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द्वितोथ संस्करण की भूमिका 


प्रस्तुत पुस्तक के प्रथम संस्करण का विद्यार्थी वर्ग व विद्वान अ्रध्यापकवर्ग में 
पर्याप्त स्वागत हुआ । विभिन्‍न पत्र-पत्निकाशों में विद्वाव आलोचको ने पुस्तक की 
प्रणसा कर मेरे उत्साह को द्विगरितत्त किया । प्रस्तुत सस्करण में मैं ने विभिन्‍न सुझावों 
के अनुसार इधर-उधर थोडा-बहुत्त परिवर्तव किया है। प्रथम सस्करण में स्वायनत्त घासन 
पर कुछ नही लिखा गया था लेकिन इस नए सस्करण में इस विषय पर एक नया 
अध्याय जोड दिया गया है। मैंने प्रयत्त किया है कि जहाँ कही भाषा कठिन थी उसे 
बदल कर सरल कर दिया जाए। कुछेक श्रग्नेजी के पारिभाषिक शब्दों को ज्यो का 
त्यो श्रपता लिया गया है। वस्तुत ये घव्द हमारे यहाँ काफी प्रचलित हो चुके है, इन 
अपनी भाषा से निकालना व इनके स्थान पर नए भारी भरकम शब्द बनाना मुझे 
ठीक नहीं जचा। शिक्षा मत्रालय द्वारा स्वीकृत पारिभापिक छब्दावलि का प्रयोग भी 
यथासम्भव किया गया है । 

श्राणा है प्रस्तुत पुस्तक विभिन्‍न विश्व-विद्यालयो के त्रि-वर्षीय छित्नी को 
के लिए भी उपयोगी सिद्ध होगी। यह पुस्तक उनके नए पाठ्यक्रम्त के अनुसार 
ही है। मैने पुस्तक की सामग्री को नहीं घढाया क्योकि मेरा विश्वास है कि 
विद्याथियों द्वारा राजनीति जास्त्र के सम्यक्त अध्ययन के लिए इतनी विपय वस्तु का 
होना आवश्यक ही है । 

मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रथम-सस्करण की तरह पुस्तक के द्वितीय संस्करग 
का भी विद्यार्थियों द्वारा तथा विद्वान अध्यापको द्वारा स्वागत किया जाएगा । 
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निवेदन 

हिन्दी मे राजनीति शास्त्र इत्यादि विषयों पर उच्च श्रेणी की पाद्य-पुस्तको 
का अभाव है। विश्वविद्यालयो मे हिन्दी को शिक्षा का माध्यम बनाने के अनन्तर इस 
अभाव को श्रौर भी श्रधिक अनुभव किया गया । यह पुस्तक इसी अभाव छी पूर्ति की 
दिया में एक प्रयास है । 

विभिन्‍न विश्वविद्यालयों की दी ० ए० कक्षा के विद्याधियों की श्रावग्यकताओं को 
सामने रख इस पुस्तक की रचना वी गई है। मैंने यह प्रयत्न किया है कि इस पुस्तक 
इ्वरा हिन्दी में राजनीति शास्त्र का अ्रध्यवन करने वाले विद्यार्थी गम्भीर से गम्भीर 
राजनीतिक सिद्धान्तो का सरलतापूर्वक ज्ञान प्राप्त कर सकें । अपने अब्यापनकाल में 
विद्याथियों की जिन श्रावश्यकताड्रो को मैंने प्रनुभव किया उन्हें पूरा कन्‍ते की यहाँ 


घर राजनीति शास्त्र के मन सिद्धान्त 


भरसक कोशिश की गई है। विभिन्‍न राजनीतिक सिद्धान्तो का इतिहास बतला उनकी 
आलोचना भी साथ-साथ दे दी है। अनेक स्थानों पर गम्भीर घविपय को सरल बनाने 
के लिए अपने देश को तथा श्रन्थ देशो की व्यावहारिक राजनीति के अनेक उदा- 
हरण भी दिये गये है । विद्याथियों की सुविवा के लिए प्रत्येक अध्याय के अन्त में 
विभिन्‍न विश्वविद्यालयों के प्रइन दिये गये है श्रौर साथ ही उनके उत्तर का निर्देश भी 
कर दिया गया है । 
मैंने इस पुस्तक को लिखते हुए अग्रेजी भापा की इस विपय को उच्च श्रेणी 
की गझनेक पुस्तकों से पर्याप्त महायता ली है। में उन सभी के लेखको के प्रति क्ृतज्ञ हैं । 
दो इृब्द पुस्तक की भाषा के विपय में भी कह देना उचित होगा । राजनीति 
शास्त्र की विपयवस्तु की गम्भीरता के वावज़ूद भी मैंने भापा को सरल रखने का पूर्ण 
प्रयत्न किया है। भ्रभी हिन्दी में बहुत से पारिभाषिक घब्द, जो प्रचलित्त नहीं हो पाये, 
विद्याथियों तथा अध्यापको की सुविधा के लिए, उनके भेंग्रेजी पर्याय के साथ-साथ दे दिये 
है । सरव॑सम्मत्त पारिभाषिक शब्दो के अभाव मे एक ही शब्द के लिए कुछ स्थानों पर 
दो-एक विभिन्‍न शब्द भी इस्तेमाल किये गये है। राजनीतति शास्त्र तथा राजनीति 
विज्ञान को मैने एक ही अथ्थ मे प्रयुवत किया है| 
भ्राशा है यह पुस्तक केवल विद्यार्थियो के लिए ही नही वल्कि राजनीति णास्त्र 
के प्रव्ययन के इच्छुक जनसाधारण के लिए भी उपयोगी सिद्ध होगी। अगर ऐसा हो 
सका तो मैं अपने इस प्रयास को सफल समझूंगा । 
पुस्तक की उपयोगिता बढाने के सभी प्रकार के सुझावों को कृतज्ञतापूर्व क 
स्वीकार क्या जायगा । 
पुस्तक की लिखते हुए मुझे अपने मित्रो, प्रियजनों तथा सहयोगियों से पर्याप्त 
सहायता तथा प्रेरणा मिली है । प्रो० बी० आर० देगपाण्डे तथा प्रो० रामरत्त दुग्गल 
का मै विशेष आभारी हें उन्होने पुस्तक की विपयवस्तु तथा भाषा सम्बन्धी अनेक 
सुझाव दिये। प्रो० रामपाल विद्यालकार ने तो सम्पूर्ण पाण्डु लिपि का पर्यालोचन 
क्या और भेरी अनेक प्रकार से सहायता वी, परन्तु वह तो मेरे कुछ इतने निकट 
है कि उनको वन्यवाद देते हुए भी सकोच श्रनुभव करता हूँ | विगत वर्ष की ची० ए० 
कक्षा की छात्राओं का आभार न प्रदर्शित करना भी कृतघ्नतता होगी । उन्होंते अपनी 
वायिक परीक्षा की सन्तिकठता के बावजूद की समय सिकालकर पुस्तक की प्रेस- 
कापी तैयार की | 
आत्माराम एण्ड सस के उदारमना सचालक श्री रामलाल पुरी के सौजन्य को 
भी नहीं भुलाया जा सकता । अ्रपनी प्रथम पुस्तक 'साहित्य-विवेचन' के प्रकाशन के 
अन्तर मैं उनके सम्पक में आया भ्रौर तभी से उन्होने मुझे: राजनीति शास्त्र इत्यादि 
विययो पर लिखने को प्रोत्साहित किया । इस पुस्तक के प्रकाशन का श्रेय उन्ही 
को है। 
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विषध्-प्रवेश 


१. हमारे सामाजिक सम्बन्ध और उनका श्रध्ययन 


मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह एक आधारभूत वैज्ञानिक सत्य' है । समाज 
से परे या समाज से वाहर हमारे जीवन का कोई मूल्य नही। झपनी सामाजिक प्रकृति 
की समुचित श्रभिव्यक्ति के श्रर्थ वह अनेक सामाजिक सस्थाओ का, अनेक सामाजिक 
विधि-निपेधों का श्रीर शप्रनेक सामाजिक समुदायों का निर्माण करता है। मित्र- 
मण्डली, परिवार, गाँव, विद्यालय, राजनीतिक दल, ट्रेड यूनियन, विरादरी, जन या 
कवीला इत्यादि न जाने कितने ऐसे समुदाय हैं जो उसकी सामाजिक प्रकृति का 
अभिव्यक्तिकरण है। यही उसके सामाजिक सम्बन्धो का स्वरूप है। इन्हीं सम्बन्धो के 
समूह को हम समाज कहते हैं ।! यही सम्बन्ध सामाजिक वातावरण का निर्माण 
करते हैं श्रोर इसी श्रावेष्दन मे ही व्यवितत्व का विकास सम्भव है। हिन्दी का 
व्यवितत्व शब्द श्रग्रेजी के एश$०५ा/ शब्द का रूपान्तर है । सामाजिक 
मनोविज्ञान के श्ननुसार प्रत्येक व्यक्ति का व्यवितत्व--यातरी उसके विचार--नैतिक 
तथा बौद्धिक--उसका जीवन के प्रति हृष्टिकोण, स्वभाव इत्यादि त्था सामाजिक 
चेतना ($02ं8| ००४४०००४7९5३) उसके सामाजिक श्रावेप्टन का परिणाम हैं। 
व्यक्तित्व के मूल मे प्राप्त मानसिक असन्तुलन तथा श्रस्वास्थ्य ([७5079॥9 
0508श॥520॥) इत्यादि सामाजिक संस्कृति के मूल में श्रवस्थित पारस्परिक 
विरोधो का प्रतिफलन है। यह ठीक है कि व्यक्ति के जीवन के व्यष्टि और समष्टि 
दोनो ही रूप हैं, परन्तु व्यप्टि के श्राधारस्वरूप अरह (5०) का विकास सप्ताज में ही 
सम्भव है, समाज के बाहर नही । 

हमारे व्यक्तित्व का श्राघारभूत यह सामाजिक जीवन वैविध्य-सम्पन्न है, 
वह वहुपक्षीय है । उसमे पर्याप्त जठिलता है । समाज मे जहाँ एक ओर तो सीधे-सादे 
समुदाय (870० 07079) है वहाँ दूसरी ओर अनेक प्रकार से विकसित श्रौर 
जटिल समूह ((०॥रणोकऋ 0700095 ) भी हैं जो कि हमारी देनिक जिन्दगी में 
गोण ($०८००॥०५७) हैं परन्तु सामाजिक जीवन मे मुख्य हैं । वस्तुत वे सामाजिक 
जीवन के विकास, उसके निर्माण श्लौर नियन्त्रण का मुख्य आधार हैं । हमारा 
यह बहुपक्षीय सामाजिक जीवन ही हमारे विभिन्‍त सामाजिक विज्ञानों वी विपय- 
वस्तु है। विषय-वस्तु फी दृष्टि से हम विज्ञानों का वर्गीकरण प्रा;तिक विज्ञान श्रौर 
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र्‌ राजनोति शारत्र के मूल सिद्धान्त 


सामाजिक विज्ञान फे रूप मे कर सकते हैं। प्राकृतिक विज्ञान से हमारा तात्पर्य उन 
विज्ञानो से है जो कि हमारे भौतिक श्रौर वाह्म जीवन का ग्रध्ययन करते है, जिनकी 
मुख्य विपय-वस्तु प्रकृति या भौत्तिक जीवन (१४श८४४| ॥6) है ॥ भौतिक विज्ञान, 
भूगर्भ विज्ञान, रसायनशास्त्र इत्यादि ऐसे ही विज्ञान हैं | 

दूसरी ओर सामाजिक विज्ञान विज्ञानों वा बह वर्ग है जो कि हमारे सामाजिक 
जीवन और सामाजिक सम्वन्धो का अध्ययन करता है। जैसा कि हम पीछ भी सफेत 
कर आये है कि हमारे सामाजिक जीवन के विविध रुप है, उसके विविध पक्ष है। 
इन पक्षों का विभिन्‍न सामाजिक विज्ञानों द्वारा अध्ययन किया जाता है । समाज में 
रहते हुए हम विभिन्‍न प्रकार के सम्बन्ध दूसरे सामाजिक प्राणियों से स्थापित करते 
हैं। जब हम एक परिवार के सदस्य है या जब हम किसी विज्येप समुदाय के सदस्य 
है और उस समुदाय की सदस्यता के पशिमस्वरूप हम श्रपने सामाजिक जीवन के 
कत्तव्य पूर्ण कर रहे है तो हमारा जीवन समाज-विज्ञान (50:००१५) के शअ्रध्ययन 
की विपय-बस्तु वन जाता है । समाज मे रहते हुए जब हम पाप और पुण्य, उचित 
झौर श्रनुचित, प्रगति और श्रप्रगति इत्यादि ऐसे विषयो का श्रध्ययन करते हुए अपने 
सामाजिक और वेयवितिक जीवन की मान-मर्यादा को निश्चित करते है त्तो हमारे 
अध्ययत का विषय नीतिशास्त्र कहलाता है | इसी प्रकार हमारे श्राथिक सम्बन्ध अ्र्थ- 
शास्त्र की विषय-वस्तु वन जाते हैं श्रौर जब हम अपने सामाजिक जीवन के विधि- 
तनिपेघ, शासन-व्यवस्था, नगर-व्यवस्था, राज्य-विधान श्लौर दण्ड-व्यवस्था इत्यादि का 
अध्ययन करते है तो हमारा सीधा सम्बन्ध 'राज्य' से होता है श्रौर जो विज्ञान 
हमारे सामाजिक जीवन के राजनीतिक पक्ष का अध्ययन करता है वह राजनीति 
विज्ञान कहलाता है । इस प्रकार सभी सामाजिक विज्ञान मानव के सदा परिवरतित 
झौर विकसित होते हुए सामाजिक जीवन के विविध पक्षों का श्रध्ययन करते है । 
बैविध्यसम्पन्त सामाजिक जीवन के विभिन्‍न पक्षों का अध्ययन करने वाले सामाजिक 
विज्ञान ये है--समाज-विज्ञान (50०००४५), अर्थशास्त्र (2८070708), राजनीति 
विज्ञान (९०४०४ $0०0००६), इतिहास (प्राज्वणा9), नीतिक्षास्त्र (8०४), 
मनोविज्ञान (?5५४०॥००४५) सामाजिक मनोविज्ञान इत्यादि । 

प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञान अपनी विपय-बस्तु में ही नही अ्रपितु 
परिणाम और प्रकृति मे भी एक दूसरे से भिन्‍न है। प्राकृतिक विज्ञान हमारे वाह्य 
भौतिक जीवन का शअ्रध्ययत करते है भर यह भौतिक जीवन बहुत ही कम्‌ परिवर्तित 
होता है, चह प्राय सदा एक-सा रहता है। उसमे निशचयात्मकता (8०655) 
होती है, जिसका हमारे साम/जिक जीवन मे श्रभाव होता है। श्रत प्राकृतिक विज्ञान 
के नियम ([9४5) निश्चित और सर्वभन्‍न्य होते है। देश-काल की प्रकृतिके श्रतसार 
उसमे परिवत्तेन नही होता रहता । सापेक्षवाद का सिद्धान्त ("6079 ० 0२७४- 
एश्ा/) या गुरुत्वाकरषण का सिद्धान्त ([,8७ ०६ 078४/800॥) इत्यादि कुछ ऐसे ही 
प्राकंतिक विज्ञान के नियम है जो कि सत्र श्नौर स्ंदा सत्य है। 


परन्तु सामाजिक विज्ञान मे यह निर्चयात्मकता (#5४९॥7९६५) नही । 


राजनीति विज्ञान की विषय-वस्तु रे 


उसकी बहुत वडी वजह हमारी विषय-वस्तु है । सामाजिक विज्ञानो भे हम जिस विपय- 
चस्तु का श्रष्ययन करते हैं वह सदा परिवर्तनशील है । मनुष्य का जीवन बहुत जटिल 
है । उसकी क्रियाएँ अत्यन्त सूक्ष्म चित्तवृत्तियो द्वारा निर्धारित और चालित होती है । 
इन चित्तवृत्तियो पर सामाजिक वातावरण भ्ौर भौगोलिक वातावरण का प्रभाव 
रहता है । इस प्रकार प्रथम तो मनुष्य की सूक्ष्म चित्तवृत्तियों की पकड बहुत कठिन है 
फिर उस पर वाह्म-परिस्थितियो का जो प्रभाव रहता है भ्लीर उसके साथ उसके 
मानसिक जीवन मे जो परिवतंन श्राते रहते हैं वे हमारी सम्पूर्ण प्रध्ययन-सामग्री को 
अत्यन्त जटिल वना देते हैं। परिणामस्वरूप हम सामाजिक विज्ञानो के श्रध्ययन मे 
कोई श्रटल नियम नही बता सकते श्लौर न ही उसमे पर्याप्त निशचयात्मकता ला 
सकते हैं । 


२. राजनीति विज्ञान की विषय-वस्तु 


हमारी सामाजिक प्रवृत्ति का परिणाम ही हमारा समाज है। जब हम मिलकर 
सामाजिक रूप मे--किसी एक प्रदेश मे रहते हैं तो पारस्परिक सम्बन्धो के नियमन 
के लिए कुछ विधि-विधानो का सृजन करते हैं । प्राचीन काल से ही यह विधि-विधान 
हमारे सामाजिक जीवन का नियमन करते शआ्राये हैँ । कभी वे सामाजिक रीति-रिवाज 
के नाम से पुकारे जाते है तो कभी राजनीतिक कानून या विधि कहलाते है। इसी 
राजनीतिक विधि-विधान के लागू करने वाला राजवीतिक संगठन (?णा।टथ 
०एथा58007) सरकार (06०थागए्था) कहलाता है जो कि राज्य का एक 
अभिन्‍न अ्रग है । एक निश्चित प्रदेश के भीतर कानून के लिए संगठित जनता को राज्य 
कहते हैं। * इस राज्य का विज्ञान ही राजनीति शास्त्र है । 

गारनर ने राजनीति शास्त्र की विषय-वस्तु के विचार की विवेचना करते हुए 
लिखा है--“राजनीति शास्त्र का श्रारस्भ श्रौर श्रन्त राज्य के ही साथ होता है । 
सामान्यतया उसकी आधारभूत समस्याओो से तीन प्रकार की बातें सम्मिलित हैं--- 
प्रथम, राज्य की प्रकृति तथा उत्पत्ति का अनुसन्धान, दूसरी, राजनीतिक संस्थाश्रो के 
स्वरूप, उनके इतिहास तथा विभिन्‍न रूपो की विवेचना; ओर तृतीय इन दोनो के 
झ्राधार पर राजनीतिक विकास के नियमों का यथासम्भव श्रनुमान ।'£ इस प्रकार 
गार्नर ने राज्य के ऐतिहासिक, सँद्धान्तिक श्रौर तुलनात्मक अ्रव्ययन पर बल देते हुए 
राजनीतिक सग्रठन या सरकार के अध्ययन की शोर सकेत नही किया । वस्तुत. गार्नर 
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2 राजनीति शास्त्र फे मूल सिद्धान्त 


केवलमात्र राज्य को ही राजनीतिशास्त्र की अध्ययन-वस्तु समझना है। उसी के 
मत का समर्थ करते हुए जमंन राजनीति शास्त्री ब्लशली के श्रनुमार, “राजनोति- 
शास्त्र उस विद्या को कहते हैं, जिसका सम्बन्ध राज्य के साथ हो श्रौर जो यह 
समभाने फा यत्त करती हो कि राज्य के श्राघारभूत तत्त्व क्या हूँ, वह भ्रपने फो 
किन विविध रूपों से श्रभ्िष्यकत करता है, और उसका विकास किस प्रकार हुआ ।” 

इसके विरुद्ध लीकाक ने राजनीति शास्त्र का उद्देश्य केवल सरकार (50४९॥- 
7७१0) का श्रध्ययन माना है। परन्तु राज्य की प्रकृति के समुचित अ्रध्ययन के लिए 
राज्य श्रौर सरकार दोनो का ही श्रध्ययन आवश्यक है । राज्य और सरकार मे साध्य 
ओऔर साधन का सम्बन्ध है। राज्य श्रपनी इच्छा को श्रभिव्यक्ति और प्रतिपालन के 
लिए सरकार पर आश्रित है । विना राज्य के सरकार का जीवन असम्भव है। भ्रत 
यह भ्रावश्यक है कि राजनीति शास्त्र मे राज्य के साथ-साथ सरकार का भी भ्रध्ययन 
किया जाय । इसीलिए राजनीति शास्त्र को राज्य और सरकार का दर्शन श्रौर विज्ञान 
कहते हैं | प्रो लास्की, गिलक्राइस्ट, गेटल तथा पोलक इत्यादि राजनीति-विशारदो 
ने राजनीति के विस्तृत स्वरूप का समर्थन किया है । 

सर फ्रेड़िक पोलक (87 पा८०7० ए०॥००७ ने राजनीति शास्त्र वी 
विषय-वस्तु के दो भाग इस प्रकार किये हैं-- 

(१) सैद्धान्तिक राज्य-विज्ञान ([॥6००७८०४। ?०॥॥९०४), भौर 

(२) व्यावहारिक राज्य-विज्ञान (8909॥०6 ९०॥॥०४) । 

सेद्धान्तिक राजनीति के श्रन्वगंत राज्य के उदय, विकास तथा उसके शादर्श 
और मूल तत्त्वो का सैद्धान्तिक विवेचन रहता है। सैद्धान्तिक राज्य-विज्ञान के ग्न्त- 
गत (क) राज्य सिद्धान्त, (ख) शासन के सिद्धान्त, (ग) विधि-निर्माण के सिद्धान्त, 
झोर (घ) इभ्रिम व्यक्ति के रूप मे राज्य की व्याख्या, ये सब तत्त्व भरा जाते हैं । 

व्यावहारिक राजनीत्ति शास्त्र के भ्रन्तगंत सरकार का सगठन, शासन-व्यवस्था 
के निर्माण के सिद्धान्त, कानून और उनका निर्माण, कूटनीति, युद्धनशान्ति तथा 
भ्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धी का वर्णन रहता है। वस्तुत राजनीति शास्त्र के इस पक्ष के 
अन्तर्गत उन साधनों व उपायो का विवेचन होता है, जिनके माध्यम से राज्य 
भ्रपनी सत्ता व शवित को श्रभिव्यवत करता है। इस प्रकार पोलक के अनुसार 
राजनीति शास्त्र राज्य श्रौर सरकार दोनो का हो सैद्धान्तिक व व्यावहारिक विवेचन 
करता है । 

राजनीति शास्त्र के श्रन्तगंत राजनीतिक सत्ता और सगठन, वैयक्तिक 
स्वतन्त्रता शौर उसका रक्षण, कानून की प्रकृति श्रौर उसका निर्माण, राजनीतिक 
संस्थाएं श्रोर उन पर राजनीतिक विचारो का प्रभाव इत्यादि सभी का भ्रष्ययन भ्रावदयक 
है। प्रो गेटल के भ्रनुसार “यह विज्ञान राज्य की भृतकालीन स्वरूप की ऐतिहासिक 
गवेषणा, उसके वर्तमान स्वरूप की विश्लेषणात्मक व्याख्या तथा उसके आदर्श रूप 


की राजनीतिक एवं नेतिक विवेचना है ।”” इस प्रकार राजनीति शास्त्र की विषय-वस्तु 
के मुख्य रूप निम्न प्रकार हुए--- 


राजनीति शास्त्र का विकास श्र 


(१) राज्य का ऐतिहासिक स्वरूप--राजनीति शास्त्र के इस पक्ष के अन्तर्गत 
हमने यह देखना है कि राज्य और राजकीय सस्थाओ का विकास किस प्रकार हुआ । 
राज्य को वर्तमान स्थिति तक पहुँचने मे किन-किन विशेष अवस्थाओ को पार करना 
पडा । किस प्रकार परिवार, ओर परिवार से कुल, और कुल से जन या कवीला और 

« जनो से नगर-राज्यो श्रौर जनपदो, श्र जनपदो से वरतंमान राष्ट्रो और साम्राज्यो 
का विकास हुआा । 

इसी प्रकार हमने यह भी देखना है कि राज्य-सत्ता के विकास में किन तत्वों 
ने विशेष सहायता दी। किस प्रकार प्रारम्भिक परिवार और कवीलो मे पिता या 
जन-तायक (सरदार) श्रपनी राज्य-सत्ता का प्रयोग करते थे । किस प्रकार जादू-टोना, 
वश-परम्परा और धाभिक सत्ता के सहयोग से प्रारम्भिक राजाओं ने श्रपदनी राजकीय 
'सत्ता को सुरक्षित भर संगठित किया। यही नही ऐतिहासिक हृष्टि से व्यक्ति और 
राज्य, श्रधिकार भ्रौर कतंव्य इत्यादि विपयो का भी इसी पक्ष के श्रन्तर्गत सैद्धान्तिक 
विवेचन होगा । ड 

(३) राज्य के चतंमान स्वरूप की विश्लेषणात्मक व्यास्या--उसके ऐतिहासिक 
विवेचन पर ही आधारित होगी । राज्य के वर्तमान स्वरूप के समुचित श्रध्ययन के लिए 
उसकी ऐतिहासिक गवेपणा अनिवार्य है । किस प्रकार बिगत शताब्दियो में राज्य की 
अ्रभुता (80?:2टष्टा 7०४७7) का! विकास हुआ और आज किस प्रकार हमारे समाज 
के अन्य समुदाय (७५५००७॥०॥5) राज्य की इस सत्ता के प्रति सिर उठा रहे हैं प्रौर 
'परिणामस्वरूप किस प्रकार राज्य के कार्य उद्देश्य और प्रकृति सम्बन्धी नवीन सिद्धान्तो 
का प्रदुर्भाव हो रहा है, यह सव इसी के श्रन्तगंत भरा जाता है। 

(३) राज्य का श्रादह्श स्वरूप--राजनीति शास्त्र राज्य क्या था और क्या है 
केवल इन्ही प्रन्‍तो पर ही विचार नहीं करता । वह मानवीय सस्क्ृति द्वारा निर्मित 
नेतिक मूल्यों के भाधार पर वर्तमान राज्य की प्रकृति, उसके कार्य इत्यादि का मूल्य 
निश्चित करता है, उसके दोष और गुण परखता है। साथ ही वह ऐसे नतिक श्रादर्श 
को प्रस्तुत करता है, जिनके श्राधार पर राज्य के भावी आ्रादर्श स्वरूप की रचना हो सके । 

राजनीति शास्त्र मे ऐसे नैतिक-राजनंतिक विचारों का बहुत महत्त्व है। 
क्योकि प्रारम्भ से ही राज्य के कार्य तथा उसकी प्रकृति का निर्माण ऐसी विचार- 
पद्धतियों से ही प्रभावित होते श्राये हैं । सव मुख्य-मुस्य राजनीतिक सिद्धान्त--आदर्श 
वाद, व्यक्तिवाद, समाजवाद, लोकतन्त्रवाद इत्यादि--किसी न किसी रूप में राज्य-सत्ता 
के संगठन, उपयोग और उद्देश्य को प्रभावित करते आये हैं । 

अत राजनीत्ति शास्त्र के श्रन्तगंत राज्य के भूत, चर्तमान और भविष्य तीनो 
'पर ही विचार करना होता है । साथ ही उसमे उसकी प्रकृति श्रौर कर्तव्यों का ऐति- 
हासिक भौर नैतिक विवेचन भी रहता है । 


३- राजनीति शास्त्र का विकास 
ऊपर हमने राजनीति शास्त्र की विषय-वस्तु का विवेचन किया। इससे पूर्व 


हे राजनीति शास्त्र फे मूल सिद्धान्त 


कि हम राजनीति शास्त्र के महत्त्त तथा उसकी पारिभाषिक शब्दावली या श्रध्ययन 
करें यह उचित होगा कि हम राजनीतिक विचारो के उद्भव और विकाम का सक्षिप्त 
ब्यौरा दे दें । 

मनुष्य ने राजनीतिक सिद्धान्तो का निर्माण तो चाहे हाल ही में कया हो 
परन्तु राजनीतिक संस्थाओं के विपय मे उसने उसी दिन से सोचना प्रारम्भ कर दिया 
होगए जिस दिन कि इनक प्रादुर्भाद हुआ। यह ठोक है कि प्राचीम राजनीतिक विचार 
विशुद्ध रूप से राजनीतिक नही, क्टोकि प्राचीन काल में विभिन्‍न मानव-नम्कृतियाँ, 
धर्म, रीति-रिवाज तथा कानून के बीच कोई स्पष्ट भेद न कर पाई। तीनो चीजे 
एक दूसरे से इतनी सम्बन्धित हैं कि कोई एक लकीर तीनों के बीच नहीं खीची जा 
सकती । प्रत्येक प्राचीन सस्कृति के सामाजिक जीवत में ध्मं की सत्ता सबसे ऊँची 
थी। श्रसल मे प्राचीन सामाजिक जीवन धर्म द्वारा इस प्रकार से ढका हुआ था ऊफ़लि 
जीवन के अन्य पक्ष प्रकाश मे श्रा ही नही सके । 

पूर्व के लोगी ने राज्य श्रौर उससे सम्बन्धित समस्याओं पर पाइचात्पों से चहुत 
पहले ही विचार प्रारम्भ कर दिया था। परन्तु उनकी राजनीतिक विचारधारा का 
विकास एक विशुद्ध और पूरंत विकसित राजनीति विज्ञान के रूप मे नहो सका। 
पूर्व के राजनीतिक विचारों का जन्म भ्रौर विकास मुख्य रूप से हिन्दुओ, यहुदियों और 
चीनियो में हुआ । मिसर, वेवीलोनिया, अ्रसीरिया तथा फारस मे राजनीतिक विचार- 
घारा का श्रधिक विकास न हो सका। परलन्तु चीन और भारत मे भी राजनीतिक 
विचारघाराएँ घमंशास्त्र, भ्रन्वविश्वास और पुराण ( ॥/9४००४५ ) से स्वतन्त्र न 
हो सकी । धामिक नेता ही राजनीतिक नेता थे या राजनीतिक नेताग्ो के विधाता 


थे। उन्होने राजनीतिक श्रौर घाभिक नमिरकुशता का परिपौपण किया और व्यक्ति 
के विरुद्ध समाज को सर्वशक्तिसम्पन्न बना उसे ही महत्त्व दिया । 


भारत मे नगर-राज्य श्ौर गणराज्यो का विकास ईसा से २००० वर्ष से भी 
पहले हो चुका था । श्रत भारतीय विद्वानो ने यूनानियो से बहुत पहले हो गणततन्त्र, 
सरकार के सगठव तथा शासक श्रौर शासित के भ्रधिकार श्र कत्तंव्यो का विवेचन 
किया था । चाणक्य, शुक्र श्रौर मनु इत्यादि ने भी राज्य-विधि और राज्य-शासन के 
सगठन का विस्तारपूर्वक अध्ययन किया । परन्तु उनके विचार राज्य-शासन की कला 


(808०-८५ी) का ही विवेचन प्रस्तुत करते हैं, किसी स्वतन्त्र राजनीतिक विचार- 
घारा का नही। 


वैशानिक रूप से राजनीतिक विचारधारा का प्रारम्भ और विकास पश्चिम में 
प्राचीन यूनान के नगर-राज्यो मे ही हुआ । यूनानी राज्य-विज्ञान मे भी मुख्यत ऐसे दो 
विचारक हैं--प्लेटो और अरस्तू--.जो यूरोप के राजनीति शास्त्र के प्रवत्तक भाने जाते 
हैं । शायद ही कोई ऐसा पाश्चात्य विचारक हो जो इन महान प्रतिभासम्पन्त दाश्ें- 
निको से अलग-अलग या सामूहिक रूप से प्रभावित न हुआ हो। प्लेटो के विचारों मे 
काव्य और कल्पता दोनो की प्रघानता है, परन्तु भअरस्तू को ही मुख्य रूप से राजनीत्ति 
शास्त्र को घर्मशास्त्र, श्रन्धविश्वास और पुराणों से पृथक्‌ कर एक स्वतन्त्र विज्ञान के 


राजनीति ज्ञास्त्र का महत्व ७ 


स्प मे प्रस्तुत करने का श्रेय प्राप्त है। यह ठीक है कि अरस्तू के पश्चात क्रिश्चिवन 
चर्च और विचारधारा का जोर वढ गया और एक वार फिर राजनीति शास्त्र धर्म मस्त्र 
का एक अश वनकर ही रह गया। परच्तु इटली के सुप्रसिद्ध कुटनीतिन्न मंक्रियावली 
ने अन्तिम रूप से राजनीति और घमंनीति को अलग-प्रलग कर दिया। श्राज की राज- 
तीतिक विचारघाराएँ नीति शास्त्र (5805) से प्रभावित अवश्य हैं परन्तु वे अपने आप 
मे स्वतन्त्र हैं। इस प्रकार राजनीति ज्ञास्त्र का विशुद्ध विज्ञान के रूप में विकाम सर्व- 
प्रथम पश्चिम में ही हुआ । 


४. राजनीति शास्त्र का महत्त्व 


आजकल कुछ लोग राजनीति ज्ञास्त्र को केवल ताकिक और सैद्धान्तिक विवेचन 
कह उसके अध्ययन को श्रनावश्यक और व्यर्थ बतलाते है । उनका कथन है कि राजनीति 
शास्त्र मे वहुत-सी ऐसी कोरी ताकिक ओर काल्पनिक वातो का वर्णन रहता है, जिसका 
हमारे वास्तविक जीवन से कोई सम्बन्ध नही । सैद्धान्तिक राजनीति और व्याव- 
हारिक राजनीति मे वहुत वडा अन्तर वर्तमान रहता है। राजनीतिक सिद्धान्त व्याव- 
हारिक राजनीति के विवादग्रस्त प्रब्नो का सुलमाव प्रस्तुत करने में श्रसमर्थ हैं । 
अमेरिकन विचारक एमपंन ने भी कहा था कि “इस शास्त्र मे कुछ भी नवीन, सत्य 
और सम्पूर्ण नही है ।” 

राजनीतिक विचारधारा पर किये गए यह सब ग्रारोप दाशंनिक पद्धति पर 
ही आरोप जान पडते है। भ्राज के वस्तुवादी, यान्त्रिक और व्यावसायिक समाज मे 
सेद्धान्तिक भ्रध्ययन की ऐसे हँसी उडाना कोई बडी बात नही । किन्तु विचार-दर्शन 
श्र सिद्धान्त हमारे सामाजिक और राजनीतिक जीवन की गत्तिविधि का रूप 
निर्धारित करते रहते हैं । विचार-दर्शन का हमारे जीवन में विज्येप महत्त्व है । राज्य 
का श्राज का रूप, उसके कत्तंज्य और विधि-विधान या कानून हमारे राजनीतिक 
विचारों का ही परिणाम हैं । वर्तमान समय की लोकतस्त्र और समाजवाद की राज्य- 
व्यवस्थाएँ विगत शत्ताव्दियो के एतदुविपयक चिन्तन का ही फल हैं। श्राज के युग में 
हम राज्य को केवल नकारात्मक कार्य ही नही सॉपते या उसे केवल शासन-व्यवस्था 
कायम रखने शोर दण्ड देने की मशीन मात्र ही नही समझते अ्रपितु उसे सर्वसाधारण 
के कल्याण का एक मुख्य साधन समभते हैं। राज्य का वतंमान क्षेत्र केवल राजनीति 
ही नहीं श्रपितु आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक भी है। वस्तुत्त श्राज का राज्य 
माता-पिता, नर्स, डाक्टर, शिक्षक, उपदेशक आदि सभी के छापे एक साथ करता है। 
राज्य का यह रूप हमारे राजनीतिक चिन्तन का ही फल है। 

इस प्रकार राजनीतिथणास्त्र राज्य की गतिविधि निर्धारित करता है । 
आज के लोकतन्त्र के युग में तो राजनीतिक चिन्तन का महत्त्व और भी बढ गया है। 
लोकतन्त्र की घासन-प्रणाली के अन्तर्गत राज्य-शक्ति जनता के हाथ में रहती है | 
भत यदि जनसाधारण में राजनीतिक चेतना का भभाव हो या उसे राजनीतिकमणास्त्र 
का ज्ञान ही न हो तो वह राज्य के कर्तव्य और उसकी प्रकृति का स्वरूप स्वय 


ष् राजनीति शास्त्र के मूल सिद्धान्त 


निर्धारित नहीं कर सकेंग। राज्य-शवित उनके हाथ से निकल ऐसे लोगो के हाय मे 
चली जायगी जो कि सर्वंसाधारण के हित का ध्यान ही नहीं रखेंगे । 

राजनीतिदर्शन हमारे सम्मुख ऐसे नेतिक मूल्यों भौर मान्यताग्ों को प्रस्तुत 
करता है कि जिनके झ्राधार पर हम राज्य के कार्य श्ौर कत्तंव्य का निर्णय कर उसकी 
सफलता और विकलता को जाँच सकते है । राज्य-सत्ता की श्रवस्थिति और सचालन 
के कुछ नैतिक और दार्शनिक आधार होने चाहिएं। ये आ्रावार राज्य-दर्णन प्रस्तुत 
करता है, इन श्राधारो के विना राज्य केवल दण्ड देने श्रौर दवाने की मशीन मात्र 
बनकर रह जायगा । 

राजनीति शास्त्र का अध्ययन राजनीतिक शब्दावली के वैज्ञानिक प्रयोग और 
उसके विज्ञानसम्मत श्रर्थों को स्पष्ठ करता है । इस प्रकार हमारे राजनीतिक चिन्तन 
में श्र व्यावहारिक राजनीतिक जीवन मे सुनिश्चितता श्ौर यसुस्पष्टता लाता है । 

यह कहना सर्वथा गलत है कि सेद्धान्तिक राजनीति और व्यावहारिक राजनीति 
में बहुत भ्रन्तर होता है । इसमे सन्देह नही कि सिद्धान्त श्रौर व्यवहार मे अन्तर अवश्य 
रहता है परन्तु हम यह भी श्रस्वीकार नही कर सकते कि सैद्धान्तिक राजनीति 
व्यावहारिक राजनीति का पर्याप्त सीमा तक स्वरूप निर्धारित करती है। वस्तुत प्रत्येक 
राजनीतिक व्यवस्था का एक व्यापक संद्धान्तिक श्राधार होता है जिसके भ्राधघार पर 
उस व्यवस्था को युक्तियूक्त भौर न्‍्यायसगत कहा जा सकता है । 

इस प्रकार राज्यदर्शन का हमारे व्यावहारिक राजनीतिक जीवन मे भत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण स्थान है । 
भू राजनीति शास्त्र की पारिभाषिक शब्दावली 

राजनीति शास्त्र का भ्रध्ययन एक विज्ञान के रूप मे हिन्दी मे हाल ही मे 
भारम्म हुआ है । भ्रत हमारे यहाँ भरभी ऐसी पारिभाषिक शब्दावली का अभाव है जो 
कि सर्वेसम्मत और सर्व॑मान्य हो । हिन्दी मे ही नही श्रग्नेजी मे भी सर्वंसम्मत और 
सर्वमान्य राजनीतिक शब्दावली का भ्रभाव है। राज्य, सरकार, राजनीति और राष्ट्र 
इत्मादि बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग भ्नेक भ्रर्थों मे होता है । अत उनके वैज्ञा- 
नक श्रथें के भ्रभाव मे भ्रम उत्पन्त हो जाने की आशका रहती है । प्राकृनिक विज्ञानों 
मे अधिकतर पारिभाषिक शब्द स्मान्य वैज्ञानिक श्रर्थों के थोतक होते हैं। राजनीति 
दास्त्र ऐतिहासिक दृष्टि से चाहे पुराना हो परन्तु समुचित विकास की हृष्टि से वह 
आधुनिकतम विज्ञानो मे एक है। यही कारण है कि इसमे वैज्ञानिक तथा सद्देमान्य 
पारिभाषिक शब्दावली का अभी पूर्ण विकास नहीं हो पाया । 

किसी भी विषय के वेज्ञानिक भ्रष्ययतत के लिए यह अनिवाये है कि हम उसमे 
भ्रयोग में झाने वाले श्राघारमूत शब्दो के वैज्ञानिक श्र्थ से परिचित हो। 

(१) राजनीति तथा राजनीति शास्त्र--सर्व प्रथम हमें राज्य विज्ञान के लिए 
इस्तेमाल किए गए विभिन्‍न शब्दो के वैज्ञानिक भ्रर्थ का ज्ञान होना चाहिए । प्राचीन काल 
से ही राज्य विज्ञान राजनीति के नाम से पुकारा जाता रहा है । राजनीति शब्द 


राजनीति शास्त्र की पारिभाषिक शब्दावली & 


अग्रेजी के 90॥80५ शब्द का रूपान्तर है । ?०॥005 यूनानी भाषा के ?०॥५ झव्द से 
चना है, जिसका अथे है “नगर अथवा राज्य । प्राचीन यूनान मे प्रत्येक नगर एक 
सस्वतन्त्र राज्य होता था। ग्रुनानियों के दृष्टिकोण से राजनीति (?0॥0०5) में वह 
'सब कुछ सम्मिलित है, जिसका सम्बन्ध राज्य के जीवन से हो ।॥ नगर-राज्यो के 
“राजनीतिक जीवन पर लिखी हुई अपनी पुस्तक का नाम श्रस्तु ने इसीलिए राजनीति 
(?०॥॥०७) रखा था । इस विस्तृत अर्थ मे प्रयुक्त राजनीति शब्द राजनीति विज्ञान का 
चोत्तक हो सकता है | ग्रिलक्राइस्ट ने ठीक ही कहा है कि यदि राजनीति शब्द का प्रयोग 
“उसी अर्थ मे किया जाय जिसमे यूनानी लोग करते थे तो उसमे कोई झ्रापत्ति नही हो 
सकती । 

जेलिनेक (त«॥॥7८०), जेनेट (उ4०-), एलेक्जेप्डर बेन (&]०थात॑ंटा 
-8था), सर फ्रे डिक पोलक (87 7८१7० ?०0८८) इत्यादि राजनीति विज्ञान की 
अपेक्षा राजनीति शब्द का ही प्रयोग उचित समभते हैं। पोलक से राजनीति शब्द का 
विस्तृत अर्थ मे प्रयोग करते हुए उसे निम्नलिखित दो मागो में बाँटा है-- 

(१) संद्धान्तिक राजनीति (प॥०००४८४] ?०॥0॥०७) । 

(२) व्यावहारिक राजनीति ($90॥०6 ए०॥ध८४) । 

(१) सेद्धान्तिक राजनीति के श्रन्तगंत राज्य के निम्न पक्षो का अध्ययन 
“रहता है-- 

(क) राज्य के सिद्धान्त (४००७ ० (९ 808) । 

(ख) शासन के सिद्धान्त (पशलणाए ण॑ 00एथाणायशा+) । 

(ग) कानून-निर्माण के सिद्धान्त (८०० ० ].6ट्वाइ्ा0) । 


(घ) कृत्रिम राज्य-व्यक्तित्व सिद्धान्त (प्रश्नत्ताए ० धार 586 25 27 
शातणत्व एश50ा) । 


(२) व्यावहारिक राजनीति के अन्तर्गत निम्न पक्ष हैं-- 

(क) सरकार का वास्तविक रूप (ग॒गञ७ छा ० (50४शपा&॥) । 

(ख) शासन का सगठन और कारये-पद्धति श्रादि (08॥500 270 [० 
"0० ०0 50एशप्राधां, ताशगराइक्षाणा) - 

(ग) कानून और उसका निर्माण ([.4४5 00 [.6छंग्रेशा0ा )। 

(घ) कूटनीति, युद्ध शान्ति तथा श्रन्तर्राष्ट्रीय सम्वन्धो का वर्णन (7090० 
780५, 08४९८, १४४४७ था0ं [7|6773[60॥ 8] 689॥7825) । 

इस प्रकार सेद्धान्तिक और व्यावहारिक राजनीति के भ्रन्तगंत राज्य का सम्पूर्ण 
*दाशंनिक और व्यावहारिक जोवन शामिल किया जा सकता है। राजनीति का ऐसा 
विभाजन सुविधाजनक श्ौर उपयोगी है। परन्तु श्राज राजनीति शब्द का प्रयोग 
अपने भ्राचीन श्रर्थ से विभिन्‍न एक नवीन श्र में होने लगा है । ब्लशली ने राजनीति 
ओर राजनीति शास्त्र शब्द का भेद स्पष्ट करते हुए कहा है कि * राजनीति (?०॥6८5) 
“विज्ञान की ग्रपेक्षा कला भ्रधिक है, उसका सम्बन्ध राज्य के व्यावहारिक कार्य तथा 
संचालन से हैं 4 परन्तु राजनीति शास्त्र का सन्वन्ध राज्य के श्राघार, उसकी सारभूत 


१० राजनीति शास्त्र के मूल सिद्धान्त 


प्रकृति, उसके रूप एवं विकास से है 7 

श्रत आज राजनीति द्व्द के प्रयोग से हमारा मतलव किसी भी देश या 
राजनीतिक दल की दिन-प्रतिदिन की व्यावहारिक राजनीति से होता है । प्रत्येक 
प्रजातन्‍्त्र प्रणाली के भ्रन्तगंत प्रतिनिधियों का चुनाव होता है, राजनीतिक दलो का 
संगठन किया जाता है, सरकार के पदाधिकारियों का चुनाव होता है । ये सव कार्य देश 
की दिन-प्रतिदिन की राजनीति के अन्तर्गत शामिल किये जाते हैं। एक देश की 
राजनीत्ति दूसरे देश की राजनीति से श्रलग होती है। एक ही देश में पाये जाने वाले 
राजनीतिक दलो की भी श्रपनी-भ्रपनी राजनीति होती है । 

फिर प्रत्येक देश की राजनीतिक समस्याएँ विशुद्ध राजनीतिक नही होती । वे 
अधिकतर राजनीतिक श्रौर आरथिक पक्षो से मिली-जुली होती है । 

राजनीति शास्त्र तो राज्य सम्बन्धी वस्तुओं और कार्यों का एक वैज्ञानिक 
अ्रध्ययन है । वह तो राज्य के सेद्धान्तिक और व्यावहारिक पक्ष की एक ऐसी विवेचना 
है कि जिसका नैतिक और ऐतिहासिक भ्राधार है । श्रत राजनीति शास्त्र का आचार्य 
राजनीति शास्त्री कहलाता है राजनीतिज्ञ नही । राज्य की विघान-सभाओ्रो के सदस्य 
तथा राज्य के श्रन्य पदाधिकारी राजनीतिज्ञ तो हैं परन्तु राजनीति शास्त्री नहीं। 
प० जवाहरलाल नेहरू मुख्य रूप से राजनीतिज्ञ है परन्तु प्रो० वार्कर या प्रो० लास्की 
मुख्य रूप से राजनीति शास्त्री । 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि श्राज राजनीति शब्द राज्यनीति शास्त्र के लिए 
पर्यायवाची नही हो सकता, क्योकि उसका प्राचीन, व्यापक औ्रौर विज्ञानसम्मत अश्र्थ 
में प्रयोग नहीं होता । 

| (२) राजनोति ज्ञास्त्र तथा राजनीतिदर्शन (?०॥0०४ ?॥050979)-- 

राजनीतिदर्शन एक ऐसा शब्द हैं जो कि राजनीति शास्त्र के स्थान पर इस्तेमाल किया 
जाता है। अनेक प्रग्रेज शौर जन विद्वानो का मत है कि राजनीति शास्त्र को विज्ञान 
न कह दर्शन (॥॥08०.9 ) कहना चाहिए, क्योकि राजनीति श्ञास्त्र का मुख्य 
झ्राधार तक॑ भौर कल्पना है वंज्ञानिक अ्रध्ययत नही । झौर दश्यनश्ञास्त्र उस झञान का 
नाम है जिसका आघार कल्पना त्तथा तक है। पयवेक्षण (0095७४थवाणा) शौर 
परीक्षण (#9८णाए८ए०/४७०प) नही । जीवन और जगत के विषय में श्रनेक 
ताकिक श्रौर वल्‍्पनात्मक व्याख्याएँ दाशेनिको ने प्रस्तुत की है। इसी प्रकार राज्य के 
जन्म, विकास, उसके कार्य, चरित्र, प्रकृति आ्रादि के विषय में भी विद्वानों ने ताकिक 
और काल्पनिक श्रध्ययन प्रस्तुत किये हैं । प्राचीन ग्रीस, रोम और भारत मे लिखे गये 
राजनीति सम्बन्धी ग्रन्थ दार्शनिक तथ्यों से ही पूर्ों हैं उनमे वैज्ञानिक श्रध्ययत का 
आ्राधिक्य नही। भ्राघुनिक युग मे भी राज्य की प्रकृति तथा स्वरूप श्रौर कार्य विषयक 
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क्या राजनीति श्ञास्त्र विज्ञान है ? श्र 


की कमी और एक मत का अभाव इसलिए नही कि हमारे पास वैज्ञानिक साधनों का 
अ्रभाव है या प्रयोगशालाएं नही । वस्तुत राजनीति शास्त्र में हम जिस विपय-वस्तु 
का अध्ययन करते है, वह अत्यन्त जटिल (007ए॥०४६१) है, उसमें स्थिरता 
नही । हमारा क्षेत्र मानवीय सम्बन्ध है, और मानवीय सम्बन्ध हमारी उन मानसिक 
वृत्तियो का परिणाम हैं जो क्षण-क्षण मे श्रपता रूप बदलती रहती हैं, उनकी 
गणना ([४७७४॥०॥) या उनका वर्गीकरण झौर उनकी यथार्थ पकड हमारे बस 
के बाहर की बात है, ऐसी अ्रस्थिर विपय-वस्तु का अव्ययल और उस शअ्रध्ययन पर 
आधारित नियम भला स्थिर कंसे हो सकते हैं, वे स्वकाल और सर्वदेश मे सत्य कंसे 
हो सकते है ? हमारी मानसिक प्रवृत्तियाँ श्रनेक प्रकार के बाह्य आवेष्टन (क्िाशंा।ण॥- 
7) ने प्रभावित श्रौर विकसित होती रहती है| भ्रत. प्रत्येक देश की भौगोलिक 
और सास्कृतिक परिस्थितियाँ विभिन्‍न मानसिक प्रवृत्तियो को जन्म देंगी और उन्ही पर 
“विविध राजनीतिक और सामाजिक विधान त्तेयार होगें। उनमे एकरूपता का अभाव 
साधारण वात है । 

यही कारण है कि हमारे यहाँ प्रयोग सम्भव नही, बसे प्रयोग जसे कि वैज्ञानिक 
अयोगशालाो मे होते रहते हैं | सारे विश्व में एकरूप (एछ्ना०ण70) परिस्थितियों 
का निर्माण सम्भव नही जब कि प्रयोगशाला मे यह सम्मव है । एकरूप परिस्थितियों 
के श्रभाव मे किये गये प्रयोगो द्वारा प्राप्त परिणाम सर्वकालिक और सर्वदेशीय सत्य 
नही हो सकते । 

सामाजिक विज्ञान में हम जीवित प्राणियो का अ्रव्ययनत करते है निर्जीव व 
जड पदार्थों का नही । मनुष्य सर्वप्रकार से प्रवुद्ध, जीवित, चेतनासम्पन्न और इच्छा- 
शक्तियुक्‍त प्राणी हैं। श्रतः उस द्वारा रचित सामाजिक विधि-विधान का अध्ययन 
सरल नही हो सकता । जड पदार्थों के गुण, परिमाण इत्यादि का आसानी से 
अच्ययन किया जा सकता है । 

अत. राजनीति विज्ञान श्रपनी विपय-वस्तु की श्रस्यिरता के कारण स्वाभावत- 
ही अस्थिर है । 

राजनीति शास्त्र एक विज्ञान है, इसमें किसी प्रकार का सन्देह नहीं । क्योकि 
विज्ञान से हमारा प्रयोजन, जैसा कि डा० गार्नेर ने कहा है, किसी विपय के सम्बन्ध 
से उस एकोकृत ज्ञान भण्डार से है, जिसकी प्राप्ति विधिवत पर्य वेक्षण, श्रनुभव और 
अध्ययन द्वारा हुई हो भ्रौर जिनके तथ्यों का परस्पर उचित सम्बन्ध स्थापित करके 
फ़रमवद्ध वर्गीकररप किया गया हो। इस प्रकार किसी भी विपय का वैज्ञानिक अध्ययन 
किया जा सकता है, क्योकि विज्ञान का मुख्य आधार अध्ययन की पद्धति है। और 
अ्रध्ययन को वज्ञानिक विधि किसी प्रकार के वेज्ञानिक वर्ग की बपौती नही हो 
सकती । उसे समाज विज्ञान और प्रक्ृत विज्ञान सभी में प्रयोग किया जा सकता है। 
राजनीति में राज्य तवा मरकार से सम्बन्वित क्रियाओ्रो और तथ्यों को वैज्ञानिक 
अध्ययन का प्रयत्त किया जाता है, राजनीति तथ्यो का वैज्ञानिक पर्यवेलरा 
(0952४४॥ ०7) कर, उनका पास्परिक सम्बन्ध स्थापित कर फिर उनका वर्गीकरण 
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प्रकृति, उसके रूप एवं विकास से है । 

प्रत श्राज राजनीति छब्द के प्रयोग से हमारा मतलब किसी भी देंश या 

राजनीतिक दल की दिन-प्रतिदिव की व्यावहारिक राजनीति से होता है । प्रत्येक 
प्रजातस्त्र प्रणाली के श्रन्तर्गत प्रतिनिधियों का चुनाव होता है, राजनीतिक दलों का 
सगठन किया जाता है, सरकार के पदाधिकारियों का चुनाव होता है । ये सब कार्य देश 
की दिन-प्रतिदिन की राजनीत्ति के अन्तर्गत घामिल किये जाते हैं। एक देश वी 
राजनीति दूसरे देश की राजनीति से श्रलग होती है । एक ही देश मे पाये जाने वाले 
राजनीतिक दलो की भी अ्रपनी-प्रपनी राजनीति होती है । 

फिर प्रत्येक देश की राजनीतिक समस्याएं विशुद्ध राजनीतिक नही होती | वे 

अभ्रधिकतर राजनीतिक और श्राथिक पक्षो से मिली-जुली होती है । 

राजनीति शास्त्र तो राज्य सम्बन्धी वस्तुओं श्रौर कार्यो का एक बेज्ञानिक 
प्रध्ययत है । वह तो राज्य के संद्धान्तिक भ्रौर व्यावहारिक पक्ष की एक ऐसी विवेचना 
है कि जिसका नैतिक श्रौर ऐतिहासिक श्राघार है | श्रत राजनीति शास्त्र का प्राचार्य 
राजनीति शास्त्री कहलप्ता है राजनीतिज्ञ नही । राज्य की विधान-सभाओ के सदस्य 
तथा राज्य के श्रत्य पदाधिकारी राजनीतिज्ञ तो हैं परन्तु राजनीति शास्त्री नहीं। 
प० जवाहरलाल नेहरू मुख्य रूप से राजनीतिज्ञ है परन्तु प्रो० वार्कर या प्रो० लास्की 
मुख्य रूप से राजनीति शास्त्री । 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि श्राज राजनीति शब्द राज्यनीति शास्त्र के लिए 
पर्यायवाची नही हो सकता, क्योकि उसका प्राचीन, व्यापक श्रौर विज्ञानसम्मत श्रर्थ 
मे प्रयोग नहीं होता । 

(२) राजनीति शास्त्र तथा राजनीतिद्शन [?0॥0०० 7)705००५)-- 
राजनीतिदर्शन एक ऐसा शब्द हैं जो कि राजनीति शास्त्र के स्थान पर इस्तेमाल किया 
जाता है। श्रनेक अ्रग्रेज और जमंन विद्वानो का मत्त है कि राजनीति शास्त्र को विज्ञान 
न कह दर्शत (?0050909 ) कहना चाहिए, क्योकि राजनीति शास्त्र का मुख्य 
भ्राघार तर्क झौर कल्पना है वेज्ञानिक भ्रष्यपत नही । और दर्शनश्ास्त्र उस ज्ञान का 
नाम है जिसका भाघार कल्पता तथा तक है। पर्वेक्षण (09४९४एशाणा) और 
परीक्षण (#7ए०प्राा००ाा0णा) नही । जीवन और जगत के विषय मे शअ्रनेक 
ताकिक श्रौर वल्पतात्मक व्याख्याएं दाशेनिको ने प्रस्तुत की हैं) इसी प्रकार राज्य के 
जन्म, विकास, उसके कार्य, चरित्र, प्रकृत्ति आ्रादि के विषय मे भी विद्वानों ने ताकिक 
झौर काल्पनिक शअ्रध्ययन प्रस्तुत किये हैं। प्राचीन ग्रीस, रोम और भारत मे लिखे गये 
राजनीति सम्बन्धी ग्रन्थ दाशंनिक तथ्यों से ही पूर्ण हैं उनमे वैज्ञानिक श्रष्ययत्त का 
आधिक्य नही। भाधुनिक युग मे भी राज्य की प्रकृति तथा स्वरूप और कार्य विषयक 
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राजनीति श्ञास्त्र की पारिभाषिक शव्दावली श्र 


वहुत सा चिन्तन दार्गनिक आघार पर ही आधारित होता है। दर्शनणास्त्र विश्व का 
और जीवन का विवेचन करता है, हमारा राजनीतिक जीवन उसी का एक भाग है ।. 
ग्रतः राजनीतिशास्त्र इस विद्याल ज्ञान समृह का एक उपविभाग मात्र है। 

राजनीति शास्त्र का एक मुख्य भाग राजनीतिक संस्थाओं के विकास तथा 
राज-मत्ता के आघारो का अ्रनुसन्धान करता है, वह राज्य के श्राधारभृत तत्त्वों का 
विश्लेषण एवं वर्गीकरण कर, राज्य के जन्म, विकास तथा कतंव्य इत्यादि पर कुछ 
निध्चित मत प्रंकट करता है,और इस प्रकार राजनीति चास्त्र के सैद्धान्तिक पक्ष का 
श्राधार प्रस्तुत करता है । इसी भाग को दर्शनश्ञास्त्र का प्रमुख भाग माना जाता है। 

परन्तु राजनीति जास्त्र ओर राजनीतिदशंन में भेद का स्पप्ट निर्देश कर 
सकता अत्यन्त कठिन हैं। दूसरा राजनीतिशास्त्र का जहाँ दाशंनिक आधार है वहाँ 
वैज्ञानिक भी है। वेज्ञानिक साधन हारा हम कुछ निश्चित घटनाओं के अध्ययन से 
कुछ निश्चित परिणाम ((०7०ए५०४५) निकालते हैं और उनके श्राघार पर कुछ 
ऐसे नियमो के निर्माण का प्रयत्न करते है जो तकंसम्मत हो, वेज्ञानिकत हो और सव 
दरशाओरो मे सत्य हों। अनेक राजनीति गास्त्रियों ने इस पद्धति का अनुसरण करते 
हुए राजनीतिक घटनाओ का और विविध राज्यों के विधानो का अध्ययन कर कुछ 
निश्चित नियमो की स्थापना का प्रयत्न किया है । प्राचीन गीस के सुप्रसिद्ध राजनीतिक 
विचारक अररतू ने अपने समय के विभिन्‍न देशो के संविघानों वा अव्ययन किया ओर 
कुछ ऐसे सिद्धान्तो की स्थापना का प्रयत्न किया जो कि सर्व काल और सर्व देश मे 
सत्य हो सके । आधुनिक युग मे भी लार्ड ब्राइस इत्यादि ने विभिन्‍न देशो का भ्रमण 
कर वहाँ राजनीतिक सस्थाओ के कार्य को देख उनके सविघानों का अध्ययन कर कुछ 
ऐसे नियम स्थापित करने का प्रयत्न क्या जो कि वैज्ञानिक सत्य सिद्ध हो सकें ॥ 
आज तो इस पद्धति का वहुत व्यापक रूप मे प्रयोग किया जा रहा है । 

दूसरा राजनीति ज्ञास्त्र का अध्ययन क्षेत्र राजनीतिदर्शन से कही अधिक 
व्यापक और विस्तृत है, साथ ही इसका श्र्थ भी श्रधिक स्पप्ट और सुनिश्चित है। 
राज्यदर्शन मुस्य सप से राज्य, उसके विकास, प्रकृति तथा कतंब्य और नागरिकता 
तथा नागरिक के कत्तंवब्य तथा अधिकार और राजनीतिक आद््ञों इत्यादि का अव्ययन 
करता है। वर्हाँ राजनीति शास्त्र राज्य के इन पक्षों के अतिरिवत राज्य और सरवार 
का संगठन (078श॥500॥ ) उनका वर्गीकरण, उनका कार्यक्षेत्र, उनका ऐतिहासिक 
ओऔर तुलनात्मक विवेचन भी प्रस्तुत करता है। इस प्रकार राजनीति शास्त्र के अन्त- 
गंत राज्यदर्गन और राज्य विज्ञान दोनो ही आ जाते हैं। 

(३) अमेक राजनीति शास्त्र (.6 ?70॥0८४) $ण९7०८५)--कुछ फ्रेंच 
राजनीति श्ास्त्रियो का कथन है कि राजनीति शास्त्र कोई एक विज्ञान नही वल्कि यह 
तो विज्ञानों का एक समूह है । राजनीति विज्ञान को केवल एक विज्ञान कहना वास्त- 
विकता से भ्रनभिज्ञ होने का ही परिणाम है। वर्तमान समय में हमारा राजनीतिक 
जीवन इतना जटिल औ्और व्यापक हो गया है कि इसके ममृचित ज्ञान के लिए 
कैवल एक ही विज्ञान का या एक ही अध्ययन-पद्धति का आश्वय नही ब्रहण किया जा 
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सकता। इस अनेक प्रकार के राजनीतिक जीवन के विविव पक्षों का प्रव्ययन विभिन्‍न 
दृष्टिकोशों से ही हो सकता है 4 राजनीति शास्त्र राज्य के इन विविध पक्षो को एक 
साथ विशेषाध्ययन (59८०७) 5009) प्रस्तुत नहीं कर सकता । वह तो अनिवार्यत्त 
राज्य के एक ही पक्ष से सम्बन्धित है। इस दृष्टिकोण के अ्नुमार गज्य के प्रन्तर्ग- 
'प्टीय जीवन श्रौर विधान के अव्ययन करने वाला एक पृथक्‌ विज्ञान है, उसी प्रकार 
सार्वजनिक राजस्व (?7॥०. 997०0), सार्वजनिक वानून (उ्याशुापन 
१०१८०), कूटनीति, ([09/078८9) इत्यादि सभी स्वतन्त विज्ञान है श्रीर राज- 
नीति विज्ञान वर्ग के श्रन्तर्गत आयेगे । इन सबका श्रव्ययन क्षेत्र राज्य के विविध 
पक्षों से सम्बन्धित है, इस कारण उन्हे राजनीति विज्ञान वर्ग के भ्रन्तर्गत रखना 
भी सर्वथा भ्रसगत होगा । 

डा० गार्नर इत्यादि ने विभिन्‍न विज्ञानो मे उचित भेद की श्रवस्थिति को 
स्वीकार करते हुए भी राज्य विज्ञान का प्रयोग दोनो वचनो में करना उपयुक्त 
समभा है। उनका कथन है कि “ जब केवल राज्य की विवेचना करनी हो तो राज्य 
विज्ञान शब्द का प्रयोग एकदचन में क्या जाम श्रोर जब उनका प्रयोग राज्य के 
जीवन के विशिष्ट पहलुओं से सम्बन्ध रखने वाले सभी विज्ञान जैसे समाज विज्ञान 
इनिहास, श्रय॑द्ञास्त्र क्रादि का वर्सन फरने फे लिए हो तव उसका प्रयोग वहुबचन 
में हो (77 

परन्तु राजनीति शास्त्र का यह स्वरूप अतिव्याष्ति' दोप से दूषित हो जायगा। 
इस प्रकार राजनीति श्ञास्त्र राज्य का एक विशेषाध्ययन ($फ८टाश 5009) ने 
रह राजकीय जीवन के अनेक पक्षी का अध्ययन वन जायगा । राज्य के झनेक पक्ष है 
ज॑से हमारे समाज के है, यह सभी पक्ष राजनीति शास्त्र के भ्रन्तर्गत नही भ्रा सकते । 
हमारे सामाजिक जीवन के विविध पहलू केवल मात्र समाज विज्ञान की विपय-वस्तु 
नहीं हो सकते, वे विविध पहलू भ्रनेक स्वतन्त्र सामाजिक विज्ञानों हरा विशेषाध्ययन 
(87८०० 576५) के रूप मे प्रस्तुत किए जाते है । उदाहरणार्थ श्र्यशास्त्र 
हमारे सामाजिक जीवन के आधथिक पक्ष का भ्रध्ययन करत्ता है तो नीतिशास्त्र नैतिक 
पक्ष का और राजनीति शास्त्र राजनीतिक पक्ष का । राज्य के सास्कृतिक, सामाजिक 
और श्राथिक पक्षो का श्रध्ययन अन्य सामाजिक विज्ञानों द्वारा भ्रवश्य किया जाता 
है। इसे हम शस्वीकार नही करते | उन विज्ञानों से राजनीति विज्ञानवहुत कुछ 
सहायता भी लेता है, परन्तु राज्य की उत्पत्ति, विकास, प्रकृति, उदृश्य संगठन स्वरूप “ 
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हु 


राजनीति शास्त्र--परिभाषा ५ 


नर 


इत्यादि का विशेषाध्ययन राजनीति श्ञास्त्र ही प्रस्तुत करता है । सा्वंजनिक राजरूव 
इत्यादि स्व॒तन्त्र सामाजिक विज्ञान के रूप में भी ग्रहण किये जा सकते हैं । राजनीति 
शास्त्र का अध्ययन क्षेत्र केवल राज्य श्ौर उसके सगठन तक ही सीमित है । 


६. राजनीति ज्ञास्त्र--परिभाषा | 


इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि राज्य दर्शनः 
और विज्ञान का द्योतक एक मात्र शब्द राजनीति शास्त्र (?0॥0८%४॥ $0७०॥०७) 
हो है । इससे राज्य सम्बन्धी हमारे समस्त ज्ञान का बोध होता है। समूचा राज्य 
सिद्धान्त इसके अ्रस्तगंत आ जाता है। सैद्धान्तिक राजनीति और व्यावहारिक राजनीति 
दोनो ही इसमे सम्मिलित हैं। फ्रेंच लेखक पॉल जेनेट ने राजनीति शास्त्र की 
परिभाषा इन शब्दों मे की है “राजनीतिशास्त्र समाज विज्ञान का वह श्रंग है जो 
राज्य के मूल प्राधार और शासन सिद्धान्तो का विवेचन करता है ॥/? 

जन लेखक व्लगली के अनुसार “राजनीति शास्त्र उस विद्या फो कहते हैं 
जिसका सम्बन्ध राज्य के साथ हो, और जो यह समभाने का यत्वन करती हो कि 
राज्य के श्राघारभृत तत्त्व क्या हैं; उसका श्रावश्यक स्वरूप क्या है, श्रपने को किनः 
विविध रूपो मे श्रमिव्यकत करता है, और उसका विकास किस प्रकार होता है ।” 

भ्रग्रेज राजनीति शास्त्री सीली का कथन है कि “राजनीति शास्त्र शासन के 
सिद्धान्तों श्लोर कामों का उसी प्रकार विवेचन करता है, ऊँसे कि सम्पत्तिशास्त्र 


सम्पत्ति का 'जीव विज्ञान जीवन का, श्रंकगरियत अ्रेंको का, झौर ज्यामिति स्थान व 
दूरी का ।! 


७ क्या राजनीति शास्त्र विज्ञान है ? 


यह प्रश्न प्रर्याप्त विवादग्रस्त है। अधिकाश राजनीतिक विचारक राजनीति 
घास्त्र को विज्ञान मानते हैं। प्राचीन ब्रीक विचारक अ्रस्तु ने राजनीति को न 
क्रेदल विज्ञान ही अपितु सर्वेप्रणुख विज्ञान (]४४िजुश 5०ा०7०८८) माना है। 
क्योकि उसके विचार में राजनीति शास्त्र का सम्बन्ध सम्पूर्ण मानव-हितकारी हमारे: 
समाज की सर्वप्रमुख सस्था राज्य से है। अरस्तू ने अपने राजनीति श्ञास्त्र विषयक 
अध्ययन मे वैज्ञानिक पद्धति का अनुसरण भी किया है । वाद के विचारको में बोदीन 
(800), हॉब्स (छ099८६) मॉतस्वयू (]/07654ए०८०), इत्यादि ने भी: 
अरस्त्‌ के विचारो को ही मान्यता प्रदान की | वर्तमान काल में लेविस, सिजविक, 
ब्राइस जेलिनेक, ब्लशली इत्यादि भी राजनीतिक प्रध्ययन को वेज्ञानिक श्राधार पर 
प्राधारित कर राजनीति गास्त्र को एक पूरा विज्ञान वनाने के लिए प्रयत्नशील रहे 
हैं । उन्होंने भी इस विपय मे प्राचीन विचारकों के मत का अनुत्तरण किया । 
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्न्ड राजनीति शास्त्र फे मूल सिद्धान्त 


परन्तु चतंमान युग के कुछ राजनीतिक विचारकों के मतानुसार राजनीति 
शास्त्र को विज्ञान की मान्यता नही दी जा सकती | मेटलेण्ड ज॑से राजनीति शास्त्री ने 
न्‍-मी यहाँ तक लिख डाला है कि “जब में किसी एक ऐसे प्रइन-पत्र फो देखता हैं, 
जिसके ऊपर “राजनीति विज्ञान! लिखा होता है तो मुझे उन प्रघनो पर कोई श्रापत्ति 
नहीं होती परन्तु राजनीति के साथ विज्ञान शब्द देखकर मुझे श्रत्यन्त सेद 
होता है | ॥7. 

फ्रेंच समाजशास्त्री श्रगस्त कॉमते ने राजनीति शास्त्र को विज्ञान स्वीकार 
न करने के त्तीन मुख्य कारणो का उल्लेख किया है-- 

(१) राजनीति श्ञास्त्र की पद्धतियो, इसके सिद्धान्तो तथा निर्णंयो के विषय 
मे विद्वानो के विचार मे भारी मतभेद है । 

(२) ज्योतिष इत्यादि अन्य भौतिक श्रौर प्राकृतिक विज्ञानों मे भविष्यवाणी 
सम्भव है, परन्तु राजनीति शास्त्र मे नही । 

(३) राजनीतिक अध्ययन मे भ्रविच्छिन्नता तथा क्रमागत विकास का श्रभाव है। 

कॉँमते (2०४०) के इन श्राक्षेपो में सत्य का सर्वथा श्रभाव हो ऐसी बात 
नही । इन श्राक्षेपों मे पर्याप्त सत्य है। इसमे सन्देह नही कि राजनीति शास्त्र में ऐसे 
सिद्धान्तो का श्रभाव है, जिन पर कि सभी राजनीति शास्त्री एकमत हो । यही नही 
राजनीति क्षासत्र के आंघारभूत सिद्धान्तों पर भी मतभेद हैं। राज्य की कौनसी 
आसन-प्रणाली सर्वश्रेष्ठ भऔौर जन हितकारी है या विधानपालिका (!.०888ए7८) 
के सगठन के लिए एक सदन (एशात्भाधथाशआ) या दो सदन [छाए्गाशवं 
598०7) की व्यवस्था होनी चाहिए या नही इत्यादि प्रइनो पर राजनीति विशारदो 
मे गहरा मतभेद है । 

राजनीति शास्त्र मे निश्चयात्मकता (858०॥०55) का श्रभाव है। ऐसा 
कोई नियम या सिद्धान्त नहीं जो सवंकाल और सर्वदेश मे सत्य हो। गणित मे दो 
और दो चार होंगे चाहे आप यूरोप मे हो या अ्रमेरिका मे या एशिया मे--यानी ससार 
के किसी भाग में हों इत नियमों मे अ्रन्तर सम्भव नहीं | भौतिक विज्ञान मे गरुरुत्वा- 
कषंण श्रादि सम्बन्धी सिद्धान्त भी ऐसे ही हैं । 

यह भी ठीक है कि राजनीति शास्त्र मे भविष्यवांशी सम्भव नहीं। हम यह 
नहीं कह सकते कि राजनीति के क्षेत्र मे श्रमुक बात का श्रमुक परिणाम होगा । न ही 
“राजनीति शास्त्र मे प्रयोग किये जा सकते हैं। भौतिक विज्ञान मे बहुत से परिणाम 
प्रयोगशालाओो (,8008/०765) मे प्रयोग (:97०८ाउ००५). कर निकाले 
'जा सकते हैं, परन्तु राजनीति शास्त्र मे ऐसा सम्भव नही । 

निदचय ही राजनीति शास्त्र भौतिक विज्ञान या रसायन विज्ञान (0॥6- 
गा॥9) की भाँति निश्चयात्मक विज्ञान नहीं। हमारे अध्ययन मे निश्चयात्मकता 
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क्या राजनोति शास्त्र विज्ञान है ? १५ 


-की कमी और एक मत का अ्रभाव इसलिए नही कि हमारे पास वैज्ञानिक साधनों का 
अभाव है या प्रयोगशालाएं नही। वस्तुत राजनीति शास्त्र मे हम जिस विपय-वस्तु 
का श्रध्ययन करते हैं, वह श्रत्यन्त जटिल (0०7०॥८४८०) है, उसमे स्थिरता 
नही । हमारा क्षेत्र मानवीय सम्बन्ध है, श्रौर मातवीय सम्बन्ध हमारी उन मानसिक 
वृत्तियो का परिणाम हैं जो क्षस-क्षण में श्रपता रुप बदलती रहती हैं, उनकी 
गराना (7४०॥४00॥) था उनका वर्गीकरण भौर उनकी यथार्थ पकड हमारे वस 
के बाहर की वात है, ऐसी अस्थिर विपय-वस्तु का श्रव्ययतत और उस अध्ययन पर 
आधारित नियम भला स्थिर कैसे हो सकते हैं, वे सवंकाल और स्वदेश मे सत्य कंसे 
'हो सकते हैं ? हमारी मानसिक प्रवृत्तियाँ श्रनेक प्रकार के बाह्य आवेष्टन (क्राशाणा- 
7०॥) ने प्रभावित और विकसित होती रहती है । श्रत: प्रत्येक देश की भौगोलिक 
और सास्कृतिक परिस्थितियाँ विभिन्‍न मानसिक प्रवृत्तियो को जन्म देंगी और उन्ही पर 
विविध राजनीतिक और सामाजिक विधान तैयार होगें। उनमे एकरूपता का अ्रभाव 
साधारण वात है । 

यही कारण है कि हमारे यहाँ प्रयोग सम्भव नही, वैसे प्रयोग जैसे कि वैज्ञानिक 
प्रयोगशाला में होते रहते हैं । सारे विश्व मे एकरूप (एाणित) परिस्थितियों 
का निर्माण सम्भव नही जब कि प्रयोगशाला में यह सम्भव है। एकरूप परिस्थितियों 
के श्रभाव मे किये गये प्रयोगों द्वारा प्राप्त परिणाम सर्वकालिक और सर्वदेशीय सत्य 
नही हो सकते । 

सामाजिक विन्नान में हम जीवित प्रारिययों का भ्रव्ययन करते है निर्जीव व 
'जड पदार्थों का नही । मनुष्य सर्वेप्रकार से प्रबुद्ध, जीवित, चेतनासम्पन्न भर इच्छा- 
दवक्तियुवत प्राणी है। श्रतः उस द्वारा रचित सामाजिक विधि-विधान का श्रध्ययन 
सरल नही हो सकता । जड पदार्थों के गुण, परिमाण इत्यादि का आसानी से 
अध्ययन किया जा सकता है । हि 

अत राजनीति विज्ञान अपनी विपय-वस्तु की श्रस्थिरता के कारण स्वाभावत 
ही अस्थिर है । 

राजनीति शास्त्र एक विज्ञान है, इसमे किसी प्रकार का सन्देह नहीं । क्योकि 
विज्ञान से हमारा प्रयोजन, जेसा कि डा० गार्तर ने कहा है, किसी विषय फे सम्बन्ध 
में उस एकीकृत ज्ञान भण्डार से है, जिसकी प्राप्ति विधिवत पर्यवेक्षण, श्रनुभव श्रौर 
अध्ययन द्वारा हुई हो श्र जिनके तथ्यों का परस्पर उचित सम्बन्ध स्थापित करके 
फ्रमवरद्ध वर्गोकररणा किया गया हो। इस प्रकार किसी भी विपय का वैज्ञानिक अच्ययन 
किया जा सकता है, क्योकि विज्ञान का मुख्य श्राधार अध्ययन की पद्धति है। और 
भ्रष्ययन की वैज्ञानिक विधि किसी प्रकार के वैज्ञानिक वर्ग की बषौती नहीं हो 
सकती । उसे समाज विज्ञान भर भ्रकृत विज्ञान सभी में प्रयोग किया जा सकता है। 
राजनीति मे राज्य तथा सरकार से सम्बन्धित क्रियाओशों और तथ्यों को दैज्ञामिक 
अध्ययन का प्रयत्व किया जाता है, राजनोति तथ्यों का वैज्ञानिक पर्यवेलण 
(095५ ९८७६ 07) कर, उनका पास्परिक सम्बन्ध स्थापित कर फिर उनका वर्गीकरण 
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भी किया जाता है। 

हमारे राजनीतिक जीवन में बहुत-सी ऐसी घटनाएँ होती रहती है जिनकाः 
सुक्ष्म दृष्टि से पर्यवेक्षणा किया जा सकता है झ्लौर उसके द्वारा बाद में राजनीतिकः 
सिद्धान्तो का निश्चित रूप भी प्रतिपादित किया जा सकता है । पर्यवेक्षण द्वारा ही 
प्ररस्तू ने अपने सिद्धान्त स्थापित किये जिनकी सत्यता में श्राज भी कोई श्रन्तर नही 
पडा । इस प्रकार लाड्ड ब्राइस ने आ्राधुनिक काल वी प्रजातन्त्र घासन-प्रणाली का 
पर्यवेक्षण किया श्रौर प्रजातन्‍्त्र की सफलता के लिए बहुत से ऐसे सुकाव दिये जो सभी 
स्थानों पर लागू हो सकते हैं । 

यद्यपि हमारे यहाँ प्रयोगशालाशो में परीक्षण नहीं होते तथापि हमारे 
राजनीतिक जीवन मे परीक्षणों का श्रभाव नही । भ्रनेक कानून नित्य राज्य विधान- 
सभाएं बनाती रहती हैं। वास्तविक जीवन में इस्तेमाल किये जाने पर वे पर्याप्त 
भुटिपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं। श्रावश्यकतानुसार फिर उनमे परिवर्तन किया जा सकता 
है । सन्‌ १६१६ में भारत के विभिन्‍न प्रान्तो में हैघ शासन-प्रणाली (0एकलाप) 
लागू की गई, वाद मे श्रनुभव से विदित हुआ कि ऐसी शासन-व्यवस्था श्रुटिपूर्णा है ॥' 
फलत वह परिवरतित कर दी गई । हमारा वर्तमान सविधान अनेक देशो द्वारा किये 
गये एतद्विषयक प्रयोगो पर ही आधारित है । इसी प्रकार व्यक्तिवाद, समाजवाद श्रौर 
फैसिज्म इयादि विचारधाराशो का राजनीतिक जीवन मे प्रयोग होता रहा और हो 
रहा है। इस प्रयोग से जो परिणाम निकल रहे है वह स्पष्ट हो रहे हैं। वस्तुत यह 
सर्वथा सत्य है कि इतिहास राजनीति की विशाल प्रयोगशाला है ॥ इन ऐतिहासिक 
प्रयोगो के आधार पर ही हम राज ,तिक सत्यो से श्रवगत हो सकते है, परन्तु यह 
सत्य सर्वव्यापक सत्य नहीं हो सकते । 

जहाँ तक भविष्यवाणी इत्यादि का सम्बन्ध है वहाँ हम प्राकृतिक विज्ञानो को 
भी पूरा उतरते हुए नही देखते । प्राकृतिक विज्ञानों मे उदाहरण के लिए ऋतु-विज्ञान 
(/७०००४५) को लिया जा सकता है। ऋतुविपयक जो अनेक भविष्यवाणियाँ 
दिन-रात की जाती है उनमे भ्रधिकाश श्रसत्य सावित होती हैं। इसी प्रकार श्रन्य 
प्राकृतिक विज्ञानो मे भी पूर्ण सत्यो (&०95०ए० हएाा$) का आाधिक्य नही, 
सापेक्ष सत्य ((०८४0॥ए८ ४७४७५) ही अ्रधिक होते हैं । 

विषय-वस्तु की वैज्ञानिकता बहुत कुछ हमारे दृष्टिकोण पर भी श्राश्चित है ॥ 
वेज्ञानिक सत्य के श्रन्बेषण में निर्वेषक्तिक (09]००0५6) हृष्टिकोश श्रनिवायं है । 
वस्तुश्नों के वेज्ञानिक श्रध्ययन से हमे अपने पूर्व विश्वास को दूर रखना चाहिए । हमें 
यह देखना चाहिए कि हमारे विश्वास, हमारे विचार फहीं उस वास्तविकता को, उस 
सत्य को बिगाड़ न दें जिसे कि हम प्राप्त करने को सोच रहे हैं। वैज्ञानिक के रूप मे 
हमारा उद्देश्य सत्य की खोज होना चाहिए उसका परिशाम नही।* जहाँ हमारा हृष्टि- 
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कोण वैयवितक (50श0ु००८४४०) हो जायगा, जहाँ हमारे विचार, उद्देश्य श्रौर 
धारणायें हमारे साथ रहेगी, वहाँ पूर्ण वैज्ञानिक सत्य का श्रन्वेषण नहीं हो सकेगा 
झौर न ही हमारा अध्ययन वैज्ञानिक कहला सकेगा । सामाजिक संस्थाञ्रों का वज्ञानिक 
झ्रध्ययननिर्वेयवितक (09[००४४०) दृष्टिकोश से श्रावश्यक है । सामाजिक और 
राजनीतिक सस्थाओ्ो के साथ हमारा सान्निध्य (४॥/४०)णणा।) होता है, परन्तु 
भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी की भाँति हमे निरपेक्ष ([ग्राएभा) होकर ही अध्ययन 
करना चाहिए। ऐसे दुृष्टिकोश का विकास कठित अवश्य है परन्तु असम्भव नहीं 
हमारी न॑तिक श्र सास्कृतिक धारणाएँ हमे किसी न किसी विशेष राजनीतिक सस्या 
या बाद का पक्षपाती बना देती हैं या हमारी अपनी घारणाएँ ही उन्हे किसी विशेष 
रमग में रग देती हैं, और इस प्रकार हम सत्य के अन्वेषण मे सफल नही हो पाते । 
दूसरा क्योकि राजनीतिक सस्याएँ हमारे से सम्बन्धित हैं, इसलिए उनके प्रत्ति हमारे 
मन में पक्षपात (?शातशा(9) का होना स्वाभाविक भी है। इस कारण हमारा 
अध्ययन पूर्ररूप से नीतिनिरपेक्ष (४७|७७ 9९८) तथा निर्वेयवितक (00॥८०७४८) नही 
हो सकता । फिर भी हमे इन सवको भेदकर सत्य तक पहुँचने का प्रयत्न करना 
ही चाहिए। 

इस प्रकार राजनीति शास्त्र विज्ञान को विस्तृत व्याख्या के अ्नन्तगंत भाता है । 
पद्धति की दृष्टि से भी वह विज्ञान है, परन्तु विकास की हृष्टि से अभी तक समस्त 
सामाजिक विज्ञानों मे सबसे अधिक अपूर्ण और अ्विकसित है। 


८- राजनीति शास्त्र की पद्धतियाँ (१(७८३००५ एा ?०0००४ $0०॥०९) 


राजनीति शास्त्र की विपय-वस्तु के वेज्ञानिक भ्रध्ययन और उसमे वं॑ज्ञानिक 
पद्धतियों के श्रपनाने में कुछ विशेष वाधाएँ हैं। जेसा कि पहले भी हम कह श्राए हैं 
राजनीति शास्त्र मानव के सामाजिक जीवन के एक पक्ष का अध्ययन प्रस्तुत करता 
है | दूसरे जब्दों में हमारा भ्रध्ययन विपय नित्य परिवर्तित होने वाला मानव-जीवन 
है। इसी कारण राजनीतिक घटनाएँ श्रस्थिर और परिवतंनशीन होती हैं, वे किसी 
एक निश्चित क़म का अनुसरण नही करती, श्रत जिस प्रकार जड पदार्थों के प्रध्ययन 
मे हम पर्यवेक्षण हारा कुछ परिणाम निकाल सकते हैं, वेसी श्रासानी से राजनीति 
शास्त्र मे नही। 

दूसरे, राजनीति शास्त्र मे प्रयोगशालाएँ नही और न ही प्रयोगात्मक पद्धति 
है। भरत राजनीति शास्त्र की विपय-वस्तु का श्रध्ययन यंत्रो के सहयोग से सम्भव 
नहीं। मानव-वृत्तियाँ सामाजिक श्रौर राजनीतिक जीवन का ज्राधार हैं, उन्हें रासा- 
यनिक द्रव्यो की भाँति तोला-नापा नही जा सकता | फिर इन सब परिस्थितियों का 
धध्ययन हम स्वय करते हैं। हमारा शअ्रपना दृष्टिकोश बहूत सी बाह्य परिस्थितियों से 
प्रभावित होता है। बह कुछ विभिष्ट माम्कृतिक और नैतिक तत्वों से प्रभावित होता 
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है, भरत वह राजनीतिक विपय-वस्तु को वेयक्तिक (50/००४९०) दृष्टिकोश से 
देखता है, उसे अपने रग मे रग लेता है । जब कि वज्ञानिक का दृष्टिकोण निर्वेववितक 
(006०॥९४८) होता है, वह परारे या गन्धक के प्रति स्नेहपूर्ण या विद्देपपूर्ण 
नही होता । 

ये सव कठिनाइयाँ एक राजनीति शास्त्री के उत्तरदायित्व को बढ़ा देती है, 
उसके लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह राजनीतिक जीवन श्रीर परिम्यितियों 
का अध्ययन करता हुआ बहुत सावधानी से काम ले । व्योकि विषय-वस्तु की जटिलता 
ओर निद्चयात्मक स्थितियों के तथा यात्रिक साथनो के श्रभाव में हमारे लिए वैज्ञानिक 
परिणामों का निकालना श्रत्यन्त कठिन हो जाता है । 

भ्राघुनिक विचारकों ने राजनीतिक विपय-वस्तु के अध्ययन के लिए अनेक 
पद्धतियों पर विचार किया है। मिल (॥ $ शा) ने चार पद्धतियों का जिकर 
किया है-- रासायनिक ((आथ्यात्य) या प्रयोगात्मक (पुणाशाणाओं), 
पमूर्त (6९0गरालाएएश ण. 809शा००), भौतिक (९॥9४०७)) श्रयवा मूर्त 
((ण्रणथ०), ताकिक (70८00एण९ए८) और ऐतिहासिक [प्लाश्०ए८2) । 
मिल ने इनमे से पहले दो को गलत या भ्रामक भौर अन्तिम दो को ठीक माना है । 

अगस्त कॉमते ने राजनीतिक अ्रध्ययन की ठीन पद्धतियाँ स्वीकार की है। 
पर्यवेक्षण (09$2८7४४४०४) प्रयोग (#79थ॥९७०) भौर तुलना (ए०7एुथा- 
807) व्लशली के श्रनुसार दाशनिक पद्धति (27080४7०४ 7राथ००१) और 
ऐतिहासिक पद्धति (850704) 77९709) ही राजनीतिक अध्ययन की समुचित 
रीतियाँ है। 

आजकल जिन पद्धतियों को विशेष महत्त्व दिया जाता है, वे निम्न प्रकार 
से है-- 

१ प्रयोगात्मक पद्धति (छुथाणल्यांतं ग्रा७॥00) 

२ ऐतिहासिक पद्धति (प्रा&0702 77000) 

३ तुलनात्मक पद्धति ((0079एकशाए४ ॥60700) 

४ दाशंनिक पद्धति (?॥050ए]ञा८्थ 7७००) 

(१) प्रयोगात्मक पद्धति -प्रयोगात्मक पद्धति (#7फल्पपाश्यातं ग्राटधा०0) 
का, जैसा कि हम पहले ही स्पष्ट कर चुके है, राजनीति मे सीमित रूप से ही प्रयोग 
हो सकता है । राज्य व्यवितयों का समूह है। उसे प्रयोगशाला मे बन्द कर उस पर 
परीक्षण नही हो सकते । समाज के सगठन मे उसकी परिस्थितियाँ एवम्‌ अवस्थाओ 
मे स्वेच्छापूर्वंक परिवर्तन लाना श्रौर फिर जीवित, इच्छाशक्तियुक्त, चेतन प्राणियों 
पर प्रयोग करता एक राजनीति शास्त्री के लिए असम्भव है। राजनीति के क्षेत्र 
मे वार-बार प्रयोग नही हो सकते, विज्ञान के क्षेत्र मे ऐसा सम्भव है, क्योकि मनुष्य 
की कोई भी झवित एक ही जैसी श्रवस्थाओ और स्थितियों को वार-वार उत्पन्त नही 


कर सकती। फिर राज्य वैज्ञानिक ऋपनी अध्ययन वस्तु को बाह्य प्रभाव से किसी भी 
अवस्था मे नही बचा सकता। 


राजनीति शास्त्र की पद्धतियाँ १६ 


फिर भी हमारे व्याग्हारिक राजनीतिक जीवन मे जाने-अनजाने मे नित्य 
नवीन प्रयोग होते रहते है और उनसे हम वहुत-कुछ सीखते रहते है । प्रत्येक नया 
कानून एक प्रयोग है । व्यवहार मे आने पर वह चुटिपूर्ण सिद्ध हो सकते है। इस प्रकार 
परीक्षण किये जाने के पश्चात्‌ उसे परिवर्तित किया जा सकता है। राजनीतिक वाद 
(?०॥ध८्या ॥007८5) व्यवहार में इस्तेमाल होने पर सशोधित किये जा सकते है । 

दूसरे देशो की सफल राजनीतिक सस्याएँ अपनाने योग्य' हो सकती है, जबकि 
उनकी श्रसफलताओ्रो से हम पाठ भी पढ सकते है । इस प्रकार के नित्य नये प्रयोगों 
द्वारा हम राजनीति शास्त्र मे कुछ निश्चित परिणाम निकाल सकते हैं । 

(२) ऐतिहासिक पद्धति ( प्ला#णा८/ 7०४०१ )--राजनीति शास्त्र के 
अध्ययन में ऐतिहासिक पद्धति का बहुत महत्त्व है । इत्तिहास हमारे राजनीतिक जीवन 
को प्रकाशित कर उसे यथार्थ रूप मे हमारे सामने प्रस्तुत करता है। इस पद्धति के 
प्रतिपादको मे सीली (8८८६५) भ्रौर फ्रीमंन (7४८४०) सर्वप्रमुख है । इस पद्धति 
द्वारा राजनीति शास्त्री अतीत के तथ्यो का अव्ययन कर उनके आधार पर सामान्य 
नियमो को स्थापित करने का प्रयत्तन करता .है । 

' प्रत्येक राजनीतिक सस्था का एक इत्तिहास होता है । उसके वर्तमान स्वरूप 
को समझने के लिए और उसके भविष्य का अनुमान लगाने के लिए उसकी ऐति- 
हासिक पृष्ठभूमि का अध्ययत अनिवाय है। राज्य का उद्भव, विकास श्रौर उसके 
वर्तेमान स्वरूप की स्थिति इन सवका ठीक-ठीक ज्ञान इतिहास द्वारा ही सम्भव है।' 
हमारी शासन-ध्यवस्थाएँ अपने वर्तमान स्वरूप तक पहुँचने मे एक लम्बी ऐतिहासिक 
यात्रा तय कर चुकी हैं। भ्रत इनके स्वरूप को भी समभने में इतिहास का ही आश्रय 
लेना पढ़ता है। सर फ्रेड्िक पोलक के मतानुसार “ऐतिहासिक पद्धति यह विचार 
करती है कि सस्थाझ्रो का क्‍या रूप है, उनका क्‍या रूप बनता जा रहा है श्रौर इस 
अयत्न मे वह संस्थाओं के वर्तेसान स्वरूप की व्याख्या करने की श्रपेक्षा इस बात का 
अधिक ध्यान रखती है कि उनका भूतकालीन स्वरूप क्या था और वतंमान स्वरूप 
कंसे बना ।!? इतिहास वर्तमान थुग में हमे रास्ता दिखा सकता है । 

परन्तु यह पद्धति अ्रपने श्राप मे सब प्रकार से पूर्ण नही । सिजविक इत्यादि 
जर्मन राज्यवैज्ञानिको ने राजनीति शास्त्र के भ्रव्ययन मे इसे बहुत महत्त्वपूर्ण-नही 
भाना । इसमे कई कमियाँ है और सिजविक के अनुसार इसकी सबसे वडी कमी नैतिक 
मूल्यों ( 8का०2 5श्ातंधात5 ) का श्रभाव है। इतिहास अच्छे या बुरे, उचित 
च अनुचित का निर्णय नही करता। राजनीति में हम उचित, अनुचित का निर्णय 
किये बिना नही चल सकते | दूसरे शब्दों में राजनीति में नेतिक मानदण्ड (80ा- 
८३) 5धवावंधाव5) का होवा जरूरी है। यही कारण है श्राज ऐतिहासिक पद्धति 

2, 6 पा 0छएफं शाल॑व6पे 8९९२४ 80 ए>फ्ौशायावएा ती प्रत॥66 राह घ- 
[णा8 गा बाते द्ा० शापवाए (0 868 706 770 शीट [चाएए)०११० 6 रतता, ६0९५9 
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को पूर्ण करने के लिए इसका मेल दाशंनिक पद्धति से भी करते हैं। उतिहास की 
कमी को पूर्ण करने के लिए दर्शन और नीति शास्त्र का सहयोग श्रावश्यक बन जाता है। 

ऐतिहासिक पद्धति को अ्रपनाते हुए हमे कुछ अन्य बातो का भी ध्यान रखना 
चाहिए । सर्वेश्रथम तो हमे इतिहास द्वारा अपने विचारों या कल्पनाशो के समर्थन का 
प्रयत्न नही करना चाहिए । इतिहास की घटनाओं को इस प्रकार विगाउकर प्रस्तुत 
करने से हमारा भ्रव्ययन वैज्ञानिक नहीं रहेगा, उसमे पर्याप्त पक्षपात [व्वा8- 
॥09) श्रा जायगा | हमे ऐतिहासिक घटनाश्रो को एक द्रष्टा (005०९५०) की तरह 
ही देखना चाहिए । 

लार्ड ब्राइस ने भी थोथी समानताञ्रों (इप09थगीणशे ०४श॥०]४0०5) के 
विरुद्ध चेतावनी दी है । उसका कथन है कि केवल ऊपरी समानताओों के आधार पर 
किये गये निर्णय श्रधिकतर भ्रामक और गलत होंगे । हमे सास्कृतिक परिस्थितियों 
की भिन्‍नता को कभी नहीं भूलना चाहिए । 

फिर यह वात भी श्रद्धंसत्य है कि इतिहास की पुनराचृत्ति होती है। उसका 
दूसरा श्रश यह भी है कि इतिहास की पुनरावृत्ति कभी नही होती | क्योकि ऐतिहासिक 
प्रिस्थितियाँ कमी भी अपने उसी रूप मे पुन घटित नही होती । 

कभी-कभी लेखक आदर्श श्रौर यथार्थ का मिश्रण कर देते हैं और इतिहास 
का सहारा लेकर ऐसे सिद्धान्त तैयार करेंगे जो कि स्वप्ल-लोक मे ही ठीक साबित हो 
सकते हो । प्लेटो के आदर्श राज्य ([0९8] 808०) की कल्पना ऐसे ही गलत हृष्टिकोण 
का परिणाम थी | 

(३) तुलनात्मक पद्धति ((०॥एशा»ाए७ ग्रा४000) - तुलनात्मक पद्धति 
ओर ऐतिहासिक पद्धति एक दूसरे को पूरक का काम देती है। ऐतिहासिक आधार पर 
तई और पुरानी राजनीतिक सस्थाओ का तुलनात्मक भअ्रध्ययन कर अ्रनवश्यक तत्तवो 
को छोड, कुछ ऐसे नियम स्थापित करने का प्रयत्न करना जो कि सब सस्थाझो पर 
लागू हो सकें और जो सर्वकाल के लिए पूर्ण या झ्राशिक सत्य भी हो--यही इसका 
उद्देश्य है । एक ही काल मे प्राप्त होने वाले विभिन्‍न देशो की एक सी राजनीतिक 
सस्थाओ्रो का तुलनात्मक भ्रष्ययन कर कुछ सामान्य सिद्धान्त बनाये जा सकते है। 
प्राचीन ग्रीस में अरस्तू ने श्रपते समय के विभिन्‍न देशो के लगभग १५० सबविधानों 
का तुलनात्मक दृष्टिकोण से भ्रध्ययत्त किया और वहुत से परिणामों के साथ एक यह 
भी परिणाम निकाला कि राज्य-क्रान्तियों का बहुत बडा कारण आशथिक अ्रसमानता 
(8००० 7०ए०५॥५) है । इस सिद्धान्त मे पर्याप्त सत्य है । 

अ्रस्तू के श्रतिरिकत वर्तमान युग मे मॉन्तेस्क्यू, तॉकविल तथा ब्राइस इत्यादि 
राजनोतिज्ञों ने भी इस पद्धति का अनुसरण फ्िया | भारत का सविधान भी विभिन्‍न 
देशों के सविघानों के तुलनात्मक भ्रध्ययत का ही फल है । परन्तु तुलनात्मक पद्धति 
को भी अपनाते हुए हमे पर्याप्त सावधान और सचेत रहना चाहिए। केवल ऊपरी 
समानताओं के भ्राधार पर तुलना कर हम किसी निर्णय पर नही पहुँच सकते । किन्ही 
दो राजनेतिक सस्थाञ्नो की तुलना करते हुए हमे उनकी सामाजिक और ऐतिहासिकः 
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परिस्थितियों की भिन्‍नता को नही भूलना चाहिए । 

तुलना को समानता में भी नही बदल देना चाहिए। राज्य-संगठन भ्ौर 
शरीर-सगठन की तुलना अवदय हो सकती है, जैसे मुख और चाँद की, परन्तु दोनो को 
एकरूप नही कहा जा सकता । स्पेन्सर इत्यादि विचारको ने राज्य-सगठन की सजीव 
प्राणी के शरीर से तुलना करते हुए उनमे एकरूपता स्थापित कर दी। राज्य को भी 
उन्होंने सजीव शरीर ([/शाग8 णह्ठभाशआ॥) मान लिया और उसके आधार पर श्रनेक 
“आमक सिद्धान्तो का निर्माण किया | दो वस्तुश्रो मे साहश्य स्थापित करने का श्रथ॑ 
यह नही है कि उनमे एकरूपता ही स्थापित कर दी जाये । 

(४) पयवेक्षण-पद्धति ( प॥९ ग्राष्धा०१ छत 008०ए४7०ा )--पर्यवेक्षण 
पद्धति का आ्राधार है राजनीतिक सस्याओ्रो श्रौर कायं-विधियो का निकट से श्रध्ययन 
श्रीर निरीक्षण । मुख्य रूप से यह पद्धति वैयक्तिक भ्रनुभव श्रौर निरीक्षण पर 
आधारित है । राजनीति शास्त्र के अ्रध्ययन मे पर्याप्त काल से इसका प्रयोग होता आ 
रहा है। प्राचीन य्ूनान में प्लेटो ने अपने ज्ञान के पूर्ण करने के लिए एशिया माइनर 
से लेकर दक्षिणी इटली त्तक का भ्रमण किया और उन देशो की जहाँ तत्कालीन 
विद्याओ का अ्रव्ययन किय। वहाँ उनकी सामाजिक श्र राजनीतिक दशा का भी 
पर्यवेक्षण किया। प्लेटो का साम्यवाद और उसकी शिक्षा-पद्धति उसके अ्रपने देश की 
देन नहीं वह इस विपय मे क्रीट और स्पर्टा से प्रभावित था | प्लेटो के शिष्य अरस्तू 
ने भी यद्यपि भ्रगेक राज्यो का भ्रमण किया तथापि उसकी दृष्टि नगर राज्यो से 
वाहर नजा सकी। १८वीं सदी के फ्रेंच राजनीति विशारद मॉन्तेस्क्‍्यू ने भ्रपने 
वैयक्तिक निरीक्षण से पर्याप्त लाभ उठाया। फ्राँस के लुई १४वें के स्वेच्छाचारी 
शासन-काल मे उसने इंग्लेण्ड का भ्रमण किया और वहाँ की शापन-व्यवस्था का 
अ्ध्ययत और निरीक्षण किया । बाद मे उसी की तुलना अपने देश के शासन-विधान 
से की। राजकोय शवितयों के विभाजन का सिद्धान्त (पशा९09 ०0 5९एश्लाथा0ा ०0 
००५८४) उस पर्यवेक्षण का ही फल है । 

आधुनिक यूग मे लार्ड ब्राइस ने इस पद्धति का समुचित अनुसरण किया है। 
ब्राइस ने स्विट्जरलेण्ड, सयुक्तराज्य अमेरिका, फ्राँस, कनाडा, आस्ट्रेलिया तथा 
न्यूजील॑ण्ड इत्यादि देशो का भ्रमण कर वहाँ के राज्याधिकारियों से मेल-मुलाकात 
कर राज्य सस्याओ की कार्य-चिधि का स्वय निरीक्षण किया। तत्पण्चात अपने 
वैयक्तिक श्रष्ययन और निरीक्षण के आधार पर उसने अपने विशाल ग्रन्य "मॉडर्न 
डेमोक्लेसीज” (](०0७॥ 0क॥ा०0८व०९५) और “अमेरिकन कॉमनवैल्‍थ” (4॥76- 
ए०श) (०्राआए7ए७८४४॥) की रचना की । इन ग्रन्थों मे उसने इन देशों में 
प्रचलित दासन-विधानो का श्रौर राजनीतिक सगठनो का तुलनात्मक श्रष्ययन किया 
झौर साथ ही झुछ ऐसे महत्त्वपूर्ण परिणाम निकाले जो कि सभी प्रजातम्त्रात्मक 
राज्यों ( ७४0ल्‍४०४० $(4०५ ) पर थोडे-बहुत हेर-फेर के बाद लाग किये जा 
सकते है । ध 

यह अ्रध्ययन-यद्धति काफी हद तक ययार्यवादी होती है और राजनीतिक जीवन 
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के वास्तविक तथ्यो के निकट होती है । 

परन्तु इस पद्धति के अनुसरण! मे भी पर्याप्त सावधानी की आ्रावश्यकता है ? 
लाड ब्राइस ने स्वय ही ऊपरी समानताओ के विरुद्न चेतावनी दी है । केवल वाह्या 
समानताओ्रो पर आश्रित परिणाम वहुत कुछ भूठ सावित्त होंगे। दूसरा सास्कृतिक 
भौगोलिक और आराथिक परिस्थितियों के भेद की कभी श्रपेक्षा नही करनी चाहिए । 
निरीक्षण द्वारा प्राप्त सामग्री के श्राधार पर जल्दवाजी मे कभी कोई निर्णय नहीं 
करना चाहिए, उसकी अच्छी तरह जाँच-पटताल होनी चाहिए और फिर विभिन्‍न 
तथ्यो का पारस्परिक सम्बन्ध इस प्रकार से स्थापित करना चाहिए फ़ि स्व्रभावत ही 
कारण और काये मे तारतम्य आ्रा जाय। 

दाह निक पढति (7॥050एा८टव। 7०७७००)--राजनीति चास्त्र की एक 
प्रमुख भ्रष्ययन पद्धति है । उपयु वत सम्पूर्ण पद्धतियाँ व्याप्तिमूलक (]7000०४०) 
हैं । परन्तु यह वियोजक (0०00०॥५०) है । उ्याप्तिमूलक अ्रध्ययन पद्धतियाँ विभिष 
अ्वस्थाओ्रो या घटनाग्रो के श्राधार पर सामान्य नियमों (0शाशधश»े 70०४) की 
रचना करती हैं। परन्तु इसके विपरीत दाशंनिक पद्धति वियोजन (700000९८) 
होने के कारण निद्िचत घटनाश्रो को श्रपना श्राधार नही बनाती अपितु एक नियम, 
कल्पना या विचार को आधार मान वास्तविक जीवन का अ्रध्ययत करती है। 
राजनीति मे राजनीतिक घटनाश्ो या परिस्थितियो का अ्ध्ययल कर यदि हम किसी 
स्िद्धान्त्त की रचना करते हैं तो हम व्याप्तिमूलक (])000५6) श्रध्ययन-विधि 
का अनुसरण कर रहे होते हैं। परन्तु यदि हम किसी विज्ञेप नियम को तो पहले बना 
लें प्रोर तब राजनीतिक परिस्थितियों का श्रध्ययन करें तो हम सामान्य से विशेष की 
श्रोर चलते हुए वियोजक श्रघ्ययन-पद्धति (60000ए४ ॥/0०0 ० 80१५) 
को अपनाते हैं । प्लेटो, रसो, सिजविक तथा मिल इत्यादि राजनीति विचारको ने 
दार्शनिक पद्धति का भ्रनुस॒रण किया है । इन लेखको ने पहले त्तो अपनी कल्पना के 
वल पर और नेतिक श्र दार्शनिक सिद्धान्तो का शआ्राश्रय ले कुछ सामान्य सिद्धान्त 
बना लिये फिर उनके आधार पर ऐसी राजनीतिक और सामाजिक सस्थाश्रो का चित्रण 
किया जो कि इन विचारो की प्राप्ति मे सहायक हो सकें । इन्ही निश्चित ग्राधारो पर 
ही यह इतिहास का अ्रष्ययन भी करती है । 

इस पद्धति का एक बडा लाम यह है कि यह हमारे सम्मुख ऐसे सामान्य 
नैतिक और दार्शनिक श्रादर्श प्रस्तुत फर देती है कि जिसके आ्राधार पर हम राज्य के 
कार्यों का, उसके विभिन्‍न पक्षों का औचित्य और श्रनौचित्य जान सकते हैं । राज्य 
हमारे नेतिक नियमों से स्व॒तन्त्र नही, उसकी चेष्टाओं को भी नैतिक नियमों के 
श्राघार पर भ्रच्छा या बुरा कहा जा सकता है। भ्रच्छाई और बुराई के नापने के मान- 
दण्ड नीति-शास्त्र और दर्शन ही हमे देते है । 

परन्तु इस पद्धति को सबसे बडी कमजोरी कल्पना का आधिक्य है। पुराने 
श्र नये युग मे सर्वत्र ऐसे राजनीतिकविचारक मिल जायेंगे जिन्होंने कि इस पद्धति का 
अनुसरण करते हुए ऐसे झ्रादर्श राज्यों का चित्रण किया जो वास्तविकता से दूर केवल 
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स्वप्न-लोक की ही चीज है। प्लेटो के 'रिपब्लिक' (२८०प७॥८) में एक ऐसे ही 
राज्य का चित्रण है जो कि पृथ्वी की चीज नही और जो मानवीय जीवन मे अप्राप्य 
है | ऐसे श्रादर्श का हमारे यथार्थ जीवन में क्या महत्त्व जो कोरी भावुकता हो, जो 
कोरा स्वप्न हो । वस्तुत श्रादर्श के यर्थाथ पर आधारित होने मे ही उसका मूल्य है । . 

तिष्कर्ष---ऊपर के श्रव्ययत से एक वात स्पष्ट है कि कोई भी एक पद्धति 
अपने झाप मे पूर्ण नही । वे एक दूसरे की पूरक वनकर ही पूर्ण बनती हैं। एक 
समुचित वैज्ञानिक पद्धति यथार्थ और आदशं के समन्वय पर ही श्राधारित होगी। 
ऐतिहासिक और तुलनात्मक पद्धतियाँ अपने आप मे श्रपूर्ण हैं, उनकी पूर्णाता दाशंनिक 
पद्धति के मिथ्ण से ही सम्भव है। कोरा यर्थाथ अशिष्ट (श्य४४) हो जाता है, 
आ्रादर्श या नैतिक मूल्य हमारे जीवन के अनुभव के परिणाम हैं, उनके बिना हमारा 
जीवन शअ्रथंहीन है। और ऐसे आ्रादर्श की भी हमे आ्लावश्यकता नही जिसके पाँव पृथ्वी 
पर ही न हो और जो झाकाश की बात हो । स्वस्थ आदशे यथा पर ही श्राघारित 
होगा उससे ऊपर या परे नही । 


गए)्णाध्ए। (॥९४0०॥5 
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राजनीति शास्त्र का अन्य विज्ञानों से सम्बन्ध 


(रा 4770फ 0# ए0ठ470९68॥, इटाएच्रएडह 70 07रफ्दार 50९08: इटा5४०६५) 


€, विभिन्‍न सामाजिक विज्ञान 

पिछले अ्रध्याय मे हमने कहा था कि समाज हमारे सामाजिया सम्बन्धो 
का समूह है (30ण6ए ॥8 एक ता 50०० ॥लेशाणाशा05) । ये सामजिक 
सम्बन्ध विविध है। ये आ्रापस से इतने श्रधिक मिले-जूले है कि इन्हे एक दूसरे से 
स्वंथा पृथक कर देना झसम्भव नही तो कठिन भ्रवष्य हैं। हमोरे सामाजिक जीवन 
के ये विविध रूप सामाजिक विज्ञानों की विपय-बस्तु है। जिस प्रकार हमारे सामा- 
जिक जीवन के राजनीतिक, श्राथिक, नैतिक, ऐतिहासिक तथा मनोवैज्ञानिक पक्ष 
अत्योन्याश्रित हैं, एक दूसरे से सम्बन्धित है, इसी प्रकार इन विभिन्‍न पक्षों का श्रध्ययन 
करने वाले सामाजिक विज्ञान, राजनीति, श्रथंशास्त्र, नीतिशास्त्र, इतिहास तथा 
मनोविज्ञान इत्यादि का भी एक दूसरे से घनिष्ठ सम्बन्ध है । इन सव का शाघारभूत 
झ्रध्ययन-विपय एक ही है--मनृष्य का सामाजिक जीवन । राज्य मानव-समाज का एक 
श्रग है, अत उसे समाज के श्रत्य श्रगो शौर पहलुओ से सर्वेथा पुथक्‌ कर सकना असम्भव 
है । राजनीत्तिक जीवन के व्यापक भौर समुचित श्रध्ययत के लिए हमे श्रन्य सामाजिक 
विज्ञानो का भी ज्ञान होना चाहिए। सव सामाजिक विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं । 
सुप्रसिद्ध फ्रेंच विद्वान पाल जेनेट (० उधा०/) का यह कथन सर्वेथा सत्य है 
कि “राज्य विज्ञान का श्रनेक विज्ञारों से निकट सम्बन्ध है ! यथा प्र्थशास्त्र के साथ, 
विधान फे साथ--घाहे चह प्राकृतिक विधान हो भ्रौर चाहे सिद्धयात्मक या विध्यात्मक 
(९०५४(५९०) विधान, जिसका विवेच्य विषय है नागरिकों के पारस्परिक सम्बन्ध 
सूत्र । इतिहास के साथ जो उसके लिए श्रावह्यक तथ्य सुलम बनाता है, दर्शनशास्त्र 
के साथ और विशेषकर नोतिशास्त्र के साथ जिससे उसे श्रपने कुछ सिद्धान्त प्राप्त 
होते हैं ।” कुछ विद्वानो ने मनोविज्ञान, भूगोल, जाति विज्ञान भ्रादि से भी राजनीति 
शास्त्र का सम्बन्ध माना है। 

इन सभी विज्ञानों मे परस्पर श्रादान-प्रदान चलता रहता है। परन्तु इसका 
भर्थ यह नहीं कि इनमे से किसी विज्ञान की स्वतसन्त्र स्थिति नहीं। ऐसा समझता 
सर्वथा भ्रामक होगा । ये सभी विज्ञान श्रपने-अपने क्षेत्र मे स्वतन्ध् हैं। हमारे सामा- 
जिक जीवन के विविध पहलुओ के विश्लेषाध्ययन (89००थ॥5८० 8709) हैं। 


इन विविध विज्ञानों का राजनीत्ति से क्या सम्बन्ध है इसकी विवेचना मीचे की 
जाती है । 


राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र रश्‌ 


१०. राजनीति शास्त्र श्रौर समाज शास्त्र (50000289) 


समाज शास्त्र सम्पूर्ण सामाजिक जीवन का श्रध्ययन करता है। यही कारण 
है कि इसे सामान्य रूपसे सम्पूर्ण समाज का विज्ञान ($ल्‍०ंशा८७ ण 50००५) 
कहते हैं। हमारे सामाजिक जीवन के विविध पहलू हैं, उनके राजनीति, झ्राथिक, नेतिक 
इत्यादि अनेक रूप है, परन्तु अन्तत. वे सब हैँ सामाजिक ही । इन विविध रूप सामाजिक 
सम्बन्धो का अ्रष्ययन समाजश्यास्त्र करता है। इसी कारण समाज शास्त्र को सभी 
सामाजिक विज्ञानो का जनक भी कहते हैं। राजनीति ज्षासत्र और समाज शास्त्र 
का वहुत घनिष्ठ सम्बन्ध है । राजनेतिक समाज (राज्य) का, उसकी सत्ता और संगठन 
का विकास कव श्र किस रूप में हुआ, राज्य शौर श्रन्य॒ सामाजिक समुदायों मे क्‍या 
सम्बन्ध है, किस प्रकार प्रकृत्या राज्य भी एक समुदाय था या है और किस प्रकार वह 
हमारे जीवन से सम्बन्धित है इत्यादि प्रश्नो का उत्तर हमे समाज शास्त्र से ही मिलता 
है । वस्तुत दोनो मे इतनी समानता है कि कही भी सुनिश्चित विभाजक रेखा खीचना 
कठिन हो जाता है। रेटजनहावर (]२४2०॥०॥०१) ने कहा है कि “राज्य श्रपनी 
प्रारस्मिक स्थिति से एक राजनीतिक संस्था की श्रपेक्षा सामाजिक संध्या ही श्रधिक 
होता है । यह वास्तव में सत्य ही है कि राजनीतिक तथ्यों फा झ्राधार सामाजिक 
तथ्यों मे है श्रौर यदि राज्य-विज्ञान समाज-विज्ञान से भिन्‍न है तो वह इसी कारण कि 
उसके विस्तृत क्षेत्र के समुचित विवेचत के लिए विशेषज्ञों की श्रावद्यकता होती है 
इसलिए नहीं कि राज्यविज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान के बीच कोई सुनिश्चितत 
विमाजिक रेखा है' समाजशास्त्र का क्षेत्र बहुत विस्तृत है, वह अपने विपय-बस्तु की 
हष्टि से राजनीति शास्त्र से पृथक्‌ और स्वतन्त्र है इन दोनो में भेद इस प्रकार है--- 
(१) समाज विज्ञान समाज का शास्त्र है । वह मनुष्य की सम्पुर्ण सामाजिकता 
का अध्ययन करता है। घामिक, नेतिक, राजनीतिक, भ्राथिक इत्यादि सभी प्रकार के 
सामाजिक सम्बन्ध उसके क्षेत्र मे श्रा जाते हैं। परन्तु राजनीति शास्त्र का क्षेत्र सकुचित 
है । वह केवल राजनीतिक सम्वन्धो की ही विवेचना करता है। गिलक्राइस्ट के शब्दों में 
+समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। राजनीति शास्त्र राज्य का पश्रथवा राजनीतिक 
समाज का विज्ञान हैं। समाजशास्त्र मे मनुष्य का एक सामाजिक प्राणी के रूप मे 
अध्ययन होता है श्लौर क्योकि राजनीतिक संगठन एक विशेष प्रकार फा सामाजिक 
संगठन है इसलिए राजनीति शास्त्र समाजशास्त्र की भ्रपेक्षा एक पअ्रधिक विशिष्ट 
आ्त्र है ॥7२ 
(२) राज्य के पूर्व समाज की स्थिति थी । इस समाज की क्या स्थिति थी, 
इसका क्या संगठन था, समाजणास्प्र इसका जमाब देता है, परन्तु राजनीति शास्त्र नही ! 
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२६ राजनीति शास्त्र के मुल सिद्धान्त 


दूसरे शब्दों भे समाजजास्त्र सगठित श्लौर श्रसगठित सभी प्रकार के समुदायों का 
अध्ययन करता है, परन्तु राजनीति शास्त्र केवल राजनीत्तिक हप्टि से सगठटित समुदायों 
का ही। 

(३) समाजणजास्त्र जहाँ आधुनिक राज्यो द्वारा निर्वारित विवि-विधान का 
श्रव्ययन करता है वहाँ वह सामाजिक नियमन के साथन विभिन्‍न रीति-रिवाजों 
((ए४०785 ) श्र घामिक प्रथाओ्रों का भी अव्ययन बरता है। परन्तु राजनीति 
वास्त्र का सम्बन्ध केवल उन्ही कानूनों से ही होता है जो कि राज्य द्वारा निर्वारित 
किए जाते हैं । 

(४) राजनीति शास्त्र और समाजशास्त मे एक और बडा अन्तर यह है कि 
जहाँ समाजशञास्त्र मे तथ्य कथन की प्रवृत्ति है वहाँ राजनीति जास्त्र में तथ्य कथन के 
साथ आदर्श निर्धारण की भी । समाज ज्ञास्त्र हमारे आंदर्शो से सम्बन्ध नहीं ग्पता, 
वह तो केवल इसी वात का अव्ययन करता है कि समाज वया है, क्या रहा है । परन्तु 
समाज विज्ञान यह बताने का यत्न नही करता कि समाज का स्वरूप कया होना चाहिए ।' 
यही कारण है कि समाज विज्ञान एक वर्णनात्मक विज्ञान (680798९० 50०॥१००) 
माना गया है श्रोर राजनीति एक आदशे-परक विज्ञान (ि०ा्राथाए० 5००८९) । 
राजनीति शास्त्र मे नेतिक मूल्यों और श्रादर्शों कि श्रवस्थिति होती है । वह यही 
नही विचारता की राज्य को स्थिति क्‍या है श्रौर क्या रही है वह यह भी बतलाता 
है कि राज्य की स्थिति क्या होनी चाहिए। वह राज्य के स्वरूप, कर्तव्य, ध्येय और 
आदर्शों का निर्णय भी करता है। वह विज्ञान के साथ-साथ दर्शन भी है, जब कि. 
समाज शास्त्र कोरा विज्ञन । 

इन भेदो के होते हुए भी हमे सुप्रसिद्ध समाजशास्त्री गिडिग्ज (07048) 
के इस कथन को भूलना नहीं चाहिए कि “समाज विज्ञान के प्रायमिक सिद्धास्तों से 
श्रनभिज्ञ लोगों को राज्य के मिद्धान्तो का पढ़ना वेसा ही निरथेक है जैसा न्यूटन हारा 
बताये गए गति के नियमो से श्रनभिज्ञ व्यक्ति फा ज्योतिष पढता ४? 


श्राज तो वस्तुत राजनीत शास्त्र को समाजशास्त्री और समाज वैज्ञानिको को 
राजनीति विशारद होना चाहिए । 


११- राजनीति ज्ञास्त्र और इतिहास (प्रा#णए) 


इतिहास राजनीति की प्रयोगशाला और पुस्तकालय दोनो ही है । राजनीतिक 
्वृत्तियो तथा राजनीतिक सस्याओ्रों के समुचित ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ऐतिहासिक 
अध्ययन की परम शआ्रावश्यकता है । इतिहास के अध्ययन से ही हमे पता चलता है कि 
विभिन्‍न राजनीतिक सस्थाओ का जन्म और विकास किस प्रकार हुआ और कहाँ तक 
वे श्रपने उद्देश्य-प्राप्ति मे सफल हो सकी । सभी मानवीय सस्थाओ की भांति राज्य 
का भी ऐतिहासिक आधार है, इसको समझने के लिए इतिहास का झनुशीलन करना 
ही पडता है। इसी प्रकार इतिहास का भी पर्याप्त भश राजनीतिक है । इत्तिहास न 
केवल थुद्ध और शान्ति का ही वर्णन करता है वह यह भी वतलाता है कि श्रमुक काल 


राजनीति शास्त्र और समाज शास्त्र २७ 


मे राजनीतिक परिस्थितियाँ क्या थी, राजनीतिक वाद क्या थे और उनका ऐतिहासिक 
रूप में क्या परिणाम हुआ | फ्रास की राज्य-क्रान्ति या रूस की राज्य-क्रान्ति महान्‌ 
राजनीतिक घटनाएँ हैं, उतवके समुचित अध्ययन के लिए हमे उन विचारधाराओो से 
परिचित होना ही चाहिए जिन्होने क्रान्तिकारियो को प्रेरणा प्रदान की । 

वर्तमांन भारत का इतिहास राजनीतिक परिस्थितियो के वर्णन के विना अपूर्ण 
है | वत्तेमान भारत के इतिहास मे क्या हम १६१६ के वैधानिक सुधार या १६३५ का 
विधान और उसके वाद क्रिप्स-पोजना, कैविनट मिशन योजना इत्यादि छोड सकते है, 
इसी प्रकार कया कोई इतिहास लेखक १९वीं सदी का इतिहास लिखता हुआ साम्राज्य- 
चाद, व्यक्तिवाद, लोकतन्त्रवाद भौर साम्यवाद इत्यादि प्रसिद्ध राजनीतिक विचारधाराओो 
की उपेक्षा कर सकता है ? वस्तुत राजनीति और इतिहास दोनो श्रन्योन्याश्रित हैं । 
सीली ने ठीक ही कहा है कि “विना राजनीति श्ञास्त्र के इतिहास निष्फल है श्लौर बिना 
इतिहास के राजनीति शास्त्र निमू ल है ।/ अन्यत्र सीली ने ही कहा है कि “इतिहास 
के उदार प्रभाव से वंचित होकर राजनीति शास्त्र श्रशिष्ट हो जाता है और राजनीति 
शास्त्र से विलग होकर इतिहास कोरमकोरा साहित्य मात्र ही रह जाता है ।”? परन्तु 
इस घनिष्ठता का अर्थ यह कदापि नही कि “इतिहास श्रतीत की राजनीति है औौर 
राजनीति वर्तमान का इतिहास है ।?” दोनो एक दूसरे के पूरक होते हुए भी श्रपने 
क्षेत्र मे स्वतन्त्र है। दोनो में कुछ आ्राधारभूत भेद है । 

(१) राजनीति और इतिहास प्रकृत्या विभिन्‍न है । राजनीति मनोवैज्ञानिक 
श्रौर दार्शनिक है श्रौर इतिहास वर्णनात्मक । राजनीति में नैतिक श्रौर दाद निक आदर्श 
होते हैं श्रौर उनके श्राधार पर हम विभिन्‍न राजनीतिक सस्थाओं भौर घटनाओ का 
मूल्य निर्घारित करते है । इतिहास केवल वर्णन करता है, वह वर्णन भी आघुनिकतम 7 
नही होता । राजनीति श्राधुनिकत॒म (ए9-00-0966) है । 

(२) इतिहास में सभी कुछ राजनीति ज्ञास्त्र के काम की चीज नहीं | हमारा 
तो इतिहास के साथ वही तक सम्बन्ध है जहाँ तक कि वह राजनीतिक सस्थाग्रो के 
जन्म श्रौर विकास का वर्णन करता है, जहाँ तक वह विभिन्‍न मतवादो के आधारभूत 
ऐतिहासिक तथ्यो का वर्णन करता है । कला, साहित्य, भाषा, धर्म इत्यादि का इतिहास 
राजनीति के लिए कोई विशेष महत्त्वपूर्ण नही । इसी कारण यह भी कहा जाता है 
कि इतिहास का राजनीति की अपेक्षा क्षेत्र अधिक विस्तृत है । 

(३) इतिहास की विवेचन-पद्धति भी राजनीति जञास्त्र से विभिन्‍न है । इमसिहास 
मे प्रवन्धात्मकता रहती है, विभिन्‍न घटनाझो का कालक़्म सहित लेखा-जोखा रहता 
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है। परन्तु राजनीति का केवल उन्ही घटताओ से सम्बन्ध रहता है जो कि राजनीतिक 
हप्टि से उपयोगी और महत्वपूर्ण हैं । रु 
इस प्रकार राजनीति भौर इतिहास मे केवल विपय-बस्तु का ही भ्रस्तर नही, 
“विवेचन-पद्धति, विस्तार भ्रौर उद्देश्य का भी भेद है । उस भेद के रहते हुए भी राज- 
सीति और इतिहास का कल्याण पारस्परिक श्रादान-प्रदान में ही है। वर्गेन का कथन 
ठीक ही है कि यदि राजनीति शास्त्र और इतिहास फो एक दूसरे से उए्यक फर विया 
जाए तो उनमें से एक मृत नहीं तो लगडा श्रवद्य हो जाएगा और दूसरा केवल श्राकाद 
' मुष्प हो जाएगा । 


१२. राजनोति शास्त्र शोर श्रथश्ञास्त्र (00707 रा८5) 


प्राचीन काल मे भ्र्थश्ञास्त्र राजनीतति शास्त्र का एक भाग ही समझा जाता 
था। प्राचीन ग्रीस के सुप्रसिद्ध विचारक प्ररस्तू से भ्रयंशञास्त्र फो राजनीति की एक शापा 
साना है । भारत मे भी श्रथ्शास्त्र और राजनीति मे घनिष्ठ सम्बन्धो की उपस्थिति को 
स्वीकार किया गया है। चारणवय ने राज्य पर लिसे अ्रपने ग्रन्थ का नाम अर्थशास्त्र 
रखा था। 
आज यद्यपि अर्थशास्त्र श्रौर राजनीत्ति शास्त्र दोनो अपने-प्रपने क्षेत्र मे स्वतन्न 
हैं तथापि दोनो एक दूसरे को वहुत प्रभावित करते है। भ्राथिक परिस्थितियाँ राजनीतिक 
जीवन के स्वरूप को निर्धारित करती रहती है। इसी प्रकार हमारे समाज का आधिक 
जीवन न केवल राजनीतिक विचारघाराश्रो से प्रभावित होता है श्रपितु राज्य द्वारा 
-नियन्त्रित भी किया जाता । 
प्रारम्भ से ही श्राथिक परिस्थितियो का राजनीतिक जीवन पर प्रभाव स्वीकार 
किया गया है। राज्य का स्वरूप उसकी शासन-विधि श्रौर उसके कर्तव्य तथा उद्देश्य 
आधिक परिस्थितियों द्वारा प्रभावित होते रहते हैं। राजनीतिक विचारधाराशो का 
आधार भी चहुत सीमा तक श्राथिक हो सकता है। प्राचीन ग्रीस के विचारक प्लेटो ने 
“भी झपने भादर्श राज्य की कल्पना में सम्पत्ति के समूहीकरण की योजना हारा आर्थिक 
“संस्थाओं के राजनीतिक जीवन पर प्रत्यक्ष प्रभाव को स्वीकार किया । आधुनिक युग 
से काल माक्स ने तो हमारे राजनीतिक जीवन में श्लाथिक परिस्थितियों का बहुत 
महत्त्व माना है। उसका कथन है कि हमारे समाज का सम्पूर्ण राजनीतिक ढाँचा 
आयथिक परिस्थितियो का प्रतिविम्ब मात्र है। यह सिद्धाम्त तो विवादग्रस्त हो सकता 
है, परन्तु इस वात्त से इन्कार नहीं किया जा सकता कि झाथिक परिस्थितियाँ हमारे 
सामाजिक श्रौर राजनीतिक जीवन का काफी हद तक स्वरूप निर्धारित करती है। 
झाज के बहुत से राजनीतिक सिद्धान्त यथा साम्यवाद, समाजवाद, श्रेणी साम्यवाद 
(6णा4 800०॥500) इत्यादि मुख्य रूप से आधिक समस्याओं से ही सम्बन्धित 
नहैं। औद्योगिक क्रान्ति के अ्रनन्तर तो यह सम्बन्ध और सी श्रधिक गहरा और स्पष्ट 
हो गया है। वर्तमान काल की श्राथिक परिस्थितियाँ ही राज्य के प्राचीन निपेधात्मक 
(0२०४४0४९) रूप को बदल रही हैं। श्राज हम समझते हैं कि राज्य का काम 
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केवल हमारे राजनीतिक जीवन का नियन्त्रण ही नही, उसे हमारे श्राथिक और 
सास्कृतिक जीवन का भी नियमन करना चाहिए । प्रजातन्त्र का सिद्धान्त और उसकी 
शासन-प्रणाली हमारी झ्राथिक परिस्थितियो के परिवर्तन का ही परिणाम है । 

झाज के राज्य का आर्थिक स्वरूप भी है। कर-पद्धति, सिक्के ((परप्था८५), 
श्रमिक विधान ([,#007 [6हाशंशा०णा), श्रायात-निर्यात सम्बन्धी कानून, रेल, 
विजली, व्यापार, उद्योगो का सरकारी नियन्त्रण, अनुवन्ध (20709०४5) संस्थान 
व्यवस्था ((०ए0/४0॥ 5५४०॥) का विकास इत्यादि बहुत से ऐसे श्राथिक प्रइन 
हैं जिनका सुलकाव श्रौर नियमन राज्य द्वारा ही सम्पन्न होता है। श्राज के प्रत्येक 
राज्य मे चाहे वह समाजवादी हो या पूंजीवादी, राज्य के आाथिक कत्तंव्य नित्य-प्रति 
बढते चले जा रहे हैं। भ्रमेरिका भर इग्लैण्ड जैसे पूंजीवादी देशो मे भी राज्य दिन-- 
प्रतिदिग आथिक जीवन मे अ्रधिक से श्रधिक दखल दे रहा है। रूस, चीन, पोलैण्ड 
और चेकोस्लोवाकिया श्रादि समाजवादी राज्यो में तो देश की श्राथिक व्यवस्था 
सर्वथा राज्य के ही नियन्त्रण मे है । 

इस प्रकार श्रथ॑शास्त्र शर राजनीति शास्त्र की घनिष्ठता स्पष्ट है परन्तु इन 
निकट सम्वन्धों के बावजूद भी दोनो अपनी प्रकृति मे एक दूसरे से भिन्‍न हैं शौर अपने-- 
अपने क्षेत्र मे स्वतन्त्रण हैं। 

(३) राजनीतिशास्त्र का सम्बन्ध, श्राइवर ब्राउन ([४० छा0एा)) के 
श्रनुसार समाज के श्रंगभ्त व्यक्तियों से हैं। श्रथ्शासत्र का मुख्यतया वस्तुश्रो से । 
व्यक्ति से भी श्राज का श्रथंशास्त्री सम्बन्ध स्थापित कर रहा है, परन्तु साब्य के 
सप में नही साधन के रूप मे ही। श्रर्थशास्त्र मे व्यक्ति का वर्णान उत्पादक, विक्रेता 
श्रौर उपभोक्ता के रूप में ही है। राजनीति जास्त्र मे भी वस्तुओं का अध्ययन होता 
है परन्तु वही तक जहाँ तक कि वे हमारे नेतिक मूल्यों से सम्बन्धित हैं उससे परे या 
ऊपर नही । 

राजनीति शास्त्र मे नेतिक मानदण्ड है भौर उन्ही के आधार पर विभिन्‍न 
राजनीतिक सस्याओ का मूल्य निर्धारित किया जाता है) दूसरे शब्दों मे वह आ्रादर्श- 
परक (५०॥909०) विज्ञान है। परल्तु श्रर्थशास्त्र मुस्यत व्याख्यात्मक विज्ञान 
(0०5०7ण्राए८ 5ध०१९४) है श्रौर इसी कारण गादर्शशून्य | वस्तुत इस कथन 
में पर्याप्त सत्य है कि अर्थग्ास्त्री वह व्यवित है जो दाम (?एए००) तो सभी चीजो 
के जानता है पर मूल्य या महत्त्व (ए४४९) एक का भी नही । 


१३ राजनीति शास्त्र श्रोर नीतिशास्त्र (£0705) 

नोतिश्ञास्त्र या श्राचारभास्त मानवीय आचरण के अ्रच्छे और बुरे, उचित और 
अनुचित इत्यादि के मानदण्ड की व्यवस्था करता है । राजनीति थास्त्र का भी मनुप्य के 
श्राचरण से सम्बन्ध है, वह उचित झौर अनुचित, श्रच्छे भशौर बुरे की व्यवस्था करता 
है । यही कारण है कि दोनो विज्ञान परस्पर सम्बन्धित हैं। राज्य एक सामाजिक 
तसत्त्वा है, नीतिशास्त्र सामाजिक सस्याओ के उद्देश्य निर्धारित करता है। राजनीति 
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शास्त्र राज्य का विज्ञान है, इसके उद्देश्य कत्तंव्य और स्वरूप का निर्धारण करता हुत्ना 
चह सदा नीतिशास्त्र की सहायता लेता है । राज्य का आधार नंतिक (#००थ) है । 
वह जन-कल्याण के लिए अवस्थित है। परन्तु जन-उल्याण क्या है ? एम प्रण्न का 
उत्तर नीतिशास्त्र के सहयोग से ही सम्भव है श्रच्छे या बुरे राज्य या राज्य-व्यवस्था 
के क्या लक्षण हं, भ्रच्छे या बुरे नागरिक के क्‍या ग्रुग और शअवगुण है उत्यादि प्रश्न 
भी नीति झ्षास्त्र की सहायता से हो हल किये जा सकते हूँ | 
राजनीति भ्रौर नीतिशास्त्र का सम्बन्ध बहुत प्राचीच काल से ही चला बा 
रहा है। प्राचीन ग्रीस श्लौर भारत मे दाशंनिको ने राजनीति और नीतिशास्त में कमी 
स्पष्ट भेद ही नहीं किया। प्राचीत यूनानी विचारक प्लेटो ने त्तो नीतिमास्त्र मे ही 
सम्पूर्ण विज्ञानो की श्रवस्थिति को स्वीकार करते हुए राजनीति को उसी का एक 
प्रग माना है। उसके अनुसार राज्य का उद्देश्य नैतिक श्र सरकार वा कर्त्तव्प उन 
नैतिक उद्देश्यो की प्राप्ति है। इसीलिए प्लेटो के अनुसार राज्य के प्रत्येक नागरिक 
को मद्वृत्तियो मे दीक्षित करने का प्रयत्त करना चाहिए। प्लेटो की शिक्षा-व्यवस्था, 
साम्यवाद, आदर्श राज्य की कल्पना इत्यादि सभी नतिक श्राद्श्ों से प्रेरित है । उसका 
“विश्वास था कि अच्छे राज्य मे ही अच्छे नागरिक तैयार हो सकते है। 
यह कहा जाता है कि प्लेटो के पश्चात्‌ उसके शिप्य अरस्तु द्वारा किया गया 
इनका पार्थक्य इस बात को सिद्ध नही करता कि भ्ररस्तू राज्य की नतिक मर्यादाओ को 
स्कीकार नही करता या उसका कोई नैतिक उद्देश्य नही मानता | अरस्तू हारा किया 
गया यह विभाजन वहुत कुछ उस यर्थार्थवादी श्रध्ययन-पद ति का परिणाम है जिसका 
कि वह अनुसरण कर रहा था। तात्विक दृष्टि से भ्ररस्तू ने राज्य को एक चैतिक 
सस्था मानते हुए उसके उद्देश्यों की नेतिक दृष्टि से व्याख्या की है| वस्तुत्त पश्चिमी 
राजनीति श्रौर नीतिशास्त्र मे पूर्णा पार्थलय स्थापित करने वालो मे मेकियावली ही 
स्वेप्रमुख है । यह ठीक है कि यदि हम सुक्ष्म दृष्टि से देखें तो इसका आधार हमे सेंट 
आगस्टाइत की विचारधारा मे मिल जाएगा। यह कोई आइचये की वात नही कि 
ईसाई पादरियो ने अपने घामिक जोश में श्रनजान मे ही एक ऐसी विचारधारा का 
प्रचलन किया जो श्रन्तत नीतिशास्त्र और राजनीति का विभेद करा कर ही रुकी। सेण्ट 
आगस्टाइन ने मानवीय जीवन को लौकिक और पारलौकिक दो विभागो में विभक्‍त 
कर न केवल उसके कर्मो का ही ऐसा विभाजन किया भ्रपितु उसके सामाजिक जीवन 
का भी बेंटवारा कर डाला। अपने ग्रन्थ 'प॥० (७ ण 000! मे उसने ईश्वरीय 
नगर झौर सासारिक नगर का वर्णंत किया है। ईबवरीय नगर का लौकिक 
रूप “चर्च है। इस प्रकार उसने हमारे श्राचरण के दो रूप मानव लिए---एक तो दसरे 
लोक से सम्बन्धित और दूसण इस लोक से । एक तो घा्मिक, दूसरा राजनीतिक | 
इन दोनो में उसने धामिक जीवन को महत्ता ही स्वीकार की । हमे यह स्मरण रखना 
चाहिए कि प्राचीन यूनान मे जीवन अपने समग्र रूप (५४॥०७॥०५५) मे ग्रहण 
किया जाता रहा है । उनके अ्रनुसार राजनीतिक जीवन हमारे जीवन के सभी पक्षो 
को अपने भीतर समाए हुए हैं। झागस्टाइन द्वारा किया गया यह भेद राजनीतिक 
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और धामिक दो प्रकार की नीति-व्यवस्थाओ का जनक सावित्त हुआ | जब तक चर्च 
का जोर रहा चर्च की नीति-व्यवस्था चली और जब चर्च का जोर घटने लगा त्तो 
राजनीतिक नीति का जोर बढ गया। यह राजनीतिक ग्राचरण-बयवस्था नीति- 
“निरपेक्ष हो गई, यह प्राकस्मिक वात नहीं थी। यह तो उम्र विचार-परम्परा के 
विकास का ही परिशाम था जिसे सेण्ट श्लागस्टाइन ने जन्म दिया। मेकयावली ने 
नीतिनिरपेक्ष राजनीति को जन्म दिया। उसके श्रनन्तर तो वोदीन (8000), ग्रोशियस 
(070॥00$), हॉब्स (प्र००७०७), तथा लॉक (,00:०) इत्यादि ने उसकी नीति- 
“निरपेक्ष राजनीति का पूर्ण अनुसरण किया। राजनीति और नीतिशास्त्र का पुन्मिलन 
“हम रूसो (२००५६०४०) के विचारो मे पाते हैं। प्लेटो श्र श्ररस्तू के वाद रूसो ही 
“एक ऐसा विचारक है कि जिसने राज्य को नैतिक संस्था स्वीकार किया और उसके 
उद्देश्य नैतिक माने। रूसो के विचारों का ही श्रनुसरण करते हुए काण्ट (](976), 
हीगल (प्र८९४), ग्रीन (7. लू (ल्णा) इत्यादि झ्लाघुनिक विचारको ने राजनीति 
शास्त्र शौर नीतिशास्त्र को एक दूसरे के निकट ला दिया । 
श्राधुनिक विचारक तो नीतिशास्त्र श्लौर राजनीति को एक दूसरे के लिए पूरक 
समभते ही हैं। झ्राइवर ब्राउन ( [४०7 छाठशा ) ने कहा है कि “राजन॑तिक 
सिद्धान्तो फे प्रभाव मे नंतिक सिद्धान्तवाद श्रपुरण रह जाता है, क्योकि सानव एक 
सामाजिक प्राणी है श्रोर समाऊ से पुथक नहीं रह सकता । नंतिक सिद्धान्तो के 
श्रभाव मे राजनीतिक सिद्धान्त सारहीन रह जाते हैं, क्योकि उनका श्रध्ययन श्रौर 
उनके परिणाम मूलत हमारी नेतिक मृत्यो की व्यवस्था पर, हमारी सही श्रौर गलत 
की धारणाम्रो पर भ्राश्ित रहते हैं /” एक श्रन्य लेखक का विचार है कि राजनीति 
शास्त्र शौर आचार शास्त्र का विभेद दोनो के लिए. हितकर नहीं। नीतिशास्त्र से 
श्रतग होकर राजनीति शास्त्र बालु के प्रस्थिर श्राघार पर ठिकने का प्रयत्न करता 
है। श्र नीतिशास्त्र राजनीति से श्रलग होकर सकीरएं और कहल्पनात्मक हो जाता 
है ४” जाज केटलिन और लार्ड ऐक्टन ने भी दोनों के सम्बन्ध की निक्नटता को 
स्वीकार करते हुए कहा कि नीतिशास्त्र राज्य के लिए श्रादर्श प्रस्तुत करता है और 
हमारे लिए मूल्य और मानदण्ड । वह हमारा राजनीतिक जीवन भे पथ-प्रदर्गन 
'करता है । > 
अन्त में हमे इस निकटता को स्वीकार करते हुए भी यह सानना पड़ेगा कि 
राजनीति श्र नीतिशास्त्र एक दूसरे से स्वतन्त्र स्थिति भी रखते है। राजनीति हमारे 
वाद्य जीवन का अध्ययन है, वह व्यवित के वाह्य जीवन के नियमन के लिए साधन 
प्रस्तुत करता है। राज्य द्वारा बनाये गये कानून हमारी बाहरी जिन्दगी से ही सम्बन्धित 
हैं। परन्तु आचारणास्त्र हमारे मन, विचार और अन्त करण की सूक्ष्म वृत्तियो का 
नियमन तो करता ही है साथ ही साथ वाहरी जिन्दगी के नियम भी सुभाता है। 


१४. राजनीति शास्त्र श्रोर सनोविज्ञान (?25५0॥0029५) 
मनुष्य के मत वी क्िया-प्रक्रिया का अध्ययन करने वाले शासन को मतो- 


डरर राजनीति शास्त्र फे मूल तिद्वान्त 


विज्ञान कहते है । राज्य मानव-सस्था है, श्रत यह सवंधा स्वाभाविक है कि उस पर 
मनणष्य की मानसिक क्षिय्र-प्रक्रिया का प्रभाव पडे | हमारा सामाजिक आचरगा मान- 
सिक प्रेरणा का ही फल है। श्रत राजनीति जथास्त्र जब हमारी राजनीतिक क्षियाओ्रों 
का अ्रध्ययन करता है तो उसे मनोविज्ञान का भी ग्राश्नय. लेना पटता है। क्योंकि 
हमारे राजनीतिक, सामाजिक संगठनों का श्राधार तकं-बुद्धि के साथ-साथ अश्रन्त - 
प्रवृत्तियाँ और भावनाएँ भी हैं। इनके समुचित ज्ञान के बिना राज्य-मस्थाओ्रो में होने 
वाले परिवर्तनो का समझना हमारे लिए कठिन हो जायगा । 

व्यावहारिक राजनीत्तिक जीवन में तो मनोविन्नान का श्लौर भी भ्रधिक महत्त्व 
है। जनता की मानसिक दशा (257%0००९५) का अ्रनुमान लगाये बिना जब कभी 
राजनीतिक शवित का प्रयोग किया गया या जब कभी ऐसे क़्ान्तिकारी, राजनीतिक 
श्र सामाजिक परिवततंन किये गये जिनके लिए जन-सामान्य मानसिक रूप तैयार नही 
था, तभी उनका विरोध हुप्ना श्लौर उन्हे निष्फल कर दिया गया। इसी प्रकार एकः 
सफल राजनीतिक नेता के लिए एक सफल मनोवेज्ञानिक होना भी श्रावश्यक है । जनता 
की मानसिक स्थिति को समभने वाला नेता ही उसे अपने पीछे चला सकता है। 
राजनीतिक शासन-प्रणालियाँ भी तभी सफल हो सकती हैं जब कि वह जनता की 
मानसिक प्रवृत्ति पर श्राघारित हो । 


श्राज राजनीति शास्त्र के श्रध्ययन मे मनोविज्ञान का प्रयोग दिन-प्रतिदिन 
बढ रहा है। वार ने ठीक ही कहा है कि “मनुष्य के कार्यो की पहेली सुलभाने में 
मनोविज्ञान का प्रयोग श्राजकल एक फंशन हो गया है। यदि हमारे पूर्वज जीव-विज्ञान 
फे दृष्टिकोण से विचार करते थे तो हम मनोदव॑ज्ञानिक हृष्टिकोश से ।”7 

राज्य की समस्याश्रो पर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विचार करने वालो मे इग्लैण्ड- 
मे वाल्टर वेजहॉँट (ए 8०8००), ग्राहभ वेलस (गा ५४७॥|४७), मैवट्डूगल 
फ्राँस में टा्ड (प79८०), दुरखियम (07.00), लेवा ([.९-8॥) तथा अमेरिका 
के वाल्डविन (880) प्रमुख हैं । 

इन राजनीतिक मनोवैज्ञातिको का कथन है कि राजनीतिक क्रियाओं मे मनुष्य 
अपनी तक-बुद्धि ([९०७४०॥) द्वारा नहीं अपितु भाव (2770007), प्रवृत्ति (छा$- 
70० + भादत (8५0॥), भ्रनुकरण (]004007), तथा सकेत (50स्‍880०५707) द्वारा 
कार्य प्रवृत्त होता है । अत राजनीतिक क्रियाओं के समुचित श्रध्ययन के लिए इन 
मानव-स्वमाव के तत्त्वों के समझने की परम आवश्यकता है। 

परन्तु मनोविज्ञान का राजनीति मे प्रयोग कुछ निश्चित सीमाओं के श्रन्तर्गत- 
ही हो सकता है। पहले तो हमे यह्‌ समझ लेना चाहिये कि मनोवैज्ञानिक जिन 
मानसिक भ्रवृत्तियों ( ॥(०॥५८ (07०७४ ) को हमारी क्रियाओं का मूल प्रेरक मानते 
हैं वे श्रमी तक सर्वथा अनिद्चत हैं। मानव-मन की व्यवस्था बहुत जटिल ((०7४- 
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राजनीति शास्त्र श्र भूगोल शेर 


ए०0 है । वह किसी एक या दो-चार प्रवृत्तियों का परिणाम नही जैसा कि मंक्ड्ूगल 
तथा वेलस मानते हैं। मेक्डृगल की -]7906 धा००7४--मन प्रवृत्ति सम्बन्धी 
सिद्धान्त--तो श्राज स्वीकार ही नही किया जाता । वेलस के इस कथन मे सत्य का 
पर्याप्त भ्रद् है कि हमारे कुछ सामाजिक कार्य तकं-बुद्धि के आघार पर उचित नही 
प्रतीत होते और हमारी विधान-पालिकाओं में अक्सर भीड प्रवृत्ति--ै०9 ?5१००- 
]08४--का ही प्रदर्शन होता है । परन्तु तकं-बुद्धि का राजनीतिक क्षेत्र में कुछ महत्त्व 
ही नही, यह सर्वथा भ्रामक है। 

हमारी तथाकथित प्रवृत्तियाँ भी तो सामाजिक वातावरण में पालित, 
पोषित और परिवर्दधित होती रहती हैं। उन सव का समाज मे सस्कार होता रहता 
है, हम केवल असंस्कृत प्रवृत्तियो के आधार पर ही सस्कृत जीवन का अध्ययन नही कर 
सकते । 

फिर राजनीति शास्त्र मूल्यों और श्रादर्शों को स्थापित करता है जब कि मनो- 
विज्ञान का अ्रध्ययन तथ्यपूर्णो होता है रत राजनीति शास्त्र अधिकतर दर्शन तथा नीति 
इत्यादि प्रादर्शपरक शास्त्रों (ग्रणाशाशाए० 50०ंशा०८५) की ओर अधिक भुकता है, 
मनोविज्ञान की ओर कम । 


१५ राजनीति शास्त्र और भूगोल (56०£/2[०॥9) 


मानव के वेयवितिक और सामाजिक जीवन पर भौगोलिक तथा भौतिक परि- 
स्थितियों का प्रभाव पडता है, इस वात से सभी राजनीति शास्त्र और समाजश्ञास्त्र 
के लेखक सहमत है । देश के राजनीतिक और आ्राथिक जीवन पर पव॒॑त तथा नदियाँ, 
मैदान तथा रेगिस्तान, समुद्र और खनिज पदार्थ इत्यादि की उपस्थिति या अनुपस्यिति 
का विश्वेप प्रभाव होता है। इशग्लेण्ड ससार मे वहुत देर तक समुद्र की लहरों पर 
शासन करता रहा है, क्योकि उनके चारो भ्ोर समुद्र की अ्वस्थिति ने उसे दुनिया की 
महान्‌ नौ शक्ति वना दिया। औद्योगिक दृष्टि से इग्लेण्ड दूसरे देशो की अपेक्षा शीघ्र 
उन्नत हो गया इसका वडा कारण झौद्योगिक विकास के लिए आवश्यक खनिज-पदार्थो 
की वहुलता ही थी। भारत की अ्रध्यात्मप्रधान संस्कृति यहाँ की भौगोलिक परि- 
स्थितियों का ही परिणाम समभी जाती है। प्राचीन यूनान में बहुत देर तक स्वतन्भ 
नगर राज्य टिक सके श्रोर उनके स्थान पर वहुत समय तक एक यूनानी साम्राज्य न 
चन सका, इसकी वडी वजह यूनान के मुश्किल से पार किये जाने वाले पहाडी प्रदेश 
थे। शफगानिस्तान और नेपाल दुनिया की प्रगति की दोड में अपनी भौगोलिक 
परिस्थितियों के कारण ही पीछे रह गये । 

परन्तु कुछ राजनीति-विशारदो ने भौगोलिक परिस्थितियों का प्रत्यक्ष और 
निर्णयात्मक ( 70लशरश»0० ) प्रभाव स्वीफार किया है। उनका कथन है 
कि एक विद्देष प्रकार का भौतिऋज वातावरण एक विशेष सराज्य-प्रणादी वा जन्मदात्ता 
होता है। रूसो (0०05६८३७) के मत्तानुसार चीप्म यलवाशु ने एकतन्न स्वेच्छाचारी 
([0८590०78॥) शासन का विवास होता है। प्रति ईत जलवाय मे वर्वरता और 


बेड राजनीति शास्त्र के मूल सिद्धान्त 


समशीतोष्ण ( मध्यम प्रकार की ) जलवायु मे सुव्यवस्थित राज्य-पद्धति (0000 
एणा() का विकास होता है । उसने छोदठे-छोटे देशो के लिए प्रजातन्त्र भौर बड़े 
देशो-के लिए राजतन्त्र (/णाशाणा9) फो उपयुक्त माना है । 
मॉन्तेस्क्यू (१(४०॥८७१०८४) ने मी राजनीतिक जीवन भ्ौर विचारबाराध्रो 
पर भौगोलिक परिस्थितियों के निर्शंयात्मक प्रभाव को स्वीकार किया है। उसका कयन 
है कि शीत जलवाथु स्वतन्त्रता भौर जनतन्त्र के लिए विश्वेष श्रनुकूल है । उसके अनु- 
सार गर्म जलवायु निरकुश शासन (]0८5000श॥) के लिए श्रौर शीत जलवायु जन- 
तन्त्रवाद (0०700०8०५) के लिए विशेष उपयुवत होता है । 
झ्राघुनिक काल में ब्लशली, ट्रीट्शे, हरिद्वटन इत्यादि ने बाह्य भोगोलिक 
परिस्थितियों का हमारे राजनीतिक जीवन पर विशिष्ट प्रभाव स्वीकार किया है । 
वकल (88८06) ने श्रपनी मुप्रसिद्ध पुस्तक 'सम्यता का इतिहास! (पाइ- 
(07 0 (ण्यार॥0०णा/) में यह सिद्ध करने का प्रयलत किया है कि मनुष्य की 
वैयक्तिक और सामाजिक प्रवृत्तियो का, उसकी राजनोतिक क्रियाओ भीर सस्थाओ 
का निर्माण श्रौर विकास मनुष्य की इच्छाशक्ति द्वारा नही अपितु भौतिक तथा भोगो- 
लिक वातावरण के प्रभावस्वरूप होता हैं। उसने जलवायु, भोजन, धरती तथा प्रकृति 
के श्रन्य सामान्य रूपो का मानव के सामाजिक जीवन मे निर्णयात्मक रूप मान लिया 
है । भौगोलिक परिस्थितियों का इस प्रकार का स्वरूप प्रतिशयोक्तिपूर्ण है । यह बहुत 
वढा-चढाकर वतलाया गया है । श्राज भूगोल का हमारे सामाजिक जीवन मे वह 
महत्त्वपूर्ण स्थान नही जो प्रारम्भिक युग मे था। भौगोलिक परिस्थितियाँ हमारे जीवन 
को अप्रत्यक्ष (07००) रूप से प्रभावित करती हैं, प्रत्यक्ष रूप से नही, फिर श्राज 
तो हमने भौगोलिक परिस्थितियों को बहुत कुछ भ्पने वश में कर लिया है। हम 
प्रकृति के नाना रूपो को श्रपती सम्यता (पृणायाएथव छरज्ादक्षा०7) मे प्राप्त नवीन 
साधनो से वहुत कुछ परिवतित कर सकते है । 
यह कहना भी सवंथा गलत है कि गर्म जलवायु एकतन्त्र और निरकुश शासन 
के लिए उपयुक्त होता है श्रौर शीत प्रजांतन्त्र के लिए। प्राचीन ग्रीस भौर भारत दोनो 
में ही गरतन्त्रो का विकास हुआ शोर भध्यकालीन पूर्व और पश्चिम दोनो में ही 
निरकुश राजतनन्‍्त्रो का । 
हमारे सामाजिक जीवन में भौगोलिक परिस्थितयाँ निर्णेयात्मक रूप में वहुत 
काम श्ाती हैं, विशेष रूप से आ्राधुनिक जमाने मे । यदि हम विभिन्‍न देशो के इतिहास 
का प्रध्ययन करें तो हमे यह स्पष्ठ हो जायगा कि सामाजिक श्रौर राजनीतिक परि- 
स्थितियाँ इतनी शीघ्रता से परिवर्तित होती हैं जितनी कि भौगोलिक परिस्थित्तियाँ 
कभी भी नहीं। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि वैदिक काल से लेकर भ्राज तक 
भारत को राजनीतिक परिस्थितियों मे अनेक परिवतंन हो गये, श्रनेक राजनीतिक व्य- 
वस्थाएँ वती झौर मिटी, अ्रनेक राजनीत्तिक बाद प्रचलित हुए और समाप्त हो गये, 
परन्तु भौगोलिक परिस्थितियों मे कोई विशेष प्नन्तर नहीं पडा। यूरोप मे भी विगत 
शतात्दियों मे दास-अ्रथा, सामन्तवाद, राजतन्त्रवाद, प्रजातन्त्रवाद और शव समाजवाद 
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इत्यादि शासन-प्रणाली के श्रनेक रूप श्रौर सिद्धान्त प्रचलित हुए परन्तु भोगोलिक 
'परिस्थितियाँ अपने आप में वही रही, उनमे कोई विद्ेष परिवर्तन नही हुए । 

इस प्रकार राजनीति और भूगोल का सम्बन्ध प्रत्यक्ष नही अप्रत्यक्ष ही अधिक 
है, विशेषरूप से झाज के युग मे । 


१६. राजनीति शास्त्र तथा श्रन्य विज्ञान 

राज्य विज्ञान का उपर्युक्त विज्ञानो के श्रतिरिक्त जीव विज्ञान (००8९), 
मानव शरीर रचना विन्नान (#गरग्रण०००४५), गणनाशास्त्र ($0॥5705), 
नागरिकशास्त्र (20ए705) तथा विधानशास्त्र (उएव759070९॥००) इत्यादि से भी गहरा 
सम्बन्ध समझा जाता है। जहाँ तक नागरिकशास्त्र श्रोर विघानशास्त्र का सम्बन्ध है 
वे तो राजनीति ज्ञास्त्र के ही भाग समझे जाते हैं। नागरिकज्ञास्त्र बहुत कुछ राजनीति 
शास्त्र पर ही आधारित है ; क्योकि नागरिकशास्त्र मे वणणित अधिकार श्र कतेव्य 
राज्य श्रौर उसके स्वरूप, जासन श्रौर उसका सगठन इत्यादि सभी राजनीति शास्त्र 
में विस्तारपूर्वक समाविष्ट रहते है । 

.. विधानशास्त्र राजकीय कानूनों का अध्ययन है। राज्य विज्ञान पर ही 
आधारित है। अभ्रत' 'शज्य विज्ञान मे कानून, उसके विविध स्रोत ओर रूप सभी 
सम्मिलित किए जाते हैं । 

उपर्युवत्त श्रष्ययन से यह स्पष्ट है कि सभी सामाजिक विज्ञान परस्पर सम्बन्धित 
है। वस्तुत ज्ञान तो भ्रखण्ड है, उसका विभाजन तो हम केवल शअ्रपने अ्रध्ययन की 
सुविधा के लिए करते हैं। अत इस अ्रखण्ड ज्ञान का राजनीति शास्त्र एक प्रग है; 
वह इन सबसे भली प्रकार से सम्बन्धित है; इसके समुचित ज्ञान के लिए श्रन्य विज्ञानो 
का अध्ययन भी आवश्यक है। 
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राज्य और उसका स्वरूप 
(ह+778 859 775 ८प्मू&२४७०7 हशा577058) 
१७ राज्य का महत्त्व 

राजनीति श्ञास्त्र का श्रध्ययन विपय राज्य है, प्रत हमे 'राज्य! बब्द के गर्थ 
उसकी व्यापकता और उसकी प्रकृति से भली भाँति परिचित होना चाहिए। हमारे 
सामाजिक जीवन मे व्यवस्था और शान्ति स्थापित करने का उत्तरदायित्व राज्य पर 
है । मानवीय सस्क्ृति के प्रारम्भ में राज्य का क्‍या स्वत्प रहा होगा यह कह सकना 
तो कठिन है, परन्तु जहाँ कही भी सामाजिक सगठन होता है वहां किसी न किसी प्रकार 
की अ्रधिकार शविति की स्थापना हो जाती है। यही श्रधिकार-शव्ति राज्य की नींव 
है । पुराने कवीलो (7५70०५) में यह शक्ति सरदार या मुखिया ((४ा०) के पास 
होती थी और उसके भ्रादेश का पालन सभी सदस्य करते थे । इसी सरदार की शक्ति 

हो बाद मे विकसित हो राजकीय शवित बन गई । 
राज्य शान्ति और व्यवस्था को कायम रख जहाँ वेयक्तिक जीवन की सुरक्षा 
(8००ण१७) का आइवासन देता है वहाँ सामाजिक सहयोग के लिए उस वातावरण की 
रचना भी करता है जो कि सस्क्ृति ओर सभ्यता के विकास के लिए परमावश्यक है । 
राज्य हमारे लिए प्राकृतिक भी है श्लोर श्रावश्यक भी । राज्य प्राकृतिक तो 
इसलिए है कि वह हमारी स्वाभाविक प्रवृत्तियो का फल है) प्लेटो का यह कथन कि 
कोई भी मनुष्य स्वत्त पूर्ण (8०-$एगि८७०॥) नही है, एक परम सत्य है । हमारी वहुत- 
सी ऐसी शरीरिक और मानसिक श्रावश्यकताएँ है जिनकी पूर्ति के लिए हम सामाजिक 
सम्बन्धों की स्थापना करते है । परिवार की रचना हमारी शारीरिक और मानसिक 
आवश्यकताशञओ्री की पूर्ति के लिए ही हुई । अनेक परिवारों से मिलकर गाँव और 
गाँवो के समूह ही (नगर) राज्य के श्राधार बने । कोई भी परियार अपने आप मे 
पूर्ण नही होता, भ्रत अनेक परिवारों के आपस मे सम्बन्धो की स्थापना उसी प्रकार 
स्वामाविक है जिस प्रकार अनेक मनुष्यो मे सामाजिक सम्बन्धो का। श्ररस्तु का 
कथन है कि जो मनुष्य राज्य मे रहने को आवश्यकता को प्रनुभव नहीं फरता चह 
या ता देव है श्रौर या पशु । श्ररस्तु के अनुसार तो राज्य प्राथमिक है। वह व्यक्तियो 
से भा पहले भ्राता है । इसका अर्थ यह्‌ नही कि ऐतिहासिक दृष्टि से राज्य का उदय 
व्यवितयो से पहले हुआ, अपितु इसका मतलव यह है कि मानसिक या मनोवैज्ञानिक 
दृष्टि से राज्य का जन्म पहले ही हो चुका था । क्योकि वास्तविक राज्य के जन्म से 


पूर्व ही बीडिक दृष्टि से मनुष्य के मस्तिप्क मे राज्य का विचार (068) पूर्ण 
विकसित रूप घारण कर चुका था । 


वी 
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राज्य आवश्यक है, क्योकि बिना राज्य के हम शान्तिपूर्णा व व्यवस्थित 
जीवन नही बिता सकते । वस्तुत विना राज्य के समाज की अवस्थिति ही असम्भव 
है। कुछ देर के लिए राज्य के बिचा मानव-जीवन का ख्याल कीजिए। पुलिस, 
अदालत, न्याय-व्यवस्था श्रीौर राज्य-व्यवस्था के खत्म होने पर वया हमारे समाज मे 
मात्स्य-न्याय” नही चल पडेगा ? जैसे छोटी मछली वडी मछली को निगल जाती है, 
बसे ही राज्य की अ्नुपस्थिति में कमजोर आदमी शवितशाली के लिए शिकार ही वन 
जाएगा । श्रत. जीवन की सुरक्षा के लिए राज्य आवश्यक है । 

श्ररस्तू (8708076) ने कहा था कि “राज्य का श्रस्तित्व केवल जीवन के 
लिए ही नहीं बल्कि उत्तम जीवन के लिए होता है ।” दूसरे शब्दों मे राज्य की 
आवश्यकता केवल इसलिए नही है कि वह हमारी कुछ शारीरिक श्रौर मानसिक 
आवश्यकताझो को पूर्णा करता है वल्कि इसलिए भी है कि उसके विना स्वप्रकार से 
सुखपूर्ण, सुसस्कृत श्रीर सुसम्य जीवन की प्राप्ति भी अ्सम्मव होती है । 


१८. राज्य शब्द की व्याख्या 


हिन्दी का राज्य शब्द अग्रेजी के 820८ दाब्द का पर्यायवाची है। 
प्राचीन यूनान में राज्य के लिए पोलिस (?०॥8) छ्ब्द प्रयोग किया जाता था जिस 
का श्र्थ नगर राज्य ((थ9 896) था। प्राचीन यूनान के छोटे-छोटे राज्यो के 
लिए यह शब्द सर्वथा ठीक था परन्तु श्राज के विद्ञाल राज्यो के लिए नही | स्टेट 
शब्द का राज्य के श्र मे सवंप्रथम प्रयोग इटली के राजनीति शास्त्री मेकियावली ने 
किया था । 


अग्रेजी के स्टेट ($0906) गब्द की भांति हिन्दी के राज्य शब्द का प्रयोग 
भी विविध श्रर्थों मे होता है । दयोकि “राज्य” शब्द का राजनीति शास्त्र मे अत्यन्त 
महत्त्व है भ्रत. इसके वेज्ञानिक अर्थ का हमे भ्रवश्य ज्ञान होना चाहिए । 

राज्य' शब्द का प्रयोग राष्ट्र! समाज, सरकार! तथा 'देश” इत्यादि के 
अर्थ मे किया जाता है। जहाँ फ्रास, चीन, भारत और मनयुक्‍त राज्य श्रमेरिका को 
हम राज्य कहते है वहाँ वगाल, पजाव, उत्तर प्रदेश हैदराबाद, च्यूयार्क, कैलीफोनिया 
इत्यादि को भी राज्य कहा ग्राता है। मारत श्रौर सयुक्‍तराज्य अ्रमेरिका सघ राज्य 
(7९१०:७५०॥) हैं वगाल, पजावत था न्यूयार्क इत्यादि इन राज्यो के सदस्य (0०पा- 
ए००थ॥ था॥5) हैं, स्वृतन्त्र राज्य नहीं। वैज्ञानिक दृष्टि से इन्हें हम राज्य नही 
कह सकते, वयोकि इन सबके पास प्रभ्नुता ($0ए०थह्टा॥9) का श्रभाव है, वे 
अपने भन्दरूनी श्रौर बाहरी, मामलो में पूरी तरह से स्वतन्त्र नहीं। स्वतन्त्रता से 
पूर्व भारत के बहुत से देशी राज्य ()९७४४७ 500०5) यथा जयपुर, जोधपुर, वागश्मीर 
धत्यादि राज्य (58825) कहलाते थे श्र उनके शासक महाराजा, राजा या नवाब 
कहलाते थे । परन्तु विशुद्ध राजनीति विज्ञान के अनुसार इन्हे राज्य कहना स्वंथा 
मिल्क 92 
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गलत है। १५ अगस्त, १६४७ से पूर्व तो भारत स्वय एक राज्य नहीं था, चाहे बह 
राप्ट्सघ (#6 ].88678 ० पि४धणा$) का सदस्य था, क्योकि भारत भ्रोर ये 
श्रन्य राज्य ब्रिटिश सरकार के अ्रधीन दे और प्रभुता (50४८०ह्टा)9) हीन 
थे । राजनीति शास्त्र मे तो केवल प्रभ्ुुतासम्पन्न (30४००(टा) राज्यों पर ही विचार 
किया जाता है, अन्य पर नही । 

राज्य और सरकार णब्द भी वहुधा समानार्थक थब्दों के रुप में उस्तेमाल 
किए जाते है । हम साधारणत कहते हैं कि राज्य को हमारे श्राथिक जीवन का 
नियन्त्रण करना चाहिए या धर्म के मामले मे दसल नही देना चाहिए तो दरअसल 
हमारा मतलब राज्य (508८) से न हो सरकार (60१था॥॥धणा।) से होता है । फ्रास 
के १४वें लुई ने जब यह कहा था कि “मै ही राज्य हैं” (॥ रा ॥० $9०) तो बह 
स्वय राज्य नही था श्रपितु राज्य का एक श्रग--सरकार था। मरकार राज्य का 
एक हिस्सा है | वह राज्य की इच्छा पूत्ि का साधन है। जिस प्रकार मस्तिप्फ को 
हम शरीर नही कह सकते या एक कम्पनी के डायरेव्टरो के बोर्ड को ही कम्पनी नहीं 
कह सकते उसी प्रकार एक सरकार राज्य नही कहलाती। राज्य और सरकार का 
ग्रन्तर हम विस्तार से श्रागें चलकर स्पष्ट करेगे। यहाँ त्तो हमे यही णान लेना 
चाहिए कि राज्य स्थायी है, परन्तु सरकार बदलती रहती है । इग्लैण्ड मे युद्ध के 
दौरान में अनुदार दल ((०7८शथा४८ ए49) के नेता चचिल की सरकार 
थी परन्तु युद्ध के वाद मजदूर दल (,8000 एथा(9) के नेता मि० एटली की 
सरकार वन गई। १४५ श्रगस्त, १६४७ से पूर्व भारत में ब्रिटिश शासन था बाद में 
अग्रेजी सरकार वन गई । सरकार के चरित्र मे अन्तर पट सकता है परन्तु राज्य का 
रूप हमेशा एक सा रहता है। राज्य सम्पूर्ण जनता से मिलकर बनता हे परल्तु 
सरकार चंन्द व्यक्तियों की होती है । राज्य प्रभुता सम्पन्न होता है परन्तु सरकार की 
शतिक्याँ निश्चित होती है। राज्य के भ्रधिकार हमेशा श्रसीम (ए॥77(८0) 
समझे गए है परन्तु सरकार के अधिकारों पर सविधान ((णाह्रधाणाण। ) हारा 
बहुत कुछ पावन्दियाँ लगा दी जाती है। इस प्रकार राज्य श्र सरकार एक नही 
इन दोनो मे काफी अन्तर है । 

राज्य श्रोर समाज भी एक चीज नहीं | समाज (80०८३) छझब्द बहुत 
व्यापक है वह हमारे सम्पूर्ण सामाजिक जीवन का प्रतीक है । राज्य हमारे राजनीतिक 
जीवन का ही नियन्त्रण करता है । इस हृष्टि से राज्य समाज का एक हिस्सा है । 
दूसरा समाज प्रभ्ुता सम्पन्त (50ए८७१३७) नहीं, न ही वह ज्ञारीरिक दण्ड दे 
सकता है । 


१६ राज्य फो परिभाषा (0०गश00 ०0 996) 
राज्य की भ्रनेक णरिभाषाएँ है, वस्तुत उतनी ही जितने कि राज्य विज्ञान 


के लेखक । शुल्ज ने साफ ही कहा है कि राज्य के इतने भ्रधिक लक्षण किए गए है 
कि उनकी सख्या निर्धारित करना भी मुश्किल है। राज्य के स्वरूप और उसकी 


राज्य का लक्षर ३६ 


प्रकृति के विषय में पुराने और नये जमाने मे विचारकों के क्या मत थे, इस बात 
को समझने के लिए हमे उन हारा की गई राज्य की विभिन्‍न परिभाषाश्रों को जानना 
चाहिए । पुराने श्रौर नये विचारकों द्वारा की गई बहुत-सी परिभाषाओं मे से कुछ 
प्रिभाषाएँ इस प्रकार है--- 

राजनीति थास्त्र के जनक अरस्तू (87000) ने राज्य की परिभाषा इन 
शब्दों मे की है, “राज्य परिवारों तथा ग्रामो फा एक ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य 
पूर्ण श्रौर सम्पन्न जीवन को प्राप्ति है ॥/7 

रोमन विचारक सिसरो ने राज्य की परिभाषा करते हुए कहा है कि “राज्य 
एक ऐसा वहुसंख्यक समुदाय है जो श्रधिकारो की सामान्य भावना तथा लाभो में 
पारस्परिक सहयोग द्वारा जुड़ा होता है ”£ 

ग्रोशियस (50700005) ने सिसरो के मत का अनुसरण किया है। उसके 
श्रनुसार “राज्य ऐसे स्वतन्त्र मनुष्यो का एक,पूर्ण समाज हैं जो श्रधिकार के उपयोग 
के लिए तथा सामान्य उपयोगिता के लिए परस्पर बंधे हुए हैं ।! 

फ्रेच विचारक बोदीन (800॥॥) अरस्तू के मत को स्वीकार करता हुआ्ना 
कहता है, “राज्य श्रपतती सामान्य सम्पत्ति सहित परिवारों को एक समुदाय है तथा जो 
सर्वोच्च सत्ता और विवेक-बुद्धि द्वारा नियन्त्रित है ॥” 

राज्य की आ्राधुनिक सन्तोयप्रद परिभाषा देने वालो मे हाल॑ण्ड, विल्सन, हाल, 
व्लशली, गानंर तथा लास्की प्रभुख है । अग्रेज विचारक हाल॑ण्ड के मतानुसार “राज्य 
मनुष्यो के उस समुदाय को कहते हैं, जो साधारणतया फिसी निश्चिचत प्रदेदा पर बसा 
हुआ हो, झौर जिसमे किसी एक वर्ग श्रथवा उल्लेखनीय बहुसस्यक दल की इच्छा 
श्रन्य सबके मसुकाबिले में चलती हो ॥//* 

विल्सन के मत मे “एक निश्चित प्रदेश के भीतर कानून के लिए सगठित 
जनता का नाम राज्य हैं ए!९ 

हॉल ने श्रन्तर्राट्रीय विधान के अनुसार राज्य की स्थिति का ख्याल करते 
हुए उसकी परिभाषा इस भ्रकार की है, “स्वतन्त्र राज्य के लक्षण यह है कि उसका 
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० राजनीति शास्त्र फे मल सिद्धान्त 


निर्मारा करने चाला समाज स्थायी रूप से राजनोतिक ध्येय की प्राप्ति के लिए 
सगठित है। उसका एक निश्चित प्रदेश होता है श्रौर वह बाहरी निमन्त्रण से मुफ्त 
होता है ।”* 

ब्लशली के भ्रनुसार “किसी निश्चिचत प्रदेश फे राजनीतिक हृष्टि से संगठित 
लोगों का नाम हो राज्य है ।” (पक्रट 8906 ॥8 पोल फ़णाएपशवए एह्वशा$- 
९१ 7९०७]९ ० 8 00776 ४709 ) 

गाने र द्वारा किया गया राज्य वा लक्षण सर्वाधिक स्पप्ट श्रौर गन्तोप-प्रद 
है। उसका कथन है कि--- 
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श्र्थात्‌--राजनी तिशास्त्र श्लौर सार्वजनिक कानून की घारणा के रुप से 
राज्य न्यूनाधिक बहुसख्यक व्यक्तियों फा एक ऐसा समुदाय है जो किसी प्रदेश के निश्चिचत 
भाग से स्थायी रूप से रहता हो, जो बाहरी शक्ति के नियन्च्रण से पुर्णा रूप से या 
झ्राशिक रूप से स्वतन्त्र हो प्रौर जिसमे ऐसी स्वतन्त्र सरकार विद्यमान हो जिसके 
श्रादेश का पालन नागरिकों के विशाल समुदाय द्वारा स्वभावत किया जाता हो ।” 

प्रो० लास्की ने भी राज्य की परिभापा इन शब्दों मे दी है--- 

“राज्य शासक तथा दासित वर्गों मे विभाजित एफ प्रादेशिक समाज है जो 
अपने निश्चित भौगोलिक क्षेत्र प्रन्य समस्त सस्‍्थाप्नों पर सर्वोच्च सत्ता का दावा 
रखता हे एँ १2 


२० राज्य के श्रावश्यक तत्व ((3]6 ९४४०४४०) (+श्चा8०८७४०४ 0 
॥786 8296) 
ऊपर दी गई राज्य की परिभाषाझ्रो के विश्लेषण के श्रनन्तर हमे पत्ता चलता 


है कि राज्यो के लिए निम्नलिखित भौतिक (7॥9७0०७)) श्रौर आत्मिक ($छागा- 
प्र) तत्वों की श्रावश्यकता है । 


(१) जनता (7070०) 
(२) भ्रू-भाग या प्रदेश (7८ए7/०५७)--यानि निद्चित प्रदेश जहाँ कि 
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- राज्य के आवश्यक दत्व 


अस्थायी रूप से जनता निवास करे | 
(३) राजनीतिक संगठन या सरकार (60५०777०॥) जिसके हारा राज्य 
के नियमो की अभिव्यक्ति और निर्माण होता है और साथ ही जो उन्हे लागू भी 
-करती है । 
(४) प्रभुता (50ए८०१४॥५)--जिसके आधार पर राज्य वाह्य और 
शान्तरिक हष्टि से असीम राजकीय शक्ति का प्रयोग करता है । 
राज्य के प्रथम दो तत्त्व उसके भौतिक पक्ष और पिछले दो उसके श्रात्मिक 
“पक्ष का निर्माण करते हैं। राज्य का निर्माण इन चारो तत्वों की समान उपस्थिति 
द्वारा ही सम्भव है, किसी एक की भी अनुपस्थिति राज्य को खत्म कर देगी। केवल 
श्रावादी, प्रदेश या सरकार अलग-शभ्रलग शक्ल में राज्य की स्थापना नही कर सकते । 
राज्य का निर्माण वस्तुत जनता, प्रदेश, सरकार तथा प्रभुता के योग से ही 
होता है । 
श्रव हम राज्य के इन चारो तत्त्वो (]थ7०॥/5) पर प॒थक-पृथक्‌ विस्तार- 
'पर्वेक विचार करेंगे । 
(१) जनता या भ्रावादी (?०७०७४४००)--जनसंख्या राज्य का प्रथम तत्त्व 
“है | जनशुन्य प्रदेश राज्य का निर्माण नही कर सकते । वस्तुत, जनता के बिना राज्य 
की कल्पना ही श्रसम्भव हैं। परन्तु एक राज्य के निर्माण के लिए जनसख्या कितनी 
होनी चाहिए, यह कह सकना अत्यन्त कठिन है । यह तो ठीक है कि एक या दो परि- 
“वार मिलकर किसी राज्य का निर्माण नहीं कर सकते तथापि इस विषय में किसी 
एक निश्चित नियम का निर्धारण करना मुश्किल है। अन्य तत्त्वों की उपस्थिति मे 
जनसख्या का अन्तर राज्य की प्रकृति मे किसी प्रकार का परिवर्तत नहीं कर सकता । 
तो भी प्राचीन लेखको ने राज्य की जननस्या के निर्धारण के प्रयत्न किये है ! प्लेटी 
(॥४०) ने अपनी पुस्तक 'लाज' (7.8४७) में आदर्श राज्य की श्राचादी ५,०४० 
निश्चित की थी। भ्ररस्तू ने किसी निश्चित सख्या को तो निर्धारित नही किया तथापि 
उसका विचार था कि जनसख्या न बहुत श्रधिक हो और न वहूत कम ही । आबादी 
का परिमाण अ्रधिक से भ्रधिक उतना होना चाहिए कि जिसमे राज्य प्रात्म-निर्भर 
($थ-8णीटाशा।) हो सके, श्रौर कम से कम उतना हो कि णासन ठीक ढग से और 
सुविघापूर्वक चलाया जा सके । रूसी (8005६०४७) यूनान की प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र 
प्रशाली (०० 4क्षा0००४८७) का समर्यक था श्रत उनके लिए राज्य की 
जनसख्या का विशेष महत्त्व था। उसने एक राज्य की जनसंख्या दस हजार निश्चित 
की है। 
परन्तु श्राज के राज्यो पर जनसस्या विषयक ये प्राचीन नियम लागू नहीं हो 
सकते । प्राचोन यूनान के लेखक नगर-राज्यो के युग मे रह रहे थे। श्रत उनके लिए 
इस दृष्टिकोण से सोचना सर्वेथा स्वाभाविक था। नगर-राज्यो मे प्रत्यक्ष प्रजानन्ध 
घासन-प्रणाली का प्रचलन था । जनता स्वय अपने कानून बनाती थी और स्वय 
शासक चुनती थी । प्रतिनिधि शानन-प्रणालरी (२९७॥८४४॥७४८ 00एथ7॥॥7678) 


डर राजनीति शास्त्र फे मूल सिद्धान्त 


का प्रचलन न होने के कारण थोडी-थोडी प्रावादी वाले गणराज्य ही राजनीतिका 
दृष्टि से अधिक उपयुक्त समझे गये । 

परन्तु आज तो प्रतिनिधि ग्ासन-प्रणाली के विकास के कारण थोडी जनमख्या 
की प्राचीन भर्यादा निर्थंक है। फिर आाज के विज्ञान के युग में यातायात के ऐसे 
साधनो का विकास हो गया है कि बड़े से वड़े श्रावादी वाले देश पर भी आसानी से 
शासन हो सकता है । सघ राज्य (तत्व 00भ४श॥गर्ा।) और स्थानीय स्वायत 
शामन व्यवस्था (5५86० ०  [.०८७ 5० 60एथागशा। ) इत्यादि के विकास के 
कारण जनता झौर झासको में सीधा सम्पर्क भी रहता है। श्राज भी किसी देश की 
जनसख्या न केवल उसकी सैनिक णवित का ही निर्माण करती है अ्रपितु उसके 
आथिक और श्रौद्योगिक निर्माण में सहायक भी साबित होती है । इस कारण श्राज के 
विचारक भ्रधिकतर विश्ञाल जनसख्या वाले राज्यों के समर्थक है) श्रनेक देशों मे 
आ्रावादी के बढाने के लिए राजकीय प्रयत्न किये जाते हैं। रूस में श्रविक बच्चो की 
माताएँ राज्य द्वारा सम्मानित की जाती हैं। हिटलर के जर्मनी मे भी जनसम्या बढ़ाने 
के ऐसे ही भ्रनेक प्रयत्न किये जाते थे । 

श्राज के देशो की भ्रावादी में बडा अन्तर है। कुछ राज्यो मे जनसस्या करोडो 
तक हैं जब कि कुछ में केवल कुछ हजारो तक ही सीमित है । इस प्रकार ग्राज के 
जमाने मे जनसख्या के विषय में हम फिसी प्रकार की मैद्धान्तिक या व्यावहारिक 
पावन्दी नहीं लगा सकते । आज हम राज्य की जनसख्या के दो रूप पाते है, एक 
रूप तो नागरिक का है भ्रौर दूसरा प्रजा का। प्राचीन यूनान में नागरिकता के 
भ्रधिकार दासो को प्राप्त नही थे, राज्य की केवल थोडी-सी जनमख्या ही नागरिक 
कहलाती थी । एक राज्य के सम्पूर्णा निवासी, चाहे उन्हें नागरिकता प्राप्त थी या नही; 
प्रजा कहलाते थे । वर्तमान युग मे नागरिक वे लोग कहलाते हैं जिन्हे राजनीतिक 
अधिकार--वोट इत्यादि देने के अधिकार--प्राप्त हो। प्रत्येक राज्य मे श्रावादी का एक 
बहुत बडा भाग ऐसा होता है जिसे वोट देने का अ्रधिकार प्राप्त नहीं होता । बहुत से 
ऐसे विदेशी (/॥०॥५) भी होते है, जो नागरिक तो किसी श्रन्य राज्य के होते हैं 
परन्तु रहते दूसरे देशो मे हैं । इस प्रकार एक राज्य की सम्पूर्ण आावादी चाहे उसे 
राजनीतिक श्रधिकार प्राप्त है या नही उस राज्य की प्रजा (500००) कहलाती है । 
परस्तु आजकल प्रजा शब्द का प्रयोग श्ररचिकर (7958%८0!) हो गया है, प्रजा 
शब्द का विशेष सस्वन्ध राजतन्त्र से है । श्रत आ्राज के लोकतन्त्र के युग में प्रजा के 
स्थान में देशज (]9॥00) तथा नागरिक (202०॥) शब्द का प्रयोग होने लगा 
है । आज प्रजा और राजा का भेद समाप्त हो गया है । 

पृ"भाग अ्रथवा प्रदेश (पृदाए(०9)--राज्य के भौतिक स्वरूप को पूर्ण 
करने वाला दूसरा आवश्यक तत्त्व है भूप्रदेश (प्रधमाणर) । जिस प्रकार बिना 
जनता के राज्य-निर्माण असस्भव है देसे ही बिना प्रदेश के भी । एक घुमक्कड 
कवीला शासन-व्यवस्था से युक्त होता हुआ भी जब तक किसी निश्चित प्रदेश पर बसः 
न जाय व तक राज्य नहीं कहला सकता। प्राचीन युग मे जब मनुष्य शिकारु 


न 
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मारकर या मछली पकड़कर अथवा भेड-वबकरी चराकर श्रपता निर्वाह करता हुआ 
खानावदोण जिन्दगी गुजारता था तब उसने श्रपने यहाँ कुछ न कुछ नियम --रीति-रिवाज 
या परम्परा के रूप मे बनाए हुए थे, साथ ही उन कवीलो या जनो मे कोई न कोई 
सरदार या मुखिया भी होता था। इसी प्रकार शासन की लगभग सम्पूर्ण व्यवस्था 
उनमे रहती थी, फिर भी वे राज्य नही कहे जा सकते ये, क्योकि वे किसी एक निश्चित 
प्रदेश पर बसे हुए नही थे । जब कभी ये जन या कवीले किसी एक प्रदेश पर स्थायी 
रूप से वस गये तभी वे जनपद बन गये, तभी से उन्होंने राज्य का रूप ग्रहण कर 
लिया । इस प्रकार इन कवीलो ने क्रमश राज्य रूप को प्राप्त किया । 

यहूदी विश्व की समृद्ध तथा सुसस्क्ृत जातियो में है। उनकी सख्या और सगठतनः 
भी पर्याप्त है। फिर भी वे जब तक एक निश्चित प्रदेश में स्थायी रूप से व्रस न गये 
तब तक राज्य न वन सके। हाल ही में फलस्तीन (९शांइ70०) में वे एक प्रदेश 
पर कब्जा जमा वहाँ वस गये है । वही अब इजराइल नाम से यहदियो का राज्य” 
प्रसिद्ध हो गया है। व्लशली ने वस्तुत ठीक ही कहा है कि “जैसे राज्य का वेयक्तिक 
भ्राघार जनता है उसी प्रकार उसका भौतिक श्राधार भूमि है । जनता उस समय तक 
राज्य का रूप धारण नहीं कर सकती जब तक कि उसका कोई निश्चित प्रदेश 
न हो । १8 

राज्य विस्तार सीमा के विषय मे लोगो मे पर्याप्त मतभेद है । जहाँ प्राचीन 
यूनान (07९6०८) »मे छोटे-छोटे गणराज्यो को ही ठीक समझा जाता था वहाँ 
रोम में सम्पूर्ण विश्व को भी एक राज्य में समेटने का श्रतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन मिल 
जाता है। परन्तु उस काल के विचारक साधारणतया विद्याल राज्यो केपक्ष मे न थे । 
प्लेटो, श्ररस्तू तथा रूसो इत्वादि सभी ने जिस प्रकार थोडी जनसस्या वाले राज्यो 
वा समर्थन किया बसे ही उन्होंने उनके लिए छोटे प्रदेशों को उपयुक्त माना है। 
उनका विचार था कि विद्ाल राज्य में राज्य-प्रवन्ध ठीक-ठीक नही चलाया जाः 
भकता, कानून का लागू करना कठिन हो जाता है, पारस्परिक सम्वन्धो की कमी के 
कारण जनता में पारस्परिक स्नेह की कमी होती है, साथ ही उसमे राज्य-भक्ति 
का भी अभाव रहता है। रूसो और मॉन्तस्क्‍्यू का मत है कि राज्य-प्रणाली श्रौर 
राज्य-विस्तार मे गहरा सम्बन्ध होता है। रसो के मतानुनार छोटे राज्य प्रजातन्त 
के उपयुक्त होते हैं और बडे राजतन्त्र के । छोटे राज्य अपेक्षाकृत अधिक गवितिशाली” 
माने जाते है । परल्तु श्राज प्रदेश के लिहाज से राज्यो के आकार मे वहुत अन्तर है। 
जहाँ एक ओर सेन मेरिनो ($2॥ )/770) जैसे छोटे राज्य हैं जिनका क्षेत्रफल 
केवल ३८ वर्गमील है वहाँ दूसरी श्रौर सोवियत रूस जैसे विशाल राज्य हैं जिनका 
क्षेत्रफल हजारो वर्ग मील है। भ्राज के राज्यो की प्रवृत्ति विस्तार की और है । छोटे: 
राज्यों का अस्तित्व सदा खतरे मे रहता है | प्रथम तथा द्वितीय विश्व-युद्ध ने इस बातः 
को सावित कर दिया है कि छोटे राज्य वड़े राज्यो की दया पर जीवित रहते है । 
वसे उनके लिए पर्याप्त आथिक उन्नति कर सकना भी कठिन होता है। वें अन्त-- 
रॉप्ट्रीय घान्ति की स्थापना मे सदा वाघा स्वरूप समझे जाते है । यह कहना वि प्रजा-- 
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तनन्‍्त्र का बिकास केवल छोटे-छोटे राज्यो मे ही सम्भव है, मवंथा गलत है। सयुत्त- 
राज्य भ्रमेरिका में प्रजातन्त्र उतना ही सफल रहा है जितना इगरल॑ण्ड में | शासन के 
ठीक तरह से चलाने में भी श्राकार विशेष बाघा के रूप में उपस्थित नहीं होता । हाँ, 
इस में सन्देह नहीं कि श्राज राज्य-शक्ति के विकेन्द्रीकरण (00८0 थ59- 
40॥) की शझ्रावश्यवाता हे, परन्तु उसका श्रर्थ यह नहीं कि विशाल राज्यों को तोड़ 
छोटे-छोटे राज्य स्थापित करने चाहिएँ। विश्ञाल राज्यों के शासन में श्रधिक 
खर्च भी नहीं होता । 
फिर भी राज्य-प्रदेण का सीमा निर्धारण श्रमम्भव है । राज्य-छेत्र से हमारा 
तात्यय केवल भूमि से नहीं उसमे जलवायु तथा ग्राकाण भी प्राते हैँ। राज्य-छ्षेत्र के 
में उसकी सीमा के श्रन्तर्गत श्राने वाली नदियाँ, तालाब तथा भीलें सभी श्रा जाते 
हैं । माधारणतया समुद्रके किनारे से तीन मील का मार्ग राज्य की सीमा के श्रन्तगंत 
आता है, परन्तु युद्ध-काल में राज्य सीमा इससे भी प्रधिक बढ जातो है । श्राकाश मार्ग 
पर भी प्रत्येक राज्य का ग्रधिकार होता है। उसका दूसरे राज्यों द्वारा प्रयोग केवल 
अन्तर्राष्ट्रीय विधान और पारस्परिक समभौते द्वारा ही सम्भव है । 
राज्य के प्रदेश का राज्य के स्वरूप पर भी विशेष प्रभाव पडता है। भारत 
के उत्तर-पश्चिमी सीमान्त के प्राकृतिक हृष्टि से श्रसुरक्षित होने के कारण उसे सदा 
बाह्य श्राक्मणो का शिकार बनना पडा। ग्रेट ब्रिटेन और जापान श्रपनी सामुद्रिक स्थिति 
के कारण ही ससार की नी शवितयाँ वन गई । श्रमेरिका, रुस तथा चीन इत्यादि की 
प्रादेशिक विशालता भी उनके महान्‌ राष्ट्र (07३६ 70४०४) होने का एक कारण है। 
(३) राजनीतिक सगठन या सरकार (00ए०फ्राप्रआ।)--राज्य के श्राध्या- 
त्मिक तत्वों मे सरकार या शासन का प्रमुख स्थान है । एक निश्िचत प्रदेश पर वस 
जाने के प्रनन्तर भी जनता राज्य नही वन जाती । निश्चित प्रदेश पर वसी जनता के 
घासन के लिए सरकार का होना श्रावदयक है । सरकार के विना जनता का न तो कोई 
संगठन होगा भौर न ही व्यवस्था । इसके श्रभाव में समाज मे श्रराजकतापूर्ण स्थिति 
हो जायगी । लोगो की जान श्रौर माल किसी भी प्रकार की सुरक्षा नही होगी । 
सरकार राज्य की इच्छा की अ्रभिव्यक्ति (97०४४०॥) भौर उसकी 
'पूति का साधन है। राज्य तो एक भावात्मक परिभाषा (89872८६ शा) है, 
परन्तु सरकार स्पष्टत मूत्त सज्ञा (0णाल०० (27॥१०) है। सरकार के बिना 
राज्य की अवस्थिति भ्रसम्भव है । सरकार के विविध रूप हो सकते हैं। वह प्रजातस्त्र, 
राजतन्त्र, एकतन्त्र (०४६णआ79), ससदीय (एश्लाध्ााधा॥/) या संघात्मक 
' (&€त०श) झादि कई प्रकार की हो सकती है। चाहे उसका कैसा भी रूप क्यो न 
हो, सरकार के बिना कोई भी राज्य नही हो सकता । शासव का सचालन ही सरकार 
का काम नहीं होता वह जनता की नेतिक (]४०७)) सास्क्ृतिक (एणाए्ा४), 
आर भ्राथिक (2००४०४०) उन्नति के लिए प्रत्येक प्रकार के प्रयत्त कर सकती 
है | प्रारम्भ मे सरकार का सगठन बहुत सीधा-सादा (आफ) होता था परन्तु 
आज वह बहुत ही जटिल ((05ए७) हो गया है । उसके कार्यो की सख्या बढ़ 
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गई है साथ ही उसका संगठन भी पर्याप्त जटिल हो गया है । 

साधारण सरकार के तीन प्रमुख भाग होते है-- 

(क) विधानपालिका (,6882प7०) 

(ख) कार्यपालिका (£#९०एाए४) 

(ग) न्यायपालिका (उ7ठाथश्ा३) 

इन तीनो विभागो के पारस्परिक सहयोग से सरकार राज्य की इच्छा का निर्माण 
(छएणएका०0), . प्रभिव्यंनन (&597०55800)), और पालन (&%८८७४०॥) 
करती है । 

सरकार मे भ्रपने आदेशो को पालन कराने की पूर्णो क्षमता होनी चाहिए । 

(४) प्रभुता--(80ए०८ह79) केवल जनता, प्रदेश और सरकार मिलकर 
ही राज्य नही बनते अ्रपितु इन तत्त्वों के श्रतिरिकत राज्यों मे प्रश्युता (50एशश्ष॑- - 
279) का होना श्रनिवार्य है। कोई भी शासन के लिए संगठित एक विशिष्ट 
प्रदेश की जनता तब तक राज्य नही कहला सकती जब तक कि वह श्रान्तरिक 
तथा वाह्य दृष्टि से पूर्ण स्वतन्त्र न हो । राज्य में आदेश देने और उनके पालन 
कराने की पूर्ण शक्ति, हानी चाहिए । इस प्रकार प्रभुता (80४४०९०४५) 
के दो रूप हैं--- 

(क) प्रान्तरिक प्रग्नुता ([7 शपथ 50०ए४श७९॥/५ ) 

(ख) वाह्म प्रभ्नुता (छशाथावं ४०एशल्प्टा॥9) । 

श्रान्तरिक प्रभुता से हमारा मतलब है कि राज्य को अपनी प्रादेशिक सीमा के 
अन्तर्गत अवस्थित प्रत्येक व्यक्ति शोर व्यक्तियों के समुदाय एवं परिपद्‌ श्रौर उनकी 
चेप्टाओ पर सर्वोच्च श्रनियन्नित एवं अमर्यादित (ऐग्रागशा८०) नियन्त्रण 
(((०॥४०) का कानूनी अधिकार प्राप्त हो । राज्य की यह शवित राज्य में स्थित 
अन्य समुदायों (8$50०८४॥05) में विभाजित नहीं की जा सकती, श्रौर यही : 
कारण है कि राज्य अन्य सामाजिक समुदायों से भिन्‍न है, वह उनसे ऊँचा है । 

वाह्म प्रभुता से हमारा मतलब राज्य का वाह्म नियन्त्रण से पूर्ण रुप से 
स्वतन्त्र होना है। यदि उस पर कोई अन्य देश कुछ पावन्दियाँ लगाता है या उसकी : 
वेदेशिक नीति का नियन्त्रण करता है या उसके मामलो पर शासन करता है तो वह 
राज्य नही कहला सकता | वह उसी राज्य का शअ्ंग वन जायगा जो उसका नियन्त्रण 
करता है । 

यही कारण है कि भारत १५ अगस्त, १६४७ से पूर्व राज्य नहीं था, वह 
ब्रिटिश साम्राज्य का ही भाग था | इससे पूर्व यद्यपि भारत में जनता थी, प्रदेश था, 
सरकार भी थी परल्तु प्रभुता नही थी । 

प्रभता के श्रभाव मे ही भारत सघराज्य की या सयुवत राज्य अमेरिका : 
(0. 5. ४. ) की पजाव तथा वनाल या न्यूयार्क व कैलीफोनिया इत्यादि समघात्मक 
इकाइयाँ (एण्ड ० व्पशशा।णा) राज्य नही कहला सकती । 

राष्ट्रसंघ ([.०887० ० पशाणा$) और नंयुकत राष्ट्रमष (छग्राल्त | 
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कस्वाणा$ 0हशाएशाणा) विभिन्‍न राज्यों के संगठन हैं, कमी-कर्मी टन्हे 
विश्व का सघराज्य (१४०70 [टठट्ाव्ाणा) भी फहा गया है। यह ठीक है कि 
इन संधो से कार्यपालिका, विधानपालिका तथा न्यायपालिका एत्यादि के समान रूप 
संगठन मिल जायेगे परन्तु फिर भी इन्हे हम राज्य नहीं कह सकते । सघात्मक शासन 
के श्रन्तगंत प्रभुता ($0एथ०टह्ा५) केन्द्रीय सरकार के पास होती है श्ौर 
प्रस्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र मे वही सरकार उस राज्य का प्रतिनिधित्व फरती है 

सयुकत राष्ट्रथ के पास प्रभ्ुता ($0रटालंहा9) का श्रभाव है। 
वह सदस्य राज्यो को निर्देश तो दे सकता है परन्तु श्रादेश नहीं । इस प्रवार सथुक्त 
राष्ट्रमघ मे यहू शवित नहीं कि बह सदस्य राज्यों पर श्रपना निश्चय थोपष सके या 
उनसे उनकी इच्छा के विरुद्ध काम करवा सके | सभी राज्य प्रमुतासम्पन्न है, श्रोर 
उनमे से कोर्ई भी श्रपनी प्रभुता का कुछ भी भाग सयुवत राष्ट्र को नहीं सौपता, 
सब अपनी इच्छा से उसके सदस्य है, जब चाह उसकी सदस्यता का त्याग कर सकते 
है। शभ्रत सयुवत राष्ट्रसघ सर्वथा स्वतन्ध राज्यों का समुदाय (85$02०॥0) 
मात्र है, विश्व राज्य (४०70 9090०) नहीं । 

कभी कनाडा तथा श्रास्ट्रेलिया इत्यादि ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल के मदस्यो के राज्यत्व 
(50980॥000) में सन्देह प्रकट किया जाता था। यह कहा जाता है किये राज्य 
ब्रिटिंग उपनिवेश है और ब्रिटिश सम्राट को अपना सम्राट्‌ मानते है, श्रत ये राज्य 
उम प्रप्रकार प्रभ्नुतासम्पन्न नही जैसे कि अमेरिका तथा रूस । परन्तु ऐसा सोचना 
वस्तुस्थिति के विपरीत है। विगत वर्षों में इन उपनिवेश्षो ने भ्रपने झ्रान्तरिक शौर 
चाहरी मामलो में इतनी स्वतन्नता प्राप्त कर ली है कि वे सयुक्तराज्य प्रमेरिका श्रौर रूस 
की भाँति राज्य कहला सकते हैं। कनाडा, श्रास्ट्रेलिया इत्यादि सयुक्त राष्ट्रसघ के 
सदस्य है, वे अपने राजदूत दूसरे देशो में भेजते है भौर दूसरे देशो से सब प्रकार की 
सन्धियाँ कर सकते है। दरअसल इग्ल॑ण्ड की भांति वे श्पने सभी कामो को करने के लिये 
पूर्णा स्वतन्त्र है। सिद्धान्त रूप मे वह इग्लेण्ड के सम्राट को अपना सम्नाद मानते है परन्तु 
व्यावहारिक रूप मे वह इग्लैण्ड का सम्राट नही रहता वह तो कनाडा या श्रास्ट्रेलिया 
का सम्राद्‌ वन जाता है। क्योकि उसे उन देशों की विधानपालिकाञों ([.6ह8धए९ 
&00१68 ) की इच्छा के भ्रनुसार ही काम करना होता है । 

इस प्रकार इन तत्त्वों के सम्मिलन से ही राज्य का निर्माण होता है। भन्त में 
हम कह सकते है कि “एक निश्चित प्रदेश पर बसी राजनीतिक हृष्टि से सगठित 
अपले श्रान्तरिक और बाह्य मामलो में स्वतन्त्र जनता ही राज्य कहलाती है 


२१ राज्य तथा समाज (द्वा० धात॑ 800०) 

राज्य श्रौर समाज समान छाव्दों के रूप मे इस्तेमाल किये जाते है । समाज 
और राज्य मे भेद न करने की प्रथा वहुत पुरानी है। प्राचीन के विचारकों ने 
राज्य और समाज में कभी भेद नही किया। प्लेटो और भ्रस्तू ने राज्य को समाज 
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हे राज्य तथा समाज डक 


ऐसा पहलू नही जो कि राज्य से बाहर ही या जो राज्य द्वारा नियन्न्रित न किया जा 
सकता हो । मनुप्य जीवन की सार्थकतता समाज (राज्य) के लिए श्रपने स्वार्थों के 
चलिदान में ही निहित है । नागरिक शोर सामाजिक मे या राजनीतिक तथा सामाजिक 
में उन्होंने कमी फर्क नही किया । प्लेटो और अरस्तू ने ही नही श्राघुनिक युग के हीगल, 
ओडले' तथा वोसाके इत्यादि श्राद्शवादी विचारकों के अनुसार भी समाज और राज्य 
में कोई अ्रन्तर नही । उन्होने श्रपने इसी सिद्धान्त के आधार पर राज्य को देवीय 
स्वरूप प्रदान किया और व्यवित के सम्पूर्ण जीवन को राज्य का गुलाम बना दिया । 

पुराने यूनान में छोटे-छोटे स्वतन्त्र नगर राज्य थे, उनमे आबादी अधिक 
नही थी, लोगो का आपस में बहुत हेल-मेल था, जैसे कि छोटी आवादियो में होना 
स्वाभाविक है। उनमे प्रत्यक्ष (००) और घनिष्ठ (्रांग्र४०) सम्बन्ध 
होते थे, वे एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे । अश्रवसर राजनीतिक कामो के लिए वे 
एक स्थान पर इकट्ठे होते रहते थे । ऐसे हालात मे उनके राजनीतिक और सामा- 
जिक जीवन में कोई सुक्षम भेद नहीं था। समाज और राज्य गासन का सगठन भी 
चहुत सीधा-सादा था, सामाजिक श्रमविभाजन (])शञणा ० ४४७०0) का 
प्रधिक विकास नही हुआ था । समाज में भ्लग-अ्रलग विशज्ञेप प्रकार के काम करने 
चाली सस्थाएँ पैदा नही हुई थी । हरेक नगर अपने झाप में राज्य भी था, चर्च भी 
और विद्यालय भी । ऐसे राज्य मे रहते हुए प्राचीन विचारकों के लिए राज्य और 
समाज मे भेद न करना कोई आस्वाभाविक वात नही थी । मनुप्य श्रपनी परिस्थितियां 
से बहुत ऊपर नही उठ सकता । 

परन्तु आज राज्य और समाज से अन्तर न करना एक बहुत वडी भूल होगी । 
विगत शताब्दियों में राज्य और समाज में अभेद मानने के कारण ही श्रनेक अनर्थ 
हो गए है। हमारी ही श्राँंखो के सामने हिटलर और मुसोलिनी ने राज्य और 
समाज मे भेद न करते हुए ऐसे सम्पूर्णतावादी (]0भा(ध१०॥) राज्यो का संगठन 
किया जिसमे व्यक्ति, उसके विचार तथा उसकी स्वतन्त्र स्थिति का कोई मूल्य नहीं 
था| राज्य और समाज के अन्तर को समभना राजनीति श्षास्त्र के दृष्टिकोण से 
महत्त्वपूर्ण है । वस्तुत इस श्रन्तर को समझे विना राज्य के किसी भी सही सिद्धान्त 
को निश्चित नहीं किया जा सकता । राज्य और समाज मे निम्न भेद है--- 

(१) राज्य की अपेक्षा समाज एक विस्तृत अ्र्थ वा परिचायक है । वह हमारे 
सम्पूर्ण सामाजिक सम्बन्धी का समूह है। राज्य तो हमारे सामाजिक सम्बन्धों के 
केवल एक वर्ग का ही विषय बनता है। अत राज्य को हम समाज का एक भाग 
कह सतते हैं । 

(२) समाज के भीतर अनेक समुदाय (#५50००७॥०॥७) होते हैं जो कि 
सनुष्य की विविध प्रकार वो सामाजिक इच्छाग्रो की पूत्ति कन्ते है। ये सस्थाएँ अ्रपने 
संगठन से विश्वव्यापी भीहो सवती है। ऐसे ही वहत से घामिक, आधिक्त, 
सास्कृतिक और राजनीतिक समुदायों वी तरह राज्य भी एक समुदाय मात्र है। वह 
अपनी प्रकृति में इन सामाजिक समुदायों से भिन्‍न नहीं । समाज के अध्ययन में ह्मे 
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इन सब प्रकार के सामाजिक समुदायों का श्रध्ययन करना होता है। मनुप्य का 
सम्पूर्ण जीवन इन सामाजिक समुदायों के भ्रन्तगंत तो भ्रा सकता है परन्तु किसी एक 
के श्रन्तगंत नही । समाज की भ्रवस्यिति इस बात को सावित करती है कि मनुप्य का 
सम्पूर्ण जीयन राज्य के भ्रधीन नही हो सकता--मनुप्य सम्पूर्ण रूप से नागरिक नहीं 
हो सकता । उसके जीवन के श्रन्य पहलू भी हैं श्रोर ये पहलू अन्य सामाजिक 
सस्थाओं से सम्बन्धित होते है। मेकावर (//4८०/) के प्रनुसार “परिवार चर्च 
अ्रयवा पलव इत्यादि कुछ सामाजिक समुदाय ऐसे होते हैं जो राज्य फी रचना नहीं 

होते । न ही थे राज्य से प्रेरणा ही प्राप्त फरते हैं। रीति रिवाज, प्रतियोगिता 

इत्यादि श्रनेक समाजिक ब्ाक्तियाँ ऐसी होती है जिनफा राज्य सशोधन श्रयवा 

सरक्षण तो फर सकता है परन्तु जिन्हे वह जन्म नहीं दे सफ्ता। इसी प्रफार मित्रता 

झ्ौर ईर्प्या सम्बन्ध कुछ ऐसी सामाजिक प्रेरफ शफ्तियाँ ( )०॥५८५) होती है 

जिनके द्वारा स्थापित सम्बन्ध इतने घनिष्ठ (॥707786०) श्रौर व्यक्तिगत होते हैं 

कि राज्य फा विज्ञाल यन्त्र उन पर नियन्त्रण नहीं रस्त सकता ।” 

(३) समाज के श्रन्तर्गत संगठित शौर श्रसगठित समी प्रकार के समुदाय 
श्रा जाते है, परन्तु राज्य के लिए सगठन श्रावश्यक है। श्रसगठित मनुष्य समुदाय राज्य 
नही कहलाता । पुराने कवीले या जन जो राजनीतिक तौर पर सगठित नही थे राज्य 
नही कहलाते थे, यद्यपि वह समाज थे। श्राज भी अ्रफगानिस्तान श्रौर पाकिस्तान के 
बीच के इलाके मे बसे कवाइली पठान राज्य नही कहलाते । 

(४) समाज मे व्यक्ति के श्राचरण (८०४००ए८४) का नियन्त्रण सामाजिक 
परम्पराञों श्रौर रीति-रिवाजो (07४०7) द्वारा होता है, जबकि राज्य में 
विदानपालिकाओ्रो द्वारा निर्धारित कानूनों द्वारा । सामाजिक रीति-रिवाज को तोडने 
पर कोई शारीरिक दण्ड नही मिलता, फाँसी मही लटकाया जाता या जेल नहीं भेजा 
जाता । समाज तो केवल नेतिक दबाव से ही अपने नियमो को लागू करता है। जो 
व्यक्ति सामाजिक नियम भग करता है लोग उसकी श्रालोचना करते हैं। यह जन- 
निन्‍दा (?प्गा० ८००४४४) का भय ही लोगो के सामाजिक नियम पालन 
करवाता है, परन्तु राज्य के नियमो के उल्लघन से सजा का डर रहता है। राज्य वल 
का प्रयोग करता है, समाज ऐसा नही कर सकता | वाकर के शब्दों मे “समाज का 
क्षेत्र है स्वेच्छापूर्"ं सहयोग, सद्वृत्ति उसकी दक्ति है, और विनम्नशीलता उसकी विधि 
यथा उपाय है। इसके विपरीत राज्य का क्षेत्र है यान्त्रिक कार्यशीलता । बल प्रयोग मे 
उसकी वाबित है श्रोर फठोरता या दृढ़ता उसकी विधि या कार्य पद्धति है ॥! 

राज्य की यह सर्वोच्च सत्ता ही उसे समाज से पृथक कर देती है । 

(५) ऐतिहासिक दृष्टि से समाज राज्य से पहले आता है। सामाजिक 
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राज्य और सरकार ड्ह 


सम्बन्धो के जन्म के वाद ही राजनीतिक शक्ति का विकास हुआ । हम कह सकते हैं कि 
राज्य का आधार भूमि है, परन्तु किसी एक निश्चित प्रदेश मे वसने से पूर्व मानव-जाति 
गिरोह बनाकर इधर-उधर प्ुमक्‍क्ड कवीलो के सपमें फिरती रही है । उस समय 
चाहे हम उसे राज्य न कहें परन्तु बह समाज तो अवश्य थी । 

यह आवद्यक नही कि राज्य का सम्बन्ध हमारी जिन्दगी से बहुत गहरा हो, 
वह हमारे जीवन के प्रत्येक पहलू से सम्बन्धित हो। अधिकतर हमारे जीवन का 
स्वाभाविक विकास क्लब, मित्रमण्डली, परिवार इत्यादि समुदायों मे होता है। इन 
समुदायों में हमारे सम्बन्ध किसी विद्िप्ट श्रेणी के (0४०९०7०७॥) नही होते, 
इनमें हम मनुप्य रूप मे अपने आपको स्पष्ट अभिव्यवत्त करते हैं, इसी कारण 
इनका सम्बन्ध हमारे जीवन से बहुत गहरा होता है। समाज ऐसे ही समुदायों का 
समूह है। इसके विपरीत राज्य मे यान्त्रिक और श्रेण्प--(४४८४०॥०८७--सम्वन्धो 
का श्राधिक्य रहता है, इसी कारण वह समाज विज्ञान की भाषा में मुख्य (एशाशशध५ ) 
नही अपितु गौर (5८००४०४४५) सस्‍था कहलाती है। 

राज्य और समाज के श्रन्तर को समभने के अनन्तर हमे यह नही भूलना 
चाहिए कि इन दोनों का घनिप्ठ सम्बन्ध भी है। राज्य समाज की श्रवस्विति की एक 
शर्त है । राज्य के विना समाज का ढाँचा विखरकर हूट जायगा। वाकर ने वस्तुत 
ठीक ही कहा है कि “समाज की व्यवस्था राज्य हारा कायम रहती है; और राज्य 
इस प्रकार इस व्यवस्था को कायम न रखे तो उसका अ्तित्व ही न रहे ४” 


२२- राज्य ओर सरकार (5ध्वां८ 270 (50एशपाग।6य ) 


जैसा कि हम पीछे भी सकेत कर आए हैं कि राज्य और सरकार शब्दों का 
प्रयोग भी प्राय एक ही श्रर्थ मे अदल-चदल कर किया जाता है। अ्रत राज्य और 
समाज की भाँति राज्य और सरकार मे भी विभेद को स्पप्ट करने की श्रावग्यकता 
है । जहाँ हॉव्स ने राज्य व सरकार में किसी प्रकार का श्रन्तर नही माना वहाँ 
लॉक और रूसी दोनो मे स्पष्ट भेद करते हैं । 

गारनर (5470०) ने सरकार की परिभाषा इस प्रकार की है-- “सरकार 
उस सगठन का नाम है जिसके द्वारा राज्य भ्रपनी इच्छा की श्रनिव्यक्ति करता है, 
अपने झ्रादेश जारी फरता है और अपने काम्तो का सम्पादन करता है ।!7 

प्रो० लास्वी सरकार को राज्य का एजेंट कहते हूँ । “उसका श्रस्तित्व राज्य 
के उद्देदयों की पूर्ति के लिए होता है ।सरकार स्वत" दबाव डालने वाली सर्वोप्रि सत्ता 
नहीं, वह्‌ तो केवल शासन मात्र है जो इस सत्ता के उद्देश्यों को कार्य रूप देता है ए!* 
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५० राजनीति थास्त्र फे मूल सिद्धान्त 


सरकार के विना राज्य की कल्पना भी श्रसम्भव है। सरकार ही राज्य की 
इच्छा-पूर्ति का गाधन है। उपथुत परिभाषाओं में राज्य और भरकार का भेद 
पर्याप्त रपष्ठ हे । 

(१) रारकार, जैसा कि लॉक श्रौर रूगो का विचार है, राज्य की रचना है, 
वह उराकी देन है | श्रत जहाँ राज्य के श्रधिषार श्रीर शवित्याँ श्रसीम झौर प्रमर्या- 
दित (ए9)॥700) है, वहाँ सरवार की सीमित श्रौर निविचतत | प्रत्येक राज्य 
सयधान द्वारा सरकार नी धवितयों को निध्चित व मर्यादित कर देता है । लॉक का 
कथन है कि सरकार अपनी शन्ितियों वो जन-हमृह ((०॥ताएा॥9) से प्र'प्त करती 
है उमलिए बह कभी भी भ्रमर्यादित नहीं होती । राज्य के श्रधिकार श्रौर द्ाक्तियाँ 
मौलिक (07शष्टाा/) है परन्तु सरकार की नहीं वह तो उसे राज्य द्वारा दी 
जाती है । 
(२) राज्य सम्पूर्णा जनसस्या से मिलकर बनता है, परन्तु सरकार के 
सदस्यों की सस्‍या भ्रधिक नही होती, वह सम्पूणा जनता को श्रपने भीतर नही समेट 
पाती । गानर ने सरकार वी तुलना बोर्ड श्राफ डायरेबटर्म (8090 ० ००- 
005) से की है, भ्रौर राज्य की श्रनेक व्यापारिक सा्भीदारों से मिलकर बनी 
कम्पनी से | जिस प्रकार बोडं श्राफ डायरेक्टर्स (80270 ०6 707८८(०7$ ) कम्पनी नही 
हो सकते वैसे ही शासन भी सम्पूर्ण राज्य नही हो सकता डाइरेकटरो का बोर्ड (80970 
० [)6८०5) कम्पनी का कारोबार चलाते है परन्तु उनका नियन्त्रत कम्पनी के 
साभीदार करते हैं, वंसे ही सरकार राज्य का कारोवार चलाती है परन्तु श्रन्तत वह 
विधान द्वारा नियन्त्रित की जाती है । 

(३) राज्य स्थायी है श्रीर सरकार बदलती रहती है। हम पीछे भी वतला 
आए है कि श्रनेक कारएो से सभी देशो मे सरकार के रूप मे परिवर्तत होता रहता 
है । प्रजातन्त्र से राजतन्त्र श्रौर राजतन्त्र से कुलीनतन्त्र (87 ॥0८9०५) इत्य।दि 
में सवंत्र सरकार के स्वरूप में परिवर्तन देखा जा सकता है । इसी प्रकार सरकार का 
सघात्मक (४९6०:४|) भ्रौर एकात्मक (एश/श>) रूप भी हो सकता है। यही 
नही एक चुनाव मे यदि मि० एटली ने मजदूर सरकार बना ली है तो दूसरे चुनाव मे 
उसके हार जाने पर भ्रनुदार दल के नेता मि० चचिल श्रनृदारदलीय ((०ा8०- 
४४४८) सरकार वना लेते हैं। इस प्रकार सरकार का स्वरूप बदलता रहता है । 
परन्तु राज्य का स्वरूप स्थिर है, उसवी भ्रवस्थिति के लिए जन, स्थल, सरकार और 
प्रश्ुता इन चार तत्वों की श्रावश्यक्ता है । यह नियम श्रपरिवतंनीय है । राज्य स्थिर 
है, इसका श्रर्थ यही है कि एक वार राज्य रूप मे सगठित होने पर जनता फिर 
झराजकतापूर्णा स्थित मे नही श्रा सकती | राज्य मिट सकता है, उसकी समाप्ति कौ 
विधियाँ इस प्रकार है-- 

(क) एक राज्य का दूसरे राज्य को हर कर उस पर कब्जा कर उसे भ्रपने 
राज्य में मिला लेना- उदा( रण स्वरूप इटली से धरने पर अ्रवीसीनिया इटसी के 


धघाम्राज्य का भाय वन गया था । 


राज्य तथा अभ्रन्य समुदाय के 


(ख) स्वेच्छापू्वंक--इटली के छोटे-छोटे राज्य श्रपनी इच्छा से इटेलियन 
राज्य मे शामिल हो गये । । 

(ग) किसी राज्य के प्रदेश अथवा निवासियों के स्वंथा विनाश से भी 'सज्य 
मिट सकता है । 

(४) राज्य को आत्मा श्रोर सरकार को शरीर भी कह सकते हैँ । वयोकि 
राज्य तो राज्य विज्ञान की एक अमूत्त (8&0/74०) धारणा (८०7००७) हैं और 
सरकार ठोस मूर्त रूप (7070८) यन्त्र के समान है । 

(५) सरकार अपनी निर्माण प्रकृति मे राज्य से विभिन्‍न है। राज्य मुख्य 
रूप से प्राकृतिक समुदाय है । वह हमारी प्रवृत्तियो का परिणाम है । परन्तु सरकार 
चनावटी (4पगी०४)) है । वह हमारी सजग ((०॥5०४०७५) कोशिशो का फल 
है । उसके रूप मे होने वाला परिवतंन भी हमारे अपने प्रयत्नों का ही परिणाम 
होता है । 


३२: राज्य तथा श्रन्य समुदाय (84९ धात 4550ट८40079) 


मनृप्य की सामाजिक प्रवृत्ति की अ्रभिव्यवित केवल राज्य के निर्माण तक ही 
समाप्त नही हो जाती । उनका स्वाभाविक विकास समाज में स्थित सेकडो ऐच्छिक 
समुदायों द्वारा होता है। प्रो" लास्को ने ठोक ही कहा है फि मनुष्य एक समुदाय 
निर्माण फरने वाला प्राणी है (शक्षा ॥8 8 ००ग्रशाणा॥ >णोवाह शान 
709) ) । मनुष्य की अनेक आवश्यकताएँ हैं । उन श्रावश्यकताओ की पूर्ति वह स्वय नही 
कर सकता । उनकी पूर्ति के लिए उसे दूसरे सामाजिक प्राणियों का सहयोग लेना पडता 
है श्रौर तमी सामाजिक समुदायों की रचना होती है । सी विशेष उद्देश्य को प्रास्ति 
के लिए किया गया मनुष्यो का सगठन ही समुदाय ( 8550०शा०ा ) फहलाता है। 
'पुराने जमाने मे हमारी सामाजिक जिन्दगी बहुत सीघी-सादी थी, इसलिए उस समय 
समुदायो की सख्या भी कम थी । परन्तु आाघुनिक काल मे जब कि हमारी साम.जिक 
जिन्दगी में बहुत जटिलता पंदा हो गई है इन समुदायों की सख्या चहत चढ़ ' गई 
है। अपने घामिक, सास्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक श्रौर सामाजिक स्वार्थो श्रौर हितों 
की रक्षा के लिए हम नित्य-प्रति नये से नये समुदाय वना रहे हैं। चर्च, श्रायंसमाज, 
शिरोमणि अकाली दल, ब्रह्मममाज, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, रोठेरी बलव, रेड क्रास 
सोसा£टी, ट्रेड यूनियन, श्रमिक पत्रकार सघ, कालेज टीचर्स यूनियन इत्य,दिं सभी 
समुदाय (8५६५००४४॥०॥5 ) हैं। इन समुदायों में से बहुत से ऐसे समुदाय हैं जिनसे 
हमारा बहुत गहरा सम्बन्ध होता है, श्ौर जिनके विना हमारे व्यक्तित्व का पूर्ण 
विकास सम्भव नही हो सकता । वस्तुत. ये समृदाय हमारी जिन्दगी पर इस तरह से 
छा गये हैं फि हमारे मे से बहुत से लोगो का यह विचार हो गया है कि इन समद यों 
को राज्य के बरावर स्थान देना चाहिए श्र राज्य की प्रभुता को इनमे वाँट देना 
चाहिए । यह विषय पर्याप्त विवादग्रस्त है. भ्भभी इसे हम श्रागे के लिए छोड़ देते हैं, 
ग्रांगे चलकर इसका पूर्ण विवेचन करेंगे 


१ 


भर राजनीति शास्प्र फे मूल सिद्धान्त 


ऐसे समुदायों की कमी नहीं जिनका सीमाहक्षेत्र एक राज्य तक टी सीमित 
नही होता । उनके सदस्य एक देश के नहीं श्नेक देशों के लोग होते है । उनका कार्य- 
दोन् भी भ्रन्तर्राष्ट्रीय होता है। बहुत से राजनीतिक गिचारतो का यह विचार है कि 
राज्य की भाँति इन समुदायों का भी श्रपना व्यवितत्व है श्रौर राज्य से वे किसी प्रकार 
भी भिन्‍न नही | 

इसमे रान्देह नही कि राज्य भी श्रपनी प्रकृति मे एक समुदाय (855008- 
(0) ही है, परन्तु इस समुदाय के कुछ अपने विशेष लक्षण है, कुछ श्रपने विभेष 
कत्तेव्य श्ौर श्रधिार है जिनके श्राधार पर वह दूसरे समुदायों से भिन्‍न हो जाता है । 
राज्य श्रौर भ्रन्य सामाजिक समुदायों में जो भेद हैं, वे इस प्रकार रसे जा सकते है-- 

(१) राज्य और समुदायों की रादस्यता की प्रकृति में श्रन्तर होता है । राज्य 
फो सदस्यता श्रतिवार्य (2077ण5०५) है श्रौर समुदायों की ऐच्छिक (१णणा- 
879), हमारे लिए श्रावश्यक नही कि हम प्रत्येक समुदाय के सदस्य बनें, परन्तु राज्य 
का सदस्य बनना श्रनिवायं है। कोई भी व्यक्ति बिना राज्य का सदस्य बने नहीं 
रह सकता । किसी न किसी देश का नागरिक उसे वनना ही पडता है। एक समुदाय 
का सदस्य बनने के श्रनन्तर जब चाहे हम उसकी सदस्यता त्याग सकते हैं ! परन्तु 
राज्य की सदस्यता स्वेच्छापूर्वंक नही त्यागी जा सकती । 

(२) एक ही समय में साघारणतया एक मनुष्य एक ही राज्य का नागरिक 
हो सकता है, दो का नहीं। परन्तु एक ही समय में एक मनुष्य श्रनेक समुदायों का 
सदस्य वन सकता है । ऐसे बहुत से उदाहरण मिल जाते है जब कि एक व्यक्ति एक 
ही समय में सैकठो समुदायों का सदस्य हो । 

१३) एक राज्य एक निश्चित प्रदेश मे श्रवस्थित होता है, उसकी एक 
निद्चितत सीमा होती है । परन्तु समुदायों फी कोई निश्चित सीमा नहों होती । 
एक समुदाय राज्य की सीमाझो को लाँघ शभरन्तर्राप्ट्रीय हो सकता है । उसकी 
शाखाएँ श्रनेक देशों मे हो सकती है। फिर एक प्रदेश मे एक ही राज्य होता है 
जब कि एक ही प्रदेश मे श्रनेक समुदाय हो सकते हैं । हमारे देश मे झायंसमाज, 
कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, प्रजा-समाजवादी दल इत्यादि श्रनेक समुदाय हैं, परन्तु राज्य 

एक है। 

ला (४) राज्य और समुदायों का एक बडा श्रन्तर उनके उद्देश्यों की विभिन्‍नता 
भी है। समुदाय प्राय एक या एक से श्रधिक कुछ निश्चित हितो की प्राप्ति के लिए 
प्रयत्न करते हैं, परन्तु राज्य का उद्देश्य जनता का सामान्य हित है। आय्यंसमाज या 
प्रजा सोशलिस्ट पार्टी एक निश्चित उद्देश्य को लेकर चलते हैं श्रौर उसकी प्राप्ति का 
प्रयत्न करते हैं। राज्य का कार्य-क्षेत्र बहुत व्यापक होता है। उसका कायें केवल 
कानून भोर व्यवस्था बनाए रखना ही नही या विदेशी आक्रमण से देश की रक्षा 
ही नही, उसका कत्तंव्य राज्य मे रहने वाली जनता की नैतिक, भौतिक और श्रष्या- 
त्मिक उन्‍नति के लिए प्रयत्न करना है। 

”  [५) राज्य समुदायों के प्रन्दरूती, और बाहरी मासलों का नियन्नरा, 


डर 
राज्य तथा देश ख्र्ु 


करता है। अनेक समुदायों के निर्माण आदि की व्यवस्था भी राज्य द्वारा की जाती है । 
और राजनीतिक तथा आशिक इत्यादि सभी प्रकार के समुदायो के सगठन की व्यवस्था 
राज्य द्वारा नियन्त्रित की जाती है। इस प्रकार का अधिकार यदि राज्य को न दिया 
जाय तो राज्य मे प्रत्येक प्रकार की व्यवस्था खत्म हो जाय ॥ 

(६) समुदायों की स्थापता निद्चिचत उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होती है, उन 
उद्देश्यो को पूर्ण करने पर वे भग॒ किए जा सकते हैं या अपने आप समाप्त हो जाते 
हैं। बहुत से समुदाय श्रापसी कंगडो के कारण नष्ट हो जाते हैं । परन्तु राज्य सतत 
और स्थायी समुदाय है । सरकार वदल सकती है, प्रभुता का केन्द्र भी बदल सकता है 
परन्तु राज्य सदा एक जैसा रहता है, वह नही बदलता । 

(७) एक समुदाय से हम सम्पूर्ण जीवन नहीं बिता सकते। कालेज, स्कूल, 
बलव या किसी घामिक अथवा सास्क्रतिक समुदाय में हम जिन्दगी की कुछ एक आव- 
इयकताओ को ही पूर्ण कर सकते है, सम्पूर्ण हितो का पालन वहाँ सम्मव नही । 
इन समुदायों के विना भी जीवन यापन सम्भव है, परन्तु राज्य से अलग जीवन बिता 
सकना सम्भव नही । 

(८) राज्य अपने उद्देष्यो का पालन दल-प्रयोग से करवा सकता है, परन्तु 
भ्रन्य समुदाय ऐसा नहों कर सकते | प्रत्येक समुदाय के अपने नियम होते हैं और 
सदस्यो से यह आ्राशा की जाती है कि वे उसका पालन करें, परन्तु उनके उल्लघन 
का परिणाम शारीरिक दण्ड कभी नही होता । अ्रधिक से श्रधिक सदस्य की सदस्यता 
छीन ली जाती है। परन्तु राज्य-नियमो के भग करने का परिणाम सदा शारीरिक 
दण्ड होता है। समुदाय हार निर्धारित नियमों का पालन लोक-निन्‍्दा के भय से किया 
जाता है । 

(६) राज्य और समुदाय मे सब से वडा , श्रन्तर “श्रन्तिस और निर्णया- 
त्मक शक्ति” का है। राज्य प्रभुता (50ए९श०ं९8०४७) सम्पन्न है परन्तु समुदायों 
(/५४६०८०७४०॥$) के पास ऐसी कोई दवित नही। एक राज्य मे मौजूद सभी समुदायों 
को राज्य की परम सत्ता को स्वीकार करना पडता है। राज्य अपने इस * 
रूप मे सभी समुदायों के पारस्परिक रूगडो को निपटाने और उनके श्राचरण 
(0०॥०ए४ल्‍८) के नियमन के लिए जिम्मेदार समझा जाता है। अपने इसी रूप में 
राज्य सर्वोच्च समुदाय है । के 


२४. राज्य तथा देश (998 ध7ा0 (_0ए्रा५) ! 


अवसर राज्य और देश थब्द भी समानार्थंक शब्दों के रूप मे प्रयुवत «किये 
जाते हैं। ऐसा प्रयोग गलत श्रोर अवृज्ञानिक है। यह ठीक है कि प्रदेश के बिना 
राज्य असम्भव है, परन्तु केवल एक प्रदेश पर वसी जनता राज्य नहीं बन जाती । 
प्रदेश झोर जनता के अ्रतिरिकत राज्य के निर्माण के लिए सरकार और भ्रमुता 
की भी भावष्यकता है। एक देश मे यह दोनो तत्त्व जरूरी नहीं वरतंमान हों । देश 
तो एक नभोगोलिक शब्द है, उसका राजनीतिक सगठन से कोई विश्लेष सम्बन्ध नहीं। 


ईै 
भ्र४ राजनीति शास्त्र के मूल सिद्धान्त 


राज्य फी भ्रनुपस्थिति मे भी देश की सत्ता हो सकती है । द्वितीय विश्व-युद्ध के श्रन- 
न्तर जमंनी बहुत समय तक राज्य रूप में सत्म हो गया जब कि देश रुप में विध- 
मान रहा । युद्ध के बाद उसकी प्रभुता ( $0ए००हा॥५ ) समाप्त हो गई थी 
इस कारण उसका राज्यत्व ( 88/20000 ) भी समाप्त हो गया, परन्तु जमंनी देश 
के रूप में वत्तमान रहा। राज्य और राष्ट्र के पारस्परिक श्रन्तर को हम श्रगले 
भ्रध्याय में स्पष्ट करेंगे । 
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राज्य, राष्ट्र तथा उपराष्र 


(8877, प्4770प #&षए० प्७ए70000.7४५) 


२५. राज्य तथा राष्ट्र शब्दों का प्रयोग 

राज्य, (9080०) राष्ट्र (पथाणा) और उपराष्ट्र या राष्ट्रीय इकाई 
()९४४०॥०४॥(५) शब्द हिन्दी भर अग्रेजी दोनो भाषाओं में ही श्रदल-बदलकर एक 
दूसरे के लिए इस्तेमाल किये जाते हैं। परन्तु इन तीनो शब्दो के वैज्ञानिक श्रर्थे मे 
प्रन्तर है, यद्यपि हम अपने दैनिक जीवन मे श्रन्तर को स्पष्ट नही कर पाते । राज्य 
झौर राष्ट्र समानार्थंक शब्दों के रूप मे श्रनेक बार प्रयुक्त किये जाते हैं। प्रथम विश्व- 
युद्ध के अ्नन्तर स्थापित 'राष्ट्र स्घ (,८8727० ०0 ]९४४079) राष्ट्र सघ न हो राज्य 
संघ था इसी प्रकार वर्तमान सयुकत राष्ट्रसघ (60 ॥ए६॥05 0॥90॥8907) 
भी राष्ट्री का सगठन न हो राज्यों का ही सगठन है । 

राष्ट्र का जातीय और सास्कृतिक स्वरूप होता है, पर यह्‌ जरूरी नही कि वह 
राज्य-रूप मे सगठित हो । राज्य प्रभुता सम्पन्त एक राजनीतिक संगठन है जब कि राप्दू 
फा निर्माण जाति, भाषा, रीति-रिवाज तथा धर्म की समानता पर होता है । एक 
राज्य मे विभिन्‍न राष्ट्रीयता वाले लोग रहते है, ऐसे राज्य एक राज्य तो अवदय 
होगे, परन्तु एक राष्ट्र नही । प्रथम विश्व-युद्ध से पूर्व आस्ट्रिया-हगरी एक राज्य के 
रूप मे सगठित दो राष्ट्र थे। आयलेंण्ड और इग्लैण्ड एक राज्य अवध्य थे परन्तु एक 
राष्ट्र नही, भ्रायलेंण्ड अपने आप में एक पृथक राष्ट्र था। 
२६ राष्ट्र की परिभाषा 

हिन्दी का राष्ट्र शब्द श्रंग्रेजी के 'नेशन! (]ए००॥) शब्द का पर्यायवाची 
है, भौर अ्रग्रेजी शब्द 'नेशन' (२०॥०) लेटिन के 'नेशियो” (॥९७॥०) द्ाब्द से बना 
है, जिसका भ्र्थ है 'जन्म' अथवा 'जाति'। वर्गेस (8078०55) तथा लीकॉक ([.2४०००६) 
ने राष्ट्र शब्द के जातीय पक्ष पर बल देते हुए उसकी परिभाषा इन शब्दों मे की है-- 
"राष्ट्‌ जातीय एकता फे सूत्र में देंघी वह जनता है जो किसो प्सण्ड भौगोलिक प्रदेद 
पर निवास करती हो ॥/!! 

राष्ट्र के जातीय श्लाधार पर सबसे श्रधिक वल देने वालो में वर्तमान काल के 
नाजी झौर फासिस्ट दाशंनिक है। परन्तु राष्ट्र को जातीय स्वरूप देना वास्तविकता को 
विकृत रूप में पेश करना है । रक्‍त की पवित्रता या शुद्ध जातीयता जैसी चीजें श्राज 


3. ४0 शाणा ॥8 & ए0एपो्ीाणत एव था शीधाए प्रां0 पशतातवाणडु ६ 
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के विश्व भे यही नही मिलता । श्राज की जातियाँ देशान्तर-गमतन भौर श्रन्तर्जातीय 
विवाह के कारण बुरी तरह से रकत-मिश्रण का शिकार बनी हु है । श्राज जातीयता के 
प्राधार पर या वसे भी 'राष्ट्र' वी परिभाषा दे सकना सरल काम नहीं । क्योकि राष्ट्रीयता 
श्राज मुस्य रुप से सनोवेज्ञानिक है, बहु एफ भाव है। राष्ट्रीयता का यह भाव बहुत 
जटिल है, भौर प्रनेक प्रत्यक्ष श्रौर अप्रत्यक्ष तत्वों का परिणाम है। राष्ट्रीयता की 
*5हुम एक हैं! (७८-०८०॥४४५) की भावनाएँ भाषा, सरझृति, जाति, धर्म, सामान्य 
राजनीतिक श्रवस्वाएं, ऐतिहासिक एकता श्रौर भौगोलिक एकता इत्यादि श्रनेक तत्त्व 
का फल है। भ्रनेक उदाहरण ऐसे हैं जहां एक साथ ही ये सब तत्त्व मौजूद हैँ श्रौर 
ऐसे भी बहुत से राष्ट्र हैं जहाँ इनमे से श्रमेक तत्त्वो का सर्वथा श्रमाव है । उदाहरण- 
स्वरुप स्विस राप्ट्र जातीय तथा घामिक एकता के भ्रतिरिकत भाषा की एकता से भी 
वचित है, परन्तु फिर भी एक राष्ट्र हे। वैल्जियम में भी सामान्य जाति भौर भाषा 
का श्रभाव है, फिर भी वह एक राष्ट्र है। कनाडा में भी दो विभिन्‍न जातियाँ दो 
विभिन्‍न भाषाएं वोलती हैं, दो विभिन्‍न धर्मों को मानती हैं, परन्तु उनका राष्ट्रीय रूप 
इन सबके बावजूद भी कायम है । वस्वुत राष्ट्र-निर्माणा के लिए समान मानसिक भूमि 
की ही श्रावश्यकता है। इसका एक विशेष श्राध्यात्मिक भ्राधार होना झ्निवायं है । 
एु० ई० जिमने (& 8 शपथ) लिखता है कि “धर्म फी भांति राष्ट्रीयता 
भी वैयक्तिक या ध्रात्मपरक (300[००0४८) है, मनोवज्ञानिक है, मन की स्थिति है, 
एफ झ्रात्मिक सम्पत्ति है, एक भावना-पद्धति है, विचार शोर जीवन है ।” इसी लेखक 
के श्रनुसार "राष्ट्रीयता मेरे लिए राजीतिक प्रइन बिलकुल नहीं । यह मुख्य रुप से ओर 
झ्रावदयक रूप से एक श्राध्यात्मिक प्रइन है।”7 डा० गानेर ने राष्ट्र के इसी श्रात्मपरक 
रूप पर वल देते हुए राष्ट्र की परिभाषा करते हुए कहा है कि “राष्ट्र सास्कृतिक दृष्टि 
से सगठित एवं एकरूप सामाजिक समुवाय है जो श्राध्यात्मिक जीवन शझ्ौर उसकी 
श्रभिव्यवित की एकता के प्रति सचेत तथा हृढ़ सकल्‍पी होता है ।/” जनता में एकता 
की भावना को उत्पन्न करने वाले तत्त्व जातीय अ्रथवा घामिक हो यह श्रावश्यक नही, 
थे मुख्य रूप से मानसिक और आध्यात्मिक हो सकते है। इस प्रकार इन लेखको ने 
'राष्ट्र' के राजनीतिक पक्ष पर कोई भ्रधिक वल नहा दिया । हेज (99०७) नेतो 
यहाँ तक कह डाला है कि “राज्य तच्चत राजनीतिक होता है, राष्ट्रीयता प्रधान रूप 
से सास्क्ृतिक होती है श्रौर केवल संयोगवश राजनीतिक हो जाती है ।” 


२७ राष्ट्र का राजनीतिक रूप 
परन्तु बहुत से राजनीति विज्ञ “राष्ट्र! की उपर्युक्त परिभाषाओ को स्वीकार 
नही करते । उनका कथन है कि ये परिभाषाएँ सकुचित हैं और ये राष्ट्र के राजनीतिक 
] “कृछधणाशाए ४0 7॥6 78 706 & एगाह्म०्क पुप्88007 8४ की. 76 8 
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करएएशाहाण] --(वागश 


राष्ट्र और राष्ट्रीय इकाई भ्र्छ 


“रूप का जिक्र ही नहीं करती | उनका विचार है कि आज राष्ट्र एक विशिष्ट 
राजनीतिक श्रर्थ रखता है जिसका विवेचन भी उतना ही भ्रनिवार्य है जितना कि राष्ट्र 
“के सास्कृतिक श्रीर जातीय रूप का । गिलग्राइस्ट का कथन है कि “राष्ट्र श्लौर राज्य 
अपने वर्तमान रूप मे एक दूसरे के बहुत निकट हैं - “राष्ट्र वस्तुत व्यवित॒यों का सास्क्ृतिक 
झौर जातीय हृष्टि मे सगठित वह समूह है जिसका एक राजनीतिक संगठन होता हैं 
-या जो स्वतन्त्र राज्य के रूप मे सगठित है ।” हेज का कथन है कि “एक राष्ट्रीय इकाई 
स्वतन्त्रता, एकता, भौर सत्ता को प्राप्त कर राप्ट्‌ बन जाती है ।” लॉर्ड ब्राइस ने भी 
राष्ट्र की कुछ ऐसी ही परिभाषा की है । उसका कथन है कि “राष्ट्र एक ऐसी राष्ट्रीय 
इकाई (प०१०॥५9 ) है जो एक राजनीतिक समुदाय के रूप सें संगठित हो, 
झौर स्वतन्त्र हो श्रथवा स्वतन्त्र होने फी इच्छा रखती हो ।” ग्रेटल ने भी इस मत्त 
का समर्थन करते हुए कहा है--“गौरा समुदाय का जो राष्ट्रीय इकाई या उपराष्ट्र के 
नाम से पुकारा जाता है, सामान्य भाव ((०॥॥०४ ४), रीोति-रिवाज तथा 
सामान्य स्वार्थों के एकीकृत होने से उदय होता है, बह राजनीतिक सगठन को भाप्त 
“कर “राष्ट' (२४४0॥) फे नाम से पुकारा जाता है ।” मिल ने भी उपर्युवत्त मत का 
ही समर्थन किया है । 
यद्यपि राज्य भर राष्ट्र की निकटता को स्वीकार किया जा सकता है शौर 
इससे भी कोई इन्कार नही कि श्राज के राज्य का आधार भी राष्ट्रीयता ही बत रही 
है, फिर भी दोनो मे--राज्य और राष्ट्र मे--भेद है । उपर्यवत राजनीति जास्त्रियो ने 
राज्य ओर राष्ट्र मे एकरूपता स्थापित कर दी है । परन्तु राज्य श्रौर राष्ट्र एक 
नहीं । राज्य का एक निश्चित श्र है, एक वैज्ञानिक रूप है, परन्तु राष्ट्र के अर्थ मे 
“निरचयात्मकता और वैज्ञानिकता का श्रभाव है । 
राज्य अनेक राष्ट्रो से मिलकर भी वन सकता है श्रौर एक राष्ट्र के आधार 
पर भी आधारित हो सकता। राज्य की अनुपस्थिति मे भी राष्ट्र की अवस्थिति 
सम्भव है। राज्य प्रभ्ुता ($0४ट८०ह्टा 70४८7) सम्पन्न होता है । राष्ट्र के लिए ऐसा 
प्रनिवार्य नही । भारत १५ अगस्त १६४७ से पूर्व राज्य नही था परन्तु उसका 
राष्ट्र (]ए०व0०॥) रूप कायम था । पोलैण्ड का रूस, प्रशा और श्रास्ट्रिया ने मिलकर 
“बेटवारा कर लिया था, तब पोर्लण्ड राज्य रूप मे समाप्त हो गया, परन्तु राष्ट्र रूप मे 
वर्तमान रहा । राष्ट्र श्रवश्य ही मुख्य रूप से एक मनोव ज्ञानिक भावना है । 


र८- राष्ट्र श्रोर राष्ट्रीय इकाई [07 शात ०7277) 


अग्रेजी मे 'नेशन! (॥२०४०॥) शब्द का अन्य समानार्थक शब्द नेशनेलिटी 
(रशाणाबा।ए) भी है। 'र०तणाशा' शब्द का हिन्दी में कोई उपयंक्‍त 
समानार्धक शब्द नहीं। इसका अनुवाद 'राष्ट्रीयता' किया गया है जो ठीक नहीं 
जंचता । क्योकि 'राष्ट्रीयता' शब्द हमारे यहाँ एक विद्येप श्र्व रखता है | [पद्धाणाव- 
पह धाब्द के लिए हम उपराप्ट्र या राष्ट्रीय इकाई शब्द का प्रयोग श्रधिक 
“सुविधाजनक सममते हैं । 
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सार बरादइरा का कथन है फक़ि राष्ट्र श्रौर राष्ट्रीय एकाई (वरशशणाशं>) 
में राजनीतिक सगठन का ही श्रन्तर है । जब भो फोई राष्ट्रीय इकाई भाषा साहित्य, 
रीति-रिवाज इत्यादि सास्कृतिक बन्धनो से बेंघ अपना एफ ऐसा राजनीतिक सगठन 
फर लेती है जो या तो स्वतन्त्र हो, या फिर स्वतन्नता-प्राप्ति फी दच्छा से प्रनुप्रारितत 
हो तो वह राष्टू बन जाती है। इस प्रकार एऊ राष्ट्र, बह उपराष्ट्र या राष्ट्रीय इकाई 
(४0779) है. जो कि स्वतन्त हो चुकी हो । उपराप्ट्र या राष्ट्रीय इकाई राष्द 
निर्माणय रूप में होती हैं (6 पिशाणारा।ए 75 व ग47णा गा 6 ग्रह) | 

परन्तु बहुत से विचारको के मतानुसार राष्ट्र श्रोर उपराष्ट्र का श्रन्तर संगठन 
का नहीं श्रपितु सरया का है। राष्ट्रीय इकाई थोड़े से लोगो से मिलकर वनती है, 
झ्रौर एक राष्ट्र बहुत सी राष्ट्रीय इकाइयो से मिलकर बनता है | जहाँ एक राष्ट्र मे 
ग्रनेक भाषा-भाषी सामाजिक समूह हो तो वे उस राष्ट्र की राष्ट्रीय इकाइयाँ 
या उपराप्ट्र (पक्षाणाा9) कहलायेगे। भारत एक राष्ट्र है परन्तु यहाँ बहुत- 
सी राष्ट्रीय इकाहइ्याँ हैं--ग्रुजराती, वगाली, पजाबी, बिहारी इत्यादि भारत 
की विभिन्‍न राष्ट्रीय इकाइयाँ है। इसी प्रकार ब्रिटिश राष्ट्र का निर्माण स्कॉच 
तथा वेल्श राष्ट्रीय इकाइयो से मिलकर हुआ है | इसी तरह पश्रन्‍्य राष्ट्रो मे भी 
छोटी-छोटी इकाइयाँ रहती हैं, उन्हे राप्ट्र तो कदापि नहीं कहा जा सकता, न ही उन्हे 
'राप्ट्र निर्माण पथ पर अग्रसर” उपराष्ट्र कह सकते हैं। वे तो राष्ट्रीय इकाइयाँ ही 
कहला सकती हैं । 

ब्लशली ने उपराष्ट्र की परिभाषा ठीक ही की है--उपराष्टू वे जन-समूह 
हैं 'जो विभिन्‍न व्यवस्तायो मे लगे हुए हों, वश-परम्पराझो का श्रनुसरण करते वाले 
समाज के विभिन्‍न स्तरों का प्रतिनिधित्व करते हो, समान झ्राद्शों भौर रीति- 
रिवाजो तथा भाषा के समान जातीय एवं सास्कृतिक सूत्रों में बंधे हो तथा समस्त 
विदेशियों से भिन्‍न औ्रौर श्रापस से एकता फी भावना रखते हो ।” प्रत्येक राष्ट्र मे ऐसे 
समूहों का श्रभाव नही होता । “हम एक है” (५८-८०४॥४५) की जो भावना राष्ट्र 
मे विशाल जनसख्या में फैली हुई है, वही भावना एक छोटे जनसमाज में जब पाई 
जाती है, तो वह राष्ट्रीय इकाई (]0७४078॥9) वन जाती है । 

इससे पूर्व कि हम राष्ट्रीयता के निर्माण के लिए आवश्यक तत्त्वों पर विचार 
करे, यहाँ यह उचित होगा कि हम सक्षेप से राष्ट्रीयता की भावना के विकास का 
एक ऐतिहासिक पर्यावलोचन कर ले । 


२६ राष्ट्रीयता की भावना का विकास 


जातीय या घाभिक भावनाओं के श्राधार पर एकत्रित होकर रहने की भावना 
बहुत पुरानी है। बहुत पुराने समय से ही मनुष्य कवीले या जन (प्रणा०6) बनाकर 
रहते भ्राये है । इन कबीलो या जनो में एकता की भावना (२४०-४०॥7४४६४) श्राज 
को छोटी राष्ट्रीय इकाइयों के समान वहुत मजबूत होती थी। जितना छोटा जन या 
कबीला होगा. उतनी ही भ्धिक उसमे एकता की भावना होगी । युद्ध के समय यह 
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एकता की भावना तीज्न हो जाती है। प्राचीन युग मे कबीलो में आपस में लड़ाई- 
भगडे होते रहते थे भ्रत वाह्म परिस्थितियाँ ही उनमे एकता की भावना को कायम 
रखती थी। पुराने ग्रीस मे, ऐथन्स, क्रोरिन्य तथा स्पार्टा इत्यादि जनपदों का संगठन 
जन-भावना की एकता पर ही हुआ था। हमारे यहाँ भी जावय, शिवि, मालव, श्ाग्नेय 
इत्यादि जनों ने अपने-अपने जनपद वसाये हुए थे । 

परन्तु इन जनों की एकता के आधार पर बने गणतस्त्रो का जीवन वहुत 
लम्बा न रहा । पू्वे और पश्चिम, सभी जगह बडे-बडे साम्राज्य स्थापित किये गये 
और पुरानी राष्ट्रीयता की अद्धंविकसित्त भावनाओश को कुचल दिया गया | मध्य थुग 
मे सामान्तीय शासन-व्यवस्था के अन्तगंत राष्ट्रीय भावनाओ्रों का विकास न हो सका । 
धर्म और राज्य के झगडे मे प्रारम्म मे अधिकतर चर्च की ही विजय होती रही। परन्तु 
धीरे-वीरे स्थिति वदली, पोप की धामिक शव्ित पर श्राक्रमण प्रारम्भ हुए और इधर 
धमम-निरपेक्ष राजनीतिक विचारों ($०८एाथ 790०४ (0ए0ष्टा॥$) का प्रचार 
भी बढने लगा। यूरोप में सास्क्ृत्िक पुनर्जागरण (]२७॥०७55%0०) के श्रनन्तर 
स्वतस्त्र चिन्तन का प्रसार हुआ, घामिक अन्धच और मूढ विश्वासो के स्थान पर जनता 
से विवेक और तर्क (7२८४४०॥) के श्रावार पर सामाजिक, राजनीतिक और घामिक 
मसलो पर विचार करने की प्रवृत्ति वढी । १५वीं तथा १६वीं सदी मे यूरोप के चिन्तन 
में उस वेज्ञानिकता और विवेकयुक्त ताकिकता का प्रवेश हुआ जिसका बिलोप प्लेटो 
और भ्ररस्तू की मृत्यु के श्रनन्तर हो गया था । इस प्रकार इस जमाने में लोगों के 
जिए धर्म-नरपेक्ष राजनीति का विकास कोई वडी बात नही थी । 

साथ ही इस युग में एक ऐसा व्याप.री वर्ग भी तैयार हो गया था जो कि 
सामनन्‍्त शासन-व्यवस्था का विरोधी और शक्तिशाली राजतन्त्रो का समर्थक था । 

व्यापारिक उन्नति के लिए जिस श्ञान्ति को आवब्कता होती है वह शक्तिशाली 
राजतन्त्रो के विकास के अनन्तर ही सम्भव नजर भञ्राती थी। यही कारण था कि इग्लण्ड 
में हेनरी सप्तम और फ्रास में ग्यारहवां लुई और स्पेन मे फर्डनिण्ड पोप के श्रादेश्ञो 
का पालन करना श्रपना कत्तंव्य नही सममते थे । इन राज्यों में राष्ट्रीयता के आधार 
पर राज्य-व्यवस्था को कायम किया जा रहा था। फिर भी लार्ड एक्टन ने ठीक ही 
कहा है कि इस जमाने मे राष्ट्रीय इकाइयो (]शा०्प्रशाध०६) का सत्ता को न ता 
स्वीकार ही किया जाता था श्ौर न ही जनता उनके लिए माँग करती था। राज्यों 
की सीमाग्रो का निर्धारण राष्ट्रीय इकाइयों के हितो के लिए नहीं होता था, अ्रपित्‌ 
राजवशो के स्वार्थों के दृष्टिकोण से ही किया जाता था । 

इ्लैण्ड, स्पेत और फ्रास में राप्टीय भावनाश्रों का पर्याप्त विकास हो चुका 
थ[। स्पेन में से विधभियो और विदेशियों को निकाला गया और इधर फ्रास पर 
इग्लेण्ड के झ्राक़्मणो के फलस्वरूप जान श्रॉफ आक जैसी देवी का प्रादुर्भाव हुआ, 
जिसने फ्रास में उप्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया | १६वीं शताब्दी मे इटली में मेविया- 
वलो का जन्म हुआ । भेकियावली के समय में टला की केवल भौगोलिक सत्ता 
मात्र ही थी। राजनीतिक दृष्टि से इस देश का अनेक छोटे-बडे राज्यों मे विभाजन 
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हो चूका था, जिसता काम पश्रापस में लबने के श्रातिरिक्त कुछ नहीं था । ऐसे इटली 
में पंदा होफर मेफियाबली ने उग राष्ट्रवाद का समयंन किया और इटली की जनता 
में राष्ट्रीय भावनाओ्रों के जागरण का श्रसफल प्रयास किया | मेकियावली ने ही 
सर्वप्रथम एक स्वतन्ध्र इंटेलियन राज्य की स्थापना का स्वप्न देसा था। परन्तु 
उसका स्वप्म स्वप्न ही रहा। इटली ने श्रास्ट्रिया की श्रघीनता स्व्रीवार कर ली। 
१८ वी नदी के भ्रन्त भे यूरोप के इतिहास में एफ बड़ी दर्दनाफ और लज्जाजनक घटना 
हुई | रूम, प्रथा भर प्रास्ट्रिया ने मिलकर पोरलेण्ड का श्रापस में बेटवारा कर लिया। 
यह बेंटवारा न केवल नेतिक नियमों के ही विमद्ध था श्रपितु सदा से माने जाने वाले 
भ्रन्तर्राप्ट्रीय कानून के भी विम्द्ध था। उस बटढवारे ने पोलैण्ड राज्य को तो सत्म कर 
दिया परन्तु उसकी जनता मे प्रचण्ड राष्ट्रीयवा वो भावना को जागृत कर दिया। 
पोलिथ राष्ट्रवाद ने सम्पूर्ण यूरोप के सम्मुस राष्ट्रीय एकता का एक नया आदर्श 
प्ररतुत किया । 

फ्रास की राज्य-क्ान्ति के साय ही यूरोप में एफ नये युग का उदय हुत्ना। जहाँ 
एक शोर फ्रास की क्रान्तिकारी विचारधारा ने प्रजातन्त्र की भावनाझञ्रो का प्रसार 
किया वहाँ दूसरी श्रोर उसने राष्ट्रीयता के विकास को भी प्रोत्माहन दिया | सम्पूर्ण 
यूरोप पर फ्रास की प्रभ्नृत्व शवित को स्थापित करने की न॑पोलियन की चेप्टाओ ने 
रूस, जमनी, इटली तथा स्पेन इत्यादि मे एक जबर्दस्त प्रतिक्रिया उत्पन्न की । यूरोप 
के इन सभी देशो में राष्ट्रीयता की भावनाओं का विकास हुआ | प्रजातन्त्र वी भावना 
ने राज्य भवित के स्थान पर राष्ट्र-प्रेम को उत्पन्त किया । जहाँ कही लोकतनन्‍्त्रात्मक 
शासन-व्यवस्था के लिए सघप हुआ, वहाँ राष्ट्रप्रेम को भावना सदा साथ रही । 
कवियो, नाटककारो तथा अन्य साहित्यकारो श्रौर कलाकारो ने देश-देश मे राष्ट्रीयता 
के गीत गाये। जमं॑नी में काण्ठ, शिलर, हीगल झौर फिचे जेसे विचारको ने श्रादर्शवाद 
के श्राश्य से राष्ट्र-प)रेम की भावना को दाश्ंनिक रूप दिया! घामिक सुधारवाद 
(२ण०ायधंा०ा) के जिस आ्रान्दोलन का नेतृत्व लुथर और कालविन ने किया था 


उसने भी राष्ट्र-प्रेम की भावना के प्रसार मे वडा सहयोग दिया ! 
नैपोलियन की पराजय के अनन्तर यह श्राश्ञा की जाती थी कि गूरोप का 


पुनगंठन राष्ट्रीयता के श्राधार पर होगा। परन्तु 7709 2॥॥806 के सब सदस्य 
प्रतिक्रियावादी थे । उनका मुख्य उद्देश्य भ्रपनी गद्ियों को वनाये रखना था। अ्रत 
उन्होने व केवल प्रजातन्त्र शऔर गरातन्त्र की भावनाओ्रो को कुचलने का भप्रयत्व किया 
अपितु राष्ट्रवाद की भावनाञ्रो को भी दवाना चाहा। परन्तु राष्ट्रवाद श्रौर प्रजातन्त्र 
की भावनाएँ दव न सकी । इटली, हगरी, जमंनी तथा पोलैण्ड इत्यादि देशो के राष्ट्र- 
वादी नेताओं ने इग्लैण्ड, फ्रास तथा स्विट्जरलैण्ड इत्यादि अपेक्षाकृत उदार देशो मे 
आश्रय पा राष्ट्र-प्रेम की भ्रग्ति को मडकाए रखा। मेजनी भर गैरीवाल्डी जैसे 
इटेलियन नेताओ ने राष्ट्रवाद को एक क्लियात्मक दर्शन के रूप मे प्रस्तुत किया । 

१६ थी सदी से श्रनेक नवीन राज्यो का राष्ट्रवाद के नियमो के झाधार पर 
पुनर्गठन हुआ ग्रीस और बल्कान देशो को तुर्कों की गुलामी से श्राजादी मिली, 
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बेल्जियम हालेण्ड से पृथक्‌ हो गया। इठली और जमेनी का पुनर्गठन हुआ, 
भ्रन्दरूनी दृष्टि से वे एक हो गये । प्रथम विश्व-युद्ध के अनन्तर तो पोलेण्ड, लटविया, 
लथुनिया, वल्गेरिया, रूमानिया, हगरी, चेकोसलोवाकिया, यूगोसलाविया, फिनलैण्ड 
इत्यादि अनेक नवीन राष्ट्रो का जन्म हुआ । 

इथर राष्ट्रवाद की यही भावनाएँ एशिया और श्रफ्रीका के श्रनेक देशो मे 
फैल गई थी। प्रथम विश्व-युद्ध के वाद एशिया व अ्रफ़ीका के इन देशो मे राष्ट्रीय स्वतन्त्रता 
के उप्र जन-श्रान्दोलन प्रारम्भ हुए। इन महाद्वीपो के भ्रनेक देशो में विदेशी शासन 
कायम थे भ्रौर ये यूरोपीय राप्ट्रो के उपनिवेश मात्र थे। द्वितीय विश्व-युद्ध मे धुरी 
राप्ट्रो के विरुद्ध लडाई लडते हुए श्रमेरिका के राष्ट्रपति श्ौर इग्लेण्ड के प्रधान मन्त्री 
एटलाण्टिक सागर मे एक जलपोत पर मिले उन्होने मित्रराप्ट्रो के युद्ध उद्ृश्यो का 
निर्णय करते हुए राष्ट्रीय श्रात्मनिर्णय के सिद्धान्त को स्वीकार कर एटलाण्टिक चार्ट र 
के रूप भे उसकी घोपणा की । इस घोषरा द्वारा यह स्वीकार कर लिया गया कि युद्ध 
की समाप्ति के श्रनन्तर प्रत्येक राष्ट्र श्रौर उपराष्ट्र को अपने राजनीतिक भाग्य 
निर्णाय का अ्रधिकार प्राप्त होगा । 

युद्ध की समाप्ति के अ्नन्तर यह ठीक है कि इन उद्देश्यों को एशिया पर लागू 
करने से इन्कार कर दिया गया, परन्तु साम्राज्यवादी देश इस भू-भाग के देशो को 
अपने भ्रवीन रखने मे सफल न हो सके । इग्लैण्ड को मजबूर हो भारत, वर्मा और 
सिलोन को छोडना पडा श्रौर उसके साथ ही पूर्व मे एक नवीन युग का उदय हुग्ना । 
श्राज एशिया में भी राष्ट्रो और उपराप्ट्रो को श्रात्मनिर्णय का अधिकार मिल रहा है। 

इस तरह जनो तथा कवीलो में सगठित मनुष्य जाति धीरे-बीरे श्रनेक पडाव 
को लाँघती हुई राष्ट्र के श्राधार पर आदारित विशाल राज्यो के सप में संगठित हो 
रही है । 
३०. उपराष्ट्र के प्रमुख तत्त्व (207075 0 ि0०79!79) 

राष्ट्रीयता की भावनाश्रों के विकास के अ्रनेक तत्त्व है, इन तत्वों में मुख्य तत्त्व 
निम्नलिखित है । 

(१) जाति की समानता (00०॥7्रण्मा५ 0 78००) । 

(२) भाषा की समानता (ए०णागणराए ता शाहए४९8०) । 

(३) घामिक समानता ((णाशएरा। ती खशाहाणा) । 

(४) भौगोलिक एकता (060०श्ाएग्ा० णा५) । 

(५) सामान्य राजनीतिक अकाक्षाएँ ( एणाशणा 
35छ्ाशं।05) । 

(६) हितों की समानता (एणराएणा।३ एी पर|ला९55) । 

अ्रव हम इन सव पर पृथक-पृथक्‌ विस्तारपूर्व क विचार करेगे । 

(१) जाति की समानता ((0प्गए79 0छा 7800)--जातीय एकता: 
राष्ट्रीय एकता का एक प्रमुख भाघार है । वर्मस तथा लीकॉक तो रकष्ट्र का मुश्य- 


एणा।॥र€शे 
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ग्राधार जातीयता ही मानते हैं। जिसने भी इसे बहुत ऊँचा स्थान देता हुआ कहता है 
कि “राष्ट्रीयता मे एफ विश्वेष प्रकार फी सामूहिफ श्रात्मचेतना फा भाव मौजूद है 
जिसमे समान जातीयता फा तत्त्व शायद सबसे श्रधिक महत्त्वपूर्ण होता है ।” लताड 
ब्राएस भी इसे राष्ट्र-निर्माण के प्रमुस तत्वों मे से एक तत्त स्वीकार करते हैं । 

परन्तु आज विशुद्ध जातीयता नाम की बोई चीज नही रही | ससार की सभी 
प्रमुग जातियां रबत-मिश्ररा गा ही परिणाम हैं | पिल्ज्बरी (श्राप्छरण) ने उसी 
बात को अनुभव करते हुए यहा हे कि “साधारणत राष्टीवता फे निर्माण में जाति का 
क्रत्र फोई महत्व नहीं है । फिसो भी राष्ट में योई भी शुद्ध जाति नहों है। मनुष्य 
थ्राज सब फही वणासकर है ।” श्रत जाति को हम राष्ट्र नही मान सकते । राष्ट्रीयता 
श्राज एक श्राध्यात्मिक तत्व है, उसका एक मनोवज्ञानिक श्राघार है । 

विदव के भ्राज सभी बड़े-बड़े राष्ट्र कई जातियों के सगम-स्थल बन चुके हैं । 
स्विट्जरल णप्ड, बनाठटा तथा सथुकत राज्य श्रमेरिका इसके प्रमुख उदाहरण हैं। 
स्विट्ज़रलंण्ड मे जमन, फ्रेंच तबा इटेलियन, कनाडा में इग्लिश तथा फ्रेंच, श्रौर 
सयुधत राज्य श्रमेरिका मे इंग्लिश, फ्रेंच, जमंन पोलिश इत्यादि नाना जातियों का 
मिश्रण है । इस प्रकार जातीय एकता का श्राघार श्राज कलल्‍्पनात्मक ही प्रधिक है, 
यास्तविफ कम । 

फिर भी इतनी वात हमे श्रवद्य स्वीकार करनी पडेगी कि तीत्र जातिगत 
अ्दभाव राष्ट्रीय एकता को समाप्त भी कर सकते हैं। श्रत श्राज यह श्रावश्यक है कि 
राष्ट्रीय भावना की मजबूती के लिए लोगो में सामान्य उत्पत्ति (00माशगा 
०78॥7) मे विश्वास हो या वे अपने पुरान जातिगत भेद को भुला चुके हो। श्राज 
जाति की समानता को राष्ट्रीय एकता के निर्माण भे श्रधिक महत्त्व नही दिया जाता: 

2) भाषा फी समानता ((०॥आश7ए०५ ० 9॥80०४९४) रेम्जे म्योर 
का विश्वास है कि जाति की श्रपेक्षा भापा की एकता राष्ट्र-निर्माण मे भ्रधिक महत्त्वपूर्ण 
है । भापा भावाभिव्यवित का साधान है । इसके द्वारा जनता के विभिन्‍न भाग एक 
दूसरे को समझ सकते हैं श्रीर एक ऐसे सामान्य साहित्य +तैर सस्क्ृति का निर्माण 
कर सकते हैं जो कि राष्ट्रीय एकता का आधार वन जाते है । एक ही प्रदेश मे रहने 
वाली जातियो को पहाड भ्रौर नदियाँ एक दूसरे से इतना दूर नही करती जितना कि 
भाषा की प्रनेकता । श्राज विभिन्‍न देशो की जनता के दृष्टिकोषश् की विभिन्‍नता की 
बडी वजह भाषा श्र सस्क्ृति की विभिन्‍नता है न कि भौगोलिक दूरी । एक सामान्य 
भाषा के श्रमाव मे एक दूसरे को जानने श्रौर समझने मे कठिनाई उत्पन्न होती है 
प्रौर इस प्रकार राष्ट्रीय चेतना (]पक्माणा॥। ०णराइत्घ07४॥७55) के प्रसार में 
बाघा उत्पन्न हो जाती है । 

परन्तु भाषा की एकता भी निरपेक्ष रूप मे जरूरी नहीं। अनेक ऐसे राज्य हैं 
जिनकी एक भाषा नही। स्विद्ज्रलैण्ड मे कोई एक भाषा नहीं, वहाँ तीन भाषाओ--- 
फ्रैंच, जर्मत तया इटेलियन--का प्रचलन है, फिर भी स्विट्ज्ञ लैण्ड मे राष्ट्रीय चेतना 
का भ्रभाव नही। भारत में भनेक भाषाएं बोली छाती हैं, फिर भी पहाँ राष्ट्रीय एकत्ता 
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की कमी नहीं। वैल्जियम मे भी दो भाषाएँ वोली जाती हैं, परन्तु राष्ट्रीय एकता 
चहाँ भी विद्यमान है | 

केवल भाषा की एकता भी राष्ट्रीय एकत्ता का कारण नही हो सकती। ब्रिटेन 

और सयुवत राज्य अमेरिका में एक ही भाषा बोली जाती है फिर भी दोनो देल्यों में 
एक सामान्य राष्ट्रीयता के विकास की कोई प्रवृत्ति विकसित नही हुई । 

इन सव श्रपवादों की मौजूदगी के वावज़ूद मी भाषा की एुकता सामान्य 
राष्ट्रीयता के निर्माण का एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व है। इसमे कोई सन्देह नही कि भारत 
मे राष्ट्रीय एकता विद्यमान है, परन्तु भाषा के विभेद के श्राघार पर श्राधारित बंगाल, 
पंजाद, महाराष्ट्र, मुजरात, श्रान्ध्र तथा तमिलनाड श्रादि प्रदेशों मे जो प्रान्तीयता की 
उग्र भावनाएँ वतंमान हैं, वया वह हमारी राष्ट्रीय एकता के लिए एक जवर्दस्त 
खतरा नही ? यही कारण है कि हमारे यहाँ हिन्दी को राष्ट्रभापा के रूप मे स्वौकार 
कर उसे सम्पूर्ण देश वंगे भाषा बनाने का प्रयत्न क्या जा रहा है । 

पाकिस्तान में जो राजनीतिक सकट झाज उपस्थित है उसका एक वड़ा कारर 
पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान की भाषागओ्रो की भिन्‍नता है । बेंगला और उद्दू दोनों 
ही राष्ट्रभापा बनने को दावा करती हूँ । इस स्थिति में पाकिस्तान के नेता सर्वधानिक 
शुत्यी के सुलकाव मे वहुत कठिनाई को अनुभव करते है । 

भाषागत भिन्‍नता के श्राघार पर ही विभिन्‍न राष्ट्रीय इकाइयो का संगठच 
होता है। श्रतः राष्ट्रीय एकता के हित में सामान्य भाषा का विकास वहुत उपयोगी 
होता है । 

(३) घमं की समानता ( (०णाशएराए 06 उक्षाश्णा )-घामिक 
एकता राष्ट्रीय ओर जातीय एकता का आधार रही है । यहूदी अपने “उपराष्टर रूप 
को धर्म की एकता के भ्राधार पर कायम रख सके । सदियों तक यह जाति एक देश 
से दूसरे देश मे फिरती रही, इसका कोई राजनीतिक सगठन भी नहीं था, मुख्य रूप 
में धर्म के श्राधार पर श्राधारित एक सामान्य सस्कृति ही इसके पास थी जो इसे 
एक उपरा2 रूप में सगठित किये रही। पोर्लण्ड, जापान श्रोर आयरलैण्ड की राष्ट्रीयता 
भी धामिक एकता से काफी प्रभावित है। तु» के प्रत्याचार के विरुद्ध यूनानी लोग 
घामिक एक्ता के वारण ही श्रपने श्रापफो जोवत रख सके । इस प्रकार धामिक एकत्ता 

राष्ट्रनिर्माण में महत्त्वपूण भाग लेती रही और घामिक मतभेद राष्ट्रीय का एक 
बड़ा दान्मु रहा । 

थ्राज के युग मे भी घर्मं वा प्रभाव सवंधा समाप्त नहीं हो गया। १४वीं 
दाताव्दी मे ह/लैण्ड प्रौर वेल्जियम का विभाजन घमं की विभिन्‍नता के कारण ही हुमा । 
श्रायलेंण्ड भौर अभ्त्स्टर के विभाजन का कारण भी घामिक प्रनेवय ही था । 

प्रोटेस्टेटी प्रौर फकैथोलिको वी तरह भारत में भी हिन्दू-मुस्लिम एकता के 
श्रभाव में एक ज्ामान्य राष्ट्रोयता के विवास में बहुत कठिनाई उत्पन्न हो गई । धाखिर 
इस घामिक मतभेद बग परिण्याम देश का विभाजन भौर मुस्लिमप्रधान 'पारिस्तान 
नाम से एक नये राष्ट्र का निर्माण ही हुघा। भझाज भी दमारे यहाँ धामिक मतभेद 
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से कुछ लोग नाजायज लाभ उठा रहे है । परन्तु धामिक वट्टरता और धर्मान्धता कभी भी, 
फिसी भी जाति फो उच्न श्रौर महान्‌ नहीं बना सकती । श्राज के राजन तिक जीवन 
में घम का जोर घटता जा रहा है । रेम्जे म्योर ने ठीफ ही कहा है कि "कुछ उदाहरणों 
में घामिक एकता ने राष्ट्रीय एकता के विकास झौर सवद्धन से महत्त्वपूर्ण योग दिया 
है, दूसरी झोर घामिफ मतभेद ने राष्टोयता फे विफास में भारो बाघाएँ भो उपस्थित 
फी हूँ, फिर भी सस्पूर्णा स्थिति को देखते हुए फहा जा सफता है कि उपराष्टो के निर्माण 
में पर्म का कोई विशेष महत्वपूर्ण स्थान नहीं ।” इसी बात का समयंन हेज ([7995) 
ने भी किया है - “अ्रधिकाश रुप में श्राधुनिक राष्ट्रीयता, घामिक विज्वास या घामिक 
फूटयों फी एक्स्पता पर जोर दिए बिना हो फल-फूल रही है ।” 

इग्लैण्ट, अमेरिका, रूस, चीन इत्यादि महाव॒ राढ्रो में श्राज पर्म-निरपेक्ष 
राष्ट्रीयता ही मौजूद है | इग्लैण्ट में धर्म-सुघार (१८(०7०॥०॥) के अ्नन्तर धामिक 
एकता कभी कायम हो नहीं हुई, फिर भी राष्ट्रीय भावनाञ्रों का वहाँ कभी ह्वास नहीं 
हुआ । जगंनी तथा स्विदृजरल॑ण्ड की जनता मे भयकर धामिक मतभेद हैं, फिर भी 
राष्ट्रीय एकता का श्रभाव नहीं । रूस, भ्रौर श्रमेरिका में तो धर्म को राजनीतिक जीवन 
में प्रवेण का श्रधिकार ही नहीं। 

नवीन वैज्ञानिक युग में घर्म-सहिष्गृता (सलाह्छा०पड५ 0०शा८८) का 
प्रसार श्रत्रिक हो रहा है। राजनीति में घर्म को श्रविक महत्त्व नही दिया जाता ॥ 
आज के सभी प्रगतिशील राष्ट्र धर्म-निरपेक्ष (3९८४/४ए $09०5 ) राज्य हैं। घामिक 
अन्धविष्वासों पर यक्रीन करने वाली जनता श्रौर धर्म को वैधानिक सगठन का आधार 
बनाने वाला राज्य हमेशा पिछडा हुआ्ना भ्रद्धंसम्प राष्ट्र ही समझा जाता है । 

( ४) भौगोलिक एकता (060ट्वाएशा० ए॥7५9)--जनता का एक निश्चित 
भू-प्रदेश पर निवास उसमे राष्ट्रीय भावनाओं के विकास मे सहायक होता है । यदि 
एक ही प्रदेश पर बहुत काल से विभिन्‍न जातियाँ रहती झायें तो कालान्तर में उनमें 
पारस्परिक व्यवहार श्रौर मेल-जोल उत्पन्न हो जायगा, जिसका परिणाम एक सामान्य 
संस्कृति और राष्ट्रीयता का निर्माण होगा। दूसरा अपने निवास-स्थान के प्रति भावपूर्स 
प्रेम होना एक स्वाभाविक चीज है। प्रारम्भ से ही हम देखते झ्ाये हैं कि मनुष्य को 
अपने गाँव या मगर से एक विशेष ममत्व रहा है, वैसे ही आज के युग मे राष्ट्रीय 
निवास-स्थान के प्रति होता है। हम अपने देश को 'मातृभूमि, 'पितृभ्ुमि' झादि नाम 
देकर उसे स्वर्ग से भी श्रेष्ठ कहने के आदी हो जाते हैं । हम अपने ही देश मे नदियों 
की पवित्रता, तीर्थ-स्यानों की श्रेष्ठता भौर प्राकृतिक दृश्यों की सुन्दरता का स्मरण 
करते हुए इसे देवताओं की जत्मभूमि दिवलोक से भी श्रेष्ठ मानते आये है ।* अपने 
राष्ट्रगान में इसकी भौतिक एकता का भी ग्रायन करते हैं। 

(7 ॒ गशायन्ति देवा किल गीतकानि 
घन्यास्तु ये भारत भूमि भागे। 
स्वर्गापवर्गस्थ च हेतु भूते, 


के बचास्यि घाड फ्कपर सउच्यान ) ___#चक्त पक 


उपराष्ट के प्रमुख तत्त्व ६५ 


जन्मभूमि के प्रति यह प्रेम सर्वथा स्वाभाविक है । यह ममत्व राष्ट्रीय भाव- 
नाभ्रो के विकास में विशेष सहायक होता है । 

परन्तु भौगोलिक एकता के श्रभाव मे भी राष्ट्रीय भावनाश्रो के विकास के 
उदाहरण मिल जाते है। पोलिश लोग प्रथम विश्व-युद्ध से पूर्व श्रनेक राज्यों में प्रथक्‌- 
पृथक रहते थे, फिर भी उनमे राष्ट्रीय भावनाओं का प्रसार न रुक सका। इसी प्रकार 
यहूदी भी अ्रमेक देशो मे फैले हुए थे परन्तु उनकी राष्ट्रीयता कभी खत्म नहीं हुई । 
परन्तु हम यह भूल जाते हैं कि पोलिश और यहुदी दोनो जातियो को एक विशिष्ट 
भौगोलिक प्रदेश से लगाव था और वे उसे प्राप्त करने की श्राशा से सदा श्रनुप्रारिणत 
रहते थे । पोल लोग पोलैण्ड को श्रपनी मातृभूमि समभते थे श्लौर यहूदी फिलस्तीन 
को भ्रपना घर । 

फिर भी हम यह अस्वीकार नही कर सकते कि भौगोलिक एकता के भ्रभाव 
में भी राष्ट्रीय भावनाग्रो के विक्रास की सम्भावना है। पाकिस्तान में भौगोलिक एकता 
का श्रभाव है, साथ ही उसमे सास्कृतिक, जातीय और भापा सम्बन्धी एकत्ता 
का भी अ्रभाव है। अत' पाकिस्तान की राष्ट्रीयता धामिक भावनाओं के कमजोर 
होने पर किसी भी दिन खतरे मे पड सकती है । इस प्रकार जहाँ इन तत्त्वों का भ्रभाव 
हो वहाँ राष्ट्रीय एकता के भग होने का खतरा अवश्य रहता है । 

(५) सामान्य राजनीतिक श्राकाक्षाएँ ((एणायणा एणॉफटब] बज्ा४- 
४०॥$)--श्राज घर्में तथा जातीयता की अपेक्षा सामान्य राजनीतिक आकाक्षाओ्रो को 
राष्ट्रीय भावना के विकास मे अधिक महत्त्व दिया गया है। राष्ट्रीय भावनाश्रों की 
अ्रभिव्यक्षित पूर्ण स्वतन्त्रता या स्वशासन वी माँग के रूप में होती है। एक साधारण 
राष्ट्रीय इकाई पूर्ण स्वतन्त्रता की भी माँग कर सकती है भौर स्वणातन की भी । 
आजकल प्राय सभी प्रमुख उपराष्ड्रो के लिए श्रात्म-निर्णय ($0(१60070॥9॥0) 
का भ्रविकार स्वीकार कर लिया गया है। पोलेण्ड शऔर भारत में भी सामान्य 
राजनीतिक भावनाओं ने राप्ट्रीयता के प्रस्तार मे पर्याप्त सहयोग दिया । 

(६) हितों की ससानता ( (णाधिधाएए 0 ॥70688 )--मिल ने 
उपयु कत तत्त्वों की अ्रपेक्षा सामान्य इतिहास झौर सामान्य सस्क्ृति वो राष्ट्रीय 
भावना के विकास में झधिक महत्त्व दिया है। इसमे कोई नन्देह नहीं कि आज धर्म, 
जाति, भूगोल इत्यादि की श्रपेक्षा आधिक, साम्कृतिक, राजनीतिक हितों की समानता 
और विचार-सामञ्जस्य तथा सामान्य इतिहास राष्ट्रीयता भावनाओं के विकास मे 
अधिक सहायक सिद्ध होता है। राष्ट्रीय मुख्य रूप से एक आ्राध्यात्मिक और मनो- 
वैज्ञानिक चीज ₹ैं, इसका विकास उन सामान्य परम्पराओं से होता है जो सूक्ष्म रुप 
से मनुष्य की झ्ान्तरिक भावनादो का नियन्त्रण करती है । भारत से अनेक भापा- 
भाषी, घर्मावलम्वी और जातियो वाले उपराप्ट्र है परन्तु इन सव की एक ऐतिहासिक 
परम्परा है। ब्रिटिश शासन के दौरान में सभी ने अपने भेदभाव भ्लाकर साप्दीद 
स्वतन्त्रता के लिए प्रयत्न किये। उन दिनो के श्रत्याचार और पीइन ने सभी मे उम्र 
राष्ट्रीयता की भवनाओं का प्रसार किया। जब कभी किसी देश वी जनता फिसी 


६६ राजनीति शास्त्र फे मूल सिद्धान्त 


विदेशी राज्य की श्रधीनता में रहती है श्रौर एफ साथ मिलकर सत्र लोग श्रत्याचार 
भ्रीर प्रपमान सत्ते है, तब राष्ट्रीयता की भावनाग्रो का विकास बडी शीत्रता से होता 
है। । पोरलण्ण, उटली श्रीर भारत उसके स्पष्ट उदाहरण है। रूस में क्रान्ति के श्रनन्तर 
जब एकदम बाह्य राष्ट्रों ने श्राक्नमरग किया तो उस समय रूसी जनता में भी राष्ट्रीय 
भावना का प्रवल विकास हुगझ्ना | युद्ध-आल में या सकट-काल में राष्ट्रीय भावनाएं 
बहुत तेजी से बढती है । 

गेटल ने ठीक ही कहा है, “राष्ट्रीयता तो विशेषतया एक मानसिक स्थिति है, 
यह एक मानसिक प्रवृत्ति तथा रहने, विचार फरने एवं श्रनुभव फरने फी पद्धति है । 
पह एकता फी झ्रात्मिक श्रतुभृति है जिसके श्रनेक श्राघार हैं तया जो ऐतिहासिक 
विकास फा प्रतिफल हे !” 

उपयु बत्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि धर्म, जाति, भाषा तथा भूगोल इत्यादि 
की एकताएं श्रनिवार्य नही, इनकी अनुपस्यथिति से भी राष्ट्रीय भावनाओं का विकास 
सम्भव है | परन्तु इतना तो हमे स्वीकार करना ही पडेगा कि इन उपयु क्त तत्त्वो के 
सर्वथा श्रभाव में भी राष्ट्रीय भावनाएं कमजोर पड जाएंगी श्र कालान्तर में नष्ट 
भी हो सकती हैं । 
३१ एक राष्ट्ररराज्य या बहुराष्ट्रराज्य ( +ै॥070-ना4[07व9ा 5(9/6५ 70 
१/एा।नाधा।04 99665) 


एक राज्य एक राष्ट्र पर श्राघारित हो या श्ननेक राष्ट्रो को मिलाकर एक 
राज्य का निर्मारय किया जाय ? यह एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है, भौर इस प्रश्न के उत्तर 
के विपय मे भी मतभेद है । 

एक राष्ट्रटराज्य के समर्थक अ्रक्सर मिल के इस कथन को उद्धत करते हैं कि 
स्वतन्त्र सस्थाश्नो फी सामान्य त्तया श्रावक्रयक शर्त यह है कि राज्य तथा राष्ट्रीयता 
की सीमाएँ एक होनी चाहिएँ |” इस प्रकार प्रत्येक राज्य जो कि विभिन्‍न राष्ट्रीय 
इकाइयो से मिलकर बना है, उसे इस प्रकार सगठित किया जाना चाहिए कि उसकी 
प्रत्येक राष्ट्रीय इकाई श्रपने राजनीतिक भाग्य का निर्माण स्वय कर सके । मिल का 
यह दृढ विश्वास था कि जहाँ कही कोई राष्ट्रीय इकाई ()५४४०7७॥४४) सगठित होकर 
जोरदार शब्दो मे श्रपने पृथक्‌ शौर स्वतन्त्र राज्य संगठन की माँग करे तो उसकी 
माँग स्वीकार की जानी चाहिए । 

पिछले ५४० वर्षो के दौरान मे यूरोप मे जिस आ्रात्म निर्णय (रा89 0/ 5९ 
06८7र7०7०॥) के श्रधिकार को माना गया है, वह मिल द्वारा प्रतिपादित 
उपयुक्त सिद्धान्त पर ही भ्राधारित हैं। इस मत के अनुसार भारत की प्रत्येक राष्ट्रीय 
इकाई को सगठित होकर अपने स्वतन्त्र राज्य की स्थापना का श्रधिकार प्राप्त होगा । 
बंगाल, पजाब, तामिलनाड, श्रान्त्र आदि सभी राष्ट्रीय इकाइयाँ अ्रपनी पूर्ण स्वतन्त्रता 
की माँग कर सकेंगी । यद्यपि सिद्धान्त रूप से इस मत का कोई भी विरोध नही करता 
परन्तु व्यावहारिक रूप में इस मत का प्रयोग अन्‍न्तर्राष्ट्रीय' क्षेत्र मे श्रराजकता के बीज 


एक राष्ट्र-राज्य या चह्ठु राष्ट्रु-राज्य घ्७छ 


यो देगा । यदि प्रत्येक छोटी राष्ट्रीय इकाई को स्वतन्त्र राज्य-स्थापना का अधिकार 
दे दिया जाय तो उसका परिणाम यही होगा कि आज के सभी वडे-वडे राज्यों को 
भग कर उनके स्थान पर अनेक नवीन राणष्ट्रो की स्थापना की जायगी। इग्लैण्ड, 
फ्रास, जर्मनी, रूस, भारत, चीन इत्यादि राज्य अनेक स्वतन्त्र राज्यो मे विभाजित किये 
जा सकते है । 

दूसरा, भ्राज राष्ट्रीय इकाइयो का इस प्रकार से मिश्रण हो गया है कि उनमे 
वविभाजक रेखा खीचना कठिन है। साथ ही उनका स्वतन्त्र राज्यों के रूप मे सगठन 
करना भी असम्भव नहीं तो कठिन श्रवश्य है । 

फिर ये छोटे-छोटे राज्य श्राधिक भ्ौर राजनीतिक रूप मे सव प्रकार से स्वतन्त्र 
नही हो पाते । वे प्रायः बडे-वडे राज्यो की दया पर ही जीवित रहते है । 

द्वितीय विश्व युद्ध ने इस वात को सावित कर दिया है कि छोटे राज्य बड़े 
राज्यों का मुकाविला नही कर सकते । हिटलर ने थोडे से दिनो मे मध्य यूरोप के 
सम्पूर्ण देशो को अ्रपने श्रपधीन कर लिया था। 

मिल का यह कथन कि जो देश या राज्य' विविध राष्ट्रीय इकाइयो के मिश्रण 
से बने है उनमे स्वतन्त्र सस्थाओ की अ्रवस्थिति श्रसम्भव-सी है; बिलकुल गलत है । 
स्विट्जरलैण्ड तथा श्रमेरिका इसकी निस्सारता के द्योतक हैं। स्विट्जरलैण्ड मे एक 
नही अपितु तीन-तीन राष्ट्रीय इकाइर्यां वर्तमान हैं, फिर भी वहाँ प्रजातन्त्र का जो 
स्वाभाविक रूप विकसित हुआ है, तथा अनेक प्रकार की जिन लोकतन्त्रात्मक सस्थाओरो 
का विकास हुआ है वह शअ्रन्यत नहीं हो सका। सथुकत राज्य श्रमेरिका भी अनेक 
राष्ट्रीय इकाइयो का सगम है , फिर भी वहाँ स्वत्तन्ततता और लोकतन्त्रात्मक सस्यात्रो 
का पूर्ण विकास हुआ है । सोवियत रुस राष्ट्रीय. इकाइयो का अभ्रजायवधर कहलाता 
हैं, परन्तु वहां राष्ट्र-निर्माताओं ने राज्य को इस प्रकार सगठित किया है कि सभी 
राष्ट्रीय इकाइयाँ भ्रपनी सस्कृति, भापा और ऐतिहासिक परम्परा को सुरक्षित रखने 
में समर्थ है । 

लार्ड ऐक्टन तथा ब्लशली इत्यादि ने वहु राष्ट्रवाद का समर्थन किया है । 
अनेक राष्ट्रीय इकाइयो के समिश्रण से राज्य मे उदारता श्रौर विस्तीर्णता श्रा जाती 
है, अनेक सम्यताञों का मिश्रण होता है। श्रेष्ठ जातियों के साथ रहने से अविकसित 
जातियाँ भी उन्नत हो जाती हैं और पराजित तथा श्रद्धं मृत से राष्ट्र भी जीवित राष्रो 
के सम्पक में पुन जी उतते हैं । 

कुछ लोगो का मत है कि एक राष्ट्र के श्राधार पर आधारित राज्यों में 
अन्ध राप्ट्रीयता को उत्पन्त किया जाता है । उनमे साम्राज्यवादी धारणाओ का 
विस्तार होता है प्लोर एस तरह अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति के भग होने का खतरा रहता है! 
उसमे सन्देह नही कि राष्ट्रीय भावनाओं की अ्रधिकता युद्धो की जनक होती है । 

निश्चय ही राष्ट्रीय इकाइयो के श्रात्मनिर्णय के श्रधिकार की हम उस सीमा 
सक लागू नहीं कर सवते जहाँ तक मिल ने उसका समर्थन किया है। मिल स्थयं 
अपने सिद्धान्त की भ्रव्यावह्ारिकता को स्वीकार करता है और उसे एक कोरा झ्ादर्भ 
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ही मानता है । जहाँ गठी विविध राष्ट्रीय एफाउयाँ (भिशाणताणा॥०८$) श्रपनी 
इच्टा से किसी एफ बड़े राप्ट्र का भाग हो वहाँ तो उनके द्वारा स्थवतन्ध्र राज्य की 
स्थापना का प्र्न उत्पन्त ही नहीं होता । परन्तु जहाँ फही श्रसस्तुप्ट राष्ट्रीय इफाउयौँ 
हो वहाँ न तो कोर्ड विशेष प्रगति ही हो सती हे ग्रौर न शान्ति ही कायम रह सकती 
है | एक श्रसन्तुप्ट राष्ट्रीय उकाए श्रन्तर्राप्ट्रीय शान्ति के लिए एफ जीवित खतरा 
होती है, ऐसे समय में उसे जबरदस्ती किसी एक झासन-व्यवस्था के अन्तर्गत नहीं 
रसा जाना चाहिए । 

हमारे विचार मे तो भ्राज की राष्ट्रीय इकाइयो की समस्या का सुलकाव इन 
छोटे-छोटे स्वतन्ध्र राज्यों की स्थापना से सम्मव नहीं । छोटी-छोटी राष्ट्रीय 
इका्याँ बडे राज्यों का भाग वन जहाँ राजनीतिक गौरव प्राप्त करती हैँ वहाँ श्राथिक 
लाभ भी हासिल करती हैं । श्रावश्यकता इस वात की है कि इन राष्ट्रीय इकाइयों 
की सस्कृति, भाषा और ऐतिहासिक परम्परा की सुरक्षा की वैधानिक गारटी हो शर 
फिर इन्हे स्वायत्त शासन भी प्राप्त हो। केवल पर्याप्त स्वायत्त शासन के श्रनुदान द्वारा 
ही विभिन्‍न राष्ट्रीय इकाइयो को सन्तुप्ट रखा जा सका है। 


३२ क्या भारत एक राण्ट है ? 


भारत व्या एक राष्ट्र है ” ऊपर राप्ट्रीयता के तत्त्वों के विवेचन के भ्रनन्तर 
हम इस प्रश्न का उत्तर पर्याप्त सरलता से दे सकते हैं। जहाँ तक जाति, सस्कृत्ति, 
धर्म, भाषा इत्यादि की एकता का प्रश्न है भारत मे ये सव विद्यमान नही । जातीयता 
की दृष्टि से भारत भ्रनेक जात्तियो का मिश्वरा है। मुख्य रूप से आर्य और द्रविड ये 
दो जातियाँ ही भारत मे अधिक हैं, परन्तु शक, हुण श्रौर मगोल इत्यादि जातियों 
का भी यहाँ पर्याप्त मिश्रण हो चुका है। इन जातियो मे रक्‍त की विशुद्धता भ्रन्‍्य 
देशो की भाँति यहाँ भी श्रप्माप्प है । इसके श्रतिरिकत भारत के विभिन्‍न सम्प्रदाय 
श्रभेक विरादरियो, वर्णो तथा वर्गों मे विभाजित हे । हिन्दुओ का भारत मे बहुमत 
है परन्तु हिन्दू श्रपने श्राप मे ही श्रनेक वर्णो और जातियो तथा उपजातियो मे बेटे 
हुए हैं । इन सब मे सामाजिक तथा वैवाहिक सम्बन्धों का अ्रभाव है । 

धर्म की दृष्टि से भी भारत में श्रनेकता है। हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई, वौद्ध, 
पारसी, सिख, जेन इत्यादि अनेक धर्म यहाँ वर्तमान हैं। इन धर्मों के अनुयायियो मे 
कोई विशेष मित्रता-पूर्ण सम्बन्धो की अवस्थिति नही । आपस मे पर्याप्त मतभेद है, 
विशेष रूप से हिन्दुओ और मुसलमानों मे तो पर्याप्त धामिक विरोध वतंमान है। 
भारत मे लगभग २०० भाषाओं एवं उपभाषाओं का प्रयोग होता है । मराठी, बगला 
गुजराती, तमिल, तेलगू, कन्‍्नड इत्यादि श्नेक भाषाओं का भ्रपना-अपना समृद्ध 
साहित्य है । अभी तक श्रग्नेजी ही भन्तर्प्रान्‍्तीय भाषा के रूप मे इस्तेमाल की जाती रही 
है | प्भी हिन्दी श्रग्नेजी का स्थान नही ले सकी श्रौर न ही व्यावहारिक दृष्टि में यह 
राष्ट्रीय भाषा ही वन सकी है। 

सास्कृतिक दृष्टि से भी भारत की प्रत्येक भौगोलिक इकाई पर्गाप्त स्वतन्त्र 
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है | बंगाल और पजाव की दो विभिन्‍न सस्कृतियाँ हैं, इसी प्रकार उत्तर प्रदेश और 
श्रान्ध्र देश की अपनी-अ्रपनी सस्कृतिर्यां है। महाराष्ट्र की श्रपनी भापा है, भश्रपना 
साहित्य है, रहन-सहन का अपना तरीका है और एक दृष्टि से उसका श्रपना इतिहास 
भी हैं जो कि सुदूर पूर्व स्थित श्रासाम के लोगो से भिन्‍न है । 

भौगोलिक दृष्टि से भारत उत्तर श्रौर दक्षिण दो स्पष्ट भागों मे बँठा हुआ 
है| भारत के इन दोनो भागो के निवासियों मे पर्याप्त भ्रन्तर है । दक्षिण के लोगो 
का रहन-सहन, उनकी बोल-चाल, उनका साहित्य तथा उनकी सस्क्ृति उत्तर भारत 
के निवासियों से पर्याप्त भिन्‍न है। यही नही जहाँ भारत में एक शोर सर्वथा संस्कृत 
और सुसम्य लोग रहते है, वहाँ दूसरी तरफ आादिम' जातियो के ऐसे कवीलो की भी 
कमी नही जो कि शिकार खेलकर, वनो मे रहकर, वृक्षा तथा पशुश्रो की खाल पहनकर 
अपनी जिन्दगी वसर करते हैं । 

ऐतिहासिक दृष्टि से भी श्रग्नेजों के श्रागमन से पूर्व शायद ही कभी सम्पूर्ण 
भारत बहुत अर्से तक किसी एक राजनीतिक व्यवस्था के श्रन्तर्गत रहा हो । भारत मे 
अनेक स्वतन्त्र राज्यो की श्रवस्थिति रही है । ये राज्य भ्रव्सर परस्पर युद्ध और लडाई- 
भगडे में ही मग्न रहते थे। ऐसी स्थिति मे भारतवपं के प्राचीन युग मे एक शक्तिशाली 
राष्ट्रीय भावना का विकास न हो सका। 

भारत में भाषा, धर्म, जाति इत्यादि की इतनी किस्मे है जितनी कि शायद 
सारे यूरोप मे नहीं। यही कारण है कि भारत को एक उपमहाद्वीप कहा गया और इसे 
एक नही अनेक राप्ट्रो का समूह समझा गया है। पाइ्चात्य विद्वानों ने तो भारत को 
कभी एक राष्ट्र नही माना । 

परन्तु यह सब भेद वाह्य और ऊपरी है । इन भेदो के नीचे एक ऐसी 
विशिष्ट सास्क्ृतिक एकता है जो भारत भूमि की विशेष उपज है। इस बात से हम 
इन्कार नहीं करते कि जाति की दृष्टि से भारत के लोगो मे भेद है, भाषा शौर धर्म 
की दृष्टि से भी लोगो मे एकता नही । परन्तु यह भेद भारत भूमि के निवासियों 
को एक-दूसरे से पृथक नहीं कर सकते। ये विभेद उस एकता के सामने --जो कि हमारे 
देय मे वतंमान है--बहुत मामूली दीखते हैं। इसका एक वडा कारण भारतवर्ष की 
भौगोलिक एकता है। प्राकृतिक दृष्टि से भारतवर्ष एक ऐसी इकाई है जो कि अपने 
आप मे सर्वंथा पूर्ण है। एशिया के प्रन्य देशो से पृथक्‌ होने के कारण और झपने आप 
में सम्पन्न होने के कारण हमारा देश एक ऐसी सस्क्ृति को उत्पन्न कर सका जो 
सभी दृष्टियों से विशुद्ध भारतीय हैं । हमारे पूर्वजों ने देश के एक कोने से लेकर दूसरे 
कोने तक ऐसे तीर्यो की स्थापना की जो कि सभी हिन्दुओं के लिए समान रूप से 
पवित्र हूँ । भगवान्‌ शकराचाय ने भारत की भौगोलिक एकता को ही श्रपनी दृष्टि मे 
रखते हुए भारत के चारो कोनो मे श्रपने मठो को स्थापित किया | प्रत्येक धामिक 
हिन्दू प्रात कालीन स्नान के समय भारतवर्ष फी तमाम पवित्र नदियों का स्मरण एक 
साथ करता है, वह जहाँ गगा और सिन्धु को पविन्न मानता है वहाँ कावेरी झौर 
गोदावरी को भी । भारत के हिन्दुओं ने श्रपती जन्म-भूमि को देव-भूमि से भी श्रेष्ठ 
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श्रौर पवित्र माना है । 

जातीय दृष्टि से यह ठीक है कि भारत मे गाय और द्रविदों में भेद हैं, परन्तु 
थ्राज यह भेद केवल मात्र वैज्ञानिकों की सोज का ही विषय है । श्राज वह एक दूसरे 
में पर्याप्त घुल-मिल गये हैं। उनकी सास्_े तिक एफता में उनके नसल के भेद को 
रामाप्त कर दिया हैँ । घक, हणा, मगोल उत्पादि श्राक्रमणकारी यहाँ श्राए, परन्तु श्राज ' 
वह विधाल हिन्दू जाति में इस प्रड्गार विलुप्त हो गये है जैसे कि एक विशाल सागर 
में श्रनेक नदियाँ | यह ठीक है कि विदेश से श्राए मुसलमान हिन्दुओं से पृथक्‌ रहे। वे 
अपने श्रापकों हिन्दुओं मे न सपा सके । परन्तु श्रकत्वर के समय का श्रौर उसके बाद 
फा इतिहास बतलाता है कि किस प्रकार ये दोनो महान्‌ जातियाँ एक दुसरे के निकट 
थ्राई भ्ोर श्रापसत में मिलकर एक सामान्य सस्क्ृति का निर्माण करने लगी , यही 
सस्कृति हिन्दुस्तानी सस्कृति कहलाती है। भारत में धर्मो की विभिन्‍नता भी है। 
परन्तु वह भेद इतना तीग्र नही जितना कि बताया गया है। भारत के श्रग्नेज शासको 
ने “फोडो झऔर शासन करो” (700० 2॥0 70०) की नीति का श्रनुमरण करते 
हुए बडी चालाकी से भारत के प्रमुख सम्प्रदायो को एक दूसरे का विरोधी बना 
दिया । बौद्ध श्रौर जन विश्ञाल हिन्दू समाज के ही भाग समझे जाते हैं। सिखो की 
सस्क्ृति श्रौर जीवन-दर्शन भी हिन्दुओ की सस्कृति के भीतर ही माना जाता है । 
मुसलमानों और हिन्दुओं में पर्याप्त काल से सास्कृतिक श्रौर सामाजिक श्रादान-प्रदान 
चल रहा था जिसने दोनो सम्प्रदायो को पर्याप्त प्रभावित किया श्रौर उनके पारस्परिक 
भेदो को काफी हृद तक खत्म कर दिया। मुसलमानों के भ्रनेक फकीर और साधु 
हिन्दुओ के लिए भी पूज्य बन गये । श्रनेक रीति-रिवाजो और सामाजिक त्गेहारो मे 
हिन्दू श्रौर मुसलमान दोनो ही भाग लेने लगे | फिर, उत्तर भारत के एक मुसलमान 
का जीवन, उसके रहन-सहन का ढग श्रोर उनकी बोल-चाल दक्षिण भारत के मुसलमान 
से भिन्‍न हो गई। पजाव शौर बगाल के मुसलमानों मे भी ऐसे ही भेद दृष्टिगोचर 
होते हैं, वे श्रपने यहाँ के हिन्दुओ के श्रधिक निकट हैं। भारत के मुसलमान का तुर्की, 
मिश्र भ्रथवा श्ररव के मुसलमान से तो कोई मेल ही नही। जातीय दृष्टि से भी भारत 
के मुसलमान श्रधिकतर भारतीय जातियो के ही वशज हैं । 

सास्क्ृतिक भ्रौर साहित्यक दृष्टि से भी भारत मे एक झ्ााधारभूत एकता है। 
दक्षिण और उत्तर भारत की भाषाओं के साहित्य के प्रेरणा-स्रोत समान हैं । तमिल, 
तेलगू, कननड, मलयालम, गुजराती, मराठी, बगला तथा हिन्दी इत्यादि सभी दक्षिणी 
और उत्तरी भाषाझों ने महाभारत श्रौर रामायण से पर्याप्त साहित्यिक सामग्री 
एकत्रित की है। वस्तुत भारत की प्राय सभी भाषाझो मे राम और कृष्ण के जीवन 
की विभिन्‍न कथाओ का विभिन्‍न रूपो में वर्णान उपलब्ध हो जायगा | दक्षिण और 
उत्तर दोनो में सस्कृत साहित्य की समान महत्ता रही है, शौर भव भी है। भारत के 
इन दोनो ही भागो मे प्राप्त समाजो मे एक आधारभूत समानता है । विष्णु, राम तथा 
कृष्ण की पूजा उत्तर भ्रौर दक्षिण दोनो ही प्रदेशों मे होती है। रामानुज, शकर, 
रामानन्द, वल्लभाचारय, तुलसी, कबीर, सुर, मीरा, ग्रुद नानक इत्यादि विद्वानो और 
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सन्‍्तो का भारत के सभी भागों में समान प्रभाव और समान सम्मान है । 

भारत को सभी प्रमुख भाषाओ्रो और वर्ण लिपिरोे का जन्म भी एक ही सामान्य 
स्रोत से हुआ है, भारत की भाषाएँ मुख्य रूप से दो वर्गों--श्रार्य और द्रविड मे बॉँटी 
जाती हैं, परन्तु श्राज ये दोनो वर्ग एक दूसरे को पर्याप्त प्रभावित कर रहे हैं। पुराने 
जमाने "मे सस्कृत उत्तर और दक्षिण भारत की सामान्य भाषा थी, आज हिन्दी यह 
स्थान ग्रहण कर रही है । 

वर्तमान भारत की एक सामान्य संस्कृति का विकास और भी अधिक आसानी 
से हो सकता है । यातायात के सरल साधनो के विकास के फलस्वरूप देश के विभिन्‍न 
भागो को एक दूसरे के निकट आने और समभने का अ्रवसर मिल सकता है। ब्रिटिश 
राज्य की भारत के लिए सबसे वडो देन भारत का राजनीतिक एकीकरण था। 
ब्रिटिश शासन ने सम्पूर्ण देश को एक राजनीतिक इकाई वना उसमे दृढ़ केन्द्रीय 
शासन की स्थापना की, उसके परिणामस्वरूप ही देश मे सामान्य राष्ट्रीय भावनाओं 
का प्रसार हुआ | शअ्ग्रेजी के श्रव्ययन द्वारा उत्तर श्रौर दक्षिण भारत के लोग एक 
दूसरे के विचारों से श्रवगत होने लगे और पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित करने लगे । 
ऐसे ही समय में हमारे देश मे सामाजिक सुधार और सास्क्ृतिक जागरण का युग 
प्रारम्भ हुआ । ब्रिटिश शासन मे विदेशियों का ही प्रभ्ुत्त था, भारतीय अपने ही 
देश मे अपमानित और लाछित होते थे । गुलामी द्वारा उत्पन्न हीनता की इसी स्थिति 
ने लोगो मे राष्ट्रीय जागरण को उत्पन्त किया । बंगाली, गुजराती, सिन्‍्धी, पजादी, 
विहारी, काइ्मीरी सभी भ्रपने-अपने भेदभाव को भूलकर शक्तिश्ञाली ब्रिटिश साम्राज्य 
से टक्कर लेने के लिए त॑यार हो गये । स्वतन्त्रता के इस शभ्रान्दोलन में सभी प्रदेशों 
और सम्प्रदायो ने समान कष्ट उठाए प्रौर सामान वलिदान दिए। इस प्रकार कप्टों - 
का शौर वलिदानो का यह समान इतिहास भारत के विभिन्‍न भागो के लोगो मे एकता 
की भावना को भरता रहेगा । 

भारत एक राष्ट्र है, परन्तु इसमे राष्ट्रीय इकाइयाँ अनेक हैं । 

भारत की राष्ट्रीयता को सवल श्रौर झ्रोजपूर्ण बनाने के लिए हमे अपने देश 
मे प्राप्त आधारभूत एकता पर जोर देना चाहिए। भाषाओं के भेद और घर्मो के भेद 
के नीचे छिपी हुई राष्ट्रीय एकता से हमे सभी नागरिकों को परिचित कराना चाहिए। 
हिन्दू श्रोर मुललिम सस्कृतियों के मेल से वनी सस्क्ृति के प्रचार और प्रसार के प्रयत्न 
किए जाने चाहिए । श्रपनी राष्ट्रीय एकता की मजबूती के लिए अ्रपनी राष्ट्रभापा के 
विकास का पूर्ण प्रयत्त करना आवश्यक हे । एक सामान्य भाषा के अभाव में देश 
के विभिन्‍न भाषा-भाषी भागो में एकता और मेल कायम नही हो सकता । भाषा की 
एकता हमारे जैसे विशाल देश मे श्रत्यन्त श्रावश्यक है। एक सामान्य भाषा के विकास 
का धर्थ प्रादेशिक भापाझ्रो का विनाश नहीं है, प्रादेशिक भाषाएँ अपने-अपने प्रदेश मे 
स्वतन्त्र होगी। अपने इतिहास को भी राष्ट्रीय दृष्टिकोण से लिखना चाहिए। ब्रिटिय 
घासको ने हमारे इतिहास को विकृत्त रुप मे प्रस्तुत किया है, उन्होंने हमारे मे प्राप्य 
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भेंदों श्रीर भिन्‍नताग्रो (2एशडआा८४) पर श्रधिक बल दिया और प्राघारभूत 
एएता (एा9) की सवंधा उपेदा की। हिन्दुओं श्रौर मुसलमानों के पारस्परिक 
युद्दों का श्रौर पारस्परिक भेदों का बढ़ा चढा कर बर्गान किया। यह तव राष्ट्रीय 
हित में नही । 

देश की भीगोलिक श्रीर सास्छृतिक एकता का परिचय देने के लिए हमे 
विद्याथियों की--भ्रौर जनसाधारण की भी-नयात्राओ्ों की व्यवस्था करनी चाहिए । 
लोग स्वय श्रपने देश का भ्रमण कर, विभिन्‍न ऐतिहासिक श्रौर सास्कृतिक केन्द्रों को 
देस, श्रपने देश की भौगोलिक एकता से श्रवगत हो सकें | ऐसे सास्क्ृतिक मेले शौर 
उत्सवो का भी श्रायोजन किया जाना चाहिए कि जिनके द्वारा लोग विभिन्‍न प्रदेशों की 
सस्कृतियों का ज्ञान प्राप्त कर सकें। श्रपनी शिक्षा-पद्धतियों को उम्र प्रकार से परिवर्तित 
करना चाहिए कि भारत के विभिन्‍न प्रदेशों में सास्कृतिक ग्रादान-प्रदान बढ़े । वजाय 
विदेशी भाषा प्रो के हमे श्रपने यहाँ की प्रादेशिक भाषाशझो के श्रब्ययन की श्रावश्यक 
सूप से व्यवस्था करनो चाहिए। इस प्रकार के पझ्नेफ प्रयत्नो द्वारा ही हम श्रपनी 
राष्ट्रीय भावता को कायम रख सकते है। यह राष्ट्रीयता की भावना हमारे लिए 
जीवन-मरण का प्रश्न है | 

इसके साथ ही राजनीतिक रुप मे भी राष्ट्रीय इफ़ाइयो को स्वतन्त्र सास्कृतिक 
विकास के लिए पर्याण स्वतन्त्रता प्राप्त होनी चाहिए। वर्तमान सघधशासन 
(#6००वं॑ 00एथग्राथा) की व्यवस्था इन उद्देश्यों को प्राप्त करने का एक 
सन्तोपजनक प्रयत्न है । 
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नीचे हम राष्ट्रीय इकाइयो (]780079]0८8) के अधिकारों का विवेचन 
करेंगे। इन श्रधिकारो मे से भ्रनेक अधिकार राष्ट्रसघ श्रौर सथुकत राष्ट्रसघ द्वारा 
भी माने जा चुके हैं । 

(१) प्रात्म-निर्णशय का श्रधिकार---इस श्रधिकार का जिक्र हम पीछे भी कर 
झाए हैं। इसका श्रर्थ यह है कि प्रत्येक उपराष्ट्र को अपने स्वतन्त्र राज्य की स्थापना 
का श्रधिकार होना चाहिए। हमने पीछे भी इस श्रधिकार की सीमाझो का निर्देश 
किया है, शौर यह वबतलाया है कि यदि इस श्रधिकार को सख्ती से लागू किया जाय 
तो उसका परिणाम होगा ससार से बड़े-बड़े राज्यो का सर्वंधा विलोप | श्रत इस 
भ्रधिकार का उपयोग बहुत सेमलकर करना चाहिए। जहाँ कही एक राष्ट्र दूसरे किसी 
राज्य के श्रघीन हो वहाँ इस भ्रधिकार पर वल दिया जा सकता है। पोलैण्ड, भारत, 
इण्डोनेशिया, वर्मा इत्यादि देश इस झ्रधिकार के भ्राधार पर स्वतन्त्रता-प्राप्ति पर बल 
दे सकते थे । 

श्रत भाज तो पअ्नेक राष्ट्रीय इकाइयो से मिलकर ही एक राज्य की स्थापना 
होती है। श्रत इन राष्ट्रीय ऐकाइयो के भ्रन्यः अधिकारों पर ही झधिक बल देनां 


चाहिए । 
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श्रात्म-निर्णशय के श्रधिकार को मध्य-युग मे तथा उसके बाद भी आधुनिक युग 
के प्रारम्भिक भाग मे कभी स्वीकार नहीं किया गया । “वियना काग्रेस'ं में जो कि 
१८१४ मे वियना में हुई थी, यह थ्राशा की जाती थी कि राष्ट्रो के इस भ्रधिकार 
को स्वीकार कर उसके आधार पर यूरोप का राजनीतिक पुनर्गठन होगा। परन्तु 
'वियना काग्रेस' मे उपस्थित राजनीतिज्ञ प्रतिक्रियावादी थे, वह राष्ट्रवाद और 
प्रजातस्त्रवाद के विरोधी थे, उन्होने इस सिद्धान्त की सर्वथा उपेक्षा की । प्रथम विश्व- 
युद्ध के अ्रनन्तर यूरोप मे जिन अ्रनेक नवीन राज्यो की स्थापना हुई उनमे से अ्रधिकाश 
इसी सिद्धान्त के प्राधार पर ही सगठित किये गये थे । द्वितीय विश्व-युद्ध के श्रनन्तर 
तो एशिया के देशो को भी आत्म-निशेय का अधिकार थोडी-बहुत हिचकिचाहट के 
श्नन्तर दे दिया गया । 

(२) पृथक्‌ सत्ता का भ्रधिकार--जहाँ एक राज्य का निर्माण वहुत-सी राष्ट्रीय 
इकाइयो के मिश्रण से होता है, वहाँ श्रक्मर छोटी और गौण राष्ट्रीय इकाइयों की 
सत्ता को समाप्त करने का प्रयत्न किया जाता है। भारत मे जतब्र ब्रिटिश राज्य था 
तो यहाँ की विभिन्‍न राष्ट्रीय इकाइयो को अनेक प्रकार से मिटाने के प्रयत्न किये गये। 
चेक तथा स्‍लोवाक लोग प्रथम विश्व-युद्ध से पूर्व आस्ट्रिया की अधीनता में थे, उनकी 
सस्कृृति, भाषा और ऐतिहासिक परम्परा को मिटाने के परे-्यूरे प्रयत्त किये गये । 

इसलिए भ्राज यह श्रावश्यक समझा जाता है कि प्रत्येक राज्य के संविधान 
में इन इकाइयो की पृथक सत्ता का कानूनी गारटी दी जाय भौर उन्हे स्वायत्त शासन 

भी प्रदान किया जाय। 

(३) भाषा फी स्वतन्त्रता का भ्रधिकार--अनेक राणष्ट्र-राज्यों मे एक राप्ट्र- 
भाषा की अ्रवस्यिति सम्भव है। परन्तु इसके साथ दूसरी राष्ट्रीय इकाइयो को अपनी 
भाषा की रक्षा, उसके प्रयोग और श्पने वच्चों को उसके शिक्षण का श्रधिकार होना 
चाहिए। हमारे यहाँ हिन्दी को राष्ट्रभापा स्वीकार किया गया है, परन्तु उसके साथ 
ही प्रदेशिक भाषा की स्वतन्त्र स्थिति को भी माना गया। उसके शिक्षण और 
संवर्धन की जिम्मेदारी प्रादेशिक सरकारो पर है। प्रन्य राष्ट्रीय इक्ाइयाँ भी 
अपनी भाषा का प्रयोग कर सकती हैं, उनमे शिक्षा देने के लिए स्कूल श्र कालेजों 
की स्थापना की उन्हे स्वतन्त्रता है । 

भाषा सम्बन्धी साम्राज्यवाद का प्रचलन प्राय' सभी देशो में पाया जाता है। 
अक्सर अभ्रधीन राप्ट्रो की भाषा को दबाने के प्रयत्त सभी जगह किये जाते है। मुसल- 

“ भान झासको ने भारत की भाषाओं का त्याग कर फारसी इत्यादि विदेशी मापा्रों 
को राजशीय भाषा बनाया । इसी प्रकार अग्रेजो ने भी भारत मे अग्नेजी को राज-काज 
की भाषा बनाया पीर उच्च शिक्षा का माध्यम भी इसे ही रखा । 

(”) सास्कृतिक श्रौर धामिक स्वतन्त्रता फा श्रधिकार--प्रत्येक सास्कृतिक 
धभौर धामिक श्रल्पमत को अपनी संस्कृति और शभ्रपने धर्म की रक्षा का और उसके 
पालन का अधिकार होना चाहिए । प्रत्येक जाति के श्र घामिक सम्प्रदाय के अपने 
रहन-सहन के तरीके, अपना साहित्य शौर अपने रीति-रिवाज होते हैँ जिनका वे पालन 
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करते हैं । राज्य फो उनकी रक्षा करनी चाहिए श्रीर बहुमत की इच्छा के प्रनुमार उन्हें 
फुचल नहीं देना चाहिए । झ्राज के प्राय समी प्रगतिशील राज्यों में घामिक स्पृतन्त्रता 
फे भ्रधिकार की पूरी-पूरी सुरक्षा रहती है। धामिक श्रसहिष्युता, राजनीतिक और 
सास्कृतिक दृष्टि रो पिछड्रेपत का लक्षण है । 

भारत के सविधान में सास्कृतिक श्रीर घामिक स्वतन्त्रता की पूरी पुरी गारटठी: 
दी गई है । परन्तु सामाजिक श्रीर नैतिक हित के लिए बुरी सामाजिक और घामिक 
प्रथाओों फो बन्द्र करने के लिए राज्य के श्रधिकार को सर्वथा स्वीकार किया जाता है !. 


३४ उग्र राष्ट्रवाद की हानियाँ 


१६वी सदो मे राष्ट्रवाद जहाँ एक प्रगतिशील द्ाक्ति थी, जहाँ उसके बल 
पर लोग एकत्र हो विदेशी राज्यों के जुए को उतार फंकते थे, वहाँ २०वी शताब्दी” 
में यूरोप मे इसका इतिहास कोई भ्रधिक यगौरवपूर्ण नही रहा। राष्ट्रवाद के नाम 
पर लोगो को गुमराह किया गया, दूसरे देशों की स्वतन्त्रता का श्रपहरण किया गया 
पभ्रौर लासो ध्यकितियों की जानो श्रौर करोडो रुपयो की सम्पत्ति को वरवाद किया 
गया । श्राज का राष्ट्रवाद विभिन्‍न राप्ट्रो मे घणा उत्पन्त करता है, उनमे श्राक्रामक 
प्रवृत्ति को उकसाता है भ्रौर भ्रन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र मे श्रशान्ति के वीज बोता है। प्रथम 
विध्व-युद्ध के श्रनन्तर जमेनी, जापान तथा इटली मे उग्र राष्ट्रवाद का जन्म हुप्रा । 
इन देशो के निवासियों मे वह भावना भरी गई कि वे ससार की श्रेषप्ठतम जातियाँ: 
हैं, उनके राष्ट्र विश्व के सर्वश्र प्ठ राष्ट्र है, भौर वह ससार पर शासन करने के लिए 
ही उत्पन्न हुई हैं | जर्मनी मे इस उप्र राष्ट्रीयता का प्राधार जातीयता था । इसी श्रन्धी 
राष्ट्रीयता के फलस्वरूप ही जमेंनी मे सेकडो यहूदी कत्ल कर दिये गये, उनके घर- 
बार जला दिये गये शौर उन्हे देश से निकाल दिया गया। इसी उप्र राष्ट्रीयता का 
ही परिणाम द्वितीय महायुद्ध था जिसमे भ्संख्य मानवीय जीवनो की झाहुति दी गई । 

सास्कृतिक क्षेत्र मे तो राष्ट्रीयता एक प्रगतिशील शक्ति के रूप मे काम कर 
सकती है परल्तु यही राष्ट्रीयता श्राथिक भ्ौर राजनीतिक क्षेत्रों मे फुट डालती है। 
जहाँ कही राष्ट्र ग्राथिक दृष्टि से श्रात्म-निर्भर होने का प्रयत्न करते हैं, वहाँ अगला 
कदम वे साम्राज्यवाद भ्रौर युद्ध की श्रोर रखते हैं। ऐसी राष्ट्रीयता विद्युद्ध रूप 
से मूढ कट्टरपन है, वह मनुष्य को अ्रन्धा वना देती है, वह जगलीपने की देशभक्ति से 
श्रधिक कुछ नही । 

एक शिष्ट श्रौर सयमित राष्ट्रीयता का श्रादर्श सह-जीवन ((०-००5६०४०८) 
है । उसका श्रादर्श “जियो श्र जीने दो” है। ऐसी राष्ट्रीयता मे साम्राज्यवादी प्रवृत्ति 
नही होती । वह कमजोर श्रौर पिछड़े देशो को दबाने की प्रेरणा नहीं देती । ऐसी 
राष्ट्रीयता श्रन्तर्राष्ट्रीयता के हित मे होती है, उसका उद्देश्य विश्व-शान्ति और विश्व-- 
कल्याण होता है । ऐसी राष्ट्रीयता प्रभ्ुुता तथा राज्यों की श्रस्तीम स्वतन्त्रता में भी 


यकीन नही करती । 
जो राष्ट्रवाद मानवीय समूहो मे घुणा भौर अविश्वास पैदा करता है, जिसका” 


उग्र राष्ट्रवाद की हानियाँ ७५. 


उदृश्य साम्राज्यवाद भ्रोर युद्ध है, उससे हमे बचना चाहिए। राष्ट्रीयता का उद्देश्या 
विशुद्ध देश-भक्ति का विकास होना चाहिए । साथ ही हमे मानवतावाद को भी नहीं 
भूलना चाहिए । आदर्श राष्ट्रवाद राष्ट्रीय हित और मानवीय' हित मे से मानवीय हितः 
को ही ऊँचा और श्रेष्ठ समभता है। 
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राज्य की उत्पत्ति 


(प्रस 0प्राल्ा 07 प्रम्रष्ठ 57477) 


३५ राज्य की उत्पत्ति विषयक प्रइन 


मनुष्य का यह स्वभाव है कि वह विभिन्‍न मानवीय संस्थाझ्रों की उत्पत्ति और 
विकास विपयक प्रदन पूछे । परिवार की उत्पत्ति कब श्लौर किस समय हुई ? समाज 
का विकास कब, किस समय झौर कंसे हुआ ? राज्य का जन्म क्यों, किस समय झौर 
किस लिए हुआ ? यह सब स्वाभाविक प्रदन हैं । इन प्रइनों का सीघा-सांदा निश्चित 
उत्तर दे सकना श्रसम्भव नही तो कठिन श्रवश्य है । 
राज्य के जन्म का भ्रदन एक रहस्य है। इस प्रइन का उत्तर इतिहास की 
सहायता से दिया जाना चाहिए। परन्तु [इतिहास यहाँ श्राकर हमारी कुछ विशेष 
सहायता नही कर पाता । इतिहास यह तो वबतला सकता है कि अ्रमुक देश मे शासन 
कंसे बदला या अ्रमुक देश में राज्य का स्वरूप क्या रहा । उसका मुख्य क्षेत्र घटनाग्रों 
का वर्णान है, परन्तु इतिहास नही वतला सकता कि “राज्य” नाम की सामाजिक सस्था 
का जन्म कब हुआ या मनुप्य मे राजनीतिक चेतना कब उत्पन्न हुई ? श्रौर हमारे लिए 
आधारभूत प्रदन यही है । 
श्रधिकाश में इस प्रइन का उत्तर कल्पना के वल पर ही दिया गया है! भ्राज 
/ अ्रवश्य हम समाज विज्ञान, भाषा विज्ञान, जातिशास्त्र, (7770०089) तथा शरीर 
रचना विज्ञान (:7/7707008५) इत्यादि की सहायता से इस प्रइन को वैज्ञानिक रूप 
सुलभाने के प्रयत्न करते हैं, तथापि हमारे एतद्‌विषयक सिद्धान्त श्रधिकतर कल्पनात्मक 
और दार्शनिक हैं । 
राज्य' की उत्पत्ति से हमारा मतलब किसी राज्य विशेष की उत्पत्ति से नही । 
जब हम इस प्रदन के उत्तर को खोजने का प्रयत्न करते हैं तो भारतीय, ब्रिटिश या रूसी 
राज्य विशेष की उत्पत्ति की खोज का प्रयत्त नहीं करते। हमारा श्रध्ययंन-विषय 
+राज्य” नाम की सामाजिक सस्था का जन्म होता है। मानव इतिहास के श्राकाश मे 
राज्य का जन्म कब और कंसे हुआ ” इस प्रश्न के उत्तर मे प्राची काल से ही अनेक 
कल्पनाप्रधान दादंनिक सिद्धान्तो की रचना की गई है, इनमे से प्रमुख यह हैं--- 
(१) दैवीय' उत्पत्ति सद्धिन्त (४० 707श7० णाह्॥ 0००7) 
(२) शक्ति सिद्धान्त (7॥6 #07०6 48००५ ) 
(२) सामाजिक श्रनुवन्ध सिद्धान्त (776 80०0 ०07/8० ००५) 
(४) पितृसत्ताक तथा मातृसत्ताक सिद्धान्त ( प० एशागशिलोओं धाते 


देवीय उत्पत्ति सिद्धान्त छः 


](४870॥4] (०0765) 

आज इनमे से अधिकाश सिद्धान्त असत्य या श्रद्धंसत्य सिद्ध हो चुके है, उन्हें 
अब स्वीकार नही किया जाता । फिर भी इनका अध्ययन आवश्यक है । प्रथम तो 
इसलिए कि इसके अध्ययन से हमे यह पता चलता है कि राज्य के रूप की प्राचीन 
काल मे किस प्रकार से व्याख्या की जाती थी। दूसरे, इनके अ्रध्ययन से हमे उन 
परिस्थितियो का ज्ञान होता है जिनमे से कि राज्य को गुजरना पडा है। तीसरे, राज्य 
के स्वरूप निर्माण मे भी इन सिद्धान्तों का विशेष योग रहा है । अव हम इन सभी 
सिद्धान्तो की क्रमश विवेचना करेंगे । 


३६ देवीय उत्पत्ति सिद्धान्त (7॥6 )ए॥6 0०7787 7607५) 


यह ससार भ्रौर इसके विविध पदार्थ किसी देवीय शक्ति की रचना है; ऐसा 
मानव-जाति का वहुत पुराना यकीन है । संसार के श्रन्य पदार्थों की तरह राज्य को 
भी देवीय सृष्टि मानने का मत बहुत पुराना है, इतना ही पुराना जितना कि शायद 
राज्य अपने आप । इस सिद्धान्त के अनुसार मानवीय हित के लिए भगवान ने स्वय 
राज्य की सृष्टि की है । वह स्वय राज्य चला सकता है या अपने किसी प्रतिनिधि को 
नियुवतत कर उस द्वारा शासन-व्यवस्था कायम रख सकता है । राज्य श्रधिकारियो के 
आदेशो को तोडना न केवल कानूनी दृष्टि से ही भ्रपराघ है, श्रपितु नैतिक श्रोर धार्मिक 
दृष्टि से भी । राजा ईश्वर का प्रतिनिधि समझा गया श्रौर उसके भ्रादेश और श्राज्ञाएँ 
अपनी प्रकृति मे देवीय थे । इस कारण उनका पालन प्रजा का धाभिक कत्तंव्य था 
और उनका उल्लघन पाप | जनता का कत्तेव्य था--राजकीय आदेशो को बिना किसी 
शर्ते के पालन करना । 

देवीय उत्पत्ति के सिद्धान्त का इतिहास और विकास--राज्य की दैवीय 
उत्पत्ति का सिद्धान्त सभी आदिम जातियो की वामिक भावनाओं मे पाया जाता है, 
ग्रौर इसमे भी कोई सन्देह नही कि प्रारम्भिक शासक “धर्म-गुरःे और 'राजा” दोनो 
का ही एक मिश्रित रुप हुआ करते थे। प्राचीन साम्राज्यो मे राजा लोग श्रपनी प्रजा 
की कार्यवाहियों को नियन्त्रित करना श्रपना ईश्वर-प्रदत्त अधिकार समभते ये । 

यहूदी, ईसाई तथा हिन्दू श्रोर मुसलिम इत्यादि सभी प्राचीन धर्मो मे राज्य के 
देवीय उत्पत्ति के सिद्धान्त के अनेक रूप मिल जाते है । यहूदियों का यह विब्वास था 
कि ईश्वर स्वय राजाओं का चुनाव और नियुवित्त करता है, वह स्वय उन्हे हदाता है, 
दण्ड देता है और दुप्ट राजाओं की हत्या भी करता है । प्राचीन यूनान में यद्यपि राज्य 
को मनुष्य को स्वाभाविक प्रवृत्ति का ही विकास माना गया है, तथापि वह उसके 
धामिक स्वरूप को अ्रस्वीकार नहीं करते । रोम में राजा को देवता मान उसे पूजनीय 
समझा गया । मध्यकालीन यूरोप मे जब चर्च और राज्य में जवरदस्त सघर्ष चल 
रहा था तब इस सिद्धान्त के पक्ष श्र विपक्ष मे पर्याप्त वाद-विवाद हुआ | राज्य की 
देवीय उत्पत्ति के समर्थकों ने सेण्ट पॉल के एक उपदेश को अपना झाधार बनाया | 
सेम्ट पॉल ने एक बार कहा था “प्रत्येक व्यक्ति फो देवीय शक्तियों के श्रधीन रहता: 


छ्प राजनीति शास्त्र फे मूल सिद्धान्त 


चाहिए, प्योफि परमात्मा फो छोडकर श्रन्य फोई वूसरी शयित है ही नहीं । पृथ्वी पर 
जो शपित है वह परमात्मा फे द्वारा ही श्रापोजित फी जाती है ।” राज्य भी एक शवित 
है, उसकी भी एक सत्ता हे, श्रत उसका स्रोत भी देवीय दाबित ही है । 

एसके विपरीत चर्च की सर्वोपरि शवित को सिद्ध करने के लिए पादरियों ने 
कहा है कि सिर्फ पोष ने ही इस शवित को ईश्वर से प्रत्यक्ष रूप में प्राप्त किया है। 
सम्राटो की शिवत लौकिक (प्रथ्गाए०7०) है, ओर वे श्रपनी णवित को पोप से ही 
श्रप्रत्यक्ष सप से प्राप्त करते है। परन्तु राजाशो के समयंको ने पोप की दावित को 
आ्राध्यात्मिक क्षेत्र तक सीमित रस सासारिक मामलों के नियन्त्रण के लिए राज्य की 
ही सर्वोपरि सत्ता प्रदान की है । 

राज्य की देवीय उत्पत्ति का समर्थन 'घामिक सुघार' (ए८०ाप्रशा०) के 
नेता लूधर भश्रौर कालविन ने भी किया । 

राज्य के देवीय उत्पत्ति के सिद्धान्त का समर्थन साधारण जनता श्रौर विद्वानों 
ने इसलिए भी किया था कि वे राज्य की नीव नवीन राष्ट्रवादी भावनाओं के पश्राधघार 
पर रखना चाहते थे । 

चर्च भर राज्य का कंगडा वहुत देर तक न रहा | भ्राखिर चर्च को सासारिक 
क्षेत्र मे राज्य की सर्वोपरि सत्ता को स्वीकार करना ही पडा। परन्तु इन्ही दिनो 
विभिन्‍न देशो भें राजा-प्रजा का सघपं प्रारम्भ हो गया । श्रभी तक लोगो ने राजाशों 
की देवीय सत्ता का समर्थन किया था परन्तु श्रव वे प्रजा के भ्रधिकारों की माँग करने 
लगे। उनका कथन था कि राज्य की भश्रन्तिम शवित का स्रोत प्रजाजन हैं, राजा प्रजा 
का प्रतिनिधि है, उसे उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। दूसरे शब्दों मे लोक 
राजसत्ता या लोक-सम्मत प्रभुता (?एकणंथा 5०शथशट्टाग9) के सिद्धान्त को 
विकसित किया गया । ऐसे समय मे राज्य के दैवीय उत्पत्ति के सिद्धान्त ने एक नवीन 
रूप ग्रहण कर लिया, यह सिद्धान्त श्रव राजा फे देवीय श्रधिकार (7]९079 ०/ [6 
चीशा० वहा ० 7785) के नाम से पुकारा जाने लगा। इस सिद्धान्त का प्रयोग 
जनतनन्‍्त्र की भावनाओं को कुचलने श्रौर स्वेच्छाचारी निरकुश शासन के समर्थन के 
लिए किया गया । 

इस सिद्धान्त के प्रधान समर्थकों मे हृग्लेण्ड का प्रथम स्ट्ुशर्ट राजा जेम्स, 
राव॑ट फिल्मर श्रौर फ्रेंच विचारक वासेट (80755४) थे । इन लेखकों का कहना 
था कि राजकीय सत्ता (२098 ९०ए०/) का पनुदान सीधा ईश्वर द्वारा राजा को 
हुआ है, भ्रतएव राजकीय सत्ता का विरोध पाप है। जेम्स प्रथम ने इस सिद्धान्त 
का विवेचन बडे विद्वद्‌ रूप मे किया है। उसका कथन है कि राजा की नियुक्ति 
इईंद्वर द्वारा होती है, वह प्रजाजन का प्रतिनिधि नही । वह दैवीय प्रतिनिधि है, अत 
उसके श्रंघिकार भ्रसीम हैं, वह जनता के प्रति उत्तरदायी नही । वह केवल ईश्वर के 
प्रति ही उत्तरदायी है । उनको श्रपने कर्मो के लिए कोई सजा दे सकता है तो भगवान 
ही--और वह भी इस लोक मे नहीं परलोक में ही। राजा के श्रादेशो की श्रवज्ञा 
लवय भगवान्‌ की अ्रवज्ञा है। उसके श्रादेशो का उलल घन अधामिक क्रत्य' है, वह पाप 
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हैं। राजा के प्रति विद्रोह का श्रर्थ है भगवान्‌ के प्रति विद्रोही होता । 
जैम्स प्रजा को बुरे से बुरे राजा को स्वीकार करने को कहता है। उसका 
कथन है जैसे भूचाल, वाढ, महामारियाँ तथा अ्रकाल इत्यादि देवीय प्रकोप का फल 
हैं, वह प्रजाजनों के पाप का परिणाम हैं वैसे ही एक दुष्ट शोर क्वूर राजा भी प्रजा के 
कुकर्मो का दण्ड है। उसका कथन है, “राजाश्रो को देवता कहा जाता है तो बिलकुल 
ठीक कहा जाता है, क्योकि प्रृथ्वीं पर वह ईश्वरीय शक्ति के श्रनुरूप ही व्यवहार 
करते हैं ।” इसी प्रकार वह भ्रन्यत्न कहता है, “ईदइवर क्या फर सकता है, इस विषय 
'पर बहस करना जैसे नास्तिकता तथा श्रधर्म है, इसी प्रकार प्रजा के लिए यह विवाद 
कि राजा फ्या कर सकता है, श्रथवा यह कहना कि राजा श्मुक काम नहीं कर सकता 
या श्रमुक फाम फर सकता है। घास्तव मे धृष्ठता, दुस्साहस तथा निन्‍्दा की बात है।” 
फिल्मर का मत था कि ईइवर ने राजकीय शक्ति यृष्टि के प्रारम्भ मे श्रादम की दो 
और वशक्रम से उसी शक्ति को जेम्स आदि यूरोपियन सम्राटो ने प्राप्त किया। 
भारत मे भी अन्य देशो की भाँति राज्य की उत्पत्ति के विषय में अनेक 
कल्पनाएँ की गई है। महाभारत के शान्तिपवं मे भीष्म पितामह युधिष्ठिर के एक 
प्रश्न के उत्तर में राज्य के जन्म के कारणो का विवेचन करते है। कृत युग मे धर्म 
का शासन था, समाज के सभी सदस्य अपता-अ्रपना धर्म पालन करते थे श्रीर एक 
दूसरे की रक्षा करते थे , परन्तु पाप के उदय होने पर लालच और अ्रधर्म फल गया, 
स्त्रियों की भ्रवस्था विगड गई, समाज में श्रनाचार फल गया और दिन-रात भगडे 
होने लगे । ब्रह्मा ने इस स्थिति को देख मनु को मानव-समाज का सर्वप्रथम शासक 
नियुक्त किया । 
प्न्यत्र भी महाभारत मे राज्य के देवीय स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा 
गया है कि “राज्य का निर्माण वरुण, इन्द्र, मित्र, श्रर्ति श्रादि देवताओं के अरश लेकर 
किया गया है। राजा देवता है, इन्द्र, शुक्र श्रौर वृहस्पति है, सवको रास्ता दिखाने 
वाला है। सबका पूजनीय है ।” ऐसे वावय वन पवे श्रौर भ्न्यन्न भी वहुतायत से मिल 
जाते है । 
मन॒, शुक्राचय श्र चाणक्य ने भी देंवीय उत्पत्ति के सिद्धान्त का समर्थन 
“किया है । 
जी० पी० गूच (5 7. 5०००७) के अनुसार राज्योत्पत्ति के दैवी सिद्धाँत्त के 
मुख्य मन्तव्य निम्नलिखित है-- 
(क) राजा की नियुक्ति ईव्वर द्वारा होती है । 
(ख) राज्याधिकार वशानुक्रम से पिता से पुत्र को प्राप्त होता है । 
(ग) राजा अपने कार्यो के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं, और न 
ही ससार के किसी श्रन्य अधिकारी के प्रति । वह ईव्वर के प्रति ही उत्तरदायी है । 
(घ) राजा के श्रादेशो का विरोव या उसके कार्य की श्रालोचना पाप है । 
राज्य के देवी उत्पत्ति का सिद्धान्त का प्राचीन युग में एक महत्त्व था। 
पुराने समय मे जबकि लोगो मे श्रमी राजनीतिक चेतना का विकास नहीं हो पाया 
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था श्ौर समाज मे पर्याप्त श्रव्यवस्था शर शभ्रगाजकता थी, उस समय उस सिद्धान्त ने 
लोगौ के मनो में राज्य के प्रति झौर राजा के श्रादियों के प्रति एक धामिक निप्ठा शौर 
श्रद्धा को उत्पन्त तिया। उसका परिणाम यह हुम्रा कि जहाँ राजनीतिक दृष्टि से 
राज्य का पर्याप्त संगठन हुआ्ना, थान्ति श्रीर व्यवस्था कायम हुई, लोगों मे कानून श्रौर 
राज्यादेश पालन की प्रवृत्ति का भी विकास हग्रा। परन्तु श्राज के युग मे राज्यो फी 
देवीय उत्पत्ति मे श्रीर राजाझ्ो के देवीय श्रधिकारों मे कोई यकीन नहीं करता । इस 
बुद्धिवादी युग मे प्रत्येक तथ्य की वैज्ञानिक व बुद्धिवादी समीक्षा की जाती है। यह सिद्धान्त 
उम्त समीक्षा पर खरा नही उत्तरता। श्राज हम यह यकीन करते है कि राज्य तथा 
परिवार इत्यादि सभी सामाजिक मसस्वथाएँ मनुृप्य की श्रपनी सृष्टि है, वह किसी देवीय 
शवित की उपज नहीं। देवी शवितियों को मनुप्य की सामाजिक श्र राजनीतिक 
सस्थाओो से कोई मतलब नही होगा। देवीय उत्पत्ति का सिद्धान्त एक ऐसी 
निरकुण तथा स्वेच्छाचारी णासन व्यवस्था का समर्थन करता है जिसको आज 
के प्रजातन्‍्त्र के युग में हम किसी प्रकार युवितसगत नहीं कह सवते । वशानुक्रम 
से राज्य-शवित का पिता से पुत्र के हाथ मे जाना श्राज किसी भी प्रकार से उपयुक्त 
नहीं ठहराया जा सकता । जेम्स इत्यादि का यह विचार रहा है कि प्रजा सदा भूखी 
प्रतिभासम्पन्न भौर सर्वेप्रकार से योग्य राजा का पुत्र भी वैसा ही सुयोग्य हो, यह 
श्रावर्यक नही । 

श्राज कोई भी ऐसी शासन-व्यवस्था जो कि प्रजाजनो को सम्पत्ति (0075०॥() 
पर भ्राधारित न हो उचित नही समझी जाती। 

गिलक्राइस्ट के अनुसार राज्य की देवीय उत्पत्ति के सिद्धान्त के पतन के 
निम्नलिखित कारण हैं--- 

(क) सामाजिक श्रनुवन्ध (प॥९09 ० 80०8] ००णा४०८) सिद्धान्त 
का उदय श्रौर उसके श्रन्तगंत जन-सहमति ((०75९८॥४) पर जोर दिया जाना । 

(ख) श्रध्यात्मप्रधान धर्ं-शक्ति (597709]) के विपरीत सासारिक शक्ति 
की प्रमुखता दूसरे शब्दों मे चर्च और राज्य का पृथक्करण । 

(ग) प्रजातन्त्र के निद्धान्तो के प्रचार से निरकुश शासन के सिद्धातत का; 
विरोध । 
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राज्य की एकपक्षीय श्रौर ञआ्रामक व्याख्या करने वाले सिद्धान्तो मे शवितः 
सिद्धान्त का भी विज्येप स्थान है। इसके अनुसार राज्य विशिष्ट शारीरिक शक्ति जा 
परिणाम है । (76 आंध्वा6 7$ 6 उ्छणो णी 8प्छुशाण' फ्रोएड०्थ णि०8)। 
प्रत्येक समाज मे निबंल तथा बलवान मनुष्य होते हैं। वलवान व्यक्ति निर्वलो 
को पराजित कर उन पर शासन स्थापित कर लेते हैं, उन्हे अपने आदेश पालन 
के लिए मजबूर कर लेते है । ऐसा मनुष्य ही जन-नायक वन जाता है। वहू एक कबीले 
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या जन पर अपना शासन जमा दूसरे कवोलो पर अपना शासन स्थापित करने का 
प्रयत्न करता है । मनुष्यो मे शुरू से ही सत्ता प्राप्ति की इच्छा ([.05६ णिः ए०छ०) तो 
रही है । अ्रतः ऐसा प्रयत्न स्वाभाविक ही है। जब एक शक्तिशाली कवीला (पृष्ता0०) 
दूसरे कवीलो को जीत अपने अधीन कर लेता है और एक निश्चित प्रदेश पर बस जाता 
है तभी राज्य का जन्म होता है । 
प्राचीन ग्रीक और भारतीय जनपदो और वाद मे साम्राज्यों की स्थापना सैनिक 
शक्ति से ही हुई थी | इसी प्रकार वर्तमान साम्राज्यो की स्थापना का आधार भी उच्च- 
तर सैमिक शवित ही है । लीकॉक के अनुसार “हमे राज्य का जन्म मनुष्य हारा सनुष्य 
के बन्दी तथा दास बनाए जाने मे, अपेक्षाकृत निर्वेल जनपदों की पराजय तथा पराघी- 
नता मे श्रौर साधारणतया उच्चतर पशुबल द्वारा प्राप्त स्वार्थपुर्ण स्वामित्व मे खोजना 
चाहिए ।” जनपद से राज्य, राज्य से समाज का उत्ततिशील विकास इसी प्रक्रिया का 
परिणाम मात्र था । 
जेंक्स ( ॥७॥5 ) ने अपनी पुस्तक 'हिस्दी आफ पालिटिक्स! [प्राह्षण३ 
० ?०॥॥८९७) मे लिखा है कि यह सिद्ध करने में जरा भी मुश्किल नही कि आधु- 
निक राजनीतिक समाजो का मूल सफल युद्ध मे है । इस सिद्धान्त के अनुसार युद्वो मे 
ही राज्य का जन्म होता है, युद्ध से ही राजा की प्राप्ति होती है (ए/४/ 9९8९६ 0० 
घाट) । 
इस कथन की पुष्टि हम अपने प्राचीन ग्रन्थों में भी प्राप्त करते हूँ । ऐतरेय 
ब्राह्मण मे असुरो झ्रौर देवो के युद्धो का जिक्र आता हैं। देवता श्रसुरों से लडाई में 
हार गये । उन्होने कहा हम लोग 'अ्रराजतया? श्रर्थात्‌ राजा न रखने के कारण हारे 
है । हमको राजा बनाना चाहिए ('राजनम्‌ करवामहे') | इस तरह युद्ध के फलस्वरूप 
राजा की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार तैत्तिरीय ब्राह्मण कहता है कि एक वार देवो और 
असुरो मे युद्ध हुआ | प्रजापति ने अश्रपने बड़े लडके इन्द्र को छुपा दिया कि कहो 
वलवान शयुर उसे मार न डालें | देवता प्रजापति के पास जाकर वोले कि “राजा के 
विना युद्ध करना असम्भव है।” यज्ञ करके उन्होने इन्द्र से राजा बनने की प्रार्यना 
की । उपयु क्त कथा-प्रसगो से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि हमारे यहाँ भी 
परम्परा से यह विव्वास चला श्रा रहा था कि युद्ध वी श्रावश्यकताग्रो से ही राजा की 
सृष्टि होती है । 
आज शक्ति निद्धान्त के प्रतिपादको का कथन है जवित केवल ऐतिहासिक 
रूप से ही राज्य का श्राघार नहीं अ्रपितु श्लाज के राज्य की शात्तन-व्यवस्था शक्त्ति 
केवल मात्र शवित के सहारे ही टिकी हुई हैँ । सभी जगह कानून झ्रौर व्यवस्था बनाए 
रखने के लिए वन प्रयोग करना पढता है । नागरिक अपनी-प्रपनी सीमा मे रहे, एसी 
लिए पुलिस की व्यवस्था रहती है । एक देश दूसरे देश को महज में ही हडप न जाय, 
इसीलिए प्रत्येक राज्य अपनी सेनिक शदित का सगटन करता है। प्रा के ग्रन्त- 
रप्ड्रीय छेव्र में भी 'मात्स्य न्याय! ही चल रहा है । शवितगाली राष्ट्र छोटे राप्ट्रो को 


०" 


झपने वश में वरके रखते हैं, वस्तुत उनत्रा जीवन, उनका ग्रस्तित्य ही बड़े राप्टो 
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को दया पर निर्भर है। शवित पा राष्ट्रीय तथा श्रन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र मे ऐसा प्रदर्शन ही 
उसे राज्य की मूलभूत मत्ता के महत्त्वपूर्ण श्राधार के रूप मे प्रस्तुत करता है । 
शपित सिद्धान्त की विभिन्‍न व्यास्याएं--शवित मिद्धान्त का प्रयोग जहाँ एक 
झोर राज्य की ऐतिहासिक व्यास्या के रुप में किया गया है। वहाँ दूसरी श्रोर राज्य के 
प्रस्तित्व के श्रौचित्य को मिद्ध करने श्रौर उसकी प्रकृति के विभिन्‍न सपो को प्रकाशित 
करने के लिए भी फ़िया गया है। झनेक राजनीतिक विचारको ने राज्य विपयक अपनी 
धारणा के समर्थन के लिए भी उस सिद्धान्त का उपयोग किया है । 
मध्य युग मे जब चर्च श्रौर राज्य मे सघयं चल रहा था तो चर्च के अनेक 
घामिक श्रधिकारियो ने राज्य को बदनाम करने के लिए इस सिद्धान्त का एक विशेष 
रुप में प्रयोग किया | उसका कथन था कि राज्य का श्राघार पाशविक शवित (870[0 
(०८०८) है जब कि चर्च ईश्वर की रचना है, श्रत चर्च राज्य से श्रेष्ठ है। पाशविक 
शवित पापमूलक है, राज्य भी पाप पर श्राधारित है, शत जनकल्याण के लिए इसका 
चर्च के श्रधीन रहना श्रावश्यक है । 
इसके विपरीत समार के पुराने श्लौर नये सभी श्रराजय्त्तावादियो ने राज्य की 
पाशविक णवित के ग्राधार पर श्राघारित होने के कारण निन्‍दा की है। उनका कथन 
है कि राज्य मनुष्य वी स्वाभाविक प्रवृत्तियों के विपरीत है । राज्य का मुख्य लक्षण 
है शव्रित-प्रयोग । श्रपने बल-प्रयोग द्वारा ही वह श्रन्यायपूर्ण राजनीतिक सस्थाग्रो की 
रक्षा करता है, लोगों मे स्वाभाविक श्रौर सहज सहयोग के स्थान पर दण्ड के भय से 
श्रनिच्छत सहयोग की स्थापना वरता है। श्रत 'मनृष्य के स्वाभाविक, नैतिक भ्रौर 
श्रा्यात्मिक विकास के लिए राज्य को जितना जल्दी हो सके खत्म कर देना चाहिए । 
राज्य के स्थान पर ऐसे ऐच्छिक समुदायों का विकास होना चाहिए जिनका झ्राधार 
स्वाभाविक सहयोग है । 
राज्य का श्राधार शवित है, श्रत वह थुराई है। परन्तु यह बुराई श्रावश्यक 
है । इसके बिना सामाजिक जीवन सम्भव नही । व्यक्तिवादी विचारक इसलिए राज्य 
को थोडे से थोडे काम देने के हक में हैं। उनका कथन है कि राजकीय शवित व्यक्ति 
के लिए हितकर नही, वह उसकी स्वाभाविक स्वतन्त्रता पर एक निश्चित पावन्दी है, 
वह उसके व्यवितत्व के विकास में बाघा है। परन्तु यह श्रावशरयक भी है क्योकि इसकी 
प्रनुपस्थिति में स्वार्थी मनुष्य श्रापस मे लड मरेगे। यही कारण है कि मिल इत्यादि 
व्यवितवादी विचारफो ने राज्य के कत्तंव्यो की सख्या थोडी से थोडी रखी है | शवित 
सिद्धान्त की एक श्रन्य व्याख्या स्पैन्सर तथा जमंन विचारक लुडविग के लेखो मे भी 
मिलती है । इनका विचार है कि शक्ति का शासन एक प्राकृतिक नियम है। 'सबल 
द्वारा निर्वेल का शासन” यह हमारे जीवन का आधारभूत सत्य है। वस्तुत इस व्याख्या 
के मूल मे डाविन के प्राणीक्षास्त्र विषयक कुछ नियम उपस्थित है। स्पेन्सर ने प्राणी- 
शास्त्र विषयक नियम 'उपयुक्ततस फो श्रवस्थिति' ($प्राशर्यों ० 6 #2०5) को 
समाज पर लागू किया है । उसका कथन है कि जिस प्रकार हमारे विश्व के पशु जगत मे 
वही प्राणी बच पाते हैं श्रौर विकास-क्रम मे भ्रपती सन्‍्तति पीछे छोड जाते हैं जो 
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शवितशाली होते हैं, इसी प्रकार समाज में भी भ्रसीमित प्रतियोगिता (ए्रा्राह 
०००००४४०॥) द्वारा उपयुक्ततम व्यक्तियो का ही चुनाव होना चाहिए । स्पैन्सर के 
विचार में राज्य एक आवश्यक बुराई है । वह एक अनैतिक व अस्वाभाविक सस्या है । 
समाज में इस कारण राज्य की श्रवस्थिति कम से कम होनी चाहिए श्रौर उसे व्यक्तियों 
की प्रतियोगितामयी क्रियाओ का नियन्त्रण नही करना चाहिए । स्पेन्सर के अनुसार 
राज्य को निर्धनो की रक्षा नही करनी चाहिए, वीमारो की दवा-दारू का प्रवन्ध नहीं 
करना चाहिए, स्कूल और कालेज नही खोलने चाहिएँ। प्रकृति की दौड में जो लोग 
भी पीछे रह जाते है, दव जाते हैं, मर जाते हैं उन्हे मरने दो, नष्ट होने दो । इन्हे 
बचाया नही जा सकता | प्रकृति का नियम है कि शक्तिशालियो के सामने शक्तिहीनो 
की पराजय होती है । 

ओपनहाइमर (097थ7/शथा॥०7) इत्यादि मावर्स के अनुयायियो ने शक्ति 
के सिद्धान्त की व्याख्या अपने वर्ग सघर्प (08955 #ए्ट8०) के सिद्धान्त की 
पुष्टि के लिए की हैं। उनका कथन है कि राज्य शवित पर आधारित है । इसकी शक्ति 
एक शोपणा' के साधन के रूप मे प्रयुवत की जाती है । प्रत्येक राज्य विभिन्‍न आथिक 
वर्गों में विभाजित होता है, जो चर्ग आथिक शवित को अपने हाथ मे रखता है वही 
राज्य की शवित का प्रयोग भी अपने हित के लिए करता है । केवल राजकीय शक्ति 
के बल पर ही वर्तमान युग के पूंजीपति मजदूरों का श्ञोपण करने में समर्थ है। भरत 
मावर्स का विचार है कि इस राज्य को खत्म कर इसकी जगह पर गोपराहीन सामाजिक 
तथा राजनीतिक व्यवस्था का सगठन होना चाहिए । 

झालोचना--इस सिद्धान्त मे सत्य का श्रश जरूर है, इस से हम इन्कार 
नही कर सकते । शवित ([707००) राज्य के निर्माण मे और उसे व्गयम रखने के 
प्रधान तत्त्वों मे मे एक है, यह सर्वमान्य वात है। आजकल के वैज्ञानिक भ्रनुसन्धान 
से यह नतीजा निकला है कि युद्ध मे शवित को एकन्न करने की, एक नेता रखने की 
ग्रावदयकता से ही ससार में द्यासन या राज्यत्व का श्रारम्भ हुआ था। श्राज भी राज्य 
की आ्रान्तरिक एकता बनाये रखने श्रौर वाह्य आक्रमणों से रक्षा के लिए शक्ति का 
सगठन जरूरी है। शक्ति-त्तगठन के दिना राज्य घ्वंसात्मण शक्तियों का शिकार हो 
सकता हं । उसकी सत्ता ही खत्म हो सकती है। 

परन्तु इच सबके मानने व मतलब यह कदापि नहीं कि केवल मात्र गवित 
के आधार पर ही राज्य का सगठव हुआ श्र केवल गवित ही राज्य के स्थायित्व 
का दगरण है । शवित तो राज्य-निर्माण का एक तत्त्व है। परन्तु यह सव से महत्त्व- 
पूर्णो तत्त्व नहीं। शत के भ्रतिरिदत, रुघिर सम्बन्ध, पारिवारिक सम्बन्ध, धर्म, 
फाम प्ौर हितो की एकता इत्यादि अनेक तत्वों ने राज्य के निर्माण में सहयोग 
दिया। भ्राज की नम्माजगास्नीय खोजे यह सिद्ध करती है कि प्रारम्भिक कबीलो मे या 
जनपदों (]700५) से भाषा, रधिर और घामिकर विघ्चासो की एकता दत्यादि ऐसे 
तत्त थे जितका महत्त्व उनके संगठन में शविति से कही श्रधिक था । सीकॉक ते वस्तत. 
टीक ही कहा है कि “द्ाक्ति सिद्धान्त फो भूल यह हैं कि जो चस्त समाज विकास में 
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फेवल एक तत्त्व रही है उसे यह एक मात्र नियामक तत्त्व का महत्त्वपुर्ण स्थान दे 
देता है ।/7 

कोई भी सामाजिक व्यवस्या केवल थप्ति के श्राधार पर नहीं दिक सकती । 
प्रत्येक प्रकार की णवित के प्रयोग का वोर्ण न कोर्ट नैतित प्रौचित्य सिद्ध किया 
जाना चाहिए। “न्याय और श्रोचित्य से विहीन शवित श्रपने सर्वोत्तम रूप में भी 
क्षरास्थायी (परथगाएणावा/) ही होतो है, न्‍्याययुक्‍त्त शक्ति राज्य का स्थायी 
प्राधार बनती है । बोदीन ने ठीक ही कहा है कि “केबल शक्‍्ति डाफुओ्नों फे गिरोह 
फा सगठन कर सकती है, राज्य फा नहीं ।”* ससार में क्रान्तियो का इतिहास वतलाता 
है कि जब कभी भी कोई राज्य-व्यवस्था या समाज-व्यवस्था केवल मात्र पाशविक 
डबित (900० 0०८) के आ्राधार पर स्थापित की गई तभी वह जनता हारा 
बदल दी गई । फ्रास, रस, चीन उत्पादि देशों की राज्य-क्रान्तियाँ इस तथ्य का 
प्रमाण हैं | हमारे श्रपने ही देश मे ब्रिटिश साम्राज्य जनता की सहमति (2075थ॥) 
पर श्राघारित नही था श्रौर यही कारण था कि ब्रिटिणश सरकार को भारत छोडना 
पडा । ' 

वस्तुत राजकीय व्यवस्थाएँ श्रीर सामाजिक सस्थाएं छ्ववित के सहारे इतनी 
देर नही टिकती जितनी कि जनता की उच्छा पर, उसकी सहमति पर | प्रत्येक कानून 
के पीछे जनता की राय होती है । प्रत्येक व्यवस्था के पीछे एक न॑तिक वल होता है । 
यही कारण है कि श्राज हम ग्रीन (7 प्त॒ 6८60) के उस कथन में सत्य का पर्याप्त 
श्रण पाते हैं कि “इच्छा न कि शक्ति राज्य का श्राघार है ।” १ गिलक्राइस्ट ने ठीक ही 
कहा है कि “शारीरिक दवाव की शवित राज्य का एक श्रसुल है, परन्तु उसका सार 
नहीं । यदि वह राज्य का सार बन जाय तो उसकी मौजूदगी तभी तक होगी जब 
तक वह शबदित बनी रहे । शक्ति का विचारहीन प्रयोग सभी क्रान्तियो का कारण 
बना है । राज्य का स्थायी श्राधघार नेंतिक बल है ।” 

केवल दण्ड भय से ही राजकीय' कानूनों का पालन नही किया जाता । राज्य 

की श्रधिकाश जनता इनकी उपयोगिता को स्वीकार कर या श्रपनी श्रादत के वशीभूत 
हो इन नियमो का अनुसरण करती है । 

हमारे जीवन में श्रापपरी सहयोग ((०-०7०४07) का अत्यन्त महत्त्व है । 
क्रेवल शक्ति के बल पर ही हम सामाजिक जीवन मे कुछ नही प्राप्त कर सकते। यह 
हमारा आपस का सहयोग ही है जिसके बल पर हम विशाल मानवीय सस्कृति और 
सम्यता का निर्मारण कर सके है । 

स्पेन्सर इत्यादि ने जिन सिद्धान्तों को समाज पर लागू किया है और जिस 
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- सामाजिक श्रनुचन्ध सिद्धान्त पथ 


पाशविक दवर्वित का गुणगान किया है वह समाज मे अप्राप्य है । इस प्रकार की शक्ति 
राष्ट्रीय और अन्तर्राप्ट्रीय क्षेत्र मे श्रणान्ति और युद्ध के बीज बोयेगी । इस सिद्धान्त 
के व्यावहारिक रूप मे अपनाये जाने पर विश्व के कमजोर, गरीब और शक्तिहीन 
मनुप्य बलवान भर घनी मनुष्यों के शिकार-मात्र वन जायेंगे । 

वस्तुत. राज्य केवल पंजीभूत शक्ति ही नहीं, वह उससे पर्याप्त ऊपर है । 
उसका उद्देश्य शक्ति का सचय नही, जैसा फिचे, नीत्शे श्रौर ट्रीटस्के इत्यादि जन 
विचारको का मत था। उसका उद्देध्य ग्रीन के शब्दों में श्रात्म-ज्ञान (8 इ८शा58- 
(०7४) के लिए उचित परिस्थितियो की रचना करना है । उसका उद्देश्य मनुष्य का 
पूर्ण आत्मविकास करना है। एतदर्थ राज्य को अशिक्षा, निर्धनता, भ्रज्ञान, कुविचार, 
कुप्रथाओ इत्यादि को दूर करना है, और सहयोग की भावना का विकास करना है, 
भ्रर्थात्‌ उसे राजकीय णक्ति का प्रयोग किसी नैतिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए करना 
है, तभी उसका कुछ ओऔचित्य है, अ्रन्यथा नही ! 


३८- सामाजिक अनुवन्ध सिद्धान्त (8004 (/णरञ० 6079) 


सामाजिक समझौते या अ्रनुवन्ध का सिद्धान्त (800००) (णाएब० (९0०9) 
राजनीतिक ज्ञान के इतिहास मे विशेष महत्त्व रखता है । इस निद्धान्त का प्रयोग जहाँ 
एक ओर राज्य की उत्पत्ति की व्याख्या के रूप में किया गया हूं, वहाँ दूसरी ओर 
इसका प्रयोग शासक और शासित के सम्बन्धो की विवेचना के लिए भी किया गया है, 
यही कारण है कि इसका व्यावहारिक प्रभाव बहुत व्यापक रहा | 

यह मिद्दान्त उस घारणा पर काम करता है कि राज्य एक बनावटी चीज है, 
इसकी रचना मनुप्यों ने श्रापल मे मिलकर पर्याप्त विचार-विनिमय के प्रनन्तर स्वेच्छा- 
पूव॑ंक की । इस सिद्धान्त के प्रतिपादक निम्नलिखित बातो पर सहमत हैं--- 

(१) प्राकृत्तिक अवस्था (89९ 0वशण०) | 

(२) सामाजिक समभीता या अनुवन्च (8003 ०णातव०) । 

इस सिद्धान्त के प्रायः सभी प्रतिपादक इस बात पर सहमत हैं कि मानव 
इतिहास में एक ऐसा समय था जब न तो कोई राज्य था और न राजनीतिक विधान । 
कुछ विचारको के भ्रनुत्तार यह श्रवस्था न केवल प्राक्‌ राजनीति (?०-7०४४८०) ही 
थी अ्रपितु प्राकू-आमाजिक (7७-००) भी । प्राकू-सामाजिक से उनका भ्र्थ है 
समाज-विहीन स्थिति । इस प्राकृतिक अवस्त्रा मे मनुप्यो का जीवन प्राकृतिक विधान 
([.3७ 0 ॥80076) के द्वारा निवन्त्रित किया जाता था। यह प्राकृतिक विधान 
वया था, इस विपय में इस मिद्धान्त के समर्यकों मे एकमत नहीं। प्राकृतिक अवस्था 
(5020० ० 0शपा०) में मानवीय जोवन का क्या स्वरूप था, इस विषय में भी 
पर्याप्त मतभेद है। हॉन्स (०0७८४) के मतानुसाद प्राकृतिक अवस्था में मनृष्य का 
जीवन गत्यन्त श्रनुविधाजनक और श्रनह्मय था। स्वभाव से झाक्म्ममक, स्वायी श्र 
लालचो होने के कारण ये सदा झ्रापम मे लडते रहते थे । लोगो की जान, माल और 
पण्जत किसी वी भी सुरक्षा (5८८७७) नही होती यो। लॉक (].0०.०) और रुूसो 


दि राजनीति ज्ञास्त्र फे मूल सिद्धान्त 


(२०ए55८४४) के प्रनुसार प्राकृतिक श्रवस्था में लोगो का जीवन सुस्त श्ौर भान्तिपुर्णो 
था। पारस्परिक कलह का श्रमाव था । लॉक के अनुसार लोगो के पारस्परिक व्यवहार 
वा नियन्पण प्राकृत्तिक विधान के नियमों के अनुसार होता था । परन्तु प्राकृतिक 
विधान की व्यास्या के विपय में लोगों मे मतभेद था। दूसरा, उसको लागू करने 
के लिए कोई विशेष प्रधिकारी नही था, परिणामस्वरूप प्राकृतिक अ्रवस्था में लोगो का 
जीवन श्रसुविधाजनक हो गया । रूसो के श्रनुसार मनुप्य समाज मे तर्क-पुद्धि ([०४६०॥) 
झीर्‌ वँयवितक सम्पत्ति (शए७०७ 9०7०(४) के विकास के फलस्व#प प्राकृतिक 
श्रवस्था असह्य भौर श्रसुविधाजनक हो गई। इस प्रकार प्राकृतिक श्रवस्था मे मानवीय 
जीवन की स्थिति चाहे जो रही हो किसी न किसी कारग्य से वह श्रसुविधाजनक हो 
गई, उस बात को सभी विचारको ने माना है । 

इस स्थिति का श्रन्त सभी ने आवश्यक माना है। श्रत सभी ने मिलकर 
जानबवूककर सममीता (#हा८्थगथा) या झनुवन्ध ((2000282८) जिया श्रौर इस 
प्रकार प्राकृतिक स्थिति को समाप्त कर राजनीतिक सस्या (80069 फ०्था०) वा 
निर्माण किया । प्राकृतिक श्रवस्था मे मनुप्य को पूर्ण स्वतन्त्रता थी। 'प्राकृतिक 
अधिकारों” (२४ए८०४ ाह॒5) का उपभोग करते हुए, वे जो चाहते कर सकते थे । 
परन्तु समझौते के श्रनन्तर उनकी प्राकृतिक स्वतन्त्रता सामाजिक स्वतन्त्रता के रूप में 
बदल गई । उनके श्रसीम श्रधिकार निश्चित और मर्यादित हो गये । प्राकृतिक 
श्रधिकारों का स्थान नागरिक श्रधिकारों (शा शाह) न ले लिया। सामाजिक 
सदस्य के रूप में मनृष्य के जीवन की, उसकी स्वतन्त्रता और सम्पत्ति की सुरक्षा की 
जिम्मेदारी राज्य पर श्रा पडी । इस प्रकार मनुष्य ने जहाँ वहुत कुछ छोडा वहाँ 
सामाजिक सदस्य के रूप में बहुत कुछ प्राप्त भी किया । 

सामाजिक अनुबन्ध (50ठ8 ०ण्राव8०६) --की विभिन्‍न रूप से व्याख्या की 
गई है । हॉब्स के श्रतुसार व्यक्तियों ने श्रापस मे समझौता कर आत्मशासन के भ्रधिकार 
को छोड किसी एक व्यवित या परिषद्‌ को प्रभुता सम्पन्न वना दिया । जिस व्यक्ति 
या परिषद को यह सत्ता प्राप्त हुई वही प्रश्न हो गया, वही राजा वन गया और शेष 
उसकी प्रजा | इसके विपरीत लॉक ने सामाजिक समभौते के दो रूप माने हैं| प्रथम 
समभौता जनता अपने सगठित रूप मे करती है श्रौर राजनीतिक सस्था को स्थापित 
करने का फैसला करती है। 

दूसरा समझौता सामाजिक सगठन ((०म्मण्ण्णां/) से और शासक मे 
होता है । लॉक के मतानुसार जनता ने श्रपने प्राकृतिक भ्रधिकार किसी राजा या 
परिषद्‌ को नही सौंपे श्रपितु समाज को ही उनका समपंणा विया। राजा या शासक 
के ग्रधिकार निश्चित हैं । वह जनता का प्रतिनिधि है और भ्रपनी सीमा से बाहर जाने 
पर पदच्युत किया जा सकता है | रूसो ([१००६६८४॥) भी लॉक से इस बात में सहमत 
है कि प्रभ्न॒त्व शक्ति (50एटाथए्टा 707०7?) का भ्रन्तिम स्रोत जनता है, समाज है, न 
कि राजा या शासक । शासक के अ्रधिकार तो सीमित हैं, श्रसीम नहीं। लॉक ने 
सामाजिक समझौते के सिद्धान्त को इतिहासिक रूप मे सत्य माना है, परन्तु अन्य 
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विचारक इसे केवल कल्पना मानते हैं, परन्तु इसमे निहित दार्शनिक सत्य को स्वीकार 
करते हैं । 

श्रनुवन्ध सिद्धान्त का इतिहास ( पघाक्णए ० $0णर्ग एणाए4० पपाढण५ पा 
सामाजिक समभौते का सिद्धान्त बहुत पुराना है, शायद इतना ही पुराना जितना 
कि राज्य अपने श्राप | पूर्व और पश्चिम के दोनो राजतीतिक विचारों में इस 
सिद्धान्त का जिक्न मिल जाता है । पहले हम देखें कि पण्चिम मे इसका सबसे पहले 
किसने जिक्र किया । 

यूनान मे प्लेटो से पूर्व सॉफिस्ट विचारक थे | उन्होने ज्ञान के भ्रन्य क्षेत्रो की 
भाँति राजनीतिक विज्ञान पर भी अपने विचार प्रगठ किये है। 'राजनीतिक क्षेत्र मे 
सॉफिस्ट प्लेटो और श्ररिस्टाटल (अरस्तू) के विपरीत व्यवितवादी है। उन्होंने मनुष्य 
के हित को ही सर्व प्रमुख माना है। उन्होंने अपने राजनीति-दर्शन को मनुष्य की 
मनोवृत्ति के मनोवैज्ञानिक श्रध्ययन पर श्राघारित किया है। वे मानते थे कि मनुप्य 
अपने स्वभाव से ही लालची और स्वार्थी (80॥99) होता है । बिना किसी लोभ 
के मनुष्य के लिए कोई भी काम करना मुब्किल है। हॉब्स ने भी मनुप्य प्रकृति का 
ठीक ऐसा ही श्रध्ययन प्रस्तुत किया है । रण्ज्य सनुप्य की प्रकृति के विरुद्ध है । यह 
प्राकृतिक नही, एक समभौते का परिणाम है। समाज में वल-प्रयोग होता था, सभी 
मनुष्य स्वार्थी थे । अत. या तो निर्वल मनुप्यो ने अपने आ्रापको बलवानो के जुल्म के 
विरुद्ध संगठित किया या फिर बलवातो ने आपस में समझौता कर निवलो पर शासन 
का निश्चय कर राज्य व्यवस्था को कायम किया। प्लेटो ने अपने ग्रन्थ रिपब्लिक 
(7२८०७७॥८) में न्याय तथा धर्म (॥0900०) का विवेचन करते हुए सॉफिस्टो की 
बडी कडी श्रालोचना की है। उसका तथा अरस्तू का यह मत था कि राज्य-व्यवस्था 
का संगठन सर्वेथा स्वाभाविक है, वह मनुष्य प्रकृति के विपरीत नहीं। प्लेटो और 
अरस्तु के उत्तराधिकारियों मे व्यक्तिवाद श्रधिक प्रचलित रहा | एपीक्यूरियन्स 
(07०णा८॥॥5) भी व्यवितिवादी हैं। उनके श्रनुसार मनुप्य स्वभाव से स्वार्यी है 
वह उदार नही, सकीर्णा श्रौर सकुचित प्रवृत्ति वाला है। राज्य के ग्रभाव में मनुप्य 
कष्ट उठाता है, भ्रत. वह श्रापस मे समझौता कर राज्य स्थापना करते हैं। कानून का 
पालन मनुप्य श्रपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिए ही करता है । न्याय पारत्परिक हित-सिद्धि 
की परम्परा के अतिरिवत कुछ नहीं । न्याय अपने आप में कुछ नहीं, वह पारस्परिक 
समभौते पर ही झाश्नित है । 

स्टोइक्स (8005) ने भी राज्य के विपय में एपोक्यूरियन्स के मत का ही 
अनुसरण फ़िया है। राज्य उनके लिए एक आवश्यक बुराई है, उससे बचा नहीं 
जा सवत्ता | राज्य के अनुवन्ध सिद्धान्त को मानते हुए उन्होंने प्राकृतिक विधान 
(पिंधाणण/ ॥.9७ ) की वुद्धिसगत व्यास्या की है । 

रोम के राजनीतिक विचारकों में अ्नुवन्ध निद्धान्त का सैद्धान्तिक रूप से 
विवेचन नहीं मिलता, उनके वैधानिक विवेचन से ही हम उनके एतद्विपयक विचारों 
से श्रवगत होते हैं । उनवे मतानुसार राजनीतिक सत्ता झा मूल जल्रोत जनता है। 
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जनता की राय पर ही राज्य का सम्पूर्ण ढांचा कायम है। श्रनुवन्ध तो शासक झौर 
घासित के वीच है, वह राज्य की उत्पत्ति का कारण नहीं। परन्तु यदि सरकार या 
घासन (06श्थागगाशथा।) उत्तरदायित्व को पूर्णा करने में श्रममर्थ हो तो एसका 
श्र्थ यह नही कि जनता उसे पदच्युत कर सकती है । दूसरे शब्दों में उसका विश्वास 
था द्वि एक बार समभीता हो जाने पर जनता को उसे तोटने का कोई श्रधिकार 
नही । यहाँ रोमन विचारको का दष्टिकोण हॉब्स से काफी मिलता है । परन्तु हॉब्स 
तो राज्य को पग्रनुवन्ध का परिणाम मानता है। रोमन विचारक ग्रीक विचारको की 
भान्ति उसे स्वाभाविक मानते है, इतना स्वाभाविक भर प्राकृतिक कि उसके जन्म 
का विवेचन वे प्रावव्यक ही नही समभते। हाँ हॉब्स की भाँति वे शासक को निरकुश 
अधिकार शभ्रवश्य देते हैं। मध्य युग वी सामन्तवादी व्यवस्था का थोडा बहुत 
आधार समभौता (0०70०८) भी माना जाता है। चच्र के धामिक भ्रधिकारियों 
मे भी श्रनुवन्ध सिद्धान्त का समर्थन किया है। उनमे कुछ का विचार था कि राजा 
जनता की मर्जी से ही शासक बनता है। वह यदि जनता के मत के विरुद्ध जाता है 
तो जनता को उसे हटाने का या पदच्युत करने का श्रधिकार है। थॉमस एक्वीनॉस 
(77ण्माव5 सैव्युणा7०७) के भा कुछ ऐसे ही विचार थे । 

इस सिद्धान्त का प्रचार १६वी, १७वी शौर १८वीं सदी में बहुत बढ गया । 
इग्लैण्ड मे रिचर्ड हुकर (रवग20 70027) ने अपनी राजनीति सम्बन्धी पुस्तक 
में राज्य की उत्पत्ति, सामाजिक श्रनुवन्ध, कानून और राजतस्श्र इत्यादि विविध विपयो 
पर श्रपने विचार श्रभिव्यकतत किये । हुकर का कथन था कि राजा शक्रनुवन्ध का 
परिणाम है । इसकी भ्राज्ञा का पालन हमारा कत्तंव्य है। इस अनुवन्ध में परिवर्तन 
करने के लिए या इसे भग करने के लिए सर्वसम्मत्ति की आवश्यकता है। ऐसा 
श्रसम्भव होने पर ही राजनीतिक श्रवज्ञा को भ्रनुचित और श्रन॑तिक ठहराया गया। 
हकर समाज को कृत्रिम (570709४) नही मानता, राज्य सम्पन्धी भ्रनुवन्ध मानव की 
सामाजिक प्रवृत्ति का ही परिणाम है । 

हुकर के श्रतिरिक्त छ्यूगो ग्रोशियस (प्राए80 5708005) ने भी श्रपने 
लेखों में सामाजिक श्रनुवन्ध श्र प्राकृतिक विधान (7रक्षाणा॥) 7,899) का विवेचन 
किया है । 

१७वी श्रौर १८वी शताब्दी मे अग्नेज विचारक हॉन्स, लॉक झौर फ्रेच विचारक 
रूसो ने इस सिद्धान्त का प्रवल समर्थन किया । इन तीनो विचारको के लेखों मे 
पतुबन्ध सिद्धान्त का वैज्ञानिक विवेचन मिलता है। परन्तु रूसो के पश्चात्‌ श्रनुवन्ध 
सिद्धान्त का पतन प्रारम्भ हो गया । इस पतन का वहुत बडा कारण राज्य की नैतिक 
झौर बेज्ञानिक घारणाओं का प्रचलन था। एक शोर तो हम, वेन्थम, मॉनन्‍्तेस्व्यू 
इत्यादि ने ताकिक श्रौर ऐतिहासिक पहलू के झ्राधार पर इसका खण्डन किया, दूसरी 
झौर हीगल तथा ग्रीन इत्यादि 'जर्मत और अग्रेज श्रादशंवादी विचारकों ने नंतिक 


झाघार पर । 
प्राचीन भारत का भ्रनुवन्ध सिद्धान्द--राज्य की उत्पत्ति के अनु वन्ध सिद्धान्त का 


सामाजिक श्रनुवन्ध सिद्धान्त घह 


“ विवेचन हमे भारतीय राजनीति श्ञास्त्र मे भी मिल जाता है। महाभारत के शान्तिपर्व 
में राजनीतिक विचारों का विवेचन मिलता है। लॉक की तरह ही महाभारतकार ने 
भी राज्योत्पत्ति से पूर्व एक ऐसी आदर्श स्थिति का चित्रण किया है जिसमे न कोई 
राज्य था न कोई राज्य विधान; न कोई दण्डनायक और न कोई दण्ड-विधान | इस 
युग मे धर्म का राज्य था। सभी श्रपने-पपने घ॒र्म का पालन करते और धर्म प्रजा 
की पालना करता । परन्तु यह भ्रादर्श स्थिति बहुत देर तक न रह सकी । धीरे-धीरे 
मनुष्यों मे धर्मे-आावना का विनाश होने लगा, लोभ और मोह का विस्तार हुग्ना, 
अ्शान्ति वढ गई, श्रनाचार फंल गया । ऐसी अवस्थाश्रो मे शासन व्यवस्था के लिए 
राज्य सस्था को आवश्यकता महसूस की गई । मनृष्यो ने परस्पर विचार-विनिमय कर 
एक समभौता किया और राजा की नियुक्ति की । 


चाणक्य ने भी अपने “अर्थशास्त्र मे इस सिद्धान्त का जिक्र किया है। चाणक्य 
के भ्रनुमार प्राकृतिक भ्रवस्था (309० ०९ ]९४(७८) में कोई नियम भ्रौर कोई शासन 
नही था, केवल मात्स्य-त्याय था । जैसे बडी मछली छोटी मछली को निगल जाती हुँ 
वेसे ही बलवान दुर्वलो को दवाया करते थे। ऐसी स्थिति मे सबने मिलकर मनु को 
अपना राजा चुन लिया, भौर श्रपने धान्य का छठा भाग तथा पण्य और सुवर्स का 
: दसचाँ भाग उन्हे भागधेय के रूप मे देने की व्यवस्था की। राजा का मुख्य कर्तव्य 
प्रजा की जान, माल और इज्जत की रक्षा करना था । इसी प्रकार बौद्ध और जैन 
साहित्य मे भी इस सिद्धान्त का जिक्र किया गया है । 


श्रालोचना--अनुवन्ध सिद्धान्त का प्रभाव बहुत व्यापक रहा । जहाँ हॉब्स के 
विचार श्रास्टिन (8७५४) के प्रभुुता विषयक सिद्धान्त (॥6०७ ० 30एथलशाफ ) 
के आधार बने वहाँ लॉक पझौर रूसो के विचार फ्रेचव और प्रमेरिकन क्रान्तियों के 
जनक कहे जा सकते है। श्ननुवन्प,सिद्धान्त की सवसे बडी विशेपता यह है कि उसमे 
राज्य को जनता की सहमति (८णाइथ॥) पर आधारित बतलाया है। राज्य को 
इसने मानवीय सस्था माना प्रोर परम्परा से चले भ्राते दैवीय सिद्धान्त का सण्डन किया। 
राजाओ के देवीय श्रधिकारो के सिद्धान्त को सर्वथा मिथ्या माना । 


लॉक और स्सो के सिद्धान्तो ने ही नवयुग की जनतस्त्रवादी विचारबारा 
को जन्म दिया । राज्य श्रौर राज्य-सत्ता का श्राधार जनमत है, ग्रत राजकीय शक्ति 
जन-हित में हो इस्तेमाल होनी चाहिए। सरकार राज्य नहीं, राजा लोग जनता के 
प्रतिनिधि है, उनकी शक्तिर्या प्रजा की देन हूँ । वह अनियमित राज्य-मत्ता इस्तेमाल 
नहीं कर सकते | अयोग्य राजाओं को पदच्युत करने का अविकार जनता को है । 
श्स प्रकार इस सिद्धान्त ने राज्य-नत्ता का ग्रौचित्य एक नये हृष्ठिकोण से पेश 
द्िया। परन्तु ऐतिहासिक और दार्यनिक दृष्टि से इस सिद्धान्त कौ सवंधा मिस्या 
ठहराया गया है । १८वी तथा १६वी णताचदी में डेचिउ हाय म, वेन्वम, वर्फ, आसर्दिन, 
हनरी मेन, ग्रीन, उ्लणली तथा पोलक इत्यादि राजनीति शास्त्रियों ने उस रिद्धान्त की 


हक 
काया 


कटी श्रालोचना को। ग्रीन ( प'. छू. उाल्शा ) ने यदि इसे 'कल्पना से झधिक युछ 
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नही माना' तो वेन्यम ने इसे मनोरजन के हित 'वृया वफ़॒बाद' माना है । इस सिद्धान्त 
को निम्नलिखित ग्राधारो पर श्रस्थीकृत किया जाता है--- 

(१) समभीते को एफ कल्पना या वूया वकवाद मानने का एक बहुत बा 
कारण इसके ऐतिहासिक श्राधार की कमी है। श्राज तक यह नहीं साबित किया जा 
सका कि यह समझौता कब किस समय भौर किन लोगो में हुआ। बस्तुत यह सोचना 
सर्वया भ्रम है कि किसी समय मनुष्य समाज से पृथक्‌ रहा या श्रराजक स्थिति में 
रहा । मानव प्रकृति मूल रूप से सामाजिक है। समाज में रहना मनुष्य का धर्म है ।' 
समाज से पथक्‌ मनप्य को बल्पना अ्रसम्भव है। मनप्य में ही न्‍यो श्रपित जीव- 
जन्तुओं--वानरो तथा वनमानुपों इत्यादि मे भी यह प्रवृत्ति मिल जाती है। श्रफ़्ीका 
तथा श्रास्ट्रेलिया के प्रादिवासियों मे चाहे कोई राजकीय सत्ता नही फिर भी वे समुदाय 
बना कर रहते है । गिरोह वाधकर रहने की प्रवृत्ति ( 8 पराह्ा॥० ) पशुओं 
में भी है श्र मनुष्यो मे भी । 

वस्तुत राज्य हमारे लिए वैसे ही प्राकृतिक है जैसे परिवार । वह हमारी 
बहुत-सी शारीरिक भश्रौर मानसिक श्रावश्यकताश्रों का परिणाम है। मालवर्ग ठीक 
ही कहता है कि राज्य व्यकवितयों के बीच स्वेच्छा से किए समभौते से नहीं बना । 
सनुष्यो को उन सामाजिक झ्रावह्यकताओों से मजबूर होकर राज्य से रहना पडा जिससे: 
बह बच नहीं सकता था। 

श्रनुवन्ध सिद्धान्त के समर्थ को द्वारा चित्रित प्राकृतिक श्रवस्था का कभी मानवीय 
इतिहास में श्रस्तित्व ही नही रहग। वह कोरी गप्प मात्र है। कभी-कभी श्रनुवन्ध 
सिद्धान्त के समर्थन में 447 #ीएएशटा ८०7फ्व2 (/630) तथा #/०पर्बशार०० 48272८- 
ए्रा४/ (7632) का उल्तेख किया जाता है। यह समझौते यूरोपियन प्रवासियों ने 
अमेरिका पहुँच कर किये थे और इन द्वारा परस्पर मिलकर राज्य स्थापना की थी । 

परन्तु इन उदाहरणो को देते हुए हम यह भूल जाते है कि यह सब लोग' 
जिन्होने यह समझौते किये वे सस्कृत श्रौर सुसभ्य देशो से भ्रा रहे थे। वह राजनीतिक 
ओर सामाजिक सस्थाओं के प्रकार, उनके कार्य इत्यादि से भली प्रकार परिचित थे | 
उनके लिए परस्पर विचार-विमर्श कर राजनीतिक सस्थाओझो का निर्माण करना कोई 
अ्रसम्भव वात नही | परन्तु श्रराजक अवस्था मे रहते हुए उन मनुष्यों के लिए जिन्होने 
कभी किसी राजनीतिक सस्था को देखा ही नही, राज्य, जैसी जटिल प्लौर पर्याप्त 
विकसित सामाजिक सस्था का निर्माण सर्वेथा अ्सम्मव है । यह वात हमारी तर्क॑- 
बुद्धि मान ही नही सकती । समभौते के लिए तो पर्याप्त राजनीतिक चेतना चाहिए 
श्रौर यह राजनीतिक चेतता उनमे थी ही नही, शोर यदि थी तो वह कभी राज्य के 
विना रह ही! नही सकते थे । 

(२) यह सिद्धान्त इस वात को मानकर चलता है कि आदि-्युग में हमारे 

जीवन की इकाई (एगा) पूर्ण स्वतन्त्र व्यक्ति (्रताशतप्श ) था। यह व्यक्ति 
अपने आप मे सर्वंथा पूर्ण और स्वतन्त्र था। इसलिए स्वतन्त्र व्यक्तियों ने ही 


हि 
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परस्पर मिलकर समभौता कर राज्य की रचना की । परन्तु समाज विज्ञान की वर्तमान 
खोजो ने यह सिद्ध कर दिया है कि मनुप्य का आरम्मिक जीवन सामूहिक 
( ॥णा। ) अधिक था और व्यक्तिपरक ( गाताशतंप्शाआा० ) बहुत कम । 
व्यकित किसी न किसी परिवार, कवीले या समुदाय का सदस्य था, उनसे पृथक्‌ 
किसी भी पअ्रवस्था में वह नही रहा । उसके जीवन का अधिकाश भाग राज्य द्वारा 
नियन्त्रित किया जाता था। अ्रत प्रारम्मिक समाज की इकाई व्यक्ति न हो परिवार 
या कबीला था । 

(३) राज्य का जन्म सर्वथा श्राकस्मिक भी नही कहा जा सकता । ऐसा 
मानना मानव इतिहास के सर्वथा विपरीत है। मानव इतिहास यह वतलाता है कि 
हमारी सामाजिक सस्थाओं का विकास धीरे-धीरे हुआ । परिवार, कुल, कवीले श्रौर 
फिर राज्य, मानव के सामाजिक जीवन के विकास का क्रम कुछ ऐसा ही रहा होगा । 

(४) प्रारम्मिक मानव-जीवन मे व्यक्ति के जीवन का नियन्त्रण परम्परा से 
चले आ्राये रीति-रिवाजों से होता था । उसका जीवन इन नियमों से, जो व्यक्तिपरक 
न हो साम्प्रदायिक ((.०॥्राआणा»!) होते थे, जकडा हुआ था । 

(५) सर हेनरी मेन तथा युग्वी ( 0प९णा ) इस सिद्धान्त को वैधानिक 
और समाजश्ञास्त्रीयः दोनो ही हृष्टियो से मिथ्या मानते है। मेन का कथन है कि 
प्रनुवन्ध एक कानूनी सस्या है, इसका विकास मानव-जीवन के प्रारम्भ में नही, अ्रपितु 
बहुत बाद में हुआ। श्रत ऐतिहासिक दृष्टि,से पहले राज्य श्ौर उसके नियम श्ौर 
फिर समभीते की भावना उत्पन्त हुईे। इसी कारण मेन ने इस सिद्धान्त को सर्वेथा 
निस्सार माना है। 

(६) यूग्वी का कथन है कि इस सिद्धान्त के श्रनुसार यह मानना पडता है कि 
प्राकृत्तिक अवस्था में मनुष्य मे समझौते की भावना थी। यह प्रसम्भव है, क्योकि जो 
मनृण्य समाज में नहीं रहते उनमे समझौते श्रौर उससे उत्पन्न जिम्मेदारियों की कोई 
भावना हो ही नही सकती । 

(७) समभौता पहले हुआ और राज्य की स्थापना वाद में। परन्तु किसी 
भी समभौते का तव तक कोई श्रर्थ नहीं जब तक कि वह किसी बाह्य थक्ति द्वारा 
लागू न किया जाता हो। राज्य की झवित के उदय से पूर्व ही किये गये इस अ्रनुबन्ध 
का पालन राज्य कंसे करवा सकता है ? वह तो उस अनुवन्ध का फल है। वे लोग 
जो सब प्रवार से श्रसामाजिक थे एक ही दिन मे सामाजिक कैसे बन गये ? 

जो समभझोता हमारे पुरखों ने क्रिया था, वह हमारे पर कंसे लागू हो 
सबता है २ इस प्रकार अनुवन्ध सिद्धान्त की ऐतिहापम्तिक और वैधानिक तौर पर कही 
भ्रालोचना की गई। इस ब्ाारण उसके बहुत से समर्थकों ने इसे दूसने रूप में भी 
प्रस्तुत किया । इसका यह रूप दार्ग निक कहलाता है। काण्ठ तथा फिचे इत्यादि 
विचारक उस सिद्धान्त के इस पक्ष को मानने वाले हूँ । उनका कथन है कि ऐतिहासिक 
रूप में यह सिद्धान्त अर्थहीन है, परन्तु दार्भ निक रुप में यह एक महतल्त्वपूर्ण सत्य को 
सिद्ध करता है । वत्तमान लोकतन्न झासन, शासित झर णासक के पारस्परिक सम कौते 





धर राजनीति शास्त्र के मूल सिद्धान्त 


'पर ही झ्ाधारित है। इस समभौतें के टूटने पर जनता विद्रोह कर सकती है, वह 
शासन का रूप बदल सकती है। दूमरे शासन-व्यवस्था एक निष्चित मर्यादा के 
अनुसार ही चलनी चाहिए, श्रमर्यादित रूप से नहीं। राज्य श्रौर जनता दोनों की 
मर्यादाएँ इस इकरारनामे ((०॥४०८) में घामिल होती हैं । 

परन्तु अनुवन्ध सिद्धान्त की यह व्याख्या भी निम्नलिखित कारणों से अस्वी- 
कूत वी गई है - 

(१) श्समे सन्देह नहीं कि राज्य नाम की सामाजिक सस्‍्या मनृप्य की इच्छा 
पर ही शभ्राधारित है उसके विपरीत नही । परन्तु इसफा प्रर्थ यह नहीं कि राज्य एक 
श्रप्राकृतिक सम्था है, या वह एक ज्वॉयण्ट स्टाक कम्पनी (॥०॥/ 802८. 0०॥एथा१) 
की तरह है जिसे जब चाहे हम बदल दे या भग कर दे। वह हमारी प्रकृति का 
परिणाम है, हमारी आवश्यकताओझों का फल है। श्रग्नेज विचारक वर्क ने सर्वथा ठीक 
कहा है, “यदि राज्य फो एक प्रकार की सामेदारी ही मान लिया जाए, तो भी यह 
ऐसी साझेदारी नहीं है जैसी काली मिर्च, कहवा श्रादि के व्यापार में होती है-- 
जो इच्छानुसार समाप्त फी जा सकती है, यह साम्ेदारी सम्पूर्ण विज्ञान फी साझे- 
दारी है, सभी कलाओं को साक्ेदारी है, समस्त सबृगृर्णों की साझेदारी हे श्रौर सब 
प्रकार फी शक्ति फी साझेदारी हे। श्रौर फ्योकि ऐसी साम्केदारी का लाभ एक-दो 
'पीढियो में ही नहीं प्राप्त किया जा सकता, इसलिए वह साझेदारी जो जीवित हैं उनके 
जो मर चुके है उनके, श्रौर जो श्रागे जन्म लेंगे उन सबके बीच है ।”' 

राज्य एक ऐच्छिक (५०ए०्मा०9) समुदाय नहीं। इसकी सदस्यता वैसे ही 
आवश्यक है, जैसे परिवार की। हम परिवार मे उत्पन्न होते है, श्रत परिवार की 
सदस्यता जन्मजात है, इसी प्रकार राज्य की नागरिकता भी शझनिवाये हे, उसका 
अपनी इच्छा से त्याग नही कर सकते । राज्य यदि एक कम्पनी या फर्म की तरह हो 
तो इसका श्रथ॑ है कि प्रत्येक व्यक्ति को यह श्राजादी है कि वह चाहे तो इसका सदस्य 
रहे भौर चाहे तो श्रलग हो जाय । 

(२) राज्य का ऐसा सिद्धान्त वहुत खतरनाक है। इसका भश्रर्थ यह है कि 
प्रत्येक व्यक्ति को यह श्रधिकार हे कि वह जब चाहे राज्य के प्रति विद्रोह कर दे, 
जब चाहे राज्य के विरुद्ध खडा हो जाय'। अनुबन्ध सिद्धान्त के समर्थक यह भूल 
जाते है कि राज्य हमारी भक्ति का भी विषय हे। उप्तके साथ हमारे ऐसे ही 
भावात्मक सम्बन्ध है जैसे कि परिवार के साथ । श्रत राज-भक्ति समभौते का विषय 
नही हो सकती । 

(३) राज्य का उद्देश्य महान्‌ नैतिक उद्देश्य है, उसका काम एक या दो 
उद्देश्यों की प्राप्ति नही । उसका सम्बन्ध समग्र मनुष्य जीवन से है। जिस प्रकार 
माता-पिता बच्चो का पालन-पोषण करते है वसे ही राज्य का कार्ये भी जनकल्याण 
है । कम्पनी या फर्म का उद्देश्य एक या दो स्वार्थों की सिद्धि है राज्य का ऐसा 


उद्देश्य नही होता । 
(४) श्रनुबन्ध सिद्धान्त के समर्थकों का कथन है कि राज्य से पूर्व जो कुछ 
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वर्तमान था वह सब प्राकृतिक (िक्वणा/) था, जो कुछ वाद में आया वह सब 
प्रस्वाभाविक है, बनावटी (#7धगीण०) है। श्रत राज्य से पूर्व के विधान प्राकृतिक 
विधान कहे गये । राज्य के पूर्व के श्रधिकार प्राकृतिक अधिकार और राज्य के पूर्व की 
स्वतन्त्रता प्राकृतिक स्वतन्त्रता (४७४४ ॥0०9७) । बाद के राजनीतिक 
अधिकार शौर राजनीतिक विधान सब वनावटी है । 

दूसरे शब्दों में इसका अ्र्थ यह हुआ कि हमारी वर्बर भ्रवस्था स्वभाविक 
थी और हमारी सस्कृति और सभ्यता वनावटी। पिछले जमाने मे जगलो मे रहना, श्ौर 
वृक्षों की छाल पहनकर रहना स्वाभाविक और प्राकृतिक है श्रौर मकानो और शहरो 
में सुमस्कृत रूप मे रहना अ्रस्वाभाविक और कृत्रिम है। यह सम्पूर्ण धारणा भ्रामक तथा 
झवेज्ञानिक है । हमारा सुसस्कृत और सभ्य जीवन भी उतना ही स्वाभाविक है जितना 
कि पुराने जमाने का वर्बर जीवन । राज्य हमारी उसी प्रकृति का फल है जिसकीः 
पुराने जमाने की वर्बरता । 

(५) अ्रधिकारो के सम्बन्ध में भी अनुवन्ब सिद्धान्त के समर्थकों की कद 
श्रलोचना की गई है। यह्‌ कहना कि प्राकृतिक अवस्था मे अधिकार और स्वतन्त्रता 
की अ्वस्थिति थी, विलकुल गलत है । भ्रधिकार श्नौर स्वतन्त्रता, यह सापेक्ष तत्त्व है । 
कानून के श्रभाव मे श्रधिकारों की और स्वतन्त्रता की सत्ता सम्भव ही नही । प्राकृतिक 
अवस्था की स्वतन्त्रता स्वतन्त्रता नही अपितु अराजकता थी । श्रधिकार हमारी नैतिक 
आवश्यकताओं तथा राजनीतिक चेतना के फल हैं । ञ्रत समाज से स्वतन्न रूप मे न 
तो अधिकारो की सत्ता ही सम्भव है और न स्वतन्त्रता को ही। अधिकार की अ्रवस्थिति 
सामाजिक स्वीकृति पर ही सम्भव है । 

इस प्रकार राज्योत्पति के अनुवन्ध सिद्धान्त की श्रालोचना सभी हृष्टिकोशो 
से की गई। ऐतिहासिक, वैधानिक और दाश्शनिक सभी हृष्टियों से इसे श्रुटिपूर्णा 
पाया गया । अनुवन्ध सिद्धान्त द्वारा प्रतिपादित प्राकृतिक विधान तथा प्राकृतिक 
झ्रधिकार की डेविड ह्यूम ने बहुत कडी श्रालोचना की । उसका कथन है कि प्राकृतिक 
अवस्था में मनुष्य इतना समझदार नही था कि वह पअनुवन्ध जेंसी जटिल व्यवस्था वी: 
रचना करता । उसके कथनानुसार राज्य सत्ता जनता की सहमति पर आधारित नही । 
यह तो सैनिक विजय का फल है। राज्य के भ्रधिकारियों की श्राज्ञा इसलिए नहीं 
मानी जाती कि वह हमारी सहमति (८०ा5०॥) पर आधारित है । वस्तुत इसके 
वाई कारण है। प्रथम, हम अपनी आदतो (प्रु०७४) की वजह से राजकीय नियमों 
वग पालन करते हैं, दूसरा इसलिए कि हम मानते हैं कि यह हमारे हित में है । हम 
समभते हूँ कि उनकी एक विशेष उपयोगिता है । उनके बिना समाज की और सामा- 
जिक जीवन की सत्ता सम्भव नहीं। इसलिए हा म के श्रनुसार राज्य का झ्राधार 
उपयोगिता (छा) है सहमत्ति (0075थ॥) नही । 


३६ पितृसत्ताक तथा मातृसत्ताक सिद्धान्त (प॥6 श््वातरक्षणीवों ध्ात॑' 
ह6 'थशापशए8] (०0765) 


श्राज राज्य एक ऐतिहासिक सस्वा समझी जाती है, इसका चिवास झाकस्मिझ 


न्ह्ड राजनीति शास्त्र फे मूल सिद्धान्त 


नही श्रपितु श्ताब्दियों में हुआ । परन्तु राज्य मे विकास की श्रपनी इस लम्बी यात्रा में 
प्रारम्भ मे वया रुप श्रस्तयार क्या इस बिपय में लोगो में मतभेद है। पितृसत्ताक 
मिद्धान्त (7० एगाग्रशणार धा०ण३) देसी प्रारम्मिक श्रवस्था वी प्रमुख 
व्याख्या है । 

सर हेनरी मेन वा कथन है कि समाज की उत्पत्ति ऐसे परिवारों के सम्मिलन 
से हुई जो कि एक कुलपिता से (श्वाग्रशाटा) सम्बद्ध थे या जो सबसे वृद्ध 
पुरुष के नियन्नण में रहते थे | मेन के श्रनुमार परिवार भ्रपने प्रारम्भिक रुप में छोटे- 
चछोटे समूह थे, जिसमे पति, पत्नी तथा सन्‍्तान मिलकर रहते थे । धीरे-घीरे एक से 
अनेक परिवार बने, श्रोर वे सव वृद्ध पिता के सरक्षण श्रौर नियन्त्रण में एक साथ 
रहने लगे । ऐसे परिवारों में पिता की श्राज्ञा ही श्रन्तिम श्राज्ञा होती थी , भंगडो के 
निपटारो मे उसी का फैसला अ्रन्तिम फैसला होता था, वह पूजा का, श्रधिकार का, 
शासन का, मर्यादा व घर्मं का सभी का स्रोत था । 

यह परिवार मिलकर कुल (८»॥) बन गये। इनमे सभी सदस्य रबत- 
वन्धन से बंधे हुए सबसे बड़े पुरुष की श्रधिकार सत्ता को स्वीकार करते थे । यही 
कुल-कबीले (१770०8) वन जाते है, कवीले ही राज्य का श्राधार बनते हैं । विकास 
की इन स्थितियों में मुख्य सयोजक शवित रक्‍त के वन्धन ही रहे और पितृ-सत्ता की 
प्रमुसता रही । हेनरी मेन के शब्दों में “प्रारम्भिक इकाई एक ऐसे परिवार की है जो 
सबसे बडे पुर्वे पुरुष के सामान्य प्रभुत्व मे बेंघी हुई है । इन परिवारों से मिलकर वह 
या कुल बनता है। कुलो से मिलकर फवीला या ज॑ंनपद श्रौर फवीलो से राज्य 
बनता है ।” लीकॉक भी इस विकास-क्र्म को इस प्रकार रखा है--“पहले एक 
गहस्थी, फिर पित॒सत्ताक परिवार, फिर एक समान जाति के पुरुषो का कवीला श्रौर 
श्रन्त मे एक राष्ट्र सामाजिक क्रम का निर्मरिण इस झ्राघार पर हुआ 7 

सर हेनरी मेन ने अपने सिद्धान्त की पुथ्टि यहूदियो, यूनानवासियो, रोम- 
वाधप्िियो तथा भारतीय परिवारों के उदाहरण द्वारा की है। इन सभी देशो मे ऐसे 
परिवार मिल जाते है जो कि वर्तमान काल में एक परिवार न कहला परिवारों के 
समूह ही कहलाएँगे। इन सथुक्त परिवारों मे सभी निकट-द्वर के सम्बन्धी झा जाते 
है । ऐसे सयुक्त परिवारो के मुखिया ही राज्य-सभा मे प्रतिनिधि बनते थे। चीन, मिश्र 
इत्यादि पूर्वी देशो मे भी ऐसे ही परिवारों की भ्रवस्थिति के उदाहरण मिलते हैं। इनमे 
“पिता का झपने पारिवारिक सदस्यो पर श्रसीम भ्रधिकार होता था । पुराने फिलस्तीन 
(7?४०४॥76) मे पिता अपनी लडकियो को बेच सकता था श्रौर रोम मे वह श्रपने 
बच्चों की जिन्दगी का मालिक था। सीनेट (96४७०) का श्रभिप्राय वृद्धो की ससद 
है जव कि नगरपालिकाशो के सदस्य आ्राज भी नगरपिता ((ए शिधक्ष$) 
कहलाते हैं। फ्रेंच विचारक योदीन (800॥) राज्य परिषद मे केवल परिवारों के 





व “ऑफ” & व0फएछशातंतव फ्रक्ता & एककाप्एलाकओं शियोेए, प्रिश्क 8 ऐप06 
0 9078078 07 चाएवेार्त 46860 व ग040॥ए7 & 78/07--80 7प्ा8 सै6 80लबकां 
6708 6760060 09 8 98878 *---/2६८०८/८ 


पितृसत्ताक तथा सातृसत्ताक सिद्धान्त धर 


"मुखिया को ही स्थान देता है, और उसे ही वोट का हक भी है। अरस्तू ने भी राज्य 
नकी उत्पत्ति कुलो से मानी है । वह कहता है, “सबके पहले परिवार या फुल का जन्म 
होता है, जब श्रनेक फुल मिल जाते हूँ, श्रौर उनके संगठन का मतलब श्रपनी रोज 
'की आवश्यकताओं फो पूरा फरने की श्रपेक्षा काफी विस्तृत हो जाता है, तो गाँव का 
जन्म होता है । जब अनेक गाँव मिलकर श्रपना संगठन बनाते हैं, और यह संगठन 
इतना पूर्ण और विशाल वन जाता हैँ कि लगभग शत्म-निर्भर हो जात्ता है तो राज्य 
का जन्म होता, है ।” हमारे यहाँ भी जनपदो का विकास कुलों से ही हुआ हैं । आग्नेय, 
मालव, वज्जि, श्रन्धक, वृष्णि, मुद्रक, कोशल इत्यादि ऐसे अनेक जनपद अपने प्रारम्भिक 
रूप में जातीय समुदाय थे । 

पितृसत्ताक सिद्धान्त के आधारभूत तत्त्व निम्नलिखित है-- 

(१) स्थायी वेवाहिक सम्बन्ध श्रौर मनुष्य का परिवार वनाकर रहना । 

(२) राज्य का विकास परिवार से हुआ है । परिवारों के मिलने से कुल और 
कुल से जनपद श्रौर जनपद ही राज्य के आधार है । 

(३) राज्य-सत्ता का मूल स्रोत पितृसत्ताक परिवार के प्रधान मुखिया की 
चह भ्रसीमित शक्ति थी जिसके अन्तर्गत परिवार के सभी सदस्य आ जाते थे । 

आलोचना--निस्मन्देह पितृसत्ताक सिद्धान्त राज्य-निर्माण की महत्त्वपूर्ण स्थिति 
की श्रोर निर्देश करता है, परन्तु राज्योत्पत्ति की बहुत सीबी-सादी व्याख्या है । 
प्रारम्भिक सामाजिक समुदाय भ्रपने सगठन मे इतना सरल नही था जितना कि इस 
सिद्धान्त के समर्थक मानते हैं । सामाजिक संस्थाश्रो के विकास में केवल रक्त सम्बन्ध 
या पारिवारिक सम्बन्ध ही श्राधारभूत रहे हो, ऐसी वात नही । इन तत्त्वो के प्रतिरिकत 
राज्य-निर्माण में अनेक अन्य तत्त्वो का महत्त्वपूर्ण स्थान है । 

दूसरा वर्तमान युग के समाजद्ञास्त्रियो ने पितृस्तत्ताक परिवार को सभी जगह 
नही पाया | न ही इसे परिवार का आदि रूप माना जाता है। मैउलनन (॥/88०- 
एथाएशा ) तथा जेक्स (॥थ॥८) इत्यादि ने परिवार के प्रारम्भिक रुप को मातृसत्ताक 
(वंध0॥8]) माना है । 

वे हेनरी मेन के सामाजिक विकास-क्रम को भी नहीं मानते । उनका विचार 
है कि प्रारम्भिक समाज की मूलमूत एकाई (७७) वैयव्तिक परिवार नहीं था, 
अपितु कवीला या जन (प्र0०) था । 

जन से कुलो का विकास हुमझ्मा और तदनन्तर परिवार का जन्म हृश्रा । 
चंशानुक्त्म का प्रारम्भ पिता से नही अपितु माता से होता है । मॉर्गन का कथन है कि 
चहुत से प्रमाणयों से यह सिद्ध हिया जा सकता है कि प्रारम्भिक परिवार का मुख्यिा 
कोई वृद्ध पुण्ष न हो वृद्धा-स्ती होती थी, पितृरत्ताक परिवार से पूर्व मानृसत्ताव 
परिवार की शदस्थिति थी । 

मातुसत्ताक निद्धान्त- (परत० िव्तांशलाओं धा८णा$) इस प्रकार मानृ- 
सत्ताक निद्धान्त के भ्नसार आरम्भ में निश्चित तथा स्थायी विवाह सम्बनस्धो का 
अमाव था। गधिहुतर लोग रेवड (?80०.) बनाकर रहते थे, उत्तवो मे विभिन्‍न टोटम 


हद राजनीतिक शास्त्र के मूल सिद्धान्त 


(रेबठ था विशेष चिन्ह) के रेवउ मिलते श्र स्त्री और पूरुष स्वाभाविक प्रकृति के 
वद्य हो समागम करते । बच्चे श्रपने पिता यो नहीं जानते थे और माता के परिवार 
में रहते थे । मातृसत्ताक परिवार के मुस्य झ्राधार निम्न थे--- 

(क) स्थायी श्ौर निश्चित वैवाहिक सम्बन्धों या श्रमाव ऐसी श्रवस्था मे 
वधानुक्र्म माता से ही घुर् किया जाता था। बच्चों का पालन-पोपगा माता के परिवार 
में होता था पिता के परिवार में नही । माता अपने परिवार के साथ रहती । कभी- 
वभी उसका श्रस्थायी पति श्रतिथि के रूप मे उसके परिवार में आता शौर चला जाता । 

(स) मांतृसत्ताफ परिवार में सत्ता (20४०) पति के हाथ में नही अपितु 
पत्नी के परिवार के किसी पुरुष सम्बन्धी के हाथ में होती थी । कभी यह सत्ता माता 
के बडे भाई के हाथ में होती जसे कि मलाया में होता है, तो कभी माता-पिता के 
हाथ मे, जैसा कि भ्रमेरिका के रेड इडियन्स के कुछ कबीलो में पाया जाता है। बहुत 
से समाजशास्त्री मातृसत्ता भ्रीर सम्पत्ति पर माता के श्रधिकार को अ्रधिक महत्त्वपूर्ण 
नहीं समझते 4 मेकाइवर (४०८४० ) का कथन है कि मातृमत्ता प्रधान परिवार की 
प्रवस्थिति मे पर्याप्त सन्देह है | हाँ, वह ऐसे परिवार की श्रवस्थिति श्रवश्य मानता है 
जिसमे वशानुक्रम माता से प्रारम्भ होता हो। मातृसत्ताक परिवारों की श्रवस्थिति 
भारत को द्रविड जातियो तथा मलाया भ्रौर श्राट्रेलिया के मूल निवासियों मे है । 
मातृसत्ताक परिवार के श्रनन्तर पितृसत्ताक परिवार का विकास हुआ । मातृसत्ताक 
परिवार के विलोप का कारण हमारी झ्राथिक परिस्थितियों का परिव्तंन है | घुमक्कड 
या खानावदोश जिन्दगी के खत्म होने पर जब पशु-पालन तथा कृपि-व्यवस्था का 

जन्म हुआ तो उसके साथ ही स्थायी वेवाहिक सम्वन्ध श्रौर वेयवितक परिवारों का 
विकास भी हुग्नमा है। मातृसत्ताक परिवार के समर्थकों के अनुसार समाज विकास 
का क्रम इस प्रकार है-- 
) कवीला (770०5) । 

(२) कुल (0075) कवीले के विभाजन के अ्ननन्तर उत्पन्न हुआ । 

(३) घराने (0०६० ॥00$) का विकास कुलो से हुआ । 

(४) परिवार विकास-क्रम मे घरानो के पदचात्‌ श्रोर सबसे अन्त मे आता है । 

श्रालोचना-- मातृसत्ताक परिवार के उदाहरण ससार की श्रनेक भ्रादिम-असम्य 
जातियो मे मिल जाते है, परन्तु इसे सर्वव्यापी नही कहा जा सकता। 

हम पहले ही कह आए है कि सामाजिक विकास का स्वरूप इतना सरल नहीं 
जितना कि इन सिद्धान्तो के समर्थक मानते हैं। फिर परिवार श्र राज्य सगठन, 
स्वरुप तथा कार्यो मे एक दूसरे से वहुत भिन्‍न है। अत राज्य को परिवार का एक 
विस्तृत रूप समझना सर्वथा गलत है। पारिवारिक भोौर राजकीय सत्ता और उनकी 
प्रकृति मे वहुत भ्रन्तर है । 

हमारा प्रारम्मिक राजनीतिक जीवन अनेक तत्त्वों द्वारा नियन्त्रित क्‍या 
जाता था, केवल पारिवारिक सम्वन्धो द्वारा ही नहीं। श्रन्त मे हमे यह मानना 
पड़ेगा कि यह सिद्धान्त राजनीतिक कम श्रीर सम्राजशास्त्रोय श्रधिक है। इसका 


है 
दविकासवादी सिद्धान्त ऐ 
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'उद्देश्य समाज का विकास श्रौर उद्भव हूढना है न कि राज्य के 


४० विकासवादी सिद्धान्त (7एणणां०0थ्ाए हज 


राज्योत्पत्ति के विभिन्‍न सिद्धान्तो का विवेचन ऊपर किया 5 णसेर्कि 
हम देख ही चुके हैं इनमे कोई भी सिद्धान्त श्रपने आप मे सन्‍्तोषजनक और सही नही। 
राज्य, जैसा कि डावटर गानंर ने कहा है, “न तो देवीय सस्था है न ही भनुष्यक्ृत, 
शौर न ही यह ज्ञारीरिक शवित का फल है तथा न ही परिवार का विस्तृत रूप ।77 
आज राज्योत्यत्ति के विकासवादी सिद्धान्त को ही स्वीकार किया जाता है। इस 
सिद्धान्त के अनुसार राज्य की उत्पत्ति किसी निश्चित समय पर अ्रथवा किसी निद्दितत 
योजना के श्रनुसार नही हुई, न ही उसके प्रारम्भ की कोई निश्चित ऐतिहासिक तिथि 
है । विकासवादी सिद्धान्त यह प्रतिपादित करता है कि राज्य हमेशा हमारे साथ रहा 
है। समाज के प्रारम्भिक अविकसित रूप में भी राजनीतिक सत्ता को अवस्थिति ग्रवश्य 
थी। परन्तु साथ ही यह भी स्वीकार किया जाता है कि प्राचीन राजनीतिक सस्थाओो 
का स्वरूप श्राज की राजनीतिक सस्थाओं से वहुत्त भिन्‍न है । इसका विकास धीरे-धीरे 
हुआ, अश्रचानक नहीं । 

मनुष्य की सघ प्रेमी प्रवृत्ति का उल्लेख हम कर चुके है। इसी संघ प्रेमी 
प्रवृत्ति का परिणाम है, विभिन्‍न समुदायों की रचना । कुछ निश्चित समानताओ के 
आधार पर या सामान्य स्वार्थों के श्राघार पर सगठित अनेक समुदाय पुराने श्र नये 
समाज में हमे मिल जाते हैं। ऐसे समुदाय रुघिर सस्बन्ध ([(त009), स्थान 
(7.0८५॥४ ), श्रायु (88०), लिगभेद (8७), पेश्ा (0०८एए40४०ा) तथा पद 
($0008) इत्यादि के आधार पर सगठित किये जाते है । इनमे सगठन और नियमन 
की प्रवृत्ति हृष्टिगोचर होती है, यही विभिन्‍न प्रकार के राजनीतिक सगठनों का श्राधार 
वन जाती है। प्रारम्मिक भ्रवस्था मे इस प्रवृत्ति की अभिव्यवित वहुत सीबे और भद्दे 
(70०७) रूपो में होती है, धीरे-धीरे इसका विकास हुआ । राज्य भी श्रपने प्रारम्भिक 
रूप मे पर्याप्त सरल और सीधा था। इसका विकास धीरे-धीरे हुआ । श्राज तो राज्य 
शायद मानव-समाज की सबसे श्रधिक जटिल, विकसित झौर सस्कृत सस्या है। 

विकासवाद के भ्रनुसार राज्य-निर्माण मे निम्न तत्त्वों का विश्वेप महत्त्व है-- 

(१) रुघिर सम्बन्ध ((7शए) । 

(२) घर्म (एणाहा००) । 

(३) युद्ध (एथ ) । 

(४) राजनीतिक चेतवा (?णा0ट्तव] ०णाइटा०पश्ा८६5) | 

अव्ययन की सुविधा के लिए हमने इन विभिन्‍न तत्त्वों को पृथक-पृथक रखा 
है, परन्तु वस्तुत यह सब तत्त्व एक दूसरे मे घुले-मिले हैं, उनको पृथऋ्‌ नहीं क्रिया 
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जा साता | यह ठीफ है कि देश-काल के भेद से उन तत्त्वो की उपस्थिति और मात्रा 
में वुछ भ्रन्तर रहा हो परन्तु राज्य-निर्माण में सब सामान्य रूप से अबच्य उपस्थित 
न्हेहे। 

यह सब तत्त्व हमारे जीवन की स्थायी और मौलिक णवितर्या हैं, इन्ही से 
राज्य-निर्माण के लिए श्रावश्यक एकता का विकास होता है । यह मनुप्य की श्रपनी प्रकृति 
का परिणाम है । यही हमारे सामान्य हितो श्रौर श्लावष्यकताओों की पूति के साधन हैं 
श्रौर इन्ही से राज्य के श्रात्मिक ($700०7४०) स्वरूप का निर्माण होता है । 

(१) रुधिर सम्बन्ध (/(7977)--यह वात निविवाद सर्प से स्वीकृत की 
जाती है कि प्रारम्भिक सामाजिक सम्बन्धों में रुधिर सम्बन्धो का विशेष महत्त्व था| 
रेबड या टोलियो मे ती श्रवश्य ही रक्त-सम्बन्धों के श्राधार पर एकता आधारित थी। 
सब अपने आपको एक पुरुष की सन्‍्तान समभते थे। परिवार, चाहे उसका प्रारम्मिक 
स्वरूप कुछ भी क्यों न रहा हो, राज्य का श्राघार है। पितृसत्ताक (एबवापशणात्व) 
परिवार मे ज्येप्ठ पुरुष या पिता (एथा)णा) की विशज्येप स्थिति, उसके श्रधिकार 
उस द्वारा पारिवारिक जीवन का नियमन राजकीय जीवन के लिए श्रावश्यक ट्रेनिंग 
का विद्यालय ही समझा जा सकता है। परन्तु राज्य की उत्पत्ति प्रत्यक्ष। पितृसत्ताक 
परिवार से हुई, ऐसा श्राज नही माना जाता । पारिवारिक स्थिति में सत्ता का झाघार 
वैयकितिक था, स्वार्थ सार्वजनिक नही वैयक्तिक थे, नागरिकता का श्रभाव था । हाँ, 
परिवारी के मिलन से कुलो श्रौर कवीलो का निर्माण हुआ श्रौर यही राज्य के आधार 
बने । कवीलो की एकता का एक बडा श्राधार रुधिर की एकता थी । कबीलो में 
जो जीवन मौजूद था उसे राज्य का श्राधार कहा जा सकता है। प्रत्येक कवीले 
मे एक सरदार हुआ करता था, जिप्तके हाथ मे सेना, न्याय तथा घर्म तीनो के अधिकार 
केन्द्रित थे । कवीलो के पारस्परिक युद्धों मे यह श्रपने कवीले का नेतृत्व करता था । 
शासन में यह सावंजनिक हित की श्रपेक्षा श्रपने सहयोगियो के हित का ही अधिक 
ध्यान रखता था ! 

प्राचीन गणराज्यो मे जातीय एकता की भावना मुख्य होती थी। आज की 
राष्ट्रीयता की भावना के पीछे भी रुघिर की एकता की भावना--जो बहुत कुछ 
कल्पनात्मक है--काम करती है । 

गेटल का कथन है कि “पितृसत्ताक परिवारों के चिन्ह प्रारम्भिक राज्यों मे 
वर्तसान थे तथा उन्होंने श्रपने राजनीतिक जीवन मे पितृसत्तात्मक परिवार के कुछ 
नियमों तथा सगठनों फो ग्रहणा कर लिया था। रुधिर सम्बन्ध फे बन्धन से परस्पर 
झ्रधीौनता और एकता (3ध्वातधा/9) के भाव प्रबल होते हैं जिनका रहना राजनीतिक 
जीवन के लिए श्रावश्यक है ।” 

रूधिर सम्बन्धों के श्राधार पर आघारित समाज के कुछ अपने विद्विष्ट पहलु- 
ये, गेटल के श्रनुसार यह इस प्रकार हैं-- 

(क) समाज का श्राधार प्रादेशिक (प्रध्याणर॥) न होकर वेयक्तिक 
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(ए८४४०॥४!) था । सामुदायिक सदस्यता का आधार सामान्य वास-स्थान नही अपितु 
वास्तविक या काल्पनिक रुधिर सम्बन्ध थे । ऐसे समुदाय किसी एक प्रदेश से बंधे हुए 
नही होते थे, वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से और सुविवापूर्वक भ्रा-जा सकते 
थे। इसलिए कहा गया है कि प्रारम्भिक शासक शअ्रपनी प्रजा के शासक होते थे, श्रपती 
धरती या प्रदेद के नही । 

(ख़) प्रारम्भिक समाज का रूप निपेघात्मक ($%णप्रञआ॑००) था। बाहर के 
लोग दात्रु समझे जाते थे, विदेशी लोग गोद लेकर या ग्रुलाम वनाकर ही समुदाय में 
प्रवेश पा सकते थे । 

(ग) ये समाज-प्रतियोगिता की भावना से रहित ()१०7-००77००१॥९८) थे, 
सामाजिक रीति-रिवाज और प्रथाएँ ही सामाजिक जीवन का नियन्त्रण करती थी। 
प्रगति या परिवर्तत सम्बन्धी विचार दुरे समझे जाते थे । 

(घ) यह समाज सामूहिक या सामुदायिक (("शआशणाशं ) था । इस समाज 
की श्राधारभूत इकाइयों (88७0 ए7॥$) व्यक्ति न होकर गुट या समूह थे। वैयक्तिक 
स्वतन्त्रता या स्वच्छुन्दता का कोई स्थान नही था। स्वाबीनता का श्रर्थ समुदाय की 
स्वाधीनता घी न कि व्यक्ति की | सहयोग और अन्योन्याश्रय सम्बन्ध ([[006ए9श॥- 
40॥06) ही समाज के आदर्श थे । 

(२) घमसम (छेलाषहा0)--प्रारम्भिक समाज में धर्म का भी उत्तना ही महत्त्व 
था जितना कि रुधिर सम्बन्धो का । जनो या कवीलो के पर्याप्त विकसित और विद्याल 
हो जाने पर रुघिर सम्वन्धो के वन्धन कमजोर पडने लगे। परिवारों तथा जातियो की 
एकता खतरे मे पड गई। ऐसे समय मे धर्म-भावना ने इन विश्य खल होती हुईं जातियो को 
बचा लिया । प्रारम्भ में धर्म का केच्ध-विन्दु पितरों की पूजा (80८४07 ए0757) 
थी । पितरो की पूजा की भावना के साथ-साथ वीर-पूजा की भावना भी काम करती 
थी । कवीलो के पारस्परिक युद्धो में वीर-गति पाने वाले लोगो की पूजा तो होती ही 
होगी, उनकी वीरता की कहानियाँ भी जातीय घरोहर वन जाती थी । पितर-पूजा ने 
लोगो मे एक जातीयता की भावना को भी जीवित रखा । 

धर्म श्लोर रुधिर सम्बन्ध का घनिष्ठ सम्बन्ध तो इसी वात से पता चलता है 
कि जाति या कवीले के मुखिया न केवल राजनीतिक नेता ही होते थे वे धर्म-यूजा 
के भ्रधिकारी भी होते थे । परिवार या कुल के सम्पूर्ण धामिक कृत्य उन्ही के आदेशा- 
जुसार होते थे । 

धीरे-धीरे पित्तर-पूजा का स्थान प्रकृति-पूजा ने ले लिया | प्रकृति के दवित- 
चिन्ह सूर्य, जल, पृथ्वी, झ्रगिनि, वायु इत्यादि सभी देवताओं के पद पर श्रानीन कर 
दिये गये और पितरो की श्रात्माओ के साथ-साथ उनकी पूजा भी की जानें लगी । 
विधर्मी लोग बुरी दृष्टि से देखे जाते थे, उन्हे एक प्रकार से शत्र्‌ समझा जाता था। 

विभिन्‍न धार्मानुयायी कबीलो में युद्ध भी होते थे। धर्म ने लोगों मे पर्याप्त एकता 
उतनन्‍न की । 

राजा था शासक का स्थान इस समय महापुरोहित या मुस्य धर्माधिवारी ने 
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ग्रहण कर लिया, या यूं फहना चाहिए कि राजा ही मुख्य धर्माधिकारी बन गया । 

धर्म ने प्रारम्भिक सामाजिक जीवन में बहुत महत्त्वपूर्ण काम किया था। 
जहां उसने एक श्रोर लोगो में एकता उत्पन्न की वहाँ दूसरी श्रोर उसने लोगों में राज्य 
श्रीर ग्ासन के प्रति श्रद्धा श्रीर भक्ति की भावना को उत्पन्न क्या । केवल भारीरिक 
शक्ति के बल पर ही प्राचीन काल के निरकुश शासन नहीं टिक सकते थे। धर्म ने 
लोगो में बिश्वास उत्पन्न किया कि राजा देवीय णवित के प्रतिनिधि हैं और उनके 
क्रादेश भगवान के श्रादेश हैँ । उनका उल्लघन पाप है । राजा का कोप देवता का कोप 
है, उस द्वारा विये गये श्रत्याचार प्रजा के अपने पाप-क्रमों के फल हैं। इस प्रकार के 
विचार प्राचीन भारत, मिश्र, सुमेरिया तथा यूरोप मे भी मिल जाते हैं। इस प्राचीन 
श्रराजक स्थिति में धर्म ने शासन और व्यवस्था कायम रखने में मदद की । गेटल ने 
लिखा है कि “प्रारम्भिक धर्म स्थानोय (7,0८४।) भौर संकफीर्णा था। राज्य-विस्तार 
या विजय के कारण जातियो फे प्रतार के साथ-साय रुधिर सम्बन्ध के बन्धन झौर 
पूर्वजों फी पूजा भी फम होती गई, यद्यपि श्रादिम समाज में बहुधा सामान्य उत्तत्ति 
की वाथाएँ श्रौर गोद लेने को मो प्रथा थी। विस्तृत प्रदेश तथा विभिन्‍न जातियों 
के तथा राज्य के प्रादेशिक श्राघार के लिये प्रकृति-पूजा विशेष उपयोगी थी, और 
इसके विकास ने प्राचीन पारिवारिक पुजा-प्रया के श्रवशेष तथा जातीय वीरो की 
गायाओझो से मिलकर, एक सामान्य राष्ट्रीय धर्म का काम किया जिसने सरकार शभौर 
फकासनुन को भी प्रमाणित किया । 

(३) ग्रुद्ध (#»7)--थुद्ध की श्रावश्यकताओ से भी राजा की उत्पत्ति हुई, 
इसका जिक्र हम पीछे भी कर भ्राये हैं। पीछे हमने देखा है कि किस प्रकार देवासुर 
सग्राम में देवता पराजित हो कहते हैं कि हम लोग '“श्रराजतया' श्रर्थात्‌ राजा न 
रखने क कारण हारे हैं। हम को राजा बनाना चाहिए (राजनम्‌ फरवामहे)। 
प्राचीन परिवार या कुल जो रक्त सम्बन्धो पर आश्चित थे वे सगठित' रूप मे कबीले 
का रूप तभी भ्रस्तियार कर सके जब या तो बाहर से आक्रमण का खतरा हुआ या 
फिर किसी नेता ने उन्हे युद्ध के लिए सगठित किया । वैसे भी हमारे में सत्ता-प्राप्ति 
की इच्छा (7.प्रल्‍४ ई07 9०४०) रहती है। पुराने जमाने के श्रादिम समाज मे ये 
प्रवृत्ति और भी श्रधिक मजबूत थी, श्रत इसकी श्रभिव्यक्ति सैनिक सगठन और युद्धो 
मे स्वाभाविक ही थी। युद्ध के फलस्वरूप एकत्ता का आधार प्रादेशिक हो गया। 
जातीयता का महत्व कम हो गया । एक ही प्रदेश के रहने वाले लोग चाहे उनका 
पद या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो, युद्ध के समय एक हो जाति या कवीले के लिए 
एक नेता के नेतृत्व मे लडते थे। इस प्रकार युद्ध ने सर्वेप्रथम राजनीतिक एकता को 
जन्म दिया । 

एक प्रदेश पर झधिकार कर उसमे किसी नेता की श्रधीनता स्वीकार करने से 
ही जनपद का जन्म हुआा । 

(४) राजनीतिक चेतना (९०609 ००१४०४०४५॥९४५) -- रुधिर सम्बन्ध, 
धर्म तथा युद्ध की भाँति राजनीतिक चेतना का भी राज्य-निर्माण से विश्येष 


- विकासवादी सिद्धान्त १०१ 


महत्त्व है । राजनीतिक चेतना से कुछ ऐसे उद्देश्यों की अवस्थिति का ज्ञान होता है 
जिनकी प्राप्ति के लिए राजनीतिक संगठन की श्रावदयकता हो । सबसे बडी 
श्रावदयकता थी सगठन और नियमन (२०७९णं०॥०॥ ) की । मनुष्य के आथिक जीवन 
के विकास के साथ नियमन को यह श्रावश्यकता भर भी अश्रधिक वढ गई । ज्यो-ज्यो 
मनुष्य ने अपनी घुमवकड जिन्दगी को छोड पशु-पालन और कृषि जैसे व्यवसायो को 
अपनाना शुरू किया त्यो-त्यो हमारे सामाजिक जीवन की जटिलता बढती गई । पहले 
तो सामान्य शत्रु के विरुद्ध संगठन होता था, उसका उद्देश्य केवल सामूहिक जीवन 
की रक्षा था। परन्तु श्रव आवादी वढ जाने से तथा चैयवितक सम्पत्ति के विकास के 
कारण मनुप्य के आर्थिक जीवन के नियमन की श्रावश्यकता भी महसूस की जाने 
लगी । इधर भूमि पर वस जाने से श्रम का विभाजन भी हुआ, विभिन्‍न वर्ग बन 
गये, वेयवितक परिवार भी स्थापित हो गये । इस तरह जीवन का सामाजिक पहलू 
भी पर्याप्त जटिल हो गया । इन्ही उद्देश्यो की प्राप्ति के लिए राज्य की आ्रावश्यकता, 
को भ्रनुभव करने का नाम ही तो राजनीतिक चेतना है। राजनीतिक संगठन का 
काम व्यक्ति के जीवन और सम्पत्ति की रक्षा, परिवार और विवाह सम्बन्धों का 
नियमन, समाजिक श्ञान्ति श्रौर वाह्म श्राक्रमणो से रक्षा, कानून का बनाना और लाग 
करना हो गया । 
सामाजिक श्र भ्राथिक जीवन के विकास के साथ-साथ राजनीतिक चेतना 

जहाँ विकसित हुई वहाँ विशुद्ध और सुसस्कृत भी हो गई। प्रारम्भ मे वह सीधे-सादे 

राजनीतिक सगठन में अभिव्यवत्त हुई, धीरे-धीरे हमने अ्रपनी विवेक-बुद्धि से काम 
लिया, इसके सगठन में श्रावश्यक परिवतंन किये और इसके उद्देष्यो की सख्या को 
वढा इसके नैतिक श्रीर सास्कृतिक कत्तंव्यों को भी स्वीकार किया । ऐसी राजनीतिक 
चेतना के फलस्वरुप ही श्राज राज्य सर्वोच्च सामाजिक समुदाय माना जाता है । 

इस प्रकार विकासवाद का सिद्धान्त हमारे उस प्रश्न का उत्तर देता है जो कि 

हमने इस अ्रध्याय के प्रारम्भ में किया था। हमने ऊपर देख लिय है कि इस प्रश्न का 
उत्तर सीधा भ्रौर सरल नही हो सकता और न ही कोई सीघी-सरल व्याख्या मानी जा 
सकती है। राज्य देवी सस्या नही फिर भी राज्य के विकास मे इस विचार का महत्त्व 
रहा। राज्य केवल शक्ति का परिणाम नहीं, फिर भी शक्ति राज्य-सगठन का एक 

प्रमुख तत्त्व हैं। राज्य केवल व्यवित की सहमति पर श्राघारित नही फिर भी हम 

मानते है कि वह हमारी राजनीतिक चेतना का परिणाम है। राज्य केवल परिवार का 

विस्तृत रूप नही परन्तु राज्य-निर्माण मे रुघिर सम्वन्धो का महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है, 

एस प्रकार विकासवाद का सिद्धान्त सभी अद्ध॑सत्य मिद्धान्तो के सत्याग्य को ग्रहण कर 

हमारे प्रएन का एक सन्तोषजनक और वज्ञानिक उत्तर देता है । 


प्शराएणाशा। (0९४०5 
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राज्य का उत्पत्ति (२) 


४१. हॉव्स, लॉक तथा रूसो के श्रनुबन्ध सिद्धान्त (5004 (एणाए4० 
+60768 ०0 09965, 7.,00७6 था ॥२०0४४९७७) 


राज्य की उत्पत्ति के विभिन्‍न सिद्धान्तो का अध्ययन हम पीछे विस्तारपूर्वक 
कर चुके है। हम देख चुके हैँ कि अनुवन्ध सिद्धान्त ( ग॥6079 ० 80एणएशे (009- 
(४० ) का राज्योत्पत्ति विषयक सिद्धान्तो मे क्‍या महत्त्व है | हॉव्स, लॉक तथा रूसो 
इस सिद्धान्त के प्रवल समर्थक हैँ । इन्होने इस सिद्धान्त का बहुत विशद विवेचन किया 
है । इनके विचार राजनीति शास्त्र मे विशेष महत्त्व रसते है अ्रत इस अध्याय मे हम 
इन विचारको के दर्शंव का विस्तारपूर्वक विवेचन करेंगे । 


४२. थॉमस हॉब्स (7]0708 प्वञ०906४ 528-]679) 


हॉव्स के राजनीतिक विचार उसके अपने समय की राजनीतिक परिस्थितियों 
का परिणाम हैं। हॉव्स के जीवन-काल मे इग्लेण्ड मे गृह-युद्ध चल रहा था। स्टुगर्ट 
राजा जेम्स प्रथम के विरुद्ध जनता विद्रोही हो उठी थी, राज्य-व्यवस्था विश्व खल 
हो गई थी। हॉव्स अ्रपने राजा के पुत्र चार्स्स द्वितीय के साथ, जिसका वह शिक्षक 
था, फ्रास चला गया। वहाँ उसे राजतन्त्र के अन्तर्गत अपेक्षाकृत शान्ति और व्यवस्था 
के दर्शन हुए । उसने भ्रनुभव किया कि राजा-विहीन प्रजा श्रव्यवस्था का मूल कारण 
है। राज्य भौर व्यवस्था की स्थापना केवल राजतन्त्र मे ही सम्भव है। 

हॉब्स ने अनुवन्ध सिद्धान्त' की व्याख्या राज्य के जन्म श्र उसके विकास के 
श्रष्ययन के लिए नही की थी, उसका तो उद्देश्य था इग्लैण्ड की जनता के लिए राज- 
भवित के एक नये आधार को प्रस्तुत करना। उस समय एक ओर तो जनता श्रपने 
श्रधिकार मागती थी, दूसरी ओर राजतन्त्र के समर्थक राजा के दैवीय श्रधिकारो की 
दुहाई देते थे। देवीय अधिकारों (0शं॥० एश_्ञा5 ० 795) का सिद्धान्त बहुत 
भ्रसे तक लोगो को काबू मे न रख सका, श्रत हॉव्स ने निरकुश राजतन्त के समर्थन 
में अपने अनुवन्ध सिद्धान्त को पेण किया । 

हॉब्स प्रयम अग्रेज दाशंनिक था जिसके राजनीतिक दर्शन का सम्पूर्ण यूरोपीय 
महाद्वीप पर प्रभाव पडा, उसके दर्शन की सर्वत्र चर्चा की गई । उसने समाजशास्त्र, 
दर्शन तथा गणित आदि का गम्भीर श्रध्ययन किया था। राज्यणास्त्र के विवेचन में 
उसने इतिहास का सहारा नही लिया, अपने असल बनाकर उनके अनुसार उसने अपने 
सिद्धान्तो का प्रतिपादन किया । दूसरे शब्दों मे उसके श्रध्ययन में कल्यना का श्रधिक 
प्रयोग हुआ, इसी कारण उसयी भअध्ययन-पद्धति वियोजक ([0०6०८४९०) है । 

हॉत्स का सर्वप्रस्तिद्ध ग्रन्थ 'लेवाययन' ([.८श०0आा) है । 


१०४ राजनीति शास्त्र फे मूल सिद्धान्त 


मनुष्य प्रकृति--हांव्स के दर्घन का श्राधार मानव-प्रकृति दी मनोवैज्ञानिक 
च्यास्या है । उसके मतानुमार मनुप्य के जीवन की सबसे बडी प्रेरक शवित ()४०॥- 
श्यागाह णि००), स्वार्ब-सिद्धि ($शनिशशट5४) झौर श्रात्मरक्षा (इल- 
एाट्प्शश्वा0) है । हमारी सम्पूर्ण क्रियाओं का स्रोत भ्रात्मरक्षा की भावना है! 
उसऊा मुख्य उद्देश्य श्रपनी शवित को बढाना, यज्ञ प्राप्त करना और श्रपने जीवन को 
सुरक्षित रबता है। वह सच कुछ उचित है जो इन उद्ेष्यों की प्राप्ति से मदद करता 
है श्लौर जो इनके विरुद्ध है, उसमे रुकावट है, वह बुरा है। मनुष्य की शक्ति प्राप्त 
करने की इच्छा (7.05६ [07 70ए८ ) श्रसीम है, वह कभी तृप्त नहीं होती, वह उसकी 
मृत्यु के साथ ही खत्म होती है । 
प्राकृतिक श्रवस्था (526 0 'िधाएा०)--ऐसे निपट स्वार्थी मनुष्य ही 
राज्य के उत्पन्न होने से पूर्व प्रकृति की अ्रवस्था में रहते थे। प्राकृतिक श्रवस्था मे 
प्रत्येक मनुप्य इन्ही इच्छाओं से प्रेरित किया जाता था। शारीरिक और मानसिक 
घवितियों मे सभी वरावर थे। श्रत सभी एक-दूसरे से डरते थे, एक-दूसरे से लडते- 
भंगठते थे । किसी भी नियामक शक्ति [रिट४०४४78 ए०एथ) के प्रभाव में 
मनुष्य के जीवन की सुरक्षा का स्वंधा श्रभाव था। श्रापस में लोगो मे विष्वास नहीं 
था । वे निपट भ्रसामाजिक थे । बिना वजह के मार-फ़ाट करते थे, एक-दूसरे को खत्म 
करने की कोशिश करते थे, इस डर से फि अगर वे सत्म नही करेंगे तो उनकी अपनी 
जिन्दगी खतरे मे पठ जायगी। श्रत सुरक्षा, शान्ति श्रौर व्यवस्था के श्रभाव मे सम्पत्ति, 
कृपि, उद्योग, कला, साहित्य, सस्कृति तथा सम्यता का विकास ही न हो सका । 
/लोगों फी जिन्दगी सुनी, दरिद्र, गन्दी, पाशविक तथा छोटी थो (” न्याय-प्रन्याय, 
श्रच्छे श्रौर बुरे, घर्म तथा अ्रधर्म का ज्ञान मनुष्य में पैदा ही नही हुआ था। कानून 
झौर व्यवस्था के श्रभाव मे ऐसा हो सकना सम्भव भी नही था। हॉब्स के इस प्राकृतिक 
अ्रवस्था के वर्णन का कोई ऐतिहासिक श्राधार नही। यह तो कल्पना मात्र है। हाँ, 
उसका विश्वास था कि राज्य के या प्रभुशक्ति के श्रभाव में ऐसा सम्भव है। गहनयुद्ध 
के दौरान मे ऐसी स्थिति रहती ही है । 
समभ्तीता और राज्य की उत्पत्ति-यदि मनुष्य' केवल स्वार्थी और अ्रसामा- 
जिक प्राणी होता तो शायद राज्य की स्थापना कभी हो ही न सकती । वह विवेक- 
युक्त ([२४४०79) प्राणी है। इच्छा (7८थ7०) भौर विवेक (१०४४०॥) उसकी 
प्रकृति के दो भाग हैं। श्रपनी विवेक-बुद्धि के बल पर ही वह समाज-निर्माण की 
श्रोर अग्रसर हो सका है । 

,  हॉन्स के विचार मे यहाँ दो परस्पर विरोधी तत्त्व मिलते हैं। एक शोर तो 
मनुष्य सर्वथा भ्रसामाजिक विवेकहीन प्राणी के रूप में प्रस्तुत किया गया है भर 
दूसरी भोर समाज-निर्मारण: के लिए उसे विवेकयुक्त माना गया है। समाज-स्थापना 
से पूर्व उसको” पहली अ्रवस्था थी । यदि वह विवेकपूर्ण प्राणी था तो वह बिना 


यू तप एक ती का 77 धोा०. 58809 0 प्रद्दााा० एक७ इणीकाए, 90००५ 
२००+७ जियातीशों) धापे 89074.-- 7092 2५. 


थॉमस हॉब्स श्ण्श्‌ 


“समाज के रह ही कैसे सकता था ? 
श्रस्तु, जैसा भी हो । हॉव्स यह मानता है कि मनुष्य विवेकशील स्वार्यी प्राणी 
है, वह भ्रात्मरक्षा के लिए विवेकपूर्वक समाज की स्थापना करता है। श्रत आत्मरक्षा 
की प्रवृत्ति से प्रेरित हो प्रत्येक व्यक्ति सोच-विचारकर एक सामाजिक समकौता करने 
के लिए तैयार हो जाता है। इस समभौते हारा राज्य की स्थापना कर वह अपने 
जीवन की सुरक्षा को सम्मव समभता है। 
इस प्रकार सवने मिलकर समझौता कर अ्राजक दशा को खत्म किया। 
प्रथम उन्होंने आपस मे मिलकर यह समझौता किया कि वह सवंसम्मति से एक ऐसी 
शक्ति उत्पन्न करें, जो सब पर शासन करें, सबसे अपनी आज्ञा मनवा सके । फिर, 
इस समभौते के परिणामस्वरूप उन्होने एक व्यक्ति को या व्यक्तियो के एक नमुदाय' 
(55९7० ० शा) को अ्रपनी सारी गवितयाँ, श्रपने सव श्रधिकार जो वे प्राकृतिक 
अवस्थाझो मे अपने पास रखते थे, सौंप दिये । इस प्रकार हॉब्स के मतानुसार यह 
अनुवन्ध प्राकृतिक अवस्था को खत्म करने वाले लोगो के बीच ही परस्पर हुआ्ना न कि 
जनता श्रौर शासक से वीच । यह समभौता भासक की स्थापना के हेतु ही लोगों में 
हुआ। हॉन्स ही के शब्दों मे यह समभकौता इस प्रकार हुआ--'जंसे हरेक व्यक्ति हर 
दूसरे व्यक्ति से कहे कि में श्रपने स्वयं फे शासन के श्रधिकार को इस एक व्यक्ति को 
या इस समिति को सॉंपता हूँ, बशतें कि तुम भी मेरी तरह श्रपना यह श्रधिकार इसी 
व्यक्ति या सम्तिति फो सौंपने के लिए तंयार हो ४77 
समाज और राज्य दोनो ही इस समभौते के फल हू । राज्य प्रभ्भता सम्पन्न 
संस्था है, व्यक्ति अपने सम्पूर्ण श्रधिकार भ्रपने शासक को सौष देते हैं, उन्हें राज्य के 
या शासक के विरुद्ध कोई श्रधिकार प्राप्त नही । गासक निरकुश, जनता के प्रति 
श्रनुत्तरायी शोर निष्पक्ष और सव प्रकार से स्वतन्त्र है। एक वार जनता उसे सब 
अधिकार सौपकर वापस नहीं ले सकती, इसलिए जनता को उसके प्रति विद्रोह करने 
का कोई प्रधिकार नहीं। हॉब्स राज्य श्रौर सरकार मे भेद नहीं करता। अ्रत: सरकार 
का परिवर्तन भी हॉब्स के मतानुस्तार राज्य को उलट सकता है। 
शासक को कानून बनाने के अ्रसीम अधिकार प्राप्त है, धर्म तथा दैवीय 
विधान (॥9जं॥० ]495) भी उसकी असीम झवित पर किसी प्रकार का बन्धन 
नही लगाते 
प्रभुता ($0एलश्ंशा५)--सममौते के परिणामस्वरूप उत्पन्न शासक की 
प्रमुत्वशक्ति (8002०ट्टा) 90०7) के निम्नलिखित लक्षण है--- 
(१) जिस समझौते के परिस्यामस्वरुप समाज और प्रग्नुतासम्पन्न शासक 
(50४थ८श८एष्टा) का जन्म हुमप्ता वह व्यक्तियों में श्रापस मे था, राजा उसमे शामिल 
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१०६ राजनीति ज्षास्त्र के मूल सिद्धान्त 


नही हुआ था, वह उथया परिणाम था। वे सब प्रकृत श्रधिकार जो प्राकृतिक ग्रवस्था 
में मनुप्य भोग रहे थे वे राजा फो सौंप दिए गय्ने। परन्तु राजा क्योकि इस सम- 
भीते का भागीदार नहीं था उसलिए वे श्रधिकार किसी को नहीं सौपता । उसके श्रथ्रि- 
कारों में कोई परिवर्तन नही होता । राजा प्रजा के प्रति उत्तरदायी नही था ! प्रजा को 
उसकी हर उचित-अ्रनुचित श्राजा का पालन करना चाहिए | 

(२) शासक की शव्तियाँ अपरिमित ( 0॥)॥7770९0) हैं, इसलिए उसके अधि- 
कार पर किसी प्रकार की पावन्दी नही लग सकती। कोई भी वैधानिक पावन्दी कानुनी 
तौर पर भी ठीक नही हो सकती । केवल प्राकृतिक विधान ही एक पावन्दी है, 
परन्तु प्राकृतिक विधान क्या है इसका निर्णय वह अपने श्राप करता है । 

(३) प्रजा द्वारा रचित शासक प्रजा को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता, 
क्योकि वह उन्हीं का नुमायन्दा है। उसके कार्य गरकानुनी नही हो सकते, क्योकि वह 
स्वय कानून का स्रोत है, शौर वह स्वय उन कानूनों की व्याख्या करता है। कानून 
प्रजा के श्राचरण का नियमन करते हैं, उसके श्राचरण का नही । 

(४) राजा को प्रजा दण्ड नही दे सकती, श्रगर ऐसा करती है तो वह सरासर 
श्रन्याय है । 

(५) सम्पत्ति राजा का अनुदान है श्रत वह सम्पत्ति तथा कर सम्बन्धी 
कानून वना सकता है । वह युद्ध की घोषणा कर सकता है शझौर न्याय सम्बन्धी निर्णय 
भी दे सकता है । 

(६) शासक प्रजा को भापण की स्वतन्त्रता दे सकता है श्रौर वह खत्म भी 
कर सकता है । 

(७) राजा प्रजा को वाह्म भ्रौर श्रान्तरिक हमलो से बचाने के लिए जिम्मेदार 
है, इन्ही कत्तंव्यों के पालन के लिए ही उसकी रचना की गई है । 

(८) राजा या श्यासक राज्य-सत्ता की अन्तिम सर्वोच्च भर एकाकी श्रवस्था 
का प्रतीक है। सिवा श्रात्मरक्षा के लिए कोई भी व्यक्ति श्रन्यः अवस्थाओं मे उसकी 
श्राज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता । 

(६) राज्य या शासक की प्रभ्रुता के विरुद्ध भगवान के झादेशों को नही 
रखा जा सकता, क्‍योंकि हॉव्स के श्रतुसार ईइ्वर-श्रादेशो की व्याख्या भी वही करता 
है। यदि राजा अनुवन्ध की परवाह नही करता तो भी प्रजा उसको कुछ नही कह 
सकती । राजा ही दण्ड, मान, इज्जत तथा यश्ञ प्रदान करने और पारितोषिक देने का 
अन्तिम स्रोत है । 

(१०) प्रमग्मुता श्रविच्छेय (772099०) और श्रविभाज्य (रताशड्ा०6) 
है । भ्रपनी प्रश्गुता को वह किसी व्यक्ति या व्यक्ति-समूह को नही सौंप सकता । जिस 
प्रकार हम अपने जीवन को दूसरो को सौंपकर जिन्दा नही रह सकते, वैसे ही राजा 
भी प्रभुता को किसी श्रन्य को देकर प्रम्मुता सम्पन्न नही रह सकता। प्रम्मुता के 
विभाजन का भ्रथ है उसे नष्ट करना | 

यह प्रभुता किसी एक व्यक्ति में भी रह सकती है भ्रौर व्यक्तियों के एकः 


थॉसस हॉव्स १०७- 


समूह में भी । 

निष्कर्ष--इस प्रकार हॉव्स ने एक ऐसे निरकुश श्ञासक की कत्पना की जो” 
कि न केवल स्वंसत्तासम्पन्त ही है श्रपितु निरकुण और श्रनुत्तरदायी भी । व्यकित की 
स्वतन्त्रता, उसकी सम्पत्ति, उसका जीवन, उसके अधिकार, सब कुछ उसके अ्रवीन है । 
वस्तुत हॉव्स श्रराजक अवस्था की श्रपेक्षा निरंक्रुण से निरकुश शासक को भी अच्छा 
समझता है । जनता गुलामी मे रह सकती है, परन्तु राजा की अ्रनुपस्थित्ति मे नही, 
तव राज्य नही रहता, हमारी सामाजिक स्थिति खत्म हो जातो है। शासक की 
उपस्थिति मे ही समाज और राज्य सम्भव हैं । 

समाज या राज्य हैं व्यक्ति की सुरक्षा के गुलाम ही, वे किसी महान्‌ उद्देश्य 
की भ्राप्ति के श्रर्थ जन्म नही लेते । हॉब्स वस्तुत पूर्णा उपयोगितावादी है । राज्य की 
शक्ति श्रौर उसके अधिकार के औचित्य का केवल एक श्राधार है; वह यह क़ि राज्य 
व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा की गारण्टी है। राज्य की आज्ञाओं के पालन का केवल 
एक वुद्धिसम्मत कारण है कि वह हमारे हित मे है, हमारे लिए उपयोगी श्रीर लाभदायक 
है। समाज केवल व्यवियों का समूह मात्र है, उसका नैतिक आधार नही, उसका कोई 
नैतिक उद्देश्य नही । 

- इस प्रकार का भवविहीन सुखा परन्तु क्रान्तिकारी व्यवितवाद हॉव्स की 
श्रपने युग के राजनीति शास्त्र को सवसे वडी देन थी। उस द्वारा किया गया राज- 
तन्त्र का समर्थंत राजतस्त्रवादियों को बहुत महँगा पडा | हॉब्स ने राज-णवित की 
भावनात्रो पर कुठाराघात किया। उसने परम्परा से चली आई विचार-पद्धति और 
राजनीतिक उद्देश्यो को सर्वया ठुकरा दिया | राज्य एक बड़े 'देवा ([०शणयाथा ) 
की तरह है, उसे कोई चाहता नही, कोई उप्तका भक्त नही, वह एक आवश्यक बुराई 
मात्र है। 

यही वजह है कि हॉब्स की श्पने समय मे भी श्र उसके वाद भी वडी कटी 
ध्रालोचना की गई । 

आ्रालोचना--हॉब्स के अपने जमाने के सभी वर्गों के प्रतिनिधियों ने उसकी 
भ्रालोचना की । उसने राजतन्त्र के हक मे लिखा था, उनका उद्देग्य इलैण्ड मे स्टुशर्ट 
राजाओं की सत्ता को बचाना था । परन्तु राजतन्त्रवादी उसकी दलीलो से उतना 
चिढ गये कि वह उसका नाम लेना भी मुनासिव नहीं समभते थे। वलैरेण्टन 
(९]2४०76०॥) ने कहा था, काण ! हॉन्स ऐसी दलीलो से अपने राजकीय शिष्य के 
समन के लिए कभी पैदा ही न होता । उसो ने श्रन्यनत्न कहा--“मैसे कभी कोई ऐसी 
भन्‍य पुस्तक नहीं पढ़ी जिसमें इतना राज्य-द्रोह तथा घधर्म-द्रोह हो” हॉब्स के 
जमाने के राजतन्त के समर्थक अभी दैवीय अधिकार के सिद्धान्त से झागे नहीं बढ़' 
सके थे । 

हॉब्स के विचार से चर्च-अधिकारी तथा साधारण जनता तो माराज थी ही। 
जहां धर्माधिकारियो को उसने राज्य के नजदीक ही नहीं आने दिया वर्हाँ साधारग 
जनता को उसने राज्य या राज्य-सत्ता का गृतराम ही बना दिया । 
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श्राज तो हांब्य की श्रालोचना श्रनेक प्रकार के तकों तथा तथ्यों के शाधार पर 
वी जाती है| जैसा कि पहले ही हम देस चुके हैं हॉन्य मनुष्य वी एक निश्चित 
मनोवैज्ञानिक विवेचना के श्रनन्तर श्रपने राज्य-सिद्वान्तों का निर्माण करता है । परन्तु 
हॉब्स का मनोव॑ज्ञानिक अव्ययन प्रुटिपूर्णा है। मनुष्य को उसने स्वंवा स्वार्थी झौर 
श्रसामाजिक प्राणी के रूप में चित्रित रिया है। उसमे उसने केवल दुग णा ही पाये है, 
प्रच्छाउयाँ नहीं । यही कारण है कि उनने ऐसे बुरे और स्वार्थी मनृष्य के लिए ऐसे 
निरकुण घासन की कल्पना की । मनुष्य प्रकृति की यह व्यास्या एकागी (0॥0590०0) 
है, मनुप्य में परोपकार श्रौर सेवा की वृत्ति होती है। यही नही मनुष्य-प्रकृति श्रपने श्राप 
में बहुत जटिल है । सामाजिक सम्बन्धों वी स्थापना केवलमात्र भय या स्वार्थ-साथना 
के लिए नही की जाती । 

फिर, हॉब्स भ्रगर उस प्रकार से मनुप्य को स्वार्थी श्रौर कगडालु चित्रित 
करता है तो वह एक ही दिन में श्रपनी इस प्रकृति को छोट, समाज का निर्माण कर 
उसमे सवंप्रकार से थान्तिपूर्ण नागरिक कँसे वन जाता है ? हॉब्स का कथन है कि 
मनुष्य विवेकशील प्राणी है, श्रौर विवेक के परिणामस्वरूप ही उसने राज्य की रचना 
की । परन्तु यदि वह विवेकशील प्राणी है तो वह समाज या राज्य के बिना रह ही 
कैसे सकता था ? इस प्रकार प्रो० सेवाइन (5897०) के अनुसार हॉव्स के विचार 
परस्पर विरोधो हैं । 

श्रर॒स्तू के उस कथन को कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, हम कभी नही भूल 
सकते । श्राज के समाज विज्ञान की खोजे इस वात की पुष्टि करती हैं। आपस का 
सहयोग उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है । यह प्रवृत्ति उसके मानवीय समाज में ही नही 
श्रपितु पशु-समाज में भी देखी जा सकती हे । हॉब्स के सम्पूर्ण तक॑ का श्राधार सर्वथा 
एकाकी व्यक्ति (750]#/०0 70९0709। ) है। उसके श्रनुसार प्रारम्भिक प्राकृतिक 
स्थिति मे ये व्यक्ति एक दूसरे से श्रलग रहते थे । परन्तु ऐसा सोचना सर्वथा भ्रामक 
भौर गलत है । व्यवित कभी भी किसी भी समय एकाकी रूप से नही रहा । प्रारम्भिक 
जीवन मे तो सामृहिक जीवन का और भी अश्रधिक महत्त्व था । जैसा कि हम पीछे भी 
लिख भाए है व्यक्ति किसी सम्प्रदाय, ग्रुप-परिवार या कबीले (77706) का सदस्य 
होता था । हॉब्स द्वारा वणित प्राकृतिक स्थिति मानवीय इतिहास मे कभी नही रही, 
वह गप्प मात्र है ! 

हॉन्स के निरकुश शासन की कल्पना भी हमारी विवेक-बुद्धि को ठीक नही 
जेंचती । उसका कथन है कि प्राकृतिक भ्रवस्था से निकलते ही मनुष्य ने श्रपने सम्पूरों 
श्रधिकार राजा को सौप दिये यह बात तकंसगत नही । एकदम स्वार्थी और सर्वंथा 
स्वतन्त्र व्यक्ति श्रपने सभी झ्धिकारो को किस प्रकार एक ही व्यक्ति को सौंप सकते 
हैं ” श्रौर फिर वे किस प्रकार इस बात पर राजी हो सकते हैं कि राजा जो चाहे करे 
आर प्रजा चुप बेठी रहे ? 

हॉन्स के अनुसार राज्य/समाज झौर सरकार मे कोई भ्रन्तर नहीं। राजा के 

“खत्म होने पर राज्य खत्म हो जाता है, सरकार के विरुद्ध खडे होने का भश्रर्थ है राज्य 
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के विरुद्ध जाना । परन्तु हम पीछे ही देख चुके है कि राज्य, समाज श्रौर सरकार ये 
तीनो चीजें प्रलग-अलग है । सरकार राज्य का एक साधन है, उसकी दशवितया निश्चित 
और मर्यादित है । राजा के खत्म होने पर समाज खत्म नही होता । यह कहना भी 
विलकुल गलत है कि प्रभ्गुता सम्पन्न शासक के अ्रभाव में राज्य तथा समाज कायम 
ही नही रह सकते । मध्य युग मे प्रभुता किसी एक व्यक्त के हाथ में नही होती 
थी, वह राजा, चर्च और सामन्तो मे विभाजित होती थी। ऐसी अवस्था मे राज्य 
प्रौर समाज की मौजद थे । राज्य की दवित की भी सीमाएँ है, धर्म तथा देणीय 
रीति-रिवाज सभी राजकीय सत्ता पर पावन्दियाँ हैं। कोई भी शासक इनके विरुद्ध नही 
जा सकता । हॉव्स का कथन है कि कानून का स्रोत शासक है । परन्तु यह मत केवल 
वर्तमान काल पर ही लागू हो सकता है, पुराने जमाने पर नहीं। पुराने जमाने में 
कवीलो में या विरादरियों में बहुत-सी ऐसी अ्रलिखित प्रथाएँ तथा रीति-रिवाज होते 
थे जो न केवल व्यवित श्रपितु शासक के व्यवहार का भी नियन्त्रण करते थे। ये 
रीति-रिवाज किसी शासक विशेष की रचना नही होते थे। केवल भय के कारण 
शासनादेश को मानने की बात भी गलत है । राज्यादेशो का पालन हम एक नही 
अपितु भ्रनेक प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रभावों के फलस्वरूप करते हैं। दण्ड का भय तो 
मामूली चीज है। अनेक वार लोग उच्च उद्देश्यो की प्राप्ति के लिए श्रपने जीवन 
तक की वलि देने को तैयार हो जाते हैँ। भ्रनेक वार अन्यायपुर्ण कानूनो और आदेशों 
का शाच्तिपुर्णा ढंग से भी उल्लघन किया जाता हैं। श्रत बानून और शासनादेश का 
पालन अवसर हम इसलिए करते हैँ कि हम समभते है कि वे हमारे हित मे हैं, वे 
सामाजिक व्यवस्था के कारण हैं और सामाजिक व्यवस्था हमारे सम्य श्रौर सुसस्क्ृत 
जीवन की पहली जर्त है। सर हेनरी मेन का कथन है कि कानूनो का पालन झादत 
के कारण भी किया जाता है । 
हॉब्म का राज्य सम्बन्धी सिद्धान्त अत्यन्त सकुचित है। उसका कोई नैतिक 
स्वरूप नहीं । वह पुलिस-राज्य मात्र है, जिसका मुख्य कर्तव्य शासन-व्यवस्था कायम 
रखना, भ्रपराधियों को दण्ड देना है। उसका कोई नैतिक कर्तव्य नहीं। जनता की 
नेतिक, आर्थिक और श्राध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयत्न करना उसके लिए श्रावश्यक 
नही । वह तो एक आवश्यक बुराई माज है । 
इस प्रकार हॉन्म के राजनीतिक विचारो का व्यावहारिक प्रयोग वैयक्तिक 
स्वतन्त्रता भौर उसकी नेतिक तथा श्राध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत खतरनाक सावित 
हो सकता है । 
इन सबके बावजूद भी हम यह नहीं भूल सकते कि हॉब्स ने राजनीति शासूत 
को भ्रनेक नई चीजें दी हैं। श्रध्यवन-पद्धति की ही दृष्टि से हॉब्स अपने यग से 
भागे है। उसकी भ्रध्ययन-पद्धति वैज्ञानिक है। उसकी तकं-णक्ति बड़ी निर्मम है । उसने 
प्रत्येक व्यवस्था यो त्त्क॑-चल पर वसा और तभी उत्तका प्रतिपादन किया। घर्म तथा नीति 
निरपेक्ष राजनीति घारत्र का जैसा विकास उसके ग्रन्यो में मिलता है दैसा अ्रयन्त नही ) 
धॉस्टिन तथा वेन्चम ने श्रपने प्रमता (50एट८शं१०७) सम्बन्धो सिद्धान्त 
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के आधार हॉब्स के राज्य-दर्शन से प्राप्त किये । बस्तुत बतंमान युग के उपयोगिता- 
चादी व्यक्तिवाद का जनक हॉव्स कहा जा सकता है । हम ऊपर देख चुके है कि 
किस प्रकार शानन्‍्त मन श्र वुद्धि से राज्य के सम्पूर्ण नैतिक श्राघारों को एक ओर 
रस उसने उसे वेयवितक जीवन फी सुरक्षा का गुलाम वना दिया। राज्य की क्‍यों 
आवश्यकता है ? वयोकि बह हमारे जीवन की सुरक्षा की गारण्टी है। राज्य का वया 
कत्तंव्य है ? वेयवितक जीवन की सुरक्षा | श्सी से राज्य शुरू होता है शौर यही सत्म 
हो जाता है । 

इस प्रकार उसके विचार श्रागे श्राने वाले विचारकों के लिए प्रेरणा-स्लोत वन 
गये । 


४३. जॉन लॉक (-0०॥ 7.00०८० 632-708) 


हॉव्स की भाँति लॉक के राजनीतिक विचार भी उसकी श्रपनी परिस्थितियों 
के परिणाम है | लॉक का उद्देष्य भी राज्य और उसकी उत्पत्ति दा विवेचन नहीं 
था, उसका उद्देश्य था १६८८ में इग्लेण्ड में हुए ग्लोरियस रिवोल्यूडन (7॥6 
(900005 २०४०१ए॥०४) का भ्रौचित्य शिद्ध करना । हॉव्स झर लॉक की समस्याओरो 
में श्रन्तर है । हॉब्स की समस्या थी शान्ति श्रीर व्यवस्थायुक्त राज्य की स्थापना, 
लॉक की समस्या थी ऐसे राजततन्म का समर्थन भर श्रीचित्य सिद्ध करना जो वैधानिक 
हो, जो सीमित शक्तियों से युक्‍त्त हो--१६५८ की क्रान्ति के भ्रनन्तर स्थापित राजतन्त्र 
ऐसा ही था। लॉक ने स्वय इस वात को स्वीकार किया है ।7 

लॉक ने हॉव्स द्वारा प्रतिपादित श्रसीम प्रभुता (50ए०८ट्टा/9) के सिद्धान्त 
का खण्डन किया श्ौर साथ ही फिल्मर (80 र२०000॥ उग[गञ6/) द्वारा तथा एग्लिकल 
चर्च द्वारा समर्थित दंवीय श्रचिकार के सिद्धान्त की भी कडी श्रालोचता की। 

लॉक के शासनविपयक दो निबन्ध प्रसिद्ध हैं । पहले निवन्ध में छूसने फिल्मर 
द्वारा राजतन्त्र के समर्थन मे लिखी 'एधा॥०४/ नामक पुस्तक की झाूलोचना की 
ओर दूसरे निवन्ध मे राज्य, शासन और प्रश्नुता की विवेचना की । 

मानव-प्रकृति तथा प्राकृतिक श्रवस्था--हॉन्स की भाँति लॉक ने मानवीय 
जीवन के दो भाग किये हैं--(१) भ्रराजक श्रवस्था या प्राकृतिक भ्रवस्था (84० 
० 'रिक्षप्रा०) और (२) राज्य का प्रादुर्भाव । परन्तु इन दोनो भ्रवस्थाओ के विवेचन 
में हॉब्स तथा लॉक के दृष्टिकोण मे पर्याप्त अन्तर है । 

लॉक मनुष्य को एक भगडांलू श्रौर श्रसामाजिक प्राणी नहीं मानता । उसका 
नकथन है--मनुष्य स्वभाव से ही शान्तिप्रिय है, वह सहयोग भौर सामाजिक सहायता 
चाहता है । भ्रत लॉक द्वारा वर्णित प्राकृतिक अवस्था मे अद्यान्ति नही, लडाई-मंगडे 
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नही । हॉब्स तथा लॉक के प्राकृतिक श्रवस्था के वर्णान मे भी पर्याप्त श्रन्तर है । 
लॉक की प्राकृत्तिक भ्रवस्था “शान्ति, सद्भावना, पारस्परिक सहायत श्रौर सहयोग की 
अवस्था है” । उस समय प्राकृतिक विधान (.9७9 रण क्षण) विद्यमान थे, 
सभी लोग उनका पालन करते थे। ये प्राकृतिक नियम विवेक-बुद्धि पर भ्राधारित है, 
वे ग्रान्तरिक नतिकता के नियम है। इन्ही के आधार पर जीवन, स्वतन्नता तथा 
सम्पत्ति के श्रधिकारों का उपभोग किया जाता था । 

प्रकृत-विधान पर आधारित कुछ प्राकृतिक अ्रधिकार भी हैं। इन प्राकृतिक 
अधिकारो को प्रत्येक मनुप्य प्राकृतिक अवस्था मे अपने व्यवितत्व का एक भाग समझता 
था। जीवन, स्वतन्त्रता और सम्पत्ति के श्रधिकार मौलिक श्रधिकार हैं, इन्हे कोई भी 
मनुष्य किसी अन्य व्यवित के भरोसे नही छोड सकता। हॉब्स के श्रनुसार मनुष्य की 
प्राकृतिक शवितयाँ ही उसके प्राकृतिक श्रधिकार हैं । 

इस प्रकार प्रो० लास्की के शब्दों मे लॉक की प्राकृतिक श्रवस्था राज्य-हीन 
अवश्य थी परन्तु समाज-हीन नहीं। वह प्राकू-राजनीतिक (श६-००॥४०४|) भ्रवष्य 
है परन्तु प्राक-सामाजिक (77९-800००८४।) नहीं । 

परन्तु इस अराजक दशा मे कुछ असुविधाएँ थी, जिस कारण यह श्रावश्यक 
हो गया कि राज्य-हीन भ्रवस्था को खत्म कर, राज्य का निर्माण किया जाय। ये 
असुविधाएँ इस प्रकार हैं-- 

(१) पहली श्रसुविधा यह थी कि प्राकृतिक विधान का कोई निश्चित शौर निष्पक्ष 
व्याख्याकार नही था। प्रत्येक व्यवित श्रपतती विवेक-वुद्धि के श्रनुसार उसकी व्यास्या करता 
ओऔर उसका अ्रनुसरण करता । ऐसी हालत भे अ्रराजक अवस्था मे पर्याप्त गडवड पैदा 
हो गई श्ौर व्यक्त के जीवन, स्वतन्ध्ता और सम्पत्ति के श्रधिकार भ्रमुरक्षित हो गये । 

(२) यदि कोई व्याख्याकार मिल भी जाता तो उसके हारा किये गये 
'निर्णेय को लागू करने वाला कोई नही था । 

लॉक के शब्दों मे यह कमियाँ इस प्रकार हैं-- 

(क) एक व्यवस्थित, निश्चित, प्रतिष्ठित विधान का भ्रभाव । 

(ख) एक निश्चित भ्रौर निष्पक्ष न्‍्यायाधीण का अभाव । 

(ग) दण्ड रंनवाली या निर्णय को कार्यान्वित करने वाली सगठित झ्क्ति का 
अभाव । 

समभौता तथा राज्य फी स्थापना--यही कारण हैँ कि श्रन्तत., श्रराजक 
स्थिति को खत्म कर समभौते द्वारा राज्य-निर्माण किया गया। इस समभौते के दो 
रूप है--सामाजिक तथा राजनीतिक | प्रथम समभीता तो जनता में श्रापस में होता 
है श्रोर दूसरा जनता तथा शासक में । राजनीतिक अनुबन्ध द्वारा सरकार की सृष्टि 
की जाती है जिसके प्रधान श्रण विधानपालिका (7.०ष54४७), कार्यपालिका 
(£०८७॥९९८) तथा न्यायपालिका (300०9) हैं। जनता श्रपने सम्पूर्ण 
अधिकार गासनतन्य को नही सौपती । उसे केवल वही अ्रधिकार सौपे गये है जिनसे 
कि उपत श्रमुविधाशों का निवारण किया जा सके । तदनुमार राज्य का काम विधान 


११२ राजनीति शास्त्र फे मूल सिद्धान्त 


का निर्माण, उसकी व्यास्या प्रोर उसको कार्यान्वित करना है। राज्य का उद्देश्य 
व्यपित के जीवन, स्वतन्तता तथा सम्पत्ति के श्रधिकारों की रक्षा है। ये अधिकार 
राज्य की घक्तियों पर पावन्दियों के रुप में है। सरकार के श्रधिकार सीमित हैं, 
उसकी स्थिति भी वैधानिक है । हॉव्स की भाँति वह उसे श्रपरिमित (का 
600) श्रधिफार नही सौपता । न ही हाब्स की भाँति लाक किसी ब्रसीम घवित- 
सम्पन्न प्रमु (50ए४०६॥) की रचना करता है । 

लाक समाज श्रीर रारकार में भी स्पष्ट श्रन्तर करता है। समाज तो सम्पूर्णो 
व्यवितयों बा समूह है, जब कि सरकार उस समाज का एजेण्ट मात्र । सरकार या 
घासन की समाप्ति वा मतलब समाज वी समाप्ति नही होती । एक सरकार के खत्म 
होने का श्रर्थ है दूसरी सरकार का चुनाव । 

लॉफ के मतानुसार शासनतन्त्र (05०एथगगाथा) एक दृस्ट (7708) 
फी भाँति है। उस एक निश्चित उद्देश्य है, एक निश्चित विधान है। इस विधान को 
तोडने वाले ट्रस्ट के सदस्यों को हटाया जा सकता है। इसी प्रकार यदि कोई शासक 
श्रपने निश्चित कतंव्यों का पालन नही करता श्रथवा व्यवित के मौलिक भौर प्राकृतिक 
श्रधिकारो के श्रपहरण की कोशिण करता है श्रथवा राज्य-शासन को जन-हित में नही 
चलाता या वह स्वेच्छाचारी तथा निरकुश हो जाता है, तो जनता उसे हटा सकती है, 
श्रीर उसके स्थान पर श्रन्य॒ शासक का चुनाव कर सकती है। इस प्रकार लॉक ने 
ग्लोरियस रिवोल्यूडन (05]07005 7१८५०।णा०॥) के फलस्वरूप जेम्स द्वितीय के हाथ 
से राज्य-शवित को छीनकर विलियम के हाथ मे दे देना स्वथा उचित श्रौर समभौते 


की शर्तों के श्रनुसार माना है । 
इस प्रकार लॉक जनता को राज्य-न्रान्ति का भ्रधिकार देता है । हॉव्स ने यह 


अधिकार प्रजा को नही दिया । 

लॉक के राजनीतिक विचारो तथा उस द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तो से यह स्पष्ट 
हो जाता है कि राज्यो मे यदि कोई सवंसत्तासम्पन्न श्रधिकारी है तो वह जनता 
है । जनता ही श्रन्तिम रूप से राज्य के तथा शासन के रूप का निर्धारण करती है । 
इस प्रकार यदि कही प्रभ्नुता राज्य मे है तो वह जनता में है। इस प्रकार लॉक ने 
समंप्रथम जनसम्मत प्रभुता (70707 $०५८०१९87॥५) के सिद्धान्त का निर्माण किया । 

हॉव्स की भाँति उसने प्रभ्नृता का कोई निश्चित भ्रौर निर्णोयात्मक रूप 
हमारे सामने प्रस्तुत नही किया । कहा जाता है कि प्रग्नुता श्रविभाज्य भौर अ्रविच्छेद्य 
होनी चाहिए, परन्तु लॉक ने ऐसा नही माना । 

लॉक के अनुसार यह न तो सर्वोच्च सत्ता ही है और न अश्रविभाज्य । वह 
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जनता और दासको मे बेंटी हुई है । उसका वास्तविक प्रयोग सरकार द्वारा होता है, 
परन्तु यदि सरकार जनता का विश्वास खो वेठे तो वबह्‌ फिर जनता के पास लौट आती 
है । इस प्रकार जनता को सरकार बदलने का विशेषाधिकार प्राप्त है । लॉक के अनुवन्ध 
सिद्धान्त की विशेषताञ्रों को इस प्रकार रखा जा सकता है | 

(१) मनृष्य शान्तिप्रिय सामाजिक प्राणी है श्रतः प्राकृतिक श्रवस्था मे 
उसका जीवन लडाई-झंगडे से भरपूर नहीं था, श्रपितु पारस्परिक सहयोग और 
विश्वासपूर्ण था । हाँ, कुछ अ्रसुविधाओं के कलस्वरूप उसे समभौते द्वारा खत्म 
करना पडा । 

(२) यह समभौता दो प्रकार का है, सामाजिक श्रौर राजनीतिक। राजनीतिक 
समभौते द्वारा श्ञासनतन्त्र (00ए»7॥7०॥) की रचना की जाती है । 

(३) सरकार एक टुस्ट की तरह है, उसके श्रधिकार सीमित तथा निश्चित 
हैं। व्यक्ति उसे अपने सम्पूर्ण अधिकार नही सौंप देता । उसका मुख्य कतंव्य व्यक्ति 
के जीवन, स्वतन्त्रता तथा सम्पत्ति के भ्रधिकारों की रक्षा करना है । 

(४) लॉक समाज श्रौर सरकार में भेद करता है। सरकार की समाप्ति का 
अर्थ समाज का खात्मा नही । 

(५) सरकार के तीन मुख्य कतंव्य है--कानून वनाना, उन्हे लागू करना 
और उनकी व्याख्या करना। तदनुसार राज्य के तीन भाग हैं--विधान-पालिका 
([ ८ह४9ए्7०), कार्यपालिका (29.९०ए४४०) तथा न्यायपालिका (उप्ताशक्वाँ) 
इन तीनों के पृथक्‌-पृथक्‌ कार्य हैं। इस प्रकार लॉक णवित-विभाजन के सिद्धान्त 
(४००५ ० 869 शशा०णा 0 70४८४) की नीव रखता है । 

(६) प्रमुता लॉक के अनुसार जनता में होती है। सरकार ट्रस्ट की तरह 
है । उसके कार्य निश्चित और मर्यादित है । यदि वह अपनी सीमा से वाहर जाय तो 
जनता उसे भग कर एक नयी सरकार वना सकती है । 

लॉक का व्यक्तिवाद--लॉक के दर्शन के उवत्त श्रव्ययन से स्पष्ट है कि उसके 
राज्य की ग्राधारभूत इकाई व्यक्ति (]राताश079) है। राज्य का निर्माण ये स्वतन्त 
व्यकवित ही मिलकर करते हैँ । यह उन्हीं की कुछ श्रावश्यकताओ्रो की पूर्ति 
का एक साधन मात्र है, और यदि वे उससे सन्तुष्ठ नहीं तो उसे भग भी कर 
सकते है।” वॉहन ने ठोक ही कहा है कि “लॉक की व्यवस्था मे हर वस्तु व्यक्तित के इर्द- 
गिर्दे चक्कर काटती है, हरेक वस्तु को इस प्रकार दनाकर रखा गया कि व्यक्ति की 
प्रभुता हर तरह से सुरक्षित रहे (” 

वह प्रथम तो प्रभूता की वात ही नही करता और यदि कोई उसकी राज्य- 
व्यवस्था में सर्वोपरि सत्ता है भी तो बह व्यवित के पास है | व्यवित के अधिकार 
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राज्य-मत्ता पर पावन्दी का काम करते हैं। वे उसके मौलिक श्रधिकार है, जिन्हें 
राज्य समाप्त नही कर सकता, वस्वुत राज्य का काम उनकी रक्षा करना है। 
प्रो० डनिंग (0णाता॥?९) ने ठीफ हो फ्हा है “व्यक्ति फे प्राकृतिक श्रधिकार 
सर्वोच्च सत्ता सम्पन्त समाज फे प्रधिकारों फो ठीफ उसी प्रकार मर्यादित फरते हैं 
जिस प्रकार प्राकृतिफ श्रवस्या मे एफ व्यपित के प्राकृतिक श्रधिकार दूसरे व्यम्ित के 
श्रधिकारों फो सीमित फरते हैं ।” 

वेयवितक सम्पत्ति का श्रधिकार ही बहुत सर्वब्यापी श्रधिकार है। उसके 
निर्माण में भी राज्य का कोई हाथ नही, जब कि राज्य का विलोप हो सकता है 
उसवग रुप तबदील किया जा सकता है, परन्तु बंयवितक सम्पत्ति का श्रधिकार नही 
छीना जा मबता | 

लॉक राज्य को वैयवितक श्रधिकारों का रसवाला वना उसे कोई नैतिक 
श्राधार नही देता श्लौर न ही उसे कोई नेतिक कतंव्य ही सौंपता है । वह केवल मात्र 
पुलिस राज है। 

झ्रालोचना--लॉक के श्रनुवन्ध सिद्धान्त की श्रनेक प्रकार से श्रालोचना की 
गई है । लॉक ने जिस प्राकृतिक श्रवस्था का चित्रण किया है, वह ऐतिहासिक कसौटी 
पर सरी नही उत्रती | प्राकृतिक श्रवस्था में मनुष्य नैतिक नियमों का पालन करता 
है। उसका जीवन सुखी, सम्पन्न श्रौर विवेकपूर्ण है । प्रत्येक व्यक्ति के पास सम्पत्ति 
है, जीवन यापन फे श्रन्य साधन है | लोगो में परस्पर मेल है, उनमे सहयोग की भांवना 
काम करती है । इस प्रकार का सुनहरी चित्रण जिन्दगी के कठोर तथ्यों से मेल नहीं 
खाता । यदि यह मान लिया जाय कि वस्तुत यह स्थिति सत्य रूप में रही है तो 
फिर राज्य-स्थापना की वया श्रावश्यकता थी ” ऐसी स्थिति की मौजूदगी वर्तमान 
समाज को नैतिक दृष्टि से गिरा हुआ साबित करती है, जो कि सत्य के सर्वथा 
विपरीत है। 

लॉक का श्रनुवन्ध सिद्धान्त भी विश्वसनीय नहीं। प्राकृतिक श्रवस्था मे 
मनुष्य मे इतनी राजनीतिक चेतना कहाँ थी कि वह विधानपालिका, कार्यपालिका और 
न्यायपालिका सहित शासनतनन्‍त्र की कल्पना कर ले ? लॉक के राज्य का नियामक 
तत्त्व व्यवित है, सर्वथा स्वतन्त्र व्यक्ति । उसी की सुरक्षा का वह गुलाम है । उसका 
कोई नैतिक उद्देश्य नहीं । लॉक की राज्यविपयक व्याख्या बहुत ही सकुचित भ्रौर 
शुटिपूर्ण है । राज्य केवल व्यवितयों का ही समुह नही, वह वनावदी भी नहीं। वह हमारी 
स्वाभाविक श्रावश्यकताश्रो का परिणाम है । उसका काम केवल सुरक्षा का या रखवाली 
करना ही नही, उसका शआ्राधार नैतिक है, उसके उद्देश्य नेतिक हैं । 

लॉक के भ्रनुवन्ध-सिद्धान्त मे भी पर्याप्त त्रुटियाँ हैं। वह यह नही स्पष्ट कर 
पाता कि उस द्वारा प्रस्तुत सामाजिक समझौता समाज की स्थापना करता है या 
सरकार की । 

लॉक के सिद्धान्त के श्रनुसार तो राज्य की स्थिति बडी दुविधापुर्ण तथा 
भ्रस्थिर रहती है। व्यवित को या व्यक्तियों के एक समूह को यह-पूर्ण श्रधिकार है 


ख्सो श्श्र्‌ 


कि वह जब चाहे राज्य की श्राज्ञाओ्रों को किन्‍्ही भी आ्राधारों पर श्रस्वीकार कर दें 
भ्ौर राज्य को उलटा दें। इस प्रकार राज्य का जीवन सदा व्यक्ति की दया पर निर्मर 
होगा । मानव-जाति के इतिहास के उप.काल से लेकर श्रव तक ऐसे वहुत कम उदाह- 
रण मिलेंगे जवकि राज्य की स्थापना केवल सहमति (0०४४०॥) के श्राघार पर 
हुई हो । श्राधुनिक राज्यो का श्राघार भ्रनेक प्रकार के विभिन्‍न तत्त्व है। 

लॉक द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक विघान तथा प्राकृतिक श्रधिकार की धारणाएँ 
भी दोपपूर्णे हैं। वे न तो इतिहास के श्राधार पर ही भ्रौर न दर्शन के श्राधार पर ही 
ठोक उतरती हैं। श्रधिकारों की व्यवस्था समाज से बाहर या समाज से पहले स्वंथा 
अआमक भौर श्रयथार्थ है । 

इन कमियो के होते हुए भी हम लॉक के व्यापक प्रभाव की उपेक्षा नही कर सकते। 
यह ठीक है कि लॉक में मौलिकता की कमी है, यह भी ठीक है कि उसमे हॉन्स जेसी 
निर्मम ताकिकता भी नही, तथापि यह अस्वीकार नही कर सकते कि उसके विचार 
राजनीति शास्त्र मे विदोष महत्व रदधते हैं। उसकी रुूबसे बड़ी देन हैं व्यक्त के 
श्रधिकारों फी महत्ता, लोक सम्मत्त प्रभुता (207एश 5०एथशथंह(५) का सिद्धान्त 
तथा प्राकृतिक श्रधिकारों की व्यास्या। लॉक वस्तुतः लोकतसम्त्र फा दाशेनिक है । 
उसके सिद्धान्त प्रजातन्न फे जनक हैं । हॉन्स की तरह उसके सिद्धान्त श्रपने समय के 
प्रतिकूल नही थे । लॉक के मिद्धान्त जिस उद्देश्य के प्रतिपादन के लिए प्रस्तुत किये 
गये थे उसमे सफल हुए । 

लॉक के विचारों के आधार पर ही मॉण्तेस्क्यू ने अपने शक्ति-विभाजन के 
सिद्धान्त का निर्माण किया । इग्लंण्ड के उपयोगितावादी दर्शन का सुत्रपात भी एक 
दृष्टि से लॉक ने ही किया था । वैन्थम की उपयोगितावादी नीति ( ए्राक्ाशा 
॥009 ) के बीज लॉक के दर्शन से मिल जाते हैं। फ्रेंच राज्य-क्रान्ति के जनक 
रूमो के विचार लॉक से वहुत प्रभावित थे। यही नही, श्रमेरिकन सविधान के जनक 
भी लॉक के व्यवितवादी दर्शन से बहुत प्रभावित हुए । 

इस प्रकार हॉब्स की अ्रपेक्षा लॉक का प्रभाव बहुत व्यापक रहा । श्राज भी 
हम चाहे लॉक के सिद्धान्त को मार्ने या न माने परन्तु इतना श्रवश्य मानते है कि 
फिसी भी उच्च तया प्रगतिशील राज्य-व्यवस्था का श्राधार जनता की सहमति 
(८०६०॥ ) ही हो मकती है । 
४४. रूसो (२०७४५८०7 ) 


हॉब्स तथा लॉक की भांति रसो भी अपने युग की देन है। उसका दर्शन, 
उसकी विचारधारा अपने थुग की सम्पुर्ण विषमताओी का प्रतिनिधित्व करती है। रूमो 
श्रपने युग में रहता हुआ भी अपने युग की विचारधाराओं का ही गुलाम नहीं रहा । 
उसने वल्पना के वल पर बहुत लम्बी उडान की । वस्तुत. वह दार्शनिक की अपेक्षा 
साहित्यिक श्रधिक था, उसका दर्शन कत्पनात््मक वाब्य अ्रधिक हो गया है। उसमे 
हॉब्स, लॉक तथा हा म जैसी ताकिकता नहीं। वह भावुक है और बुद्धिवाद का 


११६ राजनीति शास्त्र के मूल सिद्धान्त 


विरोधी । परन्तु श्रपनी स्वाभाविक चेतना के श्राधार पर उसने ऐसे विचारों का 
प्रतिपादन किया है जो कि हॉव्स भ्रौर लॉक के विचारों से किसी प्रकार भी कम महत्त्व- 
पूर्ण नही । 
उराके सिद्धान्त भ्रान्त धारणाशो, परस्पर विरोधी विचारों श्लौर विपमताओो 
“से भरे पडे हैं, फिर भी वे हॉव्स श्रौर लॉक दोनो से ही श्रधिक प्रभावोत्पादक श्रीर 
लोकप्रिय सिद्ध हुए । उसके विचारों का प्रभाव केवल फ्रास या यूरोप तक ही सीमित 
नही रहा श्रपितु सुदूर भ्रमेरिका तक पहुँचा । फ्रास की राज्य-क्रान्ति का तो वह जनक 
माना जाता है। वर्तमान युग की प्रजातन्त्रवाद श्रौर थ्यक्तिवाद की विचारधाराग्रो 
को भी उसने पर्याप्त सीमा तक निर्वारित किया । जर्मनी के श्रादर्शवादी विचारक 
काण्ट और हीगल श्रपने बहुत से विचारो के लिए ससो के ऋणी है। 
श्रपने राजनीतिक विचारो में रूसो हॉब्स, लॉक तथा मॉन्तेस्क्यू के श्रतिरिवत 
प्राचीन यूनानी भौर रोमन विचारकी से भी पर्याप्त प्रभावित हुआ | प्राचीन यूनान के 
कल्पनावादी विचारक प्लेटो से तो उसने बहुत कुछ सीखा । प्राचीन यूनान की प्रत्यक्ष 
प्रजातन्त्र की ध्वासन-व्यवस्था को वह श्रादर्श मानता था ) ग्रोशियस श्र पफण्डोर्फ के 
राजनीतिक विचारों ने भी उसे प्रभावित किया! 
मनुष्य स्वभाव श्र प्राकृतिक श्रवस्था--सभी श्रनुवन्धवादी विचारको की 
तरह रूसो ने भी मनुष्य-स्वभाव श्रौर राज्य-विहीन प्राकृतिक श्रवस्था (886 ० 
रधाणा०) का विवेचन किया है। खरूसो हॉव्स के विपरीत मानव-स्वभाव का 
सामाजिक, शान्तिप्रिय भौर परोपकारी मानता है। मनुष्य बुराई का शिकार हा 
सकता है, परन्तु यह बुराई उसका स्वभाव नही । यह वाह्य वस्तु है भ्रौर इसे हटाया: 
जा सकता है| 
प्राकृतिक अवस्था के वर्णन मे रूसो हॉव्स की अपेक्षा लॉक के श्रधिक निकट 
है । राज्य-स्थापना से पहले जो भ्रराजक स्थिति थी वह श्रादर्श थी, सव प्रकार से पूर्रो 
श्री श्रौर सामाजिक श्रनुवन्ध के वाद स्थापित सामाजिक अवस्था से कही अ्रधिक 
प्रच्छी थी । भपनी पुस्तक '7॥6 शाह ० कथ्दृध्धा।7ए मे इस राज्य-हीत 
ग्रवस्था का उसने वहुत सुन्दर मनमोहक चित्र प्रस्तुत किया है। परन्तु रूसोः 
सदा ही इन विचारों पर स्थिर नहीं रहा, एतद्‌विषषक उसके विचार बदलते 
रहे हैं । 
का रूसो के भ्रनुसार राज्य की स्थापना से पूर्व प्राकृतिक भ्रवस्था में मनुष्य बहुत 
सुखी था। उसे कोई चित्ता नही थी, वह वनों मे रह कन्द-मूल खा भ्रपना जीवन 
बिताता । वस्त्र का उसे ध्यान नही था, शिकार मे मारे जाववरो का खालें पहनकर 
रहता था या फिर वस्त्र-हीन ही घुमता। भाषा का शान उसे नही था, न ही उसने कभी 
कुछ सोचा ही । उसका जीवन श्रधिकतर भावनाओ्रो भौर मूल प्रेरणात्रो (एमायधा३ 
3780705) पर ही झ्राधारित होता था। वह सब श्रकार से श्रात्म-निर्भर, सन्तुष्ट 
और प्रसन्‍न था । इस प्रकार रूसो का प्राकृतिक मनुष्य एक विवेक-हीन भद्र वनचारीः 


(7२०96 इ4ए०४०) था । 


ख्सो ११७ 


परन्तु यह श्रादर्श राज्य-हीन श्रवस्था वहुत दिन न टिक सकी, अनेक कारणों 
से इसका विलोप हो गया। जनसख्या की वृद्धि, वैयक्तिक सम्पत्ति की व्यवस्था के 
विकास और मनुप्य में विवेक-वुद्धि के पैदा होने के साथ ही यह सुनहली अवस्था खत्म 
हो गई | स्थायी परिवार व्यवस्था के जन्म के साथ वेयवितक सम्पत्ति का जन्म हुआ । 
श्रम-विभाजन ([)शशझ्णा ० ]980ए7) की व्यवस्था समाज का एक स्थायी भर 
निश्चितत रूप वन गई। क्ृपि-व्यवस्था का विकास हुआ श्रौर इस प्रकार भू-सम्पत्ति 
का जन्म हुआ । समानता खत्म हो गई, लोगो में भेदभाव बढ गये, अमीर श्रौर गरीब 
के वर्ग बन गये, 'मेरी और तेरी' की भावना का विकास हुआ भर इस प्रकार 
भ्रश्यान्ति भर अव्यवस्था फैल गई। 

रूसो का यह विवेचन ऐतिहासिक नही कल्पनात्मक है । यद्यपि यह श्रवध्य 
स्वीकार किया जाता है कि हॉव्स तथा लॉक की प्रपेक्षा रूसो का प्राकृतिक अवस्था का 
चर्णन तथ्य के अ्रधिक निकट है। हॉव्स तथा लॉक के विपरीत उसने सामाजिक विकास 
मे मनुष्णप की तकं-बुद्धि (8०४५०७) को कतई महत्त्व नही दिया, वह उसे प्राकृतिक 
मनुष्य के स्वभाव का तत्त्व ही स्वीकार नही करता । 

समभोता तथा राज्य की उत्पत्ति--इस प्रकार इस कष्टपूर्ण भ्रराजक स्थिति 
को समाप्त करने के लिए राज्य सस्था की झावश्यकता अनुभव की गई। स्खसो के 
सामने मुख्य प्रशत वैयवितक स्वतन्त्रता और भ्रधिकार का सामाजिक व्यवस्था श्रौर 
नियन्त्रण के साथ मेल विठाना था । उसे यह सिद्ध करना था कि सामाजिक व्यवस्था 
वेयक्तिक स्वतन्त्रता की रक्षक श्र पोपक है । 

इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए अनुवन्ध सिद्धान्त का श्राश्नय लिया गया । 
अनुवन्ध द्वारा मनुष्य स्वेच्छापूर्वक राज्य का निर्माण करते है। रूसों के मतानुमार 
सभी व्यवितयों की महमति राज्य-व्यवस्था की स्थापना के लिए श्रावव्यक है क्योकि 
सहमति ((णा६७०॥) पर भ्राघारित राज्य-सत्ता ही वेयवितक स्वतस्नता की रक्षक 
झौर पोपक हो सकती है) 

भ्रनुवन्ध द्वारा प्रत्येक व्यवित श्रपनी स्वाघीवतता तथा श्रधिकार समाज को सौंप 
देता है। समाज व्यक्तियों से ही मिलकर बना है भ्रत व्यक्ति इसका श्रग वनकर 
उसे पुन, प्राप्त कर लेता है। ससो के गब्दो मे--“हम से से प्रत्येक अपने व्यक्षितत्व तथा 
अपनी सभी शपफितयों फो सासान्य इच्छा को सौंप देता है श्रौर श्रपनो सामूहिक सत्ता 
के रूप से हम प्रत्येक सदस्य फो सम्पूर्णा शवित का श्रविभाज्य श्रग भसानते हैं ।! व्यक्ति 
राज्य को अपने सम्पूर्ण अधिकार सौंप देता है, अपने पास कुछ भी नही रखता, और 
क्योकि प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकार समाज को सौपता है, इस कारण सभी अपनी 
स्थिति में बराबर हो जाते हैं। व्यवित हो सामूहिक रूप से ममाज का निर्माण करते 
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है एस कारण वह इस सामूहिक शक्ति के बराबर साभीदार हैं। उसके श्रधिकार 
उसके पास रहते हैं। परन्तु वह उसकी वैयवितक स्थिति के फल नहीं श्रपितु उसकी 
नागरिकता के फल हे) समाज-स्थापना से पूर्व उनकी रा की जिम्मेदारी किसी पर 
नहीं थी परन्तु श्रव उनकी समाज द्वारा रक्षा की जाती है। इस प्रकार रूसो के तर्क 
से यह सिद्ध हुआ, क्योकि राज्य व्यकित की सहमती ((०॥5४थ॥) पर आधारित है 
श्रौर राज्य-गवित का प्रत्येक व्यवित बराबर का साभीदार है अत उसकी स्वतन्त्रता 
थ्रौर उसके श्रविकार सर्वंथा सुरक्षित है । 

समभौता व्यवितयों के बैयव्तिक और सामाजिक स्वरूप के बीच होता है । 
फ, सं, ग॑ इत्यादि व्यक्ति मिलकर एक ऐसे समुदाय का निर्माण करते हैं जिसके 
प्रग क, स, ग हैं। श्रत क, सन, ग॒ इत्यादि व्यक्तियों ने ही श्रपने सामूहिक रूप समाज 
को अपने श्रधिकार सौपे । 

इस प्रकार रूसो एक शोर जहां हॉव्स का श्रनुसरण करता हुझ्ना श्रसीम प्रभुत 
सम्पन्न राज्य की सृष्टि करता है, दूसरी शोर लॉक के पथ का श्रनुसरण कर 
इस प्रभ्युता को वह प्रजा मे निहित करता है । राज्य-सत्ता वस्तुत जन-सत्ता ही है। 
राज्य-सत्ता का प्रयोग जनता के हित में होता है श्रौर जनता की सहमति से होता है । 

“ सामान्य इच्छा (ठ6श०४) ५॥॥)--रूसो का सामान्य इच्छा का सिद्धान्त 

(एफल्णाए णी 06थाशाश शा) राजनीति शास्त्र को उसकी सबसे बडी देन है । 
इस सिद्धान्त ने वर्तमान युग की राजनीतिक विचारघारा को बहुत प्रभावित किया 
है । चृतन भ्रादर्शवादी काण्ट, हीगल, ग्रीन, ब्रेडले तथा बोसाके इत्यादि सभी सामान्य 
इच्छा के सिद्धान्त का किसी-त-किसी रूप मे श्रनुसरण करते हैं। 

ऊपर हम देख चुके हैं कि अनुवन्ध (८०777४8८४) के परिणामस्वरूप जिस 
समूह का सगठन हुआ बह श्रपने स्वरूप श्लौर सगठन में असाधारण है। वह भ्रपनी 
इच्छा भौर व्यक्तित्व से युक्त है । यह इच्छा क्या है ? यह सामान्य इच्छा (ठका०१०] 
शा) है भौर राज्य की सम्पूर्ण शक्तियों का स्रोत है। परन्तु इस सामान्य इच्छा 
(0था०॥ श्यी) का स्वरूप क्या है ? इसका समझना जरूरी है । 

सामान्य इच्छा (6था००! 0श॥) समाज की इच्छा (५/॥) है, परन्तु न 
ही तो वह 'सवकी इच्छा' (५१॥] ० थ॥) है, और न ही वह बहुमत की इच्छा” 
(एप) ० ग्राशुणा() है । सामान्य इच्छा समाज की वह नैतिक इच्छा है जो 
सबके हित मे होती है । 

सामान्य इच्छा (ठश०श शा) के इस नैतिक रूप को समभने के लिए 
हमे रूसो द्वारा किये गये मनुष्य को भावनाप्रधान इच्छा (#लप्श जा) तथा 
यथार्थ इच्छा (२०७ 7) के भेद को समझ लेना चाहिए । रूसो के भ्रमुसार 
प्रत्येक मनुष्य की इच्छा के दो रूप हैं। उसकी भावनाप्रधान इच्छा (8 
ज्ञात) अविवेकपूर्ण, श्रस्थिर, स्वार्थपरक, सकुचित श्रौर भात्मविरोधी होती हे । 
भावनांप्रधान इच्छा (8०४४ ज्ञा]) समाज हित को वजाय वैयक्तिक हित का ही 
ध्यान रखती है, इसका भाघार वैयक्तिक स्वार्थ है । 


ख्सो ११६ 


इसके विपरीत यथार्थ इच्छा (एेथ्वा शव) का आधार -तक॑-बुद्धि, समाज- 
हिंत तथा विचारपूर्ण चिन्तन है । यह श्रादर्ण और नंतिक इच्छा है। यह वेयवितिक 
हित और सामाजिक हित मे समरक्तता (छ्'्वग00५) स्थापित करती है । यह अस्थायी 
नही, यह व्यक्ति के सम्पूर्ण जीवन का हित सोचती है । यथार्थ इच्छा ही मनुप्य की 
वास्तविक स्वतन्त्रता का श्राधार है । 

सामान्य इच्छा समाज के व्यक्तियों की इन्ही वास्तविक इच्छाओं का समन्वय 
(5५0९5) है । इस प्रकार सामान्य इच्छा का श्राधार व्यवितयो के उच्चतम गुर, 
उनकी उच्चतम नैतिकता है। समाज श्रपने स्वरूप मे नेतिक इसी कारण है, वयोकि 
वह इस नैतिक श्र श्रादर्श इच्छा से युक्त है । 

सामान्य इच्छा फे सिद्धान्त के परिणाम--- 

(१) मनुप्य की तरह राज्य भी सावयविक (089702) है । 

(२) सावयविक राज्य का स्वरूप नेतिक है और वह अपने व्यवितत्व श्रौर 
एच्छो से युक्त है ! 

(३) सबके हित के साथ वैयक्तिक हित का सयोग स्थापित करने वाली 
सामान्य इच्छा कानून श्रौर विधान का श्रन्तिम स्रोत है । 

(४) विराट सामान्य इच्छा व्यापक रुप से न्‍्यायशील होगी। 

(५) समाज के सम्पूर्ण नागरिक सामान्य इच्छा के झअन्तर्गत था जाते हैं । 
श्रत सामान्य इच्छा व्यवित के प्रत्येक कार्य के स्वरूप की न्याय के श्राधार पर परीक्षा 
कर सकती है। 

(६) सामान्य इच्छा सदा ही जनहित में होती है । 

सामान्य इच्छा (ठथाशथणं क्या] की कुछ अपनी विशेषताएं है। सर्वप्रथम, 
क्योकि सामान्य तकं-बुद्धि पर आधारित है, उनमे आत्मविरीध नहीं, अत. वह 
ऐक्यकारी है । वह प्रविच्छेय है, क्योकि यदि उसे विभाजित कर दिया जाय तो वह 
सामान्य इच्छा न रहकर वर्गीय या दलीय इच्छा हो जायगी | सामान्य इच्छा स्थायी 
है, क्षणभगुर नही, न ही उसमे परिवर्तत की कभी कोई गुजाइण है, वह तर्क-ब्रुद्धि 
पर श्राधारित है श्लौर सदा जनहित मे है श्रत उसका ऐसा होना अ्रमम्भव नहीं । 
जिस प्रकार एक मनुप्य अपने जीवन को देकर जीवित नहीं रह सकता उसी प्रकार 
सामान्य इच्छा भी कसी को सौपी नही जा सकती । 

रुसो के श्रनुमार राजकीय प्रभुता का निवास-स्थान सामान्य उच्छा है। 
भ्त उसके मतानुसार प्रभुता असीम, अ्विभाज्य, अमर्यादित, भाण्वत, व्यापक तथा 
श्रविच्छेय और परम पूर्णो है। हॉब्स ता सरुसो के प्रभुता विषयक विचारों मे साम्य 
है। हॉव्स की भांति रुसो की प्रगुता ($0ए००हया$) भी अमीम दवित- 
सम्पन्न है । परन्तु ससो वी प्रभुता का अ्रन्तिम स्रोत जनमत है, वह उसे हॉन्स की 

तरह किसी एक व्यवित या व्यक्तियों के समूह में नही रखता अपिनु सम्पूर्ण जनता 
को ही इसका साभीदार बना देता है । दूसरा, हॉन्स राज्य श्र सरकार में भेद नहीं 
कर पाता, परन्तु रूसो सरकार को राज्य का केवल एजेप्ट मात्र मानता है प्रौर उसे 
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लाक की भाँति केवल निश्चित श्रधिकार सौपता है। उस प्रकार रसो, हॉब्स तथा 
लॉक दोनों के दर्शन के गुणों को ग्रहण करने का प्रयत्न करता है 

श्रालोचना--ससो के सामान्य इच्छा सम्बन्धी सिद्धान्त की श्रालोचना श्रनेक 
प्रकार से की गई है| सवंप्रयम तो उसका यह सिद्धान्त व्यावहारिक दृष्टि से सर्वथा 
भुटिपूर्णा है। यह श्रमूत्त श्रौर सकीर्ण है। व्यवहार में सामान्य इच्छा का 'सबकी 
इच्छा' से भेद कैसे किया जा सबता है ? सामान्य इच्छा न तो सब की इच्छा ही है 
न वह वहमत की इच्छा है श्रौर न ही श्रल्पमत की । सामान्य इच्छा का श्राघार 
सामान्य इच्छा स्वय ही है । व्यावहारिक रुप में सामान्य इच्छा केवल बहुमत की इच्छा 
मात्र ही बनकर रह जाती है। 

सामान्य एच्छा का श्राघार भावप्रधान इच्छा (8०8 धशा) झौर यथार्थ 
इच्छा (7२८४) १७॥)) के विभाजन पर श्राधारित है जो सर्व था त्रामक भौर श्रवैज्ञानिक 
है। रुसो के श्रनुसार हमारी इच्छा का वह श्र जो कि जन-हित के पक्ष मे है वास्तविक 
है भौर दूसरा भ्रवास्तविक। वेयक्तिक इच्छा का ऐसा विभाजन सम्मव नही । हमारी 
वास्तविक भ्रौर श्रवास्तविक इच्छाएं दोनो ही हमारे व्यक्तित्व का भ्रखण्ड भाग है, वह 
सम्पूर्ण इकाई (प०) है । 

फिर सामान्य इच्छा का भ्राधार 'सामान्य हित' झौर नैतिकता है । 'सामान्य 


हित' के स्वरूप का निर्धारण कर सकना श्रसम्भव है । वह परिस्थितियों और व्यवितयों 
के साथ बदलता रहता है । श्राज के 'जनहित' की कत्पना भविष्य मे निरर्थक हो सकती 


है। मेरी 'जनहिंत' की परिभाषा श्राप से भिन्‍न हो सकती है। “जनहित' की दुह्ााई 
देकर राज्य बडे से बडा अत्याचार कर सकता है । 

रूसो की भ्रसीम अ्रधिकारसम्पन्न प्रभ्गुता की धारणा बहुत खतरनाक है। 
उसका परिणाम व्यक्ति-स्वातन्त्रय का विनाश होगा । सामान्य इच्छा सदा ठीक होती 
है, वह सदा जनहित में होती है श्रौर वह व्यक्ति की उच्चतम आदर्श तथा नैतिक 
इच्छा पर श्राधारित होती है । ऐसी श्रवस्था मे व्यवित के लिए राज्य के श्रादेश का 
पालन उसका राजनीतिक ही नही श्रपितु नैतिक कतंव्य है । भौर जो व्यक्ति राज- 
क्लीय कानूनों को तोडता है, वह श्रपनी नतिक इच्छा के भर श्रपने हित के विरुद्ध 
जाता है। ऐसी श्रवस्था में यदि राज्य व्यक्ति पर बल प्रयोग करता है तो वह उसकी 
स्वतन्त्रता का श्रपहरण न कर उसकी वास्तविक स्वतन्त्रता को बढाता है | इस 
प्रकार रूसो के इस सिद्धान्त का परिणाम राज्य की परले दर्जे की निरकुशता की 
स्थापना होगा । हॉन्स ने तो केवल वैधानिक रूप से राज्य की भश्रसीम शक्ति को उचित 
ठहराया, परन्तु रूसो के सिद्धान्त के श्रनुसार वेधानिक तौर पर ही नही बल्कि नैतिक 
रूप से भी राज्य की श्रनिदिचत शवित सर्वया उचित समझी जायगी । रूसो व्यक्ति 
स्वातस्त््य का राज्य श्रधिकार के साथ सामरस्य (प्रथए०9) स्थापित करना 
चाहता था, परन्तु श्रनजान में ही वह वेयक्तिक स्वतन्त्रता को राज्याधिकार की बेदी 


पर बलि चढा देता है । 
हीगल, वोसाके तथा श्लेडले इत्यादि चूतन झादर्शवादियों ने रूसो के सामान्य 


हॉब्स, लॉक तथा रुसो १२१ 


इच्छा के सिद्धान्त के इसी पक्ष के श्राधार पर ही , निरकुण राज्य-शासन का समर्थन 
'किया है। बाद के फासिस्ट राज्यों ने जन-हित के नाम पर ही व्यक्ति की स्वतन्त्रता 
और उसके अधिकारो का जबरदस्ती अपहरण किया । 
रूसो का सामान्य इच्छा का सिद्धान्त वडे-बडे राज्यो पर लागू नही हो सकता। 
प्राज की श्रप्रत्यक्ष प्रजातन्त्र-प्रणाली भी इसके लिए उपयुक्त नहीं, उसका आदर्ण 
प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र शासन प्रणाली है, जिसकी मोजूदगी छोटे-छोटे नगर-राज्यो में ही 
मुमकिन है, राष्ट्रीयता के श्राधार पर श्राधारित बडे राज्यो में नही । 
ससो के दर्शन की भ्रनेक भ्रन्य श्राघारो पर भी आलोचना की जाती है । उसके 
विचारों में श्रसमगति श्रौर आ्रात्मविरोध की भरमार है । प्रारम्भ मे तो वह बडे जोरदार 
शब्दों में व्यवित-स्वातन्त्य का समर्थन करता है, परन्तु भ्रन्त में वह व्यक्ति को समाज 
का और उसकी सामान्य इच्छा का दास बना देता है । 
ससो मे मौलिकता का श्रभाव है, परन्तु दूसरो की बात को श्रपना वनाकर 
कहने मे वह वहुत चतुर है। रूसो की राज्य के कानून (880०-.४४) की परिभाषा 
अनुवन्ध की व्याख्या तथा प्रभुता की घारणा भी श्रुटिपूर्ण है । 
परन्तु उपयुं कत श्रालोचना के वावजूद भी हम रसो की राजनीतिक देन तथा 
उसके प्रभाव की व्यापकता की उपेक्षा नही कर सकते । प्लेटो और भ्ररस्तू के पश्चात्‌ 
। सो ही सर्वप्रथम राजनीति विचारक था जिसने राज्य को नैतिक स्वरूप प्रदान किया 
और उसे मनुष्य की स्वाभाविक सामाजिक प्रवृत्ति का फल माना | ब्रोशियस, हॉब्स 
तथा लॉक इत्यादि सभी ने राज्य को एक अप्राकृतिक परन्तु आश्वयक यन्त्र मान उसे 
व्यवित के भ्रधिकार और उसकी सुरक्षा का गुलाम वना दिया। परन्तु रमसो प्लेटो के 
दर्शन का अनुसरण करता हुआ राज्य को उच्चतम नैतिक नस्या मानता है । समो के 
आदर्श का अनुसरण करते हुए ही टी० एच० ग्रीन ने कहा धा--“शक्षित नहीं वल्कि 
इच्छा राज्य का आ्राघार है ।/१ 
रूसो में ही राज्य के जन-कल्पाणकारी रूप वी स्थापना की, राज्य श्ौर 
सरकार मे स्पप्ट भेद निर्देशित किया, राज्य के राष्ट्रीयता के प्राघार की पुष्टि की 
और प्रजातन्त्र की नीच रफने मे वहुत सहायता की । व्यक्ति की स्वतन्त्रता झौर 
उसकी सुरक्षा, रूसो के सामने यहीं प्रमुख उद्देश्य थे, और जितना व्यापक और शविति- 
'पूर समर्थन रूसो ने इन का क्या उत्तना शायद ही अन्य विसी ने किया हो । नसों 
के विचारों के प्रभाव की व्यापकता का हम पीछे उल्लेख कर आये हैँ। वस्तुत वत्तमान 
यूभ की बहुत कम ऐसी विचारधाराएं हैं जो कि रूसो के प्रभाव से रहित हो । 


४५. हॉब्स, लॉक तथा रूसो 
ऊपर हमने एन तीनो दार्य निको वी विचारघारामों को स्पप्ट करने का प्रयत्त 


विया है। इन तीनो में समानताएं भी हैं और ध्न्तर भी । ससो हॉज्स तथा लॉक 


हा अकबर अल 
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१२० राजनीति शास्त्र के मूल सिद्धान्त 


लॉक की भाँति केवल निश्चित अधिकार सौंपता है। इस प्रकार रसो, हॉब्स तथा 
लॉक दोनो के दर्शन के ग्रुणो को ग्रहण करने का प्रयत्न करता है 

श्रालोचना--रूसो के सामान्य इच्छा सम्बन्धी सिद्धान्त की आलोचना श्नेक 
प्रकार से की गई है । सर्वप्रथम तो उसका यह सिद्धान्त व्यावहारिक दृष्टि से सर्वथा 
श्रुटिपूर्णा है। यह श्रमृत्त और सकीौरणं है। व्यवहार में सामान्य इच्छा का “सबकी 
इच्छा' से भेद कैसे क्या जा सकता है ? सामान्य इच्छा न तो सव की इच्छा ही है 
न वह वहुमत की इच्छा है श्रौर न ही भ्रल्पमत की । सामान्य इच्छा का श्राधार 
सामान्य इच्छा स्वय ही है । व्यावहारिक रूप में सामान्य इच्छा केवल बहुमत की इच्छा 
मात्र ही बनकर रह जाती है । 

सामान्य इच्छा का आधार भावप्रघान इच्छा (8०ए० छा) और यथार्थ 
इच्छा (7२८४| ए़) के विभाजन पर श्राधारित है जो स्व था भ्रामक और श्रवैज्ञानिक 
है। रूसो के प्ननुसार हमारी इच्छा का वह श्रश जो कि जन-हित के पक्ष मे है वास्तविक 
है और दूसरा अ्वास्तविक। वंयक्तिक इच्छा का ऐसा विभाजन सम्भव नही । हमारी 
वास्तविक भ्रौर श्रवास्तविक इच्छाएं दोनो ही हमारे व्यक्तित्व का अ्खण्ड भाग हैं, वह 
सम्पूर्ण इकाई (प्राभा) है । 

फिर सामान्य इच्छा का श्राधार 'सामान्य हित' शऔौर नैतिकता है| 'सामान्य 
हित' के स्वरूप का निर्धारण कर सकना श्रसम्भव है। वह परिस्थितियो भर व्यवितयो 
के साथ बदलता रहता है । आज के 'जनहित' की कत्पना भविष्य मे निरर्थंक हो सकती 
है। भेरी 'जनहित' की परिभाषा श्राप से भिन्‍त हो सकती है। “जनहित” की दुह्मई 
देकर राज्य बडे से बडा अत्याचार कर सकता है । 

रूसो की श्रसीम भ्रधिकारसम्पन्न प्रभ्ुुता की घारणा बहुत खतरनाक है। 
उसका परिणाम व्यक्ति-स्वातन्त्रय का विनाश होगा । सामान्य इच्छा सदा ठीक होती 
है, वह सदा जनहित में होती है श्रौर वह व्यक्ति की उच्चतम आदर्श तथा नैतिक 
इच्छा पर आधारित होती है | ऐसी श्रवस्था मे व्यवित के लिए राज्य के भ्रादेश का 
पालन उसका राजनीतिक ही चही श्रपितु नैतिक कतंव्य है | भ्रौर जो व्यक्ति राज- 
क्रीय कानुनो को तोडता है, वह अ्रपनी नेतिक इच्छा के श्र भ्रपने हित के विरुद्ध 
जाता है । ऐसी भ्रवस्था मे यदि राज्य व्यक्ति पर वल प्रयोग करता है तो वह उसकी 
स्वतन्त्रता का श्रपहरण न कर उसको वास्तविक स्वतन्त्रता को वढाता है। इस 
प्रकार रूसो के इस सिद्धान्त का परिणाम राज्य की परले दर्जे की निरकुशता की 
स्थापना होगा । हॉब्स ने तो केवल वैधानिक रूप से राज्य की श्रसीम शक्ति को उचित 
ठहराया, परन्तु रूसो के सिद्धान्त के श्रनुसार वेघानिक तौर पर ही नही बल्कि नैतिक 
रूप से भी राज्य को भ्रनिश्चित शवित सर्वधा उचित समझी जायगी | रूसो ज्यक्ति- 
स्वातन्त्य का राज्य अश्रधिकार के साथ सामरस्य (प्रक्चात्ा०णा9) स्थापित करना 
चाहता था, परन्तु श्रतजान मे ही वह बैयक्तिक स्वतन्त्रता को राज्याधिकार की बेदी 
पर बलि चढा देता है । 


हीगल, बोसाके तथा ब्रेडले इत्यादि नतृतन आदर्शवादियों ने रूसो के सामान्य 


हॉब्स, लॉक तथा रुसो १२१ 


इच्छा के सिद्धान्त के इसी पक्ष के झ्राघार पर ही , निरंकुश राज्य-शासन का समर्यन 
'किया है। वाद के फासिस्ट राज्यो ने जन-हित के नाम पर ही व्यक्ति की स्वतन्तता 
झौर उसके अधिकारों का जबरदस्ती अपहरण किया । 
रूसो का सामान्य इच्छा का सिद्धान्त बडे-वडे राज्यों पर लागू नही हो मकता। 
ग्राज की श्रप्रत्यक्ष प्रजातन्त्र-प्रशाली भी इसके लिए उपयुक्त नहीं, उसका आदर्श 
प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र जासन प्रणाली है, जिसकी मौजूदगी छोटे-छोटे नगर-राज्यो में ही 
भुमकिन है, राष्ट्रीयता के प्राधार पर श्राधारित बडे राज्यो में नही । 
रूसों के दर्णन की श्ननेक भ्रन्य श्राघारों पर भी आलोचना की जाती है | उसके 
चिचारो मे श्रमगति शौर श्रात्मविरोध की भरमार है। प्रारम्भ में तो वह बडे जोरदार 
शब्दों में व्यवित-स्वातन्त्य का समर्थन करता है, परन्तु भश्रन्त में वह व्यक्ति को समाज 
का और उसकी सामान्य इच्छा का दास बना देता है । 
रूसो मे मौलिकता का भ्रमाव है, परन्तु दूसरों की बात को अपना बनाकर 
कहने मे वह बहुत चतुर है। रूसो की राज्य के कानून (8(०-.४७) की परिभाषा 
अनुवन्ध की व्याख्या तथा प्रभुता की घारणा भी च्रुटिपूर्ण है । 
परन्तु उपयु कत झ्ालोचना के बावजूद भी हम ससो की राजनीतिक देन तथा 
उसके प्रभाव की व्यापकता की उपेक्षा नही कर सकते । प्लेटो श्रौर श्ररस्तू के पश्चात्‌ 
, हसो ही सर्वप्रथम राजनीति विचारक था जिसने राज्य को नेतिक स्वरूप प्रदान किया 
श्रीर उसे मनुष्य की स्वाभाविक सामाजिक प्रवृत्ति का फल माना। ग्रोशियस, हॉब्स 
तथा लॉक इत्यादि सभी ने राज्य को एक श्रप्राकृतिक परन्तु आव्वयक यन्त्र मान उसे 
व्यक्ति के श्रधिकार और उसकी सुरक्षा का गुलाम वना दिया। परन्तु ससो प्लेटो के 
दर्णन का झ्नुसरण करता हुआ राज्य को उच्चतम नैतिक नस्था मानता है। ससो के 
'आद्ों का श्रनुसरण करते हुए ही टी० एच० ग्रीन ने कहा था--“शब्ति नहों बल्कि 
इच्छा राज्य का झ्राघार हैं ।/7 
ससो ने ही राज्य के जन-कल्याणकारी रुप की स्थापना को, राज्य श्रौर 
सरकार मे स्पप्ट भेद निर्देशित क्रिया, राज्य के राष्ट्रीयता के श्राधार की पुष्टि की 
प्रौर प्रजातन्त्र की नीच रसने मे बहुत सहायता की । व्यवित की स्वतन्त्रता और 
उनकी सुरक्षा, तसो के सामने यही प्रमुख उद्दग्य थे, और जितना व्यापक श्र घधक्ति- 
'यूर्ण समर्थन ससो ने इन का किया उतना शायद ही अन्य किसी ने किया हो । झरूसो 
के विचारों के प्रभाव की व्यापक्ता का हम पीछे उल्लेय कर श्राये है। वस्तुत वर्तमान 
नयुग की बहुत कम ऐसी विचारधाराएँ हैं जो कि रुसो के प्रभाव से रहित हो । 


४४. हॉब्स, लॉक तथा रूसो 
ऊपर हमने इन तीनो दार्थनिको वो विचारघाराशो को स्पप्ट करने का प्रयत्त 
म्यि है। एन तीनो में समानताएं भी हूँ श्लौर प्रन्तर भी । मरुसो हांव्स तथा लॉक 
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दोनो से ही प्रभावित है। वह हॉब्म के श्रनुबन्ध-सिद्धान्त को मानता है तथा उसके 
प्रनुसार ही राज्य' को श्रसीम प्रभुता (50४श०ष्टा) 00फ़७/) प्रदान करता है। दूसरी 
ओोर वह लॉक का अनुसरण करता हुआ प्राकृतिक श्रवस्था का वर्शान करता है, 
सरकार भौर राज्य मे भेद करता है और प्रग्मुता को जन-सत्ता बनाकर हॉब्स के 
प्रश्न का सिर ही काट डालता है ।! लॉक तथा रूसो ने सरकार को सीमित अधिकार 
ही दिए हैं, परन्तु हॉब्स ने ऐसा नही किया । रूसो श्रौर लॉक दोनो ही व्यवित-स्वातन्ध्य 
को महत्त्व देते हैं श्रौर उसकी सुरक्षा के लिए प्रयत्न भी करते हैं, परन्तु हॉन्स राज्य 
को सर्वथा निरकुश शक्ति प्रदान कर व्यवित के श्रधिकारो को सर्वथा राज्य के श्रधीन 
कर देता है । परन्तु लॉक भौर रुसो मे एक महत्त्वपूर्ण श्रन्तर है। रूसो व्यक्ति के 
जीवन के नागरिक पक्ष पर श्रधिक वल देता है जब कि लॉक, भ्रौर हॉब्स भी, उसके 
वैयक्तिक पक्ष पर । 
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४६ राज्य का विकासशील स्वरूप 

पीछे हम राज्योत्पत्ति के विभिन्‍न निद्धान्तों का विवेचन कर आए है और 
यह देख चुके है कि उनमे से कोई भो एक अपने आ्राप में पूर्ण नहीं। राज्य न ही तो 
प्रध्राकृतिक है और न ही किसी निश्चित समय या काल मे निर्मित किया गया है। 
शतान्दियो के विकास के अनन्तर शअ्रनेक स्थितियों को पार करता हुआ राज्य अपनी 
वर्तमान स्थिति मे पहुँच सका है। इस विकास-काल में अनेक तत्वो ने राज्य-निर्माण 
में सहयोग दिया । हमारी स्वाभाविक सामाजिक प्रवृत्ति, रुधिर सम्बन्ध, धर्म तथा 
राजनीतिक चेतना इनमे विशेष महत्व के है। 

राज्य एक विकासशील ससस्‍्था है, यह वात तो सभी मानते है। परन्तु यह 
कह सकता श्रत्यन्त कठिन है कि इस विकास का स्वरूप क्‍या रहा है। न तो राज्य की 
उत्पत्ति ही एक प्रकार से हुई श्रोर न उसका विकास निश्चित क्रमागत रुप से हुआ । 
प्राकृतिक, आर्थिक श्रौर सामाजिक परिस्थितियों के विभेद के कारण विभिन्‍न स्थानों पर 
विभिन्‍न रूपो मे राज्योत्पत्ति हुई । परिणामस्वरूप परिस्थिति तथा काल-भेद के श्रनुसार 
राज्य का जन्म विभिन्‍न स्पो मे हुआ । उनके जासमीय श्रौर वैधानिक रुप भी देश 
तथा काल-भेद के अ्रनुसार एक दूसरे के अ्रनुरुप नहीं। ऐसी स्थिति में राज्य विकास 
का एक निश्चित और क्ष्मागत रूप निर्धारित कर सकना कठिन है। हमे विकास के 
बस सम्पूर्ण इतिहास में एक निश्चित रूप-रेखा का अ्रभाव मिलेगा । हम यह नहीं कह 
सकते कि सभी राज्यो ने राज्य-विकास की एक-सी ही स्थिति पार की है। परन्तु 
फिर भी साधारण रूप से वर्तमान काल के राष्ट्रीय राज्य (]णा४। 52०) 
को जिन स्थितियो को पार करना पडा और विभिन्‍न झूुपो को गहरण करना पडा 
उनका एक निश्चित क्रम हम इस प्रकार रख सकते हैं--- 

आदिवासी राज्य (]॥० एर/० 8080८) 

पूर्वी साम्राज्य (॥6 07थाध्ं पगाप्ा०) 

अ्रीक नगर राज्य (7॥6 07००८ 0४ 509०) 

रोमन विश्व माम्राज्य (पश6 रिणाशा ०7१ छश[आ०) 

सामन्त राज्य (6 ए८एत० $(॥९८) 

आधुनिक राष्ट्रीय राज्य (प॥6 एं०ा॥। 5।00) 
४७. आदिवासी राज्य (॥]6 प्रश0७४ 896) 


राज्य का प्रारम्मिक रुप बहुत सरल था, उसमे आज की सी जदिलता नहों 
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४९. ग्रीक नगर-राज्य (॥76 (766९ (य/ 5896) 


राज्य विकास की दूसरी स्थिति ग्रीक नगर-राज्य हैँ। यूरोप मे जाकर बसे 
आरयों ने एजीमन (4८४०४॥) तथा भूमध्य सागर के तटो पर छोटे-छोटे नगर- 
राज्यो की स्थापना की जिन द्वारा राजनीतिक सत्ता का एक नवीन और युग-विधांयक 
रूप हमारे सम्मुख श्राया । 
इन प्रदेशों की भौगोलिक स्थिति एशियायी साम्राज्यो से पर्याप्त भिन्‍न थी । 
थूनान, जहाँ कि नगर-राज्यो के विभिन्‍न रूपों का विकास हुआ्ना, पव॑तो श्रौर समुद्र 
के कारण अनेक घाटियो और हीपो मे बेंटा.हुआ है । जलवायु समशीतोष्ण है, 
“उपज विविध और बहुरगी है। समुद्र के कारण एशियायी श्राक्रमण से पूर्णे सुरक्षा 
थी, साथ ही समुद्र ने इन नगर-राज्यो के व्यापारिक मार्गों को खोल दिया। देश के 
भ्रन्तगगंत न तो वडे-बडे पहाड थे, न ही वडी-वडी नदियाँ थी । भ्रन्य प्राकृतिक वाघाग्रो 
की भी अ्रनुपस्थिति थी । इस रूप में बहुमुखी सम्यता का विकास वडी सुविधा से इन 
प्रदेशों मे हो सका । पशुपालक खानावदोशो तथा कृपक जातियो दोनो की ही खूबियाँ 
सामुद्रिक यूनानी लोगो मे मिल जाती थी उनमे इसी कारण गतिशीलता थी। धर्म के 
प्रति भी उनका हृष्टिकोण सकुचित झौर परम्परावादी नही था, उनका धर्म प्राकृतिक 
था, जीवन का दृष्टिकोण भी ऐसा ही था । देवताओो से उन्हे विशेष भय नहीं था। 
पितृ-सत्ताक कबीलो ने मिलकर पहाड की तलहटियो मे गाँव बसाए भ्रौर 
सुरक्षा के लिए रक्त सम्बन्धो की एकता या वशगत एकता को छोड प्रादेशिक प्रेम 
(.0०४॥ 79क7080॥) को जन्म दिया। यही भावना यूनानी नगर राज्यो की 
'प्रारम्भिक छावित का मुख्य कारण थी । 
इस श्रवस्था में यूतान के विभिन्‍न नगर राज्यो मे विविध राजनीतिक सगठनो 
का प्रादुर्भाव हुआ । कुछ मे कुलीनतन्त्र (878002०५) कुछ में राजतन्त्र तो 
कुछ मे प्रजातन्‍्त्र ([0070०9०५) का प्रचलन था । केवल स्पार्टा ही प्रपने राज्य' 
सगठन मे श्रपरिवर्ततेशील श्लौर रुढिवादी रहा। एशथेन्स मे प्रजातन्त्र का प्रचलन था 
प्ौर यही प्लेटो भ्रौर प्ररस्तू ने स्ंप्रथम राजनीतिक मसलो पर ग्रम्भीर विचार 
किया । 
प्राचीन ग्रीक राजनीतिक विचारको ने राज्य और समाज मे कभी कोई पन्तर 
नही किया । उन्होने मनुष्य के सम्पूर्णा जीवन को राज्य के अन्तर्गत ही शामिल किया 
है और उसे मनुष्य की सस्क्रति, सभ्यता, विचार श्र दर्शन, कला भौर साहित्य सभी 
के विकास का परभावद्यक साधन माना है। यूतानी विचारको ने वेयवितक जीवन 
की उच्चता तथा पूर्णता राज्य के श्रन्तगंत मानी है, उससे बाहर नही । व्यक्ति और 
राज्य के सम्बन्ध श्रट्टट समझे जाते थे। नागरिको मे राज्य के प्रत्ति पर्याप्त श्रद्धा_ 
होती थी, वे राजनीतिक जीवन मे भाग लेना श्रपते जीवन का परम उद्देश्य मानते थे । 
परन्तु प्राचीन नगर-राज्य मे भ्रनेक दुगुं रा भी थे । उनका आधार कोई विशेष 
प्रगतिशील शौर स्वस्थ सामाजिक व्यवस्था नहीं थी। दास-प्रथा ही उनकी राज- 
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न्नीतिक व्यवस्था वा मुख्य आधार थी, इसी कारण पारस्परिक हप और झविश्वास 
की भावना मौजूद रहती थी। प्रजातन्त्र के अन्तर्गत दलवन्दी के कारण जन-जीवन 
में श्रतेक वुराइयाँ घर कर गई थी । दूसरी बडी थ्रुटि स्थानीय देश-भक्ति थी, इसी 
भावना का ही परिणाम था कि नगर-राज्य अपने आपको एक महान्‌ राष्ट्र के रूप मे 
संगठित न कर सके । उसका हृष्टिकोण प्राय अत्यन्त सकुचित था, वह नगर-राज्यो 
से ऊपर उठ एक महान्‌ राष्ट्र की कल्पना न कर सके। युद्धों के कारण उनकी 
आन्तरिक शक्ति सर्वथा क्षीण हो गई श्र जब मेसीडोन (]/8०८००॥) के फिलिप 
ओर उसके पुत्र सिकन्‍दर (8]0%४700) और ततब्चात्‌ रोमन लोगो के श्राक्रमर 
हुए तो ये उत्तके सामने न टिक सके। इन हमलावरो ने ग्रीक नगर-राज्यो का 
शुकीकरण (एंग्राीए४0०१) तो भ्रवव्य कर दिया परन्तु यूनान की प्राचीन शासन- 
प्रशालियो और विचार-पद्धतियो का विलोप हो गया | 

यूरोपीय इत्तिहास के उष काल में विकसित इन राज्यो का मानवीय इतिहास 
में एक विशेष महत्त्व है। इन्ही राज्यों में ही सर्वप्रथम राज्य के नेतिक श्राधार, 
चैयवित्तक स्वतन्त्रता और स्वायत्त घासन के बहुमूल्य सिद्धान्तो की रचना की गई । 

ग्रीस के नगर-राज्यों मे राज्य-विकास राजतन्ध (]॥४०॥श०ा५) से कुलीन- 
सन्त्र (#75007०५), कुलीन तन्‍त्र से शअत्याचारी शासन (]शशआए5) और 
आखिर मे अ्रत्याचारी शासन से प्रजातन्त्र (2श029०५) के रूप में हुआ । 

भारतीय गणराज्य- प्राचीन यूनान की तरह प्राचीन भारत में भी छोटे 
नगरो में या गाँवो के समूहों मे गणराज्यो को अवस्थिति का वर्णन मिल जाता है। 
इन गणराज्यों के दो प्रकार थे। एक तो प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र (976०७ तंला0- 
००४९५) के सिद्धान्तो पर आधारित थे। इनमे सम्पूर्ण नागरिक एक सभा में एकत्रित 
हो प्रपने राज्य के सचालन के लिए राजकीय कमंचारियो का चुनाव करते । 

दूसरे प्रकार के गणतन्त्रों मे परिवारों के मुखिया मिलकर राज्य-फार्य का 
संचालन करते थे। वही-कही राजाओो का चुनाव भी होता था श्रौर उनकी सलाह 
देने के लिए जनता द्वारा निर्वाचित या सैनिक सामान्‍्तों से युवत्त सभा समितियों की 
प्यवस्था रहती थी । 

परन्तु प्राचीन भारत में इन राज्यो के आ्राधार पर व्यवितवादी तथा प्रजा- 
तान्त्रिक विचारघाराशो का विकास न हो सवा। 


५० रोम का विश्व-साम्राज्य (॥॥6 २०फाक्ा श्०7१6 एगाए०) 


ऊपर हम वतला चुके हैं कि क्सि प्रकार गीक नगर-राज्यो के पतन के 
अनन्तर सिकन्‍्दर ने विशाल साम्राज्य की स्थापना वी । इस विशाल साम्राज्य में 
उसने पूर्वी ढंग पर निरकुश शासनतन्त का विकास किया, परन्तु उसकी मृत्यु के 
कुछ काल बाद ही उस द्वारा स्थापित सम्पूर्ण साम्राज्य छिन्त-भिन्‍न हो गया । 

राज्य-विकास का केन्द्र ग्रीस से हटकर रोम पहुँच गया। रोम यूनान के 
पश्चिम में टाइवर नदी के तट पर स्थित एक नगर-राज्य था यूबान या भारत में 
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मे वाँट दिया गया श्रीर इन सूबों का ष्यासन रोम द्वारा नियुक्त जासकों (?70- 
<00780|») द्वास होता था । ये सूबे अपने श्रान्तरिक मामलो के नियन्त्रण श्रौर 
नियमन मे पर्याप्त स्वतन्त्र होते ये। परन्तु इनके शासकों को सदा महा श्रभियोग 
([77९४०४४०॥) लगाए जाने का भय रहता था । 

रोम के नागरिको के पास किसी ऐसी शक्ति का श्रभाव था कि जिस के द्वारा 
वे अपने अधिकारो की रक्षा कर सकते । वास्तविक शक्ति सैनिक अ्रधिकारियो के पास 
थी और श्रन्त मे एक महात्वाकाक्षी जुलियस सीजर नामक सैनिक वहाँ का श्रधिनायक 
वन बैठा, और उसी ने रोम की परम्परागत प्रजातन्त्र प्रणाली को भी समाप्त कर 
डाला । यह सिद्धान्त विलुप्त हो गया कि सम्राट्‌ प्रजा का प्रतिनिधि है श्रौर उसके 
भ्रधिकार प्रजा द्वारा दिए हुए है। इसके विपरीत सम्राट की नई स्थापित की गई 
सत्ता के धामिक श्रनुमोदन के लिए राज्योत्पत्ति के देवी सिद्धान्त (एशा6 णाह्ा 
[0९079) का विकास हुआ । राजा को ईदवर का प्रतिनिधि मान उसकी पूजा का 
विधान भी क्या“ जाने लगा । 

इस साम्राज्यवादी दृष्टिकोण के फलस्वरूप प्राचीन व्यवितवादी भ्रौर प्रजातन्त्रीय 
मर्यादाएँ नप्ट हो गईं । यूनान के वेयवितक स्वतन्त्रता तथा जनतन्त्र के सिद्धान्तों का 
गला घोट दिया गया । उनका स्थान एकता और प्रभ्नुता ने ले लिया । स्थानीय स्वशासन 
के स्थान पर केन्द्रीय शासन-व्यवस्था का विकास हुआ । 

रोमन साम्राज्य की सबसे वडी राजनीतिक देन सुव्यवस्थित व सुशासित शासन- 
प्रणाली का निर्माण है. यूरोप के एक बहुत बडे भाग पर लगातार १,५०० वर्ष तक 
रोम ने शासन किया भ्रौर शान्ति और व्यवस्था कायम रख एक नई मानवीय' सस्कृति 
का विकास किया। वाद के बहुत से घामिक तथा राजनीतिक सगठनों को रोमन 
साम्राज्य के सगठनो के आधार पर सगठित करने के श्रनेक प्रयत्न किये गए । 

इसमे सन्‍्देह नहीं कि रोमन लोग ग्रीक लोगो की तरह रचनात्मक प्रतिभासम्पन्न 
नही थे । साहित्य, कला श्रौर सगीत के क्षेत्र मे उनकी देन नगण्य है । परन्तु राज- 
नीतिक विधान श्रौर व्यवस्था के वे निस्सन्देह जनक कहे जा सकते हैं । राज्य के विधान 
उपनिवेशों की शासन-व्यवस्था तथा नगरपालिकाओ की शासन-व्यवस्था के सगठन 
इत्यादि मे श्राज भी रोमन शआ्रादर्श अश्रनुकरणीय समझे जाते हैं । फिर भी हमे यह 
बात मानने से कोई इन्कार नहीं कि रोमन लोग स्थायी मूल्यवान राजनीतिक दश्शन 
के सिद्धान्तो की सृष्टि न कर सके । 
३ रोम के लोगो ने ही प्रभुता, (50४८४०६४५७) नागरिकता के सिद्धान्त श्रौर 
अनेक जातियो के शासन के लिए शासन-व्यवस्थाओ की रचना की । राष्ट्रीय विधान 
या कानून विषयक उनकी देन श्रत्यन्त महत्त्वपूर्णो है 

रोम के पतन के भ्रनेक कारण थे । इनसे से कुछ मुख्य-मुख्य इस प्रकार रखे 
जा सकते हैं--( १) ग्रुलामो की सख्या का भ्राधिक्य, (२) एकता के लिए वैयक्तिक 
स्वतन्त्रता का विनाश, (३) शासन मे लोकप्रिय तत्वों का श्ौर देश-भक्ति की 
भावना का झेभाव, (४) उच्च वर्गो का नेतिक पतन, (५) साम्राज्य के झ्राथिक 
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आधार की शिथिलता, (६) सम्राटो के उत्तराधिकार नियमों का श्रभाव, (७) 
सहारक वीमारियाँ, और (८) बर्वेर जातियो के श्राक्नमनण । इस प्रकार यह विशाल 
साम्राज्य श्रपनी ही घुन लगी व्यवस्थाओ्रो का शिकार हुआ । 


५९. सामन्त राज्य (॥6 #6७०४| 8[986) 


- त्वीसरी सदी में दयूटन बर्वरो ([७७४०४० 599 079॥8 ) के प्रवल श्राघातो के 
फलस्वरूप रोमन साम्राज्य छिन्न-भिन्‍न हो गया । रोमन साम्राज्य के पतन के अ्रनन्तर 
जिस व्यवस्था का जन्म हुआ्ना उसमे किसी भी प्रभुत्व सत्ता ($0ए००णष्टा2 90०) का 
अभाव था। छोटे-छोटे सरदारो की भरमार थी श्लौर वही जागीरदार या ठाकुर (वात 
]0705$) वन जनता पर शासन करने लगे । रोमन-युग के साम्राज्यवाद के पतन और 
वर्तमान युग के राष्ट्रीय राज्यो के प्रादुर्भाव के बीच के परिवर्तत काल को सामन्तिक 
राज्यों का यूग कहते हैं । > 

केन्द्रीय राज्य के पतन के अनन्तर रोम के और साम्राज्य के विविध भांगों 
के सेनापतियों श्र शवितसम्पन्न नेताओं ने विविध प्रदेशों पर श्रपना श्रधिकार जमा 
अपने झापको स्वतन्त्र घोषित कर दिया। यह सरदार या सेनापति श्रपने प्रदेशों को 
अपने साथियो तथा सहयोगियो में वाँद दिया करते । यही लोग सामन्त कहलाते थे । 
ये सामनन्‍्त अपने इलाके के स्वय॑ स्वामी होते और अ्रपनी जागीर को काइतकारो 
तथा नौकरो मे चाँठ देते । राजा के साथ या मुख्य सामन्‍्त के साथ इनका प्रत्यक्ष 
सम्बन्ध नही होता था । जब कभी राजा को आवश्यकता होती तो ये कुछ सेना और 
भेंट लेकर उसकी सेवा मे उपस्थित हो जाते । इन्हे कोई निश्चित टक्‍्स या कर नही 
देना पढता था । सामन्त लोग अपनी-अपनी जागीर के शासन के स्वयं जिम्मेदार 
होते । किसी सर्वमान्य प्रभुता का सर्वथा श्रभाव था । 'राज्य' वस्तुत. समाज मे विलुप्त 
हो गया। प्राचीन रोमन साम्राज्य की सामान्य प्रशुता की कल्पना अश्रव कल्पनामात्र 
ही रह गई। समाज में एक ऐसी व्यवस्था का जन्म हुआ कि जिसमें सम्राट का या 
राजा का स्थान स्थानीय भू-स्वामी या जागीरदार ने ले लिया श्नौर उसकी शासकीय 
व्यवस्था का श्राधार वेयवितक भक्ति (?श507व] ॥09श॥9) हो गई। 

समाज का झ्राधिक और व्यावस्ायथिक (0०000५8079) नियन्धण निगम 
(5४05) के द्वाथ मे केन्द्रित हो गया । ये निगम (50705) श्रपने अन्दर्नी मामलों 
के नियन्त्रम मे चहुत सीमा तक स्वतन्त्र होते झौर कभी-कमी सामनन्‍्तो से भी टक्‍कर 
ले लेते । 

इघर अनेक प्रतापी जागीरदार और सामन्त अपने राजा के या सामन्त मुसिया 
के प्रति विद्रोही हो प्पने-प्पने स्वतन्त्र राज्य स्थापित करने का भ्रयत्न करते, अनेक 
सामन्त पारस्परिक कलह मे लीन रहते, परिणामस्वरूप सामन्त-युग में श्रय्सर भ्रशान्ति, 
भ्रव्यवस्था भौर युद्ध का बोलवाला रहता । यही कारण है कि इस यंग को प्राय. 
भराजवाता झोर भ्रव्यवस्था का यूग कहते हैं। 

सामन्त-युग को राजनीतिक व्यवस्था का आधार वस्तुतः द्यूटन जाति की 
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राजनीतिक सस्थाएँ ही हैं। ट्यूटन लोग ही रोमन साम्राज्य के पतन के अनन्तर 
यूरोपीय सस्‍्क्ृति पर काबू पा चुके थे । ट्यूटन लोगो के यहाँ श्राथिक जीवन श्रभी 
भ्रपनी भ्रद्धेविकसित अवस्था मे था, उनकी सस्क्ृति ग्रामीण श्रौर कृपिप्रधान थी 
नागरिक और व्यावसायिक सम्यता का विकास नही हो पाया था। व्यवित-स्वातन्त्य 
स्वायत-शासन श्रौर वैयवितक भवित (?ए८४073] 0989) यह इनकी राजनीतिक 
श्रौर सामाजिक व्यवस्था के मुख्य आधार ये | फलत रोमन साम्राज्य के पतन के 
झनन्तर उन्होंने रोम के केन्द्रीकरण सम्बन्धी श्राद्शों और प्रभुता के सिद्धान्त के 
विपरीत अपनी सस्क्ृति के आधारभूत व्यक्तिगत भवित (एथ४०॥४ 09श५), 
स्वतन्त्रता और स्थानीय स्वशासन पर अ्रधिक वल दिया । सामन्तीय राजनीतिक श्रौर 
सामाजिक सस्थाएँ इन्ही सिद्धान्तो पर झ्राघारित थी । 

परन्तु इसका श्रर्थ यह कदापि नही कि सामन्त-युग मे व्यवस्था श्रौर शान्ति का 
सर्वथा श्रभाव था । इसमे सन्देह नही कि “राज्य” नाम की सस्या का लगभग विलोप 
हो चुका था, श्रोर सम्नाट्‌ और “राजा” भी वास्तविक श्रथ मे पुराने शब्द हो चुके थे, 
फिर भी इन सामन्तीय सस्थाझ ने यूरोपीय जीवन मे पर्याप्त समय तक शान्ति और 
व्यवस्था को वनाए रखा । 

रोमन साख्राज्य के पतन के अनन्तर समाज मे शान्ति और व्यवस्था को 
बनाए रखने मे रोमन कैथोलिक चर्च (ए०शथ॥ 0४०॥० (/णालणा) ने भी विशेष 
सहयोग दिया । रोमन कंथोलिक चच मे भी रोमन साम्राज्य की साम्राज्यवादी प्रवृत्ति 
मौजूद थी । रोम झभौर पश्चिमी यूरोप के एक बडे भाग मे ईसाई घर्मं का विस्तार 
हो गया था, धीरे-घीरे ईसाई घर्म उन प्रदेशों मे फेल गया जहाँ रोमन साम्राज्य रह 
चुका था | रोमन कंथोलिक चर्च के नियन्त्रण का क्षेत्र पर्याप्त विस्तृत था। उसने न 
केवल घामिक और श्राध्यात्मिक जीवन का ही नियन्त्रण किया अ्रपितु सामाजिक, 
राजनीतिक तथा आश्राथिक जीवन का भी पर्याप्त सीमा तक नियमन किया । रोम के 
पोप ने ही शालंमेगन ((#क्षा।९ए७४76) को पवित्र रोमन सम्र/ट्‌ की पदवी प्रदान 
की थी। 

परन्तु चर्च राजनीतिक सस्थाश्रो के स्वस्थ विकास मे वाघक सिद्ध हुआ । 
चर्च भ्रधिकारियों की हमेशा यह इच्छा रही कि यूरोप मे कोई शक्तिशाली राजनीतिक 
शवित उत्पन्न न हो जो कि चर्च से श्रधिक समंथवान हो । चर्च का हित सामन्तीय 
पद्धति की मौजूदगी मे ही था । शक्तिशाली राजनीतिक सस्थाश्रो के प्रभाव मे रोमन 
पोप ही सम्पूर्णो ईसाई-जगत का सम्राट-सा वना हुआ था । लोगो मे भ्रन्ध श्रद्धा थी । 
वह राजनीतिक नेताश्रो की श्रपेक्षा धर्म-ग्रुरुओ मे अधिक विद्वास करते थे । फलस्वरूप 
राज्य के स्थान पर चर्च की प्रभ्नुता स्थापित हो गई 

१५वी झौर ६वी शताब्दियों मे चर्च के प्रभाव मे कमी हो गई। इसके 
अनेक कारण थे। अनेक देशो मे राष्ट्रीयता के प्राघार पर आधारित राज्यो का निर्माण 
शुरू हुआ, सामनन्‍्तीय पद्धति समय के प्रतिकुल हो गई, शव्रितशाली राजनीतिक शवितयो 
का श्राविर्माव हुआ । पोप-पद के उम्मीदवारो के पारस्परिक ऋगडो से पोष की शवित झौर 
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टी 


प्रतिप्ठा को विधेष घवका लगा | इधर व्यावसायिक कुलीन वर्गों (४८८शता९ थातं 
(0०प्राथलथंश ध50०७४०५) का जन्म हुआ और अनेक समृद्ध नगरो मे प्रजातन्ध 
के श्राधार पर शासन-व्यवस्था का प्रचलन हो गयां। पोष की शक्ति को सवसे बडा 
चकक्‍का प्रोटेस्टेट सुधारवाद के भ्रान्दोलन से लगा 


५२. राष्ट्रीय राज्य (7]6 'चि४0॥9ा 596) 


यूरोप मे वर्तमान युग का प्रारम्भ सास्कृतिक पुनरत्यान (]र००७55870०) 
भ्रौर धामिक सुधार के श्रान्दोलन ((४०ाणाशाणा) से माना जाता है। यूरोप 
के सास्कृतिक जीवन मे इन दो आन्दोलनों का विशेष महत्त्व है। सास्कृतिक जागरण 
के फलस्वर्प न केवल कला, साहित्य श्रौर सगीत इत्यादि मे ही परिवततंन हुए अपितु 
दर्शन भ्रौर चिन्तन के श्राधारभूत असूलो में भी अनेक महत्त्वपूर्ण परिवर्तेन हुए । प्लेटो 
और भ्ररस्तू के वाद प्रथम बार मनुप्य ने सामाजिक श्रौर राजनीतिक समस्याश्रो का 
शुद्ध ताकिक विवेचन प्रारम्भ किया। अ्रभेक सदियों वाद पहली वार मनुष्य की घर्म- 
बुद्धि का स्थान विवेक-बुद्धि और तर्क न लिया । अ्रध्ययन-विधियाँ वैज्ञानिक श्रौर धर्म- 
निरपेक्ष हो गई । 

धामिक सुधार के श्रान्दोलन ने भी चर्च की शवित पर घातक चोटें की और 
वर्तमान राष्ट्रीय राज्यो के विकास मे परम सहयोग दिया। चर्च-भ्रधिकारी दम्भ, 
अभिमान और भौतिक वासनाशो के शिकार हो चुके थे । जनता में भी श्रन्ध परम्परा 
चल रही थी। धर्म-सुधार के नेता लूथर और कालविन ने स्थान-स्थान पर जनता 
को पोप की मनमानी के विरुद्ध चेतावनी दी। व्यवितगत विवेक और व्यवितगत 
स्वतन्त्रता की महत्ता पर जोर दिया । व्यवित और भगवान के सम्बन्धों मे धर्माधिका- 
रियो के हस्तक्षेप को श्रनावश्यक दम्भ मात्र माना । उन्होंने पोष की शअ्रपेक्षा राजा की 
शवित श्रौर स्वतन्धता का समर्थन किया और जनता को पोप के आदेशों की वजाय 
राजा के आदेझ्यो को मानने के लिए प्रेरित किया । 

इन्ही दिनो अनेक स्थानों पर व्यावसाथिक वर्गों का प्रादुर्भाव हो गया। 
व्यापारी वर्ग शान्ति और व्यवस्था चाहता था । इसका हित निरकुण राजतन्प की 
स्थापना में था, वे सामन्तीय पद्धति के शत्रु थे, फ्लस्वस्प इन्होंने पोष श्रौर सामन्‍्तों 
के विरुद्ध सर्वत्र ही घर्म-निरपेक्ष (8८८००) राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना मे सहयोग दिया । 

एक ही प्रदेश में नेक सदियों तक एक साथ रहने के झौर एक धर्म और 
रीति-नीति के पालन के फलस्वस्प प्रनेवा देशों की जनता में सामान्य धर्म विष्वास, 
सामान्य इतिहास, सामान्य भाषा तथा सामान्य सम्यता और संस्कृति का विकास हो 
गया। इन प्रदेशों मे दूसरे थब्दों में राप्ट्रीय भावनाओं की नीच पड गई । शअ्रत, उन 
प्रदेशों में जनता राजा को ही अपनी राष्ट्रीय भावनाओं वा प्रतीक समझने लगी। 
स्वेप्रचभ इग्लैप्ट, फ्रास और स्पेन मे पोष वी प्रभुता की उपेक्षा करते हुए स्वतन्त 
राष्ट्रीय राज्यो की नीव पड़ी । इन्हीं देशों के शासकों मे सर्वप्रथम पोप के अ्रभिमान- 
पूर्ण आदेशों थी झ्रचहेलना श्रौर उपेक्षा वी । राजाप्रो ने इन सनी देशों में स्थायी 


१३४ राजनीति शास्त्र के मूल सिद्धान्त 


सेनाओं का सगठन किया और भ्रनेक युद्धो मे पराजित सामन्‍्त वर्ग को श्रपने अधीन 
कर लिया । भ्रब इनकी सत्ता अपने सामन्‍्तो और सरदारो की सहायता पर श्रवलम्बित 
न्‌रही। 

चर्च भ्ौर राज्य के इस मुकाबिले मे राज्य की उच्चता को सिद्ध करने के 
लिए राज्य के देवीय उत्पत्ति के सिद्धाल्त की स्थापना की गई। धर्म-सुधार के नेताओं 
ने घोषित किया कि “जो भी राजकीय सत्ता है वह ईश्वरह्वारा नियुक्त है” | राजा को 
ईदवर का प्रतिनिधि माना गया । उसके श्रादेश ईइवरीय श्रादेश माने गये । उनका 
उल्लघन पाप समझा गया । उसका श्राज्ञा-पालन एक घोमिक कत्तंव्य मानप गया । इन 
घामिक श्राघारों पर सम्राद के श्रसीम श्रधिकारों का समर्थन किया । रस, जर्मनी 
इत्यादि देशो मे भी इग्लेण्ड तथा फ्रास की भाँति निरकुश राजतन्त्र की स्थापना हो गई ॥' 

परन्तु राजाओो की निरकुश सत्ता बहुत दिन तक न टिक सकी । राजनीतिक 
विचारो मे परिवतंन हुए, श्राथिक श्रौर सामाजिक परिस्थितियाँ वदली और राज्य के 
देवीय आधार के स्थान पर मानवीय आधार माने गये। वैज्ञानिक चिन्तन झ्ौर 
श्रौद्योगिक परिवर्तेनो के फलस्वरूप जनता मे जाग्रति उत्पन्न हुई भौर वह राजाग्रो 
और कुलीनो के विशेषाधिकारों (0५7]०४८५) के त्याग और अपने श्रधिकारो की 
माँग करने लगी। औद्योगिक परिवतेनो के फलस्वरूप नागरिक सभ्यता का विकास 
हुआ, अनेक नये श्रौद्योगिक केन्द्रों की स्थापना हुई, राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के नवीन 
आधार सामने श्राये भऔर मजदूरों का एक विश्ञाल' वर्ग प्रत्येक देश में तैयार हो 
गया । कुलीनो की महत्ता घट गई । हॉब्स, लॉक तथा झूसो इत्यादि विचारको ने 
विभिन्‍न दृष्टिकोणशो से व्यक्तिवाद श्रौर व्यक्ति-स्वातन्त्र्य का समर्थन किया । उन्होंने 
स्पष्ट शब्दों मे स्वीकार किया कि राजकीय शवित का श्राधार व्यक्ति है, राज्य कानून 
उसकी स्वीकृति पर श्राधात त है । राजा अपनी शक्तियो का प्रयोग प्रजा की सहमति 
से कर सकता है । इग्लैण्ड मे लॉक ने ग्लोरियस रिवोल्यूशन (0]077005 7२९४०।०७४०॥ ) 
के फलस्वरूप स्थापित सीमित भ्रधिकारसम्पन्न राजतन्त्र का समर्थन क्या और 
राजा की शवित का मूल स्रोत जन-सहमति माना। रूसो ने जनसम्मत प्रभुता 
(?0790४7 50५९थष्ट७५) के सिद्धान्त की स्थापना कर फ्रास मे क्रान्ति के बीज 
वो दिये । 

प्रजातन्‍्त्र के सिद्धान्तों के विपरीत राजाओो के देवीय अ्रधिकारों ()श॥6 
ग्र898 ० 0788) के सिद्धान्त को भी प्रस्तुत किया गया | परन्तु समय और 
परिस्थितियो के झ्रावेग के सामने यह न टिक सका | प्रजातन्त्र का विकास सर्वप्रथम 
इग्लेण्ड मे हुआ, तत्पश्चात्‌ फ्रास मे राज्य-क्रान्ति हुई श्रौर सम्राद्‌ के निरकुश शासन 
को उखाड फेंका गया। धीरे-धीरे प्रजातन्त्र भौर राष्ट्रवाद की यह लहर सम्पूर्ण 
पदिचमी यूरोप मे फेल गई। सम्राटो को प्रजा के सामते भुकना पडा और अपने बहुत 
से भ्रधिक्रो का परित्याग कर श्रपनी वैघानिक स्थिति से ही सन्तुष्ट रहना पडा । 
दे १६वीं तथा २०वी छाताब्दी मे यूरोप मे सवंत्र धर्म-निरपेक्ष राज्यो की स्थापना 
हो गई । सामन्तीय प्रवृत्तियाँ समाप्त हो गई, प्रजातन्त्र के विभिन्‍न रूपो का विकास' 


राज्य का भविष्य ' श्व्प््‌ 


हुआ । प्रथम विद्व-युद्ध की समाप्ति के श्रतन्तर पूर्वी तथा पब्चिमी यूरोप में श्नेक 
राष्ट्रीय राज्यो की स्थापना की गई | विश्व-युद्ध की समाप्ति पर सयुवत राज्य श्रमे- 
रिका के राष्ट्रपति विल्सन के प्रबल अनुरोध पर “राष्ट्रीय इकाइयो' के आत्म-निर्णाय 
के श्रधिकार को स्वीकार किया गया, शऔर उसी के आधार पर यूरोप के मानचित्र 
का निर्माण हुआ । 

द्वितीय विश्व-युद्ध के श्रनन्तर तो इस सिद्धान्त का पालन एशिया तथा अ्रफ्रीका 
के देशो मे भी हुआ । 

आज के राप्ट्रीय राज्य अपनी रूपरेखा श्र सगठन मे न केवल रोमन- 
प्ताम्राज्य से ही भिन्‍न हैं वे प्राचीन काल के गणतन्त्र राज्यो से भी भिन्‍न हैं । इनमे 
जनस छ्या प्राचीन काल के सभी साम्राज्यो से भ्रधिक है, प्रजा के राजनीत्तिक प्रधिकार 
भी श्रधिक हैं। इन राज्यो की सवसे बडी विशेषता एकता और स्वतन्त्रता का मेल 
है। यह ऐवय' वर्तमान युग की राष्ट्रीयता का फल है जिसका शआ्राधार भाषा, सस्कृति, 
कला, साहित्य, इतिहास-परम्परा तथा राजनीतिक और प्राथिक स्वार्थों कौ एकता 
है। ये राज्य सव प्रकार से सुसगठित भौर सुव्यवस्थित है । 


५३ राज्य का भविष्य 


सामाजिक शोर राजनीतिक सस्थाश्रो के विकास भे राष्ट्रीय राज्य अन्तिम 
सीढी नहीं । विकास की सम्भावना सदा बनी रहती है। वस्तुत यह कहना श्रधिक 
सत्य होगा कि विकास श्रवश्यम्भावी (76श४90]0) है। प्राचीन युग के ग्रादी राज्य 
से वर्तमान राष्ट्रीय राज्य तक पहुँचने मे इस सस्था को श्रनेक पडावो को पार करना 
पड़ा। प्रारम्भ में इसका स्वरूप और सगठन श्रत्यन्त सरल था, इसके निश्चित कार्त्तव्य 
थे श्रोर कुछ निश्चित श्रधिकार थे । परन्तु भ्राज का राज्य अपने स्वरूप श्लौर मगठन 
में पर्याप्त जटिल (८०गफ्रा०») हो गया है । 

विगत दो-तीन सदियों में राज्य शासन के संगठन श्र उसके कर्तंव्यो मे 
महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। प्रारम्म से राज्य मुख्य रूप से शान्ति और व्यवस्था 
बनाये रखने के लिए ही जिम्मेदार था, ग्राथिक क्षेत्र मे भी राज्य के कत्तंव्य सीमित 
: थे। परन्तु श्राज राज्य के कर्तंव्य-क्षेत्र की सीमा वहुत्त विस्तृत हो गई है। राज्य का 
मुख्य कर्तव्य वैयवितिक जीवन की नेतिक तथा भौतिक पूर्णोता के लिए प्रयत्न करना 
है, एतदय आज राज्य नेतिक, सास्कृतिक और शझ्राधिक सभी प्रकार के कर्तव्यों के 
पालन में सलग्न है ) 

राज्य के आन्तरिक स्वरुप और कत्तंव्य में ही वेबल अन्तर हो, यह बात 

ही । राज्यों के पारस्परिक सम्बन्धों में भी पर्याप्त अन्तर पड गया है । अरस्तू ने भले 

ही राज्य और समाज में कोई प्रन्तर न मान्ग हो श्रौर उसे सब प्रकार से पूछो मान 
लिया हो, इसी प्रवार श्रास्टिन ने चाहे उसको वैधानिक दृष्टि मे सर्वोच्च मान लिया 
हो, फिर भी झ्लाज राज्य श्लौर समाज में एक्त्व नहीं माना जाता प्नौरन ही उसे 
नव प्रकार से पूर्ण शोर सर्वीच्च कहा जा सकता है । 


१३६ राजनीति ज्ञास्त्र फे मूल सिद्धान्त 


अ्रपूर्णता भौर अन्योग्याश्रयत्ा ([7८-१९७०००१९००७) मनुष्य जीवन के प्रमुख 
झग हैं । हमारे सामाजिक सम्बन्ध इसी अपूरणंता को दूर करने के प्रयत्न मात्र हैं। 
राज्य मानवीय ससस्‍्था है, वह श्रपने आप मे पूर्ण नहीं हो सकती | श्रत' झ्राज के युग 
मे विभिन्‍न राज्यो के सम्बन्ध प्रनिवार्य रूप से छाद्युतापूर्ण ही नही हो सकते उनमे 
मित्रता और सहयोग भ्रनिवाये है । 

विगत युगो की श्रमाधारण ज्ञान-विज्ञान वी उन्नति ने यह काम श्लौर भी सरल 
कर दिया है । एक जमाना था जब कि एक जगह से दूसरी जगह जाना श्रामान नहीं 
था, अ्रनेक वाधाएँ थी, इसलिए समाज और राज्य स्वयपूर्ण बनने का प्रयत्न कर 
सकते थे । परन्तु श्राज तो यातायात के साघनी ( शिध्या5 णएी टण्राग्रापाएध- 
0०॥) ने हमे एक दूसरे के बहुत निकट ला दिया है। हमारी सभ्यता का रवरूप भी 
कुछ ऐसा ही हो गया है कि प्रत्येक देश को एक-दूसरे पर किसी न किसी चीज के 
लिए श्राश्चित रहना पडता है । श्राज के राज्यो का एक-दूसरे से पृथक्‌ रह सकना 
ग्रसम्भव है । 

वस्तुत भ्राज की हमारी सभ्यता और सस्क्ृति की जीवन-रक्षा तभी सम्भव 
है जब कि हम एक-दूसरे पर विश्वास करें श्रोर एक-दूसरे से सहयोग करें । एटम वम 
जैसे शास्त्रों के श्राविष्कार के अनन्तर किसी राज्य के साम्राज्य स्थापना के स्वप्न या 
युद्ध में जीतने के स्वप्न केचल माज्न स्वप्न ही हो सकते है, श्रौर कुछ नही । रूस और 
अमेरिका की शक्ति ने यह्‌ भी सिद्ध कर दिया है कि राज्य की प्रभ्नुता का सिद्धान्त 
केवल सिद्धान्त ही है, व्यावहारिक जीवन भे उसका कोई महत्त्व नही । श्राज फ्राँस, 
इटली, जापान, पाकिस्तान, ईरान इत्यादि देश यदि भ्रभ्नुता सम्पन्न हैं तो वह केवल 
सिद्धान्त रूप से ही, व्यावहारिक रूप से नही। उनका श्रान्तरिक और वाह्य जीवन 
विभिन्‍न राजनीतिक गुटो द्वारा सचालित होता है। यह्‌ हाल केवल इन्ही राज्यो का 
ही नही है श्रपितु भ्रधिकाश राज्य श्राज इसी स्थिति मे हैं । 

भरत भविष्य में राज्य की सीमाएँ बहुत विस्तृत हो जायेंगी झौर वे स्वायत्त- 
शासनपूर्णों तक विश्व-राज्य का स्वरूप घारण कर लेंगे। प्रथम विश्व-युद्ध के अनन्तर 
स्थापित राष्ट्रसथ (7४6 ,०887० ० परक्ला०75) और द्वितीय विदृव-युद्ध के भ्रनन्‍्तर * 
विश्व मे शान्ति स्थापना के प्रयत्तो का फल सयुक्‍त राष्ट्रसघ (ए॥760 'पक्काणा5 
078278४007) राज्य के भावी स्वरूप की श्लोर सकेत करते हैं। यह ठीक है कि 
यह संगठन अपने श्राप मे पूर्ण नहीं और इनमे भ्रतेक कमियाँ हैं, परन्तु हम इस बात 
से इन्कार नहीं कर सकते कि विश्व की नतिक श्रौर भ्राथिक दवितयाँ हमे इसी श्रोर 
लिये जा रही हैं। वस्तुत मानवीय सस्कृति और सभ्यता का बचाव श्रन्तर्राष्ट्रीय 


सहयोग, सद्भावना श्रौर विश्वास पर शआश्वित है , सर्वथा स्वतन्न्न राज्य मानव- 
समाज के भ्राज के सबसे बडे झात्रु हैं । 


प्रभुता फी परिभाषा १३७ 


प्रणव (आर्वीणाए 
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शज्य-प्रभुता 


(8#%28 5055४४0घछ7 ४) 


भ४ प्रभुता की महत्ता 


राज्य-प्रभुता का सिद्धान्त राजनीति शास्त्र के सवप्रमुख सिद्धान्तो मे से एक 
है | परन्तु इस सिद्धान्त के वास्तविक स्वरूप श्रौर 'प्रभुता' शब्द के वास्तविक अर्थ के 
विषय मे पर्याप्त मतभेद भ्ौर भ्रम है। इस शब्द के वास्तविक श्रर्थ श्रौर इन सिद्धान्तो 
के वास्तविक स्वरूप को समभना हमारे लिए अ्रवाइयक है । 

हिन्दी का प्रभुसत्ता' 'प्रभुता' या 'प्रभुत्व” शब्द अ्ग्नेजी के सावरेनटी (80ए८- 
2९7५) शब्द का श्रनुवाद है। श्रग्नेजी का यह शब्द लेटिन भाषा के 8ए7ए९ शथ्याए5 
शब्द से निकाला है जिसका श्रर्थ है 'सर्वोक्ष्च । प्रत्येक राज्य मे किसी ऐसे एक व्यक्ति 
या व्यवित-समूह का होना आवश्यक है जो राज्य की सीमा के अन्तर्गत रहने वाले 
सभी मनुष्यों या मनुष्य-समुदायो को भ्रादेश दे सके श्लौर क्‍झ्लावदयकता पडने पर उन 
भ्रादेशो के पालन करवाने के लिए वल-प्रयोग कर सके । वह व्यवित या व्यक्ति-समूह 
जो इस प्रकार के भादेश दे सकता हैं, प्रभुसत्ताधारी है। उसके आदेश कानून 
कहलाते हैं । 

प्रमुता राज्य का एक विधायक तत्त्व है। इसी के आधार पर राज्य और 
विभिन्‍न मानवीय समुदायो मे भेद किया जाता है। भ्रक्सर प्रत्येक मानवीय समुदाय 
का श्रपना सगठन होता है, अपने नियम होते हैं और अ्रपना प्रदेश भी हो सकता है, 
परन्तु उनके पास प्रभुता का श्रभाव होता है । मानवीय समुदाय के नियम वास्तविक 
श्र्थ में कानून नही कहला सकते, क्योकि उन नियमों का पालन वल्ल-प्रयोग से नही 
हो सकता, दूसरे छाब्दो में वल-प्रयोग का अ्रधिकार केवल मात्र प्रभृता-सम्पन्न राज्य 
को ही है । भ्रत समुदायों का सगठन, उनका शआञन्तरिक जीवन, उनकी ग्राकाक्षाएँ, 
सभी का बहुत बडी सीमा तक राज्य द्वारा नियन्त्रण किया जाता है। 


भ५ प्रभुता की परिभाषा (7थीगा[प0 ए $0ए2०एष्टा५) 


प्रभुता की भ्रनेक परिभाषाएँ दी गई है । इन परिमाषाओं मे अनेक श्रपूर्णो 
हैं । वह केवल प्रभुता के एक ही पक्ष पर बल देती हैं, फिर भी इन परिभाषाझों का 
ज्ञान हमारे लिए भ्ावश्यक है। फ्रेंच विचारक बोदीन ने सर्वप्रथम प्रमुता की विवेचना 
करते हुए उसकी परिभाषा इन शब्दों मे की है-- 


“राज्य को श्पने नागरिकों तथा प्रजाजनो पर जो सर्वोच्च शक्ति प्राप्त होती 


्ल 


कस आस कक आज कु कक की का की की 8 9 8 की की ही की बीबी की की की ही 


- प्रभुता की परिभाषा: १३६ 


है और जो कानून हारा भी सीमित नहीं को जा सकती, वही प्रभुता है 7" 
भ्रन्य विद्वान ग्रोशियस ने प्रश्युता की परिभाषा इस प्रकार दी है -- 

»/ “जिसके कार्य किसी दूसरे के श्रधीन न हो और जिसकी इच्छा का कोई 
उल्लघन या अतिक्रमण न कर सके, ऐसे किसी व्यवित मे मोजूद सर्वोच्च राजनीतिक 
शवक्षित प्रभुता होती है 

पोलक (?०ा०ट:) के अ्रनुसार “प्रभुता वह शक्षित है जो न तो क्षरिक 
है और न किसी दूसरे द्वारा दी गई है भ्ौर न वह किन्हों ऐसे नियर्मों के श्रघीन है 
जिन्हे वह बदल न सके ।7* 
४ बवगेंस के प्रनुसार “राज्य के सब व्यक्तियों व व्यक्तियों के समुदायो फे ऊपर 
जो समौलिफ, अ्रखण्ड और झसोम शविति है वही प्रभुता है ।* 


५ बिलोबी (फ्शा०ए0ष्व४) ने “राज्य की सर्वोच्च इच्छा को प्रभुता 
साना है 


- “्सुप्रसिद्ध फ्रेव समाजश्ास्त्री युग्वी (00ट४णो) के मतानुसार “प्रभुता 
राज्य के आदेशदायिनो शक्ति हे, वह राज्य रूप मे सगठित राष्ट्र की इच्छा है + 
वह राज्य के भ्रन्तर्गत निर्वाध रुप से श्रादेश देने का श्रधिकार है ।”९ 


ऊपर दी गई परिमभाषाओं द्वारा राज्य की प्रभ्नुता का स्वरूप ठोव-ठीक 
रूप से स्पष्ट हो जाता है। यह बात सर्वमान्य है |कि राज्य मे वह छवित है 
जिसके वल पर वह अपने प्रदेश भे स्थित सभी व्यवितयों और व्यवित-समुदायों का 
नियन्त्रण करता है। प्रो० लास्की ने सर्वथा सत्य कहा है कि “राज्य श्रपने प्रदेश मे 
स्थित सभी व्यक्तियों तथा व्यधित-सम्तुदायों फो भ्रादेश देता है, परन्तु बह इसमे किसी 
भी हारा आदिप्ट नहीं फिया जाता 7 
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१४० राजनीति शास्त्र फे मूल सिद्धान्त 


५६. प्रभुता के सिद्धान्त का विकास ([0०ए2००77ाथा ० ॥6 गाढणए 
0 80ए2०८ष्टा॥५) 


जिस श्रर्थ मे श्राज हम प्रभुता (80एश०ष्टा/9) शब्द का प्रयोग करते 
हैं, वह निबचय ही श्राधुनिक है। पुराने युग मे राज्य की सर्वोच्च सत्ता के विपय में 
'पर्याप्त भ्रस्पष्टता है । फिर भी हमे अ्रस्तू के राजनीतिक विचारो में यदि प्रमुता 
का नही तो “राज्य की सर्वोपरि सत्ता का वरणुंन श्रवश्य मिल जाता है । यह 'सर्वोच्च 
सत्ता' एक व्यक्ति के हाथ मे भी रह सकती है, एक वर्ग के पास भी और ग्रनेक 
व्यक्तियों के समूह मे भी । श्ररस्तू के वाद स्टोइक (8(008) दा्शनिकों ने राज्य 
का श्रनुवन्ध सिद्धान्त स्वीकार कर राज्य को कानून की रचना माना है | उनकी हृष्टि 
में “कानून ही राज्य का रचपिता है, वही सर्वोच्च सत्ता सम्पन्न है ।”? 

रोमन राजनीति शास्त्रियो ने प्रभ्ुुता' के सिद्धान्त की उपेक्षा की है। 
उनके यहाँ राज्य न हो एक साम्राज्य था। ऐसी श्रवस्था मे प्रभुता सम्बन्धी सिद्धान्त 
करे विकास की आवश्यकता ही नहीं समझी गई। कानून बनाने की क्षमता केवल 
उन्होने राजा मे ही स्वीकार की है, क्योकि वह उसे ही जनता का प्रतिनिधि मानते 
थे। वास्तविकता राजसत्ता, उनके हृष्टिकोश के श्रनुसार जनता मे ही रहती है, जनता 
सामूहिक रूप से राजा को सौप देती है। श्रत वेधानिक हृष्टि से राजा ही प्रमुता 
सम्पन्न है । 

मध्ययुगीन सामन्तीय समाज-व्यवस्था के फलस्वरूप राज्य की श्रवस्थिति 
वास्तविक श्र मे थी ही नही । सर्वोपरि सत्ता के तीन दावेदार थे--चर्च, राज्य भौर 
सामन्त वर्ग। सेण्ट आगस्टाइन (8 &एष्टए/गा6) ने श्रपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक 
“सिटी धॉफ गॉड' (9 ०॥ 600) लिख चर्च की नैतिक उच्चता को सावित क्या 
और यह सिद्ध किया कि राज्य भआ्राध्यात्मिक दृष्टि से चर्च से बहुत नीचे है। उसने राज्य 
को पाप का परिणाम माना है | फलत बाद मे श्राने वाले सभी ईसाई विचारको ने 
राज्य के विपरीत चर्च को ही नैतिक और भौतिक दृष्टि से एक उच्च सस्था स्वीकार 
किया। मध्ययुगीन यूरोप का सम्पूर्ण इतिहास चचे और राज्य के सघर्ष का 
इतिहास है । 

यही नही राज्य का एक भ्रौर भी प्रतिद्वन्द्दी था--वह थी सामन्‍्तशाही। 
सामन्त-व्यवस्था के फलस्वरूप राजकीय सत्ता कभी भी केन्द्रित न हो पाई। राज्य- 
सत्ता सामन्तो में तथा राजा में बेटी हुई थी, राजा सामन्तों के मामलो मे दखल 
नही दे सकते थे । 

१. स्टोइक दर्शनिको के श्रौर श्राधघुनिक युग के समाजदश्ास्त्री चुग्वी 
(008०) के विचारों में बहुत साम्य है। य्ुग्वी तथा क़रेव दोनो ही कानुन की 
सर्वोच्च सत्ता को स्वीकार करते हैं, राज्य की नही। राज्य को वह कानून की रचना 
भात्र मानते है। (विशेष भ्रध्ययन के लिए राजकीय कानून विषयक भ्रध्याय को देखें) 


प्रमुता सिद्धान्त रबर 


ऐसी व्यवस्था मे एक शोर तो देवीय कानूनों का बोलवाला था, जनता को 
उन्ही मे विश्वास था; दूसरी ओर सामन्तीय व्यवस्था के फलस्वरूप राज्य के प्रति 
भक्ति (.0ए०॥9) का झाघार वेयक्तिक था। राजा की उच्चता केवल नाम माय 
की ही रही । 

मब्य युग की समाप्ति के श्रतन्तर राष्ट्रीय राज्यो का निर्माण प्रारम्भ हुआ । 
पारस्परिक युद्धों के कारण सामन्तिक सरदारो की राजनीतिक स्थिति में बहुत 
परिवर्तेन हो गया, युद्ध के नए साधनों के विकास के कारण सैनिक हृप्टि से भी 
राजा के लिए उनकी विशेष महत्ता न रही । धामिक सुधार की लहर के भ्रौर चर्च 
भ्रधिकारियो की पारस्परिक कलह के परिणामस्वस्प चर्च भी पर्याप्त शव्ति-हीन 
हो गया। ऐसी परिस्थितियो मे महत्त्वाकाक्षी राजाश्रो को अपनी शवित बढाने का 
अ्रवसर मिल गया श्लौर श्रनेक देशो मे उन्होंने ऐसे राज्य स्थापित कर लिए जो कि 
प्रभुतां सम्पन्न कहे जा सकते थे । 

इन राज्यो मे सम्पूर्ण राजकीय सत्ता केन्द्रित हो गई। राज्य-सत्ता के इस 
केन्द्रीकरण का फल ही वर्तमान काल का प्रभुता सिद्धान्त है । ह 

फ्रास मे धामिक सतभेद के फलस्वरूप राज्य-सत्ता का श्रस्तित्व खतरे मे पडा 
हुआ था। प्रोटेस्टेण्ट श्रौर कैथोलिक लोगो में बहुत अधिक फूट थी, वह राजा को भी 
धर्म के मामलो मे खीचते थे | ऐसे समय मे फ्रास के राष्ट-प्रेमी विधान दास्त्रियों ने राजा 
की सर्वोपरि सत्ता के सिद्ध करने के लिए प्रभ्ुता सम्बन्धी सिद्धान्त की रचना थी ।, 
१६ वीं सदी भे जीन बोदीन (॥०७॥ 00॥7) प्रथम फ्रेच विचारक थे जिन्होंने इस 
सिद्धान्त का स्पप्ट विवेचन किया। उन्होंने अपनी पुस्तक '२९००४७॥०' में अपने 
प्रमुता सम्बन्धी सिद्धान्त का विवेचन करते हुए उसको परिभाषा इस प्रकार की है, 
“नागरिको और प्रजाजनों पर ऐसी सर्वोच्च छाक्ति जो कानून द्वारा नियस्त्रित 
न हो । उन्होंने प्रभुता को इस प्रकार से उच्च, पूर्ण, असीम, श्रवाघ श्रौर भ्रविभाज्य 
माना है । बोदीन सम्राद्‌ को असीम श्रधिकार दे सर्वंथा निरंकुम बनाने का प्रयत्न 
करता है । 

राजकीय प्रभ्रुता के अन्तर्राष्ट्रीय पक्ष का निर्माण करने का श्रेय डच 
विचारक प्रोशियत्त (07000$) को है। उन्होंने राजकीय प्रभुता को वाह श्ौर 
श्रान्तरिक हष्टि से सर्वया स्वतन्न माना है । परन्तु वह उसे श्रन्यत्र राप्ट्रो के कानून 
के प्रधीन भी मान लेता है। ग्रोशियस वस्तुत मुस्य रुप से अन्तर्राप्टीय कानून से 
सम्बन्धित था । उसने राप्ट्रो की समानता के सिद्धान्त का जोरदार समर्थन विया शौर 
उन्हें भ्पने श्रान्तरिक झौर बाह्य मामलो में समान रूप से स्वतन्त्र माना । 

ग्रोशियस प्रभुता का खोत जनता को मानता है, परन्तु उसका वास्तविक 
भ्रभिवारी सरकार को समभता है। उसने प्रग्नुता को प्रविभाज्य श्रौर अखण्ट नटी 
माना, ने ही वह शासक को झसीम झौर बझ्वाध भ्रधिकार देता है। 

झाधुनिक समय के प्रभुता सम्बन्धी सिद्धान्त का झाघार हॉब्स के एतद्विपयर 
विचार हैं। बह प्रभुता को प्रविभाज्य, पूर्ण, सर्वव्यापी, स्थायी तथा मौलिक भ्ौर 


३४२ राजनीति शास्त्र फे मूल सिद्धान्त 


प्रविछेद्य मानता है । प्राकृतिक स्थिति से निकलकर मानव ने श्रपने सम्पूर्ण अधिकार 
शासक (80ए००एष्ट7) को सौंप दिए । यह समझौता अ्रपरिवरततीय था, श्रत एक 
चार प्रभुता की रचना के श्रनन्तर उसका विनाश सम्भव नहीं । हॉब्स के विचारों 
के आधार पर ही श्राघुनिक युग मे वेन्थम भौर श्रास्टिन ने भ्रपने-अपने प्रभुता सम्बन्धी 
'सिद्धान्तो की रचना की । 

हॉव्स का समर्थन हम रूसो के विचारों मे भी मिलता है। वह भी प्रभुता 
को श्रखण्ड, अविभाज्य भ्रौर निर्वाध तथा श्रसीम मानता है । परन्तु चह हॉव्स के विपरीत 
प्रभुता की श्रवस्थिति एक व्ययित मे नहीं श्रपितु सम्पूर्ण समाज में मानता है। एक 
राजनीतिक समाज मे प्रभुता का प्रगटीकरण जनता की सामान्य इच्छा (ठशाशत्रो 
%०॥।) द्वारा होता है। 

लॉक (7.,0०८०) का प्रभुता सम्बन्धी सिद्धान्त हॉब्स तथा रूसो से भिन्‍न 
है। वस्तुत लॉक के विचारों मे श्रसीम शक्ति सम्पन्न प्रभुता का वर्णन नही मिलता । 
वह तो 'सर्वोच्च सत्ता' ($097९०॥९ 70७८०) शब्द का ही प्रयोग करता है । 

श्राधुनिक युग मे' 'प्रभुता' के विकास का श्रेय वेन्यम भौर श्रास्टिन को है। 
आस्टिन ने श्रपनी पुस्तक ॥.,6०७एा८९४ णा तणपहछाएतशाए में कानूनी प्रग्ुता 
का विश्लेषण करते हुए यह माना है कि प्रत्येक राज्य मे ऐसे निश्चित व्यक्ति या 
व्यक्ति-समुदाय का रहना अत्यावश्यक है, जिसके हाथो मे कानूनी दृष्टि से श्रसीम 
आर अ्रखण्ड सत्ता रहे । ऐसे प्रभु के शादर्श ही कानून कहलाते हैं। 

श्रास्टिन ने शारीरिक वल की उच्चता को निर्णायक तत्त्व माना है भौर प्रभ्नुता 
को नैतिक झौचित्य या न्‍याय से ऊपर समझा है । लोक-इच्छा का उससे कोई 
सम्बन्ध नही । रूसो की भाँति वह उसे जनसामान्य की नत्तिक इच्छा (ठशाश्ष् 
आ।।) का परिणाम नहीं समझता । 

वेधानिक दृष्टि से भ्रास्टिन की प्रग्नुता सम्बन्धी परिभाषा श्राज भी विधान 
शास्त्र (70रज्गणएत७०७) का मुख्य श्राधार समझी जाती है। परन्तु इधर वहु- 
समुदायवादियो (?]ए7४॥»४$) ने श्रास्टिन की प्रभुता की घारणा का तीज्न प्रति- 
वाद किया है और उसे वास्तविक सामाजिक जीवन के तत्वों के सवंधा विपरीत 
साना है। पुराने राजनीतिक विचारको ने प्रम्ुता को राजा मे निहित माना है। 
उन्होंने शासन की सत्ता (50एथशयधथाक्र ध्यााणा३) और राज्यन्सत्ता 
(8886 8एा0णज9) में भेद नहीं किया | यही कारण है कि उनके प्रभ्ुुता 
सम्बन्धी सिद्धान्त अ्रामक हैं, परन्तु भ्रास्टिन ने इस अस्पष्टता को दूर कर दिया श्रौर 
अमुता को राज्य-सत्ता का प्रमुख तत्त्व माना । 


४७. भथ्ुता के विभिन्‍न श्रर्थ ([)ीलशिश्ा 'श९क्षाए88 0 80ए०- 
शआष्टराज) 


भभ्ुता का सिद्धान्त राजनीति श्ञास्त्र का एक प्रमुख सिद्धान्त है, परन्तु प्रभुता 
के वास्तविक श्रर्थ के विषय मे विद्वानों मे पर्याप्त मतभेद है । ४ 


प्रभुता फे विभिन्‍न, भ्र्य १४३ 


प्रन्तराष्टीय विधान के लेखको ने प्रभुता के दो पक्ष--श्रान्तरिक प्रशुता 
तथा बाह्म प्रभुता--माने हैं। प्रत्येक राज्य मे कोई एक व्यवित या व्यवित-समुदाय ऐसी 
सर्वोच्क स्थिति मे होता है कि वह प्रपनी सीमा में स्थित सभी व्यक्तियों तथा व्यक्षित- 
समुदायों फो श्रादेश दे सके श्रौर उन्हें श्रपने श्रादेश मनवाने के लिए बल प्रयोग फर 
सके । इस प्रकार श्रान्तरिक प्रभुता से सम्पन्न प्रत्येक राज्य अपने श्रान्तरिक मामलो 
में सवंथा स्वतन्त्र होता है शौर वह अपने सम्पूर्ण नागरिकों पर और उनके समुदायों 
पर असीम राज्य-सत्ता का प्रयोग करता है | वाह्मय प्रभुता से हमारा मतलब राज्य की 
युद्ध-घोपणा, शान्ति सम्बन्धी तथा श्रन्य राज्यों से सम्बन्ध वनाये रखने छझी शवित से 
है। भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानुन की सभी पावन्दियाँ राज्य की सहमति से ही लागू की जाती 
हैं, वह उसकी सर्वोपरि सत्ता पर कानूनी पावन्दियाँ नहीं श्रोर त ही वे उसकी 
सर्वोपरि सत्ता का किसी प्रकार का खण्डन करती है। भ्रत सभी राज्य पारस्परिक 
सम्बन्धो की स्थापना और नियमन मे पूर्ण स्वतन्त्र हैं। 

राज्य की बाह्य प्रभुता (#ऋशथाशणं 50०१००हष्टा।४) सम्बन्धी घारणा 
धुटिपूर्ण समझी जाती है। राजनीति-विशेषज्ञों का मत है कि प्रभुता की घारणा 
सविधानश्षास्त्र (20#॥एा०णा॥। ॥89) की धारणा है कि भ्रन्तर्सप्टीय विधान 
(पराथाणशा०7३) )87७) की नही । श्रत इस धारणा से राज्यों के पारस्परिक 
सम्बन्धो की व्याख्या नही हो सकती । यह धारणा गार्नर के दाब्दो मे भयानक श्रौर 
श्रनर्थकारी है। वाह्यप्रभुता के स्थान पर हमे स्वाघीनता ([6०७छथा6१९॥०९८) 
शब्द का प्रयोग करना चाहिए। बहुत से विचारकों के श्रनुसार बाह्य नियन्त्रण 
(एशथाशं ८०॥70०) से मुवित ही वाह्म प्रभमुता [फांलावोी इ0शथ- 
९०९॥५) है। श्रान्तरिक मामलों मे स्वतन्ध्र राज्य को बाह्य मामलो में भी स्वतन्भ 
होना चाहिए, तभी वह राज्य कहला सकता है । 

नाम सात्र को प्रभुता (र०एआण्। 50एट८ाणह॥७ )--प्रभुता के श्रनेक 
प्रयोगो मे ताम मात्र को प्रभुता भी एक है। नाम मात्र की प्रभुता से उत्तर शासकों 
का वोध होता है जो किसी समय में वास्तविक प्रभुसत्ताघारी शासक थे परन्तु श्रव 
नही रहे, उदाहरणार्थ इगलंण्ड का सम्राट कानूनी रुप से भ्राज भी सम्पूर्ण राजकीय 
दक्ति का स्रोत समझा जाता है परन्तु वस्तुत वह केवल नाम भमाश्व का ही धासक है, 
इसकी सम्पूर्ण छक्तियो का प्रयोग उसके मन्त्रियों द्वारा किया जाता है | हाँ, एक समय 
भ्रवश्य रहा है जब कि वह प्रभ्ुतासम्पन्न सम्राद था। अब तो वह पुराने रिवाज 
के मुताबिक ही 'प्रश्च' कहलाता है । 

राष्ट्रीय राज्यों के तिर्माण के फलस्वरूप इग्लेण्ट, फ्रांस तथा स्पेन इत्यादि 
देशों मे निरकुश राजतन्त्र का विकास हुआ शोर राजा ही प्रभुता का सोत समझा 
जाने लगा । परन्तु शीघ्र ही जतता में राजनीतिक चेतना का उदय हुआ झौर प्रजा- 
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तन्‍त्र के विचारो का प्रसार हुआ । जन-सामान्य सम्राटो की श्रसीम छावित के प्रति 
विद्रोही हो गये, वह शासन मे स्वयं भागीदार बनने के लिए श्रान्दोलन करने लगे । 
प्रारम्भ में राजाश्रो के दैवीय अ्रधिकारो के सिद्धान्त द्वारा राजाओ की श्रसीम श्रौर 


अ्रवाध प्रभुता का समर्थन किया गया । वार-बार यह साबित करने का प्रयत्न किया 
गया कि राजाओं की प्रम्नुत्व शवित ईश्वरीय देन है और वह सव प्रकार से मानवीय 
बाधा से परे हैं। 

परन्तु सास्कृतिक पुनर्जागरण के भ्रनन्तर वैज्ञानिक विचारधारा का उदय 
हुआ, राजनीतिक और सामाजिक समस्याप्रो का तर्क और बुद्धि के वल पर परीक्षण 
किया जाने लगा। श्रन्तत ऐसे राजनीतिक भ्रान्दोलनो की विजय हुईं जिसमे 
राजकीय शक्ति की पराजय श्रौर जनता की विजय हुईं। राजाप्रो की शक्तियाँ 
वैधानिक साधनो द्वारा सीमित श्रौर निदिचत कर दी गईं । वे अपने मन्न्रियो भ्रौर 
विधान-सभाश्रो के भ्रादेशो पर कार्य करने लगे । इस प्रकार नाम मात्र की प्रम्मुता का 
जन्म हुआ । 

भ्राज तो सम्नाटो को सरकार का एक भाग मात्र समझा जाता है, श्रौर 
सरकार प्रभ्ुता सम्पन्न राज्य की इच्छा की भ्रभिव्यक्ति का एक साधन मात्र है । 
प्रत वह प्रभ्नुता का स्नोत नही। 

वेध (फानूनी) प्रभुता (.6४० 50एश०ष्टा/9)--प्रभुता के वैधानिक 
(कानूनी) रूप की व्याख्या विधानशास्त्र (उण्ाए्ञापतश०४) के भ्रनुसार की 
जाती है। यह प्रञ्जुता के सम्बन्ध मे वकील के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करती है । इस 
दृष्टिकोण के भ्रनुसार प्रभुता का श्राशय उस व्यवित या व्यक्ति-समूह से होता है 
जिसे वैधानिक रूप से भ्रन्तिम आदेश देने की शवित प्राप्त हो। कानूनी प्रभ्नु की 
शक्ति सदा भ्रसीम शौर भ्रवाध होती है | वह देवीय विधान, नेतिक सिद्धान्त श्रौर 
जनमत द्वारा सीमित नही की जा सकती । यह शक्ति एक निश्चित व्यक्ति या व्यक्ति 
समूह मे निवास करती है, इसके भ्रादेश कानून कहलाते हैं झ्ौर न्यायालय उन्ही का 
अनुसरण करते हैं, इन श्रादेशो की अवज्ञा करने वाला व्यवित राज्य द्वारा दण्डित 
किया जाता है । 

वंध प्रभ्ुुता सर्वप्रसिद्ध उदाहरण इगलैण्ड की सम्राट सहित पालियामेण्ट 
(ससद) (गा8 7 एशाशाश्या) है। कानूनी दृष्टि से पालियामेण्ट की शवित 
असीम झौर श्रवाघ है । वह सर्वशक्तिमान (४] 70फथापए)]) है। डायसी (/)06४) 
का कथन है कि “पालियामेण्ट इतनो सर्वशक्तिमान है कि कानूनी रूप से एक बच्चे को: 
बालिंग घोषित कर सकती है; मुत्यु के बद भी फिसी व्यप्ित को राजद्रोह का 
अपराधी बना सकती है ; वह किसी श्रवैध बच्चे को वैध फरार दे सकती है, भ्रथवा 
यदि वह उचित समझे तो किसी भी झादमो को अपने ही मामले से न्यायाधीश बना 
सकती है” (7 
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' प्रभुता के विभिन्‍त ह्र्थ * श्व्श 


कानूनी प्रभुता का विस्तृत विवेचन हमे झ्रास्टिन के विचारों में मिलता है । 
मे राजनीतिक प्रभुता (एगराट्य $0₹थध्३पा9०)--परन्तु कानूनी प्रभुता 
की श्रसीम और श्रवाघ सत्ता की उपस्थिति केवल विधानशास्त्र में ही सम्भव है, 
वास्तविक जीवन में नही । कही भी किसी भी राज्य मे कोई भी व्यक्ति या व्यक्ति- 
समूह निरकृश शासन नहीं करता झौर न ही असीम शवित का प्रयोग करता है । 
उसकी इच्छा का स्वरूप निर्धारण अनेक प्रकार के प्रभावों से होता है। ग्राज के प्रजा- 
तन्त्रवादी राज्यों में सर्वोच्चसत्तासम्पन्न विधानपालिकाएं भी जन-सामान्य की 
इच्छा की उपेक्षा नही कर सकती । भ्रतः भ्राज वैधानिक प्रभू से भी महत्त्वपूर्ण एक 
भ्रन्य प्रभु है--जिसे राजनीतिक प्रम्मु कहते हैं। डायसी (700००) ने भी कहा है 
कि “जिस प्रभु को वकील लोग स्वीकार करते हैं, उसके पीछे एक दूसरा प्रभु॒ रहता 
हैं, जिसके सामने दंधामिक्त प्रभु को सिर ऋुफाना पडता है ।? इसको इन्होने राज- 
नीतिक प्रभुता माना है। यह प्रभुता जनमत द्वारा या किसी श्रन्य प्रकार से झभि- 
व्यवित ग्रहण करती है । प्रो० गिलक्राइस्ट ने इसे राज्य की उन प्रभावशालो शक्तियों 
फा समृह माना है जो कानून की निर्माता हैं ।* 
परन्तु राजनीतिक प्रभुता की एक निश्चित परिभाषा कर सकना प्रसम्भव है । 
वह पभ्रनिदिचत श्रौर भ्रामक है। प्रत्यक्ष प्रजातस्त्रवादी राज्यों में राजनीतिक झौर 
कानूनी प्रभुता मे कोई श्रन्तर नही होता, परल्तु अप्रत्यक्ष (रत०८८) प्रजात्तन्त्र 
मे राजनीतिक भ्रौर वंधानिक प्रभुता एकरूप नहीं होती, इस कारण कानूनी पण्डित 
इसकी अ्रवस्थिति को स्वीकार ही नही करते । प्रभुता का एक महत्त्वपूर्ण लक्षगा 
“निश्चित और संगठित होना” है। राजनीतिक प्रभुता को कुछ विद्वान राज्य की 
सम्पूर्ण भ्रावादी, कुछ जनमत तथा कुछ निर्वाचकों के साथ' एकरूप मानते है। परन्तु 
घिसलेपण करने पर यह सिद्ध हो जाता है कि कानून की दृष्टि से इनकी कोई 
ग्रवस्थिति नही । किसी भी देश की जनता सम्पूर्ण रूप से राज्य-शासन मे भागीदार 
नही होती, न ही सभी को मताधिकार होता है भर न ही वह भन्य किसी प्रकार से 
प्रभु (50१ थर्थ87०) के निश्चय को प्रभावित कर सकते हैं । जनसामान्य मे संगठन या 
भी अभाव होता है । 
राजनीतिक प्रभूता को निर्वाचको या मतदाताग्रों मे अवस्थित भी माना जाता 
है । गेट ब्रिटेन थो पालियामेण्ट जनता की प्रतिनिधि सस्‍्या है । उसका समय-समय 
पर चुनाव होता रहता है । ऐसी अवस्था मे उसके लिए प्रपने निर्वाचकों के मत की 
उपेल्ला करना कठिन है। साधारण रूप से ग्राज सभी जगह जहाँ प्रजातन्त्र का प्रचलन 
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है, विधानपालिकाएं. ([6ह४श7ए७ 500०5) श्रसीम श्रौर श्रवाघ छक्ति 
का उपयोग नहीं कर सकती । उनके अ्रसली स्वामी मतदाता हैं। परन्तु मत- 
दाताओ का न तो कोई संगठन होता है भौर न ही उनका श्रपना कोई निश्चित 
मत । उनकी घारणाएं प्रचार के भनेक साधनो--प्रेस, प्सेटफार्म श्लौर राजनीतिक 
दल इत्यादि--से प्रभावित होती हैं। ऐसी हालत में वास्तविक प्रभुता जनता मे न होकर 
जनमत को प्रभावित करने वाले इन साधघनो मे ही भ्रवस्थित होगी। इस प्रकार विविध 
प्रभावो के वश में होने के कारण निर्वाचकमण्डल प्रभु नही कहला सकता | 

निर्वाचकमण्डल की तरह जनमत (?प्र00० ०ए्ाआ०7) भी भ्रनिश्चित श्रौर 
आमक हैं। जनमत वया है ” इस प्रदनत का निश्चित उत्तर नहीं दिया जा 
सकता । जनमत के स्वरूप-निर्धारण में भी बहुत से साधन प्रयुक्त किये जाते 
हैं । भ्रन्तिम रूप मे इन्ही प्रभावपूर्ण साधनो को ही जो कि वस्तुत प्रननिश्चित विधिध 
और अ्रमपुर्ण हैं--प्रभुता सम्पन्न कहना पडेगा । 

कानूनन-जनमत या निर्वाचकमण्डल की इच्छाओ की तब त्तक कोई कीमत 
नही जब तक कि उसकी श्रभिव्यकविति कानूनी साधनों द्वारा नही होती । राजनीतिक 
प्रभु और वध प्रभु (.689 ६5०एश८ह्टा)) में सघपं होने पर वंध प्रभु की सत्ता ही 
मान्य होगी । राजनीतिक प्रश्ु के श्रादेशो की उच्चता और न्याय्यता के बावजूद भी 
वकील झ्रौर स्यायालय केवल कानूनी प्रभु की श्रवस्थिति श्ौर उसके आदेशो को ही 
स्वीकार करते हैं । 

यही कारण है कि बहुत से राजनीतिक विचारक राजनीतिक प्रभुता की 
भ्रवस्थिति को ही स्वीकार नही करते । गेटल के मतानुसार “कानूनों प्रभुता फे पीछे 
किसी राजनीतिक प्रभुता की खोज फा प्रयत्न प्रभुता फी सम्पूर्ण घारणा फो ही 
नष्ट फर देता है श्रोर वह अपने ऊपर पडले वाले प्रभावों फी एक सूचो मात्र रह 
जाता है ॥? 

फानूनी तथा राजनीतिक प्रभुता का सम्बन्ध--राजनीतिक प्रभ्ुुता की धारणा 
की इस आलोचना के बावजूद भी हमे यह स्वीकार करना पडेगा कि प्रत्येक राज्य में 
चेध प्रभु की इच्छा के निर्माता भ्रनेक ऐसे प्रत्यक्ष और श्रप्रत्यक्ष प्रभाव काम करते हैं, 
जिन्हें चाहे एक वकोल स्वीकार न करे परन्तु जिनकी उपस्थित्ति श्लौर शवित मत्ता को 
कोई अ्रस्वीकार नही कर सकता । ऐसी अ्रवस्था मे स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठता है 
कि वध प्रमृता श्रौर राजनीतिक प्रभूता मे वया सम्बन्ध है ? प्रत्यक्ष प्रजातन्‍्त्र की 
प्रणाली द्वारा शासित राज्य मे वध प्रभू और राजनीतिक प्रश्नु मे कोई प्रन्तर नहीं 
होता । भप्रत्यक्ष (]0००) प्रजातन्त्र मे जन-प्रतिनिधि विधान-निर्माता होते है। 
ऐसी अवस्था मे जन-प्रतिनिधियों से निर्मित विधानपालिकाएं तो वेघ प्रभ्नु कहलाएंगी 
झौर जनता या निर्वाचकमण्डल राजनीतिक प्रभु । 


मु 
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प्रभत्ता के विभिन्‍न प्रै्ये श्र 


लोकत्तन्थात्मक शासन-व्यवस्थाओ के फलस्वरूप कोई भी प्रतिनिधि सभा 
जनमत की शभ्रवहेलना नहीं कर सकती । यदि विघानपालिका और जनमत में पार- 
स्परिक कलह हो तो राजनीतिक घिट्देप या विद्रोह का भय रहता है। जनता की 
शवित, उसके संगठन श्र प्रभाव की भ्रवहेलना कर वेधप्रभु जीवित रहने की कामना 
नही कर सकता । किसी भी राज्य के व्यवस्थापूर्ण शासन के लिए दोनों में पार- 
स्परिक सहयोग की अ्रवस्थिति श्रनिवार्य है । प्रोफेसर रिची (२॥०॥०) ने ठोक ही 
कहा कि “श्रेष्ठ शासन फी समस्या श्रधिकाश में कानूनी प्रभु तथा राजनीतिक प्रभु के 
मध्य पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित फरने की समस्या है ।” बहुत से राजनीतिक विचा- 
रको का तो यह कथन है कि कानूनी प्रभु भर राजनीतिक प्रभु मे कोई यथार्य अन्तर 
नही । वह वस्तुत एक ही वस्तु 'के दो पहलू हैं। श्रसगठित अवस्था मे जनमत 
राजनीतिक प्रभु की स्थिति मे है, संगठित रूप घारण कर वही कानूनी प्रभु बन 
जाता है। ऐसी श्रवस्था मे प्रभुता का विभाजन नही हो पाता । राजनीतिक प्रभु के 
श्रौर वेधानिक प्रभु के पारस्परिक सम्बन्धो को श्लौर भी श्रधिक स्पप्टता से समझने 
के लिए हम ब्रिटिश पालियामेण्ट का उदाहरण ले सकते हैं । ब्रिटेन मे सम्पूर्णबंधा- 
निक शवितर्यां इसी सस्वा मे निहित हैं । कानूनी हृष्टि से इसकी शक्तियों पर कोई 
भी प्रतिबन्ध नही। फिर भी यह सस्था कोई भी ऐसा नियम नही वनायेगी जो कि 
जनमत के विरुद्ध हो । इसी प्रकार इसके सम्पूर्ण श्रादेशों को इस ससया को वैधानिक 
रूप देना पडेगा | जनता द्वारा ही निर्वाचित होकर यह सस्था भला जनता के श्रादेशो 
के विपरीत कंसे जा सकती है ” इस अवस्था मे पालियामेण्ट की वजाय निर्वाचक- 
मण्डल को ही राज्य की सर्वोपरि सत्ता माना जा सकता है। 

लोकसम्भत प्रभुता (?0एणंश 50ए०श्ह79)--लोकसम्मत प्रभुता का 
मिद्धान्त १६वी तथा १७वीं शताब्दियोई मे विकसित हुआ । इस समय यूरोप के 
प्राय सभी राज्यो मे निरकुद राजतन्तों का बोलवाला था। जनता का घोपण होता 
था, प्रत्येक प्रकार से पिछडी हुई होने के कारण वह पददलित और पराजित-सी थी । 
परन्‍्तु इन्ही दिनो स्वेच्छाचारी शासको के विरुद्ध घोर श्रसन्तोप फैला हुआ था। ऐसी 
अवस्था मे रुसों इत्यादि विचारको ने लोक मम्मत प्रमुता के सिद्धान्त का विकास किया । 
इस सिद्धान्त के समर्थकों ने राज्य-भवित का झन्तिम चोत जनता को स्वीकार किया। 
अपने मत के समर्थन मे उन्होने प्राकृतक विधान (4.8४ ० 'ए४७०,) प्राकृतिक 
ग्रधिकार []पक।पा७ रष्टी9) श्र श्रनुबन्ध सिद्धान्त (वात्णए ० इ०लंश 
९०2८) का झाश्नय लिया। मो से पूर्व मासिलियो श्र पदुचा (१४ जञंए॥0 
रण 78608), विलियम न्लाफ श्रोकम (श्शाआा ० 06-27) एल्ब्यूसियस 
(४॥0७ं$) एइत्यादि ने राजतन्त के विरोध मे लोकसम्मत प्रश्चुता के निद्धान्त पी 
स्थापना की । परन्तु चरतुत' रूसो ने ही सर्वप्रथम इस सिद्धान्त या व्यापक प्रचार 
दिया और बडे जोस्-शोर से यह साबित करने का प्रयत्न विया ति वास्तविक 

राजन्तत्ता जनसामान्य में निहित है, बिसी एक राजपररष था राज़सना में नह 

रूसो के लोकसम्मत प्रमुता [?0एणी2 50रथर्ट्रा७) के सिद्धाल्त वा पर्णिम 


श्थंघ राजनीति आस्त्र के मूल सिद्धान्त 


ही फ्रास की राज्य-क्रान्ति थी, उसी के श्राधार पर ही सयुवत राज्य श्रमेरिका के 
सविघान मे जनसामान्य फ़े अधिकारो की घोषणा की गई । धीरे-धीरे इस सिद्धान्त का 
सस्पूर्णा विश्व में प्रचलन हो गया भ्रोर श्राज लार्ड ब्राइस के शब्दों मे यह लोक-राज्य 
का आधार एवं आदर्श समझा जाता है । 

परन्तु अपनी सर्वप्रियता के बावज़ुद भी यह सिद्धान्त पर्याप्त भ्रामक और 
दोपपूर्ण है । जितना ही इसके स्वरूप को निश्चित किये' जाने का प्रयत्व किया जाता 
है उतना ही यह श्रस्पष्ट नजर भ्राता है। राजनीतिक प्रभुुता की सम्पूर्ण श्रपुर्णताएं 
इसमे भी विद्यमान है। यह श्रनिदिचत है कि 'जनता' से क्या तात्पयें है ? इस सिद्धान्त 
के समर्थक इसका कोई उत्तर नही दे पाते। जनता से तात्पर्य राज्य की झ्ावाल वृद्ध 
सम्पूर्ण भ्रावादी से भी हो सकता है, परन्तु इस भ्रथं मे जनता किसी भी श्रथे मे 
प्रमुता सम्पन्न नही हो सकती । राज्य की सम्पूर्ण आवादी राज्य-शासन मे हिस्सेदार 
नही होती । जेसा कि हम पहले देख चुके हैं, वोट देने का भ्रधिकार भी सम्पूर्ण 
भ्रावादी के एक विशिष्ट भाग को होता है, सबको नही । निर्वाचंकमण्डल राजनीतिक 
नेताझो, धर्माघिकारियो, सामन्‍्तो या भूस्वामियों के प्रभावान्तगंत हो सकते है। 
इसी प्रकार जनसामान्य की इच्छा का निर्माण भी अनेक वाद्य प्रभावों से होता है । 

प्रोफेसर गेटल का यह विचार सर्वथा युक्तियुक्त है कि एक अश्रसगठित जन- 
समुदाय किसी भी रूप मे राज्य की सर्वोच्च सत्ता का सचालक नहीं हो सकता । 
राज्य-सत्ता का प्रयोग कानूनी त्तरीको से ही सम्भव है । यदि जनमत्त किसी कानूनी-प्रभु से 
भ्रसन्तुष्ट है तो वह उसका परिवर्तत कर पुन संगठन कर सकता है । यदि हम कहे 
कि सब काल मे ही प्रम्ुता जनता के हाथ मे रहती है तो इसका श्रर्थ हुआ राज्यसत्ता 
सदा जनता की दया पर निर्भर है। ऐसी हालत मे राज्य मे कानून और व्यवस्था 
बनाये रखना अ्रसम्भव हो जायेगा, सदा ही क्रान्ति था विद्रोह का भय रहेगा। जन- 
सामान्य की इच्छा श्रौर उसका श्रभाव भ्रस्वीकार नही किया जा सकता परन्तु उसे 
राज्य की सर्वोच्च सत्ता मान लेने का श्रथ राज्य की कानूनी सत्ता का नाश ही होगा । 
प्रभुता का कानूनी और सगठित होना श्रनिवार्य है । जनसामान्य मे सगठन का भ्रभाव 
होता है और जनस्ममान्य की इच्छा कानून तभी बनती हैजव उसे कानूनी साधनों 
द्वारा प्रगट किया जाता,है। भ्रव्यवस्थित लोकमत्त चाहे कितना भी प्रभावीत्पादक और 
शक्तिशाली क्यों न* 'हो, तब तक प्रभुता का रूप घारण नहीं कर सकता जब तक 
कि कानूनी साधनो द्वारा प्रयट नही किया जाता। 
०' आज के प्रजातन्त्र के युग मे हम यही कह सकते हैं कि लोक सम्मत प्रभुता का 
अर्थ जनमत (?ए०॥० 0०फाणणा) ही है। यह ठीक है कि लोकसम्मत प्रभता 
का ऱरूप निर्धारण कठित है, परन्तु जनमत के प्रभाव की अवहेलना नही की.जा 
सकती | इस सिद्धान्त की महत्ता इस बात मे है कि यह राज्य को और उसकी शक्ति 
को जनसत्तात्मक आषार देता है । यह इस तथ्य की श्लोर हमारा ध्यान भ्राकष्ट करता 
है कि जन-सहमति-केविना क्रिसो/भी राजकीय व्यवस्था का देर तक' टिक सकना सम्भव 
नही -+ प्रत्येक महत्त्वपूरां सजतीतिक प्रइन_ पर! जनमत का जल्दी से जल्दी जार्न लेता 
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राजनीतिक व्यवस्था के ही हित में है । डा० आर्थवादम' के अनुसार इस सिद्धान्त मे 
पिम्नलिखित सत्यादश हैं--- ] ' 

(१) सरकार का भ्रस्तित्व श्रपने हित के लिए नही होता । जनहित ही उसका 

द्य है । 
ः (२) जान-बूककर जनमत को दबाने से या कुचलने से क्रान्ति की सम्भावना 
बनी रहती है । 
- (३) जनमत के प्रगमट करने के कानूनी किन्तु सरल साधनो की व्यवस्था रहनी 
चाहिए। 

(४) जल्दी-जल्दी चुनाव करके तथा स्थानीय स्वायत्त शासन (7.007| 5९ 
80०२४०॥१॥०॥), जनमत-सग्रह ,( ए४/४९०१०४॥॥ ), प्रस्तावाधिकार (7974॥9०) भौर 
जन प्रतिनिधि के वापस बुलाने के श्रधिकार (|२८८४॥) हारा सरकार को जनमत 
के प्रति श्रधिक प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होना चाहिए । 

(५) राजकीय सत्ता का प्रयोग सरकार द्वारा सवेंधानिक ((00जा(एँ।०ग०9] ) 
तरीकों से होना चाहिए, मनमाने ढग से नही ।* 

फाननी श्र यथार्य प्रभुता (9९एण० शाते 0७4०० 50एथढ&ा80५) 
प्रभुता के दो अन्य रूप भी है जिनमे प्रायः भेद किया जाता है, यह भेद हैं--कानुनी 
(700८0ए०८) और यथार्थ (0०682८०) प्रभुता । कानूनी प्रमुता का श्राधार सविधान 
((०॥४॥ए७०॥) है। वह कानून के श्राघार पर आदेश जारी करता है श्रौर जनता 
द्वारा उन्हे पालन करवाने वी क्षमता रखता है। यथार्थ प्रभुता वह हैं जिसके प्रादेशों 
का पालन वास्तव मे जनता करती है, परन्तु उसकी सत्ता का कानूनी झ्राघार नही 
होता । वह व्यवहार रूप मे प्रभु होता है । 

इन दोनो का भेद युद्ध या क्रान्ति के समय स्पप्ट हो जाता है। पभगर कही 
क़ान्ति हो जाती है श्रौर बलपूर्वक वैध प्रभु के अधिकारों को छीनकर कोई भ्रन्य व्यक्ति 
या व्यवित-समूह राज्य-सत्ता पर कब्जा कर लेता है श्र भ्रन्तिम आदेश देने लग जाता 
हैं तो वह बंध प्रभु न होता हुआ भी वास्तविक प्रभु कहलाता है। वास्तविक प्रभुता 
आरीरिक वल पर या धामिक भ्रथवा राजनीतिक शक्ति पर आधारित हो सकती है । 
इस प्रभुता के भ्रनेक रूप हो सकते हैं । वह धर्माधिकारी, राज्य-णवित श्रपहरणकर्चा, 
पुरोहित, से निक-अधिनायक या परिपद्‌ किसी भी रूप मे हो सकती है । 

वास्तविक प्रभुता को कानूनी नही कहा जा सकता, क्योकि प्रभुता का मुख्य 
लक्षण श्रादेदा देने और पालन करवाने की दवित है । अपनी सत्ता को स्थिर बना सेने 
'पर और पर्योप्त समय तक राज्य वी आधादी पर पूर्ण नियन्धण रखने मे सफल होने 
पर वास्तविक प्रभु ही वंधानिक प्रग्नु वन जाता है। 

प्राय. राज्यों मे देंघानिक भौर वास्तविक प्रम्नु एक स्प ही होते हैं, क्रवन्ति या 
राजकीय परिवतंन के अनन्तर ही दोनो में भेद उपस्थित होता है । 

वास्तविक प्रझुता के प्रनेक उदाहरण वर्तमान युग के इतिहास में मिल जाते 
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हैं। १६१७ मे रूस मे क्रान्ति के फलस्वरूप जार के शासन को समाप्त कर दिया गया 
झौर उसके स्थान पर लेनिन के नेतृत्व मे वोत्शविक पार्टी ने शासन स्थापित कर 
लिया । बहुत समय तक रूस की वास्तविक प्रभ्नुता तो कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ मे रही 
जब कि कानूनी प्रभु जार ही माना जाता रहा। कम्युनिस्ट शासन की स्थिरता के 
फलस्वरूप उसे श्रन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र मे वैधानिक प्रभु मान लिया गया भौर वही वहाँ की 
कानूनी प्रभ्नुता हो गई । 

झनेक बार वास्तविक प्रभु की वैधानिक सत्ता भ्रन्य देशो की स्वीकृति और 
कानूनी मजूरी (7.88 7९0०४877707) पर भी भ्राघारित होती है श्रर्थात जब तक 
उसे भ्रन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र मे वैधानिक मज़ूरी न मिल जाये वह राज्य का वास्तविक प्रम्नु 
रहता हुआ भी अन्तर्राष्ट्रीय विधान के श्रनुसार वैध प्रभु नही वन पाता । 

वास्तविक प्रम्मु के वैध बनने के अश्रनेक उदाहरण वर्तमान इतिहास मे मिल 
जाते हैं। भ्रभी हाल मे मिश्र मे जनरल नजीव के नेतृत्व मे बादशाह फारूक के विरुद्ध 
सैनिक विद्रोह हुआ था । फलस्वरूप वादशाह फारक को सिंहासन-हटा कर देश से 
निर्वासित कर दिया | इस तरह वैध प्रभु का स्थान जनरल नजीब श्रौर उसके साधियो 
ने वास्तविक प्रम्मु के रूप मे ग्रहण कर लिया । नवीन शासन के स्थिर होने पर उसे 
अन्य देशो द्वारा भी मान्यता (7१८८००४०४०॥) मिल गई भ्रौर शीघ्र वह मिश्र का 
कानूनी प्रभु हो गया। 

द्वितीय विद्व-युद्ध के खत्म होने पर चीन मे साम्यवादी दल ने च्याग और उसके 
दल को निकाल बाहर किया भ्रौर श्रपना शासन सम्पूर्ण देश पर स्थापित कर लिया । 
च्याग की सरकार ने भागकर फारमोसा मे शरण ली। आ्राज चीन मे वास्तविक 
प्रज्ता साम्यवादी दल के हाथ मे है। परन्तु भन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र मे रस और अ्रमेरिका 
के पारस्परिक सधषष के फलस्वरूप चीन की साम्यवादी सरकार को श्रभी तक बहुत 
से देशो ने केवल वास्तविक प्रभु ही स्वीकार किया है, वेधप्रश्नु च्याग की राष्ट्रवादी 
सरकार ही समझी जाती है। राष्ट्रो के श्रत्य दल ते चीन की मौजूदा साम्यवादी 
सरकार को चीन राज्य का वास्तविक और व॑धप्रभ्नु दोनो ही रूपो मे स्वीकार कर 
लिया है। चीन की साम्यवादी सरकार की वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह निशशक 
होकर कहा जा सकता है कि निकट भविष्य' मे सयुकत राज्य भ्रमेरिका आदि राज्यो को 
भी उसे वष्तप्रभ्नु के रूप मे स्वीकार करना ही पडेगा, श्रौर यह शभन्तर्राष्ट्रीय जीवन के 
यथार्थ तत्त्वो के सवंथा भनुकूल ही होगा । 

इस प्रकार वास्तविक प्रभु के कुछ समय बाद वेधप्रग्नु बन जाने की सदा ही 
सम्भावना रहती है । 


भर. प्रभुता की विशेषताएँ ((भ4००7&॥05 0 50एशशष्ढा५) 


प्रमुता की विभिन्‍न विशेषताझो का हम निम्न प्रकार से विवेचन कर सकते हैं--- 
(१) स्थायित्व (एथयआधाका००)--राज्य के समान प्रभुता भी स्थायी है ॥ 


प्रभुता की विशेषताएँ श्श्१ 


जब तक राज्य है तव तक प्रभुता भी हे। राज्य के आ्रान्तरिक सगठन मे हेर-फेर हो 
सकता है, प्रभुताघारी शक्ति का भी अन्त हो सकता है, परन्तु प्रभुता मे कोई अन्तर 
नही श्राता, वह राजा की मृत्यु के साथ खत्म नही हो जाती । एक राष्ट्रपति या राजा 
के पद त्याग करने पर अथवा पदच्युत होने पर प्रभुता तुरन्त दूसरे पदाधिकारी के 
हाथ में चली जाती है । 

वर्तमान युग में लोक्तन्त्रात्मक राज्यो मे सरकारो में परिवर्तेवन होता रहता 
है, कभी किसी एक दल की सरकार होती है तो कभी दूसरे की । इस परिवर्तन में 
प्रभुता की अटहूट गति में किसी प्रकार को रुकावट नहीं होती । ब्विटेन मे लोग प्राय: 
कहते हैं--'सम्राट मर गया है; सम्राट दीघंजीवी हो' (१0 ॥(॥8 ॥8 0९४५ , ॥णाह 
॥५० धाण 8) इस हारा प्रथम सम्राट से तो नाणवान राज्याधिकारी का बोध होता 
है, जब कि दूसरे सम्राट्‌ शब्द द्वारा राज्य की स्थायी प्रभुता का । 

(२) श्रविच्छेशता (79/०॥४०॥॥9)--प्रमुता राज्य की सर्वोच्च सत्ता है, 
उसका सार है, उसका जीवन है । उसके बिना राज्य का जीवन विनप्ट हो जाता है, 
राज्यत्व समाप्त हो जाता है। लाइबर (॥ल्‍८0थ) का कथन है कि जिस प्रकार कोई 
मनुष्य श्रात्म-विनाश के बिना अपने जीवन को अपने शरीर से विलग नही कर सकता 
ठीक उसी प्रकार राज्य भी श्रात्म-विनाश के बिना प्रभुता को उपहार-स्वरूप हस्तान्त- 
रित नही कर सकता । 

एक राज्य जब कभी प्रपने किसी प्रदेश के एक भाग को दूसरे राज्य को सौंप 
देता है, तो चहु उस पर श्पने सम्पूर्ण अधिकार खो वंठता है, वह दूसरे राज्य का एक 
अभिन्‍त भाग वन जाता है। परन्तु श्पने प्रदेश में राज्य की प्रभुता सर्वधा सुरक्षित 
रहती है । 

(३) सौलिकता (078॥99)--श्रनेक राजनीति-विशारदों का कथन 
है कि राज्य की प्रभुता ईष्वरप्रदतत है। कुछ एक का कथन है कि वह जनता द्वारा 
राज्य फो सौपी गई है। ग्रोशियस, वुल्फ तथा हॉव्स इत्यादि का यह विचार था कि 
वह प्रारम्भिक समभौते द्वारा जनता ने राज्य को या सम्राद को सौंप दी। रोमन 
विचारको ने भी सम्राद्‌ की प्रभुता का भ्रन्तिम स्लोत जनता को ही माना है। परन्तु 
झ्रॉस्टिन इत्यादि का विचार है कि राज्य को प्रभुता सर्वधा मौलिक है, वह किसी 
द्वारा उसे दी नही गई । यदि ऐसा न माना जाय तो उसका श्रर्य यह है कि राज्य से 
भी ऊपर कोई ब्रन्य शवित वरंमान है, इस अ्रवस्था में राज्य की सर्वोच्च सत्ता का 
बिनाण हो जायगा । 

(४) परमपूर्णाता (89४णण॑था८५६)--राज्य की प्रभुता परमपूर्ण श्ौर 
प्रसीम है, उसे किसी भी प्रकार सीमित या मर्यादित नहीं क्या जा सकता । वस्तुत 
घरती पर ऐसी कोई सत्ता नही जो उसका नियमन झौर नियन्प्रस्स कर सकें। यदि 
कोई प्रन्य शवित उसवी शक्ति का नियन्धण करती है तो यही शक्ति प्रभ 
फहनायेगी । हे 

राज्य की इस परमपुणं भौर घसीम प्रभुता के दो रूप हैं। प्रथम तो राज्य 
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भे प्राप्त सभी व्यक्ति श्रौर व्यक्ति-समूह राज्य,ह्वारा नियन्त्रित किये जाते हैं । प्रभुता 
पर लगाई गई पावन्दियाँ स्वय भ्रारोपित होती हैं, वह किसी श्रन्य द्वारा लागू 
नही की जाती | धममे, न्याय, औचित्य; नैतिक सिद्धान्त और नियम, रीति-रिवाज 
इत्यादि सभी प्रभ्गुता के नियामक कहे जांते हैं, इसी प्रकार ईश्वरादेश या देवीय 
नियम और प्रकृत विघान प्रग्नुता के नियन्त्रणकर्त्ता कहलाते हैं। परन्तु कानूनी 
हृष्टि से उनकी मौजूदगी राज्य की इच्छा से ही सम्भव है, बिना राज्य की मर्जी के 
वह जीवित नहीं रह सकते । 

इसी प्रकार प्रभ्नुता को वाह्य पावन्दियों से सीमित भी बतलाया जाता है । 
यह कहा जाता है कि भरन्तर्राप्ट्रीय सन्धियाँ, भन्तर्राष्ट्रीय विधान के नियम श्रौर 
अन्तर्राष्ट्रीय जीवन के नैतिक नियम सभी राज्य की वाह्य प्रभुता को नियन्त्रित करते 
है। परन्तु यह विचार भी भ्रामक है। श्रन्तर्राप्ट्रीय क्षेत्र में ऐसी कोई घवित नही जो 
इन नियमो को लागू कर सके, जो राज्य को नियम-पालन के लिए मजबूर कर सके | 
उनकी मान्यता तभी तक है जब तक कि राज्य चाहे । 

इसी प्रकार राज्य की प्रभुशक्ति कानून की दृष्टि से सर्वथा प्रसीम और पूर्ण 
हैं। हाँ, वह स्वय-अपती झक्ति-सीमा निर्धारित कर सकता है । 

(५) सर्वेव्यापिता (एग्राए्शइ्थशा। 0 ९०गर्नाथाध7३ए९८१९४५) +- 
प्रभता की एक श्रन्थ बडी विशेषता स्वंव्यापकत्व है। इस श्रथ मे प्रश्भुता, राज्य 
के भ्न्तर्गंत श्राने वाले सम्पूर्ण प्रदेश, उनमे स्थित व्यक्ति त्था व्यक्ति समुदाय या 
सघ सभी पर भ्रवाघ रूप से लागू होती है। उसके नियन्त्रण से छूठ फा दावा उनमे 
कोई भी नही कर सकता । हाँ, राज्य प्रपनी इच्छा से श्रनेक व्यवितयो या व्यक्ति- 
समूहो को अपने नियन्त्रण से बाहर रख सकता है । यही कारण है कि विदेशी राज- 
दूतावास तथा राजदूत राज्य-शवित के नियन्त्रण से मुवत होते है। जब कभी कोई श्रन्य 
देशीय 'सम्राट्‌, राष्ट्रपति या उच्च राज्य-प्रतिनिधि भ्रस्थायी रूप से किसी श्रन्य राज्य 
की यात्रा कर रहा होता है या निवास करता है तो वह उस राज्य के कानुनो नियन्त्रण 
से मुक्त होता है। परन्तु हमे यह्‌ नही भूलना चाहिए कि राज्य-नियन्ण्ण से यह भ्रस्थायी 
मुक्ति केवल मात्र अन्तर्राष्ट्रीय शिष्टाचार (रांश्ग्राक्षाणाभश ००ए०ा०४५) का ही 
परिणाम है, जिसे राज्य जब चाहे हटा सकता है। 

(६) श्रविभाज्यता (पाताशक्रणा)-हप्रभुता की पूर्णाता, श्रसीमता 
और सर्वब्यापिता का ही परिणाम अ्रविभाज्यता है। गेटल ने ठीक ही कहा कि 
ध्यवि प्रभुता परमपूर्ण नहीं तो किसो राज्य का कोई शअ्रस्तित्व नहीं यवि प्रभुता 
घिमाजित है तो एक से श्रधिक राज्यों फा श्रस्तित्व हो जाता है जेलिनेक 
का कथन है कि विभाजित खण्डित, क्षीण, सीमित तथा सापेक्षक्त प्रभुत्व 
प्रभुत्त' भावना के सर्वंधा विपरीत है। भ्रभुता को विशेषता उसकी एकता है। 
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६ प्रभुता की विशेषताएं : १५३ 


“शक से' अनेक में पहुँचते पर-उसकी सर्व श्रेप्ठता -विनष्ट हो 'जाती है। मध्य युग में 
'शाज्य की प्रभु शक्ति विभाजित थी ६ राजा, सामन्त भौर पोप सभी शपने- भ्ापको 
प्रमुता के भ्रधिकारी समभते थे,' झौर यही' कारण था क्रि उस युग में राज्य नामक 
ससथा का ही भ्रभाव था । , 
भराज बहुसमुदायवादियो ( ?]ए7४॥8$ ) का यह विचार है कि समाज का 
संगठन संघात्मक है, राज्य भी एक सघ या समुदाय ( &550०४६४०॥ ) की भांति है 
ग्रत वह असीम प्रभुता का अ्रधिकारी नही । प्र्भुता राज्य श्र समुदायों मे विभाजित 
है | परन्तु यह धारणा सर्वधा मिथ्या और भ्रामक समझी जांती है। सामाजिक सघो 
( 85६0००४४०॥५ ) को राज्य के व॒रावर मान लेने से श्रौर राज्य-शक्ति को उनमे 
.वाँट देने से प्रभुता ठुकडे-ठुकडे हो जायगी, राज्य में भ्रराजकता फैल जायगी, सम्पूर्गा 
व्यवस्था श्रौर शान्ति खत्म हो जायगी। राज्य श्रपनी इसी शक्ति के वल पर ही 
व्यक्ति श्लौर व्यवित-समुदायों के आपसी सम्बन्धो का तियन्त्रण करता है भ्रौर राज्य मे 
शान्ति भौर व्यवस्था वनाये रखता है। 
परन्तु सघ-राज्य (#८6९:४॥0॥5) मे प्रभुता के विभाजन को तो ञ्राज बहुत 
से राजनीति-विशारद मानते हैं ।॥ए० एल० लोवेल (8 7, ॥,0४०॥) ने बडे जो रदार 
शब्दों मे कहा था कि “एक ही प्रदेश मे दो प्रभुओ्नो का भ्रस्तित्व सम्भव है जो कि एक 
ही प्रजावर्ग को विभिन्‍न विषयों में भ्रपने-अपने धादेश देते हैं ।/? संयुक्‍त राज्य 
श्रमेरिका में प्रभुता के विभाजन को माना जाता है, यह कहा जाता है कि इस 
सघ राज्य मे दो प्रमुशक्तियाँ है। संघ राज्य तो श्रपने क्षेत्र मे प्रभु है प्रोर राज्य 
अपने क्षेत्र मे, दोनो एक दूसरे के क्षेत्र में दखल नही दे सकते । हैमिल्टन तया मेदीसन 
ने इसी मत का समेर्थत किया था । १७६२ मे सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले मे इस वात 
को स्वीकार किया कि सयुकत राज्य अपने राष्ट्रीय मामलो में सर्वया स्वतन्त्र है और 
राज्य अपने-प्रपने सुरक्षित विषयों (ए८डतप्शए 9०७०३) मे। ताकविल, हुई, 
.ब्लिस तथा कूले श्र स्टोरी जैसे राजनीति-विशारदों और न्यायादोदों ने भी इसी 
मत का समर्थन किया । परन्तु विधघानशास्त्रियो मे संघराज्य की इस विभाजित 
प्रभुत्व की कल्पना का सर्वथा खण्डन किया है। उनका कथन है कि संघ राज्य में 
वस्तृत. प्रश्ुशक्ति सविधान को परिवर्तित करने वाले साधन में स्थित है। उसका 
उपयोग न तो राज्य ही करते हैं श्लौर न सघीय सरकार ही । संघीय सरकार शौर राज्य 
सरकारें दोनो « मिलकर ही- उसकी अभिव्यक्ति करती हैं। यह कहा जाता है कि 
संघ में झौर राज्यों मे राजकीय विपयो का विभाजन है, प्रश्ुता का नहीं। प्रभश्ठता का 
प्रगटीकररण अवद्य' भ्रलग-अलग क्षेत्रों मे भझलग-प्रलय साधनों द्वारा होता है। फेलूरन 
(८थभा०्णा) ने एस विपय पर विचार करने के भ्रनन्तर इस प्रकार कहा है “प्रभुता 
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१४४ राजनीति शास्त्र फे मूल सिद्धान्त 


एक समग्र वस्तु है, उसके विभाजन करने फा श्रर्य है उसे नष्ट करना। फिसी भी 
राज्य मे प्रभुता सर्वोपरि शक्ति है शौर प्राघी प्रभुता फहना उतना ही श्रसगत शोर 
हास्पास्पद है जैसे श्राधा वर्ग या आधा त्रिभुज फहना । 


५६, श्लास्टिन का प्रभुता सिद्धान्त (80७5 609 ० 80एशशथं879) 


प्रश्नुता के सिद्धान्त के विकास-क्रम का दिग्दर्शन हम पीछे करा श्राये हैं । हम यह 
देख चुके हैं कि किस प्रकार विभिन्‍न अवसरो पर विभिन्‍त्र राजनीति-विज्ञारदो ने 
प्रभुता की व्याख्या की ओर उसके विभिन्‍न लक्षण दिये । परन्तु वंधानिक प्रभ्नुता की 
वैज्ञानिक भर विशुद्ध व्याख्या का श्रेय सुप्रसिद्ध श्रग्नेज विधानशास्त्री जॉन श्रास्टिन को 
दिया जाता है। जॉन श्रास्टिन भ्रपने विचारों में हॉब्स तथा बेन्थम की एतद्विषयक 
धारणाओ से प्रभावित थे । वेन्यम की तरह उनका प्रमुख उद्देश्य विधानशास्त्र की 
पारिभाषिक शब्दावलि का रूप स्थिर करना शऔर कान्‌न की तरकंसगत व्याख्या करना 
था । हमे यह नही भूलना चाहिए कि श्रास्टिन के प्रभुता सम्बन्धी सिद्धान्त का राज- 
नीति शास्त्र से प्रत्यक्ष और मुख्य सम्बन्ध नही या उसकी रचना राजनीति शास्त्र के 
विचार से नही की गई । परन्तु इस कारण उसके एतद्विपयक विचारों की महत्ता 
किसी भी प्रकार कम नही हो जाती । वस्तुत राजनीति शास्त्र के सम्पूर्ण इतिहास में 
पाये जाने वाले एत्तद्विषयक विचारो की जितनी स्पष्ट व्याख्या प्रास्टिन हारा की गई 
है वैसी श्रन्यत्र कही नही मिलती, यही कारण है कि हम श्रास्टिन की प्रभुता सम्बन्धी 
धारणा की यहाँ विस्तारपूर्वक व्याख्या करेंगे। कानून की व्याख्या करते हुए उसमे 
प्रभुता की इस प्रकार परिभाषा की है---“यदि कोई निश्चित सानव, जो उच्च और 
श्रेष्ठतम है, जो उसी प्रकार के किसी भ्रन्य श्र ष्ठतम व्यक्ति से श्रादेश प्राप्त करने का 
भ्रस्पस्त नहीं, एक निद्िचत समाज के बडे भाग से श्रासतौर पर अपने श्रादेशों का 
पालन फरवाने का अभ्यासी है, तो वह उस समाज मे प्रभु है, शौर वह समाज उस 
क्र ष्ठतम मानव सहित राजनीतिक तथा स्वतन्त्र समाज है ।”* 

इसी प्रकार कानून की परिभाषा करते हुए भ्रास्टिन ने कहा कि “उच्च 
सत्ताधारी व्यक्ति अपने से निम्न सत्ता रखने वाले व्यक्ति को जो श्रादेश देता है उसे 
कानून कहते हैं ।/? 

निष्कर्षं--आस्टिन द्वारा की गई प्रमुसत्ता की इस परिभाषा से अनेक 
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श्रास्टिन का प्रभुता सिद्धान्त श्श्र्‌ 


निष्कर्ष निकाले गये है, जिन्हे हम इस प्रकार रख सकते हैं-- 

(१) प्रत्वेक राज्य मे प्रश्गुता एक निश्चित व्यक्ति या व्यक्ति-ममुदाय मे 
स्थापित होनी चाहिए । दूसरे शब्दो में प्रभुता 'सामान्य इच्छा (ठशाशा्ं शा!) या 
देवोय इच्छा ( 0!शं॥6 गा ) अथवा जनमत ( ?09॥० 09णाएणा ) में नही रह 
सकती । क्योकि यह सभी प्रनिध्चितत और अ्रस्पप्ट हैं । 

(२) निश्चित व्यक्ति या समुदाय में स्थित प्रभुता किसी श्रन्य भौतिक या 
देवीय शक्ति द्वारा नियन्त्रित नही की जाती | प्रभु की शक्ति अश्रसीम श्रौर श्रवाघ 
होती है | वह झविवेकपूर्ण, श्रसत्य और अनैतिक कार्य भी कर सकता है। 

(३) प्रभुता ऐसे व्यवित या व्यक्ति समुदाय में स्थापित होनी चाहिए कि 
जिसकी ओर स्पप्ट रूप से सकेत्त किया जा सके । 

(४) प्रभुशवित के भ्रादेशो का पालन समाज की आबादी के एक बडे प्रश 
द्वारा होना आवश्यक है | जहाँ समाज के अ्धिकाद भाग द्वारा श्रम्यत्त रुप से प्रभु के 
आदेशों का पालन न होता हो, वह प्रभुता का अस्तित्व भ्रसम्भव है । 

(५) शासक के आदेश कानून होते हैं और उनका उल्लंघन दण्टनीय है। 
प्रजा के भ्रधिकार शासक के आदेश द्वारा निर्धारित होते हैं। राज्य शक्ति के विरुद्ध 
प्रजा को कोई श्रधिकार प्राप्त नही होता । 

श्रास्टिन के सिद्दान्त फी प्रालोचना--पश्रास्टिन के सिद्धान्तो वी बडी कडी 
ग्रालोचना की गई है । प्रो० लॉस्‍्फकी का विचार है कि यदि प्रभुता सम्बन्धी सम्पूर्ण 
सिद्धान्त को श्रस्वीकार कर दिया जाये तो उससे राजनीति शास्त्र को स्थायी लाभ 
होगा । हेनरी मेन (पथाओ शैव॥०), हेनरी सिजविक (प्याज 568एाएे-) त्तवा' 
भ्रन्तर्राप्ट्रीय विधान के भ्नेक समर्थकों का मत है कि श्रास्टिन का सिद्धान्त प्रत्यन्त 
आमक भ्रीर भ्रनिष्टकारी है । समाजविज्ञान के श्रब्येता इसे सर्वधा अनत्य मानते हैं । 
यथाथंवादी इसे केवल कानूनी कल्पना कहकर उडा देते हैँ। नीचे हम आप्टिन के 
सिद्धान्त पर किये गये अनेक झाक्षेपो का सक्षिप्त विवेचन करेंगे -- 

(१) भ्सीम घोर प्रवाघ सत्ताघारी व्यक्ति का प्रभाव --भ्रास्टिन का विचार 
है कि प्रत्येक राज्य में किसी न किसी ऐसे व्यवित या व्यवित समुदाय की भ्रवस्विति 
रहती है जो कि असीम शौर शध्रवाघ शक्ति का प्रयोग करता है। यह विनार ऐति- 
हासिक और राजनीतिक विवेचन करने पर सर्वंधा अमसत्य निद्ध होता है । प्रत्येक राज्य 
में भ्रनेक ऐसी प्रत्यक्ष और श्रप्रत्यक्ष प्रभाव शवितयाँ कार्य करती हैं जिनवी प्रवहेलना 

कोई भी बढ़े से वडा राज्याधिकारी नहो कर सकता । 

सर हेनरी मेन ने इस विषय में सिख राजा रणजीतसिह का उदाहरग 
प्रस्तुत किया है। महाराजा रणुजीतर्निह निररुण शासक था, उसके आदेश की भ्रवहेलना 
का प्र्थ मृत्यु-दण्ड या प्ंगन्मंग होता था। फिर भी उसने कर्मी नी ग्रास्टिन के प्र्यो 
में झ्ादेश द्वारा कानून का निर्माण नही किया । उसकी प्रजा का भ्राचरण परम्परागन 
रीति-रिवाज द्वारा होता धा। वह स्वयं भी उन घामिक और राजनीतिक रीत्ति-रिवाजो 
के विरुद्ध नही जा सकता घा । 


३२५६ राजनीति शासन के मूल-सिद्धान्त 


भारतीय इतिहास के प्राचीन श्रौर मध्य युग के निरकुश क्लासक भी धामिक 
'रीति-नीति श्रौर पुरोहित वर्ग के आदेशो की श्रवहेलना करने का साहस नहीं कर 
सकते थे । हेनरी मेन ने यह भी कहा है कि “पादचात्य देझ्षो मे भी कोई शासक, वह 
चाहे जितना निरकृश क्यो न हो, समुदाय के सम्पूर्ण इतिहास की उपेक्षा नहीं 
कर सका है ।” है 

(क) प्रो० लॉस्‍्की ने वास्तविक ऐतिहासिक अनुभव के भ्राधार पर यह 
सिद्ध किया है कि “कहीं भी फिसो भी प्रभु ने फभी श्रसीमित भ्रधिकार शक्ति का 
प्रयोग नहीं किया । हमेशा ऐसे श्रधिकार प्रयोग फरने फा परिराम संरक्षस्पों की 
स्थापना ही हुआ्ना है ।/ 

उनका कथन है कि इग्लैण्ड की पालियामेण्ट सैद्धान्तिक दृष्टि से चाहे प्रभुुतापूर्ा 
शव्ति-सम्पन्न हो, परन्तु व्यावहारिक क्षेत्र में उसकी शक्ति सीमित है | “फानूनी हृष्टि 
सम्राद सहित पालियामेण्ट जनमत फी झ्वहेलना फर सकती है परन्तु व्यावहारिक 
हृष्टि से वह केवल इसी छा पर कर सकती है कि ऐसा फरने पर सम्राद और 
पालियामेण्द दोनों ही समाप्त हो जायेंगे 

(ख) वैयक्तिक हित की दृष्टि से भी राज्य की श्रसीम प्रभुशक्ति का सिद्धान्त 
प्रत्यन्च खतरनाक है। यह राजकीय तानाशाही का समर्थन करता है भौर वैयक्तिक 
हित की श्रवहेलना करता है। यह सिद्धान्त शक्ति (707०6)'को राज्य का प्रमुख 
तत्त्व मान लेता है भश्रौर वैयवितक सहमति ([70श008] ००॥६5९॥०) का तिरस्कार 
करता है। राज्य का उद्देश्य वेयक्तिक और सामूहिक हित है, उसका मुख्य करत्तंव्य 
चल-प्रयोग नही सेवा है। ऐसे श्रसीम श्रधिकारसम्पन्त प्रभ्नु की कल्पना एक भ्रराजक 
युग मे तो ठीक हो सकती है या उस राज्य के लिए उपयुक्त हो सकती है, जिसका 
काम सेवा-सुश्रूपा न हो केवल मात्र दण्ड देना है, परन्तु वर्तमान युग के राज्यों के 
लिए स्वंधा अनुपयुवत है, क्योकि वतंमान राज्य का उद्देश्य शक्ति-प्रदर्शन नही अपितु 
समाज-कल्यारा है । 

(२) भभुता भ्रविभाज्य नहीं ( 30ए2८श0हाएए ॥8 ॥0 ॥रताश&08 )-- 
प्रमुता की श्रविभाज्यता का भी खण्डन किया जाता है। इस मत के समर्थन 
मे इस्लेण्ड, सयुक्त राज्य' अमेरिका और भारत की विधानपालिकाशओं के उदा- 
हरण दिये जाते हैं। ब्रिटिश शासन-व्यवस्था के श्रन्तर्गत राजकीय शक्ति और 
कत्तंव्य का विभाजन' मिल जाता है। सम्राद्‌ हाउस श्रॉफ लाइस (प्लर0०७४७ 
7,008 ) और हाउस श्रॉफ कॉमन्स ( प्व०प४४ ० (०म्रा70॥8 ) राज्य के तीन 
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पृथक्‌ भाग हैं; श्लौर तीनों ही सर्वोपरि सत्ता मे हिस्सेदार है । " 

(क) डायसी ने गह बात बहुत स्पष्ट रूप मे कही है 'कि श्षिदेन में कानूनी 
प्रभु के श्रतिरिषत्त राजनीतिक प्रभु भी है श्रोर इस प्रकार उसने प्रभुता को दो रूपो 
में चाँद दिया | झास्टिन भी राजनीतिक प्रभुता की सत्ता को स्वीकार करता है 
हम पीछे देख चूफे हैं कि किस प्रकार आाज के प्रजातन्त्रवादी राज्यों मे राजकीय 
शवित जनता द्वारा नियन्त्रित की जाती है। कोई भी व्यक्ति, जिसे भ्राज के राज- 
नीतिक सगठन का थोडा-सा भी परिचय है वह यह अस्वीकार नहीं कर सकता कि 
राज्य-शक्ति कभी अनियन्त्रित श्रौर असीम नही हो सकती । इसका अनुत्तरदायी रुप 
पुराने जमाने की बात है, भ्रत भ्राज के प्रत्येक कानूनी प्रभु को राजनीतिक प्रभु के 
सम्मुस भुकना पडता है। प्रत्येक राज्य मे कानूनी प्रभु के साथ-साथ राजनीतिक 
प्रभु की श्रवस्थिति को भी स्वीकार किया जाता है। श्आास्टिन ने इस सिद्धान्त द्वारा 
जनमत की पश्वहेलना कर प्रजातन्त्र का ही श्रपमान किया है । 

(ख) ज॑से कि हम पीछे भी देख चुके है मयुकत राज्य अमेरिका मे न तो 
संघीय काग्रेस भ्रौर न ही राजकीय विधानपालिकाएँ इस स्थिति में हैँ कि वह अ्रवाघ 
शौर भ्रसीम प्रभुता का प्रयोग कर सके । राजकीय णवितयो का इस ढग से बेंटवारा 
किया गया है कि सघीय सरकार झौर राज्य सरकारें अपने-अपने क्षेत्र मे स्वतन्त्र हैं । 
वह एक-दूसरे के मामलो मे हस्तक्षेप नही कर सकती। इस प्रकार सम्पूर्ण सघीय राज्यो 
मे प्रभुता का विभाजन रहता है । 

(ग) प्रभुता की भ्रविभाज्यता के मुख्य श्रालोच्क श्राज के बहुसमु॒दायवादी 

(?ए४॥६४$) है। प्रो० लास्की, मेकाइवर, कोल इत्यादि ने राज्यीक श्रसीम' 

श्रौर भ्रविभाज्य दावित का खण्डन करते हुए उसे राज्य श्र समुदायों में विभाज्य 
वबतलाया है। राज्य झपनी प्रकृति में और कर्तव्यों में भी सामाजिक सधो और 
समुदायों से किसी भी प्रकार भिन्‍न नहीं। तमाम घामिक तथा सास्कृतिक समुदाय 
जनसगठन तथा कतंव्य-क्षेत्र मे राजकीय नियन्त्रण से स्वत्न्त्र हैं) प्रत्येक ममुदाय 
का भ्रपना व्यवितत्व है, श्रपनी इच्छा है श्रौर अपने नियम है, वे राज्य द्वारा नहीं 
बनाये गये । ऐसी अ्रवस्था में वैयद्तिल जीवन में उनका वहीं स्थान है जो राज्य का, 
वल्कि कुछ क्षेत्रों मे वह राज्य से भी महत्त्वपूर्ण हैं। वहुसममुदायवादियों का कथन है 
कि प्रभुता राज्य में श्रोर इन समुदायों मे विभाजित रहती है। कोई भी राज्य 
भ्रसीम शौर शभ्रविभाज्य प्रमुता का प्रयोग नही कर सकता । 

(३) प्रभुता से निशचयात्मकता का दयममाव--प्रास्टिन का कथन है कि 
प्रभूशवित किसी एक निद्चिवत ध्यविति या व्यवित-समुदाय से श्रवस्थित होनी चाहिए | 
उसने अपने कथन के प्मर्थन में इग्लप्ड के पाजियामेण्ट सहित सम्नाद (6 
हएह ॥ एशगापाध्या) का उदाहरण दिया है। इसमें नन्‍्देह नही कि उग्लैप्ट मे 
वेधानिक प्रभुता सम्राट और पालियामेण्ट के दोनो सदनों में स्थित है। छो बिल दोनो 
सदन पास कर दें वह सत्नाद की सहमति प्राप्त वर वानून घन जाते हैं। परन्त 
संयुक्त राज्य भ्रमेरिका इत्यादि देशों मे हहाँ लिखित विधान है धौर धासव-्यवस्धा 


श्भ८ राजनीति शास्त्र फे मूल सिद्धान्त 


सधात्मक है, प्रभुता का खोज निकालना भ्रासान काम नही | भ्रो० लास्‍्की ने तो उसे 
'एक श्रसस्भव जोखम ([790590|6 80५९०प7०) फहा है । 

सयुकत राज्य अमेरिका मे कहा जाता है कि प्रम्मुता का स्नोत संविधान 
है, परन्तु संविधान को एक निश्चित (मानवीय) समूह कहना दुस्साहस मात्र है। 
जैसे कि पहले देखा जा चुका है सघात्मक व्यवस्था के फलस्वरूप सविधान के 
अन्तर्गत राजकीय शवक्तियो का सघ सरकार मे और राज्य सरकारो में विभाजन 
'कर दिया गया है। दोनो को ही सीमित दाकितियाँ प्राप्त हैं श्रौर दोनो सविधान के 
अनुसार ही कार्य कर सकती हैं । सविघान के सशोबन के निम्न प्रकार हैं-- 

(क) काग्रेस (सघीय विघानपालिका) दो-तिहाई बहुमत से किसी सवघानिक 
सशोघन को प्रस्तुत कर सकती है, परन्तु वह्‌ तव तक कानून नही वन सकता जब तक 
कि कम से कम तीन चौथाई राज्य-विधान पालिकाएँ उसे स्वीकार न कर लें । 

(ख) दो-तिहाई राज्य विधानपालिकाओ की प्रार्थना पर एकत्रित राज्यो 
की एक विशेष सभा में सविधान सम्बन्धी सशोघन प्रस्तुत किया जा सकता है, परन्तु 
वह संविधान का भाग तभी बनेगा जब कि तीन-चौथाई राज्य-विधानपालिकाएँ 
स्वीकार कर लें | 

(ग) काग्रेस दो तिहाई वोट से सविघान सम्बन्धी सशोघन प्रस्तुत करे और 
त्तीन-चौथाई राज्यो का विशेष सम्मेलन इसे स्वीकार कर ले, तो वह संविधान का भाग 
चन जायगा । ; 

इस प्रकार हम देखते हैं कि विभिन्‍त समयो पर इस प्रकार के विभिन्‍न समूहों 
द्वारा सविधान सशोधित हो सकता है। इस स्वरूपविहीन सदा परिवर्तित होते रहने 
वाली ससस्‍्था को हम निश्चित किस प्रकार कह सकते हैं, इसे निश्चित सस्या कहना 
भाषा का दुरुपयोग ही है । 

स्विट्ज़ रलेण्ड मे सविधान सम्बन्धी सशोधन पर श्रन्तिम स्वीकृति के लिए 
जनमत-सग्रह होता है, भौर जनता द्वारा स्वीकृत होने पर ही वह कानूव बन सकते 
हैं । ऐसी अ्रवस्था में स्विट्जरलेण्ड में प्रभु झवित का स्नोत जनता को स्वीकार किया 
जायेगा, श्रौर आस्टिन के मतानुसार जनता प्रश्नु नही कहला सकती, क्योकि न तो उसका 
कोई सगठन ही है और न वह एक निद्चित समुदाय है। 

इस प्रकार इग्लेण्ड के भ्रतिरिषत भ्रन्‍्य देशो मे प्रभ्गुता का कोई निष्ितत 
([0७0८7704०) रूप नही सिलता। 

(४) कानून राज्य का श्रादेश मात्र नहीं (7.8छ 78 गण ग्राशणए & 
९००एणशब्वाते 0 76 5०४४०४४)--भास्टिन के मतानुसार राज्यादेश ही कानून 
हैं । विधानश्ास्त्र के ऐतिहासिक और समाजशास्त्रीय व्याख्याकारों ने उपयुक्त मत की 
सीम्र झालोचना की है। सर हेनरी मेन के मतानुसार कानून को किसी भी दृष्टि से 
सर्वोच्च सत्ता का भादेश नही माना जा सकता । प्रत्येक समाज मे पश्रनादिकाल से 
अनेक ऐसी प्रथाएँ भौर परम्पराएँ चलती झा रही हैं जिसे किसी भी प्रभु ने आदेश 
ऋूप में जारी नही किया, ये नियम हमारे समाज के घामिक झौर नैतिक स्तर के 
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अतिबिम्ब होते हैं। कोई भी शासक इनके परिवर्तन मे तव तक सम्धे नहीं होता जब 
सक कि जनता की सत्य, श्रौचित्य, न्याय और नेतिकता को भावनाओं में परिवरततंन न 
हो जाय । ऐसे नियमों का पालन जनता स्वयं अ्रपनी इच्छा से करती रहती है, दण्ड- 
भय से नही । 

प्राचीन काल के समाज के लिए तो झ्रास्टिन का कानुन सम्बन्धी सिद्धान्त 
सर्वथा गलत है। प्राचीन काल के समाजोी मे किसी निब्चित झौर असीम णक्ति- 
सम्पन्न प्रमु को खोज निकालना अ्रसम्भव-सी वात थी। वस्तुत. प्राचीन समाजों के 
लिए यह ठीक ही कहा गया है कि उनमे राजा का प्रभुत्व नही था वल्कि प्रथा और 
परम्परा का शासन था । राजा भी प्रथाओ शोर परम्पराझो की भ्रवहेलना नहीं कर 
सकता था। 

आज भी भारत की भ्राम जनता मे वीसियो ऐसे नियम माने जाते हैं जिनका 
आधार राजकीय श्रादेश नही अपितु परम्परागत निष्ठा-भावना है। 

श्राज के इग्लण्ड में भी अनेक ऐसी सविधानीय प्रधाएं विद्यमान है जो कि 
पालियामेण्ट, सतम्नाट्‌ शौर न्‍्यायालयो द्वारा समाव रूप से स्वीकृत की जाती है, किन्तु 
जो कभी भी सम्राट द्वारा भादेश रूप में प्रचलित नही की गई । श्रास्टित ने इसी को 
हृष्टिकोश मे रखकर कहा था कि “सम्राट जिस बात की श्रनुमति देता है चह भी 
आदेश ही है ।”? परन्तु श्राइचर्य है कि जिसे सम्नाट्‌ चदल न सके वह उसका श्रादेश 
कैसे हो गया ' 

सर हेनरी मेन ने ठीक कहा है कि “फानून जनता फे साथ ही बढ़ता झ्ौर 
“विकसित होता है । कानून फिसी निरंकुश कानून-निर्माता की इच्छा फे परिशाम फी 
बजाय समाज की विविघ, प्रगतिशील, मन्द व दीर्घकालीन शक्षितयों फा परिशाणत्त 
है ।? कानून फी समुचित व्यास्या के लिए हमे उसके सामाजिक श्रौर ऐतिहासिक 
स्वस्प से भी अवगत होना चाहिए। 

श्ास्टिन ने कानून को केवल प्लादेश मानकर उसके शवित-तत््व पर 
प्रनावश्यक चल दिया । कानून बंग पालन भय से ही नहीं किया जाता । हम भ्रम्यास, 
आदत श्र स्वार्थवश भी राजकीय आदेशों का पालन करते है । 

फ्रच समाजथास्त्री चुग्गी (/007_ण) फानून को हमारे सास्राजिक जीवन 
का परिणाम मानते हैं | उनका कथन हैं कि हम कानून का पालन इसलिए फरते हैँ 
(कि बह समाज फे हित में हैं उनके बिना सामाजिक व्यवस्था का कायम रह सकना 
ध्रसम्भव है। एक प्रन्य विचारक फ्रेच (7895०) का कथन है कि यह हमारे 
झवजित्य नया प्रनौचित्य ज्ञान के परिशाम हैंँ। चोरी करना बुरा है, यह हमारे 
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श्श्८ राजनीति शातरा - मल सिद्धाष्त 


सघात्मक है, प्रभूता का खोज निकारः 7 हम समाज मे ऐसे कानून बनाते हैं जो- 

'एक श्रसम्भव जोखम ([70559' विचार है कि राज्य कानून का निर्माता 
सथुक्त राज्य अमेरिद -क राज्य की शवित कानून द्वारा निर्धारित 

है, परन्तु सविधान को एक अह शार्ल बेनोश्रा ने भी कानून फो राज्य की 

जैसे कि पहले देखा जाट उनका क्यन है कि कानून ही राज्य की शवित को 

पअन्तगंत राजकीय था -+््यों को कानूनी शौर गेरकानूनी ठहराता है । 

'कर दिया गया है। दंः 3+ ऊ पर्याप्त सत्य है, इस वात को अ्रस्वीकार नही किया 

अनुसार ही कार्य फ - 57 जानून का सष्टा नही, श्रास्टिन का ऐसा विचार 
(क) था 75 सामाजिक और राजनीतिक प्रभावों की अवहेलना 

सशोधन को "ः 

कि कम से मभया-र झावश्यकता से भ्रधिक संद्धान्तिक है, वह कानूनी सत्य की 
॥ - : कहनोी रुत्य राजनीतिक भ्रसत्य भी हो सकता है यह हमे नही 

की एः 93) 

वहः हे -८:रणा घातक है--भान्तरिक दृष्टि से श्रगर इस राज्य की 


>> ५७७ 
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पर  ऊँनान भीलें तो भी भन्तर्राट्रीय क्षेत्र मे उसे किसी भी रूप 
न जय सकता । बोदीन तथा हॉन्स के समय राज्य के राष्ट्रीय 

दल हो रहा पा, राष्टीय हित मे सुसेंगठित भर ऐव्यपूर्ण राज्यों की 
ज्रावश्यक थी, भत तत्कालीन परिस्थितियों मे राज्य की प्रसीम प्रभु शक्ति 

त ठहराया जा सकता था। झाजः , तेयाँ बहुत बदल गई हैं। 
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ग्रास्टिन का प्रभुता सिद्धान्त १६१ 


युद्ध की भयकरता और भी बढ गई है । राज्यों की शक्ति पर नियन्त्रण न होने के 
कारण वह अपने मामूली स्वार्थों के लिए अथवा अपनी प्रभुता को बनाये रफने वे 
लिए ही युद्ध छेट सकते हैं । 

प्रो० लास्की का यह कथन विचारणीय है कि “अन्तर्राष्ट्रीय हतटि से एक 
स्वतन्त्र तथा प्रभुता-सम्पन्न राज्य का विचार मानवीय सुख-समृद्धि के लिए घातक 
है । एक राज्य फो दूसरे राज्य के साथ किस तरह वरतना चाहिए, यह ऐसा विषय 
है जिसके निर्णय करने फा भ्रधिकार किसी एक राज्य को नहीं हो सकता । राज्यों 
का सामान्य जीवन उनकी सामान्य सहमति का विषय है । इग्ल॑ण्ठ को यह फंसला 
स्वय ही नहीं करना चाहिए कि वह कौन से श्रस्त्र-शस्त्र रखे व किन लोगो को बाहर 
से आकर प्रपने प्रदेशों मे बसने दे। ये ऐसे विषय हैं जिनका समग्र मानव-समाज के 
जीवन से सम्बन्ध है, इचकी व्यवस्था के लिए एक विद्व संगठन की श्रावद्यकता है 

प्रो० लास्की का यह कथन आज की विश्व की स्थिति को देखते हुए पूर्गातया 
सत्य है। विश्व-शान्ति और मानवीय हित में राज्यों की असीम प्रभुणवित का नियन्नण 
श्रनिवार्य है । श्रनेफ मसले है जो कि सम्पूर्ण मानवता से सम्बन्धित है, किसी एफ 
राज्य की इच्छा पर उनको छोड नही देना चाहिए | श्राज एटम वम्व और हाउट्रोजन 
वम्ब के नये से नये परीक्षण किये जा रहे है, पर क्या ये परीक्षण केवल स्स या 
अमेरिका पर ही असर रखते है ” नही इनके साथ सम्पूर्ण मानवता का जीवन सम्बन्धित 
है । ऐसे मसलो का हल अन्तर्राप्ट्रीय सघ द्वारा ही होना चाहिए। 

यथ्पि सेद्धान्तिक रूप मे भारत, पाविस्तान, अ्रफगानिस्तान, श्रमेरिका तथा 
रूस इत्यादि सभी देश वरावर है, परन्तु वास्तविक दृष्टि से इनकी स्थिति में बहुत 
अन्तर है । प्रणु-शक्ति के विकास के श्रनन्तर तो बस्तुत रूस श्रौर भ्रमेरिका ही 
वास्तविक श्रथ॑ मे स्वतन्त्र देश रह गये है, भ्रन्य राज्य केवल नाममात्र को प्रमुुता 
घारी हैं । वया आज पुत्तंगाल, फ्रास, इटली या वेल्जियम की कोई स्वतन्त्र स्थिति है ? 
श्सी प्रकार वया आज वल्गारिया, स्मातिया तथा हगरी झादि की कोई सादंभौम सत्ता 
है ? शवित की हृष्टि से रूस भौर अमेरिका इतने श्रधिक श्रागे बढ चुके है कि श्राज 
पाकिस्तान, लका या इराक तथा ईरान इछझत्यादि देशो की पूर्ण प्रभुता की 
घोषणा करना हास्यास्पद ही है | 

प्रत श्रन्तर्राप्ट्रीय क्षेत्र मे राज्य की प्रभुता न केवल घातक ही है अ्रपितु चह 
भ्रव्यावहारिक भी है । 
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१६० राजनीति शास्त्र फे मूल सिद्धान्त 


सामाजिक ज्ञान का फल है और इसी कारण हंम समाज में ऐसे कानून बनाते हैं जो- 
चोरी के लिए दण्ड देते है । इन लेखको का विचार है कि राज्य कानून का निर्माता 
नही अ्रपितु कानून॑ का परिणाम है। प्रत्येक राज्य की शवित कानून द्वारा निर्धारित 
की जाती है। एक श्रन्य फ्रेंच विचारफ शार्ल वेनोश्रा ने भी कानून को राज्य की 
शक्ति का निर्णायक बतलाया है । उनका कथन है कि कानून ही राज्य की शवित को 
मर्यादित करता है, वह उसके कतंव्यो को कानूनी और गैरकानूनी ठहराता है। 

इन सब श्रलोचनाओ मे पर्याप्त सत्य है, इस बात को श्रस्वीकार नहीं किया 
जा सकता । केवलमात्र राज्य ही कानून का स्रष्टा नही, श्रास्टिन का ऐसा विचार 
एकागी और भ्रामक है । विविध सामाजिक श्र राजनीतिक प्रभावों की अवहेलना 
नही की जा सकती । 

श्रास्टिन के विचार श्रावश्यकता से श्रधिक सैद्धान्तिक है, वह कानूनी सत्य की 
खोज मे रहा । परन्तु कानूनी सत्य राजनीतिक असत्य भी हो सकता है यह हमे नही 
भूलना चाहिए । 

(५) प्रभुत्व-घारणा घातक है--भ्रान्तरिक दृष्टि से श्रगर इस राज्य की 
सर्वोच्च सत्तोी को मान भी लें तो भी शभन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र मे उसे किसी भी रूप 
में स्वीकार नही किया जा सकता । बोदीन तथा हॉब्स के समय राज्य के राष्ट्रीय 
रूप का विकास हो रहा था, राष्ट्रीय हित में सुसगठित श्रौर ऐक्यपूर्णो राज्यों की 
व्यवस्था भ्रावश्यक थी, भ्रत तत्कालीन परिस्थितियो मे राज्य की श्रसीम प्रभु शक्ति 
को उचित ठहराया जा सकता था। श्राज की परिस्थितियाँ बहुत वदल गई हैं। 
श्रौद्योगिक तथा वेज्ञानिक उन्नति के फलस्वरूप मानवीय सस्क्ृति मे एक नया रूप 
धारण कर लिया है, वह श्राज देशीय श्रौर राष्ट्रीय होने के स्थान परः अन्तर्राष्ट्रीय 
झधिक है । ससार के विविध राज्य श्राज एक दूसरे के सन्तिकट झा चुके है । झ्राधिक 
दृष्टि से ससार के राज्य जितना श्राज एक दूसरे! पर श्राश्चित है उतना पहले कभी 
नही थे । वस्तुत प्ररस्तू का यह कथन कि कोई भी मनुष्य श्पने झाप मे पूरा नही राज्यो 
पर और भी अ्रधिक सच्चाई के साथ लागू होता है। राज्य मनुष्य-समाज के ही भाग 
है, वे भ्रपने आप में पूर्ण नही हो सकते। कोई भी राज्य प्राज के युग मे सर्वथा श्रपने 
श्राप मे ही नही रह सकता । विद्व के प्राकृतिक स्रोतो के समुचित प्रयोगो के लिए 
झन्तर्राप्रीय सहयोग को श्रावश्यकता है, परन्तु राज्य-प्रभूता इस सहयोग मे 
बाघक है । पु 

राजनीतिक सहयोग मे तो राज्य-प्र भुत्व बाधक है ही वह विश्व-युद्धो का भी 
फारण है । नारसन ऐंजेल (]र0माशा 2॥82) ने झपनी पुस्तक “एगरइध्था 
ै5595आ॥9" में राज्य प्रभुता को प्रमुख हत्यारों मे माना है। प्रभुतासम्पन्त 
होने के कारण प्रत्येक राज्य अपने पडौसी राज्य के साथ मनमानी“कर सकता है । 
भन्तर्राष्ट्रीय ' क्षेत्र मं बलशाली राज्य कमजोर राज्यों को दबा लेते हैं।' परिणाम- 
स्वरूप युद्ध शुरू हो जाते है, भौर आज के युद्धो का प्रभाव,एक देश, तक्‌ ही सीमित 
नही रहता। दूसरा वह प्रलयकारी बन चुके है । वेज्ञानिक अस्त्र-शस्त्र की उपस्थिति मे 


शाम 
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युद्ध की भयकरता और भी बढ गई है । राज्यों की शविति पर नियन्त्रण न होने के 
कारण वह अपने मामूली स्वार्थों के लिए अ्यवा अपनी प्रभुता को बनाये रखने वे 
लिए ही मुद्ध छेड सकते हैं । 

प्रो" लास्की का यह कथन विचारणीय हैँ कि “अ्रन्तर्राष्डीय हष्टि से एक 
स्वतन्त्र तथा प्रभुता-सम्पन्न राज्य का विचार मानवीय सुख-समृद्धि के लिए घातक 
है । एक राज्य को दूसरे राज्य के साथ किस तरह वरतना चाहिए, यह ऐसा विषय 
है जिसके निर्णय करने का भ्रधिकार किसी एक राज्य को नहों हो सकता । राज्यो 
का सामान्य जीवन उनकी सामान्य सहमत्ति का विषय हैं। इग्ल॑ण्ठ को यह ॒फंसला 
स्वयं ही नहीं करना चाहिए कि वह कोन से थ्रस्त्र-शस्त्र रखे व किन लोगो फो बाहर 
से आकर प्रपने प्रदेशों मे वसने दें। ये ऐसे विषय हैं जिनका समग्र मानव-समाज के 
जीवन से सम्बन्ध है, इनकी व्यवस्था फे लिए एक विद्वव संगठन की श्रावद्ययकता है ।! 

प्रो० लास्की का यह कथन आज की विश्व की स्थिति को देखते हुए पूर्णतया 
सत्य है । विष्व-शान्ति और मानवीय हित मे राज्यों की अ्रसीम प्रभुप्तक्ति का नियन्त्रण 
श्रनिवार्य है। प्रनेक. मसले है जो कि सम्पूर्ण मानवता से सम्बन्धित है, किसी एक 
राज्य की इच्छा पर उनको छोड नही देना चाहिए । श्राज एटम बम्ब और हाइडोजन 
बम्ब के नये से मये परीक्षण किये जा रहे हैं, पर वया ये परीक्षण केवल रस या 
अमेरिका पर ही असर रखते है ? नहीं इनके साथ सम्पूर्ण मानवता का जीवन सम्बन्धित 
है । ऐसे मसलो का हल अन्तर्राष्ट्रीय सघ द्वारा ही होना चाहिए । 

यद्यपि संद्धान्तिक रुप में भारत, पाविस्तान, अ्रफगानिस्तान, अ्रमेरिका तथा 
रूस इत्यादि सभी देश बरावर है, परन्तु वास्तविक दृष्टि से इनकी स्थिति में बहुत 
अन्तर है। अणु-शवित के विकास के श्रनन्तर तो वस्तुत रूम और अमेरिका ही 
वास्तविक श्रर्थ मे स्वतन्त्र देश रह गये है, श्रन्य राज्य केवल नाममात्र को प्रभ्ुता 
घारी हैं । क्या झ्राज पुर्तेगाल, फ़ास, इटली या वेल्जियम की कोई स्वतन्त्र स्थित्ति है ? 
इसी प्रवार वया आज वल्गारिया, स्मानिया तथा हंगरी श्रादि की कोई सा्वभौम सत्ता 
है ? शविति की दृष्टि से रूस श्रौर श्रमेरिका इतने भ्रधिक श्रागे बढ चुके है कि श्राज 
पाकिस्तान, लका या इराक तथा ईरान इत्यादि देशो की पूर्ण प्रभुता की 
घोपणा करना हास्यास्पद ही है । 

भ्रत प्रन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र मे राज्य की प्रभुता न केवल घातक ही है अ्रपितु बह 
झअव्यावहारिक भी है । 

2, “पुवराठह )00007 बा परावेत्कुलावेशा 80६ शशझा 92९३8, ण [0 0- 
ग्रधाणायों हापेट विायों 00 6 एली-एथाह ० वशधणाा।. पाल ४%एछछ गा 
#ंजी 8 5 ज्वञए शाठ्णेव धर 75 ॥ठिया एटीपघएणा 40 ठिष चिञा९छ 24 टॉल्शफ 
70  ह गारव[[एक गा ली पीयां 54075 लावसते +0706घाल इणैट उपठत7९० पार 
(ए०ााणणा आई 0 590545५ 4 फर्यॉशिः ठि एए्रागणा बहात्थ्रला कलफरला 
जिज्ञाएड.. वजाहीणाते ठप्शा। 707 0 हलतवाए फ्रछ५ ध्रायरपालाह गाए ज्यों हार्ट, 
07 (6 उग्ञाशट्टराय्रा 5 जाए वी उ्रा। 00 शॉल'. पहल शा साध्टि 


घाए एणाच्राता वा ती ९ छुछतफलौल्ड, बगते वाहए गं्राफोत » गधीरते एणाीते 
णाएटुग्रग95९व (0 एपेशंगालत ला *---7.658॥ 


श्६२ राजनोति शास्त्र के मूल सिद्धान्त 


निष्कर्प--फ्रॉच विचारक थछाग्वी (00£णा) ने प्रभुता के विकास का 
विश्लेषण करते हुए बताया कि इस सिद्धान्त का प्रारम्भ १६वीं सदी में हुआ | तब 
राज्य अपने आनन्‍्तरिक सगठन में सरल था । उसके कार्य थोडे से थे--वे भी केवल रक्षा 
और कानुन-व्यवस्था बनाये रखने से ही सम्बन्धित थे, तव तो वह श्रादेश दे सकता 
था । परन्तु श्राज उसका स्वरूप बदल गया है । श्लाज का राज्य सभी 
कल्याराकारी कतंव्यो को पूर्ण करता है। उसके कर्तव्यों की सीमा बहुत विस्तृत हो 
गई है । श्रत उसके स्वरूप की व्याख्या १६वीं सदी के पुराने सिद्धान्त द्वारा नही की 
जा सकती । 

राज्य प्रभुता के सिद्धान्त की इस आलोचना के वावज़ूद भी हमे यह वात 
स्वीकार करनी ही पडेगी कि कानून की हृप्टिसे प्रत्येक राज्य में किसी न किसी व्यक्ति- 
समुदाय की सर्वोच्च सत्ता विद्यमान रहती है । श्रास्टिन वा सिद्धान्त सभी प्रकार के 
राज्यो पर समान रूप से लागू नही होता ' परन्तु श्राज के राज्य की शक्ति इतनी 
समृद्ध है कि वह निश्चय ही हमारे श्रान्तरिक जीवन का पर्याप्त नियन्त्रण करता है । 
आ्रास्टिन मुख्य रूप से विधानशास्त्र की पारिभाषिक शब्द।ववली पर विचार कर रहा था, 
उसका क्षेत्र राजनीति दर्शन नही था। राजनीति दर्शन के श्रनुसार तो उसका 
सिद्धान्त निश्चय ही तुटिपूर्ों है । 


६०- बहुसमुदायवाद (एप्राधाआ) 


बहुसमुदायवाद के सिद्धान्त का विकास प्रथम विश्व-युद्ध के श्रनन्तर राज्य की 
असीम प्रभुता की प्रतिक्रियास्वरूप हुआ । जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं राज्य की 
श्रसीस और शअवाध प्रभुता के सिद्धान्त का विकास बोदीन, ग्रोशियस, हॉब्स, रूसो तथा 
आास्टिन इत्यादि ने क्या । उन्होंने कानून की दृष्टि से राज्य की इच्छा को व्यक्ति 
झौर व्यक्ति-समुदायो से उच्च माना । 

इस कानूनन प्रभु को नेतिक भर श्राध्यात्मिक उच्चता प्रदान करने का श्रेय 
जर्मती के भ्रादशेवादी (0०8॥$) विचारको को है। ग्रोशियम, हॉव्स तथा श्रास्टिन 
इत्यादि प्रभुतावादियों ने राज्य को हमेशा ठीक और गलती न करने वाला नही माना, 
उन्होंने उनकी वेधानिक उच्चता स्वीकार की, नैतिक औ्रौर श्राध्यात्मिक नहीं। न 
ही उन्होने उसे (नैतिक दृष्टि से) सर्वंथा उत्तरदायित्व-हीन माना । परन्तु जमंनी के 
श्रादशंवादी विचारको ने राज्य की कानूनी प्रभुता को नैतिक प्रश्युता का रूप दे उसे 
सब प्रकार से उच्च मान उसकी सत्ता का विरोध एक अनंतिक कार्य मान लिया। 
जमंन-विचारक हीगल का विचार था कि राजनीतिक और श्राध्यात्मिक दृष्टि से राज्य 
व्यवित भ्ौर व्यवित-समुदायो से ऊँचा है। उसकी सत्ता का विरोध श्रविचारणीय है। 
उसकी इच्छा सदा जनहित मे होती है। वस्तुत होगल राज्य को पृथ्वी पर दैवीय शक्ति 
के रूप मे देखता है। जिस प्रकार इग्लेण्ड मे कहा जाता है कि “सम्नाद कोई भूल नहीं 
कर सकता [[दगाह्ट ८था 60 70 शाणाट्) , हीगल का भो ठोक यही विचार था 
कि राज्य कोई भूल नहीं कर सकता । वहुसमुदायवाद राज्य की इस कानूनन और 


विमानन कर्क. 
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ईतिक उच्चता के विरुद्ध एक स्पप्ठ प्रतिक्निया है । 

प्रथम विव्व-युद्ध के दौरान मे राज्य की घव्तियों का बहुथा केन्द्रीकरण हो 
एया था । राष्ट्रवाद के नाम पर जनता को वहुत वलिदान देने पडे, व्यक्ति-स्वातन्त्य 
का श्रपहरण हो गया, नेतिक और आध्यात्मिक पराधीनता का प्रसार हुआझा। राज्यों 
पी विधान-मभाएँ बहुमत द्वारा आसित होती, भ्रल्पमत को कुचला जाता । वस्तुत. इन 
सभाझो में विभिन्‍न आर्थिक श्रीर राजनीतिक मामलो का शुद्ध बौद्धिक विवेचन नहीं 
हो पाता था, दलगत स्वार्थों के कारण सत्य को कुचल दिया जाता और असत्य का 
प्रसार होता । विश्व के शर्थ-सकट ने तो समदीय सरकारो को बिलकुल पगु वना दिया । 
इस हालत में वहसमुदायवाद के विकास द्वारा राज्य की शक्तियों के विकेन्द्रीकरण की 
माँग की गई । 

राज्यो को विधान-परिपदो मे प्रादेशिक प्रतिनिधित्व होता है । बहुसमुदायवादी 
इसे घुटिपूर्ण मानते है । उदठका कथन है कि इस प्रकार एक तो बहुमत की निरकुशता 
स्थापित हो जाती है श्र दूसरे समाज के विभिन्‍न स्वार्थों का प्रतिनिधित्व नही हो 
वाता | वह प्रादेशिक प्रतिनिधित्व (पला॥।णाशे 76छ/८5थ७ध00) के स्थान पर 
व्यावसायिक प्रतिनिधित्व (गालाणाश ॥९एछा०5०॥०५४०॥) को जारी करना 
चाहते हैं । 

आ्राज राज्य के कार्य-भार मे वृद्धि हो गई है परन्तु शवित का विकेन्द्रीयकरणा 
नहीं हो पाया । फलस्वरूप राज्य किसी भी कार्य को कुधलतापूर्व क नहीं कर पाता । 
मेकाइवर का कथन है कि सर्दसामर्थ्यवान राज्य (0॥रशाए0०॥ $00०) का श्रथ 
अ्रयोग्यता और श्रसामर्थ्य है । राज्य-कार्य मे कृभलता लाने के लिए राज्य-णव्तियों पा 

विकेन्द्री करण झावश्यक है । 

एस प्रकार वेयक्तिक स्वातन्ध्य राज्य कर्तेब्य-पालन में कौच्चल तथा लोक- 
तन्त्रात्मक सस्याझों के समुचित विकास के लिए वहुसभुदायवादी राज्य-सगठन में 
पर्याप्त परिवर्तन चाहते हैँ । एतदर्थ वहुममुदायवादी राज्य प्रभ्ुुत्व वा सण्डन करते 
है, परन्तु अराजकवादी या साम्यवादियों की तरह वह राज्य का विनाज नहीं करना 
चाहते । वह तो वर्तमान राज्य फो उसकी प्रभुता से वियुवत्त कर उसे श्रन्य सामाजिय 
सधो के वरावर बना देना चाहते है। उनका कथन है कि राज्य प्रसृता का सिद्धान्त 
श्राज पुराना हो चुका है, १६वीं या १०७वी सदी में उसकी उपयोगिता थी परन्तु ग्राज 
सही । ए० डी० लिडसे फा कथन है. कि “प्रगर हम यथार्थ तथ्यों की शोर देखें तो 
स्पष्ट हो जाएगा फि राज्य फी प्रनुता का सिद्धान्त खत्म हो चुका है 7. * 

प्रो० लास्की पा फयन हैं कि यानी प्रभुता के सिद्धान्त गे रामनीति- 
दर्शद के लिए उपयुक्त सिद्ध करना प्रसम्भव है ।* प्रो० घार्फर भी ज्हते है हि “कोई भी 
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॥ ४ ऋल 60 का वी९ तिए(5775 ऐैल्शा लापमटी वी व वर (रत. छी 
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राजनीतिक सिद्धान्त इतना निष्थ्ार श्रौर निष्फल नहीं हो गया जितना कि प्रभुता 
सम्पन्न राज्य का सिद्धान्त ।”? क्रेब का तो कथन है कि “प्रभुता की धारणा को 
राजनीति शास्त्र से निकाल ही देना चाहिए ।/* 

राज्य और समुदाय का प्रकृति-साम्य--राज्य प्रभुता के सण्डन का मुस्य 
कारण राज्य और समुदायो का प्रकृति-साम्य है। प्रो० लास्की ने मनुप्य की सामाजिक 
प्रवृत्ति का विष्लेपण करते हुए वडे स्पष्ट शब्दों मे इस वात पर वल दिया है कि 
राज्य' अपनी प्रकृति में सामाजिक समुदायो से किसी प्रकार भी भिन्‍न नहीं। राज्य 
समाज नही, अपितु समाज का एक भाग है। समाज में उसकी मुख्यता श्रावश्यक है, 
परन्तु मुख्यता का भर्थ सर्वेश्रेष्ठता नही । मनुष्य की सामाजिक प्रवृत्ति की अभिव्यक्ति 
अनेक प्रकार से होती है । वह भ्रपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक समुदायों 
झ्ौर सघो को रचता है । ये सघ सामाजिक, श्रार्थिक, राजनी तिक, धामिक, सास्कृतिक 
और श्रत्य प्रनेक प्रकार के हो सकते है। इनमे से बहुत से समुदाय तो राज्य से भी 
पहले मौजूद थे, जैसे परिवार, धामिक ग्रुप इत्यादि, वे राज्य-रचित नहीं। उनका 
जन्म विना राज्य-प्रयास के हुआ हे। राज्य भी श्रपनी प्रवृत्ति मे इन समुदायो की 
भाँति ही एक सामाजिक समुदाय है ! 

भेकाइवर ने हमारे स्वार्थों को दो भागों मे बांदा है। एक तो मुख्य स्वार्य 
(शगर/भए ए्राधावछ5) है और दूसरे गोरा स्वार्य (8600049 7गशाक्ष०७५) । 
राज्य हमारे भुस्य स्वार्थों का प्रतिनिधि नहीं, वह हमारे जीवन के वाह्म प्रकार से 
सम्बन्धित है, आन्तरिक से नहीं । दूसरे शब्दों मे इसका क्षेत्र हमारी बाहरी जिन्दगी 
है, इस कारण हमारे देनिक जीवन से उसके साथ हमारे घनिष्ठ सम्बन्ध नहीं हो पाते । 
इसके विपरीत वह परिवार, क्लब, साहित्य-गोणप्ठी, ट्रेड यूनियन इत्यादि को प्रमुख 
स्वार्यों से सम्बन्धित मान प्रमुख-समुदायों (?प्राध+ ह/०००5) मे रखता है। इन 
समुदायों में हमारे व्यवितत्व का बहुत सहज भ्रौर स्वाभाविक विकास होता है । उनके 
बिना हमारा जीवन श्रपूर्ण भर श्रपरिपक्व रह जाता है । जितनी घनिप्ठता से हम 
परिवार, वलव या चर्च से सम्बन्धित होते है उतना राज्य से नहीं। हमारे दैनिक 
जीवन में इन सघो का अधिक महत्त्व है, और राज्य का उतना नही, यद्यपि दोनो 
श्रावग्यक है। जैसा कि प्रो० लास्की ने दर्शाया है अनेक बार इन समुदायों मे और 
राज्य में टक्कर होने पर हम राज्य की वजाय सघो का पक्ष लेगे। दूसरे शब्दों मे 
हमारी समुदाय भक्ति (57009 099॥9) राज्य भवित (886 ]0+श॥9 ) से ज्यादा 
टिकाऊ भौर महत्त्वपूर्ण होती हे । 

प्रो० लास्की का ही कथन है कि हमारे सामाजिक जीवन के अनेक पक्ष है, 
वे सभी पक्ष राज्य के नियन्त्रण मे नहीं रखे जा सकते । हम केवल नागरिक ही नहीं 
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एक परिवार, राजनीतिक दल, कलव और चर्च के भी सदस्य है, और कर्ई अ्रवस्थाभ्रो 
में हमारे जीवन में प्रथम रूप की बजाय द्वितीय रुप की श्रधिक महत्ता होती है । 
वर्तमान समाज में तो इन सघो की सब्या बहुत बढ गई है, बहू वेयक्तिक जीवन में 
महत्त्वपूर्ण हो छुके है । वत्तमान युग के विशाल सामाजिक संगठनों में व्यक्ति बहुत्त 
कुछ अपने श्रापको श्रकेला ([808/०0) सा महसस कर सकता है, क्योकि इन 
सामाजिक सगठनो में यन्त्रवत गौण सम्बन्धी ($९०णातशाए 0४00०5) का 
विस्तार श्रधिक है श्रीर व्यवितपरक घनिष्ठ सम्बन्धों का श्रभाव । विशाल सामाजिक 
संगठन मे व्यवित्त बडी मशीन के केवल एक पुर्ज की तरह रहता है | ऐसी अ्रवस्था में 
उसके आ्रान्तरिक जीवन की शअ्रभिव्यवित इन छोटे-छोटे समूहों मे होती है जो कि 
प्रत्येक राज्य मे सेकडो की सख्या में मिल जाते है । वर्तमान युग में उसके स्वाभाविक 
जीवन के प्रकृत विकास की सम्भावना इन समुदायों मे अधिक है । 

प्रो” लास्की का यह मत सर्वथा उचित है कि “समाज सघात्मफ है, इस 
कारण उसका सगठन भी संघ-प्रणाली पर होना चाहिए ।”१ राज्य को प्रभुता प्रदान 
कर उसे सर्वोक्ष्च पद देना न उचित है और न ही तकसगत । 

बहुसमुदायवाद के सिद्धान्त फा विकास--बरहुसमुदायवाद के सिद्धान्त के प्रेरणा- 
खोत मध्य युग के व्यापारिक शौर व्यावसायिक संघ (0005) है । जर्मनी के 
गिरके (0/0].6) श्र इग्लंण्ड के मेटलैण्ड (]७॥9॥0) ने मच्य युग वी न्वायत्त 
थासनसम्पन्त सस्थाओं ((०0श॥0॥5) का प्रन्ययन किया । ये समुदाय था संघ 
स्वायत्त शासनाधिका रसम्पन्त थे श्लौर अपने सदस्यो पर पर्याप्त नियन्त्रण रख सकते 
थे। भ्रनेक बार इनमे से कुछसधो ने राज्यों से भी टवफ़र ली । गिरके श्रौर मेटलैण्ड ने 
इन संघो को स्वाभाविक और प्रकृत माना है। उनका कथन है कि थे राज्य की रचना 
नहीं श्र इनमे से अ्रनेक तो राज्य स्थापना से पूर्व ही बतंमान थे। उन सभी का 
अपना बसा ही यथार्थ व्यवितत्व है, वेसी ही यथार्थ इच्छा है जैसी कि राज्य की 
इनके अपने नियम हैं श्रौर श्रपने संगठन, जो कि राज्य से पर्याप्त स्वतत्र है। राज्य 
संगठन में इन समूहों की पृथक्‌ सत्ता को अवधष्य स्वीकार किया जाना चाहिये । 

ब्रटेन के मनोविज्ञानवेत्ता प्रो० मेबट्ूगल (४८००ए७९०॥) ने भी प्रत्येक 
समुदाय के सामूहिक व्यवितत्व फ्री सत्ता को स्वीकार फरने हुए उनके विकास के लिये 
स्वतन्त्रता का समर्थन फिया है । 

वर्तमान युग में कुछ समाज विज्ञानवेत्ताश्रों ने परम्परागत प्रजातन्त्र-व्यवस्था 
वी आलोचना करते हुए राज्य के पुनर्गठन की माय की । फ्रेच समाजगास्वी एमली 
दुर्सिम विधान-सभाओो वे प्रादेशिक प्रतिनिधित्व वे श्राधार पर छ्ये 
गये संगठन के विगर्द्ध है । वह पुराने समय की नरह मे व्यावसायिक 
(0०००एशाणाओ) नथा काय के श्राथार पर संगठित समुदायों प्रो पन 
भ्वापना चाहता है। प्रत्येक शिन्‍्पीसमघ (5णांत) को अपने सदस्यों के शअ्रध्रिरारों 
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और कतंव्यो को निश्चित कर सकने का अधिकार होना चाहिए। साथ ही राज्य- 
विधानपालिकाओ मे इन विभिन्‍त आथिक और व्यावसायिक सधो को प्रतिनिधित्व 
दिया जाना चाहिए । 
कुछ विचारको ने कुछ विशिष्ट सघो के लिए स्वायत्त भामन [वा्जाणाणा? 
का समर्थत किया है। डा० फिगिस (]ह/$) ने राज्यधिकारियों द्वारा समाज के 
आवश्यक और महत्त्वपूर्ण सघो के भ्रान्तरिक मामलो मे दसल देने की प्रवृति की 
कडी आ्रालोचना को है | डा० फिगिस ट्रेड यूनियन और चर्च के स्वशासन के प्रवल 
समर्थक है । वह इनके स्वाभाविक विकास को स्वीकार करते है, और इनके स्वत्तन्त 
व्यवितत्व का समर्थन करते है । वह प्रभुता के मिद्धान्त को एक समादरणीय श्रन्ध 
विश्वास मात्र मानते है । 
पाल बाँकर (080! 8070०007) भी व्यवसायिक समुदायों की स्वतन्त्रता 
के पक्षपाती हैं। वह राज्य मे दो प्रभ्रुओ की स्थ।पना देखना चाहते है--एक राष्ट्रीय 
जो राष्ट्रीय मामलो का नियन्त्रण करे और दूसरा संघीय जो विशेष स्वार्थ 
का निर्ंयक हो । 
जी० डी० एच० कोल समाज से प्रभुता का सर्वधा विलोप चाहते है। 
राज्य को रखना ही है तो उसके कत्तंब्य राजनीतिक ही होने चाहिएँ, समाज वे 
ग्राथिक जीवन से उसका कोई सम्बन्ध नहीं होना चाहिए । सम्पूर्ण समाज को र 
दो भागो मे बाँटते है, एक उत्पादक (?7000००४७), दूसरे उपभोक्ता ((0॥शपगगषा5 
ये दोनो मिलकर राज्य की प्रश्ुता का उपयोग करेंगे। उत्पादको का श्रमसध् 
के रूप मे विभिन्‍न उद्योग-बन्धो में बाकायदा संगठन रहेगा, उपभोवता श्रपन 
पृथक्‌ सगठन रखेंगे । राष्ट्र की विधानपालिका व्यावसायिक भाधार पर चुनी जाएग 
न्यायपालिका सविधान की व साधारण कानून की व्याख्या करेगी। दो सघो': 
पारस्पिरिक कलह को निपटाने के लिए एक दवाव डालने वाली सस्था की अवस्थित 
अ्रवहय स्वीकार की गई है। 
प्रो० लॉस्‍्की राज्य की कानुनी श्रौर नेतिक उच्चता को स्वीकार नही करते 
वह राज्य के कत्तेब्यो का भ्रन्तिम निरीक्षक व्यक्ति को समभते हैं । राज्य के प्रति निष्ट 
या भवित व्यवित की अपनी आत्मा की आवाज पर भ्रवलम्वित होनी चाहिए | या 
व्यवित की श्रात्मा स्वीकार करे कि राज्य की व्यवस्था न्याय, सदाचार तथ् 
आचित्य के सिद्धान्तो के विपरीत है तो उसे यह अभ्रधिकार है कि वह राज्य के विरुद 
विद्रोह कर सके और उसके झादेशो का उलघन कर सके । वह राज्य को शभ्रसी 
और शअवाध शक्ति सौपने के विरुद्ध है। राज्य-शक्िति का प्रयोग कुछ विशेष शत 
और पावन्दियो के श्राधीन ही हो सकता है, सर्वथा निरकुश रूप में नहीं। उनव 
कथन है कि असीमित और गेरजिम्मेदार राज्य का सिद्धान्त मानवत्ता के कल्याण 
मेल नही खाता । राज्य-व्यवस्था का संगठन इस ढ़म से किया जाना चाहिये 
संघो को पूरा-पूरा स्वायत्त शासन प्राप्त हो और राज्य मानवीय स्वार्थों का एक मा 
प्रतिनिधि न हो जाय । राज्य ही हमारी सामाजिक प्रवृत्ति का एकमात्र परिणाम नह 
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समाज मे प्राप्त अन्य समुदाय भी समाव रुप से हमारी सामाजिकता के परिणाम हैं । 
ग्रत वे प्रभुता के मघ भर राज्यो में वाँटे जाने के समर्थक हैं । 

मेकाइवर, वार्कर तथा लिण्डस उत्पादि ने भी राज्य की प्रभु-शक्ति को आालो- 
चना की है, शौर उसे विभाज्य माना है । मेकाइवर ने अपनी पुस्तक 
काठतला 5ाप्वाए' श्रौर 50०९७” में राज्य को प्रकृति की बडी विशद 
विवेचना की है। वह प्रकुत्या राज्य को सघो (85$50८थ॥0॥5) से भिन्‍न नही 
मानता | यद्यपि वह यह स्वीकार करता है कि उसके कतंव्य दूसरे सामाजिक समुदायों 
में भिन्‍न होते हैं। वह राज्य को केवल मात्र सामाजिक सम्वन्धों की सम्पूर्गा व्यवस्था 
में एकता स्थापित करने का ही कार्य सौपता है। वार्कर यद्यपि सघो के व्यक्तित्व 
मसिद्दान्त को नही मानता फिर भी वह यह अवश्य स्वीकार करता है कि वर्तमान राज्य- 
व्यवस्था मे सघो को पर्याप्त स्वथासन प्राप्त होना चाहिए। लिण्डसे (6. 70. 
7.0589) राज्य को सघो पर उतना अधिकार देना चाहते है जितना कि नागरिक 
देने को तैयार हो । वह राज्य तथा सध किसी के व्यक्तित्व को स्वीकार नही करते | 

राज्य प्रभुता का वहुममुदायवादियथो ने श्रन्तर्राप्ट्रीय। और कानुन के ग्राधार 
पर भी खण्डन किया है, अन्तर्राष्टीय दृष्टि से प्रभुता किस प्रकार धातक हो सकती 
है झौर किस प्रकार कानून राज्य का आदेश मात्र ही नहीं, इस विषय पर हम पीछे 
पर्याप्त लिख श्राए है । उनको यहाँ दोहराने की आवश्यकता नही । 

गेटल ने बहुसमुदायवादियो के सम्पूर्ण सिद्धान्त को सक्षिप्त घब्दो में उस प्रकार 
रखा है--“बहुसम्ुदायवादी राज्य फो अ्रसाधारणता से इन्कार करते हैं। उनका 
विचार हे कि दूसरे सघ भी (राज्य के) समान ही महत्त्वपुर्णा शोर प्रकूत है । ये समृ- 
दाय अपने मामलों में उतने ही प्रभुतापूर्ण है जितना राज्य भ्रपने मामलो मे । वे इस 
बात पर विशेष बल देते हैं कि व्यवहाररूप में राज्य श्रमेक वार श्रपनी इच्छा को 
झपने भीतर स्थित समुदाय के विरोध पर लागू नहीं कर सकते। वे इस वात से 
इन्कार करते हैं कि फेवल शक्तिसम्पन्त होने फे कारण राज्य उच्चाधिकार सम्पन्न भी 
हैं । थे उन सब समुदायों फो वरावर भ्रधिकार देते हैं जिनके प्रति व्यवित निष्ठावान 
है भौर जो समाज में महत्त्वपूर्ण कतंव्य पालन करते हैं। यही कारणा है कि प्रत्येक संघ 
प्रमुता-सम्पन्त है। राज्य एक धविभाज्य इकाई नहीं, राज्य सर्वोच्च नहों, (भौर उसके 

ग्रधिकार) झ्सीम नहों ।? 
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झालोचना -- वहुसमुदायवाद के सिद्धान्त में निश्चय ही पर्याप्त सत्याश हैं । 
राज्य की निरकुशता के विरुद्ध इन्होंने व्यवित-स्वातन्त्य भर श्रबिकारों को महत्ता का 
जोरदार समर्थन किया है । आस्टिन के कानूनी प्रभु को नेतिक रूप देकर हीगल 
इत्यादि आदशंवादियो ने एक ऐसे सर्वशवितसम्पन्न राज्य की स्थापना का समर्थन 
किया, जो कि व्यवित-स्वातन्त्य श्रौर भ्रधिकार को कुछ भी महत्त्व नही देता था । वे राज्य 
की बलि-वेदी पर व्यक्ति के श्रधिकारो को कुर्वान कर देते हैं। वहुसमुदायवाद इस 
विचारधारा के प्रति एक प्रशसनीय प्रतिक्रिया कही जा सकती है । 

१९वी शताब्दी में व्यवितवादी विचारको ने राज्य के विरुद्ध व्यक्ति को रखा 
था, और उसके हित समर्थन में राज्य-गवित के नियन्त्रण का समर्थन किया ।। परन्तु 
उनका दृष्टिकोर अआ्रामक और अवैज्ञानिक था । वहुसमुदायवाद ने राज्य और व्यक्ति 
समुदाय को वरावर रखा है । नागरिक के व्यक्तित्व का विकास सघ या समुदायो से धाहर 
सम्भव नही, विशेष रूप से वर्तमान समाज के जटिल संगठन में इन समुदायों का 
व्यक्ति जीवन में महत्त्वपूर्ण स्थान है। अत राज्य सगठन मे उनको समुचित महत्त्व 
दिया जाना चाहिए। सामाजिक सघो तथा समुदायों मे सगठित व्यक्ति के श्रधिकारों 
की रक्षा का यह निश्चय ही एक सदप्रयत्न है । 

इसमे भी कोई सन्देह नही कि यदि सम्पूर्ण प्रभुत्वशक्ति राज्य में स्थापित 
कर दी जाय और राज्य को हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे हस्तक्षेप करने का 
अधिकार हो तो हमारी वेयवितक स्वतन्त्रता सदा राज्य की दया पर निर्भर रहेगी । 
असीम राज्य-शक्ति का परिणाम अ्रधिनायकतन्त्र की स्थापना होगा। ऐसे खतरो से 
बचने के लिए राज्य की वास्तविक प्रकृति का ज्ञान आवश्यक है। 

राजकीय सत्ता का केन्द्रीकरण भी अनेक बुरे परिणामों का जनक हो सकता 
है । राजकीय शक्ति के समुचित प्रयोग के लिए उस पर नियन्त्रण श्रनिवार्य है| 
अनियन्त्रित शक्ति का सदा दुरुपयोग होता है । दूसरे, राज्य-शासन मे यथोचित कौशल 
लाने के लिए शक्ति का बँटवारा होना ही चाहिए। जिस प्रकार श्रम विभाजन 
प्रगतिशील समाज-व्यवस्था का द्योत्तक है, ठीक वैसे ही राज्य के कतेंव्यो का बेंटवारा 
भी उननतिशील राज्य-व्यवस्था के लिए आवश्यक है। श्राज के यूग मे किसी भी 
राज्य के लिए सघो की महत्ता को श्रस्वीकार कर सकना श्रसम्भव है। व्यावसायिक 
चुनाव भौर सघात्मक व्यवस्था की योजना वस्तुत विचारणीय है । परन्तु वहुसमुदाय- 
वादियो का हृष्टिकोर वहुत्त-कुछ भ्रतिञयोत्तिपूर्णो है। इसमे सन्तुलन का प्रभाव है । 
उन्होंने हीगल के भ्रसीम प्रभुता सम्पन्न राज्य की जोरदार आलोचना कौ है, परन्तु 
उसके साथ ही वह यह भूल जाते हैं कि हीगल के प्रनुयायियो को छोडकर अन्य सभी 
राज्य की सत्ता पर नेतिक और बौद्धिक पावन्दियो को स्वीकार करते हैं । हॉब्स, 
रूसो और झास्टिन सभी राज्य की शक्ति को नंतिक और व्यावहारिक हृष्टि से 
सीमित मानते हैं । 

सध और समुदाय सामाजिक जीवन के लिए आवश्यक श्रौर महत्त्वपूर्ण हैं, 
परल्तु इतने भ्रघिक महत्त्वपूर्ण नही कि वह राज्य का स्थान ग्रहण कर सकें। ये 
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सभी समुदाय राज्य के भीतर हो मौजूद रह सकते है, उनके पारम्परिक सम्बन्धो 
का नियन्धरा प्रभ्ुतासम्पन्न राज्य द्वारा सम्भव है, अन्यथा नही। 
वहुसमुदायवादी यद्यपि अराजकतवादी नही, परन्तु उनके सिद्धान्त का 
ज्यावहारिक परिणाम अराजक्रता के पग्रतिरिक्त कुछ नही होगा । सभी समुदायों को 
बरावर की स्थिति में रखने से और नियत्रण रखने वाली शक्ति के अभ्रभाव मे वया समाज 
में मात्स्य न्याय नही फैन जाययगा ? क्‍या दो समुदायो के पारस्परिक कर्तंव्य झ्लेत्र मे 
कभी संघपं उत्पन्न नहीं होगा ? इनके पारस्परिक विरोध का कौन निपटारा करेगा ? 
हमे यह नही भूलना चहिए कि हमारे सामूहिक जीवन का झ्राधघार राज्य की नियन्त्रण 
शक्ति है, उसके अभाव में सम्पूर्ण सामाजिक व्यवस्था वालू की दीवार की तरह ढह 
जायगी । फिर समाज मे सकड़ो समुदायों के पारस्परिक कार्यक्षेत्र और स्वार्थों में सधर्प 
नमम्भव है । इस संघर्ष का निपटारा उच्च शवित सम्पन्त राज्य ही कर सकता है । 
समुदाय अपनी प्रकृति और कतंथ्यो में भी राज्य के समान नही। राज्य एक 
आवश्यक समुदाय है, उसकी सदस्यता हमारे लिए भनिवार्य है। समुदाय चन्द एक 
स्वार्थों से सावन्धित होते हैं। उनका सम्बन्ध मनुष्य के सम्पूर्ण जीवन या उसके 
सम्पूर्ण स्वाथो से नहीं होता । राज्य का सम्बन्ध हमारे सम्पूर्ण जीवन झीर हमारे 
“विविध स्वार्थों से है। मिस फालेट ने ठीक ही कहा है कि “राज्य विभिग्न समुदायो 
से नहीं बन सकता, क्योंकि किसी भी समुदाय या संघ द्वारा मेरे सम्पूर्णा जीवन का 
'प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता। श्रादर्श राज्य सम्पूर्ण जीवन को स्पर्श करता हैँ । 
नागरिकता किसी भी व्यवसायात्मक समुदाय फी सदस्यता से बहुद ऊपर है। राजनीति 
में सम्पूर्ण मनुष्यत्व फी श्रावह्यकता होती है। झादर्श राज्य अपने में लोगो को लोन 
नहों करता। राज्य व्यक्तियों का समावेश फरता है, श्रर्थात्‌ व्यक्तियों का उसमे 
उचित स्थान रहता है। सच्चा राज्य श्रपने में सभी प्रकार फे वर्ग श्रौर हित के 
लोगो फो एकत्रित करता है श्र विभिन्‍न भमक्तियों के एकीकरण फी फोशिश करता 
है। मेरी आत्मा का निवास-स्थान राज्य हो है (? केवल मिस फालेट ही नहीं भ्रन्‍्य 
वहुसमुदायवादी भी राज्य की आ्रावष्यकता को स्वीकार करते हैं और प्रत्यक्ष या 
अप्रत्यक्ष सूप से उसे प्रभ्ुता सम्पन्न भी स्वीकार कर लेते है। श्रहुममदायवाद 
के प्रबल समर्थक प्रो० लास्की भी राज्य के सम्पूर्णा विनाथ के हक में नहीं । वह 
राज्य और समुदाय में भेद स्वीकार करते हुए राज्य को वह संघ मानने है जो कि 
मनुष्य के नापरिक रूप के अधिकारी की रक्षा करता है। अन्यत्र वह राज्य को समाज 
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की सुरक्षित शक्ति के रूप में देखता है जिसका काम विभिन्‍न समुदायों की कार्य-- 
वाहियो का नियन्त्रण और नियमन करना है ! 

पाल बाकर (2४० 807००४7०) सामाजिक हित और राष्ट्रीय एकता का 
एक मात्र प्रतिनिधि राज्य को ही मानता है । उसके श्रनुसार राज्यो का फाम समुदायों 
के पारस्परिक सघषं को रोकना और नागरिको फे हित की रक्षा फरना है। गिरके 


(5।०॥८०) राज्य की विज्ञेप स्थिति को स्वीकार करता है श्रोर यह मानता है कि 
इसकी इच्छा सम्पुर्ण जनहित का प्रतिनिधित्व करतो है । 

बार्क र ने भी स्वीकार किया है कि चाहे हम धर्म सघ या व्यावसाधिक संघो 
की महत्ता को कितना ही क्यों व मानें तो भो हमें राज्य को उच्च शक्ति के रुप में 
पर्याप्त अ्रधिकार देने ही पडेगे । 

बहुसमुदायवादियो की एक और बडी कठिनाई यह है कि वह यह नही स्पप्ट 
कर पाते कि सघ-प्रणाली पर आधारित समाज मे राज्य के क्‍या कर्न॑व्य होंगे ? दूसरे 
शब्दी मे हम कह सकते है कि यद्यपि वह राज्य को समाप्त करने के पक्ष में नही परन्तु 
उसके कर्तव्य क्‍्य। हो, यह नही वता पाते । निश्चय ही वे राज्य-शक्ति के विकेन्द्रीकरण 
के हिमायती हैं, इस बात के शरचित्य से श्राज इन्कार भी नहीं किया जा सकता । परन्तु 
विकेन्द्री करण का अर्थ राज्य-शक्ति का विलोप तो नही है। राज्य की प्रभ्ुशक्ति मे 
श्ौर राज्य-शक्ति के विकेन्द्रीकरण मे कोई मौलिक विरोध नहीं। सघ-प्रणाली के 
झाधार पर समाज-व्यवस्था की स्थापना के बावज़ुद भी प्रमुता सम्पन्त राज्य रह 
सकता है । बहुसमुदा।यवाद का यह्‌ कथन तो सत्य है कि राज्य नैतिक हृष्टि से सर्वोच्च 
नही, वह देवीय संगठन नही, उसकी अ्रसीम और अ्रवाध शक्ति नही, परन्तु इसका भ्रर्थे 
यह नही कि राज्य की कानूनन उच्चता और नियन्त्रण-शवि्ति को हो सबंथा भ्रस्वीकार 
कर दिया जाय । शान्ति और व्यवस्था के रूप मे प्रत्येक राज्य मे वैधानिक दृष्टि से ऐसे 
सगठन की परम श्रावश्यकता रहती है जो कि सर्वोच्च शवितसम्पन्न माना जाय । 
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राज्य-प्रकुति 


(प्रटय एए्टड 08 वप्तर ध्वकप ६ 


राज्य की प्रकृति क्‍या है या उसका कीसा स्वरूप है ? राज्य और व्यविन के 
सम्वन्धो की वया स्थिति है ? ये कुछ ऐसे विचारणीय प्रश्न हैं कि जिनके उत्तर 
राज्य-विज्ञानवेत्ताओ ने विभिन्‍न प्रकार से दिये हैं। इस अध्याय मे हम व्यवित और 
राज्य के सम्बन्धो की विवेचना करने वाले विभिन्‍न सिद्धान्तो पर विचार करेगे । 


६१. राज्य का सावयव सिद्धान्त (॥])6 08470 6९०७ ० ॥॥6 
566) 
राज्य और व्यक्ति के सम्बन्धो के विवेचन के लिए रचित्त सिद्धान्तों मे यह 
एक प्रमुख सिद्धान्त है । राज्य का संगठन एक शरीर के समान है और जिस प्रकार 
णरीर भौर उसके विभिन्‍न अ्रग परस्पर सम्बन्धित होते है, ठीक वैसे ही राज्य भौर 
व्यक्ति भी परस्पर सम्बन्धित हैं। जिस प्रकार एक थरीर में विभिन्‍न अ्रग होते 
हैं और वे श्रन्योन्याश्रित होते है, बसे ही राज्य अ्रनेक व्यवितयों से मिलकर बनता है, 
वे सव परस्पर सम्बन्धित होते है और श्रन्त में श्रपने जीवन के लिए मम्पूर्ण समाज- 
शरीर पर आश्चित होते है । गानेर के श्रनुसार "“सावयव 8तिद्धान्त एक प्राणि- 
वैज्ञानिक घारणा है जो राज्य को एक दशरीरघारी व्यक्ति मानती है। उसका निर्माण 
करने वाले व्यक्तियों को जीवकोष (०८॥५) के समाव समभती है, श्रौर राज्य 
तथा व्यक्तियों के बीच ठीक उसी प्रकार श्रन्योन्याश्रित सम्बन्धो फी कल्पना फरती 
है, जैसा शरीर शौर उसके भ्रगो के बीच होता है (/7 इस सिद्धान्त की रचना 
मुस्य सूप से सविदा सिद्धान्त के परिणामों को गलत साबित वरने के लिए वी 
गई। सविदा सिद्धान्त (वरशाष्णा9 णी इ०लश। ०णात8०) राज्य को एफ 
बनावटी (#पछत) श्र अत्कृत (एऐ(द्राधणाय) संगठन मात्र मानता है। 
उसके अनुसार राज्य और व्यतित के सम्बन्ध यन्ध्बन्‌ (आल्लाक्षांप्श) है । राज्य 
एक यन्त्र की तरह कार्य करता है श्रोर व्यक्ति इन विधाल यस्‍्त्रो को अपनी एच्छानुसार 
चलाने हैं। 
सावगव सिद्धान्त वा प्रयोग कुछेक विचारकों ने तो वेबल उपमा वे रूप के 
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किया । उन्होने राज्य भौर व्यक्ति के सम्बन्धो की स्पष्ट व्याख्या के लिए व्यकिति- 
शरीर और समाज-शरीर को एक जैसा माना । दूसरी ओर शअ्रनेक विचारक राज्य को 
दरअसल एक शरीरधारी प्राणी मानते हैं, वे उसे उसी प्रकार जीवनसम्पन्न मानते है 
जैसे मनुष्य या पशु को । कुछ विचारक तो उसे देवी-देवता का रूप दे उस पर लिग- 
भेद का भी आरोप करते हैं। जमंन विचारक वब्लशली राज्य को पुल्लिग और चर्च 
को स्त्रीलिंग मानता है । मानवीयकरण (?०5०ागी८क्षाणा) की यह प्रवृत्ति पिछली 
कुछ सदियो मे बहुत महत्त्वपूर्ण हो गई है । फलत सभी राज्यो श्रौर राप्ट्रो को कोई न 
कोई देवीय या मानवीय स्वरूप प्रदान किया ही गया है । 
सावयव सिद्धान्त का विकास [प्ाह्मताए ० धार णहठशा९ 
7८०१४)-- राज्य का सावयव सिद्धान्त उतना ही पुराना है जितना कि राज्य दर्णन । 
सभी युगो मे किसी न किसी रूप मे इस सिद्धान्त का विवेचन मिल जाता है| प्राचीन 
यूनान के प्रसिद्ध दाशंनिक प्लेटो के विचारों मे एतद्पियक धारग्गा का वडा स्पप्ट 
विवेचन मिलता है। प्लेटो के समय में श्रनेक राजनीतिविशारद राज्य-व्यवस्था को 
अप्राकृतिक मानते थे। वे राज्य की यन्त्रवत स्थिति मे यकीन करते थे। प्लेटो राज्य 
को शरीरधारी प्राणी के समान म(तता है । वह कहता है कि राज्य एक विशालकाय 
व्यक्ति के समान है, वह इच्छा श्रौर व्यक्तित्वसम्पन्न हैं। मानवात्मा को उसने 
तीन गुणों से सम्पन्न माना है। ये गुणा हैं---वुद्धि, (७5007 ) साहुसत (०0४९०) तथा 
इच्छा (08/7०) । इन तीनो गुणो के समन्वय शऔौर सहयोग से ही मानवात्मा स्थितप्रज 
झौर धमंयुकत हो सकती है । राज्य मे भी मानवात्मा के तीन गुण्ो के प्रतिरूप तीन वर्ग 
हैं, ये वर्ग है--शासक, योद्धा और श्रमिक । इन त्तीनो के पारस्परिक सहयोग से ही 
राज्य में घर्म (॥75006) की स्थापना सम्भव है । उसके शिष्य भ्ररस्तू ने भी मानव- 
शरीर के सगठन मे और राज्य-सगठन मे समानता को स्वीकार किया है । 
रोमन विचारक सिसरो (८०७०) भी प्रौचीन यूनानी विचारधारा से 
'प्रभावित था। उन्होंने शासन की तुलना श्रात्मा से की है । जिस प्रकार श्रात्मा मनुष्य- 
शरीर पर शासन करती है, ठीक वेसे ही शासक राज्य-शरीर पर शासन करता है। 
प्राचीन भारत में भी श्रनेक विचारको ने मनुष्य शरीर सगठन की श्रौर राज्य 
सगठन की तुलना की है । भारतीय समाज चार वर्गो मे विभाजित है । ये वर्ग हैं--- 
ब्राहाणा, क्षत्रिय, वेश्य तथा शुद्र । इन चार वर्गो की मनुष्य शरीर के चार भागो से 
तुलना की गई है । यजुर्वेद के एक मन्त्र के श्रनुसार समाजरूपी शरीर का मुख ब्राह्मण 
हैं, भुजाएँ क्षत्रिय हैं, पेट या जाँघें वैद्य तथा पर शूद्र हैं ।”? भ्रन्यत्र शुक्र नीति तथा 
नसहाभमारत मे भी राज्य शरीर और मनुष्य-शरीर की तुलना कर व्यक्ति झौर राज्य 
के सम्वन्धो की व्याख्या की गई है । 
(२) वर्तमान युग मे सावयव सिद्धान्त का विकास--मव्यकालीन यूरोप के 


7 ब्राह्मणोड्स्य मुबमासीत वाहू राजन्य कृत । 
डे 
उरू तद॒स्य यद्वेश्य॒ पदभयां शूद्रोडजायत ॥ 
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थू 


भी श्रनेक विचारको ने राज्य श्लौर मानव-शरीर की तुलना की है। शअनेक ईसाई 
विचारको ने चर्च को जीवित प्राणी के सदुश माना है। इसी प्रकार थॉमस एक्वीना 
(पश078$ 0००ए॥४$), जॉन श्रॉफ सैलिसबरी (उ०॥॥ ० $290ए9) मासिलियो 
(४५ 8॥0), ओकहम (0शथांपाशा), श्रीर अलब्यूसियस (8।0॥089), इत्यादि 
ने भी समाज राज्य और अन्य सामाजिक सघो की तुलना मनृप्य शरीर से 
की है । 

आ्राधुनिक युग के प्रारम्भ में यद्यपि हॉव्स श्रौर रूसो ने सामाजिक सविदा 
सिद्धान्त की रचना की श्रौर समाज को एक श्रप्राकृतिक (87॥709) रचना माना 
तो भी उन्होंने सावयव सिद्धान्त को अनेक स्थान पर उपमा के रूप में इस्तेमाल किया । 
हाँव्स ने राज्य को एक बडे शरीर वाला दानव माना है, यद्यपि यह एक कृत्रिम 
दानव ही है। श्रपनी शक्ति मे वह मनुष्य से वहुत ऊपर है। रुसो राज्य की वायं- 
पालिका श्रौर विधानपालिका को क्रमण. राज्य का मस्तिप्क और हृदय मानता है । 
वह राज्य तथा मानव-शरीर दोनो ही मे वल तथा इच्छा की प्रेरणा घवित की 
मौजूदगी स्वीकार करता है । 

वत्तेमान युग के प्रारम्भ मे डाविन के विकामवाद के सिद्धान्त (796०५ ० 
०९०पाणा) का बहुत प्रचार हुआ । सामाजिक जीवन श्ौर समस्थाओ्ों के विकास- 
क्रम का इसी सिद्धान्त हारा श्रव्ययन किया गया। १६वीं तथा १७वी सर्दी भे 
सविदा-सिद्धान्त के प्रतिपादन हारा यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि राज्य एक 
बनावटी श्रौर श्रप्राकृतिक रचना है । १६वो सदी में इस सिद्धान्त का तीत्र विरोध 
हुआ भ्रौर विकासवाद के सिद्धान्त का ग्राश्नय ले राज्य के सावयव सिद्धान्त की 
बड़े जोर-शोर से पुन, स्थापना की गई। इस सिद्धान्त द्वारा यह साबित करने 
वा प्रयत्त किया गया कि राज्य मनुष्य-प्रकृति के क्रमिक और आवश्यक विकास 
क्रम का फल है । प्रारम्भ मे जर्मनी मे इस सिद्धान्त का विशेष प्रचलन हृश्ना । क्रोज 
(९9७६०) » उेट्ज (४७५०) / गोरेज (50705), तथा जवरिया (2बलाश।9), 
श्त्यादि अनेक विचारकों ने इसका जबरदस्त समर्थन किया । इनके श्रतिरिक्त जर्मनी 
के प्रादर्शधधादी विचारक हीगल, फिचे, (॥70॥6) तथा नीत्दे व्गरह ने भी बुनान 
के प्रात्तीन राजनीतिक विचारको का अनुसरण करते हुए राज्य को व्यवितत्वसम्पन्त 
मान व्यक्ति और समाज के श्न्योन्याश्रित (]राल0०कथातथा।) सम्वन्धों वी 
व्यास्या की । 

जमन विचारको में ही ब्लइ्ली भी राज्य के सावयव सिद्वान्त के प्रतिपादक 
हैं । परन्तु ब्लइली ने राज्य श्रीर मानव-शरीर की तुलना वहुत बढा-चढा वर की है ।+ 
जमा कि हम पीछे देख श्राये हैं। वह राज्य बो न केवल जीवात्मासम्पन्न शरीर ही 
समनता है अपितु उस पर लिग- भेद का भी आरोप करता है। ब्लस्ली का कथन है 
कि “जैसे एक तेलचिप्र तल विन्दुच्नो का संग्रह मात्र नहों है, उससे कुछ भधिक है; 
जैसे एफ प्रस्तर मूति पत्थर के टुफडो फा संग्रह मात्र नहीं है, श्रौर जैसे मनुष्य 
जोद-फोष और रुघिर-फोषो का संप्रह सात नहों बल्कि उससे कुछ भ्रधिक है, उसो: 


'१छ४ड राजनोति शास्त्र के मूल सिद्धान्त 


प्रकार राष्ट्र नागरिकों का समूह मात्र नहीं, श्रौर राज्य फेवल वाह्य फानुनो का 
सप्रहमान्र ही नहीं, उससे कुछ श्रधिक है ॥/* 

अग्रेज विचारक ह॒वंर्ट स्पैन्सर सावयव सिद्धान्त के समर्थकों मे प्रमुख हैं। 
इनके श्रतिरिक्‍त प्रास्ट्रिया के श्रलवर्ट रायल, जमेनी के गिरके (60].6), फ्रास के 
अगस्त कामते तथा इंगल॑ण्ड के मेटल॑ण्ड ने भी इस सिद्धान्त का समर्थन किया है। 


६२. स्पेन्सर का राज्य विषयक सावयव सिद्धान्त (59शा0९75 7॥609५ 
'छ 5498 ()24॥शा) ) 


राज्य के सावयव सिद्धान्त का ह॒वंर्ट स्पैन्सर (स्द॑०॥ 5एथा०्था) ने वा 
पवविदश्द विवेचन किया है। उन्होने अपने पग्रन्य 'शाणए0/05 ० $0०००९५४' में 
डाबिन के विकासवाद के सिद्धान्त का श्रनुमरण करते हुए प्राशिशास्त्र के अनेक 
पनियमो को सामाजिक विकास पर लागू किया है । 

समाज को स्वैन्सर एक प्राकृतिक शरीर के समान मानता है। उसका विचार 
है 'कि दोनो एक दूसरे से अपने सगठन और शझ्रावश्यक लक्षणों मे भिन्‍न नही । 

(१) जिस प्रकार एक शरीर जीव-कोपों (०७७) के सगठन से वनता है, 
राज्य भी व्यक्तियों से मिलकर वनता है । दोनो रूपो मे श्रग शरीर के कल्याण 
के लिए प्रयत्नशील रहते हैं । 

(२) राज्य शरीर और प्रारि! शरीर अपने विकास-क्रम में एक जैसे नियम 
या गति का अ्रनुसरण करते हैं। दोनो का विकास कीटाणु (6७775) के रूप मे 
होता है । दोनों ही अपने सगठन मे सरल श्रौर एक ज॑से होते हैं। जसे-ज॑से उनका 
विकास होता है वेसे-वैसे उनमें श्रसमानता भर जटिलता बढती जाती है। जिस 
प्रकार प्राणि-शरीर अपने प्रारम्भिक रूप मे बहुत सरल था ठीक वेसे ही समाज 
शरीर भी अपने सगठन में बहुत सरल था । जीवो मे जो सबसे निम्न श्रेणी के 
थे उनके पृथक्‌-पृथक्‌ कार्यो को सम्पन्त करने के लिए पृथक्‌ श्रग नही थे | उनके 
न तो पृथक उदर थे, न फेफड़े श्रौर न अ्राखें श्रौर कान । उनके सगठन में एक 
ही जीवकोष होता था और वही यह सब कार्य सम्पन्न कर देता था। भ्रगर हम उस 
प्राणि-शरीर का झ्राज के मनुष्य शरीर से मुकाबला करे तो यह हमे बहुत ही उननत्त 
आर अपने सगठन मे जटिल नजर आयेगा। मनुष्य शरीर मे विशिष्ट कामो के 
सम्पन्न करने के लिए विशिष्ट श्रग हैं। यहाँ श्रम विभाजन (]ाशझ्ाणा ० 
]०8०ए) है । 

समाज का प्रारम्भिक सगठन भी बहुत सरल था। प्रारम्मिक समाज भी 


4 23 था। गो एशयापाए 78 80796 70708 दीक्षा & 7606 828702४४07 
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स्पन्सर का राज्य विषयक सावयद सिद्धान्त १७५ 


'सक ही प्रकार के वर्ग से बना हुआ होता था, या वे सभी शिकारी होते था मभी 
ओऔजार बनाने वाले या योद्ा प्रथवा कुटी र-निर्माता होते। विभिन्‍न प्रकार के कामो को 
सम्पन्न करने के अर्थ विभिन्‍न वर्गों का अभाव होता अथवा यू कहि! कि क्षम- 
विभाजन [9शन्‍्मणा रण ॥9900) का अभाव था। श्राज का समाज श्रपने 
सगठन में बहुत जटिल है, पूर्ण श्रम-विभाजन है । अलग-अलग कार्य करने के लिए 
श्रलग-अ्रलग वर्ग है, वें अपने क्षेत्र में निपुरा हैं। आज सैनिक, वंधानिक, शासकीय, 
व्यापारिक तथा व्यावसायिक कर्तव्यो के पालन के लिए विभिन्‍न वर्ग है, जो अपने- 
अपने कार्य-क्षेत्र मे निपुण ह६ै। इस प्रकार प्राणि-तरीर श्लौर समाज 
शरीर श्रपने संगठन के विकास में एक ज॑से नियमों का अनुसरण करते है । 

(३) प्राणि-धरीर के अग प्रत्यग एक दूसरे पर आक्षित होने हैं। प्रत्येक 
अग के ठीव-ठीक कार्य सम्पत्त करने पर ही थरीर का स्वास्थ्य और बल कायम 
रहता है। किसी भी एक श्रग वी बुरी श्रवस्था भरीर के अन्य अंगो की णविति- 
हीनता का कारण बन जाती है। ठीक इसी प्रकार राज्य की शवित व समृद्धि भी राज्य 
में प्राप्य विविध मनुप्यो व वर्गों के स्वास्थ्य, सामथ्यं और झवित पर आप्नित है । 
जिस प्रकार शरीर के विभिन्‍न श्रगो के ठीक-ठीक काम न करने पर शरीर 
को हानि पहुँचती है, उस प्रकार समाज के वर्गों वे: पारस्परिक सहयोग के प्रभाव 
में सामाजिक जीवन पगु हो जाता है। 

(४) प्राणि-शरीर में निरन्तर परिवर्तन होता रहता है। पुराने जीवकोप भौर 
रुधिरकोप न होते रहते है, उनका स्थान नये जीवकोप झौर रुधिरकोप लेते 
रहते हैं। समाज घारीर मे बूढ़ा, रोगी तथा प्रनुपयुकत व्यवित मर जाते है श्रौर 
उनवा स्थान नये व्यवित ले लेते है। उस प्रकार प्रागि-शरीर झौर समाज थरीर 
दोनो ही झ्रपने दे वगयम रखते है । 

(५) प्राणि-शरीर किसी एक जीवकोप या झग पर श्राश्चित नहीं होता, 
हाथ काट देने से घरीरान्त नहीं हो जाता । ठीक इसी प्रकार समाज में कोई एक 
व्यवित, वर्ग या समुदाय ही राज्य के जीवन का वगरण नहीं है उसके नष्ट होने पर 
भी राज्य कायम है । 

शरोर-संगठन शझौर राज्य-्सगठन की समानताएं--स्पैन्सर ने वेब्रल समाण- 
शरीर श्रौर प्राग्पि-शरीर के विकास क्रम को ही एकता का वर्गन नहीं क्रिया, उसने 
दोनो के संगठन में भी समानता को पाया है । जिस प्रत्रार ६ सौर में पोपण, वितन्शा 
और नियमन की तीन प्रक्नियाएं होती है, राज्य में भी उत्ही के अनुप नीम 
प्रक्रियाझ्नो को अवस्थिति रहती है। प्राशि-धरीर से मु, पेट तथा ग्रतों द्वार 
सम्पूर्ण शरीर का पोपणा होता है, उन्ही द्वारा प्रन्न पेट भे जाना और पचता है | 
राज्य में भी पोपण-ब्यवस्था (500 5एघश०ा) रहती है और एस 
व्यवस्था के आवधार-ट्पि घोर उद्योग व्यवस्था हैं 

धरीर में नसे सभी झग-प्रत्यग मे सुन पहुँचाती हैं और ८स प्रद्वार उनफी 
शहिलि फो कायम रखसी है । ठोका उसी तरह बगातायान ये साधन रेल, सदर लघा 


१७६ राजनीति शास्त्र के मूल सिद्धान्त 


डाक-तार इत्यादि राज्य-शरीर मे नसो का काम देते है । इस प्रकार शरी 
राज्य दोनों मे ही वितरण व्यवस्था ()807प्राकए 5५४०॥) रहती है । 

प्राणि-शरीर मे नियमन व्यवस्था (०४णथायएट्ठ 5४४०॥) का 
दिमाग है। वह हमारी झरीर-चेप्टाओं का नियन्त्रण करता है, इसी के समा 
राज्य मे सरकार (50ए०70०॥ ) रहती है | सरकार राज्य घरीर में व्यक्ति 
व्यक्ति-समूह्‌ की चेष्टाओ का नियन्त्रण करती है । 

राज्य-संगठन में पूर्ण एकता सम्भव नहीं --इन सभी तुलनाओं से 
ने यह सिद्ध किया कि राज्य सावयव है। परन्तु यह स्वीकार करता है कि 
शरीर और समाज शरीर के संगठन और प्रकृति मे श्रन्तर है। प्रारि! 
(#&णााव! ०४७0॥आ॥॥ ) का स्वरूप निश्चित होता है, उमके श्रग-प्रत्यग 
मे जुड़े हुए होते है, वह श्रपता स्वतन्ध्र व्यक्तित्व नही रखते, वह शरीर के 
(१(८०४४ग८४) भाग है। इस प्रकार शरीर अपने सगठन में स्थूल (0०५ 
होते हैं भोर राज्य के श्रग सूक्ष और चेतन (]75००७) होते हैं। रा 
झग व्यवित झापस मे जुडे हुए नही होते, वे एक दूसरे से स्वतन्त्र होते हैं । 

समाज छारीर भ्रौर व्यक्ति शरीर में दूसरा बडा अन्तर चेतना-वे 
अवस्थिति के सम्बन्ध मे है। व्यक्ति शरीर मे चेतना शरीर के एक छोटे २ 
मे केन्द्रित होती है और वही शरीर का ज्ञान-केन्द्र होती है, परन्तु समाज शरीर 
चेतना-केखद्ध (एशाप्र७ 00 ०णागाणा ०णाह्र0ए॥655) का श्रभाव होता है। 
व्यवित अपने ज्ञान या चेतना-केन्द्र से युक्त होता है । 

स्पेन्सर के विचारों का निष्कर्ष---व्यक्ति शरीर श्रोर समांज शरीर मे 
यह मूलभूत भेद स्पेन्सर के लिए श्रत्यधिक महत्त्वपूर्ण हैँ। वह इन्ही भेदो के ' 
पर अपने व्यक्तिवाद के सिद्धान्त की पुष्टि करता है। वह नही मानता ' 
भेदो की अवस्थिति में राज्य का सावयव सिद्धान्त वेकार हो जाता है, उसका 
ही नही रहता । वह तो समाज के शरीर सगठन को स्वीकार करता हुझा प्र 
भेदों को भी मानता हुआ अपने विशिष्ट परिणाम निकालता है । 

शरीर का सगठन इस प्रकार का है कि उसमे शरीर-कल्याण से सर्भ 
का कल्याण सम्भव है। परन्तु समाज शरीर मे चेतना-केन्द्र के श्रभ 
और विखरे हुए सगठन के कारण सामूहिक हित का सवाल ही नहीं पैदा 
प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण मे ही सामाजिक कल्याए है। श्रत प्रत्येक व्या 
अपने हित साधन की स्वतन्त्रता होनी चाहिए | समाज व्यक्ति-कल्याण के लिए 
है भ्रात्म-कल्याण के लिए नही । 

स्पेन्सर के ये विचार श्त्म-विरोधी हैं। अपने इन निष्कर्पो द्वारा 
के सावयव सिद्धान्त को ही खत्म कर डालता है । 


६३ सावयव सिद्धान्त की श्रालोचना 
राज्य का सावयव सिद्धान्त १६वी सदी के व्यक्तिवाद की प्रतिक्रिया है 


सावयद सिद्धान्त की आलोचना श्छछ 


पहले ही देख चुके है कि सविदावादियों की राज्य के वनावटी होने की घारणा के 
विपरीत इन्होंने राज्य को मनुष्य के शरीर की भाँति सवंथा प्रकृत माना है । उन्होंने 
राज्य को ऐतिहासिक माना है श्रीर विकासवाद का परिणाम कहा है । व्यक्ति और 
राज्य को शन्योन्याश्रित मान व्यक्ति तथा समाज-विरोध विपयक भ्रान्त वारणा को 
इसके समर्थकों ने दूर किया। इस सिद्धान्त द्वारा यह साबित फरने का प्रशसनीय 
प्रयत्त किया गया कि व्यक्ति और समाज एक दूसरे से पृथक्‌ नहीं रह सकते, इन 
दोनो का मेल श्रप्राकतिक और शावषब्यक चुराई नहीं, यह सर्वथा स्वाभाविक है । 
इस प्रकार १६वीं शताब्दी के व्यवितवाद द्वारा फैलाई अनेक अरान्तियों को इस 
सिद्धान्त ने खत्म कर दिया । इस सिद्धान्त को जब कभी केवल तुलना के रूप में 
इस्तेमाल किया गया श्रौर जब फभी इसे समाज श्रीर व्यत्रित के सम्बन्धों की स्पप्ट 
व्याख्या के लिए उदाहरगास्वरूप पेश किया गया तो यह सर्वथा उपयुक्त रहा। 
इसमे कोई दोप नहीं माना गया । यह निईचय ही एक सत्य है कि समाज और 
च्यकित प्रन्योन्याश्रित हैं, समाज की व्यक्तियों से परे फोई श्रवस्थिति नहीं हो सकती, 
उसका व्यक्तियों से पुथफ कोई जीवन नहीं। प्राचीन विचारकों ने उस मसिद्धान्त को 
इसी रूप मे प्रस्तुत किया था। उन्होंने समाज श्रीर व्यवित के पारस्परिक सम्बन्धों की 
चनिष्ठता का ही प्रदर्शन इस द्वारा किया। 

यह सिद्धान्त तभी वेतुका श्रीर वेकार हो जाता है जब कि इसे उदाहरण या 
उपमा के रूप में इस्तेमाल न कर एक वास्तविकता मान लिया जाता है । इस स्थिति 
में ही एस सिद्धान्त की निम्नलिखित प्रकार से श्रालोचना की जाती है-- 

(१) समाज को शरीरधारी मान व्यवित को उस घरीर के जावकोप (८०५) 
स्वीकार करना विलकुल श्र्थहीन और श्रसगत-सी बान है। समाज के व्यवितयों 
को श्रौर सरीर के जीवकोपो (2०॥$) को समान नहीं माना जा सकता । शरीर 
के जीवकोप निप्प्राण हैं, वे इच्छा-चुतत नही, उनके घरीर के भीनर घूमने-फिरने तथा 
सोचने-समझने की कोई सम्भावना नहीं, नही उनमें ऐसा करने की शवित है । थे 
तो परीर के यात्रिक भाग ([वव०णाशारल्त' छथा5) है। इसके विपरीत समाऊ 
के सदस्य व्यवित है, जो जीवित हैं, इच्छा और संकर्प झवितसम्पन्त हैं। वे बौद्धिक 
झौर नंतिक स्वतन्नता युक्त होते है। उनमे विचार फरने की धपित और उस विचार- 
घक्त्ति दी श्ननुप्रे रणा पर कार्य करने की स्वतन्तता भी है। ऐसी पश्रवस्वा मे वे समाऊ 
गरीर के केवल मात्र यात्रिक भाग (3 ८लागाएशं एशआ(5) नही हो सकते । 

व्यक्तित श्रीर जीबचक्ोपों ((लाब) वी इस लिशिन्‍तता को मानयर स्वयं 
स्पैन्सर ने राज्य की सावबदता का स्ाउन कर दिया है । 

(२) घरीर में झलग उनके अ्गो वा स्वतन्ध जीवन सम्भव नहीं। हातभ 
को परीर से काट देने पर उसवा नप्ट हो जाना जाजमी है। गझ डाल बृन्ष से वाद 
देने पर सूस जाती है। परन्तु राज्य से अलग होकर व्यक्ति जीउित रह सता ह#, 
चाहे उसका जीवन पूर्ण प्रौर रद प्रवार से सम्पन्न भरे क्री न हो । 

(३) समाज घरीर शोर राज्य घरीर के जन्म ये टग भी एक गही । प्रारिद 


श्छ्८ राजतीति शास्त्र के मूल सिद्धान्त 


शरीर दो प्राकृतिक शरीरो के सयोग से जन्म अ्रहण करता है | राज्य शरीर वा जन्म 
इस ढग से नही हो पाता । एक व्यक्ति असमर्थ होने पर, वृद्ध होने पर अ्रथवा रोग- 
भ्रस्त होने पर मृत्यु का ग्रास बनकर सदा के लिए नष्ट हो जाता है, परन्तु राज्य के 
विकास-क्रम' पर शेशव, यौवन, प्रौढत्व और वृद्धत्व इत्यादि प्रक्रियाओं को लागू नहीं 
किया जा सकता । न ही वह मानव-शरीर के सहश नप्ट ही होता है। समाज मे होने 
वाले परिवतंन श्रत्यन्त सुक्ष्न भौर अ्रलक्ष्य होते हैं, उनकी सही-सही नाप-जोख 
झ्रसम्भव है। 

(४) शरीर के विकास-क्रम श्रौर समाज के विकास-क्रम में अन्तर होता है । 
्रीर का विकास भीतरी सयोजन द्वारा होता है। श्रगों का विस्तार और विकास 
मानव की इच्छा-शक्ति से स्वतत्र बहुत हृद तक बाहर से होता है श्लौर उस विकास-क्रम 
का नियन्त्रण नही होता । वातावरण के श्रनुसार उसमे जो परिवतंन होते हैं, वे भी 
भीतर से होते हैं, वाहर से श्रारोपित नही होते । 

परन्तु राज्य शरीर स्वयं विकासशील नही । उसका विकास उसके अगों--- 
व्यवितयो -- की इच्छा शकित द्वारा निर्धारित होता है । प्रारिण शरीर के विकास को 
उसके श्रग निर्घारित नही करते । राज्य, उसकी व्यवस्था, उसका सगठन और स्वरूप 
सभी हमारी इच्छा के अनुसार परिवर्तित होते रहते है । समय तथा परिस्थितियों 
की माँग के फलस्वरूप हमारी आवद्यकताएँ परिवर्तित होती रहती है श्रौर उन्ही के 
भ्रनुरूप राज्य-व्यवस्था भी बदलती रहती है | झाज राज्य का जो स्वरूप है, उनके जो 
कत्तंव्य हैं, उनके सगठन की जो व्यवस्था है, वह हमारी परिवर्तित होती हुई श्रावश्य- 
कताझो का ही फल है । 

(५) राज्य का सावयव सिद्धान्त केवल श्रसगत भौर वेतुका ही नही अ्रपितु 
खतरनाक भी है । राज्य को शरीर मान लेने पर व्यक्तियों के शभ्रधिकारो की कोई 
स्थिति नही रहती । सम्पूर्ण शरीर के हित मे अगो के क्‍या भ्रधिकार हो सकते हैं * 
हाय या पाँव के सम्पूर्ण शरीर के मुकाबले मे क्‍या अधिकार हैं ” क्‍या उनकी 
स्वतन्त्र अवस्थिति हो सकती है ” क्या उनका स्वतन्त्र जीवन हो सकता है ”? ठीक 
इस प्रकार राज्य और व्यक्ति के पारस्परिक सम्बन्धो के विषय मे कहा जा सकता 
है । हीगल, ब्लशली इत्यादि ने राज्य के मुकाबले मे व्यक्ति और उसके अधिकारों 
की कोई महत्ता नही समझी । हिटलर झौर मुसोलिनी ने भी राज्य के सावयव 
सिद्धान्त को स्वीकार कर व्यक्ति की स्वतन्त्रता श्रौर उसके श्रधिकारों का भ्रपहरण 
किया, इस सिद्धान्त के श्राधार पर समाज-हित के नाम पर अनेक मनमानियाँ की 
गई हैं। । 

(६) फिर, यह सिद्धान्त न तो व्यक्ति और समाज के सम्बन्धो की कोई 
सन्तोपजनक व्याख्या ही कर पाता और न ही राज्य के कत्तंव्यो की एकमत 
विवेचना ही करता है । स्पैन्सर ने इस सिद्धान्त द्वारा व्यवितवाद का समर्थन किया और 
राज्य के कत्तंव्यो को सख्या को घटा दिया, जब कि दूसरे विचारको ने इस द्वारा 
0 "न हे ” कत्तंब्य सौंपे। 





राज्य का संविदा सिद्धान्त १७६ 


इस मिद्धान्त का मुल्य तुलना के रूप में ही है। अन्य रूप में बह व्यवित 
हित के विरुद्ध जाता है और उससे लाभ की वजाय हानि की ही अधिक सम्भावना 
रहती है । 


६४. राज्य का संविदा सिद्धान्त ((0०॥08० (९०09 ० ॥6 590०) 


राज्य के सावयब सिद्धान्त के विपरीत राज्य का ममझौतावादी निद्धान्त है । 
इस सिद्धान्त का प्रचार १८ वी सदी मे हुआ था, हॉब्स, लॉक तथा रसो इसके विशेष 
समर्थकों में है। हम पीछे राज्योत्तत्ति के सिद्धान्तों का विवेचन करते हुए इस 
सिद्धान्त का पर्याप्त विवरण कर आये है । यहाँ हम इस सिद्धान्त के कुछ एक पक्षों 
को ही दोहरायेगे । इस सिद्धान्त का मुख्य उद्देश्य तो राज्योत्पत्ति के प्रइव का निर्णय 
करना ही था, परन्तु साथ ही यह घासित और शासक के सम्बन्धो पर भी प्रवाण 
डालता है । 

इस सिद्धान्त के समर्थकों का कथन है कि राज्य एक चनावटी चीज 
(#0ग0र्ण ध८्शा०ा) है, वह प्राकृतिक सस्था नही । राज्य के पैदा होने से पूर्व 
प्राकृतिक श्रवस्था मे रहते हुए मनृष्य ने कुछ असुविधाएँ छऋनुभव की । उन्ही को दूर करने 
के लिए राज्य नामक सस्धा का निर्माण किया गया | यह्‌ एक यान्त्रिक रचना हैं 
इसका श्राधार वयक्तिक सहमति है। इसकी अपनी कोई इच्छा नहीं, अपना को 
व्यवितत्व नही और न ही कोई अपने श्रधिकार हैं। इसके मगठन का मुख्य उद्देश्य 
व्यवित-कल्याण है । 

व्यवित राज्य के हारा निर्मित कानूनों का अ्रनुसरण केवल स्वार्च- 
करता है । उसकी राज्य-भवित का मुख्य आधार राज्य हारा समाजोपयेगी क्त्तेब्यो 
का पालन है। राज्य यदि वेयवितक अ्रधिकारों की रक्षा नही कर सकता यथा वह 
हमारे जीवन की रक्षा नही कर सकता तो नागरिक राज्य के प्रति अपने कत्तंव्यों से 
स्वतन्त्र हो जाता है । 

झालोचना--पीछे हम इस सिद्धान्त वौ विरु्तत झालोचना कर श्राये है! 
राज्य हमारे सचेतन प्रयत्नो का फल नही, वह कोई बनावटी चीज नही, व्ह वेवल 
व्यवितियों का ढीला-ढाला समूह मात्र नहीं। राज्य का अपना स्वरूप है भ्रौर श्रपना 
व्यवितत्व है । वह उसी प्रवागर प्राकृतिक है जैसे परिवार और श्रन्य सामाजिक सघ । 
सामाजिक समझौते वी भावना खतरनाक है) वह प्रत्येक व्यक्त को राज्य के प्रति 
प्रपने फत्तव्यों का निर्णायक बना डालती है। राज्य के करत्तंव्यो के औचित्य और 
प्रनौसित्य का वह स्वय परीक्षक हो जाता है ऐसी प्रवस्था मे राज्य की प्रवस्यिति 
ही खतरे में पड़ जाती है । 

राज्य वेवल हमारी स्वार्थ-भावना का ही परिणाम नही, वह केबल हमारी 
झनुमति पर ही झ्राश्ित नहीं, उसकी सदस्यता और राजमक्ति सममौते का परिणाम 
नहीं । राज्य हमारी शारीरिक और मानसिक झ्ावश्यवताओं का परिस्ाम है 
राज्य नियमों वा पालन हम कसी समकभोते के कारण नहीं करते, वह तो हमारी 


श्घ० राजनी१ि शास्त्र के मूल सिद्धान्त 


सामाजिक प्रवृत्ति का फल है। 

वर्तमान युग के लगभग सभी विचारको ने इस सिद्धान्त का खण्डन किया है । 
सर हेनरी मेन इसे सर्वथा निस्सार मानता है, ग्रीन इसे कल्पना के श्रतिरिक्‍त कुछ 
नहीं समझता, चुल्जे इसे सर्वथा 'विथ्या' कहता है । 
६५. राज्य का शक्ति सिद्धान्त (707०४ ॥609 ० (॥6 896) 


राज्य को शारीरिक शवित का परिणाम मानने वालों के अतिरिक्त कुछ 
अन्य विचारक राज्य को शक्ति-व्यवस्था मानते हैं । राज्य केवल शक्तिति के श्राधार 
पर टिका हुआ है श्रोर इसका सबसे वडा लक्षण शारीरिक वल की उच्चता है । 
राज्य-सगठन का श्राघार शक्ति-सचय की प्रवृत्ति है। वतंमान युग मे जमंन विचारको 
ने इसे दार्शनिक रूप दिया है। उन्होंने न केवल शवित को राज्य का एक नियामक 
तत्त्व ही माना अ्रपितु उसका सर्वोच्च गुण भी कहा । राज्य का कर्तव्य शक्ति-वर्द्धन 
है । युद्ध राज्य के लिए उसी प्रकार श्रावश्यक माने गये जैसे स्त्री के लिए मातृत्व । 

मध्य युग मे इटेलियन (विचारक मेकियावली ने सर्वप्रथम इस सिद्धान्त का 
प्रचार किया । इन दिनो जर्मन विचारक त्रीत्मकि (70॥52॥.6), नीत्शे (]प९(- 
20०) तथा हीगल के श्रन्य श्रनुयायियो ने इसका जोरदार समर्थंन किया । 

राज्य की श्रन्य' एकपक्षीय व्याख्याओो की तरह यह सिद्धान्त भी भ्रामक और 
प्रनर्थंकारी है। शक्ति राज्य के श्रावश्यक तत्त्वो मे से एक है, इसमे सन्देह नही। 
परन्तु यह राज्य का सार कभी नही कहला सकती । राज्य का उद्देग्य शक्ति-सचय 
या युद्ध नही, श्रपितु जन-सेवा है। केवल पाशविक शक्ति के श्राधार पर श्राधारित 
समाज-व्यवस्था चिरस्थायी नहीं हो सकती, केवल शाविति का पोपरा पशुपन है। 
शक्ति-सचय भी किसी उद्देश्य के लिए किया जाता है। राज्य-व्यवस्था का श्राधार 
हमारी सत्प्रेरणाएँ, सामाजिक प्रवृत्तियाँ और अनेक मिश्रित भावनाएँ हैं। विवेक 
मनृष्य को य॒द्धों से दूर, व्यवस्था, शान्ति भर समृद्धि की भोर ले जाता है ! मनुष्य 
की विवेकशीलता ही उसको पशुओं से पृथक्‌ करती है। शक्ति सिद्धान्त शारीरिक बल 
झौर युद्ध पर जोर दे, मानव-वुद्धि और विवेक का अपमान करता है। विश्व-शान्ति 
झौर व्यवस्था की दृष्टि से भी यह सिद्धान्त भत्यन्त हानिकारक है । 


६६ विधानशास्त्र के अ्रनुसार राज्य का सिद्धान्त (6 उप्राताट्शा 
[76079५ ० 77० 8086) 


विधानशास्त्र के पण्डितो ने भी राज्य प्रकृति की व्याख्या की है। उनके 
अनुसार राज्य एक ऐसी सस्था है जिसका कार्य कानून बनाना, उनकी व्याख्या करना 
झौर उनको लागू करना है। विधानशास्त्री भी राज्य की काननी प्रकृति की 
विभिन्‍न दृष्टिकोण के अनुसार व्याख्या करते हैं। श्रास्टिन और उसके समर्थकों का 
जो कानून की शास्त्रीय व्याख्या मे यकीन करते हैं, यह कहना है कि राज्य ही एक 
भान्न कानून का स्नोत है। उसी के श्रादेश कानून कहलाते हैं, और उनका उल्लघन 


हि. 


विधानशास्त्र के श्रनुस्तार राज्य फा सिद्धान्त १८६१ 


करने वाला राज्य द्वारा दण्डित होता है। न्यायालय केवल उन्हे ही कानून मानते है 
जो राज्य द्वारा आदेश के रूप में जारी किया गया हो | 

विधानशास्त्र के. ऐतिहासिक व्यास्याकारों का मत उपयुक्त मन से कुछ 
शिन्‍न हैं । उनका कथन है कि कानून केवल राज्य के आदेश मात्र ही नही होते, 
ही वे केवल राज्य द्वारा रने जाते है। वे वानून को ऐतिहासिक व्यास्या करते 
हुए उसे समाज की ग्राथिक तथा नतिक परिस्थितियों की उपज समभते है। प्रत्येक 
देश का विधान अनेक परम्परागत प्रथाओ, रीति-रिवाजों तथा व्यावहारिक नियमों के 
सम्मिलन से वना है। अपने मत के समर्थन में उन्होंने भारत तथा ब्रिटेन के वर्तमान 
कानून के अनेक उदाहरण दिये है 

फ्रास के सुप्रसिद्ध समाजश्यास्त्री बुग्वी काठून की समाजणशास्थ्रीय व्याख्या 
करते है । उनका कथन है कि कानून राज्य की सृप्टि नहीं। वह राज्य से भी पूर्व 
वर्तमान था। कानून, उनके मतानुसार, हमारी सामाजिक जिन्दगी का नतीजा है । 
सामाजिक जिन्दगी के ठीक-ठीक चलाने के लिए बहुत मे असूल वन जाते है, इन 
अमूलो का आधार हमारा जिन्दगी का भ्रनभव होता है । हमारे जीवन के नैतिक तथा 
व्यावहारिक सिद्धान्त होते हैं। राज्य उन्हें मान्यता भर प्रदान करता है, उनकी रचना 
नही करता । जो कानून राज्य बनाता भी है वे भी लोगों के मौजूदा नेतिक और 
सामाजिक आरादेशो के ही अनुरूप होते है । 

क्रेव और घग्वी दोनो हो राज्य को कानून को रचना मात्र मानते है । 

कानून और राज्य की जो भी स्पिति हो, इतनी वात तो सभी मानते है कि 
राज्य वा मुख्य कत्तंव्य कानून को लागू करना है 

राज्य का फानूनी व्यक्षित्व--क्या राज्य ज्य को एक आत्म-चेतना श्र सकत्प- 
शक्ति युवत व्यवित माना जा सकता है ? भव्यकालीन लेखकों ने इस प्रश्न का 
स्वीफकारात्मक उत्तर दिया। उन्होने राज्य के एक काल्पनिक या कृत्रिम व्यक्तित्व 
(#तीण एथ३07) की भ्रवस्थिति को स्वीकार किया है ।! उनके मतानुसार 
राज्य के झपने अधिकार है, उसके अपने स्वार्थ है, ग्रत जो कोई उन पर आक्रमग 
करता है, राज्य उन पर मुकदमा चला सकता हूँ। राज्य दे विस्द्ध भी मुकदमा 
चलाया जा सकता है। न्यायालय राज्य के विरुद्र कार्यवाही भी कर सकते है। इसी 
प्रवार उन्होंने चर्च को भी व्यवितत्वसम्पन्न माना । 

आधुनिक विचारकों में जनों यें गिवे (6ाश].0) राज्य व्यक्तित्व के 
प्रवल समर्थक है । उन्होंने प्राचीन विचारको की इस झावार पर झालोचना ती फि वे 
राज्य को वेवबल काल्पनिक व्यवितत्व प्रदान वरते हैं। उसका विचार है मि राज्य छा 
व्यक्तित्व एवं वास्मविफता हैं, बह बनावदो नही । यही नहीं वह समाज ने धन्य सघो 

2. हुहदी दाबारईी में थी अनेक विधामभाल्ियों मे गाय के. सपरम्तिव थू। आवर्न्यिति 

राकए के है । थम विनारवों में स्थल (#की) सन (हिला, गए (लकिल्ली रुदा हल 
भार एलिनेक रदाडि प्रमुध | । 


श्ष्र राजनीति शास्त्र के मूल सिद्धान्त 


और समुदायो के भी वास्तविक व्यक्तित्व को स्वीकार करता है श्रौर उन्हे ऋच्छा 
और सकल्प शक्ति युक्त मानता है । 

व्लशली ने राज्य के व्यवितत्व को यथार्थ मानते हुए उसे व्यक्ति के व्यक्तित्व 
से स्वतन्त्र भौर ऊंचा माना हे । नागिरको की श्रपनी इच्छा और व्यक्तित्व होता है, 
परन्तु इन सभी की सामूहिक इच्छाएँ राज्य की इच्छा नही होती । राज्य की इच्छा 
स्वतन्त्र है। राज्य मे एक ही काल के व्यक्तियों की इच्छाएँ शामिल नहीं होती, 
वह तो राष्ट्र की अनेक पीढियों की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करता है| भ्रत' यह 
आवश्यक नही कि उसकी इच्छा कसी युग विशेष की जनता की इच्छा को ही प्रकट 
करे, वह उससे भिन्‍न भी हो सकती है । वस्तुत जन विचारको के श्रनुमार राज्य 
की इच्छा ही वास्तविक इच्छा है, राज्य का व्यक्तित्व ही वास्तविक व्यवितत्व हे । वह 
अमर और श्रमिट है। 

समीक्षा--राज्य-व्यक्तित्व के सिद्धान्त की कडी श्रालोचना लेफर श्ौर थुग्वी 
ने की है । चुुग्वी इसे एक पुराना आ्राध्यात्मिक भाव मात्र मानते है और आज के 
सामाजिक जीवन मे इसका कोई मूल्य नहीं समझते । चुग्वी के मतानूसार तो यह 
कोरी कल्पना है, इसमे वास्तविकता से तनिक भी मेल नहीं। लेफर भी इसे जीवन 
की वास्तविकता के विपरीत मानते हुए श्रस्वीकार करते हैं । 

परन्तु इस मत मे कुछ सत्य अ्रवश्य हे, वह निरा भ्रवास्तविक नही । जमंनी में 
इस मत को जिस रूप में स्वीकार किया गया हे, वह श्रन्यत्र स्वीकार नही किया जाता। 
अन्यत्र कानूनशास्त्री राज्य के व्यक्तित्व को व्यक्ति श्रधिकार से ऊपर नही 
मानते | वे यह स्वीकार नही करते कि राज्य का कोई ऐसा व्यक्तित्व है जो 
अपने श्राप मे स्वतन्त्र है, राज्य के सभी व्यवितयों से ऊपर या श्रेष्ठ है। वे तो 
राज्य के व्यक्तित्व को केवल मात्र कानूनी स्वीकृति देते है। कानून राज्य को ही 
नही भ्रन्य भी बहुत से ऐसे समुदाय है जिनके व्यक्तित्व को स्वीकार करता है । 
उदाहरणार्थ कालेज, यूनिवर्सिटी, ज्वायण्ट स्टाक कम्पनी और श्रन्य व्यापारिक तथा 
दिक्षा-सस्थाएँ कानून की दृष्टि मे व्यवित है। राज्य के व्यवितत्व मे वास्तविकता 
भी है। क्योकि राष्ट्रीय श्ौर श्रस्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र मे उसके अपने अ्रधिकार भौर भ्रपनी 
जिम्मेदारियाँ है। 

परन्तु इसका अर्थ यह कदापि नही कि राज्य का कोई ऐसा व्यक्तित्व हे जो 
कि नागरिको से ऊपर या स्वतन्त्र हो। राज्य केवल कानून की दृष्टि से श्रपने 
सगठन, श्रपने श्रधिकारों तथा कत्तंव्यो के फलस्वरूप व्यक्ति कहलाता है। राज्य के 


वधानिक स्वरूप के साथ-साथ उसके नैतिक और आध्यात्मिक स्वरूप को भी स्वीकार 
करना चाहिए । 


६७ राज्य का उपयोगितावादों स्वरूप ((गावायक्षा शबल्पफफ ण पर 
596) 


? 8वी छाताल्ती के रणत्त्ीजित जययोगिताबाद का इस्लेण्ड मे जन्म हुआ। 


राज्य का उपयोगितावादी स्वरूप १्८३- 


दस विचारधारा के प्रवर्तक वेन्यम (उल०॥ए छशाधथा) कहलाते हैं । परन्तु वेन्यम 
से पूर्व भी इग्लेण्डमे यह निद्धान्त एक नैतिक विचारधारा के रूप में मिल 
जाता है | इसे स्पष्ट श्रौर व्यवस्थित रूप देकर राजनीति मे इस्तेमाल करने का श्रेय 
अवदय ही वेन्थम को दिया जाना चाहिए | 

यह मुख्य रूप से एक नैतिक सिद्धान्त है, श्रीर इसका मनोवैज्ञानिक श्राघार 
है मनुष्य की क्रियाप्रेरक शक्तियों का विश्लेपगा करते हुए वेन्यम उनके दो प्रमुस स्रोत 
स्वीकार करते हैं। ये दा स्रोत है--(१) सुख-प्राप्ति शऔर (२) दुख से बचने की 
इच्छा | प्रत्येक मनुप्य सुख या झ्ानन्द सोजता है श्रीर दुख से बचना चाहता है| 
नैतिक हृष्टि से वह चीज अच्छी है जिससे सुख का अनुभव होता है श्रीर वह चीज 
बुरी होती है जो दुख जनक हो । जीवन के श्रन्य प्रेरगणा-त्रोत भी हो सकते है, परन्तु 
उन सबसे ऊपर भ्रौर महत्त्वपूर्ण है जीवन में सुख या आवन्द की कामना | 

आ्राननदवाद या सुखवाद का यह सिद्धान्त नया नहीं। इससे पूर्व भी पश्चिम 
मे सुखवादी विचारधारा मिल जाती हू। प्राचीन यूनान मे अनेक झ्रानन्दवादी विचारक 
हुए हैं, उदाहरणार्थ एरिस्टिपस (/4॥75079705) के विचार आनन्दवाद से भरे 
पडे है । इसी प्रकार एपिवयूरस के सिद्धान्तो मे भी झानन्दवाद का अत्यन्त महत्त्व है । 

हमारे यहाँ भारत मे भी श्ानन्दवाद के दो रूप मिल जाते हैं, एक तो 
आध्यात्मिक आनन्दवाद है जिसने “आत्मनस्तु कामाय' में ही सर्वेसुख की प्राप्ति 
मानी है । यंह आनन्द भौतिक आनन्द नही, लोकोच्तर आनन्द हैँ । उस श्वानन्द की 
प्राप्ति योगी और सिद्ध जन के लिए ही सम्भव है । वेन्यम या उपयोगितावादियों वा 
आनन्द इस श्रेणी का आनन्द नहीं । 

पेन्थम का झ्रानन्दवाद सौतिक शझ्राधार पर खडा है | उसका प्रतिस्प हमारे यहाँ 
चार्वाक दर्शन में मिल जाता है। उपयोगितावादी सुख ओर आशिक सु््य कामना 
भौतिक सुखवाद (छट0ठगाह्रा) पर आधारित हूँ। परन्तु वेन्चम का सुखवाद 
व्यावहारिक शौर सामाजिक है, जहाँ कि आथिक सुखबाद मे ग्रमामाजिकता ओर 
उच्छु सलता थी। 

सुखवाद फा व्यावहारिक प्रयोग--जैसा कि हम ऊपर ही लिस गआाए हैं 
वेन्थम का सुसवाद व्यवहांरिक है वह सामान्य जीवन में इस्तेमाल किया जा सकता 
है । मनुष्य, बेन्चम के अनुसार, एक स्वार्थी जीव है, वह अपने सुसदुख की भावना 
से कार्य-प्रवृत्त होता है । परन्तु क्योंकि उसका सुख केवल वैयक्तिक हो नहीं सामा- 
जिक भी है, प्रत' वह सामाजिक सस्यवाझो के संगठन और नियन्परण पर भी भ्राम्रितत 
है । प्रत्येक व्यक्ति के सुस्त के साथ भ्रन्य व्यक्तियों का भी सुख बेंघा हुआ है। मनुष्य 
एवं विवेकणील प्राणी है नअत- वह समाज में रहता हुआ अपनी क़ियाओ्रो का एस 
प्रकार सचालन करता है कि सभी को सुस्त वी प्राप्ति हो । 

राज्य की उपयोगिता एसी में है कि वह बैयविलिम और सामाजिए सुख को 
चरशाए | उपयोगितावादियों दे मतानुसार राज्य शा उद्देश्य श्रधिवानम संख्या के 
झधिवत्तम मुस्र (ठाल्शला वीवएजा९5४  छी ताए. हाल्यएडा ग़ष्ाआश ) 
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की अनुभूति है। उसे ऐसे कानून वनाने चाहिए जिससे कि समाज में श्रधिक से श्रधिक 
चुख की प्राप्ति हो सके । 

इस प्रकार राज्य एक उपयोगितावादी (एधाध्षातशा) सस्‍्या है | बह न तो 
एक रहस्यमय व्यक्ति ([(एशाटव। शाह») ही है और न ही वह एक ऐसा 
बनावटी यस्‍्त्र है कि जिसकी रचना केवल मात्र व्यवित के प्रकृत श्रधिकारों की रक्षा 
के लिए की गई हो | राज्य की कार्यवाहियों का मानदड उपयोगिता (ए॥॥9) 
है न कि प्रकृति-नियम ('िक्षाणवों 7,8७५) | प्रकृत अधिकार या दैवीय श्रादेश, 
श्रन्तरात्मा की श्रावाज श्रथवा कोई श्रमृत्त सिद्धान्त (89509० एाग्राण0०) कोरे 
दाह्वंनिक या काल्पनिक मानदड के श्राधार पर राज्य के सगठन, उस द्वारा बनाए 
कानून श्रौर व्यवस्थाश्रो की उपयोगिता को नहीं माना जा सकता । राज्य व्यक्तियों 
का समूह मात्र है। उसका उद्देश्य व्यवित-सुख की अभिवृद्धि करना है अत उसके 
कार्यो की माप-जोख उपयोगिता के सिद्धान्त पर होनी चाहिए- हमे देखना चाहिए 
कि उनसे सामाजिक हित की अ्रधिक से श्रधिक शअ्रभिवृद्धि होती है या नही । 


उपयोगितावाद को देन--इ्लेण्ड के व्यावहारिक जीवन मे उपयोगितावाद की 
कुछ अ्रपनी देन है। श्रौद्योगिक क्रान्ति (॥005770] २८एएएणा०णा) के श्रनन्तर 
इग्लैण्ड मे कुछ ऐसी सामाजिक, राजनीतिक और श्राथिक समसस्‍्याएँ उत्पन्न हो गई 
थी जिनका हल तत्कालीन राजनीतिक दर्शन से सम्भव नही था। प्राचीन समभौता- 
वादी विचारको ने जिन प्रकृत अधिकारों (]२४४ए०। शहष्टा5) की व्यवस्था की 
थी, और जिस प्रकार से उनका प्रयोग क्या जा रहा था, वह सामाजिक हित में 
नही था। इन्ही भ्रधिकारो के श्राघार पर वेयवितक सम्पत्ति और उद्योगवाद मे सरकारी 
हस्तक्षेप न केवल भ्रनावश्यक ही माना जाता था, श्रपितु वह नैतिक हृष्टि से श्रनुचित 
भी समझा जाता था । उपयोगिताबादियो ने ऐसे राजकीय विधि-विधानो का उप- 
योगिता की दृष्टि से समर्थन किया जिनका उद्देश्य आथिक नियन्त्रण था। 

उपयोगिताबादियो ने कानून तथा दण्ड-व्यवस्था के सुधार, पालियामेट के 
निर्वाचन-क्षेत्र विस्तार के लिए मताधिकार सम्बन्धी सुधार, खानो तथा मिलो भे काम 
करने वाले मजदूरो के सुधार के भ्रनेक प्रशसनीय प्रयत्न किए । 

राजनीतिदर्शंत को भी उपयोगितावादियों की विशेष देन है । उन्होने सविदा- 
वाद श्र आादशवाद दोनो द्वारा फैलाई गई अआन्तियो का खण्डन किया, राजनीतिक 
श्रौर वैधानिक शब्दावली को स्पष्ट रूप दिया । यही नही वेन्थम के विचारो के झ्राधार 
पर ही श्रास्टिन ने राज्य प्रश्युता (8966 5०ए८८४ट9) के सिद्धान्त की रचना की । 
यह सिद्धान्त श्राज के विधानश्षास्त्र का आधार है। उपयोगितावादियो ने राज्य के 
विपरीत व्यक्ति-हित की महत्ता पर बल दिया और राज्य के देवीय व्यक्तित्व को 
अ्रस्वीकार कर उसे व्यक्ति-हित का सरक्षक माना । 

उपयोगितावादी राज्य कत्तंव्यो को जाँचने के लिए एक निश्चित मानदण्ड देते 
है, उसी के आधार पर हम राज्य द्वारा निर्धारित मियम और कानून व्यवस्था की 
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उपयोगिता को भी जांच सकते है । उपयोगित्तावाद की सबसे बडी विशेषता उसका 
व्यावहारिक सुधारवाद है । 

आ्रालोचना--( १) इन विशेषताओं के रहते हुए भी उपयोगिताबाद की कडी 
ग्रालोचना की जाती है । उपयोगितावाद का दार्शनिक झाधार बहुत उथला है, उसमे 
गम्मीरता का भ्रभाव है । वह मानव जीवन की ऊपरी सतह तक ही रह जाता है उसके 
भीतर नही पहुँच पाता । जेम्स सेठ (॥9705 50॥) के अनुमार “जीवन फा शानन्द- 
वादी सिद्धान्त बहुत सरल और स्पष्ट है, पर बहू सरलता, हृष्टिकोण को व्यापकता 
झौर गहराई की कीमत पर मिली है। इसका आधारभूत सिद्धान्त श्रावश्यकता से 
अधिक सरल है ४?* 

२) मानव-जीवन की क्रियाग्रेरक ब्वितयों (१४०४९४४गाह ि००५) की 
समस्या बहुत जटिल है, उनकी कोई सीधी ग्रौर सरल व्यास्था सम्भव नहीं। वेन्यम 
तथा अन्य उपयोगितावादी इस सम्बन्ध में इस सरलता के शिकार हो गये है । 
उन्होने वहुत सीधे श्रौर सरल रूप मे मनुष्य की क्रिया-प्रवृत्तियों की व्याख्या कर डाली 
है। मनुष्य के सम्पूर्ण कार्य केवल मात्र सुख की अ्भिलापा के ही फल नहीं होते, 
वे अनेक अ्रकार की जटिल और उलभी हुई प्रवृतियों के फल हैं । सुप्त प्राप्ति की 
इच्छा के अ्रतिरिक्त क्षमा, दया, प्रेम, परोपकार इत्यादि प्रनेक रागानुराग हमारी 
मूलभूत क्रिया प्रवुतियों मे सिश्चत रहते हैं ।' 

(३) उपयोगितावादी आनच्द की केवल मात्रा (009709) पर ही अ्रधिक 
जोर देते है उसके ग्रुणामत्क पक्ष (00७७॥9॥9० ४५७९०) की उपेक्षा करते है । 
उनके लिए मम और श्रधिक का महत्त्व है, उच्चतर और निम्नतर का कोर्ट महत्व 
नहीं । हम यह भूल नहीं सकते कि काव्य-पाठ के श्रानन्द सें तथा रसग्ुल्ते गाने 
के स्वाद में कोई भ्रन्तर ही नहीं। शानन्द की श्रात्मिक और शारीरिक भूमि में अन्तर 
आ्रावदयक झौर स्वाभाविक है । 

(४) किर श्रानन्द की श्रनुभूति वेयवित्तक होती है, सामूहिक नहीं। समूह या 
समाज के पास कोई मन नहीं या कोई अनुभूति का सामान्य वेन्द्र नहीं, श्रन्तिम रूप 
से सामाजिक सुस या ग्राननद सैयक्तिक सुस्त या थावन्द से परे कुछ नहीं। यदि वह 
इससे ऊपर कुछ है तो इसका अं है कि रूमाज व्यक्तियों का समूह मात्र हीनही 
वह और कुछ भी है, वबोकि उसमे सुस्त श्र आनन्द श्रनुभव करने की शक्ति है | सूख 
को उपयोगितावादी ऐन्द्रिय मानते है । ऐन्द्रिय मनुष्य ही हो सकता है समाज नहीं। 


4, “वाल वैल्वेठ्मरायार धिरठाए थी शरटि फपादाइ९ए- ॥५ घोल गापे 
चिता मा वार रत्फ्शा5( ण वल्ाचर गापचे एग्राफालालाबईाप्लाएब्ड ठी ११6५. वा* 
ईठाप्रापोंत 5 [60 शा... बंद्रात # ला 

४ मनय की क्रियारक नज्जियों फे विषय में प्रापट, एडलर, युग, स्मच ने विशिन्ग 
भर परर्पा विरोधी मन प्रगट किसे #। से दिपय अपनी गम्मीर्ता के कारण किनी सरल मिद्धानर 
सरावर न ऐो झुस्या । 
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(५) उपयोगितावादी मनुष्य को एक पूर्ण बौद्धिक प्राणी मानते हैं । उनका 
विचार है कि वह एक वुद्धिसम्पन्न स्वार्थी प्राणी है। परन्तु यह विचार नितानत गलत 
है। सेवाइन का कथन है कि मनुष्य को इतना अधिक बुद्धिसम्पन्न स्वार्थी प्राणी 
समभना गलत है जितना कि उपयोगितावादी मानते हैं। वह अपने सुख-दु ख का 
श्रनुमान श्रौर उनके परिणामों का पूरा पूरा लेखा-जोखा नहीं कर सकता । 

श्राधुनिक मनोविज्ञानवेत्ताओं ने तो मनुष्य की क्रियाप्रेरक शक्तियों को 
अबौद्धिक (00074]) माना है । ग्राहम वेलस (0शाशा। ९४०७5) तथा 

“संप््ूगल (]/०१०४४९४५॥) दोनो हो मनुष्य-कार्यो को बुद्धि-प्रेरित न मान भावना 
प्रेरित मानते हैं। उन्होंने राजनीतिक भर अन्य सस्थाश्रों के कार्य मे भी इसी 
भ्वौद्धिक प्रवृति की प्रधानता स्वीकार की हे । मनुप्य को स्वंथा स्वार्थी समझना भी 
गलत है । उसके व्यक्तित्व का परम विकास तो तभी होता है जब कि वह अ्रपने 
क्षुद्र स्वाथ से ऊपर उठ सामाजिक हित के लिए अ्रपने जीवन की श्राहुति भी देने को 
उद्यत हो जाता है। 

(६) सुख कया है ? श्रानन्द क्या है ? यह एक ऐसा पेचीदा सवाल है कि 
जिसका कोई भी ऐसा सीघा और सरल जवाब सम्भव नही जैसा कि उपयोगितावादी 
समझ बेठते हैं। प्रत्येक देश तथा काल की परिस्थितियों के अनुसार 'श्रानन्द' भ्ौर 
सुख की परिभाषा वदलती रही है । ऐसी स्थिति मे श्रानन्दवाद राज्य का एक स्थायी 
उद्देश्य कैसे हो सकता है । 

(७) अनेक वार “उपयोगिता” के नाम पर व्यक्ति-हित को बहुत ही श्रधिक 
हानि पहुँचाई जाती है । 'समाज-हित', 'राष्ट्र-हित', 'सामूहिक उपयोगिता” की श्राड मे 
क्या-क्या अर्थ नहीं हुए ? “उपयोगिता', 'सुख' भौर 'झानन्द', 'प्रगति' इत्यादि 
धारणाएं वेयक्तिक (570००7५९) होती है। वह व्यवित समुदाय के साथ बदलती 
रहती है । इस श्रर्थ मे इस सिद्धान्त मे श्रनिव्चितता और श्रस्पष्टता है । हालोवेल 
(प्र॥०७०।) का कथन सवंथा सत्य है कि “बेन्थमवाद एक ऐसा उदारतावाद है 
जो निरकुशता के लिए बहुत ही श्रनुकूल है ।/”* 

इस प्रकार उपयोगितावाद मे अनेक दोष हैं कि जिस वजह से ज्ञीत्र ही 
इस द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त राज्य' श्लौर समाज के सर्वथा अ्रनुपयुक्त हो गये। इस 
सिद्धान्त मे भौतिकता का भ्राधिक्य और नैतिकता का भ्रभाव था । जीवन भ्रौर समाज 
की एकपक्षीय भौतिक व्याख्या निश्चय ही एक जाग्रत समाज को बहुत देर तक 
प्रभावित नही कर सकती थी । व्यक्त और राज्य सम्बन्धो की भी केवल उपयोगिता 
के आधार पर ही व्याख्य नही की जा सकती, न ही भ्रधिकारों को हम केवल राज्य 
को कानूनी रचना ही स्वीकार कर सकते हैं। राज्य भी केवल व्यक्तियों का समूह 
मात्र नही । सविदावाद को अस्वीकार करते हुए भी वे उससे ऊपर नहीं उठ सके । 
आस्टिन का प्रम्नुता सम्बन्धी सिद्धान्त भी आज वास्तविक राजनीति के लिए सर्वथा 
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राज्य फा वर्गवादी सिद्धान्त 


'अनुपयुतत माना जाता है। वेन्थम, मिल तथा उसके पुत्र जान स्टुअर्ट मिल ने 
व्यवितवादी राज्य का समर्थन किया वह श्राज सर्वथा अ्रस्वीकार किया जाता है 
योगिताबाद का सही श्रर्थ तो समूहवाद था, परन्तु उसको व्यकवितिवाद में परिण 
उन्होंने उसे स्वंथा अ्रव्यावहारिक बना दिया । 
उपयोगिताबाद की एस आलोचना के वाद भी हमे यह मानने में कोई 

विचाहट नही कि आज की राजनीति में भी इस सिद्धान्त के कुछ मूल तत्त्व वि 
किसी रूप में मिल ही जाते है। अभ्रधिकतम सख्या के श्रधिकतम लाभ का रि 
श्राज भी किसी न किसी रूप में राज्य की क्रियात्रों का एक मानदण्ड २ 
जाता है। 


६५. राज्य का वर्गवादी सिद्धान्त ((]855 लाक्षाइण००7 0 ० 508 


मावर्स और उसके साम्यवादी श्रनुयायी राज्य की प्रहृृति की वर्गवादी ८ 
करते है । यह उपर्युवत सभी प्रकार की व्यास्याओं से भिन्‍न है। कार्ल माव्स के 
नुसार राज्य एक वर्ग-व्यवस्था है । इसकी शवित के श्राश्य से एक वर्ग दूसरे ३ 
शासन करता है। वास्तविक राज्य-शवित श्राथिक दृष्टि से शवितशाली वर्ग के ६ 
रहती है, भर वह राज्य-णक्ति को अपने स्व्रार्य की वृद्धि श्रौर दूसरे वर्ग के * 
के लिए इस्तेमाल में लाता है । उसके कार्य न्याय पर भ्राधारित नहीं होते, 
आधार शवित या शारीरिक वल है न कि जन-सहमत्ति । 

प्रिस क्रोपाटकिन तथा वाकुनिन इत्यादि प्रराजव तावादी और सोरेल र 
सिण्डोफे लिस्ट भी उपयुयत्त मत वा समर्थन करते है। उनका कथन है कि 
अनेतिक, श्रप्नाकृतिक भ्रौर श्रनावष्यक है । मनुष्य के व्यवितत्व का समुचित | 
राज्य के अन्तर्गत्त सम्भव नहीं, चहु त्तो राज्य की श्रनपस्थिनि में ही सम्भव हो 
हैं। वास्तविक स्वनन्त्रता राज्य की देन नहीं, न हो कभी राज्य में उसकी अर 
सम्भव है । राज्य वस्तुत. व्यवित-स्वातनव्य का सवस बडा शम्रु समझा जाता है 

कम्युनिस्ट, श्रराजवत्ताबादी श्रौर मिण्डीकेलिस्ट सभी राज्य या अ्रन्तत 

साम्यवादी कुछ देर के लिए राज्य को वायम रखेंगे, परन्तु प्रन्तत चह्द 
स्वाभाविक विलोप झनिवार्य समभने हैं। झ्राजवनावादी प्रौर सिण्दीकेलिस्ट 
के एकदम बाद राज्य नाम की सम्था को सदा के लिए यत्म कर देना जरूरी समर 

राज्य के वर्गवादी निद्धान्त का विस्तृत विवेचन तो हम आगे ही 

यहाँ तो हम इसना कह देना चाहते है कि यह सिद्धान्त श्रुटिपूर्ण और अाम 
मात्र्स झौर उसके पघ्नुयायियों की राज्य प्रकृति विषयर धारणा किसी विशेष 
के लिए तो टीक हो सप्तती है, परन्तु राज्य मात्र' वा ही ऐसा रूप हो यह 
गलत है। वस्तुत. उनका हृष्टिकोश एव भ्रस्वस्थ राज्य के लिए दीक हो सव 
पूरा स्वस्थ राज्य के लिए नहीं। यह बहना भी बिलदल गन 2 फिल्यीत्-स्य 
को वास्तदिक अनुभूति राज्य के बाहर सम्भव है, राज्य के भोनर नहीं। ऐसा 


शैप८ राजनीति शास्त्र के मूल सिद्धान्त 


वस्तृत वह परिस्थितियाँ बनाता है जिनमे बलवान श्र निवल एक साथ रह सकते 
है, और एक साथ एक जंसे श्रधिकारों का उपयोग कर वास्तविक स्वतन्त्रता की 
अनुभूति करते हैं। राज्य व्यक्ति-स्वातन्ध््य का शत्रु न हो उसका सरक्षक है । 


६६. राज्य की मनोवेज्ञानिक व्याख्या 

वस्तुत राजनीतिशास्त्र के श्रव्ययन में मनोविज्ञान का प्रयोग उसी प्रकार 
से महत्त्वपूर्ण है जिस प्रकार से प्राणीक्षासत्र का। यदि हम यह मानकर चलें कि 
मनुप्य चिन्तनशील प्राणी है और उसकी सामाजिक और राजनीतिक क्रिया-विधियो 
के श्रष्ययन के लिए उसकी मन प्रवृत्तियों का अध्ययन पर्याप्त उपयोगी होता है तो 
हम देखेंगे कि प्रायः सभी राजनीतिक विचारको ने मानव-प्रवृत्ति के किसी न किसी 
पक्ष पर वल दे श्रपने राजनीतिक सिद्धान्तों को रचा। प्लेटो, अरस्तू, मेकयावली, 
हॉब्स, लॉक तथा रूसो इत्यादि सभी इस तथ्य के उदाहरगा हैं, उन्होने अ्रपने सिद्धान्त 
मनुष्य की प्रवृत्तियो के श्रष्ययन पर आधारित किये । 

परन्तु वर्तमान युग मे राजनीति मे मनोविज्ञान का प्रवेश कुछ दूसरे ढंग का 
हैं। वह राज्य के स्वरूप के किसी ऐसे विशिष्ट सिद्धान्त की स्थापना नही करता” 
जैसे कि झ्रादर्शवाद या उपयोगितावाद करते है । वह तो वस्तुत आदर्शवाद शभौर 
उपयोगितावाद की ताकिकता की एक प्रतिक्रिया है। इन दिनो मनुष्य के राजनीतिक 
और सामाजिक चरित्र की व्याख्या मे मनोविज्ञान का प्रयोग एक झाम वात हो गई 
हे । वार्कर का कथन है कि “अगर हमारे पूर्वज प्राणणीश्ञास्त्र के हृष्टिकोश से सोचते 
थे तो हम मनोविज्ञान के हृष्टिकोश से विचार करते हैं ॥7 

वर्तमान युग में राजनीति में मनोविज्ञान का प्रयोग करने वालो में वेजहॉट 
(822०70) सर्वप्रथम हैं । वेजहॉट ने भ्रपनी पुस्तक [?#9805 870 ?०॥00५ में 
राजनीतिक समाज मे दो प्रकार की मुख्य प्रवृत्तियाँ मानी हैं-(१) अनुकरण की 
प्रवृत्ति और (२) विचार-विमर्श की प्रवृत्ति । श्रनुकरण-प्रवृत्ति तो सामान्यतया सभी 
समाजो मे प्राप्त हो जाती है, परन्तु विचार-विमर्श की प्रवृत्ति केवल कुछ एक प्रगति- 
शील समाजो मे ही मिलती है। सामाजिक इतिहास को भी वह दो थुगो मे वॉटता 
है, एक तो सैनिक शक्ति का युग, जिसमे अनुकरण-प्रवृत्ति की प्रधानता थी, दूसरा' 
तक युग, जिसमे विचार-विमश्श की प्रमुखता होती है । 

राजनीतिक श्र सामाजिक समस्‍्याश्रो के श्रष्ययत में मनोविज्ञान के प्रयोग 
का गम्भीर प्रयत्न तो वस्तुत गाहम बेलस ( 0ाधाश्ा #४०)|७$ ) हारा किया 
गया है। वेलस ने श्रपनी पुस्तक स्पा उिध्वापा७ गा एऐ०णाा८३४ में यह 
साबित करने की कोशिश की है कि हमारा राजनीतिक और सामाजिक आचरण 
बहुत कम श्रशो मे बुद्धि या तर्क ( ॥१९४४०० ) का परिणाम होता है। हमारे 
आचररा का श्रधिकाश भाग श्रबौद्धिक ( ]772707// ) क्रियाप्रेरक शक्तियों का 
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राज्य की मनोर्वेज्ञानिक व्यारया श्घ्६ 


'परिगाम होता है। इनके नाम हैं भ्रम्यास (प्रा), सहज बुद्रि (पाज्ञाग2), सरेस 
($02९०5४0॥) तथा अश्नुकरगण (पञराश्ांणा) है 
हम वैलस का कथन है कि वर्तमान लोकतन्त्र के युग मे जनता राजनीतिक 
क्रियाओं में सोच-समभकर प्रवृत्त नही होती । अधिकाश में बह सकेत्तो तथा नारो का 
अनुमरण कर भाववेण मे राजनीतिक कार्य करती है। जनमत का निर्माण राज- 
नीतिक नेता जनता के दिमाग को झ्रपील कर नहीं करने श्रपितु उनकी नाद्चण्ता 
उमारकर करते हैं । 
अपने सामूहिक राजनीतिक जीवन में एक नागरिक ऐसे-ऐसे कार्य बरता 
हैं, जिस पर बाद में अगर वह व्यानपुर्वक ब्रिचार करे तो बहुत लज्जित हो। 
जनतन्न के श्रन्तर्गत सामाजिक श्र राजनीतिक जीवन फऊे प्रत्येक पक्ष मे श्रवौद्धिक 
तच्चो की प्रधानता रहती है ओर सोच-समझः का श्रभाव होता है। केवल निर्वाचक 
और जनसाधारण ही अपने कत्तंव्यो का पालन भावावेण में श्राकर नही करते, अ्रपितृ 
पालियामेट भी इसी प्रकार की श्रवौद्धिक श्रीर तकेयून्‍्य प्रवृत्तियों का शिकार 
जाती है । 
ग्राहम वेलस जनतन्त्र का विरोधी नहीं। उसका विचार है कि निर्वासन 
नियमों की कठोरता, शिक्षा के प्रसार तथा ज्ञान की वृद्धि के परिणामस्वर्प वह्यापर 
दृष्टिकोश के विकास की सम्भावना हैं। प्रजातन्‍त की एक और बडी विधेषता बट 
हैं कि यह शासन-व्यवस्था जन-सहमति पर गझ्ाधारित है। जन-सहमति के ग्रनाह मे 
शासनतन्त विगड जाता है । 
मंपटूगल फा (समाज मन! का सिद्धान्त (5009 ग़ा0त हा ० %९- 
ए०0/१७॥)--गराहम वेलस की तरह मंक्‍ट्रगल भी अबौद्धिक तन्‍्वों को प्रधानता देता 
है श्रोर तकं-भक्ति को गौग समझता है। इसी झ्राधार पर उसने श्ादर्भवादी और 
उपयोगिताबादी निद्धान्तो की कडी श्रालोचना वी है। उसके विचारानुसार मनृप्य मे 
तक॑-बुद्धि की मात्रा थोटी होती हैँ और अ्रवीदिक तत्त्वो वी प्रधानता होती है । 
मेवहूगल ने मनुष्प की क्षियाप्रेरक शक्तियों ( 'ैै०॥५था08 0ि८८5 ) दा नाम 
सहज प्रवृत्तियाँ ([899॥०05) रखा है । मनुण्य वी तर्वा-दुद्धि एन सहज प्रवृत्तियों द्वारा 
नियन्त्रित की जाती है, वह इनका शासन नहीं करती । 
मंबइगल का दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धान्त समान-चेतना का है । उसका कथन 
है कि बहुत से व्यवितयों के सम्मिलन से जिस समुदाय हा निर्मास्य होता है वह समुदाय 
भी न्पना एक व्यम्तित्त और मन रखता है जो कि व्यक्तियों के ब्यतितत्व प्रौर मन 
से ऊपर होता है। एवं समुदाप्र में मनुप्य अपनी तर्वा-वद्धि वी प्रेर्गा पर प्रानरण 
ही फरता बह समदाय-मन ( (००१ गत ) मी प्रेस्या पर कार्य करना है । 
एस समुदाय-मंत का रूप हमे एक भीड था गिरोह यी उाय॑बाहियों के सचादन में 
स्प्ट नजर आा छऊाता है। ऐसे ग्रुपों मे मनुप्य असहाय मरूप से अपने दूसरे साथियों 
के साथ एऐसे-एसे बाय बरता है कि जिनरो व रली भी झपने देबह्विक जीवन मे 
करने को उद्यत नही होगा । प्रक्तर हम देगते हैं फ्ि दगा-फ़साद के समय मनुष्य पी 


१६० राजनीतिक शास्त्र फे मूल सिद्धान्त 


तक॑-वुद्धि काम करना छोड देती है, श्रौर श्रच्छे-मले श्रादमी भी ऐसे-ऐसे काम करते 
है जिन्हे कि वैयक्तिक जीवन में वे कभी भी करना पसन्द नही करेंगे । 

आज की लोकततन्त्रात्मक घासन-व्यवस्थाओ मे राजनीतिक नेता इस समुदाय- 
मन को ही श्रपील करते है । 

इसी प्रकार विलियम ट्राटर (५॥॥॥8४ 70८) ने भी मनुप्य में समुदाय 
((४०४०) के मन के भ्रनुसरण करने की प्रवृत्ति मानी है । 

शझालोचना--इसमे सन्देह नही कि मनोविज्ञानवेत्ताओ ने हमारे राजनीतिक 
जीवन मे तकं-बुद्धि के श्रतिरिक्त हमारी सहज प्रवृत्तियो, श्रवौद्धिक तत्त्वोया भाव 
तत्त्वो की महत्ता को सिद्ध कर एक महत्त्वपूर्ण कार्य किया है । हम इस वात से इनकार 
नही कर सकते कि हमारे देनिक राजनीतिक जीवन मे, राजनीतिक नेता हमारी 
भावनाझ्नो को उभारने का प्रयत्त करते है। इसी प्रकार जन-समूह में हमारे श्राचरण 
की क्या प्रवृत्ति होती है, किस प्रकार तर्क को छोड हम भावावेश मे बुरे से बुरे 
काम कर डालते है, और किस प्रकार क्रान्ति या विद्रोह के समय जनता का श्राचरण 
होता है। इन सबका यथार्थ मनोवैज्ञानिक विवेचन कर मनोविज्ञानशास्त्रियो ने राज- 
नीतिक जीवन के अवौद्धिक पक्ष की श्रोर हमारा ध्यान खीचा है । 

इसी प्रकार उनके इस कथन मे भी पर्याप्त सत्य है कि हमारे समाज का 
श्राघार तक ही नही, रीति-रिवाज, परम्परा, शअ्रम्यास, अनुकरण, रागानुराग तथा 
झ्नन्‍्य मनोभाव भी है । 

परन्तु मनोविज्ञानवेत्ता हमारे सामाजिक जीवन की वसी ही एकागी और 
श्रपूर्ण व्याख्या करते है जिस प्रकार श्रादशंवादी श्रौर उपयोगिताबादी। उन्होने 
श्रवौद्धिक शक्तियों का श्रतिशयोक्ितिपूर्णो वर्णान क्या है। मनुप्यः चिन्तनशील प्राणी 
है, वह सोच-समभ सकता है । हमारे सामाजिक जीवन मे तर्क की उससे कही अ्रधिक 
महत्ता है जितनी कि मनोविज्ञानवेत्ता मानते है। वस्तुत हमारे सामाजिक श्राचरण 
मे तके और भाव दोनो का ही मिश्रण रहता है । 

राज्य-मवित भौर राष्ट्रीय एकता का आझ्राधार केवल प्रबौद्धिक तत्त्व ही नही 
हो सकते । समाज का सगठन केवल सकेत या अनुकरण पर शभ्राघारित नही। 
राजनीतिक जीवन में भ्रनेक नैतिक मूल्य वर्तमान रहते है, वह हमारी गति-विधि 
निर्धारित करते है । 

इस प्रकार मनोवैज्ञानिक मनुष्य प्रकृति के निम्द तत्त्वों के आधार पर उच्च, 
तत्त्वो की व्याख्या का अ्रसफल प्रयास करते है । 


७०- राज्य की श्रार्दर्शात्मक व्याख्या (76 0645६ (००५ ०06 896) 


राज्य प्रकृति की एक महत्त्वपूर्ण व्याख्या आदशशवादी व्याल्या भी है । इस 
सिद्धान्त का विस्तृत विवेचन तो हम राज्य के कार्य-क्षेत्र की व्याख्या के समय करेगे । 
यहाँ तो हम सक्षेप से इस सिद्धान्त द्वारा की गई राज्य प्रकृति की व्याख्या विषयक 


राज्य की श्रार्र्शात्मक व्यातया १६१- 


मतो का ही विवरण देंगे । 

राज्य की आ्रादर्शवादी व्यास्या बहुत पुरानी है। प्राचीन ग्रीक विचारक प्लेटो 
और अरस्तू के विचार से इस सिद्धान्त का प्रारम्भ माना जाता है। ग्रीक विचारको 
ने मनुष्य को स्वभावत सामाजिक मान राज्य को एक प्राकृतिक समस्या माना है। 
उनका धिचार था कि राज्य मनुष्य के मस्तिप्क की स॒प्टि है। प्लेटो कहता है, “राज्य 
श्र फुछ नहीं, मानव-मस्तिप्क का विस्तृत रूप ही हैं। राज्य की उत्पत्ति चुक्षो 
श्रयवा चट्टानों से नहों होतो, वे उन मनुष्यो के मस्तिप्फ से उत्पन्न होते हैँ जो 
उनमे निवास करते हैं ।”* इस प्रकार राज्य की प्रकृति के ज्ञान के लिए उनके 
विचारात्मक स्वरूप का सममना भ्रावश्यक है। 'प्लेटो और अरस्तू राज्य को श्रपने 
झ्राप में सर्व प्रकार से पुर्ण एक विशालकाय व्यक्ति के समान समभने हैं। उसका 
सगठन मनुप्य घरीर (प्ण्याभा णष्टआओआ।) की तरह है । वे समाज श्र राज्य कोः 
एक रूप समभते है। वर्तमान युग की श्रादर्शादी विचारधारा का जनक सर्सो को 
फहा जा सकता है। रुसो राज्य को एक नेतिक संस्था मानता है । वह कहता है कि 
राज्य की अपनी एक इच्छा होती है। यह इच्छा समाज के सदस्यों की नैतिक या 
आदर्ण इच्छाओं से युक्‍तत होती है। वह व्यक्ति के वास्तविक हित को प्रगठ करती 
है । राज्य वी इच्छा हमेणा ठीक होती है, वह सदा जनहित में होती है । रूसो के इस 
सामान्य इच्छा (0थाथ»। (शा।) के सिद्धान्त के आधार पर ही वर्तमान युग मे काण्ट 
तथा हीगल ने श्रादर्शवादी राज्य की कल्पना की । जर्मन विचारको वा प्रभाव इगलैण्ड 
पर भी पटा और इगलैण्ड के टी० एच० ग्रीन, वोसाँके तथा ब्रैडले (8790]0$ ) इत्यादि 
में भी राज्य की आदर्शवादी कल्पना का समर्थन किया । 

भ्रादर्गवादी विचारधारा का परिपक्व रुप हीगल के विचारों में मिलता है । 
हीगल रसो का अनुमरण करता हुआ राज्य को उच्चतम नंतिक मस्था मानता है । 
मनुष्य के व्यवितत्व की पूर्णो श्रभिव्यक्ति राज्य के श्रतर्गत ही सम्भव है, राज्य के 
बाहर नही । राज्य एक पूर्ण विकसित व्यवित के समान है । यह नैतिक घरीर है, 
उसकी एक नेतिक इच्छा है, व्यवित इस नंतिक घरीर का एक श्रविभाज्य श्रग है । 
राज्य व्यक्ति की उच्चतम इच्छा की श्रभिव्यक्ति करता है, श्रतः राज्य नियमों वो 
मानकर ही भनुप्य पूर्ण स्वतन्त्रता की श्रनुभूति कर सकता है। राज्य व्यवित-कल्यारण 
के लिए नहीं अपितु आत्म-वल्याण के लिए अवस्थित है । राज्य को हींगल एन प्रकार 
जी दैवीय घक्ति मानता है। बह वहता है वि राज्य तो पृथ्वी पर भगवान के 'साक्षात 
स्वरूप' के सहश है । व्यकिति को एसकी पूजा वरनी चाहिए । राज्य के प्रति विद्रोह 
घरनतिवा है। व्यक्ति का सब से वटा कतेंव्य राज्य की उन्नति के लिए प्रयत्न करना 
है | राज्य के लिए उसे अपने जीवन तक का बलिदान कर देना चाहिए । 

ग्रालोचना--राज्य दी श्रादर्मात्मक व्यास्या की बटी श्रालोचना की जाती है | 
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श्ध्र राजनीति शास्त्र के मूल सिद्धान्त 


यह कहा जाता है कि श्रादर्शावादी विचारधारा श्रयथार्थ है । उसका जीवन की वास्त- 
विकताओो से कोई सम्बन्ध नही । राज्य को नेंतिक सस्था मानते हुए भी उसे अपने 
श्राप में श्रन्‍्त नहीं मान सकते । राज्य का उद्देश्य व्यवित-कल्याण है, झ्रात्म-कल्याण 
नहीं । भ्रत राज्य को श्रसीम और अवाध अधिकार नही सौपे जा सकते । राज्य हमेशा 
ही ठीक नही होता, वह हमेशा ही अपने कार्यो में किमी उचित नीनि का पालन करने 
वाला नही होता। 

राज्य का श्रादर्णंवादी निद्धान्त व्यक्ति-स्वातन्त्य और उसके अधिकारो को 
नष्ट कर देता है, वह व्यक्ति जीवन की कोई कीमत नही समझता । ऐसी अ्रवस्था में 
यह सिद्धान्त स्वस्थ राज्य-व्यवस्था का आधार नही वन सकता । 

निष्कर्ष---ऊपर हमने राज्य विपयक अनेक अडछे-सत्य सिद्धान्तो का विवेचन 
किया है। राज्य की केवल एक ही सिद्धान्त के श्राघार पर व्याख्या करना अआ्रामक 
और श्रसत्य है । राज्य मानवीय सस्था है, उसके मानवीय स्वरूप को समभने के लिए 
हमे अ्रपने जीवन की विविधता को नहीं भूलना चाहिए । 


प्राप्णण्ना। (आरधवाणा5 
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७१ फानून दब्द का परिचय 


फानून दब्द अग्रेजी शब्द लॉ (].89) का हिन्दी पर्यायवाची है। साधारण 
बोलचाल मे श्लौर वैज्ञानिक अर्थ मे भी 'कानून' शब्द अनेकार्थक है। जब हम किसी 
भी एक ऐसे नियम की शोर सकेत करते हैं जो निश्चित रुप और एकरूप है और 
जिसका पालन साधारणतया होता है या किया जाता है, तो वह कानून कहलाता है। 
यह कानून शब्द की एक विस्तृत व्यास्या है । उसके श्रन्तगंत प्राकृतिक, नैतिक, सामा- 
जिक शोर राजनीतिक सभी प्रकार के कानून भ्रा जाते है । 

हम प्राकृतिक जीवन में कुछ ऐसे नियम देखते है जो निश्चित श्रौर एकरूप 
है श्रीर जिनका पालन नित्य होता है । ऐसे नियमों को हम प्राकृतिक कानून (|श॥४- 
50व 89) कह सकते हैं। गुरुत्वाकर्पण का नियम ([.879 ता हामजांशांणा) 
इत्यादि ऐसे ही भौतिक नियम हैं जो कि अपरिवर्तनीय हैं, और सम्पूर्णा विष्व मे 
एकरूप हैं । 

परन्तु हमारे सामाजिक श्ौर राजनीतिक जीवन में कानून धघब्द का प्रयोग 
उपयु वत भ्र्थ मे नही होता। सामाजिफ जीवन मे कानून से हमारा श्रभिप्राय उन नियमो 
से होता है जो हमारे जीवन फा नियमन फरते हैँ ॥ यदि ये नियम हमारे श्रान्तरिक 
जीवन से सम्बन्धित हैँ यानो हमारी क्रियाप्रेरफ शवितयों श्रौर हमारी इच्छाओं या 
उद्देश्यों से सम्बन्धित हैँ तो वह नेतिक नियम ()४४०४) ॥995) फहनाते हैँ । यदि 
ये नियम हमारे बाह्य जोवन से सम्बन्धित हैँ तो ये सामाजिक झ्लौर राजनीतिक 
कानून कहलायेंगे । 

सामाजिक और राजनीतिक फानुन भी प्रकृति से एक दूसरे से भिन्‍न हैं। 
सामाजिक नियम परम्परागत रीति-रिवाज, फंशन तया रुढियो पर प्राघारित होते हैं । 
उनवी मान्यता लोकमत तथा समाज की नंतिक चेतना द्वारा दी जाती है। फत्रत्त 
उनको त्ोडने या उल्लंघन फरने का नतीजा झारीरिक दण्ड नहीं होता। प्रवस्तर 
सामाजिक नियम तोड़ने पर समाज द्वारा हमारे आचरण की प्रालोचना की जाती है 
या उपहास उठाया जाता है। यह ठीव है कि कभी-कभी सामणिक नियमों के त्तोटने 
का टंग बहूत समन हो सकता है, परन्तु वह मृत्यु-दण्ड या जेल नहीं होता, ग्धिक से 
भ्रधियः समाज हमे अपनी सदस्यता से वचित कर सकता है, हमारा बाइफाट वर 
सतता है । दहेज-प्रवा, प्रन्तर्जातीय घियाहों का निषेघ, विधवा-विवाह्‌ का निषेध 
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इत्यादि बहुत से सामाजिक नियम हमारे हिन्दू समाज मे मिल जाते हैँ ॥ इन नियमों 
के पालन कराने के लिए कोई शारीरिक दण्ड-व्यवस्थ नही, केवल लोकमत के श्राघार 
पर ही समाज मे इनका झनुसरण होता रहता हैं ।॥ सामाजिक नियम श्रधिकतर 
अप्रगतिशील सामाजिक व्यवस्था के बनाये रखने मे मदद करते है । 

सामाजिक कानून के विपरीत राजनीतिक फानून वे नियम होते हैँ जिन्हें 
राज्य हारा जारी किया जाता है श्रौर जिन्हें राज्य ही लागू फरने फे लिए उत्तरदायी 
होता है। राजनीतिक नियमो की सबसे बडी विशेषता उनकी उच्चता होती है । 
क्योकि उनको लागू करने वाली राजकीय शक्ति ओर दण्ड व्यवस्था होती है । 

राजनीति शास्त्र के भ्रध्ययन भे हम केवल राजनीतिक कानूनों का ही विवेचन 
करते हैं। रत यहाँ हमारा सम्बन्ध केवल राजनीतिक कानून से ही है । राजनीतिक 
कानून की अनेक व्याख्याएँ फी गई हैं। नीचे हम इन व्यास्याओर का विवरण देंगे । 


७२. कानून को श्ञास्त्रीय व्याख्या ((958०वव एश&0ा ०02) 


पीछे हम कानूनी प्रभ्ुता के रूप पर विचार कर चुके हैं। हम देख चुके हैं 
कि आस्टिन इत्यादि कानूनी प्रभ्मनता के समर्थक, कानून को राज्य का आदेश मात्र 
मानते हैं। झ्रास्टिन से पूर्व बोदीन, हॉब्स तथा वेन्थम भी उपयुवत विचार का ही 
समर्थन कर चुके थे । इस विचार के अनुसार प्रत्येक राज्य मे एक निश्चित व्यक्ति या 
व्यवित-समुदाय सर्वोच्च छावित सम्पन्न होता है । उसी के श्रादेश कानून कहलाते हैं । 
इन आदेशो के भग करने का परिणाम शारीरिक दण्ड होता है । दण्ड के भय से 
ही नागरिक राज्य नियमो का पालन करते हैं। इस प्रकार राज्य की शारीरिक 
शवित की उच्चता का श्राघार कानून की सबसे वडी विशेषता है। इस विशेषता 
के प्रभाव मे कोई भी नियम “कानून नही कहला सकता भ्रौर चाहे वह जो कुछ हो । 

नवीन लेखको मे हालण्ड (7! फ प्रणाधाव) तथा विलोबी (ए. श्र 
9/॥॥०४४॥0५) इस सिद्धान्त के विशेष समर्थकों मे से हैं । 


७६३० कानून की ऐतिहासिक व्याख्या (्रा५07०३। एशआ0०ा ० ]2छ9) 


कानून की उपयुवत व्याख्या का विरोध सर हेनरी भेव भौर सेविनी 
(8०शट्टा9) ने किया है। झ्राज एफ डबल्यू. मेटलंण्ड (7 एल. )/थ(५॥०) श्र 
सर फ्रेंडरिक पोलॉक (57 ाल्तध्ा० ९ण!००८) भी कानून की शास्त्रीय 
परिभाषा का खण्डन करते हैं । वे कानून की शास्त्रीय व्याख्या को बहुत सकुचित 
समभते हैं । उनका कथन है कि यह जरूरी नहीं कि कानून एक निश्चित प्रम्नुता 
के झ्ादेशो का ही फल हो । कानून को केवल मात्र राजकीय श्रादेश मानना बिलकुल 
गलत है । कानून तो प्रगतिशील, परिवर्तंनशील तथा दीघंकालीन सामाजिक परिस्थि- 
तियो का परिणाम है। दूसरे शब्दों मे हम कानून की तब तक कोई भी उचित 
व्याख्या नही कर सकते जब तक कि उसकी उत्पादनकर्त्ता ऐतिहासिक परिस्थितियों का 
श्रध्ययन न कर लें। प्रत्येक समाज की भ्रपनी घारमिक, राजनीतिक भ्ौ र श्राथिक झावश्य- 
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कताएँ होती हैं, इन्ही झ्ावग्यकताओो की पूति के लिए कानून बनाये जाते है । 
राजकीय प्रभुता तो कानून का केवल श्रौपचारिक (70०779]) ख्रोत मात्र है, वास्तविक 
नही। श्रत कानून का अध्ययन ऐतिहासिक परिस्थितियों के सदर्भ से ही होना 
चाहिए। 

सर हेनरी मेन ने कानून के तीन जन्म ख्रीत माने है-- 

(१) परम्परागत रीति-रिवाज (()/0॥8 श्ञात ०णाएशा।075) 

(२) जन-महमित (?ए०9॥० ८०॥६०॥) 

(३) कलन्ान निर्माण की योग्यता वाली निश्चित राजनोतिक नत्ता (7]० 
चलीप्राट 9"ना्य इणाणाए ०ण्राएशंटा (0 ग्राशं०४ ]89) 

उपयुं कत प्रथम दो कानून निर्माण के वास्तविक खोल (४४८१४ 50फप्र८८५) 
है, जब कि प्रन्तिम केवल श्रोपचारिक (77070) ख्रोत है । जन-परम्पराएँ वैधानिक 
स्वीकृति प्राप्त करने पर ही वास्तविक कानून बनती है । 

हेनरी मेन. आस्टिन के इस मत का भी समर्थक नहीं कि कानून राज्य को 
रचना है, राज्य तो केवल परम्परागत रीति-रिवाजों को मान्यता दे उन्हें कानून 
स्वीकार करता है । हेनरी मेन का विचार है कि जनसामान्य कानून का पालन दण्ड 
के भय मात्र से ही नही करता, राज्य-णक्ति की उच्चता ही उसके पालन वराने का 
कारण नही । लोग कानून का पालन बहुत कुछ श्रस्यासवश करते हैं श्रौर बहुत कुछ 
इसलिए करते हैं कि उनकी नेतिक धारणा के श्रनुकूल होता है । 


७४ फानून की समाजवेज्ञानिक व्याख्या (॥]6 500० 6ट्टाट्यं एलआं0) 
०0 89४) 


चुग्वी, फ्रेव तथा लॉस्‍्की इस विचारधारा के प्रवल समर्थक हूँ । वे राज्य की 
सर्वोच्च सत्ता को नही मानते और न ही उसे कानून का खोत समभते है । कानून के 
शास्त्रीय सिद्धान्त को वह एक श्रयथार्थ श्लौर उघला सिद्धान्त मानते है । कानन की 
समाजरव॑ज्ञानिक व्याल्या अश्रधिकाश मे मनोविज्ञान, समाजविज्ञान तथा व्यवह्ार्थाद 
(29|8एशाणआ) के व्यावहारिक दर्शन पर आधारित है 

चुग्वी का कथन है कि कानून सामाजिक शवितियों का प्रतिफन है । राज्य से 
निश्चित भौर सगठटित विधानपालिकाएँ हो सकती है, परन्तु उनके झ्रादेश मात कानून 
नही बन जाते | कानून हमारी सामाजिक गझ्ावसब्यकनाग्रो वा परिणाम है । उसका 
पालन भय से नही किया जाता, अपितु स्वार्थ वण किया जाता है। मनुष्य विवेकशोल 
प्राणी है, वह जानता है कि सामाजिक जिन्दगी तभी सम्भव है जब छुछ नियमों 
या झगूलो का पालन विया जासयगा | इन नियमों या झसलो यी प्रनुपस्थिति मे समाज 
में श्राजवता फंल जावगी, सन्क्ृति और सम्यता सत्म हो जायगी। पझत सामाजिक 
एकता (86093) इणातंशाए) के उद्देष्य वो सामने रखते हुए हम कानून शा 
पालन करने हूँ। थी यानून की परिभाषा इस प्रतार करता है, “प्राघारभूत श्र 
में फानून चरिप्र-पालन के नियमो के उत्त समूह यो कहते हैं शिसफा पालन साधारण 
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मनुष्य सामाजिक जिन्दगी से प्राप्त सम्पूर्ण लाभों के सरक्षण और सवर्द्धन के लिए 
करता है ४77 

कब कानून के नैतिक पक्ष पर अ्रधिक वल देता है। उसका कथन है कि फानून 
राज्य से स्वतन्त्र भौर उच्च है। राज्य का वास्तविक रचियता कानून है, न कि राज्य 
कानून का । इस प्रकार वह राज्य की सर्वोच्च सत्ता की श्रवस्थिति को सर्वथा 
अस्वीकार करता है। कानुन का स्रोत हमारी न्‍्याप श्रौर श्रौचित्य की ज्ञान भावना 
( $९॥5९ ०7 [शाह8॥ ) है। श्रत कानून हमारी नेतिक घारणा का परिणाम है । 
जिसको हम वुरा समभते है कानून उसे दूर करने का प्रयत्न करता है और जो 
हमारी नेतिक धारणा के अनुसार उचित है, कानून उसे निर्धारित करने का प्रयत्त 
करता है । क्रेव का मत है कि हम कानून का पालन दण्ड के भय से नहीं करते, 
बल्कि, क्योकि कानून उचित श्रौर न्‍्यायसगत है, वह हमारी नेतिक धारणा पर 
झ्राघारित है, इसी कारण कानून का पालन किया जाता है । 

लॉस्की की कानून की व्याख्या उपयोगितावाद पर आधारित है । उसका कथन 
है कि कानून का श्राधार व्यक्ति की सहमति है । कानून का पालन इसलिए किया 
जाता है क्योकि वह हमारी कामनाओ कौ पूर्ति मे सहायता करता है। कानून हमारे 
कल्याण का साधन है, यही कारण है कि हम उसका श्राचरण करते हैं। क्रेव तथा 
लॉस्‍्की दोनो का ही यह विचार है कि यदि कानून हमारे कल्याण का पोपक न हो 
निरकुश हो जाए, तो व्यक्ति को राज्य-व्यवस्था के विरोध और कानून के उल्लघन का 
अधिकार है । 

निष्कर्ष --कानून की उपयु कत व्याख्याप्रों के श्रतिरिक्त दाशंनिक और तुल- 
नात्मक नामक दो श्रन्य व्याख्याएं भी की गई हैं, परन्तु वे श्रधिक महत्त्वपूर्ण नही + 

कानून की ठीक-ठीक व्याख्या इन तीनो सिद्धान्तो के मिश्ररा से ही सम्भव है। 
इन तीनो का अलग-अलग प्रयोग इसकी समुचित व्याख्या नही कर पाता । इसमे सदेह 
नही कि कानून की तीनो प्रकार की धारणाओ मे पर्याप्त सत्य है, परन्तु वह पूर्ण 
नही । वे कानून के विविध पक्षो की ही उपस्थित करती हैं । निश्चय ही कानून केवल 
मात्र राज्यादेश ही नही हो सकता, वह परिवर्तनशील है, समाज की परिवर्तित होती 
हुई श्राथिक श्लौर सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार उसमे परिवर्तन होते रहते हैं । 
समाज की नेतिक घारणा, उसका न्याय व औचित्य ज्ञान तथा जनमत सभी कानन 
के रूप को निश्चित करते हैं। रीति-रिवाज तथा परम्परा की भी कोई राज्य अवहेलना 
नही कर सकता । 

परन्तु इन सबके बावजूद भी हमे यह मानना पडेगा कि जनमत और नैतिक 
घारणाएं झाज के युग मे तब तक कानून नही बन सकती जव तक कि थे विघान- 
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फानून की परिभाषा श्ह७ 


पालिकाओरी द्वारा झ्ादेश रुप मे जारी न को जाएँ। श्राज कानून का मुख्य स्रोत 
विधानपालिकाएं है, रीति-रिवाज श्रौर परम्परा का स्थान आज राज्य विधान- 
पालिकाओं ध्वारा रचित अधिनियम ले रहे है । 


कानू न का पालन निस्सन्देह हम श्रस्यासवण् श्रौर स्वार्थवण भी करते हैं, परन्तु 
राज्य-दण्द का भय भी कानुन-पालन के लिए श्रत्यन्त महत्त्वपूर्णा है । प्रत्येक समाज में 
कुछ न कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैँ जिन्हे मेत्िक घारग्गाएँ कानून-पालन के लिए प्रेरित 
नही करती । उन्हे गर कानूनी और समाज-विरोधी कार्यो को करने से रोकने का एक 
तरीका है-- वह तरीका है राज्य-दण्ठ । राज्य-दण्ड के ब्रिना बहुत से कानून केबल 
नैतिक नियम मात्र ही रह जायेंगे और उनका वार-वार उल्लंघन होता रहेगा। राज्य- 
दण्ड की व्यवस्था समाज में एकता, संगठन, शान्ति भौर व्यवस्थ को बनाये रखने के 
लिए गत्यन्त श्रावश्यक है । 


डस प्रकार हम देखते है कि कानून की तीनो व्याख्याएँ एक-दूसरे की पूरक है 
ओऔर एन तीनो के मेल से ही हम कानून की प्रकृति से वास्तविक रूप मे परिचित हो 
सकते हैं । 


७५ फानून की परिभाषा 


उपयु वत विवेचन के अनन्तर हमारे लिए कानून की एक निश्चित परिभाषा 
करना प्रासान हो जाता हैं। शझ्रास्टिन के कानूनविषयव शास्त्रीय दृष्टिकोण का 
अनुसरण करते हुए हारलण्ड ने कानून की परिभाषा इस प्रकार की है, “फानून 
झाचरण फा वह साधारण नियम है जो फेचल वाह्य प्राचरण फो ही पहिचानता हो 
शझौर फिसी निश्चित सत्ता हारा लागू किया जाता हो, श्लौर यह सत्ता मानवीय हो, 
तथा मानवीय सत्ताक्‍्तो में भी वह हो, जिसे राजनीतिक समाज में सर्वोच शवित- 
सम्पन्न माना जाता हो | या संक्षेप मे एक प्रभुतासम्पन्न राजनीतिक शावित द्वारा 
लागू किये जाने याले बाह्म श्राचरण फे सामान्य नियम को फानून कहा जा सकता है ।! 


हालंण्ड के विपरीत विल्सन (७शआा5०ा) ने कानून के ऐतिहासिक तथा 
विकासवादी पक्ष पर बन देते हुए कानून वी परिमापा इन शब्दों में की है, “कानून 
सुस्थापित विचारधारा तथा प्रन्यास का वह प्रशण है जो शासन फो सत्ता शपित 
द्वारा सर्माथत सामान्य नियमों फे रुप में सुस्पप्ट तथा बेधानिक स्वीकृति प्राप्त कर 
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श्ह्८ राजनीति श्ञास्त्र फे मूल सिद्धान्त 


चुका है ।? 

इस प्रकार हम देखते है कि कानून हमारे वाह्य सामाजिक जीवन के नियामक 
वह परम्परागत श्रथवा राज्य-निर्मित्त लिखित तथा श्रलिखित नियम हैं जिनको लाग्रू 
करने का उत्तरदायित्व राज्य पर होता है । 


कानून के लिए श्रावह्यक तरत्व--उपयु क्त परिभाषाझ्रों से हम यह परिणाम 
निकालते हैँ कि कानून के लिए निम्नलिखित तत्वों की उपस्थिति श्रावश्यक है-- 

(१) कानून को केवल नागरिक समाज में ही लागू किया जा सकता है । 

(२) कानून का निर्माण समाज मे स्थित सर्वोच्च राज्य-सत्ता द्वारा होता है । 

(३) कानून उस नियम-सग्रह का नाम है जिसको व्यक्तियों के पारस्परिक 
सम्बन्धो तथा व्यक्ति-समुदायो के आचरण के नियमन के लिए राज्य द्वारा लागू किया 
जाता है । 

(४) कानून के ये विभिन्‍त नियम केवल मात्र हमारे बाह्य श्राचरण का 
नियमन करते हैं, उनका हमारी आन्तरिक प्रवृत्तियो, कार्य-प्रेरक शक्तियों तथा मन के 
विचारों से कोई सम्बन्ध नहीं होता । 


७६ कानून के स्रोत (500706$ ० 9७) 


अग्रेज विधानशास्त्री हालंण्ड के मतानुसार कानून के निम्नलिखित छः 
स्रोत हैं-- 

(१) रीति-रिवाज (४४०75) , (२) घर्म (९०॥९807) , (३) न्यायालयों 
के निर्णय (उप009| 6९८७४०॥5), (४) शास्त्रीय व्याख्याएँ ([.68० ९०ग्राधाधा- 
क्‍8708) , (५) श्रौचित्य व न्याय-निर्णय (24णा४), और (६) कानून-निर्माण 
(.6छ5 90०) । 

अब हम इन सब पर पृथक्‌-पृथक्‌ विचार करेंगे। 

(१) रीति-रिवाज (27४०४) कानून का सव से पुराना स्रोत समझा 
जाता है। रीति-रिवाज सामाजिक आ्राचरण! के उन नियमो को कहते हैं जिनका 
पालन समाज के श्रधिकाश भाग हारा होता है। इन रीति-रिवाजों का जन्म अभ्यास 
सफल श्रनुभव, उपयोगिता श्रथवा न्याय-व्यवस्था की सामान्य आकाक्षा से हो जाता 
है। अनेक बार इन रीति-रिंवाजो का जन्म अचानक हो जाता है और अनेक वार 
परिवार, कबीले श्रथवा किसी समुदाय के परम्परागत व्यवहार (05876) इसके झ्राधार 
बन जाते हैं । परन्तु कोई भी निश्चित रूप से यह नही कह सकता कि कब और कैसे 
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कानून के स्रोत १६६ 


रीति-रिवाजो का प्रचलन हो गया | सामान्यतया हम यही कह सकते है कि ये रीति- 
रिवाज हमारी सामाजिक प्रवृत्ति के परिणाम हैं। इनका पालन अधिकतर उनकी 
उपयोगिता तथा जन-सामन्य की अमनपसन्द इच्छा से होता है । 


अ्रविकसित अथवा अद्धंविकसित पुराने समाज में परम्परागत व्यवहार नियमों 
तथा रीति-रिवाजोी का विशेष महत्त्व था । ऐसे समय मे समाजन्व्यवस्था सरल थी 
लोगों के जीवन की द्यावश्यकताएँ अधिक नही थी, श्रत यही नियम उनके सामाजिक 
आचरण की व्यवस्था करते थे। वस्तुत यह ठीक ही कहा जाता है कि पुराने समाज 
में सम्नाटों के शासन की वजाय रीति रिवाज श्रीर परम्परागत व्यवहार-नियमों का 
शासन होता था। सम्राट या गाँव भ्रथवा कवीले के मुखिया केवल इन रीति-रिवाजो 
के व्याख्यावार ही थे । 


धीरे-धीरे वे परम्पराएं घामिक, देवीय तथा अलौक्तिक घक्षितियों के श्राधार 
को ग्रहरा कर सामाजिक सूढ़ियाँ वन गई, जिनकी उपेक्षा श्रघामिक छृत्य या पाप 
समझा जाने लगा । 


राजनीतिक श्रर्थ मे रीति-रिवाज कानून नही कहलाते परन्तु कोई भी राज्य 
उनकी भ्रवहेलना वही कर सकता । जेव कभी राज्य किसी लोकप्रिय परम्परा या रिवाज 
पर आक़मण करता है तो जनता उसका कडा विरोध करती है । लोकमत के परिवर्तन 
के अनन्तर ही परम्पागत रिवाजों को राजकीय सहायता से वदला जा सकता है| बहुत 
से रिवाज राज्य द्वारा मान्यता प्रदान किये जाने पर कानून वन सकते है। इस प्रकार 
प्राय सभी राज्योमे कानून का अधिकाण भाग पराम्परागत रीति-रिवाजों पर आ्राधारित 
होता है । इग्लेण्ड का 'कॉमन लॉ' ((०॥४0॥ |४७) परम्परागत रीति-रिवाज पर ही 
ग्राधारित है । 

(२) घर्म (7०६00)--धर्म तथा रीति-रिवाज का चोली-दामन कान्मा 
धनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। हम ऊपर ही कह चुके है कि पुराने रीति-रिवाज धीरे-धीरे 
धामिक झावार को पाकर धामिक हृष्टि से श्रनुलधनीय हो गये । राज्य-सस्था के 
विकास में धर्म का विशेष हाथ रहा है। पुराने समाज के 'पुरोह्चित राजा' (शाल्क 
॥ए) की व्यवस्था एस मत के समयंन के लिए पर्याप्त है । 


धर्म ने प्रत्यक्ष रुप से भी कानुन-निर्माण में सहायता की है। अनेक ऐसे 
राजकीय नियम जारी किये गये जिनका प्रत्यक्ष प्राघार धर्म था| पुराने धर्माधितञारियों 
में भो झनेका ऐसे घामिक नियमों की रचना वी जो कि बाद मे राज्य-नियमो के बराबर 
हो गये । प्राचीन रोमन कानून धर्म पर प्राघारित था। हिन्दुओं वी सामाजिक व्यवस्था 
मनु, पराणर तया याज्यवल्क्य द्वारा प्रतिपादित घामिक नियमों पर झाधारित है। 
मुनलमानो वा कानून भी झरीयत का आश्रय लेकर चलता है । 

(३) न्यायालयों के निर्णय (उए080०] 8०८ंज्ञणा5) प्रो० गेटल का कशन 
है कि राज्य का जन्म वानून निर्माता के रुप में नहीं, बस्कि कड़ियों को व्याख्या 


२०० राजनीति शास्त्र के मूल सिद्धान्त 


तथा उन्हें लागू करने वाले के रूप मे हुआ ।”? परम्परागत रीति-रिवाज सामाजिक 
जीवन का नियमन करते श्रा रहे थे परन्तु उनके स्थिर शौर स्पप्ट सर्प के श्रमाव मे 
अनेक वार अनेक झंगडो के निपटारे मे कठिनाई पठती थी। अनेक वार ऐसे भी झगडे 
उत्पन्न हो गये जिनका निरंय किसी भी मौजूदा रीति-रिवाज से सम्भव नहीं था। 
ज्यो-ज्यो समाज के सगठन में जटिलता उत्पन्न हो गई, रीति-रिवाज श्र धम में भी 
पर्याप्त पार्थकय हो गया । फलत यह कठिनाई और भी वढ गईं, ऐसी श्रवस्था में 
कानून निर्माण का एक श्रन्य स्नोत सामने झ्राया। प्राय रीति-रिवाज की व्याख्या 
सम्बन्धी भंगडो का निर्णय सम्प्रदाय या समाज के पुरोहितो, वृद्धों या सरदारो या 
पचो से कराया जाता । ये लोग या तो परम्परागत रीति-रिवाज की बदली हुई 
परिस्थितियों के श्ननुकूल व्याख्या करते या रीति-रिवाज के श्रभाव में अ्रपनी न्याय- 
बुद्धि के अनुसार निर्णय देते । यह निर्णय भविष्य के लिए परम्परा का रूप घारण कर 
कानून बन जाते । जब कभी ऐसे ही भंगडे समाज या राज्य के सम्मुख आते तो 
न्यायाधीश उनका फँंसला करते हुए इन पहले किए गए निर्णायों का जिक्र करते, और 
उन्ही को भ्रपने फैसले का श्राधार बनाते । 

न्यायालयो के निर्णय केवल पुराने समाज में ही कानून-निर्माण के खल्रोत रहे 
हो और बवतंमान समाज मे उनका महत्त्व न हो, ऐसी वात नहीं। वर्तमान समाज 
में चाहे कानून पर्याप्त निश्चित और सुव्यवस्थित हो गये हैं तथापि समय-समय 
पर न्यायाधीश उनकी व्याख्या कर उनका विस्तार करते रहते है । प्राय प्रत्येक राज्य 
में जहाँ कानून लिखित तथा अलिखित किसी भी रूप में विद्यामान हो, न्‍्यायाघीश 
उसकी व्याख्या कर उसका बदली हुई परिस्थितियो के भ्रनुसार सशोधन भ्रौर विस्तार 
करते हैं । 

(४) शास्त्रीय व्याख्याएँ (.088! ००॥॥7०7825 )--प्रत्येक राज्य में 
विद्वान वकीलो शऔर विधानशास्त्रियों के कानून॒विषयक मतो का झादर किया जाता 
है, भौर न्यायाधीश लोग श्रपने निर्णय देते हुए उनके विचारों का स्थान-स्थान पर 
श्रादरपूर्वंक जिक्र करते है। इग्लेण्ड मे कोक (00.6) ब्लेक्स्टोन (8]80.5076) 
तथा केंट (८४) की कानून सम्बन्धी शास्त्रीय व्याख्याओ का भौर हमारे यहाँ 
मनु, पराशर तथा याश्यवल्क्य और उन पर भी की गई कुल्लूकभट्ट तथा मिताक्षरा 
इत्यादि की टीकाएँ कानून-निर्माण का महत्त्वपूर्ण स्नोत समझी जाती हैं इन लोगो 
ने परम्परागत रीति-रिवाजो का सग्रह किया और अनिश्चित तथा शस्पष्ट परम्पराशो 
की व्याख्या की । यही नही उन्होंने कानून सम्बन्धी अमृत्त सिद्धान्तो का विवेचन कर 
ऐसे तकंपूर्ण सामान्य सिद्धान्तो की स्थापना की जो कि झ्राज भी कानून-निर्माताओं 
का पथ-प्रदर्शन करते हैं । 


(५) भ्रौचित्य तथा न्‍्याय-निर्णय (उ4एा9)--यह भी 'न्यायाधीद निर्णय! का 
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ही एक प्रकार है। जहाँ न्‍्यायाबीश मोझूदा कानून वी व्यास्या करता है वहाँ 
न्याय-निरणय द्वारा वह कानून की मौजूदा कमियो को पूरा भी करता है। अनेत ऐसे 
ऋगडे न्यायालय के सामने ब्रा सकते है जिनका फैसला मौजूदा कानून से नहीं किया 
जा सकता। उस समय न्यायाघीश श्रपनी न्‍्याय-बुद्धि से (5०5० ० 30500८) से 
निर्ंय कर कानून का विस्तार करता है। यह कानून को लचीला बनाने का एक 
प्रकार हैं। जब कानून बदली हुई परिस्थितियों के श्रनुसार नहीं चदल पाता उस 
समय इस साधन द्वारा बिना किसी श्रौपचारिक तरीके को अपनाये कानून को 
चदला जा सकता है । 

कानून परिवर्तन के इस साधन का प्राघार निप्पक्षता, न्‍्याय-बुद्धि तथा व्याव- 
हारिक समानता है । 

(६) फानून-निर्माण (7.८ए४०॥०॥)--झाज कानून-निर्माग का सर्चप्रमुस 
स्रोत विधानपालिकाएँ ([.९एशशार० 500८8) है। कानून-निर्माग्य के अन्य 
सभी खोतो का स्थान ध्राज कानून-निर्माण ने ले लिया है । परम्परागत रीति-रिवाज, 
न्यायिक निर्णय (3फ0ा0००| 0९०अं०5) इत्यादि कानून निर्माण के श्रनिश्चित 
प्रकार धीरे-धीरे विधान-पालिकाश्रों द्वारा बनाये गये स्पष्ट कानूनों द्वारा स्थानान्तन्ति 
किए जा रहे है । इसमे सन्देह नही कि धर्म, सदाचरण के नियम तथा रीति-रिवाज 
सभी भ्राज भी कानून-निर्माण को प्रभावित करते हैं। परन्तु वे श्रव फानन-निर्मागा के 
प्रत्यक्ष मरोत न रहकर भप्रत्यक्ष प्रभावमात्र है । कानून के सम्रह (000८थ॥०) 
और लिखित रूप ग्रहण करने के फलस्वरूप न्यायिक निर्णायो (॥00८४) त८ल&0॥5) 
का विस्तार भी सीमित हो गया है। कानून सम्बन्धी घास्त्रीय व्यास्याश्रो का प्रयोग 
विभिन्‍न वेघानिक मामलो के वाद-विवाद में ही किया जाता है। 

हमने ऊपर वहा है कि आज कानून का मुर्य ल्रोत व्यवस्थापिका सभाएँ हैं, 
परन्तु कानून-निर्माण के साधन सदा एकरूप नहीं रहे, उनके स्वरूप में समय-समय 
पर परिवर्तन होता रहा है। प्राचीन काल मे नगर शासक ('/०४४७४७०७) घामिक 
पुरोहित, कवायली सरदार (०0१8 लाश) और सवंप्रिय राजा लोग कानून बनाने 
वाले अधिकारी होते थे । परन्तु आज तो जनता द्वारा निर्वाचित व्यवस्थापिका सभाएऐँ 
ही मुस्य रूप से कानून निर्माण करतो हैं। फही-कही जनता स्वय प्रजातस्प के प्रत्यक्ष 
साधनों (9॥6० गा८्ता005 ० त८गा०थ2३८५) द्वारा कानून-निर्मागय में हिस्सा 
लेती है । प्रथम प्रकार की व्यवस्पा का जन्म स्थान इगलैण्ट है, जब कि स्विट्जरलैप्ट 
ने कानून-निर्माण के प्रत्यल्ल साधनो का विकास विया। 

आज कानून का श्राधार जनमत है। ब्यवस्थापिका सभाएं तो वानून-निर्माण 
बग भोपचारिक स्रोत ही समझी जाती हैं। उनका समय-समय पर चुनाव होता 
रहता है, श्रत ये जनमत की प्रवहेलना किसों भो हालत से नहीं मर सक्‍नी। 
इ्मके साथ कानून की प्रकृति में पर्याप्त परिवर्तन हो गया है। पहले वानस-निर्माग्य 
केवल घान्ति झौर व्यवस्था परी स्थापना वे लिए होता घा परन्तु ग्राज बह 
समाज-कल्पारा का एक मुन्य साधन है । यह परिवर्तन राज्य के कर्च॑न्यों मो झपुति 


२०२ राजनीति शास्त्र के मूल सिद्धान्त 


के बदल जाने का ही फल है । 


७७ कानून के प्रकार (]॥6 एक्धात005 त705 ०0 89) 


कानून का वर्गकिरण श्रनेक प्रकार से किया जाता है । शासक भ्रौर शासित के 
सम्वन्धो को दृष्टि मे रखते हुए प्रो० गेटल कानून का विभाजन इस प्रकार करते हैं-- 

(१) व्यक्तिगत कानून (70४9(० [.9७), जो व्यवित व्यक्ति के पारस्परिक 
सम्बन्धो का नियमन करता है । 


(२) सावंजनिक कानून ([शा0०॥0० ].,89), जो राज्य शरीर व्यवित के पारस्प*- 
रिक सम्बन्धो का नियमन करता है | 


(३) श्रन्तर्राष्टीय कानून ([70७7//णाव। 7.9७४), जो राज्यो के पारस्परिक 
सम्बन्धों को नियमित करता है। 

व्यक्तिगत कानून (एतए४०९ ॥.89) के श्रन्तर्गत राज्य का कार्य एक 
सरक्षक का कार्य है, वह नागरिको के अ्रधिकारो की रक्षा श्रौर उनके पारस्परिक भगडे 
का फंसला करता है । सावंजनिक कानून राज्य भर व्यवित के पारस्परिक सम्वन्धो 
ओर अभ्रधिकारो का निर्णय करता है जबकि भ्रस्तर्राष्ट्रीय कानून का क्षेत्र राज्यो के 
पारस्परिक सम्बन्ध हैं । 

प्रो० हालेण्ड ने भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून की सत्ता को न मानते हुए कानून के 
केवल सावंजनिक कानून भौर व्यक्तिगत कानून दो ही प्रकार माने हैं। 

कानून का वर्गीकरण जन्म-स्थान के श्राधार पर भी किया जाता है। इस 
आधार पर कानून का विभाजन निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है-- 

(१) सर्वधानिक फानून (007४/ए।०9। .8७ ) --सव्व घानिक कानून राज्य 
की शासन-व्यवस्था का आधार होता है । वह राज्य के कत्तंव्य, राज्य-शासन का सगठन, 
उसके विभिन्‍न अगो के पारस्परिक सम्बन्ध श्र शासितो के अधिकारों तथा हासक 
ओऔर शासित के सम्बन्धो का नियमन करता हैं । सविधान के अनेक रूप हो सकते हैं, 
वह लिखित भी हो सकता है भ्रौर श्रलिखित भी । श्राजकल प्राय भ्रधिकाश(सविधान 
लिखित ही होते हैं । श्रमेरिका, भारत तथा रूस इत्यादि राज्यो के संविधान लिखित 
हैं। ग्रेट ज्रिटेन का सर्वधानिक कानून अधिकाश रूप से भ्रलिखित है । 

सर्वेधानिक कानून का निर्माण भी विभिन्‍न प्रकार से होता है। भ्रधिकाश 
मे उनका निर्माण सविधान निर्माण के लिए ही झायोजित सविधान समितियों द्वारा 
होता है, ज॑सा कि शअ्रमेरिका श्रौर भारत में हुआ। इन दोनो राज्यो मे संविधान 
निर्माण विशेष सविधान समितियों द्वारा हुआ, जिन्हे कि उनके एतद्विषयक कार्ये 
समाप्त करने पर भग कर दिया गया। 

ग्रेट ब्रिटेन के सवेधानिक कानून का निर्माण किसी एक विधान परिषद्‌ द्वारा 
नही हुआ, जैसा कि भ्रमेरिका भौर भारत मे हुआ । उसका विकास ऐतिहासिक परि- 


स्थितियों का परिणाम है। उसका आ्राधार परम्परागत समभौत्ते, रीति-रिवाज, न्यायिक 
निर्णय भर श्रनेक व्यवस्थाएँ है । 
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संवैधानिक कानून का स्वस्प जो भी हो, वह किन्‍्ही नो परिस्थितियों कया 
परिणाम वयो न हो, वह एक राज्य के राजनीतिक और शासकीय जीवन का श्राधार 
होता है। 

(२) साधारण कानून (0गराध9 ४७)--सविधान द्वारा स्थापित 
विधानपालिकाशो द्वारा निमित कानून विधि ($900$8) या सावारण कानून 
कहलाते है । राज्य जहाँ सर्वधानिक कानून की रचना है वहाँ वह साधारण कानून का 
जन्मदाता भी है। साधारण कानून नागरिक तथा राज्य के पारस्परिक सम्बन्धों के 
नियमन के अतिरिवत नागरिकों के पारस्परिक मसम्बम्धों का भी नियमन करता है । 

राज्यो की विधानपालिकाएँ साधारण कानून का उद्गम-ल्रोत होती हैं । 

(३) श्रध्यादेश (070॥श0०5)--कानुन का एक अन्य प्रकार अध्यादेश 
कहलाता है | इसकी व्यवस्था अस्थायी रूप से सकटकालीन स्थिति का सामना करने 
के लिए की जाती है । साधारणनया प्रत्येक राज्य में व्यवस्थापिका सभाएँ ही कानून 
बनाती हैं, परन्तु उनके श्रधिवेशन की श्रनुपस्थितिं मे सकटकालीन स्थिति का मुका- 
बला करने के लिए कार्यपालिका (%०८॥९८) को स्थायी कानून बनाने का 
ग्रधिकार होता है । भ्रध्यादेश जारी करने का एक दूसरा मकसद थासकीय सुविधा भी 
हो सकता है। 

(४) सामान्य कानून ((०॥॥०॥ १.99७) की व्यवस्था उंग्लेण्ड में है। बह 
इग्लेण्ड की वेधानिक व्यवस्था का एक विशेष अ्रग है। इसका आधार परम्परागत 
रीति-रिवाज और व्यवस्था है न कि विधानपालिका के झ्रादेण । अलिसित और 
परम्परा पर श्राधारित होने के बावजूद भी न्यायालय इन्हे मान्यता प्रदान करते है. 
और उनको अनेक मुकदमो के फंसलो में भी लागू करते है । 

(५) प्रशासफीय कानून (80 ाशा९८ [.3४)--प्रशासकीय कानून का 
फ्रास तथा यूरोपीय महाद्वीप के पश्चिमी भाग के श्रनेक राज्यो में प्रचलन है । 
डायसी ने इसकी परिभाषा इन शब्दों में की है---प्रशासकीय कानून से उस 
व्यवस्था से मतलब है जिसके द्वारा राज्य फे सभी अश्रधिकारियो की स्थिति उनकी 
जिम्मेदारी का, राज्य के प्रतिनिधि सरकारी अधिकारियों फे साथ झपने सम्बन्धों में 
नागरिकों फे भ्रधित्वारों तथा उत्तरदाधित्वों का,प्रौर इन पश्धिकारों तथा जिम्मेदारियों 
फो प्रभावोत्पादक बनाने की प्रक्विया का निर्णय श्लौर नियमन किया जाता है। 
इस व्यवस्था के प्रन्तगंत जहाँ एक प्लोर भ्रधिकारियों फी क्षमता फो निश्चित किया 
जाता है वहाँ नागरिको को ऐसे प्रतिकार भी बतलाए जाते हूँ जिन द्वारा वहू अपने 
ग्रधिकारों की रक्षा फर सफ्ते हैँ । प्रणासकीय कानून साधारगा नागरिक और 
सरकारी अधिकारियो में भेद करता है। जब पभी साधारगा नागरिक को सरकारी 


था ।ब वारय ज्रूत्ता। ए। कृपोंगाठ दि ऊगाएी गचहए (िए ताइमातरशाका 
घाचे तेशटलापधशगए (6 ए0०क्]१0घ९॥8९९ 06 तिल ततावराद-याए6 श्ता0 एड बाद 
साताल्य९$ [0० पाल प्रातारंपिषणो एल्च्रोल्वैाएड ई07 पी 5 पतषाएा ० 7 गाए ५! 


-++0८046/[. 
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अधिकारी के प्रति कोई शिकायत होती है या जब कभी सरकारी श्रधिकारियों के 
श्रपराधो की समीक्षा की जाती है तो वह साधारग न्यायालय तथा साथारण कानून 
द्वारा न होकर प्रशासकीय कानून और प्रणासकीय न्यायालयों द्वारा ही की जाती है । 

प्रशासकीय कानून का निर्माण किसी विधानपालिका हारा नहीं होता, 
इसका श्राघार राज्यादेश और अ्रधिकाश मे न्‍्याय-निर्णाय होते है । 

कानून के उपयुक्त प्रकारो के श्रतिरिक्त दण्ड-विधान भौर दण्डविधि ( (7 
ग्रे ]8ए थात॑ 970०60प77८) की व्यवस्था भी की जाती है। सामाजिक जान्ति 
ओर व्यवस्था के भग करने-कराने वाले कायो को राज्य अपने विरुद्ध अ्रपराव 
समभता है, अत इनके लिए एक निद्चिचत दण्ड व्यवस्था रहती है, इसे ही दण्ड - 
“विधान और व्यवस्था कहते हैं । 

कानुन के सभी प्रकार जिनका प्रचलन और प्रयोग, राज्य की सीमाओं के 

प्रन्तगंत किया जाता है राष्ट्रीय फानून (]पधाणाओं ॥.389) या स्यूनिसिपल कानून 

()/एए०ए०! 7.89) कहलाते है। 

भ्रन्तर्राष्टीय फानून ([7 7०07७ .,89 )--राष्ट्रीय कानून या म्थुनिसिपल 
कानून के विपरीत श्रन्तर्राष्ट्ीय कानून राज्यो के पारस्परिक सम्वन्धो की व्यवस्था 
करता है। राष्ट्रीय कानून की श्रपेक्षा इसका क्षेत्र विस्तृत और व्यापक है । कानून के 
इस प्रकार का विवेचन हम आगे चलकर विस्तारपूर्वक करेगे । 

मेकाइवर (]/४०ए९८7) ने अपनी पुस्तक ']श०7त6० $8(2(७' में कानून 
का वर्गकिरण निम्न प्रकार से किया है-- 


राजनीतिक कानून 





राष्ट्रीय ()४४॥079/ ) भ्रन्तर्राप्टीय ([7[067980079) 
हु | 
सर्वधानिक ((007४0(0॥०७! ) साधारण (07% ) 
| 
|. 
सार्वजनिक (?7४॥०) व्यक्तिगत (शाए०) 
प्रशासकीय (&0त7ां7757 ४९8) सामान्य (5७768) 


"७८ कानून का विकास 


पादचात्य तथा भारतीय कानून-श्यवस्था का विकास-क्रम एक नहीं । दोनों में 


'पर्याप्त भेद है। विश्व की महाल कानून पद्धतियों तथा विधि-सप्रहो का विकास पूर्वी 
गा 
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साम्राज्यो मे हुआ है । परन्तु पश्चिम में कानून-व्यवस्था के विकास के मुख्य दो स्रोत 
है--द्यूटोनिक तथा रोमन कानून । पाइचात्य जगत की वर्तमान कानून-व्यवस्था का 
जन्म ५वी सदी में ट्यूटोनिक और रोमन राज्य-पद्धतियो के एक हो जाने के फल- 
स्वरूप हुआ । 

रोमन-विजेता जहाँ कही गये वही वे अपनी कानुन-व्यवस्था भी साथ लेते 
गये, यद्यपि उन्होंने विभिन्‍न प्रदेशों की स्थानीय कानुन-व्यवस्था को कभी खत्म नही 
किया । रोमन और ट्यूटोनिक कानुन अपनी प्रकृति मे एक-दूसरे से पर्याप्त भिन्‍न हैं । 
रोमन लोग राज्याधिकारियो के आदेश को ही कानुन स्वीकार करते थे, जब कि 
द्यूटोनिक कानून का झाधार वैयवितक था, वह रीति-रिवाज के भ्राधार पर बना था 
श्र प्रत्येक परिवार या कवीले के श्रनुमार उसमे भेद होते थे । रोमन कानून एक सग- 
ठित राज्य का आधार था और वह सभी नागरिकों पर सामान्य रूप से लागू होता 
था, परन्तु ट्यूटोनिक कानून में सर्वमान्यता ओर व्यापकता का प्रभाव था, वह 
अलिखित शौर शअ्रस्पप्ट था, तथा प्रत्येक कवीले (॥96) के साथ उसका स्वरूप 
बदलता रहता था । ट्यूटोनिक कानून में अनेक परस्पर विरोधी व्यवस्थाएँं साथ-साथ 
मिल जाती थी। 

सामन्तवादी समाज-व्यवस्था के जन्म के साथ ही रोमन कानून ने द्यूटोनिक 
कानून-व्यवस्था पर उच्चता स्थापित कर ली । रोमन कानून-व्यवस्था की उच्चता के 
ग्रनेक कारण थे, एक तो यूरोप के उच्च वर्गों मे लेटिन भाषा का प्रचलन था फलत. 
लेटिन भाषा में लिखित रोमन कानुन का अध्ययन सर्वेश्न उच्च वर्ग में किया जाता 
धा। दूसरा रोमन साम्राज्य के विनष्ट हो जाने पर भी रोमन कानून की महत्ता श्रौर 
उच्चता को वर्बर राजाओो ने स्वीकार कर लिया था। फिर रोमन कानून विधि-तंग्रह 
(९०००) के रूप में मिल जाता था । 

सामनन्‍्त व्यवस्था के प्रचलन के फलस्वरूप और रोमन कानून की सर्व प्रियता के 
परिणामस्वरूप कानून का पुराना वेयवितक श्राधार ख़त्म हो गया और उसका स्थान 
प्रादेशिक आधार ने ले लिया, अभ्रत. श्रव यह माना जाने लगा कि एक निश्चित प्रदेश 
में रहने वाले सभी व्यक्ति एक ही कानून के भ्रवीन होते है । 

रोमन कानून-व्यवस्था के विस्तार में चर्च का भी विशेष हाथ रहा है । रोमन 
चर्च-व्यवस्था का श्राधार रोमन साम्राज्य व्यवस्था और वानून दोनो ही थे । चर्च 
शिक्षा वा केन्द्र था, उसने श्राथिक और घामिक दोनों प्रकार की वानून-व्यवस्थाग्रो के 
विकास और प्रचलन में सहयोग दिया । 

उधर ११वीं सदी के अन्त तक रोमन कानून के अध्ययन की झनेय व्यवस्थाएं 
वी गई । बोलोग्ना विश्वविद्यालय (एफ्तांस्थज्ञाए णऐत०्शाफं) ने इस दिया 
में विदोप कार्य बिया। इसी विश्वविद्यालय के ख्नेक विद्याधियों ने पहले-पहनत 
इटली के विभिन्‍न नगर-राज्यों से प्राचीन रोमन बानून में लोगो थी प्रभिरचि यो 
जागृत किया । यही से फ्रास, स्पेन तथा हार्लण्ड के नागरिक भी कानन में शिक्षा पाजर 
झपने देश को लोटे । यहाँ तह कि ट्यूटोनिक गगनून व्यवस्था का घर एस्लप्ट भी उस: 
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अभाव से अछूता न रहा । इन सभी प्रदेक्षो मे राष्ट्रीय शवित के विकास के फलस्वरूप 
राज्य-व्यवस्था केन्द्रीकृत हो रही थी फलत. वकील और विधानश्ास्त्रियों ने समी 
जगह 'राजा के कानून! (॥(772'5 7,9७) के मत का समर्थन किया । 
पाइ्चात्य कानून-व्यवस्था के विकास में नैपोलियन द्वारा आयोजित विधि-सग्रह 
(००७ ]3४70०००॥, 804) का विशेष स्थान है । इस कोड का श्रायोजन मुख्य 
ऋूप से रोमन कानून फ्रॉसीसी रीति-रिवाज तथा विधानणास्त्रियों के विचारों पर किया 
गया था । इसी विघि-सग्रह के श्राधार पर वेल्जियम, हाल॑ण्ड, इटली तथा स्पेन इत्यादि 
देशो में कानून-व्यवस्था की गई। 
यूरोप के श्रन्य देशो से भौगोलिक स्थिति की विभिन्‍नता के फलस्वरूप इग्ल॑ण्ड 
कानून-व्यवस्था का विकास उसी प्रकार नही हुआ जैसा श्रन्यत्र हुआ | इग्लंण्ड की 
कानून-व्यवस्था का भ्राधार ट्यूटोनिक रीति-रिवाज हैं। वहुत काल तक रोमन शासन 
के अ्रन्तगंत रहने के फलस्वरूप वह रोमन प्रभाव से भी श्रद्धृता नही रहा | चर्च 
इत्यादि धामिक सस्थाओ ने रोमन कानून के प्रभाव को श्रधिक व्यापक रूप से प्रस्तुत 
करने का प्रयत्न किया, परजन्त्‌ श्रग्रेज न्‍्यायाघीशोी ने इस प्रभाव को बहुत सीमा तक 
रोके रखा । इग्लेण्ड की कानून व्यवस्था के विकास मे वहाँ के न्यायाधीशों द्वारा दिए 
गए न्याय निर्णायो का भी बहुत महत्त्वपूर्ण हाथ है। रीति-रिवाज की व्याख्या कर 
अग्रेज न्‍्यायाघीशो ने जहाँ कानून का विस्तार ,किया वहाँ उसे परिवर्तित होती हुई 
परिस्थितियों के श्रनुकूल भी वनाया। न्‍्याय-निरणंय न्यायाधीश द्वारा बनाए गए कानून 
वन गये। इस प्रकार श्रग्नेजी कानून-व्यवस्था मे रोमन कानून की श्पेक्षा पर्याप्त 
-लचीलापन (ए]०507॥(9) था । वह अश्रलिखित होने के कारण और न्यायाधीशों के 
निर्णोयो पर श्राघारित होने के कारण बदलते हुए हालत के श्रनुसार बदला जा सकता 
था, परन्तु रोमन कानून सग्रह-वद्ध होने के कारण शीघ्र नही बदल सकता था। 
अमेरिका तथा भरास्ट्रेलिया, कनाडा, भारत व सीलोन इत्यादि भूतपूर्व प्विटिश उपनि- 
-वेक्ष भी श्रग्नेजी कानून-व्यवस्था से पर्याप्त सीमा तक प्रभावित है। 
पाश्चात्य कानून-व्यवस्था प्राचीन यहूदी न्याय-व्यवस्था से भी प्रभावित है । 
प्राचीन ईसाई धर्म व्यवस्था के विकास मे और उसके नियमो मे पुरानी यहूदी सामा- 
जिक व्यवस्था के श्रनेक तत्त्व मिल जाते हैं। वही प्रत्यक्ष अ्रथवा श्रप्रत्यक्ष रूप से 
पाव्चात्य न्‍्याय-व्यवस्था को प्रभावित करते है । 
वर्तमान स्थिति मे यूरोपीय महाद्वीप के मुख्य-मुख्य देशो मे तो रोमन कानून 
व्यवस्था का श्रधिक प्रचलन है, परन्तु ग्रेट ब्रिटेन मे ट्यूटोनिक श्रोर रोमन कासूनो 
का सम्मिश्रण मिल जाता है । 
भारत मे कानून व्यवस्था का विकास--प्राचीन भारतीय कावून-व्यवस्था का 
आधार धर्म-व्यवस्था थी। भारतीय जीवन मे धर्म की सदा ही प्रधानता रही है, श्रत 
अत्येक सामाजिक व्यवस्था का जन्म धमं से ही माना जाता है। यह यकीन किया 
जाता है कि हिन्दू कानून व्यवस्था का प्रारम्भ वेद द्वारा निर्धारित व्यवस्था से हुआ 
श्रौर उसका आधार वैदिक युग के रस्मो-रिवाज हैं । परन्तु बदलती हुई परिस्थितियों 


फानन से परिवतन के कारण २०७ 


के श्रनुसार वे बदलते रहे । स्मृतिकारों ने उनकी व्याख्या इस प्रकार की कि उसके 
आदि रूप और बाद के रूप की पारस्परिक तुलना ही मुश्किल हो गई। उसी प्रकार 
स्मृतिकारों के साहित्य का भी वार-वार पर्यालोचन होता रहा और बदलते हुए हालात 
के प्रनुसार उनका रुप बदलता रहा हिन्दू-कानून व्यवस्था का आधार उस प्रकार पर्म, 
रस्मो-रिवाज और विधानशास्त्रियो की व्यास्याएं हैं । 

भारतीय न्याय-व्यवस्या को दूसरा वडा अ्रनुदान इस्लाम की कानृन-व्यवस्था 
से भी मिला है। वस्तुत ब्रिटिश शासन की स्थापना तक हमारे यहाँ उन दोनों 
सम्प्रदायो के सदस्यो के सामाजिक जीवन का नियमन इन दोनो प्रकार की कानून- 
व्यवस्थाओ के श्रनुसार होता रहा | श्रव भी इस व्यवस्था में विशेष परिवर्तन नहीं हो 
पाया। मुस्लिम कानून-व्यवस्था का श्राधार कुरान तथा उस पर की गई अनेक 
टीकाएँ हैं। हिन्दू कानून-व्यवस्था की श्रपेक्षा मुस्लिम कानून श्रधिक विस्तृत झौर 
व्यापक है । 

ब्रिटिण शासन-व्यवस्था की स्थापना के श्रनन्तर भारतीय कानून का सम्रहकरणा 
( 0००ाव्याणा ) हुप्ता भर पाग्चात्य कानून-व्यवस्था से प्रभावित हो बह 
पर्याप्त स्पष्ट भी हो गया । वतंमान कानून के भ्राधार जहाँ प्राचीन काल से चले झा 
रहे धामिक रस्मो-रिवाज है वहाँ विधानपालिकाश्रों द्वारा पास किए गए श्रनेक श्रधि- 
नियम भी है । 
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कानून-व्यवस्था कभी एक-सी नही रह सकती, उसमे परिवर्तन श्रावश्यक है । 
ऐसा सम्भव है कि कभी-कभी कानून का वाह्य रूप तो न बदला हो, ऊपर से देखने 
मात्र से सर्वेथा श्रपरिवर्तित और गतिविहीन लगता हो, फिर भी श्रान्तरिक दृष्टि से 
उसमे बहुत परिवर्तन हो जाते है, वस्तुत. कहना चाहिए कि वह सर्ववा ही बदल जाता 
है | फिर भी प्राचीन समाज में कानून-व्यवस्था में परिवर्तन बहुत धीरे-धीरे होते थ, 
विद्येप रूप से उस स्थिति में तो परिवर्तत बहुत ही कम हो पाते थे जब कि यह 
समझा जाता था कि कानून भगवान के श्रादेश हैं, वे दंवीय विधान है। एन सबके 
होते हुए भी परिवर्तन हुए। जब कभी विभिन्‍न प्रकार के जनसमुदायों का सामूहिक 
सम्मिश्रण हुआ तो उसके फलस्वरूप सामाजिक-व्यवस्था श्ौर रस्मो-रिवाज भो 
बदल गये । ऐसे सम्मिथ्रण प्राय. युद्ध मे पराजित होते पर किसी कबीले के पराखीन 
होने पर होते थे । यदि विजित कवीला उच्च सस्दृतिमम्पन्त हुप्रा तो उसने पराजित 
समुदाय की व्यवस्थाझो को पर्याप्त परिवर्तित किया । भ्रन्यवा दोनो ही एप दूसरे तो 
अपनी क्षमता के प्नुसार प्रभावित करते रहे । 

विविध लोगो के घान्तिपूर्ण सम्पर्द से भी बातृन-व्यवस्था में परिवर्तन हए है । 
बदलतो हुए सामाजिक परिस्थितियों के प्रदुसार कानृव-न्व्यवस्था इटल नहीं पासी श्री, 
चह प्वमर पीछे रह जाती थीं, ऐसी प्रदत्त्वा मे पुराने कानूनों की नई परिस्पितियों 
के प्नुसार व्यारया वी जाती थी। यट व्यास्या प्राय, बढेखूदे लोग करते और उसवा 
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आधार उनकी अपनी न्याय-बुद्धि होती | घीरे-धीरे न्यायालयों के विकास के फलेस्वरूप 
कानुन-व्यवस्था की व्याख्या का उत्तरदायित्व न्यायाधीशों पर श्रा पडा | किसी लिखित 
कानन-व्यवस्था के अभाव में उन द्वारा किये गये निर्णय सामाजिक न्याय-व्यवस्था के 
आधार बन जाते थे । 

इस प्रकार कानून सग्महकर्त्ताओं ने भी कानून के रूप को सशोधित श्रौर 
परिवद्धित किया। श्रक्सर एक समय पर समाज में एक ही प्रकार के मंगडो के 
निपटाने के लिए दो या दो से भी अधिक परस्पर विरोधी व्यवस्थाएं मिल जाती या 
अनेक ऐसी पुरानी व्यवस्थाएँ मिल जाती जो श्रव सर्वथा मूल्य-विहीन हो चुकी थी। 
इनके विरोध को खत्म कर और झावश्यक रस्मो-रिवाज का त्याग कर समन्वयात्मक 
कानून-व्यवस्था का निर्माण कानून के पण्डितो द्वारा किया जाता था। कानूनशास्त्रियो 
ने प्राचोतत कानूनो का सग्रह करते हुए श्रपनी विवेक-बुद्धि से काम लिया होता था, 
अत वे जाने-प्रनजाने मे श्रनेक ऐसे नवीन कानूनो की व्यवस्था कर डालते जिनका 
कि पहले कभी प्रचलन नहीं था परन्तु जिनकी श्रावश्यकता भ्रवदय थी । यही विचार 
घ॒र्मं की स्वीकृति प्राप्त कर कानून बन जाते । 

आज के युग मे शासन तथा विधान-निर्माण, कानून-निर्माण के मुख्य स्रोत हैं। 
राजकीय कार्यो के वढ जाने के कारण कानून-निर्माण विशेषज्ञों का कार्य हो गया 
है । श्रत उसकी व्यवस्था कार्यपालिका तथा विधघानपालिका दोनो द्वारा ही होती 
रहती है। युद्ध/काल या सकट-काल मे कार्येपलिका कानून-व्यवस्था में श्रनेक 
महत्त्वपूर्ण परिवर्तन करने मे सफल हो जाती है, कार्यपालिका द्वारा निर्मित बहुत से 
कानून तो श्रस्थायी होते हैं, परन्तु उपयोगी सावित होने पर उनमे से भ्रनेक स्थायी 
रूप धारण कर लेते हैं । 

कानून-व्यवस्था के परिवर्तेन का एक मुख्य कारण जनमत भी है। स्विटजर- 
लेण्ड इत्यादि प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र द्वारा शासित देशों मे जनमत का प्रभाव बहुत स्पष्ट 
आऔर शक्तिशाली होता है । प्रजातन्त्र शासन प्रणाली द्वारा शासित सभी राज्यों मे 
जनमत कानून परिवर्तन का कारण बन जाता है । 


८०- कानून तथा सदाचरण (7.99 था ००५) 


कानून तथा सदाचररणा दोनो क्रमश राजनीति तथा नीतिशास्त्र के अध्ययन 
विषय हैं । हम पीछे राजनीति तथा नीतिशास्त्र के पारस्परिक सम्बन्धो की घनिष्ठता 
पर विचार कर चुके हैं। समाज और राज्य ऐसे व्यक्तियों के समुदाय हैं जिनके 
जीवन के कुछ न कुछ उद्देश्य हैं। राज्य का उदय केवलमात्र जीवन-रक्षण के लिए 
हो नही भ्रपितु उसे सब तरह से नैतिक दृष्टि से पूर्ण भर सम्पन्त बनाना है। राज्य 
अपने लिए कार्य नही करता, उसका उद्देश्य व्यक्ति समृह का नैतिक और भौतिक 
कल्याण हैं। कानून राज्य के उद्देशय-प्राप्ति के साधन हैं, अत वे निश्चय ही सदाचरण 
के नियमों से सम्बन्धित होते हैं। 

कानून तथा सदाचरण मे भेद--परन्तु कानून तथा सदाचरण में विषय- 


सु 
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वस्तु तथा प्रकृति की दृष्टि से पर्याप्त अन्तर है । नीचे हम इस अन्तर को स्पष्ट हरने 
का प्रयत्त करेंगे । 

सदाचरण का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। वे मनुष्य जीवन के श्रान्तरिक--बाह्म 
पक्ष का-- भी नियमन करते हैँ । उनका सम्बन्ध हमारे विचार, उद्देश्य, क्रिया <प्रेरगा 
स्रोत तथा कार्यो से है । वे जहाँ मनुष्य के कार्यों की प्रकृति का विश्लेषण कर उमको 
भ्रच्छे व बुरे वर्ग मे रखते हैं, वहां वे उनके प्रेरणा ज्ञोतो का भी अव्ययन 
करते हैं । 

परन्तु कानून का सम्बन्ध हमारे वाह्य जीवन से है। उसका सम्बन्ध हमारे 
उन कार्यो से है जिनका प्रभाव सम्पूर्ण समाज पर पड़ता है। उसका हमारी भावनाओं 
और अन्तरिक क्रियाओरो से कोई सम्बन्ध नहीं | भूठ बोलना, क्रोध, मिथ्याचार, र्प्या 
उत्यादि सभी श्नेतिक कार्य है, परन्तु जब तक कानून भग नही होता और दूसरे किसी 
सामाजिक सदस्य को कोई वास्तविक नुकसान नहीं होता त्व तक वे ग॑र-फानूनी कार्य 
नही कहला सकते। 

नैतिक नियमो का पालन व्यक्ति अ्रपने सद्‌ श्रौर श्रसद्विविक के श्रनुसार करता 
है श्रथवा सामाजिक श्रालोचना के भय से । भूठ वोलना बुरा है, समाज में भूठे आदमी 
की निन्‍्दा होती है, उसे चुरा समभका जाता है, इस भावना से वह सत्य-वादन सम्बन्धी 
नैतिक नियम का पालन करता है । नेत्तिक नियमो के तोदने पर कोई 'भी दण्ड नहीं 
दिया जाता । हाँ, समाज निन्‍दा या सामाजिक वहिप्कार हो सकता है। कभी-फमी 
समाज निन्‍्दा और साम्राजिक वहिप्फार वहुत भयकर रूप घारण कर लेते है, परन्तु 
कानून तोड़ने वाले श्रादमी फो उसके श्रपराध के श्रनुसार राज्य द्वारा शारीरिक दण्ड 
दिया जाता है। यह कानून की एक प्रमुख विशेषता है। कानून का पालन दण्ड -भय से 
किया जाता है, उसका वल राज्य-वल है । 

नेतिक नियम श्राचरण के ऐसे नियमों को निर्धारित करते हैँ जिनका 
उल्लंघन सदा ही बुरा समभा जाता है, परन्तु कानून फा पश्राघार सुद्चिधा है । यही 
कारण है ऊि प्रत्येक भनेतिए कार्य गेर कानूनी नहीं होता श्रौर न ही प्रत्येज् गर- 
कानूनी कार्य अनाचरणपूर्ण होता है । मिथ्याचार, ईर्प्यानद्रेप तथा क्रोप पत्यादि 
भरने तिक है परन्तु गर-7नूनी नहीं । उसी प्रकार सदक पर दाहिने श्रौर गादटी चलाने 
के नियम का उल्लघन गेरयाननी हो सकता है, परन्तु भ्रनेत्िक नहीं। नैसिर निद्रमो 
का उल्लंघन किसी भी अ्रवस्था मे उचित नहीं, परन्तु अनेग बार वाजूनी पराय्यारी 
करने के लिए नैतिक नियमों को भग हठियाजाता है झौर उन्हे गैरवानूनी नही उत्य 
जाता है | पविश्वासपात एक श्र्नेतिक बार्य है, परसु जब तन उस द्राग रूमाज के किसी 
अन्य सदस्य को घारीरिय या अन्य प्रकार से नुवसान नहीं पहुंचाया जाता तद्र वर 
यह गेरागानूनी नही हो सजता । 

नेतिक नियम ग्रस्पप्ट शोर श्रनिश्चितत होते है, प्रत्येक समुदाय या सम्प्रदाय 
धपया व्यत्वित थे साथ नेतिझ नियर्मो पी धारणा बददलतो राठी 7ै। समय सौर 


5 


स्थान न ग्रनुसा हु न्ट्ल्ट्लज+ जैयनेन होते रहते है >०७२-> ता हक 
स्पान के क्‍्नुसार भी उससे परिवर्तेद होते रहते है । दसाने पूर्व जो वी नैतिंए मारा: 
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मे और हमारी नैतिक धारणा मे वहुत श्रन्तर है। यही नही एक ही काल श्र एक 
ही स्थान मे रहने वाले लोगो की सदाचरण की धारणा भी परस्पर नही मिल पाती । 
उदाहरणार्थ भारत मे रहने वाले विभिन्‍त घामिक सम्प्रदायो की भ्रपनी-प्रपनी नैतिक 
घारणाएँ हैं। घस्तुत नैतिकता एक चैयकक्‍्तिक (5प0]८८॥५०) घारणा है। प्रत्येक 
व्यक्षित श्रपनती शिक्षा और श्रपने ससस्‍्कारो के श्राधार पर श्रच्छे-वुरे का निर्णय 
करता है। यही कारण है कि मेरी सदाचरण की धारणा मेरे मित्र, भाई या माता 
पिता के विचारों से श्रावश्यक नही कि मेल खाबे । सामाजिक नैतिकता भी विपयगत 
(0७८८४९०) नही हो सबती। वह समाज या राष्ट्र की श्रात्मा का ही प्रतिविम्ब 
होगी श्रौर निशचय' ही श्रन्य राष्ट्र या समाज के सदाचरगणा सम्बन्धी विचारों से भिन्‍न 
होगी । परन्तु कानून में ऐसी विभिन्‍नता तथा ऐसी परस्पर विरोधी बातें नहीं मिल 
पात्तीं। पह ससाज के सभो नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है, उनमे सावं भौसिकता 
(एग्राएटाइका४५) है। कानून नैतिक नियमों की श्रपेक्षा बहुत स्पष्ट होते हैं, जहाँ 
कही सशय या भ्रम हो वहाँ उपयुक्त श्रधिकारियों द्वारा स्पष्टीकरण किया जा 
सकता है। 

राज्य मनुष्य को न॑ंतिक उच्चता को प्राप्ति में सहायता श्रवद्यय कर सकता 
है, परन्तु उसे कानून द्वारा नेतिक नहीं बना सकता। कानून कुछ भी क्यो न हो 
हमारे श्रान्तरिक विचारो को नियन्त्रण नही कर सकता, वे उसकी पकड से परे है | 

कानून तथा नैतिकता के पारस्परिक सम्बन्ध--इन सव भेदो के होते हुए भी 
नेतिकता और कानून का घनिष्ठ सम्बन्ध है, ऊपर भी हम यह दर्शा चुके हैं। दोनो 
का उद्देश्य मनुष्य जीवन का तियमन है, उसे पूर्णा और उच्च बनाना है। पुराने समय 
में यह सम्बन्ध श्रौर भी अधिक घनिष्ठ थे। आज के जीवन मे भी हम प्राय सभी 
सामाजिक सस्थाओं के उद्देश्य को नैतिक समभते हैं और उनकी सफलता और 
विफलता के अनेक मानदण्डो से नेतिक नियमों को भी एक महत्त्वपूर्ण मानदण्ड 
मानते हैं । 

कानून का श्राधार हमारी उचित-अनुचित की धारणा होती है। क़्रव ने ठीक 
ही कहा था कि कानून का उदय जनता की नेतिक भावना झौर साम्राजिक वातावरण 
से होता है। उनका विश्वास था कि कानून का हमारी न्‍्याय-भावना (8६॥86 ०[]0०४0८४) 
पर श्राधारित होना लाजमी है। झ्राज कानून भौर सदाचररण मे हम दो प्रकार के 
सम्वन्धो की भ्रवस्थिति को स्वीकार करते हैं, वे है--स्वीकारात्मक (?ठशाएए०) तथा 
नकारात्मक (१6४४४४९) । 

स्वीकारात्मक दृष्टिकोरा की भी हम दो प्रकार की व्याख्या कर सकते हैं । 
प्रथम व्याख्या के अनुसार तो कानून की सचंप्रियता फे लिए यह श्रावश्यक है कि 
वह हमारी नेतिक घारणा के अनुकूल हो। दूसरे कानून का उद्देश्य हमारे लिए 
ऐसी परिस्थितियों को उत्पन्न करना होना चाहिए कि जिनकी उपस्थिति मे हम अपने 
व्यक्तित्व के नेतिक पक्ष का पूर्ण विकास कर सकें। अ्रगर कानून हमारे लिए प्रारम्भिक 
शिक्षा को अनिवाय॑ चना देता है तो वह ऐसी ही परिस्थितियों के विकास मे सहयोग 
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देता है | नकारात्मक रूप में ऐसे कानून की रचना नहीं होनी चाहिए कि जिस द्वारा 
हमारी नैतिक घारणाग्रो पर श्राघात हो । जो कानून हमारी नैतिक धारगा के 
विपरीत हो उसका पालन नही होता, उसका सदा विरोध होता है, और अधिक 
तनातनी होने पर जनता ऐसे कानूनों के परिवर्तन के लिए हिसात्मक कार्यवाही पर 
भी उतर आती है। 

प्रयसर यह कहा जाता है कि नैतिकता फी श्रपेक्षा कानून श्रधिक प्रगतिद्गील 
होता है। वह ऐसी सामाजिक बुराइयो फो दूर फरने का प्रयत्न फरेगा जिनके विनाश 
के लिए श्रभी जनता की नंतिक भावना तंयार नहीं । सती-प्रथा, दास-प्रथा इत्यादि 
अनेक ऐसी सामाजिक प्रथाएँ थी, जिन्हे तत्कालीन जनता का पर्याप्त नतिक समर्थन 
प्राप्त था, परन्तु जिन्हे शिक्षित तथा उदार विचारों वाले लोग अनतिक तथा 
प्रमानवीय समभते थे । फलत कानून द्वारा ऐसी प्रथाश्रों के नप्ट करने के लिए 
व्यवस्था की गई, धीरे-धीरे जनता ऐसी सामाजिक बुराइयों का विरोध श्रपना नैतिक 
कर्तव्य समझने लगी । इस प्रकार यहाँ कानून ने न॑तिक नियमों के परिवर्तेन का 
मार्ग तैयार किया । 

कभी-कभी जनमत को इस प्रकार तैयार कर लिया जाता है कि वह पुराने 
नंतिक नियमों के परिवरतंन के लिए विना विरोध तंयार हो जाता है या उसके 
परिवर्तन के लिए श्राशिक रूप से सहमत हो जाता है। छुप्माछृत की प्रथा हमारे यहाँ 
प्रवल नेतिक ग्राधार पर आधारित थी, और श्रन्य किसी भी समय उसको नप्ट करने 
के प्रयत्त का जबरदस्त विरोध होता, परन्तु देश के नेताझो ने हमारे यहां ऐसे जनमत 
को तेयार कर लिया कि श्राज उसे गरकानूनी करार देने भे सरकार को कसी भी 
प्रवार के विरोध का सामना नहीं करना पडा। 

अनेक बार राज्य को जनता के नैतिक म्त फे थोड़ें-चहुत विरोध फा भो 
सामना फरना पडता हैं। ऐसी श्रवस्था में राज्य को ऐसे कानून लागू करने में 
हिचकिचाहुट नहीं करनी चाहिए, जो जनता के हित में हो । परन्तु ऐसा तभी सम्मव 
है जब कि कानून सार्वजनिक हित में हो और उनका थोडा-बहुत विरोध मान ही हो । 
परन्तु एक शअ्रप्रिय कानून को लागू कर सरकार राज्यादेश की अवज्ञा की भावना 
को भी पैदा कर सकती है श्ौर बार-बार ऐसा फरने से राज्य-शवित के जनसत्तात्मक 
आधार के सत्म होने की सम्भावना रहती है । ऐसी प्रवस्था मे सामाजिक वलयागा 
की अ्रपेक्षा हानि ही अधिक रहती है । 

झ्रन्‍त में हमे टी० एच० ग्रीन के शब्दों मे उस बात को सपरीकार करना पड़ेगा 
कि राज्य वगनून द्वारा सम्पूर्ण सामाजिक दित से सम्बन्धित था सामाजिक नैनिकता 
यो प्रभावित ऋरने वाले कार्यो को करने के लिए व्यविन को विवश फर सहला है। 
हमे यह नहीं भूलना चाहिए कि राज्य या उद्देध्य व्यगवित का नैनिय और भौतिक 
यत्याण है, एतदर्थ उसे कानून को एस उद्देष्य ये प्राप्ति के लिए इस्तेमाल 
में लाना चाहिए । 
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प१- अन्तर्राष्ट्रीय कानून (ग07404 4.8७) 

कानून का वर्गीकरण करते हुए हमने श्रन्तर्राप्ट्रीय कानून का भी जिक्र किया 
था । यहाँ हम अन्तर्राप्ट्रीय कानून की प्रकृति का विवेचन करेंगे । 

राज्य मानवीय समाज का एक भाग है, वे अपने ही जैसे अन्य भागों से पृथक्‌ 
और स्वतन्त्र नही । व्यक्ति अपने श्राप मे पूर्ण नहीों होता, श्रपने जीवन फो सुख- 
सम्पन्न बनाने के लिए उसे भ्रन्यथ सामाजिक सदस्घो फा सहयोग प्राप्त करना पद्ता 
है। इसी प्रकार मनुष्य के राजनीतिक समुदाय भी श्रपने श्राप मे पूर्ण नहीं होते, 
उन्हे भी पारस्परिक सहयोग की श्र'वश्यकता रहती है ॥ झ्रत सभी राज्य अन्योन्याश्रित 
होते हैं। श्राज के युग में वह अ्रन्योन्याश्रयता श्लौर भी श्रधिक वढ़ गई है । 
औद्योगिक और यात्रिक उन्नति ने विभिन्‍न राज्यो में वर्तमान दूरी को खत्म कर 
दिया है और उन्हें एक दूसरे पर श्रघिक से श्रधिक आश्वित होने के लिए मजबूर कर 
दिया है । पुराने जमाने मे भी राज्यो में पारस्परिक सहयोग होता था और उनके 
पारस्परिक सम्बन्धो का नियमन भी होता था। आज राज्यो के यह पारस्परिक 
सम्बन्ध और भी अधिक बढ़ गये हैं । 

राज्यो के इन पारस्परिक सम्बन्धो फे नियमन करने वाले नियमो को श्रन्सर्रा- 
ष्टीय फानून कहा जाता है । जिस प्रकार राज्य के श्रन्त्गंत रहने वाले व्यक्तियो को 
कुछ मियमों वा पालन करना पडता है इसी प्रकार विभिन्‍न राज्य भी शभ्रपने 
पारस्परिक सम्बन्धो की स्थापना मे कुछ नियमो का अनुसरण करते है। इन नियमो 
का सम्बन्ध युद्ध-परिचालन, शान्ति-स्थापन, कूटनीतिक सम्पर्क, युद्धकाल में तठस्थ- 
राज्यो के श्रधिकार, एक देश के नागरिको का दूसरे देश में रहने का भ्रधिकार इत्यादि 
से होता है । 

राजनीति शास्त्र मे इन नियमो का विशेष महत्त्व है, क्योकि राजनीति शास्त्र 
राज्य के केवल मात्र प्रान्तरिक पक्ष का ही श्रष्ययन नही करता श्रपितु राज्यो के 
पारस्परिक सम्बन्धो का, उनकी प्रकृति का भी विश्लेपण करता है। श्राज श्रन्त- 
रष्ट्रीय कानून ([ए८छता200०ए४ 8५७) राजनीति शास्त्र का एक स्वतस्त्र 
भाग है । 

क्या श्रन्तर्राष्टरीय कानून वस्तुत कानून है ?--अच्तर्राट्रीय कानून की प्रकृति 
के सम्बन्ध मे यह प्रइन भ्रक्सर पूछा जाता है। राज्यसत्ता की उच्चता तथा अवाघत्ता 
को स्वीकार करने वाले लेखको ने श्रन्तर्राष्ट्रीय कानून को कानून माने से इन्कार 
फिया है, और उसे केवल झ्नन्तर्राष्डरीय सदाचरण के नियमों (४७६ ०१ ग॒ह- 
प्रधा0॥9 प्राण४9) के अतिरिक्त कुछ नहीं माना, जर्मन विचारक हीगल तथा 
जैलिनेक का यही विचार था। उनका विचार था कि श्रत्तराष्ट्रीय कानून या भ्रन्तर्राष््रीय 
सन्धियाँ जिन नियमों की रचना करते हैं, उनका पालन राज्य स्वय अपनी इच्छानुसार 
करते हैं, उनका पालन बल-पू्वंक नही कराया जा सकता । इन नियमो का मल्य 
तभी तक है जब तक कि राज्य उन्हे मानें, प्रत्येक राज्य इन नियमो की अवहेलना 
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करने में स्व॒तन्त्र है। हिटलर, मुसोलिनी उत्पादि तानाशाहों ने भी अन्नर्राप्ट्रीय 
विधान को खेल के नियमों से श्रधिक महत्त्व नही दिया । 

पुराने विचारको में हॉब्स तथा पफण्डोर्फ (?एक्षिा00/) श्रन्तर्रगाप्ट्रीय कानून 
को कानून नहीं मानते। वेन्यम, आस्टिन और प्रो० हार्लण्ड का भी यही 
विचार है । लार्ड सेलिसवरी (5209) ने हाउस ऑफ लार्डस में भाषण देसे 
हुए उपयु वत्त मत का ही समर्थन किया था | उसका कथन है कि “अन्तर्राष्ट्रीय फानून 
उत्त श्रर्य मे फानून नही जिस अर्थ मे हम 'फानून! शब्द का प्रयोग करते हैं । यह तो 
पाद्य-पुस्तको के लेखको फे पूर्वाग्रह का ही फल है । यहू फिसी भी न्यायालय द्वारा 
लागू नहीं किया जा सकता और इस फारण इतके लिए कानून शब्द फा प्रयोग फरना 
चहुत ह॒ुद तक निरयंक और पम्रामक है ४”? इसी प्रकार ग्रेट ब्लिटेन के न्यायालय यह 
स्वीकार करते है कि भन्तर्राप्ट्रीय कानून का कोई भी नियम फिसी भी श्रिटिश न्यायालय 
द्वारा तव तक मान्यता प्राप्त नही कर सकता जब तक ब्रविटिय पालियामेण्ट द्वारा उसे 
कानून का रूप देकर राज्य में जारी न कर दिया जाय । 

प्रन्तर्राष्ट्रीय कानून के विरुद्ध श्राक्षेप - श्रॉध्टिन इत्यादि शास्त्रीय विधान- 
शास्त्रियो का मत है कि कानून एक निश्चित उच्च राज्याधिकारो का श्रादेश है । 
उसका पालन राज्य-वन द्वारा होता है श्रौर उसे भग करने वाले को राज्य द्वारा सजा 
दी जाती है। इस दृष्टि से अन्तर्राप्ट्रीय विधान को कानून कह सकना सर्वथा श्रसम्भव 
है। भ्रन्तर्राष्टीय विधान किसी भी निड्चिचत उच्च राज्याधिकारी का श्रादेश नहीं, प्रौर 
न ही उसे लागू करने वाली उच्च राज्य-शक्ति है। अगर श्रन्तर्राप्ट्रीय फानून की 
अवस्थिति को स्वीकार क्या जाय तो अन्तर्राष्ट्रीय राज्य की उपम्यिति को भी मानना 
पड़ेगा, श्रौर इस प्रकार तब प्रत्येक राज्य प्रभुताहीन हो राज्य-यद ही सो बंठेगा । 
दूसरे शब्दों में प्रन्तर्राप्ट्रीय कानून फो मानने का अर्थ है, राजकीय प्रभुता वी 
ग्रवस्थिति से इन्‍्त्रार करना । 

घधास्त्रीय विधानशास्त्रियों फा फथन है कि श्रन्तर्राष्ट्रीय फानून फा पालन राज्यों 
की अपनी इच्छा पर निर्भर हैं, दे जंसा चाहे उसफा मनमाना प्रयोग कर सपत्ते हैं 
ओर वस्तुत. करते भी हूँ। ऐसा कभी भी राजकीय वानून के विपय में होता हआझ्ा नहीं 
देखा गया । है 

ध्रन्तर्गाप्ट्रीय कानून वी व्यास्या करने ये लिए श्रन्तर्राप्ट्रीय स्थासपालिशाम्रो 
की उपस्थिति भी लाजमी है । परन्तु अन्तर्राड्रीय क्षेत्र मे ऐेसा जोई न्यायालय नहीं 
जो भ्रन्तर्राप्ट्रीय कानून की व्याग्या झर सके श्रौर शिसते द्वारा हिये गये फैसले सभी 
राज्यों को मान्य हो । 


. “पृ्ातातवाणातों [45 कीतर कण था ९४5 लाएए गा [0 ्यााट ए० ॥ 
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र्र्द राजनीति शास्त्र के मूल सिद्धान्त 


प्रन्तर्राष्रीय रोति-रिवाज पर श्राधारित कानून को फामून नहों कहा जा 
सकता। उन्हे तो शन्तर्राप्ट्रीय सदाचरण के नियम कहना ही पर्याप्त है, इससे 
अ्रधिक नही । 

झ्राक्षेपों का प्रत्युत्तर--परन्तु उपयु कत सभी भ्राक्षेपो के उत्तर आज के विबान- 
शास्त्रियों ने विभिन्‍न रूप से दिये है। सर्वप्रथम आस्टिन की पुरानी कानून सम्बन्धी 
परिभाषा श्राज ठीक नही मानी जाती श्रौर न ही उसका प्रभ्रुता सम्बन्धी मिद्धान्त 
ही सत्य और यथार्थ माना जाता है | लास्की तथा य़ुग्वी इत्यादि आधुनिक राजनीति 
शास्त्री प्रभुता सम्बन्धी सिद्वान्त को प्रन्तर्राप्ट्रीय क्षेत्र मे न केवल भ्रयथार्थ ही मानते हैँ 
अपितु हानिकारक भी समभते है । आज राष्ट्रो के जीवन परस्पर आश्रित है, उनका 
एक-दूसरे से सर्वथा स्वतन्त्र होकर रह सकना न तो सम्भव ही है न उचित ही । 

कानून राज्यादेश मात्र नही । इस विचार की असत्यता पर हम पीछे भी 
विचार कर घुके हैं। कानून की समाजशास्त्रीय और ऐतिहासिक व्याख्या को जाती 
है । सेविनी (89श९87५9) तथा सर हेनरी मेन (87 पघथाधफ /॥॥९) का कथन 
है कि कानून को केवल मात्र राज्यादेश ही नही माना जा सकता। कानून रीति- 
रिवाज तथा परम्परा पर आश्वित है, वे ऐतिहासिक तथा विकासशील है। केवल मात्र 
शारीरिक वल के प्रयोग से कानून का पालन नही करवाया जा सकता। उसका पालन 
जनमत के दबाव से तथा श्रम्यास और झादत से होता है। राज्य नियमो का सदा- 
चरण के नियमो पर आ्राधारित होना भी लाजमी है । दरप्रसल सारी वहमस तो कानून 
की परिभाषा से सम्बन्धित है। भ्रास्टिन इत्यादि द्वारा की गई कानून की परिभाषा 
बहुत ही सकुचित है, वह कानून के मानवीय और सामाजिक रूप को समझ ही नही 
पाता । कानून वस्तुत सामाजिक जीवन का परिणाम है, वह्‌ विकासशील है, वह जन- 
मत पर श्राधारित होता है। 

प्रो० गिलक्राइस्ट का कथन है कि “कानून का झअ्र्थ केवल निश्चित विधि- 
सग्रह सात्र नहीं, श्रवितु भ्रपेक्षाकत पहले से ही जनता के वर्तमान नियमो की स्वीकृति 
मात्र है, कापुन की शअ्रनुमति जिसका प्रथम दश्शंन राज्य मे होता है, वस्तुत जन- 
सहमति हे ।”! कानून का वास्तविक श्राधार जन-सामान्य की सहमति है, श्रौर उसके 
उल्लधन होने पर राज्य द्वारा सजा वी व्यवस्था भी तभी रहती है कि उन नियमो को 
जनता का समथे॑न प्राप्त होता है । भत्तर्राष्ट्रीय कानून रीति-रिवाज और परम्परा पर 
आधारित है, और उसका पालन दण्ड-भय से नही होता अश्रपितु मानवीय समाज की 
भालोचना के भय से होता है । श्नन्तर्राष्ट्रीय कानून की अश्रनुमति ($क्लाट00) का 
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श्राधार भी म्युनिसियल कानून के आधार की तरह जन-सामान्य की सहमति है। 
यह वात ठीक है कि अभी इस जन-सहमति का ठीक उसी प्रकार से संगठन नहीं हो 
सका जिस प्रकार राष्ट्रीय क्षेत्र मे मिल जाता है, परन्तु जन-सामान्य की अन्तर्राष्ट्रीय 
भावनाओं का विकास वहुत तेजी मे हो रहा है । 

यह कहना भी ठीक नहीं कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून की व्यास्या के लिए कोई 
प्रन्तर्गाप्ट्रीय न्‍्यायःलय ही नहोीं। पच्रायती न्यायालय ((०णा ० #फा।इ- 
(०7) तया पहले राप्ट्रमघर ([०४९९ ० ४४०5) भौर बाद में सयुबत 
राष्ट्रघध. (0० एग्राहत पशाणा$ 0एाएहशाइशा०णा) द्वारा स्थापित स्थायो 
भ्रन्तर्रप्ट्रीय न्यायालय. (एलाशशाला। (०३ ती वशाणाशाणाश उप्ञा००) 
द्वारा भ्रन्तर्राष्ट्रीय विधान की व्यास्या और प्रशासन होता रहता है । सथुक्त राष्ट्रभघ 
स्वय अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अनेक भन्तर्राप्ट्रीय कगडो का निपटारा करता 
रहता है । 

अ्रन्तर्राप्ट्रीय विधान को लागू करने के लिए श्रनेक वार वल-प्रयोग भी किया 
जाता है और अनेक बार आ्थिक तया व्यापारिक बहिष्कार इत्यादि साधनो के प्रयोग 
द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय कानून के पालन करवाने के भी प्रयोग किये जा सकते हैं। प्रभी 
हाल में सयुवत राष्ट्रलघ की ओर से कोरिया में सैनिक कार्रवाई की गई थी, इसी 
प्रकार से पहले राष्ट्रसध द्वारा इटली के विरुद्ध श्राथिक भर व्यापारिक बहिप्कार वा 
भी प्रयोग किया गया था । 

अनेक देशो मे अन्तर्राप्ट्रीय कानून को म्थुनिसिपल कानून के भागस्वन्प 
स्वीकार कर लिया गया है| अमेरिका में चीफ जस्टिस मार्चल ने यह स्वीयार किया 
था कि यद्यपि प्रत्येक राज्य अपने क्षेत्र मे स्थित हरेक व्यत्ित और व्यविन समुदाय पर 
पूर्ण नियन्त्रण रखता है, फिर भी उसे अन्तर्राष्ट्रीय नियमो की मौजूदगी को स्वीकार 
करना ही पड़ेगा । इग्लैण्ड और प्मेरिका के न्यायालय अनेक भ्भियोगों के निर्राय में 
भ्रन्तर्राप्ट्रीय कानून को राष्ट्रीय कानून के भाग के रूप में स्वीकार कर चुके है, बशर्ते 
कि चे राष्ट्रीय कानून के नियमो के विरुद्ध न हो | वुछेफ राज्यो ने तो अपने संविधान 
द्वारा भी अन्तर्राप्ट्रीय कानून को राष्ट्रीय कानून का अग स्वीकार वार लिया है । 

इसी प्रकार भ्रन्तर्राप्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र मे व्यापारी लोग अन्चर्राप्ट्रीय वानून 
के नियमो को पानुन रुप में स्वीकार करते हैं। झनेक वार जब दनी ग्रन्तर्राप्द्रीय कगटो 
का फैसला होना होता है तो उस समय वकील लोग उन पर उसी प्रकार बहस परते 
हैं श्रौर पुराने फंसलो का हवाला देते है जिस प्रकार फि राष्ट्रीय कानूस ये सम्बन्ध 
में किया जाता है| वल्तुत प्रन्तरराट्रीय कंगनून का लिमारा यानी तह ये झाधार 
पर होता है और उनका इस्तेमाल भी कानूनी त्तरीके से निया जाता £# । 

एस प्रकार ऊपर लिसे गये तर्फो द्वारा बह साबित होता है कि ग्रन्तराड्रीय 
कानून में सभी तत्त्त वर्तेमान है जो हि उसे कानून वे रुप में साबित झर सकते हैं । 
फिर भी हम एस दात से एस्सार नहीं कर सउते कि प्रभी अन्तर्राप्ट्रोय बानून फा 
मरप घम्बिर हैं, और उसमे दर शायिन नही जो शाट्रीय शानून मे मिद्र जाती £ । 


२१६ राजनीति शास्त्र फे मूल सिद्धान्त 


कानून के इन लियमों का पालन स्वेच्छापूर्वंक होता है, दण्ड वी कोई मर्यादा नहीं 
होती, विशेष रूप से बडे राज्यो द्वारा कानून भग किये जाने पर तो कोई भी ऐसी 
व्यवस्था नही कि जिस द्वारा उन्हे सजा दी जा सके। वे श्रन्तर्राप्ट्रीय कानून वा मन- 
माना इस्तेमाल बरते है । क्षेत्र की समकुचितता तथा श्रनिश्चितता इत्यादि और श्रन्य 
श्रवेक दोप इसमे मिल जाते हैं, जो कि कानून की प्रारम्मिक स्थिति में श्रनियाय है । 

श्रन्तराप्ट्रीय समाज तथा कानून की इस भ्रपरिपववता को ध्यान में रखते हुए ही 
सर फ्रेडरिक पोलक ने इसकी परिभाषा इन छब्दों मे की है, “श्रन्तर्राष्रीय काठून एक 
श्रपूर्ण संगठन वाले समाज के ऐसे रीति-रिवाजों श्रौर कार्यो का संग्रह है. जिन्हें भ्रमी 
कापुन का पूरा स्वरूप प्रएपप्त नहीं हुआ परन्तु जो फानुन बनाने फी श्रोर बढ रहे 
हैं।7? शन्तर्राप्ट्रीय विधान के प्रमुस अधिकारी ह्वीटन (५४॥००७०॥) के मतानु- 
सार “भ्रन्तर्राष्रीय विधान स्वतन्त्र राष्ट्री मे विद्यमान समाज की प्रकृति के श्रनुकूल 
तर्फ पर झ्राघारित ल्‍यायोचित पारस्परिक व्यवहार फे ये नियम हैं, जो कि जन-सम्मति 
के श्राधार पर निश्चित और सशोधित किये जाते हैं ।/£ गिलक्राइस्ट फा कथन है 
कि “झ्न्तर्रट्रीय विधान उन नियमों का सप्रह है जो कि सभ्य राष्ट्र श्रपने नंतिक 
सानदण्ड श्रौर सुविधानुसार पारस्परिक व्यवहार मे इस्तेमाल करते है ।3 


फ 
८२ भस्तर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत (5008५ ० [ञक्षााशा०णात।ं ॥.9५ ) 


साधारण कानून की तरह अन्तर्राप्ट्रीय कानून के भी विभिन्‍न जन्म स्रोत 
है । उसी की भाँति भ्रत्त्तर्राप्ट्रीय कानून रीति-रिवाज, परम्परा और कुछ निश्चित 
समझौतों के अतिरिवत रोमन कानून, इस विपय पर लिखे गये शास्त्रीय लेख, 
अन्तर्राप्ट्रीय सम्मेलन श्रौर पचायदी भ्रदालतो के फैसले राज्यों के कानून (म्युनिसिपल 
कानून) कूटनीतिक पत्र-व्यवहार पर भ्राधारित है । नीचे हम क्रमण इन सब का 
सक्षिप्त बणन करेंगे । 


(१) रीोति-रिवाज तथा परम्परा- अन्तर्राष्ट्रीय कानून का सर्वप्रमुख स्रोत 
कहा जा सकता है। पारस्परिक व्यवहार मे किन्‍्ही विशेष राज्यो ने कुछ ऐसी प्रथाश्रो 
तथा रिवाजो का प्रचलन किया जिन्हे सुविधाजनक समझ अन्य राज्यों ने भी श्रपना 
लिया | वाद मे वही कानून का रूप घारण कर गये | राज्यो के पारस्परिक सम्वन्धों 
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प्रन्तर्राप्रीय फानून के र्नोत २१७ 


के नियामक यह कानून अपनी प्रकृति में वैसे ही है जैसे उग्लेंड के रीति-रिवाज पर 
आधारित प्रचलित कानून (00॥रगाण 9४) ॥ 
(२) श्रन्तर्य्रीय समभोते तथा सन्धियाँ-वहुत से प्रन्तर्राष्ट्रीय काहूनों के 
जन्मदाता है। प्रनेक राज्य अपने पारस्परिक सम्बन्धों करे नियमन के लिए सम्धिया 
करते है । ये सन्धिर्या व्यापारिक, व्यावहारिक तथा राजनीतिक उद्देश्यों से की जाती 
हैं। और ये सव यह सावित करते है कि श्रन्तररॉप्ट्रीय कानून का बआ्आावार राज्यों को 
सहमति है। ये सन्वियाँ दो प्रकार की हैं, एक तो सावारग आर दूसरी कानून- 
निर्माता। जब कभी महान्‌ राष्ट्रों के बीच पारन्परि बहार के नियमों को 
स्थापना के हेतु सन्वियाँ होती है, तो उन्हे हम कानून-निर्माता सन्धियाँ कह देंते ह | 
ऐसी सन्वियों मे नये नियमों के निर्माण के अ्रतिरिवत पुराने नियमों की व्याग्या, 
संशोधन तथा पुनर्म्थापना की जाती हैं 
(३) रोमन काबुन--जेसा कि हम देख चुके है, सम्पूर्ण यूरोपीय वादूद 
व्यवस्था वा प्राधार है। प्रारम्भिक श्रन्तर्राप्ट्रीय सम्वन्धों की व्यवस्था रोमन कानून 
के अनुसार ही की जाती थी। रोमन कानून नागरिकों की समानता के भिद्धान्त यो 
स्वीकार करता है, इमी मिद्धान्त के श्राधार पर ही राज्यों की समानता को भी माना 
जाता है। रोमन कानून के झ्राघार पर ही श्न्तर्राप्ट्रीय वादून के नियमों वे नैतिक 
झौचित्य को स्वीकार किया गया | 
(४) पश्रन्तर्सप्रीय फाउून फी शास्‍्द्रोय व्यास्याएं--ये भी श्रत्तराप्ट्रीय फानृन 
के विकास में वहुत सिद्ध सहायक हुई है। ये व्याख्याएं सुप्रसिद्ध विधान शा स्त्रियों द्वारा 
की गई है । उन्होंने न केवल प्राचीन काल से चले श्रा रहे एतद्विषययक नियमों का 
ही किया वल्कि उनकी व्याख्या भी की और परिवर्तित परिस्थतियों के प्रनुपल 
सशोवन के सुझाव भी दिये। श्रन्तर्राप्ट्रीय कानून के घास्तीय व्यारयाकारों मं एच 
लेखक ग्रोशियस ( 05700005 ) का सर्वप्रमुख स्थान है । उसकी सुप्रसिद्त पुस्तक 
युद्ध और भान्ति के कानुन| ( गक० [79 ते फ़्या 700 ए८४०९ ) ने पस्चिमी 
राष्ट्रों के पारस्परिक सम्बन्धों की व्यवस्या को बहुत हृद तक प्रभावित किया । इसी 
'प्रकार चैंदल ( शवा0 ), केप्ट (था ), ब्रीदन ( भशाध्शणा) ), बरसे 
(५४४००६८५), वेस्टलेक ('८घ्घौ9.०), लानेन्‍्स (.30शथआ००) तथा हाल ([44॥) 
इत्यादि ने भी अन्तर्राष्ट्रीय कानून शी व्यास्याएँ चर एतद्विपयक साहित्य की पर्साष्त 
श्रभिवृद्धि की है । 
(५) सन्‍्तर्राष्रीय सम्मेलन तथा पंचायती फसले भी प्नन्तर्राष्ट्रीय झानून दे 
प्रमूस छोत वहे जा सकते है। महान प्रन्तर्साप्ट्रीय सम्भेदन, अस्तरगम्द्रीय रानृन 
विकास में वहों काम करने है जो साधारंग फझामन-निर्माग के लिए राष्ठ्रीय 
विधानपालिकाएँ । 
हेग (स्रगश्॒ए८) में हुए विभिन्‍न अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेदनों को सम्पूर्मो मानर- 
जानि की विधानपालिका ( शिााउत्ाणा। णती ेल्मीताप | हों गंगे ह। 
ए्ही सम्मेलनों में झल्तर्राष्ट्रीय कानूस के असेबः सिथमी थो व्यवस्थित शिया गया 
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ओर उन्हे भ्रन्तिम रूप दिया गया। उन्ही सम्मेलनो का परिणाम हेग की पचायती 
अ्रदालत (6 पघब्च्ठघ& 000 ० #।ण।शा0॥) है। इस भ्रन्तर्राप्दीय श्रदालत के 
पास सभी राज्य स्वेच्छापूर्ण निपटारे के लिए अपने-प्रपने कगडे ला सकते थे, श्रौर 
अनेक विवादों मे भ्रदालत के फैसलो को राज्यों ने माना भी । इसी प्रकार बाद में 
स्थायी भ्रन्तर्राप्ट्रीय न्यायालय की स्थापना भी की गई श्रौर भ्रनेक विब्ादों में उसके 
फैसले राज्य के लिए अन्तिम फंसले माने गये । 

इनके भ्रतिरिक्‍त राष्ट्रीय कानून तथा कूटनीतिक पत्र-व्यवहार भी प्रन्तर्रा- 
प्ट्रीय कानन के प्रमुख स्रोत हैं। प्राय प्रत्येक राज्य के स्थायी कानून देशीकृत नाग- 
रिकता ( ]िशणाइ८्त लाए्शाणाए ) तथा कूटनीतिक सम्बन्ध की स्थापना 
सम्बन्धी तियम अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के विपयो वा नियमन करते हैं। इसी प्रकार 
भ्रन्तर्राष्ट्रीय कूटनीतिक सम्बन्धों का इतिहास भी अन्तर्राष्ट्रीय कानून का एक खोत 
कहा जा सकता है । 

इस प्रकार ऊपर के तर्को मे यह स्पष्ट है कि अन्तर्राप्ट्रीय विधान का विकास 
भी उसी प्रकार हुआ्आा है जिस प्रकार कि राष्ट्रीय कानून का । 
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८३ संविधान की महत्ता 


सविधान राज्य के उन विधायक्र तत्त्वों में से तो नहीं जिनका कि वर्गान हम 
पीछे कर आ्राये हैं, फिर भी संविधान के विना किसी भी राज्य की कल्पना अ्रसम्भव- 
सी है । क्योकि संविधान उन लिखित और अ्लिखित नियमों का संग्रह है जो राज्य- 
व्यवस्था के आधार होते हैं। ऐसे प्राघारभूत नियमों के श्रभाव मे राज्य-यानन-व्यवस्था 
का प्रचलन श्रत्यन्त कठिन है । पुराने या नये सभी राज्यों में ऐसे नियमों की व्यवस्था 
अवश्य रही है। प्रसिद्ध जर्मन विद्वान जेलिनेक का कथन है कि राज्य के लिए 
सविधान अत्यन्त श्रावश्यक है और प्रत्येक राज्य का अपना संविधान होना चाहिए श्रीर 
होता भी है, यहाँ तक कि निरकुश तथा स्वेच्छाचारी राज्य में भी सविधान झ्रावध्यक 
है । उसके अभाव मे राज्य राज्य नही रहता, वह भ्रराजकता और भ्रव्यवस्था का रुप 
धारण कर लेता है। अनेक वार यह कहा जाता है कि इग्लेण्ड मे कोई सविघान नही था 
या फ्ाँस में एक हजार वर्य तक कोई संविधान नहीं रहा और फिर भी वहाँ गझरा- 
जकता नहों फैली । परन्तु यह कहना गलत है, क्योकि प्राचीन राज्यों में भी राज्य 
व्यवस्था भौर शासन के कुछ नियम अवध्य रहते थे । हाँ, वे आज की तरह निश्चित, 
स्पष्ठ और विस्तृत रुप मे विद्यमान नहीं होते थे। इस्लेण्ड की बान तो दूर फ्रॉस 
में भी राज्य के श्राधारभूत कानूनों (एपातशाला(8 .8४$ 0 ० 7(॥200॥7] 
प्रौर राजा के कानूनों (.99५ ० एल (ए8) में अन्तर किया जाता था। झाधार- 
भूत कानून के भ्रन्तर्गत कुछ विज्ञिप्ठ सिद्धान्त, रीति-रिवाज श्रोर परम्परा श्रौर 
कानून झामिल थे जो सदियों से धीरे-धीरे राजकीय जीवन के नियमों के रूप में 
विवनसित हो रहे थे । राजा को उनमे स्वय परिवर्तन का अ्रधिवार नहीं था। प्रायः 
प्रत्येक राज्य में कुछ ऐसे नियमों की मौजूदगी होती थी, जिन्हे ह्वि वहाँ नी व्यवस्था 
पा आधार समझा जाता था और जिन्हे प्रहृतिया दश्यर की देन के मप मे 
स्वीकार किया जाता था । 

ग्राज के जटिल राजनीतिक झौर सामाजिक जीवन में संविधान एव परम 
श्रापध्यवना है । संविधान में निम्नलिखित तत््ठोे का समावेश स्ह॒ता हैं--- 

(१) सरकार के सगठन की व्यवस्था । 

(२) सरक्वार के विभिन्‍न विनागो क पारन्परिक्त सस्बन्यो या निगाय । 

(३) प्रत्येक सरगारी विभाग के उत्तंव्यों का निर्भय ॥ 

(४) शासक तथा शासित वे पारस्परिता सम्बन्धों वी व्यवस्था । 
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और उन्हें भ्रन्तिम रूप दिया गया। उन्ही सम्मेलनो का परिणाम हेग की पचायती 
शप्रदालत (06 घ॒880९ 00070 ० #णा०।णा) है । इस थन्तर्राप्ट्रीय श्रदालत के 
पास सभी राज्य स्वेच्छापूर्ण निपटारे के लिए अपने-प्रपने कगडे ला सकते थे, भौर 
श्रनेक विवादों मे भ्रदालत के फंसलो को राज्यो ने माना भी । इसी प्रकार बाद में 
स्थायी भन्तर्राप्ट्रीय न्यायालय की स्थापना भी की गई और श्रनेक विवादों भे उसके 
फैसले राज्य के लिए भ्रन्तिम फैसले माने गये । 

इनके अ्रतिरिक्‍त राष्ट्रीय कानून तथा कूटनीतिक पत्र-व्यवहार भी श्रन्तर्रा- 
प्ट्रीय कानून के प्रमुख स्रोत हैं। प्राय प्रत्येक राज्य के स्थायी कानून देशीकृत नाग- 
रिकता ( पिकणिभराइध्त शागशाओवए ) तथा कूटनीतिक सम्बन्ध की स्थापना 
सम्बन्धी नियम अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के विषयो का नियमन करते हैं । इसी प्रकार 
अन्तर्राष्ट्रीय कूटनीतिक सम्बन्धो वा इतिहास भी अन्तर्राष्ट्रीय कानून का एफ ख्रोत 
कहा जा सकता है | 

इस प्रकार ऊपर के तर्को से यह स्पष्ट है कि अन्तर्राप्ट्रीय विधान का विकास 
भी उसी प्रकार हुआ है जिस प्रकार कि राष्ट्रीय कानून का । 
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८३. संविधान की महत्ता 


संविधान राज्य के उन विधायक्र तत्त्वों में से तो नहीं जिनका कि वर्णन हम 
पोछे कर शभ्राये है, फिर भी सविधान के विना किसी भी राज्य की कल्पना अश्रसम्भव- 
सी है । क्योकि संविधान उन लिखित श्रौर भश्रलिखित नियमों का संग्रह है जो राज्य- 
व्यवस्था के श्राधार होते हैं । ऐसे प्राधारभूत नियमो के श्रभाव में राज्य-गांसन-व्यवस्था 
का प्रचलन भत्यन्त कठिन है । पुराने या नये सभी राज्यों मे ऐसे नियमो की व्यवस्था 
ग्रवध्य रही है। प्रसिद्ध जमंन विद्वान जेलिनिक का कथन है कि राज्य के लिए 
सविवान अत्यन्त श्रावध्यक है और प्रत्येक राज्य का अपना सविधान होना चाहिए और 
होता भी है, यहाँ तक कि निरकुण तथा स्वेच्छाचारी राज्य में भी सविधान आवश्यक 
है । उसके श्रमाव में राज्य राज्य नही रहता, वह भ्रराजकता और श्रव्यवस्था का रुप 
धारण कर लेता है। अनेक बार यह कहा जग्ता है कि इग्लेण्ड में कोई मविधान नहीं था 
या फ़्राँस में एक हजार वर्ष तक कोई संविधान मही रहा और फ़िर भी वहाँ ग्ररा- 
जकता नहों फैली । परन्तु यह कहना गलत है, क्योंक्ति प्राचीन राज्यों में भी राज्य 
व्यवस्था और शासन के कुछ नियम प्रवश्य रहते थे । हाँ, वे श्राज वी तरह निश्चित, 
स्पष्ट और विस्तृत रूप मे विद्यमान नहीं होते थे । इग्लेण्ट की बात नो दूर फ्रॉस 
में भी राज्य के आधारभूत कानूनों (्ा0गगाला।्ं .95 णी ॥0 [(धए0०॥) 
प्रौर राजा के कानूनों ([.9७५ ० 6 ६॥8) में ब्रन्तर किया जाता था। श्राधार- 
भूत कानून के श्रन्तर्गत कुछ विशिष्ट सिद्धान्त, रीति-रिवाज श्लौर परम्परा श्रौर 
कानून शामिल थे जो सदियों से धीरे-धीरे राजकीय जीवन के नियमों के रूप में 
विवसित हो रहे पे । राजा को उनमे रवय परिवर्तन का श्रधिकार नहीं था। प्राय 
प्रत्येक राज्य में बुछ ऐसे नियमों की मौजूदगी होती थी, जिन्हे कि वहाँ वी व्यवस्था 
फा आधार समभा जाता था श्रौर जिन्हे प्रति या प्यर की देन के रूप में 
स्वीकार किया जाता था । 

ग्राज के जटिल राजनीतिक झौर सामाजिता जीवन में संविधान एक परम 
घायदयवना है। संविधान में निम्नलिगित तत्त्यों का समावेश रहता है-- 

(१) सरकार ये संगठन वी व्यवस्था । 

(२) सरमार के दिनिन्न विनागो के पारस्परिक सम्दन्धों वा निर्शय । 

(३) प्रत्येक सरकारी विभाग के कर्तव्यों दा निर्गय । 

(४) धासना तथा शासित ये पारस्परिक सम्बन्धों को व्ययस्था । 


श्र राजनीति शास्त्र फे मूल सिद्धान्त 


८६ लिखित तथा शअ्लिखित संविधान (केजालशा & एाजायाशा 

(जाशईाआपा05) 

उपयु कत विभाजन की बजाए कुछ लोग सविधान को लिखित या अ्रलिखित 
रूप मे विभाजित करते हैं। वस्तुत निरमित तथा ऐतिहासिक सविधान मे लगभग वही 
अन्तर है जो कि एक लिखित तथा भ्लिखित सविधान में होता है । लिखित सविधान 
वह नियम सग्रह है जिसमे राजकीय जोवन के लगभग सम्पूर्ण नियामक नियम लिखित 
रूप में होते हैं। ये नियम किसी एक निश्चित अ्रधिकार-पत्र मे भी शामिल किये जा 
सकते हैं श्रौर श्रनेको मे भी । श्राम तौर पर एक लिखित विधान किसी एक निश्चित 
तिथि पर निर्धारित किया जाता है और वह पवित्र तथा उच्चतम कानून माना जाता 
है । सविधान परिषदो के प्रयत्नो के परिणाम होने के कारण ही उन्हे निर्मित संविधान 
सी कहा जाता है॥ 

उसके विपरीत एक भ्रलिखित सविधान सामान्यतया राजकीय शासन-व्यवस्था 
के श्राधारभूत नियमों के लिखित रूप मे नही होता। डा० गानर के मतानुसार 
“ग्रलिखित सविधान वह है जिनकी श्रधिकाश वातें (सम्पूर्ण नहीं) कभी किसी लेख 
्यत्न या लेख-पत्नों फे सम्रह में लिखी हुई नहीं होतीं ।”? अलिखित सविधान राष्ट्रीय 
जीवन का विकसित रूप है। वह राज्य के क्रमिक ऐतिहासिक विकास का फल है । 
इसमे राजकीय जीवन के मूलभूत नियम भी सामाजिक जीवन की परिवर्तित होती 
हुई परिस्थितियों के मुताबिक बदलते रहते हैं, उनमे स्थायित्व तथा निश्चयात्मकता 
का प्रभाव होता है| वे एक यात्रिक रचना न हो, जीवनमय विकास का फल होता 
है । श्रलिखित सविधान रीति-रिवाज, राजनीतिक परम्परा तथा व्यावहारिक नियम 
और न्याय-निर्णायो पर भ्राधारित होता है । 

लिखित तथा प्रलिखित सविधानो के उदाहरण--लिखित सविधानो के अनेक 
उदाहरण मिल जाते है । सथुवत राज्य अमेरिका, फ्रास, स्विट्ज्नरलैण्ड, सोवियत रूस 
त्तथा भारत इत्यादि राज्यो के लिखित सविधान हैं। सयुवत राज्य श्रमेरिका का सविधान 
तो सन्‌ १७८६ मे अ्रन्तिम रूप से लागू किया गया था। यह सविधान एक अ्रधिकार- 
पत्र के रूप मे राज्यों के एक सम्मेलन मे स्वीकार किया गया था, इसमे प्रयुक्त राज्य 
अमेरिका की लगभग सम्पूर्ण शासन-व्यवस्था के आधारभूत नियमो को लिख दिया 
गया था । इसी प्रकार फ्रास की शासन व्यवस्था का निर्णय १८७४५ मे तीन विभिन्‍न 
तिथियो पर स्वीकार किये गये अ्रधिकार-पत्रो के द्वारा किया गया । वर्तमान फ्रासीसी 
सविधान भी लिखित प्रधिकार-पत्र के रूप मे वर्तमान है । भारत के सविधान की रचना 
केबिनेट मिशन की योजना के अन्तर्गत १९४६ मे स्थापित सविधाननिर्मात्री सभा द्वारा 
की गई, झोर उसको २६ जनवरी, १६४५० मे लागू किया गया। यह भी लिखित 
सविधान है, जिसका निर्माण पर्याप्त सद्धान्तिक बहस और विचार-विमर्श के भ्रनन्तर 
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हुआ । इससे पूर्व भारत के सविधान की व्यवस्था ब्रिटिश पालियमंण्ट द्वारा स्वीहझ़त 
१६२४ के एक्ट के मातहत की गई थी। 

अलिखित सविधान का उदाहरण ब्रिटिण शासन-ल्यवस्था है | ब्रिटेन की 
अधिकाण शासन-व्यवस्था का झार्धार श्रलिखित रीति-रिवाज, राजनीतिक परम्परा, 
व्यावहारिक नियम भ्रौर न्‍्याय-निर्ंय है। श्रग्नमेजी सम्नाट्‌ की सर्वधानिक स्थिति, 
मन्त्रिमण्डल तथा प्रधान मन्त्री के कार्य तथा शवितर्या, उसकी पालियामेण्ट के प्रति 
जिम्मेदारी इत्यादि सभी सर्वधानिक तत्त्वों का श्राधार परम्परा श्रीर रीति-रिवाज 
हैं। सैद्धान्तिक रूप से ब्रिटिश सम्राट श्रसीम दाक्तिसम्पन्न है, परन्तु व्यावहारिक रूप 
में बह केवल सीमित शवितयों से युवत सर्वधानिक घासक है । इसी प्रकार वधानिक रूप 
से इग्लैण्ड राजतन्त है परन्तु व्यावहारिक रूप से प्रजातन्त्र । ब्रिटिंग राजनतिक जीवन 
में इस प्रकार से द्वान्तिक तथा व्यावहारिक जीवन मे जो अन्तर है उसका मुख्य आधार 
सवेधानिक परम्पराएँ व्यावहारिक नियम तथा रीति-रिवाज है, जो अ्रलिसित है । 

उपयु बत वर्गीफरण की श्रालोचना-- सविधानो के लिखित तथा झलिखित रूप 
में किये गये वर्गीकरण को आज असन्तोपजनक सम# श्रस्वीकार किया जाता है । कोई 
भी सविधान न तो सम्पूर्णा रूप से लिखित ही है श्ौर न श्रलिखित ही है। लिखित 
संविधान परिवर्तित परिस्थितियों के अ्रनुसार बदलते रहते है । मनुप्व जीवन की 
परिवर्तनशीलता उसदी सबसे बडी विशेषता है । उसके जीवन का प्रतिफलन समाज 
तथा राज्य के जीवन मे भी मिल जाता है। राप्ट्रो का जीवन भी व्यवित के जीवन की 
मांति विकासशील है, श्रत लिखित सविधानों में परिवर्तेन श्रनिवाय है। प्रत्येक लिसित 
संविधान में वरवस ऐसे नियमों या जन्म हो जाता है जो लिखित मूप में नो वर्नमान 
नही होते, परन्तु जो राजकीय जीवन के झ्राधारभूत भाग हो जाते है। लिखित लथा 
शलिखित सविघान का भेद मात्रा का भेद हुँ, प्रकार का नही । 

लाई ब्राइस का कथन है कि “लिखित फ्हे जाने वाले संविधान व्यास्याप्रों 
हारा विफसित हो जाते हैं, निर्णेयों द्वारा मर्यादित हो जाते हैं श्लौर रिवाज़ों द्वारा 
बढ जाते हैं।। फलत फुछ समय फे बाद उनकी शब्दावली से उसका पूरा मतलब नहीं 
निकलता ।”? हस प्रकार लिखित संविधान अनेक झलिसित रीति-रिवाज, न्याय-निर्गा८ 
तथा परम्पराओं के श्रनुसार वदलते रहते हैं । 

सयुकत राज्य अमेरिवा का संविधान लिखित है, परन्तु वर्षो के श्रनुभव ने 
आधार पर झवब उसमे अनेक ऐसे तत्त्व थामिल हो गये है जो लिखित नहीं और 
जो रीति-रिवाज झौर परम्परा पर आवारित है । उदाहरण के रूप में 7म अमेरिवन 
राप्टुपति के मन्प्रिमण्डल, उसयी ग्रवधि तथा राजनीतिक दलों को से सकते ह#, 
अमेरिकन सविधान राष्ट्रपति के मन्निमण्दल की कहीं व्यवस्था नहीं करना, बह केपएल 
पिभिन्त्र राजगौय विभागों के अध्यक्षों मी नियुक्ति का ही प्ादेश देता है । थिए भी 

ण्फ््नाला ९०65 प्रौणाकऊ माह गेल्ए्लगुलं कण वीशरिा]ारवाता, 
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प्रत्येक राष्ट्रपति श्रपने मन्त्रिमण्डल का निर्माण करता है जो उसकी शासन-कार्य मे 
सहायता करता है। इसी प्रकार श्रमेरिकन सविधान राष्ट्रपति के पुननिर्वाचन पर 
किसी क्स्मि की पावन्दी नही लगाता, फिर भी जार्ज वाश्शिग्टन द्वारा स्थापित 
रिवाज के फलस्वरूप बहुत समय तक कोई भी व्यवित दो वार से श्रधिक राष्ट्रपति 
पद के लिए उम्मीदवार के सप में खडा नहीं होता था । सयुव॒त राज्य अ्रमेरिका में 
राजनीतिक दल सरकार के चोथे भाग के रूप में समझे जाते हैं परन्तु उनका कोई 
संवैधानिक अस्तित्व नही । सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक पर्यालोचन (तण्वालाश ्श०छ) 
की शक्ति भी परम्परा का ही फल है, स्वेधानिक व्यवस्था का नहीं। इस प्रकार 
सथुक्त राज्य अ्रमेरिका का सविधान यद्यपि मुच्य रूप से लिखित है, फिर भी उसमे 
समयानुसार श्रनेक श्रलिखित तत्त्वों का समावेश हो गया है । 

इसी प्रकार मुख्य रूप से श्रलिखित कहे जाने वाले भविधान भी श्रनेक 
लिखित तत्त्वो से पूर्ण होते है । उदाहरणार्य ब्रिटिश सविधान का अधिकाश भाग अलि- 
खित है, परन्तु इसमे सन्देह नही कि इसका एक महत्त्वपूर्ण भाग लिखित रूप भी ग्रहण 
कर चुका है। प्रजा तथा सम्राट्‌ और हाउस आफ लाइ स (छू 005९ ० ,0705) 
तथा हाउस ऑफ कामन्स (स्र0ए४४ ० (०॥॥7075$) के पारस्परिक सम्वन्धों का 
निर्णय अ्रनेक प्राचीन समझौतो हारा हो चुका है जो लिखित रूप में मौजूद 
हैं। मेग्नाकार्टा (४ववष्टाथथाआ 9) तथा पटीशन श्रॉफ़ राइट्स इत्यादि ऐसे ही 
समभौते हैं । इसी प्रकार ब्विटिश पालियामेण्ट ने श्रनेक वार ऐसे बिल व अधिनियम पास 
किये हैं जिन्हें कि स्वेधानिक दृष्टि से हम श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण कह सकते है । १६११ मे 
पास किया गया पालियमेण्ट्री एक्ट ब्रिटिश पालियामेण्ट के दोनो सदनो (प्र०05५७) 
के पारस्परिक सम्वन्धो को निश्चित करता है श्लौर इस प्रकार सविधान का एक लिखित 
हिस्सा है। इसी प्रकार ब्निटिश सविधान के अन्य भाग भी लिखित रूप धारण कर 
चुके है। सर हेनरी मेन के मतानुसार ब्रिटिश शासन-व्यवस्था का श्रधिकाश भाग 
लिखित रूप घारण कर चुका है । उसका कथन है कि “ताज की प्ननेक शक्ततियाँ, 
न्यायिक शक्तियों समेत हाउस श्रॉफ लाड्‌ स की श्रनेक शक्तियाँ, हाउस श्राफ कामन्स 
के सविधान का,बडा भाग श्लोर उसका निर्वाचरकों से सम्बन्ध इत्यादि पर्याप्त प्रसें से 
ही पालियामेण्ट के श्रधिनियमों द्वारा निद्चिचत किये जा चुके हैं ।” इस बात से तो 
इन्कार नही किया जा सकता कि ब्रिटिश स विधान ऐतिहासिक विकास का ही परिणाम है 
झौर ये लिखित भ्रश भी पुराने समय से चले झ्राले रस्मो-रिवाज पर ही आधारित हैं, केवल 
मात्र उनके लिखित सस्करण  है। लाडड ब्राइस के कथनानुसार ब्निटिश सविधान मानव - 
मस्तिष्क में सौजूद या लेखबद्ध परम्परा तथा उदाहरणों, बकोलों या राजनीतिज्ञो के 
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कथन रस्मो-रिवाज, विश्वासों तया समभोतो इत्यादि के साथ घुले-मिले भ्रभेक फानूनी 
ग्रौर उनके फलस्वरूप विकसित न्याय-निर्णयों तया राजनीतिक श्रम्यासों फा 
सप्रह है (१ 

इस प्रकार ऊपर दिये गये तथ्यों मे यह साबित हो जाता है कि कोई भी 
संविधान न तो पूर्ण रूप से लिखित ही होता है और न ही श्रलिखित | सभी में लिखित 
और प्रलिखित तत्त्व मौजूद होते हैं, अत' उपयु कतत विभाजन सन्तोपप्रद नही । 


८७ परिवरततंनशील तथा श्रपरिवर्तदशील सविधान (फरीछ्यण० शाएं 
(शव ((०णाजश्ाएा।0॥5) 

श्राज सविधान को श्रलिखित अथवा लिसित कहने को वजाए परिवर्तनशोल 
या लचीला तथा अपरिवर्तनथील या कठोर कहना अधिक ठोक समझा जाता है | 
सविधान के इस प्रकार के वर्गीकरण का श्रेय लाई ब्राइस को दिया जाता हैं । इस 
वर्गकिरण को अधिक तर्कंसम्मत तथा वेज्ञानिक समझा जाता है। संविधान का ऐसा 
वर्गीकरण, सविधान के परिवर्तन के तरीकों तथा साधारण कानून के साथ उम्रका 
जो सम्बन्ध हो, उसको श्राधार मानकर किया जाता है । 

जहाँ सर्वंघधानिक कानून में और साधारण कानून में कोई भेद नहीं किया 
जाता भर प्रत्येक प्रकार के कानून को निर्मित करने, सशोधित करने या परिवर्तित 
करने का एक प्रकार का तरीका होता हैं और जहाँ साधारण कानून से उच्चतर किसी 
कानून की व्यवस्था नही होती, लचीले या परिवर्तनशील संविधान की मौझूदगी 
मानी जाती है । इस अवस्था मे सर्वधानिक कानून और साधारण कानुन एक ही 
परिपद्‌ भ्रथवा संसद्‌ द्वारा तैयार किये जाते हैं, और सर्वधानिक कानून को किसी 
प्रकार भी उच्च अथवा विशिष्ट या पवित्र नही माना जात्ता । वे चाहे लिखिते हो अवबबा 
भ्रलिखित हो, अवश्य ही परिवतंनश्ील हैं। 

इसके विपरीत अ्परिवतंनशील अथवा कठोर सविधान के अन्तर्गत साधारण 
वानून तथा सर्वधानिक कानून में भेद किया जाता है। अपरिवर्तनशील संविधान एक 
विशेष तरीके से ही बदला या सथोधित किया जा सबता है । साय ही उसके भ्रन्‍्तर्गत 
कोई भी विधानपालिका सर्वोच्च सन्तासम्पन्त नहीं हो सझती, संविधान ही उच्च 
होता है और वह राज्य का पवित्र तथा उच्चतम कानून समझा जाता है। उस प्रवार 
परिवर्तनधील सविधान वी भ्रपेक्षा कठिन तरीके से परिवर्तित किये जा मकने के 
कारण ही यह कठोर या अ्रपरिवर्तंनशील सविधान कहलाता है। 

परियतंनदोल तथा भ्रपरिवर्तेनशील सपिधानों के उदाहग्ण--परिवर्ननील 
सविधान का सर्वप्रसिद्ध उदाहरण इग्लेप्ट का सविधान है। इंग्ल॑ण्ट मे सर्वधानिक 
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कानून में तथा साधारण कानून मे कोई अन्तर नहीं, झौर पालियामेण्ट सभी प्रकार 
के कानूनो का जन्म स्थान है । डायसी के अनुसार-- 

(१) इग्लैण्ड मे ऐसा कोई कानून नही जिसे पालियामेण्ट नही वना सकती । 

(२) इस्लेण्ड मे ऐसा कोई कानून नही जिसे पालियामेण्ट सशोधित या 
परिवरद्धित न कर सकती हो । 

(३) इशग्लैन्ड मे सवेधानिक कानून और साधारण कानून में कोई अन्तर 
नही किया जाता । 

यही कारण है कि शुरू-शुरू मे श्रनेक विधानशास्त्रियो का मतथा कि 
इग्लैण्ड भे कोई सविधान ही नही । डी० तॉकवेल ([0० 0८(००५॥॥४) ने ही कहा 
था कि “सैद्धान्तिक रूप से इग्लंण्ड मे कोई सविधान नहीं ।” इसका मुख्य कारण 
यही है कि इग्लैण्ड मे ऐसा कोई कानून नही जिसे दूसरे कानूनों से श्रलग करके 
निश्चय रूप से स्वंधानिक कहा जा सके, दूसरे शब्दों में साधारण तथा मसर्वधानिक 
कानूनो मे भेद करने के मानदण्ड का सर्वथा श्रभाव है। इग्लैण्ड के पास सयुक्त राज्य 
अमेरिका का सा निश्चित सर्वधानिक कानून कही । परन्तु इसका श्रर्थ यह नहीं कि 
वहाँ कोइ सविघान ही नही, सविधघान शअ्रवश्य है, यद्यपि उसका स्रोत भी वही 
पार्लियामेण्ट है जो कि साधारण कानून का निर्माण करती है । अगर तो हम सवि- 
धान शब्द को समुचित श्रथ मे प्रयुक्त करें तो डी० तॉकवेल का कथन सत्य ही समझा 
जायगा, परन्तु सविधान शब्द का ऐसा प्रयोग न केवल अव्यावहारिक ही होगा श्रपितु 
अवैज्ञानिक भी । 

इसके विपरीत सयुवत राज्य अमेरिका, स्विटजरलैण्ड तथा भारत के सविधान 
भपरिवरतंनशील हैं । इन राज्यो मे स्वधानिक परिवतेन के लिए एक विशेष साधन का 
प्रयोग करना पडता है । इग्लेण्ड की तरह साधारण विधानपालिकाशो को सविधान 
में परिवर्तन करने का अश्रधिकार प्राप्त नहीं होता । सयुकत राज्य अमेरिका मे साघारण 
कानूनों का निर्माण काग्रेस द्वारा होता है, परन्तु वह सर्वेधानिक परिवर्तत नही कर 
सकती । सर्वेधानिक कानून मे परिवतंन करने के लिए एक विश्येष कार्य प्रणाली की 
व्यवस्था इस प्रकार कर दी गई--काग्रेस के दोनो सदनो मे दो-तिहाई मत द्वारा 
पास किये गये प्रस्ताव का राज्य की तीन-चौथाई विधानपालिकाश्ो द्वारा मज़ूर किया 
जाना लाजमी है, तभी वह सविघान के रूप में स्वीकार किया जा 
सकेगा ॥ 

इसी प्रकार स्विटजरलैण्ड मे भी साधारण कानून के लिए तथा स्वैधानिक 
कानून के सल्योधन के लिए भ्रलग-अलग कार प्रणाली का भ्रनुसरण करना पडता है। 
वहाँ सघीय विधानपालिका तथा राज्य विधान-सभाझो के अश्रतिरिक्त जनसाधारण 
को भी सविधान सह्योघन पर मत प्रगट करने का भ्रधिकार है। सघीय तथा राज्य 
विधानपालिकाओं के वहुमत के श्रतिरिक्त जनसाघारण के बहुमत प्राप्त होने पर 
ही सर्वधानिक कानून का सशोघन स्वीकृत माना जाता है । 





घिविध संधिधानो के गुण-दोष श्र 
८८. विविध संविधानो के गुराय-दोष 


दोनों प्रकार के सविधानों भें गरुणावगुण मिल जाते है । नीचे हम दोनो प्रकार 
के सविधानो के गुण-दोप की विवेचना करेंगे। 

परिवरतंनशील सविधान के ग्रुण--- 

(१) परिवर्ततशीलता तथा सयोजनणीलता (8097४9(8900) ही परिवर्तन- 
जील सविधान की सबसे बडी विशेषता है। मनुप्य-जीवन सदा प्रगतिशील है, उसमे 
समय तथा परिस्थितियों के भ्रनुसार परिवर्तन होते रहते है। ऐसी श्रवस्था में बिना 
किसी विश्येप प्रयत्न के संविधान को परिवर्तित हालतों के श्ननुसार बदना जा सकता हैं। 

(२) प्रत्येक राज्य के जीवन मे ऐसे सकटकालीन अवसर श्रा जाते हैं जिनका 
सामना करने के लिए सविवान में परिवतंन अनिवार्य हो जाता है। शअ्रपरिवर्तनशील 
संविधान में ऐसा करना बहुत कठिन हो जाता है। अमेरिका तया ए्लैण्ड दोनों हीं 
इस विषय के बहुत श्रच्छे उदाहरण है । द्वितीय विश्व-युद्ध के दौरान मे इग्लेण्ड श्रौर 
अमेरिका में एक जैसी सकटकालीन स्थिति उत्पन्त हुई थी। शअ्रमेरिका के संविधान के 
झनुसार वहां प्रत्येक चार वर्ष के भ्रनन्तर राष्ट्रपति का चुनाव अनिवार्य है, अत सुद्ध- 
कालीन स्थिति मे भी चुनाव हुए। यदि प्रेजिडेण्ट रुजवेल्ट के स्थान पर मि> ट्यूए का 
चुनाव हो जाता तो सम्भव है राजनीतिक तथा शासकीय नीतियों मे पर्याप्त परिवर्तन 
होता, जिसका परिणाम शायद सम्पूर्ण देश के लिए हितकर न हो पाता । सकटकालीन 
स्थिति के दौरान में ऐसा कोई भी परिवर्तते खतरनाक सिद्ध हो सत्ता है। ध्सके 
विपरीत इग्लेण्ड मे संवैधानिक लचीलेयन के कारण लोकसभा के चुनाव स्वग्रित किये 
गए और युद्ध-सचालन के लिए मि० चचिजल ज॑मे व्यपित को प्रधान मन्धप्री के पद पर रखा 
गया। युद्धकालीन स्थिति के खत्म होते ही इग्लैण्ड के लोगों ने श्रपती नई श्रावध्यकतागो 
के प्रनुमार नवीन प्रधान मन्त्री का चुनाव किया। लार्ड ब्राइस ने ब्रिटम सविधान के 
लिए टीक ही कहा है कि “लचीले सविधान उनके ढाँचे फा विनाश फिये बिना 
इच्छानुसार, भुफाये या खंचे जा सकते हैँ, और जब संकट टल जाता है, तव ये उसो 
प्रकार प्रपनी पूर्वावस्था फो प्राप्त कर लेते हैं, जिस प्रकार वह वक्ष जिसके नीचे गाडी 
को ले जाने फी सुविधा फे लिए उसकी लटकती हुई टहनियो फो स्ैचकर एक झोर 
कर दिया गया हो ।? 

(३) परिवतंनश्लील संविधान जनता की भावनाप्रो का प्रतिनिधित्व करते है 
अ्रत उनके होते हुए हिमात्मक क्लान्तियो की झावध्यकता ही नहीं रहती । उस्लैण्ट मे 
संविधान की परिवतंनशीन प्रकृति का ही फल है कि बरहाँ प्राज तक कोई जबरदस्त 
हिसात्मक राजनीतिक परिवर्तन नहीं हो पाया | लार्ड मंग्राति का कथन है कि श्रायसर 


भ्पर 
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कानून मे तथा साधारण कानून मे कोई श्रन्तर नहीं, और पालियामेण्ट सभी प्रकार 
के कानूनो का जन्म स्थान है । डायसी के श्रनुसार-- 
(१) इग्लैण्ड मे ऐसा कोई कानून नही जिसे पालियामेण्ट नहीं बना सकती । 
(२) इस्लैण्ड मे ऐसा कोई कानून नही जिसे पालियामेण्ट सशोधित या 
परिवद्धित न कर सकती हो । 
(३) इस्लैन्ड मे सर्वधानिक कानून और साधारण कानून में कोई श्रन्तर 
नही किया जाता । 
यही कारण है कि शुरू-शुरू में श्रनेक विधानशास्त्रियों का मतथा कि 
इग्लेण्ड मे कोई सविधान ही नही । डी० तॉकवेल ([0८ प0८१०८श॥८) ने ही कहा 
था कि “संद्धान्तिक रूप से इग्लंण्ड मे कोई सविधान नहीं ।” इसका मुख्य कारण 
यही है कि इग्लेण्ड मे ऐसा कोई कानून नही जिसे दूसरे कानूनों से श्रलग करके 
निश्चय रूप से स्वंधानिक कहा जा सके, दूसरे शब्दों मे साधारण तथा स्वेधानिक 
कानूनो मे भेद करने के मानदण्ड का सर्वथा भझ्रभाव है। इश्लेण्ड के पास सयुकत राज्य 
अमेरिका का सा निश्चित सवेधघानिक कानून कही । परन्तु इसका श्रर्थ यह नही कि 
वहाँ कोइ सविधान ही नहीं, सविधान श्रवद्य है, यद्यपि उसका स्रोत भी वही 
पालियामेण्ट है जो कि साघारण कानून का निर्माण करती है । अगर तो हम सवि- 
धान शब्द को समुचित श्रथं मे प्रयुक्त करें तो डी० तॉकवेल का कथन सत्य ही समझा 
जायगा, परन्तु सविधान शब्द का ऐसा प्रयोग न केवल श्रव्यावहारिक ही होगा अ्रपितु 
अवज्ञानिक भी । 
इसके विपरीत सयुवत राज्य अ्रमेरिका, स्विटजररलै॑ण्ड तथा भारत के सविधान 
अ्परिवतेनशील हैं । इन राज्यो मे सवैधानिक परिवर्तन के लिए एक विशेष साधन का 
प्रयोग करना पडता है । इग्ल॑ण्ड की तरह साधारण विधानपालिकाओ को सविधान 
में परिवर्तन करने का भ्रधिकार प्राप्त नही होता । सयुकत राज्य श्रमेरिका मे साधारण 
कानूनो का निर्माण काग्रेस द्वारा होता है, परन्तु वह सर्वधानिक परिवर्तन नही कर 
सकती । स्वेधानिक कानून मे परिवतंन करने के लिए एक विश्वेष कार्य प्रणाली की 
व्यवस्था इस प्रकार कर दी गई--काग्रेस के दोनो सदनो में दो-तिहाई मत द्वारा 
पास किये गये प्रस्ताव का राज्य की तीन-चौथाई विधानपालिकाशो द्वारा मज़ूर किया 
जाना लाजमी है, तभी वह सविधान के रूप में स्वीकार किया जा 
सकेगा ॥ 
इसी प्रकार स्विटजरलंण्ड मे भी साधारण कानून के लिए तथा स्वैधानिक 
कानून के सशोधन के लिए अलग-अ्रलग कार्य प्रणाली का झनुसरण करना पडता है। 
वहाँ सघीय विधानपालिका तथा राज्य विधान-सभाओ के अतिरिक्त जनसाधारण 
को भी सविधान सद्योधन पर मत प्रगट करने का अधिकार है। सघीय तथा राज्य 
विघानपालिकाओ के बहुमत के भ्रतिरिक्त जनसाधारण के बहुमत प्राप्त होने पर 
ही सर्वेघानिक कानून का सशोघन स्वीकृत माना जाता है । 
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दोनो प्रकार के संविधानों में गुणावगुण मिल जाते है। नीचे हम दोनो प्रकार 
के सविधानो के गुग्य-दोप की विवेचना करेंगे । 

परिवतंनशील सबविधान के गुण॒ु--- 

(१) परिवतंनशीलता तथा सयोजनणीलता (&089(0॥0५) ही परिव्तेन- 
घील सविधान की सबसे बडी विधेपता है। मनुष्य-जीवन सदा प्रगतिशील है, उसमे 
समय तथा परिस्थितियों के भ्रनुसार परिवर्तन होते रहते है। ऐसी प्रवस्या में बिना 
किसी विशेष प्रयत्न के सविधान को परिवर्तित हालतो के अनुसार बदना जा सकता है। 

(२) प्रत्येक राज्य के जीवन में ऐसे सकटकालीन अबमर श्रा जाते हैं जिनका 
सामना करने के लिए सत्रिधान में परिवर्तन झनिवारय हो जाता है। प्रपरिवर्तनभील 
संविधान में ऐसा करना बहुत कठिन हो जाता है। श्रमेरिका तथा इग्लेण्ड दोनों ही 
इस विपय के बहुत अच्छे उदाहरण हैं | द्वितीय विश्व-युद्ध के दौरान में उग्लेण्ट श्रौर 
अमेरिका में एक जैसी सकटकालीन स्थिति उत्पन्तर हुई थी। अ्रमेरिका के संविधान वें 
भनुसार वहां प्रत्येक चार वर्ष के अनन्तर राष्ट्रपति का चुनाव अनिवाय हू, श्रत युद्र- 
कालीन स्थिति मे भी चुनाव हुए । यदि प्रेजिडेण्ट रूजवेल्ट के स्थान पर मि० उयूए का 
चुनाव हो जाता तो सम्भव है राजनीतिक तथा शासकीय नीतियों में पर्याप्त परिवर्तन 
होता, जिसका परिणाम शायद नसम्पूर्ण देश के लिए हितकर न हो पाता । सनटफालीन 
स्थिति के दौरान में ऐसा कोई भी परिवर्तन खतरनाक सिद्ध हो सकता है। इसके 
विपरीत इग्लेण्ड मे सचैधानिक लचीलेयन के वारण लोकसभा के चुनाव स्थगित छिय्े 
गए झौर युद्ध/सचालन के लिए मि० चचिल जैमे ब्यवित को प्रव्रान मनी के पद पर रखा 
गया । युद्धकालीन स्थिति के खत्म होते ही इग्लेण्ड के लोगो ने श्रपती नई आवध्यकताग्रो 
के अ्रनुसार नवीन प्रधान मनन्‍्त्री का चुनाव किया | खार्ड ब्राइस ने ब्रिटथ संविधान के 
लिए ठीक ही कहा है कि “लचीले संविधान उनके ठाँचे का विनाश फिये घिना 
इच्छानुसार, कुफाये या खेचे जा सकते हैं, ग्यौर जब संकट टल जाता है, तव ये उसी 
प्रकार प्रपनी पूर्वावस्या को प्राप्त फर लेते हैं, जिस प्रकार वह वृक्ष जिसके नीचे गाडी 
को ले जाने फो सुविधा फे लिए उसकी लटकती हुई टहूनियों को खैचफर एक प्रोर 
कर दिया गया हो ।7 

(३) परिवर्तनशील सविधान जनता की भावनाप्रो का प्रतिनिधित्व करने #, 
प्रत उनके होते हुए हिसात्मक क्रान्तियो फी श्रावश्यक्ता ही नहीं रहती | उग्वैष्ट मे 
संविधान की परिवर्तनश्चील प्रकृति का ही फल है कि वर्हा श्राज तक शोई जबरदस्त 
हिसात्मक राजनीतिक परिवर्तन नहीं हो पाया । लाए मेंत्रादे का बथन है वि प्रयसर 
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विश्व की हिंसात्मक क्रन्तियो का कारण सविधान की कठोरता होता है । अ्रमेरिकन 
सु प्रीम कोर्ट के जज कूली (200०५) ने ठीक ही कहा है कि “जनसाधारण के शासन के 
लिए ससार में जितने भी सविधान वनाये जा सकते हैं, उनमे सबसे श्रच्छा वही है 
जो राष्ट्रीय जीवन के स्वाभाविक विकास का परिणाम है श्रौर जो राष्ट्र के प्रोौढ होने 
के साथ-साथ श्रपने श्राप भी विस्तृत तथा विकसित होकर किसी भी अवसर पर 
सरकार से सम्बद्ध नियम तथा नागरिक एवं राजनीतिक स्वतन्त्रता के स्वीकृत सिद्धान्तो 
को प्रकट कर सकता है ।” 7 - 


(४) लिखित सविधान किसी एक निश्चित काल की परिस्थितियों का 
परिणाम होता है । वह सम्पूर्णा राष्ट्रीय जीवन के इतिहास को एक लेखपन्न मे बन्द कर 
देना चाहता है। विघान-निर्माता चाहे कितने भी विचारशील और श्नुभवी जासक 
क्यो न हो, फिर भी वे कभी भी राष्ट्र के विकासशील जीवन के भविष्य का पूरा-पूरा 
अनुमान नही लगा सकते । श्रत समय पाकर वह विकसित राष्ट्रीय जीवन के श्रनुकूल 
नही रह पाता । डॉ० गारनर का कथन है कि “श्रपरिवर्तनशील विधान का निर्माण एक 
ऐसा ही प्रयत्न है जैसे कि एक व्यक्ति के लिए उसकी भावी शारीरिक वृद्धि तथा 
झाकार का विचार किये बिना एक कोट बनाना ।॥”* सयुकत राज्य पभ्रमेरिका का 
सविधान उन दिनो बनाया गया था जब कि अमेरिकन राष्ट्र एक भ्रविकसित राष्ट्र था, 
जब उसके सम्पूर्ण श्र्थतन्त्र का आधार कृषिप्रधान व्यवस्था थी श्रौर उसके राजनीतिक 
जीवन मे व्यव्तिवाद का वोलवाला था| परन्तु श्राज श्रमेरिका एक महान्‌ राष्ट्र है, 
उसकी अथं-व्यवस्था का भ्राघार विस्तृत उद्योग-घन्षे हैं श्रौर उसके राजनीतिक जीवन 
के नियन्त्रण के लिए कल्याणकारी राज्य-प्रणाली की आवश्यकता है । परन्तु सविधान 
के अपरिवतंनीय होने के कारण, राजनीतिक जीवन को परिवर्तित झ्राथिक परिस्थितियो 
के अनुकूल बनाना अत्यन्त कठिन है । लचीले सविधान मे ऐसे दोष नहीं झा सकते । 

(५) लचीला सविधान ऐतिहासिक, विकासशील तथा परिवतंनशौल होता 
है । वह राष्ट्रीय जीवन और श्राकाक्षा्रो का प्रतिविम्व होता है। उनका आधार राप्ट्‌ 
का भूतकाल होता है। वे वर्तमान के अनुकूल होते हैं श्रौर भविष्य के श्रनुरूप ढल 
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जाने की उनमे क्षमता होती है। थे अपने युग वे आथिव नथा सामाजिक जीवन- 
मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं । 

परिवर्तनशील सबिधान के दोप--परिवर्तनणील सविधान को श्रनेक प्रकार 
से दोपपूर्ग ठहराया जाता है । सर्वप्रथम तो परिवर्तनणील सविधान में निश्चयात्मकता, 
स्थिरता एवं स्थायित्व की कमी होती है । जन-भावनाग्री के अनुकूल सामाजिक श्रीर 
राजनीतिक जीवन के आधारभूत सिद्धान्तो का वदल जाना गुण न होकर अ्रवशुरा ही 
कहलाता है । जनता भावनाओं के अस्थायी आवेण में आकर पुराने समय से चले श्रा 
रहे शासकीय नियमो को एकदम बदलने पर उतार हो जाय, तो बह किसी भी 
राज्य की व्यवस्था के लिए स्वस्थ लक्षण नहीं समझा जा सकता । जनता अवसर 
राजनीतिक नेताग्रो के जोशीले भाषणों का शिकार हो जाती है, वह गिसे मामलों भे 
तक से काम न ले भावनाओं से काम लेती है। सरकारी व्यवस्था को भावावेश मे 
आकर बदल देना किसी भी हालत में श्रच्छा नही कहा जा सकत्ता। 

परिवर्तनशील सविधान राजनीतिक दलो श्रीर महत्त्वाकाक्षी जन-नेताओं के 
हाथ के खिलौने वन जाते है और वे उनका प्रयोग अपनी दित-साधना के लिए करते 
है, जनहित के लिए नही । 

परिवतंनशील सविधान की अ्रवस्थिति एक समुन्नत और राजनीतिक चतना- 
सम्पन्त समाज में ही सम्भव है। इसके विपरीत यद्दि जनसामान्य मे राजनीतिक 
चेतना का भ्रभाव हो तो परिवर्तनशील सविधान उनके अधिकारों की किसी भो 
प्रकार रक्षा नही कर सकेगा । राजनीतिक दल श्लौर विधानसभाएँ उसमे मनमाना 
परिवतंन कर सकती है । 

कार्यपालिका झौर उसके अ्रधीन कार्य करने वाले राज्य-कर्म चारी श्रपरिवर्त न- 
शील सविधान के श्रधीन पर्याप्त स्वतन्त्रता का उपयोग करते है, और निश्चित 
पावन्दियो के अश्रभाव में वे राजकीय शपफ्ति का दुरुपयोग भी कार सकते है। एसी 
बारण यह भी कहा जाता है कि परिवर्तेनेशील संविधान लोकतन्त्र क उपयुक्त न हो 
कुलीनतन्धर के लिए अधिक उपयुक्त होता है। जनसावारग लिखित श्रीर सपप्ट 
बानूनो में श्रधिव यकीन करते हूँ बजाये श्रलिखित आर अनिदिचत ग्स्मो-रिवाज ये । 

अपरिवर्तनशोील संविधान के गुरा-दोष--अपरिवर्ननशील या कठोर सविधान 
की कुछ झपनी विशेपताएँ हूँ। सवंप्रयम श्रपरिदर्ततथील संविधान प्राय लिखित होने 
ह_ै। उनकी धाराशो को पर्याप्त विचार-विनिमय के श्रनन्तर संविधान जा हिस्सा 
बनाया जाता है , यही नही, एक राजकीय लेख-पत्र होने के वारण उसमे राज्य थी 
सम्पूर्ण शवित की विस्तृत व्यास्या होती है। सरकार को शासन-प्रस्याली वा स्वरूप 
निध्चित कर दिया जाता है, विधानपालिया, कार्य पालिया औौर न्‍्यायपालिका के कर्नेब्यों 
की, उनके पारस्परितणा सम्बन्धों की निश्चित विवेचना रहती है । एस प्रतार अपरि- 
बतेनशील संविधान निश्चित, स्पष्ट झ्यौ८ बिस्तुद होता है। उसमे राजकीय शक्नियों 
के पारन्परित सम्बन्धों के वियय में किसी किस्म दे सन्देश पर शाह की गजाइश नहीं 
रहती । 
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अ्परिवर्ततशील सविधान केवल राजकीय द्ाक्तियो की व्याख्या मात्र ही 
नहीं । वह सरकार की शक्तियों पर पावन्दियाँ भी लगाता है, उम्र श्निश्चित और 
श्रसीम श्रधिकार नही सौपता । साथ ही जनसाधारण के आधारभूत श्रधिकारों की 
व्यवस्था भी कर दी जाती है। सयुक्‍त राज्य श्रमेरिका तथा भारत के सविधान जहाँ 
सरकार की विभिन्‍न शक्तियों को निर्धारित करते है, वहाँ वे जनसाधारण के 
ग्रधिकारो की व्यवस्था भी कर देते है। साथ ही सर्वोच्च सघीय न्यायालय यो यह 
अधिकार सौप देते है कि वे कार्यपालिका द्वारा इन श्रधिकारों का पूरा-पूरा पालन 
करवायें। सुप्रीम कोर्ट यह भी देखती है कि राज्य विधानपालिकाएँ ऐसे कानून न 
बनायें जो कि जनसामान्य के श्रधिकारों पर पावन्दी लगाते हो । कुछ राज्यों में अवश्य 
श्रधिकारो की व्यवस्था की देख-रेख सघीय कार्यपालिका के हाथ मे रहती है-- जैसा 
कि सोवियत रूस में है। ऐसी अवस्था में मूलभूत अ्रधिकारो का पालन श्रत्यन्त कठिन 
हो जाता है | जहाँ सविधान को सुगमता से बदला जा सकता है वहाँ जनसामान्य 
के प्रधिकारो की कोई सुरक्षा नही होती, नही राज्य शवित पर नियन्त्रण की कोई 
विशद व्यवस्था रहती है। 

कठोर सविधान के परिवतंन की प्रक्रिया कठिन होती है, फलत क्षणिक 
लोकोत्तेजना के परिणामस्वरूप उसे एकदम नहीं वदला जा सकता । लचीला 
सविधान बहुमत को इच्छानुसार बदला जा सकता है, झ्त उसके अन्तर्गत अल्पमत 
पर शअ्रत्याचार किए जा सकते है । लाड्ड ब्राइस का कथन है कि “उत्तेजना से उत्पन्न 
क्षएस्थायी प्रवृत्ति से कुछ नियमों को ऊपर रखना इस बात का द्योतक है कि बहु- 
मत सदा सत्य या सही नहों होते झोर श्रावेश के सम्य उन्हें श्रपने ही रा शान्त- 
चित्त से बनाए हुए प्रसूलों का पालन करने के लिए मजबूर होकर अपने से ही रक्षा 
पाने की जरूरत है ।” भावात्मक आवेश में श्रनेक श्रनावश्यक परिवर्तन किए जा 
सकते हैं, जिनके लिए निश्चय ही जन-नेताओो को शान्त स्थिति में पछताना पडता है । 

सघीय शासन-प्रणाली के अन्तर्गत सविधान का लिखित श्रौर कठोर होना 
श्रावरदयक समभा जाता है । सघीय श्ासन-प्रणाली के अन्तर्गत राज्यों मे और केन्द्रीय 
सरकार मे शक्तियो का विभाजन रहता है, दोनो प्रकार की सरकारे अ्रपने-शअपने क्षेत्र 
में स्वतन्त्र और स्वाधीन होती हैं। इस अवस्था मे उनके आपसी भगडो के निपटारे 
के लिए लिखित और स्पष्ट श्रधिकार विभाजन तो श्रावश्यक है ही, साथ ही ऐसे 
निष्पक्ष श्रधिकारी वर्ग की स्थापना भी आवश्यक है जो कि सविधान की उचित 
व्याख्या कर सके । 

एक लिखित तथा कठोर सविधान जनता के लिए पवित्र कानून की भाँति होता 
है, वह उनके विश्वासो का केन्द्र होता है, ऐसी अ्रवस्था से उनका पालन स्वेच्छापूर्वक 
होता है भर वह स्थायी भी होता है । 

झपरिवर्तनशील सविधान के दोष--कठोर सविधानो के जो ग्रुण हैं, वही 
उनकी कमजोरियाँ भी वन जाती हैं । इसमे सन्देह नही कि अपरिवर्ततशील सविधान 
स्पप्ट और निद्िचत होते है, फिर भी उनमे दोषो की सर्वथा अनुपस्थिति हो, यह 
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नहीं कहा जा सकता । अपरिवर्तनञ्ञील सविधानो की अ्परिवर्तनशीलता या वठोरता 
ही उनका सबसे वडा दोप है । सामाजिक तथा झ्राथिक परिस्थितियों में परिवर्तन तो 
आवश्यक है, परन्तु जहाँ राष्ट्रीय जीवन बिकनित होते रहते हैँ, वहाँ सविधान यथावत 
रहते है । सविधान की अनावध्यक कठोरता तथा शभ्रपरिवर्तनशीलता क्रान्तियों का 
कारण बन जाती है । 

कठोर सविधान कसी विशेष अवसर या काल वी उपज होते हैं और वे 
तत्कालीन सामाजिक तथा ग्राथिक परिस्थितियों का फन होते हैं | श्रत सभी कालो के 
लिए सत्य नही हो सकते, उनमे परिवर्तन अनिवायं हो जाता है। परन्तु परिवर्तन 
की प्रक्रिया के कठिन होने के कारण ऐसा नहीं हो पाता | इस प्रकार उसमे विकास- 
शीलता का श्रभाव रहता है । 

सयुकत राज्य अमेरिका मे संविधान में परिवत्तेन के लिए एक निश्चित 
प्रक्रिया का प्रयोग करना पडता है। दस प्रक्रिया द्वारा सयुकवत राज्य के छोटे-छोटे 
कम सख्या वाले राज्य किसी भी सर्वधानिक कानून के सशोधन को रह वार सवतते 
हैं। किसी स्वधानिक सशोधन को स्वीकृत करने के लिए तीन-चोथाई राज्यो का 
सहमत होना झावश्यक है, इसकः अर्थ है कि अदि ३७ राज्यो के विरुद्ध १३ राज्य 
समोधन का विरोध करे तो सशोधन रह हो जायगा । 

ग्रमेरिकन सुप्रीम कोर्ट संविधान की व्यस्या के लिए जिम्मेदार है। उसे 
यह भी अ्रधिकार है कि सघीय या राज्य विधानपालिकाओं हारा पास किए गए 
एक्टो को गैरकानूनी करार दे दें, श्रगर उसके मतानुसार वे संविधान के विरुद्र 
हो । यह व्यवस्था सतोपजनक नहीं समझी जाती, क्योकि प्रथम तो न्‍्यायात्रीण 
अ्रपने विचारों के अनुसार सविधान की व्यास्या करेंगे, सविधान की व्यास्या का कोई 
सर्वेंसम्मत श्रसूल तो है ही नही । वे अगर दकियानूसी ओर तग विचारों के होते है, 
तो वे ऐसे विधेयो को जो कि प्रगतिशील व्यवस्था वी स्थापना करते है, स्वीकार नह 
करेंगे और संविधान की व्याख्या उस प्रजार करेगे कि वह एक अप्रमतिशीलता की 
मजबूत दीवार बन जायगा | दूसरे, यह व्यवस्था लोक तन्त्रात्मक भी नहीं । जजो वी 
नियुवित चुनाव द्वारा नहीं होती, वे कार्यपालिका द्वारा नियुकत्र विश्ये जाते हैँ । परन्त 
उन्हे ऐसे मामलो पर अपने विचार प्रकट करने होते है, जो जनमामान्य के हित से 
सम्बन्धित होते हैं श्रौर जिनका उचित निर्णाय विधानपालिका द्वारा ही होना चाहिए । 
विधानपालिका जनसामान्य वा प्रतिनिधित्व दरती है, अत बह यदि जनता थी 
“च्टानसार ऐसे बिलो को पास करे जिन्हे जि बाद में अप्रजानानिक आधार पर आधा- 
रिन सुप्रीम कोर्ट रह वरदे तो वह सर्वंधा घनुचित होगा। जनभावनाग्रों का नेतृत्व तो 
विधानपालिका करती है, न्यायालय नहीं । फिर न्यायालय के निर्माय पद्षपात बिटीन 
नहीं होते, वे पूर्ण तरह से बंघानिव भी नहीं झोते श्रपितु सजनीतिए होते है । गत 
ऐसी व्यवस्या प्रजातन्प श्लौर लोवसम्मत प्रभुता के; सवंधा उलद होती है, भौर न्यापा- 
धीणो के प्रधिनायवतन्ध को स्थापित करती है । 

अ्रगर सदिधानों वी व्याग्या था आधियार यार्यपारलिया यो ही दे दिया झजाघ--- 
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जैसा कि फ्रास या रूस में है, तो सविधान की न्यायसम्मत व्याख्या श्रसम्भव होगी । 
कार्यपालिका पूरी तरह से राजनीतिक संगठन है । उसका काम कानून का पालन कर- 
वाता है, उसकी व्याख्या करना नही | लिखित सविधान श्रावश्यक नही, प्रजातन्त्र तथा 
स्वतन्त्रता की सुरक्षा की गारण्टी हो । जमंनी में हिटलर ने लिखित संविधान की उप- 
स्थिति में भी सम्पूर्ण नागरिक श्रधिकारों को खत्म कर दिया था । 

निष्कर्ष -सविधानो के विविध प्रकारो के गुणावगुण का विवेचन ता हमने 
ऊपर कर दिया है। परन्तु झ्राज हमे भ्रवश्य स्वीकार करना पडेगा कि राज्यो की 
प्रवृत्ति लिखित तथा प्रपरिवर्तनशील सविधानों की व्यवस्था की ओर है। घासन 
सम्बन्धी सिद्धान्तों का रस्मो-रिवाज पर झ्राश्चित रहना किसी प्रकार भी उचित 
नही समझा जा सकता। केवल इस्लेण्ड ही एक ऐसा राज्य है जहाँ सविधान 
ग्लिखित तथा परिवर्तेनशील है, वहाँ भी धीरे-धीरे राज्य व्यवस्वा के पुराने परम्परागत 
सिद्धान्तो को लेखवद्ध किया जा रहा है। सववंप्रथम सयुवत राज्य श्रमेरिका मे लिखित 
तथा अ्रपरिवर्ततंगील सविधान को स्वीकार किया गया था, उसके बाद उसी के 
आदर्श का श्रनुसरण करते हुए लेटिन श्रमेरिकन देश, पश्चिमी यूरोप के राज्य तथा 
एशिया में भारत, वर्मा, चीन इत्यादि राज्यों ने भी लिखित सविधानों को श्रपना लिया 
है। इन देशों मे सविधान-व्यवस्था में परिवर्तन करने का तरीका उतना कठोर नही, 
जितना कि सयुक्‍त राज्य अमेरिका में है। राज्यों मे साधारण कानून तथा स्वेघानिक 
कानून मे विभेद करने की प्रवृत्ति जरूर है, परन्तु इसके साथ ही सर्वधानिक कानृन 
के परिवतंन की व्यवस्था श्रपेक्षाकुत सरल तथा सुगम है । 

सविधान को लिखित तथा भ्रपरिवर्तनशील रूप देने के भ्रनेक कारण हैं। सर्व 
प्रथम तो स्वेत्र जननसाधारर के मौलिक अ्रधिकारो की सुरक्षा के लिए लिखित श्राश्वासनों 
की उपस्थिति श्रावश्यक समभी जाती है। लिखित सविधान जहाँ जनसाधारण 
के श्रधिकारो को निश्चित करते हैं, वर्हा वे सरकार की शवितयो पर भी पावबन्दियाँ 
लगा देते हैं। फिर आज के प्रजातात्रिक राज्यो मे जनता राज्य शक्तियों की समुचित 
व्यवस्था, राज्याधिकारियो के कत्तेंव्यो की स्पष्ट गणना भर शासन के शभ्रन्य झ्रावश्यक 
सिद्धान्तो को स्पष्ट तथा लिखित रूप में देखना पसन्द करती है। संघीय शासन- 
व्यवस्था के लिए तो लिखित सविधान एक परम ग्रावश्यक तत्त्व के रूप मे स्वीकार 
किया जाता है । नवीन राज्यो के प्रादुर्भाव के साथ लिखित सविधानों की व्यवस्था 
का प्रचलन भी वढता जाता है। वर्तेमान युग मे राज्य कार्यों की वृद्धि के फलस्वरूप 
झौर शासकीय व्यवस्था के जटिल हो जाने के कारण राज्य के श्राधारभूत सिद्धान्तो का 
लिखित होना प्रजातन्त्र की सुरक्षा के लिए श्रावश्यक है । 


८६ संविधान के श्राशवयक श्रग 


एक श्रच्छे सविधान में कुछ निद्िचित तत्वों का होता आवद्यक है। इन 
तत्त्वो को निम्न प्रकार से रख सकते हैं-- 


[१)शासन व्यवस्था--स विधान का सुख्य काये राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत 


संघिधान फे आवश्यक श्रग २४३ 


सिद्धान्तो तथा शासकीय ढांचे को प्रस्तुत करना हैं | जहाँ कही संघीय घासन- 
व्यवस्था होती है वहाँ सविधान केचद्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों में शवित- 
विभाजन के श्रतिरिबत उनके पारस्परिक सम्बन्धों की व्यवस्था भी करना है | इसके 
अझतिरिवत विधानपालिका, कार्यपालिका तथा स्यायालय की शवितयों और उर्वब्यो 
का विवेचन भी होना चाहिए। इस प्रकार वस्तुत. एक अच्छे सविधान को शासन 
की सम्पूर्णा व्यवस्था का विस्तृत विवरण देना चाहिए । 

१८७४५ में तैयार किए गए फ्रेंच सविधान में, सन्नी-परिपद्‌ के चुनाव, उसके 
उत्तरदायित्व तथा न्यायालय के सग्ठन इत्यादि के विषय में कोई व्यवरुथा नहीं की 
गई थी । संविधान को इतना विरतृत होना चाहिए कि चह सम्पूर्ण घासन-वब्ण्वस्था 
को निध्चित रूप से प्रस्तुत कर सके । 

(२) नागरिफो फे मूलभूत अ्रधिकार--श्राजकजल संविधान में नाग्टियों 
के मूलभूत अधिकारों की घोषणा भी रहती है। सयथुकत राज्य अमेरिका तथा फ्रास 
में सर्वप्रथम नागरिक अधिकारों के घोषणशापत्रों को सविधान के श्राधारभ्ृत्त भ्गो के 

“ रूप स्वीकार किया गया। बाद में प्राय सभी पश्चिमी यूरोप के राष्ट्रों मे, जहाँ 
कही भी लिखित सविधानों को अपनाया गया, नागरिकों के मृलभूत प्रधिकारों की 
व्यवस्था की गई। सथुकत राज्य अ्रमेरिका मे अपनाये गए नागरिकों के मूलभूत अधि- 
कार लॉक के प्रकृत श्रधिकारों के निद्धान्त से प्रभादित थे। उनमे व्यवित-स्वानन्त्य 
श्र समानता पर अधिक वल दिया गया धा । आज के सविध,न में राजनीतिक तथा 
नागरिक अधिकारों के अतिरिवत श्राथिक अधिकारो की व्यवस्था की जानी है । सोबि- 
यत रूस में वेैयवितक तथा राजनीतिक अ्रधिकारों की श्रपेक्षा श्राथिक श्रधिकारों वी 
व्यवस्था पर श्रधिक वल दिया गया है । इन मूलभूत श्रप्निकारों की विवेचना संविधान 
में इसलिए श्रावश्यक है ताकि कोई भी सरकार उनको खत्म न कर सके श्रौर ऊब कभी 
उनका श्रतिक्ष्मगा किया जाय तो न्यायालय सरवार के या अन्य किसी सस्था अथवा 
व्यबित के विरुद्ध कार्यवाही कर सके । 

संविधानों में आाजवल प्राय निम्नलिखित श्रधिकारों वी ब्ययस्पा रहती 
है (क) सव नागरिकों वी समता, (ख) धर्म थी स्वतन्तता, (ग) सम्प्लि पर 
वेयक्तिक श्रधिकार, (घ) भाषण तथा लेख हारा विचार प्रवट करने की सप्तनाता 
(ड) अ्रल्पर्यक समुदायों के अधिकारों वी रक्षा, (च) विश्वाम का अधियार, (छ) 
नि सुबल शिक्षा वा अधिझर, (ज) पान्श्रिमित सहित नौकरी या झपिकार उत्परादि । 

(३) सविधान मे परिवर्तन-प्रपन्वितंनधील संविधान का द्नर्थ वस्तुत पढोर 
सविधान हैं, वह सर्वधा अपरिवर्तदशील नहीं हो सकता । समय रूथा परिम्धिदियों 
के प्रनुसार परिवर्तन तो प्रनियार्द है। अत. प्रत्येत संविधान मे परिवर्तत वी एड 
विधेष प्रक्नषिया को भी निश्चित कर दिया जाता है। परिवरतत थी प्रक्तिता री 
कंटोरता पर ही सविधान की कठोरना झाधित है । 

समुबतराज्य प्मेरिका, स्विट्डस्लएए तथा भारत में संदिघानों भे निदिष्द 
परिवर्तन-प्रत्रिया (3लिा।उठ5 0ी शादावाहा) मो जिवियन हृम्त पोड़े जर 
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आये है । 

वर्गेस (8778०55) ने सविधान के उपयु बत तीनो भागों को क्रमण शासन काः 
सविवान (0णाज्ाएाणा 0 6 056एणगाशथा), स्वतन्त्रता का सविधान 
((०ाहाएणाण] ० [0079), तथा प्रभुता का संविधान (एणाज्ञाणाणा ० 
50४०८०९॥५ ) कहा है । 

गेटल के मतानुसार प्रत्येक सविधान मे कुछ विशिष्ट गृुगों का होना आाव- 
ब्यक हे । ये ग्रुण इस प्रकार है-- 

(फ) सुनिश्चितता (7007९07655) लिसित सविधान का श्रावश्यक 
गुण है | श्रत उसकी भाषा स्पष्ट होनी चाहिए ताकि सन्देह तथा श्रम की गुजायण 
हीन रहे । 

(ख) पुरंता ( (007970९॥5४८॥055 ) सुस्पप्टता के साथ-साथ 
पूर्णाता भी सविधान का एक परम श्रावश्यक गुण है । सविधान को इतना व्यापक 
होना चाहिए कि सम्पूर्ण सरकारी क्षेत्र उसके श्रन्तर्गंत श्रा जाय । सरकार के विभिन्‍न 
श्रगो के पारस्परिक सम्बन्धो की विवेचना के श्रतिरिकत उनके कर्तंग्यो का भी स्पष्ट 
विवेचन होना चाहिए। 

(ग) सक्षिप्तता (8८श/$) सविधान की व्यापकता का श्रर्थ यह नहं 
कि वह अझ्नावद्यक रूप से विस्तृत हो। सक्षिप्तता भी सविधान का एक परम 
ग्रावश्यक गुण हे । श्रनावश्यक बातो का वर्णान सविधानों की महत्ता को कम कर देता 
है, क्योकि उसके अनावश्यक श्रग व्यवहार मे नही श्राते श्रौर शीघ्र ही ये सविधान 
पर बोक बन जाते है जिनका उललघन होने लग जाता है। विस्तृत संविधान 
परिवर्तित परिस्थितियो के भ्रनुसार शीघ्रतापूर्वंक वदला भी नहीं जा सकता । 

(४) सबविधान परिवर्तन का मध्य मार्गं--सविधान के परिवर्तन का कानूनी 
प्रबन्ध होना चाहिए, यह हम पीछे ही देख आये है। ऐसा न होने पर क्ान्ति की 
सम्भावना रहती है। सविधान परिवर्तन का तरीका वहुत उलभा हुआ भर कठोर 
नही होना चाहिए, साथ ही वह श्रत्यन्त सरल भी न हो ताकि उसे बिना किसी 
कठिनाई के बदला जा सके । अधिक कठोर सविधान जनसामान्य की झ्रावइ्यकताओझो 7 
के अनुरूप जब वदल नहीं पाते तो उनका या तो उल्लघन होता है श्रथवा उनको 
हिसात्मक तरीको से बदलने की कोशिश की जाती है। भ्रत सविधान सशोधन 
का तरीका न तो सयुवत राज्य श्रमेरिका जैसा कठोर ही होना चाहिए और न इग्लेणप्ड ' 
जैसा सरल । भ्राजकल प्राय मध्य मार्ग को चूना जाता है। जिस प्रकार भारत का 
सविधान जहाँ कुछ अ्रशो में कठोर हे, वहाँ कुछ श्रशो मे लचीला भी हे । 


६० सविधान का प्रसार एवं विकास 


मानवीय जीवन की तरह मानवीय ससस्‍्थाएं भी विकासशील है। सविधान 
विकासशील मानवीय जीवन की भांति बढता, फलता-फूलता और विकसित होता : 
है । सवेधानिक कानून के प्रसार एवं विकास के दो साधन है--(१) औपचारिक : 
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(#0गरा४), और (२) अनौपचारिक ([णिए8|) । श्रौपचारिक साधन के 
अन्तर्गत संविधान सथभोधन का कानूनी प्रकार रहता है. और ग्रनौपषचारिक साधनों के 
अ्न्तर्गत रस्मो-रिवाज तथा न्‍्याय-निर्णय श्राते हैं । 

(१) श्रोपचारिक साधन--सविधान द्वारा निर्धारित, मंविधान परिवतंन की 
कानूनी प्रक्रिया संविधान सशोधन का सर्वप्रमुस ढग है । प्रायः प्रत्येक लिखित सविधान 
में सविधान-परिवत्ंन की प्रक्रिया का जिक्न रहता है | उस व्यवस्था की प्रनुपस्थिति में 
संविधान सर्वथा अ्रपरिवर्तनक्नील हो जायगा श्रौर उसका परिवर्तेन हिसात्मक तथा 
गरकानूनी साधनों द्वारा होगा। अ्रत सदा ऐसी व्यवस्था रहती है कि परिवर्तित 
होते हुए समाज के नेतिक मूल्यों के श्रनुरूप संविधान को बदला जा सके । 

(२) प्रनौपचारिक साधन---इसके श्रन्तर्गत रस्मो-रिवाज तया न्‍्याय-निर्णाय आते 
है । इग्लण्ड जैसे राज्य मे तो अधिकादात संविधान रस्मो-रिवाज तथा निर्णायो पर 
ही श्राश्चित है और सामाजिक परिस्थितियों के परिवर्तन के श्रनुमार उनमे खुदबखुद 
परिवर्तन होते रहते है । सयुवत राज्य श्रमेरिका मे सविधान लिखित है परन्तु उसका 
प्रसार और विकास अनेक श्रलिखित रस्मो-रिवाज तथा न्याय-निर्णायों द्वारा हुम्ना हैं । 
ग्रमेरिकन राष्ट्रपति का मन्त्रिमण्डल, उसके प्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था, राजनीतिक 
पाटियों का सगठन इत्यादि अनेक व्यवस्थाओ वा भ्राधार स्वंधानिक रस्मो-रिवाज है । 

संविधान की विभिन्‍न धाराश्रों की व्याख्या जज लोग करते हैँ । श्रनेवः स्थान 
पर भापा के अस्पप्ट होने पर विभिन्‍न धाराओं की स्पप्ट व्यास्या के लिए सर्वोच्च 
न्यायालयों की शरण लेनी पडती है, और इस विषय में दिये गये उनके फंसले को 
ग्रन्तिम फैसला माना जाता है। झनेक वार जज लोग संविधान की इस प्रगार 
ध्याख्या करते है कि वे उसके रूप को या उसकी श्रन्तनिहित भावना को ही बदल 
देते है । सयुबत राज्य अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय ने श्रनेक बार संविधान की 
व्यारया इस प्रकार की है कवि सविधान का प्रनेक स्थानों पर रूप ह्वी बदल दिया 
गया है । 

इस प्रकार संविधान वा विकास और प्रसार सदा ग्रीपचारिक तथा अनौप- 
सचारिक साधनों द्वारा होता रहता है । 

सविधान को घमम के नियमों को भांति पविश्न सममभना सर्वया गलत है। 
राजनीतिक नियम समाज वी ग्राथिक तथा नेतिव परिस्थितियों के ध्रनुमप रोते है 
उन्हे ईस्वरादेश समक सदा सत्य-सनातन तथा अपरिवर्तनशील मानना अ्रप्रगतिशीलता 
गौर अवैज्ञानिक इृष्टिकोंग वा फल है। संविधान मे कठोरता तथा लचोलापन 
(7९५७५»ता)) का उचित मात्रा में सम्मिश्नण रहना चाहिए भर उसता 
परिवर्तन यवासम्भव जन-नहमति पर झाधारित होना चाहिए। तनी संर्वधानिण 
फानून स्थिर तथा सवंप्रिय हो सतते है ॥ 
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8२ राज्य तथा शासन का भेद 


राज्यो का वर्गीकरण राज्य तथा शामन मे श्रन्तर न किये जाने के कारग्ग 
किया जाता है। राज्य अश्रपनी प्रकृति मे सवंत्र समान हैं, उनके श्राधारभूत तत्त्वों मे 
श्रन्तर नही हो सकता | हाँ, वे अपने श्रान्तरिक सगठन तथा शासकीय शवितयों के 
विभाजन मे एक दूसरे से भिन्‍न होते हैं और इसी श्राधार पर उनमे भेद सम्भव है । 
दूसरे शब्दों मे हमे यह कहना चाहिए कि सरकारो की प्रकृति में श्रन्तर हो सकता है, 
श्रत उनका वर्गकरण तो सम्भव है, राज्यो का नही | जैसा कि हम पीछे देख चुके है, 
राज्य (8486०) तथा सरकार (00५४०7॥70॥0) मे श्रन्तर है । सरकार राज्य का एक 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण और आवश्यक भाग है। परन्तु जिस प्रकार हम मस्तिष्क को झरीर 
नही कह सकते उसी प्रकार सरकार को राज्य नहीं कहा जा सकता | सरकार तो 
राज्य की इच्छा की अ्रभिव्यक्ति का एक साधन मात्र है। राज्यो के पारस्परिक भेद 
का आधार वस्तुत सरकार का सगठन ही है। श्रत वहुत से रांजनीनिक विचारकों 
की यह धारणा है कि “राज्यो का वर्गीकरण” नाम की कोई चीज नही, क्योकि वे श्रपने 
मूल तत्त्वो मे समान हैं । शासन-सगठन में भेद सम्मव है, अत सरकारों का वर्गीकरण 
होना चाहिए, राज्यों का नही । 


£३ सरकारों का चर्गीकररण 


बहुत प्राचीन काल से ही सरकारो का वर्गीकरण विभिन्‍न श्र।धारों पर किया 
गया है। सरकारो का सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध वर्गकरण अरस्तू का माना जाता 
है । परन्तु अरस्तू की एतद्विषयक घारणा शअपनी नही थी। उसने प्लेटो, झौर प्लेटो 
ने भी अपने गुर सुकरात (50096७) से इसको ग्रहण किया। श्रत श्ररस्तु के 
सरकारो के वर्गीकरण के श्रध्ययन से पहले हमे प्लेटो की एतद्विपहक धारणा का 
सरकारी नजर से श्रध्ययन कर लेना चाहिए। 

प्लेटो ने भ्रपनी पुस्तक 'रिपज्लिक' तथा सस्टेट्समैन! मे दो विभिन्‍न प्रकार 
के वर्गीकरण किये हैं । परन्तु जहाँ 'रिपव्लिक' मे उसका दृष्टिकोश श्रादर्शवादी और 
अयथार्थ था, वहाँ 'स्टेट्समेन' मे ऐसा नहीं रहा। 'स्टेट्समैन मे उसने कानून के 
महत्त्व को स्वीकार किया है। उसका विचार था कि कानुन के बिना शासन सम्भव 
नही । कानून भ्रच्छे भौर बुरे दोनो ही होते हैं, श्रत उनकी नैतिक परीक्षा होनी 
चाहिए । उनके मतानुसार राज्य कानुन-सम्मत श्रौर कानून-विरुद्ध दो प्रकार के हो 
सकते हैं । उस द्वारा किया गया वर्गीकरण इस प्रकार है --- 


कातुन-सम्मत शासन फानून-विरुद्ध शासन 
(१) राजतन्त्र (श०ाशाणाओ) में (१) निरक्दतन्त्र ( प्आशाा३ ) 
राज्य-सत्ता केवल एक हीव्यक्ति के हाथ मे राज्य-सत्ता एक ही व्यक्ति के हाथ मे 
मे रहती है, और वह राज्य-सत्ता का रहती है, किन्तु वह उसका प्रयोग प्रजा की 
अयोग प्रजा के हित मेनकरता है । भलाई के लिए नही करता । 
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(२) कुलीनतन्त्र ( #90८४०४ ) (२) वर्ग राज्य [ 0स्‍कृाणी॥३ ) 
मे राज्य-मत्ता का नियन्त्रण एक वर्ग के में राज्य-सत्ता का नियन्धरा एक पर्ग के 
हाथ में रहता है श्रीर वह उसका प्रयोग हाथ में रहता है परन्तु वह उसका प्रयोग 


जन-साधारण के हित में करता है । जन-हिनत में नहीं करता । 
(३) सहिप्णु प्रजातन्त्र ([0000- (३) समूहतन्त्र ( '090०७४०४ ) मे 


7909) में राज्य-सत्ता का प्रयोग प्रजा राज्य-सत्ता नाममझ जनता के हाथ में रहती 
द्वारा सोच-समभकर प्रजा के हित के है भौर वह उसका प्रयोग स्वार्थ-सिद्धि के 
"लिए किया जाता है । लिए करती है । 

प्लेटो ने राजतन्प्र को सर्वश्रेष्ठ शासन-व्यवस्था माना है, और प्रजातन्त्र को 
सबसे गिरी हुई । 


“£४. श्ररस्तु द्वारा किया गया राज्य फा वर्गीकरण (/750(]05 ८|४5५- 
ग04[07] ०0 596) 


अरस्तू ने प्लेटो का श्रनुसरण किया और उसने सरकार का वर्गकिरण प्लेटो 
द्वारा निद्िप्ठ निम्नलिखित दो नियमो के आधार पर फ्िया-- 

(१) राज्य-प्रभुता (886 50ए०८९॥7४) कितने व्यकितयों मे निहित हू । 

(२) रज्य का उद्देश्य क्या है ? 

अरस्तू ने उद्देश्य-सिद्धि की हष्टि से राज्य के दो प्रकार माने है--स्वाभाविक 
रूप (०णाव! 077) तथा विकृत रूप (एलएण[20 0िय), जब राज्य णवित 
का प्रयोग जनसाधारण के हित में किया जाता है तो वह राज्य का स्वाभाविक रुप 
कहलाता है श्रौर जब उसका दुरुपयोग विया जाता है तो वह विश्ञत रुप कहलाता 
है । उपयुवत सिद्धान्त के श्राधार पर श्ररस्तू के श्रमुसार राज्यों वा वर्गीकरण इस 
प्रकार है-- 

शासन का स्वाभाविक रुप शासन का खिक्ृत रुप 


प्रभुता फे घारण फरने. ([र०तयाभ तिया ता (रिहाएलाटवे क्‍णगगा र्ण 
वाले श्रधिकारियों की | 840) जहाँ सरकार फा 50800) जहाँ राज्य-द्पित 





संख्या ह संचालन जन-हित में का दुरुपयोग होता है! 
मम कक पक | होता है।_ ._ __[+_[_[$.. 
* जह'ा भ्रज्जुता का ' शजतन्त (४0॥00०% ) निरवुश राज्य 
अधिडार गरी एक व्यक्ति हो। (7398॥$ ) 
!. धर प्रमुता थोड़े ' कुलीनतन्‍्त (#7७8०0-. बर्नेराज्य (0॥:2था३]) 
से का के हाथ मे एा3०५ 
| ; 





३. जहाँ प्रभुता प्रनेक ' मवघानिवतन्तध (ए0009) जनननत्र [0:0:0०००५) 
च्यक्ततियों ने हाथ में हो । | 
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इस प्रकार, प्रस्तू ने प्लेटो के नीतिसम्मत नियम का अनुसरण करते हुए 
राज्यो को भ्रच्छे तथा बुरे वर्गों मे वाँटा है । 

राज्यों का परिव्तेन-चक्र-प्लेटो को तरह प्ररस्त्‌ का यह विचार था कि 
राज्यों की प्रकृति मे चन्नम्रत ( (५०॥०७) ) परिवत्तन होता है । जिस प्रकार ऋतुक्रम 
चलता है भर एक के वाद दूसरी ऋतु स्वाभाविक रुप से भ्राती-जाती रहती है, ठीक 
बैसे ही राज्यो का परिवतंन-क्रम चलता है। श्ररस्तु के मतानुमार राज्य या सर्वप्रथम 
रूप राजतन्त्र ( (ण्राधाणा३ ) था । परन्तु जब राजा लोग लोक-कल्याण की 
अपेक्षा स्वार्थ-सआाघन को ही राज्य-शासन का उद्देश्य मान बैठे तो राजतन्ध निरकुश 
राज्य ( 7शाशा॥# ) के रूप मे बदल गया। परन्तु धीरे-धीरे निरकुश राज्य के 
दिन भी खत्म हो गये और कुछेक प्रतिभासम्पन्त ग्रुणी लोगो ने मिलकर सामान्य 
जन-हिनत के लिए निरकुश शासन को खत्म कर, नयी शासन-व्यवस्था की स्थापना की, 
जिसे कुलीनतन्त्र ( &05053८9 ) कहा गया। परन्तु कुलीनतन्त्र मे भी दोप 
उत्पन्त हो गये । शासकवर्ग जनहित की बजाय वर्गंगत स्वार्थों को पूर्ण करुने के लिए 
ही प्रयत्न करने लगे। फलत शासन का स्वरूप बदलकर वर्गतन्त्र (0880०) हो 
गया । इस दोपपूर्ण शासन-व्यवस्था के प्रति जनसामान्य ने विद्रोह किया और उन्होंने 
मिलकर सर्वधानिक जनतन्त्र ( ?णा(४ ) की स्थापना की । स्वधानिक जनतन्त्र के 
भ्रन्तर्गत राज्य-शवित का प्रयोग जनसामान्य द्वारा जनसाधारण के हित के लिए 
किया जाता था। परन्तु सर्वधानिक जनतन्त्र भी अपने विशुद्ध रूप मे स्थिर न रह सका, 
वह विशुद्ध जनतन्त्र ( [0०७॥70०००५ ) हो गया । विशुद्ध जनतन्त्र से भ्ररस्तु का 
मतलब जन-समूह का राज्य है, जिसमे वंधानिकता तथा लोक-हित्त की भावना का 
श्रभाव होता है । श्ररस्तू के मतानुसार जनतन्त्र का भी विलोप हो जाता है भर उसका 
स्थान पुन राजतन्त्र ले लेता है। इस प्रकार भ्ररस्तू के प्रनुसार राज्यों का चक्रवत 
परिवतंन होता रहता है। 

श्र॒सस्त्‌ से पूर्व प्लेटों ने भी लगभग इसी प्रकार राज्य-परिवतंन-क्रम को 
प्रस्तुत किया है। परन्तु शरस्तू की प्रपेक्षा प्लेटो का परिवर्तन-क्रम यथार्थ कम 
और संद्धान्तिक श्रधिक है । पुराने यूनान के नगर-राज्यो के प्रकृति-परिवर्तेन में श्ररस्तु 
के सिद्धान्त को काफी सीमा तक लागू किया जा सकता है, परन्तु प्लेटो का नही लागू 
हो सकता । 

अ्रस्तु फे राज्य-वर्गीकरणा की विशेषता -- राज्यो के अरस्तू द्वारा किये गये 
वर्गीकरण को उसके बाद में झ्राने वाले प्राय सभी राजनीति-विचारको ने अपनाया ! 
झाज भी किसी न किसी रूप मे राज्य-वर्गीकरण का आधार पअरस्तू की एतद्विषयक 
घारणा को ही माना जाता है | ऐतिहासिक दृष्टि से! तो इसका पर्याप्त मूल्य: है, । 

अरस्तू प्लेटो की तरह प्रजातत्त्र को शासन का निक्ृष्ट स्वरूपे समझता 
है । उसके विचारो से ऐसा पता चलता है कि उसे जनसामान्य मे विश्वास नहीं। हाँ, 
राजतन्त्र इत्यादि की अपेक्षा वह सर्वेधानिक जनतन्त्र (20७) को--जिसका उदाहरण 
आज का ब्रिटिश राज्य हो सकता है--सर्व श्रेष्ठ शासन स्वरूप समझता है | सचैधानिक 
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जनतन्त्र (?०॥७) में वह मध्य मार्ग का भ्रनुसरण करता है। 

श्ररस्तू कुलीनतन्त्र ( #पंडा०ण्था2८० ) तथा वर्गतन्त्र ( 08भ/0०ा% ) मे 
भेद करता है, परन्तु आज दोनों को लगभग एक ही समभा जाता है, और उनमे भेद 
नही किया जाता । 

श्रस्तु फे वर्गीकरण की श्रालोचना--( १) अरस्तू के वर्गकरण की आलोचना 
करते हुए डा० गारनर ने इस बात पर वल दिया है कि अरस्तू राज्य श्रौर सरकार 
में भेद नहीं कर पाता, फलत उस द्वारा किया गया वर्गीकरण राज्यो का वर्गीकरण 
है जवकि वह सरकारो का होना चाहिए । परन्तु राज्य तथा सरकार का भेद वतंमान 
युग की देन है, पुराने जमाने मे ऐसा नही होता था । भ्ररस्तु का राज्य तथा सरकार 
का एकीकरण कोई असगत वात नही थी । 

वर्गेस ( 8ण78०5$ ) के मतानुसार अरस्तू का राज्यो को राजतन्त्र, कुलीन- 
तन्‍्न्र तया प्रजातन्त्र के रूप मे वाॉटना उचित है। उसका कथन है कि राजतन्त्र, कुलीन- 
तनन्‍्त्र तथा प्रजातन्त्र राज्य के रूप हैं, सरकारों के नहीं। वे एक व्यक्ति, 
एक वर्ग या बहुसख्या का शासन नही श्रपितु उनकी प्रमुता (50"थ८ष्टगा१) है । 
यह कहा जाता है कि श्रगर हम अ्रस्तू के वर्गीकरण के श्रन्तगंत इस्तेमाल किए गए 
सरकार (560ए०गरा०॥) तथा शासन (7२४७) के स्थान पर “राज्य! तथा 'प्रमनुता' 
शब्द का प्रयोग करें, तो यह वर्गीकरण भ्राघुनिक राज्यों पर भी लागू हो सकता है । 

(२) भ्रस्तू के वर्गीकरण की भ्रालोचना एक श्रन्य आधार पर भी की जाती 
है । यह कहा जाता है कि प्ररस्तू ने अपने वर्गीकरण में शासकों की सख्या को पभ्रधिक 
महत्त्व दिया है, श्रौर राज्यों के झाधारभूत भेदों की भ्रोर ध्यान नही दिया । उसके 
वर्गीकरण का श्राधार संस्या है, गुण या आध्यात्मिक तथा नतिक तत्त्व नही | इस 
वात का तो श्रधिक महत्त्व नहीं कि राज्य-शक्ति का उपयोग कितने व्यवित 
करते है, महत्त्व तो इस बात का है कि इस शक्ति का प्रयोग किस उद्देश्य की प्राप्ति 
के लिए किया जाता है। राजतन्त्र त्या कुलीनतन्त्र मे भेद शासकों की सस्या के 
श्राधार पर किया जाता है, उसी तरह प्रजातन्त्र का दूसरी प्रकार की सरफारो से भेद 
यदि किया जाता है, तो वह भी संख्या के आधार पर ही। परन्तु इस विभेद का 
आधार ऊपरी है, श्रान्तरिक नहीं । 

उपयु कत प्रालोचना ठीक नही समझी जाती । हम ऊपर ही देस चुके है पि 
परस्तू प्लेटो तथा सुकरात का झनुमामी है, वह नेतिक तथा श्राध्यात्मिक नत्त्वो की 
अवहेलना किसी भी प्रकार नहीं कर सकता । राज्य-वर्गीपरण के दो आधार है, एक 
शासकों वी सरपा श्र दूसरा गुगण्गात्मक भेद | गुणात्मक नियम के प्राधार पर ही 
यह घछासन के रजाभाविक [उरणा॥)3) तथा बितय (?टश्ला८6त) दो रुप मानता 
है । राज्य-शपित ने प्रयोगकर्ताप्रो की सरप्रा के अतिरिक्त उस शज्ति के प्रयोग के 
सामान्य उद्देष्य पा भी पर्याप्त महत्त्त है 

घन ने घरन्सू के पर्मोपरस्य यो सैतिय तया झ्ाध्यात्मिक माना है । उस 
कयन है कि देश ये शासतो थी सस्या से उस देश थी राज्नीतिक चेनना (?0॥ंत्श 
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0075000७97055) का श्रन्दाजा लगाया जा सकता है। राजतन्त्र इस वात का 
चझोतक है कि राजनीतिक चेतना का विस्तार बहुत सीमित है, कुलीनतन्त्र के श्रन्तर्गत 
इस चेतना का कुछ विस्तार हो जाता है जब कि सर्वेवानिक जनतन्त्र में जनमावास्ण 
राजनीतिक दृष्टि से जागरूक हो राज्य शासक को अपने नियन्त्रण में ले झ्राता है । 
अत बर्गेंस के भ्नुसार यह भेद केवल संख्या का ही नही अपितु भ्रावारभूत है । 

(३) भरणस्तू के द्वारा बवलाये गये राज्य-परिवर्तन क्रम को भी दोप-विहीन 
नही माना जाता । माना जा सकता है कि प्राचीन यूनान में ऐसा परिवर्तन-क्रम रहा 
हो भौर श्रन्य देशो में थोडे-वहुत हे्‌र-फेर के साथ इस परिवतेन-क्रम को लागू किया 
जा सकता हो, परन्तु वह सर्वथा दोपमुकत हो यह नही कहा जा सकता । सभी देथो में 
अ्ररस्तू द्वारा वशित भ्राघारो पर ही परिवतंन नहीं हुए। रस में १६१७ की क्रान्ति 
से पूर्व निरकुद राजतन्ध ( 7शथ॥॥77 ) था, जिसका स्थान बाद में मजदूर वर्ग के 
अधिनायकतन्त्र (908(0आ/7॥ए ० ?70609७६) ने ले लिया । इसी प्रकार जमंनी, 
इटली तथा स्पेन इत्यादि राज्यों मे प्रजातन्त्र के स्थान पर तानागाही (॥09॥0- 
$॥79) की स्थापना की गई। 

श्ररस्तू द्वारा निर्दिष्ट परिवर्तन-क्रम के अन्तर्गत श्राधुनिक प्रकार की श्रनेक 
सरकारें नही झा सकती । आधुनिक सरकारें विशुद्ध रूप में प्राप्त नही होती उसके 
ग्रधिकाश प्रकार मिश्चित है । 

(४) प्ररस्तू के उपयुक्त राज्य-वर्गीकरण की मुख्य आलोचना तो इस 
आधार पर की जाती है कि वह श्रावुनिक राज्यो पर लागू नही हो सकती | श्वरस्तु 
का ज्ञान फेवल मात्र पुराने यूनान फे नगर-राज्यों तक ही सीमित था, बह वतंभान 
युग फे विभिन्‍न प्रकार के राज्यों के विकास को कल्पना ही नहों कर सकता था । 
अ्रत चत्तमान घुप के रफ्यों को अरस्तु के वर्गोकरण के झन्तगंत रखना न फेवल 
असगत होगा बल्कि बिलकुल फंजूल भी। सीली (5८७८४) तथा लीकॉक (,८४००८८) 
ने उपयू कत भाधार पर ही भ्ररस्तू के राज्य-वर्गीकरण की भालोचना की है। झ्राज 
'की सरकारें मिश्रित रूप की हैं, उन्हे किसी भी प्रकार से विशुद्ध राजतन्त्र, प्रजातन्त्र 
या कूलीनतन्त्र नही कहा जा सकता । अफगानिस्तान तथा ग्रेट ब्रिठेत मे राजतस्त्र 
हैं, परन्तु दोतो राज्यों की राजतन्त्रात्मक शासन-व्यवस्था में बहुत भ्रन्तर है । ग्रेट 
ब्रिटेन के सम्नाट्‌ की स्थिति सर्वधानिक है और उसके शासकीय श्रधिकार नाम मात्र 
के हैं जब कि श्रफगान बादशाह की ऐसी स्थिति नहीं। फिर पुराने समय के और 
वर्तमान युग के राजतन्त्रो मे वहुत भ्रन्तर है । ४ 

सयुवत राज्य भ्रमेरिका, भारत तथा सोवियत रूस की शासन-व्यवस्थाओ मे, 
'जहाँ कुछ समानताएँ हैं, वहाँ कुछेक ऐसे भाधाभूतर भेद हैं कि उन्हें किसी भी 
प्रकार एक वर्ग के भन्तगंत नहीं रखा जा सकता। इन सभी राज्यो मे सघात्मक 

(८१७४४) शासन-व्यवस्था है, परन्तु जहाँ सयुकत राज्य श्रमेरिका मे राष्ट्रपतितस्त्र 
( श्आइतशात ) शासन-व्यवस्था है. वहाँ भारत में ससदीय (एशा।बन- 
इ८ए(क्षए ) । सोवियत रूस मे सैद्धान्तिक रूप से ससदीय शासन-व्यवस्या 
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है फिर भी अश्रपनी वास्तविक प्रकृति में वह संयुक्त राज्य अमेरिका तथा भारत दोनों 
से ही विभिन्‍न है। 

इसी प्रकार ग्रेट ब्रिटेन तथा फ्रास मे भी घासन सम्बन्धी समानताएँ है, क्योकि 
दोनो में एकात्मक (एप्ाध्वा०) तथा संसदीय (एशाशिाशशाश>)  धासन- 
व्यवस्थाएं हैं, फिर भा दोनों ही अपनी वास्तविक प्रकृति में एकदूसरे से वहत 
भिन्‍न है । 

वस्तुत. श्राज का राजनीतिक जीवन बहुत जटिल है, उसकी उत्तनी सरल 
और सीधी व्यास्था सम्भव नहीं जितनी कि अरस्तू के समय में थी। राजतन्त, 
कुलीनतन्त्र तथा जनतन्न के विश्युद्ध रुप नहीं मिल सकते, सभी एक-दूसरे के साथ 
मिश्चित हो चुके है, सयुवत राज्य अ्रमेरिका तथा ग्रेट ब्रिठन में जनतन्तप्रात्मक घासन- 
व्यवस्थाएँ है, परन्तु दोनो ही जगह घनिक वर्ग तथा कूलीनों का इतना श्रधिक प्रभाव 
है कि अगर उन्हे कुलीनतन्त्र या वर्गतन्त्र (0[955 २0०) कह दें तो कोई गलत बात नहीं 
ड्ोगी । इसी प्रकार सघात्मक तथा ससदीय शासन-व्यवस्थाप्रों का मिश्वण रहता है । 

श्ररस्त ने प्रजातन्त्र शब्द का प्रयोग जिस अर्थ में किया था आ्राज हम उससे सर्च वा 
नभिन्‍न श्रर्थ में करते हैं । इसी प्रकार कुलीनतन्ध और वर्मतन्ध में भी श्राज पश्रन्तर 
नहीं किया जाता | उस तरह अरस्तू की राज्य वर्गीकरण सम्बन्धी व्यवस्था आज 
वी विभिन्‍न प्रकार की झासन-व्यवस्थाओं वो गृहीत नहीं कर सकती । 

अन्त में हमे यह अवध्य स्वीकार करना पढेगा हि उन सब कमियो के हे 
हुए भी अरस्तू का राज्य सम्बन्धी वर्गीकरण मध्यकात में श्रोर श्राज भी सरपारों के 
वर्गीकरण के श्रावार के रूप में स्वीकार किया जाता है । 
&५. श्रन्य वर्गीकरण 

अरस्तू के वर्गीकरण को झाधार रूप रदीजार कर रोमन विदारक्त मिसरो 
नथा पोलीनस ने भी राज्यों का वर्गीकरण किया। उन्होने प्ररस्नू द्वारा निएेशित रा्यो 
के विभिन्‍न परम्परागत वर्ग मानते हुए मिश्शि सरवगर की अवम्थिति को 
स्वोवार किया । एटेलियन विचारक सेवियावली भी उपयु वत वर्गविरम यो हो 
स्वीकार करता हैं। फ्रच वित्वारक बोदीन राष्य फे पन्म्परामत वर्गीकरण जो 
स्वीकार करता हुआ राजतन्ध के तीन रूप मानता है। ये है प्रधिनायःनन्प् 
(70०5 0०5), राजत्तन्न [7059] शेैणाणएा)), तथा निरदुन्च राजनस्प 
(एशथ॥॥99) जर्रा गासऊ सम्पूर्ण राजपीय नया प्राकृतिक विधानों वा उल्लंघन 
बारना है | 

भोन्‍्तेस्व्ू फा वर्गोफरण .. (फैणा।८एण८ए5.. ([४5पशए४00॥ कि 
आ्राथुनिक युग के राजनीतिझ विचारकों मे मॉन्नेस्ययू ता रसों सर्मप्रयथम धाले है । 
मॉलेस्ययू का राज्य च्गीकरण का सिद्धान्त बहुत सोपान्यादा है, उसाा श्रादार प्राचोद 
वर्गीकरण ही है। मॉन्तेस्पयू गे मतानुसार सरगार झे तीस भेद हैं-- 

(१) सख्मास्तान्मक (गरलृएशिल्या', (२) राजतस्त्रात्मन [ 407 लाएआ]; 


र्थ४ राजनीति शास्त्र के मूल सिद्धान्त 


तथा (३) निरकुश (0०59०॥०) । 

गणतन्त्र के भी दो भेद हो सकते हैं--प्रजातन्त्रात्मक ([0श॥00८४/॥०) 
तथा कुलीनतन्त्रात्मक (&ग्रश००शथवा०) | उसी प्रकार निरकुश शासन भी दो तरह 
के हैं--पूर्वी तथा पश्चिमी । 

गणतन्त्रात्मक शासन के अन्तर्गत राज्य की सम्पूर्ण सत्ता या तो सम्पूर्ण जनता 
में मौजूद होती है या उसके किसी एक भाग में। राजतन्ध में शासन-व्यवस्था 
का नियन्त्रण एक व्यस्ति के हाथ में रहता है श्रौर वह स्थानीय परम्पराञ्रो तथा 
व्यवस्थित कानूमो के श्रनुसार शासन चलाता है | निरकुश शासन के श्रन्तगंत राज्य- 
व्यवस्था एक झ्रादमी के हाथ में रहती है श्रौर वह परम्परागत नियमों का अनुसरण 
किये बिना अपनी इच्छानुसार शासन चलाता है । 

रूसो (०७०५६४४०) सरकारों का विभाजन राजतन्त्र, कुलीनतन्त्र तथा 
प्रजातन्त्र के रूप मे करता है। उसने कुलीनतन्त्र के तीन उपविभाजन किये हैं-- 
प्राकृतिक, निर्वाचित तथा वज्ञानुगत (प्र७८१/०9) जिसमे वह निर्वाचित कुलीन- 
तन्त्र को सर्वश्रेष्य तथा वशानुगत को निक्ृृष्टतम समभता था । रूसो ने मिश्रित 
सरकार की प्रवस्थिति को भी स्वीकार किया है । 

ब्लशली का वर्गोफरण (8]7750॥॥7'5$ (]8४५१०४४०॥) --आधुनिक काल 
के राजनीति-विशारदो द्वारा किये गए सरकारो के वर्गीकरण मे ब्लशली द्वारा किया गया 
वर्गीकरण भी विशेष प्रसिद्ध है। उसके वर्गीकरण का आधार भरस्तू का वर्मीकरण 
ही है। परन्तु उसने राजतन्त्र, कुलीनतन्त्र तथा जनतन्त्र के श्रतिरिक्‍्त देवतन्त्र 
(7॥४०००४८०५) की मौजूदगी को भी स्वीकार किया है! देवतस्त्र के दो रूप है-- 
स्वाभाविक तथा विक्त | प्रथम रूप के भ्रन्तर्गंत तो राजकीय शक्ति का सचालन 
जनहित के लिए किया जाता है, जवाके दूसरी स्थिति भे केवल मात्र स्वार्थ-साधन 
के लिए । 

दंवतन्नत्र राज्य के नवीन रूप मे भ्रन्य विचारको द्वारा भी स्वीकार किया गया 
है | देवतन्त्र के भ्रन्तगेंत राज्य-शक्ति का स्रोत स्वय ईश्वर को स्वीकार क्रिया जाता 
हैं। इस मत के भी दो रूप हो सकते हैं, एक के श्रन्तर्गत तो राजा को ही ईश्वर 
भाना गया और दूसरे के श्रन्तगंत राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया । प्राचीन 
काल में राजतन्त्र का समर्थन दोनो ही प्रकार के सिद्धान्तो द्वारा किया गया । ब्लश्ली 
के मतानुसार भ्रबीसीनिया, प्राचीन मिश्र तथा ईरान मे देवतन्त्र मौजूद था। प्राचीन 
मुस्लिम रांज्यो को भी देवतनत्र के भ्रन्तगंत ही शामिल किया जाता है | वतंमान काल 
मे इटली का पेपल राज्य तथा तिव्वत मे लामा राज्य दोनो ही देवतन्त्र कहे जा सकते है । 
छूटली के पेपल राज्य का स्वामी पोप है जो दूसरे देशो मे श्रपने प्रतिनिधि भेज सकता है। 
इसी प्रकार तिव्वत का दलाई लामा घमंगुरु तथा राजा दोनो ही माना जाता रहा है । 

परन्तु राज्यो का ऐसा वर्गीकरण उचित नही माना जाता है। देवतन्त्र एक 
अभ्रकार का राजतन्त्र ही है । 

ब्लशली राज्यो का एक श्रत्य वर्गीकरण भी करता है। इस वर्गीकरण के 


की भी 


अन्य वर्गोकररण रद 


श्रनुमार राज्य स्वतन्त्र, श्रद्धेस्वतन्त्र तथा परतन्त्र में विभाजित किये गये है। इसी 
ग्रकार वह एक तीसरा वर्गीकरण भी करता है, जहाँ वह राज्यो के सम्प राजतन्त्र 
(एजशोइटत वराणाशणा०5), कुलपतितन्त्र राज्य (एक्रारंशिनी्श निग्मह॒भाए5), 
सामन्तशाही राजतन्त्र (ए८प्रवं७ ग्राणाधाटत०5), सैन्यतन्त्र, निरकृश श्लोर बंधानिक 
एकतलन्‍्त्र इत्यादि भेद मानता है। 

परन्तु व्लशली का वर्गकरण श्रपूर्ण और भ्रामक है । । एक तो वह कोझ एक 
'निश्चित वर्गीकरण नही कर पाया, दूसरे प्ररस्तू इत्यादि की तरह ब्लशली भी राज्य 
तथा सरकार में भेद नही करता । फिर उसने दुछ इस प्रकार के राज्यों का उल्लेस 
भी किया है कि जिनकी कही अ्वस्थिति ही नहीं । 

जेलिनेक का वर्मीकरण (लाताल5$ (]४5॥०३ाणा)--आ्रावुनिक 
राजनीति-विशारदो में जेलिनेक का प्रमुख स्थान है । उसने पूर्वकालीन राज्य वर्गीकरन्गों 
की समीक्षा कर उन्हे श्रपूर्ण ठहराया । उसने अपने राज्य वर्गीकरण का आ्राधार, एच 
ऐसे नियम को वनाया जिसके श्रनुसार यह खोजा जा सके कि राज्य की उच्छा वा 
निर्माण तथा उसकी श्रभिव्यक्ति किस प्रकार होती है । अ्रगर राज्य की उच्छा या 
निर्माण एक व्यवित हारा हो तो वह राज्य एकतन्त्र कहलाता है श्ौर श्रगर बढ़ 
जनसमाज हारा निर्मित हो तो वह गणतसन्त्र कहलायेगा । इस प्रकार जेलिनेक सम्पूर्ण 
राज्य समुदाय को दो सुनिश्चित वर्गों में वाँट देता ह--(१) एकतन्त्र ([वणाता- 
०३) तथा गणतनन्‍्न (८एणओं०) । एकतन्त राज्य में प्रभुता एक व्यक्ति मे 
नही भ्रपितु एक छोटे या बड़े समुदाय में मौजूद होती है । 

जैलिनेक एकतलन्त्र के भ्रनेक भेद मानता है जो इस प्रकार है--- 

(१) देवतन्त्र (प॥00८०४०५) के श्रन्तर्गत राजाओं फो ईब्वरीय शक्ितिसम्पन्त 
समझा जाता है या यह माना जाता है कि वे श्स पृथ्वी पर प्थ्वर के 
प्रतिनिधि है । 

(२) वशक्रमानुगत राजतन्त्र (तातायों) मे राज्य भपत्रित बणानुनश्षम 
हारा एक से दूसरे व्यक्ति मे बदलती रहती है | 

(२) निर्वाचित राजनन्त्र (पोव्नाप८ ४तगागाला३) के प्रस्तगेत राजा 
झा चुनाव होता है । 

(४) निरकृण राजतन्ध (#फ्णापाल ैठागणाए) में सजा स्वेच्छापृर्ण कर 
शासन करता है । 

(५) चैधानिव राजनन्त [०0 जैेणछालाए) मे प्रस्र्गत राज्य 
शक्ति छा संचालन निश्चित विन्रि-वियान द्वादा होता ह# । 

प्सी प्रयार जेलिनेह ग्रणनतन्प्र के भी झने रुप मादा ह#। ये रुप इस 
परमार है -- 

(१) प्रजातस्प्रात्कक ग्रयराय्य (0वग०थ८०्पर सिव्कुए0॥९) में राज्य शो 
एरट्टा का निर्माण जनता द्वारा प्रयक्ष श्रणवा ग्रप्रत्यण रूप से होता है । 


(२) द्ुवीनतन्पात्मक गशराज्य (#पंक्नएण्तगां> स्का) में साय 


४६ राजनीति द्ास्त्र के मूल सिद्धान्त 


शक्ति का प्रयोग किसी भी एक विशिष्ट वर्ग द्वारा होता है 

इसी प्रकार उसने अ्रल्पतन्त्र, वनिकतत्र इत्यादि गणराज्य के श्रन्य भेदों को 
भी माना है। गणराज्य की सबसे बडी विशेपता यही है कि इसमे प्रभुता का 
आश्रय स्थल एक व्यक्ति न हो सम्पूर्ण समाज या समाज का एक वर्ग होता है! 
परन्तु उपयु कत वर्गीकरण ग्रुणात्मक नही, सस्यात्मक है। दूसरा वह श्राथुनिक प्रकार 
की श्रनेक शासन-प्रणालियो पर लागू नही किया जा सकता । 

जेलिनेक की भाँति वॉन मोहल (५० १४०॥), वेज ('४शा2) तथा वर्गेस 
(808८५५) इत्यादि राजनीति-विधारदों ने भी राज्य वर्गीकरग्ग के श्रनक प्रयत्न 
किये हैं। परन्तु यह सनन्‍्तोपजनक नहीं क्योंकि उन्हे वर्तमान राज्य पर लागू कर 
सकक्‍ना कठिन है । 


€६. श्राधुनिक राज्यो का वर्गोकरण ((]85ग्रीएश्षाणा ० /००९॥ 
5965) 


अग्रेजी विद्वान सर जे० ए० श्रार० मेरियद (87 3 4७ 7२ )शध्वापा0) ने 
आधुनिक राज्यो का वर्गीकरण वैज्ञानिक तथा व्यावहारिक ढंग से किया है। वह 
अरस्तू के वर्गीकरण को आधारभूत मानता हुआ भी उसे आधुनिक राज्यों मे प्राप्य 
भेदो के लिए उपयुक्त नही समझता । मेरियट ने राज्य वर्गीकरण के तीन झ्राधारभूद 
सिद्धान्त माने हैं, जो इस प्रकार हैं-- 

(१) शासकीय शक्नि का विभाजन (7शझ्नणा ०90ए८२) । 

(२) सविधान की प्रकृति (ऐ४(ए7९ 0 8 ००007) । 

(३) विधानपालिका तथा कार्यपालिका के सम्बन्ध (8७]॥॥075 ४9९ए९०॥ 
॥6 ]6टाहक्राप्रा 8 शात धा& ०७६९८०ए०ाए८) । 

(१) अपने प्रथम नियम के अ्रनुसार मेरियट राज्यों को एकात्मक ( एगा- 
(0५) तथा सघात्मक (#£6८:४)) वर्गों मे वॉटता है। इग्लेण्ड, फ्रास स्पेन तथा 
इटली इत्यादि राज्य एकात्मक है और सयुकत राज्य भ्रमेरिका, आस्ट्रेलिया, 
स्विटजरलेण्ड तथा भारत सघात्मक राज्य हैं। एकात्मक शासन के भ्न्तर्गत सम्पूर्ण 
शासकीय शक्ति (8१णाशाहवाशाए० ए०फकथा) एक केन्द्र मे केन्द्रित होती है। 
अलग-अलग स्थानीय शासन सध तथा सस्थाएँ हो सकती हैं, परन्तु उनकी शक्ति 
का स्रोत केन्द्रीय सरकार ही होती है, और वह उन्हें वता भी सकती है और खत्म 
भी कर सकती है । 

संघीय शासन-व्यवस्था के अन्तर्गत एक साथ दो शासन-व्यवस्थाएँ मौजूद 
रहती हैं और राजकीय शक्ति का उन दोनो मे समान रूप से बंटवारा रहता है। दोनो 
सरकारें अपने-अपने क्षेत्र मे स्वतन्त्र होती हैं। एक सरकार को हम राष्ट्रीय सरकार 
या सघीय सरकार कह सकते हैँ और दूसरी को स्थानीय । दोनों की शक्तियों का 
खोत सविधान होता है । सयुक्त राज्य श्रमेरिका तथा भारत मे सधीय सरकारो के 
अतिरिक्त स्थानीय सरकारें भी हैं, जो अपने-अपने क्षेत्र मे बिना केद्धीय सरकार की 
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दखल के गासन चलात्ती है । 

(२) मेरियट के वर्गीकरण का दूमरा आधार संविधान की प्रकृति है। हम 
पीछे देख आये है कि सविधान दो प्रकार के होते हैं--परिवर्तनशील ([659०) 
तथा अपरिवर्तनगील (रंहात) । परिवर्तनशीन सवियान के अ्रन्तर्गत साधारग 
कानून तथा सर्वधानिक कानुन (0०7)शञाएएंणाश 89) के बीच भेद नहीं किया 
जाता ब्रिटेन में साधारण कानून तथा सर्वधानिक कानून एक वराबर हैं और वहाँ 
की पालियामेण्ट सब प्रकार के कानून वना सकती है भौर उनमे सव प्रकार के परिवर्तन 
भी कर सकती है । 

भ्रपरिवर्ततशील सविधान (रिप्टराव (०80ए४०॥१) के अन्तर्गत साधारण 
कानून तथा सवैधानिक कानून में भेद किया जाता है श्रौर स्वंधानिक कानून के 
संशोधन तथा परिवर्तन के लिए एक विशेष तथा कठिन प्रक्निया (70०८5५) को 
अपनाना पडता है | सयुकत राज्य श्रमेरिका तथा भारत इत्यादि राज्यों के संविधान 
कठोर सविधान कहलाते है। 

(३) वर्गीकरण का तीसरा आधार विवानपालिका (6.णछंशणा०) तथा 
कार्यपपालिका (5,०००४८) के पारस्परिक सम्बन्ध है। आधुनिक सरकारों के 
वर्गीकरण का निस्सन्देह यह एक प्रमुख श्राधार है। इस नियम के श्राधार पर सरकारों 
को राजतन्त्र या अ्रध्यक्षात्मक तथा संसदीय (एव7ाशाशाा३) वर्गों मे बॉँदा जा 
सकता है। श्रगर वार्यपालिका राज्य की विधानपालिका पर नियन्त्रण करती है और 
वह विधानपालिका ([.८ए्ाआथाप्रा८) के नियन्त्रण से बिलकुल स्वतन्त्र है तो राज्य 
दासन-प्रगाली निरकुश (00590॥0०) कहलायेगी । भ्रगर कार्यपालिका तथा विधान 
पालिका की शक्तियाँ लगभग बराबर हैं, तो वह राष्ट्रपितन्तन [छा०बाठलाएएं 
(00ए८0ा7०॥) कहलाता है, जैसा कि सथुक्त राज्य ब्रम्ेरिका मे है। इसके विपरीत 
अगर विवानपालिका कार्यपालिका का नियन्त्रण करती है तो वह संसदीय सरवार 
(एशशालायाए 06एटगाला) कहलाती है, जैसा फ्रि ग्रेट ब्रिटेन, फ्रास नया 
भारत में है। इन सभी राज्यो में कार्यपालिका विधानपालिका के प्रति अपने कार्यों के 
लिए जिम्मेदार होती है । 

झों० लीकॉक का वर्गोकरण ([.०७९०८५ ६ (95शीटया00)--४वॉ० लीवॉक 
का वर्नीकरण भी उतना ही सरव तथा सनन्‍्तोषजनक है जितना मेरियट का। परन्तु 
डॉ० लीकॉक केवल वर्तेमानकालीन राज्यों या शासन-प्रणालियों फा विवस्ण देता हैं, 
पुरानी शासन-प्रशालियों का जिकू उसमे नहीं विया | 

लीयोंक ([९०४००८०.) राज्यों को मुख्य रूप से दो वर्गों में दाढता --(१) 
निरकम राज्य (0९50000 5०८), तथा (२) लोडतम्प्रात्मठ राज्य ([0शाए:शा० 
890) । विरकुग सरवार में शानन-सचा एक ही ब्यॉक्ति के हाथ से रहती ह प्रौर 
बह उसता प्रयोग घपनी उच्छानसार मारता है | जनसामान्य की इच्छा पर यह ध्यान 

देता । लोवगाक का विचार है वि निरक॒श राज्य सत्म हो रहे हैं सौर उनया स्थान 
लॉयतन्तरात्मण शासन ले रहे है । 
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प्रजातन्त्र के भ्रन्तर्गत शासन-सत्ता जनता के हाथ में रहती है। प्रजातन्त्र के 
भी प्रनेक भेद हो सकते है। प्रथम भेद है (क) सर्वधानिक राजतन्त्र (00॥500ए09 
धणाश८।३) दूसरा (ख) गणतन्त्र ((८७०७॥०) । सर्वधानिक राजतन्त्र के श्रन्तगेंत 
सम्राट्‌ की स्थिति रहती है, परन्तु वह केवल नाम मात्र का ही राज्याधिकारी होता 
है । उसकी सम्पूर्ण राजकीय शवित का प्रयोग मन्त्रिमण्टल द्वारा किया जाता है, जो कि 
विधानपलिका के प्रत्ति उत्तरदायी है । ग्रेट ब्रिटेन का राजनन्त्र सवेघानिक राजतन्त्र है 

गणतन्त्र (८०४०॥८) के सर्वोच्च राज्याधिकारी का चुनाव प्रत्यक्ष अथवा 
भ्रप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है । थासन-प्रणाली के ये दोनों भेद भी श्ननेक प्रकार 
के उप-विभागों में बाँटे जा सकते हैँ । वे हैं, एकात्मक तथा सघधात्मक और राष्ट्पतितन्त्र 
तथा ससदीय । इन शासन-प्रणालियो के रूप का सक्षिप्त व्योरा हम ऊपर दे झआ ये हैं। 
इस प्रकार डॉ० लीकॉक के मतानुसार हम वत्तमान राज्यो को निम्न प्रकार से 
विभाजित कर सकते हैं--- 

आधुनिक राज्य 
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राज्य तथा शासन के मेद (२) 
राजतन्त्र, कुलीनतन्त्र तथा प्रजातन्त्र 
(ताधालीए, 4शभन0०ए०ा३2८ए क्षात [000028०५) 
६७. राजतन्त्र (/07200॥५) 


* 


पीछे हमने शासन के विविध प्रकारों का विवरण दिया है | हम देस चुके है 
कि झावुनिक युग का किया गया राज्यो का वर्गीकरण प्राचीन युग के बर्गकिरण से 
भिन्‍न है, परन्तु इसका श्रर्थ यह नही कि राजतन्त्र तथा कुलीनतन्त उत्यादि राज्यों के 
भेद ऐतिहासिक दृष्टि से सत्य नहीं। प्ररस्तू द्वारा किया गया राज्यों का बेंदवारा 
चाहे आ्राज के युग में राज्यो के वर्गीकरण के लिए उपयुक्त नहीं, फिर भी वह ऐतिहासिक 
दृष्टि से परम सत्य है। भ्रत राज्यों के ऐत्तिहासिक विभेद को समझने वे लिए एनणझी 
व्याख्या लाजमी है । 

राजतन्त्र ((०0॥470०॥9) ससार की शासन-प्रणालियों मे सबसे पुरानी समभी 
जाती है । राजतन्त्र को सदा ही एक धार्मिक श्राधार दिया गया है। प्राचीन अविकसित 
त्तथा राजनीतिक चेतना (?०गरधंट्व 0075८079८55) विहीन समाज में देवीय 
शव्तिसम्पन्त या ईश्वरीय भ्रादेशों द्वारा नियुवत्त राजाओं की स्थिति ही राजनीतिक 
समाज के सगठन में परम सहायवा हुई है । सैनिक घक्ति के महत्त्व के बारण तवा 
प्रारम्भिक युद्धों के कारण कवाइली सरदारों का राजपद (77899) प्राप्त पर 
लेना भी सर्ववा स्वाभाविक था। धाभिक अधिकारियों ने भी श्रमेक बार धामिफ 
शवित के साथ-साथ राजनीतिक शक्तियों को हथिया कर राजपद को प्राप्त किया । 
यह सभी वाते पुराने श्रविकसित समाजो में स्वाभाविक थी । 

राजतन्त के रूप (#07रा5 णी 'रगाधाणा9)- राजतन्तन छान »े उस 
रूप का नाम है जहाँ र जनीतिक शवित एक व्यबित के हाथ में ढीती है। दाजनस्त्र 
के दो मुस्य भेद किये जा सकते है--निर्वाचित राजतन्त (70८5८ >ैणिताला३) 
तथा वशानुगत राजतन्त्र (लल्वत्ताधआह >णिाशालणा॥) । निर्वाचित राजनन्ध के 
उदाहरण बहुत धोडे हैं परन्तु मिलते श्रवश्य है । पूर्व तथा पश्चिम दोनों में एविशास 
में निवर्चित राजाभो के उदाहरण मिल जाते #। निर्वाचन के ये प्रजाण प्रवस्य ही 
आधुनिक निर्वाचन-प्रशालियों मे भिन्‍न थे । अनेक बार तो चुनाव एवं पास्तवितता दी 
झनेक बार यह केवल घौपचारिकता माय ही । प्राचीन भारत मे शौर सनेझ गराराज्यों 
मे प्राप्य राजतन्ध निर्वानित राजनन्तध थे, वहां था नो सनता हारा या जनन्‍यमिनियों 
हाटा राजा का चुनाव किया जाता था। बढ़ा जाता है प्राचीन-भारत दे मरपग््यो है 


२४५० राजनीति शास्त्र के मूल सिद्धान्त 


राजा जनता द्वारा निर्वाचित होते थे । प्राचीन यूनान के नगर-राज्यो में भी नगर- 
सभाएंँ राजा के चुनाव में भाग लेती थी। हमारे यहाँ श्रधामिक, स्वेच्छाचारी तथा 
स्गर्थी राजा को पदच्युत कर उसके स्थान पर नये राजा के चुने जाने की श्ञास्त्रीय 
व्यवस्था मिल जाती 6 । राज-वश के विलोप हो जाने पर नये राजा के चुने जाने 
के उदाहरण भी मिल जाते हैं। हमारे यहाँ पालवश के सस्थापक राजा गोपाल का 
चुनाव प्रजा द्वारा इन्ही परिस्थितियों मे किया गया था । हाल ही मे यूरोप के कुछ देशो 
में राजाओं के चुनाव किये गये हैं। नावें तया सविया में क्रमश १६०३ तथा १६०५ 
मे जनता द्वारा राजाओ का चुनाव हुआ्ल। प्राचीन रोम तथा पोलंण्ट के राजाग्रो 
का जनता द्वारा चुनाव हुआ करता था । 

झऔषचारिक चुनाव (07॥8 | ९४०४०॥) की व्यवस्था धीरे-बीरे वास्तविक 
चुनाव का स्थान ग्रहण कर लेती है। पुराने जमाने में यटी हुआ । भारत में पहले 
अनेक गणराज्यो के “गणमुखियों' का चुनाव होता था, धीरे-धीरे यह चुनाव-व्यवस्था 
केवल दिखावा मात्र रह गई । इसी प्रकार रोम तथा न्नन्य यूरोपीय राज्यों मे भी 
राजाझ्ो के सिहासनारोहरा के समय प्रजा की सहमति श्रौपचारिक रूप से ले ली 
जाती थी। 

निर्वाचित राज-पद का स्थान धीरे-वीरे वश्ञागत राज-पद ने ले तिया। प्राजकल 
सभी देशों मे श्रानुव॒शिक राज-पद (प्लटाध्ताधा/ ॥785॥9) की व्यवस्था हो 
गई है । 

राजतन्त्र का एक श्रन्य वर्गीकरण भी क्या जाता है, वह है निरकुश राजतन्त्र 
(805०ए४ 'शणाधणा०) तथा (२) सर्वेघानिक राजतन्त्र (0णाहपरा०7थ 
]४००४०ा५) । निरकुश राजतन्त्र के श्रन्तगंत राजा वास्तविक राज्याधिकारी होता है 
और वह अश्रवाध शक्तिसम्पन्न होता है। उसकी इच्छा ही कानून होती है। ऐसी 
अ्रवस्था में शासन तथा राज्य का एकीकरण हो जाता है। जब फ्रास के राजा चौदहवें 
लुई ने कहा था कि मैं ही राज्य हूँ ([ ४77 07० 80806 ) तो वह अपने श्रापका राज्य 
के साथ एकीकरण कर स्व प्रकार से निरकुश तथा प्रभुतासम्पन्न शासक के रूप में 
ही कह रहा था। 

ऐसे निरकुश राजाश्नो के उदाहरणो से तो हमारा इतिहास भरा पडा है, 
भारत में मुगल-सम्नराद निरक॒श राज्य-शवित का प्रयोग करते रहे | वरतंमान युग में 
प्रथम विश्व-युद्ध से पूर्व रूस तथा टर्की मे स्वेच्छाचारी तथा निरकुश राजतन्त्र 
मौजूद थे । परन्तु अव तो जनतत्त्रात्मक भावनाओं के प्रसार के फलस्वरूप निरकुश 
राजतन्त्र का विलोप हो रहा है । यूरोप मे तो प्रायः सभी देशो मे या तो राजतन्त्र 
खत्म हो चुका है या फिर वह निश्चित तथा मर्यादित शक्तिसम्पन्न ही रह गया है । 
हाँ, प्रफ़रीका तथा एशिया के कुछेक पिछडे हुए राज्यों मे अभी निरकृश राजतन्त्र बच 
रहा है। मध्य एशिया के मुस्लिम राज्यों मे झभी भी ऐसे राजतन्त्र के दर्शन हो जाते 
हैं कि जो अपनी अ्रवस्था मे मध्ययुगीन स्थिति से आगे नही बढ पाये । उनमे बैसी 
ही विलासिता और ऐश्याशी देखने को मिलती है जेसी कि पुराने वादशाहो के यहाँ 


राजतन्त २५९ 


मिल जाती थी। परन्तु यह स्थिति बहुत समय तक नहीं रह सकती । जिस तेजो से 
जन-जागरण हो रहा है वह निश्चय ही भ्रन्तत इन सड्दी-गली पुरानी राज्य-व्यवस्थाग्रो 
को उखाड फेंफेगा । 

निरकुश राजतस्त्र के अनेक गुण माने गये हैँ, जिन्हे हम इस प्रकार रख सकते है--- 

(१) राजतन्त्र पुराने श्रसम्य तथा अविकमसित समाजो के लिए विशेष उप- 
युक्त था। मिल का यह विचार है कि राजतन्त्र राजनीतिक चेतना की हृष्टि से 
अविकसित समाज की श्रावश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत उपयुत्रत है। अ्रसम्य तथा 
जंगली जातियो मे आआञज्ञा-पालन की आदत का विकास राजतन्त्र द्वारा ही हुआ। लोगो 
में राज्य-शवित के प्रारम्भ मे पूज्य भाव को उत्पन्त करने के लिए राजाप्रो के 
देवीय श्रधिकारो के सिद्धान्त को भी विकसित किया गया । मिल ने ही अनन्‍्यत्र कहा 
है “सुधार फे उद्देश्य से प्रेरित होकर तथा उस उद्देश्य फी प्राप्ति फे लिए सहायक 
उपयुक्त साधनों का यदि प्रयोग किया जा रहा है तो श्रत्तन्य तथा चर्बर जातियों के 
शासन के लिए एफतन्न न्‍्यायोचित शासन-प्रणाली है |? 

(२) आपत्तिकालीन स्थिति का मुकाबिला करने के लिए राजतन्न सब प्रग्गर 
से उपयुक्त माना जाता है। स्वेच्छाचारी णासक को ऐसी स्थिति में अपने श्राप पर 
आश्रित होना पडत्ता है, विधानपालिफाग्रों पर नहीं । वह शासन की स्थिरता के लिए 
स्वय उत्तरदायी होता है । उस बात या ज्ञान उपे साहस-सम्पन्त करता है । उद्देग्य वी 
एकता के कारण शासक शान्ति-काल में भी प्रजा की उन्नति के लिए विकास-योजनागो 
को सख्ती के साथ प्रयोग में ला सकता है । 

* (३) राजतन्त्र जी एक वडी विशेपता स्थिरता, व्यवस्या तथा नीति को 
प्रटूटता होती है। लोग थासन से एय्सा तथा स्थिरता चात्ते है, राजतन्त के प्रत्तमंत्त 
प्से अत्यन्त सुविवापूवंक प्राप्त किया जा सकता है। झवित के केन्द्रीकरण के फारसप 
सरकार तथा जनस्ामान्य में एयता होती है। छ्ा,म ने राजतन्त्र के एनद्विपयक 
गुगो का बडा सारपूर्ण विवेचन इन शब्दों मे किया दे, “राजतन्त्रों मे व्यवस्था, सापन 
तथा [नीति की) शअर्टटता की प्राइचयंजनक प्रवृत्ति पाई जातो हैँं। उनमे झायित- 
सगठन की सरलता, झीजप्नतापूर्वक कार्य फरने की सानर्थ्य, परानर्श की एकता, नोति 
की ब्रभग स्थिरता तथा वंदेशिक सम्बन्धों के निर्वाह में एक प्रकार की श्रेप्ठता होती 
हैं (!# शासन में एकता तथा बल की प्राप्ति का मुरय कारग्ग यह ह फिसनी राज्या- 
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रभर राजनौति शास्त्र फे मूल सिद्धान्त 


पालन करवा सकता है। 

(४) राजतन्त्र के भ्रन्तगंत पार्टीवाजी नहीं हो पाती, राज्य-शवित पर काबू 
पाने के लिए किसी में मुकावला नहीं होता । ऐसी श्रवस्था में राजा समाज के सभी 
वर्गो के प्रति न्‍्यायपूर्ण हृष्टिकोश रस, उन सब में वरावरी उत्पन्त कर सकता है। 
पार्टीवाजी से ऊपर उठे हुए होने के कारण राजा अपने मन्नियो का चुनाव विवेक- 
पूर्वक करता है । श्रपने राज्य के योग्यतम व्यवितयो को अपने मन्च्रिमण्डल का सदस्य 
चना वह बडी शअ्रच्छी तरह शासन-व्यवस्था चला सकता है। 

(५) यह कहा जाता है कि मानवीय इतिहास का एक बडा भाग राजतन्त्र 
का ही इतिहास हैं। समाज के प्रारम्भ से लेकर वर्तमान युग तक राजतन्त्रों के भ्रवीन 
ही साहित्य-कला तथा विज्ञान फले और फूले है । श्रशोक, हप॑ , भ्रकवर, शाहजहाँ उत्यादि 
भआरतीय शासकों के शासन-काल में कला त्या साहित्य ने श्राग्वयं जनक उन्नति की । 
दर्शन, धर्म तथा नैतिक नियमो के विकास और प्रचार में राजत्न्त्र का विशेप सहयोग 
रहा है । इसी प्रकार इग्लेण्ठ मे महारानी एलिजावेय तथा फ्रास में चौदहवें लुई के समय 
जो कला तथा साहित्य की उन्नति हुई वह बाद में न हो सकी । पीटर महान्‌ के समय 
में ही रूस अर्द्धसम्य श्रवस्था से निकल सन्य राष्ट्रोकी श्रेणी में श्रा सका। ये 
सम्राट्‌ प्रजा द्वारा कभी नही चुने गये फिर भी इन लोगो ने जनसामान्य की सुख- 
सुविधा के लिए तथा उनके सास्कृतिक विकास के लिए अ्रमूल्य सेवाएँ की | राजा तथा 
प्रजा में पिता-पुत्र-सा सम्बन्ध रहा । 

इन गुणों के वावज़ूद भी और इस तथ्य के वावज़ूद भी कि प्लेटों तथा भ्ररस्तू 
जैसे पुराने विचारको ने राजतन्त्र को ही सदा आदर्ण शासन-प्रणाली माना श्राज राज-* 
तन्‍्त्र को उपयुवत शासन-व्यवस्था नही समझा जाता । एक समय था जब कि व्यापारी 
वर्ग ने सामन्तीय' समाज की भअ्रस्थिरताशों तथा भ्रत्याचारों से बचने के लिए निरकुश 
राजतन्त्रो का समर्थन किया | उस समय लोगो में राजनीतिक चेतना का विकास नहीं 
हुआ था, लोग अशिक्षित तथा निर्धन थे । बाद मे इसी समुन्नत व्यापारी वर्ग ने 
राजतन्त्रों का विरोध कर लोकतलन्‍्त्र राज्यो का समर्थन किया । निरकुश राजतन्त्र की 
आलोचना निम्वलिखित श्राधार पर की जाती है-- 

(१) भानुवशिक राजतन्त्र (छल््॒काधभ+ ०ाश्ाणाह) को किसी भी 
प्रकार उचित तथा तक॑ सम्मत शासन-प्रणाली नही कहा जा सकता | भ्रगर मानवीय 

इतिहास का श्रधिकाश भाग राजतन्त्र का इतिहास है, तो राजतन्त्र के इतिहास का 
अधिकाश भाग भयोग्य, विवेकहीन भौर मूर्ख राजाओं से भरा पडा है। अच्छे 
राजा का मिलना त्तो एक श्राकस्मिक घटता मात्र है। यह आवश्यक नही कि एक 
अच्छे तथा बुद्धिमान राजा का उत्तराधिकारी भी उतना ही सुयोग्य त्था बुद्धिमान 
हो । राजतन्त्र तो आनुवाशिक है परन्तु राजतन्त्र के चलाने के लिए श्रावश्यक ग्रुरण 
आनुवशिक नही हो सकते । भ्रकवर हमारे देश के महान्‌ श्रौर योग्य शासको मे गिना 
जाता है, परन्तु उसके उत्तराधिकारी शराबी, व्यसनी, धर्मान्ध, भ्रत्याचारी तथा सब 
प्रकार से भ्रयोग्य शासक थे । इसी प्रकार अन्य देशो का इतिहास भी इसी तथ्य को 


राज़तेन्त्र र५्दे 


साबित करने के लिए गवाही देता है। 

(२) राजतस्त्र सदा ही स्वेच्छाचारी ([श०ा॥५) घासन के रुप मे बदल जाता 
है । उसमे अनेक विकार उत्पन्न हो जाते है । राजा मानवीय कमजो रियो से थुवत होता 
है श्रत कोई बडी वात नही कि वह अपने मन्त्रियों तथा सम्बन्धियों द्वारा कुमार्ग 
पर चला जाये । इतिहास में अनेक ऐसे उदाहरण मिल जाते हू जहाँ कमजोर झासक 
अपनी प्रजा के सुख-दुख का विचार न रख, मन्त्रियो की या स्वार्थी दरबारियों की 
सलाह से प्रजा पर अत्याचार करते है । 

(३) राजतन्त्र के अन्तर्गत भौतिक सुख-सुविधा का बेंटवारा सदा अ्रसमानतता- 
पूर्वक किया जाता है। श्रधिकाण मे भौतिक सुविधाएं राज-परिवार, सैनिक सरदार 
तथा दरवारियो के हाथ पडती है जब कि प्रजा गरीबी मे दिन काटती है। मुगल' 
बादद्ाहो ने श्रपत्ती मामूली-मामूली इच्छाओं की पूतति के लिए प्रजा के धन को सदा 
बेरहमी से इस्तेमाल किया । शाहजहाँ ने श्रपनी प्रेमिका के स्मारक के लिए करोड़ो 
रुपया व्यय कर ताज महल बनाया और जनसाधारण के भ्राथिक मानदण्ड को उन्नत 
करने के लिए कुछ भी न किया । 

वस्तुत राजा लोग जन-हित और भ्रपने स्वार्थों का एकीकरण करते हैं| वे 
समभते हैं कि उनके वेयवितक स्वार्थों की पूत्ति का अर्थ ही जन-कल्याण है ॥ 

(४) राजतन्त्र की व्यवस्था समाज में भ्रममानता को उत्पन्न करती है | वह 
जनसाधारण को राजनीतिक शिक्षा से वचित करती है और उन्हे शासन में कोर्ड माग 
नही देती । राजतन्त् एक स्वस्थ, चतुर तथा सचेत नागरिकता उत्पन्न नहीं कर 
सकता । एक बुद्धिसम्पन्न शासक अ्रच्छे कानून बना सकता है, वह कुशलता से 
शासन भी चला सकता है, परन्तु शासन चलाना ही एक अश्रच्छी सरकार 
का सव कुछ नहीं। श्राज तो जनसामान्य अच्छी सरकार नहीं श्रपितु स्व-शासन 
(8९/-९०४०॥॥१०॥) चाहता है । 

(५) भ्राज की झासन-समस्याएँ बहुत ही उलभी हुई हैँ, वे हमारे समाज 
के जीवन के प्रत्येक पक्ष से सम्बन्धित है। ऐसी भ्रवस्था में राजनतन्त उनके सुलभाव 
में सफल नहीं हो सकता । पुराने समाज अपने संगठन में सरल थे, उनकी समस्याओं 
सीधी और सरल थी, सामाजिक जीवन में यूपरों की श्रवम्विति इतनी ज्यादा नहीं 
थी जितनी थ्राज है, श्रत ऐसी शासन-व्यवस्था से गुजारा हो सता था जिससे 
श्रधिक क्षम-विभाजन न हो । परन्तु वर्तमान प्रवस्था में ऐसा सम्भव नहीं । झाझ 
कायं-विभाजन तथा श्रम-विनाजन वी आवध्यकता है। कानून निर्माण बरने दे लिए, 
उनको लागू बरने के लिए तथा उनकी व्यान्या के लिए प्रलग-प्रतग व्यक्तियों 
की या व्यवित-समुदांयों की प्रवस्थिति झावश्यक समझी जाती है । घत ग्राज निर7ुण 
शाजनन्न को एक समसोपयोगी शासस-च्यदस्था नहीं समभा शाना । 

सीमित 'राजतन्ध (भार ैशाधतो। )-- राजनसस्ध जय दूसरा 
राप सर्वधानिक या सीमित राजत । सीमित राजनस्त को तो वस्नुत प्रजातरद 
दंग हो एफ रप बन्मा चाहिए, बयोगि एसमे प्रस्तर्मस वास्तविण शपित ा प्र 


लव 


| 


२घ्ृ४ राजनीति शास्त्र फे मूल सिद्धान्त 


जनता द्वारा चुने प्रतिनिधि ही करते हैं। सीमित राजतन्ग में राजा की शक्ति पर 
सर्वधानिक पावन्दियाँ भी लगा दी जाती हैं, यह पावन्दियाँ लिसित तथा अ्रलिखित दोनो 
ही रूप मे मिल जाती हैं। सवेघानिक राजतन्त्र का विकास होता है, निर्माग्ग नही । 

प्राचीन भारत के इतिहास में भी यत्र-तन्न स्वेधानिक राजतन्त्र के उदाहरण 
मिल जाते है। भ्रत्याचारी, विलासी तथा घमं-द्रोही राजाश्रों को पदच्युत करने का 
अधिकार प्रजा को दिया गया है। आधुनिक युग मे ग्रेट ब्रिटेन का राजतन्त्र सीमित 
“राजतन्त्र का सर्वप्रसिद्ध उदाहरण है। इशग्लेण्ड में बहुत समय तक राजा तथा प्रजा 
मे सघप होता रहा श्रौर श्रन्त मे १६८८ में प्रजा सीमित राजतन्त्र की स्थापना में 
सफल हो सकी । श्रव वहाँ सम्राट्‌ की स्थिति कानून से ऊपर नहीं। फ्रंच-क्रान्ति के 
बाद लोकततन्त्र की भावनाओं के प्रसार फे फलस्वरूप धीरे-धीरे लगभग सभी यूरोपीय 
शाजतन्त्र सवैधानिक राजतन्त्र हो गये । 

सर्व धानिक राजतन्त्र निरकुश राजतन्त्र से कई वातों मे श्रेप्ठ है। सर्वंधानिक 
“राजतन्त्र तथा जनतन्त्र दोनो के गुणों का मिश्रित रूप है। सीमित राजतन्न जहाँ 
शॉमन-्यवस्था मे स्थिरता तथा सयम उत्पन्न करता है, व्ढं वह प्रजा को भी शासन 
में भाग लेने का भ्रधिकार देता है, सम्राट्‌ काफी लम्बे श्रर्से तक शासन-व्यवस्था के 
संचालन की देख-भाल करते रहते हैं, जब कि मन्‍्त्री लोग बदलते रहते हैं, ऐसी 
श्रवस्था मे वे सकटकालीन स्थित्ति मे मन्त्रिमण्डल का उचित पथ-प्रदर्शन कर सकते 
हैं । राजा का प्रशासन विपयक अनुभव सदा ही मन्त्रिमण्डल के काम भा सकता है । 
'पार्टीवाजी से ऊपर होने के कारण केवल राजा ही विभिन्‍न राजनीतिक तथा श्रायिक 
प्रइनो पर निष्पक्ष तथा स्वतन्त्र विचार प्रगट कर सकता है, विभिन्‍न दलो के 
पारस्परिक कगडो को निपटा सकता है। राज्य का प्रत्यक्ष भ्रध्यक्ष होने के करण वह 
जनसामान्य की राज्य-भक्ति का केन्द्र होता है। लोगो के लिए एक विशेष व्यक्ति 
के प्रति स्वामि-भक्‍त होना भ्रधिक भ्रासान होता है, विधान-परिषदो के प्रति ऐसा 
सम्भव नही हो सकता । श्राज भी इग्ल॑ण्ड के सम्राट के दर्शन के लिए स्वामि-भक्‍त 
जनता उमड पडती है, भौर उसके नाम पर सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाती 
है परन्तु सर्वेधानिक राजतन्त्र भी सवंथा दोषमुवत्त नही । राज-पद पैतृक होता है । 
किसी भी राजनीतिक अ्रधिकारी का पैतृक होना किसी भी प्रकार से न्‍्यायोचित तथा 
तकसम्मत नही ठहराया जा सकता | श्राज के युग मे राजनीतिक शवित जनसामान्य 
के हाथ मे रहती है, वह राजतन्त्र के प्रति उदासीन है और गरणतन्त्र के ही ग्नधिक 
पक्ष मे है । राजतन्त्र नवीन युग के लिए उपयुक्त ही नही है । 


€८- कुलीन-तन्त्र (877४00720०9) 


प्लेटो तथा भ्रस्तुू के मतानुसार ग्रुणासम्पन्न कूलीन वर्ग का शासन सर्वोत्तम 
शासन है। भ्ररस्तू ने कुलीनतन्त्र को योग्यतम व्यक्तियो का शासन माना है। वस्तुत 
प्राचीन यूनान के नगर-राज्यो का शासन कुछ चुने हुए व्यवितयो के हाथ मे होता था, 
थे लोग सम्पत्तिशाली होने के कारण, छिक्षा, सस्कृति, कला, साहित्य, दर्शन तथा 
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"राजनीति में विज्ेप रुचि रखते थे। श्ररस्तू ने यह तो स्पप्ट नहीं किया कि उसका 
'कुलीनता' से क्‍या पअ्रभिप्राय है या उसके 'योग्यतम” व्यक्ति कौन है ? निघ्नय ही 
यूनानी दार्शनिक कुलीनतन्त्र को चन्द व्यवितयों का शासन समभते थे जो कि शासन 
व्यवस्था को अ्रपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिए नही अपितु सर्वसाधारण के क्या के 
लिए इस्तेमाल मे लाते थे । 

प्राज कुलीनतन्ध्र को चन्द व्यक्तियों का झासन कहना ठीक नहीं समना 
जाता । क्योकि लोकतन्त्र मे भी सम्पूर्ण समाज को राज्य-णासन में हिस्सा नहीं दिया 
जाता । श्रनेक ऐसे वर्ग हैं, जिन्हे राजनीतिक अभ्रधिक्रार नहीं दिये जाते अनेक राज्यो 
में स्त्रियों, भ्द्चिक्षितो, सेनिको, दिवालिणें, निर्धनो और अनेक श्रन्य वर्गों को वोट देने 
का अधिकार नहीं होता। शभ्रत थासन व्यवस्था केवल कुछेक लोगो द्वारा ही 
नियन्त्रित की जाती है। इग्लंण्ड तथा सयुवत राज्य अमेरिका में यद्यपि वोट देने का 
अधिकार काफी सख्या में लोगो को मिला हुआ है, फिर भी घासन व्यवस्था का 
नियन्त्रण केवल एकाघ विशिष्ट वर्ग के हाथ में रहता है। श्राज के प्रजातन्त्र राज्यो 
को श्रल्पतन्त्र कहना भ्रचिक उपयुक्त है । 

प्रो० जेलिनेक (॥शापरर,) ने कुलीनतन्ध की पुरानी परिभाषा को स्वीकार 
नही किया । उसने कुलीनतन्त्र को जनतन्त्र का ही एक प्रकार माना है । 
कुलीनतन्त्र के सामाजिक पक्ष पर बल देते हुए जेलिनेक ने उसे एक वर्ग का शानन 
माना है । कुलीनतन्ध के शासन का आधार निम्नलिखित वर्ग हो सफते है--पुरोह्ित 
सेनिक जमीदार तथा व्यापारिक या धनिक वर्ग । जेलिनेक का यह विचार वैज्ञानिक 
सथा तर्कमगत है। प्राचीन भारत में ग्रधिकाथ गणतन्न, वर्गतनत (20085579०) ही 4, 
यही नही राजतन्त्रो म राजा लोग बाह्यणो तपा क्षत्रियो के सहयोग से ही सासन लखाते 
थे । पुराने यूनान मे राज-याज एक ऐसे नागरिक वर्ग के हाथ में था जो कि समाज वा 
घनी तथा समृद्र वर्ग था। भारत के यीधेय, क्षत्रिय तया क्षुद्रक उत्यादि नुग्गों में 
सेनिक वर्ग का झ्ञासन था। प्राचीन रोम भे कुलीन समझे जाने बाते पेड्रीमियन लोग 
ही शासन करते थे। प्रथा में प्रथम युद्ध से पूर्व सैनिक वर्ग फा ही शासन रहा भौर 
श्राज भी नेपाल तथा भश्रफग्रानिस्तान में भासन-्मत्ता एवं ही वर्ग थे हाथ मे है । 
वर्तमान युग के आरम्भ के बहुत अर्से बाद भी इस्लेण्ड में राजनीतिक शतिति बजे 
जमीदारो के हाथ मे ही रही है । दक्षिण बअ्फरीणा में राज्य घगित या देन्द्र गोरी 
जातियाँ ही हैं जब कि जाति तथा रग के ही झ्ाधार पर झन्य जातियो को राननीतिक 
भवित से वचित॑ रखा गया है । 

पुराने राजनन्ध भी वच्तुत कुलीनतन्त हो थे। राजा लोग सैनिक पे था 
पुरोहित वर्ग तो सहायता से ही राज कान चलाते 4॥ 

प्रस्तु ने कूलीनतन्त के वितत रूप को वर्ननन्त [0एग्रालाए) गा # । 
परलु श्राज तो ऐसा भेद नहीं माना जातां। बर्गमतन्प था वस्लुत ग्रार्त पघनिए्या 
समृद्ध वर्ग वा शासन है । आज के प्रजातन्त भी घनिवया वग ते ही झानन दने गप 
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पर नियन्त्रण करता है।श्रत आज इन्हे वर्नतन्त्र या घनिक वर्ग का शासन 
कहना ही श्रधिक उपयुक्त है। 

कुलीनतन्त्र के गुण--मानवीय इतिहास में छुलीनतन्त्र का एक विशेष स्थान 
है । प्राय सभी राज्यो मे किसी न किसी रूप में कुलीनतन्त्र की श्रवस्थिति रही है, 
कही जन्म के श्राघार पर तो कही पेशे के श्राधार पर राजकीय शक्ति का नियन्त्रण 
कुछ एक खास लोगो ने किया । राजतन्त्र के अन्तर्गत भी राजा लोग श्रपनी शक्ति के 
लिए कुलीन वर्ग, सैनिक वर्ग या जमीदारो पर आश्चित होते थे । सर्वत्र प्रजातन्त्र के 
विकास से पूर्व कुलीनतन्त्र वर्तमान रहा है। पहले राजनीतिक चेतना का थोडे से 
लोगो मे केन्द्रित होना अ्स्वाभाविक वात नही थी । 

कलीनतन्त्र की सबसे वडी विशेषता यह है कि वह सख्यात्मक सिद्धान्त की 
वजाय, स्वस्थ ग्रुणात्मक सिद्धान्त पर श्राघारित है। वह उपयुक्ततम व्यक्तियों का 
शासन है । राज-काज का काम विशेष निपुणाता का काम है। सावारण जनता राज्य 
की गम्भीर समस्याझो को समभने में असमर्थ होती है, प्रतिभासम्पन्त लोगो की सख्या 
तो थोडी होती ही है मत कुलीनतन्त्र ग्रुणात्मकता की दृष्टि से प्रजातन्त्र की भ्रपेक्षा 
उच्च होता है । 

कुलीनतन्त्र मे शासन शक्ति उन चन्द व्यक्तियों के हाथ में होती है, जो 
शिक्षित तथा घनी होते हैं। घनी होने के कारण उन्हे श्राथिक लालच पथश्रप्ट नही 
करते । 

कुलीनतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था भ्रपेक्षाकत सयमशील होती है, वह जल्दबाजी 
मे, श्राकस्मिक परिवतंन मे यकीन नहीं करती । सदियो से चले श्ाते पुराने रस्मो- 
रिवाज को और शासन के तरीको को वे जल्दी मे कभी नहीं वदलते । इसी का यह 
फल होता है कि राज्य-व्यवस्था सुस्थिर होती है, राज्यनीति अरद्वृट तथा अभग द्वोती 
है और राज्य मे शान्ति तथा व्यवस्था बनी रहती है । 

प्रजातन्त्र की अ्रपेक्षा कुलीनतन्त्र अधिक स्वभाविक शासन-व्यवस्था है । यह कहा 
जाता है कि सर्वत्र मूखों तथा' नासमझ लोगो को अश्रधिकता होती है, प्रकृति ने सभी 
को वरावर नही बनाया । इस प्राकृतिक अ्रसमानता को मिटाने का प्रयत्न मूखंतापूर्ण 
है भौर वह सदा भ्रसफल रहता है। प्रजातन्त्र के प्रचलन के बावजूद भी व्यावहारिक 
रूप से शासन-शक्ति इने-गिने लोगो के हाथ में ही केन्द्रित रहती है । प्रायः सभी 
प्रजातन्त्रात्मक राज्यो मे किसी न किसी रूप मे कूलीनतन्त्र के तत्व मौजूद रहते हैं, 
और ऐसा विचारपूर्वक किया जाता है । 

कुलीनतन्त्र के दोष --कुलीनतन्त्र मे भी अनेक कमजोरियाँ हैं। इस बात से 
तो इन्कार नहीं किया जा सकता कि शासन-व्यवस्था गुणी तथा निपुण लोगो के 
हाथ मे होनी चाहिए । परन्तु इन योग्य व्यक्तियों का चुनाव कैसे हो सकता है ? इसकी 
सबसे बडी कमजोरी राजनीतिक सत्ता के प्रयोग करने वाले वर्ग के चुनाव करने की 
स्वस्थ प्रणाली के स्थिर करने की कठिनाई है | जन्म, कुल, घन इत्यादि अनेक श्राधार 
हैं जिन द्वारा चुनाव सम्भव है | परन्तु किसी धनी या उच्च परिवार मे जन्म लेने के 
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फारण ही कोई मनुष्य घासन-शक्ति के प्रयोग के लिए योग्य नही हो जाता, धन 
के भ्राधिकय का भी कभी यह परिणाम नहीं हुआ कि घनी लोग सब प्रयार से सुमस्फ़ृत 
व श्रेप्ठ हो, भौर वे अर्व-प्राप्ति के लालच से सर्ववा ऊपर हो । अवसर गरीब ग्ादमी 
अधिक मेहनती, रच्चे प्रौर “मानदार होते हैं, चरित्र की उच्चता, घन तथा जन्म पर 
आधारित नही होती । सनिको में भी झावश्यक नहीं कि प्रशानकीय गुण हो । एक 
सफल सैनिक जरूरी नही कि एक सफल झासक भी हो । 

कुलीनतन्त्र में घीरे-धीरे अनेक विकार पैदा हो जाते है । एतिहास बह सावित 
करता है कि जब कभी किसी एक वर्ग के हाथ में राजजीय शातित केन्द्रित हो जातो 
है तो वह उसका प्रयोग झपने वर्गंयत स्वार्थों के लिए करता है, झीर जनसामान्य के 
कल्याण के लिए नहीं। कुलीन लोग अपने स्वार्थों वी पूर्ति मे ही जन-सामान्य का 
कल्याण समभने लग जाते है। घीरे-बीरे कुलीनतन्त्र धनी-मानी लोगो का घास 
चन जाता है प्रौर वह जनसामान्य का प्रतिनिधित्व न कर वशानुगत (नटाण्ताधर) 
हो जाता है। राजनीतिक दृष्टि से कसी भी शासन का वद्यानुगत होना कभी भी 
छीक नहीं समझा जा सकता । धीरे-बीरे कछुलीन तथा धनी लोगो में ऐसी उद्दत प्रद्ति 
का जन्म हो जाता है कि वे भ्रपने आपको प्रवृत्या श्रेप् तथा उक्च मानने जग जाते 
हैँ श्रौर निर्धता लोगो से नफरत करने लगते है। इस प्रकार का दृष्टि गोग्यग ही जन- 
ऋान्तियो का जनक होता है । 

कुलीनतन्त्र अपेक्षाकृत अ्रनुदार श्रीर परम्परावादी होता है। बदलती हुई 
सामाजिक परिस्थितियों के श्रनुस्प उसमे परियततन नहीं हो पाता । उसमे प्रप्नगति- 
यीलता श्रा जाती है । 

कुलीनतन्त मे सदा पार्टीवाजी रहतो हू, राजबीय गत बसे हसियाने के 
लिए वे श्रापन मे लच्ते-कगड्ते है। परिणामत्वरूप राज्य में ग्रस्थिरता उत्पन्त 
हो जाती है, पच्छे कानुन नही बन पाते, राज्य णी उन्नति तथा प्रगति गऊ जानी है । 
सभी देशो के पुराने बुलीनतन्त पारस्परिक दालह तथा अन्य राजनीतिक दुशग्यो ये 
शिकार होते रहे हैं । 

राजतन्न की तरह बुलीनरन्त्र भी साधारू्य प्रजा यो राज्य-संचालनस में मो् 
हेस्सा नहीं देता, इस प्रह्मर वह उन्हे राजनीतिक छीवन तथा स्वणारन विपयक् 
धिक्षण से बच्तित तरता है। 

वतंमान उुग मे छुलीनतन्ध या समर्धघन दक्षियादूसीपन नथा श्रनदगारता जा 
लधगा समझा जाता है । जन-साघारण में राजनीसिंक चेतना के विस्तार ये पर स्थगाप 
लोग हिसी भी ऐसी राजनोतिया इपवस्धां शो पसन्द नही बरले, शिसोे संचालन मे 
जनसाशारख को कोर्ट हिस्सा न मिवरा हम्ना हो | अ्रममसानता के शिद्धान्त को अष्रयी- 
सील सदा धताजनिए माना जाता है। जन्‍म, पर झापदा पद थी उर्बया शाद- 
नीतिया घाित के प्रयोग के लिए किसी प्रशार णी विधभप योग्यता 2 य८ दास बिएएल 
गरम है। प्राउनिय संसमानाा को मानते हुए भी हम सामातनिंट सिन्तण चोर परि- 


न्यितियों ती प्रयुपूद्नता हे गएादप से एनगार नहीं पर खरसे | उपयुस्स परिशिसस्यों 
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मे प्राकृतिक असमानताएं भी बीरे-वीरे महत्त्वहीन हो जाती है । 

राज्य में विशेष प्रकार के निपुणा तथा गुणी वर्ग को महत्त्व अवश्य दिया जाना 
चाहिए। शिक्षा तथा सस्क्ृति का भी महत्त्व होना चाहिए । अनुभवी शासकों को 
राज्य-सचालन के काय॑ मे विशेष सप से जगह दी जा सकती है, परन्तु उन्हे सम्पूर्ण 
शासन-शक्ति का केन्द्र किसी भी प्रकार से नहीं बनाया जा सकता । 


६६. प्रजातन्त्र ([2९700790५) 


प्रजातन्‍्त्र आज की नवसे झधिक लोकप्रिय भासन-प्रणाली है । विध्व के प्राय 
सभी उन्नत तथा प्रगतिशील राज्यों मे प्रजातन्त का ही प्रचलन है। परन्तु प्रजातन्त 
का रूप क्या है, उसकी आउश्यकताएँ क्या हैं श्रौर उसकी परिभाषा वया है, ये सभी 
प्रव्न बडे पेचीदा हैं। इनके उत्तर सदा ही श्रलग-श्रलग ढग से दिये गये है । प्लेटो 
तथा भ्ररस्तू के समय से लेकर आज तक प्रजातन्त्र के स्वरूप विवेचन के अनेक प्रयत्न 
क्रिये गये हैं, परन्तु उन सभी के परिणाम भिन्‍न हैं । प्रत्येक युग तथा समाज कीः 
परिस्थितियो ने प्रत्येक युग के विचारक के दृष्टिकोण को रग दिया है । आज के युग 
के बडे-वडे प्रजातन्त्रवादी, रूजवेल्ट, चचिल, गाधी, नेहरू, जयप्रकाश तथा श्राचार्य 
नरेन्द्रदेव इत्यादि भी प्रजातन्त्र की कोई एक ऐसी परिभाषा नही कर सके जो सर्व- 
भान्‍्य हो । 

दरअसल प्रजातन्त्र का रूप बदलता रहा है, यदि वह प्रणाली रूप में नही 
बदला तो कम से कम अपने झ्राघारभूत दर्शन मे वह अवश्य वदलता रहा है। प्लेटो 
तथा भरस्तू के प्रजातन्त्र का स्वरूप जॉन लॉक, वेन्यम तथा मिल से भिन्‍न था । 
इसी प्रकार रूसो तथा ग्रीन ने प्रजातन्त्र विषयक जो घारणाएं रखी वह सिडनी वेब, 
जाजं वर्ना्ड शा, कोल, जोड, गाधी, नेहरू, रसेल और अन्य आ्राधुनिक विचारको की 
धारणाओं से भिन्‍न हैं। वेन्थम तया मिल ने प्रजातन्त्र की समुचित व्याख्या की, ग्रीन 
ने उसे अ्रधिक प्रगतिवादी तथा श्रार्दर्शात्मक वनाया जब कि झ्राज का विचारक उसे 
केवल मात्र राजनीतिक ही नही वल्कि एक सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था के रूप में 
भी देखता है । 
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परिभाषा द्वारा किसी भी वस्तु या विपय के स्वरूप को समभाने की प्रवृत्ति 
बहुत पुरानी है। प्रजातन्त्र की परिभाषपाएँ भी बहुत पुरानी मिल जाती हैं । परन्तु 
हमे यह नही भूलना चाहिए कि प्रजातन्त्र की ये सव परिभाषाएँ केवल मात्र विचारक 
की एतद्विपयक धारणा का ही फल हैं, वह प्रजातन्त्र सम्बन्धी सम्पूर्ण सत्य को 
व्यक्त नही कर पाती । 

अरस्तू प्रजातन्‍त्र को जनसामान्य का शासन मानता है, वे सख्या मे श्रधिक 
होते हैं भौर निर्धन भी । वस्तुत भ्ररस्तू के मतानुसार प्रजातन्त्र बहुसरूयक निर्धेनो 
का शामन है। आधुतिक राजनीति-विश्ारदों में प्रो० सीली ( 5८४८9 ) की 
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एतद्‌ विषयक परिभाषा इस प्रकार है “प्रजातन्त्र वह ज्ञासन-व्यवस्था है जिसमे प्रत्येक 
व्यक्ति का भाग हो ।”१ सुप्रसिद्ध श्रमरिकन विचारक तया राजनीतिक नेता श्रत्राहम 
लिकन ने लोकतन्त्र की एक बहुत ही सरल श्र श्रनूठी व्याख्या की थी, वह श्राज भी 
सर्वप्रिय है। उसके अनुसार “प्रजातन्त्र जनता की सरकार है भ्रौर जनता के द्वारा है 
आर जनता के लिए है ।”£ 


डायसी के श्ननुसार “लोकतनन्‍्त्र बह शासन-व्यवस्था है जिसमे राष्ट्र का 
अ्रधिकाश भाग शासक हो ।”४ 

लाडं ब्राइस ने कहा है, "हेरोडोटस फे समय से ही 'प्रजातन्त्र'ं शब्द का प्रयोग 
शासन फे उस स्वरूप का ज्ञान कराने के लिए किया जाता रहा है जिसमे शासन- 
शक्ति किसी एक विशेष श्रेणी या श्रेणियों में नहों वल्कि समाज के सदस्यों में समृह 
रूप से स्थित होती है ।* 

प्रो० ए० बी० हाल ने प्रजातन्‍्त की परिभाषा इस प्रकार वी है, “अश्रन्तिम 
विश्लेषण और सस्पुर्ण व्यावहारिक कार्यो फे लिए लोकशासन राजनीतिक सगटन का 
वह रूप है जिसमें लोकमत फे हाथ में नियन्त्रण होता है ।” 

मिस फालिट प्रजातन्त्र को जन राज्य समभते हुए उसे एक श्राध्यात्मिक श्रादर्श 
मानती हूँ । 

प्रजातनन्‍्त्र शब्द का श्रर्थ --उपयु क्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि प्रजातन्त्र ऐसी 
शासन-प्रणाली है जो कि जनसामान्य तथा जन-हित का प्रतिनिधित्व करती है भौर 
जनसहमति पर श्रधारित है । 

हिन्दी का प्रजातन्त्र शब्द अ्ग्रेजी के [0070०४०४ शब्द का पर्यायवाची है । 
अग्रेजी का 'डेमोक्रेसी! ([)070८०४०७) शब्द ग्रीक भाषा के 'डेमॉस” (00705) 
तथा 'क्रेशिया' (27४॥9) दो शब्दों से मिलकर वना है। जिसका श्रर्य है जनता 
(00705) का शासन ((7७॥9) श्रत शाव्दिक दृष्टि ने प्रजातन्त्र का अर्थ जनता 
का राज्य है । 
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१०१ प्रजातन्त्र शासन-प्रशाली का विकास 


प्रजातन्त्र शासनप्रणाली का विकास विभिन्‍न परिस्थितियों के अन्तर्गत हुआ 
है | शासन-प्रणाली की हृष्टि से प्रजातन्त्र भी उतना ही पुराना लगता है जितना कि 
राजतन्त्र । ईसा से कई सौ वर पूर्व प्लेटो तथा श्ररस्तू ने प्रजातन्‍्त्र का विवेचन किया 
है, इस से यह तो स्पप्ट हो जाता « कि इन दोनो राजनीति-विगारदो से पूर्व भी 
प्रजातन्त्र की श्रवस्थिति अवश्य थी। चीन तथा भारत में तो इससे पूर्व भी जनता 
द्वारा निर्वाचित गणतन्त्रो की मौजूदगी मानी जाती है। डा० वेनीप्रसाद ने वैदिक काल 
तथा महाभारत कान में अभ्रनेक गणतन्त्रो की श्रवस्थिति को स्वीकार किया ह । इसी 
प्रकार वौद्ध काल मे भी ऐसे नगर थे जिनके शासको का चुनाव प्रजा या प्रजा के 
प्रतिनिधियों द्वारा होता था, सुप्रसिद्ध इतिहासकार डा० जायसवाल ने इस वात का 
जोरदार समर्थन किया है। 

इसी प्रकार पुराने चीन मे भी मनुष्य मात्र की अनिवायय समानता को स्वीकार 
किया जाता था । साथ ही यह भी माना जाता था कि जनता ही राज्य-शक्ति का 
अन्तिम स्रोत है श्रत श्रगर राजा अनैतिक कार्य करे तो जनता को उसे पद्च्युत करने 
का अधिकार है । इसी प्रकार मध्यकालीन यूरोप ने हिन्र तथा बर्बर जातियो के ससर्ग 
से प्रजातन्त्र के पाठ को पढा | 

अ्रधिकाश मे यह माना जाता है कि प्रजातन्त्र शासन-प्रशाली का विकास 
पुराने ग्रीस के नगर-राज्यो मे ही हुआ भौर उन्ही के आदेश पर वाद मे यूरोप के 
अच्य देशो मे प्रजातन्त्र शासन-व्यवस्था कायम की गई। ग्रीस के नगर-राज्यो का 
गरतन्‍्त्रवाद बहुत सकुचित था । जनसाधारण को उसमे भाग लेते का अधिकार नही 
था । दासो, मजदूरो तथा व्यापारियों को शासको के निर्वाचन में कोई भाग नही दिया 
गया था । 

लोकतन्त्र की आधुनिक घारणा का विकास सर्वप्रथम इगलैण्ड मे हुआ, और 
तत्पश्चात फ्रास मे । राष्ट्रीय राज्यो के विकास के श्रनन्तर इग्लेण्ड तथा फ्रास मे एक 
ऐसे व्यापारी वर्ग का जन्म हो गया था कि जिसने प्राचीन काल से चली झा रही 
राजतन्त्र सम्बन्धी सम्पूर्ण धारणाश्रो का खण्डन किया श्रौर शासन-व्यवस्था को नए 
सिरे से सगठित करने का आ्रान्दोलन जारी किया। लृूथर झ्रादि धामिक सुधार श्रान्दोलन 
के नेताओं ने जनता द्वारा राजसत्ता के विरोध के अभ्रधिकार को स्वीकार कर इस 
आन्दोलन को झर भी श्रधिक पुष्ट किया । लोकतनन्‍्त्र की साँग का विकास मुख्य रूप 
से तीन घारणाओों के रूप में हुआ-- 

(१) सामाजिक समझौता तथा प्राकृतिक अधिकारो का सिद्धान्त प्रजातन्त्र का 
एक आधार है । हॉब्स, लॉक तथा रूसो ने सामाजिक समभौता (80०वस्‍] 0008०) 
के सिद्धान्त के निरूपण द्वारा यह सिद्ध किया कि राज्य एक श्रप्नाकृतिक रचना है, वह 
देवी नही मानवीय सस्‍्था है भौर जनसहमति पर श्राघारित है! इसके झतिरिक्त 
लॉक तथा रूसो ने व८ जोर-शोर से जनसामान्य की समानता, स्वतन्त्रता तथा सम्पत्ति 
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के अधिकारों की घोषणा की । उनका यह कथन था कि ये सभी अधिकार मनुप्य को 
प्रकृति ने स्वयं दिए हैं । उनका विश्वास था क्रि गासनतन्त्र को जनता के प्रति उत्तर- 
दायी होना चाहिए । 

जॉनलॉक, रुसो तथा थॉमस पेन के जनसामान्य के प्राकृतिक अधिकारों के 
सिद्वान्त के आधार पर ही वाद मे सयुक्त राज्य अमेरिका तथा फ्रास के सविधानों मे 
मानव के मौलिक अधिकारों (#0॥0त॥079 75) की घोषणा की गई । 

(२) राज्य का उपयोगितावादी सिद्धान्त भी प्रजातन्त्र के विकास की एक 
प्रमुख श्राधार-शिला है। बेन्यम, मिल तथा जे० एस० मिल ने अ्रधिकतम सख्या के 
श्रधिकतम सुख (](छ्राप्रा) फॉथ्वध्पघा० छा ॥9गशाणा पप्राएंथ) के सिद्धान्त 
की रचना कर यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि केवल मात्र प्रजातन्त्र के अन्तर्गत 
ही जनसामान्य के श्रधिकतम सुख को प्राप्त किया जा सकता है| 

(३) ग्रीन इत्यादि श्राधुनिक श्रादर्शवादियो ने प्रजातन्त्र के अन्तर्गत ही मानव 
व्यक्तित्व की श्रविकसित णक्तियों के विकास को सम्भव माना । साथ ही राज्य की 
शावित का आधार उसने पशु शवित न मान जन-सहमति को माना । 

सवंप्रथम इग्लेण्ड में सम्राट तथा पालियामेण्ट के पारस्परिक सघर्ष के परिणाम 
स्वरूप जनसामान्य की प्रभुता के सिद्धान्त की स्थापना हुई। मेग्नाकार्ट, बिल आफ 
राइट्स तथा पैटिशन आफ राइट्स के द्वारा समय-समय पर सम्राट ने जनता के 
सम्मुख घुटने टेके झौर उन्हे भ्रनेफ श्रधिकार सौप दिए। १८३८, १८८५५, १६९११, 
१६१८ तथा १६२६ मे धीरे-धीरे जनसामान्य के प्रतिनिधि सदन 'हाउस आफ कामन्स 
की सा्वोच्चता की पूर्ण स्थापना हो गई। 

इग्लेण्ड की भाति ही सयुत्ततराज्य अमेरिका तथा फ्रास में भी जनक्रान्तियाँ हुई 
और प्रजातन्त्र की धीने-घीरे स्थापना हो गई । 

प्रजातन्त्र के ग्राधारभूत सिद्धान्त--ञ्राज प्रजातन्त्र के कुछ आधारभूत सिद्धान्त 
स्वीकार किए जाते है, वे उस प्रकार है -- 

(१) राज्य साथन है और व्यवित साथ्य । प्रजातन्त्र का यह एक महत्त्वपूर्ण 
आधार है। साधन रूप में राज्य का वही तक महत्त्व है, जहाँ तक कि वह व्यक्ति 
कल्याण में सहायक हो । लॉक, वेन्थम तथा मिल इत्यादि प्रजातन्ध के सभी समयंक्ो 
ने राज्य को सावन रूप में ही स्वीकार किया । 

प्रजातन्‍्त॒ वी धारणा के विपरीत झादशंवादी श्र फासिस्ट विचारफ़ राज्य 
को सावयव मान उसे अपने झाप में साथ्य तथा नागरिक को साधनस्वरूप स्वीयार 
करते है । यह धारणा सर्वधा मिथ्या और अ्ञामक है। राज्य मनुप्य के लिए बनाया 
गया है, मनुप्पो से मिलवर बना है, उससे ऊपर था बाहर उसी ज्ोई स्थिति 
नही । 

(२) झाज्य वा प्रवन्ध जनता द्वारा हो। राज्य, दूसने शनन्‍्दों मे अपनी 
सम्पूर्ण झार्यवाहियों के लिए जनसामान्य के प्रति जिम्मेदार हो । कानून क्‍या हों, 
उसका उद्दंष्य क्या हो इसका निरंय जनता स्वय करे था अपने प्रतिनिधियों द्वारा 
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करवाये । कार्यपालिका भी शासन-सचालन के लिए जन-प्रतिनिधियो के प्रति उत्तर- 
दायी (२०५००॥५४०(८) हो । श्रगर कोई सरकार जनप्रिय नही, उसके द्वारा बनाए 
गये कानून जनता के हित के पश्रनुसार नही, तो जनसामान्य को कानूनी साधनों द्वारा 
अपने प्रतिनिधि बदलने का भ्रधिकार होना चाहिए । 


(३) प्राय सभी प्रजातन्त्रात्मक राज्यो में लिखित या भलिबित संविधान की 
व्यवस्था रहती है । इनमे समय-समय पर परिवर्तन की जरूरत हो सकती है| ऐसा 
विश्वास किया जाता है कि स्वधानिक कानून में सभी परिवर्तन या तो प्रत्यक्ष जन- 
सहमति से हो भ्रथवा जन-प्रतिनिधियो की सहमति द्वारा हो । 


(४) प्रजातन्त्र शासन का श्राघार श्रालोचना की और विचार प्रकट करने की 
स्वतन्त्रता है । जनता श्रपने प्रतिनिधियों द्वारा शासन चलाती है। ऐसा सम्मव है कि 
प्रतिनिधिगण जनसामान्य की भावनाओं को न समझ सके या उनकी अवहेलना करें। 
जनता श्रपने आलोचना के श्रधिकार द्वारा ही उन पर नियत्रण स्थापित कर सकती 
है । अपने विचार को प्रगट करने के साथ-साथ, उनके प्रचारार्थ श्राथिक या राजनीतिक 
दल बनाने का अधिकार भी जनसामान्य को मिलना चाहिए । 


(५) कुछेक विचारको का विचार है कि कार्यपालिका, विधानपालिका तथा 
न्यायपालिका का विभाजन ($8679श»700) भी प्रजातन्त्र शासन के लिए आ्रावश्यक 
है । शासको तथा कानून-निर्माताओ को न्‍्यायपालन सम्बन्धी अधिकार नही सौंपे जाने 
चाहिए । 

(६) न्यायालयों को व्यवित की स्वत्तन्त्रता के भ्रधिकारों की रक्षा का पूर्ण 
श्रधिकार होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जीवन, स्वतन्त्रता तथा सम्पत्ति से तब 
तक वचित नही किया जाना चाहिए जब तक कि किसी न्यायालय मे उसके श्रपराघ 
को सावित न कर दिया जाये । यही नही, न्यायालय को यह भी अधिकार होना चाहिए 
कि वह उन सव स्थानीय या केन्द्रीय भ्रथवा सघीय विधानपालिकाझ्रो द्वारा निर्धारित 
कानूनो को भी रद्द कर दें, अगर वे व्यक्ति स्वातन्तय तथा उसके मूलभूत भ्रधिकारो के 
विरुद्ध जाते हैं । 

साथ ही कानून की हृष्टि मे लिंग, जाति, पद या वश श्रथवा धर्म के आधार 
पर विभिन्‍न नागरिको में कोई भेद नहीं किया जाना चाहिए। 

प्रजातन्त्र की व्यापक व्याख्या--हम ऊपर ही लिख चुके हैं कि प्रजातन्त्र की 
घारणा झाज वस्तुत बहुत बदल गई है, वह केवल मात्र शासन-प्रणाली का ही 
एक रूप नही, अपितु राज्य, शासन तथा समाज तीनो के ही रूप को निर्धारित 
करती है । हनंशा का कथन है कि “प्रजातन्त्र केवल सरकार का ही रूप नहीं है बल्कि 
यह एक राज्य का रूप है श्लोर समाज फा भी रूप है ।” अमेरिका के सुप्रसिद्ध 
समाजशास्त्री प्रो० गिडिग्स (?ए्ण 5606788) ने भी कहा है कि “प्रजातन्त्र राज्य 
का भी रूप हो सकता है , शासन-कार्य श्रोर समाज का भो श्लौर वह इन तीनों का 
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पमिश्रित रूप भो हो सकता है ।/ 
प्रजातन्‍्त्रात्मक राज्य का अ्रभिप्राय उस राज्य से है जहाँ प्रनुता जनता के 
हाथ में होतो है, राज्य-सत्ता का प्रयोग बिना किसी भेदभाव के सम्पूर्ण जनसमूह 
हारा किया जाता है। अकसर प्रजातन्त्रात्मक राज्य तथा गासन में भेद किया जाता है। 
ऐसा माना जाता है कि यह झावश्यक नही कि जनसत्तात्मक राज्य के साथ-साथ प्रजा- 
'तन्त्रात्मक शासन भी हो। अमेरिका तथा इस्लेण्ट में राज्य का रूप श्रवध्य प्रजातस्तात्मक 
है परन्तु वहाँ के बासन में भी बहुत से प्रप्रजातान्त्रिक तत्त्व मिल जाते है। 
प्रजातन्त्र शासन से हमारा श्रभिप्राय उस चासन-व्यवस्था रो है जहाँ प्रशासन 
का कार्य, जन-प्रतिनिधियों की देख-रेस मे किया जाता हो श्रौर जहाँ राज्य की उच्च 
कार्यपालिका जन-प्रतिनिधियों के प्रति जिम्मेदार हो । 
प्रजातन्ब्रात्मद्ष समाज (फ्रशाठ्टाब्वाठ८ 56069) की श्रवरियति एक 
दुप्प्राप्प चीज है। प्रजातन्त्रात्मसक समाज का प्रर्थ है सम्पूर्ण जनता की समानता । 
प्रजानन्बात्मक रामाज में श्रेणी, वर्ग, लिंग, जाति, पद इत्यादि के आधार पर 
नागरिको से भेद नहीं किया जाता। भारत, सयुकत राज्य अमेरिका, इग्लैण्ड इत्यादि 
देणो में राजनीतिक प्रजातन्त्र तो मौजूद हो सकता है परन्तु सामाजिक प्रजा- 
तन्त्र वहाँ अ्रवध्य ही नही है। भारत मे छुम्राछृत की व्यवस्था के कारण समाज में 
विभिन्‍न जातियों में श्रमानवीय भेदभाव किया जाता है। अभी भी हमारे यहाँ स्प्ियों 
को सामाजिक समानता नहीं मिली | श्रनेक स्थानों पर श्रभी भी “ढोल गेंवार शुद्र, 
'पथु नारी, ये सव ताडन के अधिकारी” की पुरानी व्यवस्था कायम है। अमेरिका तथा 
दक्षिणी अफ्रोका मे रग-भेद पर आधारित भेदभाव मौजूद है| इग्लैण्ट मे वशगत 
भेद-माव की कमी नही । कहा जाता है कि सिवा रूस इत्यादि साम्यवादी राज्यों को छोड, 
दूसरा फोई ऐसा राज्य नही, जहाँ सामाजिक भेदभाव की मौजदगी न हो । टायसी 
के अनुसार प्रजातन्त्रात्मक समाज वह है जहाँ अधिकारो, परिस्थितियों, विचारो, भाव- 
ताश्रो तथा प्रादर्णों की समानता होती है । यह एक वा उच्च आदर्य है । 
श्राज प्रजातन्‍द के राजनीतिक तथा सामाजिक रुप फे अतिरिवत एक श्रन्य 
रूप को भी साना जाता है। यह प्राथिक प्रजातन्त्र (६८णाणाार था0थ7८ए) 
कहलाता है । वेन्चम तथा मिल इत्यादि १६वी सदी के विचारों ने केवल राजनीतिक 
प्रजातन्त के महत्व को ही सिद्ध किया था, उन्होंने व्यवितयों के राजनीतिक सधिवारों 
को ही सब कुछ समकका, परन्तु श्लाज राजनीतिक प्रजातन्य तब तक सासहीन समझा 
जाता हैं जब तक फ़ि उसको श्राथिक प्रजातस्त द्वारा पूर्ण न ग्यि जाय । प्रो दास्फी 
सिडनी बेव तथा कोल इत्यादि श्राधुनिक समाजवादी बार-बार इस बात पर जोर 
देते हैं कि जब तक राजनीतिक अधिकारों के साथ-साथ झ्ाथिव अ्रधिज्ञारी को मान्यता 
नही दी जाती, तव तक प्रजातन्त शासन-प्रणादी सफ़्त नहीं हो सकती | पंजीवादी 
#फशा0लााएए पावछ 2 ली व विया जी ० लफाएओ, मे गिया 
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श्द््ड राजनीति ज्ञास्त्र के मूल सिद्धान्त 


समाज में राजनीतिक भत्ता केवल चन्द पूजीपतियो के हाथ मे ही रहेगी । दिन-रात 
मेहनत-मजदूरी करते वाला मजदूर चुनाव में भला एक लखपति का मुक्रावला 
कंसे कर सकता है ? मताधिकार तो हमने राज्य के प्रत्येक वयस्क (४00॥) की दे 
दिया, परन्तु उसे रोटी-कपडे का अधिकार नहीं दिया। ऐसी शअ्रवस्था भे वह 
श्रपने वोट का उचित प्रयोग नही कर सकता । वनिक वर्ग अपने पैसे के बल से उसे 
खरीद सकता है | इस हालत में समाज में वर्ग-सघप॑ (00855 #एएष्ट8०) उत्पन्न 
हो जाता है, समाज अमीर तथा गरीब श्रौर शोपित तथा शोपक वर्ग में बट जाता 
है। सामाजिक शान्ति और व्यवस्था खत्म' हो जाती है | जर्मनी, इटली तथा स्पेन मे 
ऐसी ही स्थिति मे राजनीतिक प्रजातन्त्र का गला घोट दिया गया था। अ्रत प्रजा- 
तन्त्र सामाजिक तथा राजनीतिक के साथ-साथ आर्थिक भी ट्वोना चाहिए । 


१०२ प्रजातन्त्र के प्रकार ([075 ण ॥007008०५) 


प्रजातन्त्र के दो प्रकार बताये गये है--(१) शुद्ध अथवा प्रत्यक्ष (?एपरा८ ०7 
7976०), तथा (२) प्रतिनिधिक श्रथवा अप्रत्यक्ष (रि८छा९४९०४४६ ०" 
पाताल) । 

शुद्ध अथवा प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र के अन्तर्गत जनसामान्य अश्रपनी इच्छा की अभि- 
व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से करता है। वह स्वय शासन की मशीनरी का नियन्त्रण करता 
है श्रौर विविध राजनीतिक तथा आ्राथिक मसलो पर श्रपने विचार प्रगट करता है, 
प्रतिनिधियों द्वारा नही। प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र के श्रन्तगंत प्रजा एक विराट जनसभा के 
रूप मे एकत्रित होती है और शासको के निर्वाचन के श्रतिरिकत वह स्वय कानून का 
निर्माण करती है। प्राचीन यूनान के तथा रोम के नगर-राज्यो मे प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र 
का प्रचलन था। हमारे यहाँ भी अनेफ छोटे-छोटे गणतत्त्रों मे प्रत्यक्ष प्रजातन्‍्त्र- 
प्रणाली के प्रचलन के उदाहरण मिल जाते हैं । स्विट्जरलेण्ड के चार छोटे राज्यो मे 
आ्राज भी प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र-प्रशाली का प्रचलन है । कुछ काल पहले प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र- 
प्रणाली द्वारा शासित राज्यो की सख्या काफी थी, परन्तु श्रव यह बहुत घट 
गई है। 

थ्राज प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र का स्थान श्रप्रत्यक्ष प्रजातन्‍्त्र ले रहा है। इसके अनेक 
कारण है। पुराने समय में राज्य श्राकार और अश्रपती जनसख्या मे बहुत छोटे थे । 
शासन-व्यवस्था तथा राजनीतिक समस्याएँ और सामाजिक जीवन पर्याप्त सरल थे । 
धीरे-धीरे जनसख्या की वृद्धि हुई, राज्य-क्षेत्र का भी विस्तार हो गया और राज- 
नीतिक आथिक तथा सामाजिक जीवन जटिल हो गया । यह श्रसम्भव हो गया 
कि राज्य के सम्पूर्ण नागरिक कही एक स्थान पर एकत्रित हो और वे राजनीतिक 
तथा भ्राथिक समस्यथाओ्रो पर विचार करें। झाथिक तथा सामाजिक समस्याओः 
का सुलभाव जनसाधारण की समझ से वाहर हो गया । ऐसी श्रवस्था मे विशाल- 
काय राज्यो मे प्रतिनिधिक (७०7८5७॥४॥४७) प्रजातन्‍्त्र का विकास हुआ । 

परन्तु अभी भी अनेक ऐसे राज्य वाकी है जहाँ प्रतिनिधिक प्रजातन्त्र के साथ- 


प्रजातन्त्र फे प्रकार २६५ 


साथ प्रत्यक्ष प्रजातन्‍्त्र के भी कुछ प्रकार बचे है। कछेक देशो में तो प्रत्यक्ष प्रजा- 
तन्त्र के इन प्रकारो को इसलिए अपनाया गया है कि वहाँ जनता प्रतिनिधिक प्रजा- 
तन्त्र (पि6छा०5श९ा४४७ [007029०५) के कार्यो से सन्‍्तुष्ट नहीं। प्रतिनिधिक 
प्रजानन्त्र के श्रन्तर्गत पार्टीवाजी, स्वार्थमयाधन तथा रिश्वतखोरी से जनसामान्य 
का अपने प्रतिनिधियों पर विश्वास नहीं रहा, अत उन्होने झासन मे प्रत्यक्ष 
हिस्से का दावा किया | सयुवत राज्य अमेरिका के श्रनेक राज्यों मे प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र 
की प्रणालियो को केवल इन्ही कारणो से अपनाया गया । जब कि स्विट्जरलैण्ड में 
जन-सामान्य की प्रभुता को वास्तविक रूप देने के लिए प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र के साधनों 
को स्वीकार किया गया । 

प्रत्यक्ष प्रजातन्‍्त्र के इन साधनों द्वारा जनता कानून निर्माण में भाग ले सकती 
है। एसी व्यवस्था की जाती है कि जब कभी कोई कानून पास किया जाय तो उस 
पर जनसामान्य के विचारों को जान लिया जाय, ऐसे साधन को अश्रग्नेजी में 
शशिधातंता (जनमत-निर्णाय) कहते हैं। जनता चाहे तो कानन को इस 
मत-प्रदर्गन द्वारा स्वीकार कर सकती है और अस्वीकार भी । इसी प्रकार जनता 
को अपनी मर्जी के या मनपसन्द के कानून वनाने के प्रस्ताव करने का भी श्रधिकार 
है, इसे अंग्रेजी मे ]709४० या प्रस्तावाधिकार कहते है। यह अ्रधिकार श्रत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण हैं, वयोकि यह्‌ जनसामान्य को विधान-निर्माण की शवित देता है । उस 
अ्रधिकार का प्रयोग जनसामान्य अपने मनपसनन्‍्द कानून बनाने के लिए कर सवता 

। तीसरे साधन हारा जनता अपने उन प्रतिनिधियों को वापस वला सकती है 

जिनके कार्यो से वह सन्तुष्ठ न हो । इस साधन को अंग्रेजी में ९८८४) श्रौर हिन्दी में 
प्रत्यावत्त न कहते हैं । 

इस प्रकार जनसामास्य को विधेयात्मक (?०»४९९) तथा निषेधात्मक (]९४- 
०0०८) दोनो ही प्रकार के अधिकार मिल जाते है। वे न केवल ऐसे कानन को ही 
अन्चीकार कर सकते है जिसे कि वह पसन्द नहीं करते, बल्कि ऐसे प्रतिनिधियों को 
भी वापस चुला सकते हू जिनके कार्यों से सन्तुप्ठ नही और साथ ही प्रपने मनपसन्द के 
कानून वनवाने का भी श्रधिकार रखते है । प्रत्यक्ष लोक्तस्त्र के ये साधन जन-प्रमुता 


वे; सिद्धान्त को एक वास्तविकता बना देते है। परन्तु इन साधनों का प्रयोग बहत 
कम देशो से होता है । 


प्रतिनिधिक प्रजातन्त्र (ऐेट्काटडला।धतवए०७ छल्याठटाव८७०) जैसा कि हम 
उपर ही कह आये हैं वर्तमान बाल मे प्रत्यक्ष प्रजातन्त का स्थान प्रतिनिधिक 
प्रजातन्‍्त्र (सट्फाल्स्या।भा5० छदाठएाब८ए) ने लिया है। अप्रत्यक्ष प्रजातन्त ने 
राज्य का शानन जनता न्‍्वपय नहीं चलाती है वरन्‌ उसता संचालन जनता द्वारा 
चुने प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी पर होता है । दूसरे यब्दो मे श्रप्रत्वक्ष प्रजातन्प राज्य- 
शासन की वह प्रणाली है जिसमे राज्य की इच्छा का निर्माण उसका पालन तथा 
प्रकटीकरण जनता द्वारा चुने गये प्रतिनिधियों द्वारा होना है। निशचय ही प्रजातन्ध की 
विस्तन व्यास्या के अन्तर्गत ही यह घानन-प्णाली प्रजातस्त्रात्मत् कही झा सकती 


२६६ राजनीति शास्त्र के मूल सिद्धान्त 


क्योकि प्रतिनिधि निर्वाचन का श्रधिकार जनसामान्य के एक सीमित वर्ग को ही दिया 
जाता है । 

फिर इसका अर्थ यह भी हे कि राज्य के सम्पूर्ण पदाधिकारियों का चुनाव 
जनता द्वारा हो या उनके प्रतिनिधियों द्वारा और वे श्रन्तत जनता के प्रति उत्तरदायी 
हो । परन्तु व्यावहारिक रूप मे ऐसा नही हो पाता । इस्लैण्ट, श्रमेरिका तथा भारत 
सभी जगह अनेक पदाधिकारियों की नियुक्ति कार्यपालिका करती है। साथ ही 
'विधान-सभागञ्रों के एकसदन के श्रधिकाश सदस्य भी श्रावश्यक नही जनसाधाररण द्वारा 
चुने जाये । भ्रनेक वार उनको कार्यपालिका नामजद करती है भ्ौर श्रनेक वार उनका 
निर्वाचन इस ढग से किया जाता है कि उसे प्रजातन्त्रात्मक नहीं कहा जा सकता | 
'इग्लेण्ड के “हाउस ऑफ लाईंस” के सभी सदस्य ऐसे ह जिन्हे कभी जनता ने नहीं 
चुना । कनाडा के दूसरे सदन के सभी सदस्य कार्यपालिका (9.6८ए९७८) द्वारा नाम- 
जद किये जाते हैं। भ्रमेरिका मे अनेको ऐसे पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाती है 
जो किसी भी तरह प्रजा के प्रतिनिधि नही कहला सकते । इसी कारण कुछ एक राज- 
नीति शास्त्री आज के प्रजातन्त्रो को कुलीनतन्त्र कहना अधिक पसन्द करते है। फिर 
भी हमे यह मानना ही पडेगा कि वर्तमान काल भे इस प्रकार के प्रजातन्त्रो मे श्रन्तत 
'जनसामान्य की इच्छा के सम्मुख राज्य के सभी निर्वाचित तथा नियुक्त भ्रधिकारियों 
को 'भझुकना पडता है । जनसामान्य की इच्छा ही प्रभुता तथा कानून का अ्रन्तिम तथा 
वास्तविक स्रोत है । 

प्रतिनिधिक प्रजातन्त्र का प्रचलन कहाँ और कंसे हुआ, यह कह सकना 
कठिन है । प्रतिनिधिक प्रणालियाँ तथा सामाजिक, राजनीतिक श्र धाभिक प्रति- 
“निधिक सस्थाएं सभी देशो मे मिल जाती है। ऋग्वेद मे सभा तथा समिति का जिक्र 
आता है | बौद्ध-युग मे विदेह, मिथिला तथा लिच्छवियों के यहाँ प्रतिनिधि व्यवस्था 
मिलती है । कौटिल्य के भ्रथंज्ञास्त्र मे भी भारत के विभिन्‍न विभागों मे मौजूद प्रति- 
निधि सस्थाओ का वर्णन मिलता है । यूरोप के विषय मे अनेक विचार है, कुछेक 
लेखको का यह विचार है कि इसकी उत्पत्ति प्राचीन काल मे स्विट्जरलेण्ड, हॉलंण्ड, 
जमंनी तथा हगरी मे हुई । हेनरी फोर्ड इत्यादि दूसरे लेखक इसे इस्लेण्ड की देन 
समभते है। इसका वर्तमान रूप मे विकास १७वीं सदी मे इस्लेण्ड मे शुरू हुआ | 
बाद मे घीरे-घीरे इसका प्रचार अन्य राज्यों मे भी होने लगा। फ्रांस, इटली तथा 
सयुवत राज्य अ्रमेरिका में इग्लेण्ड की देखा-देखी ही इसे श्रपनाया गया । वस्तुत 
प्रो० मनरो का यह कथन ठीक ही है कि प्रतिनिधिक प्रजातन्न्न के विकास के लिए 
सम्पूर्ण विश्व इग्लैण्ड का ऋणी है। इग्लेण्ड की पालियामेण्ट ही ससार की सम्पूर्ण 
“विधानपालिकाओ को जन्म देने वाली है। अमेरिका के सर्वधानिक सगठन मे अन्तर 
अवध्य है, परन्तु मनरो का विचार है कि यह श्रन्तर आघारभूत नही । 

प्रजातन्त्र के गुण--शासन-प्रणाली के रूप में प्रजातन्त्र के कुछ विद्येष गुर 
है, जिन्हे हम इस प्रकार रख सकते है-- 

(१) प्रजातन्त्र स्वतन्त्रता, समानतां तथा श्रातृत्व की उच्च भावनाओं पर 
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आधारित है। वह समाज के सभी सदस्यों की समानता को स्वीकार करता है, उन्हें 
“राज्य-शासन के सचालन में हिस्सा देता है। इसमे कोई शक नही कि यह लोकतन्त्र 
की ही देन है कि जाति, धर्म, रग तथा लिंग के भ्राधार पर माने जाने वाले सभी 
भेदों को न केवल अनावश्यक ही माना जाता है श्रपितु अनेतिक और अमानवीय भी । 
लोकतन्‍्त्र ने ही परम्परा से चली श्रात्ती इस कहावत को भूठा साबित किया है कि 
कुछ लोग शासन करने के लिए उत्पन्त हुए है श्रौर कुछ शासित होने के तिए ही । 
व्यक्ति सम्मान को जितना महत्त्व लोकतस्त्र मे मिलता है अन्यत्न कही नहीं । मनुप्य 
को मनुष्य के रूप में समझने की सीख जनतनन्‍्त्र ही देता है। अमीर, गरीब, उच्च 
तथा निम्न वर्ग से सम्बन्धित सभी को एक ही पद प्रदान कर प्रजातन्त्र, जनमाधारण 
को भी झागे बढ़ने तथा ऊँचा उठने का अवसर देता है । लार्ड ब्राइस ने इसी बात को 
यूँ कहा है कि राजनीतिक श्रधिकारो की प्राप्ति ने व्यक्ति को व्यवितत्व तथा मानवत्ता 
को गौरव प्रदान किया है और इस प्रकार उसका नैतिक स्तर ऊँचा हुआ तथा उसमे 
कर्तव्यो की उच्चतर भावना उत्पन्न हुई। 

प्रो० डायसी लिखता है कि लोकतन्त्र से श्रधिकारों को समानता तथा परि- 
स्थितियों और भावनाग्रो तथा श्रादर्शों की एकता होती है । हरेक व्यक्ति श्रपने को 
समाज का श्रावश्यक झौौर सम्मानित सदस्प समभता है। प्रजातन्त्र ने प्राचीन काल से 
चली झ्राती जनसाधारण मे व्याप्त हीनता फी भावना (पाधििणा» ००॥ए०१) 
को खत्म फर दिया है। 

(२) प्रजातन्त्र एक कुशल थ्यासन-व्यवस्था है । वह राज्य के उन आधारभूत 
उद्देश्यो को पूर्ण करती है जिनके लिए राज्य की स्थापना की गई है। राज्य का 
उद्देदय जहाँ वयक्तिक जीवन की बाहरी तथा श्रन्दरूनी भयो तथा श्रापक्तियों से रक्षा 
करना है वहाँ वह जनसावारण के सामूहिक हित को बढ़ाने के लिए भी जिग्मेदार 
है। प्रजातन्‍्भ ही एक इस प्रकार का शासन है जहाँ कि अधिक से अधिक जनता की, 
अधिक से अधिक सुत्ध की अभिवृद्धि हो सकती है। एक व्यक्ति या एक श्रेग्ी या 
थासन जनसामान्य के सामूहिक हित की हमेशा ही भ्रवहेलना करता है । 

फिर प्रजातन्त्र की सबसे बडी विज्येपता यह है कि वह जन-महमति पर आधा- 
रिन है। प्रजातन्प्र के भ्रन्तगंत ही जनसाघारण श्रपने शासकों को प्रपने नियन्ध्गा मे 
रत सकता है । गानर के शब्दों मे “सा्ंजनिक चुनाद, सार्देजनिक नियन्त्रण तथा 
सार्वजनिक उत्तरदायित्व द्वारा प्रन्य किसी भी शासन-प्रणाली की श्रपेक्षा छही खधिक 
कुशलता के श्राइवासन फी सम्भावना है ॥77 

(३) जन-सहमति पर आधारित होने के कारण हो प्रजातस्त्र अन्य घासन- 
प्रणानियों वी अपेक्षा अ्धिक्त स्थायी होता है, जनसामान्य अपनी मन-मर्जी थे 
अवृतार अपने घानको में तवदीली कर सकता है, इस उद्देश्य वी प्राप्ति के लिए उसे 
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क्रान्तिकारी या हिसापूर्ण साधनों के इस्तेमाल करने की जलरत ही नहीं रहती ।। 
बस्तुत क्रान्तियों का जितना भय अन्य राज्यों में होता है उतना प्रजातन्त्र में नहीं-- 
विशेष रूप से स्विट्जरलैण्ड जैसे प्रजातन्त्र मे । हे 

(४) जे० एस० मिल तया लाई ब्वाइस दोनो ही प्रजातन्त्र की सर्वश्रेष्ठता 
स्वीकार करते है। मिल ने प्रजातन्त्र की परिभाषा करते हुए कहा है, “प्रजातन्त्र 
प्रशाली मे समस्त जनता भ्रथवा उसका एक विज्ञाल भाग समय-समय पर श्रपने चुने 
प्रतिनिधियों के द्वारा शासन करता है ।/* मिल के मतानुसार इसकी श्रेप्ठता का यही 
कारण नही कि श्रन्तत इसमे सर्वोच्च शवित जनता के हाथ में रहती है, वल्कि इस- 
लिए भी कि इसमे राज्य का प्रत्येक नागरिक अपनी योग्यतानुसार समय-समय पर 
श्रवसर मिलने पर सा जनिक तथा स्थानीय कार्यों के निभाने मे प्रत्यक्ष जिम्मेदारी 
अपने ऊपर लेता है । 

ला्ड ब्राइस प्रजातन्त्र मे कुछ दोषों की मौजूदगी को भी स्वीकार करता है, 
फिर भी मानता हे कि श्रमन, कानून तथा व्यवस्था, रक्षा, न्याय इत्यादि श्रावश्यक 
कत्तंव्यो का पालन तो सभी राज्य कर लेते हैं, परन्तु यह तो प्रजातन्त्र की ही 
विशेषता है कि वह सदा जनसामान्य--विशेष रूप से निर्धेनतम वर्ग की उन्नति तथा 
कल्पाण फे लिए श्रनथक प्रयत्न करता है । 

(५) प्रजातन्त्र शासन का शिक्षात्मक मूल्य भी है। प्रजातन्त्र की शासन- 
प्रणाली जनसामान्य भे राजनीतिक जागरण को उत्पन्न करती है, उनमे श्रात्म- 
विश्वास, स्वशासन की भावना, उदारता, सहयोग, पारस्परिक मिल-वरतन, सेवा, 
श्रात्म-त्याग इत्यादि अ्रनेक चारित्रिक खूबियो को भरती है । यही कारण है कि यह 
कहा जाता है कि सुशासन स्वराज्य का स्थान कभी नही ले सकता । 

(६) प्रजातन्त्र राष्ट्रीय भावना तथा देक्ष-प्रेम को जाग्रत करता है। प्रत्येक 
नागरिक यह समभता है कि वह कानून तथा शासन के रूप का निर्माता स्वय है, 
शासकगण उसके भाग्य-निर्माता नही श्रपितु उसके सेवक हैं। ऐसी श्रवस्था मे जहाँ 
उसमें कानून के प्रति ऐच्छिक गआज्ञाकारिता की भावना उत्पन्न होती है, वहाँ उसमे 
उत्कट राष्ट्र-प्रेम भी पैदा होता है । लॉवेल ने इस बात का समर्थन फ्रेच राज्य-क्रान्ति 
के अनन्तर उत्पन्न उत्कट देश-प्रेम का उदाहरण देकर किया है । 

(७) प्रो० गेटल ने कहा है कि “लोकतन्‍्त्र मे राज्य प्रभुता बक्ति पर नहीं 
अ्रपितु सहमति पर स्थित रहती है तथा यह “व्यक्ति का प्रस्तित्व राज्य के छिए हैं 
को न सानकर 'राज्य का भ्रस्तित्व व्यक्ति के लिए है! ऐसा मानता है। इसमे वेयक्तिक 
स्वतन्त्रता को सर्वधानिक रूप से श्रधिक सुरक्षित रखे जाने की सम्भावना है। इसके 
द्वारा जनता का विकास तथा उसे उन्नत करना, सार्वजनिक कार्यो मे उनकी रुचि का 
जगाना है, तथा ऐसी सरकार मे व्यक्षित सक्रिय भाग लेते हैं यही उसकी सह॒त्ता उसकी 
भक्ति तया हृढ़ विद्वास के कारण हैं । 
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(८) प्रजातन्त्र सामाजिक, श्राथिक तथा राजनीतिक सुवार के लिए उपयुक्त 
वातावरण उत्पन्त करने मे बहुत सफन होता है । इतिहास इस वात की गयाही देता 
है कि पिछले कूछ सालो मे जितने सामाजिक तथा आर्थिक सुधार हुए उतने वभी 
भी राजतन्त्र या कुलीनतन्त्र मे नही हो पाए। प्रजातन्त्र के श्रन्तगगंत प्रगतिशील दल 
अधिक स्वतन्त्रतापूवंक घिचरण करते है श्लौर शासन मणीनरी पर अधिकार जमा 
अपने प्रगतिशील प्रोग्राम को णासन-नीति में बदल देते है । 

लोकतन्त्र का उदेश्य ही जनकल्यारा है, अ्त' इसमे पुराने सडे-गले रीति-रिवाज, 
जो सामाजिक श्रधमानता तथा श्रव॑तिकता के जनक होते है, उन्हें जन-सहमति से 
खत्म किया जा सकता है । 

(६) श्रन्त मे हमे यह नहीं भूलना चाहिए कि लोकतन्तच्र सामाजिक एकता 
का सर्वोत्तूट्ट साधन है। ड्गूए ( 70०४०9 ) ने कहा है, “प्रजातन्त्र ऐसे सामाजिक 
संगठन फे प्रादर्शा के श्रन्यन्त निकट है जिसमे व्यक्ति तथा समाज का सावयव सम्बन्ध 
रहता है । व्यक्ति समाज फा उसी तरह का श्रदुट भाग है जिस प्रकार किसी दारोर 
के विभिन्‍न अंग । इस श्रापस की सावयवी (077970) एकत्ता का श्रनुभव व्यक्त 
लोकतन्‍्न्न ने श्रधिक फरता है । व्यपित श्रपने श्रन्दर सामाजिक इच्छा श्रौर भावना 
को प्रतुभव फरता है। प्रत्येछ्न नागरिक राज्य प्रभुता फा भागीदार होता है ।' 

प्रजातन्‍्त्र के दोष--प्रजातन्त्र के आधा रभूत सिद्धान्तो की बडी तीतन्र आलोचना 
की जाती है। वंसे तो प्रजातन्त्र के श्रालोचक प्रजातन्नवादियों मे भी मिल जाते हँ 
परन्तु वे लोग प्रजातन्त्र के दोपो को वैसे ही प्रकृत रूप मे स्वीकार करते है जैसे 
दूसरी शासन-प्रणालियों के। उनका कथन है कि श्रजानतन्त्र शासन प्रणाली मे दोष 
ग्रवत्य है परन्तु उपयुवतत साधन श्रपनाकर उन्हें दूर किया जा सकता है। प्रजातन्त्र 
के कुछेफ ऐसे भी श्रालोचक है, जो कि उसे सर्वया पसन्द नहीं करते, और उसमे 
समाप्त कर देना ही श्रधिक ठीक समभते हैँ । प्रजातन्प की प्रथम प्रकार की आलों- 
चना बहुत कूछ व्यावहारिक कठिनाइयो से उत्पन्त हुई है। प्लेटो तथा अरस्त ने 
'प्रजातन्त्र फो श्रनु तरदायी समृहू का शासन समझते हुए उसे राज्य फा एफ विदृत- 
स्वरूप कहा है। इसी तरह वत्तमान युग के विचारक ठेलीरेण्ड ने ५ जातन्त्र को नोचो 
का कुलीनतरन्या ( 870502०४०५ ए ७३४०८९०शथ०६ ) कहा है। एच० जो> बेल्स 
का कथन हूँ कि “वर्तमान राज्यो में चुने हुए प्रजातन्त्रात्मर शासन के हक मे कोई 
ऐसी बात नहीं कि जिसका पाँच मिनट से खण्डन न किया जा सके निस्नन्‍द्रेह 
प्रजातन्ध वी उपयु का श्लालोचना एकपक्षीय है श्रीर पूर्वाग्रहो (27९४४०॥८८७) पर 
प्राधारित है। परन्तु प्रथम विष्वयुद्ध के अ्रनन्तर प्रजातन्त्रवाद के बिगद्ध जनसामान्य 
में पर्याप्त अविश्वास तवा अनसन्तोप छी भावना फेन गई । अनेव स्थानों पर प्रजा- 
सन्त्रात्मक सरफारे श्राथिक सकदों वा सृुत्राब्ला न कर सबने के कारसणप असफन 
हो गई भौर उनका स्थान तानायाही ने लिया। नीचे हूम अ्जातन्स के विनर 
उपस्थित फिये गये विभिन्‍न प्रवार के तो वा विवेचन करेंगे 

(६१) शजातन्त के आलोचवो का विचार है क्रि प्रजातस्त्र के आपारभूत सिद्ान्त 
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भ्रत्यधिक कल्पनावादी और आदरशशवादी हैं। प्रजातन्त्र का श्राधार जनसामान्य की 
समानता है। प्राणिशास्त्र की दृष्टि से प्रजातन्भनात्मक समानता एक कोरी गपष्प के 
सिवा कुछ नही । कुछेक अमेरिकन तथा जर्मन विचारको ने विभिन्‍न परिवारों तया 
जातियो ( 7९४८८६ ) की प्राकृतिक उच्चता को सिद्ध करने का यत्वन किया है। सर 
फ्रासिस गॉल्टन ने ( 97 फ़ाश्या०$ (00०॥ ) ने कुछेक महान्‌ पुरुपो के जीवन का 
अध्ययन करते हुए यह सिद्ध करने का प्रयत्त किया है कि ये महान्‌ पुरुष कुछेक 
निश्चित परिवारों में ही उत्पन्न हुए है । 

जमेन, इटेलियन तथा जापातियो ने जातीय उच्चता के सिद्धान्त को स्वीकार 
करते हुए विभिन्‍न देशो तथा राष्ट्रो मे एक प्रकूत श्रममानता को स्वीकार किया है । 
श्रत बहुत से विचारको का मतत है कि प्रजातन्त्र शासन-प्रणाली जीवविज्ञान के श्राधार- 
भूत सिद्धान्तो के ही विरुद्ध है, और वह मिथ्या तथा भ्रामक तत्त्वो पर आधारित है । 

(क) सस्क्ृति, शिक्षा तथा राजनीतिक तथा सामाजिक चेतना की दृष्टि से 
भो समाज के सभी वर्ग बराबर नही हो सकते, परन्तु प्रजातन्त्र सभी नागरिकों को 
बरावर समभता है। मूर्ख और वुद्धिमान, शिक्षित तथा श्रशिक्षित, सस्कृत तथा 
झसस्कृत सभी वरावर समभे जाते हैं। प्रजातन्त्र मे गुर का महत्त्व नही, सख्या का 
महत्त्व है। वोटों की गणना होती है, परख नहीं । ऐसी श्रवस्या मे शासनतनत्र 
के अन्तर्गत विशेष योग्यतासम्पन्त व्यक्तियों का अपमान होता है, और बहुमत द्वारा 
समर्थित अनजान और विवेकहीन पुरुषों का श्रादर किया जाता है। अक्सर यह कहा 
जाता है कि राज्य मे बुद्धिमान तथा विवेकसम्पन्त मनुष्यों की सख्या कम होती है 
और मूर्खो तथा भ्रशिक्षितो की सख्या भ्रधिक होती है। प्रजातन्त्र बहुमत का शासन 
है। यही कारण है कि प्रजातन्प को प्रयोग्यतम तथा क्षमताशुस्य लोगो का शासन कहा 
जाता है। 

(२) प्रजातन्त्र को भ्रधिकाश मे अज्ञात, अशिक्षित तथा अ्रयोग्य व्यक्तियो का 
शासन इसलिए भी कहा जाता है कि इसमे राज्य-शक्ति ऐसे श्रादमियों के हाथो मे 
रहती है जिन्हे राज्य-शासन का कतई अनुभव नहीं होता । शायद प्लेटो ने कहा था 
कि शासन एक कला है, उसमे सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक योग्यता, 
निपुणता तथा अनुभव की आ्रावश्यकता है। परन्तु प्रजातन्त्र मे श्रक्सर ऐसे लोग 
शासक होते हैं जिन्हे राज्य शासन के क, ख, ग, का भी पता नहीं होता । यदि 
सरकार के किसी भी महकमे के लिए किसी एक मामूली श्रधिकारी की नियुक्ति करनी 
होती है तो उसकी शिक्षा-दीक्षा, सदाचार, अनुभव इत्यादि पर गम्भीरतापूर्वंक विचार 
किया जाता है, परन्तु मन्त्रियो की नियुवित मे या विधान-सभा के सदस्यों के चुनाव 
में ऐसी किसी भी योग्यता का विचार नही किया जाता । 

(३) चुनाव मे मतदान करते हुए जनत्ता तक से काम नही लेती | प्रचार के 
शनेक साधनो द्वारा निर्वाचकों के मत का निर्माण किया जाता है । अक्सर वह नेता 
तथा राजनीतिक दल सफल होते हैं जो व्यक्ति (नागरिक) के भावो को प्रेरित करते 
हैं। मावनाओ्रो के वशीभूत हो कोई भी निर्वाचक अ्रपने प्रतिनिधियों का ठीक ठीक 
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चुनाव नहीं कर पाता । नेता लोग अक्सर झूठे तथा दम्भपूर्ण भाषणों द्वारा आम जनता 
को भडकाते है और उन्हें एक प्रकार से वेववूफ बना लेते है। वरतंमान सामाजिक 
भनोविज्ञानशास्त्रियों का कथन है कि प्रजातन्त्र मे सर्वेश्न ही तर्क श्रीर विवेक का प्रभाव 
रहता है । राजनीतिक सभाओो में, राजनीतिक पादियों में तथा विधानपालिकाश्रों में 
सभी जगह भीट मनोविज्ञान (]800-?5/०॥००६५) का ही वोलबाना रहता है । 
जहाँ राजनीनिक समस्याओ्रों का निपठारा विवेक तथा तक से नहीं अ्पितु भावावेश में 
किया जाय, वहाँ राज्य-्शासन मे कुगलता (:0०॥०५) कैसे उत्पन्त हो सकती है । 
यही कारण है कि प्रजातन्त्र फो श्रयोग्यता के शासन ((एणा छा व्राए०॥आए८०॥९०) 
का पर्यायवाची माना गया हे । 

(४) यह कहना भी सर्वथा गलत है कि प्रजातन्त्र वस्तुत जनता का राज्य 
है । चुनाव लडना और राजनीतिक सत्ता पर श्रधिकार करना कोई आसान काम नही | 
जनसाधा रण के पास न तो इतना रुपया-पैसा ही होता है श्रौर न इतना भ्रवसर ही कि 
वह चुनाव लड सके श्रौर जनमत का निर्माण कर सके । केवल बनी-मानी लोग ही 
चुनाव लड़ते है, वही विधानसभाशञ्रो तथा कार्यपालिकाञ्रों के सदस्य बन राज्य का 
घासन चलाते है। वतंमान प्रजाउन्त्र, प्रजातन्त्र न हो 'वनिकतन्धा (0॥एश0॥9) है। 
जनता के पास बोट देने का ही भ्रधिकार है, भौर श्रमीर आदमी वोट भी खरीद सकते 
हैं । यही नही घनिकवर्ग विधानपालिका तथा कार्यपालिका के सदस्यो को भी सरीद 
लेते है । भ्रमेरिका तथा इस्लेण्ड में श्रवसर ऐसा होता है। 

(५) मतदातागण भी चुनाव के मामले में कोई विशेष दिलचस्पी जाहिर 
नही करते । जब कभी चुनाव होते है तो बहुत कम ऐसे मतदाता होगे जो कि समभ- 
दारी से वोट के भ्रधिकार का प्रयोग करते है, श्रधिकाश विना सोचे-समझे; ही वोट दे 
आते हू जब कि लोगो की एक बडी सख्या वोट का प्रयोग ही नहीं करती । ग्रमेरिका 
में मताधिफारप्राप्त लोगों में से केवल पचास प्रतिशत लोग ही वोट देते है । एक 
राज्य में तो एक बार केवल छ प्रतिशत लोगो ने ही चुनाव में भाग लिया। घ्विदृजर- 
लेण्ड मे प्रत्यक्ष प्रजातन्‍्त-प्रणानी के भ्रनेक साधन है, वहाँ भी यही शिकायत की जाती 
है कि लोग श्रपता काम-फाज छोड चुनाव में वोट टालने श्राना पसन्द नहीं करते, 
उन्हें उसमे कोड दिलनस्पी ही नही होती । 

(६) नंतिक दृष्टि से भी प्रजातन्ध वी शालोचना को जाती है। प्रजातन्म 
में दम्म, भूठ, रिश्वतज़ोरी श्रौर जालसाजी का बोलबाला होता है । राजनीतिऊ प्रचार 
के लिए भूडे प्रोग्राम बनाये जायेंगे, 'ूझे वायदे किये जायेंगे श्रौर राजनीतिक ऋत्ता 
को प्राप्त कर अपने समर्थकों को सुश बरने के अनेक अनैतिक साधनों या प्रयोग 
क्या जायगा ! भगर एक श्यदमी शूट बोलता है तो विरोधी लोग इससे भी अधिक 

नूठ का प्रचार करेंगे। सत्य, न्याय तथा नंतिकता वो वहुत व महत्त्य दिया जाता 
हैं। बेवल एक उद्देश्य होता है, राजनीतिव सा गो हवियाने के लिए शध्रधिरए से 
प्रधिक वोट प्राप्त करना। प्नेवः बार राजनीतिक पार्टियां झनेक दुराचारी तथा दस्नी 
व्यक्तियों मो प्रश्नय देती है । 
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(७) प्रजातन्त्र मे स्वतन्त्रता श्रौर समानता फा भी प्रभाव होता हैँ । यह 
कहना फजूल है कि वेयक्तिक स्वतन्त्रता केवल प्रजातन्‍्न शासन प्रणाली की ही देन है । 
प्रजातन्‍्त्र के नेता अपने स्वार्थ-सेद्ध करने के लिए जनता को गुमराह करते हैं, 
उनको फुसलाते हैं श्रौर भूठे खतरे दिखा उनकी स्वतन्त्रता का श्रपहरण कर लेते है। 
बहुमत श्रल्पमत को कुचलने का हर सम्भव प्रयत्त करता है। प्रजातन्त्र को बहुमत 
फा अत्याचारपुर्ण शासन ([श४॥79) फहना भी श्रसगत नहीं होगा। अ्रल्पमत को 
श्रपने सिद्धान्तो के प्रचार का श्रवसर ही नही दिया जाता । सयुक्‍त राज्य श्रमेरिका में 
भी प्रजातन्त्र है, परन्तु क्या वहाँ पूर्ण वेयवितक स्वतन्त्रता है ” थ्रगर ऐसा होता तो 
वहाँ के साम्यवादी नेताञ्रो के साथ दुव्यंवहार क्यो किया जाता । यही नही, वहाँ 
साम्यवादी साहित्य जला दिया गया और प्रगतिशील विचारों के लोगो को हर तरह 
से तग करने के प्रयत्न किये गये । 

(८) प्रजातन्त्र मे सरकार स्थायी भी नही होती। दलवन्दी के कारण पार्टियों 
के पारस्परिक सम्बन्धो से परिवर्तन होते रहते है, फलत सरकारें बनती और दूटती 
रहती हैं। फ्रास में जहाँ कि वहुपार्टी व्यवस्था (]/७॥४७॥४ फथा॥ 8५४८) 
थी एक सरकार की श्ौसत श्रायु € मास से ज्यादा नही होती थी। ऐसी हालत में एक 
प्रजातन्त्राःमक सरकार किसी भी निद्िचत, सुस्पष्ठ तथा भ्रहृट नीति का सचालन नही 
कर पाती । 

(६) सर हेनरी मेन इत्यादि विचारको का यह मत है कि प्रजातन्त्र के 
प्रन्तर्गत वेज्ञानिक तथा सास्कृतिक विकास असम्भव है । उसका कथन है कि “मुझे 
यह सर्वथा निश्चित प्रतीत होता है कि श्रगर पिछली चार सदियो से इस देश से पूर्ण 
सतदानव होता तथा निर्वाचन का श्रधिकतस पभ्रधिकार व्यक्तियो फो दिया जाता, तो न 
तो घामिक सुधार ही हुए होते, न राज-बच्चों के परिवर्तत हो पाते ओर न ही सतमभेद 
सहिष्णुता ही उत्पन्न हो पाती, यहाँ तक कि कोई निश्चित कर्लण्डर भी न बन पाता। 
घान कूटने तथा सफा करने को बडी मशौनें बिजली तथा वाष्प-शपित द्वारा सेंचालित 
करघा, फातने की मशछोनें ओर सम्भवत स्टीस इजित वगेरा का बहिष्कार कर 
दिया गया होता ४”? ठीक इसी प्रकार के विचार, फ्रेंच विचारक गुस्ता,वेले वॉन 

(075829९८)९ 807) ने भी अ्भिव्यक्त किये हैं। उसने लिखा है कि “जिस समय 
यान्त्रिक करघो का या वाष्प-शक्ति तथा रेलवे का विकास हुशा था श्रगर उस समय 
प्रजातन्त्र इतना हो सत्ता-सम्पन्न होता जितना कि श्राज है तो इन श्राविष्कारों का 
होना अ्रसम्भव हो जाता या फिर क्रान्तियाँ तथा कत्लेश्राम होकर ही हो पाता । 
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प्रजातन्त्र के दोप २७३ 


सभ्यता के विकास के लिए यह सौभाग्य की बात हैं कि 'भीड फी शक्ति का जन्म 
इन महान्‌ वैज्ञानिक तथा श्रौद्योगिक श्राविष्कारो के श्रनन्तर ही हुआ ४! 7 डी० ताकवेल 
वज्लशली तथा ट्रीटस्के इत्यादि ने भी इसी मत का समर्थन किया है । 

(१०) प्रजातन्च्र शासन के विरुद्ध व्यावहारिकता पर आधारित एक गम्भीर 
आक्षेप है कि इस मे घन और समय दोनो की ही फज़ूलखर्ची होती है । जनमत के 
निर्माण पर, चुनाव के प्रचार पर श्रौर वार-बार के चुनावों पर भ्रमित धन-राशि खर्च 
करनी पडती है। सयुवत राज्य अ्रमेरिका, इग्लेण्ड तथा भारत में हुए चुनावों में 
विभिन्‍न उम्मीदवार अपने-अपने चुनावों के लिए लाखो रुपया खर्च करते है । इस घन- 
राशि का प्रयोग राज्य मे रचनात्मक कार्यो के लिए किया जा सकता है। मन्त्रिमण्डल 
तथा शासन की दुहरी व्यवस्था पर भी श्रपार घन-राशि को सर्च किया जाता है । 

इसी प्रकार प्रजातन्त्र शासन-प्रणाली के श्रन्तर्गंत विधानमण्डलो में एक-एक 
बिल पर भअ्रभेक बार बहस होती है जब कि उनको कूछ ही दिनो मे स्वीकृत किया 
जा सकता है। हिन्दू-कानून के सुधार के लिए अनेक वर्षो से ही प्रयत्न किये जा रहे 
है, परन्तु श्रभी तक वह निर्णायात्मक और श्रन्तिम रूप नही धारण कर सका । 

(११) लोकतन्त्र युद्ध और सकटकालीन स्थिति का मुकाबला करने के लिए 
तथा बैदेशिक नीति के सफल प्रयोग मे सदा ही श्रसफल रहता है। युद्ध तथा सकट- 
कालीन स्थिति का सामना करने के लिए शक्ति की और एकता की श्रावश्यकता होती 
है, उसके विकेन्द्रीकरण की नही । परन्तु प्रजातन्त्र के अन्तर्गत ऐसा नहीं हो पाता । 
चंदेशिक नीति के अनुसरण में श्रसफलता के उदाहरण तो श्रनेक मिल जाते है । 
प्रेसीडेण्ट विल्सन ने सयुकत राज्य श्रमेरिका की शोर से वर्साई की शान्ति-सन्धि पर हस्ता- 
क्षर किये थे परन्तु सीनेट ने उसे नामजूर कर दिया | एसी तरह अनेक वार शअ्रनेक बूट 
नीतिक तथ्यों को विधानसभाशझरों के सम्मुस रसना पडता है जिसका परिणाम यह होता 
है कि दूसरे देशो से कोई भी वात गुप्त नही रसी जा मकती । 

प्रजातन्त्र पर फुछ विशेष विचारको फे विचार--प्रजातन्त्र पर सर हनरी मेन 
के वया विचार हैं, इसका हमने थोडा-बहुत सकेत ऊपर किया है | हेनरी मेन की तरह 
ही लार्ड ब्राइस ने भी प्रजातनन्‍्त पर अ्रपने विचार प्रगट किये हैं। लाई ब्राइस ने विभिन्‍न 
प्रजातन्त्रात्मक शासनों के काम-फाज वा बडा गम्भीर तथा पक्षपातहीन अध्ययन किया 
था उसके आधार पर उसने प्रजातन्त्र मे नीचे लिखे दोषों की मौजूदगी स्वीकार की है । 

(क) प्रजातन्त्रात्मक घानन-प्रणानी में धन वा अत्यधिक महत्त्व होता है । 





व जन ल्‍नीन नी जलन *ल लत भ++_ ** 


] 'फाएवे तैर्घा0०8टा९5 908:०55९व (070०७श' 0५ कलोीतव (6 075 व (॥७ 
[0 07 ९ ॥5 लााणा 977९लापालल्‍वों [ठ07्राह, 07 छत घधीए श्राप पलाता 
सुत्या) ए05ल्‍ल ते ती क्‍्[फक्त 5), तिीए उट्यीरपतिण) ता वाह88 ॥एशएऑशाव 
०पौत ॥05 0 9७९९७ ग्राग्राठफरकीए 0 0 0गपे 56 ल्‍0एा कएाएएट्व वा (ील ८0५ 
0[₹९एणीप्राणा8 खाते उलाध्यवाएपे फ्ावउशालरह वी व५ छिचाग्ञाल 67 कील एक0- 
(९85 0 लफ््यीशयाततण पीद्या वि0ए0०5छ७ 0 गीव रा0फत8 तो फ एप 40 रचा 
जला जी हात्या ताइए0च छघएड 04 *यला९९ गापे आतेषरषराऊ फघते घाए0 ७ ३#०छत 
गीरलेल्पे *--0छ/धवा 2? 7.९ 807. 
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रछड राजनीति शास्त्र के मूल सिद्धान्त 


धन का प्रयोग भ्रक्सर शासन-व्यवस्था को दूषित करने के लिए किया जाता है। धन के 
बल पर ही पूंजीपति लोग विधानपालिका, कार्यपालिका श्रीर कुछ अ्रशो में न्याय- 
पालिका को भी श्रपने प्रभाव क्षेत्र के अ्रन्तर्गत ले झ्ाते है। 

(ख़) प्रजातन्त्र के अन्तर्गत कुछ लोग राजनीति को एक पेशा ही बना लेते है । 

(ग) झासन-व्यवस्था पर बहुत श्रधिक खर्च करना पडता है | 

(घ) समानता के सिद्धान्त का दुरुपयोग किया जाता है। शासन-व्यवस्था के 
सचालन के लिए विशेष निपुणाता की आवश्यकता होती है, परन्तु प्रजातन्त्र के श्रन्त- 
गंत इस तथ्य की ओर ध्यान ही नहीं दिया जाता । 

(ड) प्रजातन्त्र के अन्तर्गत राजनीतिक पा्याँ होती है। इनकी शक्ति की 
अनुचित रूप से अभिवृद्धि हो जाती हे । साथ ही राजनीतिक प्राटियाँ श्रपने दलगत 
स्वार्थों के लिए सार्वजनिक हितो की उपेक्षा करती है । 

(च) राजनीतिज्ञ लोग वोट प्राप्त करने के लिए सौदेवाजी करते हैं। सरकारी 
नौकर कानून की जान-बूक्कर की गई अ्रवज्ञा को भी डर से सहन करने लगते है । 

लाड़ें ब्राइस की भाँति प्रो० बाकर लेबा तथा भ्रमेरिका के सुप्रसिद्ध समाज- 
शास्त्री प्रो० गिडिग्ज ने भी प्रजातन्त्र की आलोचना की है। बार्कर कहता है कि 
#प्रजातन्त्रात्मक प्रणाली से शासन को कार्य-क्षमता को बडा नुक्सान पहुँचता है । 
साराश्ष मे प्रजांतगत्न उन थोडे से होशियार श्रादर्मियों का शासन है, जो सफलतापूर्वक 
निर्वाचकों को श्रपती श्रोर खींच सकें ।/ १ लेवॉ लोकतन्त्र पर भावुकता के अ्रत्यधिक 
प्रभाव को स्वीकार करता हुआ उसे भीड का शासन मानता है। प्रो० गिडिग्ज 
प्रजातन्‍्त्र मे दो प्रमुख दोष मानता है (१) “अ्रमर्यावित भावुकता जिसकी अभि- 
व्यक्षित भीडो के हिंसापुर्ण कार्यो मे तथा ऋगत्तियों में होती है, श्रोर जो थोडी सख्या 
के लोगो के श्रधिकारों को दबाकर भीड की मनमानी का समर्थन करती है । (२) 
इूसरा सकट है राष्ट्रीय चरित्र फी गिरावट ।” 


१०३: प्रजातन्त्र का समर्थन 

प्रजातन्‍्त्र के श्रनेक दोषो का विवरण हम ऊपर दे आए है, साथ ही उससे 
पहले प्रजातन्त्र के गुणों का विवेचन भी हो चुका है। अव प्रदन यह उठता है कि क्‍या 
वस्तुत ही प्रजातन्त्र स्वंथा निकम्मी शासन-प्रणाली हे भौर वह भावुकता तथा तके- 
हीनता पर श्राधारित है तथा उसको खत्म किये बिना हमारा गुजारा ही नही ” एक 
वात तो हमे माननी ही पडेगी कि प्रजातन्त्र पर लगाए गए अधिकाश्ष भ्रारोपो में 
पर्याप्त सत्याश् है, वे सर्वथा निराधार नहीं । परन्तु अनेक दोषो का बडा श्रत्युवित- 
पूर्ण चणंन किया गया है और अनेक आालोचनाओ का आधार प्रजातन्त्र के प्रति 
परम्परागत विद्वेष तथा अविश्वास है। झ्ावश्यकता है निष्पक्ष दृष्टिकोश की तथा 
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प्रजातन्‍्त्र का समर्थन २७५४ 


* वैज्ञानिक विवेचन की। मानवीय सस्‍थाएँ अपूर्ण होती है, उनमे पूर्णता असम्भव है 
क्योकि मानवीय जीवन स्वय अपूर्ण है | हिन्दून्दर्शन के अनुसार इस विब्व में अगर 
कोई सब प्रकार से दोपमुक्त और परम पूर्ण है तो वह परम ब्रह्म ही है, मनुष्य नहीं । 
अपूर्णता ही मानवीयता है। प्रजातन्त्र मानवीय ससस्‍्था है, वह हमारे जीवन की भाँति 
ही भ्रपूर्ण है, उसे सब प्रकार से पूर्ण समभना या पूर्ण बनाने की श्राज्षा करना निरा 
स्वप्न मात्र है । 

इस यथार्थ दृष्टिकोण को श्राधार मानकर ही हम प्रजातन्त्र के स्वस्प का 
समर्थन कर सकते हैं। प्रजातन्त्र के शालोचको से एक ही प्रश्न पूछा जाना चाहिए 
कि प्रजातन्त्र के श्रतिरिक्त दूसरा रास्ता वया है ” क्या कोई ऐसी दूसरी शासन-पद्धति 
है जो प्रजातन्त्र से श्रेप्ठ हो या कम-से-कम उसके बराबर हो ? कोई भी स्पष्ट 
उत्तर नही मिल पायेगा, दूसरी सभी शासन-प्रणालियो को श्रपनाकर देखा गया है 
परन्तु उनमे कोई भी ऐसी नही कि जो प्रजातन्त्र का स्थान ले सके। संदियो तक 
ससार ने कुलीनतन्त्र, अ्रत्पतन्त्र तथा राजतन्त्र की परख को और उन्हें अपूर्ण तथा 
असफल पाया । आधुनिक युग मे तानाशाही का भी प्रयोग इटली, जर्मनी तथा 
जापान श्रौर रूस इत्यादि देशो में किया गया, परन्तु उन द्वारा किस प्रकार उन 
आधारभूत मानवीय मूल्यों की श्रवह्देलता की गई यह हम देख ही चुके हैं। प्रथम 
तथा द्वितीय विश्व-युद्ध इसके उदाहरण है। इन सभी शासन-प्रणालियो मे भ्रच्छाइयाँ 
हैं, इनमे काफी गुण है, इस वात से इनकार नहीं किया जा सकता, परन्तु वे उन सभी 
झ्राधारभूत मानवीय मूल्यों को श्रस्वीकृत हैं जिनकी सावंजनिक मान्यता के लिए 
मनुष्य सदियों से लटता चला झाया है । जीवन तथा वयवितक स्वतन्गता इत्यादि के 
अधिकार कुछ ऐसे अधिकार हूँ जो कि हमारे सम्य मानवीय जीवन नथा संगस्कतति के 
भ्राधार हैँ । व्यक्ति के महत्त्य की स्वीकृति ही आज के युग की सबसे बडी देन है 
निदचय हो हमारा मतलव एसे व्यवित्त से नही जो समाज से अलग हो। हमारा 
सकेत उसी व्यवित की शोर ही है जो कि समाज का आधार है और जिसती 
नेतिक तथा भौतिक उच्चता की प्राप्ति समाज का उद्देष्य है। था यूँ कडिए कि हमारा 
मतलव उस मानव से है, जो कि भ्रव केवल मानव मात्र ही है--पुजारी या परोहिन, 
राजा या प्रजा, उपासक या उपास्य नही । प्रजातन्प्र ही ऐसे मानव की अवन्थिति को 
स्वीकार करता है श्रौर उनके व्यक्तित्व के विकास के झ्राधारभूत जीवन, स॒रक्षा तथा 
स्वाधीनता के भ्रविकारो को मान्यता देता है, कोई भी अन्य घासन-प्रणाली ऐसा नहीं कर 
पायी । झनन्‍्य घासन-प्रणालियाँ व्यवित वो साधन के रूप में उस्तेमाल करनी है, साध्य 
के रूप मे नहीं। व्यक्ति-स्वातन्थय तथा जीवन वे अधिकार श्राज पराने सरुविन 
अर्थ में इस्तेमाल नहीं विए जाते, वह केवल राजनीतिता तथा साम्राज्षिक स्थतस्यना 
के परिचायक ही नहीं भ्रपितु आथिक तथा मौनिय स्वतन्धता के की सूचक है. द्रत_ 
प्रजातन्प्र व्यवित के बौद्धिक, मानसिक, नंतिया तथा भौतिझ विकास के शिए 
सर्वंत्तिम शानन-पद्धति है । ऐसी प्रवस्था में प्रजातन्त है परिस्याग टी बात ही निरर्मप 
तथा विवेफरोन है । प्रजातस्न पुराना सभा प्रागर को घासन-प्रर्ालियों से अध्ठ है । 


२७६ राजनीति श्ञास्त्र के मूल सिद्धान्त 


सी०डी० बन्से ने स्वंधा ठीक कहा है, “कोई भी इस चात फे सानने से 
इनकार नहीं फरता कि मौजूदा प्रतिनिधि सभाएँ दोयपुर्स हैँ, श्रगर फोई मोटर गाडी 
छुछ खराब हो जाये तो उसको छोड बैलगाडी फो श्रपनाना मूर्खतापुर्ों ही होगा, 
चाहे फित्तना ही श्राकर्षक क्यों न हो ४! 

प्रजातन्त्र के मौजूदा दोप ऐसे नहीं कि जो इस शासन-प्रणाली से ही सम्बन्धित 
हो, वे तो मानवीय प्रकृति श्लौर चरित्र से सम्बन्धित है । उन्हें हमे शासन-पद्धति का 
दोष नही कहना चाहिए अ्रपितु मनुष्य चरित्र की ही कमजोरियाँ समझना चाहिए । 
प्रजातन्त्र में स्वार्थंसाधना, दलगत भावनाझ्रो, रिव्वतखोरी इत्यादि की प्रधानता 
रहती है इसका कारण यही है कि मनुष्य-चरित्र दोपपूर्ण है, उसका प्रतिफलन शासन- 
व्यवस्था मे होता है। ये दोप ऐसे नही कि उन्हें दूर ही न किया जा सकता हो । 
वातावरण तथा शिक्षा-दीक्षा की उचित व्यवस्या के सयोजनसे ये सभी खरावियाँ 
दूर की जासकती हैं। भौर प्रजातस्त्र के मौजूदा दोषो मे से अनेको को इस प्रकार खत्म 
किया जा सकता है । जनता के चरित्रवान सचेत तया सुशिक्षित होने पर प्रजातन्त्र 
से पूर्ण भर सफल शासन-प्रणाली सिद्ध हो सकती है । 

प्रजातन्त्र की मौजूदा कमियो को दूर करने के लिए श्रनेक सुकाव दिए गये हैं । 
सर हेनरी मेन ने प्रजातन्त्र की तीम्न श्रालोचना की थी परन्तु उसका विश्वास था कि 
“विवेकपुर्ण सविधान द्वारा प्रजातन्त्र की श्रशान्ति तथा उच्छू खलता को काबू फिया जा 
सकता है ।” लेकी ने प्रजातन्त्र की सफलता के लिए निम्नलिखित सुऋाव पेश किये हैं--- 

(१) सम्पत्ति तथा इकरार को सुरक्षित करने के लिए कठोर सविधान । 

(२) भाकसप्त्मिक तथा क्षरिणक विस्फोट से बचाव के लिए बहुमत की सत्ता 
को निरकुश न रहने दिया जाय। 

(३) गुटवन्दियो पर रोक । 

प्रजातन्त्र के दोषो का इलाज यान्त्रिक तथा श्रौपचारिक न होकर आध्यात्मिक 
होना चाहिए | जनसामान्य के नैतिक मानदण्ड के ऊँचे उठने से ही प्रजातन्त्र सफल 


हो सकता है। 
१०४ प्रजातन्त्र की सफलता के साधन 


प्रजातन्‍्त्र बहुत ही कठिन श्ासन-प्रणाली है, उसकी पूर्ण सफलता कुछ विशिष्ट 
परिस्थतियों के श्राघधीन ही हो सकती है । पाइ्चात्य विचारको ने प्रजातन्त्र की सफलता 
की श्रनेक शर्तों का जिक्र किया है, इन्हें हम इस प्रकार रख सकते हैं--- 

(१) जागरूक, सचेत तथा बुद्धिसम्पन्त नागरिकता---“यह कथन सर्देथा सत्य 
है # सतत जागरूकता ही स्वतन्त्रता फी सबसे वडी कीमत है ॥& प्रजातन्त्र की 
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प्रजातन्‍त्र की सफलता फे साधन ए्७छ७ 


सफलता बहुत कुछ नागरिको की राजनीतिक जागरूक त्ता, विवेक-बुद्धि, शासकीय मामलो 
में स्थायी दिलचस्पी पर श्राश्षित है। एक पाथ्चात्य विद्वान का कथन है कि प्रजातन्त्र 
की सफलता की श्रावश्यक शर्त यह है कि इसका सचालन सब से अधिक वृद्धिमान विवेक 
सम्पन्न और सर्वेश्रेष्ठ व्यवितयों द्वारा हो । जहाँ जनसाधारण में सावंजनिक मामलो के 
प्रति उदासीनता की भावना होती है, वहाँ प्रजातन्त्र राज्य सफल नही हो सकता । 

(२) उच्च नैतिक चरिन्र--भी प्रजातन्त्र की सफलता की आ्रावध्यक थर्त है । 
जनसाधारण में ईमानदारी तथा भ्रात्मगौरव का मानदण्ड पर्याप्त ऊँचा होना चाहिए । 
एक अ्रप्ट समाज एक भ्रप्ट झासन-प्रणाली को जन्म देता है। प्रजातन्त्र तो दर्पण 
की तरह ससाज के श्रच्छे या बुरे चरित्र को प्रतिविम्बित कर देता है । प्रजातन्न में 
नेताओं के चरित्र की उच्चता तो श्रौर भी अधिक आ्रावध्यक है। उन्हें साधारण प्रलो- 
भनो से ऊँचा होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए और अपने राजनीतिक कत्तंव्यों 
का पालन निधडक होकर करना चाहिए | जनसाधारण को भी राजनीतिक पारियों 
के भूठे प्रचार से वचना चाहिए श्रौर अपने नागरिक तथा राजनीतिक कर्तव्यों का 
पालन ईमानदारी से करना चाहिए। सामाजिक सेवा में दिलचस्पी लेनी चाहिए श्रौर 
सामूहिक विकास की योजनाओं में ग्रथाशक्ति सहयोग देना चाहिए । 

(३) उच्च शिक्षा की व्यवस्था--राजनीतिक चेतना तथा विवेकपूर्ण नाग- 
रिकता बहुत कुछ शिक्षा-व्यवस्था पर आधारित होती है। भ्रशिक्षित नागरिक 
सार्वजनिक मामलो के हल में कोई विश्वेष दिलचस्पी नही लेता और श्रगर वह ले भी 
तो भी वह उन्हें समझ ही नही पायेगा | यदि हम चाहते है कि जनसाधास्ण वस्लुत 
सामाजिक जीवन के घिकास मे पूर्ण हिस्सा वबठाये और उपयोगी सम्मति दे सके तो 
हमें अवध्य हो उच्च शिक्षा का प्रवन्ध करना चाहिए । 

शिक्षा का श्र्थ केवल मात्र पुस्तको द्वारा संग्रहीत ज्ञान-प्राप्ति ही नहीं या 
केवल पढ़ लिख सकने की योग्यता ही नही श्रपितु नंतिक उच्चता भी है। शिक्षा को 
दूसरे घब्दों में सहानुभूति, सहिष्णुता तथा सामाजिक करत्तंव्य-भावना को भी उत्पन्त 
करना चाहिए । 

(४) राज्य में नागरिक सहयोग-- यह राज्य शासन-प्रणाली जनसामान्य के 
सहयोग के बिना चल ही नही सवती । झत नागरिकों को न केवल अ्रपने बत्तंव्यों का 
पालन ही करना चाहिए श्रपितु सरकार को न्याय तथा व्यवस्था बनाए रखने भें 
सक्रिय सहयोग भी देना चाहिए। कानून-पालन के झ्तिरिवत उन्हे टैव्सो को ईमानदारी 
में देना चाहिए । सरकार की विकास-योजनाओं के पूर्ण करने मे सहयोग देना चाहिए 
झौर इसी प्रकार शुद्धकालीन स्थिति में वे सक्षी का ऋरने चाहिएं जिनसे राज्य की 
सुरक्षा हो नके । 

(५) सहिष्णुत्ता तथा एकता की भावना--प्रजानन्ध्र राज्य प्रालोचना नथा 
विचारप्रकट झरने की स्वतन्त्रता बी उपस्थिति भे ही फलता-फूलता है। साथ ही 
प्रजातन्ध में बहुमत का शासन होता है. ग्रल्पमत की उपस्थिति रहतो हो है। ऐसी 
अवस्था में लोगो में सहिष्णुता (पणै८ाशा८८) होनी चाहिए, थे एक दूसरे की बात 
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को सुनें, समझें भौर उनकी श्रालोचना करें, प्रत्येक बात को शान्तिपूर्ण ढेंग से 
सुलभझाएँ । बहुमत को भी अपने राजनीतिक तथा श्ाथिक प्रोग्राम का भ्रनुमरण इस 
ढग से करना चाहिए कि वह भल्पमत को श्रप्रिय न हो। भापस के छोटे-मोटे भेदभाव 
को म्ुुलाकर राष्ट्रीय एकता की भावना को उत्पन्न करें। श्रगर उनमें सकुचितता 
असहिष्णुता, साम्प्रदायिकता तथा प्रान्तयता इत्यादि दुगु ए होंगे तो उससे राष्ट्रीय एकता 
स्थिर नहीं रह सकेगी और प्रजातन्त्र के भ्न्तर्गत विद्वेप तथा वेमनस्थ फैल जायगा ॥ 
'विचारकों का कहना है कि लोगो को ग्रापस के भेद-माव भुलाकर एक राष्ट्रीयता का 
अनुभव करना चाहिए । 

(६) जागरूक प्रेस तथा सुसगठित राजनीतिक दल--राष्ट्रीय एकता तथा 
सचेत जनमत के निर्माण मे स्वतन्त्न प्रेस और राजनीतिक पाटियो का विशेष हाथ होता 
है । प्रेम की स्वतन्त्रता जनतन्त्र की सफलता के लिए शभ्रावश्यक है। अगर प्रेस एक 
पार्टी के हाथ में है, उसमे निष्पक्ष भ्रालोचना नही रहती, उसमे केवल सरकार की प्रशमा 
ही रहती है, तो वह जनमत का निर्माण नही कर सकता। प्रजातन्त्र मे प्रेस की महत्ता 
तो इसी वात से पत्ता लग जाती है कि उसे प्रजातन्ध्र का चौकीदार कहा जाता है । 

राजनीतिक दल भी जनमत का निर्माण करते हैं) वस्तुत वे तो प्रजातन्त्र 
की मशीनरी की मुख्य सचालक-शक्ति हैं। सुप्रसिद्ध अ्रमेरिकन समाजश्ञास्त्री 
मेकआइवर (]/४०४८) ने ठोक ही कहा है, “राजनीतिक दलो के बिना सिद्धान्तो 
का एक सामान्य प्रगटीकरण, नीति फा व्यवस्थित विकास तथा ससदीय चुनावों के 
सर्वेधानिक साधन का इस्तेमाल श्रसम्भव है ।”7 

(७) राजनीतिक शवित फा विकेन्द्रीकरण--श्राज के युग मे प्रजातन्त्र की 
सफलता की एक वडी शर्तं राजनीतिक तथा आथिक सत्ता का विकेन्द्रीकरण है 
राजनीतिक शवित का केन्द्रीकरण न केवल स्वस्थ राज्य शासन के विकास में ही 
बाधक है श्रोर न केवल शासन की कुशलता (प्रीशथ्य०५) के लिए ही घातक है 
बल्कि स्वय प्रजातन्त्र का ही शात्रु है। राज्य-शक्ति का केन्द्रीकरण तानाशाही 
का जनक होता है, श्रत आज यह माना जाता है कि प्रजातन्त्र के अन्तर्गत सघ राज्य 
तथा स्थानीय स्वशासन ([.0००] 5७४ ह0एथयाएथा) का विकास किया जाना 
चाहिए । स्थानीय स्वशासन एक तो जनसाधारण के लिए प्रजातन्त्र के प्रारम्भिक 
शिक्षण-केन्द्र सावित होते हैं दूसरे वह स्थानीय समस्यात्रों के सुझाव के लिए स्थानीय 
व्यक्तियों को ही उत्तरदायी बना केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी को घटा देते हैं। 
केन्द्रीय सरकार अ्रपनी इस शक्ति का प्रयोग जनसामान्य के हित के लिए श्रन्य विकास- 
योजनाओं को पूर्ण करने में लगा सकती है । स्थानीय स्वशासन राष्ट्रीय प्रजातन्त्र का 
आधार होता है । 

(८) श्थिक प्रजातन्त्र-प्रजातन्त्र कौ पुरानी कल्पना चाहे जो रही हो झ्राज- 
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कल बह अ्वदय ही बदल गई है। शभ्राज सभी यह स्वीकार करते हैं कि प्रजातन्‍्न एक 
ऐसे समाज में नही सफल हो सकता जहाँ एक ओर तो अत्यधिक गरीबी हो और 
दूसरी शोर अत्यधिक सम्पन्तता हो । समाज का ऐसा विभाजन वर्ग-युद्ध (2855- 
*27) को पैदा करेगा, राज्य मे अशान्ति श्र अ्रसहयोग को फैलायेगा और भ्रन्त 
में हिसात्मक कार्यवाहियों के छप में समाज में प्रगट होगा । 

राजनीतिक समानता झाथिक समानता के विना व्यर्थ है। उसकी कोई कीमत 
नही । श्राघे भूखे श्रादमी को वोट का अश्रधिकार दे उसे राजनीतिक पभ्रम्नुता का हिस्से- 
दार कहना उसके साथ परिहास करना ही है। एक घनी श्रौर गरीब निर्वाचक का 
बया मुकाबला हो सकता है ? झआथिक असमानता वी मौजूदगी में प्रजातन्त्र एक 
ढोग है । हम ऊपर देख चुके हैं कि किस प्रकार श्रमेरिका तथा इग्लेण्ड में पंजीपति 
वर्ग सम्पूर्ण राजनीतिक संगठन वा नियन्त्रण करता है, शौर किस प्रकार धन प्रजातन्त्र 
को दूषित करता है । वस्तुत प्रजातन्त्र की अनेक मौजूदा कमियों का इलाज आशिक 
अमसमानता को दूर करना है । 

प्रजातन्‍त्र फो सफल बनाने के विषय में मिल के सुकाव--इग्लैण्ड के सुप्रसिद्ध 
विचारक जे० एस० मिल (7. 5 )५॥॥) ने प्रजातन्त्र की मफलता के लिए निम्नलिसित 
बर्तों की मौजूदगी लाजमी मानी है--- 

(१) जनता मे प्रजातन्त्रात्मक सरकार कायम करने की उच्छा तथा योग्यता 
की मौजूदगी । 

( २) जनसामान्य को प्रजातन्त्र की रक्षा के लिए सद्या प्रयलयील रहना 
चाहिए। 

(३) जनता में अ्रपने कर्तव्यों का पालन करने ओर अ्रपने श्रधिकारों यी 
रक्षा की इच्छा तथा योग्यता होनी चाहिये । 
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सवतन्व॒ता, समानता तथा अआतृत्व ([09थ7, हेंपण्शाएए 6 पा्नायाए) 
की भावनाओ्रो पर श्राघारित प्रजातन्त के मिद्धान्तो का प्रचार सम्पूर्ण विश्व में हरा । 
प्रजातन्ध के शबसुझो ने इसकी कटी झ्ालोचना की, उसे गज अ्रप्ट और निकम्मी 
शासन-पद्धति फहा । नेतिफ दृष्टि से, मनोवैज्ञानिक ह्टि से, और भी न जाने किसने 
ग्राघारों पर प्रजातन्त्र वी आलोचना की गई। परन्तु उन सब्रके बावजूद भी प्रजात्तन्प 
का प्रान्दोलन वदता गया और जनता में उसके प्रति शगाघ विध्वास पैदा हो 
गया दूरूदूर वे पिछड़े हुए सज्यों मे भी जन-जागरूण हत्, राजनीतिवा चेतना 
फलों, क्षान्तियाँ हुई, झौर प्रजातन्त शासन स्थापित हुए । स्वतन्त्रता और समानता के 
आदर्णो से प्रेरित होदार लोगो ने बड़े-बड़े चलिदान किये गौर चैंगक्तिक गौरव नया 
सम्मान वी भावनातों का पिवास पिया । 

व्यावहारिक हस्टि से भी सयुप्त राज्य अमेन्कि नया इग्लैण्ड जैसे सज्यों मे 
अजातन्त्र थी सफलता वो स्दीकार श्यि गया। सर हैननी मेन प्रजातन्ध के ौे घालोचक 
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है 


थे और वह इसे मानवीय इतिहास मे एक अस्थायी व्यवस्था ही स्वीकार करते थे । 
परन्तु सयुक्त राज्य के प्रजातन्‍्त्र की सफलता ने उनकी घारणा बदल दी | लेकी ने भी 
स्वीकार किया कि “समस्त समय देशो मे श्रधिक समय तक प्रजातन्त्र के श्राधिपत्य 
बने रहने की सम्भावना है।' 

प्रथम विद्व-युद्ध तक ऐसा प्रतीत होता था कि ससार में कोई भी वडी से वडी 
शक्ति प्रजातन्त्र के विस्तार को नही रोक सकती । प्रथम विश्व-युद्ध कहा जाता है कि 
प्रजातन्त्र की रक्षा के लिए लडा गया । युद्ध वी समाप्ति के वाद जर्मनी, इटली, स्पेन 
तथा श्रास्ट्रिया जैसे देशो में प्रजातन्त्र व्यवस्थाएँ स्थापित की गई । परन्तु यह सब 
अस्थायी था, युद्ध के दौरान मे श्रौर युद्ध की समाप्ति के अ्नन्तर जनसामान्य में प्रजा- 
तन्त्र के प्रति एक भ्रविश्वास की लहर दौड गई। विज्येप रूप से युद्ध के बाद की विश्व- 
श्राथिक मनन्‍्दी ने तो इग्लेण्ड और अमेरिका ज॑से पुराने प्रजातन्त्रो की कमर तोड दी + 
इटली तथा जर्मनी मे तो प्रजातन्त्र का स्थान तानाशाही ( 9०४० ०५॥ए० ) 
ने ले लिया। युद्ध के दौरान मे प्रजातन्त्र के श्रन्तर्गत शक्ति का केन्द्रीयकरण हो गया 
था, वेयक्तिक स्वतन्त्रता का क्षेत्र सीमित हो गया था, और जनसामान्य युद्ध द्वारा 
उत्पन्न कठिनाइयो के तले पिस गया था। बाद की विज्वव्यापी श्राथिक मन्दी ने इन 
कठिनाइयो को और भी बढा दिया । 

प्रजातन्त्र की इस श्रसफलता की झनेक विवेचनाएँ की गई । प्रो० लास्की तथा 
सिडनी वेब इत्यादि इग्लैण्ड के समाजवादी विचारको ने प्रजातन्त्र की श्रसफलता के 
कारणो को पूंजीवादी अर्थ-व्यवस्था मे खोजने का प्रयत्न किया । माक्संवाद के समर्थंको 
ने भी प्रजातन्त्र की अपूर्णता का कारण पूंजीवादी व्यवस्था को माना। उनका 
कथन है, पूंजीवादी शासन-व्यवस्था मे राज्य-शक्ति चन्द धनी-मानी लोगो के हाथ मे 
केन्द्रित हो जाती है। जब कभी समाज मे उत्पादन के समान बंटवारे की वात उठती 
है तो वे राजकीय सत्ता का प्रयोग मजदूर वर्ग के दबाने के लिए करते हैं | जर्मनी तथा 
इटली मे प्रजातन्त्र को नष्ट कर पूंजीवादी वर्ग ने राज्य की शक्ति के वल पर सर्वेहारा 
वर्ग को दवा तानाशाही को स्थापित किया। इस प्रकार उन्होने प्रजातन्त्र की 
सफलता के लिए पूंजीवादी श्रर्थ व्यवस्था के सुधार की माँग की । माक्सवादियो के 
मतानुसार ग्रजातन्त्र के स्थान पर स्वंहारा वर्ग के अ्धिनायकतन्त्र की स्थापना की 
आवश्यकता है । 

प्रथम विश्व-युद्ध तथा द्वितीय विश्व-युद्ध के दौरान का समय प्रजातन्त्र व 
तानाशाही की पारस्परिक रस्साकशी का समय कहा जा सकता है। जमंनी, इटली 
तथा रूस में स्थापित तानाणाही के श्रन्तगंत श्राथिक तथा श्रौद्योगिक क्षेत्रों मे विशेष 
प्रगति हुई। जनसाधारण मे प्रजातन्त्र के प्रति अ्विध्वास बढ़ने लगा। परन्तु द्वितीय 
विश्व-युद्ध ने यह साबित कर दिया कि तानाशाही एक स्थायी शासन-व्यवस्था नही 
हो सकती और न ही वह अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र मे शान्ति तथा सुरक्षा की पोषक हो सकती 
है। तानाशाही जन-सामान्य की उपेक्षा करती है, समाज के कुछेक चुने हुए व्यक्तियों 
की स्वार्थ-सिद्धि का साधन होती है । हम पीछे देख ही चुके हैं, प्रजातन्त्र के स्थान पर 
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ग्रधिनायकतन्त्र की व्यवस्था का अर्य है उन सभी मानवीय मूल्यों की ग्रस्वीकृतिं तथा 
परित्याग जिनके लिए कि अभी तक मानवता लगातार सघधर्य करती चलो आई है । 

द्वितीय विद्व-युद्ध मे निश्चय ही प्रजातन्धवादियों की जीत हुई, परन्तु उसके 
साथ ही समाजवादी तानाशाही की स्थिति जहाँ मजबूत हुई वहाँ उसका श्रन्य 
देशो में विस्तार भी हुआं। रूस के पास-पडौस के पूर्वीय यूरोप के प्राय सभी देशो में 
रस के आदतों पर अधिनायकतन्त्र की स्थापना हो गई। साथ ही चीन में भी साम्य- 
वाद की विजय हुई। प्रजातन्त्र का विस्तार भारत, वर्मा, लका व हिन्द-चीन तथा 
पाकिस्तान में हुआ । आज संघ साम्यवादी तानाआही तथा पूंजीवादी प्रजातन्त्र 
में है। पंजीवादी प्रजातन्त्र के गड ग्रमेरिका मे ही सैनिक अधिनायकतन्त् की प्रवृत्तियाँ 
जागित हो रही है। दोनो वर्गो के पारस्परिक सघधर्प से एक वात तो अवश्य सिद्ध होती 
है कि दोनो ही नैतिक दृष्टि से प्रजातन्त्र की दुह्ाई देते हैँ। सोवियत रूस तथा उसके 
नेता भी अपने श्रापको वास्तविक प्रजानन्त्र का प्रतिनिधि कहते है श्र अपने तम्पूर्सा 
सविधान को--चाहे दिखावे के लिए ही -प्रजातन्त्र पर आधारित बतलाते है। सेद्धा- 
स्तिक दृष्टि से निश्चय ही प्रजातन्व॒ के आवारभूत भिद्धान्त उच्च है परन्तु उसका प्रयोग 
तभी सफल हो सकता है जबकि उसका इस्तेमाल जनसाधारण वी उन्नति के लिए 
किया जाय, वर्ग या जातिगत स्वार्थों की सुरक्षा के लिए नही। आज प्रजातन्त्र का सविप्य 
तभी उज्ज्वल हो सकता है जबकि एक तो विरव-शान्ति रहे दूसरा राजकीय शविति का 
विकेन्द्रीकरण हो और समाजवादी अर्थ-व्यवस्था को श्रपनाया जाए। मानवता की 
सुख-समृद्धि प्रजातन्त्र के भविष्य पर आधारित है । 
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राज्य तथा शासन के भेद (३) 


पाप &हश #छ0 अफ्र०0प8२७7॥, (७००४ पाए प्र प' 


'एकात्मक त्तथा सघ-शासन व्यवस्था 


शासन के राजतन्त्र, कुलीनतन्त्र तथा प्रजातन्त्र रूपो का विवेचन पीछे किया जा 
चुका है। शासन के ये रूप वहुत कुछ ऐतिहासिक हैं श्रौर वर्तमान सरकारो पर सभो- 
'धित्त रूप मे ही लागू हो सकते हैं। श्राजकल शासन के वर्गीकरण का एक ग्राधार 
केन्द्रीय. तथा प्रान्तीयः सरकारों में शक्तियों का बेंटवारा है। राज्यो के क्षेत्र तथा 
कत्तंब्यो के विकास के फलस्वरूप अनेक राज्यो में राजकीय शक्तियों का बटवारा कर 
दिया गया है, कुछ श्रावदक भर राष्ट्रीय दृष्टि से महत्त्वपूर्ण विपय केन्द्र को सौप 
दिए जाते है श्रौर स्थानीय दृष्टि से महत्त्वपूर्ण विषयो के शासन को त्रान्तीय सरकारों 
को सौप दिया जाता है। इस प्रकार वर्तमान सरकार को (१) एकात्मक (ए॥॥79) 
तथा (२) सघात्मक शासन ([7४6०४8४४07) में बाद जप््ता है। 


'१०६- एकात्मक शासन (एज (00ए2४7ग॥ञ7०7) 

सर्वे प्रथम हम एकात्मक शासन का स्वरूप विवेचन करेंगे । डा० गानेर ने एका- 
त्मक शासन को परिभाषा इस प्रकार की है, “एकात्मक शासन-व्यवस्था यह शासन- 
'प्रशाली है जहां संविधान एक केन्द्रीय श्रग या भ्रगों को सम्पूर्ण सत्ता प्रदान करता है 
आर इन्हीं से स्थानीय शासनो फो सम्पूर्ण स्वायत्त तथा प्रधिकार शक्तित प्राप्त होती 
है ।१7” इस प्रकार एकात्मक शासन के अन्तर्गत सम्पूर्ण राजकीय शवित का केन्द्री- 
कररण होता है और एक केन्द्र ही सभी प्रकार की राजकीय शबित का श्रन्तिम स्रोत 
होता है। वही सम्पूर्ण देश के शासन के लिए जवाबदे होता है । 

राज्य को प्रशासकीय सुविधा के लिए विभिन्‍न हिस्सो में वाँट दिया जाता है भौर 
एक ही राज्य मे केन्द्रीय सरकार के ग्मतिरिक्‍त प्रान्तीय तथा स्थानीय सरकारें भी हो सकती 
हैं। परन्तु उनकी स्वतन्त्र स्थिति नही होती, वे भ्रपने जीवन तथा अपनी शासकीय शक्तियों 
के लिए केन्द्रीय सरकार पर निर्भर होती हैं। वह तो वस्तुत केन्द्रीय सरकार की ही 
उपज होती हैं, उसी द्वारा खत्म भी को जा सकती है, उनकी शक्तियों को भी केन्द्रीय 
सरकार शभ्रपनी मर्जी के अनुसार घटा-वढा सकती है। सक्षेप मे, राज्य के भ्रन्तगंत 
उनकी कोई स्वतस्त्र स्थिति नही होती, स्वायत्त शासन का अभाव होता है । एकात्मक 
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एकात्मक शासन रघपरे 


शासन के विपरीत संघीय शासन-व्यवस्था के अन्तर्गत स्थानीय सरकारो की स्वतस्त्र 
स्थिति होती है । वे केन्द्रीय-मरकार की उपज न हो संविधान द्वारा स्वीकार की जाती 
हैं, उनकी शक्तियाँ भी केन्द्रीय सरवगर की देन न हो सविघान द्वारा दी जाती है, जो 
कि केन्द्रीय श्रोर स्थानीय दोनो सरकारो का निर्माता होता है। इस प्रकार एकात्मक 
घासन के श्रन्तगंत केवल एक सरकार होती है, तथा संघीय घासन-व्यवस्था के श्रन्‍्तर्गत 
दो--केन्द्रीय तथा स्थानीय । 

एकात्मफ शासन के उदाहरण--प्रेटब्रिटेन, इटली तथा फ्रास इत्यादि देश 
'एकात्मक झासन-व्यवस्था के उदाहरण हैं। १६३५ के शासन-विघधान के लागू होने से 
पूर्व भारत का शासन भी एकात्मक था | ग्रेटब्रिटेन में स्वायत्त शासन की व्यवस्था है, 
तथा स्थानीय सस्याएँ पर्याप्त स्वतन्त्रता तथा स्वाघीनता का उपयोग करती है । परन्तु 
उनको यह सम्पूर्ण मत्ता केन्द्रीय सरकार द्वारा ही दी जाती है । 

फ्रास की झासन-व्यवस्यथा का सार राजकीय शवित का केन्द्रीकरण है, फिर भी 
यहाँ अनेक प्रादेशिक तथा स्थानीय शासन-सस्याएं है, उन्हें पर्याप्त स्वायत्त शासन मिला 
हुआ्ना है । किन्तु भ्रन्तत उनका नियन्रण भी पेरिस वी केन्द्रीय सरकार दी करती है, 
पेरिस की केन्द्रीय सरकार ही उनकी शासन व्यवस्था वा श्रन्तिम लत्रोव है । 

१६१९ के भारतीय सविधान के अन्तर्गत केन्द्रीय तथा प्रान्तीय शासन विपयों 
(007#79096 $४०)९८८७७) का विभाजन कर दिया गया था। प्रान्तीय सरकारों 
को अनेक प्रशासकीय विपयो पर कानून बनाने के अधिकार दिए गए और प्रान्तीय 
विधानपालिकाशो की व्यवस्था की गई | परन्तु प्रयासकीय तथा वैधानिक विपयो में 
प्रन्तिम नियन्त्रण केन्द्रीय सरकार के हाथ में ही रहा । केन्द्रीय सरकार की नम्पुर्गा 
सत्ता गवर्न र-जनरल तथा उसके मश्रिपरिपद के हाथ में रहती । उस प्रकार प्रान्तीय 
सरकारें गवर्न र-जनरल व देख-रेस मे काम करती झर जब कभी श्रावश्यक्ता पटती 
यह स्वय भी प्रान्तीय शासन में दखल दे सकता था | 

एकात्मक शासन के गुण--एकात्मक शासन-ध्यवस्था में नीचे लिसे सशुग्ग स्त्री- 
दार किये जाते ह-- 

(१) एकात्मक सरकार राप्ट्रीय सगठन के जिए अधिक उपयुक्त होती है । 
केन्द्र के शवितिसम्पन्न होने के कारण सम्पूर्ण देश को एक हो सरकार के नियन्त्रण में 
रुपया जाता है और उस प्रकार कानून तथा घासन के विषय में एकता रहती है। सारे 
देश के लिए एक ही कानून होता है श्रौर एक ही घानन होता है । 

सघ-शासन के प्रन्तगंत शवितयों के विभाजन के हारग्ग केन्द्र की स्थिति वमजोर 
होनी है श्रौर चह सप्पूर्ग देश मे सकटकालीन स्थिति में शासू-ब्यवस्था की स्थापना 
में श्रमफल रहता है । 

(२) बुद्ध तथा संकेटटलीन रियति का सासना करने के लिए एकास्म शासन 
अधिवा उपयुक्त पहता है। वयोहि सफ्टशालीन स्थिति या सामना करने के लिए सासन- 
भीति वी एकता झावश्यक है जो विभिन्‍न सरशारों णी उपस्थिति में सम्भव नहीं हों 
चयही | संघ-मरझर को प्राडेशिक सरकारों पर आजित रहना पटना है । एशान्मक 


श्णड़ राजनीति शास्त्र के मुल सिद्धान्त 


सरकारे सघ सरकारो की श्रपेक्षा विदेश-नीत्ति के अनुसरण मे श्रपेक्षाकृत श्रधिक 
शक्तिसम्पन्त होती हैं। सघशासन-व्यवस्थाओ को अपने श्रन्तर्राष्ट्रीय निश्चयों तथा 
सन्धियो को लागू करने के लिए प्रादेशिक सरकारों का सहयोग लेना पडता है, वह इस” 
विषय मे उन पर झ्ाश्वित रहता है । 

(३) एकात्मक शासन-व्यवस्था प्पेक्षाकृत कम खर्चीली होती है । मघीय 
कानूनों को लागू करने के लिए दुहरे शासन की व्यवस्था रहती है श्रौर बसे भी प्रा- 
देशिक तथा सघीय दो शासन व्यवस्थाएं साथ-साथ रहती हैं फनचत उसमे शासन-- 
व्यवस्था का खर्चा वढ जाता है । 

एकात्मक शासन-व्यवस्था सरल होती है और उसमे प्रादेशिक तथा सघीय 
विधानपालिकाप्रो द्वारा पास कानूनों में कगडे की गृजाइश ही नही रहती । 

एकात्मक आसन की कमजोरियाँ--एकात्मक शासन की श्रालोचना नीचे लिखे 
प्रकार से की जाती है--- 

(१) एकात्मक शासन का सबसे बडा दोप शासन-शवित का केन्द्रीकरण है । 
आज की प्रजातन्त्र शासन-व्यवस्था की सफलता के लिए राजकीय शक्ति का विक्रे- 
न्द्रीकरण ( ॥902८९७॥8॥58007 ) आवश्यक है। विकेन्द्रीकरण की भ्रनुपस्थिति मे 
केन्द्रीय सरकार में तानाशाही की भावना जोर पकड जाती है । 

दूसरे शासन की कुशलता के लिए भी श्रम-विभाजन की श्रावश्यकता है । 
आज राज्य के कर्तव्यों की सख्या बहुत बढ गई है। ऐसी भ्रवस्था मे यदि एक ही सर- 
कार सभी कत्तंव्यो के पालन के लिए उत्तरदायी हो तो निश्चय ही शासन-व्यवस्था 
भ्ुटिपूर्ण हो जायगी और शासकीय कार्यो को कुशलतापूर्वक पूरा नहीं किया जा 
सकेगा । 

(२) एकात्मक शासन के अन्तगंत नागरिको से प्रजातन्त्रात्मक शासन-प्रणाली 
के कार्यो मे कोई विशेष दिलचस्पी ही नही रहती। सर्वंसाधारण की वास्तविक दिल- 
चस्पी स्थानीय समस्याप्रो मे होती है श्रौर उनके स्वायत्त शासन की व्यवस्था एकात्मक 
शासन के श्रन्तगंत नही हो सकती । एकात्मक शासन प्रजातन्त्र के स्वस्थ विकास के 
लिए हितकर नही होता । 

(३) एक ही केन्द्र से सम्पूर्ण राष्ट्रीय तथा प्रादेशिक समस्याझ्ो का ठीक-ठीक 
हल भी मुश्किल ही हो पांता है। प्रत्येक प्रदेश की अ्रपनी स्थानीय समस्याएं होती 
हैं, उनकी प्रकृति का जितना भ्रच्छा ज्ञान उस प्रदेश के लोगो को हो सकता है उतना 
दूर बंठे केन्द्रीय अधिकारियो को नही ! फिर केन्द्रीय अधिकारियों को इन समस्याओ्रो 
के सचालन के लिए सरकारी नौकरो की लम्बी-चौडी व्यवस्था करनी पडेगी जो बहुत 
खर्चीली होगी श्रौर साथ ही निकम्मी भी सावित होगी | 

(४) बडे-बडे राज्यों मे श्राज अनेक राष्ट्रीय इकाइयाँ हैं, उनकी श्रपनी 
भाषा होती है, भ्रपनी सास्कृतिक तथा ऐतिहासिक परम्पराएँ होती हैं। उनकी 
अपनी श्रावदयकताझो को पूर्ति एकात्मक शासन से सम्भव नहीं। एकात्मक शासन के: 
अन्तर्गत उनकी आवश्यकताझो का ठीक-ठीक घ्यान नही रखा जा सकता, इसलिए 
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'उनमे श्रसन्तोष बढने की श्राशका रहती है जिसका फल राष्ट्रीय एकता वा खण्डन 
"भी हो सकता है। राष्ट्रीय इकाइयो ('रक्षाणा॥॥7०५) का पूर्ण विकास स्वायत्त- 
शासन पूर्ण सघीय सरकार में ही सम्भव है । एकात्मक शासन छोटे देश के लिए ही 
ठीक होता है । 


१०७ संघ शासन-व्यवस्था (7९०९० (90एश॥॥ञ॥०ा) 


संघ शासन एकात्मक शासन से अनेक वातो में भिन्‍न है | एकात्मक शासन के 
“विपरीत सघ राज्यो में दो राज्यो की व्यवस्था एक साथ रहती है, एक को मघराज्य 
कहते हूँ श्ौर दूसरे को प्रादेशिक राज्य । भारत नंघ में जहाँ एक केन्द्रीय सरकार है, 
वहाँ बगाल, मद्रास तथा पजाव इत्यादि विभिन्‍्त प्रादेशिक राज्य भी हैं। इस प्रकार 
सघराज्य को राज्यो का मघ (एगाणा ए 5+0०८५) कहा जाता है। वैज्ञानिक 
रूप से भ्रवश्य ही वगाल, मद्रास तथा पजाव इत्मादि सघीय इकाइयों (ए॥5) को 
राज्य नही कहा जा सकता, परन्तु व्यवहार मे इन प्रदेशों को राज्य वहा जाता हैं, 
जो कि इन प्रदेशों को सरकारो के पर्यायवाची है। भारत, नयुवत राज्य श्रमेरिका तवा 
सोवियत रूस सभी में इकाइयाँ राज्य कहलाती है । 

संघ शासन तथा एकात्मक शासन के भेद का श्राधार केन्द्रीय सरकार तथा 
प्रादेशिक सरकारों का पारस्परिक गवित विभाजन (छ/शज्रणा ० ए0७८) 
'है। सघ शामन मे केन्द्रीय त्था प्रान्तीय सरकारे अपने-अपने क्षेत्र में स्वतन्त्र होती 
है, और दोतो की रचना सर्वधानिक होती है। दोनो की शक्तियों का विवेचन भी 
सविधान के अन्तर्गत ही कर दिया जाता है जिसे केन्द्रीय या प्रादेशिक सरकारें वदल 
नहीं सकती । 

सघशासन की परिभाषा (फ्रेलीएस्‍णा ० एटतलाथांणा )-+मुप्रसिद्ध 
फ्रेंच विचारक मॉन्तेस्क्यू ()(0॥०80७०0) के अनुमार “संघ शासन एफ ऐसा 
समभोौता है जहाँ चहुत से एक जंसे राज्य एक बड़े राज्य फे सदस्य बनने को सहमत 
हो जाते हैं।/! 

सुश्नसिद्ध श्रमेरिकन विधानशास्त्री हेमिल्टन के मतानुसार “पंघ राज्य राज्यों 
का एक ऐसा समुदाय है जो कि एक नवीन राज्य फी रचना परता है 7 

जर्मन राजनीततिविशारद जेलिनेक के मतानुस्गार “संघ राज्य कई राज्यो के 
मेल से निर्मित एफ प्रभुतासम्पन्त राज्य होता है, जिसफी शक्ित उसे झपने अ्रंगनूत 
राज्यो से प्राप्त होती है, श्लोर ये राज्य इस प्रकार प्रापन में बंधे होते हैं दि उनके 
मेल से एक पूर्ण राजनीतिक इकाई फा निर्माण होता है । यह राज्यों का एक सघ- 
दाय होता है जिसमें, इस योग के फलस्वरुप श्रग॒भूत राज्यो से श्रेप्ठ एक प्रभुता- 


] “कुटतल्यों ह0"6घाधला। 4 एणा एप्राता #६ ताली बल लगता ॥ञ77] 
सि(कांएज मर्टाए० [0 ९९ गाध्ाएशड ता ते शिएला 070 0 गै।977९5दतंटाः 


2 5+हैत इष्छ0एए।णा ता सशिनांटड पीता 0णा5ड 8 ॥0७ 070-'--37&77/67 


पं 


श्पर राजनोति शास्त्र के मुल सिद्धान्त 


सरकारे सघ सरकारो की श्रपेक्षा विदेश-नीति के अनुसरण मे श्रपेक्षाकृत श्रधिक 
शक्तिसम्पन्त होती है। सघशासन-व्यवस्थाओ को अपने श्रन्तर्राष्ट्रीय निश्चयों तथा 
सन्धियो को लागू करने के लिए प्रादेशिक सरकारो का सहयोग लेना पडता है, वह इस 
विषय मे उन पर शभ्राश्नित रहता है । 

(३) एकात्मक शासन-व्यवस्था श्रपेक्षाकुत कम खर्चीली होती है । सघीय 
कानूनों को लागू करने के लिए दुहरे शासन की व्यवस्था रहती है भ्रौर बसे भी प्रा- 
देशिक तथा सघीय दो शासन व्यवस्थाएं साथ-साथ रहती हैं फनत उसमे शासन- 
व्यवस्थां का खर्चा वढ जाता है । 

एकात्मक शासन-व्यवस्था सरल होती है और उसमे प्रादेशिक तथा सघीय 
विधानपालिकाप्रो द्वारा पास कानूनों में झगड़े की गुजाइश ही नहीं रहती । 

एकात्सक श|रून को कसजोरियाँ--एकात्मक शासन की श्रालोचना नीचे लिखे 
प्रकार से की जाती है--- 

(१) एकात्मक क्षासन का सबसे वडा दोप शासन-शवित का केन्द्रीकरण है । 
श्राज की प्रजातनत्र शासन-व्यवस्था की सफलता के लिए राजकीय दाक्ति का विके- 
न्द्रीकरण ( 7960८७०ध०॥३४४०३ ) आवश्यक है । विकेन्द्रोकरण की प्नुपस्थितति से 
केन्द्रीय सरकार में तानाशाही की भावना जोर पकड जाती है । 

दूसरे शासन की कुशलता के लिए भी श्रम-विभाजन की आवश्यकता है । 
श्राज राज्य के कत्तंव्यों की सख्या बहुत बढ गई है। ऐसी भ्रवस्था मे यदि एक ही सर- 
कार सभी कर्तव्यों के पालन के लिए उत्तरदायी हो तो निश्चय ही शासन-व्यवस्था 
अुटिपूर्ण हो जायगी और शासकीय कार्यो को कुशलतापूंक पूरा नहीं किया जा 
सकेगा । 

(२) एकात्मक शासन के भन्तर्गत नागरिको मे प्रजातन्त्रात्मक झासन-प्रशाली 
के कार्यो मे कोई विशेष दिलचस्पी ही नही रहती। सर्वसाधारण की वास्तविक दिल- 
चस्पी स्थानीय समस्याओं में होती है झौर उनके स्वायत्त शासन की व्यवस्था एकात्मक 
शासन के भ्रन्तर्गंत नही हो सकती । एकात्मक शासन प्रजातन्त्र के स्वस्थ विकास के 
लिए हितकर नही होता । 

(३) एक ही केन्द्र से सम्पूर्ण राष्ट्रीय तथा प्रादेशिक समस्याओ्रो का ठीक-ठीक 
हल भी मुश्किल ही हो पांता है। प्रत्येक प्रदेश की अपनी स्थानीय समस्याएं होती 
हैं, उनकी प्रकृति का जितना अच्छा ज्ञान उस प्रदेश के लोगो को हो सकता है उत्तना 
दूर बेठे केन्द्रीय श्रधिकारियो को नही । फिर केन्द्रीय अधिकारियों को इन समस्याओं 
के सचालन के लिए सरकारी नौकरो की लम्बी-चौडी व्यवस्था करनी पडेगी जो बहुत 
खर्चीली होगी और साथ ही निकम्मी भी साबित होगी । 

(४) बड़े-बड़े राज्यो मे आज श्रतेक राष्ट्रीय इकाइयाँ हैं, उनकी अपनी 
भाषा होती है, अपनी सास्कृतिक तथा ऐतिहासिक परम्पराएँ होती हैं। उनकी 
अपनी श्रावश्यकताझो की पूर्ति एकात्मक शासन से सम्भव नही। एकात्मक शासन के: 
भ्रन्तर्गंत उनकी आवश्यकताशो का ठीक-ठीक ध्यान नही रखा जा सकता, इसलिए 


्च 


संघ राज्य के श्रावद्यक तत्त्व श्ष्फ 


यह संविधान निश्चित, स्पष्ट तथा लिखित होना चाहिए। साथ ही उसके 
सशोधन की प्रक्रिया (?70८059$) कठिन होनी चाहिए। क्योंकि भ्रगर सविधान 
परिवर्तनशील हो तो केन्द्रीय या प्रादेशिक सरकारे उसे श्रपनी मन-मर्जी के मुताबिक 
तबदील कर सकती है भौर इस प्रकार एक-दूसरे के क्षेत्र में दखल दे सकती है । 
ऐसा विव्वास किया जाता है कि यदि इस्लेण्ड मे भी सघात्मक शासन-व्यवस्था स्थापित 
की जाए तो परिवर्तनश्षील संविधान के स्थान पर कठोर सविधान की व्यवस्था 
आवश्यक हो जायगी । 

(२) शक्तियों का विभाजन ([0शक्मणा ० ?०एछ०८५७)--सध शासन का 
मुख्य आधार केन्द्र तथा राज्यों मे शक्तियों का विभाजन है| एकात्मक तथा सघ शासनः 
में इसी श्राधार पर भेद किया जाता है। सघ शासन के श्रन्‍्तर्गत राज्य तथा केन्द्र 
दोनो ही अपनी शक्तियों को सविधान से प्राप्त करते है । एकात्मक शासन के श्रन्तर्गत 
राज्य सरकारों के श्रधिकार मौलिक नही होते, वे उन्हे केन्द्रीय सरकार से श्रनुदान 
(९7०४) रुप में मिलते है, परन्तु सघ णासन के श्रन्तर्गत राज्यों की शक्तियां 
सर्वधानिक होती हैं। श्रतः उनके विभाजन मे केन्द्रीय सरकार किसी भी प्रकार का 
परिवतंन श्रासानी से नही कर सकती । 

शवितयो के विभाजन के विषय में तकरीवन सभी संघ राज्यों मे एक ही 
नियम इस्तेमाल विया गया है। राप्ट्रीय जीवन से सम्बन्धित सभी विपय संघ 
सरकार को सौप दिये जाते है जब कि स्थानीय महत्त्व के विपय राज्य मरकारो के 
क्षेत्र के अन्तर्गत आते है । रक्षा, विदेश, यातायात के साधन, ग्रन्तप्रन्तीय व्यापार, 
बेकिंग इत्यादि विषय सघराज्य को सौपे जाते है, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वायत्त-शासन, 
धत्यादि राज्य सरकारो के सुपुर्द किये जाते है । 

(३) संघीय न्यायालय (लवण उपतालणभ३)-सघ राज्य की त्तीमरी 
विभेषता सघीय न्यायालय की उच्चता हैँ। सघीय न्यायालय का कार्य संविधान की 
व्यास्या है । एक ही राज्य में भिन्‍न-भिन्‍न क्षेत्रों म उपस्थित दो सरकारों मे संविधान 
फी व्यास्या सम्बन्धी या शवितियों के विभाजन सम्बन्धी कगठों के उत्पन्न हो जाने 
की सम्भावना रहती है। उन कगडो के निपटारे के लिए निष्पक्ष सत्ता वी व्यवस्था 
लाजमी है | सघीय न्यायालय भुस्य रुप मे दो कार्य करते है--- 

(क) सघ सरकार तथा राज्य नरवारों में श्रापसन में उत्नन्त शकिति विभाजन 
सम्बन्धी या श्रन्य प्रकार वे ऋगटों को निपटाना । 

(से) सचिधान को न्‍्वायसगत तथा अधिकारपूर्ण व्यास्या। इस स्थिति में 
न्यायालय यह भी देखते हैँ क्रि सलघ सरकार ओर राज्य सरकारें, दोनो ही, श्रपने-अपने 
निश्चित क्षेत्र में रहे शोर एक-दूसरे के छेश्न में दसल न दे । जब कभी राज्य सरवाने 
था संघ सरकार अपने क्षेत्र को लाँध ऐसे कायून बनाती है या कार्य करती है जो फ़रि 
सविधान के शझनुसार नही होते ती सघीम न्यायालय उन्हे गैरकानूनी (फाफ्य 5 ॥7£5) 
फरार दे देता है। शस प्रकार सघीय न्यायालय संघ सरतार तथा राज्य सरकारों ने 
मानूनों तथा कार्यवाहियों की संवंधानिकता का निश्चय करता है | 


२८६ राजनोति शास्त्र के मुल सिद्धान्त 


सम्पन्न सत्ता की प्रतिष्ठा हो जाती है, परन्तु इस सत्ता में राज्य भी हिस्सेदार 
होते रह ं रू 

अग्रेज विचारक डायसी ने सघराज्य की परिभाषा करते हुए कहा है कि “सघ- 
राज्य एक राजनीतिक समभोता मात्र है जिसका मकसद राष्ट्रीय एकता तथा राज्य- 
श्रधिकारो मे ताल-मेल बिठाना होता है ।?? 


१०८ संघ राज्य के श्रावशयक तत्त्व (25874 िकप€९5 0 98007- 

(07) 

ऊपर लिखी गई परिभाषाझ्रो द्वारा सघ राज्य के रूप को स्पष्ट करने का 
प्रयत्त किया गया है। नीचे हम वर्तमान सघ राज्यो के रूप के अ्रध्ययन पर श्राधा- 
रित सघ राज्य के कुछ श्रावश्यक तत्त्वों का विवेचन करेंगे। ये श्रावरयक तत्त्व इस 
प्रकार है--- 

(१) सविधान की श्रेष्ठाा (80छाध्य82/ ० ॥6  ९०णाशापि- 
007) । 

(२) शक्ति-विभाजन (])शभ्मणा ० ए०ए७७) । 

(३) स्यायपालिका की उच्चता की व्यवस्था (87छाश्ा३8०४ ० 6 
उच्ताटक्षाज) | 

(१) सविधान की श्रेष्ठत्ता--प्थघराज्य के रूप को निदिचत तथा व्यव- 
स्थित करने के लिए सविधान की श्रेष्ठता एक परम शआावश्यकता है। क्योकि सघ 
राज्य अनेक राज्यो के पारस्परिक मेल से बनता है। वे झ्रापस मे एक समझौता करते 
हैं और इस समभौते द्वारा सघ राज्य की स्थापना करते हैं। सविधान इस समझौते 
की शक्ति का लिखित रूप होता है। सघ राज्य का निर्माण करते हुए राज्य अपने 
कुछ अधिकारो को केन्द्रीय या सघीय' राज्य को सौप देते है श्रौर ढ्षेष भ्रधिकारों को 
अपने पास रखते हैं। वे इस समभौते द्वारा अवश्य ही एक स्वतन्त्र राज्य की 
स्थापना करते है, परन्तु वे श्रपने व्यक्तित्व को सर्वथा नवीन राज्य मे विलीन नही 
कर देते । अत संघ शासन के शअच्तगंत दो पक्ष होते हैं। इन दोनो पक्षो के भ्रधिकारो 
तथा कत्तंव्यो का विवेचन सविधान मे रहता है। सघ राज्य तथा प्रादेशिक सरकारो 
को सविधान के अनुसार ही श्रपने-अपने भ्रधिकारों तथा कत्तंब्यो का पालन करना 


होता है। 
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संघ-राज्य के निर्माण के प्रकार र्घ६ 


(३) समवर्ती या साभी शपफ्तियों (007०ण7था। 90०८5) पर सघ सरकार 
तथा राज्य सरकार दोनो का ही नियन्तग है । परन्तु इन विपयो पर पास किए गए 
संघीय तथा राज्य सरकारों के कानूनों में पारस्परिक विरोध होने पर या संघ होने 
प्र सधीय कानून को ही मान्यता प्रदान की जाती है, राज्य सरकार के कानून को 
नही । 

इन तीनो लिस्टो के श्रलावा शेप बची हुई शव्तियाँ (१८अंताशर 90०४५) 
केन्द्र को सौंप दी गई है । इस प्रकार हमने भी प्रादेशिक सरकारो की भ्रपेक्षा केन्द्रीय 
सरकार की स्थिति को अधिक मजबूत बनाया है । 

परन्तु भारतीय सघ में लचीलापन है, उसमे परिवर्तनशीलता है, ऐसी परि- 
वतंनशीलता है जो कि उसे संकटकालीन स्थिति में बिना संवैधानिक परिवर्तन के ही 
देश के शासन को एकात्मक दासन के रूप में बदल देती है। यही नहीं शान्तिकालीन 
स्थिति भें दो एक राज्य अपनी मर्जी से श्रपनि एक या एक से भ्रधिक शक्तियों को 
केन्द्रीय सरकार को सौप सकते हैं ! 

सोवियत रस के सघ शासन को उसके समर्थक विश्व का सर्वेश्रेप्ठ सघध-शासन 
कहते हैं, उनका कथन है कि सोवियत रुस राज्यों का एक ऐच्छिक्न सघ है। उसमे 
संघीय इकाइयो (#0& शाह प।$) को ने केवल अपने संविधान बनाने का 
ही अधिकार है या सेना रखने तथा प्रन्तर्राप्ट्रीय सम्बन्ध स्थापित कर सकने की ही 
स्वतन्त्रता है भ्रपितु वे सोवियत सघ को छोड अपनी पुर्ण स्वतन्तता की घोषणा भी कर 
सफते हैं। ऐसी व्यवस्था अन्य किसी भी सघ-शासन में नही मिलती | सघ राज्य राज्यो 
का स्थायी सयोजन है। परन्तु सोवियत रूस की सघीय इकाइयों की यह स्वतत्वता 
वास्तविक न हो संद्धान्तिक हो है। रूस मे सघीय सरकार राज्यो के शासन में सब 
प्रकार का हस्तक्षेप कर सकती हूँ। केद्रीय सरकार की विधानपालिका--सुप्रीम 
सोवियत--विना राज्यों की सहमति के ही शक्ति-विभाजन, श्रधिकार-वितरण इत्यादि 
आधारभूत विपयो मे परिवर्तन कर सकती है । अतः प्रत्येवः राज्य की श्रपनी स्वतन्त्र 
सघात्मक शामन-प्रणाली ही समभनी चाहिए । 


११० संघ-राज्य के निर्माण के प्रकार (४९६१००६ 0 णिगशा07 0 
&९00४॥0॥) 


संघ निर्माण फेद्रोन्मुखसी (एलापफ़ुणग) तथा विफेद्रोन्चुसी (:०धवा- 
धिष्ट॥) प्रवृत्तियों (कलापधाता०६) के परिणाम होते हैं। जब कुछ प्रम्ुता सम्पन्न 
तथा स्वतन्त्र राज्य मिलकर स्वेच्छापूर्वक एक केन्द्रीय राज्य की रचना करते हैं धौर 
उसके घासन के लिए दुछ सामान्य स्वार्यों से सम्बन्धित विपय सौंप देते हैं, नो एक 
सघराज्य को रचना होती है। ऐसा सघ राज्य केन्द्रोन्‍्मुगी प्रवृत्तियों ((टाप्रए८- 
ता (छाप॑थाएा८5) का परिणाम होता हु। एही प्रदेश पर रिथत अनेफऊ राग्य 
युरज्षा, आविक सलाम तथा झव्ति को बढ़ाने के लिए एकत्रित हो एक नंगे राज्य 
के स्थापना छरते हैं। ऐसा करते ट7ए वे सामान्य स्वार्थों से सम्बन्धित थिपयों ये 


श्प८ राजनीति शास्त्र के मूल सिद्धान्त 


न्यायालय की उच्चता की व्यवस्था भारत सघ तथा सथुक्त राज्य श्रमेरिका 
में की गई है। कनाडा मे भी सुप्रीम कोर्ट कानून की सर्वेधानिकता पर अपना निश्चय 
दे सकता है परन्तु गवनंर-जनरल ही उसे गैरकानूनी करार दे सकता है। स्विट्जर- 
लण्ड तथा सोवियत रूस मे सघीय न्यायालय को यह अधिकार नही। 


१०९ सघ-शासन के भेद (79765 ० 7९0०० एग्रा०४) 


किसी भी सघ शासन-व्यवस्था को पूर्ण या आदर्श नही कहा जा सकता । 
प्रत्येक देश की श्रपनी परिस्थितियाँ होती हैं, अपनी समस्याएँ होती हैं, अपने उद्देष्य 
तथा साघन होते हैं । भ्रत प्रत्येक राज्य अपनी-अपनी श्रावश्यकताओो के श्रनुसार सघ- 
शासन की व्यवस्था करता है। इस प्रकार प्रत्येक सघ-शासन अपने श्राप में ही 
एक विद्ेष प्रकार होता है | 

फिर भी शक्तियों के विभाजन के आधार पर सघ-शासन के दो प्रकार माने 
जाते हैं--( १) भ्रमेरिकन तथा (२) कन्तेडियन । 

सयुक्‍त राज्य अमेरिका मे केन्द्रीय सरकार की स्थिति बहुत कमजोर है, 
इसके विपरीत राज्य सरकारे पर्याप्त शक्तिसम्पन्न हैं। इसका कारण शक्तियों के 
बटवारे ([)शशथणा ० ?0०ए०७) का सिद्धान्त है । सथुक्त राज्य भ्रमेरिका में 
केन्द्रीय सरकार की शक्तियों को निश्चित कर दिया गया है, और शेष शक्त्तियाँ 
(२८४०0 70०७) राज्यों के जिम्मे छोड दो गई हैं। इस शवित-विभाजन से 
से स्पष्ट है कि केन्द्रीय सरकारों की शक्तियों की सख्या तो निर्धारित कर दी गई है, 
जब कि राज्य सरकारो के पास उन शक्तियो को छोड जो केन्द्र को दो गई हैं, गेष 
सभी रह जाती हैं । भ्रपेक्षाकृत राज्य सरकारो की शक्तियों की सख्या केन्द्रीय सरकार 
फी शक्तियो से भ्रधिक है | सयुकत राज्य भ्मेरिका के अ्रतिरिक्त श्रास्ट्रेलिया, सोवियत 
रूस तथा स्विट्जरलेण्ड में शवित-विभाजन के इसी ढेंग का इस्तेमाल किया गया है। 

कनाडा में इसके सवंथा उलट तरीके का इस्तेमाल किया गया है। कनाडा से 
राज्य सरकारो की धावितयो की सख्या निश्चित कर दी गई है और शेष शक्तियाँ 
प[रिवशतंपध ९0००७) केन्द्र ने अपने पास रखी हैँ । इस भ्रकार कनाडा मे राज्यो 
की श्रपेक्षा केन्द्रीय सरकार भ्रधिक मजबूत है । 

शक्तियों के बटवारे के विभिन्‍न किस्मो का विवरण देते हुए हमे भारतीय 
सविधान पर भी विचार कर लेना चाहिए । प्रकृत्या भारतीय सघ कनाडा के झ्धिक 
नजदीक है । फिर भी भारतीय सघ भे कुछेक ऐसी विश्येषताएँ हैं जो उसे भ्पने आप 
में विशेष रूप दे देती हैं। भारतीय सविधान मे शवित-वचिभाजन तीन लिस्टो के 
अन्तगंत किया गया है, वे इस प्रकार हैं-- 

(१) सघोय विषय (एछंग्राएत |॥&) वे हैं जिन पर कि केवल सघीय॒ सरकार 
खानून बना सकती है । 

(२) राज्य विषय (586 ॥90) के अन्तगंत वे सभी शकितियाँ श्रा जाती 
हैं जिन पर केवल राज्य ही कानून बना सकते हैं । 
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(३) समवर्तो या साकी शपितयों (एजाल्पाणा। 70४०७) पर सघ सरकार 
तथा राज्य सरकार दोनों का ही नियन्त्रग है । परन्तु इन विपयो पर पास किए गए 
संघीय तथा राज्य सरकारो के कानूनों मे पारस्परिक विरोध होने पर या सघपं होने 
प्र सधीय कानून को ही मान्यता प्रदान की जाती है, राज्य सरकार के कानून को 
नही । 

इन तीनो लिस्टों के अलावा शेप बची हुई शवितियाँ (र०४०७७४४४ 90४०७ ) 
केन्द्र को सौंप दी गई है । इस प्रकार हमने भी प्रादेशिक सरकारो की श्रपेक्षा केन्द्रीम 
सरकार की स्थिति को श्रधिक मजबूत बनाया है । 

परन्तु भारतीय संघ मे लचीलापन है, उसमे परिवतंनशीलता है, ऐसी परि- 
बर्तनशीलता है जो कि उसे संकटकालीन स्थिति मे विना सवैधानिक परिवर्तन के ही 
देश फे शासन को एकात्मक शासन के रूप में बदल देती है। यही नहीं शान्तिकालीन 
स्थिति में दो एक राज्य श्रपती मर्जी से अपनी एक या एक से श्रधिक शवितयों को 
केन्द्रीय सरकार को सौप सकते हैं । 

सोवियत रुस के सघ शासन को उसके समर्थक विश्व का सर्वेश्वेप्ठ सध-शांसन 
कहते है, उनका कथन है कि सोवियत रूम राज्यों का एक ऐच्छिक संघ है। उसमे 
संघीय इकाइयो (#९0छायाप्राह णा।5) को न केवल अपने संविधान बनाने का 
ही भ्रधिकार है या सेना रखने तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध स्थापित कर सकने की ही 
स्वतन्त्रता है अपितु वे सोवियत सघ को छोड अपनी पूर्ण स्वतन्त्रता की घोपणा भी कर 
सकते हैँ। ऐसी व्यवस्था अन्य किसी भी सघ-शासन मे नही मिलती | सघ राज्य राज्यों 
या स्थायी सयोजन है । परच्तु सोवियत रूस की सघीय इकाइयो की यह स्वतन्वता 
वास्तविक न हो संद्धान्तिक ही है। रूस मे सघीय सरकार राज्यों के धासन में सव 
प्रकार का हस्तक्षेप कर सकती है। केन्द्रीय सरकार की विघानपानिका---सुप्रीम 
सोवियत--विना राज्यो की सहमति के ही शक्ति-विभाजन, श्रधिकार-वितरण इत्यादि 
श्राधारभूत विपयो में परिवर्तन कर सकती है। अत प्रत्येक राज्य की श्रपनी स्वतन्प् 
सघात्मक झ्ञासन-प्रणाली ही समझनी चाहिए 


११० सघ-राज्य के निर्माण के प्रकार (थै005 0 तठ्िआणां0ा 
छ&6९४०(0॥) 


मधघ निर्माण फेन्द्रोन्मुसी ((०॥0079०7४॥) तथा विकेन्रोन्चुसी (८ल॥धा- 
दिष्ट/) प्रवृत्तियों (प्रद्वात॒क्ाशं०5) के परिणाम होते है। जब कुछ प्रमुता सम्पन्न 
तथा स्वतन्भ राज्य मिलकर स्वेच्छापूर्वक एक केन्द्रीय राज्य की रचना करते हैँ भौर 
उसके शासन के लिए चुछ सामान्य च्वार्यों से सम्बन्धित थिपय सौंप देते हैं, तो एक 
सपराज्य झो रचना होती हे । ऐसा सघ राज्य केन््रोन्मुसती प्रवृत्तियों (0लाफाए०- 
[29 पलापंशाला८5) का परिणाम होता है। एक ही प्रदेश पर स्थित अनेक राज्य 
सुरक्षा, क्राधिक लाभ तथा शवित को बटाने के लिए एहम्रित हो एह नये राज्य 


सो स्थापना करते है। ऐसा करने हुए थे सामान्य स्वार्यो से सम्बन्धित दिपयों वो 
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तो सघ राज्य को सौप देते हैं और शेष विषय अपने पास रख लेते हैँ । उनके प्रशासन 
के लिए वे केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रण से स्वतन्त्र होते हैं। सथुक्त राज्य श्रमेरिका, 
स्विट्जरलैण्ड, श्रस्ट्र लिया इत्यादि सघ राज्य केद्रोन्मुखी (0०॥9००) प्रवृत्ति 
का परिणाम हैं । 

संघ राज्य के निर्माण का दूसरा प्रकार विकेन्द्रीकरण की प्रवृत्ति का फल 
होता है । शासन की सुविधा के लिए एकात्मक सरकार के स्थान पर सघ राज्य की 
स्थापना की जानी है । ऐसा प्राय बड़े-बड़े राज्यो में होता है। भारत तथा रूस इत्यादि 
विशाल देशो मे अनेक राष्ट्रीय इकाइयाँ हैं, श्रनेक मापाएं वोली जाती हैं और अनेक 
धामिक तथा सास्क्ृतिक ग्रुप होते हैं, उनका शासन एक ही केन्द्र से हो तो उसका 
परिणाम असन्तोष की भावनाश्रो का प्रसार ही होगा । एक ही केन्द्र से सम्पूर्ण देश 
का शासन अच्छी तरह से चलाया भी नहीं जा सकता, श्रत उसकी शक्ति का 
विकेन्द्रीकरण आवश्यक हो जाता है। १६३५ के एक्ट के ग्रन्तगंत भारत में एकात्मक 
शासन के स्थान पर सघ राज्य की स्थापना की गई। पजाव, बगाल तथा मद्रास 
इत्यादि जो पहले केवल प्रशासकीय इकाइयाँ (6 0ग्र॥84096 ७॥॥$) थी श्रव 
सघ राज्य मे स्वायत्त सत्तासस्पन्न राज्य बन गये । इस प्रकार भररतीय सघ-रए्य 
विकेन्द्रोन्ुछ्ली (0०७७॥029/) प्रवृत्ति का परिणाम है । 


१११. सध-राज्य निर्मण्ण को अनुकूल परिस्थितियाँ (००075 
चिए०प्रणा?र ४60९ शाणा) 


सघ राज्य के निर्माण तथा सफलता के लिए कुछेक श्रावश्यक परिस्थितियों 
की मौजूदगी लाजमी समझी जाती है) प्रो० डायसी का कथन है कि सर्वप्रथम तो 
विभिन्‍न राज्यों मे सम्मिलन या सयोग की इच्छा (06७7० ॥0 ४०१०७) का होना 
लाजमी है । सयोग इच्छा का श्रर्थ एकता की इच्छा (6ज्ञा८ ई07 एक) 
नहीं । सयोग या सम्मिलन की इच्छा द्वारा एक सघ या समुदाय की रचना होती है, 
जिसमे दोनो पार्टियाँ अपने-अपने स्वतन्त्र व्यक्तित्व को बनाये रखती हैं। सघ राज्य 
में जहाँ एक नवीन राज्य या सस्था की स्थापना होती है, वहाँ सघ के श्रगभूत राज्य 
अपने व्यक्तित्व को सुरक्षित रखते हैं। वस्तुत सघ-राज्य के मेल की हम स्त्री-पुरुष 
के विवाह से तुलना कर सकते हैँ। विवाह हृदयों का सम्मिलन (ए्ञा07 ० ॥०89) 
है। वैवाहिक सयोग मे भी दो पार्ठियाँ होती हैं, दोनो मे पारस्परिक सम्बन्धों 
की स्थापना होती है, परन्तु दोनो स्त्री-पुरुष अपने-अपने व्यक्तित्व को बनाये रखते हैं, 
उनके अपने-अपने अधिकार तथा कत्तंव्य होते हैं। विवाह सयोग या सम्मिलन की 
इच्छा का ही परिणाम है । 

एकता की इच्छा का श्रथे होगा एकात्मक शासन की रचना । एकात्मक 
शासन के अन्तर्गत राज्यों का पृथक्‌ अस्तित्व ही नही रहता । 

प्रो० डायसी के कथानुसार सयोग की इच्छा का जन्म अनेक तत्त्वों से हो 
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सकता है, वे तत्त्व है--( १) भौगोलिक एकता; (२) धर्म, भाषा, ऐतिहासिक परम्परा 
तथा सास्क्ृतिक एकता, (३) अ्रगभूत राज्यो की समानता; श्रौर (४) राजनीतिक 
शिक्षा । उपयु वत्त तत्व यप्ट्रीय एकता के उत्पन्त करने वाले तत्त्व है 


शा 


ऊ 


(१) भौगोलिक एकता (0660हाभ्रफा।०्य] ०णा।ाहए।ए )--एक ही प्रदेश पर 
बसे विभिन्‍न राज्यों के आपस के आदान-प्रदान के बारण संयोग की भावना का 
विकास हो जाता है। भौगोलिक हृष्टि से दूर-दूर बसे हुए राज्यों मे परस्पर सहयोग 
की भावना उत्पत्त नहीं हो सकती, श्रत, उनमें सघ-राज्य स्थापना की 5च्छा हो पैदा 
नही होती । अ्रगर राज्यों में दूरी हो, समुद्र को लाई हो यानी भौगोलिक शाता न 
हो तो उनमे रहने वाले लोगो में समान स्वार्थ तथा समान हित की भावना भी उत्पन्त 
नही होती । संघ राज्यों में यह झाया की जाती है कि उसके सभी ग्रगभूत भाग सघ- 
राज्य के मचानन मे पूरा-पूरा भाग ले । भौगोलिक एकता सामान्य राजनीतिक एफ्ता 
तथा राष्ट्रीयता की भावनाओं को उत्पन्न करती है। गिलक्राइस्ट का कथन है कि 
“भौगोलिक दूरी स्थानीय तथा फेन्द्रीय सरकारो मे लापरवाही तथा विद्वप को पंदा 
कर देती है। जहां जनता एक-दूसरे से बहुत दूर हो वहाँ राष्ट्रीय एकता फी प्राप्ति 
फरठिन हो जाती है ।'! यही कारण है कि कनाडा, श्रास्ट्रेलिया, न्यूजीलंण्ड, दक्षिणी 
श्रफ्रीका तथा इगलेण्ड द्वारा मिलकर सघराज्य की स्थापना श्रमस्भव है। सयुकत राज्य 
प्रमेरिफा में राज्यों की प्रादेशिक तथा भौगोलिक एकता ने हो सयोग की भावनात्रों 
को उत्पन्न किया और सघ-राज्य की स्थापना में सहायता यी । 

(२) तास्कृतिक एकता ((०्राशाणा ०धोएा८)--बर्ं, भाषा तथा सस्पूृति 
वकंगे एकता राष्ट्रीय भाववाशों के विकास में सहायक होती है। सप राज्य फायम करने 
में भी जनना की सास्कृतिक एकता बहुत सहायक होती है । सास्कृतिक एकता राज- 
नीतिक एकता को उत्पन्न करती है । बहुत श्रम तक एक साथ एफ ही प्रदेश पर रहने 
के फलस्वरूप विभिन्‍न धामिक तथा सास्क्ृतिक समूहों में भी राष्ट्रीय एक्सा की भाव- 
नाम्मो का विकास हो जाता है। संयुक्त राज्य श्रमेरिका में ऐसा ही हुया । विभिन्‍न 
सस्फति वाले राज्यों के एक साथ बाँध देने के फलस्वरूप कभी राष्ट्रीय एक्‍ला उत्पन्त 
नही होती, न ही उनका एक सफल संघ राज्य बन पाता है 

परम्तु उनका अर्थ यह नहीं कि धर्म, भाषा तथा ससरझनि की गला की 
ग्रनुपस्विति में सघ-राज्य की स्वापना ही सम्भव नहीं। झनेक बार सामान्य राज- 
मोतिक ब्राकाक्षाएँ एतनी मजबूत होती हैं कि वे धर्म सथा भाषा उन्यादि के भेद को 
सत्मवर राष्ट्रीयता को मजबूत भावनाओं को उत्नन्न करती है। स्विदुजस्लैप्ट मे 
धामिक जातीय तथा भाषा सम्बन्धी एकता का झनाव है । बहा तीन--जमंस, फेच तथा 
इ्टेलियन--ज/ति गप है शौर तीन ही भाषाएं-- जमंठ, एटेवियन तथा फ्रे च--योसी 
जाती है। फिर भी सदियों के सहयोग के फलस्वरूप राष्ट्र मे राप्ट्रीयता की जदस्टस्स 
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भावनाएँ मौजूद है, और स्विस राज्य सघ दुनिया के पुराने तवा सफल संघ राज्यो में 
से प्रमुख है । कनाडा तथा भारत में भी यही पोजीशन है । भारत में जैसा कि हम 
पीछे ही देख चुके हैं पर्याप्त सास्कृतिक तया घामिक विभिन्‍लताएं है, फिर भी राष्ट्रीयता 
को मजबूत भावनाएँ मौजूद है । हमे यह वात तो अवश्य ही मानदी पड़ेगी कि राष्ट्री- 
यता की भावनाओं के विकास में ऊपर कहे गए तत्तवों का महत्त्व है, और वे सभी 
शझलर-प्रलग या सामूहिक रूप से सघ राज्य की स्थापना भे सहायक होते हैं । 

(३) श्रग॒भूत राज्यो की समानता (8408॥9 ४770॥8 ॥6 प्र्ा$)-- 
राज्यों के पारस्परिक विद्वेष को दूर करने के लिए उनकी जहाँ तक हो सके, जन- 
सख्या तथा श्लाकार की दृष्टि से समानता होनी चाहिए । ग्रगर उनमे बहुत भेद हो 
तो वे राज्य शासन के सचालन मे बराबर के हिस्सेदार नहीं हो सकते | बडे-बडे 
राज्य निश्चय ही छोटे-छोटे राज्यों को दवा लेंगे । ऐसी हालत में पारस्परिक सन्देह 
और विद्वेष फैल जाता है जिसका फल सघ राज्य का विघटन हो सकता है । यह भी 
कहा जा सकता है कि सघ राज्य के अन्तर्गत सघ विधानपालिका के उपरले सदन 
(एए७ए० (0भशाए८) मे श्रद्धभूत राज्यों के प्रतिनिधित्व मे समानता का श्रयूल लागू 
करना चाहिए । सयुकत राज्य अमेरिका, आस्ट्रेलिया तथा स्विट्जरलैण्ड मे इसी नियम 
का अनुमरण किया गया है। 

(४) राजनीतिक शिक्षा (?०॥४८७ ४0709 )--सघ राज्य-वब्यवस्था भरत्युन्त 
जटिल व्यवस्था है। उसकी सफलता जन-सामान्य को विक्ित राजनीतिक चेतना 
पर आश्रित होती है । लोगो को एक ही समय दो प्रकार की वफादारियों को निभाना 
होता है । एक और तो वे श्रपनी-अपनी राज्य सरकारो के प्रति वफादार होते हैं तो 
दूसरी श्रोर उन्हे राष्ट्रीय एकता को निभाना होता है। यह तभी सम्भव है जब कि 
नागरिकों में उच्च राजनीतिक भावनाएँ हो । 

दूसरा यदि राजनीतिक चेतना का राज्य के विभिन्‍न अगो में समान विस्तार 
न हुआझ्मा हो तो केन्द्रीय शासन-व्यवस्था राजनीतिक दृष्टि से प्रगतिशील राज्यों के हाथ 
में ही सदा रहेगी । ऐसी अ्रवस्था में पारस्परिक विद्देप तथा फूट पैदा हो जाने का 
भय रहता है ! 

११२ सघ-राज्य तथा राज्यमस्डल (ए९6६४007 १0 (0०7०१७७- 

॥07) 

हिन्दी का राज्यमसण्डल शब्द अग्रेजी के (०णा6८००४॥०0॥ शब्द का पर्याय- 
वाची है १ अग्रेजी मे सघ राज्य के लिए #€त७४४०ा झब्द का प्रयोग किया 
जाता है, यद्यपि श्रग्नेजी के ये दोतो शब्द एक ही घातु ((००.) से बने है तथापि 
इन दोनो के अथ्थ मे पर्याप्त भ्रच्तर है । सघ-राज्यः तथा राजमण्डल दोनो ही राज्यो 
के समुदाय हैं, परन्तु अपनी प्रकृति मे एक दूसरे से पर्याप्त भिन्‍्त | सघ-राज्य तो 
राज्यो कौ एक स्थायी व्यवस्था है परन्तु राज्यमण्डल (0.णाव्तिशश्ाा०7) 
स्वतन्थ॒राज्यो की एक अस्थायी व्यवस्था है । अधिक स्पष्ट होने के लिए 
हम कह सकते हैं कि जब विभिन्‍न प्रभ्नुता सम्पन्त राज्य अपने कुछ 'निश्चित 
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उद्देश्यों को पाने के लिए अन्तर्गाप्ट्रीय समझौते द्वारा एक सस्या स्शापितस बरसे हे को 
उसे राज्यमण्डल कहा जाता है । दोनो भें निम्नलिखित भेद है-- 

(१) एक सघन-राज्य बहत से राज्यो हारा बनाया गया नया राज्य होता है, 
अ्रगर प्रभुता सम्पन्न राज्य भी समभौते दारा इस नये राज्य की रचना करते हैं, 
तो भी वे अपनी प्रभुता को केन्द्रीय राज्य को ही सांप देते हू. थे स्वतन्त तथा प्रभुता- 
सम्पन्न राज्य नही रहते । राज्य में सर्वोच्च सत्ता का केन्द्र सघ सरकार ही होती है । 

राज्यमण्डल प्रभुता सम्पन्न राज्यों का समुदाय होता हैँ । उसमे प्रत्येक राज्य 
अपने श्रन्तर्राष्ट्रीय व्यवितत्व को कायम रपता है । किसी नये तथा स्वृतन्त्र राज्य वी 
रचना नही होती | प्रत्येक राज्य भ्रपने-प्रपने क्षेत्र मे सर्वथा स्वतन्त्र होता है । 

(२) सघ-राज्य के श्रन्तर्गत एक राष्ट्रीयता होती है, संघीय कानून होते ह, 
संघीय नागरिकता होती है जो विभिन्‍न राज्यो में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए 
होते है । इस राज्य की रचना का आधार एक सविधान होता है, जो राज्य तथा 
संघ सरकार के पारस्परिक अधिकार क्षेत्रों की व्यवस्था फरता है । 

राज्यमण्डन के श्रन्तर्गत कोई नागरिकता नही होती । राज्यमण्डन मेन ही 
कोई प्रथक्‌ न्यायपालिका या विधानपालिका की व्यवस्था रहती है। और ने वह 
ऐसा कोई कानून ही होता है जिसका पालन राज्यमण्डल श्रपने सभी सदस्य राज्यों 
के नागरिकों से सीधा करवा सकें । सघ-राज्य का अपने नागरिकों से प्रत्यक्ष सम्बन्ध 
होता है। उन्ही से वे अपने कानूनों का पालन करवा सकते ह#। वस्तुत राज्यमण्ठल 
किसी कानून की रचना ही नहीं करता, वह प्रस्ताव पास कर सकता ह, सुझाव दे 
सवता है जिसके पालन के लिए बह श्रपने सदस्यों से सिफारिश कर सदता है। संदस्स 
राज्य उस सिफारिश सो मानें या न माने यह उनकी मर्जी पर होता है । 

(३) राज्यमण्टल का निर्माण किसी सवटकालीन स्थिति के मुकाबले के लिए 
किया जाता है । ज्योही यह हालन खत्म हो जाती है त्योह्टी राज्यमण्टल के सदस्य 
इस सस्वा को तोड झ्रलग हो सकते हूँ । यह सस्था प्राय अस्थायी होती है, और 
इसका निर्माण मर्जी से होता 6 । प्रत्येक सदस्य राज्य अपनी इच्छानुसार इसे छोड 

अ्रलग हो सवतता है। परन्तु सघ-राज्य में ऐसा सम्भव नहीं, संघ-राज्य एफ रबाझी 
योग होता है। उसमे राज्य श्रपने केन्द्रीय घासन से अलग नहीं हो सकते । 
वाभी-क्ी श्रवध्य ही राज्यमण्डल के सदस्य अपने समान हितो की सुरक्षा ने 
लिए पहले राज्यमण्डव ((0॥ट6ितटाशातठा) बनाने है और बाद में उसी नो सघ-शसाय 
(ल्वेष्ाणा) में बदल लेते है । सयुक्त राज्य अमेरिका तथा स्विद्जरलेण्द पहले- 
पहल राज्यमण्डल के रूप में एकप्रित हुए थे, श्र राष्ट्रीय एकता की भावना ४ 
उत्पन्न हो जाने के फलस्वरंप बाद में सप-राध्य में बदल गा। राज्यमणल रे 
संगठन में घासबीय शवित दा अभाव होता है । जिस प्रकार एवं सघ-राज्य में सम्पूर्रा 
राज्य के लिए एक संघीय सरकार की व्यवस्था रहती है बैसी साज्यमण्टव में नहीं 
होती । जब कभी किसी महत्त्वपूर्ण ससने पर विचार शिग जाता है तो उसे ममय 
सभी समसय राज्य अपनेन्यपने प्रतिनिधि भा रेसे है श्लोर बी ऋअश्ने-धपने राज्य में 
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विचार प्रगट करते है । 

राज्यमण्डल के निर्माण के उदाहरण इतिहास में अ्रनेक है । पुराने समय में 
डेलियन (0008), लीसियन ([,ए०६७॥) तथा एकियन लीग (82०ा०्शा .6४९2००6), 
इसी प्रकार के राज्यमण्डलो के उदाहरण है। वर्तमान युग मे स्विट्जरनैण्ड, हॉली 
रोमन एम्पायर (॥6 पठए एणाणा शिग्र्ा०) भश्रौर जर्मन राज्यमण्डल (7॥० 
(ठश्ाशभा (णारितथ्रथा07) इत्यादि अनेक राज्यमण्डलो का निर्माण हुआ । 

हाल ही में अमेरिकन नेतृत्व मे सुरक्षा के लिए संगठित 'दक्षिसी-पूर्वी एशिया 
सुरक्षा संगठन” (588 7' 0 ) तथा मध्य एशिया सुरक्षा संगठन (४56 700) 
कथा उत्तरी एटलाण्टिक सन्धि सघ (८ 70 ) इत्यादि भी राज्यमण्डल (00ा- 
(६८(९४४(30॥ ) ही कहला सकते है। 


११३ संघ-राज्य के लाभ (50एथ॥928$ ए #6१६कवाणा) 


(१) ञआ्ाज विव्व सघ-राज्य की ओर भ्रवृत्त हो रहा है। वरंमाव काल की 
राजनीतिक, आधिक तथा श्रौद्योगिक परिस्थितियों ने विश्व के विभिन्‍न राज्यो की 
अ्न्योन्याश्रयता को बढाया है। युद्ध के नये टेकनीक के विकास के फलस्वरूप छोटे- 
छोटे राज्यो का जीवन सदा सकट में रहता है। प्रथम तथा द्वितीय युद्ध ने सावित कर 
दिया है कि बडे राज्यो द्वारा छोटे राज्य ऐसे हड॒प कर लिये जाते हैं जैसे कि वटी 
मछली द्वारा छोटी मछलियाँ। द्वितीय युद्ध के दौरान में हिटलर की सेनाश्रो ने 
पश्चिमी यूरोप के छोटे-छोटे राज्यो को कुछ ही दिनो मे कुचल दिया | अ्रत वर्तमान 
युग में छोटे राज्यों के लिए सघ वनाकर रहना श्रधिक लाभदायक है। सांम्राज्यवादी 
प्रवृत्तियों के फलस्वरूप छोटे-छोटे राज्य बड़े राज्यों के दरम्यान झंगडे के कारण बन 
जाते है । 

छोटे राज्य यदि परस्पर मिलकर एक सघ-राज्य की स्वापना करनले तो जहाँ 
वे बाह्य श्राक्रमण से सुरक्षित हो जाते हैं, वहाँ अर्न्ताष्ट्रीय क्षेत्र मे उनका प्रभाव 
और मान भी वढ जाता है । सयुकत राज्य अमेरिका श्राज विः्व का सवसे श्रधिक 
शक्तिशाली राज्य है, परन्तु अगर उसके विभिन्‍न राज्य सवंथा स्वतन्त्र राज्य रहते तो 
वे कभी भा इतने प्रभावोत्पादक तथा शक्तिशाली न हो सकते । 

बंगाल, पजाव, मद्रास तथा काइ्मीर मारत सघ॑ के भाग होकर ही सुरक्षित 
तथा उन्‍त्रत श्रौर शक्तिगाली हो सकते हैं, नही तो उनकी स्थिति वेसी ही होगी जैसी 
कि नेपाल तथा श्रफगानिस्तान की है। 

आज की श्राथिक व्यवस्था बहुत जटिल है, कोई भी छोटा राज्य सर्व॑या प्रात्म- 
निर्भर नही हो सकता । विभिन्‍न राज्यों के मेल द्वारा प्राकृतिक स्रोतों के इकट्ठे 
हो जाने के फलस्वरूप श्राथिक शवित को भी विकसित करने में पर्याप्त सहायता मिल 
जाती है । 

(२) विशाल राज्यों के लिए सघ शासन-व्यवस्था विशेष उपयोगी होती है, 
क्योकि छिसी भी विशाल राज्य का शासन एक ही केन्द्र से करना शासन मे अ्रव्यवस्था 
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को उत्पन्त करना है। श्राज के विशाल राज्य बहुत सी सांस्कृतिक तथा घामिक 
उकाइयो से मिलकर बने हुए होते हैं या यू कहिए कि श्राज के प्रत्येक राष्ट्र मे श्रवेक 
उपराष्ट्र होते हैं। उनको स्वायत्त शासन देकर जहाँ उनकी सास्क्ृतिक तथा भय 
प्रकार की भ्रावश्यकताझो को पूरा करने का मौका दिया जा सकता है, वहाँ राष्ट्रीय 
मामलो में एक जैसी नीति को श्रपनाया जा सकता है । भारत तथा रूस जैसे विधाल- 
काय राज्यों के लिए संघ छ्वासन-प्रणाली सर्वश्रेप्ट है। भारत में सास्क्ृतिक 
विभिन्‍नता है श्रौर इसके साध ही राष्ट्रीय एकता भी है। इन दोनो का मेल संघ 
सरकार के निर्माण द्वारा कर दिया गया है। 

(३) सध शासन-प्रणाली का श्रर्थ है शवितयों का वटवारा। राष्ट्रीय 
हृष्टि से महत्त्वपुर्णा विषयों पर केम्द्रीय सरकार नियन्त्रण करती है और अन्य विपयो 
पर प्रादेशिक सरकारें। हम पहले ही देख चुके है कि श्रम-विभाजन उन्नत तथा 
प्रगतिशील समाज के लिए श्रावव्यक है। इस प्रकार का श्रम-विभाजन सघ राज्य में 
रहता है । फलत राज्य-शासन-व्ययम्था अपेक्षाकृत श्रधिक सरल तथा कुशल (8ट०या ) 
हो जाती है । एकात्मक णासन में एक ही केन्द्र से भासन-व्यवस्था चलाई जाती है, 
एक ही सरकार सभी विपयो के राज-झाज के लिए जिम्मेदार होती है, फलत बहुत 
से मामलों का या तो णासन ही भ्रच्छी तरह नही हो पाता या पिर दूरस्व प्रदेशों की 
आवश्यकताओं १२ ध्यान नही दिया जा सकता । 

(४) संघ शासन-व्यवस्था मे राज्य छबित का विकेन्द्रीकरण किया जाता 
है। पीछे हम देख ही चुके हैं कि प्रजातन्त वी सफलता के लिए राज्य-शद्ित का 
विकेन्द्रीकरण श्रावध्यक है । विकेन्द्रीकरण एकतन्त्र या श्रेणीतन्त्र की स्थापना मे 
बाधक होता है। दो सरकारें एक साथ काम करती है श्रत उन्हें एक दी व्यक्ति वे 
नियन्त्रण में एक ही समय में नही लाया जा सका। फ्रॉस या इंग्लैण्ड में एकात्मव 
शासन है, वहाँ कोई भी व्यवित या व्यवित्त-ममुदाय बिना किसी विशेष दिक्कत के 
तानाणाही की स्थापना कर सकता है। 

(५) संघ सरकार खर्चीली भी कम होती है । श्रगर सभी छोटे-छोटे राज्यो 
को अपनी-अपनी सेनाएँ रखनी पडे, अपने-अपने वेदेशिक विभाग बनाने पढे, दुसरे 
देशा से सम्बन्ध स्थापित करने के लिए राजदूत भेजने पड़ें, तो निश्चय ही उनका खर्चे 
बहुत बढ़ जायगा । ऐसी अ्रवस्था में वह श्रपने विकास की श्रावश्यक ग्ोजनाम्रों पर 
सर्च हो नहीं कर सकेंगे। सघ राज्य मे यह सव खर्च केन्द्रीय सरकार अपने ऊपर ले 
लेती है झौर सभी राज्यों की रक्षा के लिए एक सैनिक व्यवस्था बना लेतों है। साथ 
ही आान्तरिक व्यापार तया यातायात की सूविधाप्रों के समुचित विकास का अ्रवसर 
भी मिल जाता है । 

संघ शानन की कमजोरियां (9८65५ छी सह 50, दगाधला) संघ 
घधासन में अनेए कमजोरियाँ हैं, उन्ही फे ग्राघार पर नीचे लिसे ढग से इसकी क्रालीचना 
थी जाती हे-- 

(१) शकात्मक शासन वी अपेक्षा सघ शासन कमजोर होते है, यह कमजोरी 
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अन्दरूनी तथा बाहरी दोनो ही मामलों में होती है। सघ-राज्य मे शक्तियों का विभाजन 
होता है, राज्य-सत्ता के विभाजन का श्रर्थ ही कमजोरी है। अभ्रपनी सीमित शक्ति के 
कारण सकटकालीन स्थिति भे केन्द्रीय सरकार कानून और व्यवस्था बनाये रखने में 
असमर्थ हो जाती है । विदेशी मामलो मे भी वह अपने प्रनेक ऐसे भ्रन्तर्राष्ट्रीय मामलों 
को पूरा नही कर सकती, जिसका सम्बन्ध राज्यों से होता है । सयुक्त राज्य श्रमेरिका 
इत्यादि सघ-राज्यो मे अनेक बार ऐसा हो चुका है। इन दोनो देक्षों मे अनेक ऐसी 
अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियों का लागू कर सकना इसलिए कठिन हो गया कि वे एक तो राज्य- 
सरकारो से सम्बन्धित थीं भौर दूसरे, राज्य सरकारो द्वारा उनका विरोध भी हुम्ना । 

(२) एक ही राज्य मे अक्सर एक ही विषय पर भ्रनेक परस्पर विरोधी कानून 
मिल जाते हैं | सयुक्त राज्य भ्रमेरिका में विवाह, तलाक, बैंकिंग तथा बीमा इत्यादि 
विषय राज्य सरकारों के श्रधीन हैं, श्रत उन पर अलग-श्रलग राज्य सरकारें अपनी 
सुविघानुसार भ्रलग-प्रलग त्तरह के कानून बनाती हैं, जिसका नतीजा यह होता है कि 
इन कानूनों की भिन्‍नता की वजह से अनेक मूगडे पैदा हो जाते हैं । 

इस प्रकार की स्थिति की समाप्ति तो सवेघानिक सशोचन द्वारा ही सम्भव है। 

(३) संघ सरकार को कम खर्चीला कहना भी गलत हैं। सध सरकार में 
समय और घन दोनो का ही दुरुपयोग होता है। शासनतन्त्र के दुहरे होने के फल- 
स्वरूप सर्च बढ़ जाता है, प्रत्येक राज्य की अपनी-अपनी विधानपालिकाएं, कायें- 
पालिकाएँ तथा न्यायपालिकाएँ होती है । प्रत्येक राज्य अपने सरकारी कर्मचारी रखता 
है । इस प्रकार जहाँ एकात्मक शासन-प्रणाली के भ्रस्तर्गत सरकार के विभिन्‍न अर्गों की 
दुहरी व्यवस्था नही होती, शासन पर वहुत कम खर्च होता है । 

(४) सघ शासन के भ्रन्तर्गत एक राज्य या बहुत से राज्यो द्वारा केन्द्रीय 
सरकार के विरुद्ध विद्रोह की भ्राश्का रहती है। अ्रनेक बार कुछेक राज्य मिलकर 
केन्द्रीय सरक्गर की नीति के विरोध के लिए तैयार हो जाते है । सयुक्त राज्य अमेरिका 
में दास-प्रथा के खत्म करने पर उत्तरी तथा दक्षिणी राज्यो मे गृह-युद्ध प्रारम्भ हो 
गया था। ऐसी स्थिति किसी भी सघ-राज्य मे पेदा हो सकती है । 

(५) बहुत से विचारकों का मत है कि सघ शासन-व्यवस्था एक अस्थायी 
व्यवस्था है, इसमे एकात्मकता की प्रवृत्ति रहती है। संघीय शासनो के झ्न्तर्गत जहाँ 
कि केन्द्र को कुछेक निश्चित शक्तियाँ ही सौंपी जाती हैं, घीरे-धीरे परिस्थितियों 
के परिवतेन के अनुसार शक्ति-विभाजन मे श्रन्तर पड जाता है । केन्द्रीय सरकार को 
अधिक से अधिक शक्तिसम्पन्न करने की प्रवृत्ति विकसित हो जाती हैं। सकटकालीन 
स्थिति का सामना करने के लिए केन्द्रीय सरकार को और भी अधिक शर्क्तियाँ सौंप 
दी जाती हैं। सयुक्त राज्य भ्रमेरिका मे पहले-पहल केन्द्रीय शासन को कुछेक 
निध्चित शरक्तियाँ ही दी गई थी, उस श्रवस्था मे केन्द्रीय सरकार बहुत कमजोर थी। 
बाद में सविधान की व्याख्या ओर सशोघनो द्वारा केन्द्रीय शासन इतना अधिक शक्ति- 
सम्पन्न हो गया कि लोगो ने कहना शुरू कर दिया कि सयुकत राज्य अमेरिका श्रव 
वास्तविक अर्थ मे सघ-राज्य रहा ही नही । 


. मापा. 


संघ-राज्य के लान २६७ 


(६) सघ-राज्य के अन्तर्गत संविधान का लिखित होना लाजमी है । लिखित 
तथा कठोर संविधान की अपनी कठिनाइयाँ होती है । उसे परिवर्तित हुई परिस्थितियों 
के भ्रनुसार नही बदला जा सकता । सयुवत राज्य अमेरिका वे सविवान की सथोद्न- 
प्रक्रियाँ इतनी कठिन है कि पिछले श्रनेक वर्षों मे बहुत कम संशोधन स्वीकार किये 
गये है। फिर यह सशोधन प्रक्तिया तीन-चौवबाई राज्यों को एतद्विपयक अ्रन्तिम 
अधिकार दे अप्रजातान्त्रिकत्ा को जन्म देती है। सविधान में किया गया शक्ति विभाजन 
सर्वंकाल के लिए उपयुक्त नहीं होता, उसमे परिवर्तन आवश्यक होता है, जो संविधान 
की कठोरता के कारण कठिन हो जाता है । 

न्यायालय की सर्वोच्चता भी कानूनविषयक श्रनिश्चितता को उत्पन्य करती 
है । सविधान की व्याख्या का अधिकार केवल मात्र न्यायालय को होता है, और साथ 
ही वह राज्य तया केन्द्रीय विधानपालिकाग्रों द्वारा पास किये गये कानूनों की स्वैधा- 
निकता पर ग्रन्तिम फैसला देता है। भ्रतः जब तक सुप्रीम कोर्ट विधानयालिका द्वारा 
स्वीकृत कानूनों पर अयनी सम्मति अन्तिम रूप से प्रगट नही कर देता, नद तक उनका 
भाग्य अनिष्चित ही रहता है। श्रनेक वार एक कानून बीस वर्ष तक लागू रहता है 
और तव अचानक सुप्रीम कोर्ट उसे गैरकानूनी करार दे देता है । फल यह होता है कि 
वीस वर्ष से कायम सभी व्यवस्थाएँ तव उल्ट-पुल्ट हो जाती है। उस प्रकार का 
व्यवस्था द्वारा न्यायालय को प्रनावश्यक रूप से शअवितशाली बना दिया जाता ह और 
उसे राजनीतिक क्षेत्र में हस्ताक्षेप करने का अ्रवसर प्रदान किया जाता # । 

निष्कर्ष --इन दोषों के वावजद भी हमे स्वीकार करना ही पड़ेगा वि सध्याद 
दिन-प्रतिदिन सर्वप्रिय होता जा रहा है श्रौर यह अनुभव क्या जाता है कि विश्व वी 
अ्रनेक श्राथिद तथा राजनीतिक बीमारियों का एक मान हल संघ दासन-व्यवस्था ही 
१ युद्ध-मचालन तथा विदेशी नीति के अनुसरण में सध राज्य प्रमफल नहीं रहते, यह 
प्रथम तथा द्वितीय विव्व-युद्ध ने भ्रच्शी तरह सात्रित कर दिया है। यह साहना मी 
गलत हैं कि सघवाद एक अस्थायी शासन-व्यवस्था है | निश्चय ही नये संघ राज्यों मे 
एकात्मक थघासन की प्रवृत्तियाँ हप्टियोचर हो जाती है श्रौर उनमें केन्द्र की शक्ति काफी 
चढा दी जाती है, परन्तु इसका बर्थ यह नहीं कि सघ-शासन फा आधारभूत सिद्धास्व-- 
स्थानोय स्वराज्य तथा राष्ट्रीय एकता--को त्याग दिया गया ह । जैसा कि हम ऊपर 
देस झ्राये हैं यह कमजोर भौर छोटे-दोटे राज्यो को शवितमम्पन्न बनाता ह। उन्हें 
भ्न्तर्राष्ट्रीव क्षेत्र मे गीरवमय पद प्रदान करता है, एक ही राज्य के सल्तर्गन प्राप्य मभी 
राष्ट्रीय इकाइयों को स्वायत्त शासन का अधिकार देता है 

सघवाद आज की सामाजिक तथा आविक समस्याझों ते हलभाव के लिए भी 
अत्यन्त उपयोगी माना जाता है। यह कहा जाता है कि समाज अपनी प्रकृति में 
संधात्मक है श्रत उसका संगठन भी सघशासन की प्रणाली पर हो होना चाहिए । 

प्रो० लास्फी उत्पादि प्राघुनिक राजनीयि शास्तियों छा बट विचार है कि 
अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध, प्रतिहन्दिता तथा वैमनस्य उत्पादि को दर वर एक विश्व-राज्य वी 
स्थापना समवाद के झ्राधार पर ही सम्भव &। संघवाद दे छाणर ४र ही राष्ट्रीय 


र्ध्द राजनीति श्ञास्त्र के भूल सिद्धान्त 


स्वतन्त्रता व अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति के श्रसुलो का मेल किया जा सकता है। इस प्रकार 
संघवाद अस्थायी शासन-व्यवस्था नहीं, वह भविष्य में मानवीय एकता और एक 


विश्व-राज्य (006 ०१6 8080०8) का आधार वन सकता है। 


ज्राएणॉशा। (९४005 
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बी 
राज्य तथा शासन के भेद (8) 
ससदीय तथा राष्ट्रति गासन 

(२क्वाधध्ााशा्विए क्षाते शिर््तशा। (0५४॥70॥) 

प्रजातन्त्रात्मक आसन-प्रणालियों का एक श्रन्य वर्गकिरण ससदीय-शासन तथा 
राष्ट्रपतितन्त्र के रुप मे भी क्या गया है| इस वर्गीकरगा का आ्राधार विधानपालिका 
(.८हाशण्मा०) तथा कार्यपालिका (8+०८ए॥५९) के पारस्परिक सम्बन्ध हैं। यदि 
कार्यपालिका विधानपालिफा के नियन्त्रण मे काम करती है और उसके प्रति उत्तर- 
दायी है तो शासन-प्रणाली ससदीय (एशाशालशाताए) कहलातो हूँ। इसके 
विपरीत अगर का्यपालिका तथा विधानपालिका दोनो के अपने अपने कार्य-द्षेत हँ 
ओर दोनो एक दूसरे से काफी हद तक स्वतन्त्र है तो ऐसी झासन-प्रणणाली राष्ट्रपति- 
नन्‍्त्र (ए«छंतेथाए॥) वहलायेगी। प्रथम प्रकार की गासन-प्रणाली का श्राधार 
कार्यपालिका तथा विधानपालिका का पारस्परिक सहयोग ओर दूसरी का दोनों बग 
पृथक्करण है । 
११४. ससदीय शासन-प्रस्यालोी (?87ण॥रटा॥आधाए 0िता छा 50एटाव- 

पथ) 

सर्वप्रथम हम ससदीय धासन-प्रणाली का विवेचन करेगे । ससदी प शासन-प्रणाली 
का विकास उस्लैण्ड में हुआ | एग्लेण्ट मे ससदीय सरकार का आधार रस्मो-रिवाज है 
नि कोई संद्धान्तिक कानून। उस्लेण्ट से ही एसका प्रचलन फ्रास, बेल्जियम, रूमानिया, 
नादें स्वीडन तथा देनसार्क एरणदि देशों मे हुआ था । उस्लेण्ड के झ्रादर्शो का ग्रनुनरु 
उसके उपनिवेशों ने भी किया। भारत, पाकिस्तान, लबा, इटोनेशिया :त्पादि हाल ह 
में स्वतन्त्र हुए एशियन राज्यों मे भी समदीय झासन-प्रग्गाली को ही अपनाया गया है । 
रूस में यद्यपि शासन-््यवस्था के दोन्‍प है संद्धान्तिक शरीर व्यावहारितत्+तथापि 
संद्धान्तिर रूप से वहाँ भी ससदीय शासन-प्रगाली को ही बुछ हेर फेर के साय अपनाया 
भया है। एस प्रवार संसदीय शासन-प्रणाली आज पर्पाप्त लोक-प्रिय हो गई है । वस्तुत 
सयुवत राज्य अमेरिशा तथा उससे प्रभावित उुठ्ेक अरय जेडिन-प्रमेरियन राज्यों को 
होए घनन्‍्एए प्राय सभी जगह संसदीय शासन-प्रग्गाली को ही श्रपनाया गया है । 

ससदोय शासन-प्रणाली की परिभाषा--समदीय शासन प्रत्माली, जैसा कि नाम 
से ही चिदित है, ऐसी धासन-व्यवस्था है जिसमें कि कायंपालिया ससद ([.6छ59076) 
के निधप्ण तथा देख-रेस में शानन चलाती है । डा» गानर के मतानुसार "संसदोग 
शासन-प्रणाली के श्रन्तर्गत बास्तविए कार्यपानलिका (सप्रिमण्डल) विधानमप्डल कऋयया 
उसके एक लोकप्रिय सदन के धति तथा प्रन्त से निर्वाचकों के प्रति प्रपनो राजनीतिश 


कक नू-कर कक ए 
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एक निश्चय हो जाने पर तो उन्हे ममन्त्रिमण्डल द्वारा निर्धारित नीति का समर्थन 
करना पडता है भ्रथवा इस्तीफा दे मन्त्रिमण्डल से श्रलग हो जाना होता है। मन्त्रिमण्डल 
की नीति के विधानपालिका द्वारा अ्स्वीकार किए जाने पर इसके सभी सदस्य त्यागपत्र 
दे देते हैं । मन्त्रिमण्डल सामूहिक रूप से ही जीवित रहता है श्नौर सामूहिक रूप से ही 
खत्म हो जाता है। एक मत्रि द्वारा पेश किये गये बिल के रद्द हो जाने पर भी सम्पूर्ण 
मन्त्रिमण्डल इस्तीफा दे देता है। इसी उत्तरदायित्व के नियम पालन के आधार पर 
ही इसे उत्तरदायी शासन ([२०४७०॥४०॥९८ 50फ८याण८्णा) कहा जाता है । 

विधानपालिका कार्यपालिका का अनेक प्रकार से नियन्त्रण करती है । विधान- 
पालिका के सदस्य मन्त्रियो से प्रश्व पूछ सवते हैं, सन्‍्तोपजनक उत्तर न मिलने पर 
पूरक प्रश्न (509. क्षाश89 १७९८४४०७५) पूछ सकते हैं। मन्त्रिमण्डल द्वारा 
पेश किये गये किसी बिल को या बजट को ग्रस्वीकार कर विधानपालिका मन्त्रिमण्डल 
के प्रति अविश्वास प्रकट कर सकती है, श्रावश्यकता पडने पर विधानपालिका निन्‍्दा 
प्रस्ताव ((शाइ॥ा४.. एरणाणा) या. श्रविश्वास-अस्ताव [२० ८०णर्गीपेशाए६ 
77000॥) द्वारा मन्त्रिमण्डल को हटा सकती है। सक्षेप मे मन्त्रिमण्डल के सदस्य 
अपने पदो पर तभी तक श्रासीन रहते है जब तक कि उन्हे विधानणलिका के बहुमत 
का विश्वास प्राप्त होता है । 

पदच्युत किये जाने पर मन्त्रिमण्डल विधानमण्डल के भग किये जाने की माँग 
भी कर सकता है। इस्लैण्ड मे राजा प्राय मन्त्रिमण्डल की एतद्विपयक माँग को 
स्वीकार कर लेता है । 

भारत मे सघ तथा राज्य में बनाई जाने वाली सरकारे पालियामेण्ट्री 
शासन-व्यवस्था पर ही श्रार्धारित है। केन्द्र के क्षेत्र मे प्रधान मन्‍्त्री अपने मन्त्रिमण्डल 
के सदस्यो सहित लोकसभा (प्लव०४६९ ०६ ॥॥6 ?८०७॥७) के प्रति उत्तरदायी होता 
है ।वह तभी तक अ्यने पद यर रह सकता है जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास 
प्राप्त हो। इसी प्रकार राज्यो में भी मुख्य मन्त्रि सहित सम्पूर्ण मन्ब्रिमण्डल 
विधानपानिका के निचले सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। भारत तथा इग्लेण्ड की 
एतद्विषयक व्यवस्था से एक महत्त्वपूर्ण श्र्तर है। भारत में मन्त्रिपरिषद्‌ की तथा 
उसकी लोकसभा के प्रति जिम्मेदारी को व्यवस्था संविधान द्वारा की गई है जब कि 
इग्लैण्ड मे यह सब व्यवस्था ररमो-रिवाज पर आधारित है । 

ससवीय शासन-व्यवस्था के गुश--ससदीय शासन-व्यवस्था का सबसे बडा गुण 
कार्यपालिका तथा विधानपालिका मे सहयोग तथा ताल-मेल की व्यवस्था है । 

कार्यपालिका विधानपालिका का ही एक भाग होती है । वस्तुत्त यह कहना अधिक 
ठीक होगा कि कार्यपालिका विधानपालिका के सदस्यों से निमित श्र सम्थित 
एक ऐसी उपसमिति है जिसका कत्तव्य विधानपालिका द्वारा स्वीकृत कानूनों तथा 
आादेशो का पालन करवाना है। कार्यपालिका के सभी सदस्य विधानपालिका के सदस्य 
होते हैँ, वे श्रपती सम्पू्णो नीतियो को विधानपालिका के सम्मुख स्वीकृति के लिए पेश 
करते हैँ । शासकीय दृष्टि से श्रवव्य सभी महत्त्वपूर्ण कानून भी उन्ही द्वारा पेश किये 
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जाते है। वे कार्यपालिका की सभी प्रकार की आवश्यकताओं को बिस्तारपूर्व क विधान- 
पालिका के सम्मुख पेश कर सकते हैं। कार्यपालिका के सदस्य विधानपालिका के प्रमुग 
सदस्यों में से होते है । प्रधान मन्‍्नी तो बहुमत का नेता होता है | ऐसी अ्रवस्था मे दे 
अ्रपनी कानून सम्बन्धी सम्पूर्ण आवश्यकताशों को विधानपालिका द्वारा स्वीकृत परवा 
सकते हैँ। उसी प्रकार विद्यानपालिका तथा कार्यपालिका में मन-मुटाव तथा 
अ्रसहयोग के उत्पन्न होने की सम्भावना बहुत ही कम रहती है। विधानपालिवा प्रपनी 
मनपसन्द को कार्यपालिका का निर्माण कर सकती है | 

इसी आामन-व्यवस्था के अन्तर्गत अ्र्थ-सग्रह करने बाले, नये कर लगाने वी 
स्वीकृति देने वाले श्रीर ”न सर्च करने वाले विभागों में पारस्परिक सहसोग रहता 
है । जितने भी नये कर लगाये जाते है वे सभी विधानपालिका की स्वीकृति ने लगाये 
जाते हैं जब कि उनका सुझाव कार्यपालिका ही देती है | कार्यपालिका ही उनके सम्रह 
के लिए जिम्मेदार होती है । धन-राशि के व्यय फरने की जिम्मेदारी कार्यपालिया पर 
होती है जब फि व्यय दी स्वीकृति विधानपालिका देती है। दोनो में पारस्परिक सहयोग 
होने से किसी प्रकार का भी गत्यवरोध उत्पस्त होने की सम्भावता नहीं रहती । सख्त 
राज्य अमेरिका में गक्ति-विभाजन के फलस्वरूप कार्य तथा उद्दे्य की ऐसी एश्ता नहीं 
मिलती । अनेक बार विधानपालिका तथा कार्यपालिका मे मतभेद उत्पत्त हो जाता 
है, जिसके फलस्वस्प राज्य-भाप्तन के निविष्न सचालन में अच्चने पंदा हो जाती है । 

ससदीय थासन उत्तरदायी घासन की व्यवस्था करता है। यही शासन वा एक 
ऐसा प्रकार है जो जनमाधारगा या निर्वाचकों वी प्रभुता को वास्तविकता पा रूप 
देता है। कार्यपालिका अपनी सम्पूर्ण मासकोय नीतियों के लिए तथा झवनी सनी 
गार्यवाहियों के लिए विधानपालिका के प्रति जिम्मेदार होती है । विधानपालिया 
जनता के प्रतिनिधियों से मिलकर बनती है, श्रत उसके सभी सदस्य जनमामास्य ने 
प्रति उत्तरदायी होते हैं। जब कभी मस्त्रिमण्ठस जनसाधारण की उच्छाओं या प्रति- 
निधित्व नही फऊरता और विधानपानिका के सदस्यों का भी उसे विश्वास प्राप्स नहीं 
"ता, तो उसे हटाया जा सत्ता है, और उसके स्थान पर ऐसे नये मस्तिमगव्ल वा 
निर्माण किया जा सकता है जो विधानपालिया के सदस्यों के साथ-साथ जन-साधा रख 
ना भी विश्यास पान्न हो। सह श्रावध्यव नही कि एक बुरा मन्यिमण्टल सभी हर 
कार्य करता रहे जब तका तरि उसी अवधि समाप्त न हो जाग। सखुबत राज्य 
अमेरिका में कार्यपालिया के अस्यक्ष का निर्वाचन एफ निश्चित अवधि के लिए शासा 
है। यदि एस बीच जनसामान्य उसती नीतियों से प्रसन्तुप्ट हो जाग तो भी नए उसे 
नहीं बदल सपता । लाई ब्राएस वा उथन है कि संसदीय दामन के प्रन्तमद उसर- 
दायित्व एक न्यान पर पेच्द्रित टोता है । शासवीय संराियों के लिए व्िथानप्रातिर 
सायबालिका को दोषी झहरा सफती है और जनता कार्यपालिका नथा विधानपालिणा 
दोनो ये पहमत नो ही । संयुक्त राज्य प्रमेरिवा में उनन्दायित्व किमी भी एक 
स्पान पर पेड्धित कर समना पत्यन्त कठिन है । उसी भी झ्सफज सासडीय नौसि 


पे 


दे! लिए गगयंपालिका विधानपालिया को दोपी झहय सती है प्रौर विधानपादिक्य 
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एक निदवय हो जाने पर तो उन्हे मन्त्रिमण्डल हारा निर्धारित नीति का समर्थन 
करना पछता है भ्रथवा इस्तीफा दे मन्त्रिमण्डल से श्रलग हो जाना होता है। मन्न्रिमण्दल 
की नीति के विधानपालिका द्वारा अस्वीकार किए जाने पर इसके सभी सदस्य त्यागपतन्र 
दे देते हैं | मन्न्रिमण्डल सामूहिक रूप से ही जीवित रहता है और सामूहिक्र रूप से ही 
खत्म हो जाता है। एक मत्रि द्वारा पेश किये गये विल के रहू हो जाने पर भी सम्पूर्ण 
मन्त्रिमण्डल इस्तीफा दे देता है । इसी उत्तरदायित्व के नियम पालन के आधार पर 
ही इसे उत्तरदायी शासन ([२०5००॥श०)४ 050एथ77एथ८॥) कहा जाता है । 

विधानपालिका कार्यपालिका का अनेक प्रकार से नियन्नण करती है । विधान- 
पालिका के सदस्य मन्त्रियों से प्रइव पूछ सवते हैं, सन्‍्तोपजनक उत्तर न मिलने पर 
पूरक प्रश्न (8090 गाथा» १५८४४००४) पूछ सकते हैं। मम्त्रिमण्डल द्वारा 
पेश किये गये किसी बिल को या वजट को अस्वीकार कर विधानपालिका मन्त्रिमण्डल 
के प्रति अविश्वास प्रकट कर सकती है, श्रावश्यकता पडने पर विधानपालिका निन्‍्दा 
प्रस्ताव (5००. 7०070) या. श्रविश्वास-प्रस्ताव (२० ८णावतठिशा०० 
770॥0) द्वारा सन्त्रिमण्डल को हटा सकती है। सक्षेप मे मन्त्रिमण्डल के सदस्य 
अपने पदो पर तभी तक आसीन रहते है जब तक क्रि उन्हे विधानगलिका के बहुमत 
का विश्वास प्राप्त होता है । 

पदच्युत किये जाने पर मन्च्रिमण्डल विधानमण्डल के भग किये जाने की माँग 
भी कर सकता है। इशग्लेण्ड मे राजा प्राय मन्त्रिमण्डल की एतद्विपयक मांग को 
स्त्रीकार कर लेता है । 

भारत मे सघ तथा राज्य में बनाई जाने वाली सरकारे पालियामेण्ट्री 
शासन-व्यवस्था पर ही श्रार्धारित है। केन्द्र के क्षेत्र मे प्रधान मन्त्री अपने मन्त्रिमण्डल 
के सदस्यो सहित लोकसभा (न075९८ ० ॥॥6 ९९०७७) के प्रति उत्तरदायी होता 
है । वह तभी तक अपने पद पर रह सकता है जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास 
प्राप्त हो। इसी प्रकार राज्यों में भी मुख्य मन्त्रि सहित सम्पूर्ण मन्त्रिमण्डल 
विधानपालिका के निचले सदन के प्रति उत्तरदायी होता है । भारत तथा इग्लेण्ड की 
एत्तद्विषयक व्यवस्था मे एक महत्त्वपूर्ण अ्रन्तर है। भारत मे मन्त्रिपरिपद्‌ की तथा 
उसकी लोकसभा के प्रति जिम्मेदारी वी व्यवस्था मविधान द्वारा की गई है जब कि 
इग्लैण्ड मे यह सब व्यवस्था रस्मो-रिवाज पर आ्राघारित है । 

ससदीय शासन-व्यवस्था के गुण--ससदीय शासन-व्यवस्था का सबसे बडा गुर 
कार्यपालिका तथा विधानपालिका मे सहयोग तथा ताल-मेल की व्यवस्था है । 

कार्यपालिका विधानपालिका का ही एक भाग होती है । वस्तुत यह कहना श्रधिक 
ठीक होगा कि कार्यपालिका विधानपालिका के सदस्यों से निर्मित और समर्थित 
एक ऐसी उपसमिति है जिसका कत्तव्य विधानपालिका द्वारा स्वीकृत कानूनों तथा 
आदेशो का पालन करवाना है। कार्यपालिका के सभी सदस्य विधानपालिका के सदस्य 
होते हैं, वे श्रपनी सम्पूर्ण नीतियो को विधानपालिका के सम्मुख स्वीकृति के लिए पेश 
करते हैं। शासकीय दृष्टि से झ्रव्य सभी महत्त्वपूर्ण कानून भी उन्हीं द्वारा पेश किये 
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जाते हैं। वे कार्यपालिका की सभी प्रकार की आवश्य कताशों को विस्तास्पुर्व क विधान- 
पालिका के सम्मुख पेण कर सकते है। कार्यपालिका के सदस्य विधानपालिका के प्रमुस 
संदस्यो में से होते है । प्रधान मन्त्री तो बहुमत का नेता होता हे । ऐसी अवस्था में थे 
भ्रपनी कानून सम्बन्धी सम्पूर्ण आरवश्यकताञों को विधानपालिका द्वारा स्वीउुत्त करवा 
सकते हैं। इसी प्रकार विधानपालिका तथा कार्यप्रालिका में मन-मुटाव तथा 
प्रसहयोग के उत्पन्न होने की सम्भावना बहुत ही कम रहती है। विधानपालिवा 'प्पनी 
मनपसन्द की कार्यपालिका का निर्माण कर सकती है | 

इसी घासन-व्यवस्था के अन्तर्गत अर्थ-सग्रह करने वाले, नये कर लगाने की 
स्वीकृति देने वाले श्रौर छन सर्च करने वाले विभागों में पारस्परिक सहयोग रहता 
है । जितने भी नये कर लगाये जाते है वे सभी विधानपालिका की स्वीकृति से लगाये 
जाते हैँ जब क्रि उनका सभाव कार्यपालिका ही देती है । बरार्यपालिका ही उनके सम्रह 
के लिए जिम्मेदार होती है । धन-राधि के व्यय करने की जिम्मेदारी कार्यपालिया पर 
होती है जब कि व्यय नी म्वीकति विधानपालिका देती है। दोनों मे पारस्परिक सहयोग 
होने से किसी प्रकार का भी गत्यवरोध उत्पन्त होने की सम्भावना नहीं रहनी । सख्त 
राज्य श्रमेरिका गे जव्ति-विभाजन के फलस्वरूप कार्य तथा उद्देश्य बंगे गेसी एक्ता नहीं 
मिलती । अनेक वार विधानपालिका तथा कार्यपालिका मे मतभेद उत्पन्त हो जाता 
है, जिसके फलस्वरूप राज्य-णासन के निविष्न सचालन भें अ्य्चने पैदा हो जाती हैं । 

संसदीय शासन उत्तरदायी घासन की व्यवस्था करता है । यही घासन का एक 
ऐसा प्रकार है जो जनसाधारगा या निर्वाचकों की प्रभ्ुुता को वास्तविववता का रूप 
देता है । कार्यपालिका अ्रपनी सम्पूर्णा घासक्रीय नीतियों के लिए तथा अपनी सनी 
वायंबाहियों के लिए विधानपालिका के प्रति जिम्मेदार होती है । विधानपालिया 
जनता के प्रतिनिधियों से मिलकर बनती है, प्रन उसके सभी सदस्य जनसामान्य नेः 
प्रति उत्तरदायी होते हैं । जब कभी मल्निमण्डल जनसाधारगा की उच्छान्नों वा प्रति- 
निधित्व नही घबरता और दिधानपालिका के सदस्यों का भी उसे विश्वास प्राप्त नहीं 
गैता, तो उमर हटाया जा सदता है, और उसके स्थान पर ऐसे नये मन्प्रिमणएल या 
निर्माग विया जा सकता है जो विधानपालिफा के सदस्यों के साथ-साथ जन-सा वाररय 
का भी विध्वास पात्र हो। यह भ्रावध्यत नहीं कि एक बुरा मन्म्रिमण्टल तभी लाया 
कार्य करता रहे जब तक कि उसी अवधि समाप्त न हों जाय। खपुदत राज्य 
प्रमेरिका में कार्य पालिया वे: प्रश्यन्ष झा निर्वाचन एक निश्चित अबधि के लिए 7ता 
३२ । यदि एस घीच जनसामान्य उसकी नीटियो से श्सन्‍्नुप्ट हो जाय तो भी वह उस 
नहीं बदल सहता । लाइ ब्ाटस वा कथन है कि संसदीय शासन के झन्तगन उच्तर- 
दाधित्व एक स्थान पर केन्द्रित होना है। घासवीय सराधियों के लिए विवरानयाविश 
कार्यपालिया वो दोपी ठहरा सकती है बौर जनता वार्यपालिवा नया विपरानपालिया 
दोनो के दहुसमत वो ही । सयुपतत राज्य श्मेरिया में उनरदाग्रित्य किसी भी “यः 
स्यान पर क्ेडटित बार साउना गश्रत्यन्त वठिन है। फिसी भी घसफल शासररीय सीसे 
के लिए कारयंपालिका विधानपालिया को दोपी दशस सफुती है और विधानपालिशा 


हि 
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कार्यपालिका को । परन्तु ससदीय शासन-व्यवस्था में ऐसा सम्भव नही । 

ससदीय शासन-व्यवस्था मे लचकीलापन (£॥०४0०॥79) होता है | परियत्तित 
हालत के ग्रनुसार उसे बदला जा सकता है। खास तौर पर सकटकालीव स्थिति का 
सामना जितनी सफलता से पालियामेण्ट्री सरकार के श्रन्तर्गत किया जा सकता है 
वैसा अन्यत्र नही । इस्लेण्ड मे अनेक वार सकटकाल भ्राये श्रौर उनका सामना करने 
के लिए उपयुक्त अवसर पर उपयुवतत नेताओ्रो के चुनाव किये गये। प्रथम विश्व-युद्ध के 
दोरान में मि० ऐस्क्विथ के स्थान पर लायड जाजं को युद्ध-सचालन के लिए उपयुक्त 
समझ चुन लिया गया । इसी प्रकार द्वितीय विश्व-युद्ध के शुरू में ही चेम्वरलेन के 
स्थान पर चचिल का चुनाव किया गया । फिर सकटकालीन स्थिति मे सभी दलो को 
मिलाकर राष्ट्रीय सरकार बनाई जा सकती है, प्रथम विश्व-युद्ध के भ्रनन्‍्तर जब 
अन्य राज्यो की भाँति इग्लेण्ड मे भी विकट आधथिक सकट उपस्थित हो गया था उस 
समय रेम्ज मैकडानल्ड के नेतृत्व मे सभी दलों की मिली-जुली राष्ट्रीय सरकार कायम 
की गई थी । इसी प्रकार द्वितीय विश्व-युद्ध के दौरान मे चचिल ने भी ऐसा ही किया 
था। परन्तु सयुवत राज्य अमेरिका में ऐसे ग्रवसर पर उपयुवत नेता का चुनाव नहीं 
हो सकता और न ही सभी दलो का सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जा सकता है । सयुक्त 
राज्य अमेरिका मे तो सभी चीजे निश्चित तथा निर्दिष्ट हैं । उनमे परिवर्तन की मुजाइण 
नही । वाल्टर बेजहाट ने ठीक कहा है, “अमेरिकत सरकार प्रभुत्तासम्पस्त लोगों को 
सरफार कहलाती है, परन्तु सकट के समय जब कि प्रभुत्व-शक्षित की परम भ्रावशपकत्ता 
होती है, झ्राप प्रभुतसम्पन्न जनता को नहीं खोज पाते सभी व्यवस्थाएँ 
निश्चित अवधि के लिए होती हैँ | कोई भी लचकीला तत्त्व नहीं, प्रत्येक चौज कठोर 
निद्िष्द तथा! उल्लिखित है। कुछ भी हो जाय, श्राप किसी चीज को शीघ्र नहीं कर 
सकते | और न ही किसी को रोक सकते हैं । शझापने श्रपनी सरकार का पहले ही 
फंसलाः दे दिया है । चाहे यह आपके लिए ठोक है या नहीं, कापून के झ्राधार पर 
श्रापको इसे बर्दाश्त करना हो पड़ेगा 7 

प्रो० डायसी के अनुसार ससदीय शासन में गुणात्मक उच्चता भी होती है। 
मन्त्रिमण्डल के सदस्य माने हुए नेतागण होते हैं, मन्न्रिमण्डल मे स्थान ग्रहरा करने 
से पूर्व वे बरसो विधानपालिका के सदस्यो के रूप में भ्रपनी योग्यता को प्रर्दाशत करते 
हैं और अनेक नेताओ के शिष्यत्व मे रह बरसों शासन तथा विधान सम्बन्धी बारी- 
कियो को समभने का प्रयत्न करते हैं और तत्पश्चात उन्हे मन्त्रिमण्डल मे स्थान 
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मिलता है । प्रो० लास्की ने भी इस वात को स्वीकार विया है और कहा हैं कि सयुप्त 
राज्य श्रमेरिका के राष्ट्रपति साधारण श्रेणी के लोग होते है, उनमे उच्चकोटि की 
शासकीय भव्तियों का श्रभाव हाता है। अमेरिकन प्रेजिडेण्ट के मन्त्रिमण्डल के सदस्यों में 
तो वे योग्यताएँ हो ही नही सकती जो एक ससदीय-णासन के प्रन्तर्गत मन्त्रियों की 
होती हैं | वयोकि अमेरिकन मन्नी राष्ट्रपति की क्रपनी रचना होते है, जनता के नेता 
नहीं । समदीय णासन का शिक्षात्मक मूल्य भी है। प्रत्येक ससदीय घासन की सफवता 
के लिए राजनीतिक दलों की उपस्थिति श्रावश्यक समझी जाती है । राजनीतिक दल 
लोगो मे राजनीतिक चेतना उत्तन्त करते हैं। प्रत्येक राजनीतिक दल देश की राज- 
नीतिक समस्याओ के सुलकाव के लिए श्रपनी योजनाएं प्रस्तुत करता है भौर घासन 
सूत्र को अपने हाथ मे ले उन्हे कार्यान्वित करने का वायदा करता है। वे पपने-श्रपने 
प्रोग्रामो को सवंप्रिय बनाने के लिए लगातार प्रचार-कार्य करते रहते हैँ । 

विभिन्‍न कानूनी तथा राजनीतिक मसलो पर विधानपालिवाश्रों भे चाद- 
विवाद होते रहते है । जहाँ विरोधी पक्ष मन्त्रियों की कटी श्रालोचना करता है श्लौर 
दासन-क्षेत्र मे उपस्थित दोपो को जनता के सम्मुख रखता है, वहाँ दूसरी श्रोर 
मन्त्रियणा अपने मत की पुष्टि के लिए सरकार ने जो कुछ किया होता है उसका 
विवरण देते हैं । साथ ही अपनी नीतियों का समर्थन विभिन्‍न तदकों द्वारा करते हैं। 
जनता विधानपालिका की कार्यवाही मे पर्याप्त दिलचस्पी लेती है। विरोधी पक्ष वी 
उपस्थिति के फलस्वस्प ससदीय शासन के अन्तर्गत एकतन्त्रवांद दे विकास वी 
वहुत कम सम्भावनाएँ होती है । सयुक्त राज्य श्रमेरिका में राष्ट्रपति भ्रवसर पा 
तानाशाही स्वापित कर सकता है, वयोकि उसकी कार्यपालिका कौ छव्तियाँ पर्याप्त 
अ्नियन्नित है । 

ससदोय शासन-प्रणाली के दोप--समसदीय घासन-प्रग्गाली में अ्रनेक महत्त्वपूर्ण 
शुण है, यह हम ऊपर देख चुके है। परन्तु उसकी श्रालोचना भी नीचे लिखे श्राधार 
पर की जाती है-- 

सर्वप्रथम तो यह कहा जाता है कि ससदीय शासन यवन्था में णानक्ीय-पवित 
एक ही व्यक्ति के हाथ में नहीं रहती है, इसका फद यह होता है कि शासन तन्‍्त्र 
कमजोर होता है। अध्यक्षात्मक शासन-प्रणाली में पासन-सत्ता एक ही व्यक्ति के कह्लाथ 
भे केन्द्रित होती है, अत वह शासन-व्यवस्था सक्टवालीन स्थिति वा मुप्रायला श्रसिक् 
झासानी से और सफलता से कर सबती है। प्रधान मन्‍्नी अन्य सन्त्रियों वा साथी है, 
यह ठीक है कि उनवी स्थिति अन्य सन्प्रियों की अपेक्षा थोड़ी बहुत सेस्ड होती है, 
परन्तु वह सर्वोच्च तथा नर्वश्षेप्ठ नही होता । न ही वह अपने साथियों पर उसी प्रफार 
निमनन्‍्पणु कर सकता हू जैसे कि अमेरिदन राष्ट्रपति करता है। झमेरिवन दराप्ट्रुसति 
अपने मन्धियों की राय सुनकर भी धपना मनसाना फ्रीसवा छबरता है क्षौर उनतयो 
बसलाये बिना या उनसे सलाह लिये दिना भी वह सेव घुछ कर सापदा है । बह स्थिति 
राष्ट्रपतितन्त यो शम्लि-सग्पन्न बना देती हे । 

समदोय सासन-व्यवस्था सतियों ने विभाजन गे सिधान्त [व्राह्०णा३० 
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5९एशथा0 0 7०भ्रष्ट8) के विपरीत है । सुप्रसिद्ध फ्ेच विचारक मॉनन्‍्तेस्क्‍्यू का 
कथन है कि विधाननिर्माण तथा कार्यंपालिका के कत्तंव्यों को भिन्‍न-भिन्‍न सस्थाग्रों को 
सौपना चाहिए जो कि प्रगर एफ दूसरे से पूरी तरह स्वतन्त् न भी हो तो भी प्राय 
स्वतन्त्र हो । उसका विचार था कि श्रगर इन दोनों शक्तियों को एक ही स्थान पर 
एकत्रित कर दिया जाय तो न तो घासन भे कुघलता हो रहती है और न व्यक्ति- 
सस्‍्वातन्त्य की सुरक्षा ही। विधानपालिका कानुन बनाने के काम से इतना उत्साह 
प्रदशेन नही करती जितना कि विदेश नीति सम्बन्धी या प्रशासन के कार्य से दिलचस्पी 
लेती है। इसी प्रकार मन्त्रिगण भी कार्यपालिका के कत्तंव्यो मे श्रधिक दिलचस्पी न ले 
कान बनाने के काम में श्रधिक रुचि दिखाते हैं । इससे शासन-कार्य मे कुमलता का 
प्रभाव हो जाता हैं। इसी प्रकार मॉन्तेस्क्यू का यह विश्वास था कि वेयक्तिक स्वतन्त्रता 
की सुरक्षा के लिए दोनो विभागो का पृथक होना श्रावश्यक है । सयुक्त राज्य श्रमेरिका 
में इसी सिद्धान्त का अनुसरण कर सरकार के तीनो विभागों को यथासम्भव एक दूसरे 
से पृथक्‌ रखने का प्रयत्त किया गया है । 

परन्तु संसदीय शासन-प्रणाली पर किये गये इस श्राक्षेप को उचित नही माना 
जाता । प्राय सभी आलोचक यह स्वीकार करते हैं कि विधानपालिका तथा कार्य- 
पालिका में पारस्परिक सहयोग तथा सद्भाव को परम आ्रावश्यकता होती है । दोनो 
के स्वाभाविक सहयोग से ही शासन कार्य मे कुशलता उत्पन्न हो सकती है। प्रमेरिकन 
शासन-व्यवस्था मे तीनो विभागों को पृथक्‌ रखा गया है, परन्तु इससे सरकारी मशीनरी 
के ठीक-ठीक चलने मे कठिताई ही पडी है, सरलता झभौर कुशलता उत्पन्त नहीं हो 
सकी । वैयक्तिक अ्रधिकार तथा स्वतन्त्रता की रक्षा ससदीय सरकार मे अध्यक्षात्मक 
सरकार की श्रपेक्षा अधिक सुगमता तथा सरलता से हो सकती है। मॉन्‍्तेस्क्यू का 
सिद्धान्त इस विषय में भ्रधिक सहायता नही कर पाता । 

संसदीय शासन-व्यवस्था के प्रति श्राज एक वडा श्राक्षेप यह है कि इसमे मन्च्रि- 
मण्डल विधानपालिकां की विधान निर्माण सम्बन्धी शक्तियों को हडप कर लेता है भौर 
उसे कठपुतली मात्र बना देता है। कानून-निर्माण तथा बजट तैयार करने के विषय मे 
तथा श्रन्य नीतियो के निर्धारण इत्यादि से मन्त्रिमण्डल ही विशेष दिलचस्पी लेता है, 
विधानपालिका नहीं । कहा जाता है कि इस्लेण्ड भे आज कुछ एक चुने हुए पार्टी 
नेताओी (मच्न्रिमण्डल) का भ्रधिनायकतन्त्र स्थापित हो गया है, जो कुछ मन्त्रिमण्डल 
विधानपालिका के सासने रखे उसे विधानपालिका को मानना पडता है। विघान- 
पालिका के सदस्यो की कोई स्वतन्त्र स्थिति नही होती । वे पार्टी-नियन्त्रण के प्रन्तर्गत 
विवश हो भपने मेताझ्रों का विरोध नही कर सकते ॥ अपने वोट के अधिकार को वह 
स्वतन्त्रतापूर्वक इस्तेमाल ही नहीं कर सकते । श्राजकल विधानपालिका श्रपनी बहुत- 
सी कानूनी-निर्माण सम्बन्धी शक्तियों को कार्यपालिका को सौंपती जा रही है । 
फानुन-निर्माण भी आज एक विश्लेप कला है, जिसका ठीक-ठीक ज्ञान कुछेक विशेष 
योग्यता सम्पन्न व्यक्तियों को ही होता है । श्रत पालियामेण्ट के साधारण सदस्य 
उनमे कोई दिलचस्पी नही लेते । राज्य कत्तंव्यो के विकास के फलस्वरूप विधानपालिकाग्रो 
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के लिए यह सम्भव नही कि वे पूरी-पूरी ईमानदारी से प्रत्येक तिल पर विचार कर 
सके । ऐसी श्रवस्था में पालियामेण्ट को चतुर तथा विधानविन्न मन्त्रियों की ही परूय 
लेनी पठती है। वह उन सभी कानूनों को मान लेती हैं जो मन्निमण्डल द्वारा पेश फिये 
जाते है। प्रो० लास्की ने भी इस स्थिति दी विकटता को श्रनुभव किया है। उसका 
कहना है कि ससदीय भासन-प्रणाली के श्रन्तर्गत कार्यपालिका को श्रत्याचार दरने के 
लिए अवसर मिल जाता है। ससद मन्त्रियो के फँसलो को स्वीकार करने वाली सस्वा 
मान ही रह जाती है, वहन तो इनकी श्रालोचना कर सकती है और नहीं 
परिवर्तन । क्योकि मन्त्रिमण्डल के परिवर्तन का श्रर्थ है हाउस प्रॉफ कामन्स का तोड़ा 
जाना झौर चुनावों का दुबारा होना । ऐनी हालत का सामना करने के लिए बहुत 
कम सदस्य तंयार होते हैं। श्रत वे मम्निमण्डल के समर्थन को ही अपना वर्चव्य 
समभते हैँ । श्राज तो मन्चिमण्डत ही विधानपालिका को नियन्धत्रित करते हूँ । 

परन्तु यह आरोप भी पर्याप्त प्रत्युक्तिपूर्ण है । इसमे सन्देह नहीं कि हाउस 
श्रॉफ कामन्स भ्रव केवल मान वाद-विवांद सभा ही है, या वह श्रव केवल निपेधात्मक 
नियन्नणश ही करती है, फिर भी भ्रन्तिम रूप से मन्म्रिमण्डल हाउस श्रॉफ कामन्स को 
उत्तरदायी होता है। हाउस ऑफ कामन्‍्स समय पड़ने पर अपनी दछाय्ित का प्रदर्णन 
करता हैं शौर सरकार की श्रप्रिय तथा श्रहितकर नीतियो का डटकर विरोध करता 
है । जब कभी उसे इस बात का ज्ञान होता है कि जनमत उसके साथ हैं तो वह 
झपनी बात मन्दत्रिमण्डल से मनवाकर ही रहता है। श्राज सरकार के बत्तंव्यों के बढ 
जाने के वारण श्र कानुन-निर्माण के एक विशेष टेकनीक वन जाने से विधानप)लिका 
के साधारण सदस्य चाहे वंधानिकफ कार्यो में श्रधिक रुचि न दिखाएँ तो भी वे लोग 
सरकार के काम-फाज की देख-भाल और थालोचना व रते रहते हैँ। झ्राज इग्लेण्ट भें 
'हाउस श्लॉफ कामन्स' का कार्य शासन करना नहीं श्रवितु देख-भाल तथा श्रालोचना 
करना मात्र है । 

ससदीय शासन-व्यवस्था के भ्रन्तर्गत मन्त्रियों का चुनाव उनके प्रभासतीय गुणों 
के आधार पर नही विया जाता। प्रधान भन्‍नी उन्ही व्यवितयों को मन्त्रिमण्ल में लेता 
है जिनकी उसवी अपनी पार्टी मे उच्च तथा मजबून स्थिति होती है। मन्तियों के 
चुनाव में उसका मुस्य उद्देश्य शासन वी कुशलता नही अपितु पालियामेण्ट मे अपने 

दल के बहुमत वो बनाये रखना होता है। मन्त्रिमण्दल के संदस्थो का अधियाश 

समय शासन वी देग्य-रेस स्र्मे नही गुजरता या तो वे श्रपता भ्रधिकाग समय अपने 
चुनाव क्षेत्र वो तेयार करने में लगाते हैं दा पिर पातिवामेण्ट वे! श्रधिवेशनों मे बहस 
में भाग लेने मे झ्योर विभिन्‍न विलों के पेश बरने तथा करवाने मे । धासन की शोर 
उन घ्यान हो नही होता । 

पालियामरेण्ट्री घासन-ध्यवस्वा नौसिपियों वी झशासन व्यवस्था कालानी है। 
रिसे-ऐसे व्यवित दिभिन्‍न शासरीय डिसांगो के ऋध्यक्ष बनाये जाते हैं जो दि उनके 
शासन के विषय में छुष्ट भी नहीं जानते । उदाहरण फे लिए रक्षा, प्रछे, त्यापार 
प्रन्तराप्ट्रीय सम्बन्ध, न्याय, वानून इत्यादि बहुत से ऐसे विभाग है मिसये प्रशासन 
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के लिए अनुभव तथा विशेष ज्ञान की भावश्यकता होती है, परन्तु इनका शासन ऐसे 
व्यक्तियों की सौंप दिया जाता हैं जो इनके शाम के आधारभूत विपयो से भी 
श्रपरिचित होते हैं । ऐसी व्यवस्था भे शासन मे कुशलता कंसे उत्पन्न हो सकती है ? 
कहा जाता है कि मन्त्रिगण तो केवल हस्ताक्षर ही करते हैं। राज्य का सम्पूर्ण कार्य 
तो स्थायी सरकारी नौकर ही चलाते हैं । 

ससदीय शासन के अ्न्तगंत राजनीतिक दलो को व्यर्थ मे श्रधिक महत्त्व दिया 
जाता है। राजनीतिक दल ही शासन की सम्पूर्ण कार्यवाही को चलाते हैंँ। जब कभी 
एक राजनीतिक दल के हाथ मे शक्ति झा जाती है तो वहू सदा ही यह प्रयत्त 
करता है कि राजनीतिक शक्ति उसके हाथ से न निकले। वोट प्राप्त करने के लिए 
वह न केवल शासकीय मशीनरी का ही दुरुपयोग करता है श्रपितु भ्रन्य श्रनेक ऐसे 
श्रमतिक साधनों का भी प्रयोग करेगा जो कि राज्य के वातावरण को भ्रष्ट बना देते 
हैं। पार्टीवाजी की श्रधिकता के कारण जनसामान्य के हितो की श्रवहेलना की जाती 
है, राष्ट्रीय हितों को भी दलगत स्वार्थों के लिए कुर्बान कर दिया जाता है। 
कहा जाता हैं कि विरोधी दल का वाये सरकार की आलोचना है श्रौर उसके 
कार्य की देख-रेख करना है, परन्तु व्यावहारिक रूप से देखने से यही विदित होगा कि 
विरोधी दल केवल मात्र विरोध के लिए ही सरकार का विरोध करता है। उसके 
विरोध में श्रौचित्य, न्याय प्रौर सन्तुलन का श्रभाव होता है। भ्रालोचना मे भी गहराई 
की कमी और श्ोछापन होता है। वह प्रत्येक बिल के स्वरूप को देख उसके 
शुणावगुण पर विचार कर विरोध या समर्थन नही करता, उसके विरोध या समर्थन 
का का रण पार्टीबाजी है । 

जहाँ राजनीतिक दलो की वहुतायत होती है, वहाँ भ्रनेक दलो के भेल से मन्स्रि- 
मण्डल बनाये जाते हैं। ऐसे मन्त्रिमण्डल को मिश्चित मत्रिमण्डल ((0॥॥0॥ 0889) 
कहते है ।मिश्चित सन्त्रिमण्डल का कोई स्वस्थ राजनीतिक श्राघार नही होता, वह किसी 
खास राजनीतिक प्रोग्राम को लेकर नहीं चलते। उनका जीवन भी बहुत छोटा 
होता है । राजनीतिक दलो की श्रदला-वदली के कारण मन्त्रिमण्डल टूटते रहते हैं । 
एक के बाद दूसरा मन्त्रिमण्डल आता है, प्रत्येक सस्त्रिमण्डल अपने साथ नया प्रोग्राम 
लेकर भ्राता है । परन्तु थोडी देर तक काये करने के कारण वह शपने प्रोग्राम को खत्म 
ही नहीं कर पाता और उसका स्थान दूसरा मन्त्रिमण्डल ले लेता है। फ्रास में बहुदल 
व्यवस्था है, वहाँ एक मन्त्रिमण्डल का औसत जीवन & सास से प्रधिक नही होता । 
ऐसी श्रवस्था मे वहाँ का सम्पूर्ण शासन सरकारी नोकर ही चलाते हैं। कहा जाता है 
कि फ्रास में प्रजातन्त्र तो नाम-मात्र का है, वस्तुत वहाँ का क्षासन नौकरशाही के 
हाथ मे है । 
! निष्कर्ष---स सदीय शासन-चध्यवस्था में उपयु क्त दोष उपस्थित हो सकते हैं, 
इसमे सन्देह नही, परन्तु इनमे वहुत से दोषों का भ्रत्युक्तिपूर्ण विवेचन किया गया है । 
दलव॑न्दी की व्यवस्था तो प्रजातन्त्र की ही विशेषता है, राजनीतिक दलो के बिना 
प्रजातेन्त्र की सफलता ही मुहिकल है। मन्त्रिमण्डल के सदस्यों का निर्वाचल उनकी 


का, 
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शासकीय योग्यता के प्राघार पर किया जाता हो या न किया जाता हो, या वे घासन 
के ही कार्य मे सलग्न रहते हो या न रहते हो उनका मुस्य कार्य शासकीय नीति 
की स्वापना है, श्रौर यह देखना है कि उसका ठीऋ-ठीक पालन होता है या नई 
सरकारी नौकर चाहे प्रशासकीय मामलों के विशेषज्ञ हो, परन्तु वे फेंचन नलाहकार के 
रूप में तथा सहायको के रूप में ही कार्य करते है, प्रशामकीय नीति का निर्धारण तो 
सन्त्रिमण्डल करता है । 

विगत दो विष्व-युद्धो ने यह साबित कर दिया है कि ससदोय शासन-व्यवस्था 
उतनी ही स्फूर्ति तथा तत्परता से कार्य करती है जितनी कि ब्रन्य प्रकार की शासपीय 
व्यवस्थाएँ । वस्तुतः संसदीय गासन-व्यवस्था के प्रन्तगंत समद के सदस्यों की सक्तायता 
से राज्य मे ऐसा दाकितिशाली जनमत तैयार किया जा सकता है कि वहू मन्निमण्ठल 
को हर प्रकार का सहयोग दे । दोनो विश्व-युद्धो वे श्रनन्तर भ्रनेक नये राज्यों में समदीय 
शासन-व्यवस्था को उपयुवत समझ अपनाया गया । * 


११५. राष्ट्रपतितन्त्र (शि6४त6678] (00एश॥रप्वाथ) 


राष्ट्रपति शासन की वडी विशेषता कार्यपालिका फ्री विधानपरालिया के 
नियन्‍्तणा से स्वतन्नता है। यह उत्तरदायी शासन-व्यवस्था (२९५७०॥ह७)० 00५ ला- 
ग्राएा।) नहीं कहलाती । 
* इगस्लैण्ड में प्राप्त शामन-व्यवस्था के प्रन्तर्गंत मन्निमण्डल तबा विधानपालिफा 
भे घनिप्ठ सम्बन्ध होता है। परन्तु श्रमेरिकन सविधान के निर्माता दस व्यवस्था फे 
समर्थक नही थे । उनका दृष्टिकोस मॉन्तेस्व्यू के घवितयों के विभाजन (प्राएणाए ० 
$९एव०४॥0॥ 0 90ए८४) के सिद्धान्त से प्रभावित था । वे कार्यपालिका तथा विधान- 
पालिका में विभाजन चाहते थे, उनमें सान्निष्य मही । उनका विचार था कि विधान- 
पावियात त्तथा कार्यपालिका न केवल झपने-अपने क्षेत्र में स्वाधीन हो वल्कि वे एक 
दूसरे की कार्यवाहियो पर रोक भी लगा सकें, ताफ़ि दोनो में कोड भो श्रपना 
अ्धिनायकतन्न स्थापित न कर सके । दूसरा, अमेरिवन संविधान के जनक राजतीतिक 
दलवन्दी के विरुद्ध थे, बिटेन की ससदीय शासन-व्यवस्था राजनीतिक दलों थेः बिना 
कार्य ही नही कर सकती झत. वह एक ऐसी धासन-व्यवस्वा की खोज में थे जहाँ कि 
दइलबन्दी का विकास ही न हो सके | उनका विचार था कि कार्यपालिका तथा विधान- 
पालिका के पलगाव के फलस्वरूप राजनीतिक दलो का विकास नहीं हो मसकेगा। 
एन्ही सतरो से बचने के लिए उन्होने राष्ट्र पतितन्त्र की व्यवस्था का निर्माग किया । 
शत राप्ट्पतितन्ध की व्यवस्था सयुवत राज्य अमेरिका की घपनी देन है। उसी थे 
भनुकरण पर धन्य देशो में दियेष रूप से सयुक्‍त्त राज्य अमेरिया के पट़ोसी लेटिन 
धमेरिकत देशों मे इस घासन-व्यवस्था यो अपनाया गया । 
राष्द्रपतितन्ध के झाधघार--राष्ट्रपतितन्ध थी मुर्य विशेषता का लिक्त तो 
एम उपर कर थाये हैँ घोर यह पह पाये हैं कि राष्ट्रपतितन्त के भ्न्तर्गत गायंपानिका 


भ्् 
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सम्पूर्ण शव्तियाँ एक राष्ट्रपति या श्रध्यक्ष को सौंप दी जाती हैं जिसका निर्वाचन 
जनता करती है। राष्ट्रपति नाममात्र का शासक न हो वास्तविक णासक होता है और 
उसमे स्थापित सम्पूर्ण शक्तियाँ उसकी वास्तविक शक्तियाँ होती हैं, किसी अभ्न्य की 
नही, जेसा कि ससदीय शासन-व्यवस्था मे होता है | दूसरे शब्दों मे राष्ट्रपतितन्त्र के 
अ्रन्तगंत नाम मात्र की तथा वास्तविक वायंपालिका मे श्रन्तर नही किया जाता । 
राष्ट्रपति का कार्यकाल (गा ० ०गि०८०) सविधान द्वारा निश्चित होती 
है। वह अपने कार्य-काल के दौरान में भ्रविश्वास-प्रस्ताव या निन्‍्दा-प्रस्ताव पास कर 
विधान सभा हारा हटाया नहीं जा सकता । वह श्रपनी सम्पूर्ण कार्यपालिका सम्बन्धी 
कार्यवाही के लिए साधारणत विघानमण्डल के प्रति उत्तरदायी नही होता । विधान- 
मण्डल उस पर कोई विशेष पावन्दी नही लगा सकता, उसकी कार्यंबराहियो को रोक नही 
सकता । इसी प्रकार राष्ट्रपति भी वाद विवाद मे हिस्सा नही लेता,'कोई बिल श्रपने शाप 
विधानसभा मे उपस्थित नहीं कर सकता, स्वय रुपये-पैसे की माँग लेकर उसके सम्भुख 
उपस्थित नही हो सकता, भौर न ही उसके अश्रधिवेशन बुला सकता है, न ही उसके 
चुनाव की व्यवस्था करता है, न ही उसे भग कर सकता है । इस प्रकार दोनो ही एक 
दूसरे से पर्याप्त स्वतन्त्र होते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि विधघानपालिका 
किसी भी राष्ट्रपति को उसके पद से नहीं हटा सकती, चाहे वह क्तिना भी विधान- 
पालिका द्वारा नापसन्द किया जाय । राष्ट्रपति को हटाने का एक ही साधन सविधान 
मे बतलाया गया है वह है विधानपालिका द्वारा प्रेजीडेण्ट पर श्रारोप लगाये जाने पर 
सीनेट (विधानपालिका का दूसरा सदन) द्वारा मुकदमा चलाया जानाओऔर वहाँ भी दो 
तिहाई बहुमत से उसके दोषी साबित होने पर हो उसे हटाया जा सकता है | यह तरीका 
पर्याप्त कठिन है, वेसा सीधा झौर सरल नही ज॑सा कि इस्लेण्ड, फ्रांस या भारत में मौजूद 
है, जिसके श्रन्तर्गत पालियामेण्ट ही मन्न्रिमण्डल की जीवन विधायिका होती है । 
राष्ट्रपति श्रपनी सहायता तथा सलाह के लिए एक सन्त्रिमण्डल का निर्माण 
करता है । मन्त्रिमण्डल के सदस्यो के चुनाव में वह स्वतन्त्र है, उनकी नियुकवित के 
लिए उसे सीनेट की श्रोपचारिक सहमति (०77४ ८०75४८॥) लेनी पडती है। 
उसके मन्त्रिमण्डल के सदस्य' उसके अपने सेवक होते है, वे उसके प्रति जवाबदे होते 
है, विधानपालिका के प्रति नही | राष्ट्रपति स्‍्वयः उनका चुनाव करता है, वह स्वय 
ही उन्हें हटा सकता है । राष्ट्रपति के मन्च्रिमण्डल के सदस्यो की स्थिति इग्लैण्ड के 
सन्त्रिमण्डल के सदस्यों से बिलकुल भिन्‍न होती है। इस्लेण्ड मे मन्त्रियों की तथा 
प्रधान मन्त्री की पोजीशन मे विज्लेष श्रन्तर नही । दोनो की स्थिति वरावर की होती 
है, प्रधान मन्त्री केवल उन वरावर के पद वाले मन्त्रियो मे मुख्य होता है (2776 
ग्रभाधा॥67 358 ग्री४६ धा0॥% ९0७4४) परन्तु सयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपतितन्त्र 
के भ्रन्तर्गंत मन्त्रिमण्डल के सदस्य राष्ट्रपति के वेयक्तिक सहायक तथा सेवक कहे जा 
सकते है । राष्ट्रपति चाहे तो अपने मन्त्रियो की सलाह ले और न चाहे तो न ले । 
उसके लिए यह भी आवश्यक नही कि वह अपने सन्सत्रियो के बहुमत के निर्णय को माने, 
,वह उनके विचार अवश्य पूछ सकता है, परन्तु निश्चय वह स्वय करता है । प्रशासन 


नजर 
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फी वास्तविक जिम्मेदारी मन्नियों पर न हो, राष्ट्रपति पर होती है । अश्षपती नीनि वी 
ग्रमफनलता के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होता है उसके मन्‍्नी नही। राष्ट्रपति को भाँति 
मन्प्रिमण्डल के सदस्य भी विधानपालिका के सदस्य नही हो सकते । ने ही वे बिपरान- 
पालिवा के वाद-विवाद में भाग ही ले सकते हैँ। राष्ट्रपति द्वाग हटाये जाने पर 
तो मन्री विधानपालिका के ही पास जा सकते हे श्लौर न ही उनको अपनी पार्दी से 
किसी फिस्म को सहायता मिल सकती है। उस प्रदार वे बहुत दयनीय स्थिति मे होते 
हैं । उन्हें गौरवपूर्ण क्लक् (ठ]णरीत्त लथ].५) माच फहा जाता है। 

राष्ट्रपति विधानपालिका को संदेश भेजकर श्रपन्री कानून निर्माण सम्दन्धी 
भ्रावश्यकताओं मे परिचित कर सकता है तथा घासन-सचालन के लिए श्रावदयक धन 
की माँग कर सकता है, परन्तु विधानपालिका रहे तो राष्ट्रपति की माँग को स्वीकार 
करे न चाहे तो रद्द करदे । 

जैसा कि हम ऊपर वह शआाए हैं राष्ट्रपतितन्त सयुवत राज्य अ्रमेरिका मे मौजूद 
है । वहाँ राष्ट्रपति वास्तविक कायंपालिका है, वह राज्य का मुखिया है, सेना, नो सेना 
तथा वायु सेना का सर्वेप्रमुय सैनिक अधिकारी है, विदेश विभाग तथा ब्रान्तरिक 
मामलो के प्रशासन में स्वतन्त्र है। उसका मन्न्रिमण्खल उसकी सृष्टि है, जिमे यह जब 
चाहे खत्म कर सकता है । इन सभी शक्तियों के कारण वस्तुत' भ्रमेरिकन राष्ट्रपति एक 
निर्वाचित तानाशाह के वरावर है । 

प्रो० लास्की का कथन है कि “अ्रमेरिकन राष्ट्रपति श्रपनी स्थिति में बहुत पुःछ 
सम्नाद्‌ फी और बहुत फुछ प्रधान मनन्‍्त्रों की त्तरह है ।/| 

राष्ट्रपतितन्त्र फा भूल्याफन--राष्ट्रपत्तितन्न की श्रनेक विप्लेपताएँ मानी 
जाती हैं । यह कहा जाता है कि शक्तियों के विभाजन के मिद्धान्त पर आ्राधारित होने 
के मारण इसमे शासन के कली भी विभाग का अ्रधिनायवतन्ध स्थापित नहीं हो 
सकता । शासन के सभी भाग बरावर होते है, उनमे कोई भी एफ दूसरे के क्षेत्र मे 
हस्तक्षेप नहीं कर सकता । विधानपलिए के सदस्यों का सुस्य कार्य विधान-निर्मागा 
होता है, वे कार्यपालिया के कार्यो मे दाल नही देते। एसी प्रकार वार्यपालिशा वे 
सदस्य झपनी रुस्पूर्ण शवितियों को शानन-यायं के सचालन पर नेस्ट्रित कर पतते 
उत्हें सपने समय थो विधानणसिया के कार्य भे रच नहीं कारना पाला। ऐसी 
अवस्पा में थे गानन-गर्य को झधिफ झुमलता से चला साते हैं । 

शष्ट्रपदितनस या एक प्रभुस गुखा स्याप्रित्व 2ै। संसदीय आसस-्रगाली 
प्रसर्मन जायंपालिफका 7एा जीबन ससद्‌ के विश्वास पर आश्ििंत 7, उसात जीदन तभी 
तक ह ऊब तव उसे ससद दा विश्वास प्राप्,य है। एस प्रार राएद जब छाहे 
मई शायपालिया जा चअसाव गर नावती ह॥ पर्ल पाट्यतिनस्थ दे ऋ्तर्गंत 
सामपालिशा दा चनाय एप निघ्चित झदाि थे लिए विद्या झाता के दिन 


है * 
हर । 
84 
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३१२ राजनीति छास्त्र के मूल सिद्धान्त 


साधारण ढंग से हटाया नही जा सकता। एक निश्चित अवधि तक कार्य करने के 
फलस्वरूप वह अ्रपनी नीति का पर्याप्त काल तक भनुसरण कर सकता है । इस प्रकार 
राज्य शासन की नीति मे शीघ्र परिवर्तन नही होता, उसमें भ्रभगता रहती है । 

भ्रध्यक्षात्मक कार्यपालिका मे शक्ति का केन्द्रीकरण होता है श्रत राष्ट्रीय 
विपत्ति तथा युद्धनकाल में इस शवित का प्रयोग अधिक कुशलता से किया जा सकता 
है । राज्य शवित के एक श्रादमी के हाथ मे होने के कारण राज्य शासन में शक्ति, हृद्ता 
तथा सुभ-बूक का समावेश हो जाता है। राष्ट्रपति को अ्रपने प्रत्येक कार्य के लिए 
बार-धार विधानवालिका पर ही अ्रवलम्बित नही रहना पडता । उस पर श्रपने कार्यो 
सम्पन्न करने की जिम्मेदारी होती है, वह शासन कार्य में सक्रिय भाग लेता है 

श्रच्यक्षात्मक शासन-प्रणाली के श्रन्तर्गंत राजनीतिक पार्टीवाजी की वुराइयो 

की कमी रहती है। राष्ट्रपति पार्टीवाजी से ऊपर उठ सम्पूर्ण प्रशासकीय नीतियो का 
विशुद्ध देश-हित के विचार से विकास कर सकता है । एक वार चुने जाने पर राष्ट्रपति 
को वास्त्रार पाट्यो पर आश्चित नही रहना पटता, वह उनकी भश्रवहेलना न भी करे 
तो भी पश्रपनी मनमर्जी ग्रवश्य कर सकता है । विधानपालिका के सदस्यों का विभाजन 
पार्टीवाजी के श्राधार पर अवध्य होता है परन्तु शासन से प्रत्यक्ष सम्बन्ध न होने के 
फलस्वरूप वे विभिन्‍न कानूनों पर निष्पक्षतापूर्वंक विचार प्रगट कर सकते हैं, इस प्रकार 
अध्यक्षात्मक शासन-प्रणाली के अन्तर्गत पार्टीवाजी बहुत उग्र रूप नहीं घारण कर 
सकती । 

राष्ट्रपतितन्त्र ऐसे देश के लिए विशेष उपयोगी होता है जहाँ अनेक राष्ट्रीय 
इकाइयाँ हो, भ्रनेक भाषा-परिवार हो तथा लोग अनेक वर्गो तथा सास्कृतिक ग्रुपो मे 
विभाजित हो ऐसे देशो मे बहुदल व्यवस्था (0(ए७॥॥४७७ 98/0ए 5५४४०० ) होती है, फलत 
किसी भी स्थायी सरकार का निर्माण मुश्किल हो जाता है। राष्ट्रपतितन्त्र के फलस्वरूप 
कार्यपालिका विधानपालिका के नियन्त्रण से मुक्त होती है भौर उसमे स्थायित्व होता 
है । कार्यपालिका स्थायी भी हो शोर साथ ही प्रजातान्त्रिक तथा प्रतिनिधि सत्तात्मक हो, 
ऐसा अ्रध्यक्षात्मक शासन-प्रणाली के श्रन्तगंत ही सम्भव है। 

परन्तु भ्रध्यक्षात्मक कार्यपालिका भे अनेक गम्भीर दोष भी मौजूद हैं। शक्तियों 
के विभाजन के फलस्वरूप शासनतन्त्र का कुशल सचालन बहुत मुश्किल हो जाता 
है । विधानपालिका तथा कार्यपालिका के पारस्परिक सहयोग के श्रमाव मे शासन में 
गत्यवरोध उत्पन्न हो जाता है | कानून बनाने का उत्तरदायित्व विधानपालिका पर है 
परन्तु उसे लागू कार्यपालिका ने करना है । कार्यपालिका अपनी का्यंवाहियो के लिए 
विधानपालिका के प्रति उत्तरदायी नही होती । ऐसी हालत मे कानूनों का ठीक-ठीक 
पालन यदि न हो तो विधानपालिका कुछ भी नही कर सकती । विघानपालिका तथा 
कार्यपालिका के पारस्परिक विभेद को मिटाने के लिए दल-व्यवस्था का जन्म हुझ्ना । 
झव राजनीतिक दल कार्यपरालिका तथा विधानपालिका मे एक कडी का काम करते 
हैं। परन्तु उस हालत मे स्थिति बहुत पेचीदा हो जाती है जब राष्ट्रपति तो किसी एक 
राजनीतिक दल से सम्बन्धित हो और विधानपालिका मे विरोधी दल का बहुमत हो। 


.._रययपामनमावय नाक. 


राहुबतितः्पर ३१३ 


ऐसी अ्रवस्था मे राष्ट्रपति श्रपती आवश्यकता के अनुसार कानुन नहीं दनवा सवता । 
शासन की मांग कुछ होगी, विधानपालिका करेगी कुछ भ्ौर ही । राणपीय धन के 
खर्च करने की व्यवस्था चहुत पेचीदा है। कार्यपालिका ही शासनतन्त् पर राजफीय 
धन को खर्च करती है, परन्तु इस सर्च की स्दीकृति विधानपालिका देती है। तार्य पा लिया 
“को किसी काय के लिए घन की आवश्यकता हो तो वह विधानपालिका से मांग कर 
सकती है, परन्तु यह श्रावद्यक नही कि मिभानपालिका की स्वीकृति मिल ही जाए । 
राष्ट्रपति विल्मन वर्साई की शान्ति सन्भि के लिए उत्तरदायी थे, उन्हीं के प्रयत्न से 
राष्ट्र मघ की स्थापना हुई, परन्तु जब वह्‌ सन्धि विधानपालिका के सम्मुल पेण की 
गई तो उसे अस्वीकार कर दिया गया। उस प्रकार सदा ही अन्तर्राष्ट्रीय रान्धियों का 
भविष्य भ्रनिश्चित रहता है। श्रध्यक्षात्वक शासन-प्रणाली के अन्तर्गत घासनतन्तर 
उत्तरदायित्व-विहीन होता है । कहने को तो राष्ट्रपति जनता के प्रति उत्तरदायी होता हैं, 
परन्तु यह उत्तरदायित्व तभी निरर्थक हो जाता है जब हम देखते है कि जनता के पास 
उसको हटाने का कोई साधन नही । यदि जनता को पुनरावर्नन (8०८०७))) या वापस 
बुलाने का श्रविकार होता तब भी हम कह सनते कि वह जनता द्वारा नियन्त्रित क्रिया 
जाता है। चार साल के लिए उसका चुनाव होता है, इस श्वधि में उसको निवालने 
का एक ही साधन है वह है +- विधानपालिछा द्वारा आरोप लगा उस पर मुकदमा 
( व ाफध्वणााथा। 99 6 500 ) चलाना । इस प्रकार एक बार चुने याने पर 
राष्ट्रपति को अपने पद से हटाना कठिन है, नाहे उसके शासन सूत्र वी जो स्थिति हो, 
चाहे वह श्रच्छा णासक सावित हो या न हो उसे चार साल के लिए विवशनापू्ंक 
वर्दाश्त करना ही पदता है। श्रव्यक्ष/त्मक शासनतन्त्र की कठोरता, श्रपरिवर्तनणीवता 
ही उसकी एक बडी कमी है। ससदीय घासन-व्यवस्था के श्रन्तर्गत सकटकालीन र्थिति 
का सामना करने के लिए उपयुप्त व्यक्ति का चुनाव हो सकता है, परल्तु राप्ट्र- 
पतित्तन्त्र के श्रन्तर्गत ऐसा सम्भव नही । 
राष्ट्रपतितन्त के भ्न्तर्गत उत्तरदायित्व स्थापना की वटी कठिनाई होती है । 
भ्रनेझ वातो में विधानपालिका अ्रध्यक्ष का नियन्त्रण करती है तो कुछेक भ्रन्य कार्यो मे 
श्रध्यक्ष विधानपालिका का नियन्त्रण करता है। दोनो ही एक दूसरे की शवित में थोदा- 
बहुत हिस्मा बँटाते है । ऐसी श्रवस्था से श्रगर कही कोर्ड गलती हो जाय हो राष्ट्रपति 
विघानपालिया को दोपी ठहरा सउता है प्रौर विधानपालिका राष्ट्रपति को | उत्तर- 
दायित्व वा कोई विशेष केन्द्र नही । 
यह कहना भी गलत है हि श्रव्यक्षात्मक णासन व्यवस्था के भ्रन्तगंत पार्टीवाणी 
एम हो जाती है । जितनी भी महत्वपूर्ण सरकारी नौकरियाँ होती हैँ उन सव पर 
राष्ट्रपति श्रपने समयंको की ही नियुक्ति करता है । 
जैसा कि हम ऊपर ही कह श्राए हैं वर्तमान काल में संसदीय शासन-व्यवस्था 
अधिक लोप प्रिय हो रही है । उसकी लोकप्रियता का घटा कारण उपछा विशन- 
पालिका के प्रति उत्तरदायित्व तमा परिवर्तनशीलता ([]०स७फ9) है । ऐसी घोासन- 
व्यवस्था में निरकुमता वा प्रसार नहीं हो सवना और वह समय तथा परिस्थितियों 


३१४ राजनीति शास्त्र फे मूल सिद्धान्त 
के प्रनुसार बदली भी जा सकती है । 


११६. स्विस शासन-प्ररणाली 


यहाँ हमे स्विट्जरलेण्ड की वहुसख्यक कार्यपालिका ([प्रा8] ७४९००॥४८) 
का भी जिक्न कर देना चाहिए। स्विस सध राज्य की कार्यपरालिका अपने स्वरूप मे 
विचित्र है। उसे हम उपयुक्त किसी भी वर्गीकरण मे नही रख सकते । स्विस कार्य- 
पालिका मे सम्पूर्ण शासकीय शक्ति सात सदस्यों मे विकेन्द्रित होती है, उनमे से कोई 
भी एक जासनतन्त्र का मुखिया नहीं होता, सभी में समानता होती है। जहाँ सभी 
सदस्य विधानपालिका के प्रति उत्तरदायी होते हूँ वहाँ दूसरी ओर वे विधानपालिका 
द्वारा हटाएं भी नही जा सकते । वे विधानपालिका के सदस्य नही होते परन्तु विधान- 
पानिका के कार्य में भाग लेते हैं, समी महत्त्वपूर्ं बिल वे स्वय पेश करते हैं श्रीर विधान- 
पालिका प्राय सभी कार्यो में कार्यपालिका के नेतृत्व की भ्रपेक्षा करती है। कार्ये- 
पालिका के सदस्यों का चुनाव विधानपालिका करती है, वे सभी सदस्य जब्र तक चाहे 
कार्यपालिका के सदस्य रह सकते हैं यद्यपि विधानपालिका के साथ ही कार्यपालिका 
को भी भग कर दिया जाता है, फिर भी लगभग वही सब सदस्य जो पहले कार्य- 
पालिका के सदस्य होते हैं उन्हे दुबारा चुन लिया जाता है। इस प्रकार कार्यपालिका 
एक प्रकार से स्थायी मी हो जाती है । वस्तुत स्विस शासन-प्रणाली मे श्रध्यक्षात्मक 
तथा ससदीय शासन-प्रणाली दोनो के ही गुणा मिल जाते हैं । 
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शक्तियों के विभाष 
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। ११७: शक्तियों का परम्परायत विभाजन 


सरकारी कार्यो का विभाजन किया जाता है। भ्राज के युग मे जब कि सरकार 
के कार्यो में बहुत ध्ृद्धि हो गई है, यह प्रवृत्ति श्लौर भी श्रधिक स्पष्ट हो गई है । इस 
“विभाजन का शआ्राधार विशेषज्ञता है। श्गतिशील समाज में श्षम-विभाजन तथा कार्य- 
विभाजन की सदा ही श्रावश्यकता मानी जाती है । 
सरकार के विभिन्‍न कत्तंव्यो के विभाजन की प्रक्निया सदा से ही एक विशेष 
परम्परा के प्रनुसार की जाती है | इस परम्परा के अनुसार सरफार फे निम्नलिशित 
- तीन प्रंग होते हैं-- 
(१) विधानपालिका ([.6हाश87/४०) । 
(२) कार्यपालिका (5०८८०ा॥५०) । 
(३) न्यायपालिका (उण्ठालंश०) । 
विधानपालिका का कर्त्तव्य राजकीय जीवन के श्राधारभूत कानूनों का निर्माण 
करना है भौर कार्यपालिका उन कानूनों के पालन के लिए उत्तरदायी है। न्याय- 
पालिका कानूनों की व्यास्या करती हुई विभिन्‍न कगडों का निर्णय करती है। सरकारी 
शवितियों का ऐसा तीन प्रकार का विभाजन प्ररस्तू के विचारों में भी मिल जाता ह#, 
' भ्ररस्तु ने सरकार के कार्यो को तीन प्रकार का माना है-- 
(१) विवेचनात्मक जवितिर्या [0079शग्ञाए० 70४25) । 
(२) चघासकीय दव्तियाँ [थविहापलाताों छ0एला3) | 
(२) न्याय गवितियाँ (जप्ताटाय ए09९05) । 
इस प्रकार प्ररस्तू का यह गवित-विभाजन प्राज के वर्गफिर्ण से पर्याप्त मिवसा- 
जुनता है । राज्य यो विवेचनात्मक सक्ति वा क्षेत्र पर्याप्त विस्तृत था, बह धान पी 
विधानपालिका से अधिक दवितसम्पन्त शोती थी । शेय दोनों भाग श्याज यी ार्व- 
पालिया तथा विधानपालिफा के समान ही थे। परन्तु अरस्तू डरा दिया गया भर्लिगों 
फा ऐसा वर्यवरण तत्ाालीस सरहार के शग्नि-विनरण रा छीए-डोछ विधररा नी 
देता । यह वर्गीकरण तत्कालीन राजवीतिक जीवन के अ्नुरष यही । ऐथन्स शी 
विधानपालिका, लो फि राज्य वे सभी नागरिंटों को मिलाफझर बनती थी, पाहस 
बनाने के श्रतिरिकत प्रभानकीय तथा न्‍्यायित्त शक्तियों था उपयोग भी सारी थी । 
धत, यह विभेद बेयल सैद्धान्तिक दिधिंद था। ब्यावद्वारिक दृष्टि से प्राचीन बनास में 
झौर उसदे दार भी इन तीन श्लियों का प्रयोग एए ही ब्यण्ति दाना कया पाता 
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के भ्रतुसप्ररतु के प्रतत्तर रोमन पिचारा पॉलयिया ( 70#0८प५ ) तया सिमरो 
०्थ०) दोनों ने रोमन गगातन्त्र के विषय में लिखते हुए एस मिद्धान्त का जिक्न 
किया है। उन्होंने जवितयों के समान सन्तुलन (829व0००१ ट्वुणाणाएा। ए 
9०५८३) को राज्य-णातन वा एक आवश्यक गुण माना। उन्होंने रोमन गणशतन्त 
की श्रेप्ठता बा फारण “विपह तथा सन्तुलन नी व्यवस्था! (5एछशा। 0 दीढऐैड 
घाए 08ध॥0००) माना ॥ 
मध्यथुगीय यूरोप में शक्तियों के विभाजन के मिद्धान्त का कोई जिक्र नहीं 
मिलता । १५वों सदी में केवल पद़ुम्ना के मासिगलियो ( शैशइाह0 ० 78008 ) 
ने भ्ररस्तू के प्रनुकरण पर सरकार की विभिन्‍न शक्तियों के विभाजन का जिक्र किया 
है । परन्तु व्यावहारिक रूप में इन शक्तियों मे विभाजक रेसा मौजूद नही थी । सर्वत्र 
राजा कार्यपालिका, विधानपालिका तथा न्यायपालिका के कर्त्तव्यी को एक साथ ही 
निभाते थे। 
सोलहवी सदी मे सुप्रसिद्ध फ्रेंच विचारक बोदीन (8009) से सर्वप्रथम 
शामकीय शक्ति के कार्यपालिका तथा न्यायपालिका विभाग के विभाजन के ज्ञिए जोर 
दिया । उसका विचार था कि कार्यपाक्षिका तथा न्यायपालिका शक्षितर्याँ एक ही 
आदमी के हाथ में नही होनी चाहिएँ। फ्रास का जिक्न करते हुए उसने कहा कि राजा 
को केवल कार्थवालिका शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहिए भौर न्यायाधिकरण 
का कार्य स्वय नही करना चाहिए वल्कि उसे अ्रपनी यह शक्ति एक स्वतन्त्र न्यायालय 
को सौंप देती चाहिए। इन दोनो के विभाजन के न होने से दया तथा न्याय का 
भ्नुचित मिश्रण हो जायगा। एक श्रत्याचारी शासक बहुत क्र्रतापूर्वक सजा दे 
सकता है । + 
इंग्लेण्ड मे १७वी सदी मे जेम्स हरीग्टन (॥8॥788 पछोेश्ाग॥08/09 ) ने विधान- 
पालिका का तथा कार्यपालिका के विभाजन को आवश्यक स्वीकार करते हुए “विग्रह 
तथा सन्तुलन व्यवस्था ( 59867 ० णाब्ण८६ ४१0 98806 ) को शासन की 
श्रेष्ठता के लिए भ्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण माना । अनुबन्ध सिद्धान्त के प्रमुख समर्थक जॉन 
लॉक ने राज्य तथा सरकार मे भेद स्वीकार करते हुए सरकार को विधानतरालिका 
तथा सघात्मक (7८0०7४0४७) विभागों में बाँठा । उसने विधानपालिका को सर्वोच्च 
सस्था स्वीकार करते हुए उसके कार्यंपालिका से पृथक्‌ किए जाने के लिए कहा। 
उसका कथन था कि कानून बनाने वाले को हो कानून लागू करते का अधिकार दे 
देना भ्रविवेकपूर्णा होगा | ऐसा करने से यह सम्भव है कि या तो वह अपने आप को 
उन कानूनी से स्वतन्त्र कर लेंगे या फिर बह ऐसे कानून वनाएँगे, जिससे उनके अपने 
स्वाथ्थेपूरं उद्देष्यो की प्राप्ति हो सके । 
११८ सॉन्‍्तेस्क्यू का शवित विभाजन सस्बन्धी सिद्धान्त (४०॥(७४तणला$ 
ग609 ०0 56एधाथा07 ० ?0फ़छा5) 
. _ परन्‍्तु शक्तियों के विभाजन के सिद्धान्त को निश्चित तथा स्पष्ठ रूप देने फा 
श्रेय मॉन्‍्तेस्क्यू को है। वस्तुत इसे सिद्धान्त रूप में मॉन्तेस्क्यू ले ही विकसित किया + 


> 
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सॉन्‍्तेस्वयू का जन्म फ्रास में उत्त समय हथ्या जबकि बहाँ अनुत्तरदायी शासन के विसद्ध 
एक वुद्धिवादी झ्रान्दोलन चल रहा था। मॉन्तेस्तरयू का समय चौदहवे लुई के निरकुश 
तथा अत्याचारपूर्णा शासन वा समय था। चौदहवें लुई ने अपने आपको राज्य के 
साथ एकीकरण किया हुआ था । उसने ही पश्रभिमानपूर्वक कहा कि “मैं ही राज्य हे! 
उसका प्रत्येक शब्द कानून था श्र वह स्वय उसके पालन करवाने के लिए उत्तर- 
दायी था। उससे ऐसे निरकुश तथा श्रत््याचारपूर्ण भानन के श्रन्तर्गत फ्रासीसी जनता 
को स्वत्तत्त॒ता तथा वेयवितक श्रधिकार प्राप्त न थे । 

मॉन्तेस्क्यू वैयवितक स्वतन्नता को श्नत्यन्त मुल्यवान समभता था। इन्ही दिनो 
उसने इंग्लेण्ड की यात्रा की और वहाँ उसने स्वाभाविक स्वतन्नता के वातावरण में 
साँस लिया । इग्लैण्ड का साघारण नागरिक फ्रास के साधारण नागरिक की अपेक्षा 
बहुत श्रधिक स्वतन्त्रता वा इस्तेमाल करता था । उसने अपने देश की भर इगलैण्ड 
की राजनीतिक तथा सर्वधानिक स्थितियों फी तुलना की, इस्लेण्ड के संविधान 
को व्यावहारिक रूप में देखा श्लौर इस 'स्वतन्शता की भावना' के कारण की सोज की । 
उसने इन सव को देख कुछ विशेष परिणाम निकाले, उन्हें ही 'णविति विभाजन का 
सिद्धात' कहा जाता है । उसका विचार था कि ग्ग्रेज नागरिक की स्वतन्त्रता का 
कारण सरकार के कार्यपालिका विधानपालिका तथा न्यायपालिका विभागों का पारस्प- 
रिक विभेद ($९८एशवश्ाणा) है। उसके भनुसार सम्राट तथा उसका मन्त्रिमण्टल 
कार्यपालिका और पालियामेण्ट विधानपालिका का प्रतिनिधित्व करते हैं, न्यायपालिका 
इन दोनो के नियन्नरण से स्वतन्न है । फ्रास में ऐसा शवित-विभाजन नहीं था, इसी 
कारण वहाँ स्वतन्त्रता का प्रभाव था । 

मॉन्तेस्वयू ने श्रपनी पुस्तक दी स्पिरिट श्रॉफ लाजा (पाल $ा। 
]0७$) में उस सिद्धात का विस्तारपूर्वक विवेचन पिया। उसने सरवार वी वार्य- 
शेवितयों को त्तीन भागो में वॉदा-- 

(१) कानून बनाता । 

(२) घासन करना । 

(३) न्याय वी व्यवस्था वरना । 

प्रथम दविन द्वारा घासक स्थायी तथा प्रस्थायी कानून बनाता है ब्लौर पुराने 
कानूनों वो संशोधित करता है या खत्म करता है | दूसरी घक्ति हारा बढ़ झुझ-पोपगा 
फरता है, शान्ति-सन्धि करता है, रक्षा सम्बन्ती कार्यों की व्यवस्था बरता है, राजदूनों 
यो भेदता है नथा उन्हे मान्यता प्रदान फरता है। तीसरी शतिति द्वारा वह धअपराधिपोो 
को दण्ड देना है, विभिन्‍न व्यवित्ियों मे उत्पन्त होने घाले भगटो का दिपटारा करता है। 

मॉन्तेरायू बेयन्तिक तथा राजनीतिक स्व॒तन्यता हो प्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानता 
था। उसका कमतन था कि रन तीनों कार्यों के ध्ललग-भ्रलग व्यत्तियों गा सरप्राग्रो 
द्वारा गये जाने पर हो न्वत्तन्मता फी थच्छी तरह सुरधा हो रमती है । हझगा नीनो 
शक्तियों गो मिला द्विया गया तो राजनीतिक स्वत्तनतत्ता खत्म क्री जायगी। मां-तेरस्यू 
का वन है, “जब विधानपालिएा शोर दतर्यंपालिका पी शदितर्या एक ही व्यवित- 
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ता ध्यप्ित समुदाय से केन्द्रित हो जाती हैं, तो स्वतन्तता पत्म हो जाती है ।** बवि 

याय-पालन तथा विघान-निर्माण फी शफ्तियाँ एक से मिल जायें त्तो प्रजा फा जीवन 
प्रौर उसको स्वाधीनता मिरंकुश शासन का शिकार होती है *** श्लौर यदि कार्य 
प्रालन की डइावितयाँ एक ही में मिल जायें तो न्यायाधीश श्रत्याचारों की तरह 

व्यवहार कर सकता है ॥!२ 

मॉन्तेस्क्यू निम्त बातों पर विशेष बल देता है--- 

(१ ) विधानपालिका तथा कार्यपालिका का विभाजन इसलिए आवश्यक है 
क्योकि उनके एक ही आदमी के हाथ में श्रा जाने का परिणास होगा कि मनमाने 
कानून बनाये जायें श्रौर उनका मनमना प्रयोग किया जाय । 

(२) न्याय-पालन तथा विधान-पालन का विभेद भी इसलिए श्रावश्यक है कि 
मनमभाने कानून न बनाये जायें भर उतकी मनमानी व्याख्या न हो। 

(३) न्याय-पालन तथा कार्य -पालन के सयोग से न्याय 'नाम' की व्यवस्था ही 
खत्म हो जायगी। क्योकि तब न्यायाधीश कानून की मनमानी व्याख्या कर सख्त से 
सख्त सजा दे सकता है । ४ 

(४) अ्रगर इन तीनो शक्तियों को एक ही व्यक्ति या सस्था में केच्रित कर 
दिया जाय तो न्याय, स्वतन्त्रता तथा व्यवस्था सभी कुछ खत्म हो जायेंगे शर एक 
पूर्ण निरकुश तथा श्रत्याचारी शासन स्थापित ही जायगा । 

अत शवितियों का विभाजन झत्तिवाय है | विधानपालिका अगर केवल कानून 
बनाती है और कार्यपालिका उत कानुनों के अ्रनुसार शासन करती है तथा न्याय- 
पालिका कानून तोड़ने वालो को कासुत की व्याख्या कर सजा देती है, तो सरकार का 
प्रत्येक भाग अपने-अपने क्षेत्र मे स्वृतस्त्रतापूर्वक कार्य करता है। वे एक दूसरे के 
कार्य में दखल नही देते । हरेक विभाग एक दूसरे पर नियन्धरण करता है, भौर इस 
तरह शासन व्यवस्था में सन्तुलन चना रहता है। शासनदन्‍्त्र के प्रत्येक विभाग का 
काय -क्षेत्र स्पष्ट, निश्चत तथा स्वतन्त्र होना चाहिए। शासनतन्त्र का श्राधार, विधान 
हो, निरकुश शासक की इच्छा नही । राज्य में अत्याचार, पक्षपात तथा धौधतली तभी 
खत्म हो सकती है जब शासततन्त्र की सुनिश्वत तथा सर्वधानिक व्यवस्था हो और 
प्रत्येक विभाग अपने क्षेत्र मे स्वतन्त्र हो । 


नम १६. शपफ्ति-विभाजन सिद्धान्त के अन्य समर्थक 


अग्रेज व्लेकस्टोतव (880०८४०॥०) ने भी श्रग्रेजी सविधान 
के आधार पर शक्ति। विभाजन के सिद्धान्त का जोरदार समर्थन किया है। उसका 
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कथन है कि, “ऊब कभी काउून बनाने व उसे लागू करने का श्रघिकार एफ ही व्यवित 
या समुदाय में निहित होता है, उस समय जन-स्वातन्य्य समाप्त हो जाता हैं। शात्षक 
भ्रत्याचारपूर्ण फापुन चना सपता है पौर उन्हे प्रत्णचारपूर्ण ढग से लागू झर सपत्ता 
हैं। पयोकि विधान-निर्णाता के रूप मे वह श्रपने न्यगयाधीश के पद के लिए थे सनी 
श्रधिकार एकन्रित कर लेता है जिन्हे बह चाहता है * *''प्रगर न्यायपालिका दी शबित 
विधानपालिका के साथ संयुक्त फर दी जाय तो प्रजा फा जीदन, स्वतन्त्रता तथा 
सम्पत्ति इत्यादि निरंफुश न्यायाधीशों फे हाथ में थ्रा जाती है जो कि अपने फैसले श्रपने 
विचार फे प्रनुतार करते हैं न कि उन श्लाधारभूत कानूनों के श्रनुसार जिन्हें दिघान- 
निर्माता तो छोड सबते है, परन्तु न्‍्यायाधीद नहीं । 

“अगर न्याय-पालन को कार्यपालिका से मिला दिया जाय तो विधान-निर्माता 
फी श्रपेक्षा वे प्रधिक शक्तिशाली हो जायेंगे ४२ 

प्रमेरिका के सुप्रसिद्ध विधानशास्त्री मेडीसन (|(४०50॥) ने भी नरवारी 
शवितियों के विभाजन को व्यवित-स्वातन्न्य के लिए आवग्यक माता है। उसका कथन 
है कि “विधान, शासन तथा सन्याय--तोनो शपितयो का एक ही स्थान पर 
ऐेन्द्रीगदरण फा नाम हो श्रत्याचारपुर्णा शासन है। यह स्थान चाहे एफ व्यधित हो, 
चाहे फुछ व्यक्ति हो ओर घाहे बहुत से प्रौर चाहे यह श्रानुवशिफ हो, श्रपने प्राय 
नियुक्त शभ्रयवा निर्वाचन द्वारा प्राप्त हो | 


१२० वावित विभाजन के सिद्धान्त का प्रभाव 


मॉनन्‍्तेस्त्यू के सिद्धान्त का व्यावहारिक प्रभाव वहृत विस्तृत रहा। घवितयों नेः 
विभाजन था रिद्धान्त वैयवितक रवतन्नता तथा प्रजातन्ध्र णासन-व्यवरथा का श्राधार- 
भूत मिद्धान्त समझा जाने लगा। फ्रास की राज्य क़्ान्ति के जनक विचारों में उस 
सिद्धान्त पी गणना भी की जाती है| क्लान्तिकालीन फ्रास के सभी सविधानों भे 
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३२० राजनीति शास्त्र के मूल सिद्धान्त 


ट्स भिद्धान्त को प्रमुसता दी गई श्रौर श्ासनतन्त का संगठन बहुत कुछ मॉन्‍्तेस्पयू के 
विचारों के श्राधार पर किया गया । सर्वश्र यह स्वीकार किया जाता रहा कि राज- 
तन्त्र समाप्त होने पर राज्य-शवित्त के चिकेन्द्रीकरण फी श्रावश्यकता थो, परन्तु उप्तका 
कोई व्यावहारिक सिद्धान्त नही था। इस सिद्धान्त ने ही सवंप्रथम इस समस्या का एक 
व्यावहारिक सुझाव दिया। धीरे-धीरे यह यकीन किया जानते लगा कि शासकीय शक्तियों 
का वेंटवारा धासकीय कार्य क्षमता (प्रीट्णाए्ला०5५) के लिए आवश्यक है। सन्‌ 
१७५६ ई० में फ़ास की सविधान सभा ने यह घोषणा की कि जिस देश में णवित-विभाजन 
'की व्यवस्था नही, उस देश मे संविधान नाम की कोई चीज नही है । वर्जीनिया की 
१७७६ की श्रधिकारों सम्बन्धी घोषणा, मेसाच्यूसेट्स का सन्‌ १७८४० का सविधान, 
फ्रासीसियो की मानव-श्रधिकारों सम्बन्धी सन्‌ १७६६ की घोपणा इत्यादि में 
इस सिद्धान्त को स्वीकार किया गया । 

मॉन्‍्तेस्क्यू के सिद्धान्त का सर्वाधिक प्रभाव संयुक्त राज्य अमेरिका मे पडा | 
स्वतन्था-युद्ध के परनन्‍्तर जब सविधान निर्माण का प्रश्न उठा तो उस समय लगभग 
सभी नेताओं ने इस सिद्धान्त का समर्थन किया। राज्य सविधानों के भतिरिक्त 
राष्ट्रीय सविधान मे भी इस सिद्धान्त को प्रमुखता दी गई। इस सिद्धान्त का 
अनुसरण करते हुए ही श्रमेरिकन सविघान के जनक ससार में एक नयी प्रकार की 
शासन-व्यवस्था को जन्म दे सके । फलत अभ्रमेरिकन सविधान से विधान-निर्माता, 
प्रशासकीय तथा न्याय सम्बन्धी शक्तियो की एक दूसरे से पृथक तथा स्वतन्त्र 
व्यवस्था की गई। कार्यपालिका शक्ति का राष्ट्रपति के हाथों मे केन्द्रीकरण किया 
गया है। राष्ट्रपति कप चुनाव जनसामान्य द्वारा होता है, विधानपालिका द्वारा नही। 
वह स्वय अपने मन्विमण्डल का निर्माण करता हे जो उसे ही उत्तरदायी है । राष्ट्रपति 
तथा उसका मन्वत्रिमण्डल न तो विधानपालिका के कार्य मे भाग ही लेते हैं और न ही 
उसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। विधातपालिका के दोनो सदन भी अपनी स्थिति मे 
कार्यपालिका से स्वतस्त्र हैं, उनका एक निश्चित श्रवधि के लिए चुनाव हीता है भौर 
इस श्रवधि मे राष्ट्रपति उन्हे भग नही फर सकता । न्‍्यायापालिका के न्यायाधीशों की 
'जियुक्ति राष्ट्रपति सीनेट की भ्रनुभति से करता है। परन्तु सविघान न्यायपालिका 
की स्वतन्त्रता की समुचित व्यवस्था -करता है । 

फ़ास के प्रशासकीय' कामून (8ठगजशा#ए७ 8७४) तथा प्रशासकीय 
न्यायालय (&0गगाएशा४ए७ ००७४) की व्यवस्था का भ्राघार भी शक्ति-विभाजन 
का सिद्धान्त ही माना जाता है। 


मूल्यांकन (3ए2[प६07॥) 


लार्ड ऐक्टन का कथन है कि शक्ति दृषित फरती है श्लौर प्रवाघ शपित श्रबाध 
रूप से दोषजनक होती है ।?? इसी फारण कहा जाता है कि “शपफ्ति का दुरुपयोग 
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मूल्यांकन ३२१ 


न हो इसके लिए, यह स्वाभाविक रूप से भी श्रावश्यक हैं कि शायित का निग्रह 
करें ।!! शपितयों के विभाजन तथा उनके सन्तुलन की व्यवस्था शक्ति-निग्रह में 
परम सहायक होती है । प्रजातन्त्रात्मक णासन-व्यवस्था के बचाव तथा निरकुण घासन- 
तन्त्र की प्रवृत्तियो की रोक-थाम के लिए कोई ऐसी निग्रह-सन्तुलसल (0॥९८॥३ थात॑ 
999॥0०) की व्यवस्था स्वंथा श्रवाँंछनीय नही हो सकती । इस सिद्धान्त का महत्त्व 
एस बात में है कि यह न्यायपालिका की स्वतन्त्रता पर विशेष बल देता है। न्याय- 
पालिका की स्वतन्त्रता ही पक्षपातहीन न्याय-ब्यवस्था का श्राधार है। दूसरा ऐसी व्यवस्था 
फार्य-कृणलता तथा गासन-व्यवस्था मे सुचारुता की भी जनक हो सकती है। प्रत्येक 
विभाग श्रपने कर्तव्य धालन के लिए उत्तरदायी होता है श्लौर वह किसी श्रन्य के क्षेत्र 
में दखल नहीं देता । श्रम-विभाजन प्रगतिशीलता का चिह्न है, वह झासनतन्त्र की 
कुशलता को भी वढाता है । 

परन्तु गव्ति-विभाजन का सिद्धान्त च्रुटिपूर्ण है भर विशेष रूप से उस रुप से 
जिस में कि इसकी व्यास्या की जाती है । सरकार के तीनो भागो का एक दूसरे मे पूर्रा 
विभाजन न तो सम्भव है, न व्यावहारिक और न ही वाँछनीय । 

(१) शासनतन्त्र का सगठन घारीरिक सगठन की भांति है, उसका प्रत्येक भाग, 
घरीर के भ्रगो की तरह श्रन्योन्याश्रित है । अगर उसके प्रत्येक विभाग को एक दूसरे 
से सवंथा अलग कर दिया जाये तो सरकार का चलना ही असम्भव हो जायगा । वह 
शासन के विभिन्‍न विभागों मे सघर्ष तथा गत्यवरोध पैदाकर देगा। जब भासन के 
कार्यो को तीन भागों में वाँठा जाता है तो उसका अर्थ यह कभी नही कि वे तीनों 
विभाग एक दूसरे से सर्वथा पृथक्‌ हैं। ये वटवारा तो केवल प्रथासकीय कार्य के सुभीते 
के लिए ही है, नही तो प्रशासकीय कर्तव्य तो एक दूसरे से बहुत मिले-जुले है । प्रशास- 
कीय शवित का प्रत्येक विभाग कुछ-न-कुछ ऐसे कार्य करता है जो कि इसके अ्रपने नही 
बल्कि दूसरे विभाग से सम्बन्धित हैं। उदाहरणा्ं विधानपालिका का मम्य कार्य 
यद्यपि कामून-निर्माणण है तथापि वह कानून-निर्माण के भ्रतिरियत न्‍्यायपालन तथा कार्य- 
पालन सम्बन्धी धक्तियों का भी प्रयोग करती रहती है। विधानपालिका कानून तो 
बनाती ही है साथ ही ससदीय शासन के अन्तर्गत मन्निमण्डल पर भी नियन्नण घर्रत 
है । सयुवतराज्य श्रमेरिका मे वह राष्ट्रपति पर मुकदमा चलाकर उसे हटा सवत्ती है, 
घौर साथ ही विदेश-नीति, सन्वियों तथा राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुत्तितियों के लिए 
ग्रपनी स्वीकृति तथा भ्रनुमति देती है। 

इसी प्रकार कार्यपालिका सकटक्गलीन स्थिति मे अध्यादेश (07098 ॥०९) जारी 
करती है, विधानपालिका को भग करती है, चुनाव की व्यवस्था करतो है। कार्य- 
दालिफा न्‍्यायपालिवा के कर्तव्यों का भी पालन करती है। प्रत्येक राज्य में कार्ये- 
पालिका हो न्यायाधीशों फी निशुद्ति करती है भोर दया तथा क्षमा के अधिकार वा 
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प्रयोग करती है। इस प्रकार यद्यपि कार्यपालिका का कार्य कानून लागू करना है 
तथापि वह॒ न्यायपालिका तथा विधानपालिका के कतंव्यों के पालन में भी हिस्सा 
बेदाती है । 

न्यायाधीश केवल न्याय-पालन ही नही करते कानुन भी वनाते हैँ। कानून की 
सर्वैधानिकत्ता की परीक्षा करते है प्रौर कार्यपालिका के करतंव्यो की जाँच करते हैं 

इस प्रकार सरकार के सभी विभाग अपने-अपने क्षेत्र मे रहते हुए भी दूसरे 
विभाग के कतंब्यों को पूर्ण करने मे स्वाभाविक रूप से ही भाग लेते हैं । 

(२) शक्तियों का पूर्ण विभाजन श्रसम्भव है । सयुवत राज्य श्रमेरिका के 
सविधानशास्त्रियो ने भी इस वात को स्वीकार किया, वे सरकार के विभिन्‍न हिस्सो 
को एक दूसरे से ग्रलग रखते हुए भी उन्हें एक दूसरे से सर्वया स्वतन्त्र न कर सके । 
राष्ट्रपति प्रणासकीय शवित का केन्द्र है, परन्तु वह विधान निर्माण सम्बन्धी शक्ति मे 
हिस्सेदार न हो यह नही कहा जा सकत्ता। उसे विधानपालिका को सदेश भेजने का 
अधिकार है श्रौर विधानपालिका द्वारा पास किये गग्ने कानूनों पर सीमित निपेधा- 
विकार (५८०) प्रयोग करने का भी अधिकार है । सीनेट राष्ट्रपति की प्रशासकीय 
झवितयों मे हिस्सा बेंटती है । सुप्रीम कोट अ्रनेक महत्त्वपूर्ण वेघ/निक तथा प्रशासकीय 
शवितियो का उपभोग करता है। सुप्रीम कोर्ट संविधान की व्याख्या करता है भौर 
विधानपालिका तथा कार्यपालिका की शक्तियों की सर्वेधानिकता की परीक्षा कर उसे 
गरकानूनी करार भी दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट के सगठन, क्षेत्र तथा व्यय का नियन्त्रण 
विधानपालिका तथा कार्यपालिका दोनो ही मिलकर करती हैं । 

वस्तुत सयुकत राज्य श्रमेरिका के लिए यह कहना सर्वंथा उपयुक्त होगा कि 
वहाँ निग्रह श्रौर सन्तुलन व्यवस्था (5998॥ ० ०॥९०५४ थ॥0 958]97०७8) को 
अ्रपताया गया है। सरकार के विभिनन्‍्त विभाग एक-दूसरे का नियन्त्रण करते हूँ । 
राष्ट्रपति प्रशासकीय मामलो मे पूर्ण स्वतन्त्र नही, न ही न्यायपालिका तथा विधान- 
पालिका ही अपने मामलो में स्वतन्त्र हूँ। 

इस प्रकार की व्यवस्था ने सयुक्त राज्य अ्भेरिका में अनेक दोपपुर्ण त्था 
अवैधानिक सस्थाओ्रो तथा रीति-रिवाजों को जन्म दिया है। सरकार के विभिन्‍न 
विसागो की स्वतन्त्रता शासनतन्त्र की कुशलता के लिए श्वत्यन्त खतरनाक साबित 
हुई है। शासनतन्त्र के विभिन्‍न श्रगों मे रवाभाविक सम्बन्ध की श्रनुपस्थिति मे 
अमैक दोप उत्पन्त हो गये हैं। सरकार का प्रशासकीय विभाग आ्रावश्यक कानून- 
निर्माण के लिए विधान-सभा पर श्राश्नित होता है। इस स्वाभाविक राम्बन्ध के प्रभाव 
में कानून-निर्माणा तथा कानून पालन मे श्रव्यवस्था हो सकती है। राज्य घन का खर्च 
तो राष्ट्रपति करता है परन्तु उस खर्च के लिए व्यवस्था विधानपालिका करती है। 
दोनों में मतभेद होने पर राज्य-व्यवस्था मे गडबड पैदा हो सकती है । इन कमियो 
को पूर्ण करने के लिए ही पार्टी-व्यवस्था का जन्म हुआ, जिसने सयुकत राज्य के राज- 
नीतिक जीवन को भौर भी भ्रधिक अप्ठ तथा दूषित बना दिया । 

५» »« (३) मॉन्‍्तेस्क्यू तथा उसके सिद्धान्त के समर्थक सरकार के सभी विभागों 
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को बराबर मानकर चलते है | उनके मतानूसार सभी विभागों का दर्जा बराबर का 
है | परन्तु यह सवंधा गलत है । कानून की व्यवस्था पहले की जाती है फिर उनको 
लागू फिया जाता है श्रौर तभी उसकी व्यास्या सम्भव है । विधानपालिका सामाजिक 
व्यवस्था के श्राधारभूत नियमो को निर्धारित करती है, यह नियम' निर्धारण राज्य की 
(या जन-सामान्य वी) इच्छा के श्रनुसार किया जाता है, श्रौर तब कार्यपालिया 
उसका पालन करवाती है। प्रत राज्य की इच्छा को प्रगट करने वाले सरदगरी 
विभाग का धन्य विभागों से श्रधिक महत्व है। विधानपालिका कर भी लगाती है 
ग्रौर राजस्व (२८एणथाए०) भी एकत्रित करवाती है। कार्यपालिका तो इन आदेशों 
का पालन मात्र करवाती हे। न्‍्यायपालिवग भी कार्यपालिका के वाम की देस-रेख 
करती है । इस प्रकार विधानपालिका सरकार के अन्य दोनो विभागों से श्रेष्ठ नथा 
उच्च ६ । प्रो० लास्की वा कथन है कि “पविधानपालिकाएँ अपने दर्तव्य पा तथ तक 
पुर-प्रा पालन नहीं फर सकतीं जब तक कि प्रयम तो उन्हे रावून के पातन झ्ारदर्ने 
में दसल देने फा प्रधिकार न हो झ्लोर दुसरा शावदयदता पडने पर वाजून द्वारा 
न्यायाघीशों के ऐसे निर्शायो का खण्डन कर सके जो कि हपने परिणाम में 7त्यन्त 
असनन्‍्तोपषजनक सादित हो रहे हैं? 

(४) उस सिद्धान्त के व्यावहारिक प्रयोग का अर्थ सरकार के विभिन्‍न 
विभागों का पूर्ण विभाजन होगा । विधानपालिका तथा कार्यपालिका के पारस्परिक 
मम्यन्धों की श्रनुपत्विति में अच्छे कानूनी का निर्माग्ग श्रीर कुशल प्राथिक प्रवन्धों 
यी अश्रवस्थिति मुद्दिक्ल हो जाती हे । प्रशासकीय मामलो में कमजोरी उत्पन्न हो पाती 
हे और विदेशी नीतियों का परिपालन ठीव-ठीक नही हो पाता । भमेरिया मे अनेत बार 
मार्यपालिका तथा विधानपालिका में गत्यवरोध उत्पन्न होते रहने हैं। शागद्रपति 
पिल्सन द्वारा की गई वर्साई की शान्ति सन्धि वो सीनेट ने हो अस्वीकार दिया था । 
इसी प्रकार प्रेजीडेन्ट रजवेल्ट तया ट्र मन द्वारा पेश किये गये श्रनेक वर्माणगारी 
काजूनो नो भी यगग्नेस ने रह कर दिया है । 

कार्यपालिया तथा विधानपालिका में इस स्निति में पाररपरिक धिद्वेण, र्श्ष्या 
तथा विरोध उत्वन्त हो जाता है । 

(५) मॉन्‍्तेस्थयू के सिद्धान्त वा प्राधार प्लिटिण संविधान है। उसी के वाय॑ 
यो देख गान्तेरक्यू मे यद सिद्ध किया कि प्रजातन्ध तथा राजनीतिक स्वतन्नना की 
उपस्थिति रविन-वपिभासन से ही सम्मव है । परन्तु श्राज यह स्वीकार फ्रिया जाना है 
कि द्रिडिंय शासन-व्यवस्था थी सॉन्‍्ठेस्पयू तथा ब्लेकस्टोन दारा वी गए एतद्विपयरश 
सम्पूर्ण व्याख्याएँ प्रययार्थ हैं। इस्ल॑ण्ड के संविधान में सक्तियों गा बिभाश्न नहीं 
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अ्रपितु केन्द्रीकरण है ।7 ब्रिटिश पालियामेण्ट्री व्यवस्था का श्राधार विधानपालिका तथा 
कार्यपालिका के घनिष्ठ सम्बन्ध हैं । हम पीछे देस श्राये हैँ कि ब्रिटिण शासन व्यवस्था 
के श्रन्तर्गत कॉर्यपालिका अपने सम्पूर्ण प्रशासकीय कृत्यो के लिए विधानपालिका के 
प्रति उत्तरदायी है। मॉन्तेस्व्यू ने कार्यपरलिका तथा विधानपालिका के जिस विभेद 
वो देखा था वह वास्तविक नही श्रपितु श्रवास्तविक था | ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल ही 
सम्पूर्ण प्रशासकीय शक्तियों का वास्तविक स्रोत है श्लौर वह विधानपालिका की देख- 
रेख तथा नियन्त्रण मे कार्य करता है। इस प्रकार शासन के इन दोनो विभागों मे 
वरावर सम्बन्ध रहते हैं । 

इसी प्रकार हाऊम श्राफ लाइस (प्ल००५०७ ० 7,005) विधानपालिका 
का दूसरा सदन है श्रौर इस दृष्टि से उसे केवल बैघानिक कतव्य ही पूर्ण करने 
चाहिए थे। परन्तु हाऊस श्राफ लार्ड्स ब्रिटिश न्‍्याय-व्यवस्था का सर्वोच्च संगठन है । 
लार्ड चासलर के पद में वेधानिक प्रशासकीय तथा न्यायपालिका सम्बन्धी सभी 
शक्तियों का समन्वय मिल जाता है। लाई चासलर ब्रिटिश मन्न्रिमण्डल का सदस्य 
तो है ही वह हाऊस भ्राफ लार्ड स के रूप मे विधानपालिका का भी सदस्य है श्नौर 
इग्लैण्ड के सर्वोच्च न्यायालय का भी श्रधिकारी है। इस प्रकार इग्लेण्ड का सम्पूर्ण 
संविधान तथा उस की सम्पूर्ण शासन-व्यवस्था मॉन्‍्तेस्क्यू के सिद्धान्त का न केवल 
व्यावहारिक ही अ्रपितु ऐतिहासिक खण्डन भी है । 

श्राज जहाँ कही पालियामेन्ट्री शासन-व्यवस्था मौजूद है वही सरकारी 
शक्तियों के विभाजन के सिद्धान्तो का खण्डन मिल जाता है। हम पीछे देख चुके हैं 
कि झाजकल ससदीय शासन-व्यवस्था ही श्रधिक सर्वप्रिय है! 

(६) मॉप्तेस्क्यू के सिद्धान्त का आधार ओर प्रेरणा स्रोत वेयक्तिक तथा 
राजनीतिक स्वतन्त्रता की सुरक्षा था परन्तु केवल श्रौपचारिक शक्ति-विभाजन के 
द्वारा ही स्वतस्ञ्ता की सुरक्षा की कल्पना न केवल अव्यावहारिक ही है अपितू मिथ्या 
भी है । व्यावहारिक रूप से यदि हम देखें तो यह स्पष्ठ है कि ग्रेट ब्रिठेन तथा फास 
इत्यादि ससदीय शासन-प्रणाली द्वारा शासित देशो मे शक्तियों के विभाजन का श्रभाव 
है, वहाँ शक्तियों व केन्द्रीकरण है परन्तु फिर भी वहाँ नागरिक किसी प्रकार भी 
ग्रमेरिकन नागरिकों की श्रपेक्षा कम स्वातन्त्य का इस्तेमाल नहीं करते | वल्कि कुछ 
एक विपयो में तो इन दोनो देशो के नागरिक अधिक स्वतन्त्रता का उपभोग 
करते हैं । अमेरिका से श्राज विचार-स्वातन्त्य की उतनी व्यवस्था नही जितनी कि 
इग्लेण्ड और फ्रास मे हैं। नागरिको की स्वतन्त्रता की सुरक्षा का यह तो एक औप- 
चारिक साधन मात्र है। प्रो० गेटल का कथन है कि “ऐसा सान लेने से कि स्वन्तत्नता 
को स्थापित करने के लिए विस्तृत शक्ति-विभाजन श्रावश्यक है श्रोर हर एक विभाग 


१ सेमजेम्योर (रिध7889 पा) का कथन है. कि “अगर शक्तियों का विभाजन अमेरिकन 


गा हे आधारभूत सिद्धान्त दे तो उत्तरदायित्व का केन्द्रीकषण ऋअशजी संविधान को प्रमुख 
पता है 


मूल्यांकन ३२५ 


झपने फो अपने ही फार्यो तक ही सीमित रख दूसरे श्रंगो से स्वतन्त्र रहे, यह विलकुल 
निकम्मा साबित होता है | जनतन्त्रात्मक राज्यों मे, रवतम्त्न तथा गरजिम्मेदार शंगो 
फे खण्ठित अधिकारो की श्रपेक्षा जनता के प्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधित्व फरने वाले 
विभाणों में प्रधिकारों को फेन्द्रित रखफर श्रधिक स्वतन्त्रता की प्राप्ति हो सफती है। 

व्यवित-स्वातन्त्य जनता की राजनी तिक चेतना पर भअ्वलम्बित है । अगर जन- 
सामान्य अपने अ्रधिकारों तथा कत्तंव्यो से परिचित है, उनकी रक्षा के लिए हर समय 
प्रयत्नशील है तभी उनके अ्रधिकार सुरक्षित रह सकते है, अन्यथा नहीं । गविति- 
विभाजन तो केवल एक वाह्य उपचार मात्र है । 

श्राज शासन-शक्तति के विकेन्द्रीकरण फी श्रावश्यकता है, विभाजन की नहीं । 
एक ही फेन्द्र या स्थान मे राज्य-्ाफ्ति फे फेन्द्रित हो जाने फे फलस्वरूप शासन 
में तानाशाही के विकसित होने का भय रहता है। इस विफेन्द्रीकरण का प्रर्य 
है राज्य की श्राथिफ तथा शासकीय शपितयों का विकेन्द्रीकरण श्लरौर उसका संघ 
व्यवस्था (८6०78] ६४४४०॥) के रूप में सगठन । इस प्रकार की व्यवस्था तीनों 
विभागों के सथुबत या पृथक्‌-पृथक्‌ अ्रधिनायकतन्त्र के विकास का भी अवसर नहीं 
देती श्रौर साथ ही वह जनसामान्य को शासकीय शवित के सचालन में ग्रधिक से 
अधिक हिस्सा देती है। दूसरा राजनीतिक स्वातन्त्य फा वास्तविक महत्त्व झारथिक 
स्वातन्ध्य फी उपस्थिति मे ही है। मॉन्‍्तेस्वयू पुराने राजतन्त्र के विरुद्ध जन-साधारण 
के राजनीतिक प्रधिकारों को मान्यता दिलाने का प्रयत्न कर रहा था। उसका यह 
प्रयत्त श्रवद्य ही प्रशसनीय था। परन्तु उसका सिद्धान्त पूर्णा रूए से व्यावशारिक नहीं 
झौर वह शभ्राज के राज्य की व्यवस्था के लिए उपयुवत नहीं। राज्य के कर्तव्यों फी 
प्रभिषद्धि फे फलस्वरुप भो कार्यपालिका तथा विधानपालिका में पारस्परिफ सहयोग 
तथा घनिष्ठता फी परम श्रावश्यकता है । इस सहयोग के अश्रभाव में संघर्ष तथा 
गत्यवरोध उत्पन्न होगा । गेटल ने ठीक कहा है, “भ्रधिक उप्र रुप मे शमित-धिभाजन 
एवं निप्रह-सन्तुलल फा मत दोनो ही सतरनाक हैं। उग्र शक्ति विभाजन से राज्य 
की फाजूनी रुप से प्रगट इच्छा के पालन के लिए श्रावश्यक एकता एवं सहयोग की 
फसी हो जाती हूँ। श्पने उग्र उप से निग्रह तथा सन्तुलन फ्री व्यवस्था फे फल- 
स्वरूप गत्यवरोध तथा संघर्ष पंदा हो जाता है जो एक फुशल शातन-व्यवस्था फे 
लिए हानिकारक है । 

जैसा कि हम पीछे ही कह झाए हू न्‍्यायपालिया की स्वतन्त्रता के लिए उसका 
विधानपालिश तथा कार्यपालिका के नियन्त्रण मे मुक्त होना लाजमी है । परन्तु इसे 
साथ ही कार्यपालिका की तानाशाही को रोकने के लिए उसका विधानपानिया के 
प्रति उत्तरदायी होना नी झावश्यक है । 

वगाएणाणशा। (४९४ाणार 
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विधानपालिका का संगठन तथा कत्त व्य 


(0४0#0ा58 77000 ० न्‍एटा0फ्ड 07 3,४809,07 ए ४४) 


१२२. सरकार के विभिन्‍न अंग 

पिछले अ्रध्याय में हमने देखा है कि श्ररत्तू के समय से हो सरकार के कर्त्तव्यो 
को तीन विभागों में वाँटा गया है । इन तीनो कर्तव्यों के आधार पर सरकार के तीन 
विभाग हैं--(१) विधानपालिका ([.०8/990ए7०), (२) कार्यपालिका (8#००७॥४८), 
तथा (३) न्यायपालिका (गञताशंश») । कुछ फ्रेंच विचारकों ने सरकार के 
तिसत्तात्मक विभाजन का विरोध किया है। उन्होने सरकार के दो भाग माने है--( १) 
विधानपालिका तथा (२) कार्यपालिका। न्यायपालिका को वे वार्यपालिका का ही 
भाग मानते हैं। कार्यपालिका के वह तीन भाग करते है--- 

(१) सरकार का वह विभाग जो शासन-तीति को निर्धारित करता हे भिगे 
मन्निपरिपद्‌ या मन्त्रिमण्डल कहते है । 

(२) दूसरा जिसे प्रणासकीय विभाग कहा जा सकता है श्रीर जिसका कार्य 
शासन-नीति को लागू करना है| यह विभाग स्थायी सरकारी कर्मचारियों से मिलकर 
बनता है । 

(३) न्यायपालिका कार्यपालिका का वह विभाग है जिसका कार्य कानून की 
व्यास्या करना है भ्रौर उन्हे राज्य के विभिन्‍न नागरिकों के पारस्परिफ 'कगट़ो को 
निपटाने के लिए इस्तेमाल करना है । 

कार्यपालिका तथा न्यायपालिया के एफीकरण का मुख्य कारण यह है कि 
प्राय, कानून सम्बन्धी निर्णयों को लागू करने के लिए कार्यपरालिता वी घाबिति वा ही 
प्रयोग किया जाता है । स्यायाघीण कानून की व्याद्या करता है श्र किसी मसते 
पर अपना फंसला देता हूँ, परन्तु उस फंसले फो लागू कार्यपालिका ही करतो है । फेच 
विनारको के उपगु वत्त तर्क को प्राज श्रवेक कारणों से स्वीकार नहीं किया जाता । 
यह प्रावध्यक नहीं कि प्रत्येक न्यावसम्बन्धी निर्णय कार्यपालिका द्वारा हो लागू जिया 
जाता है । न्यायपालिका घनेक ऐसे फंसले करनी है जिनका सम्बन्ध प्रशासकीय शक्ति 
से नहीं होता । न्‍्यायिवा सत्ता छा प्रयोग घनेक मामलों में वानून के प्रमल से नोई 
सम्बन्ध नही रखता । 

झाण प्रजातन्यात्मक यूस में न्‍्यायपालिफा वी स्वतस्तता तंबा निष्रणता मे 
लिए उनकी छार्यपालिशा के नियन्नणा से मुक्ति ्रावध्यद्म ममभी गई है । 
सरफारी कत्तैब्यों के वर्गीकरण फे ब्न्य ग्रनेश प्रवार हैं, दमा गा 


विस्तार-भय से हम जि नहीं बार सकते ॥ एन हभी योयनाड्रों ने घावलद भी उसमे 
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यह स्वीकार करना ही पडेगा कि श्रधिकाण विद्वान सरकारी मत्ता के उपयुक्त 
तोन वर्गों के विभाजन को ही स्वीकार करते हैं । 

हम पीछे देख चुके है! कि विधानपालिका का कर्तंव्य कानून बनाना है, कार्य- 
पालिका का उन्हे लागू करना श्रौर न्यायपालिका का उनके श्रनुसार नागरिको के 
भंगडो को निपटाना है । 


१२३. विधानपालिका का महत्त्व 


इन तीनो विभागों में विधानपालिका का सर्वोच्च स्थान है। वह कार्यपालिका 
तथा न्यायपालिका से न केवल पहले ही श्राती है वल्कि उनसे ऊँची भी है। विधान- 
पालिका राज्य की इच्छा की श्रभिव्यवितत का स्रोत है। वह उन भ्राधारभूत नियमों 
को निर्धारित करती है जिसके श्रनुसार शासन-मशीनरी चलती है, जिनके भ्राघार पर 
ही कार्यपालिका तथा न्यायपालिका भपने-श्रपने कत्तंव्यों का पालन करते हैं । विना 
इन आधारभूत नियमों के न तो कार्यपालिका ही कार्य कर सकती है श्रौर न न्‍्याय- 
पालिका न्याय ही । ये दोनों विभाग तो कानून का प्रयोग करते हैं। श्रगर कानून ही 
नही होगा तो प्रयोग किसका किया जायेगा ? 

कानून समाज के नैतिक गूल्यो के भ्रनुसार होते हैं । वे वेयक्तिक तथा सामाजिक 
जीवन के विकास के आधार हैं। श्राज के युग में विधानपालिका केवल कानून 
निर्माण का ही कार्य नही करती, राजकीय-शक्ति के नियन्त्रण के वह श्रन्य भी अनेक 
कार्य करती है। प्राय सभी देशो मे विधानपालिका की शक्तियों का सीमा क्षेत्र केवल- 
मात्र कानून निर्माण ही नही, वह सरकार के भ्रन्य क्षेत्रो पर भी नियन्त्रण करती है । 
बह राजस्व का नियन्त्रण करती है, राजकीय कामों के लिए होने वाले खर्चों के 
लिए श्रनुदान (50999) की व्यवस्था करती है और नये करों (7४5०५) को लगाती 
हैं। जहाँ शासन-व्यवस्था एकात्मक (07/879) होती है, विधानपालिका अस्थायी 
तौर पर भ्पनी शवित का सीमित विकेन्द्रीकरण करती है और भ्रन्य भ्रनेक ऐजेन्सियो 
की, रचना करती है जो केन्द्रीय सरकार के शासन कार्य के चलाने मे सहायता करते 
हैं। ससदीय-शासनप्रणाली के अन्तर्गत मत्रिमण्डल विधानपालिका द्वारा नियन्त्रित 
किया जाता है । भारत मे मन्त्रिमण्डल को नियन्त्रित करने के श्रलावा पार्लियामेण्ट 
राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी भाग लेती है । अमेरिका मे कांग्रेस 
राष्ट्रपति की भनेक प्रशासकीय शवितयों मे हिस्सा बेंटाती है! 

सविधान के सशयोधन भे साधारण विवानपालिकाझो का विशेष हाथ होता है। 
इग्लेण्ड मे तो विधानपाजिका सर्वोच्च सत्ता सम्पन्त है श्रौर सवैधानिक कामून मे 
सभी अकार के परिवर्तेन कर सकती है। 


१२४. विधान-पालिकाश्नों फी उत्पत्ति तथा विकास 

कानुन-निर्माण श्राज के राज्य का प्रमुख कत्तंव्य है, परन्तु प्राचीन युग में 
राज्य को कानूत को सन्‍्तान के रूप से स्वीकार किया जाता था। जेंक्स (८८६) 
ने कहा है कि पुराने समय मे कानून बनाए नहीं खोजे जाते थे इन कानूनो का आधार 
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पुराने रस्मो-रिवाज तथा जन-विद्यास होते थे था उनका आधार घर्म नथा 
ईष्वरादेश माने जाते थे । 
धीरे-धीरे कानून-निर्माण का कार्य एक विशेष ज्ञान वन गया। अनेक बार 
उनकी व्यवस्था धममंगुरुग्रो, पण्डित्तो तथा घर्मशास्त्रियो या विधानशास्न्रियों ने की, 
परन्तु अन्तत, सभा तथा समिति इत्यादि प्रतिनिधि संस्थाओं का विकास हुआ । 
प्राचीन भारत मे जनसमितियों तथा सभाओं की उपस्थिति का जिक्र मिलता है । उन 
सभाओं का कार्य कानून निर्माण न हो राजा को सलाह-मशवरा देना श्लौर राजकाज 
मे उसकी सहायता करना था । हमारे यहाँ कानून का आधार धर्म भौर पुराने रस्मो- 
रिवाज थे । 
वर्तमान काल की प्रतिनिधि सत्तात्मक चिघानपालिकाओो का प्रारम्भ जर्मनी 
की प्राचीन ट्यूटनो की जनसभाझ्रों मे मिलता है। इनमे कवीले (7५8०) के नेताओ को 
स्थान दिया जाता था । इग्लेण्ड मे इन प्रतिनिधि सत्ताक विधानसभातन्नो को विकास 
का उपयुवतत अवसर प्राप्त हुआ। प्रारम्भ मे जिस राज्य महापरिषद (0८8- 
००४॥८॥) की अ्रवस्थिति इग्लैण्ड मे मिल जाती है वह निश्चय ही श्राज के श्रर्थ 
में प्रतिनिधि-सत्तात्मक नहीं थी। परन्तु घीरे-धीरे उसकी स्थिति बदली | सरदार, 
पादरी, सामनन्‍्त इत्यादि के अश्रतिरिवत कुछ श्रन्य स्वार्थों के प्रतिनिधियों को 
विधानपालिका में स्थान दिया जाने लगा। (प्ल०00४५ ० .005) हाउस श्रॉफ 
लाउस तथा हाऊस श्राफ वामन्स (छ005० ०एी 009770॥$) के रूप में विभाजित 
होने पर ब्रिटिश परालियामेण्ट शासकीय मामलो में श्रधिक दिलचस्पी लेने लगी। 
पहले-पहल तो पालियाभेण्ट सम्राट की नीतियों के पालन के लिए शावष्यक सर्च 
मुहैया बरने के: लिए ही दुलाई जाती थधी। ससद वी सदरयता गौरव का विपय 
ने ही एक भ्रनावश्यक तथा बोभिल उत्तरदायित्व समझा जाता था| लोग उससे बचने 
का प्रयत्त करते थे । परन्तु धीरे-घीरे पालियामेण्ट खर्च के लिए श्रनुदान देने से पूर्व 
प्रपनी माँग पेश कर उन्हे मनवाने लगी। इस प्रकार पालियामेण्ट की वैधानिक 
दवितयों का विकास हुआ । 
श्राज तो ब्विटिश पालियामेण्ट को विद्व में पाई जाने वाली सभी ससदो का जनक 
फहा जाता है। इग्लेण् के श्रनन्तर फ्रास, स्विट्जरलैप्ड, इटली, जर्मनी, तथा स्पेन 
ध्यादि देशो मे प्रतिनिधि सस्वाश्रो का विकास हुआ्ना । प्रथम तथा हवितीय विश्य-युद् 
के प्रतन्तर प्रतिनिधि व्यवस्था दा प्रचलन लगभग पूर्व तया पण्चिम के सभी प्रगतिशील 
राज्यों में हो गया। 


१२५: विधानपालिका का कार्य-क्षेत्र 

विधानपालिका का कार्य-क्षेत्र चहुत कुछ शासन-पद्धति के रुप पर श्ाजित है, 
यही कारण है दि इसके कार्य सर्दप् एक से नहीं। जहाँ प्रयाध तथा असीम दावितसम्पन्न 
राजतन्त हो वहाँ विधानपालिका एक सलाहकार समिति से भ्रधिव कुछ नही होती, 
भाज भपगानिरतान में विधानपलिया वो यही स्पिति है । जार के शासन के दौरान 
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मे वहाँ की विधानपालिका (ड्यूपा) मासली कार्यो पर भी अपना स्वत्तन्त निश्चय नही 
कर सकती थी श्रौर उसे सदा जार की श्राज्ञाग्रों का ही श्रनुमरण करना पडता था। 
१९४७ से पूर्व भारत फी केन्द्रीय विधानपालिका सलाहकार समिति से अ्रविक गवित 
सम्पन्त नही थी । रूस में कम्युनिस्ट पार्टी का अधिनायकतन्त है, वहाँ भी विधान- 
पालिका पार्दी नेताओं के हाथ मे ही सेलती है श्रौर सविधान द्वारा दी गई प्रपनी 
किसी भी छवित्त का स्वतन्त्र प्रयोग नही कर सकती । 

प्रजातन्त्रात्मक शासन-व्यवम्था के श्रन्तर्गत विधानपालिका सर्वोच्च सस्था 
समभी जाती है। परच्तु प्रजातन्त्र के भ्रन्तर्गत भी राष्ट्रपतितन्तर (0८80 6०7ं 
060१कआा४थ॥।) तथा ससदीय शासन-व्यवस्था मे विधानपालिका की स्थिति में 
अन्तर हो जाता है । राष्ट्रपतितन्त्र के श्रन्तर्गत राष्ट्रपति का विधानपालिका से कोई 
सम्बन्ध नही होता भ्रौर वह विधान-निर्माण मे भाग नही ले सकता । विघानपालिका 
उसे सभी तरह से नियत्रित नहीं कर सकती । इसके विपरीत संसदीय शासन- 
प्रणाली के भअन्तर्गत विधघानपालिका मन्त्रिमण्डल का नियन्त्रण करती है एक प्रकार से 
वह स्वय ही कार्यपालिका के भाग्य की निर्णायिका होती है । फिर भी श्राज विघान- 
पालिका जिस कार्यो को सम्पन्न करती है, वे प्रजातन्न्रात्मक शासन में लगभग समान 
ही होते हैं । उन्हे हम इस प्रकार रख सकते हैं--- 

(१) फाजुन-निर्माण--विधानपालिका का भ्राधारभूत कत्तंव्य है। राज्य की 
इच्छा को प्रगट करने का एकमात्र स्नोत विधघानपालिका है, जो कानून वनाकर इस 
इच्छा को स्वरूप प्रदान करती है। प्रजातन्त्रात्मक शासन के श्रन्तर्गत विधानपालिकाएँ _ 
जन-सामान्य द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों से मिलकर बनती हैं। ऐसी अवस्था मे 
विधानपालिकाश्रों द्वारा ही जन-सामान्य की इच्छाओ्रो की श्रभिव्यक्ति हो सकती है। 

सामान्य जीवन के प्रगतिशील होने के कारण तथा समाज के नैतिक मूल्यों के 
अस्थिर होने के कारण प्रनेक पुराने कानून भ्रनावश्यक बन जाते हैं। ऐसी प्रवस्था मे 
उनका सझोधन झ्रावश्यक हो जाता है। विधानपालिका ही पुराने कापूनो का परिवर्तित 
परिस्थितियों के श्रनुरूप सशोधन करती है और आवश्यकता पडने पर पुराने कानून 
रद कर नये कानून बना सकती है । 

भारत, सथुक्‍त राज्य श्रमेरिका तथा स्विट्जरलेण्ड इत्यादि राज्यों मे विधान- 
पालिकाएँ, सर्वेधानिक सशोघन के लिए प्रारम्भिक कार्यवाही कर सकती है। इस्लैण्ड मे 
तो पालियामेण्ट ही सर्वशवितसम्पन्न है श्रौर वही सब प्रकार के कानूनों का स्रोत है । 

पालियामेण्टी शासन तथा राष्ट्रपतितन्त्र दोनो में विधानपालिका तथा कार्य- 
पालिका का कानून-निर्माण में विभन्‍न योग होता है । पालियामेण्ट्री शासन के भ्रन्तर्गत 
विधानपालिका का कानूज-निर्माण के विषय में मन्त्रिमण्डल के नेतृत्व का अनुसरण 
करना पडता है और सभी महत्वपूर्ण बिल मन्त्रिमण्डल द्वारा हो पेश किये जाते है । 
राष्ट्रपतितन्त्र के अस्तगंत विधानपालिका अपने क्षेत्र मे स्वतन्त्र होती है। राष्ट्रपत्ति 
केवल श्रप्रत्यक्ष रूप से ही कानून-निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है । 

कासून-निर्मारण की भ्रक्निया के भी दो भाग हैं---(क) विशुद्ध कानून-निर्माण 
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(?ण८)५ 7७8४॥४०) तथा (स) विवेचनात्मक (एथाएथ/शआ॥५८) । प्रथम 
के श्रन्तगंत तो कानून-निर्माण का व्यावहारिक ढेंग श्रा जाता है। कानुन-निर्माण की 
विवेचनात्म# प्रक्षिया प्रथम प्रक्रिया से अधिक महत्त्वपूर्ण समझी जाती हू । प्रथम के 
ग्रन्तर्गत तो कानून वा मसौदा तैयार फिया जाता है, जब कि दूसरे के गअन्तर्गत उस 
मसौदे की पूर्ण विवेचना की जाती है । विधानपालिका के सदस्य सामूहिक रुप से भी 
उस पर विचार-विनिमय करते हैं श्रौर सिलेक्ट कमेटी मे कुछ चुने हुए विशेष सदस्य 
भी इस पर विचार विनिमय कर विधानपालिका को अपनी रिपोर्ट पेण करते है । 
विधानपालिका में तीन वार एक बिल पर विचार किया जाता है शौर त्तव उसे पास 
कर कानून वनाया जाता है | विवेचनात्मक प्रक्तिया सर्वशत्न एक जैसी नहीं होती, परन्तु 
सभी जगह विधघानपालिका के सदस्यो को काचन के पूर्णा विवेचन का अबसर दिया 
जाता है। 

( !) शासन फा नियन्त्रश--विंधानमण्डल केवल कानुन-निर्माण ही करता 
हो और श्रन्य कार्यों मे भाग न लेता हो, ऐसी वात नहीं। परन्तु भ्रन्य मामलो में 
उसका निमन्पण श्प्रत्यक्ष है प्रत्यक्ष नही ॥ 

पालियामेण्ट्री शासन-व्यवस्था के श्रन्तर्गत मन्न्रिमण्डल का जीवन संसद के 
विश्वास पर शआंधितत होता है। मन्त्रिमण्डल को ससद के सदस्यों के बहुमत का 
विग्वास प्राप्त है तभी तक वह शासन चलाता है | विधानपानिकाएँ कार्यपालिका का 
इस विपय में विभिन्‍न प्रकार से नियन्त्रण करती हैं। यह जटसरी ही नही कि केवल 
भअ्रविश्वास प्रस्ताव या निन्‍दा प्रस्ताव पास कर मन्त्रिमण्डल वो नियन्नित फिया जाय। 
विधान-सभा के सदस्य मन्निमण्डल के सदस्यों से उनके विभिन्‍न विभागों के विषय मे 
प्रथन पूछते हैं मन्‍्तोषजनक उत्तर न मिलने पर पूरवा प्रश्न पूछ सनते है। शासन 
नीनि पर ग्राम बहन हो सकती है । घिशेप परिस्थिति पर विचार करने के लिए काम 
रोगी प्रस्ताव (#80]0ए/)्ाला। ॥000ा) पेश जिया जाययता है । 

राष्ट्रपतितन्न के प्रन्तर्गत विधानपालिका को कार्यपालिका से श्रलग रसने की 
कीशिय को गई है । फिर भी जैसा फि सयुचत राज्य प्रमेरिका में है, विधानपालिका 
राष्ट्रपति वी प्रधशासड्ञीय शदित वा नियनन्‍्तण परती है। सयुबत राज्य समेरिया में 
राष्ट्रपति हारा की गई प्रभारावीय निशुक्तियों मे लिए और उस हारा व्यवस्थित 
भ्रन्तर्राप्ट्रीय महत्व की सन्वियों के लिए श्रमेरिवन वाग्रेस (विधान-सभा) थे दूसरे 
सदन-गैडेट-वी स्वीकृति तथा प्रनुमति झावब्यक है। 

(३) रण्ट्रीय प्रथृव्ययस्था या नियम्परण--हशाप्ट्रीय प्वार्वे व्यवस्था था 
नियनपरा सर्वशत्ष विधानपालिकाएँ फरती हैं। राष्ट्रपतितन्त तथा पाजिगरामेस्ट्री 
घांसन दोनो के घन्‍्तर्गत विधानपालियाएँ ही रये बर लगाती ह, पुरानों के लिए 
झ्रनुमति देती है और सर्च के जिए अनदानों वी स्वीउलि देती है। प्रजानस्तान्मय 
धासन-व्यवस्था ये चन्तगंत साधार्य्यतया सह एक झाघारभून नियम माना जाता है 
कि वो भी कर [४७) विधानपालिया वी रदीदलि के दिना नही लगया और न 
ही बोर पते ही हो रूपनता है 
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इसी शवित के आ्राधार पर ही ब्विटिण पालियामेण्ट शासनतन्त् पर नियन्त्रण 
स्थापित करने मे और पनेक महत्त्वपूर्ण भ्रधिकार प्राप्त करने मे सफल हुई है। 

अर्थविधेयक (]/०7०५ ७79) श्रधिकतर निचले मदन (.0%९८7 ॥005५) 
में पेश किये जाते हैं, श्रौर वही श्रन्तिम रूप से उनका रुप निर्धारित करते हैं। 

(४) न्याय-पालन सम्बन्धी कार्य--अ्रनेक राज्यो मे विधानपालिका न्‍्याय-पाजन 
सम्बन्धी कत्तंव्यो का पालन भी करती हैं। इग्लण्ड मे हाउस श्रॉफ लार्ड्स सर्वोच्च 
न्यायालय के कार्य सम्पन्त करता है । सयुवत राज्य श्रमेरिका मे विधानपालिका का 
दूसरा सदन, सीनेट, राष्ट्रपति पर किये दोपारोपण की जाँच करती है। भारत में भी 
विधानपालिका को राष्ट्रपति के उपर लगाये गये आरोपो के परीक्षण का अधिकार 
है । इनके अतिरिक्त विधानपालिकाओं को निर्वाचन सम्बन्धी कगडो के निपटारे का, 
अपने सदस्यो के विरुद्ध कार्यवाही करने का भ्रौर न्‍्यायाघीशो के विरुद्ध दोपारोपग्श का 
भधिकार होता है। 

(५) निर्वाचन सम्बन्धी फार्य--विधानपालिकाएँ कार्यपालिका के उच्च श्रधि- 
कारियो के चुनाव मे भी भाग लेती हैं। स्विट्जरलेण्ड में सघीय कार्यपालिका के 
सदस्यो का निर्वाचन विधानपालिका के दोनो सदन मिलकर करते हैं। रूस मे सुप्रीम 
कोर्ट के न्‍्यायधीक्षो के भ्रतिरिकत प्रधानमन्धी तथा मन्निमण्डल के अन्य सदस्यो का 
चुनाव सुप्रीम सोवियत (विधानपालिका) द्वारा किया जाता है। भारत मे सघ विधान- 
पालिका के तथा राज्य विघानपालिकाश्रों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में 
भाग लेते हैं । कुछ विशेष परिस्थितियों मे श्रमेरिका मे भी निम्न सदन राष्ट्रपति के 
झौर उच्च सदन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। ससदीय शासन-प्रणाली के 
अ्रस्तगंत मन्त्रिमण्डल विधानपालिका की ही रचना होती है। इनके अतिरिक्त विधान- 
पालिकाएँ विदेशी नीति के सचालन, युद्ध-घोषणा, शान्तिसन्धि तथा गृहनीति के 
निर्धारण इत्यादि प्रमेक श्रन्य प्रणासकीय कार्यो को भी सग्पन्त करती हैं । 


१२६ विधानपालिका का सगठन (08शभा8शा०णा ० 6 .6ह29४8- 
76) 


विधानपालिका के महत्त्वपूर्ण कार्यो का विवरण हम ऊपर दे चुके हैं। भर 

मुख्य प्रइन यह है कि विधानपालिका का सगठन कंसा होना चाहिए ? इस विषय में 

दो सिद्धान्त हैं। एक सिद्धान्त के अनुसार तो विघानपालिका का केवल एक सदन 
(स०५६९) होनां चाहिए श्रोर दूसरे के अनुसार उसका सगठन द्विसदनात्मक ('- 
८270८३४]) होना चाहिए । द्विसदनात्मक विधान-सभा का संगठन इस्लैण्ड की ट्विसदना- 
त्मक पालियामेण्ट के अ्रनुकरण पर किया गया है। प्रो० लास्की का कथन है कि 
यह केंचल एक ऐतिहासिक सयोग की ही बांत है कि इस्लेण्ड की विधानपालिका 
द्विसदतात्मक (छो८्थाध्वा४) थी और उसी का अनुसरण अश्रन्य देशो ने किया । 
जहाँ कही विधानपालिका का सगठन द्विसदनात्मक होता है वहाँ एक सदन उच्च सदन 

.. (एफ टाध्ण०) कहलाता है श्नौर दूसरा सदन निम्न सदन (.0ज्ल 
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(07597) कहलाता है । इस प्रकार का नामकरण दोनो की जवित का किसी प्रकार 

उचित विवरण नहीं दे पाता, क्योंकि सभी जगह उच्च सदन की अपेक्षा निम्न सदन 

(.0एश (॥श्माएथ) ह। श्रधिक णव्तिसम्पन्त होता है। एक सदनात्मक विधान- 

पालिका (एष्या/थ/। 7.088809(07०) के संगठन के समर्थन मे निम्नलिखित तर्क 
स्तुत किये जाते हैं -- 

(१) एक सदनात्मक (ए्राध्शाशथ]) व्यवस्यः का समर्थेत सभी जगह 
फ्रान्तिकारी विचारकों तथा सविधान सुधार के समर्थकों ने किया है। कानून राज्य 

उच्छा का मूर्त्त रूप है, इसकी श्रभिव्यवित विधानपानिका द्वारा ही होती है। यदि 
एक राज्य में दो विधानपालिकाएँ हो तो सम्भव हे वह प्क ही विपय पर एक नहीं 
दो परस्पर विरोधी विचार प्रगट करे। ऐसी श्रवस्था में एक ही राज्य को इच्छा 
परस्पर विशेधी श्रवस्था मे प्रगट होगी । फ्रेंच विचारक एबीसीयज ने इस विषय मे 
अपने विचार बडी स्पष्टता से प्रगट किये है। उसका कथन है कि “फानून जनता फी 
एच्छा है । जनता को एक हो समय में एक ही विषय पर दो परस्पर विरोधी इच्छाएँ 
नहीं हो सकती । इसलिए जो सभा जनता की प्रतिनिधि है, वह श्रावश्यक रफप में 
एक होनी चाहिए | जहाँ दो सदन होगे वहाँ विरोध त्या विभाजन प्रनिवार्य होगा 
श्रौर निष्क्रियता पे फारण लोकेच्छा निष्क्रिय हो जायगी ।/7 राज्य प्रभुता के दो 
भाग नही हो सकते, वह अविभाज्य _। दो सदनो का तिद्धान्त राज्य प्रभुता की 
एपता तथा अविभाज्यता को नष्ठ कर देता है, एफ सदन की व्यवस्था से ही शासन- 

, व्यवस्था में एवत्ता स्थापित होती है । 

(२) दो सदनो की उपस्थिति पारस्परिक विरोध तथा विद्वेप को जन्म देनी 
है। प्रमेरिका के सुप्रसिद्ध विचारक बेंजिमन फ्रेंफलिन ने दिसदनात्मक विधानपालिका 
फी एक ऐसी गाडी से तुलना फी है जिसके दोनो शोर दो घोड़े जोत दिये जायें झोर 
दोनो हो गाडी फो विरोधी दिशाओ्रो में खींचने का प्रयत्न फरें । 

(३) दूसरे सदन नी उपस्थिति अनावश्यक तथा झ्निष्ठकर समभी जाती 
है । एवीसीयज ने ही बहा है, “यदि दूसरे सदन का पहुले सदन से सतनेद है तो वह 
श्रहितकर है श्लौर यदि चहु उससे सहमत है तो उसका श्रस्तित्द निरर्थदा है पर्योफि 
चह या तो सहमत होगा श्रथवा अतहुमत, उसका ब्रस्तित्व कितस्तो भी तरह लानदापक 
नहीं 7! 


३ “पा ॥क 78 तीए छपी  तीए एएएएॉ० ३ ६0 ए७णु/९० र्ाता॑ व 6 
इध्धए (60 800 ५७५० तरीरिएा 5 ता थी 8हशाएं हा)एए, विलर 070, 
९ ९[पशेवा।१ ९ ऐ०ते७ पायी 7ण्ा/टइटा।5 0 90090 0पछा। ६0 ॥06 ए५ छा(व- 
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(४) एकसदनात्मक विधानपालिका कमर स्र्चीली होती है। वर आ्रापेक्षाकृत 
अधिक प्रगतिशील होती है श्रौर जन-सामान्य की इच्टांग्रों की स्वतन्त्र अभिव्यवित 
करती है | 

एक सदनात्मक व्यवस्या का प्रयोग--एकसदनात्मक विधानपालिका का 
सिद्धान्त १५वीं तथा १९वी सदी मे श्रत्यन्त लोकप्रिय था। प्राय राभी देशो में थोड़े 
बहुत समय के लिए एक्सदनात्मक शासन-प्रणाली को श्रजमाकर देखा गया । 
वेजमिन फ्रेंकलिन की प्रेरणा पर ही पैनसिलवेनियाँ में प्रथम विधान के अन्तर्गत 
एकसदनात्मक विधानपालिका वी व्यवस्था की गई थी। क्रान्तिकालीन फ्रास के 
सविधानो मे भी दो सदनो के स्थान पर एक सदन वाली विधानपालिका की व्यवस्था 
की जाती रही । इस्लैण्ड में भी थोडी देर के लिए, कामनवेलल्‍थ के समय एक्सदनात्मक 
पालियमेण्ट को कायम किया गया था । 

परन्तु इन सभी देयों मे एकसदनात्मक विधानपालिकाएँ सफल व हो सकी ॥। 
फ्रॉस की एकसदनात्मक विधानपालिका की कार्यवाही मे हिसा, श्रस्थिरता तथा निम्म- 
कोटि का मर्यादोल्‍लधन दिखाई देता है। स्पेन, पुतंगाल तथा बोलिविया इत्यादि राष्ट्रो 
ने भी इस व्यवस्था को कुछ देर चला उसे भ्रसन्‍्तोषजनक समझ त्याग दिया । प्राय सभी 
राज्यो में एकसदनात्मक व्यवस्था को विधानपालिका के सगठत की एक असन्तोपजनक 
व्यवस्था समझा गया । थ्राज इश्लेण्ड, फ्रास, सयुकत राज्य अमेरिका, सारत, स्विट्जर- 
लैण्ड, कनाडा, प्रास्ट्रेलिया तथा रूस इत्यादि सभी बड़े-बड़े राज्यों मे विधानपालिकाशओओं 
का सगठन द्विसदनात्मक व्यवस्था ($02767०| $ह०य) पर आधारित है। इन 
राज्यो के भ्रवेक प्रशासकीय अग्ो की विधानपालिकाएँ अ्रवदय ही एकसदनात्मक हैं 
परन्तु वे सभी छोटे-छोटे प्रादेशिक राज्य हैं। प्रथम विद्व-युद्ध के अ्नन्तर स्थापित 
केन्द्रीय यूरोप के तवीन राज्यों मे भी एकसदनात्मक विधानपालिकाञ्ो की व्यवस्था 
थी । परन्तु यह सब राज्य भी छोटे-छोटे राज्य हैं। 

एकसदतात्मक व्यवस्था की असफलता के भी श्रनेक कारण है--- 

(१) प्रजातन्तर के अन्तर्गत पुराने कुलीनतन्त्रात्मक तत्त्वो की झवहेलना सम्भव 
नहीं भी । उनको विधानपालिका के द्वितीय सदन मे स्थान दे सतुष्ट किया गया। 

(२) सघ राज्यों मे एकसदनात्मक विधानपालिका उपयुक्त नही साबित हो 
सकती थी । क्योकि विभिन्‍न राज्यो का पृथक्‌ प्रतिनिधित्व केवल दूसरे सदन में ही 
दिया जा सकता था, निचले में नहीं । निचला सदन सम्पूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधि होता 


है और दूसरा राज्यो का । हि 
हिसदनात्मक व्यवस्था का समर्धंन--ठ्विसदनात्मक व्यवस्था को ही सदवंश्रेष्ठ 


मानने वाले विचारकों की कमी नही । सर हेनरीमेन का कथन है कि किसी प्रकार 
का भी प्वितीय सदन ने होने से श्र षठ है। एद्सदनात्मक विधानपालिका श्रप्नजातान्त्रिक, 

अव्यावहारिक तथा विद्वेपपूर्ण तथा दूषित राजनीति की जनक होती है। लाड एफ्टन 
का फथन है कि दूसरा सदन स्वाघोनता फे लिए एफ आवश्यक सुरक्षा है । जे० एस० 
मिल ने आश्षका प्रकट की थी कि केवल एक सदन निरफुश तथा श्रहकारपूर्ण हो 
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सकता है । हिसदनात्मक विधानपालिका का समर्थन निम्नलिखित झायार पर पिया 
जाता है-- 

(१) शभ्ररस्तु फा फयन है कि कानून भावना शून्य तर्क पर प्राघारित होना 
चाहिए । वह गमाज के सभी समुदायों को प्रभावित करता है ग्रत बढ़ सबद्ी सक्रिय 
सहगति पर भी पाधारित होना चाहिए । एक सदन बाली विधानपालिका जल्एबाजी 
में, भ्रावेण भे श्रा विवेज-रहित तथा श्रपूर्णा रूप से विवेचित बिलों वो पास कर देती 
है । प्रथम सदन जनमत का प्रतिनिघत्व करता है, ऐसी अवस्था में वह बिना गम्भीर 
विचार मिये भावावेश में पुरानी परम्परागत व्यवस्थाओर को जरदी भे बदल ड्रालता 
है । द्वितीय सदन दी उपस्थिति ऐसी अ्रवस्था में निग्रह तथा सच्चुलन का कार्य करती 
है श्रीर वह प्रत्येक बिल पर दुवारा शान्त वातावरण में विचार कर उनके प्रत्येक 
पक्ष की समीक्षा कर उन्हें कानुन झप में स्वीकार करने में सहासता देती है । 

(२) एकसदनात्मक विधानपालिका स्वेच्टाचारी हो याती है। वह भावावेश 
में व्यक्ति-स्वातन्ग्य को खत्म बार श्रत्याचार पूर्ण दानुन बनाती है । वह जनमत के 
समर्थन के वल पर आर्यपालिका तथा न्यायपालिका उत्बादि सरकार के अन्य विभागों 
वी शवितयों को भी केन्द्रित करने का प्रयत्व करती है । उसमे सदा ही अपनी संधि- 
कार सीमा के उत्लघन की प्रवृत्ति रहती €। एस प्रवृत्ति के सोयने का एफ गान टेंग 

इतीय सदन की व्यवरथा भ्रौर वैधानिक शवितयों वा प्रवम तथा ट्वितीय सदन ने 
रामुचित वेंटवारा है। | 

(३) एवेसीयज (0७७०० $80ए८५) का यह कबन भी गठन है हि झसरा 





है त्तो शनावश्यक है ठा० फाइनर ने इसका उत्तर ब5 सुन्दर सब्दों मे दिसा है यदि 
दोनो साइन सहमत होते हूँ तो पिघान को न्यायपूर्णाता द्रौर विधेकशीएता पर हमारे 
पिध्यारु फे लिए और भी प्रधिक दत मिलता 4 होर पश्रगर थे पअल्टगत होने है तो 
लोगो को सो सिलता है कि वह एपने दृष्टिकोण पर एफ बार फिर विनार दरें! 
हंस मझर हिलीय सदन की उपस्थिति न केवल झानूस प्र दुबारा उतार एरन का 
धबसर प्रदान गासती है अ्रपितु जनता को नी यह अवसर देती है हि उह भा, थे 
आानृनो पर अपनी राख दे । 

(४) द्ितीय सदत राज्य के विशिष्ट वर्गों तवा हितों हो प्रतिर्नि- रा देता 
है | जहाँ प्रथम सदन में बहुमत या प्रचृत्व होता है, व्च दितीय एएन मे विशिन्‍्म 
प्रम्म्मतो ध्ौर नदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया जा सझता है । जरा नियया सझन 
शप्ट्रीयता गा प्रतिनिधित्व परता है ध्ोर जनसायारख थी भादनापग्रों यो प्रतिदिग्धि 
गारता है, वहाँ उच्च गदन कुलीसपर्गे, धनिक दर्ग तथा ८मीदारों के स्थायों या प्रति- 
निधित्व छा ?2। यह ने उेबल झानून को धदिशय मौदि सोने से की उचानाः 

], ७[ शाह ६*ए नैब-णारनाएक छटाएए, ५० मध्य गे फैलता दीए ७गर् 
एएँ भा विए फ्राग्पेणा जारी कल छा गिल 8७, 7 65 ता ए प| 706, ६ ॥5778 
400 णीह गाट0नाए $0 उल्ल्णा फट 67 5007-07 4. 


३३५ राजनीति ज्ञास्त्र फे मुल सिद्धान्त 


है, बल्कि ऐसे कानूनों को भी पास होने से रोकता है जो एक तो वर्गंगत स्वार्थों की 
ही रक्षा करते हैं और दूसरा समाज के श्रावारभूत जीवन भे मौलिक परिवर्तन लाने 
का प्रयत्व करते हैं। ब्लशली का कथन है कि राज्य के श्रन्तर्गत कुलीन तथा प्रजा- 
तन्त्रात्मक तत्वों के भेद की उपेक्षा समाज के एक वर्ग के प्रति श्रन्यायजनक होगी । 

(५) वर्तमान काल में द्विददनात्मक विधानपवालिका का महत्व और भी 
अधिक हो गया है। राज्य के कत्तंव्यो की प्रभिवृद्धि के फलस्वरूप कार्याधिवय के 
कारण विधानपालिकाएँ विभिन्‍त विलो पर ठीक-ठीक विचार नही कर पाती | 
वैधानिक काय॑ की प्रकृति भी पहले से भ्रपेक्षाकत अधिक जटिल और विशेषज्ञता वाली 
हो गई है। ऐसी भ्रवस्था मे द्वितीय सदन तथा प्रथम सदन में कार्य-विभाजन हो 
सकता है। अपेक्षाकृत महत्त्वपूर्ण विलो पर ऊपरले सदन में विचार किया जाता है । 
जब कि निम्त सदन महत्त्वपूर्ण विलो के विवेचन पर अ्रपना ध्यान केन्द्रित कर सकता 
है । इस प्रकार का अ्रम-विभाजन विधान-निर्माण मे कुशलता को पैदा करता है । 


(६) प्रत्येक राज्य मे कुछ ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति होते हैं जो किन्ही 
कारणो से हनाव लडना पसन्द नहीं करते । प्रगर ऐसे व्यक्तियों को विधान- 
सभाओं में न लाया जाय तो राष्ट्र उनकी सेवाश्रो से वचित रह जाता है। द्वितीय 
सदन में ऐसे ही सकोचशील परन्तु प्रतिभाशाली व्यक्तियों को स्थान दिया जा 
सकता है । 


(७) द्वितीय सदन में सदस्थो की संख्या श्रपेक्षाकत कम होती है उनमे से 
अनेक सदस्य अ्रवकाश्ष प्राप्त उच्चाधिकारी, अनुभवी परन्तु वृद्ध राजनीतिज्ञ, सैनिक 
अधिकारी इत्यादि होते हैं । साथ ही सदस्यो की कार्यावधि भी लम्बी होती है। इस 
अवस्था मे वह विधान-निर्माण के विपय मे श्रधिक अनुभवी हो जाते हैं। यही 
कारण है कि यह समझा जाता है कि दूसरे सदन मे विलो का निष्पक्ष तथा समुचित 
विवेचन हो सकता है । 

(८) सघ राज्य मे तो द्वितीय सदन की भ्रौर सी श्रधिक झ्रावर्यकता अनुभव 
की जाती है। क्योकि सघ राज्य भे दो तत्त्व होते है--राज्य और जन-साधारण । 
संघ राज्यो मे राज्यो की स्वतन्त्र स्थिति होती है । राष्ट्रीय विधानपालिका मे राज्यों 
'को तथा जन-साधाररण दोनो को ही प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। भ्रत जहाँ निम्न 
सदन सघ राज्य की सम्पूर्ण जनता का प्रतिनिधित्व करता हैं वहाँ द्वितीय सदन राज्यो 
का। सघ राज्यों का ऐसा पृयक्‌ प्रतिनिधित्व इसलिए श्रावश्यक सम्रमा जाता है 
ताकि वह बहुमत के भ्रत्याचार से श्रपनी रक्षा कर सकें और वैधानिक समस्याझों पर 
श्रपने विचार प्रगट कर सकें। आज के सभी सघ राज्यो मे द्विसदनात्मक विधान- 
पालिका की व्यास्था की गई है । 

हिसदनात्मक व्यवस्था का विरोध---वर्तेमान काल मे द्विसदनात्मक विधान- 
पालिकाशो की कार्यवाहियो के प्रति पर्याप्त श्रसन्तोष प्रगट किया जाता है। इस 
असन्तोष के भ्रनेक कारण हैं। सेद्धान्तिक रूप से ही द्विसदनात्मक व्यवस्था को 


. 
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प्रूटिपूर्ण माना जाता है, यह हम पीछे लिस ही आये हैं । 

श्री ए० एस० प्रायंगर का कथन है कि “द्विसदनात्मकता (8 -८्म्ााशा शी ) 
का तिद्धान्त अब समाप्त प्राय ही चुका है। उसके द्थनानुसार द्विसदनात्मक-प्रणाली 
फा भ्राघार प्रजातन्‍्त्र मे विष्वास की न्यूनता और पझल्पसस्यकों को-शाइवस्त करने की 
इच्छा है ।” श्री श्रायगर का वगयन है कि “दूसरे सदन की व्यवस्था इसलिए घना 
रफ्ी गई है कि जिससे राजनीतिक” दलों फे उतर व्यधितयों की महत्त्वाकांक्षाएँ पूरी 
होने का श्रवसर मिले जिन्हे पहले सदन में स्थान नहीं मिल पाता । दल के भीतर 
पारस्परिक नेतागिरी फी होड फुछ फेस हो झ्लोर साघारण रुप से पार्टी फे प्रभाव फा 
दायरा बढ़े ।” 

यह कहना भी गलत है कि द्वितीय सदन की झावश्यवत्ता ग्रविवेकपूर्ण तथा 
जल्दवाजी मे पास किये गये कानूनों को रोकने के लिए है। प्रो० लास्की का वचन 
है कि श्राधुनिक राज्यो फे लिए एकसदनात्मफ प्रणाली सब से श्रच्टी है । वर्तमान 
हालत में किसी भी समोधन करने वाले सदन की श्रावश्यकता नही । प्रत्येक बिल को 
पास करने से पहले उस पर न केवल विधानपालिका ही में श्पितु राजनीतिक दलो की 
कार्यकारिशियो मे भी विस्तारपूर्वक विचार कर लिया जाता है। विधानपानिकाओों 
में भी झलग-प्रलग कमेदियों द्वारा बिल का परीक्षण किया जाता है, फिर उसके तीन 
बाचन भी होते हैं श्चौर तव जाकर उसे कानून का रूप मिलता है। ऐसी अयस्था में 
किसी दूसरे सदन की व्यवस्था करना झ्ननावश्यक है । 

अल्पमत के श्रधिकारों की सुरक्षा सवंधानिक व्यवस्था द्वारा श्रधिक सुविधा- 
पूर्वक की जा सकती है। विधानपालिका के एक विशेष सदन में स्थान देकर सो उन्हें 
हमेशा के लिए एक अलग इकाई के रुप में स्थायी बना देना होगा । छुदीन वर्ग सा 
जमीदार और घनिक वर्ग को विधानपालिका में विशेष स्थान देने की व्यवस्था 
प्रजातन्‍्व-प्रयाली के विपरीत है | प्रजातन्त्र जन-सामान्य को समानता में यट्ीन करना 
है न कि विभिन्‍न वर्गो वी उच्चता मे । जनता वा वास्तविक प्रतिनिधित्व एक सदन 
में ही मम्भव है, दो मे नही । फिर, व्यावहारिक रुप से रूदा यही देसा गया है कि 
उच्च सदन बर्गंगत स्वार्थों -- विदोप रूप से घनिक वर्ग के हितो--का ही ध्यान रुखता 
है, जन-माधारण के हितो की परवाह नही करता | उच्च सरन रुदा पप्रगनिशील्ता त्था 
रूडिवादिता मे गद होते हैं । इग्लेप्ड तथा भ्रमेरिका वी विधानपालिकाशों वा :सिदास 
इस बात का साक्षी है हि दूसरा सदन सदा ही निहिन-स्वार्यो (एटज्ञत्त 6९६ (६) 
या पोषक होता है भौर प्रयतिभीन वानूनों वा शद्ठ होता है । 

एक सदन को तानाशाही के पिग्य तो प्रन्य अनेक सुरक्षा व्यवस्थाएं ही 
जा सकती हैं। कार्यपालिया वो अन्धारी या सीमित निर्मेधाधिणार [[॥87९वं 


न 


२९०) देशर विधानपालिठा वी पझ्रदाध शक्ति गो नियन्त्रित किया जा समता है । 


इसी प्रपार गनमत नसच्रह [सेटटिलाएपा) थी ब्ययस्था थी जा संदत है। दो सदन 
मी स्यवन्या बटुत सर्चीली दया महँसो पटती है । 


| 


बहता भी गलत है नि हिएदनात्मय स्ययस्या संघ शाज्य थे लि 
सह पहल भी मसल हूं हा है दन त्मः रत्या रृप राज्य वे लिए अ्द्पर 


| 
र्ज्जः 
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वश्यक है । प्रो० लास्की का विचार है कि राजनीतिक दलो की व्यवस्था के जन्म 

के फलस्वरूप विधानपालिकाश्रो के सदस्य श्रपनी पार्टी के लिए वोट देना श्रधिक 
उपयुवत्त समभते हैं, वे श्रपने राज्य की नागरिकता को तो भूल ही जाते हैं। फिर सघ- 
राज्य मे भी घीरे-धीरे एक राष्ट्रीयता का जन्म हो जाता है जिसके फलस्वरूप 
राज्यो को पृथक्‌ प्रतिनिधित्व देने की प्रावश्यकता ही नही रहती । 

यदि उपयु कत सभी तर्को को एक श्रोर रख दिया जाय और द्वितीय सदन के 
सगठन की व्यावहारिक समस्या पर ही विचार किया जाय तो हमे स्पष्ट हो जायगा 
कि यह कितना विकट प्रइन है । यह वात तो सभी मानते हैं कि द्वितीय सदन प्रथम 
सदन से विभिन्‍न भ्राधार पर सगठित होना चाहिए | परन्तु यह भ्राधार बया होना 
पाहिए? इस विपय में बहुत मत-भेद हैं। साधारणतया द्वितीय सदन के समगठन के 
पार प्रकार हैं -- 

(१) वशानुगत (छशल्वाधा9) । 

(२) प्रशत, निर्वाचित श्रतत नामजद (एशाए छाल्लल्त बाते एथा79 
ग्रणगाए4ा८त) । 

(३) पूर्णत नामजद (२०ए्राव४५०) । 

(४) निर्वाचित (8॥6०८०) । 

चशानुगत विधान-निर्माताशो की वात वैसे ही निरर्थक है जैसे कि वशानुगत 
गरित-शास्त्री या न्‍्याय,घीछ भ्रथवा कवि की । विधान-निर्माण के कार्य को वशानुगत 
प्राधार पर आधारित करना सर्वथा श्रवीद्धिक है। इग्लैण्ड मे हाउस श्रॉफ लार्डस 
प्रधिकाश मे चशानुगत भ्राधार पर ही सगठित क्रिया गया है, परन्तु इस व्यवस्था 
क्रो सर्वथा भ्रप्रजातान्त्रिक माना जाता है। भ्रनेक बार उस व्यवस्था को परिवर्तित 
फरने के गम्भीर प्रयत्न किये गये हैं। 

द्वितीय, सदन के निर्माण का दूसरा तरीका नामजदगी है। विधानपालिका 
अरशत नामजद हो सकती है श्रौर पूर्णू रूप से भी । परन्तु नामजदगी का भसूल ही 
शर्थेहीन है, विशेष रूप से भराज के प्रजातन्त्र के थुग मे । वयोकि नामजदगी हमेशा कार्ये- 
पालिका द्वारा ही की जायगी, जैसा कि कनाडा मे होता है। ऐसी श्रवस्था मे नाम- 
जदगी दलबन्दी के भ्राघार पर होगी । मन्त्रिमण्डल भ्रपने राजनीतिक सहयोगियों और 
समर्थकों से ही द्वितीय सदन को भरने का प्रयत्तन करेगा | भ्रत नामजदगी का श्राघार 
विभिन्‍न सदस्यो के ग्रुण न होकर उनकी राजनीतिक दलबन्दी होगी। नामजद 
सदस्य किसी का प्रतिनिधित्व नही करते, सिवा नामजद करने वाले श्रधिकारियो के | 
ऐसी अवस्था मे उनसे स्वतन्त्रता की क्‍या उम्मीद की जा सकती है | श्रशत निर्वाचित 
और अ्शत' तामजद सदन सदा ही दो भागो में बेटा रहेगा । पूर्णतया नामजद सदन 
झपत्ती कमजोरी को सस्‍्वय ही श्नुभव करता, है, वह कभी भी स्वत्तन्त्र विचार प्रगट 
नही कर सकता | छ्विंतीय सदत के निर्वाचन की भी व्यवस्था की जा सकती है । परन्तु 
निर्वाचन की व्यवस्था वया हो ? पश्रगर तो ह्ितीय सदन का निर्वाचन भी उसी 
आधार पर हो जिस पर कि प्रथम सदन का होता है तो न केवल वह श्रव्यावहारिक 
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ही होगा अपितु अनेक कठिनाइयाँ भी उत्पन्न कर देगा। दोनों सदन एक जैसे 
श्रधिकारों की माँग कर सकते हैं श्रौर एक ही प्रकार के भ्धिकार देने का परिणाम 
पारस्परिक-फलह तथा गत्यावरोध होगा । प्गर द्वितीय सदन का निर्वाचन, शिक्षा, 
तम्पत्ति तथा अन्य प्रदार के आघार पर हो तो वह निहित-स्वार्यों (४८६८१ ध्रालि८४५) 
का एक गढ वन जायगा । ऐसा सदन रुढिवादिता तया अश्रप्रगतिशीलता का 
देन्द्र बन जाता है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन भी सम्भव है, परन्तु जमा कि प्रो० लास्की 
का कथन है, भ्रष्टाचार फैलाने वाले सभी साधनों मे प्रप्रत्यक्ष चुनाव का साधन 
सब से प्रमुख है । यही कारण है कि सयुक्‍त राज्य अमेरिका मे सीनेट के पश्रप्रत्यक्ष 
चुनाव को त्यागना पडा। इस प्रकार द्वितीय सदन के सगठन की कोई भी स्वमान्य 
तथा सन्तोपजनक योजना श्रव तक नही वन राकी । 

दूसरी व्यावहारिक कठिनाई दोनो सदनों के मध्य शवित-विभाजन की है । 
दोनो को समान रूप से शवित सम्पन्न नहीं क्रिया जा सकता, क्योंकि ऐसी श्रवस्था में 
विधान-निर्माण के घिपय में बहुत गत्यावरोध उपस्थित हो जायेंगे। प्रथम सदन 
जन-सामान्य का प्रतिनिधि होता है भ्रत उसे उच्च सदन की शपेक्षा श्रधिक शवित- 
शाली होना ही चाहिए । संद्वान्तिक रूप से वित्तीय बिलो ()४०॥०८५ ७॥॥5$) को 
छोड प्न्य सभी विपयो में दोनो सदन वरावर होते हैं, परन्तु व्यवहार में ऐसा नहीं 
होता। प्राय. सर्वेन्न मन्म्रिमण्डल निचले सदन (.0फ5० ०४5०) को ही जिम्मे- 
दार होता है। भारत, इग्लेण्ड, कनाडा तथा फ्रास इत्यादि राज्यों में मन्निमण्डल 
निचले सदन को ही उत्तरदायी होता है। भारत मे विभिन्‍न राज्यों में जहाँ कही 
विधानपालिका का संगठन द्विसदनात्मक डिद्धान्त के श्राघार पर जिया गया है, वहां 
भी निचला सदन उच्च सदन से झ्नधिक शवित सम्पन्त होता है | यह तो 2म देय ही 
घुके हैं कि दूसरा सदन वित्तीय ब्रिलो (४०0०४ छ॥$) के विपय से भ्साधारण 
रूप में गावितहीन होता है । भ्राजकल जो सदन वित्तीय मामलों का नियन्नणा करता 
है बी शक्तिशाली तथा प्रमुग समझा जाता है। न केवल वित्तीय मामलों मेंही 
प्रपितु साधारण कानूनों के निर्माण में भी निचला सदन ([.05८ प0००5०) भधिक्त 
शक्तिशाली होता है । 

निष्पर्पष--उपयु वत वालो से यह स्प्ट हो जाता है कि तर्क वे आधार पर तो 
टिसंदसात्मद व्यवस्था सरी नहीं उतरती। द्विसदनात्मदता फा रिवाज ही चने पटा हल 
जिसझा प्नुसरख सभी जगह हिया जाता है, छोटे राज्यों मे प्रवश्य की हिसदनात्मक 
पविघानपालिका को सत्म किया जा रहा है, परस्तु बट बढ़े राज्यों में ऐसा नही हो सकता । 
भविष्य मे भी इसके उत्म होने वी शाथा नही थी जा सवती | यह ब्ाभा नी नहीं 
सी जा सपती झि उच्च सदन यो शवितियों मे अ्िवुद्धि हों या उसे भिन्‍ने प्रति 
के सामो को सौपा जाय । इर्वेण्ड या प्रास एत्यादि देशों वी उिधानपाजिकाशों मय 
पसिहासन यही बसलाता है वि दिन-प्रतिदितन उच्च सदन सती शक्तियां पद रही 5 और 
निचला सदन शधिझ घधश्ति सम्पस्त हो रा है । संयुक्त राज्य अमेरिया मे खदणप की 
सीनेट पयप्ति शक्ति सम्पस्त है, बह निचले सदन से भी प्रणित शवित्तमाली #, पर्न्नु 
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इसके कुछ विज्ञेप कारण हैं। वहाँ द्विनीय सदन ही प्रथम सदन है श्रन्यत्र द्वितीय 
सदन का काम पुनविचार के श्रतिरिकत कुछ नही होता। 


१२७ जनता द्वारा प्रत्यक्ष कानुन-निर्माण (6० 76हाधधा0णा ०५ 

790०0]6) 

प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र के भ्रन्तर्गत कानून-निर्माण का कार्य प्रत्यक्ष रूप से सम्पूर्ण 
जनता द्वारा होता था । परन्तु वर्तमान काल में विशालकाय राष्ट्रीय राज्यों के सगठन 
के फलस्वरूप करोडो नागरिकों का एक स्थान पर एकन्न हो कानून-निर्माण सम्बन्धी 
कार्यो को कर सकना अ्रसम्भव है । इसलिए सभी जगह प्रतिनिधि सस्थाग्रो की व्यवस्था 
रहती है । यह्‌ प्रतिनिधि सस्‍्थाएँ (२८००इश॥।४४० ७007०5) जनता द्वारा 
कुछ अर्से के लिए चुनी जाती हैं श्रौर जनता की शोर से ही ये कापुन-निर्माण का 
कार्य करती है और श्ञासन-कार्य चलाती हैं | परन्तु हाल ही में प्रतिनिधि सस्थाओं 
के कार्य से जन-साधाररण में श्रसन्‍्तोप की भावना फैल गई है, जनसाधारण श्रपने 
प्रतिनिधियों मे विद्वास खो बेठा है। प्रतिनिधि सस्थाएँ पार्टीवाजी, अष्टाचार तया 
अनावश्यक पक्षपात के कारण बदनाम हो गई हैं । श्रत श्रनेक स्थानो पर जन-साधारण 
ने कानून-निर्माण तथा शासन-सचालन मे प्रत्यक्ष भाग लेने की माँग की। सयुकत 
राज्य अमेरिका, भ्रास्ट्रेलिया, सोवियत रूस तथा स्विट्ज॒रल॑ण्ड मे प्रत्यक्ष कानून- 
निर्माण के साधनों को प्रपताया गया । सोवियत रूस तथा स्विट्ज्वरलेण्ड में तो लोक- 
सम्मत प्रभुता (?0फणंः 5०५० ०ह९्ट709) के सिद्धान्त को व्यावहारिक स्प देने के 
के लिए ही इन साधनों को भअ्पनाया गया । सोवियत रूस मे जनता यदि श्रपने प्रति- 
निधियो के व्यवहार तथा कार्य से सन्‍्तुष्ठ नही तो उसे अध्कार है कि वह उन्हें 
वापिस बुला ले और उनकी जगह नये प्रतिनिधियों को चुने, स्विट्जरलैण्ड के राज्यों 
में कही-कहीं जन-सामान्य को प्रत्यावर्तत (7१०८४॥) का अ्रधिकार दिया गया है। 
सयुक्‍त राज्य अमेरिका के कुछ राज्यो में भी ऐसी व्यवस्था मिल जाती है । 

जनता द्वारा प्रत्यक्ष कानुन-निर्माण वी व्यवस्था का सर्वाधिक प्रचलन स्विट्‌- 
जरलैण्ड में है, प्रत्यक्ष कानुन-निर्माण के दो साधन हैं-- 

(१) जनमत-सग्रह (९शिश्ञवएण) 

(२) प्रस्तावाधिकार (]7#496 ) 

(१) जनमत-प्तग्रह--- (१ ४/६४४६0977)--की व्यवस्था उन्‌ सभी कानूनों 
तथा सर्वघानिक सशोधनो के लिए की जाती है जिन्हें कि विधानगालिका पास कर 
चुकती है । जब कभी विधानपालिका किसी भी बिल को या सवैधानिक सशोधनों को 
पास करे और वह तबतक श्रन्तिम रूप से कानून न वन सके जबत्तक कि जनता 
उस पर अपना मत प्रगट न कर दे, और निर्वाचकों का बहुमत उसे स्वीकार न कर 
से, तो ऐसी व्यवस्था का नाम जनमत-सग्रह (एलल्ाआतप्रात) है। जनमत-सम्रह 
के दो प्रकार हैं--ऐच्छिक जनमत-सग्रह (0एाणाश एशलिशाताा) तथा 
झनिवायं जनमतन-सग्रह ((०7फपॉ5णरए एऐशशिध्यताग) । स्विदुज्ञरलंण्ड से 
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जनमत-सग्रह की दोनो प्ररशालियो का 'प्रचलन है। यहां श्रावश्यके नही कि विर्धान- 
पालिका द्वारा पास किये गये सभी विल कानून तभी बने जब कि जनमत-संग्रह में उन्हें 
निर्वाचकों के बहुमत द्वारा स्वीकार करवां लिया जाये। ऐच्छिक जनमत-सम्रह जनता 
की माँग पर होता है । स्विदृज्ज रलेण्ड मे यदि तीस हजार! मिर्वाचक या आझाठ राज्य 
सरकारें विधानपालिका हारा पास किये गये किसी भी घिल पर 'जनमत-सग्रह की 
साँग करें तो जनेमत-संग्रह होता है। ऐसी व्यवस्था ऐच्छिक जंनमत-संग्रह (09807 
एथशिशा0०ाता) 'के अन्तगेत झाती है।_ आफ 

जब विशेष प्रकार का बिल तबतक कानून ने बने जबतक कि उसपर जनमत“ 
सग्रह न॑ हो जाय त्तो वहँ अनिवार्य जनमते-संग्रह [((०79एॉ५०7ए ८/शथातएा॥)) 
कहलाता है | स्विट्ज़रल॑ण्ड में प्रत्येक सवेधातिक संशोधन कानुन का रूप 
धारण करने से पूर्व जनमत-सग्रह द्वारा अ्रनिवार्या रूपसे जनता से मज़ुर कराया 
जाता है! पट ! 

(१) प्रस्तवाधिकार ([7080ए७)--जनमत-सग्रह की व्यवस्था तो जन- 
साधारिण' को केवल+निषेघात्मक (]२८४०॥५०) श्रधिकार देती है, उस द्वारा जनतां 
केवल उसे विधानपालिका द्वारा पास किये गये विलो पर ही अपनी राय दे सकती है 
उसे अ्रपन्ी मर्जी के अभ्रनुसार कानून बनाने का विधेयात्मक (?०श/0५४८) प्रधिकार 
भी होना चाहिए। इस व्यवेस्थां द्वारा निर्वोचचको को कानून-निर्माण में स्वय श्रागे 
बढने का मौका मिलता है। प्रस्तावाधिकांर के श्रन्तर्गत मतदाताश्रो की एक निश्चित 
संख्यां किसी ऐक निश्चित विषय' पर कानून वनाने की प्रार्थना करती हैं। ऐसी 
अवस्था में विधानपालिका को जनता द्वारा सुझाए हुए विपयो पर उसी प्रकार विचार 
करंनो होता हैं जैसे (कि सरकारी विलों पर। प्रस्तावाधिकार को प्राप्त फंर जन-साधाररं 
के लिए यहें प्रावश्यक नहीं कि वह सदा कानून-निर्माण के लिए विधानपालिका के 
सदस्यों पर ही आश्रित रहे । भरगर वे किसी ' विशेष प्रेकार के कानून को राष्ट्रीय? 
हित के लिए श्रावश्यर्क समझते हैं'तो वे इस विषय में स्वयं भी कदम' उठा सेकते हैं। 
प्रस्तावाधिकार दो प्रकार का होता है--(१) एक प्रकार कें भ्रन्तर्गत ती निर्वाचक 
बोकायदा बिल का भमसौदा बनाकर पेश करते हैं, (२) दूसरे के भ्न्तगंत बिल. कीं 
आ्रावश्यकता को प्रदर्शित कर उसकी नीति का निर्देश मात्र करते हैं श्ौर॑ वास्तविर्क 
मेसौदे के' निर्माण को विधानपालिंका पर छोड देते हैं । 

जब कभी प्रस्तावाधिकार के श्रन्तंगंत पेश किये गये. बिलों को विंधानपालिकाों 
पास कर देंती है तो उनपेर जनमत संग्रह होता: है श्रौर जनता के वहुमत द्वास 
रवीकार किये जाने पर ही वह अन्तिम 'रूप से कानून वनते हैं। स्विट्ज़रलेण्ड मे 
संवंधानिंक सुधार के लिए पच्चास हर्जार नांगरिको द्वारा प्रस्तावाधिंकार के भच्तगंत 
बिल का मसौदा पेश किया जा सकंता है। सथुकत राज्य अमेरिका के छुछ राज्यो में 
भी साधारण कीनून तथा संवेधोनिक कानून दोनो ही क्षेत्रों मे प्रस्तावाधिकार कीः 
व्यवस्था है। श् हर 
“ ४ सुल्यांकन--जनती द्ॉरा.विधान-निर्माण के इन साथनो की. श्रनेंक झ्राधारो 


बे४ड२र राजनीति शास्त्र फे मूल सिद्धान्त 


पर प्रदसा की जा सकती है। जनसम्मत प्रग्भुता तथा लोकतन्त्र की वास्तविक भावना का 
जितना भ्रच्छा श्रौर श्रसली इस्तेमाल इस व्यवस्था द्वारा होता है, वैसा श्रन्यत्र नही हो 
सकता। प्रतिनिधि व्यवस्था जन-सामान्य की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व नही कर सकती। 
चुनाव के दौरान मे झनेक वाह्म प्रभावों से प्रभावित हो निर्वाचक श्रपने वोट के श्रधिकार 
का इस्तेमाल करते हैं। वह भ्रपनी स्वतन्त्र तथा वास्तविक इच्छा को प्रगट नही कर 
सकते । जनतन्त्र के इन प्रत्यक्ष साघनो द्वारा वे सस्‍्व्य॒ राजनीतिक मामलो मे हिस्सा 
लेते हैं, उन्हें समझने का प्रयत्न करते हैं श्रौर उन पर अपना मत प्रगट करते हैं | यह 
पद्धति जन-सामान्य के लिए शिक्षाजनक होती है और उनमे राजनीतिक चेतना उत्पन्न 
करती है। तीन साल या चार साल वाद चुनाव होते हैं श्रोर इस श्रर्सो के दौरान मे 
मतदाताओं को श्रपने मत को प्रभावशाली ढंग से प्रगट करने का कोई साधन ही प्राप्त 
नही होता। परन्तु जब वह स्वय कानून-निर्माणा करते हैं और विभिन्‍न कानूनो के गुणाव- 
गुण फी समीक्षा करते हैं तो उन्हे भ्रसली भ्र्थ मे राजनीतिक मामलो में भाग लेने का 
मौका मिलता है, तथा उन्हे काफी राजनीतिक शिक्षा मिलती है। कानून-निर्माण के 
प्रत्यक्ष साधन जन-साधारण मे जिम्मेदारी तथा राष्ट्र भक्ति की भावनाओं को भी 
पैदा करते हैं। जब लोग यह अनूभव करें कि सभी कानून उन्ही की रजामन्दी पर 
आधारित हैं भौर उनके निर्माण में उन्होने सक्रिय भाग लिया है तो निइ्चय ही उनमे 
कानून मानने की भावना का श्रघिक विस्तार होगा | वे यह महसूस करेंगे कि अपने 
द्वारा ही पास किये गये कानूनों को मानना उनका धर्म है। 

कानून-निर्माण के प्रत्यक्ष साधन राजनीतिक पाटियो की महत्ता को घदाते 
हैं, विधानपालिकाशो में फैले भ्रष्टाचार को खत्म करते हैं और वहुमत की निरकुशता 
मिटाते हैं। भ्रमेरिका तथा इग्लैण्ड की विधानपालिकाप्नो की कार्यवाही से स्पष्ट है 
कि विघानपालिकाओं के सदस्य पूंजीपति लोगो द्वारा खरीदे जा सकते हैं। इसी प्रकार 
पार्टीबाजी के कारण सदस्य-गण भ्रपने पार्टी-नेताओ को खुश करने के लिए उचित- 
झनुचित का ध्यान किये बिना उनकी मर्जी के श्रनुसार अपना मत्त प्रगट करते हैं। 
श्री क्षीनिवास भ्राययर का कथन है कि “इससे दलचन्दी फी भावना बढ़ने नहीं पाती। 
राष्ट्रीयशील-सामण्य फो चल मिलता है भ्रौर यह राजनीतिक प्यवहार फी शिक्षा का 
सर्वश्ेष्ठ साघन है 

कानून-निर्माण के साघन विघानपालिका को भ्रधिक गम्भीर तथा जिम्मेदार 
बना देते हैं । उन्हे वह मालूम होता है कि उनके विधान-निर्माण सम्बन्धी कार्यो की 
देख-भाल जनता ने करनी है। दूसरा विधान-निर्माता प्रत्येक समय जनता की आावश्यक- 
ताओझो तथा माँगो को प्पने ध्यान मे रखते हैं । 

परन्तु कानून-निर्माण के प्रत्यक्ष साधनो की कडी झ्ाालोचना भी की जाती है। 
श्राज के युग में विधान-निर्माण विशेष योग्यता तथा अ्रनुभव का विषय है। उससमें 
पर्याप्त जटिलता होती है, जन-साधारण उन्हें समझ ही नही सकता झत वह उन पर 
भपना विचार ठीक-ठीक रूप से प्रगट नहीं कर पाता । यह कहना भी गलत है कि इन 
साधनों से राजनीतिक दलो का प्रभाव घट जाता है। वस्तुत ऐसे ही समय मे राज- 

॥ा 


जनता द्वारा प्रत्यक्ष कानुन-निर्मारा इथ३ 


नीतिक पार्टियाँ प्रचार के साधनो का प्रयोग-पूरी तरह करती हैं और जनता की 
भावनाझो को उभारती हैं। जनता को सम्पूर्ण विल पर विचार करने का भ्रवसर ही 
नही मिलता । उन्हे केवल हाँ या नही मे श्रपना मत प्रगट करना होता है । महत्त्व- 
पूर्ण राजनीतिक मसलो पर केवलमांत्र 'हाँ या 'नही' द्वारा जनता का मत किस प्रकार 
स्पेष्टता से प्रगट किया जा सकता है ” साधारण जनता का दृष्टिकोश तग तथा 
श्रप्रगतिशील होता है श्रत- वह सदा ही प्रगतिशील कानूनों को अस्वीकार कर देठी 
है । इन साधनो का शिक्षात्मक मूल्य भी विशेष नही, क्योकि जन-साधारण तो चुनाः 
के तथा वोट डालने के अवसरो की सख्या को घटाना चाहता है । व्यावहारिक रूप स 
यही देखा गया है कि निर्वाचकी की एक वडी सख्या ऐसे श्रवसरों पर अ्रनुपस्थित रहती 
है, वह इन मामलो मे कोई विद्येष दिलचस्पी ही नही लेती । 
प्रत्यक्ष कानुन-निर्माण विधानपालिकाओं की जिम्मेदारियों को घटाता है, 
योग्य' सदस्यो तथा राजनी तिज्ञों को मजबूर करता है कि वे चुनाव न लडें, विधान- 
पालिका के काम-काज में भाग न लें, क्योकि उनके रचनात्मक तथा उपयोगी काम- 
काज को भी जनता अ्रस्वीकार कर सकती है । 
प्रस्तावाधिकार के फलस्वरूप अस्पष्ट तथा भ्रपरिपक्व विल भी -कानुन बत 
जाते हैं। विलो के मसौदे ऐसे लोगो द्वारा तैयार किये जाते हैं जो कानून की पेचीद- 
ग्रियो के विषय मे कुछ भी नहीं जानते । इस काररा ऐसे-ऐसे विल तैयार किये जाते 
हैं जिन की कानूनी भाषा वहुत ही दोषपूर्ण होती है । 
प्रत्यक्ष विधान-निर्माण की व्यवस्था केवल छोटे-छोटे राज्यों मे ही सफल हो 
सकती है, वडे-बढ़े राज्यो मे नही । यही कारण है कि वडे-वड़े राज्यो मे अभी तक 
इत साधनों को नही भ्रपनाया गया। 
कानून-निर्माण के प्रत्यक्ष साधन प्रजातन्त्र की भावनाओं के भ्रनुकूल होते हुए 
भी इन सभी कारणों से सघंप्रिय नही हो सके । 


धर 


- ग्राएणांशाई (शार्शणा५ 
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- कार्यपालिका का संगठन तथा कार्थ 
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१४८ कार्यपोलिंका शब्द फी व्याख्या | _ 
कायंपालिका सरकार का दूसरा श्रग है। का्यंपालिका उस व्यक्ति-समूह को 
हते हैं जिसका उद्देश्य विधानपालिका द्वारा वनाये गये कानूनो को लागू करना है। 
'डा० गानेर के मतानुसार “घ्यापक एवं सामूहिक श्रर्थ मे कार्यपालिका विभाग के 
झल्तगंत वे सभी श्रधिकारी, राज-फर्मंचारी तथा एजेन्सियाँ श्रा जाती. हैं जिनका कार्य 
राज्य की इच्छा को, जिसे विधानपालिका ने प्रगट कर कानून फा रूप दे दिया है, 
फार्यरूप से लागू फरना हैं //? इस व्याख्या के प्रनुसार कार्यप्रालिका के अन्तर्गत 
निम्नलिखित एजेन्सियाँ शामिल होगी -- “मे 
_... (१) राज्य तथा कार्यपालिका का शभ्रष्यक्ष (पछ०॥० ० ॥86 88806 शत 06 
2४००४॥५०) जैसे सम्रांटू, राष्ट्रपति या प्रधान । 
(३) प्रध्नान_मन्‍्त्री समेत मन्त्रिमण्डल (फ्ा6 शल्य बणाए जाती 
॥06 (0०००! ० ऐ।॥४०६)--इसके_ भ्रन्तगंत विभिन्‍न प्रशासकीय विभागों क्े 
भ्रध्यक्ष भी श्रा जाते हैं । 


हु (३)_ प्रशास्कीय' भ्रधिकारी ((टशा] 8#५४॥8)--पुलीस तथा सेना के 
अधिकारीगण । + 

कुछ फ्रेंच विचारक सरकार का द्विसत्तात्मक विभाजन करते हैं। उनके मता- 
नुसार सरकार के दो विभाग हैं--(१) विधानपालिका, तथा (२) कार्यपालिका। 
न्यायपालिका को वह कार्यंपालिका का ही एक भाग समभते हैं। श्रगर न्यायपालिका 
को कार्यपालिका का ही एक भाग समझ लिया जाए त्तो इसके श्रन्तर्गत न्यायपालिका 
के अधिकारीगण भी भ्रा जायेंगे । _ 

“-  कर्यपालिफा शब्द फा सकुचित श्र्थ में प्रयोग--परल्तु 'कार्यपालिका' शब्द का 
प्रयोग राजनीति झाएस्त्रे के उपयु कत विस्तृत श्र मे नही भ्रपितु सक्चित श्रथ,मे किया 
जाता है। इस भ्रथ मे कार्यपालिका मे केवल वही व्यवित भाते हैं जिनका कत्तंव्य नी तिं- 
निर्धारण, योजना-निर्माण तथा कानून की कार्यान्विति को देखना है भौर जो सैनिक 
एव अन्तर्राष्ट्रीय सम्वन्धों मे प्रतिनिधित्व करते हैं। यह भप्रशासकीय भ्रधिकारियो से 
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फार्यपालिकां शब्द की व्यासयाँ फ्रेंड पर 


'भिन्तः होते हैं। प्रशासन का यथार्थ काये तो सरकारी” कर्मचारी या नौकर करते हैं 4 
अमेरिका मे राष्ट्रपति तथा उसका मन्त्रिमण्डल, इग्लेण्ड मे सम्राट, प्रधान मल्त्री तत्तथा 
“भन्विमण्डल और भारत में राष्ट्रपति) प्रधान मन्‍्त्री श्र सम्पूर्ण मन्त्रिम-डल कार्य- 
यालिका की इस तग व्याख्या के भ्रन्तगंत आते हैं। इनका कार्य प्रशासकीय नौतिं 
निर्धारण करता और प्रशासकीय विभाग के काय की देख-भाल करना है। इसे राज- 
नीतिक कार्यपालिका (?0]08) 772०८70४6) भी कहा जाता है । 
““: 'साम सझात्र की तथा वास्तविक कार्यपालिका [ पिठ्शाणाश शाव रिशथों 
मिढला।ए८४)--कार्यपालिका नाम मात्र की>्ी हो सकती है श्रौरे वास्तविक भी । 
कीयपालिका का- ऐसा भेद हाल ही मे किया जाने लगा है, पहले ऐसा' नहीं किया जाती 
था हम पीछे देख चुके है कि प्रंभ्नुता के भी दो रूप माने गए हैँ--नाम मात्र की प्रभुता 
तथा वाध्तविक प्रग्मुता । इस्लैण्ड मे पालियामेण्ट की शवितियों के विकास के फलस्वरूप 
प्षीमःमात्र की प्रभुता तथा वास्तविक प्रभ्ुुता में श्रन्तर किया जाने लगा । इस्लैण्ड मे 
नही वास्तविक तथा नाम मात्र की कार्ययालिका मे विभेद का प्रचलन हुआ | इस्लैण्ड का 
“सैश्राट्‌ कमी किसी समय अवाध शक्ति सम्पन्त्‌ था, परन्तु अब वह नाम मात्र की या 
भ्रालिकारिक कार्यपालिका है। वह राज्य करता है पर शासन नही करता। उसके 
मन्‍्त्री ही सस्पूर्ण शाॉसन-कार्य के लिए जिम्मेदार हैं। इग्लेण्ड मे कहा जाता है कि 
सम्राट कोई,गलती वही कर सकता, दूसरे शब्दों मे इसका अर्थ यही है कि शासन क़े 
काम-काज के लिए वह स्वय जिम्मेदार नहीं होता। उसका मन्त्रिमण्डल ही उसके 
* लिए उत्तरदायी होता है । इस भ्रवस्था में मन्त्रिमण्डल वास्तविक और सम्राट नाम 
मात्र की कार्यपालिका है। सम्राट विधानपालिका के भ्रधिवेशन बुलाता है, उसे स्थगित 
कर सकता है और भंग भी करता है। वह प्रधानमन्त्री की नियुवित करता है, परल्तु 
इन कार्यों के करने मे भी उसे कोई विशेष स्वतन्त्रता प्राप्त नही होती । ने 
5 भारत मे राष्ट्रपति के पद-की व्यवस्था की गई है, स्वेधानिक रूप से उसकीः 
- स्थिति अमेरिकन राष्ट्रपति; से भी मजबूत है। उसे वे सव अधिकार तो प्राप्त हैं ही 
जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति को हैं,- परन्तु; सकटकालीन स्थिति मे तो वह और भी श्रधिक' 
धक्ति-सम्पन्त हो जाता है, वास्तव मे उसकी स्थिति ब्रिटिश सम्राट्‌ तथा फ्रेंच राष्ट्र 
“पति के बीच कीः है॥ भारतं के राष्ट्रपति को कुछ श्रसाघारण अधिकार सौपे गए हैं; 
जो साधारणत पालियांमेण्ट्री शासन के अ्रन्तृ्गंत एक नाम मात्र के मुखिया को नहीं 
" दिए जाते | -उंसकी स्थिति श्रभी तक भ्रस्पष्ट है, पर्याप्त-काल तक इस पद पर कार्य 
कर्रने वाले व्यक्तियो के वास्तविक व्यवहार से ही यह स्पष्ट होगी । भारत मे वास्त* 
विक कार्यपालिका प्रधान मेन्त्री तथा मन्त्रिमण्डल है । * १ 
5 अ्रमेरिकर्न शारसन-पद्धति के श्रन्तर्गत « राष्ट्रपति श्रालकारिक तथा वास्तविक 
दोनो ही तरह की कार्यपालिका है । वह उन सभी शवितयो का स्वय प्रयोग करता है 
जो कि सविघान द्वारा उसे प्राप्त हैं। विघानपालिका” उसकी शक्तियों का नियन्तैणा 
- तथा ,नियमंन नही करती, वह उंसके “ नियन्त्रण से मुक्त है । 'वहे भ्रपने मन्चिमण्डल 
- की नियुक्ति-अपने भाप क्ररता है, 'वह उसेको ही.जिस्मेदार है। वह अपनी कोर्यपालिकी 
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घे४६ राजनीति शास्त्र फे मुल सिंज्ान्त 


सम्बन्धी शक्तियों के प्रयोग के लिए स्वय जिम्मेदार है, उन्हे वह किसी भ्रन्य भ्रधिकारी 
को नही सौंप सकता । 

नाम मात्र की कार्यपालिका तथा वास्तविक कार्यपात्षिका का ग्रन्तर केवेल 
पालियाभेण्ट्री शासन द्वारा शासित राज्यों मे ही क्षिया जाता है । 

ऊपर हमने वतलाया है कि कार्यपालिका का नाम मात्र का मुखिया शासनतत् 
के वास्तविक सचालन के लिए उत्तरदायी नटी होता । परन्तु इसका प्र यह कदापि 
नही कि वह अपने विचारों से श्रपने मन्दत्रिमण्डल को प्रभावित न करता हो। प्रत्येक 
समआद या राष्ट्रपति का अपना व्यवितत्व होता है, उसकी श्रपनी प्रशासकीय घारणाएँ 
होती हैँ जिनसे वह्‌ शासन नीति को प्रभावित करते रहते हैं। मम्नाद तथा राष्ट्रपति 
अनुभवी व्यवित हो सबते हैं, उन्हें श्रपने मन्त्रियों से भ्रधिक प्रशासकीय अनुभव 
हो सकता है। ऐसी श्रवस्या मे मन्त्रिमण्डल, उनकी सलाह की उपेक्षा नहीं कर 
सकते । जैसा कि वेजहाट ने कहा है कि इग्लैण्ड मे सम्राट को भ्रधिकार है कि उससे: 
सलाह ली जाय, दूसरा उसे प्रोत्साहन देने का भ्रधिकार है श्रोर तीसरा उसे चेतावनी 
देने का श्रधिकार है । नाम मात्र का मुखिया चाहे केवल मात्र राजकीय वैभव का ही 
प्रतीक क्यो न हो और चाहे वह केवल राज्य को श्रौपचारिक रूप से प्रतिनिधित्व देने 
के लिए ही क्यो न चुना जाता हो, फिर भी वह एक जीवित व्यवित है, उसकां अपना 
व्यक्तित्व है, और यही उसके प्रभावोत्पादन के लिए पर्याप्त हैं। कोई भी सम्राट या 
राष्ट्रपति कठपुतली मात्र नही हो सकता । 
१२६ कार्यप/लिका का सगठन 

कार्यपालिका के सगठन की व्यवस्था विधानपालिका से भिन्‍न होती है। 
विधानपालिका का कार्य कानून-निर्मारप है । कानुन-निर्माण के लिए विचार-विमर्श 
तथा बाद-विवाद की आवश्यकता होती है, झत विधानपालिका में सदस्यों की भ्रधिक 
संख्या होती है। परन्तु कार्यपालिका का कार्य विचार-विमर्श नही उसका कार्य विधान- 
पालिका द्वारा प्रकट की गई राज्य की इच्छा के मूर्ते-रूप कानूनों को लागू करना है । 
न्यायपालिका के निरणंयों को लागू करना भो कार्यपालिका का ही काम है । प्रशासकीय 
कार्यो के. करने के लिए ज्षीघ्रता से किए गए निर्णय, नीति की निरन्तरता एव 
कार्य-प्रक्रिया की गोपनीयता ( $००००८४ ) झ्ावश्यक है। विघान-निर्माण में जहाँ: 
विचार-विमर्श तथा समभौता भ्रावद्यक है वहाँ कार्यं-पोलन मे होशियारी-शी घ्रता तथा 
शक्तिमत्ता का होना भावश्यक है । भ्रत कार्यपालिकां-शक्ति-फो बहुसख्यक लोगों में : 
निहित करना खतरनाक होता है, कार्यपालिका-शवित एक ही व्यक्ति मे निहित होनीं 
चाहिए । बहुत से व्यक्तियो के मेल से निभित एक विशाल परिषद्‌ विधान-निर्माण के 
लिए ठीक है कार्य-पालन के लिए नहीं । कार्यपालिफा की शर्त को अगर वेहुत्त से 
व्यक्तियों में वाट दिया जाय तो वह कमजोर हो जाती है। प्रमेरिकन न्यायाघप्रीश 
स्टोरी ने लिखा है कि “सुप्रसिद्ध राजनीति श्ञास्त्रियों ने एकमत से इस वात को स्वीकार 

किया है कि कार्यपालिका एकात्मफे हो झौर विधानपालिफा ।बहुसंख्यक । उन्होंने 
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शक्तिमता को कार्यपालिका का परम, श्रावद्पक गुर साना है, इसकी प्राप्ति तभी 
होती है जब इसे एक व्यक्ति में निहित कर दिया जाय 77 द 

सुप्रसिद्ध भ्रमेरिकन राजनीति-विशारद हैमिल्टन ने भी कार्यपालिका शक्ति के 
केन्द्रीकरण का ही समर्थने किया है। हैमिल्टन का कथन है कि “कार्यपालिका से 
शवकि्तिसता की उपस्थिति एक अष्ठ शासनतन्त्र का प्रमुख लक्षण है। वाह्म श्राक्ररण 
से राज्य की रक्षा के लिए तो यह परम झ्रावदयक है । फानूनो को लागू करने के लिए 
नन्‍्याय-पालन में बाघा डालने वाले शप्रत्याचारी तथा पश्न्याधियों के संगठनों से सम्पत्ति 
की रक्षा के लिए और महत्त्वाकांक्षी लोगों, भ्रराजकतावादी तथा श्रन्यायी लोगो से 
नागरिक स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए भी वहु कंस श्रावश्यक नहीं ।” 

झत सामान्यतया श्राज सभी जगह यह यकीन किया जाता है कि कार्यपालिका- 
शक्ति के उत्तरदायित्व की रक्षा के लिए और उसकी शक्तिमत्ता के लिए कार्यपालिका- 
शवित का केन्द्रीकरण होना चाहिए। केन्द्रीकरण के अ्रभाव मे उत्तरदायित्व तथा 
शक्तिमत्ता का विनाश हो जाता है । 

बहुसंडयक कार्यपालिका ( एवं ए९०एएाए८ )--कार्यपालिका-शक्ति का 
विकेन्द्रीकरण भी सम्भव है। जब कभी कार्यपालिका की शक्ति किसी एक व्यवित से 
केन्द्रित न हो बहुत से व्यवितियो मे विकेन्द्रित होती है तो वह बहुसंख्यक कापयालिका कह- 
लाती है। जैसा कि हम पीछे लिख भ्राए हैं वर्तमान काल मे स्विस कार्यपालिका बहुसख्यक 
कार्यपालिका कहलाती है। यह सात सदस्यो की एक परिषद्‌ है, इसका चुनाव विधानपालिका 
के दोनो सदनों के सम्मिलित श्रधिवेशन मे होता है। इस मन्ध्रिपरिषद्‌ का एक सदस्य 
एक साल के लिए इसका प्रधान चुना जाता है, इसे ही सघ का राष्ट्रपति कह देते 
हैं। परन्तु वह एकात्मक कार्यपालिका के मुखिया से सर्वथा भिन्‍न होता है। उसे किसी 
भी प्रजार के विशेषाधिकार प्राप्त नही होते। वह श्रपनी स्थिति मे मन्त्रिपरिपद के 
भ्रन्य' सदस्यों के वरावर होता है, वह तो कार्यपालिका के श्रघ्यक्ष के र॒स्मी फर्जों को 
पूरा करता है। इस कार्यपालिका के सभी सदस्य विघान-मण्डल के प्रति जिम्मेदार 
होते हैं, परन्तु जब कभी उनकी शआ्आालोचना की जाती है या उनकी माँगो को विधान- 
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३५४८ राजनीति शास्त्र के मूल सिद्धान्त 


भालिका द्वारा अ्रस्वीकार कर दिया जाता है तो वे इस्तीफा नही देते, वे अपने पदो पर 
आसीन रहते हैं। इस कार्यपालिका के सदस्य पर्याप्त समय तक लगातार काम करते 
रहते है, श्रत उन्हे पर्याप्त प्रशासकीय श्रनुमंव होता है । स्विट्जरलैण्ड वी जनता 
प्रजातान्त्रिक सस्याग्रो की सफनतापूर्ण कार्यवाही के लिए विशेष शिक्षित है भ्रत इसे 
प्रकार की बहुसरुयक कार्यपालिका चहाँ सफल हो सकी है। 
पुराने समय मे भी वहुसख्यक कार्यपालिकाओं के भ्रनेक उदाहरण मिल जाते 
हैं। कहा जाता है प्राचीन काल मे यूनान के नगर राज्य स्पार्टा (59009) में दो 
राजा थे, एघेन्स मे कार्यपालिका-शक्ति बहुत से व्यक्तियों में बेटी हुई थी । ऋन्ति- 
कालीन फ्रास मे भी शासन-शजित किप्ती एक 'आ्रादमी मे' केन्द्रित नही की गई थी । वह 
पाँच व्यक्तियों की एक सामूहिक ससया ( 6०७०५ ) मे निहित की गई थी । 
एस्मीने (887४7) का कथन है कि फ्रास में इस ससस्‍्था का शासन बहुत कंप्टकर था, 
कभी वह कमजोर हो जाता था तो कभी प्रवण्ड। इसकी कमजोरी के फलस्वरूप ही 
फ्रास मे खतरनाक तानाशाही की स्थापना हुई। रूस मे भी स्टालिन की मृत्यु के 
श्रनन्तर वास्तविक कार्यपालिका शवित एक ही व्यक्ति (श्रधिनायक) के 'स्थान पर 
बहुत से व्यक्तियों मे निहित की गई थी । अक्सर ऐसी स्थिति में 'सामूहिक 
नेतृत्व ( 06०९७ 686७:599 ) के श्रन्तगंत फूट पड जाती है श्रापस मे शासन- 
सत्ता हथियाने के लिए सधर्ष पैदा होता है श्नौर ग्रह-कलह प्रारम्भ हो जाता है। 
स्टालिन की मृत्यु के अ्रनन्तर मेलिन्कॉफ द्वारा वेरिया तथा उनके समर्थकों का विनाश 
इस वात का स्पष्ट सूचक है कि 'सामूहिक नेतृत्व” के भ्रन्तर्गंत शासन-सत्ता हृथियाने के 
लिए सघषं होते रहते है। 
बहुसस्यक्र कार्यपालिका के समर्थेन मे श्रनेक तक॑ प्रस्तुत किए जाते है | कहा 
जाता है कि कार्य पालिका के महत्त्वपूर्ण निणंय यदि बहुत से व्यक्तियों के सम्मिलित 
विचार-विमर्श के प्रनन्तर होंगे, तो वह एक व्यक्ति द्वारा किए गए निरचयो' से कही 
भ्रधिक तकंसगत तथा विवेकपूर्ण होगे । निरेचय ही एक व्यक्ति की भ्रपेक्षा बहुत से 
व्यक्ति मिलकर श्रधिक विवेकपूर्ण फंसले कर सकते हैं। इग्लेण्ड तथा फ्रास इत्यादि 
राज्यो मे कार्यपालिका एकात्मक नही, वह बहुसख्यक है, ऐसा भी बहुत से विघान-... 
शास्त्रियों का विचार है। उनका।कथन है कि सम्राद या राष्ट्रपत्ति तो केवल नाम मात्र 
के सत्ताधिकारी है, वास्तविक सत्ता' भन्त्रिमण्डल में होती है! मन्त्रिमण्डल में प्रधान 
मन्‍्त्री की प्रसुखता अ्रवदय हैं परन्तु वह भ्र॑न्य मंस्त्रियों का शासक नहीं, वह उनके 
वरावर है, उन्ही मे से एक है, श्रवद्य ही उत्तमे सवंप्रथम भौर प्रमुख है। अत वे 
उसे वहुसस्यक कार्यंपालिका मानते हैं॥ वस्तुत* यह विचार' छुछ ह॒द तक ठीक है । 
पयोकि प्रधान भन्त्री सदा ही भ्रपते साथियो की सुलाह की उपेक्षों भहीं कर सकता, उनमे 
सत्ता का पर्याप्त, विकेनल्लीकरण-होता है ) परन्तु यह कहना भी 'ग्रलत है कि शासन- 
सत्ता का उसमे पूर्ण रूप से विकेन्द्रीकररा है भर उसमे प्रधान मन्‍्त्री की स्थिति वही 
है जो कि स्विटज़्रलैण्ड के मन्सत्रिपुरिषद के प्रधान की होती: है ॥३-०॥ 
प्रधान मन्त्र सल्त्रिमण्डल का निर्माण करता है, वह भन्तियो-कां चुनाव करता! 


कार्यपालिका के प्रध्यक्ष के घुनाव के प्रकार ३४६ 


है और आवश्यकता पडने पर किसी - भी मन्‍्त्री को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर 
सकता है । इस प्रकार मन्विमण्डल के भरन्तर्गत प्रवानमन्त्री ही शासन-शक्ति का केन्द्र 
होता है, स्विस-पद्धति के-प्रन्तर्गेत इसी केन्द्र का अभाव होता है । 

बहुसख्यक कार्यपालिका का शासन-शक्ति के दुरुपयोग के विरुद्ध एक विशेष 
गारटी है। एक ही स्थान पर राज्य-शवकित के केन्द्रीकरण के फलस्वरूप उसके 
अनियन्त्रित हो जाने की आाशका रहती है । वहुसख्यक कार्यपालिका के फलस्वरूप 
कार्यपालिका के भ्रधिनायकतनन्‍्त्र की स्थापना की बहुत कम सम्भावना रहती है। फ्रास 
भे-१८१७ ई० में बहुसल्यक कार्यपालिका की स्थापन्ग इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए 
की गई थी । जन-स्वातन्ब्य तथा विघानपालिका के अभ्रधिकार बहुसरूयक कार्यपालिका 
के भ्न्तर्गत अधिक सुरक्षित समझे जाते है। अनुभव के श्राधघार पर भी वहुसख्यक 
कार्यपालिका पर्याप्त सफल सिद्ध हुई है, इस विषय मे स्विदूजरलैण्ड का उदाहरण 
दिया जाता है । - 

परन्तु हैमिल्टन तथा व्‌ल्जे इत्यादि विचारको ने बहुसख्यक कार्यपालिका को 
प्रशासकीय दृष्टि से असफल माना है। हैमिल्टन का कथन है कि इतिहास इस वात 
का गवाह है कि बहुसरुयक कारयंपालिका का -प्रयोग असफल रहा है । उसने इस विपय 
से एकियन लीग तथा पुराने रोम से कौन्सलो तथा सेनिक ट्रिव्यूनो के उदाहरण 
दिये हैं । 


१३० कार्यपालिका के श्रष्यक्ष के चुनाव के प्रकार 


कार्यपालिका के निर्वाचन के शनेक प्रकार हैं। प्राचीन तथा नवीन युग में 
पाये जाने वाली इन चुनाव-पद्धतियों को इस प्रकार रखा जा सकता है-- 

(१) आनुवशिक व्यवस्था (१6 $पश०॥ ० श०्ताधाए 5प९0४४छ०॥) । 

(२) -जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव (पञ७ इएछला। 0 वाल्ण लब्लागा 
99५ ॥86 7००७७) । 

(३) निर्वाचक मण्डल द्वारा श्रप्रत्यक्ष चुनाव (प्श6 इच्छा ता गरा- 
काए€०६ छैबला०्प एए 27 शैेण्लगाशे ००6४०) । 

(४) विधानपालिका द्वारा चुनाव (प४९ लल्णाणा 99 ॥6 [ह्ट्टाशण०) । 

(५) नामजदगी (॥ए0गराप्रक्षा०ा) । 

श्रानुवंशिक शासक (प्लरदाध्ताधाए ४#००ए०ाए७)-श्रानुवशिक शासक 
की व्यवस्था के जन्म का जिक्र हम पीछे भी कर ग्राये हैं। आज भी झनेक ऐसे राज्य 
है जहाँ पैतृक उत्तराधिकार की व्यवस्था मौजूद है । इसके अन्तर्गत सम्राट की मृत्यु के 
अनन्तर उसका सब से वडा पुत्र शासनाधिकारी होता है। इश्लेण्ड मे तथा श्रन्य राज- 
तन्त्रात्मक राज्यों मे ऐसी श्रवस्था का ही प्रचलन है । राजतस्त्र की व्यवस्था का जन्मः 
प्रारम्भिक समाज मे थुद्ध के फलस्वरूप तथा पितृसत्ताक परिवारों मे महापितर की 
भ्वाघ शवित के झ्ावार पर हुआ । बाद में राजतन्त्र को इसी व्यवस्था को देवीय 
आधार दिया गया। प्राय सवंत्र राजा को ईश्वर-पुत्र या देवीय-शक्ति का प्रतिनिधि- 
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माना जाने लगा। जापान, चौन, ईरान, भारत तया भश्रन्य श्रनेक पूर्वी तथा पश्चिमी 
राजाग्रो की दिव्य प्रकृति के श्रनेक सिद्धान्त मिल जाते हैं। सैद्धान्तिक रूप से तो 
राजतन्त्र के प्रन्तर्गत राजाओं को पश्रवाध शबित के प्रयोग का अधिकार होता था, 
परन्तु व्यावहारिक रूप से उनकी कार्यवाहियाँ रीति-रिवाज, धर्म, श्राटम्बर इत्यादि से 
सीमित होती थी । पुराने युग में राजतन्त्र के साथ-साथ एक ऐसे कुलीन वर्ग का जन्म 
भी हो जाता था कि जिसके सहयोग से राजा शासन-कार्य चलाता था और जो उसके 
साथ-साथ भौतिक सुख-सुविधाओं में हिस्मा बेंटाता था । 
राजतन्त्र के ग्रुणावगुण का विवेचन तो हम पीछे कर श्ाये हैं। यहाँ यह 
बतला देना झ्रावदयक है कि श्रनेक श्राधुनिक विचारक श्रभी भी राजतन्व को एक 
प्रेष्ठ शासन-व्यवस्था समभते हैं। उनका कथन है कि राजतन्त्र के श्रन्तगंत जनता में 
राज्य-व्यवस्था तया कानून के प्रति सहज श्रद्धा वी भावना होती है, एक निर्वाचित 
जन प्रतिनिधि के प्रति लोग श्रद्धास्पद नही हो सकते । सर हेनरी मैन, वेजहाट, ठाड 
तथा ब्लशली इत्यादि ने कार्यपालिका के घुनाव की उपयुक्‍त व्यवस्था का समर्थन 
किया है। परल्तु श्राज श्रानुवशिक राजतन्त्र को श्रप्रजातान्त्रिक समझा जाता है, 
ग्रनुभव के श्राधार पर भी इसकी कडी आलोचना की जाती है । सर्वधानिक या नाम 
मात्र के राजतन्त्र की व्यवस्था तो अनेक देशों मे होगी, परन्तु निरकुश राजतत्त्र के 
तो थोडे ही उदाहरण मिलते हैं । वादशाह इब्न सऊद व श्रफगानिस्तान का 
बादशाह वास्तिविक श्रर्थ मे राजतन्त्र के भ्रस्तगंत श्राते हैं, परन्तु भ्रन्यत्र तो निरकुश 
राजतन्त्र के दिन खत्म हो भ्राये हैं । 
जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्दाचन ([आाब्ट छ्टतणा ७ए ए८०छ९) 
लेटिन अमेरिका के बोलविया, चिली, मेक्सिको, ब्राजील तथा पीरू इत्यादि राज्यो 
मे कार्यपालिका के श्रष्यक्ष का चुनाव जन-सामान्य द्वारा होता है, परन्तु जनता 
द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव एक सैद्धान्तिक कार्यवाही मात्र ही है। हाँ, सयुकत राज्य भ्रमेरिका 
में श्रवर्य ही राज्यों में राज्यपालो (60फ270$) का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से 
जनता द्वारा ही होता है। जमेंनी के वियमर सविधघान (फएल्याक्ष ०णाइतपाणा) 
के प्रन्तगंत सघ राज्य के प्रधान के प्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था की गई थी । सयुक्त 
राज्य अमेरिका के सविधान मे राष्ट्रपति के श्रप्रत्यक्ष निर्वाचन की ध्यवस्था की 
गई थी परन्तु व्यावहारिक रूप मे अव उसका चुनाव प्रत्यक्ष हो गया है । भारत मे भी 
राष्ट्रपति के प्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था पर पर्याप्त वहस हुई थी और अनेक नेताओं ने 
राष्ट्रपति के निर्वाचल का समर्थन किया था, परल्तु' भ्रत मे उसे पालियामैण्द्र 
सरकार के लिए श्रनुपयुवत! समझ छोड दिया गया। 
प्रत्यक्ष चुनाव के समर्थकों का कथन है कि यह व्यवस्था जन-साधाररा मे 
राजनीतिक चेतना उत्पन्न करती है, उसमे शासन के कार्य के प्रति दिलचस्पी पैदा 
करती है । दूसरा, यह व्यवस्था जन-सम्मत प्रभ्नुता तथा प्रजात्तन्त्र के श्राघारभृत 
_सिद्धान्तो के अचुकूल है। जन-साधारण ऐसे प्रतिनिधि का निर्वाचन करता है जिसमे 
उसे विश्वास हीता है । हि आज ५० 
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7 परन्तु इस व्यवस्था के अनेक झ्रालोचक भी हैं। जब सयुवत राज्य श्रमेरिका 
ने इस व्यवस्था के प्रचलन की माँग की गई थी तो उस समय इस की कडी 
आलोचना की गई सर्वप्रथम तो यह माना जाता है कि साधारणतया जनता राष्ट्र- 
पति जैसे महत्त्वपूर्ण पद के लिए चुनाव लडने वाले व्यक्तियो के गुण-दोष की समीक्षा 
करने मे सवेधा अयोग्य होती है । मेसन ने तो यहाँ तक कह डाला है कि, “राष्ट्रपति पद 
के लिए योग्य घ्यक्ति के चुनाव के सवाल फो जनता के सामने रखना ऐसा ही होगा 
जलंसे रंगो की परीक्षा के लिए फिसी श्रन्धे व्यक्ति को भ्रामन्त्रित किया जाना [7 

जन साधारण चतुर वक्‍ताओ, दुए तथा शरारती नेताओं और प्रचार के प्रन्य 
साधनो द्वारा प्रभावित हो श्रपने वास्तविक विचारो को ही खो बैठते हैं। वह चुनांव मे 
अपने स्वतन्त्र मत का तो प्रयोग ही नही कर पाते, वे तर्क से काम न ले भावावेश से 
वाम लेते हैं । 

हे अ्रत. यह साधन जन-साधारण को राजनीतिक चेतना सम्पन्त बनाने की जगह 
उनमे भ्रम तथा असत्य का प्रचार करता है। राजनीतिक पार्टियाँ ऐसे समय मे बहुत 
ही सक्रिय हो जाती हैं श्रौर वह्‌ राज्य को विभिन्‍न विरोधी समुदायों मे वाँट देती हैं । 
प्रत्यक्ष चुन।व के दौरान मे दल-बन्दी की भावना बहुत जोर पकड जाती है, जो राष्ट्रीय 
हित के लिए खतरनाक होती है | विशाल राज्यो मे तो यह व्यवस्था और भी भ्रधिक 
अव्यावहारिक है । इसमे खर्च भी वहुत होता है, सयुक्त राज्य श्रमेरिका मे होने वाले 
राष्ट्रपति के चुनाव से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह प्रणाली बहुत ही खर्चीली है। 
वहाँ उम्मीदवारों को पानी की तरह घन वहाना पडता है। चुनाव-काल वस्तुत उपद्रव 
तथा नैतिक भ्रष्टता भ्ौर दुराचार का काल बन जाता है। मिल ने इस व्यवस्था का 
तीत्र विरोध किया है। शासन का कायें जन-सामान्य मे सद्गुण, बुद्धि तथा विवेक को' 
जाग्रत करना है। परल्तु प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था भ्रष्टाचार की जनक है, श्रत. 
इस प्रणाली द्वारा से चुने गये राष्ट्रपति के तानाशाह बन जाने की सम्भावना रहती 
है, वयोकि उसे यह यकीन होता है कि उसे लोकमत का समर्थन प्राप्त है। नैपोलियन 
सृतीय ने लोकसम्मत चुनाव पद्धति द्वारा ही निर्वाचित हो फ्रास में साम्राज्य की 

स्थापना की थी। वीर-पूजा की भावना जिन राज्यो मे होती है वहाँ यह पद्धति 
अवश्य ही बहुत मुटिपूर्ण रहती है । भारत जैसे विशाल राज्य मे जनता के अशिक्षित 
होने के कारण इस साधतन्त का वहुत ही दुरुपयोग क्या जा सकता है। भारतीय 
सविधान के निर्माताओ्रो ने श्रच्छा ही किया कि इस प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था को 

छोड दिया । यह व्यवस्था छोटे-छोटे देशों मं ही भले हो सफल हो सके, परन्तु बडे- 
बड़े राज्यों मे ऐसा सम्भव नहीं । 

प्रप्रत्यक्ष निर्वाचन- प्रत्यक्ष निर्वाचन-प्रणाली के स्वान पर श्रप्रत्यक्ष निर्वाचन 
की व्यवस्था इसलिए की जाती हैं कि यह्‌ समझा जाता है कि इसमे वे सब दोष 
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मौजूद नही होते जो कि प्रत्यक्ष निर्वाचन-व्यवस्था में मिलते हैँ । झत इस शअणाली 
का सर्वाधिक प्रचार हुम्ना । सयुकक्‍त' राज्य प्रमेरिया के अतिरिक्त अ्रजेण्टाइन, स्पेन 
में इसी प्रणाली को अपनाया गया । सयुक्त राज्य श्रमेरिका के राष्ट्रपति के अ्रप्नत्यक्ष 
चुनाव की व्यवस्था की गई थी । इस व्यवस्था के अनुसार प्रेजाडेण्ट के निर्वाचन के 
लिए एक निर्वाचक-मण्डल की व्यवस्था की जाती थी । प्रत्येक राज्य भपने प्रतिनिधि इस 
निर्वाचक-मण्डल ([श८००० ००॥०४०) मे भेजता है, वे राष्ट्रपति का चुनाव करते है । 

इस प्रणाली को इसलिए अच्छा कहा जाता है कि इसमे जनता स्वय राष्ट्र- 
पति का चुनाव नही करती, वह अपने प्रतिनिधि चुनती है । ये प्रतिनिधि जनसाधारण 
की अपेक्षा अधिक समभदार होते है, वे सुथिक्षित तथा श्रनुभवी होते हैं। प्रत वे 
उपयुक्त व्यक्ति को ही राष्ट्रपति निर्वाचित करते हैं। इन निवर्चिको पर दलगत प्रचार 
का श्रसर नही पडता, न ही वे राजनीतिक नेताओ से प्रभावित होते हैं, वे स्वतस्त्र मत 
का प्रयोग कर सकते है । यह व्यवस्था उपद्रवका री भी नही होती । राष्ट्रपति का निर्वा- 
चन शान्तिपुवंक हो जाता है। निर्वाचकों की सख्या कम होती है श्रत' स्वाभाविक रूप 
से ही वे विवेक का प्रयोग कर सकते है और भावावेश मे नही भ्राते है 

अमेरिक्न विचारक हैमिल्टन ने सयुकत राज्य के राष्ट्रपति के घुनाव की श्रग्न- 
त्यक्ष प्रणाली का जिक्र करते हुए कहा कि “राष्ट्रपति के प्रत्यक्ष घुनाव फी झपेक्षा एक 
निर्वाचक-मण्डल के चुनाव से समाज में फम अ्रश्ञान्ति तथा प्रव्यवस्था पेदा होगी । 
राष्ट्रपति का चुनाव ऐसे योग्य तथा बुद्धिसम्पन्न लोगो द्वारा होना चाहिए जो उत्त पद 
कफे लिए श्रावध्यक गुणों को समझ सकें। जन-साधारण द्वारा घुने हुए थोड़े से 
मतदाताओं मे ऐसी विवेक बुद्धि तथा ज्ञान के होने की सम्भावना होती है, जो कि 
ऐसे महत्त्वपूर्ण कार्य को श्रच्छी तरह फरने के लिए जरूरी है ।”* 

परन्तु राजनीतिक पार्टियों की व्यवस्था के विकास के फलस्वरूप श्रप्रत्यक्ष 
निर्वाचन की यह व्यवस्था वस्तुत श्रव प्रत्यक्ष निर्वाचन मे बदल गई है । इस कारण 
प्रत्येक मिर्वाचक अपने दल के उम्मीदवार को वोट देने के लिए बचनबद्ध होता है, 
बह अपने मत का स्व॒तस्त्र प्रयोग करने में प्रसमं होता है। सयुवत राज्य मे पार्टी 
व्यवस्था के जन्म के फलस्वरूप भप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के सम्पूर्ण लाभ विनष्ट हो 
गये हैं । 

विधरनए्लिका हारा चुनाष (8८लागा 99५ 888078)-- प्रत्यक्ष 
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चुनाव की व्यवस्था का एक भअ्रन्य रूप विधानपालिका हारा चुनाव है। भारत के 
संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव विधानपालिका के दोनो सदनो के और राज्य 
विधानपालिकाशओओ के निर्वाचित सदस्यो द्वारा होता है । स्विट्जरलेण्ड मे भी कार्ये- 
पालिका का चुनाव विधावपालिका द्वारा होता है। फ्रास से भी इसी प्रणाली का 
अनुसरण किया जाता था। संयुक्त राज्य अमेरिका मे श्रनेक राज्यो मे किसी भी 
उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत न मिलने पर विधानपालिकाएँ ही कार्यपालिका के श्रष्यक्ष 
का निर्वाचन करती हैं । 

इस चुनाव-प्रणाली की श्रनेक विशेषताएँ मानी जाती हैं, कार्यपालिका कानूनों 
को लागू करती है, श्रौर विधानपालिका उन्हे बनाती है। इस चुनाव-प्रणाली द्वारा 
दोनो में सामजस्य उत्पन्न हो जाता है । इस चुनाव-व्यवस्था के श्रन्तर्गत कार्यपालिका 
के चुनाव मे वही लोग भाग लेते हैं जो अनुमवी राजनीतिज्ञ तथा विधान निर्माता 
होते हैं । उन्हे सावंजनिक जीवन का यथेष्ठ अनुभव होता है भोर वह एक श्रच्छे शासक 
के भ्रावश्यक गुणो से परिचित होते हैं भ्रत. वे पर्याप्त वुद्धिकत्ता और विवेक से ही 
कार्यपालिका के भ्रध्यक्ष का चुनाव करते हैं । 

प्रन्तु इस व्यवस्था को पर्याप्त दोपपूर्ण भी वतलाया जाता है। सबंप्रथम तो 
इस व्यवस्था द्वारा शक्ति-विभाजन के सिद्धान्त को भग किया जाता है। विघानपालिका 
का कार्य मुख्य रूप से कानून वनाना है न कि कार्य पालिका का चुनाव करना। इस प्रकार 
विघानपालिका अ्रपने मुख्य कार्य को छोड पार्टीवाजी का शिकार वन कार्यपालिका के 
चुनाव मे पर्याप्त समय खो देती है । फिर यह व्यवस्था कायंपालिका की स्वतन्त्रता को 
ही विनए करती है, कार्यपालिका विधानप्लिका की एजेण्ट मात्र ही रह जाती है ॥ 
अनुभव यह बतलाया है कि जहाँ कही विधानपालिका कार्यपालिका के श्रध्यक्ष का 
चुनाव करती है, वहाँ कमजोर या साधारण दर्जे के व्यवितयो को चुनने की ही प्रवृत्ति 
रहती है। असाधारण व्यवितत्व सम्पन्न, व गुणवान व्यवितयो का चुनाव ठीक नही 
समभा जाता । जहाँ पालियामेण्ट्री सरकार को व्यवस्था नही, चहाँ कायपालिका 
के श्रध्यक्ष के निर्वाचन के समय अनेक भ्रष्ट साधनों का प्रयोग किया जा सकता है । 
विधानपालिकाओ द्वारा भ्रप्नत्यक्ष चुनाव वाह्य साधनों से प्रभावित किया जाता है । 
सदस्यो की स्वतन्त्रता खत्म की जा सकती है और उनका प्रयोग निहित स्वार्थों द्वारा 
अपने हितो की सुरक्षा के लिए किया जा सकता है। एक बार निर्वाचित हो जाने के 
अनन्तर श्रध्यक्ष अपने पु]ननिर्वाचन के लिए विधानपालिका के सदस्यों को अनुचित 
ढंग से खुश करने का प्रयत्त कर सकता है । परन्तु इन दोपो के होते हुए भी आजकत 
सयुकत राज्य अमेरिका तथा उस से प्रभावित लेटिन अमेरिकन राज्यो को छोड प्रन्यत्र 
प्राय सत्ती जगह इस प्रणाली का अनुसरण किया जाता है । पालियामेण्टी शासन-प्रणाली 
के अन्तर्गत वास्तविक कार्यपालिवा (मन्त्रिमण्डल) का चुनाव ससद द्वारा ही किया 
जाता है। ससदीय झासन प्रणालो के अन्तर्गत यद्यपि शक्ति विभाजन वो पूर्तया 
नही मान जाता किर भी सुशासन में किसी प्रकार का अन्तर नहीपडता | 

नामजदगी (२०ण7॥०0०॥)--कार्यपालिका के झ्ध्यद्षा को नामजद (]र०॥ां- 

जलन, 
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79०) भी विया जा सकता है, परन्तु नामजदगी की व्यवस्था केवल श्रघीन राज्यों 
के लिए ही की जा सकती है। १६४७ से पूर्व भारत के सर्वप्रमुख शासक गवनर- 
जनरल की नामजदगी ब्रिटिश मम्नाद द्वारा की जाती थी। ब्राज भी ब्रिटिश उप- 
निवेश, कनाडा, श्रास्ट्रे लिया तथा स्यूजीलैण्ड इत्यादि से गवर्नर-जनरल की नियुक्ति 
क्रटिण सम्राद हारा की जाती है | इस व्यवस्था के पक्ष में यह तर्क पेन किया जाता 
है कि इस द्वारा उपयुकततम व्यवित का निर्वाचन किया जा सकता है, परन्तु ऐसे 
व्यवित को स्वतन्त्र श्रषिकार प्राप्त नही होते , न ही यह व्यवस्था स्वतन्त्र तथा प्रजा- 
तन्‍्त्रवादी राज्यों मे लागू की जा सकती है । 


१३१ कार्यपालिका के श्रध्यक्ष का कार्यकाल (॥७7 ० ००९) 


चशानुगत कार्येपालिका को छोड अन्यत्र सभी जगह श्रव्यक्ष का कार्यकाल 
निश्चित होता हैं। यह श्रवधि कया होनी चाहिए इस विषय मे पर्याप्त मतभेद है । 
व्यवहार रूप मे कार्यपालिका के श्रष्यक्ष की श्रवधि एक वर्ष से सात वपष तक होती 
है । भारत मे नये सविधान के ग्रन्तर्ग त राष्ट्रपति का चुनाव ४ बर्ष के लिए किया 
जाता है जब कि फ्रास में सात वर्ष के लिए। सयुकत राज्य श्रमेरिका मे राष्ट्रपति 
चारवर्ष के लिए निर्वाचित होता है जब कि कुछ राज्यो मे श्रध्यक्ष का कार्यकाल 
क्रेवल २ साल मात्र ही है । 

हैमिल्टन तथा न्यायाधीश स्टोरी का मत है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल पर्याप्त 
लम्बा होना चाहिए । लम्बे कार्यकाल के प्रमुख गुण हैँ--कार्यपालिका की स्वतन्त्रता 
स्थिरता एवं नीति निरन्‍्तरता तथा श्रनुभव सम्बन्धी लाभ | हैमिल्टन का मत है कि 
सुद्यासन तथा नीति-निरन्तरता के लिए लम्बा कार्यकाल होना चाहिए । लम्बे कार्यकाल 
द्वारा वार्वार होने वाले चुनावों के खर्च तथा सघपं॑ को भी खत्म किया जा 
सकता है । 

इसके विपरीत लम्बे कार्यकाल का विरोध भी किया जाता है भ्ौर यह 
कहा जाता है कि लम्बा कार्यकाल श्रध्यक्ष को उत्तरदायित्व-विहीन बना देता है। 
लम्बे अरे के लिए निवाचित श्रष्यक्ष अपनी स्थिति को मजबूत कर प्रजातन्त्र 
को ब्रिन॒ष्ठ कर राजतन्त्॒ की स्थापना कर सकता है। इस विषय में नंपोलियन 
का उदाहरण दिया जाता है, वह दस वर्ष के लिए चुना गया था, उसने 
अपने लम्बे कार्यकाल का दुरुपयोग किया श्रौर अपने आपको फ्रास का सम्राट 
घोषित कर दिया। अत लस्वे कार्यकाल के धन्तर्गत शासन-शवित के दुर्पयोग 
किये जाने का भ्रवसर रहता है । 

दूसरी ओर छोटा कार्यकाल दुर्बल भ्रनिश्चयपूर्ण तथा श्रनुभव-विहीन 
होता है । भगर राष्ट्रपति का चुनाव केवल दो साल के लिए ही हो त्तोन तो वह 
कोई नयी नीति का ही झनुकरण कर सकता है शोर तन वह नीति में नैरन्तर्य तथा 
शवित ला सकता है। अनृभवहीनता के कारण वह सदा ही दुविधा में रहेगा। श्रत्प- 
कालीन कार्यपालिका श्रपने कत्तंव्यो के पालन में विशेष दिलचस्पी भी नही ले सकेगी। 


फार्यपालिका के श्रध्यक्ष का कार्यकाल ३५५ 


उसका एक मात्र उद्देश्य होगा श्रपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना । इस कारण 
वह भ्रष्ट तथा कमजोर कार्यपालिका बन जाएगी । ; 

भ्रत यह कहा जाता है कि कायंपालिका की अध्यक्ष का कार्य-काल न तो बहुत 
लम्बा ही हो और न वहुत छोटा ही । आदर्श कार्य काल चार-पाँच वर्ष माना जाता है । 

कार्यकाल के साथ-साथ ही दुबारा चुनाव का प्रदन॒ भी आ जाता है। क्‍या 
कार्यपालिका के श्रध्यक्ष के पुनर्निर्वाचन की व्यवस्था होनी चाहिए ? सयुक्‍त राज्य 
अमेरिका मे सविधान के अनुसार कार्यपालिका के प्रधान का अनिद्चत काल'तक 
दुबारा चुनाव हो सकता था जब कि मैक्सिको मे पुर्ननिर्वाचन की व्यवस्था नही मिलती । 
सयुवतत राज्य अमेरिका मे प्रथम राष्ट्रपति जाजे वाशिग्टन ने राष्ट्रपति पद के लिए 
दो बार चुनाव लडा और दोनो बार सफल हुए, परन्तु तीसरी वार उन्होने चुनाव 
लडने से इनकार कर दिय।। तब से वहाँ यह रिवाज ही चल पडा था कि एक प्रेजि- 
डेण्ट को केवल दो कार्य-काल के लिए ही राष्ट्रपति पद पर भ्रासीन होना चाहिए । 
वह रिवाज सविधान का एक अलिखित हिस्सा वन गया जिसे प्रेजिडेण्ट रूजवेल्ट ने 
द्वितीय विश्व-युद्ध के दौरान मे तोडा | श्रव सवेधानिक सशोधन द्वारा राष्ट्रपति पद 
की अ्रवधि दो कार्य-काल तक सीमित कर दी गई है | भारत के सविधान के प्रनुसार 
राष्ट्रपति पद के दुबारा चुनाव पर कोई पावन्दी नही है । 

एक ही कार्य-काल तथा पुनर्निर्वाचन पर पावन्दी के पक्ष मे सबसे बडा तर्क 
यह है कि इससे वेयक्तिक महत्त्वाकाक्षाश्रो पर पावन्दी लग जाती है। दुबारा चुनाव 
की व्यवस्था के फलस्वरूप श्रध्यक्ष अपने पद का दुरुपयोग करता है, वह अपने कार्य- 
काल के उत्तराद्धं मे कार्यंपालिका सम्बन्धी कत्तंव्यों का पालन न कर अपने पुन- 
निर्वाचन के लिए प्रयत्नशील रहता है। वहुमत को अपने पक्ष मे रखने के लिए“वह 
अनेक अनुचित साधनो का प्रयोग कर सकता है। इन सब चुटियो से छुटकारा पाने 
का एक ही ढग है, वह यह कि दुबारा चुनाव की व्यवस्था ही न रखी जाए। * 

इसके विपरीत पुनर्निर्वाचन की व्यवस्था का बडे जोर से समर्थन भी किया 
जाता है । हैमिल्टन ने इस व्यवस्था का समर्थन इन शब्दो में किया है कि “राष्ट्रपति के 
पुर्ननिर्वाचन की व्यवस्था की परम श्रादइपकता है, वयोकि इससे जनता, जब कि बह 
इसके श्ाचार तथा व्यवहार से सन्‍्तुप्ट हो, उसके श्रपने पद पर बनाए रखकर उसकी 
प्रतिभा, निपुणता तथा शासन-चातुर्य का लाभ उठा सकती है, श्और इससे उत्तम बासन- 
अबन्ध में स्थिरता तथा निरच्तरता की प्रतिष्ठा करने से सहायता मिल सवाती है ॥”२ 
इस व्यवस्था के भ्रभाव मे जनता अपने योग्य, अनुभवी तथा प्रतिभाशानी शारुकों की 
सेवाग्नो से वचित हो जाती है। जहाँ कार्य-काल की अवधि छोटी हो वहाँ तो यह 
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व्यवस्था विशेष रूप से उपयोगी होती है, क्योकि का्यंप्रालिका का मुखिया अ्रपने 
कार्यकाल दे प्रारम्मिक समय भें तो मासन-सचालन की मझीनरी से परिचित ही हो 
पाता है जब कि उसकी श्रवधि समाप्त हो जाती है । इस श्रवस्था में वह पुन निर्वा- 
चित हो अपने दूसरे कार्य-काल में श्रधिक मुस्तेदी से और कुृशलतापूर्वक कार्य कर 
सकता है | जनता के विद्वासपात्न व्यवितयों को शासन-सचालन के लिए दुवारा चुनाव 
का अवसर दिया ही जाना चाहिए। कार्य-काल के सीमित होने का कारण तथा 
पु्नतिर्वांचन की व्यवस्था के अ्रभाव मे राष्ट्रपति श्रपने पद का श्रनुचित प्रयोग करने से 
भी नहीं सकुचाता । जन-सेवाओ्रो के लिए प्‌ रस्कार पुननिर्वाचन की व्यवस्था के रुप में 
दिया जा, सकता है | एक श्रध्यक्ष जो यह जानता है कि उसे दुवारा चुनाव का श्रवसर 
मिल सकता है, वह अपनी आकाक्षाओं को दवा सकता है, वह भौतिक सुख-सुविधा 
की परवाह न कर निशक हो अपना कत्तेव्य-गालन करता है। युद्ध इत्यादि सकटकालीन 
स्थितियों का मुकावला करने के लिए कुछ विशेष व्यवित ही उपयुक्त होते है, सभी 
नहीं । अभ्रगर ऐसे समय पुननिर्वाचन की व्यवस्था न हो तो पर्याप्त कठिनाई उत्पन्न 
हो सकती है। द्वितीय विश्व-युद्ध के दोरान मे श्रगर प्रेजिडेण्ट रूजवेल्ट तृतीय बार 
राष्ट्रपति न चुने जाते तो बहुत सम्भव है श्रमेरिका की युद्ध-तीति में श्रौर उसके 
युद्ध-सचालन मे पर्याप्त परिवर्तन हो जाता । 

निष्कर्ष --उपयु वत विवेचन से स्पष्ट है कि पुनर्तिरवाचन की व्यवस्था के गुरु 
झ्रौर दोष दोनो ही हैं। एक स्वस्थ तथा समुचित व्यवस्था के निर्माण के लिए हमे दो 
बातो का ध्यान रखना चाहिए, प्रथम तो हमे यह देखना चाहिए कि राष्ट्रपति का 
कार्य-क़ाल क्या है । यदि काय-कान लम्बा है, राष्ट्रपति सात वर्ष के लिए चुना जाता 
है तो पूर्ननिर्वाचन की व्यवस्था का भ्रभाव ही श्रधिक उपयोगी हो सकता हैं। इसके 
विपरीत यदि कार्य-काल छोटा होता है तो एक या दो वार पुननिव चन की व्यवस्था हो 
सकती है। दूसरा शगर राष्ट्रपति को पर्याप्त शासन-शवित प्राप्त हैं तो उस हालत 
मे पुर्नानर्वाचन की व्यवस्था को सीमित रखा जा सकता है भर भ्रगर वह नाम मात्र 
का ही मुखिया है तो पुन्तिर्वांचत की व्यवस्था मे कोई नुक्सान नही हो सकता । 

जहाँ विधानपालिका को राष्ट्रपति पर आरोप लगाने या हटाने का भ्रघिकार 
होता है, वहाँ राष्ट्रपति के पुननिर्वाचन वो व्यवस्था रखी जा सकती है, क्योकि 
ऐसी हालत मे राष्ट्रपति अपनी शवित का प्रयोग सोच-समझकर ही करेगा। जहाँ 
कही राष्ट्रपति को असीम भ्रधिकार नही दिये जाते श्र उसे कुछ विशेष शक्तियों के 
प्रयोग में विधानपालिका के श्रधीन रहना पडता है, वहाँ भी पुनतनिर्वाचिन की व्यवस्था 
की जा सकती है | कार्यंपालिका के सगठन वा। प्राधार उत्तरदायित्व की व्यवस्था के 
साथ-साथ शासन-नीति की निरन्तरता श्ौर श्रविज्छिन्तता होनो चाहिए । नित्य नये 
शासक बदलते रहने से व तो शासन-तीति ही स्थिर हो पाती है श्र न ही शासन- 

तन्‍्त्र वास्तविक प्र्थ मे प्रजातस्त्रात्मक रह जाता है। शासफों के बदलते रहने से 

बास्तविक शासन-शक्ति जन प्रतिनिधियों के हाथ मे न रहकर नौकरशाही के हाथ मे 
चली जाती है । 
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५३२. क्ार्यपालिका के कत्तंव्य (कप्राला075 ० 6 #ऋणाधए०)' 


कार्यपालिका के कत्तंव्य राज्य की प्रकृति के श्रनुसार बदलते रहते है, श्रधिक 
वेज्ञानिक भाषा से हम यू कह सकते हैं कि सामाजिक तथा आशिक परिस्थितियों के 
परिवतेत के प्रनुसार कार्यपालिका के कत्तंव्य बदलते जाते है। पुराने जमाने मे राज- 
नीतिक चेतना के अ्रभाव भे राजतन्त्र के प्रन्तगगंत शासनतन्त्र केवल मात्र सैनिक कत्तंव्यो 
को ही पूर्ण करता था। उसका कार्य राज्य-सत्ता को बनाये रखना और देश को 
विदेशी आक्रमण से बचाना मात्र था, उसके कत्तंव्यो का रूप निपेघात्मक (]१९८४७॥४०) 
था। वह जन-कल्याण के कार्यो को नही निभाता था । 


परन्तु सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थितियों के परिवर्तत के फलस्वरूप भ्राज 
राज्यो के कत्तेव्यो मे बहुत परिवर्तन हो गया है। श्राज राज्य का पुराना नियेधात्मक रूप 
स्वीकार नही किया जाता, श्राज राज्य जनकल्याण की एक प्रमुख एजेन्सी है । ऐसी 
श्रवस्था मे उसका उद्देश्य जन-सामान्य की नेतिक तथा भौतिक उन्नति है । वह व्यवित के 
व्यक्तित्व के उच्चतम विकास का एक प्रमुख साधन है। यह ठीक है कि श्रभी सर्वत्र 
जन-कल्याणात्मक राज्य (800४) ५७८४० 8/46०) का सामान्य रूप से एक जसा 
विकास नही हो पाया । भ्रत. विभिन्‍न राज्यो से शासन के विभिन्‍न कत्त॑व्य हैं, वे एक 
जैसे नही । 

डॉ० गार्नेर के मतानुसार भ्राजकल कार्यपालिका निम्नलिखित आवश्यक कत्तंव्यो 
का पालन करती है-- । 

(१) कूटनीतिक कत्तेब्य (9080०) । 

(२) प्रशासनात्मक कत्तेंग्य (66ंग्ाधाजा्धाए८) । ह 

(३) सेनिक कत्तंव्य (879) । 

(४) न्याय सम्बन्धी कार्या (॥ए0०४]) । ' 

(५) विधान-निर्माण सम्बन्धी कत्तंव्य' (॥.०8500७) । 

क्षव ठम इन सभी कर्तव्यों का विस्तारपृ॒वंक विवरण देंगे--- 

(१) कृदनीतिक करत्त व्य--प्रत्येक राज्य प्रपने आप मे पूर्ण नही, चह दूसरे 
राज्य से सम्बन्ध स्थापित करता है | इन सम्बन्धों बी देख-भाल और उनकी स्थापना 
कार्यपालिका करती है। कार्यपालिका का अव्यक्ष अन्य राज्यो से सन्धियां करता है, 
दूमरे देशो मे राजदूत भेजता है और प्रन्य देशो के राजदूतो के प्रमाण पत्र स्वीकार 
करता है । भ्रनेक वार अन्य सरकारो को मान्यता प्रदान करता है, युद-घोपणा करता 
है, शान्ति सन्धि कर युद्ध-रामाप्ति की घोषणा करता है। प्रत्येक सरकार का एक 
विदेश विभाग होता है जिसका नियन्त्रण विदेश मन्‍्ची करता है । यह विदेश विभाग 
ही सम्पूर्ण कूटनीतिक सम्वन्धों के व्यवस्थापन के लिए जिम्मेदार होता है । 

विदेशी सम्बन्धो पर विधानपालिका का भी नियन्त्रण रहता है । इस नियन्त्रण 
की सीमा अवश्य ही सभी राज्यो में एक-सी नहीं होती । संयुक्त राज्य झमेरिका मे 
विघानपालिका का द्वितीय सदन-प्रेजिडेण्ट की वैदेशिक नीति को पर्याप्त 
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नियन्त्रित करता है । राष्ट्रपति द्वारा की गई राजदूतो की निथुक्तियाँ सीनेट द्वारा 
स्वीकार की जाने पर ही स्थायी समझी जाती है, सन्वियों के सम्बन्ध मे भी राष्ट्र 
पत्ति पर सीनेट नियन्त्रण करती है। अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व की सभी सन्धियाँ त्तब तक 
कानुन नहीं बन पाती जब तक क्रि सीनेट उनके लिए श्रपनी स्वीकृति नहीं दे देती । 
प्रेजिडेण्ट विल्सन वर्साई की शान्ति सन्धि के लिए जिम्मेदार थे, उन्ही की प्रेरणा के 
फलस्वरूप राष्ट्रसघ (,०88७९ ० ]१४४०॥५) की स्थापना की गर्ड थी , परन्तु सीनेट 
ने विल्सन की सम्पूर्ण योजना को श्रस्वीकार कर दिया था। 

सयुबत राज्य अमेरिका के अतिखित क्रॉस, जमनी तथा फिनलैण्ड इत्यादि मे 
भी सभी महत्त्वपूर्ण सन्धियो के लिए विधानपालिका की स्वीकृति श्रावध्यक समभो 
जाती है। परन्तु श्रन्य विधानपालिकाएँ इस श्रधिकार को इतनी मजबूती से प्रयोग नहीं 
कर सकती जितनी कि अमेरिकन सीनेट । 

ग्रेट ब्रिटेन में कूटनीतिक सम्वन्धों का प्रशासन पुर्णतया कार्यपालिका के हाथ 
भे है । पीछे मजदूर दल के निरन्तर भ्रान्दोलन के फलस्वरूप अ्व पालियामेण्ट को भी 
विदेश 'नीति सम्बन्धी कुछ नियन्नण मिल गया है, और भ्रन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से महत्त्व- 
पूर्णा और उच्च नैतिक आादर्शों से प्रेरित सन्पियो पर पालियामेण्ट के विचारों को 
जानने का प्रयत्न भी किया जाता है । अन्य राज्यों मे भी विधानपालिकाएँ अन्तर्राप्ट्रीय 
दृष्टि से महत्त्वपूर्ण सन्धियों को मान्यता प्रदाव करती हैं। श्राजकल प्राय यह वात 
सवंत्र' स्वीकार की जाने लगी है कि कुटनीतिक सम्वन्धो तथा सन्धियो पर लोक-प्रत्ति- 
निधियो को नियेघात्मक नियन्त्रण का अधिकार ग्रवश्य होना चाहिए। स्विट्जरलैपड 
में तो पन्द्रह वर्ष से अधिक काल तक लागू रहने वाली सन्धियो के लिए मत-सग्रह 
(२४९7० 7॥) द्वारा जन-म्त की स्वीकृति ली जाती है । 

(२) प्रशासनात्मक फार्य--के श्रन्तगंत कार्यपालिका के आन्तरिक व्यवस्था- 
स्थापना सम्बन्धी कत्तंज्य थ्रा जाते हैं। राज्य का कत्तंव्य झान्तरिक शान्ति तथा 
व्यवस्था को बनाये रखना है, इस कार्य की पूत्ति के लिए कार्यपालिका को कानून 
लागू करने होते है । अपने उद्देश्य की पृति के अर्थ राष्ट्रपति या कार्यपालिका का 
भ्रध्यक्ष श्रनेक महत्त्वपूर्णा श्रधिकारियों की नियुक्ति करता है। सयुवत राज्य अमेरिका 
में राष्ट्रपति कानूनों को लागू करने के लिए भ्रनेक उच्चाधिकारियों की नियुषित्त 
करता है, वह अपने सन्त्रिमण्डल का निर्माण करता है जो विभिन्‍न विभागों के 
भ्रध्यक्ष होते हैं श्रौर श्रपने सम्पूर्ण कार्यों के लिए उसके प्रति जिम्मेदार होते है। 
न्यायाधीशों की नियुक्ति भी वह स्वय करता है । निश्चय ही इस विषय में उसे भ्रवाघ 
और असीम अधिकार नही । सभी महत्त्वपूर्ण नियुक्तियो के लिए सीनेट - भ्रमेरिकन 
विधानपालिका के दूसरे सदत--की स्वीकृति लेनी पडती है । साधारण अधिकारियो 
की नियुक्ति के लिए भ्रव एक श्रन्य कानूनी व्यवस्था की गई है जिसके भ्रन्तगंत प्रति 
योगिता द्वारा सरकारी अ्रधिकारियो का चुनाव किया जाता है। प्रतियोगिता द्वारा 
चुने गए “अधिकारियों का कार्यकाल, वेतन तथा श्रन्य सुविधाएँ कानून द्वारा निश्चित 
क्र दी जाती हैं, जिन्हे शाधारएत्या राष्ट्रपति नही बदल सकता । भ्रन्य उच्चाधिका: 


। 
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रियो को अवश्य ही वह बिना सीनेट की सलाह के हटा सकता है, यह वात श्रव अन्तिम 
रूप से निश्चित हो चुकी है। न्‍्यायाधीशो को वह तभी हटा सकता है जब कांग्रेस इस 
विषय मे स्वीकृति दे दे । 

ससदीय शासन-व्यवस्था के अन्तर्गत मन्त्रिमण्डल को पर्याप्त शासकीय अधिकार 
प्राप्त होते हैं। छोटे प्रशासक्रीय अधिकारियों की नियुक्ति की प्रतियोगत्मक व्यवस्था 
के फलस्वरूप मन्त्रिमण्डल की एतद्विषयक शाक्तियाँ कुछ हद तक सीमित हो गई हैं । 
परल्तु मन्त्रिमण्डल अपने निम्न दर्जे के अधिकारियो को ही नही अपितु उच्चाधिकारियों 
को भी आदेश देने का श्रधिकार रखते हैं। मन्त्रिमण्डल ही समय-समय पर सम्पूर्ा 
प्रशासकीय कार्यवाही के सचालन के लिए नियम तथा उपनियम बनाते हैं । 

भारत, इग्लेण्ड तथा फ्रास इत्यादि ससदीय शासन-प्रणाली द्वारा शांसिय 
राज्यो मे कार्यपालिका ही बजट तैयार करती है, यद्यपि उसकी अन्तिम स्वीकृति 
विधानपालिका देती है । 

आज राज्य के रूप मे परिवतंन होने के कारण शासनतनन्‍्त्र अनेक सार्वजनिक 
उपयोगिता के कार्यो को भी करता है। वह शिक्षा, सस्क्ृति, स्वास्थ्य, यातायात, श्रमिक 
तथा औद्योगिक नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यवाहियों को भी सम्पन्न करता है । 

(३) सैनिक कत्तंव्य--इसके श्रन्तर्गत सेना का सगठन तथा युद्ध-सअचालन 
आता है। प्रत्येक राज्य मे राज्य का मुखिया ही सेना का सर्वोच्च सेना-तायक होता 
है और वह सर्वोच्च सेवाधिकारियों की नियुक्ति करता है और हटाता है। सयुक्त 
राज्य अमेरिका तथा भारत मे राष्ट्रपति स्थल, जल तथा वायु सेनाग्रो का मुखिया 
होता है। वे सकटकालीन स्थिति का सामना करने के लिए माशंल-ला (७व४ाश 
7,9७) घोषित कर सकता है और नागरिको के वैधानिक अ्रधिकारो को स्थगित कर 
सकता है। अ्रमेरिकन राष्ट्रपति सयुक्त राज्य के हितो की रक्षा के लिए श्रमेरिकन 
सेना को विश्व के किसी भी भाग मे भेज सकता है। यद्यपि युद्ध-चोपणा का पश्रधिकार 
अमेरिकन प्रेजिडेण्ट को प्राप्त नही तथापि वह कूटनीतिक सम्बन्धो के सचालन द्वारा 
ऐसी स्थिति उत्पन्त कर सकता है जिसमे विधानपालिका को थुद्ध-घोषणा करनी ही पडत्ती 
है। प्रेज़िडिण्ट विल्सन ने प्रथम विद्व-युद्ध से पूर्व ऐसी ही स्थिति पैदा कर दी थी कि 
विधानपालिका को युद्ध-घोषणा करनी ही पडी । फ्रास इत्यादि अन्य राष्ट्रों मे भी 
युद्ध-धोषणा के लिए विधानपालिका के दोनो सदनो की स्वीकृति लेनी पडती है । थुद्ध- 
सचालन पर पर्याप्त खर्च होता है श्लौर उसकी स्वीकृति-विधानपालिका ही दे सकती 
है। युद्ध६्मंचालन के लिए विधानपालिका की स्वीकृति को प्राप्त कर लेने पर काय- 
पालिका श्रवाघ श्ञक्ति-सम्पन्न हो जाती है । 

(४) न्याय-पालन सम्बन्धी फार्य--के अन्तगंत न्यायालयों की स्थापना तथा 
न्यायाधीशो की नियुक्ति इत्यादि कार्य श्रा जाते है। प्राय सर्वत्र न्‍्याय-व्यवस्था का 
संगठन कार्यपालिका करती है, यद्यपि उसकी वैधानिक रूप-रेखा विधानपालिका द्वारा 
तैयार की जाती है। परन्तु का्यपालिका का सर्वप्रमुख न्‍्यायपालन सम्बन्धी श्रधिकार 
क्षमादान | (5क्ष६ ०६ एश6०॥) या दयादान - (200॥०५) का है। इसी प्रकार 
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मुक्तिदान (#॥0॥४४५) का भी अधिकार विवानपालिका ही प्रयोग में लाती है | 
मान्तेस्त्रयू इत्यादि कुछ विचारको का स्याल था कि न्‍्यायपालन सम्बन्धी यह महत्त्व- 
पूर्ण अधिकार केवल राजतत्र के श्रन्तर्गत ही व्यवस्थित फिया जाना चाहिए। परन्तु 
यह धारणा अआआमक है क्योफि इस व्यवस्था का श्राधार न्याय तया भानवता है। 
न्यायव्यवस्था श्रपूर्णा होती है, कानूनो मे दोप सम्भव है, थे पूर्ण नही होते। न्‍्यायाधीण 
कानून की बारीकी को देसता है, वह दूसरे छाब्दों मे कानून का पूरी तरह शनुमरण 
करता है, वह मानवता तथा न्याय का श्रावश्यक नहीं कि अनुसरण करे । ऐसी 
श्रवस्था मे निर्दोप व्यक्तियों को भी सजा हो सकती है। इसी कारण क्षमादान की 
व्यवस्था प्रजातन्त्र तथा राजतन्न में स्वेत्र ही श्रावश्यक है, राजनीतिक श्रपराधियों के 
लिए तो इस व्यवस्था की ग्रौर भी श्रपिक गब्रावश्यकता होती है। भ्राजकल उस 
अधिकार का प्रयोग कार्यपालिका के अध्यक्ष सलाहकार समिति की सलाह सेह्ढी 
करते है । 

(५) विघान-निर्माण सम्बन्धी कत्तंव्य--कार्यपालिका के विधान-निर्माण 
सम्बन्धी कार्यों की सख्या शासनतन्त्र की प्रकृति पर आश्रित होती है। पालियामेण्ट्री 
शासन-व्यवस्था के श्रन्तर्गत कार्यंपालिका तथा विधानपालिका में बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध 
होते हैं। कार्यंपालिका न केवल विधानपालिका के भ्रधिवेशन ही बुलाती है, और 
उन्हे स्थापित करती है वह विधानपालिका के निचले सदन को तोड भी सकती है 
आर उसके चुनाव भी करवाती है। कार्यपालिका के सभी सदस्य विघानपालिका के 
सदस्य होते हैं, अत विधाननिर्माण मे भाग लेते है। यही नही दरग्रसल विघान- 
पालिकाएँ सदा ही विधाननिर्माण के विषय में कार्यपालिकामग्रो से नेतृत्व की आशा 
करती है । प्राय सभी महत्त्वपूर्ण बिल मश्नरिमण्डल तैयार करता है श्नौर उसकी प्रेरणा 
प्र विधानपालिका उन्हे स्वीकार करती है। श्राजकल तो विधान-निर्माण के विपय 
में मत्रिमण्डल को ही एकाधिकार प्राप्त होता है । स्वतस्त्र सदस्यो द्वारा पेश किए गए 
बिल जब तक मन्रिमण्डल का समर्थन प्राप्त नही कर लेते, पास नही हो सकते । 

राष्ट्रपतितन्त्र के श्रन्तगंत विधानपालिका तथा कार्यपालिका मे प्रत्यक्ष 
सम्बन्ध नही होता। राष्ट्रपति और उसके सलाहकार विधान-सभा के विधान-निर्माण 
सम्बन्धी कार्यों मे भाग नही लेते । फिर भी राष्ट्रपति विधान-निर्माण सम्बन्धी अनेक 
महत्त्वपूर्ण अ्रधिकारों का प्रयोग करता है, वह विधानपालिका को सदेश भेज किसी 
विशेष विषय पर कानून बनाने की प्रार्थना कर सकता है, उसे निषेघाधिकार भी 
प्राप्त है। इस निपेघाधिकार (५८० 7०४७) द्वारा वह विघानपालिका द्वारा 
पास किए गये विलो को कानून बनने से कुछ काल के लिए रोक लेता है । विधान- 
पालिका द्वारा पास किये गये बिल तब तक कानून नही बन सकते जब तक कि राष्ट्रपति 
उन्हे स्वीकार नहीं कर लेता। श्रवश्य ही राष्ट्रपति का एतद्विपयक निषेघाधिकार 
सीमित है, क्योकि उसे विधानपालिका का दो-तिहाई बहुमत रह कर सकता है । फिर 
भी राष्ट्रपति का निषेधाधिकार पर्याप्त प्रभावशाली है। पार्टी-व्यवस्था के विकास के 


फलस्वरूप राष्ट्रपतितन्त्र के श्रन्तगंत श्री कार्यपालिका की कानून-निर्माण सम्बन्धी 
कल 
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जक्तियाँ पर्याप्त बढ़ गई हैं । 

फ्रास तथा भारत के सविधान के अन्तर्गत भी का्यंपालिका विधानपालिका 
द्वारा पास किये गये बिलो पर निषेघाधिकार का प्रयोग कर सकती है। 

आजकल कार्यपालिका के विधान-निर्माण के अधिकारों की सभी जगह 
वृद्धि हो रही है। इग्लैण्ड में तो विधान-निर्माण के अनेक अ्रधिकारों को विधान- 
पालिका मन्त्रिमण्डल को सौंप चुकी है। भारत, फ्रास, इस्लेण्ड तथा सयुक्त राज्य 
ग्रमेरिका मे श्रष्यादेश (0707»70०) जारी करने का अ्रधिकार कार्यपालिका को 
प्राप्त है। ये अध्यादेश दो प्रकार के हो सकते है --वेबानिक अ्रध्यादेश तथा प्रशासकीय 
अध्यादेश । अ्रध्यादेश एक प्रकार के भ्रस्थायी कानून होते है जो विधानपालिका द्वारा 
स्वीह्घत किए जाने पर पूर्णा रूप से कानुन वन जाते है। प्रशासकीय अध्यादेश के 
अन्तर्गत वे सभी विज्ञप्तियाँ, श्रादेश नियम तथा अधिनियम श्रा जाते है जो कि कार्य- 
'पालिका के अध्यक्ष द्वारा राज्य पदाधिकारियों को जारी किये जाते हैं। वैधानिक 
अध्यादेश अस्थायी कानुन होते हैं। आजकल सर्वत्र ही कार्यपालिका के विधान-निर्माण 
सम्बन्धी भ्रधिकारो की वृद्धि हो रही है । 


१३३. प्रसाशक चर्ग (66तरंडशा(ए९ $६एएा/०९७) 


कार्यपालिका की विस्तृत व्याख्या के श्रन्तर्गत वे सभी राज्याधिकारी श्रा जाते 
है जो कानून को लागू करते है। ये राज्याधिकारी प्रधान कार्यंपालिका की देख-रेख 
में काम करते हैं और उन द्वारा निर्धारित नीतियो को लागू करने के लिए उनके प्रति- 
उत्तरदायी होते हैं । कहा जाता है कि शासन का वास्तविक कार्य तो इन्ही प्रशासकीय 
अधिका रियो द्वारा किया जाता है। प्रशासकीय' श्रधिकारी वर्ग के श्रन्तर्गत वे सभी 
अ्रधिकारी श्रा जाते हैं जो मन्त्रिमण्डल की शासकीय विषयो मे सहायता करते हैं, वे 
एक ओर तो न्यायाधिकारियो से भिन्‍त होते हैं और दूसरी ओर सेनाधिकारियो से । 
उन्हें स्थायी सरकारी सेवक (एशाग्रक्षाथा। (जा इधएथ्ाा।$) भी कहा जाता है। 

शासन की वास्तविक मशीनरी का चलना ही अ्सम्भव होता यदि उसके चलाने 
का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व केवल मात्र मन्त्रियो पर ही होता । प्रजातन्व्रात्मक राज्यों के 
'अन्तर्गत मन्त्रिमण्डल उन व्यक्तियों से मिलकर बनता है जो जन-साधारण के प्रति- 
निधि होते हैं और शासन-जान से विहीन होते हैं। उनमे अदला-बदली भी होती 
रहती है । पालियामेण्ट्री शासन-व्यवस्था के श्रन्तर्गत मन्त्रिमण्डल का जीवन विधान- 
पालिका के विश्वास पर आधारित होता है, उसका कोई निश्चित कार्य-काल नही 
होता । फ्रास मे एक मन्त्रिमण्डल का श्रौसत जीवन नौ मास है जब कि इस्लैण्ड मे 
दो वर्ष और कुछ मास । फिर ये मन्त्रिमण्डल विभिन्‍न राजनीतिक पारथ्यो द्वारा बवाए 
जाते हैं, प्रत्येक मन्त्रिमण्डल अपनी नीति का अनुसरण करता है। इस प्रकार द्यासन 
तन्‍्त्र मे स्थिरता, राजनीति में एकता तथा अविच्छिन्तता तभी कायम रह सकती है 
'जब कि स्थायी प्रशासकीय वर्ग की व्यवस्था हो। शासन-कार्य इतना विस्तृत भौर 
जटिल है कि मन्‍्त्री लोग, जो विभिन्‍न विभागों के राजनीतिक मुखिया होते हैं, विना 
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प्रशासकीय भ्रधिकारियों की सहायता के भ्रपने विभागीय फत्तंव्यों को पूर्ण ही नही कर 
सकते प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष आयोग ((०ग्राणा- 
४४०४) द्वारा होती है। वे स्थायी सरकारी श्रधिकारी होते हैं, और राजनीतिक 
पार्टीबाजी से परे होते हैं । मन्त्रिमण्डल के बदल जाने के फलस्वरूप उनकी तब्दीली 
नही होती । चाहे किसी भी पार्टी का मन्त्रिमण्डल क्‍यों न हो, उनका कार्य अपने 
राजनीतिक अधिकारियो--मन्त्रियो --के श्रदेशों का पालन करना मात्र है। राज- 
नीतिक शासक तो पारियों के सदस्य होते है. वे नीति-निर्धारण करते हैं और प्रशासक 
वर्ग उनको लागू करता है। मन्न्रिमण्डल को प्रशासकीय नीति के निर्घारण के श्रथे 
शासन सम्बन्धी सम्पूर्ण सूचनाएँ और विभिन्‍न विषयो पर उपयुवत विपय-वस्तु 
एकत्रित कर देते है । 

प्रशासकीय अ्रधिकारियों की नियुक्ति--प्रशासकीय अधिकारियो की सख्या 
बहुत बडी होती है । उन्हें कुछ निश्चित सुविधाएं प्राप्त होता हैं, श्रच्छा वेतन मिलता 
है और स्थायी नौकरी होती है । अ्रवकादश ग्रहरा करने पर पैन्शन भी मिलती है। 
दूसरी ओर उनका शासन-सचालन मे अ्रत्यधिक महत्त्व होता है। शासनतस्त्र की 
कुशलता चतुरता तथा ईमानदारी भ्ौर निष्पक्षता प्रशासकीय वर्ग के श्रधिकारियों पर 
श्राधारित होती है। ऐसी श्रवस्था मे प्रशासकीय संगठन का एक विशेष महत्त्व है। 
अगर सम्पूर्ण प्रशासकोय पदाधिकारियों की नियुक्तित मन्त्रिमण्डल के ही हाथ में छोड 
दी जाय तो वह भ्रष्टाचार का स्तोत बन जायगी। मन्त्रिमण्डल के सदस्य अपने समर्थको 
तथा पार्टी वालो को उनकी सेवाग्नो के पुरस्कार के लिए इन नौकरियो को देंगे, वे 
विभिन्‍न प्रशासकीय पदो के लिए झ्रावश्यक ग्रुणो का ध्यान नही रखेंगे । ऐसी ग्वस्था 
मे भ्रयोग्य अधिकारियों की नियुक्ति होती रहेगी भौर शासकीय मशीनरी अपने करत्तंब्यों 
को कुशलतापूर्वक नही निभा सकेगी। सयुक्‍त राज्य श्रमेरिका मे १९वी सदी मे प्रत्येक 
प्रेंजिडेण्ट अपने भाप अपने प्रशासकीय अ्रधिकारियों की नियुक्ति किया करता था। 
इस व्यवस्था के अन्तर्गत सरकारी नौकरियों को प्रेजिडेप्ट अपने हितेषियों तथा 
समर्थकों में पुरस्कार स्वरूप वाॉटता था। फलत शासनतलन्त्र मे भ्रष्टाचार तथा श्रयोग्यता 
का वोलवाला था। भ्राखिर १८८३ मे इस व्यवस्था को खत्म किया गया शौर भस्सी 
प्रतिशत सरकारी नौकरियों के लिए प्रयोगात्मक व्यवस्था को निद्िचत किया गया । 

प्रो० लास्की का कथन है कि प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति के लिए 
दो खास असूलो का प्रनुसरण करना चाहिए (१) प्रथम तो राजनीतिक कार्यपालिका- 
सन्त्रिमण्डल-को प्रशासकीय श्रधिकारियो की नियुवित मे कम से-कम भाग दिया जाना 
चाहिए, क्योकि ऐसी अ्रवस्था मे मन्त्रिमण्डल सरकारी नौकरियों को अपने ही स़मर्थको 
तथा हितैषियों मे वॉँटेगा । प्रशासकीय भ्रधिकारियो की नियुक्ति के लिए प्रतियोगात्मक 
व्यवस्था रहनी चाहिए | इस व्यवस्था द्वारा ही गुणात्मक परीक्षा हो सकती है । , 

(२) दूसरा प्रशासकीय श्रधिकारियो की नियुवित उस श्रवस्था पर की जानी 
चाहिए जव एक युवक या युवत्ती अपनी जीविका के उपार्जन के लिए प्रयत्न करने 
योग्य हो जाता है । यानी प्रशासकीय भ्रधिकारियो की नियुवित युवक या नवयुवतियो 
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में से ही होनी चाहिए । 

प्रशासकीय श्रधिकारियो की राजनीतिक तटस्थता, उनकी योग्यता तथा उनकी 
गुणात्मक-परीक्षा के लिए एक निष्पक्ष तथा निर्दलीय आयोग (]00॥-छक्षतक 
((07970590०॥ ) की नियुक्ति की जानी चाहिए। साधारणतया इस कार्य का सम्पादन 
जन-सेवा श्रायोग (?ए9॥0 $७/श०७४ 00ग्रगाइ४0॥8) करते हैं, इनके संगठन का एक 
वेधानिक श्राघार होता है । इठके सदस्यो की नियुक्ति की तथा उनके पदच्युत करने 
की व्यवस्था ऐसी की जाती कि वे राजनीतिक परिवर्ततों तथा राजनीतिक दलवन्दियों 
से प्रभावित न हो। इनकी स्वतन्त्रता तथा निष्पक्षता का भी इतना ही ख्याल क्रिया 
जाता है जितना कि न्यायाधीशों की। ये श्रायोग समय-समय पर प्रतियोगात्मक परीक्षाओं 
की व्यवस्था करते रहते हैं और उन हारा उच्च सरकारी पदाधिकारियों का चुनाव 
करते रहते हैं। यही झायोग सरकारी नौकरो के अभ्रधिकारो तथा उनके वेतनो के 
विषय में वास्तविक कार्यपालिका को सिफारिशें भेजते हैं। प्रशासकीय कार्यो को 
विभिन्‍न विभागों मे वाँट दिया जाता है। हमारे यहाँ निम्नलिखित प्रमुख प्रशासकीय 
विभाग है--- 

(१) ग्रह-विभाग (पछ०॥6), (२) रक्षा-विभाग (/00०॥0७), विदेश विभाग 
(#0थ९॥ 25), सचार तथा परिवहन (00्रापाप्रांटव0॥ 0 प7॥59074) 
सूचना शोर प्रसार ([0रिगक्षाणा धात॑ 8040085798), व्यापार तथा उद्योग 
((एणाश०8 ॥१0 [000889), शिक्षा (£6४८७॥0॥ ), स्वास्थ्य (प्॒ृ८७॥॥), कृषि 
(88770०/७7८), इत्यादि । प्रत्येक मन्त्री एक विभाग का मुखिया होता है और उसकी 
सहायता के लिए सेक्नेट्रियो की व्यवस्था रहती है । 

प्रभासकीय अश्रधिका रीगण मल्त्रिपरिषद द्वारा पेश किये जाने वाले बिलो को 
तथा वजट को मन्त्रियो के आ्रादेश के भ्रनुसार त॑यार करते है, वे न्ययय-पालन सम्बन्धी 
कार्य भी करते हैं। प्रत्येक विभाग के कुछ विशेष नियम होते हैं, उनका अनुसरण 
सभी राज्य-पदाधिकारियों के लिए श्रावरयक है। जब सभी विभागीय कर्मचारी इन्हे 
भंग करते हैं या उनमे पारस्परिक झगड़े उत्पन्न हो जाते है तो उनका निर्णाय उच्च 
पदाधिकारी करते है। 

मूल्याकन--प्रणासकीय वर्ग की प्रद्यसा भी की जाती है और झ्रालोचना भी । 
प्रशासक वर्ग राजनीतिक पार्टीवाजी से ऊपर होता है, वह प्रशासकीय अतुभव-सम्पन्न 
होता है श्रोर स्थिरता तथा स्थायित्व के कारण वे सम्पूर्ण राज-काज को बडी योग्यता 
से चलाते है। परन्तु इसके साथ ही प्रशासकीय वर्ग की कार्य-पालन मे श्रौपचारिकता 
व विलम्ब के लिए तीम्न श्रालोचना की जाती है । यह कहा जाता है कि प्रशासक वर्ग 
किसी भी समस्या के सुलकाव मे श्रौपचारिकता को श्रघिक महत्त्व देता है और 
तत्परता को कम । दूसरा सरकारी श्रधिकारियो का हृष्टिकोश विकसित नही होता, 
बल्कि विभागीय होता है। वह किसी भी समस्या को उसके समग्र रूप मे नही वल्कि एक 
पक्षीय रूप में ही देखते हैं, परिणाम यह होता है कि शासत-संचालन में उल झननें उत्पन्न 
हो जाती हैं, पारस्परिक कलह तथा विद्वेष पैदा हो जाता है । [ 


] 


इ्दर राजनीति शास्त्र के मूल सिद्धान्त 


प्रशासकीय अधिकारियों की सहायता के अपने विभागीय ककत्तेव्यो को पूर्ण ही नही कर 
सकते। प्रशासकीय श्रधिकारियों की नियुक्ति स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष भ्रायोग ((0ग्रा्ा- 
$80॥) द्वारा होती है। वे स्थायी सरकारी अ्रधिकारी होते हैं, भर राजनीतिक 
पार्टीबाजी से परे होते हैं । मन्त्रिमण्डल के वदल जाने के फलस्वरूप उनकी तव्दीली 
नही होती । चाहे किसी भी पार्टी का मन्त्रिमण्डल क्‍यों न हो, उनका कार्य श्रपने 
राजनीतिक अधिकारियो--मन्त्रियो -के श्रादेशों का पालन करना मात्र है। राज- 
नीतिक शासक तो पाशियो के सदस्य होते हैं, वे नीति-निर्धा रण करते हैं और प्रशासक 
बर्ग उनको लागू करता है। मन्त्रिमण्डल को प्रशासकीय नीति के निर्धारण के अर्थ 
शासन सम्बन्धी सम्पूर्ण सुचवाएँ और विभिन्‍्त विषयो पर उपयुक्त विषय-वस्तु 
एकत्रित कर देते हैं । 

प्रशासकीय भ्रधिकारियों की नियुक्षित-प्रशासकीय अ्रधिकारियों की संख्या 
बहुत बडी होती है । उन्हें कुछ निश्चित सुविधाएं प्राप्त होता हैं, श्रच्छा वेतन मिलता 
है भौर स्थायी नौकरी होती है । श्रवकाश ग्रहण करने पर पैन्शन भी मिलती है। 
दूसरी श्रोर उनका झासन-सचालन मे श्रत्यधिक महत्त्व होता है। शासनतन्त्र की 
कुशलता चतुरता तथा ईमानदारी भौर निष्पक्षता प्रश्यसकीय चर्ग के अधिकारियों पर 
आधारित होती है। ऐसी अवस्था मे प्रशासकीय संगठन का एक विशेष महत्त्व है । 
प्रगर सम्पूर्ण प्रशासकीय पदाधिकारियों की नियुक्ति मन्त्रिमण्डल के ही हाथ मे छोड 
दी जाय तो वह भ्रष्टाचार का स्लोत वन जायगी। मन्त्रिमण्डल के सदस्य अपने समर्थंकी 
तथा पार्टी वालो को उनकी सेवाग्नों के पुरस्कार के लिए इन नौकरियों को देंगे, वे 
विभिन्‍न प्रशासकीय पदो के लिए आवश्यक गुणों का ध्यान नही रखेंगे। ऐसी भ्वस्था 
मे अयोग्य अधिकारियों की नियुवित होती रहेगी और शासकीय मशीनरी अपने कत्तंव्यो 
को कुशलतापूर्वक नही निभा सकेगी। सयुक्‍त राज्य अमेरिका मे १६वीं सदी मे प्रत्येक 
प्रेजिडेण्ट श्रपने श्राप अपने प्रशासकीय श्रधिकारियों की नियुक्ति क्रिया करता था। 
इस व्यवस्था के अन्तगंत सरकारी नौकरियों को प्रेजिडेण्ट अपने हिलैषियो तथा 
समर्थकों मे पुरस्कार स्वरूप बाँटता था। फलत शासनतन्त्र में भ्रद्माचार तथा अ्रयोग्यता 
का वोलवाला था । आखिर १८८३ मे इस व्यवस्था को खत्म किया गया श्र श्रस्सी 
प्रतिशत सरकारी नौकरियों के लिए प्रयोगात्मक व्यवस्था को निद्दिचत किया गया । 

प्रो० लास्की का कथन है कि प्रशासकीय भ्रधिकारियों की नियुक्ति के लिए 
दो खास असूलो का अनुसरण करना चाहिए (१) प्रथम तो राजनीतिक कार्यपालिका- 
मन्त्रिमण्डल-को प्रशासकोय श्रधिकारियो की तियुवित मे कम से-कम भाग दिया जाना 
चाहिए, क्योकि ऐसी अवस्था मे मन्त्रिमण्डल सरकारी नौकरियों को अ्पन्ते ही समर्थको 
तथा हितेवियो मे बाँटेगा । प्रशासकीय भ्रधिकारियो की नियुक्ति के लिए प्रतियोगात्मक 
व्यवस्था रहूनी चाहिए । इस व्यवस्था द्वारा ही शुणात्मक परीक्षा हो सकती है| , 

(२) दूसरा प्रशासकीय भ्रधिकारियों की नियुवित उस अवस्था पर की जानी 
चाहिए जब एक युवक या युवती अपनी जीविका के उपाजेन के लिए प्रयत्न करने 
योग्य हो,जाता है । थात्ती प्रशासकीय प्नधिकारियो की नियुक्ति युवक या नवयुवतियों 
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में से ही होनी चाहिए । 

प्रशासकीय भ्रधिकारियो की राजनीतिक तटस्थता, उनकी योग्यता त्था उनकी 
गुणात्मक-परीक्षा के लिए एक निष्पक्ष त्तथा निर्दलीयः आयोग (]0०-एक्[5शा 
(०ग्ाग्रा550॥ ) की नियुक्ति की जानी चाहिए। साधारणतया इस कार्य का सम्पादन 
जन-सेवा आयोग (?प080 $९7श०6 (.०णरगाइ075) करते हैं, इनके सगठन का एक 
वेधानिक झ्राघार होता है । इनके सदस्यों की नियुक्ति की तथा उनके पदच्युत करने 
की व्यवस्था ऐसी की जाती कि वे राजनीतिक परिवतंनों तथा राजनीतिक दलवन्दियों 
से प्रभावित न हो । इनकी स्वतन्त्रता तथा निष्पक्षता का भी इतना ही ख्याल किया 
जाता है जितना कि न्‍्यायाघीशो की। ये आयोग समय-समय पर प्रतियोगात्मक परीक्षाओं 
की व्यवस्था करते रहते हैं श्लौर उन द्वारा उच्च सरकारी पदाधिकारियों का चुनाव 
करते रहते हैं। यही भ्रायोग सरकारी नौकरो के भ्रधिकारों तथा उनके वेतनों के 
विपय में वास्तविक कार्येपालिका को सिफारिशें भेजते हैं। प्रश्यासकीय कार्यों को 
विभिन्‍न विभागों मे वाँट दिया जाता है। हमारे यहाँ निम्नलिखित प्रमुख प्रशासकीय 
विभाग है-- 

(१) ग़ह-विभाग (90776), (३) रक्षा-विभाग (000७7००), विदेश विभाग 
(#07०8॥ 4श्था5), सचार तथा परिवहन (00ग्राशाप्रान्‍क्षा क्वात पपथञा590४) 
सुचना और प्रसार ([00 7707 छत 870&0०8४०8), व्यापार तथा उद्योग 
((ए०गराप्राक्ष०४ क्षात [00589 ), शिक्षा (४60०७॥0॥ ), स्वास्थ्य (छ॒८७॥॥), कृषि 
(8!१700॥0078), इत्यादि । प्रत्येक मस्त्री एक विभाग का मुखिया होता है और उसकी 
सहायता के लिए सेक्नेट्रियो की व्यवस्था रहती है। 

प्रशासकीय अ्रधिका रीगण मन्त्रिपरिषद द्वारा पेश किये जाने वाले बिलो को 
तथा बजट को मन्त्रियों के भादेश के भ्रनुसार तैयार करते हैं, वे न्याय-पालन सम्बन्धी 
कार्य भी करते हैं । प्रत्येक विभाग के कुछ विशेष नियम होते हैं, उनका अनुसरण 
सभी राज्य-पदाधिकारियो के लिए आवश्यक है । जब सभी विभागीय कर्मचारी घ्न्हें 
भग करते हैं या उनमे पारस्परिक भगडे उत्पन्न हो जाते है तो उनका निर्णय उच्च 
पदाधिकारी करते हैं । 

मूल्याकन--भ्रशासकीय वर्ग की प्रशसा भी की जाती है और भ्रालोचना भी । 
प्रशासक वर्ग राजनीतिक पार्टीबाजी से ऊपर होता है, वह प्रशासकीय अनुभव-सम्पन्न 
होता है और स्थिरता तथा स्थायित्व के कारण वे सम्पूर्ण राज-काज को बडी योग्यता 
से चलाते है। परन्तु इसके साथ ही प्रशासकीय वर्ग की कार्य-पालन मे भ्रौपचारिकता 
व विलम्ब के लिए तीत्र श्रालोचना की जाती है। यह कहा जाता है कि प्रशासक वर्ग 
किसी भी समस्या के सुलभाव में प्रौपचारिकता को श्रधिक महृत्त्त देता है और 
तत्परता को कम । दूसरा सरकारी अधिकारियों का हृष्टिकोश विकसित नही होता, 
वल्कि विभागीय होता है। वह किसी भी समस्या को उसके समग्न रूप में नही वल्कि एक 
पक्षीय रूप मे ही देखते हैं, परिणाम यह होता है कि शासन-सचालन मे उल भनें उत्पन्त 
हो जाती हैं, पाइस्परिक कलह तथा विंद्रेप पैदा हो जाता है ! हक 
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रे 


प्रशासकीय वर्ग के श्रधिकारियों के चुनाव के लिए जिन प्रतियोगात्मक 
परीक्षा्रो की व्यवस्था की जाती है वह वौद्धिकता पर अधिक बल देती है और 
प्रशासकीय व्यवस्था के लिए जरूरी ग्रुणो की अवहेलना करती है। 

प्रशासकीय व के अन्तर्गत अहकार भी उत्पन्त हो जाता है। वे समाज के झच्य 
बर्गों की अपेक्षा अपने म्रापको उच्च तथा महत्त्वपूर्णा समझने लगते है । उनका दृष्टिकोश 
'सौकरशाही' का दृष्टिकोण वत जाता है, वे लोकमत की अवहेलना करने लग जाते हूँ। 

इस व्यवस्था के समर्थकों का कथन हू कि मन्त्रिमण्डल प्रपनोी सम्पूर्ण कार्ये- 
बाहियों के लिए जन-प्रतिनिधियो के प्रति उत्तरदायी होता हे । वर्तमान शासन- 
प्रणाली उत्तरदायी शासन-व्यवस्था है । मन्त्रिजन अ्रपतती नीति का निर्धारण स्वय 
करते है, उसकी स्वीकृति विधानपालिका से लेते हैं श्ौर तव सरकारी अ्रधिकारी 
उन्हें लागू करते है । श्रत सरकारी पदाधिकारियों द्वारा लोक-मत की अवहेलना किये 
जाने का सवाल ही पैदा नही होता । सरकारी अधिकारी जनसाधारण के सेवक होते 
हैं, उनका नियन्त्रण मन्त्रिगेश करते हैं । प्रजातन्त्र का आधार जन-सहमति है, वह इस 
व्यवस्था के भन्तर्गत खत्म नही हो सकता । 
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१३४ न्याय-पालन शक्ति का विकास 


न्यायपालिका शासन का तीसरा महत्त्वपूर्ण अग है । इसका कार्य सामाजिक 
सदस्यो के श्रापसी ऋगडो का व राज्य तथा व्यक्ति के कंगडो का निपटारा करना 
है । राज्य' का मुख्य कर्त्तव्य व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा तथा उसके अ्रधिकारों की 
रचना करना है, इस उद्देश्य की पूति के लिए न्यायपालिका की व्यवस्था शनिवायं है । 
पूर्ण रूप से विकसित विधानपालिका के श्रभाव मे राज्य-व्यवस्था हो सकती है, परल्तु 
न्यायपालिका की अनुपस्थिति मे किसी सभ्य राज्य की कल्पना नहीं जा सकती । 
लाडे ब्राइस का कथन ठीक है कि क्रिसी भी सरकार की श्रं ष्ठता उस राज्य की न्‍्याय- 
पालिका की उच्चता से नापी जाती है । 

परन्तु न्‍्याय-पालन का कार्य हाल ही मे राजकीय कर्तव्य समझा जाने लगा 
है । एक समय था जब न्याय-पालन राज्य-कत्तंव्य नहीं माना जाता था, उस समय 
न्याय-पालन एक वैयक्तिक कार्य था । उसका श्राधार वदले की भावना था, खून का 
बदला खून, यह भावना पुराने कबीलो में काम करती थी । झगड़ो का निर्णय 
परम्परागत रीति-रिवाजो हारा होता था वह पारिवारिक प्रतिशोध की भावना का 
आधार वन जाता था। धीरे-धीरे प्रतिशोध की भावना के स्थान पर झ्राथिक साधनों 
द्वारा क्षतिपूर्ति की व्यवस्था चल पडी, राजनीतिक सत्ता के विकास के भ्रनन्तर अपराध 
वैयक्तिक न रहे, वे राज्य-सत्ता के प्रति अपराध समझे जाने लगे। राजा लोगो ने 
श्रपराधी को क्षति-पूति के लिए मजबूर करना शुरू किया ्रौर जहाँ क्षति-पू्ति (00॥- 
ए2॥52॥07 ) सम्भव नही थी वहाँ सजा की व्यवस्था की गई। परन्तु उस समय इस 
शवित के कुछ अन्य दावेदार भी थे। वे थी बिरादरी की अदालतें, चर्च तथा सामन्ती 
भ्रदालते । परन्तु धीरे-धीरे राजनीति भ्रार धर्म के पार्थेव्य के कारण तथा राष्ट्रीय राज्यों 
के विकास के फलस्वरूप सामन्तीय तथा जातीय' झदालतें समाप्त हो गईं और न्याय- 
शक्ति राजा के हाथ मे केन्द्रित हो गई। प्रारम्भ में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका 
का विभेद स्पष्ट नही था। इग्लैण्ड में सम्राद अपने सलाहकारो के सहयोग से न्याय पालन 
करता था। श्रन्यत्र भी राजा द्वारा नियुवत शासकगण ही इस कर्तत व्य का पालन सम्राट्‌ 
के नाम से करते थे, परन्तु ज्यो-ज्यो राज्य कार्यो मे श्रभिवृद्धि होती गई, शासन का 
कार्य कठिन होता गया, कानून मे जटिलता आरा गई न्याय-पालन ने एक पृथक्‌ विभाग 
का रूप धारण कर लिया | श्राज के सभी प्रगत्तिज्ञील तथा प्रजातन्त्रवादी राज्यों मे 
कार्यपालिका तथा न्याय-पालन्‌ सम्बन्धी शक्तियों का प्रयोग पृथकू-पृथक्‌ अधिकारियों 
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हारा होता है। 

प्रारम्भिक स्थिति में कानून सभी नागरिको की समानता के सिद्धान्त को 
स्वीकार नही करता था। समाज मे ऊेंच-नीच की व्यवस्था थी, सैनिक तथा श्राथिक 
शवित के असमान बटवारे के फलस्वरूप न्याय का समान आराघारों पर प्रचलन न 
था। गुलामी की प्रथा के फलस्वरूप दासो की एक वडी सख्या झनेक सामाजिक तथा 
राजनीति भ्रधिकारों से चचित थी । 

सयुक्त परिवार व्यवस्था के प्रचलन के परिणामस्वरूप स्त्रियों की वहुत बुरी 
श्रवस्था थी। अनेक स्थानों पर पितर या महापितर अपनी पुत्रियों को बेचने का भी 
अधिकार रखते थे। इसी प्रकार कानूनी तौर पर औरतें पति की दया पर निर्भर 
रहती थीं। परिवार मे महापितर को महत्त्वपू्ं स्थिति के कारण लडकों को भी 
चेयक्तिक अधिकार विशेष रूप से श्राप्त नही थे । वर्गों तथा वर्णो मे विभाजन के 
कारण अनेक विशेषाधिकार प्राप्त समुदाय उत्पन्त हो गये ये । हमारे यहा उच्च वर्णो 
के लोग विशेष अ्रधिकारक्षम्पन्त थे, यूरोप मे पादरी लोगो की विशेष स्थिति को 
स्वीकार किया जाता था। 

प्रजातन्‍्त्र के श्राधारभूत्त सिद्धान्त इन विशेषाधिकारों को खत्म करने मे यकीन 
रखते थे। प्रजातन्त्र जनसामान्य की समानता को स्वीकार करता है, वह कानुन की 
दृष्टि मे सभी सामाजिक तथा आ्िक भेदो को कोई महत्त्व नहीं देता । कानून के 
सम्मुख सभी की समानता का सिद्धान्त का प्रचलन इग्लेण्ड तथा फ्रॉस इत्यादि प्रजा- 

तस्त्रवादी राज्यों में हुआ । श्राज तो स्वतन्त्र न्यायपालिका व्यक्ति के नागरिफ तथा 

राजनीतिक अधिकारों की सुरक्षा की सबसे बडी गारण्टी मानी जाती है। 

त्यायवालिका न केवल नागरिकों के श्रापसी कगडो को ही निपटातों है वह: 
वेयक्तिक अधिकारो को कार्येपालिका के श्रनुचित हस्तक्षेप से भी सुरक्षित रखती है ) 
जससका काम देयतिक स्वतन्त्रता तथा अ्धिकारो को वैयक्तिक तथा सार्वजनिक हस्त- 
क्षेप से बचाना है । नागरिको मे सुरक्षा-भावना न्यायपालिका की दाक्तियों तथा कार्यों 
हारा ही उत्पन्न हो सकती है । यही कारण है कि न्यायपालिका की शवित को सदा 
ही उच्च तथा महत्त्वपूर्ण भाना जाता रहा है। नन्‍्यायपालन को घामिक कत्तेव्य के 
सदृश् पवित्र समझा जाता था, पुराने समय मे यह धर्माघिकारियो के कार्यो का एक 
भाग बना हुआ था | जनसाधारण न्यायाधीश की एक ऐसे आंख नूदकर बैठे व्यवित 
की तरह कल्पना करता है जो कि हाथ मे न्याय की तराज़ू को लिये हुए है और 
जिसका प्रयोग वह बिना भेद-माव के करता है । न्याय व्यवस्था की उच्चता तथा 
निष्पक्षता केवल मात्र कानूनों की सुस्पष्ठता पर ही आश्नित नही बल्कि न्यायाघीजशों के 
उच्च नेतिक चरित्र तया ज्ञानसम्पन्तता पर भी है। 


१३५ न्यायपालिका के कत्तेब्य (ईग्रालाणा$ 6 तप्रठतादभ्ाए) 


(१) स्यायपालिका का सर्वप्रथम कत्तंव्य दीवानी तथा फौजदारी मामलों 
को मौजूदा कानून के अनुसार निपटाना है। इसके अन्तर्गत सभी प्रकार के 
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व्यवहारिक कगडे आ जाते हैं श्लौर न्यायपालिका उनका कानुत के अनुसार 
फैसला करती है । न्यायपालिका बवैयक्तिक श्रधिकारों को निश्चित तथा सुरक्षित 
करती है, भ्रपराधी को सजा देती है, तथा निर्दोप व्यक्ति को असुविधा तथा कष्ट से 
चचाती है। दीवानी मुकदमे नागरिकों मे आपस मे भी हो सकते हैं और नागरिक 
तथा राज्य के भी । फौजदारी मामलो मे नागरिक को राज्य के प्रति अपराधी ठहराया 
जाता है । 

(२) न्यायपालिका कानून को व्याख्या करती है, और कानून का निर्माण सी 
करती है । हम पीछे ही बता आये हैं कि न्यायाधीशों द्वारा अश्रनेक नये कानून बनते 
रहते हैं। न्यायालयों हारा जो काधपूव बनाये जाते हैं उन्हे अंग्रेजी मे 3002७ 
7806 ]४७७ कहते हैं । न्यायालयों के सम्मुख अनेक वार ऐसे मुकदमे श्रा जाते 
हैं जिनका फैसला देश से मौजूदा कानून के अभ्रनुसार नहीं किया जा सकता । वहुघा 
या तो कानून श्रस्पष्ठ होता है या फिर उसमे ऐसे कगडो के निपटाने की व्यवस्था ही 
नही होती । ऐसी अवस्था में न्यायाधीश प्रथम तो कातून की व्याख्या करने का प्रयत्न 
करता है और यह स्पष्ट करने की कोशिश करता है कि विघानपालिका का उद्देश्य 
क्या था ? दूसरी श्रवस्था में भ्गर वह समभता है कि विधानपालिका ने कोई 
ऐसी व्यवस्था नही की और कानून ही अपूर्ण है तो वह झपनी न्याय-बुद्धि, सत्य-ज्ञान 
तथा व्यावहारिक ज्ञान के आधार पर ऐसे मामलो का फंसला देगा। उसी निर्णय का 
जब श्रन्य' न्‍्यययाधीश भी समर्थन करेंगे और अपने निर्णय मे हवाला देंगे तो वह 
कानतुन बन जाएगा । इगलैण्ड, फ्रास तथा अमेरिका इत्यादि सभी राज्यो में न्यायाधीशों 
को कानून-निर्माण का यह अ्रधिकार प्राप्त है, वस्तुत न्यायाधीशों का यह श्रधिकार 

-ही नही भ्रपितु महत्त्वपूर्ण कत्तंव्य भी समझा जाता है। इगलेण्ड का 'कामन ला 
((.0ग्रा०॥ 7.89) इसी आधार पर आधारित है । इसके भ्रतिरिकत अन्तर्राष्ट्रीय 
कानून (]गधिगरधाणाओं .3७) भश्रौचित्य के सिद्धान्त (7्राणएॉ०४ ० ८वृणा॥) 
तथा समभौते के कानून (7,8७9 ० ८णाध8०) इत्यादि भी अगर पूर्णाू्प मे नहीं 
तो काफी हद तक इसी आधार पर आधारित हैं । 

(३) न्यायालय वेयक्तिक स्वतन्त्रता तथा अधिकारों की भी रक्षा करते है। 
चेयक्तिक भ्रधिकारों पर जहाँ नागरिकों या नागरिक समूहो हारा हमले हो सकते 
हैं वहाँ उत्तका राज्य हारा उल्लघन भी सम्भव है। प्रत्येक जनतन्व्रात्मक राज्य कुछ 
वैयक्तिक अधिकारो को कानूनी मान्यता देता है। जब कभी राज्य इन अधिकारों 
का उल्‍लघन करता है तो पीडित नागरिक न्यायालय की शरण लेता है। भारतीय 
सविधान न्यायालय को वयक्तिक श्रधिकारो को सुरक्षित रखने श्र उन्हें लागू करने 
का विशेष भ्रधिकार देता है । 

(४) न्यायपालिका को विधानपालिका या कार्यपालिका की प्रार्थना पर 
किसी सर्वधानिक या वैधानिक प्रइन पर अपना मत प्रगट करने का भाधिकार भी प्राप्त 
है। यह ठीक है कि यह अधिकार केवल कुछेक देशो में ही न्यायालयों को दिया गया 
है, अन्यत्र चही | सयुकत राज्य अमेरिका मे न्यायपालिका को ऐसा श्रधिकार प्राप्त 
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नहीं। एक बार प्रेजिह्ेण्ट वाक्षिग्टन ने किसी कानूनी विपय पर न्यायपालिका से 
उसकी राय भाँगी थी, परन्तु न्यायपालिका ने बसा करने से इनकार कर दिया । 
न्यायवीशों का कथन था कि जब तक कोई निश्चित मुकदमा उनके सम्मुख नहीं 
आता तब त्तक वह विवादग्रस्त प्रइनों पर अ्रपता फैसला देने को तैयार सही । हाँ, इन 
दिनो अवश्य ही यह प्रयत्त किया जा रहा है कि न्यायालयों को कानूनी प्रश्नों पर 
विघानपालिका या कार्यपालिका की प्रार्थना पर श्रपना मत प्रगट करना चाहिए । 
फलत कुछेक राज्यों मे सामान्य रूप से यह अधिकार न्यायालयो को दे दिया गया है | 

इग्लैण्ड तथा भारत मे इस विषय में सर्वधानिक व्यवस्था की गई है | इगलैण्ड 
मे कार्यपालिका की प्रार्थना पर प्रिवी कौंसिल की न्याय समिति कानून पर श्रपना मत 
प्रगट कर सकती है । इसी प्रकार हाउस श्रॉफ ला स जब सर्वोच्च न्यायालय के रूप 
में कार्य करता है तो वह इग्ल॑ण्ड के किसी भी न्यायालय से कानून में किसी भी प्रश्न 
पर उसकी सम्मति जान सकता है | 

भारत में सविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को इस योग्य बना दिया है कि 
वह राष्ट्रपति के कहने पर कानुन्त पर या तथ्यों पर भ्रपनी राय दे सके । कनाडा मे भी 
कार्य वालिकर की प्रार्थता पर न्यायालय अपना मत प्रगट कर सकता है । 

(५) सघ राज्यो मे न्यायपालिका की एक विशेष स्थिति होती है, सविधान 
के लिखित होने के कारण तथा राज्यो श्रौर सघ सरकार मे शक्ति-विभाजन के फल- 
स्वस्प न्यायपालिका को कुछ विज्ञेष श्रधिकार दिये जाते हैं। न्‍्यायपालिका संविधान 
की व्याख्या करती है और वह उसको सुरक्षित भी रखती है। इस स्थिति मे न्‍्याय- 
पालिका राज्य तथा सघ सरकार की विघानपालिकाओओं द्वारा पास किये गये कानूनों 
की सर्वेधानिकता की परीक्षा करती है । श्रगर इत विधानपालिकाओं द्वारा कोई ऐसा 
कानून पास किया जाय जो कि सविधान के विरुद्ध हो, तो न्यायालय उसे अ्रसवैधानिक 
(ए॥८णा४४००००/) घोषित कर सकते हैं। भ्रनेक बार न्यायपालिकाएँ केवल 
मात्र सवेबानिक कानून की व्याख्या ही तही करती वे विधान-निर्माताओं के उद्देश्य तथा 
मन्त्र की अनुसरण भी करती है । वे उतको संविधान का आधार मानकर कानूनों 
को भ्रसवेधानिक करार दे देती हैं। न्यायपालिका राज्य सरकारो तथा सघ सरकार में 
उत्पन्त होने वाले ऋमडो को भी निपठाती है । लाई ब्राइस के कथानुसार “जब फार्ये- 
पालिका एक विधानपालिका के श्रघिकारों कौ अथवा सघ राज्य मे केत्रीप तथा 
राष्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों दी शसन-शक्तियों की सोमा। फे सवाल उठें 
तब श्राधारशूत तथा सर्वश्रे प्ठ कानून होने के नाते, संविधान के टीक-ठीक कार्य का 
फसल! न्यायपालिका द्वारा होना चाहिए क्योंकि न्यायपालिका ही इस बात फी 


उचित तथा झषिकापरी व्य्याकार हो सकती है कि आधारभूत ल्ख पत्न का निर्माण 
फत्से समय जनता का उद्देश्य क्या है ।! 
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न्यायपालिका का संगठन ३२६६ 


सयुकत राज्य अमेरिका तथा भारत मे न्यायपालिका को कानूनों के अवेधा- 
निक घोषित करने का भ्रधिकार है। सर्वप्रथम इस प्रया का उदय सयुकत राज्य 
झमेरिका में हुआ, जहाँ न्‍्यायालयी ते उन कानूनों को मान्यता देने से इनकार कर 
दिया जिन्हे कि वे संविधान के अनुकूल नहीं समभते थे । भारत में न्यायपालिका 
को इस विषय में सर्वेधानिक अधिकार प्राप्त हैं । 

सविधान की व्याख्या तथा कानून के पर्यावलोचन ((रे८्शझ0॥) के अ्रधि- 
कार श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। सघ राज्य मे गवित-विभाजन सम्बन्धी भगडो के निपटारे 
का इससे भ्रथिक सन्तोषप्रद साधन भ्रन्य कोई नही हो सकता । 

(६) इन न्यायपालन सम्बन्धी कार्यो के भझतिरिक्त न्‍्यासपालिका अनेक 
श्रन्य प्रकार के कार्य भी करती है जिन्हे न्यायपालन के अन्तर्गत गामिल नही किया जा 
सकता । इनके अ्रन्तगंत साधारण कर्मचारियों तथा क्लकों की नियुक्ति का श्रधिकार 
होता है। न्यायपालिका लाइसेन्स भी जारी करती है। जिनके उत्तराधिकारी श्री 
बालिग न हुए हो ऐसे मृत व्यक्तियो की जायदाद के (लिए टूस्ट बनाती है, वसीयत- 
नामों की रजिस्ट्री करती है, श्राथिक जिम्मेदारियो को पूरा न करने वाली कम्पतियों 
के लिए रिसीवर नियुक्त करती है । इसी प्रकार श्रधिकारियों द्वारा अपने श्रधिकार 


क्षेत्र से वाहर ज किसी काम को करने पर उन्हे अपने सीमाक्षेत्र मे रहने के आदेश 
जारी कर सकती है ! 


१३६ न्यायपालिका का संगठन (08क्नगा570॥ ०0 उंप्ताठंथए) 


(१) न्यायपालिका का संगठन कार्यपालिका तथा विधानपालिका से भिन्‍न 
होता है। कार्यपालिका मे शासन-शक्ति एक ही व्यवित मे केन्द्रित होती है, विधान- 
पालिका वहुत से व्यक्तियों से मिलकर बनती है जबकि न्यायपालिका में न्‍्यायपालन 
शक्ति न तो एक ही व्यक्ति मे केन्द्रित होती है और न ही वहुसंख्यक सभा के हाथ मे । 
न्यायालय एक न्यायाधीश से युक्त भी होते हैं श्रौर एक से श्रधिक से भी । दूसरा 
न्यायपालिका का सगठन सीढीनुमा होता है जिसमे एक के ऊपर दूसरे न्यायालय की 
व्यवस्था होती है। सवसे ऊपर एक सर्वोच्च न्यायालय होता है जिसे नीचे के न्‍्याया- 
लयो द्वारा किये गये अधिकाश फंसलो के विरुद्ध श्रपील सुनने का अधिकार होता है । 
भारत मे सबसे नीचे छोटा कोर्ट ((0०शथः 000४) है, फिर डिस्ट्क्ट कोर्ट तब 
हाई कोर्ट और अन्त मे सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की गई है। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च 
न्यायालय है। इग्लैण्ड तथा अमेरिका इत्यादि राज्यो मे भी न्यायालय का सगठन इसी 
रूप में किया गया है) 
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अधिकाश राज्यो मे न्यायपालिका के दो मुख्य भाग होते हैं-- दीवानी श्रदालत 
तथा फौजदारी श्रदालत । भारत मे न्‍्यायालयो का ऐसा ही विभाजन किया गया है| 
इनके भ्रतिरिक्त भाली अदालतें (॥२८४०॥०८ ०0779) भी होती हैं। कुछ विशेष 
प्रकार की समस्याझो के सुलकाव के लिए विद्धिष्ट न्यायालयों की भी स्थापना की जा 
सकती है। सैनिक तथा श्रौद्योगिक रंगडो के निपदारे के लिए इन्ही विषयों से 
सम्बन्धित विशेष शभ्रदालतें बना दी जाती हैं। सयुवत राज्य अमेरिका तथा भारत 
इत्यादि देशों मे एक ही प्रकार के न्यायालयों की व्यवस्था रहती हैं, इन्हें साधारण 
न्यायालय कहते हैं । इसके विपरीत फ्रास तथा इटली इत्यादि देशों मे साघारण न्याया- 
लय (0क्षाश्ा/ ००ण५४) के श्नतिरिषत प्रशासकीय न्यायालय (&00गराणा४ा8- 
॥९४ ८०पा३७) भी रहते हैं। साधारण नागरिको में उत्पन्त होने वाले कंगडो का 
निपटारा साधारण न्यायालय करते हैं जब कि सरकारी प्रधिकारियो मे तथा साधारण 
नागरिकों में पैदा होने वाले झंगडो का निपटारा एक विश्वेप प्रकार की श्रदालतो 
द्वारा किया जाता है जिन्हे प्रशासकीय न्यायालय कहा जाता है । इग्लैण्ड , सयुकत राज्य 
अमेरिका तथा भारत मे साधारणतया एक ही न्यायाधीश न्यायालय मे होता है, 
जितनी भी साधारण श्रदालतें हैं वहाँ एक ही न्यायाधीश होता है। उच्च न्यायालय 
मे भ्रवश्य ही एक से अश्रधिक न्यायाधीशो की व्यवस्था रहती है। उच्च न्यायालय 
अपील के न्‍्यायालय होते हैं। फ्रास तथा जमंनी इत्यादि यूरोपीय राज्यों मे वहुसख्यक 
न्यायाधीशों से युवत न्‍्यायालयो की व्यवस्था रहती है | जस्टिस श्रॉफ दी पीस (305- 
(08 ०06 ९९४०८) को छोड शेप सभी न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या 
३ से ५ तक होती है। जब तक कोई भी फंसला इन न्यायाधीशों हारा न दे दिया 
जाय तव तक वह मान्य नही होता । । वेयवितक स्वतन्त्रता तथा न्याय-व्यवस्था की 
कुशलता के लिए यह श्रावश्यक सममभा जाता है कि न्यायालयों मे न्यायाथीशो की 
भ्रच्छी सख्या हो, एक न्यायाधीश से गलती की सम्भावना रहती है। जब बहुत से 
न्यायाधीश मिलकर फैसला करेगे तो निश्चय ही उनका निर्णाय भ्रधिक न्याय सगत तथा 
उचित समझा जाएगा । इस श्रवस्था मे स्वेच्छाचारित के विकास का भ्रवसर नही मिलेगा। 
फ्रांस मे पाँच हजार न्यायाधीश हैं। इस प्रकार फ्रास मे न्याय-व्यवस्था पर बहुत खचचे होता 
है। जर्मनी मे भी वहुस र्यक न्‍्यायालयो की व्यवस्था है । खर्चे कौ अधिकता के वावजुद 
भी फ्रेंच-ब्यवस्था श्रधिक तक-सगत तथा उचित समझी जाती है । फ्रास तथा जमंनी 
इत्यादि देशों मे हमारे देश की तरह दीवानी तथा फौजदारी मामलो में भेद नही 
पिया जाता, एक ही न्यायालय दोनो मामलो मे श्रपना फंसला देता है । 

इग्लण्ड तथा सथुक्‍त राज्य अ्रमेरिका मे जज लोग दौरे पर जाते हैं, उनके 
लिए श्रावश्यक नही कि वे एक ही स्थान पर रहकर सभी मुकदमो का फंसला करें। 
भुवदमे वालो के सुभीते के लिए वे बजाय उन्हें अपने थ।स बुलाने के स्वय उनके पास 
जाकर उनके मंगडो का निपटारा करते हैं। परन्तु फ्राम तथा जर्मनी इत्यादि 
यूरोपीय देशो मे ऐसी व्यवस्था नही मिलती, वहाँ न्यायालय स्थानीय हैं झौर श्रपने 
स्थान पर बैठकर हो अपने निर्णाय देते हैं । इग्लेण्ड तथा सयुक्‍त राज्य श्रमेरिण 
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में न्‍्यायाधीकश्ष निभित कानून का बहुत महत्त्व होता है, जव कि फ्रास तथा जर्मनी 
इत्यादि यूरोपीय देशो मे ऐसी व्यवस्था को प्रोत्साहन नही दिया जाता । 

सघ राज्यो मे न्यायपालिका का सगठनत एकात्मक शासन से भिन्‍न होता है, 
सयुकत राज्य अमेरिका मे स्थानीय तथा सघीय दो प्रकार के न्यायालय हैं। 
स्थानीय न्यायालय विभिन्‍न राज्यो द्वारा निभित कानूनो को लागू करते हैं, उनका 
क्षेत्र सीमित होता है। इसी प्रकार सघीय न्यायालय सघ सरकार द्वारा पास किये गये 
कानूनों को ही लागू करता है और इनका अपना स्वतन्त्र क्षेत्र होता है। संघीय 
न्यायालय का सगठन भी स्वतन्त्र और सीढीनुमा ढेंग से होता है, यही अवस्था राज्यो 
के स्थानीय न्‍्यायालयो की भी होती है। परन्तु अ्रमेरिकन व्यवस्था का अनुसरुण सभी 
सघ राज्यो मे नही किया गया। भारत में न्यायपालिका का सगठन एकात्मक है, 
यहाँ सघीय तथा विधायक राज्यो द्वारा पास किये गये कानूनों को लागू करने के 
लिए अलग-अलग न्यायालय नहीं होते। राज्यो की न्‍्यायपालिकाएँ सघीय कानूनों 
को भी लागू करती हैं। यही नही भारत का सर्वोच्च न्यायालय (सुग्रीम कोर्ट) दीवानी 
तथा फौजदारी मामलो मे सम्पूर्ण राज्यो के उच्च न्यायालयों के निर्णोयों के विरुद्ध 
अपील सुन सकता है। सोवियत रूस तथा स्ट्जिरलेण्ड मे भी इससे मिलती-जुलती 
व्यवस्था कायम की गई है, इस सम्बन्ध मे सयुवत राज्य अमेरिका का अनुसरण नहीं 
क्रिया गया । 

सयुवत राज्य अमेरिका तथा भारत में न्यायपालिका को सर्वधानिक पघर्या- 
चलोचन (0०ह्रणाणाशं ॥८एश८७) का श्रघिकार है। परन्तु फ्रास, ग्रेट ब्रिटेन 
तथा अन्य एकात्मक शासन-प्रणाली द्वारा शासित राज्यो मे ऐसी व्यवस्था नहीं 
मिलती । स्विट्जरलेण्ड तथा रूस भी सघ राज्य है, परन्तु वहाँ भी न्यायपालिका को 
सर्वेधानिक पर्यावलोचन का भ्रधिकार नही | ग्रेट ब्रिठेन मे विधानपालिका की कानूनी 
(श्रवाघ) प्रभुता के कारण न्यायपालिका को वह सभी कुछ स्वीकार करना पडता है जिसे 
कि विधानपालिका कानून स्प मे निर्धारित करे | इग्लेण्ड, सयुकत राज्य अमेरिवा, भारत 
तथा राष्ट्मण्डल के श्रन्य राज्यों मे कानून के जासन (ररप्वॉ०० 89) की 
व्यवस्था मौजूद है । इस व्यवस्था के अन्तर्गत कानूत की दृष्टि से सभी नागरिकों वी 
समानता को स्वीकार क्या जाता है परन्तु फ्रास तथा जमंत्री झादि राज्यो मे साधारण 
नागरिको तथा सरकारी अ्रधिकारियो मे अन्तर क्या जाता है। सरकारी अधिका रियो 
पर जब कभी कोई जनसाधारण हारा मुकदमा चलाया जाता है तो वह एक विद्येष 
अ्रदालत मे चलाया जाता है, साघारण अदालत मे नही । इन देशो में प्रशासकीय 
कानून की व्यवस्था रहती है। 


१३७ न्यायपालिका की स्वतन्त्रता ([766790700706 रण उप्ताटंक्ा 9) 


वेयक्तिक अधिकारों की सुरक्षा तथा न्‍्याय-पालन की कुशल व्यवस्था 
के लिए न्यायपालिका की स्वतन्त्रता श्रावश्यक है। न्यायपालिका की रवतन्त्रता 
के समर्थन के लिए शविति-विंभाजन के सिद्धान्त को विकसित बविया 
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गया। इस सिद्धान्त की चाहे जो चुटियाँ हो परन्तु यह बात तो श्राज सर्वमान्य 
है कि न्‍्यायपालिका को कार्यपालिका तथा विधानपालिका दोनो के हीं नियन्त्रण से 
यथासम्भव स्वतस्त्र रखना चाहिए। यह ठीक है कि सरकार के विभिन्‍न श्रगो मे 
एकता, है, श्ौर उनका पूर्ण पार्थवय न केवल कठिन है अपितु असम्भव भी । फिर भी 
हमे यह अवद्य स्वीकार करना पडेगा कि कार्य पालन तथा न्‍्यायपालन सम्बन्धी शवितयो 
को एक ही व्यक्ति या व्यक्ति-समुदाय मे केन्द्रित नही किया जाना चाहिए। अ्रपराघधी 
को पकड़ने वाला, उस पर दोषारोपण करने वाला स्वय ही उसके कार्यो का अन्तिम 
निर्णायक भी हो, यह सर्वया अ्रनुचित है । इस प्रकार की व्यवस्था मे श्ासन-सत्ता का 
दुरुपयोग, हो गा, भौर न्‍्याय-पालन मे पक्षप,त उत्पन्त हो जायगा । हमारे यहाँ जिला- 
घिकारी, डिप्टी कमिदनर हैं, उन्हे शासन-सम्बन्धी शर्वितयों के साथ-साथ न्याय-पालन 
सम्बन्धी हक्तियाँ भी सौपी गई हैं। यह व्यवस्था श्रत्यन्त असन्तोपजनक है, इससे 
न्‍्याय-पुलन ,में पक्षपात उत्पन्न होने की सम्भावना रहती है। यही कारण है कि 
हमारे यहाँ यह माँग की जा रही है कि डिप्टी कमिश्नर से उसकी न्‍्यायपालन सम्बन्धी 
शर्षितयों को ले लेना चाहिए और इन दोनो शक्तियों का उपयोग भिन्न-भिन्न 
झधिकारियों द्वारा किया जाना चाहिए ) 

न्यायपालिका न केवल कानून की व्याख्या ही करती है या मुकदमो का फैसला 
करती है, वह नागरिको के भ्रधिकारो की रक्षा भी करती है। सघराज्यो के श्नन्तगंत 
उसका और भी झ्रधिक महत्त्व होता है, क्योकि उसकी अनुपस्थिति मे तो संविधान 
राज्य सरकारो के लिए एक खिलौना मात्र बन जायगा । 

न्यायपालिका की स्वतन्त्रता निम्नलिखित तत्त्वो पर श्राश्चित है-- 

(१) न्यायाधीशों की नियुक्ति का ढग । 

(२) कार्ये-काल । 

(३) न्यायाधीशो की पदच्युति की व्यवस्था । 
(४) चेतन । 

(५) न्‍्यायाघीशो की योग्यता । 

,इन सभी तत्त्वों पर पृथकू-पृथक्‌ विचार करने से पूर्व हमे न्यायपालिका के 
कार्य की कुधलता तथा निष्पक्षता के लिए श्रावश्यक कुछेक श्रन्य तत्वों का सकेत कर 
देना चाहिए। न्यायपालन के काय॑ मे शीघ्रता तथा निदचयात्मकता होनी चाहिए, 
हमारे यहाँ स्यायपालन मे न तो निरचयात्मक्ता ही है श्रोर न छ्षीघ्रता ही । एक ही 
ऋगड़े के फंसले मे बहुत समय गुजर जाता हैं। सयुकत राज्य श्रमेरिका मे भी न्‍्याय- 
व्यवस्था इस विषय मे पर्याप्त दोपपूर्णो है। न्यायपालन मे खर्च की भी कमी होनी 
चाहिए । साधारणतया गरीब लोग घनाभाव के कारण ही न्याय प्राप्त नही कर सकते। 
ऐसा कहा जाता है कि वर्तमान न्याय-व्यवस्था घनिक-वर्ग द्वारा शासित की जाती 
है। वे न केवल मुकदमो के निर्णय में कानूनी बाधाएं टालते हैं अ्रपितु व्यायाधीशो को 
झरीद भी लेते हैं। भ्रपोलो की व्यवस्था तो अवश्य होनी चाहिए परन्तु इतनी लम्बी 
नहीं कि मुकदमेवाजी का बडा लम्बा-चौडा श्राधिक हिसाव वन जाय । खर्च को कम 
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करने के लिए तथा मुकदमेवाजी को घटाने के लिए पारस्परिक समभोते या पच- 
निर्णाय की व्यवस्था को प्रोत्साहित करना चाहिए 

(१) न्यायाधीशों की नियुदित का ढग-वन्यायाधीशों की नियुक्ति के तीन 
प्रकार के ढग हो सकते हैं-- 

(१) जनता द्वारा चुनाव । 

(२) विघानपालिका द्वारा चुनाव । 

(३) कार्यपालिका हारा छुनाव । 

सामान्यतया इन सभी साधनों का विभिन्‍न देशो मे समय-समय पर प्रयोग 
किया गया है । न्‍्यायाधीशो की नियुक्ति के लिए निर्वाचन-प्रणाली का सवप्रथम प्रयोग 
सन्‌ १७६० में फ्रास मे किया गया था। जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन के भ्रभेक लाम 
बतलाये जाते है। यह कहा जाता है कि शक्ति विभाजन के सिद्धान्त के समुचित 
पालन के लिए ऐसी व्यवस्था बहुत आवश्यक है । अगर विधानपालिका या कार्य- 
पालिका द्वारा जजो की नियुक्ति की जाती है तो वह शवित-विभाजन के सिद्धान्त के 
विपरीत होगी श्रौर उसके अन्तर्गत न्यायपालिका स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष नही हो 
सकेगी। प्रत्यक्ष निर्वाचन लोकसम्मत प्रभ्भुता के सिद्धान्त के भी सवंथा अनुकूल है। 

वर्तमान युग भे सयुकत राज्य अ्रमेरिका तथा स्विट्ज्रलैण्ड के राज्यों भे इस 
व्यवस्था का प्रचलन है। रूस में भी निम्नतम श्रदालतो के जज जनसामान्य द्वारा 
वालिग मताधिकार के आ्राधार पर चुने जाते है । 

फ़ास में प्रारम्भ से तो जनता ने सुयोग्य न्यायाधीशों का निर्वाचन किया, 
परन्तु बाद में यह व्यवस्था श्रत्यन्त दूषित तथा भ्रष्ट समझी जाने लगी। चैपोलियन 
के समय मे इसको खत्म कर दिया गया। वर्तेमान युग में भी इस व्यवस्था की अनेक 
प्रकार से आलोचना की जाती है । प्रो लॉस्की का कथन है कि जजो की नियुक्ति के 
श्रम्य सभी साधनों की श्रपेक्षा उनका जनसाघारशा हारा निर्वाचन निदचय ही सबसे 
निद्ष्ट है । क्योंकि इसका परिणाम यह होता है कि न्यायाधीश स्वतन्त्र नही रह पाते 
वे दलवन्दी का भिकार हो जाते हैं उनका चुनाव भी पार्टी-वाजी के आधार पर होता 
हैं और यह भी कोई श्रावरयक नहीं कि योग्यत्म व्यवित ही चुने जायें । फ्रास में 
जब इस अवस्था का प्रचलन था तो उस समय माली, लक, सगतरांश तथा नवशा- 
नवीस जज चुने गये थे। ऐसी अदस्था में न्यायाधीश राजनीतिज्न हो जाते है । 
राजनीतिज्न मेन वह विर्भकता होती है और न ही वह निष्पक्षता जो कि एक 
उच्च न्‍्यायपदाधिकारी के प्रावश्यक गुण समझे जाते है । 

जनसामान्य द्वारा चुनाव की व्यवस्था के फलस्वरूप न्यायाधीश न्‍्यायपानन 
की वजाय जनसामान्य को खुश करना अपना प्रमुख कत्तंव्य समझने लग जाते हैं 
और अगर पुननिवाचिन की व्यवस्था हो तो जज की स्थिति और भी खराब हो जाती 
है । वह न्यायपालन को भूल श्रपने पुननिर्वाचिन के लिए ही श्रधिक उत्साहपूर्ण होता 
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है । निर्वाचन के दिनो में जिन लोगो ने उसकी सहायता की होती है क्या वह उनके 
प्रति कृत नही होगा ? 
जनसाधा रण द्वारा निर्वाचतल की एक और वडी कमी यह है कि जनसाधारण 
के पास वह विवेक तथा सामान्य ज्ञान नहीं होता जिसके श्राधार पर वह न्यायाधीश 
के लिए श्रावश्यक ग्रुणो पर विचार कर सके और न्यायाधीश पद के लिए खड़े 
उम्मीदवार के गुणो को जाँच सके | प्राय राजनीतिक पड्यन्त्र, स्थानीय तथा वर्गगत 
प्रभाव तथा भ्रन्य प्रलोभनों के फलस्वरूप भ्रवश्तरवादी व्यत्रित न्यायाधीश चुने जाते 
हैं । गारनर ने इस व्यवस्था की निन्‍्दा करते हुए कहा है कि “निर्वाचन से न्यायादीशो 
का चारित्रिक पतन होता है, न्यायाधीश राजनीतिक नेता बन जाता है श्रौर उसके 
मन पर इतना बोझ पड जाता है कि वह उसे सदा सहन नहीं कर पाता ।”+ 
न्यायाधीशों के निर्वाचन का दूसरा ढंग विधानपालिका द्वारा चुनाव है। इस 
व्यवस्था के भ्रन्तर्गत विधानपालिका स्वृतस्त्र रूप से या कार्यपालिका के सुझाव पर 
न्यायावीशो का निर्वाचन करती है। स्विट्जरलैण्ड मे सर्वोच्च न्यायाधीशों का निच चन 
सवीय विधानपालिका करती है । सोवियत रूस में भी सर्वोच्च न्यायोलय के न्यायाधीश 
सुप्रीम सोवियत हारा चुने जाते हैं, सथुक्त राज्य भ्रमेरिका के राज्यों मे भी कही-कही 
इसी व्यवस्था का प्रचलन है । परन्तु इस व्यवस्था की कडी श्रालोचना वी जाती है। 
सर्वप्रथम तो यह कहा जाता है कि इस व्यवस्था द्वारा सत्ता विभाजन के सिद्धान्त 
का उललघन होता है। न्यायपालिका अपने स्वरूप तथा क्षेत्र इत्यादि के विपय में 
विधानपालिका पर शभ्राश्चित हो जाती है, वह स्वतन्त्र नही रहती | यह कहना भी गलत 
है कि इस व्यवस्था द्वारा भ्रनुभवी राजनीतिज्ञ निष्पक्ष रूप से श्रपती जिम्मेदारी का 
अनुभव करते हुए उपयुवत व्यक्तियों को ही न्यायाधीश चुनेंगे, दरअसल ऐसा नही 
हो पाता चुनावसदा दलगत स्वार्थों के श्राधार पर होता है। व्यावहारिक रूप से इसे 
भी उसी प्रकार दोपपूर्णो पाया गया है जिस प्रकार कि प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था को | 
न्यायाघीशो की नियुक्ति का सर्वृप्रमुख व्यावहारिक साधन का्यपालिका द्वारा 
इनकी नियुवित है । श्राजकल प्राय स्वेश्न ही इस साधन का प्रयोग किया जाता है । 
भारत मे राष्ट्रपति को तथा इग्लेण्ड मे सम्राट को न्यायाधीशों की नियुक्ति का अ्रषटि- 
कार है । सथुक्त राज्य श्रमेरिका के कुछ राज्यो में इसी व्यवस्था को अपनाया गया 
है | इसी प्रणाली को मामान्यतया न्यायाधीशों की नियुवित का सर्वश्रेष्ठ साधन कहा 
जाता है। यह यवीन किया- जाता है कि न्यायाधीशों के लिए श्रावश्यक गुणो की 
परख न तो जनसाघारण ही कर सकते हैं और न विधानपालिका ही, केवलमात्र 
कार्यंपालिका ही इन श्रावश्यक गुणों की जाँच कर उपयुवत व्यवित का चुनाव कर सकती 
है । दलवन्दी की भावना का भी यहाँ उतना प्रभाव सम्भव नही । जहाँ कही पालिया- 
भेण्ट्री शासन-व्यवस्था होती है भौर जहाँ राष्ट्रपति को नाम मात्र के भ्रिकार प्राप्त 
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होते है वहाँ तो न्यायाधीशों की नियुक्ति वास्तविक अर्थ में मस्त्रि-परिषद या न्यायमन्‍्त्री 
द्वारा की जाती है। 

छोटे न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में प्रतियोगात्मक व्यवस्था का 
अनुसरण किया जाता है और वे सरकार के स्थायी कर्मचारियों मे गिने जाते है। 
न्यायपालिका के सगठन का यह ढग भी सर्वथा दोषरहित नहीं कहा जा सकता, क्योकि 
प्राय सभी जगह यह शिकायत रहती है कि न्‍्यायाबीशों की नियुक्ति दलबन्दी की 
भावनाओं के श्राधार पर होती है और न्यायाधीशो का पद पुरस्कार रूप मे पार्टी- 
समर्थकों को सौपा जाता है। कुछ विचारको का मत है कि न्यायाधीशो की नियुक्ति 
तो कार्यपालिका द्वारा ही हो, परन्तु कार्यपालिका स्वतस्त्र रूप से ऐसा न करे, अ्रपितु 
स्यायाधीशों की एक सलाहफार समिति की सिफारिशो को स्वीकार कर उनकी नियुक्ति 
करे। इस व्यवस्था के अन्तर्गत पार्टीवाजी का दोप दूर हो सकता है। भारतीय सविधान 
के भ्रन्तर्गत राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करता हुआ भारत के सर्वोच्च न्यायालय 
व राज्यो के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सलाह लेता है। 

(२) न्यायाधीशों का कार्यकाल--न्यायाघीणो की स्वतन्बता बहुत कुछ उनके 
कार्य-काल पर भी आ्राश्चित है। श्रगर जजो को एक निश्चित कार्य-काल के लिए ही 
नियुक्त किया जाय और तदनन्तर हटा दिया जाय तो उनकी स्वतन्त्रता तथा निष्पक्षता 
कायम नही रह सकती । सयुक्‍त राज्य अमेरिका के राज्यो मे न्‍्यायाधीशो का कार्ये- 
काल २ से २१ वपं है। कुछेक राज्यों मे तो उनका कार्य-काल १ वर्ष है जब कि अन्य 
में २१ वर्ष । स्विट्जरलैण्ड में न्यायाधीशों का कार्य-काल ६ वर्ष है। 

परन्तु इन दो देशो के भ्रतिरिक्त भ्रन्य प्राय सभी जगह न्यायाधीश तब तक श्रपने 
पद पर कार्य करते है जब तक कि वे ठीक-ठीक तरह से अपने कर्तंव्य पूर्ण करते रहे । 

ऐसा कार्यकाल सदव्यवहार (60006 9०८॥8श/०) पयेन्‍्त भी कहा जाता है । 
लम्बा कार्यकाल जहाँ न्यायाधीशों को वैयक्तिक स्वतन्त्रता प्रदान करता है वहाँ उन्हे 
स्यायपालन मे अनुभव प्राप्ति का मौका भी देता है। हैमिल्टन का कथन है कि 
“न्यायाघीशो का सद्व्यवहार पर्यन्त श्रपते पद पर श्रासीन रहने का नियस, वास्तव 
में शासन के प्रयोगो में एक श्रेष्ठ श्राधुनिक सुधार है। एकतन्त्र मे वह शासन की 
झनियन्त्रित शक्ति के मार्ग से एक रुकावट है। गणतस्‍न्‍्त्र मे वह प्रतिनिधि-सभाश्रो के 
भ्रन्यायो तथा अ्रतिक्ररर्पों के विरुद्ध भी कम श्रच्छी बाघा नहीं है। किसी भो शासन मे 
निष्पक्ष स्थायी श्र समुचित रीति से कानूनों को लाभू करने की यही श्र ष्ठ प्रणाली 
है।” छोटे कार्यकाल जजो को स्वार्थी बना देते है, वह अपने कार्यकाल के दौरान मे 
अधिक से श्रधिक श्राथिक लाभ उठा लेना चाहते है । न्याय व्यवस्था में भ्रष्टाचार 
इत्यादि दोषो को दूर करने के लिए लम्बे कार्यकाल का होना श्रावश्यक है । 

(३) न्यायाधीशों का अपने पद से हुटाया जाना--न्यायाघीशो के कार्यकाल 
के साथ ही उनके अपने पद से हटाए जाने की समस्या भी आ जाती है। जहाँ कही 
न्यायाघीशों का कार्य-काल सद्व्यवहार पर आश्रित हो, वहाँ उनको उनके पद से हटाये 
जाने की भी कोई न कोई व्यवस्था करनी ही चाहिए। अपने पद पर कार्य करते हुए 
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ग्रनेक बार न्‍्यायधीद शभ्रपनी शक्ति का दुरुपयोग करने लग जाते है या वह कत्तेव्य- 
पालन मे स्वंया असमर्थ हो जाते हैं, उस समय उत्तको उनके पद से हटाये जाने के 
अतिरिक्त कोई चारा ही नही रहता । भ्रत सभी जगह प्रसमर्थ तथा श्रक्षम न्यायाधीशों 
को उनके पद से हटाए जाने की व्यवस्था रहती है। परन्तु साघारणतया यहू यकीन 
किया जाता है कि न्‍्यायपालिका की स्वतन्त्रता तथा निष्पक्षता के लिए यह लाजपी है 
कि उनके पदच्युत ([२९७॥098]) करने की व्यवस्था सरल नहीं वल्कि कठिन होनी 
चाहिए | अश्रगर उन्हें कार्य पालिका या विधानपालिका के भ्रधीन ही कर दिया जाय तो 
वे भ्रपनी स्वतन्त्रता खो बैठेंगे श्रौर निष्पक्ष न्‍्याय-पालन में सर्वथा भ्रसमर्थ हो जायेंगे । 
पहले-पहल इस्लेण्ड मे स्यायाधीशों का कार्य-काल सम्राट की इच्छा पर झाश्नित 
होता था । परल्तु यह व्यवस्था श्रत्यन्त चुटिपूर्ण थी, क्योकि इस व्यवस्था द्वारा सम्राट 
को न्यायपालिका पर श्रमित नियन्त्रण प्राप्त हो जाता था । आजकल भी ग्रेट भ्रिटेन 
में सम्राट ही एक न्यायाधीश को उसके पद से श्रलग कर सकता है परन्तु ऐसा वह 
तभी कर सकता है जब कि पार्लियामेण्ट के दोनो सदन वहुमत से इस विपय पर एक 
विद्येप प्रार्थता-पत्र सम्राट्‌ को पेश करें । 
सयुकत राज्य अ्रमेरिका में न्यायाधीश पर विधानपालिका मे अ्रभियोग 
( एए०8०४४८०५ ) चलाने की व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था के श्रन्तगंत 
अमेरिकन काग्रेस का निचला सदन दोधारोपण करता है और सीनेट उनकी परीक्षा 
कर श्रपना निर्णाय देती है । 
भारत में ब्रिटिश व्यवस्था का अनुसरण किया गया है, सर्वोच्च न्यायालयों 
के न्यायाधीश अपने पदो से राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते है, परन्तु राष्ट्रपति अपने 
श्राप ही ऐसा नहीं कर सकता । भारतीय ससद के दोनो सदन यदि एक प्रस्ताव द्वारा 
किसी भी न्यायाघीश पर भअनुचित व्यवहार तथा श्रक्षमता का दोषारोपण कर उसे 
उपस्थित सदस्यो के दो-तिहाई वहुमत से पास करें तभी राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश 
को उसके पद से हटा सकता है । 
सयुकत राज्य श्रमेरिका के कुछ राज्यो के श्रन्तगंत तथा सोवियत रूस मे छोटे 
न्यायालयों के न्यायाधीशों को जनमत द्वारा वापस बुलाया (२८०८७) ) जा सकता 
है, परन्तु इस व्यवस्था को दोपपूर्णा माना गया है। इससे न्‍्यायाघीश की स्वतन्त्रता 
तथा निष्पक्षता खत्म हो जाती है। 
यूरोपीय देशो मे न्यायाधीशों को पदच्युत करने की इनसे भिन्‍त एक अ्रन्य 
व्यवस्था का अ्रनुसरण किया गया है। इस व्यवस्था के श्रनुसार छोटी श्रदालतों के 
न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने के लिए उन्त पर सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा 
चलाया जाता है, दोपी सावित होने पर उन्हे अ्रपने पद से हटाया जा सकता है | 
बड़े-बड़े स्यायालयो के अधिकारियों को उनके पद से हटाने के लिए अनुशासन न्याया- 
लय की व्यवस्था रहती है । 
(४) न्यायाघोज्ञो का वेतन भी न्यायपालिकाशों की स्वतन्त्रता तथा 
निष्पक्षता का एक प्रमुख कारण है। अथ॑-प्राप्ति का लालच मनुष्य को पथ-अ्रष्ट कर 
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सकता है । भ्रगर कार्यकाल लम्बा हो और नौकरी की सुरक्षा भी हो परन्तु न्यायाधीशों 
को सम्मानपूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए झ्रावश्यक वेतन ने मिलता हो तो निश्चय 
ही वे लोग श्रपनी शक्ति तथा साधनों का दुरुपयोग करेंगे | श्रतः व्यायाघीशो को निडर, 
स्व॒तन्त्र, निष्पक्ष तथा कत्तंव्य-परायण बनाने के लिए उनकी श्राथिक सुविधाओ्रो का 
समुचित ध्यान रखा जाना चाहिए । 

न्यायाधीशों की योग्पताएँ--स्यायपालन विशेष योग्यता का कार्य है । स्याया- 
वीशो के लिए यह श्रावश्यक है कि वे कानून से श्रच्छी तरह परिचित हो, वस्तुत उन्हें 
कानून का पण्डित होना चाहिए। प्रायः सभी जगह न्यायाधीशों की नियुक्त करते 
समय उनके कानूल विपयक ज्ञान की जाँच की जाती है। परन्तु एक उच्च न्यायाधीश 
के लिए कानून का विशेष ज्ञान ही श्रावश्यक नहीं, उसे निष्पक्ष भी होता चाहिए । 
पूर्वाग्नह स्याय-व्यवस्था के लिए घातक है। उसे अपनी भावनाओञ्रों तथा भ्रपनी वैयक्तिक 
धारणाप्रो को अपने नियन्त्रण मे रखता चाहिए भ्रौर उससे अपने निर्णायों को प्रभावित 
नही होने देना चाहिए। इसके साथ न्यायाधीश को सत्यनिष्ठ, ईमानदार तथा बाह्य 
प्रभावों से मुक्त होना चाहिए। यदि न्यायाधीश ईमानदार नही, वे श्रथ॑ प्राप्ति के 
लालच मे फेंस जाते है, ,तो उस समय न्याय-व्यवस्या दुखद परिहास मात्र बन कर 
रह जाती है । नेतिक शभ्राचरण की उच्चता जितनी एक न्यायाधीश के लिए श्रावश्यक 
है उतनी शायद किसी श्रन्य' के लिए नहीं। उसे मानव मनोविज्ञान का भी समुचित 
ज्ञान होना चाहिए । न्याय-पालन में उसे कानून को लकीर का फकीर ही नही होना 
चाहिए अपितु अपनी न्‍्याय-भावना, सामान्य बुद्धि तथा ज्ञान का भी समुचित इस्तेमाल 
करना चाहिए। न्यायाधीण का कार्य मानवीय है, मात्रिक नही । 


१३८ कानून का राज्य ( शिप्रॉर्टर्ण [4७ ) तथा प्रशासकीय कानून 
(80॥)्रधाआाधाए6 ॥ 49) 


न्यायपालिका के सगठन तथा क्षेत्र का विवरण देते हुए हमे 'कानून का राज्य' 
तथा 'प्रशासकीय कानून' की व्यवस्थाओ का अध्ययन भी कर लेना चाहिए । 

इग्लेण्ड के संविधान की एक प्रमुख विशेषता कानून का राज्य है। कानून का 
राज्य वहाँ के कॉमन लॉ पर आधारित है, और उसके वल पर इग्लेण्ड मे नागरिक की 
वेयवितक स्वतन्त्रता तथा उसके अन्य अधिकार पूर्णतया सुरक्षित हैं। इग्लेण्ड के भ्रनुसरण 
पर ही अमेरिका तथा राष्ट्रमण्डल के सदस्थ राज्यों मे इस व्यवस्था का प्रचलन है। 
कानून के राज्य का श्रर्थ है कि देश से क्रिसी व्यक्ति की स्वेच्छाचारिता का या किसी 
सम्राट फी निरंकुश शक्ति का ज्ञासन नहीं भ्रवित्‌ कानुन का शासन है। सभी 
तागरिक तथा राज्य-पदाधिकारी कानून के सम्मुख वरावर हैं, झौर न्याय-पालन की 
एक ही व्यवस्था है, दो नहीं। राज्याधिकारी तथा साधारण नागरिक एक ही प्रकार 
के कानून के अधीन हैं और एक ही प्रकार के न्यायालयो द्वारा शासित किए जाते हैं । 
कोई भी व्यक्ति कानून से परे या ऊपर नही । प्रो० डायसी ने कानून के राज्य की 
वडी विशद विचेचना की है, उन्होंने इसे ब्नरिटिग सविधान का आधार माना है। 


इ्छ८ राजनीति शास्त्र फे मूल सिद्धान्त 


प्रो० डायसी का कथन है कि कानून के राज्य का अ्रभिप्राय केवल मात्र यह नहीं है कि 
कोई व्यक्ति कातुन की पहुँच से बाहर है (जो कि एक श्रलग बात है), बल्कि यह है कि 
यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति चाहे उत्ततका सामाजिक पद श्लौर स्थिति फंसी भी हो, प्रदेश 
के सामान्य कानून की परिधि मे श्राता है और सामान्य न्यायालयों के क्षेत्र के 
श्रधीन है ।7! 

जमंनी तथा फ्रास मे सरकारी अधिकारियों का विशेषाधिकार प्राप्त हैं परन्तु 
इस्नेण्ड तथा सयुक्त राज्य अमेरिका मे राज़-कर्मंचारी भी साधारण नागरिकों के 
समान उत्तरदायी है । प्रो० डायसी का कथन है कि “हमारे यहाँ प्रधान मन्‍त्री से 
लेकर एक साधारण सिपाही या करसप्रहकर्ता तक्ष सभी साधारण नागरिको की 
तरह भ्रपनी गैरकानूनी कार्यवाहियों के लिए उत्तरदायी है ।7? इग्लैण्ड मे अनेक 
राज-कर्मचारियो पर गैरकानूनी कार्यवाहियो के लिए मुकदमे चले है और उन्हे अपनी 
स्थिति का दुरुपयोग करने के भ्रपराघ मे सजा दी गई है । 

डायसी के भ्नुसार यह व्यवस्था इस्नैण्ड मे साधारण नागरिकों के अधिकारो 
की सुरक्षा का प्रमुख साधन है। उसने कहा कि “किसी भी शक्ति को आरीरिक तथा 
साम्पत्तिक दण्ड तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक कि देश के न्यययालयो के सम्सुख 
विधिवत कानून भग को साबित न कर विया जाय” इस प्रकार स्पष्ट है कि किसी 
भी नागरिक की वेय्क्तिक स्वतन्त्रता तथा सम्पत्ति का भ्रपरहणा तब तक नही किया 
जा सकता जब तक कि कानून के आघार पर न्यायालय उसे अपराधी साबित नही कर 
दें। इस व्यवस्था के फलस्वरूप कार्यपालिका की शक्ति सीमित हो जाती है शौर 
न्यायपालिका राज्य-कर्मचारियो की कार्यवाही की समुचित समीक्षा कर सकती है । 
डायसी का कथन है कि हस्लेण्ड मे कार्यपालिका कभी निरकुश तथा स्वेच्छाचारी नही 
हो सकती । 

परन्तु यह व्यवस्था सभी पर समान रूप से लागू नही होती । सम्राट पर 
किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता । इसी प्रकार श्रनेक भ्रन्य 
राज-कमंचारी भी साधारण कानून के नियन्त्रण से मुक्त होते हैं श्रीर उन पर 
साधारण न्यायालय मे मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। उदाहरणाथ्थ इस्लैण्ड मे 
न्यायाधीश अ्रनजाने में यदि भ्रपने भ्रधिकार-क्षेत्र का उल्लघन कर दें तो उनके विरुद्ध 
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कोई कार्यवाही नही की जाती । यातायात तथा परिवहन के अधिकारी-जन भी अपने 
अनेक विभागीय गलतियो के लिए अपने विभाग के ऊँचे अ्रधिकारियो के प्रति जिम्मेदार 
होते है। इषर पालियामेण्ट के अ्रनेक कानूनों हारा कासून के राज्य की व्यवस्था के 
क्षेत्र को संकुचित किया जा रहा है । फंक्टरी एक्ट, ऐजुकेशन एक्ट इत्यादि द्वारा 
प्रशासकीय कानूत व्यवस्था की स्थापना की जा रही है। युद्ध के दौरान मे तो 
कानून के राज्य (ए८ ० [.9७) की व्यवस्था वैसे ही समाप्त हो जाती है। 


१३६ प्रशासकीय कानून (2 0तीागरागाहधाए8 8७) 


कानुन के राज्य के विपरीत फ्रास, जमनी, स्विट्जरलेण्ड इत्थादि देशो में 
प्रशासकीय कानून _ तथा प्रशासकीय न्यायालयों (80 9र॥ा5080४6 60075) की 
व्यवस्था रहती है। इन न्य|यालयों का सगठन प्रशासकीय न्यायालयों से भिन्‍न होता 
है। इन न्‍्याय।लयो का सगठन साधारण नागरिक तथा राज्य-कर्म चारियों के पारस्परिक 
भंगडो को निपटाने के लिए किया जाता है। प्रशासकीय कानून भी साधारण कानून 
से भिन्न होता है । प्रशासकीय कानून विधानपालिका द्वारो निर्धारित नहीं होता और 
न ही वह लिखित तथा समृहीत ((१0077०0) होता है, वह परम्परागत न्याय-निरणयो 
पर आधारित होता है। ग्रेट ब्रिटेन के कॉमन लॉ ((०४४ए०॥ ७) की तरह यह 
भी न्यायाधीश निर्मित कानूतो पर आधारित होता है । 

प्रशासकीय कानून का झ्राधार--रोमन कातुन-व्यवस्था को प्रशासकीय कानून 
का एक प्रमुख श्राधार माना जाता है। रोमन कानून के अनुसार कहा जाता है कि 
राज्य के सरकारी अधिकारियों को विशेष सुरक्षा होनी चाहिए श्रौर उन पर 
साधारण न्यायालयो में मुकदम। नही चलाया जाना चाहिए । अगर नागरिको को 
राज-कर्मचारियों के विरुद्ध कोई शिकायत हो या राज-कर्मचारी अपनी शासकीय 
स्थिति मे साधारण नागरिक के अधिकारो को नष्ट करने का प्रयत्न करे तो उस 
समय उनको कार्य वाहियो की जाँच विशेष न्यायालय द्वारा होनी ही चाहिए जो साधारण 
न्यायालय से भिन्‍न हो। 

दरअसल तो इस व्यवस्था का जन्म फ्रास की विशेष प्रकार की परिस्थितियो 
के अन्तगत ही हुआ और फ्रास का अनुसरण करते हुए ही जर्मनी तथा स्विट्ज रलेण्ड 
में इस व्यवस्था का प्रचलन हुम्ना । क्रान्ति से पूर्व फ्रास मे शासन में तथा व्यायालयों 
में श्रनेक बार कलह॒पूर्ण विवाद उत्पन्न हो जाते थे । क्रान्ति के अनन्तर यह श्रनु भव 
क्रिया गया कि न्यायालयों द्वारा प्रशासकीय मामलो मे हस्तक्षेय सुशासव के लिए 
घातक है, शासन के अधिकारियों पर न्यायालय द्वारा किये जा रहे कड़े नियन्त्रण 
की यह्‌ प्रतिक्रिया थी । न्यायालय तथा प्रभासकीय विभाग की स्व॒तत्वता का सैद्धान्तिक 
समथन मॉन्तेस्क्यू के शवित-विभाजन के सिद्धान्त हारा क्या गया । क्रान्तिकालीन 
सविधानों में इस व्यवस्था को अपनाया गया, नेपोलियन ने भी इसे खत्म न किया 
और श्राज तक इसके कुछ परिवर्तित रूप का फ्रास मे प्रचलन है । 

१७६० ई० से कानून हारा न्यायिक तथा प्रशासकीय विभागों के विभाजन 


इम० राजनीति शास्त्र के मुल सिद्धान्त 


की व्यवस्था की गई थी ) साधारण न्यायालय का क्षेत्र दीवानी तथा फौजदारी 
मामलो के निर्णय तक सीमित कर दिया गया। श्ञासवीय रंगडो की देखभाल 
तथा उनके निर्णाया का अधिकार प्रशासन-विभाग दो सौप दिगा गया । 
प्रशासकीय काउन की परिभाषा--प्रो० डायसी ने प्रशासकीय कानून की 
परिभाषा करते हुए कहा है कि “प्रशासकीय कानुन का श्रभिप्राय नियमो के उरा सग्रह 
से है जिसके श्राधीन राज्य के सभी ऋघिकारियों की स्थिति तथा उनकी जिस्मेदारी, 
राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए श्रघिकारियो के साथ तथा धपमे सस्वन्धों मे नागरिकों 
क्रेश्धिकारो तथा जिम्मेदारियों फा, और इन अधिकारों तथा जिस्मेदारियो को 
प्रभावशाली बनाने की व्यवस्था का नि३चय तथा नियमन किया जाता है ।*? 
प्रशासकीय कानून इस प्रकार साधारण नागरिको तथा राज-कर्मचारियो के 
सम्बन्धो का निर्णाय करते हैं, दोनो के उत्तरदायित्वों तथा अधिकारो की व्यवस्था 
करते हैँ और ऐसे साधत का निरचय करते है जिसके द्वारा उपयुक्त नियमों का 
पालन हो सके । 
फ्रांस के प्रद्यासकीय न्यायालयों का सगठन-पफ्रास मे पहले तो प्रशासकीय 
अधिकारियो सम्बन्धी ऋगडो का निरंय शासनाधिकारी ही लिया करते थे, परन्तु 
बाद में प्रशासकीय न्‍्यायालयो की स्थापना की गई । सन्‌ १७६६ मे प्रान्तीय कौन्सिल 
तथा स्टेट कौन्सिल बनाई गई । परन्तु सन्‌ १६२६ मे प्रशासकीय न्‍्यायालयो का 
पुनर्गठन किया गया। इस समय फ्रास मे २२ प्रादेशिक कौन्सिलें हैं जो विभिन्‍न 
प्रान्तो मे प्रशासकीय कानून के अ्रनुसार कूंगटो का निर्ंय करती हैं। सर्वोच्च 
प्रशासकीय न्यायालय कौन्सिल ऑफ स्टेट है जो कि पैरिस मे श्रपना काम करती है। 
प्रत्येक-प्रादेशिक कौन्सिल (२९६०४ (?0"ए८॥।) का एक प्रधान होता है और 
चार सदस्य । इनकी नियुवित गृह-मन्त्री (|शाणाआ६7 ०ी गञाधण0) हारा की 
जाती है। प्रादेशिक कौन्सिल के फैसलो के विरुद्ध कौन्सिल ऑफ स्टेट के पास श्रपील 
की जा सकती है। कौन्सिल श्रॉफ स्टेट (ए०णाणा ० $08/6) सर्वोच्च प्रशासकीय 
न्यायालय है और उसका निर्णय अन्तिम होता है । कौन्सिल झ्रॉफ स्टेट के सदस्यों की 
नियुवित राप्ट्पति मन्प्रिमण्डल की सलाह पर करता है। 
प्रशासकीय न्यायालयों तथा साधारण न्यायानयो के पारस्परिक विवाद के 
निणंय के लिए कॉनफ्लिक्ट कोर्ट ((०॥॥।त (०७५) वी व्यवस्था की गई है। 
कॉनफ्लिक्ट कोर्ट के नौ सदस्य हैं, तीन सर्वोच्च स्यायालय के प्रतिनिधि होते हैं, तीन 
सर्वोच्च प्रशासकीय न्यायालय ((०णाला ० 8080०) के और दो सदस्यों का 
चुनाव दोनो दल मिल कर करते हैं। नर्वा सदस्य न्याय-मन्त्री (गाल 
| “4 वैगयाइए8098 ]8७ 78 6 9007 07७४ ऊगाण ए९.ुपौ8५९७ ध69 
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30800०) होता है जो इस कोर्ट का प्रवान भी होता है। श्राठ सदस्य तीन साल के 
लिए चुने जाते हैं, उतके दुवारा हुने जाने की व्यवस्था भी है | न्‍्यायमन्त्री मन्त्रिमण्डल 
का सदस्य होने के कारण मन्त्रिमण्डल के जीवन-काल तक ही इसका प्रधान रहता है । 
स्थानीय मेयर से लेकर राष्ट्रपति तक जितने भी राज्याधिकारी हैं उनके कार्यो का 
वैघता तथा अवैबता का श्रन्तिम निर्णय कौन्सिल श्रॉफ स्टेट करती है । उनके कार्यों 
से जिन व्यक्तियों को नुक्सान पहुँचता है उनकी क्षति-पूति की व्यवस्था भी प्रशासकीय 
न्यायालय ही करते है । 

प्रशासकीय न्यायालय का सुल्याकन--प्रशासकीय न्‍्य।यालयो की व्यवस्था की 
कुछेक श्रग्नेज विवानशञास्त्रियों ने कही श्रालोचना की है। प्रो" डायसी का कथन है 
कि प्रशासकीय न्यायालयों से न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योकि प्रशासकीय 
न्यायालयों का सगठन सरकारी अधिकारियों से मिलकर होता है । वे साधारण नाग- 
रिको के हिती की रक्षा की बजाय श्रपने सहयोगियों तथा साथियों की ही सहायता 
श्रधिक करेंगे । इस व्यवस्था के अन्तर्गत न्यायाधीशों की स्वतन्त्रता की भ्राशा नही की 
जा सकती । उनका कार्यकाल (#क77 ० 090०8) कार्यपालिका की इच्छा पर 
आश्चित होता है, वह जब चाहे उन्हे हटा सकती है, भ्रत वे सद्दा ही कार्यपालिका के 
प्रभाव में रहते हैं । 

कौन्सिल ऑफ स्टेट ने इतनी शक्ति अ्रपने हाथ मे निहित करली है कि उसके 
परिरामस्वरूप साधारण न्यायालयो की प्रतिष्ठा वहुत गिर गई है। 

साधारणतया यह व्यवस्था इसलिए भी ठीक नही जेंचती कि यह साधारण 
नागरिक में और सरकारी श्रधिकारियो मे श्रन्तर करती है। दोनो के लिए दो विभिन्‍न 
प्रकार के कानूनों की तथा व्यायालयो की व्यवस्था करती है । 

परन्तु उपयु कत भ्रालोचना बहुत-कुछ भ्रमपूर्ण आराधारो पर शप्राश्रित है। प्रमे- 
रिका तथा इंगलेण्ड दोनो ही देशो मे ऐसे विधानशास्त्री मौजूद है जो इस व्यवस्था 
की बहुत प्रशसा करते हैं । यहाँ तक कि प्रो० डायसी ने भी प्रशासकीय न्याय-व्यवस्था 
की प्रशसा की है। उसका कथन है कि कौन्सिल श्रॉफ स्टेट हर साल वडी बुद्धिमत्ता 
तथा चतुरता से राज-क्रमंचारियो की स्वेच्छाचारिता को रोकने के उपाय खोजती 
रहती है, उसने यह स्वीकार किया है कि अग्रेज विधानश्ञास्त्री प्रशासकीय' न्‍्याय- 
व्यवस्था में मौजूदा गुणो को जाँचने में भ्रसमर्थ है । 

यह कहना भी गलत है कि प्रशासकीय न्यायालयों के निरंंय पक्षपातपूर्ण हो 
सकते है या उनसे न्याय की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती । व्यवहार मे प्रशासकीय 
न्यायालयों ने पक्षपात हीनता, स्वतन्त्रता तथा उच्च न्यायबुद्धि का परिचय दिया है। 
फ्रास के साधारण नागरिकों में जितता विश्यास इस व्यवस्था ने उत्पन्त क्रिया उतना 
अन्य किसी ने नहीं ) वह एक साधारण श्रग्रेज तागरिक की श्रपेक्षा प्रशासकीय न्‍्याया- 
लयो के हाथ मे भ्रपती स्वतन्त्रता को अ्रधिक सुरक्षित समझता है ! कौन्सिल ऑफ 
स्टेट ने साधारण चागरिको के अधिकारों का अधिक ध्यान रखा है । उसका पिछला 
इतिहास यह स्पष्ट कर देता है कि उसने सेकडो केसो में साधारण नागरिकों के हक 
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में फैसला दिया भर राज्य को अपराधी ठहराया | 

यह व्यवस्था कार्य पालिका की स्वतन्त्रता को स्थापित करती है श्रौर प्रशासन 
सम्बन्धी प्रन्यायो का फैसला उन लोगो के हाथ में छोडती है, जो प्रशासन के मामलों 
में विशेषज्ञ होते हैं। न्यायाधीश तो केवलमात्र कानून के पण्डित होते हैं, उनके 
निर्णय केवलमान्र कानून पर आधारित होते हैं उन्हे प्रशासकीय मामलो का प्रनुभव ही 
नही होता । भ्रत प्रशासकीय विवादों के विपय में दिये गये उनके निर्णाय यह जरूरी 
नही कि न्‍्यायोचित हो । शासकीय अधिका रियो द्वारा दिए गये निर्णय विशेषज्ञता पर 
आधारित होते हैं, प्रशासकीय कानून लिखित तया कठोर विधान नही, वह तो 
उदार केस लॉ है । उसका आधार न्यायाधीश द्वारा निभित कानून हैं। प्रशासकीय 
न्यायालयो के निर्णाय न्‍्याय भावना (छ4णा५) पर झाघारित होते हैं । 

यह कहना भी गलत है कि प्रशासकीय न्यायालयो के न्‍्यायाधीद स्वतन्त्र नही 
होते भौर उन्हे जब चाहे सरकार हटा सकती है । झ्राज तक किसी भी न्यायाघीक्ष को 
पदच्चुत नही किया गया और न ही यह सिद्ध किया जा सकता है कि प्रशासकीय 
न्यायालय के सदस्य कार्यपालिका द्वारा प्रभावित किये जाते हैं। प्रशासकीय न्यायालयों 
के सदस्य भी उतने ही स्वतन्त्र हैं, जितने कि साधारण न्यायालयों के । प्रशासकीय 
न्यायालयो तक प्रत्येक साधारण नागरिक की पहुँच है । मुकदमे मे खर्च भी बहुत कम 
होता है, भौर प्रत्येक मामले का वडी तत्परता से फैसला किया जाता है। यहाँ तक 
कि सर्वोच्च प्रशासकोय न्यायालय कौंसिल श्रोफ स्टेट तक पहुँचने के लिए भी कोई 
दिवक्त नहीं उठानी पडती । क्षति-ग्रस्त व्यक्ति के लिए प्रशासकीय न्यायालय क्षति 
पूर्ति की व्यवस्था भी करते हैं । डा० गार्नर के अनुसार फ्रेच नागरिक कौन्सिल भरोॉफ 
स्टेट के प्रति बसी ही श्रद्धा रखता है जेसे कि अमेरिकन नागरिक सुप्रीम कोर्ट के 
प्रति । 

इस व्यवस्था की स्वेधभियताही इसकी उपयोगिता को सावित करती है। 

निष्कप्रें--ऊपर हमने कानून का राज्य ((रेण6 ० 7.8ए) तथा 'प्रशा- 
सकीय कानुना (9क्रागाएएशाए० 7.3४) का विवेचन किया है, आज दोनो 
व्यवस्थाओं में वहुत कम अन्तर रह गया है । हम पहले लिख आये हैं क्रि सयुकत राज्य 
अमेरिका तया इगलैण्ड इत्यादि राज्यों मे वर्तमात वाल में अनेक ऐसे कानूुनो की 
व्यवक््या की जा रही है कि जिसके द्वारा कार्य पालिका वी न्‍्याय-पालन सम्बन्धी जवितयाँ 
बढ गई हैं भौर श्रभेक मामलो भे शासन के श्रषिकारी साधारण न्यायालयो के नियन्त्रण 
से मुक्त हैं। वर्तमाव काल मे शासन के कर्तव्यों की श्रभिवुद्धि हुई है, सामाजिक 
सुरक्षा तथा श्रमिक वर्ग के वल्याण के लिए अ्रनेक ऐसे कानून बनाए जाते हैं जिनके 
आधीन राज्य कर्मचारियों का श्राचरण साधारण न्यायालयों के नियन्बरण मे 
नही भ्र,त्ता । 

सोलहवी व सन्नहवी सदी में इगल्लैण्ड मे भो ट्यूडर तथा स्ट्रुशर्ट राजाग्रो के 
शासन-काल में प्रशामवीय कानून वी व्यवस्था की स्थापना का समर्थन किया 
गया था | इन राजाओं ने इस वात्त का समर्थन किया कि कार्यप्रालिका की शक्तियों 


न्यायपालिका, विधानपालिका त 4 कार्पपालिका के पारस्परिक सम्बन्ध २८३ 


का नियन्त्रण न्यायपालिका द्वारा नहीं होना चाहिए। स्टार चेम्बरा (847 
(आक्गा०५) दी कौन्सिल झॉक दी नाये! ( पध॥९७ ए०एएला 6 0००४ ) 
तथा 'दी कोर्ट झरॉफ हाई कमीशन! ( पग्रा& 00ण्ा ० मादा 0०शाएाधइजणा ) 
इत्यादि वस्तुत' प्रशासकोय न्यायालय ही थे । फ्रासिस वेकन इत्यादि वकीलो ने भी 
प्रशासकीय न्यायालयों की स्थापना पर बल दिया था। परन्तु गृह-युद्ध मे स्टरुग्नर्ट 
राजाग्रो के हारने के कारण ऐसा न हो सका । दोनो विश्व-युद्धों के दौरान में इग्लैण्ड 
में कानून के राज्य की बेशुमार दिककतो को महसूस किया गया । उन दिनो या तो 
इस व्यवस्था को खत्म ही करना पडा या फिर ऐसे न्यायालय स्थापित किये गये जिल्हे 
प्रशासकीय न्यायालय ही कहना अधिक उपयुक्‍त है। 

सयुकत राज्य अमेरिका तया भारत मे भी राष्ट्रपति तथा कुछ श्रन्य उच्च 
कर्मचारी श्रपत्ती कार्यवाहियों के लिए न्यायालय द्वारा नियन्त्रित नहीं किये जा सकते 
हैं। वस्तुत: वर्तमान स्थितियों मे सर्वेत्र ही प्रशासकीय कानून की व्यवस्था पर्याप्त 
विकसित हो रही है। इस विकास का कारण वर्तमान युग की राजनीतिक तया झ्राथिक 
परिस्थितियाँ हैं, जिन्होंने राज्य के कत्तंव्यो की प्रकृति को ही परिवर्तित कर दिया है। 


१४०. न्यायपालिका, विधानकालिको तथा कार्यपालिका के पारस्परिक 
सम्बन्ध 

सरकार के तीनो भ्रगो पर विचार करने से पूर्व हमने यह स्पष्ठ किया था कि 
तीनो झग यज्ञपि अपने-अपने क्षेत्र मे काय॑ करते हैं तथापि वे परस्पर सम्बन्धित है । 
तीनो ही ऐसे-ऐसे कार्य करते हैं जिनका सम्बन्ध उनके क्षेत्र से नही होता । जैसा कि 
हम पीछे देख चुके है कि न्यायपालिका केवल कानून की व्यास्या ही नहीं करती 
अपितु कानून बनाती भी है, क्योकि कानून श्रपूर्णा होते है, वे सभी प्रकार के मुकदमों 
को हल करने मे सहायक नहीं हो सकते । ऐसी अवस्था मे न्यायाधीण अपनी न्यायबुद्धि 
या सामान्य तथा सहज ज्ञान के अनुसांर मुकदमे का फैसला करते है। जब इन्ही का 
पर्याप्त समय तक अनुसरण होता रहता है तो वे दृष्टान्‍्त ( ?76०९०८॥॥ ) बन जाते 
हैं, और कानून का रूप घारण कर लेते हैं। सघ-शासन के अन्तर्गत न्‍्यययपालिका सभी 
प्रकार के कानूनो की स्वेधानिकता की परीक्षा भी करती है। 

विवानपालिका भी न्याय-पालन सम्बन्धी शक्तियों का प्रयोग करती है, न्याया 
लगों के सगठन तथा क्षेत्र इत्यादि व्यवस्था विधानपालिका द्वारा की जाती है । यही 
नहीं कभी-क्ती विधानपालिका न्यायपालिका सम्बन्धी शक्तियों का भी प्रयोग करती 
है, जैसा कि सयुक्त राज्य अमेरिका तथा भारत के राष्ट्रपति पर दोषारोपण की 
व्यवस्था की गई है। न्यायालयों के सचालन के लिए आवश्यक श्रर्थ-व्यवस्था भी 
विधानपालिका के ही श्रधीन होती है। न्य।याधीशो के श्रपने पद से हटाने मे भी विधार- 
पालिका विशेष भाग लेती है। श्रनेक स्थानों पर न्यायाधीशो की नियुक्ति भे विधान- 
पालिका विशेष भाग लेती है, अनेक स्थानों पर न्यायाघीशो की नियुक्ति ही विधान- 
पालिका द्वारा होती है । 


पड राजनीति शास्त्र के मूल सिद्धान्त 


कार्यपालिका तथा न्यायपालिका भी परस्पर सम्बन्धित हैं। न्यायपालिका 
कानून की व्याख्या करती है, उसके अ्रनुतार विभिन्‍न विवादों का निर्णय करती है 
परन्तु न्यायपालिका द्वारा दिए गए निखंयो को कार्यपालिका ही कार्यान्वित करती है। 
न्यायाधीशों की नियुक्ति भी अनेक स्थानों पर कार्य्रालिका द्वारा की जाती है। यही 
नहीं कार्यपालिका कुछ न्याय पालन सम्बन्धी शक्तियों का भी प्रयोग करती है, इनका 
उल्लेख पीछे किया जा चुका है । 

स्यायपालिफा को भी राजकर्मंचारियों की कार्यवाहियो पर नियन्त्रण करने 
का अधिकार होता है। यही नही न्यायपालिका अनेक ऐसी शक्तियों का प्रयोग भी 
करती है जिसका वास्तविक सम्बन्ध कार्यंपालिका से होता है, न्यायपालिका से नही । 

इस प्रकार राज्य के तीनो भाग पारस्परिक सहयोग तथा मेल से कार्य 
करते हैं । 
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राजनीतिक दल 


(?0,07704॥, ?80778) 


पीछे हम सरकार के तीन विभिन्‍न भागों के कार्यो का विवेचन कर श्ाये हैं, 
परन्तु जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, सरकार के तीन विभागों के स्थान पर पाँच 
था इससे भी अधिक विभाग समझने चाहिएँ। विधानपालिका, कार्यपालिका तथा 
न्यायपालिका के अतिरिक्त श्राजकत राजनीतिक दल तथा निर्वाचक-मण्डल को भी 
सरकार का महत्त्वपूर्ण श्रग समझा जाता है। वर्तमान युग में प्रजातन्त्रात्मक राज्यो 
के अन्तगंत जनमत के निर्माण में तथा निर्वाचको को सगठित रूप देने के लिए राज- 
नीतिक दलो की उपस्थिति लाजमी समझी जाती है। राजनीतिक दलो की अनुपत्थिति 
में प्रजातन्त्र की सफलता मे सन्देह प्रगट किया जाता है। सभी प्रजातस्त्रात्मक राज्यों 
में इनका संगठन रहता है। प्रजातन्त्र की सफलता के लिए इनकी उपस्थिति इतनी 
आवश्यक हो चुकी है कि भ्रनेक विचारक तो सरकार के तीन हिस्सो के अतिरिक्त 
राजनीतिक दलो को उसका चौथा आवश्यक हिस्सा समभते हैं। यद्यपि राजनीतिक 
दलो को झाज के थोडे से ही प्रजातन्त्रात्मक देशों मे सवेघानिक मान्यता दी गई है 
तथापि वे सरकार के सविधानातिरिक्त ( ऋध३-००इपए्एणा॥] ) भाग बन 
चुके हैं । चाहे हम उन्हें सरकार का उतना ही महत्त्वपूर्ण कानूनों भाग न माने जितना 
कि विधानपालिका वर्गरा हैं तो भी उनकी महत्ता से कोई भी इनकार नहीं कर 
सकता । 
प्रजातन्त्र के अन्तर्गत राजनीतिक दलो का सगठन सर्वथा स्वाभाविक है, 
वयोकि प्रजातन्त्र मत-भेद की भिन्‍नता को स्वीकार करता है श्रौर विचार-स्वतन्त्रता 
को शासन-प्रणाली का आधार मानता है । निरंकुशततन्त्र मे जहाँ विचार प्रगट करने 
का किसी को कानूनी अ्रविकार नहीं होता, राजनीतिक दलों का संगठन नहीं हो 
याता । निरकुश राज्य शासन के अन्तगंत राज्य-कर्मचारियों की आलोचना नहीं की जा 
सकती । शासन-तीति पर जन-साधा रण अपने विचार ही नही प्रगट कर सकते । परन्तु 
जहाँ कही प्रजातन्त्र अपने प्रारश्भिक रूप मे मौजूद था, वही राजनीतिक दलों को भी 
सगठित किया गया । यह ठीक है कि यह राजनीतिक दल उसी प्रकार से अच्छी 
तरह से सगठित नही थे जैसे कि झ्ञाज के राजनीतिक दल हैं । पुराने ग्रीस तथा रोम से 
राजनीतिक पार्टियों की भ्रवस्थिति मिल जाती है । इन राजनीतिक पाटियो को राज- 
नीतिक गुट कहना श्रधिक उचित होगा । आज के युग की विशाल राजनीतिक पाट्यो 
का जन्म तो हाल ही में हुआ है । हाल ही में निर्वाचन-व्यवस्था मे अ्रनेक सुधार किये 
गये, और झताधिकार को विस्तृत किया गया, राज्याधिकारियो के चुनाव को व्यवस्था 


३८६ राजनीति शास्त्र के मूल सिद्धानर 


की गई | इस प्रकार जनता के एक बडे भाग को राज्य-शवित के सचालन मे हिस्सा 
दिया गया , इस विशाल निर्वाचक-वर्ग के सगठन के लिए राजनीतिक दलो का उदय 
हुआ । जनसामान्य के संगठन, उनके पथ-प्रदर्शन तथा मत-निर्माण के लिए राज- 
नीतिक दलो का सगठन लाजमी था । ु 
राजनीतिक दलो के उदय का कारण मनुष्य के स्वभाव का विभेदया विचारो 
की भिन्‍तता है। राजनीतिक दलो को स्वेच्छिक समुदायों मे रखा जाता है श्ौर 
स्वेच्छिक समुदायो का निर्माण अनेक भ्राधा रो पर सम्भव है। स्वैच्छिक समुदाय श्रायु, 
लिग, प्रदेश, एक जैसे विचार तथा पेशे वर्गरा के श्राधार पर संगठित किये जा सकते 
हैं। राजनीतिक मामलों मे मतभेद स्वामाविक हैं। किसी भी राजनीतिक समस्या के 
सुलभाव के लिए सभी लोग एक ही दृष्टिकोण से नही सोच सकते, वे अलग-प्रलग 
सुलफराव पेश कर सकते हैं। श्रत अ्रलग-अलग तरह के विचारो के समर्थक ग्रपरो का 
श्राविर्भाव हो जाता है। राजनीतिक दलो का स्वाभाविक विभाजन तो उद्दार तथा श्रनुदार 
प्रगतिशील तथा प्रतिक्रियावादी दलो के रूप मे किया जा सकता है | हमेशा सामाजिक 
यरिवतंनों के विरोध मे तथा पक्ष मे जनमत का विभाजन हो जाता है | जो परिवतंन 
का विरोधी होता है, वही जनमत प्रतिक्रियावादी कहलाता है। सभी देशों मे राज- 
नीतिक दृष्टि से जन-सामान्य का मत इसी रूप मे विभाजित रहता है । इस विभाजन 
की तह मे समाज का वर्गंगत विभाजन छिपा रहता है । राजनीतिक क्षेत्र मे तो पार्टी- 
वाजी का भ्राधार भाथिक स्वायं रहे हैं । एक ही स्वार्थ के सरक्षक लोग एक ही दल 
या पार्टी के रूप मे संगठित हो जाते हैं। निहित स्वार्थों वाले लोग, सम्पत्तिशाली 
तथा भार्थिक दृष्टि से सम्पल्त लोग परिवर्तन के विरोधी होते हैं, और आर्थिक दृष्टि 
से कमजोर लोग परिवर्तेंन के समर्थक । भ्रनेक वार तथाकथित श्रनुदार दलो में भी 
उदार प्रवृत्तियो का जन्म हो जाता है, इस परिवर्तंत का बहुत बडा कारण परिवर्तित 
सामाजिक तथा श्राथिक परिस्थितियाँ ही होती हैं । 
भ्राथिक हितों की सामानता के झ्राधार पर श्राज के श्रनेक राजनीतिक दल 
सगठित हैं। समाजवादी दल, मजदूर दल, कृषक दल, श्रनुदार तथा उदार दल इत्यादि 
का समठन श्राथिक हिंतों की सामानता के आधार पर हुआ । कभी-कभी शुरू मे 
किन्‍्ही राजनीतिक दलो का सगठन किन्ही विशेष भाथिक हितों की समानता के 
श्राधार पर नही होता, केवल राजनीतिक मतन-भेद ही इनके श्राघार बन जाते है। 
सयुकत राज्य अ्रमेरिका मे आधिक हितों की भ्रसमानता के बजाय राजनीतिक मत-भेद 
ही राजनीतिक दलो का सगठन के कारण वने । सामान्य राष्ट्रीय स्वार्थों की सुरक्षा 
के लिए भी राजनीतिक दलो का सगठन किया जाता है। जब कभी कोई देश किसी 
भ्रन्‍्य राज्य के भ्रधीन होता है तो वहाँ स्वतन्त्रता-प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के 
झाधिक तथा राजनीतिक मतावलम्बी इकट्डे हो जाते हैं । भारत मे इण्डियन मेशनल 
कांग्रेस एक ऐसा ही विशुद्ध राष्ट्रीय सगठन था। इस सगठन का उद्देश्य मारत के लिए 
राजनीतिक स्वतन्त्रता की प्राप्ति था, यह उद्देश्य सभी राजनीतिक दलो का एक 
लक उद्देश्य था, अत इस पर सभी दल एकमत थे और बे काग्रेस पार्टी के ही 
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भाग चनकर स्वातन्त्य-युद्ध लब्ते रहे । स्वतन्त्र भारत मे आ्राथिक संगठन कैसा हो, 
इस विषय मे काग्रेस के भीतर मतभेद था। समाजवादी दल अनेक प्रकार के भ्राथिक 
सुघारो की माँग करता था, अत स्वतन्त्रता-प्राप्ति के अनन्तर आर्थिक प्रइनो पर 
काग्रेस से मत-भेद होने के'कारण इस दल ने अपना एथक्‌ संगठन बना लिया । इसी 
प्रकार आयरलैण्ड की स्थिति थी । 

अनेक वार राजनीतिक पाटियों के संगठन का आधार धर्म, जाति तथा वर्ग 
भेद होता है। यूरोप भे शुरू-शुरू मे कुछेक राजनीतिक दलो का सगठन धर्म के आधार 
पर हुआ था, श्राज भी कुछ राजनीतिक दल श्रपने-प्रापको अरद्धं-धामिक आधारो पर 
आ्राधारित किये हुए हैं। परन्तु मोजूदा हालात मे यूरोप में राजनीतिक दलो के संगठन 
मे घामिक मत-भेद का कोई महत्त्व नही रहा । राजनीतिक दलो का सगठन आाथिक 
तथा राजनीतिक मत-मभेद के आधार पर होता है । धर्म तो वेयक्तिक जीवन से ही 
सम्बन्धित समझा जाता है । 

परन्तु हमारे यहाँ राजनीतिक जीवन मे धर्म का पर्याप्त महत्त्व है, हमारे यहाँ 
बहुत से राजनीतिक दलो का सगठन धामिक मत-मभेद के श्राधार पर किया गया है । हिन्दू 
सहासभा, जनसघ, राष्ट्रीय स्व्य सेवक संघ, मुस्लिम लीग, अकाली दल, रामराज्य परिषद 
इत्यादि दलो का संगठन घामिक श्राघार पर किया गया है । १९४७ से पूर्व भारत मे 
स्थित ब्विटिश सरकार मे इन धार्मिक मत-मभेदो के प्रसार को बहुत प्रोत्साहित किया था, 
उसीने साम्प्रदायिक दलो को प्रश्नय दे देश का विभाजन किया। राजनीतिक दलो का 
घाभिक तथा जातीय श्राघार पर सगठित्त करना राजनीतिक हृष्टि से अप्रमतिशीलता 
का सूचक है । हमारा दुर्भाग्य है कि देश के बटवारे के अनन्तर भी हमारी आराँखें नही 
खुली शोर हम घर्ंगत तथा जातिगत भेदों को देश की राजनीति मे महत्त्व देते 
हैं। राष्ट्रीय एकता के लिए तथा स्वस्थ राजनीतिक विचारो के प्रसार के लिए हमारे 
यहाँ राजनीतिक दलो का सगठन घम्म के आराधार पर नही अपित राजनीतिक तथा 
आथिक विचारो की भिन्‍नता के श्राधार पर होना चाहिए। धर्म के आधार पर सगठित 
राजनीतिक दल प्रजातन्त्र के विकास मे वाधक होते हैं, वे जन-सामान्य मे राजनीतिक 
चेतना उत्पन्त नही होने देते, जन-सामान्य का ध्यान देश की आशिक च्रुटियो की 
झोर जाने ही नहीं देते । धर्म का जोश लोगो मे फासिस्ट भावनाझो को भर सकता 
है। बसे भी श्राज राजनीतिक दृष्टि से उन्नत देशों मे राजनीति मे घम्मं को महत्त्व 
ही नही दिया जाता । वीयर्ड (8०४70) का कथन है कि “सभी देक्षों मे चुद्धिमाव 
नेताओो ने घामिक सत-मेदों के राजनीतिक शान्दोलनों तथा विवादों से किये जाते 
वाले प्रयोग को बुरा कहा है ।? 
१४१. राजनोतिक दलों का स्वरूप विवेचन 


राजनीतिक दलो के विकास तथा उनके सगठन के विभिन्‍न शप्राघारों का 
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विवेचन तो हम ऊपर कर श्राये हैं, अव हम उनका रूप-विवेचन करेंगे । राजनीतिक 
दलो की भ्रनेक परिभापाएँ की गई हैं। हम पीछे लिख आये हैं कि राजनीतिक दलो 
को स्वैच्छिक समुदायों के अन्तर्गत रखा जाता है। समुदाय कुललेक व्यक्तियों का एक 
ऐसा सगठन कहलाता है जो कि किसी एक या एक से श्रधिक उद्देश्य की प्राप्ति के 
लिए स्थापित किया जाता है। इस दृष्टि से राजनीतिक दल से हमारा अभिप्राय 
भनुष्यो के एक ऐसे समुदाय से होगा जिसका उद्देश्य कुछ राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति 
है। राजनीतिक उद्देश्यों से हमारा मतलव राज्य-शासन की मशीनरी पर कब्जा कर 
उसे अपने राजनीतिक प्रोग्राम की पूर्ति के लिए इस्तेमाल करना है । सुश्नसिद्ध श्रग्नेज 
विचारक बके के मतानुसार “राजनीतिक दल, कुछ ऐसे नियमों के श्रनुसार जिस पर 
कि सभी सहमत हों, सामूहिक प्रयत्नो द्वारा जनता के हितो को बढ़ाने के लिए संगठित 
मनुष्यो का एक ससुदाय है ।”? इसी प्रकार गेटल ने राजनीतिक दल की परिमाषा 
करते हुए कहा है कि “राजनीतिक दल प्राय संगठित नागरिकों का एक ऐसा समुदाय 
है जो कि राजनीतिक इकाई की तरह कार्य करता है प्लौर पपने मतदान फी शक्ति 
का इस्तेमाल कर सरकार को सगठित करना तथा श्रपनी सामान्य नोति को पूर्ण 
करना चाहता है।”? 

मेकआइवर (]/४८०८०) के शब्दों मे “राजनोतिक पार्टो चह समुदाय है 
जिसका संगठन किसी नीति श्रथवा सिद्धान्त के समर्थन मे हुआ हो ओर जो सर्वेधानिक 
उपायो से उस सिद्धान्त श्रथवा नीति को शासन का आ्राधार बनाने मे सलग्न हे ।/ 

राजनीतिक दलो के श्रावश्यक तत्व--ऊपर दी गई राजनीतिक दलो की 
परिभाषाश्रोी से यह स्पष्ट हो जाता है कि राजनीतिक दल एक प्रकार के ऐच्छिक 
समुदाय हैं श्लौर उनके सगठन के लिए निम्नलिखित तत्त्व परम श्रावश्यक हैं। इन तत्वो 
की अनुपस्थिति मे किसी भी राजनीतिक समठन का राजनीतिक पार्टी हो सकना कठिन 
है | ये तत्व इस प्रकार हैं--- 

(१) सगठन--किसी भी दल अथवा समुदाय (५५४००४॥०7) का प्रथम 
आवश्यक श्रग है। सगठन के बिना तो कोई भी दल पार्टी नही कहला सकता भले ही 
उसके सदस्यो की सख्या कितनी भी वडी क्यो न हो । सगठन के श्रभाव मे तो वे भीड 
मात्र होगे । सगठन को बनाये रखने के लिए अनेक लिखित तया अलिखित नियम हो 
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सकते हैं जिनका अ्रनुसरण दल के सदस्य करते है, अनेक व्यक्तियों का संगठन ही 
समुदाय को शक्तिवान बनाता है । 

(२) मूलभूत विच्रारो की एकता (&ह87०छ0गठलाई णा शितंबालाांधे 
ए777ण९७)---राजनीतिक दल के संगठन की एक श्रत्ण विशेषता । विभिन्‍न 
प्रकार के राजनीतिक मसलों के सुलकाव के लिए एक ही जैसे मत को विकसित 
करने से ही दलीय एकता कायम रह सकती है अन्यथा नही। दल का प्रत्येक सदस्य कुछ 
श्राधघारभूत तथ्यो या नियमो मे विश्वास करने वाला हो। इन नियमों के विस्तृत रूप 
की व्यास्या' मे मत-भेद सम्भव है, परन्तु दल के प्रत्येक सदस्य को अ्रपनी पार्टी के संगठन 
के आधारभूत नियमों मे यकीन करने वाला होना चाहिए। समाजवादी दल तथा 
कम्युनिस्ट पार्टी दोनों के ही कुछेक श्राधारभूत नियम है जिनमे यकीव करना इच 
दलो के सदस्यों के लिए श्रावश्यक है। दोनो दलो भे हम जो भेद करते हैं वह इनके 
मूलभूत नियमों के विभेद के ग्राधार पर ही करते हैं । हाँ, दोनो दलो में अलग-अलग 
ग्रुप हो सकते है, जो या तो पार्टी मे सत्ता हथियाने के लिए या पार्टी के 
आधारभूत प्रोग्राम को अपने ढग से लागू करने के लिए बनाये जाते है। काग्रेस 
एक राजनीतिक सगठत है, उसके श्रपते श्राधारभूत नियम है, जिन पर सभी सहमत 
हैं, फिर भी उसमे विभिन्‍न ग्रुट्टों की श्रविस्थिति मिल जाती है । 

(३) शान्तिपूर्ण तथा वैधानिक ढंग (0०75४/ए४/०॥2 ग्रा/0005) -- 
राजनीतिक दलो के लिए यह लाजमी है कि वे शान्तिपूर्ण ढग से काम करें भौर वघा- 
निक साधनों द्वारा अपने राजनीतिक प्रोग्राम को लागू करें। सरकार की मशी- 
नरी पर कब्जा कर उस द्वारा अपने प्रोग्राम को लागू करने के लिए राजनीतिक दल 
को मतनदाताओ का सरंथन या विधानपालिकाओञो मे बहुमत प्राप्त करना चाहिए। 
मत-परिवर्तेन के लिए व्यापक प्रचार ही राजनीतिक दलो का प्रमुख साधन है। जो 
दल या पार्टियाँ वैध उपायो मे यकीन नहीं करती भौर राज्य-शासन के भ्रन्तर्गत 
परिवर्तन लाने के लिए हिंसात्मक साधनों मे या वल-अ्रयोग में विश्वास करती हैं, 
उन्हे ठोक-ठीक श्रर्थ भे राजवीतिक दल नही कहा जा सकता । 

(४) राष्ट्रीय कल्याण की चृद्धि (श्माणाणा तीवाक्षाणातं वग्मॉ- 
76४:)--राष्ट्रीय हिंत ही राजनीतिक दलो का मकसद होना चाहिए । श्रगर उनका 
संगठन किसी विशेष जाति, समुदाय अ्रथवा वर्ग के हितो की रक्षा के लिए किया गया 
हो, तो उन्हे ठीक-ठीक श्रर्थ मे राजनीतिक दल नहीं कहना चाहिए । अनेक वार कुछ 
स्वार्थी व्यक्ति मिल कर श्रपने स्वार्थ साधन के लिए एक-दो राजनीतिक सगठन बना 
लेते हैं, जिसका उद्देश्य जन-सामान्य, का हित न होकर स्वार्थ-साधन होता' है । 
ऐसे राजनीतिक सग्रठनों को राजनीतिक दल न कहकर राजनीतिक ग्रुप कहना 
चाहिए । भ्रकाली पार्टी, खालसा दल, मुस्लिम लीग इत्यादि राजनीतिक सगठन नही, 
वे साम्प्रदायिक सगठन है। ऐसे दल, जेसा कि हम ऊपर देख श्राये हैं राष्ट्रीय हित 
का सम्पादत नही कर पाते, वे राष्ट्रीय एकता के बडे शत्रु हैं। देश के जन-सामान्य 
के हित को सामने रख सगठित किये गए दल ही लोकतन्‍्त्र की सफलता मे सहायक 
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१४२ राजनीतिक दलों के कार्य (#पराए70798 ० ?0०॥708] ?थ765) 


राजनीतिक दलों का सगठन कुछ विश्वेष राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए 
किया जाता है, यही इनके प्रमुख कार्य हैं, परन्तु राज्य की राजनीतिक जिन्दगी में 
राजनीतिक दल अनेक प्रकार के श्रन्य महत्त्वपूर्ण कार्यो का भी सम्पादन करते हैं, 
जिन्हें हम नीचे लिखे प्रकार से रख सकते हैं-- 

(१) जनमत का सगठन--प्रत्येक राज्य मे श्रनेक महत्त्वपूर्ण तथा जदिल 
राजनीतिक समस्याएँ होती हैं, जनसाघारण में इतनी विचारशक्ति नही होती कि वे 
उन्हें प्रच्छो तरह समझ सकें। वे विभिन्‍न राजनीतिक समस्याओं के अनुपातिक महत्त्व 
को भी नही समझ पाते | राजनीतिक दल इन मे से महत्त्वपूर्ण समस्याओ का चुनाव 
करते हैं भ्लौर जन-साधारण के सम्मुख पेश करते हुए उनके लिए अ्रपने सुलझावो का 
सुभाव देते हैं । इस प्रकार राजनीतिक दल विभिन्‍न राजकीय समस्याश्रो पर जनमत का 
संगठन करते हैं । 

प्रजातन्त्र के अन्तगंत जन-साधारण को वोट देने का हक होता है, इस प्रकार 
वह राज्य के नीति-निर्माण मे हिस्सेदार होते हैं। परन्तु राज्य-नीति का निर्णोय एक 
ही व्यक्ति नहीं कर सकता, न ही सभी लोग मिलकर विना किसी सगठन के ही कर 
सकते हैं। शासन की नीति का निर्माण राजनीतिक दल करते हैं, जवमत को सगठित 
कर वही उस पर जन-साधारण की सम्मति को भी प्राप्त करते हैं। शासन का आधार 
यही नीति है, इसी के श्राघार पर सरकारों का सगठन किया जाता है । इस प्रकार 
राजनीतिक दल जनमत के सगठन तथा प्रकाशन के साधन हैं । 

(२) राजनीतिक चेतना का प्रसार--राजनीतिक दल जन-साधारण मे राज- 
नीतिक शिक्षा तथा चेतना के प्रसार मे प्रमुख भाग लेते हैं। वे विभिन्‍न राजनीतिक 
समस्याझ्रो पर केवल विचार ही नही करते या उनके सूलकाव ही पेद नही करते, 
अपितु प्रचार के साधनों द्वारा जन-साधारण मे उनका व्यापक प्रसार भी करते हैं। उनका 
प्रमुख उद्देश्य राजनीतिक मशीनरी पर कब्जा कर श्रपने प्रोग्राम को लागू करना 
होता है, इस उद्देश्य को पाने के लिए उन्हे जनमत का समर्थन प्राप्त करना चाहिए। 
ब्रत प्रत्येक राजनीतिक दल अपने-प्रपने प्रोग्रामो की स्वीकृति के लिए जनता के पास 
जाता है। प्रचार द्वारा वे उसे श्रपना समर्थक बनाने का प्रयत्न करते हैं) जनता भी 
विभिन्‍त्र राजनीतिक प्रश्नो से श्रवगत होती है श्लौर उन पर उसे सोचने-विचारने का 
अवसर मिलता है। इस प्रकार राजनीतिक पारटियाँ जन-साधारण मे राजनीतिक जागरण 
को पैदा करतो हैं । 

(३) राज्य-सत्ता का नियन्त्रण--अ्रपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रत्येक 
राजनीतिक दल राज्य-सत्ता के नियन्त्रण का प्रयत्त करता है। इसके लिए प्रत्येक 

राजनीतिक दल चूनाव लडता है, भपने उम्मीदवार खडा करता है, श्रौर विधान-सभा 
में बहुमत प्राप्त करने पर धासन-यन्त्र पर कब्जा कर अपने प्रोग्राम को लागू करने की 
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कोशिश करता है । चुनाव लडना तथा भन्त्रिमण्डल वनाना आ्राजके राजनीतिक दलों 
के प्रमुख कार्य हैं । चुनाव के लिए अ्रपने उम्मीदवार खड़े करने पर राजनीतिक दल 
सगठिन रूप से उनकी सफलता के लिए प्रचार करता है और भ्रन्य' प्रकार के सभी 
साधनो को प्रयोग मे लाता है । 

विघानपालिका के अन्तर्गत राजनीतिक दल एक अन्य महत्त्वपूर्ण कार्य का 
सम्पादन करते हैं। विधानपालिका के विभिन्‍न सदस्यो को वे नियन्त्रण मे रखते हैं 
और दल की नीति को कार्यान्वित करवाने भे उनका सहयोग प्राप्त करते हैं। इस 
प्रकार विभिन्‍न राजनीतिक समस्याओं पर विधानपालिका के सदस्य अपने-अपने 
स्वार्थों के वश्ीभूत हो भ्रपने विचार प्रयट नही करते, वल्कि अपनी पार्टी के झ्रादेश 
का श्रनुसरण करते हैं। पार्टी-तियल्त्रण के भ्रभाव मे विधानपालिकाएँ विभिन्‍न प्रकार 
के स्वार्थों पर समठित गरिरोहो का समूह मात्र बनकर रह जायंगी। उनके पास कोई 
भी निद्िचत नीति तथा प्रोग्राम नहीं होगे। वस्तुत” बिना राजनीतिक दलो की 
उपस्थिति में विधान-सभाओञो मे अराजकता फल जायगी । 

जो दल अल्पसख्यक होते हैं भौर जो मन्व्रिमण्डल के निर्माण में भाग नहीं 
लेते, वे विरोधी-दल का कार्य करते हैं। विरोधी-दल के रूप मे वे शासन-तीति की 
आलोचना करते हैं शञोर शासन-दल की कमियो को जनता के सम्मुख रखते हैं । 
अल्पसख्यक दलो का उद्देश्य भी राजनीतिक सत्ता पर निय्त्रण स्यापित करना हे, 
अत, वे विधानपालिका के श्रन्तर्गत रह शासन-नीति की आलोचना इस ढंग से करते हैं 
कि भ्रागामी चुनावों में उन्हे श्रधिक से भ्रधिक वोट मिल सके । इसका फल यह होता 
है कि शासक-दल (पड़ 9एआ09) बडी सोच-समझ्त से अपने कार्यक्रम को निर्धारित 
करता है और श्र शासन को चलाता है। विरोघी-दल की उपस्थिति एकपार्टी की 
तानाज्ञाही की स्थापना को रोकती है और शासक दल के शासन को अत्याचार- 
पूर्ण नही बनने देती । लगभग सभी प्रजातन्व्रात्मक देशों मे विरोधी-दल के नेताशो 
को आदरणीय स्थान प्राप्त होता है, क्योकि वे कमी भी वहुमत प्राप्त कर प्रधान मन्त्री 
बन सकते हैं । 

प्रत्येक राजनीतिक पार्टी के पास पर्याप्त घन-राश्चि होती है, जो उन्हें पूँजी- 
पतियों से तथा जनसामान्य से प्राप्त होती है। इस घन-राशि की सहायता से प्रत्येक 
राजनीतिक दल अपने निर्धन परन्तु सुयोग्य पार्टी के सदस्यो को चुनाव मे खडा करने 
व उन्हे जिताने का प्रयत्त करता है । 

राजनीतिक दल मन्त्रिसण्डल, विधानपालिका तथा जन-सामान्य मे एकता की 
कडी की तरह काम करते हैं। ससदीय जासन के अन्तर्गत मन्च्रिमण्डल की स्थिरता 
काश्राधार भी राजनीतिक दल हैं । 

(४) राष्ट्रपतितन्त्र के अन्तर्गत राजनीतिक दलों की उपयोगिता--ससदीय 
शासन के अन्तर्गत ही नही राष्ट्रपतितन्त्र के अन्तर्गत भी राजनीतिक दलो की विशेष 
महत्ता है। राष्ट्रपतितन्त्र के भ्रन्तर्गत जेसा कि हम पीछे देख चुके हैं सरकार के तीन 
प्रमुख अगो--विधानपालिका, कार्यपालिका तथा न्‍्यायपालिका--को एक दूसरे से अलग 
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तथा स्वृतन्त्र रखने का प्रयत्न किया गया है। फलत उनमे पारस्परिक सम्बन्धो का 
प्रभाव है । राजनीतिक दलो की उत्पत्ति के फलस्वरूप विधानपालिका तथा कार्य- 
पालिका के आ्रावश्यक सम्बन्ध स्थापित हो गये हे । इन दलो के अ्रभाव में विधान- 
पालिका तथा कार्यपालिका मे असहयोग तथा पारस्परिक वैमनस्थ उत्पन्न हो सकता 
था। भ्रमेरिकन सविधान की श्रेष्ठता तथा सफलता का एक वडा कारण राजनीतिक 
दलो का जन्म है, राजनीतिक दलो के जन्म के फलस्वरूप अमेरिकन सविधान की 
अनेक कमियाँ पूर्ण हो गई है । 


१४३ राजनोतिक दलो की उपयोगिता 


श्राघुनिक प्रजातन्त्रात्मक राज्यों के अन्तर्गत राजनीतिक दलो का विश्येप 
महत्व है । हम ऊपर देख चुके हे कि प्रजातन्त्र के विकास मे सरकार के चलाने 
की सारी जिम्मेदारी जन-साधारण के कन्घो पर श्रा पडती है। वे अपने चुने हुए 
प्रतिनिधियों द्वारा शासन की देख-माल करते है। जनता के इन प्रतिनिधियों का 
चुनाव किस भ्राघार पर होना चाहिए, इसी प्रश्न के उत्तर मे राजनीतिक दलो का 
सगठन हुआ । राजनीतिक दल एक ही प्रकार के विचारों वाले लोगो को समुदाय रूप 
में सगठित कर उन्हे शासन-नीति के निर्धारण का अवसर प्रदान करते है । यही नही 
वह जन-जीवन से सम्बन्धित समस्याओं को जनता के सम्मुख पेश कर झौर वोट 
के लिए बार-बार उनके पास जाकर उनकी राजनीतिक उदासीनता को दूर करते है 
श्रौर उन्हे राजनीतिक हृष्टि से शिक्षित करते है । 
शासन-नीति की स्थापना तया शासनतन्त्र का नियन्त्रण, चुनाव लडना, 
विधानपालिका के सदस्यो को सगठित कर एक नीति का प्ननुसरण करवाना मन्त्रि- 
मण्डल का निर्माण कर उसकी सहायता करना, एक निश्चित योजना द्वारा कानूनों 
का तिर्माश करना, स्वेघधानिक उपायो द्वारा शासनतन्त्र मे परिवर्तन लाना, जनता को 
सगठित कर उसे नेतृत्व प्रदान करना, लोकमत के प्रगट करने के साघनो को प्रस्तुत 
करना इत्यादि राजनीतिक दलो की अनेक विशेषताएँ है। मेकग्राइवर (](७०।९९7) 
के शब्दों मे “राजनीतिक दलो के न होमे पर नीतियों का एकीकृत प्रगटीकररण नही 
हो सकता, ले ही उप्तका विकाप्त सस्भव होगा । ससदोय चुनावों फे लिए नियमित 
तथा वेघानिक उपायो का उपयोग ठीक तरह से नहीं किया जायेगा, और उन सभो 
व्यवस्थाझ्रो दी समाप्ति हो जाएगी जिसके माध्यम से राजनीतिक पार्टियाँ शक्ति 
ग्रहए करने या उसे बनाए रखने को कोशिश करती हे ।/! हम ऊपर लिख चुके है 
कि किस प्रकार राजनीतिक दल जनमत को सगठित करते हैं और किस प्रकार 
वे शासनतस्त्र का नियत्यण कर उनका सचालत करते हे। राजनीतिक दल्ो के 
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राजनीतिक दलो की उपयोगिता श्६३ 


उपर्युक्त गुणों की दोहराने की कोई श्रावश्यकता नही । 

राजनीतिक दलो के दोष--पार्टी-व्यवस्था के जहाँ इतने गुण है, वहाँ उसके 
पर्याप्त गम्भीर दोप भी है। पार्टी-व्यवस्था की कमियो के आधार पर ही प्रजातन्त्र 
की भी कठी श्रालोचच। की जाती है। सयुक्‍त राज्य अमेरिका मे जब नये सविधान 
की रचना हो रही थी तो उस समय अ्रधिकाश राजनी तिज्ञो ने पार्टी-व्यवस्था के गम्भीर 
दोषो की ओर सकेत किया था। सघवादियों (ए८6०७॥80$) ने अ्रनेक बार 
पार्टी-व्यवस्था की खराबियों के पैदा हो जाने की ओर सकेत किया + जाजं वाशिग्टन 
ने भी अपने विदाई-मापरा मे पार्टी-व्यवस्था के खतरनाक परिणामो के विरुद्ध गम्भीर 
चेतावनी दी थी । इसी वातावरण मे भ्रमेरिकन सविधान-निर्माताओ ने ऐसे संविधान की 
रचना की कोशिश की कि जिस मे पार्टी-व्यवस्था के जन्म की सम्भावना ही न 
रहे । अ्रमेरिकन स विधान के निर्माता अपने प्रयत्न मे असफल रहे, यह सभी जानते हैं । 
परन्तु इसका श्रर्थ यह नही कि उन्होंने जो पार्टी-व्यवस्था के गम्भीर दोप की विवेचना 
की थी, वह ठीक नही, वह पर्याप्त सत्य है। पार्टी-व्यवस्था की निम्नलिखित भ्राधार 
पर श्रालीचना की जाती है--- 

(१) राजनीतिक दल सम्पूर्ण देश को दो या दो से श्रधिक दलों मे विभाजित 
कर देते है और राष्ट्रीय एकता को विनष्ट क्ररते है। सभी राजनीतिक दल चुनाव के 
दिनो को युद्ध के समान मान विभिन्‍न प्रकार से लोगों की भावनाशो को उभारते हैं । 
चुनाव के अनन्तर नागरिकों के पारस्परिक सम्बन्धों मे तनाव तथा कड़वाहट वनी 
रहती है। पार्थियाँ देश-भक्ति की श्रपेक्षा राजनीतिक दलो के प्रति वफादारी को 
भ्रधिक महत्त्व देती हैं। वे राजनीतिक प्रइनो का निपटारा राष्ट्रीय हित को सामने 
रखकर नही करती बल्कि श्रपने पार्टी-स्वार्थों के श्राधार पर करती हैं । इस प्रकार 
राष्ट्रीयााा तथा स्वदेश-भवित की भावनाएँ पार्टीवाजी की वजह से कमजोर हो 
जाती है। 

(२) राजनीतिक पार्टियाँ लोगो के नैतिक जीवन को कमजोर करती हैं भ्रौर 
जन-सामान्य के जीवन में बेईमानी, अ्रसत्यता, श्रष्ठाचार तथा भअ्रवसरवादिता' को 
प्रोत्ताहित करती हैं । सभी राजनीतिक पार्टियाँ भ्रष्टाचार का प्रमुख स्रोत हैं । छुनाव 
के दितो मे जनता से अनेक झूठे वायदे किये जाते है, और श्रनेक भ्रष्ट साधनों 
हारा जनमत को नियन्त्रित कर वोट प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। अश्रनेक 
अवसरवादी लोग राजनीतिक पाटियो का सहारा लेकर उच्च सरकारी पदो पर जा 
“ पहुँचते हैं। प्रोण लास्की ने श्रमेरिकन राजनीतिक दलो की तथा प्रतिनिधियों के 
निर्वाचिन-व्यवस्था का विश्लेषण करते हुए कहा था कि “अमेरिकन, विधानपालिका के 
अनेक सदस्यो का स्थान जेलखाना होना चाहिए था न कि सीनेट हाल । राजनीतिक 
दल राजनीतिक शिक्षा के स्रोत नही वल्कि झूठे प्रचार के साधन है, वे जनता को 
गुमराह करते है । वे सच्चाई को खत्म कर क्कूठ को प्रोत्साहित करते हैं । विरोधी-दल 
केवल विरोध के लिए ही सभी सरकारी बिलो का विरोध करते हैं। राजनीतिक 
प्रइ्तो पर थार्टीवाजी के दृष्टिकोण से विचार किया जाता है, निष्पक्षता से न्यीं ९” 


बेड राजनीति शास्त्र के मूल सिद्धान्त 


(३) राजनीतिक दलो की अ्रवस्थिति के फलस्वरूप शासनतन्त्र की कुशलता 
नष्ट हो जाती है । राजनीतिक दल केवल मात्र उन्हीं व्यक्तियों को पदाधिकारी 
बनाते हैं, जो उनके दल से ही सम्बन्धित हो, उनकी योग्यता तथा श्रयोग्यता का ख्याल 
नहीं करते । विरोधी-दलो मे भी अनेक सुयोग्य प्रतिभावान तथा श्रनुभवी शासक हो 
सकते हूँ परन्तु उन्हे शासनतन्त्र मे स्थान नही दिया जाता। इस प्रकार केवल विरोधी- 
दल से सम्बन्धित होने के कारण ही राष्ट्र उनकी योग्यत्ता तथा श्रनुभवशीलता से 
बचित हो जाता है । 

(४) राजनीतिक दल विधानपालिका के सदस्यो की स्वतन्त्रता को नप्ट कर 
देते हूँ । प्रत्येक राजनीतिक प्रद्न पर वे पार्टी के श्रादेश के भ्रनुसार ही मत्त प्रगट करते 
हैं, उत्तकी श्रात्मा चाहे किसी वात मे यकीन करती हैं या नहीं उन्हें पार्टी के झ्रादेशों 
का भ्रनुसरण करना ही पडता है, श्रगर वे ऐसा न करें तो उन्हें पार्टी से निकाला जा 
सकता है । इस प्रकार विधानपालिकाशो का महत्त्व नही रहता। प्रत्येक राजनीतिक 
भ्रदत का निपटारा तो पहले ही पार्टी के मुखिया कर लेते हैं तत्पइचात विधानपालि- 
काश्नो की स्वीकृति माँगी जोती है जो पार्टी सगठन को कठोरता के कारणा उन्हें देती 
ही पड़ती है। 

(५) राजनीतिक पाटियो की अवस्थिति युद्धनकाल में तो और भी भ्रधिक 
खतरनाक होती है । भाधुनिक काल मे युद्ध एक राष्ट्रीय सकट होता है, ऐसे समय मे 
अगर सभी राजनीतिक दल एकमत न हो सके तो देश के विनाश की सम्भावना 
रहती है । सम्पूर्ण जनता के सहयोग को प्राप्त करने के लिए आजकल श्रक्सर युद्ध-काल 
में श्रनेक पाटियो के मिलेजुले भन्त्रिमण्डल बनाये जाते हैं । 

(६) प्रत्येक राजनीतिक दल का नियस्चरण, प्रत्यक्ष या श्रप्रत्यक्ष रूप से 
कुछेक घनी लोगो के हाथ मे रहता है। प्रचार के लिए तथा चुनाव लडने के लिए 
प्रत्येक राजनीतिक दल को काफी घन की आवद्यकता रहती है, यह धन चन्दे के रूप 
में पूंजीपतियो से प्राप्त होता है, यह पंजीपति-बर्ग राजनीतिक दलो की नीति का 
नियन्त्रण करता है । वस्तुत राजनीतिक दल पंजीपतियो के हाथ में खिलौने मात्र 
बनकर रह जाते हैं। 

निष्कषें--पार्टी-व्यवस्था' मे ऊपर कही गई बहुत-सी बुराइयाँ मौजूद हैं, इस 
वात से इनकार नही किया जा सकता | परन्तु अधिकाश में इन बुराइयों का भति- 
ब्योक्तिपूर्ण विवरण दिया गया है। प्रजातन्त्र के श्रन्तर्गत राजनीतिक दलो के बिना 
काम नहीं चल सकता । राजनीतिक दल ही जनमत को सगठित करते हैं भौर उसे 
दासन-नीति का भ्राघार बनाते है । दोप राजनीतिक पार्टी-व्यवस्था का नही, बल्कि 
नागरिको की चारित्रिक कमियो का है। सचेत नागरिक रोजनीतिक दलो की व्यवस्था 
का अवदय ही सुधार कर सकते हैं, राजनीतिक नेताशों को भी जन-साधारणश के 
नंतिक मानदण्ड को ऊँचा उठाना चाहिए । राजनीतिक दलो की पारस्परिक आलोचना 


स्वस्थ, सन्तुलित तथा रचनात्मक होनी चाहिए। भ्रच्छी नागरिकता के विकास से यह 
सभी दोप दूर हो जायेंगे । 


द्वि-दल व्यवस्था तथा बहु-दल व्यवस्था है ३६५ 


१४४. द्वि-दल व्यवस्था तथा बहु-दल व्यवस्था (]'ज़0 फरक्षाए 5एजंथा 
शात गपांएं-047५9 8५४2॥7) 


संगठत के आधार पर राजनीतिक पार्टी-व्यवस्था के दो रूप होते हैं---ह्विं-दल 
व्यवस्था तथा बहु-दल व्यवस्था । द्वि-दल व्यवस्था' के श्रन्तर्गत सामान्यतया दो 
प्रमुख राजनीतिक पार्टियाँ होती हैं जो समय-समय पर विधानपालिका मे बहुमत प्राप्त 
कर मन्त्रिमण्डल का निर्माण करती रहती हैं । इग्लेण्ड मे बहुत देर से ही द्वि-दल 
व्यवस्था का प्रचलन रहा है | इस व्यवस्था के भ्न्तर्गत अन्य पार्टियों की अनुपस्थित्ति 
नही होती, श्रन्य राजनीतिक दल' भी होते हैं, परन्तु उनका कोई विज्येष महत्त्व नहीं 
होता । प्रथम विद्व-युद्ध से पूर्व इग्ल॑ण्ड में अनुदार दल (00४० एथाए८ 
एथ) तथा उदार दल (॥008) ?४४7) के बीच संघर्ष रहता था, कभी 
एक पार्टी की सरकार होती तो कभी दूसरी की । युद्ध के पश्चात्‌ उदार दल का 
स्थान मजदूर दल (7,90007 एक) ने ले लिया । इस समय क्रिठेन मे अनुदार 
दल तथा मजदूर दल दोनों प्रमुख दल' हैं, शेष महत्व-विहीन गौण पाश्याँ हैं । 
सयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, श्रास्ट्रे लिया तथा दक्षिणी अफ्रीका इत्यादि में द्वि-दल 
व्यवस्था (१० 989 5एअंथग) मौजूद है। 
वहु सख्यक पार्टी-व्यवस्था के श्रन्तर्गत दो नहीं बल्कि भ्रनेक राजनीतिक 
दल होते हैं और उनमे से कोई भी एक ऐसी स्थिति मे नहीं होता जो 
कि विना किसी श्रन्य दल के सहयोग के श्रपने-प्राप मन्त्रिमण्डल वना ले। 
ऐसी श्रवस्था से बहुत से दल मिलकर विघानपालिका में बहुमत प्राप्त करते हैं 
ओर मन्त्रिमण्डल का निर्माण करते हैं। ऐसे मन्त्रिमण्डल मिश्रित या मिले-जुले मन्चि- 
मण्डल ((0श।ाणा )शाग्राइ7765) कहलाते हैं । फ्राप में बहु-संख्यक पार्दी- 
व्यवस्था मौजूद है। 
ह्वि-दल व्यवस्था की उपयोगिता--ट्वि-दल व्यवस्था के कारण शासनतन्‍त्र मे 
स्थिरता, कुशलतो तथा दक्षता का प्रवेश हो जाता है। द्वि-दल व्यवस्था के श्रन्तर्गत 
एक दल को बहुमत प्राप्त होता है तो दूसरा भल्पसख्यक होता है । वहुमत प्राप्त 
दल मन्त्रिमण्डल का निर्माण करता है। अल्पसख्यक दल विरोधी दल का काम 
करता है । मन्त्रिमण्डल एक ही दल के सदस्यो से मिलकर बनता है, अ्रत वह एकत्ता- 
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पूर्ण तथा अट्ूट नीति का अनुसरण कर सकता है । 

वहु-संस्यक दल-व्यवस्था के श्रन्तगेंत ऐसा सम्भव नहीं। बहुसख्यक दल- 
व्यवस्था के अ्रधीन बहुत से दल मिलकर मन्त्रिमण्डल का निर्माण करते हैं एक भी 
दल के खिसक जाने से मल्त्रिमण्डल टूट जाता है । इस्लैण्ड मे जहाँ कि ह्वि-दल 
व्यवस्था का प्रचलन है मन्त्रिमण्डल का जीवन-काल तीन वर्ष से लेकर चार वर्ष तक 
होता है जब कि फ्रास मे, जहाँ बहु-सख्यक पार्टी-व्यवस्था का प्रचलन है, मन्त्रिमण्डल 
का औसत जीवन-फाल आठ से नौ मास तक है । मन्न्रिमण्डल की अस्थिरता के फत्न- 
स्वरूप गासन-नीति भ्रह्टट नही रह पाती है और झासन-सचालन की जिम्मेदारी भी 
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निर्वाचक-मएडल 


(9.8070४88 7४) 


वर्तमान युग मे विभिन्‍न देशों मे प्रजातन्त्र का जो रूप प्रचलित है, उसे 
अप्रत्यक्ष प्रजातन्‍्त्र॒ या प्रतिनिधि शासन-प्रणाली ((९९छा०8०तभाए8 00ए87॥7- 
प्रथा) कहा जाता है। प्रजातन्त्र का प्रत्यक्ष या विशुद्ध रूप श्राज के वड़े-बडे 
राष्ट्रीय रूप से सगठित राज्यो मे सम्भव नहीं । भ्रत शासन-प्रणाली पर जन-सामान्य 
के नियन्त्रण को स्थापित करने के लिए विशुद्ध (?णा८) या प्रत्यक्ष (॥ा००) 
प्रजातन्त्र-प्रणाली के स्थान पर अश्रप्रत्यक्ष (796०) प्रजातन्त्र शासन-प्रणाल्ी 
को अपनाया गया । इस शासन-प्रणाली के भ्रन्तगंत जनसामान्य प्रत्यक्ष रूप से नही 
वल्कि अपने प्रतिनिधियों द्वारा श्षासन-व्यवस्था पर नियन्चरण करता है । 
इन प्रतिनिधियों के निर्वाचन मे भाग लेने वाले नागरिको को सामूहिक रूप 
से निर्वाचक-मण्डल (86८०7४०७) कहा जाता है। प्रत्येक नागरिक वोट द्वारा 
अपना मत प्रगट करता है, वोट देने वाले को वोटर (५४०००) या मत-दाता कहते 
है। भ्रत “निर्वाचक-सण्डल से हमारा मतलब उन नागरिको से है जो मतदान इत्यादि 
के राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्य के प्रतिनिधियों फे चुनाव में 
भाग लेते हैं ।! 
वोट देने का या मतदान का अधिकार सभी नागरिको को प्राप्त नही होता । 
मतदान का अ्रधिकार तो कुछेक निश्चित शर्तों के पूरा किये जाने पर ही दिया जाता 
है । सभी देशो मे पागल, दिवालिए, अपराधी, नावालिग तथा विदेशी लोगो को वोट 
देने का अधिकार नही दिया जाता । कुछ राज्यों मे सम्पत्ति-विहीन नागरिको को तथा 
स्त्रियों को वोट देने का अधिकार नही, श्रन्यत्र जाति के आधार पर वोट देने की 
व्यवस्था की गई है । जहाँ सभी वालिग स्त्री-पुरुषो को वोट देने का श्रधिकार प्राप्त 
होता है, उस व्यवस्था को हम वालिग मताधिकार (8069॥ फ्पथचा०ताइ०) के नाम 
से पुकारते हैं । वालिग मताधिकार का श्रर्थ है, कुछ निश्चित (जैसे १८, २१ या २३ 
वर्ष की) आयु से ऊपर के प्रत्येक स्त्री-पुरुष को वोट देने का अधिकार । 
१४५. सताधिकार विषयक सिद्धान्त (76079 ० सिश्याएा756) 
वोट देने का अधिकार किसे हो ” इस विपय में राजनीति-विशारदो मे मतभेद 
है। जनतन्त्र की पुरानी विचार-परम्परा के श्रनुसार तो वोट देने का अधिकार प्रत्येक 
नागरिक को होना चाहिए। जो भी व्यक्ति राज्य का सदस्य है उसका यह प्रकृत 
अधिकार है कि वह अपने शासन के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कर सके, रूसो तथा 
मॉन्‍्तेस्क्यू इस सिद्धान्त के समयंक है । उतका कथन है कि प्रभुता का निवास-स्थल 
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जनता है भ्रत प्रत्येक नागरिक का यह प्रकृत श्रधिकार है कि वह प्रश्ुता के प्रयोग 
में भाग ले। फ्रेंच तथा अमेरिकन क्रान्तियो भे जनसम्मत प्रम्नुता के सिद्धान्त 
[पग्रल्णए ० एक्ध' $0एश०ह्टा।ए) को व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ । 
स्वंत्र यह स्वीकार किया गया कि सभी नागरिक समान हैं शौर उन्हें समान भ्रधिकार 
प्राप्त हैं, तथापि क्रान्ति के श्रनन्तर जिस सविधान को अ्रपनाया गया उसमे नागरिकों 
की एक बडी सख्या को वोट के भ्रधिकार से वचित रखा गया । 

इस सिद्धान्त के विपरीत मिल, ब्लशली, सर हेनरीमेन इत्यादि सीमित मता- 
घिकार के पक्ष मे हैं, वे समी नागरिकों को वोट का अधिकार देने के हक मे नहीं । 
उनका कथन है कि वोट देना एक श्रधिकार न समझ कत्तंव्य समझना चाहिए। इसका 
उपयोग सभी नागरिकों द्वारा नहीं होता चाहिए क्योकि सभी नागरिको में इतनी 
योग्यता नही होती कि वे अपने इस महत्त्वपूर्णो कत्तेव्य का ठीक-ठीक पालन कर सकें । 
मतदान द्वारा ही समाज की राजनीतिक व्यवस्था को स्थिर किया जाता है, श्रत. राज- 
नीतिक व्यवस्था का रूप-निर्धा रण ठीक-ठीक मतदान पर श्राधारित होता है। वोट 
का भ्रधिकार केवल उन्ही व्यवियो को सौंपना चाहिए जो विवेकसम्पन्त हो, शिक्षित 
हो झौर जो इस अधिकार का यथोचित्त ढग से इस्तेमाल कर सकें । यह मत बालिय 
मताधिकार (80००॥ 5एीा०७४०) का विरोधी है । 

नीचे हम वालिग मताधकिार के पक्ष तथा विपक्ष मे दी गई युक्तियों का 
अध्ययन करेंगे । 

बालिग सताधिकार का समर्थन-आज के सभी प्रजातन्व्रात्मक राज्यों में 
चालिग मताधिकार व्यवस्था को अपनाया गया है। भारत, सयुक्त राज्य श्रमेरिका, ग्रेट 
ब्रिटेन, सोवियत रूस तथा फ्रास इत्यादि राज्यो भे सभी वालिग नागरिकों को कुछ 
विशेष शर्तों के श्रधीन वोट का अधिकार दिया गया है। इस व्यवस्था के व्यापक 
प्रचार से ही इसकी उपयुक्‍तता सिद्ध हो जाती है। तथापि निम्नलिखित आधारों पर 
ड्सका समर्थन किया जाता है--- 

(१) वालिग मताघिकार-व्यवस्था प्रजातन्त्र का श्राधार है। प्रतातन्त्र सबकी 
सहमति पर श्रधारित है, वह स्वीकार करता है कि राज्य की प्रम्नुता का स्रोत 
जनता है, अत राज्य-सचालन मे सम्पूर्णा जनता को हिस्सा मिलना चाहिए । 

(२) बालिग मताधिकार सभी की झाघारभूत समानता के सिद्धान्त को 
स्वीकार करता है । वह यह यकीन करता है कि प्रत्येक व्यवित को श्रपने व्यवितत्व 
के विकास का पूर्ण अधिकार है प्रत्येक व्यक्ति राज्य-शासन के सचालन में अधिकार 
रखता है । इस अ्रधिकार को चेतना ही उसे अ्रपनी गौरवपूर्ण स्थिति की अनुभूति 
करवाती है! यह उसमे झात्म-विश्वास तथा भ्रात्म-गौरव की भावना को भरता है । 
सीमित मताधिकार व्यवस्था प्रजातन्त्र के आधारभूत समानता के सिद्धान्त के 
विपरीत है । 

(३) राज्य विधानपालिकाशओ द्वारा कानून के रूप में श्रपनी इच्छा को प्रगट 

-“२... करता है| इन कानूनों का पालन प्रत्येक नांगरिक का एक पवित्र कत्तंव्य रामका जाता 
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है। परन्तु वे नागरिक जिन्हे कानून निर्माण मे किसी प्रकार का भी भाग प्राप्त नही 
इन्हे क्योकर फालन करें ? कानून, प्रो० लास्की के श्रनुसार, व्यक्ति की सहमत्ति पर 
भ्राधारित होता है । वालिग मताधिकार की व्यवस्था न हो तो वह व्यक्ति की सहमति 
पर किस प्रकार आधारित होगा । जिन बातो का राज्य के सभी नागरिको से सम्बन्ध 
हो उन पर उन सभी की सहमति मिलनी चाहिए । 

(४) सीमित मताधिकार या मताधिकार की श्रन्य कोई भी व्यवस्था राज्य 
में विभेद उत्पन्त कर देती है | कुछ लोगो को तो शासव-सचालन का श्रधिकार होगा 
शेष को नहीं। जो शासन सचालन मे हिस्सेदार होगे, वे स्वाभाविक रूप से ही श्रन्य 
नागरिको की अपेक्षा अपने आपको ऊँचा सममभेंगे। इस प्रकार की भावना राज्य 
के भ्रन्तर्गत वर्ग सघर्ष तथा विद्वेष को फेला सकती है। प्रजातन्त्र के अ्रन्तगंत सभी 
प्रकार के विशेषाधिकारों को खत्म करना चाहिए । 

(५) वालिग मताधिकार-व्यवस्था राजनीतिक चेतना तथा शिक्षा के प्रसार 
का एक प्रमुख साधन है। निर्वाचन-काल मे राजनीतिक पार्टियाँ प्रचार-कार्य द्वारा 
सभी नागरिकों को राजनीतिक प्रशतो पर सोच-विचार करने के लिए मजबूर कर 
देती हैं और इस प्रकार उनकी राजनीतिक कर्तव्यों के पालन-विषयक उदासीनता को 
दूर करती हैं। जनता जब राज-काज में भाग लेती है तो उसकी शआात्मा का सहज 
विकास होता है, नागरिको का सक्चित दृष्टिकोण दूर हो जाता है, राष्ट्र के प्रति प्रेम 
की भावना का विकास होता है। 

(६) राजनीतिक अधिकारों की अवस्थिति ही नागरिक अ्रधिकारो को 
व्यावहारिक रूप प्रदान करती है। राजनीतिक स्वतन्त्रता के भ्रभाव मे नागरिक 
स्वतन्त्रता अभ्रसम्भव है। जिन्हें राजनीतिक अभ्रधिकार प्राप्त होगे वे अपने प्रयत्नो द्वारा 
ऐसी स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं कि राज्य की श्रावादी का थोडा-सा श्रश ही नागरिक 
अधिकारो का उपभोग कर सके । 

(७) वालिग मताधिकार की व्यवस्था समाज के प्रत्येक वर्ग को अ्रपते 
अधिकारो तथा हितो की रक्षा के योग्य बनाती है। प्रत्येक वर्ग के हिितो की रक्षा तभी 
सम्भव है जब कि प्रत्येक वर्ग को झासनतन्त्र को प्रभावित करने की शवित 
श्राप्त हो । 

वालिंग मताधिकार का विरोध--जैसा कि हम ऊपर लिख आये है राजनीतिक 
विचारो के एक प्रभावशाली दल का विचार है कि वोट के श्रधिकार को कूछ सीमाओो 
के अ्रन्तगंत ही प्रयोग मे लाना चाहिए । मिल, ब्लेशली तथा सर हेनरीमेन तीनों यह 
विश्वास करते हैं कि वालिंग मताधिकार की व्यवस्था अत्यन्त दोषपुरण है, श्रत: उसके 
स्थान पर सीमित मताधिकार को श्रपताना चाहिए । वे बालिग मताधिकार का निम्व- 
लिखित आधार पर विरोध करते हैं-- 

(१) वालिग मताधिकार का झाघार ही गलत है। यह कहना ठीक नहीं 
कि प्रत्येक नागरिक को वोट देने का अधिकार जन्म से ही प्राप्त होता है । यह तो 
एक प्रकार का विशेषाधिकार है जिसे केवल विशेष योग्यतासम्पन्न व्यक्तियों को ही 
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प्रयोग मे लाना चाहिए । विज्ञेष योग्यत्ता-सम्पत्न व्यक्ति ही यह निर्णाय' कर मक्ते हैं 
कि इस श्रधिकार का प्रयोग किस प्रकार जन-हित मे किया जा सकता है । जनसावारण 
का अभ्रधिकाश भाग तो राजनीतिक समस्यात्रो को समझ ही नहीं सकता भ्रत उसे 
वोट का अधिकार किस प्रकार दिया जा सकता है ? 

(२) जन-साघारण में विवेक-बुद्धि तथा तर्क का प्रभाव होता है, थे राज- 
नीतिक दलो के झ्राकषं क नारो से पभ्राकृष्ट होकर बिना सोचेन्समझे श्रपने चोट के 
भ्रधिकार का प्रयोग करते हैं। मतदान देते हुए वे उम्मीदवार के गुणों की परीक्षा 
नही करते, वे जाति, घर्मं तथा मत विरादरी की भावनाओं से प्रमावित हो उनका 
चुनाव करते हैं । 

जन-साधारण मे रूढिवाद तथा अ्रप्रगतिशील भावनाओं की श्रधिकता होती है, 
वे प्रगतिशील तथा सुधार-प्रेमी उम्मीदवारों का चुनाव नही करते | सर हेवरीमेन का 
कथन है कि वालिग मताधिकार वैज्ञानिक उन्‍नति तथा सास्कृतिक प्रगतिनीलता का 
विरोधी है । 

(३) वालिग मताधिकार घनियो तथा निधंनो मे, गिक्षितों तथा श्रशिक्षितों 
में किसी प्रकार का अन्तर नहीं करता । धनी लोगो के पास सम्पत्ति होती है, भ्रत वे 
झपने अभ्रधिकार का प्रयोग सदा सोच-समझकर करते है, क्योकि वे जानते हैं कि 
अगर उनके मतदान द्वारा राज्य मे श्रव्यवस्था तथा अशान्ति का प्रसार हुआ तो 
उन्ही की सम्पत्ति खतरे मे पड जायगी । परन्तु निधन लोगों को ऐसा कोई भय नही 
होता, वे भपने वोट के अधिकार का उत्तरदायित्व-विहीन रूप में भी इस्तेमाल कर 
सकते हैं । 

वोटरों का शिक्षित होना भी आवश्यक है । क्योकि केवल शिक्षित व्यक्ति ही 
अपने वोट के अधिकार का सोच-समभझंकर ठीक ठीक तरह से इस्तेमाल कर सकते 
हैं। प्रशासन तो एक विशेष प्रकार की कला है, जिसका ज्ञान सभी को नही हो 
सकता । फिर झ्ञाज के युग मे शासनतन्त्र तो और भी अ्रधिक जटिल हो गया है, 
सामाजिक तथा राजनीतिक समस्याएं भी बहुत उलकी हुई भौर जटिल होती हैं, 
साधारण नांगरिको के लिए उन्हे ठीफ तरह से समझ सकना अश्रसम्भव है। ऐसी 
अवस्था मे मताधिकार का प्रयोग थोडे से शिक्षित व्यक्तियों द्वारा ही किया जाना 
अभ्रधिक ठीक जचता है । 

(४) पूंजीवादी देशो में तो एक भौर भी मुश्किल पैदा हो जाती है। राज्य 
के भ्रन्तर्गत रहने वाले वर्यो में श्राथिक दृष्टि से असमानता होती है। श्राथिक दृष्टि 
से कमजोर वर्ग किसी प्रकार भी राजनीतिक अधिकारों का स्वतन्त्रतापूर्वक प्रयोग 
नही कर सकता | पूंजीपति लोग भपने पैसे से निधंच लोगो के वोट खरीद लेते हैं । 
परिणामस्वरूप राजनीतिक जीवन मे स्वतन्त्रता नष्ट हो जाती है और भ्रष्टाचार फैल 
जाता है । 

बालिग मताधिकार व्यवस्था के सशोघन के सुभाव--वालिग मताधिकार 
स की उपयु कत काॉमयो को दूर करने के लिए अनेक सुझाव दिये गये हैं । जॉन- 


मताधिकार विषयक सिद्धान्त ४०३ 


स्ट्रश्नमट मिल ने शिक्षा तथा सम्पत्ति के आधार पर मताधिकार की व्यवस्था का समर्थन 
किया है । मिल का कथन है कि “में इस बात को सर्वथा प्रनुपयुक्त समभता हूँ कि 
किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो लिखने तथा पढने के श्रसमर्थ है, चुनाव से भाग लेने 
का अधिकार हो ४? प्रत्येक मतदाता को शिक्षित अथवा कम-से-कम साक्षर तो अ्रवद्य 
होना चाहिए। अशिक्षित व्यक्तियों को मताधिकार देने का अर्थ होगा कि विधान- 
पालिकाञो को अ्योग्य तथा नासमक झादमियों से भर देना । भ्रशिक्षित श्लादमी 
अपनी वोट के अधिकार को कभी भी विवेकपूर्वक इस्तेमाल नही करते । मिल का 
विचार था कि वालिग मताधिकार की व्यवस्था के अपनाने से पूर्व स्वंसाधारण की 
शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए । 

शिक्षा के अतिरिक्त मिल ने सम्पत्ति को भी मताधिकार की योग्यता का 
आधार माना है। जिन लोगो के पास कोई सम्पत्ति नहीं या जो कर नहीं देते, वे 
अपने मत का प्रयोग सावधानी से नही कर सकते । सम्पत्तिशाली व्यक्ति ही समाज 
मे ज्ान्ति त्तथा व्यवस्था को बनाए रखने के पक्ष मे होता है, क्योकि शभ्रजश्ञान्ति की 
हालत में उसे अपनी सम्पत्ति से हाथ धोने का भय रहता है, परन्तु निर्घन ग्रादमी 
को ऐसा कोई भय' नही होता अत वह झपने मत का प्रयोग नासमकदारी से कर 
सकता है। उन्हें शान्ति, व्यवस्था तथा श्रच्छे शासनतन्ब से कोई विशेष लगाव 
नही होता। 

परन्तु उपयु क्त दोनो मतो की कडी आलोचना को जाती है । 

मतदान विषयक अ्रधिकार के शिक्षा सम्बन्धी आधार के महत्त्व से कोई 
इन्कार नहीं करता, शिक्षित मतदाताझो का अपना विशेष महत्त्व है। परन्तु केवल- 
मात्र शिक्षा को ही वोट देने के श्रधिकार का आधार मान लेना गलत है, क्योकि उससे 
अनेक व्यावहारिक कठिनाइयाँ. पैदा हो सकती हैं। शिक्षा का क्या स्तर होना चाहिए ? 
यह एक साधारण प्रद्न है। भ्रगर तो उच्च शिक्षा को ही वोट देने के श्रधिकार की 
आवश्यक योग्यता माना जाय' तो बहुत कम लोग कसौटी पर खरे उतर सकेंगे 
और वोट का भ्रधिकार राज्य की जनसख्या के थोड़े से श्रश को ही मिलेगा । इस 
प्रकार का विभेद राज्य मे एक विशेषाधिकार सम्पन्न वर्ग (शाशां8०० ०४४७) 
को पैदा कर देगा, तागरिकों की समानता खत्म हो जायगी । इसके विपरीत अगर 
साक्षरता को ही शिक्षा सम्बन्धी योग्यता का आधार निश्चित कर दिया जाय तो 
उसका कोई विशेष लाभ सम्भव नही । साक्षरता तथा शिक्षा मे भ्रन्तर है, अनेक बार 
अनपढ आदमी साक्षर लोगो से श्रधिक चतुर तथा विवेकसम्पन्त सिद्ध होते है । 
भारत के ग्रामीण किसान मे इतनी सहज बुद्धि है कि वह एक साक्षर आदमी से पझधिक 
योग्यतापूर्वक अपने बोट का प्रयोग कर सकता है। आज की राजनीतिक समस्‍्याएँ 
तो इतनी जटिल है कि अच्छे पढे-लिखे नागरिक के लिए भी उनका समझ सकता 
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प्रयोग में लाना चाहिए | विज्ञेप योग्यत्ा-सम्पन्न व्यक्ति ही यह निर्णय' कर सकते हैं 
कि इस झ्धिकार का अयोग किस प्रकार जन-हित में किया जा सकता है । जनसाबारण 
का अ्रधिकाश भाग तो राजनीतिक समस्याश्रो को समझ; ही नहीं सकता अत उसे 
बोट का अ्रधिकार किस प्रकार दिया जा सकता है ? 

(२) जन-साधा रण में विवेक-बुद्धि तथा तके का प्रभाव होता है, वे राज- 
तीतिक दलो के आ्राकषंक नारो से झ्राकृष्ट होकर बिना सोचेन्समक्के भ्रपने वोट के 
श्रधिकार का प्रयोग करते हैं। मतदान देते हुए वे उम्मीदवार के गुणों की परीक्षा 
नही करते, वे जाति, घम्म तथा मत विरादरी की भावनाओं से प्रभावित हो उनका 
चुनाव करते हैं । 

जन-साघारण में रूढिवाद तथा श्रप्रगतिशील बावनाशभ्रो फी श्रधिकता होती है, 
वे प्रगतिशील तथा सुधार-प्रेमी उम्मीदवारों का चुनाव नहीं करते । सर हेनरीमेन का 
कथन है कि वालिग मताधिकार वैज्ञानिक उन्नति तथा मास्कृतिक प्रगतिशीलता का 
विरोधी है । 

(३) वालिंग मताधिकार घनियो तथा निघनो में, शिक्षितों तथा अभिक्षितों 
में किसी प्रकार का अन्तर नही करता । घनी लोगो के पास सम्पत्ति होती है, झत वे 
अपने भ्रधिकार का प्रयोग सदा सोच-समभझऋर करते हैं, क्योकि वे जानते हैं कि 
झगर उनके मतदान द्वारा राज्य में श्रव्यवस्था तथा ग्रशान्ति का प्रसार हुआ तो 
उन्ही की सम्पत्ति खतरे में पड जायगी । परन्तु निधेन लोगो को ऐसा कोई भय नही 
होता, वे अपने वोट के अधिकार का उत्तरदायित्व-विहीन रूप भें भी इस्तेमाल कर 
सकते हैं । 

बोटरो का शिक्षित होना भी श्रावश्यक है। क्योकि केवल शिक्षित व्यक्ति ही 
अपने वोट के अधिकार का सोच-समझरकर ठीक ठीक तरह से इस्तेमाल कर सकते 
हैं । प्रशासन तो एक विशेष प्रकार की कला है, जिसका ज्ञान सभी को नही हो 
सकता । फिर शआज के युग मे शासनतन्त्र तो और भी अ्रषिक जटिल हो गया है, 
सामाजिक तथा राजनीतिक समस्याएँ भी बहुत उलभी हुई भौर जटिल होती हैं, 
साधारण नागरिकों के लिए उन्हें ठीक तरह से सम सकना असम्भव हैं। ऐसी 
अवस्था मे भताधिकार का प्रयोग थोड़े से शिक्षित व्यक्तियों द्वारा ही किया जाना 
ग्रधिक ठीक जचता है । 

(४) पूंजीवादी देशो में तो एक और भी मुश्किल वैदा हो , जाती है । राज्य 
के भ्रन्तगगंत रहने वाले बर्गो मे श्राथिक दृष्टि से भ्समानता होतो है । झाथिक दुष्टि 
से कमजोर वर्ग किसी प्रकार भी राजनीतिक अधिकारों का स्वतन्श्रतापूर्वक प्रयोग 
नही कर सकता । पूँजीपति लोग अपने पैसे से निर्घत लोगो के वोट खरीद लेते हैं। 
परिणामस्वरूप राजनीतिक जीवन मे स्वतन्त्रता नष्ट हो जाती है और भ्रष्टाचार फैल 
जाता है । ; 

वबालियग मताधिकार व्यवस्था के सशोघन के सुझाव--वालिग मताधिकार 

७ प्यवस्था की उपयु कत कामयों को दूर करने के लिए अनेक सुझाव दिये गये हैं । जॉन- 
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पिया गया है | हमारे यहाँ राज्यों-मे द्वितीय सदन के चुनाव के लिए ग्रेजुएटो को 
विशेष मताधिकार दिया गया है। वेल्जियम मे सम्पत्ति, कर-दान तथा चिक्षा के 
आधार पर अनेक मतदान-व्यवस्था का प्रचलन है। 

इस व्यवस्था का भ्रमेक प्रकार से समर्थन किया जाता है । सर्वेप्रथणम तो यह 
गाना जाता है कि इस व्यवस्था के द्वारा शिक्षितों तथा श्रथिक्षितों को राज्य-लचालन 
में भानुपातिक (?7ए्णाणा॥०) महत्त्व दिया जाता है। वालिय मताबिकार 
चोटो की सख्या पर झ्राघारित है, वह सख्या को महत्त्व देता है योग्यता को नहीं । 
इसके विपरीत श्रनेक मतदान (कण्श श०धगडट्ठ) द्वारा योग्य तथा भिक्षित 
ज्यक्तियो को समुचित महत्ता प्रदान की जाती है। शिक्षित तथा योग्य व्यक्तियों को 
साधारण नागरिको के ही समान अधिकार नही दिए जाने चाहिए । उन्हे श्रवश्य ही 
विशेषाधिकार दिए जाने चाहिए, ताकि वह प्रजातन्त्र शासन-व्यवस्था को मूर्खो तथा 
अ्रशिक्षितों की सरकार होने से बचा सके | सभी जगह बहुमत तो श्रशिक्षित़ तथा 
रूढिवादी लोगो का होता है, उनके प्रभाव को टटाने के लिए ही अनेक मतदान- 
अणाली ((शएा० ए०7ग्ठट) को श्रपताना चाहिए । 

परन्तु यह व्यवस्था भी मान्य नही समझी जाती, क्योकि यह प्रजातन्त्र के 
आधारभूत नियमी के विरुद्ध है । प्रजातन्‍्त्र सभी की समानता को स्वीकार करता है, 
भौर श्रनेक मतदान व्यवस्था का प्रचलन राज्य मे अ्समानता उत्पन्त करता है, वह 
पढे-लिखे तथा सम्पत्तिवान लोगो को विशेषाधिकार देता है । हम पीछे ही देख चुके 
हैं कि शिक्षा तथा सम्पत्ति के श्राधार पर मतदान व्यवस्था मे भेदभाव करना भारी 
अन्याय है । यह किसी भी तरह सावित नही किया जा सकता कि घनी व्यक्ति राज्य- 
आसन व्यवस्था के प्रति श्रधिक वफादार होते है या वे अपने वोट के भ्रधिकार को 
सोच-समककर जन-कल्याखस के लिए ही इस्तेमाल करते है। यह कहना भी गलत है 
कि ग्रेजुएट साधारण पढे-लिखे लोगो की अपेक्षा अधिक समझदार होते हैं, भ्ौर वे 
अधिक सूम-बूक से श्रपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। साधारण पढे-लिखे लोगो 
में अनुभव के आधार पर श्रधिक सुक्ष्म व्यावहारिक बुद्धि का विकास होता है। वे 
उम्मीदवार के उचित ग्रुणो को श्रपती व्यावहारिक वुद्धि से श्रधिक श्रासानी से जाँच 
सकते है| इस प्रकार वालिग मताधिकार व्यवस्था का विरोध हमे कही नही ले जाता। 
उसके सशोधन के लिए जितने भी सुकाव पेश किये गये है, वे सभी एकपक्षीय हैं 
और प्रजातन्त्र के श्राघारभूत तत्त्वो को ही खत्म कर देते हैं। वालिग मताधिकार 
'की व्यवस्था लोक-सम्मत प्रभुता (?0फ॒णंथा ३०एथाथष्टाएए) तथा प्रजातन्त्रात्मक 
समानता के सर्वंथा अनूकूल है । 


१४६. महिला मताधिकार (५/077९7 5 रक्षात्रा$6) 


क्या महिलाझो को भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए ? इस प्रग्न का 
उत्तर पर्याप्त विवादास्पद है । स्त्रियों को मताधिकार नही दियां जाना चाहिए, इस 
अत के समर्थन में लगभग वही सब युक्तियाँ दी जाती है जो कि उनके सावंजनिक-जीवन 
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झासान नही । मतदान तो एक अ्रधिकार है, उसका प्रयोग तो प्रजातन्त्रात्मक राज्यो 
में सभी तागरिको को करना चाहिए । ऐसी व्यवस्था उनके स्वस्थ व्यक्तित्व के विकास 
के लिए जरूरी है । 

सम्पत्ति सम्बन्धी योग्यता को तो श्राज बिलकुल ही नहीं माना जाता। यह 
भ्रावश्यक नही कि सम्पत्तिशाली व्यक्ति अपने वोट का प्रयोग सोच-सममझक कर करें 
श्ौर देश के हित मे ही करें। सम्पत्ति का और विवेक का कोई सम्बन्ध नही, यह 
जरूरी नही कि सम्पत्तिवान व्यवित विवेकसम्पन्त भी हो । घनी लोग अक्सर राज- 
नीतिक विवेक से शून्य होते है | सम्पत्ति भी क्ूठ, दम्म तथा चोरी का परिणाम हो 
सकती है, सम्पूर्ण सम्पत्ति-व्यवस्था शोषण पर श्राघारित है, उसे वोट देने के 
अधिकार का आधार मानना बडा भारी प्न्याय है। सम्पत्तिवान लोग जन-हिंत के 
लिए नहीं सोचते, उनका मकसद अपनी सम्पत्ति को बनाए रखना होता है । अनेक 
बार वे अपनी सम्पत्ति की रक्षा के लिए विदेशियों या शत्रुओं से भी जा मिलते हैं। 
यह सिद्धान्त प्रजातन्त्र के आधारभूत नियमों के विरुद्ध है श्रौर इसके फलस्वरूप 
राज्य की आबादी का एक सबसे बडा भाग--सम्पत्ति -विहीन वर्गराज्य व्यवस्था के 
सचालन के भ्रधिकारो से वंचित कर दिया जायगा ) 

कुछ विचारको ने बालिग मताधिकार-व्यवस्था के सशोधन की एक अन्य 
योजना को पेश किया है । इस योजना को अनेक मतदान-प्रणाली ($एशंशा) ० 
छाण्श ए०४॥8) या गुण्तापूर्ण मतदान (फ़शड्ा०० ९०7०४). प्रणाली 
कहते हैं । इस व्यवस्था के श्रन्तगंत एक ही नागरिक को भ्रनेक वोट देने का भ्रधिकार 
होता है, इस व्यवस्था का मिल ने वडा जोरदार समर्थन किया था । मिल का कथन 
है कि भ्रक्षिक्षित तथा शिक्षित निर्घन तथा घनी मतदाताझ्रो को एक समान बना देना 
बड़ा भारी अन्याय है । योग्य, शिक्षित तथा सम्पत्तिवान नागरिको को साधारण 
नागरिकों की अपेक्षा राज्य-शासन सचालन में श्रधिक हिस्सा मिलना चाहिए । एक 
ग्रेजुएट तथा एक ग्रशिक्षित किसान को एक समान राजनीतिक भश्रधिकार देना 
नासममी है । पझशिक्षित व्यक्ति को राज्य-कार्य सचालन की समझ ही नही हो सकती | 
अत शिक्षित मतदाताभो को वहुसख्यक अश्षिक्षितों के बराबर लाने के लिए अनेक 
मतदान-प्रणाली को अपनाया जाना चाहिए ।॥ इस व्यवस्था के अन्तर्गत एक सम्पत्ति - 
वान नागरिक उतने ही वोट देने का अधिकारी होगा जितने स्थानों पर उसकी 
सम्पत्ति फैली हुई हो । अगर उसकी सम्पत्ति तीन चुनाव क्षेत्रों मे फैली हुई होगी तो 
वह तीनो स्थानों पर वोट देने का हकदार होगा, इसी प्रकार वह साधारण नागरिक 
के रूप मे, सम्पत्तिवान के रूप मे तथा कर-दाता (प४४-589०7) के रूप में भी, 
श्रलग-अलग वोट दे सकता है । 

मिल के श्रनुसार शिक्षा के आधार पर भी झनेक मतदान-व्यवस्था का निर्माण 
किया जाना चाहिए। इस व्यवस्था के अनुसार ग्रेजुएटो को दो या दो से भी अधिक 
वार वोट देने का श्रधिकार मिल जायगा। श्रनेक राज्यों मे ग्रुरुतापुर्ण मतदान- 


._ व्यवस्था को अपनाया गया है और पढे-लिखे लोगो को अधिक वोट देने का भ्रधिकार 
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राजनीतिक जीवन में प्रवेश करने पर वह अपने आपको भ्रष्ट वातावरण से नहीं 
बचा पायेगी । उनके हित में तो यही है कि वे राजनीतिक जीवन के कीचड में प्रवेश 
ही न करें। 

महिला मताधिकार का समर्थन--जहाँ महिला मताधिकार का विरोव किया 
गया है वहाँ उसका जबरदस्त समर्थत भी किया गया है । इग्लेण्ड मे वेन्‍्चयम तथा मिल 
ने और फ्रास में लाबेलेय ([,890ए४५४) ने महिला मताबिकार का जोरदार समर्थन 
किया है | 

इससे पहले कि हम महिला मताबिकार के पक्ष मे दी गई अनेक युक्तियों को 
रखे, हमे महिलाझो की वर्तमान सामाजिक स्थिति के वियय में कुछ जात लेना 
चाहिए । औद्योगिक क्रान्ति से पूर्व स्त्रियों की सामाजिक स्थिति पर्याप्त दयनीय थी । 
आशिक दृष्टि से वे पुरुषो पर झ्राश्चित थी, सामाजिक जीवन मे उन्हे अधिक स्वतन्त्रता 
प्राप्त नही थी, उन्हे केवल मात्र पुरुष की वासनाओो की तृप्ति का एक साधन समझा 
जाता रहा । औद्योगिक क्रान्ति के श्रनन्तर इस स्थिति में पर्याप्त प्रिवतंन 
हो गया । पुरानी कृषि-व्यवस्था से सग्बन्धित अ्र्थ-व्यवस्था के अन्तर्गत स्त्रियों का 
पुरुषो पर आश्रित होना लाजमी था । सयुक्त परिवार-व्यवस्था के अधीन उन्हे किसी 
प्रकार भी आथिक स्वतन्त्रता प्राप्त नही हो सकती थी। सयुक्त परिवार-व्यवस्था के 
श्रन्तर्गत पुरुष सदस्यो को भी अपनी जीविका के लिए परिवार के सामूहिक प्रयत्नो 
पर झाश्रित रहना पडता था। ऐसी श्रवस्था मे परिवार के झ्तिरिक्त बविराद ते का भी 
कडा नियन्त्रण होता था । गाँवों का सामाजिक जीवन स्थिर तथा परिवर्तन-शुन्य था। 
ग्रत स्त्रियाँ इन सब परिस्थितियों के कारण सामाजिक "जीवन में खुलकर प्रवेश 
ने कर सकी, उन्हें सदा ही दवकर रहना पडा । औद्योगिक क्रान्ति के फलस्वरूप 
पुरानी कृषि-व्यवस्था पर आधा रित श्रथे-व्यवस्था छित्त-भिन्‍न हो गई श्र पुराना समाज 
भी खत्म होने लगा। सयुक्त परिवार-व्यवस्था हूट गई, पुरानी विरादरियाँ खत्म 
हो गईं, अधिकाश में लोग गाँव छोड श्रोद्योगिक केन्द्रों मे मेहनत-मजदूरी की तलाश 
मे आ बेठे । तये वातावरण में पुराने वन्‍्धन ढीले पड गये, परिवार का आधार 
देयक्तिक स्वतन्त्रता और रोमाण्टिक विवाह हो गए । यही नही महिलाञो की झाथिक 
स्थिति में वडा अन्तर पड गया। वेआशिक दृष्टि से पुरष पर आश्रित न रही, 
उन्होंने भी पुरुषों की तरह मेहनत-मजदूरी की तलाश की, और धीरे-धीरे शिक्षा- 
विज्ञान, सस्कृति, कला, तथा व्यापार सभी मे उन्होने पुरुषों के मुकाबले में आना 
शुरू कर दिया । आधिक स्वतन्त्रता के फलस्वरूप स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में 
अन्तर पड गया। उन्होने सभी जगह राजनीतिक अधिकारों की माँग की | इग्लेण्ड तथा 
फ्रास में सर्वश्रथम इस आझान्दोलन का प्रारम्म हुआ | इग्लेण्ड में १९१८ मे ३० वर्ष की 
व इससे ऊपर की आयु वाली स्त्रियों को वोट देने का अधिकार दिया गया, बाद मे 
यह गभ्रवधि घटा कर २१ वर्ष कर दी गई १ फ्रांस में हाल ही में द्वितीय विश्व-युद्ध के 
अनन्तर स्थापित चतुर्थ गणतन्त्र (#000 ए८छए/॥०) के सविधान के अन्तर्गत 
महिला नताधिकार की व्यवस्था को मान्यता दी गई है। सोवियत रूस, चीन, भारत, 
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(?७७॥८ 0६) मे प्रवेश के विरोध मे दी जाती है । 

महिला मताधिकार के विरोधियों का कथन है कि स्त्री तथा पुरुष के कार्य- 
क्षेत्र मे एक प्राकृतिक अन्तर है, उसका उल्लघन व्यर्थ है। स्त्री का उचित क्षेत्र धर 
हैं, उसके मुख्य कत्तंव्य पारिवारिक हैं । उसे माता बनना है और इस रूप में अपनी 
सनन्‍्तात का पालन करना है । उसे राष्ट्रीय जीवन के निर्माण में हिस्सा लेना है, परन्तु 
घर में रहकर ही, घर से वाहर नही । घर में रहती हुई महिलाएँ बच्चों का पालन- 
पोषण करती है, उन्हे अच्छा नागरिक बनाती हैं । भ्रगर वे घर से वाहर निकल राष्ट्र 
के राजनीतिक जीवन मे प्रवेश करती हैं तों वे पारिवारिक ककत्तंव्यों के पालन मे 
असमर्थ होगी । तव बच्चों की देख-भाल कौन करेगा ? स्त्री के पारिवारिक जीवन के 
त्याग तथा राजनीतिक जीवन मे प्रवेश के फलस्वरूप परिवार-व्यवस्था खत्म हो 
जाएगी, शौर इस प्रकार सामाजिक जीवन छिन्न-मभिन्‍न हो जाएगा । 

यही नही स्त्नी मताधिकार की व्यवस्था के फलस्वरूप पारिवारिक शान्ति तथा 
एकता खत्म हो जाएगी । देश के राजनोतिक क्षेत्र में प्रचलित पार्टीवाजी घर मे पहुँच 
जायगी और घर का अनुदार दल तथा उदार दल, काग्रेस तथा कम्युनिस्ट रूप मे विभा- 
जन कर देगी। स्त्रियाँ भ्रगर तो अपने मताधिकार का प्रयोग अपने पतियो की मर्जी 
के भ्रनुसार करती हैं तो उन्हे वोट के अधिकार देने की कोई उपयोगिता नही और 
झगर वे स्वतन्ध्रतापूर्वक अपने मत का प्रयोग करती है तो उससे घर मे फूट पैदा हो 
जायभी, परिवार की आवारभूत एकता नष्ट हो जायगी । 

महिलाओ का राजनीति मे प्रवेश देश की राजनीति मे अनुदारता, कदूटरता, 
सढिवादिता तथा भ्रनेतिकता को भर देगा । महिलाएँ घर की चारदीवारी मे बन्द 
रहती हैँ, उनके विचारो मे प्रगतिशीलता नही होती, वे स्वाभाविक रूप से अनुदार 
होती हैं, पुरुष की अपेक्षा उन मे धामिकता भी भ्रघिक होती है। राजनीतिक जीवन 
का उन्हे अनुभव नही होता, शिक्षा-दीक्षा मे भी वे पुरुषो से बहुत पीछे होती हैं, ऐसी 
अवस्था में वे उन उम्मीदवारों को श्राँख मूँदकर वोट देंगी जो कि घामिक कट्ठरता 
के समर्थक और समाज-सुधार के विरोधी होंगे । 

महिला मताधिकार के विद्रोहियो का कथन है कि महिलाएँ राजनीतिक तथा 
प्रशाप्रकीय कत्तंव्यो के पालन में असमर्थ हैं । वे सेना मे या पुलिस मे शामिल नही हो 
सकती, वे राज्य की बाहरी हमलो से रक्षा मे हिस्सा नही बेटा सकती। ऐसी अवस्था मे 
उन्हें वोट इत्यादि के राजनीतिक अ्रधिकार देना सर्वेथा अ्रसगत्त है। महिलाओ ने राजनी- 
तिक जीवन मे सक्रिय सप से भाग लेने का उत्साह भी प्रदर्शित नही किया | स्विटजरलैण्ड 
सलार के सबसे पुराने प्रजातन्त्र राज्यों में से है तो भी झाज तक वहाँ स्त्रियों ने 
मताधिकार प्राप्त करने का प्रयत्न नही किया, न ही वहाँ कोई ऐसी संगठित सस्था ही 
है जो कि स्त्रियों की श्रोर से मताधिकार-प्राप्ति के लिए आन्दोलन करे 

राजनीतिक जीवन मे पर्वाप्त अ्रष्टता का प्रवेश हो चुका है, उसमे श्रनेक 
दम्भी, मूठे तथा अवमरवादी लोग घुस चुके है। महिलाओ के जीवन में एक स्वाभा- 
विक्र पविन्नता होती है उनके चरित्र वी शुद्धता ही उनकी सबरो बडी सम्पत्ति हैं । 
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“मजदूरी करती हैं, दफ्तरो मे काम करती हैं, विद्यालयों मे पढ़ाती हैं, सेना मे भी काम 
करती हैं, ऐसी प्रवस्था में वे अपने पारिवारिक कत्तेंग्यों से विमुख नहीं हो पाती तो 
>क्या राजनीतिक कत्तेंव्यों के पालन में ही ऐसी उदासीनता सम्भव है ? बच्चों के प्रति 
तो स्त्रियों का स्वाभाविक ममत्व है, वे उनकी उपेक्षा नहीं कर सकती । यह कहना 
भी गलत है कि महिला मताधिकार से पारिवारिक श्ञान्ति नष्ट हो जायगी। स्त्री 
“पुरुष दोनों मिलकर, पारस्परिक विचार-विमर्श के श्रनन्तर वोट के श्रधिकार का 
- प्रयोग कर सकते हैं । 
झन्त मे हम कह सकते हैं कि स्त्रियो का प्रभाव सदा ही कल्याणकारी तथा 
आन्तिजनक होता है । उनके राजनीतिक जीवन मे प्रवेश करने से इस क्षेत्र में व्याप्त 
>अष्टता तथा चरिष्रहीनता खत्म हो जायगी। उनके प्रभाव से राजनीतिज्ञों के चरित्र 
भी ऊँचे उठंगे भौर वे भ्रधिक सुसस्कृृत हो सकेंगे । महिलाझो के राजनीति मे प्रवेश 
- के फलस्वरूप अनेक स्थानों पर सामाजिक सुधार तथा मानवता हिर्तषी कानून पास 
“किए गए हैं । 
उपयुक्त तर्को से स्पष्ट है कि चाहे स्त्रियाँ अपने मताधिकार का कैसा भी 
- प्रयोग क्यो न करें उन्हे वोट देने का अधिकार श्रवश्य मिलना चाहिए। यह उनका 
मानवीय भ्रधिकार है, और उसे किसी प्रकार भी नहीं रोका जा सकता । स्त्रियों का 
राजनीतिक-प्रवेश भी हमारी सामाजिक तथा झाधिक परिस्थितियों का फल है, उसे 
- रोकने का प्रयत्न व्यर्थ होगा । 


१४७ निर्वाचन के विभिन्‍त प्रकार (/॥6९ 77000$ 0 ७&66९7॥०07४) 


निर्वाचन के दी प्रकार हैं, वे है, प्रत्यक्ष चुनाव (707०० ०९४८४०7) 
तथा श्रप्रत्यक्ष चुनाव [॥रधा०ट: ८००४०) । जब निर्वाचक स्वयं अपने उन 
प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, जो कि विधानसभाश्रो के सदस्य होते हैं, तो 
चुनाव-व्यवस्था प्रत्यक्ष (००) कहलाती है। प्रत्यक्ष निर्वाचन-व्यवस्था बहुत 
लोकप्रिय है श्रौर प्राय. सभी जनतन्‍्त्रात्मक देशो में निचले सदन का चुनाव प्रत्यक्ष 

- निर्वाचन व्यवस्था के अनुसार होता है । 

जब निर्वाचकगरण शअ्रपने प्रतिनिधियों के चुनाव में प्रत्यक्ष भाग नही लेते 
- बल्कि ऐसे निर्वाचक समूह का चुनाव करते हैं जो जन-साधारण की श्रोर से विधान- 
सभा के सदस्यों का चुनाव करें तो ऐसी निर्वाचन व्यवस्था को श्रप्रत्यक्ष निवचिन 
- व्यवस्था ($प्शला एी ऋ्रधाल० श८णांणा) कहेंगे । श्रप्रत्यक्ष निर्वाचन में 
- दोहरे चुनाव की आवश्यकता होती है । पहले तो जनता श्रपने मे से कुछ व्यक्तियों का 
चुनाव 'करती है, जो निर्वाचक समूह (फपा०्णण४) ८णा०४०) कहलाता है। 
: तत्पश्चात्‌ इस निर्वाचक समूह (6०४०४ ८००॥६४०) के सदस्य कुछ प्रतिनिधियों 
- का चुनाव करते हैं, जो विधानसभा के सदस्य बनते है। भारत में नए सविधान 
* के भन्तगत भारतीय: ससदूः के; द्वितीय सदन राज्य-परिषद्‌ (20०णालों 6/ 5७6५) 
* का निर्वाचन श्रप्रत्यक्ष; चुनाव-व्यवस्था के श्रनुसार 'होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका 


पं 


ड्ग्ड राजनीति शास्त्र के मूल सिद्धान्त 


परंसेप्ड इत्यादि ससार के सभी प्रगतिशील राज्यो में महिलाधो को मताधिकार मिल 
चुकाएहै। आजकी झाथिक परित्थितियाँ ही ऐसी वन चुकी है कि उसमें हम महिलाशों 
के राजनीति प्रवेश को किसी तरह भी नही रोक सकते । 

महिला मताधिकार का समर्थन करते हुए मिल ने कहा था कि यदि वोट देने 
का अधिकार एक प्रकृत प्रधिकार है तो उसका उपयोग स्त्रियों तथा पुरुषो दोनों को 
ही समान रूप से करना चाहिए। केवल शारीरिक विभेद के भ्राधार पर ही स्त्रियों को 
अ्रधिकार न देना बडा भारी प्न्याय है। यह कहना गलत है कि स्त्रियाँ सामाजिक 
जीवन मे भाग नहीं लेती या वे देश के प्रति श्रपने राजनीतिक कर्त्तव्यों का पालन नही 
करती । वर्तमान युग मे स्त्रियाँ हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों मे पुरुषों के बरावर भाग 
लेती हैं । लिग-भेद का भ्र्थ यह नही कि महिलाएँ पुरुषो से विवेक, तर्क-शक्ति सुस्त 
वृक और नंतिक गुणो मे कम हैं । 

कानून का प्रभाव सम्पूर्ण सामाजिक जीवन पर होता है, वें सभी नागरिको के 
भ्रधिकारो से सम्बन्धित हैं, ऐसी व्यवस्था मे क्या यह भनुचित नहीं कि कानून पास 
करते समय केवल पुरुषों की ही सम्मत्ति ली जाय और स्त्रियो की नहीं ” क्‍या 
कानूनों का सम्बन्ध स्त्रियों से नहीं होता ? क्‍या उनके अश्रधिकार तथा कर्तव्य नही 
हैं? स्त्रियो को वोट न देने का श्रर्थ है राज्य की आधी से भ्रधिक जनसख्या को 
राजनीतिक अ्रधिकारो से वचित कर देना। शभ्रगर राजनीतिक श्रधिकार पुरुषों के 
व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए झावश्यक हैं तो स्त्रियों के लिए क्यो नही ? 

स्थ्रियाँ पुरुषो की अपेक्षा कमजोर हैं। उन्हें पुरुषो की श्रपेक्षा राजकीय नियमों 
द्वारा उत्पादित रक्षा की अधिक श्रावश्यकता है। ऐसी श्रवस्था मे उन्हें कानूनों के 
तिर्माण में भ्रधिक अधिकार मिलना चाहिए। स्त्रियों को राजनीतिक भ्रधिकार देने 
का एक और भी कारण है। झ्राजकल स्त्रियाँ पुरुषों के साथ जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे 
मुकावला कर रही हैं, यदि कानून-निर्माण का अधिकार केवल पुरुषों के हाथ ही में 
हो तो वे अपने ऐसे कानून बना सकते हैं कि जिससे स्म्रियों को इन क्षेत्रों में श्राने की 
मनाही करदें या वह अपनी कानूनी उच्चता को ही कायम कर सकते हैं, और स्त्रियो 
को झ्ाथिक स्वतन्त्रता से बिलकुल ही वचित कर सकते हैं । अगर कानुन-निर्माण की 
शवित केवल मात्र पुरुषो के हाथ मे ही केन्द्रित रहे तो स्त्रियों के तो नागरिक श्रधि- 
कार भी छिन सकते हैं । 

अगर स्त्रियाँ श्राथिकःजीवन मे पुरुष का मुकाबला कर सफल हो सकती हैं 
तो राजनीतिक जीज्नन मे उत्हें बोट के श्रधिकार से क्यो वच्चति रखा'जाय”” यह तो 
एक सीधी-सी वात है कि जब स्त्रियाँ भ्रन्य सभी क्षेत्रों मे स्वतन्त्रता का उपभोग 
करती हैं तो राजनीतिक जीवन से उन्हें ऐसी स्वतस्त्नता क्यों नही मिलनी चाहिए । 
यह कहना भी गलत है कि वोट के अश्रधिकार को प्राप्त कर स्त्रियाँ अपने पारि- 
वारिक कत्तंव्यों को भूल जाएंगी, वे बच्चो की देख भाल ठीक-ठीक ढग से नहीं कर 
सकेगी । जब वे जीवन के अन्य क्षेक्षो मे कार्य करती हुई श्रपने कत्तंव्यों को नही भूल 
सकती तो वोट के भ्रधिकार को पाकर ही वे इन्हें कैसे भूल जाएँगी ? स्त्रियाँ मेहनत- 
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- मजदूरी करती हैं, दफ्तरो मे काम करती हैं, विद्यालयों मे पढाती है, सेना मे भी काम 
करती हैं, ऐसी श्रवस्था मे वे भ्रपने पारिवारिक कत्तंव्यों से विमुख नहीं हो पाती तो 
+ क्‍या राजनीतिक ककत्तंव्यो के पालन मे ही ऐसी उदासीनता सम्भव है ? बच्चो के प्रति 
तो स्त्रियों का स्वाभाविक ममत्व है, वे उनको उपेक्षा नहीं कर सकती । यह कहना 
भी गलत है कि महिला मताधिकार से पारिवारिक श्ञान्ति नष्ट हो जायगी। स्त्री- 
* युरुष दोनो मिलकर, पारस्परिक विचार-विमर्श के अनन्तर वोट के भ्रधिकार का 
प्रयोग कर सकते हैं । 
अन्त मे हम कह सकते हैं कि स्त्रियो का प्रभाव सदा ही कल्याणकारी तथा 
शान्तिजनक होता है । उनके राजनीतिक जीवन मे प्रवेश करने से इस क्षेत्र में व्याप्त 
“अ्रष्टता तथा चरित्रहीनता खत्म हो जायगी। उसके प्रभाव से राजनीतिज्ञों के चरित्र 
भी ऊँचे उठेंगे और वे श्रधिक सुसस्कृत हो सर्कंगे। महिलाझो के राजनीति मे प्रवेश 
के फलस्वरूप अनेक स्थानों पर सामाजिक सूधार तथा मानवता हितेषी कानून पास 
“किए गए है । 
उपयु कत तर्को से स्पष्ट है कि चाहे स्त्रियाँ अपने मताधिकार का कंसा भी 
- प्रयोग क्यों न करें उन्हें वोट देने का अधिकार भ्रवश्य मिलना चाहिए । यह उनका 
मानवीय श्रधिकार है, श्रौर उसे किसी प्रकार भी नही रोका जा सकता । स्त्रियो का 
'राजनीतिक-प्रवेश भी हमारी सामाजिक तथा आाथिक परिस्थितियों का फल है, उसे 
रोकने का प्रयत्न व्यर्थ होगा । 


१४७ निर्वाचन के विभिन्‍न प्रकार ([॥#6 ग्राशा00$ ० ०0९८१०४) 


निर्वाचन के दो प्रकार हैं, वे है, प्रत्यक्ष चुनाव (6८0 ९]४८७०॥) 
" तथा श्रप्रत्यक्ष चुनाव (्रक्राल्०ण ९०००7) । जब निर्वाचक स्वय अपने उन 
प्रतिनिधियो का चुनाव करते है, जो कि विधानसभाओ्रों के सदस्य होते हैं, तो 
चुनाव-व्यवस्था प्रत्यक्ष (97९०) कहलाती है। प्रत्यक्ष निर्वाचन-व्यवस्था बहुत 
लोकप्रिय है भर प्राय सभी जनतल्त्रात्मक देशो मे निचले सदन का चुनाव प्रत्यक्ष 
निर्वाचन व्यवस्था के भ्नुसार होता है। 
जब निर्वाचिकगण शअ्रपने प्रतिनिधियों के चुनाव मे प्रत्यक्ष भाग नहीं लेते 
- बल्कि ऐसे निर्वाचक समूह का चुनाव करते हैं जो जन-साधारण की ओर से विधान- 
सभा के सदस्यों का चुनाव करे तो ऐसी निर्वाचन व्यवस्था को अ्रप्रत्यक्ष निर्वाचन 
- व्यवस्था (8एड्ञला ० ग्रात्राल्ण ९९८०४ं०ा) कहेगे | श्रप्रत्यक्ष निर्वाचन में 
दोहरे चुनाव की श्रावश्यकता होती है । पहले तो जनता अपने मे से कुछ व्यवितयों का 
चुनाव करती है, जो निर्वाचक समूह (००७०४ ८००॥९४०) कहलाता है। 
: तत्पश्चात्‌ इस निर्वाचक समूह (7760०72 ००॥६४०) के सदस्य कुछ प्रतिनिधियों 
का चुनाव करते हैं, जो विधानसभा के सदस्य बनते है। भारत में नए सविधान 
के अ्रन्तगंत भारतीय ससद्‌ के ट्वितीय सदन राज्य-परिषद्‌ (ए०णाला 6 509९5) 
का निर्वाचन श्रप्नत्यक्ष चुनाव-व्यवस्था के भ्रनुस्र होता है। सथुक्त राज्य अमेरिका 


४१० राजनोति झ्ञास्त्र के मूल सिद्धान्त 


में कुछ काल पहले सीनेट का चुनाव श्रप्रत्यक्ष चुनाव-व्यवस्था के अनुसार ही किया 
जाता था । भारतीय तथा फ्रेंच राष्ट्रपति के निर्वाचन में भी अप्रत्यक्ष व्यवस्था का ही 
अनुसरण किया गया है। 

प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था का समर्थन निम्नलिखित आ्राधार पर किया 
जाता है । 

प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था का सबसे वडा लाभ यह है कि इस द्वारा निर्वाचको 
में राजनीतिक मामलो के समभने में उत्साह उत्पन्न होता है, उनमे राजनीतिक 
चेतना उत्पन्न होती है । वे न केवल मतदान ही करते हैं वल्कि सोच-समझक कर अ्रपने 
प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। वे यह्‌ महसूस करते हैं कि राज्य शासन-व्यवस्था के 
सचालन में उनका भी हाथ है। विभिन्‍न राजनीतिक दल श्रपने प्रोग्राम लेकर जनता 
के पास बोट माँगने के लिए पहुँचते हैं, वे उन्हे अनेक राजनीतिक समस्याग्रो से 
परिचित कराते हैं । 

प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि अपने भ्रापको जनता के 
प्रतिनिधि समभते हैं । वे यह भ्रनुमव करते है कि अपने कार्यो के लिए वे जनता के 
प्रति जिम्मेवार हैं। श्रप्नत्यक्ष निर्वाचन-व्यवस्था द्वारा ऐसा सम्भव नही। प्रत्यक्ष 
निर्वाचन-प्रणाली द्वारा चुने गये प्रतिनिधि हर समय जनता से अपना सम्पर्क बनाए 
रखना चाहते हैं श्लोर यह कोशिश करते हैं कि वे अपने निर्वाचकों की श्रधिकाश 
कठिनाइयो को दूर कर सके । 

प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था जन-साधारण के दृष्टिकोण को विस्तुत करती 
है और लोगो को अपनी देनिक जिन्दगी की आवद्यकताश्रों से ऊपर उठ विभिन्‍न 
राजनीतिक प्रश्नों पर राष्ट्रीय दृष्टिकोर से सोचने के लिए मजबूर करती है ॥ 
निर्वाचको वी विशाल सख्या होती है भअ्रत भ्रष्टाचार के फैलने की आशका नही 
रहती । चुनाव के उम्मीदवार पसे द्वारा वोट नहीं खरीद सकते । श्रप्रत्यक्ष चुनाव- 
व्यवस्था इस दोष से दूषित है । 

परन्त प्रत्यक्ष चुनाव-प्रणाली की अपनी वुराइयाँ भी हैं। प्रत्यक्ष निर्वाचन- 
व्यवस्था बहुत खर्चाली होती है, इसमे राप्ट्‌ के घन का व्यर्थ अ्रपव्यय होता है । 
जन-साधारण को प्रतिनिधि चुनने का अ्रधिकार सौप उन्हे ही राज्य की सम्पूर्ण सत्ता 
का स्रोत बना दिया जाता है । जन-साधारण का अधिकाश भाग श्रनपढ, भ्नुदार 
तथा रूढिवादी होता है । ऐसे लोगो के हाथ में राज्य-सत्ता का केन्द्रीकरण खतरे से 
खाली नही होता । वोट का इस्तेमाल करते हुए जन-साधारण अपने विवेक से काम 
नही लेते, वे प्रभावोत्यदक भाषणो को सुन भाववेण में झा श्रपने चोट अनुपयुक्त 
उम्मीदवारों को दे डालते हैं। जनता को मन्त्र-मुग्व कर लेना तो बहुत भ्रासान है । 
राजनीतिक पार्टियाँ आम चुनाव के समय अपने कुशल वबताओं का वडा अच्छा प्रयोग 
करती हैं। 

अप्रत्यम निर्वाचन-प्रणाली (तार इछचशा.. ती रब्लाठप ) इन 
सभी दोयों मे मृवत होती है । इस व्यवस्था के अन्तगगंत चुनाव शान्तिपूर्वक होते है ॥ 


-++-+>>>ल........>+जजत+>+++-ऊ-++>क्र वे ता आफिक 


निर्वाचन क्षेत्रों के प्रकार ४११ 


जनता पर नारो का ज्यादा प्रभाव नहीं पडता। वे अपने प्रतिनिधि चुनते है जो निर्वाचक 
समूह बनाते हैं, वह निर्वाचक समूह आगे विधानसभा के सदस्यों का या कार्यपालिका 


'के अध्यक्ष का निर्वाचन करता है। निर्वाचक समूह के सदस्थ साधारण जनता 


की अपेक्षा अधिक अनुभवी, जाग्रत तथा प्रतिभासम्गन्त होते है। विधानगालिका 
के सदस्यों के चुनाव में जनता की अपेक्षा यह निर्वाचक-समूह अधिक सूझनबूक 
से काम लेगा । उस हारा चुने गये प्रतिनिधि योग्य शासक तथा विवान निर्माता 
होंगे । जन-सावारण तो राजनीतिक दलो के प्रचार के प्रंभाव मे आकर श्रपने मता- 
घिकार का गलत प्रयोग भी कर डालते है, परन्तु थोड़े से चुने हुए निर्वाचक समूह पर 
ऐमे प्रभाव का कोई भय नही रहता । निर्वाच ७ समूह के सदस्य अपने मत का प्रयोग 
बडी समभदारी से करते है, जल्दवाजी मे आकर नही । प्रत्येक प्रशत का निपटारा 
अत्यन्त गान्तिपुर्णा ढग से पर्याप्त विचार-विमर्श के अनन्तर किया जाता है । 

परन्तु अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की भी वडी श्रालोचना की जाती हैं 
ओर उसे प्रत्यक्ष निर्वाचन-प्रग्गाली से कही ज्यादा हीन बतलाया जाता है। श्रप्रत्यक्ष 
निर्वाचन व्यवस्था अ्रष्टाचार का मुख्य स्रोत है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सीनेट 
कय चुनाव पप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के मुताविक होता था, लेकिन मतदाता कभी भी 
अपने वोट का प्रयोग स्वतन्त्रतापूवंक नही करते थे । बड़े-बड़े पूंजीपतियो ढारा वोट 
खरीद लिये जाते थे । सीनेट के सदस्य संयुक्त राज्य के बडे-वडे कारखानेदारो के प्रति- 
निधि होते थे। हारकर इस व्यवस्था को हटाया गया और प्रत्यक्ष प्रणाली का 
प्रचलन हुआ । इस व्यवस्था के अ्रन्तगंत निर्वाचक समूहो के सदस्यों को कोई स्वतन्त्रता 
नही होती, वे अपनी पार्टी के आदेश के अनुसार वोट देते हैं। अप्रत्यक्ष निर्वाचन 
राज्याधिकारियों भे तथा जन-साधारण मे दूरी पैदा कर देता है। राज्याधिकारी 
निर्वाचक समूह के सदस्यो को खुश करने की कोशिश करते है न कि जनता को। 
आ्राजकल यह व्यवस्था अपने उद्देश्य को पाने में सर्वथा असफल रही है। कभी भी 
चुनाव उम्मीदवार के गुणावगुणो के आधार पर नही हुए । वे सदा ही पार्टीवाजी के 
आवार पर होते है। फिर अगर जन-साधारण निर्वाचकऋ समूह के सदस्यो के चुनाव 
के लिए उपयुक्‍त हैं तो वे विधान-सभा के सदस्यो का निर्वाचन क्‍यों नहीं कर सकते * 
जनता तथा विधानपालिक्य के सदस्यो के मध्य में मौजूद इस व्यवस्था की कोई उप- 
योगिता नहीं । जनता स्वय अपने उत्तरदायित्व को समझती है, वह कभी गलत 
चुनाव नही करती । यही कारण है कि श्रनेक राज्यो मे अप्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था 
को छोड प्रत्यक्ष चुनाव व्यवस्था को श्रपनाया गया है। 


१्४न. निर्वाचन क्षेत्रों के प्रकार ([9५968 0 ९००॥ह्वञाएशाएटा८5) 


चुनाव के लिए राज्य को विभिन्‍न चुनाव क्षेत्र मे वाट लिया जाता है। इन 
चुनाउ क्षेत्रों के दो प्रकार होते हैं--एक सदस्य वाला चुनाव क्षेत्र (88८ 
प्राद्या0श' (णाध्धापशाएए) तथा बहुसख्यक प्रतिनिधि चुनाव क्षेत्र ((ए०॥- 
ए्ध्गाधण ००ा३ध००7०७) । एक सदस्य' वाले चुनाव क्षेत्रों से एक ही प्रतिनिधि 


४१२ राजनीति शास्त्र के मूल सिद्धान्त 


चुना जाता है। इस व्यवस्था के झ्रवीन जितने प्रतिनिधि चुने जाने हो राज्य को उतने 
चुनाव क्षेत्रों मे बाँट लिया जाता है। प्रत्येक चुनाव क्षेत्र से एक ही अतिनिधि चुना 
जाता है । इसका भ्रर्थ यह नही कि हरेक चुनाव क्षेत्र से एक ही भ्रादमी चुनाव लडता 
है। एक ही क्षेत्र से चुनाव लडने वालों की संख्या तो काफी हो सकती है, 
परन्तु उन सब मे जो सबसे श्रधिक वोट प्राप्त करता है, वह विघानपालिका का सदस्य 
बनता है, शेष नही । भारत, सयुक्‍त राज्य प्रमेरिका या ग्रेट ब्रिटेन मे एक सदस्य वाले 
चुनाव क्षेत्रों की व्यवस्था रहती है । 

बहुसख्यक प्रतिनिधि चुनाव-व्यचस्था के श्रन्तगंत एक से भ्रधिक अनेक (पांच, 
छ या सात) प्रतिनिधि एक ही चुनाव क्षेत्र से चुने जाते हैं । इस व्यवस्था के अनुसार 
प्रत्येक राज्य को बडे-बडे चुनाव क्षेत्रो मे बाँठ दिया जाता है, और प्रत्येक चुनाव 
क्षेत्र से एक साथ चार-पाँच प्रतिनिधि चने जाते हैं । 

एक सदस्य वाले चुनाव क्षेत्र की व्यवस्था सरल तथा सीधी-सादी है। श्राकार 
में छोटी होने के कारण चुनावकर्त्ता श्रौर निर्वाचित प्रतिनिधि दोनो ही एक दूसरे के 
सम्पक मे भ्रा सकते है । ये व्यवस्था सस्ती भी है और एक साधारण आझादमी भी बिना 
ज्यादा खर्च किये चुनाव लड सकता है। वोटर लोग अपने आप श्रपने प्रतिनिधि का 
चुनाव करते हैं, वे जानते हैं कि उनक्रा प्रतिनिधि कौन है। इस व्यवस्था के भ्रन्तगंत 
निर्वाचित व्यक्ति अ्रपने घुनाव क्षेत्र मे रहने वाले लोगो के हितो की बडी श्रच्छी 
तरह से देख-भाल कर सकता है। चुनाव क्षेत्र के छोटे होने के कारण ही ऐसा 
सम्भव है। 

इस प्रणाली के भ्रन्तगत श्रल्पमत को भी श्रपने प्रतिनिधि चुनने का मौका 
मिल जाता है, क्योकि चुनांव क्षेत्रों का बेंटवारा इस ढेंग से किया जा सकता है कि 
अल्पमत भी किसी न किसी चुनाव क्षेत्र मे भ्रच्छी स्थिति मे आ जाएँ यानी वे बहु- 
सख्यक हो जाएं। यह व्यवस्था स्थानीय प्रतिभा को चुनाव लडने के लिए प्रोत्साहित 
करती है भ्रौर विधानपालिका मे मन्त्रिमण्डल निर्माण के लिए स्थायी बहुमत प्रदान 
करती है। वहुसख्यक चुनाव क्षेत्र मे फोई भी दल बहुमत प्राप्त नहीं कर पाता, 
वल्कि छोटे-छोटे ग्रुप श्रलग-प्रल१ चुनाव क्षेत्रो से चुने जाते हैं श्नौर वे विधानपालिका 
में किसी भी पार्टी को मन्त्रिमण्डल बनाने की स्थिति मे नहीं श्राने देते । 

परन्तु इस प्रकार के निर्वाचन क्षेत्र के भी अपने दोष हैं। सर्वप्रथम तो इस 
व्यवस्था के भ्रन्तर्गंत जनता मे अ्प्रिय उम्मीदवार भी चुने जाते हैं। इस व्यवस्था के 
दोष उस समय पता चलते हैं जबकि एक ही क्षेत्र से तीन उम्मीदवार चुनाव लड रहे 
हो। श्रगर श्यामसिह को २०० वोट प्राप्त हुए और उसके मुकावले मे खडे रतन्सिह 
तथा शेरसिह को क्रमश” १६० तथा १४० वोट प्राप्त हुए तो स्पष्ट है कि उस चुनाव 
कैत्र का बहुमत श्यामसिह के विरुद्ध है परन्तु फिर भी वही चुना जाएगा प्रयोकि 
अन्य दोनों उम्मीदवारों को व्यक्तिगत वोट थोडे मिले हैं । 

इसी प्रकार जो उम्मीदवार हारे हुए उम्मीदवार के लिए वोट देते हैं उनका 
कोई भी प्रतिनिधि विधानपालिका मे नही पहुँच पाता । यह बात एक उदाहरण से 
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स्पष्ट हो जायगी । मान लीजिए अम्बाला निर्वाचन क्षेत्र मे सात लाख वोटर है, इन 
में से तीन लाख तो काग्रेसी उम्मीदवार को वोट देते हैं, दो लाख कम्युनिस्ट सदस्य 
के पक्ष मे और शेष डेढ लाख हिंदुसभा, जनसघ तथा श्रकाली पार्टी को | यह तो 
स्पष्ट है कि काग्रेसी उम्मीदवार जीत गया, परन्तु उन साढे तीन लाख वोटरों का कोई 
भी प्रतिनिधि विधान-सभा मे न जा सका जिन्होने अ्रसफल उम्मीदवा रो को वोट दिए थे। 

इस व्यवस्था के भ्रन्तर्गत चुने गए प्रतिनिधियों का दृष्टिकोण बहुत सक्ुचित 
होता है । वे सदा स्थानीय हितो की ही वात सोचते है, राष्ट्रीय हितों की परवाह 
नही करते । उनका बडा मकसद अपने निर्वाचन क्षेत्र के सहायको का मदद करना 
होता है । 

उपयु वत दोषो के होते हुए भी इस समय एक सदस्य वाले चुनाव क्षेत्र की 
व्यवस्था बहुत उपयुक्त समझी जाती है, और अधिकाश प्रजातन्त्रात्मक देशो में 
उसका भ्रनुसरण किया जाता है । 


१४६९. श्रानुपातिक प्रतिनिधित्व (709ण॥ 07 रिशआ०8थांक्षाणा): 


ऊपर हम देख आए हैं कि मौजूदा चुनाव-प्रणाली जिसके अन्तर्गत एक चुनाव 
क्षेत्र से एक ही प्रतिनिधि चुने जाने की व्यवस्था रहती है, दोषपूरं है । इसके श्रन्त्गंत 
प्रल्पमत को प्रतिनिधित्व नही मिल पाता | दूसरा इस व्यवस्था के श्रधीन जनता मे 
अग्रियदल भी विधानपालिका में बहुमत प्राप्त कर सकता है। १९४२ के चुनाव 
में हमारे यहाँ काग्रेस को वोटो की बहुसख्या प्राप्त नही हुई, तथापि राज्यों में और 
केन्द्र में दोनों जगह ही काग्रेस ने बहुमत प्राप्त किया। इस व्यवस्था के श्रन्तर्गत, जैसा 
कि हम पीछे देख आए है, श्रसफल उम्मीदवार को वोट देने वाले वोटरों को अ्रपना 
एक भी प्रतिनिधि भेजने का अभ्रधिकार नहीं मिल पाता । इन सभी दोषों को दूर 
करने के लिए आनुपातिक चुनाव व्यवस्था की खोज की गई है । 

इस चुनाव-प्रशाली का जनक ब्रिटिश विचारक थामस हेयर (7|07785- 
प्रआ७) है। आनुपातिक चनाव-व्यवस्था के लिए हेयर ने दो वातें श्रावश्यक मानी 
हैं (१)--निर्वाचन-क्षेत्र की प्रचलित मौजूदा प्रणाली को छोड दिया जाय श्रौर उसके: 
स्थान पर बड़े-बड़े क्षेत्र वाले वहुसख्यक चुनाव क्षेत्रों को श्रपनाया जाय । इनमे से: 
कम से कम तीन और अधिक से अधिक पदत्द्रह प्रतिनिधियों के चुनने का व्यवस्था: 
रहती चाहिए । 

(२) प्रत्येक मतदाता को उतने ही वोट देने का अधिकार होना चाहिए 
जितने कि सदस्य चुने जाने की व्यवस्था हो। इस प्रणाली के श्रन्तर्गत सफल उम्मीदवार 
वह नहीं होंगे जिन्हे कि बहुमत प्राप्त हो, वल्कि वह उम्मीदवार ही सफल समझे 
जायेंगे जो वोटो का एक निश्चित कोटा प्राप्त कर सके । 

आनुपातिक चुनाव-व्यवस्था के निम्नलिखित दो मुख्य प्रकार हैं--- 

(१) एक परिवतंनीय मत प्रणाली (वन पंग्र्ठॉ७.. ध्रशाशशि406- 

ए06 5एशंधा) । 
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(२) सुची व्यवस्था ([78 87४०7) । 

एक परिवर्तनीय मत-प्रणाली--इस व्यवस्था के अन्तर्गत सम्पूर्ण देश को 
बडे-बडे चुनाव क्षेत्रों में वाट दिया जाता है, जिसमे से तीन से श्रधिक व पन्द्रह से कम 
सदस्यो के निर्वाचन की व्यवस्था रहती है। कितने भी सदस्यो के चुने जाने की व्य- 
वस्था क्‍यों न हो प्रत्येक वोटर एक ही वोट दे सक्रेगा । परन्तु प्रत्येक वोटर को एक 
विशेष अ्रधिकार दिया जाता है । वे अपनी पसन्द के अनुसार जितने भी उम्मीदवार 
है उनके भागे, एक, दो, तीन, चार, पाँच इत्यादि सख्याएँ लिख सकता है। ये नख्याएँ 
उसकी पसन्द की सूचक हैं, यानी जिस नाम के श्रागे वह "एक! लिखता है वह उसकी 
हृष्टि में योग्यतम व्यक्ति हैं, दूसरी पसन्द वाला दूसरे स्थान पर आता है, इसी प्रकार 
अन्य लोगो की स्थिति भी समझी जानी चाहिए । 

प्रत्येक उम्मीदवार को वोटो की एक निश्चित सख्या या कोटा((0७०६७) प्राप्त 
करना होता है। यह कोटा पहले ही निश्चित कर दिया जाता है । भ्रगर एक वोटर ने 
एक उम्मीदवार को भ्रपनी प्रथम पसन्द का वोट दिया है, परन्तु वह पहले ही अपने 
निश्चित सख्या के वोट प्राप्त कर चुका है तो उस वोटर का वोट व्यर्थ नही जायगा । 
इस दक्शा मे उसका वोट उस व्यक्ति को मिल जायगा जिसे कि उसने दूसरी पसन्द का 
चोट दिया हो, और अगर वह भी एक निश्चित कोटा प्राप्त कर चुका हो तो उस 
उम्मीदवार को वह वोट मिलता है जिसे कि उसने तीसरा स्थान दिया है। इस प्रकार 
उसका वोट तब तक इस्तेमाल किया जा सकता है जब तक कि सभी सीटें भर न 
जायें । इस प्रणाली का एक मात्र उद्देश्य यह है कि एक भी चोट व्यर्थ नही जाना 
चाहिए । 

सूची व्यवस्था ([/8 5५४७॥)--इस व्यवस्था के भ्रन्तगंत भी वहुसख्यक 
अतिनिधि चुनाव क्षेत्रो की श्रायोजना की जाती है। प्रत्येक वोटर उतने ही वोट दे 
सकता है जितने कि सदस्य उस क्षेत्र से चुने जाने हैं। भ्रगर चार सदस्य चुने जाने 
हैं तो एक वोटर को चार वोट डालने का भ्रधिकार होगा । परन्तु वह्‌ एक उम्मीदवार 
के लिए एक से भ्रधिक वोट का इस्तेमाल नही कर सकता । उम्मीदवारो के नामो की 
सूची उनकी पार्टियों के आधार पर बना ली जाती है। प्रत्येक पार्टी उतने ही उम्मीद- 
वारो के नाम देती है जितनी सीटें उस निर्वाचन क्षेत्र से पुरी की जानी होती हैं। 
यदि चार पार्थ्याँ उस क्षेत्र से चुनाव लड रही हैं तो चार लिस्टें तैयार की जाता 
हैं प्रत्येक वोटर पूरी की पूरी लिस्ट के लिए अपना वोट देता है । 

वोट डालने के भ्रनन्तर वोटो की कुल सख्या की चुने जाने वाले सदस्यों की 
सख्या से भाग दे लिया जाता है और चुनाव के लिए आवदध्यक वोटो का कोटा 
निकाल लिया जाता है । इसके वाद एक दल द्वारा प्राप्त वोटो की सख्या का निर्वा- 
चन के लिए आवश्यक कोटे से भाग दे दिया जाता है और इस प्रकार फंसला कर 
लिया जाता है कि एक पार्टी वो क्तिनी सीटें मिलती चाहिएँ। मान लीजिए, सहा- 
रनपुर के निर्वाचन क्षेत्र से पाँच सदस्य चुने जाने हैं और कुल मिलाकर एक 
लाख वोट डाले गये हैं। एक लाख को पाँच से भाग देने पर निर्वाचन कोटा वीस 
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हजार निश्चित किया गया। भव हम देखेंगे कि प्रलग-झलग पाटियो को कितने-कितने 
वोट प्राप्त हुए हैं। मान लीजिए काग्रेस को भ्रढतालीस हजार, समाजवादी दल को 
'पज्चीस हजार तथा कम्युनिस्ट पार्टी को इक्कीस हजार और हिन्दुसभा को छ हजार 
वोट मिले है तो काग्रेस को दो सीटें, समाजवादी दल तथा कम्युनिस्ट पार्टी को एक- 
एक सीट प्राप्त होगी। एक स्थान खाली वचता है। उस स्थान की पूर्ति के लिए 
कोई भी पार्टी निश्चित कोटा प्राप्त नही करती । ऐसी अ्रवस्था मे एक श्रौसत निकाल 
ली जायगी और जो पार्टी इस भौसत के श्रनुसार सबसे अ्रधिक वोट प्राप्त करती है 
उसे ही यह सीट सौंपी जायगी। उपयुक्त श्रवस्था मे काग्रेस ही सव से अधिक 
प्रीसत सीटे प्राप्त करती है, अत बाकी बची सीट उसी को मिलेगी । 

भानुपातिक चुनाव व्यवस्था का प्रचलन जमनी, हालेण्ड, आ्रास्टया, स्वीडन, 
“इत्यादि श्रमेक राज्यों मे था | 

ग्रानुपातिक प्रतिनिधि व्यवस्था का मूल्याँकन--आनुपातिक चुनाव-व्यवस्था 
अल्पमत को समुचित प्रतिनिधित्व देने का सर्वश्रेष्ठ साधन है। हम ऊपर देख चुके 
हैं कि साधारण चुनाव-व्यवस्था के अन्तर्गत अक्सर ऐसी पार्ठियाँ चुनाव जीत जाती 
हैं जिन्हे कि वोटों की श्ौसत सल्या थोडी प्राप्त हुई होती है, और उन बोटो का 
कुछ भी नही बनता जो कि एक असफल प्रतिनिधि को दिये जाते है । इस व्यवस्था के 
श्रधीन राज्य के श्रन्तर्गत मोजूद सभी दलों को उनके श्रनुपात के अनुसार वोट प्राप्त 
हो जाते हैं । जैसा कि हम पीछे देख भाए हैं इस व्यवस्था के अन्तर्गत मतदाता का 
कोई भी वोट व्यर्थ नही जाने पाता । जिधानपालिकाशों का रूप भी इस व्यवस्था के 
अन्तगंत बदल जाता है। उसमे कोई भी एक दल बहुमत प्राप्त नही कर पाता इस 
कारण सभी दल मिलकर ही राज्य-शासन चलाते हैं। श्रगर सभी दल नहीं भी 
मिल पाते तो कुछ दल तो झ्रापस मे समझौता करते ही हैं। इस प्रकार एक दल की 
तानाशाही नही चल पाती । श्रक्सर मिश्रित मन्त्रिमण्डल बनते हैं, ऐसे मत्त्रिमण्डल 
राष्ट्रीय चरित्र का तथा जनता के विभिन्‍न वर्गों का ठीक-ठीक प्रतिनिधित्व करते है । 
जब मन्त्रिमण्डल कम्जोर हो तो वे विधानपालिका की मर्जी के मृुताविक काम करते 
हैं, झपनी मनमाती नहीं कर पात्ते॥ ऐसी विधानपालिकाएँ जिनसे कि किसी एक 
पार्टी का बहुमत नहीं होता, किसी भी क्रान्तिकारी या मौलिक परिवर्तन के पक्ष में 
नही होती । वे-ऐसा कर ही नही सकती | जहाँ विधानपालिकाएँ किसी एक ही 
दल हारा जासित की जाती हैं, वहाँ ऐसे मोलिक परिवर्तनों की सम्भावना वनी 
रहती है । 

- आनुपातिक चुनाव व्यवस्था का शिक्षात्मक मूल्य भी हैं । वोटर को अपनी 
अलग-श्रलग पसन्द जतानी होती है, वह विभिन्‍न उम्मीदवारों के गुणावगुरा की परीक्षा 
करता है, पाध्यो के प्रोग्राम को देखता है और फिर सोच-विचार के अनन्तर शपना 
मत प्रकट करता है । 

ग्रानुपातिक चुनाव व्यवस्था की कड़ी आलोचना भी की गई है, व्यवहार रूप 
में भी श्रनेक स्थातो पर इसे दोषपूर्रोा पा छोड दिया गया है। प्रो० लॉस्‍्की इत्यादि 


डश्द राजनीति श्ञास्त्र के शुल सिद्धान्त 


विचारक इस व्यवस्था के विरोधी हैं। विधानपालिकाओं मे भ्रल्पमत्ो का प्रतिनिधित्व 
अवदय होना चाहिए, परन्तु इसका श्रथं यह नहीं कि विधानपालिकाएँ पार्टीवाजी तथा 
प्रूपवन्दी का भ्रखाडा बन जाएँ और वे विधान-निर्माण के तथा शासन-सचालन के 
अपने वास्तविक कार्य कर ही न सकें । आनुपातिक चुनाव-अ्रणाली के भन्तगंत 
विधानपालिकाएँ ध्रलग-अलग दलो के षड्यन्त्रो का केन्द्र बन जाती हैं। इस चुनाव- 
व्यवस्था के श्रधीन॒ कोई एक दल बहुमत नहीं प्राप्त कर सकता, अतः मन्त्रिमण्डल 
का निर्माण कुछेक दल मिलकर करते हैं। ऐसे मन्त्रिमण्डल, जो कि मिश्रित 
मन्त्रिमण्डल कहलाते हैं, कभी टिकाऊ नही होते ! राजनीतिक सौदेवाजी चलती रहती 
है, छोटे-छोटे ग्रप अपने आपको लाभदायक स्थिति में रखने के लिए नये-नये मन्चि- 
मण्डली के निर्माण से सहयोग देते हैं। मन्त्रिमण्डल के टिकाऊ न होने से किसी भी 
निश्चित या स्थायी नीति का अनुसरण नहीं किया जा सकता । शासन का नियन्त्रण 
भी जनता के प्रतिनिधियों के हाथ से निकलकर स्थायी सरकारी नौकरो के हाथ मे 
आ जाता है । जब भन्त्रिमण्डल का जीवन-काल छोटा हो तो उस गवस्था मे राज-काज 
चलाने की जिम्सेवारी उस पर रह ही नहीं पाती । ऐसे मन्त्रिमण्डलो में मन्व्रियों का 
कार्य शासन चलाना न होकर अपनी स्थिति को मजबूत करना होता है । फलतः 
शासनतन्त्र मे भ्रष्टाचार तथा घूसखोरी का विस्तार हो जाता है । राष्ट्र के राज- 
नीतिक जीवन की पवित्रता नष्ट हो जाती है । 

श्रानुपातिक चुनाव-व्यवस्था में छोटे-छोटे ग्रपो को भी चुनाव मे जीतने की 
उम्मीद रहती है, फलत राजनीतिक दलो की सख्या घटने की बजाय बढती जाती 
है । राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से भी यह व्यवस्था उपयुक्त नही कही जा सकती ४ 
क्ष्योकि छोटे-छोटे श्रल्पमतो का विस्तार होता है उनकी राजनीतिक जीवन में इज्जत 
होती है, भौर लोग राष्ट्रीयहिंत मे सोचना छोड वर्गहित की ही वातें सोचत्ते हैं। 

बहुसख्यक निर्वाचन क्षेत्र के श्रयने दोष हैं। ऐसे क्षेत्रों से भ्रनेक प्रतिनिधि 
चुने जाते हैं, उनका जनता से कोई सम्पर्क नहीं होता, न ही जनता जानती है कि 
कौन उनका वास्तविक प्रतिनिधि हैं। चुनाव क्षेत्र के विस्तृत होने के कारण चुनाव 
लडने में बहुत खर्च होता है, इस कारण साधारण श्रेणी के नागरिक तो चुनाव लडने 
की वात ही नही सोचते । वैसे भी यह चुनाव-व्यवस्था बहुत जटिल होती है, जन- 
साधारण को इतनी राजनीतिक शिक्षा नही होती कि वह इस को ठीक-ठीक रूप मे 
समझ भी सकें । एक परिवतंनीय मत व्यवस्था के भ्रधीन निर्वाचक अपनी पसन्द को 
निश्चित तथा स्पष्ट रूप मे रखने मे असमर्थ होता है। श्रानुपातिक चुनाव व्यवस्था 
के श्रधीन उपचनाव (89-९६००१७) भी नही हो पाते ) वस्तुत इस व्यवस्था 
को प्रपनाने के लिए जनता का पर्याप्त किक्षित होना और आधिक दृष्टि से उन्नत 
होना लाजमी है । 
१५० व्यावसायिक प्रतिनिधित्व (#प्राट्ाणा॥ं +९०॥2८5९(४(07) 

अनेक राजनीतिक विचारको का कथन है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था 

साधारण चुनाव व्यवस्था दोनो ही दोपपूर्ण हैं ओर वे हमारी राजनीतिक 


व्यावसायिक प्रतिनिधित्व ४१७ 


समस्यात्रो का समुचित समाधान पेश नहीं करतीं । इन दोनों प्रकार की चुनाव- 
व्यवस्थाओं का श्राधार भौगोलिक चुनाव क्षेत्र है। एक ही गाँव, कस्बे या प्रदेश मे 
रहने वाले सभी वर्ग तथा व्यवसाय' के लोग श्रपने हित्ो की रक्षा के लिए एक सामान्य 
प्रतिनिधि का निर्वाचन करते हैं, परन्तु यह व्यवस्था तुटिपूर्ण है। समाज में प्रनेक 
व्यावसायिक, आर्थिक तथा पेशे से सम्बन्ध रखने वाले समुदाय हैं, उनसे लाखों व्यक्ति 
सम्बन्धित होते है, उनके हितो का प्रतिनिधित्व इस व्यवस्था द्वारा सम्सव नही । 

एक ही प्रदेश मे रहने वाले लोगो के सामान्य स्वार्थ नही हो सकते, भ्रगर हो 
भी सकते है तो बहुत मामूली विषयो तक ही । एक ही पेशे या व्यवसाय' के लोगो के 
सामान्य हित होते हैं । एक अ्रष्यापक अपने वर्ग के लोगो की कठिनाइर्या जानता है, 
विधघानपालिका मे वह अपने वर्ग के स्वार्थों का ठीक-ठीक प्रतिनिधित्व कर सकता है । 
इसी प्रकार एक मोची (जूते सीने वाला) किसान या मिल मजदूर अपने वर्ग के स्वार्थों के 
सही प्रतिनिधि हो सकते हैं, उनके हितो का सही प्रतिनिधित्व शहर में रहने वाला एक 
वंकील नही कर सकता | यह कहना कि प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर चुने गये 
प्रतिनिधि अपने प्रदेश मे मौजूद सभी परस्पर विरोधी स्वार्थों का प्रतिनिधित्व करते हैं, 
सर्वंथां गलत है | आज के लोगो में वर्गगत स्वार्थों की एकता श्रधिक है और प्रदेशगत 
स्वार्ो की बहुत कम । जन-साधा रण विभिन्‍न वर्गों मे वेंटा हुआ है, उनमे वर्ग चेतना पर्याप्त 
प्रबुद्ध होती है । इन वर्गों का वेटवारा बहुत कुछ व्यवसाय के श्राघार पर हुआ है । 
अतः चुनाव व्यवस्था का संगठन इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि प्रत्येक 
व्यावसायिक समुदाय अपने प्रतिनिधि भेज सके । एतदये प्रादेशिक चुनाव-व्यवस्था के 
स्थान पर व्यावसायिक चुनाव क्षेत्र बनाने चाहिएँ। व्यावसायिक चुनाव-व्यवस्था के 
अन्तर्गत मजदूर, मिल मालिक, श्रध्यापक, डाक्टर, इजीनियर इत्यादि सभी विधान- 
पालिकाओं मे अपने-अपने प्रतिनिधि भेजेंगे । 

इस प्रकार के व्यावसायिक प्रतिनिधित्व को व्यवस्था पुराने समय मे भी मिल 
जाती है। पुरानी परिपाटी के अनुसार कुलीनवर्ग, पादरी तथा जनसाधारण भपने- 
अपने प्रतिनिधियो का चुनाव करते थे। आास्ट्रिया मे मतदाताओो के पाँच वर्म थे-- 
बडे जमीदार, नगर व्यापारमण्डल, ग्राम तथा जन-साधारण । वर्तमान समय मे तो 
व्यावसायिक प्रतिनिधि व्यवस्था का व्यापक समर्थन किया गया है। यह यकीन किया 
जाता है कि व्यावसायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था ही लोकतन्त्र के झ्ादर्शो के अनुकूल 
है। गिल्ड समाजवाद के मुख्य प्रणेता जी डी एच. कोल (6 79. पर. 206) ने 
वर्तमान निर्वाचन-व्यवस्था की कडी श्रालोचना करते हुए व्यावसायिक निर्वाचन व्यवस्था 
का जबरदस्त समर्थन किया है । उसके अतिरिक्त फ्रेंच विचारक मिरावों 
(शिधा४६४४), सेयीज (8८9०७) तथा झुग्वी (6080) ने भी इस 
व्यवस्था का समर्थन किया है। चूग्वी का कथन है कि उद्योग, सम्पत्ति, व्यवसाय, 
पविज्ञान तथा धर्म, सक्षेप मे, राष्ट्रीय जीवन की सभी महान्‌ शक्तियों को विधानपालिकं। 
मे प्रतिनिधित्त मिलना चाहिए। अग्रेज विधान-शास्त्री लार्ड ब्वाउघम ने ब्रिटिश 
संविधान पर लिखी गई अपनी पुस्तक से उस निर्वाचन-व्यवस्था का समर्थन किया है 


४१८ राजनीति शास्द्र के मूल सिद्धान्त 


कि जिसके द्वारा समाज का प्रत्येक वर्ग तथा समुदाय विधानपालिका मे प्रतिनिधित्व पा 
सके । ग्राहम वेलस ने भी व्यावसायिक प्रतिनिधि व्यवस्था का समर्थन किया है । 
उनके मतानुसार एक राज्य मे दो प्रतिनिधि सस्थाएँ होनी चाहिएँ एक के सदस्यो का 
खुनाव प्रादेशिक आधार पर होना चाहिए श्रौर दूसरे के सदस्यो का व्यावसायिक 


श्ाधार पर । 
व्यावसायिक प्रतिनिधि व्यवस्था का अनेक राज्यो मे अ्रनुसरण भी किया गया 


है । सोवियत रूस मे पहले पहल झॉल रशियन काग्रेस (8॥ ॥१०७४श॥ (०7९87०४५) 
में व्यावसायिक चुनाव व्यवस्था को श्रपताया गया। इटली मे भी इसी व्यवस्था का 
झनुसरण किया गया। भ्रन्यत्र भी द्वितीय सदन में कुछ सीटो का चुनाव व्यावसायिक 
चुनाव पद्धति पर किया जाता है । अविकाश से व्यावसायिक या झ्राथिक समुदायों को 
विधानपालिका में स्थान देने के बजाय सलाहकार समितियो के खप मे आयोजित 
किया जाता है। जमंनी, यूगोस्लाविया, पोल॑ण्ड, स्पेन, पुर्तंगाल तथा ग्रेट ब्रिटेन मे ऐसी 
ही अतेक सलाहकार परिपदों की नियुक्ति की गई थी। इनका काम केवल कानून 
निर्माण नही, बल्कि सात्र सलाह देना था | 

व्यावसायिक चुनाव-व्यवस्था कौ झालोचना--इस चुनाव व्यवस्था की भी 
बडी कडी आलोचना की जाती है। यह कहा जाता है कि व्यावसायिक चुनांव- 
व्यवस्था राष्ट्रीय एकता को स्वंथा नष्ट कर देगी, देश में वर्ग सघर्ष, पारस्परिक द्वेष 
तथा वेमनस्य उत्पत्त करेगी । राष्ट्रीय विधानपालिकाओों के सदस्यो का ग्रुणात्मक 
वृष्टि से पतन हो जायगा और विवानपालिकाएं विभिन्‍त प्रकार के विरोधी वर्गो के 
सघषं का अ्खाडा बन जायेंगी । विधानपालिकाओ का कार्य जन-सामान्य का--बिना 
वर्गेगत भेद-भाव का ध्यान रखे--कल्याण करना है, उसके सामान्य हित को दृष्टि मे 
रखकर कानून बनाना है । परन्तु व्यावसायिक चुनाव-प्रणाली के प्रचलन के फलस्वरूप 
विघानपालिकाझो के सदस्यों के दृष्टिकोण सकुचित हो जायेंगे श्रौर वे वर्गजात 
स्वार्यो से ऊपर उठ जनसामान्य के कल्याण की वात नही सोच सर्केगे। लोग अपने 
सामान्य हितो को भूल वर्गगत हितों का ही ख्याल रखेंगे ) 

यह कहना भी गलत है कि सभी समुदाय एक ही प्रकार के उद्देश्यों का 
अनुस रण करते हैं। एक ही समुदाय मे रहने वाले या एक ही पेशे के अनुगामी लोग 
सदा एक ही ढग से नही सोचते । प्रोफेसर वार्थेलेमी का विचार है कि यह जरूरी 
नही कि सभी वर्गों के लोग वर्गंगत स्वार्थो से प्रेरित होकर ही वोट दें । राजनीतिक 
पाटियाँ इस उद्देश्य को विफल बना देंगी। लोग अपने वर्ग गत स्वार्थों का त्याग कर 
राजनीतिक पार्टियों के झ्ादेशो का अनुसरण करेंगे। 

यह व्यवस्था राज्य के भ्रस्तित्व को ही खतरे मे डाल देती है, जेसा कि कोल 
इत्यादि ने सुकाया है कि राज्य मे प्रग्ुता के दो संगठन होने चाहिएँ, एक तो 
भाथिक प्रम्मु और दूसरा राजनीतिक । ऐसा विभाजन राष्ट्रीय एकता के लिए और 
यविभाज्य प्रमुता के लिए खतरनाक है । हमे समाज के अ्रन्तगत वर्गंगत तथा व्यवसायगेत॑ 
मैदो को इतना महत्व नहीं देना चाहिए। फिर बडी कठिनाई यह है कि 
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किन-किन वर्गों को विधानपालिका में स्थान दिया जाना चाहिए | प्रो० लास्की ने इस 
व्यवस्था के सम्पूर्ण श्राघार को ही गलत माना है। उसका कथन है कि एक डाक्टर 
« का तथा विधघानपालिका के कार्य का क्या सम्बन्ध हो सकता है ” विदेशी नीति, व्या- 
पार-नीति या खानो के राष्ट्रीयकरण के सवालो का क्या कोई डाक्टरी हल भी हो 
सकता है ? इस प्रकार व्यावसायिक प्रतिनिधित्व की कोई विशेष उपयोगिता नही । 
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टशिटाटट 
7, ॥00 ए०प 80ए00%/8७ प्रयर०७8७६ ७7086 ?े ए॥868 से ए0पफ. ठग. 445 
०एगाणा, शाठणेत 9७ पा वृषक्ीए्थ्रव्रणा8 407 69 65००088७ 0 
%970786 2 (229, 7942) 
2. 86806 696 0888 ई07 70वें 82क्षाप४# ए0ण/धया 8प्री0०826 खप, 46 
3 3)80प88 थ6 #छ0क्काए8 ॥6008 0 शग्री०७ शराध्यफेश' छगत 67५ 48 
ग्रापोति-00ाय0ए७ 0णा8गप707068 (29 795/ ,४०७ ) 
4 50806 #6 0886 जा ईए0प्र/ 07866 8ए80॥ 0 छ08४०७क७0०07 #7 7 


छते हीए० एणपए 0ज7 0एााणगाः (20 7934 , ८८ 7936) 
6 पिडएछोशाओ 06 6880 ई0७0ए783 07 छ7070एणा9) 76-. *था !49 


ए76507 4007, 2ै0ए8708७ #&ए2प7७४8 ई0० छ7वें 82७४ 76. 
(47. 7947, 7944, 29. 7938, 7935, 7957; श्रवह, 72939, ८ह्ा, 72932). _ 
6. सऋएीशा एए्ााणानओं तेक्ा00/80ए, 7/8 एशं)्रणए0068, 09]808 _ 
ह0ते प्र९७0058, (482. 7947) 
095 
फरफ़ोंब्पा फतणीए पाल लेशागाउ|)० (६) पिकाणानों, 70 (9) ६60ए0- /। 50 


$0ंभे 70788679 ४070 गा गि6 ए0वेशश 888. (८८ 4937; 
है हैँ 097, 70405 


डरर राजनीति शास्त्र के मूल सिद्धान्त 


मे मान्यता प्राप्त नहीं कर सकी ) सोचियत रूस इन्हें भ्रधिकार रूप में मान्यता देता 
है, भ्रन्यत्न वे नैतिक अधिकार के रूप में मौजूद हैं। परल्तु इत भ्रधिकारों के विषय मे 
यह कहना गलत नही होगा कि ये अ्रधिकार निर्माण-अ्रवस्था मे हैं। लोकमत के प्रभाव 
से जब कभी इन्हे राज्य की स्वीकृति मिल जायगी तभी ये अधिकार के रूप मे बदल 
जायेंगे। समाज के भीतर रहते हुए यदि श्रधिकारों की कोई सामाजिक या कानूनी 
स्वीकृति न हो और प्रत्येक व्यक्ति को झपनी शक्ति तथा चतुरता के बल पर अपने 
अधिकारों के उपभोग की स्वतन्त्रता हो तो 'जिसकी लाठी उसकी मेस” वाला असूल 
चलेगा । गरीब तथा कमजोर लोग अपने अश्रधिकारो के इस्तेमाल के लिए घनी तथा 
बलवान लोगो पर पाश्चित रहेगे। राज्य के नियम तथा कानून ऐसी स्थिति उत्पत्न 
कर देते हैं जिसके श्रन्तर्गंत समाज के सभी सदस्य बेखटके अपने भ्रधिकारों का 
इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर व्यक्ति सामाजिक जीवन का हिस्सा नही, वह अकेला 
ही समाज से बाहर रहता है, श्रपनी आवध्यकताझो की पूर्ति के लिए उसे किसी 
भी श्रत्य व्यक्ति पर श्राश्नित नही रहना पडता, तो ऐसे व्यक्ति के लिए किसी भी 
प्रकार के अधिकार की झ्रावदयकता ही नहीं रहती। वह जो चाहे कर सकता है। 
परल्तु व्यक्ति का जीवन सामाजिक सम्बन्धों के श्लाघार पर ही पूर्ण बन पाता है, 
उससे ऊपर या वाहर नही। समाज के श्रन्तगंत रहते हुए ही वह अधिकारों का उपभोग 
कर सकता है । हमे यहाँ यह भी समझ लेना चाहिए कि सामाजिक स्वीकृति तथा वेधा- 
निक स्वीकृति में भी प्रन्तर है। अनेक बार अनेक ऐसी वेयक्तिक तथा सामूहिक माँगें 
होती हैं, जिन्हे सामाजिक स्वीकृति तो अवश्य मिल जाती है, परन्तु राज्यकीय स्वीकृति 
प्राप्त नही होती । ऐसे श्रघिकार वैध श्रधिकार नही कहलाते, यद्यपि उन्हें समाज हारा 
स्वीकृत प्रधिकार अवदय कहा जाता है । समाज द्वारा स्वीकृत श्रधिकारों को लागू करने 
को जिम्मेदारी राज्य पर नही होती । 

चौथे शभ्रधिकार की सत्ता सभी के लिए लाजमी है, यानी एक भ्रधिकार का 
इस्तेमाल एक ही वर्ग तक सीमित नही होना चाहिए । उसका उपभोग सभी नागरिक 
कर सकें, ऐसी स्थिति होनी चाहिए । यदि भ्रधिकारो का उपभोग एक वर्ग तक सीमित 
है श्ौर नागरिकों के शेष वर्ग उस भ्रघिकार से वचित रहते हैं तो ऐसी श्रवस्था मे वह 
सभी वर्गों का अ्रधिकार न होकर एक-पझ्राध वर्ग का विशेषाधिकार बन जायगा। 
अधिकार का इस्तेमाल तो बिना जातिगत, बर्गंगत तथा वर्णंगत भेद-भाव के सभी के 
लिए प्राप्य होना चाहिए । श्रन्यथा अधिकार का आघार ही खत्म हो जाता है । 

पाँचवाँ भ्रधिकार तथा कत्तंव्य परस्पर भाश्ित हैं । प्रत्येक भ्रधिकार मे कर्तव्य 
की भावना निहित है । एक रूप मे तो वे भ्रधिकार हैं, दूसरे रूप मे वही हमारे कत्तंव्य 
हैं। वस्तुत वे एक सिक्के के दो पहलुझो की तरह हैं। दोनों के समन्वय से ही समाज 
मे भ्रधिकारों की सत्ता सम्भव है। वर्तमान समाज मे हम अधिकार तथा कक्तेंव्व में 
समुचित समन्वय नही कर पाते, फलत” समाज मे अनेक प्रकार के विवाद उत्पन्न हो 
जाते हैं । हमारे समाज की श्नेक खराबियाँ खत्म हो सकती हैं, अगर हम अधिकार तथा 
कर्तव्यों का ठीक-ठीक मेल कर पाये। अधिकारो का सामाजिक रूप है, तभी सम्भव हैं जब 
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झधिकारो का वर्गोौकरण---अधिका रो का रूप एक समान नही, उनमे भेद सम्भव 
है । साधारणुत श्रधिकारो के दो रूप माने जाते हैं--(१) नेतिक अधिकार (१४(07७8/ 
एह88) तथा (२) कातुनी अधिकार (.०89 78॥5) )। हमारे नेतिक श्रधिकार 
वे हैं जो हमारी यानी समाज की नैतिक धारणाओ्रो पर आ्राधारित हैँ। नैतिक 
अधिकार रीति-रिवाज तथा परस्मरा पर भी आधारित होते हैं। प्रत्येक समाज भे 
एक प्रकार की न्‍्याय-मभावना काम करती है, उसके झाघार प्रर सामाजिक कत्तेथ्यो 
तथा श्रप्तिकारों का विश्लेषण किया जाता है। एक प्रकार से तो सभी अधिकारों 
का एक नैतिक आधार होता है जैसा कि हम पीछे स्पष्ट कर श्राये हैं। परन्तु यहाँ 
“तेतिक अ्रधिकारों से हमारा मतलब उस अ्रधिकार समूह से है जो समाज हवारा 
स्वीक्षत किये जाते हैं, उसी द्वारा लागू होते हैं भर डिन्‍्हें राज्य फे कानून लागु नहीं 
"करते ।” लोग उनका उपभोग सामाजिक झालोचना के भय से करते हैं, सरकारी दण्ड 
के भय से नही । वृद्ध माता-पिता का अपने बच्चों से सेवा कराने का नैतिक अधिकार 
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है, निर्धनो का अमी रो से श्राथिक सहायता प्राप्त करने का भी एक नैतिक भ्रधिकार 
है, परन्तु यह कानूनी नही है, अ्रगर कोई व्यक्ति इन्हे नहीं मानता तो उसे सजा नही दी 
जाती, भ्रौर उसकी समाज मे निन्दा श्रवश्य होती है । 

नंतिक अ्रधिकारों भे से श्रनेक अधिकार तो समय तथा परिस्थितियों के 
ग्रनुसार कानूनी रूप भी धारण कर लेते हैं । प्रत्येक समाज मे धीरे-धीरे वे कानून 
की मान्यता प्राप्त कर लेते हैं। प्रारम्भिक शिक्षा का श्रधिकार, जीविकोपार्जन का 
अधिकार, विश्राम का श्रधिकार इत्यादि प्रनेक ऐसे नंतिक अधिकार हैं, जो धीरे-धीरे 
राज्य द्वारा मान्यता प्रदान किये जाने पर कानूनी श्रधिकार बनते जा रहे हैं । 

कानूनी श्रधिकार हमारे वे श्रधिकार हैं जिन्हें राज्य स्वीकृति प्रदान करता है, 
झोर जिनका इस्तेमाल राज्य के कापूनो के श्राधार पर सम्भव है। श्रगर कोई व्यक्ति 
प्रन्य व्यक्ति के श्रधिकारों के उपभोग मे वाघा डालता है या उन्हे मग करता है, तो 
वह कानून की हृष्टि से श्रपराधी ठहराया जाता है श्रौर उसे राज्य द्वारा सजा दी 
जाती है। राजकीय न्यायालय इन श्रधिकारो को कानून के श्रावश्यक भाग के रूप मे 
प्ागू करते हैं। जीवन का अधिकार, एक नागरिक का कानूनी भ्रधिकार है और जो 
भी इस अ्रधिकार के उपभोग में बाधा डालता है या उस पर हमला करता है, 
बह अपराधी है और उसे दण्ड दिया जाता है। प्रत्येक कानूनी श्रधिकार का नैतिक 
प्राधार होता है । 

कामूनी अधिकार के भी दो श्न्य रूप हैं, वे हैं--सामाजिक श्रधिकार 
(शा प्रष्ठा5$) तथा राजनीतिक प्रधिकार (?०70०४ एष्टा।8) । सामाजिक 
अधिकार नागरिक जीवन के श्राघार कहे जा सकते है। इन झधिकारो की 
प्राप्ति मनुष्य मात्र को होती है। प्रत्येक मनुष्य चाहे वह राज्य का नागरिक है 
या नही इन श्रधिकारो का उपभोग कर सकता है । सामाजिक श्रघिकारो मे मुख्य 
जीवन का अ्रधिकार, भाषण तथा विचारो के प्रकट करने की स्वतन्त्रता का श्रधिकार, 
निजी सम्पत्ति का अ्रधिका र, शिक्षा का श्रधिकार तथा घामिक रवतन्त्रता इत्यादि के 
अधिकार हैं। इन अभ्रधिकारों की उपस्थिति के विना किसी प्रकार का भी शान्ति पूर्ण 
सुसस्कृत तथा सभ्य सामाजिक जीवन सम्भव नही। इन्ही की उपस्थिति में ही मनुष्य के 
व्यक्तित्व का समुचित विकास सम्भव है। भ्गर राज्य हमारे इन अश्रधिकारो के उपभोग 
की व्यवस्था भी न कर सके तो उसकी कोई उपयोगिता नही । ये भ्रधिकार हमारे 
जीवन के मौलिक अ्धिक,र हैं, वे सामाजिक जीवन की प्रारम्भिक श्लावश्यकताएं हैं । 

दूसरे वर्ग के कानूनी अभ्रधिकारो को राजनीतिक अधिकार (?णाए्रट्यो 
78/5) कहते है। राजनीतिक अ्रधिकार वे श्रधिकार हैं जिनके द्वारा व्यवित के 
लिए राज्य शासन मे भाग लेना सम्मव होता है। इन्ही अधिकारो का उपभोक्‍वता 
होता हुआ ही नागरिक राज्य की सर्वोच्च सत्ता या प्रम्ु शावित का हिस्सेदार होता. है । 
राजनीतिक श्रधिकारो का उपभोग राज्य' की सीमा मे रहने वाले सभी व्यक्तियों के 
लिए सम्भव नही, केवल नागरिको को ही ये श्रधिकार प्राप्त होते हैं। इन अ्रधिक्रारो 
का बेयक्तिक जीवन से विज्येप सम्बन्ध नहीं होता, इनके द्वारा वे राज्य के प्रंशासकीय 
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जीवन मे भाग लेता है। ये भ्रधिकार उसके व्यक्तित्व के विकास में भ्रवश्य सहायक 
होते हैं, क्योकि इनके द्वारा वह अन्य नागरिको के समान' बन जाता है। उसमे आात्म- 
विश्वास की भावना का विकास होता है । वह अपने तग जीवन से निकलकर विस्तृत 
सामाजिक जीवन मे प्रवेश करता है और केवल अपनी ही स्वार्थ सिद्धि के स्थान पर 
सामाजिक कल्याण की बात सोचता है। राजनीतिक श्रधिकारों के श्रन्तर्गत वोट देने 
का अ्रधिकार, विधानपालिका के सदस्य बनने तथा साव॑जनिक पद ग्रहण करने के अधि- 
कार शभ्राते हैं। राजनीतिक श्रविकार की उपस्थिति केवल प्रजात॑न्वात्मक शासच के 
अन्तर्गत ही सम्भव है । 

राजनीतिक तथा सामाजिक श्रधिकार दोनो ही एक दूसरे के पुरक है, 
सामाजिक अधिकारो के विना राजनीतिक अधिकारो की प्राप्ति सम्भव नहीं। इसी 
प्रकार राजनीतिक शभ्रधिकारों के बिना सामाजिक अ्रधिकारो की सुरक्षा की कोई 
गारण्टी नहीं । क्योकि राजनीतिक अधिकारों का उपभोग ही एक प्रजातन्त्रात्मक 
शासन का प्राधार है। प्रजातन्त्रात्सक शासन के बिना सामाजिक अ्रधिकार सदा ही 
शासको की या तानाशाहो की दया पर निरभर रहते हैं । श्रनेक सामाजिक अधिकारो 
को राजनीतिक अधिकारो के अन्तर्गत भी रखा जा सकता है। भाषण की तथा समुदाय - 
निर्माण की स्वतन्त्रता ऐसे ही श्रधिकार हैं। दोनों के बीच मे किसी विभाजन रेखा 
को खेच सकना सम्भव नही । 

श्रधिकारो का विकासमय रूप (7एणणाणाक्षाए पिश्वाए्ा० ० प्रषठ/5)-- 
अधिकारो का स्वरूप सदा एक-सा नही रहता, वे बदलते रहते हैं श्रोर विशेष भ्रधि- 
-कारो के महत्त्व मे भी अन्तर पड जाता है। श्रधिकारों का वर्तमान प्रजातन्त्रात्मक 
राज्यो भे ही महत्त्वपूर्ण स्थान है, पुराने समय में अधिकारों को इतनी व्यापक्र मान्यता 
प्रदान नही की जाती थी | उस समय अधिकारों का उपभोग व्यक्ति, समुदाय, बिरा- 
दरी परिवार तथा शासक की दया पर आश्रित होता था । पुराने ग्रीस मे नागरिकता का 
अधिकार केवल ऐसे सम्पत्तिशाली वर्ग को ही प्राप्त था जो कि खाली समय निकालकर 
राज्य-शासन मे हिस्सा ले सकता था । दास प्रथा के कारण अनेक गुलामो के श्रघिकारो 
का निर्णाय उनके मालिक करते थे । मध्य-युग मे वैयक्तिक श्रधिकारों का सीमा-निर्धा- 
रण चन्द व्यावसायिक समुदाय, तथा विरादरियो द्वारा होता था। अनेक समाजो मे 
पारिवारिक मुखिया .अबाघ छाक्ति सम्पन्त होता थार्षके उसे परिवार के सदस्यो 
के जीवन के अ्रधिकार का भी निर्णायक समझा जाता था। राष्ट्रीय राज्यो के विकास 
के फलस्वरूप जिन राजतन्त्रों का विकास हुआ उनके शभन्तर्गत व्यक्ति के जीवन, 
सम्पत्ति तथा स्वतन्त्रता इत्यादि के श्रधिकार राजाओ की दया पर आश्रित होते थे । 

प्रत्येक युग मे अधिकारो का स्वरूप बदलता रहा है । पुराने समय में हम जिन 
अधिकारो को महत्त्व देते थे आज उत्तका कोई विशेष महत्त्व नही रहा । जीवन के 
श्रधिकार के अतिरिक्त श्रन्य कोई भी ऐसा अधिकार नही जिसे हम अपरिवर्तनीय 
तथा आधारभूत भ्रधिकार कह सके । आज जो कुछ हमे आधारभूत दृष्टिगोचर होता 
है कल वही अनावश्यक वन सकता हैं। लॉक ने जिस श्रर्थ में स्वतन्त्रता तथा मिजी 
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सम्पत्ति के भ्रधिकार को रखा था श्राज उसे मान्यता प्रदान नही की जातो हैं। आधिक 
तथा सामाजिक परिस्थितियों के परिवर्तेत के परिणामस्वरूप हमारे नैतिक मुल्य 
भी बदल जाते हैं, फलत हम अधिकारो के परिवर्तत की भी माँग करते हैं। सथुकत 
राज्य भ्रमेरिका के सविधान में कुछ श्राघारभूत अ्रधिवारों वी सत्ता को स्वीकार 
किया गया था, इसी प्रकार क्रान्ति-युग का फ्रेंच संविधान भी मनुष्य के मौलिक अधि- 
कारो को मान्यता प्रदान करता था। परन्तु उनमे श्राज अनेक श्रधिकार सामाजिक 
जीवन के लिए अनुपयुक्त समझे जाने लगे हैं, उदाहरण के लिए सम्पत्ति का ही एक 
ऐसा अधिकार है जिसे कि किसी समय आधारभूत श्रधिकार माना जाता था, परन्तु 
आज उसे शोषण का परिणाम समभा जाता है और झनेक राज्यों मे उसे स्वीकार 
ही नही किया जाता । जीवन तथा बैयक्तिक स्वतन्त्रता के अधिकारो को आधारभूत 
अधिकार माना जाता है, परन्तु दोनो भ्रधिकारों की श्राज नए ढग से व्याख्या की जाती 
है । जीवन के अधिकार के श्रन्तगेंत जीविकोपाजेन का अ्रधिकार, काम करने का 
अधिकार तथा विश्वाम के अधिकार को भी ग्रहण किया जाता है। क्योकि जीवन का 
अधिकार इन भ्रधिकारो की उपस्थिति के बिना श्र्थयहीन है । जीवन के अधिकार का 
कैवल यही श्रर्थ नही है कि राज्य मनुष्य के जीवन की चोर, डाकुओ तथा लुटेरो से ही 
रक्षा करे, बल्कि राज्य को उसे भूखा मरने से भी बचाना चाहिए, उसे बीमारियों से 
विना इलाज के मरने से भी बचाना चाहिए श्र उसे सम्मानपूर्वक सुविधाजनक जीवन 
बिताने का श्रधिकार भी देना चाहिए। जीवन के शअ्रघिकार का भ्रर्थ केवल जीवन 
यापन ही नही, वल्कि सुख-सुविघासम्पन्न तथा नैतिक दृष्टि से पुर्ण जीवन विताना भी 
है। भरत श्रधिकारों का कोई भी सिद्धान्त सर्वथा पूर्ण नहीं हो सकता । न ही श्रधि- 
कार्रो की वहीं व्यवस्था पूरे कही जा सकती है, जो परिवर्तित हुई सामाजिक तथा 
झाथिक परिस्थितियों के अनुकूल हो | अधिकारों की कोई भी कठोर व्यवस्था प्रगति- 
शील समाज का श्रनुसरण नही कर सकती, फलत बह हट जाती है और इस प्रकार 
अध्ान्ति तथा अ्रव्यवस्था की जनक होती है। श्रधिकार सदा परिवत्तेनक्षील हैं ये 
व्यवित तथा समाज के नैतिक मूल्यो के भ्रतुसार बदलते रहते हैं । 
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अधिकार किस प्रकार पैदा होते हैं, किस प्रकार सामाजिक जीवन मे उन्हें 
मान्यता भ्रदाव की जाती है, ये कुछेक ऐसे प्रइन हैं जिनकी विविध प्रकार से 
व्याख्या की जाती है। श्रधिकारों की इन व्याख्या्रो को ही हम भ्रधिकार सम्बन्धी 
'सिद्धान्त कहते हैं। श्रघिकारों की ये व्यास्याएँ त्तो अनेक हैं, परन्तु इनमे से मुख्य 
निम्न लिखित हैं--- 

(१) प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धान्त (6०५ ० फऊधणाओं 772]85) 

(२) अधिकारों का वैघानिक सिद्धान्त (परटणाए ०6४५ प्रा8088) 

(३) श्रधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धान्त (पृशल्णज ० गराइठातत्या ग्रष्ठा॥$) 
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(४) अधिकारों का सामाजिक उपयोगिता सम्बम्धी सिद्धान्त (7॥०ण७ 
ण॑ 800००] एश्षेश्चि6 प्रह्ठ(5) 


(५) अश्रधिकारों का श्रादर्शवादी सिद्धान्त (पश९णाए रण ९शाश० 
पाहशा।5) 
नीचे हम इन सभी सिद्धान्तो पर विस्तारपूर्वक विचार करेंगे। 


(१) प्राकृतिक अ्रधिकारों का सिद्धान्त ( फ्रव्णाए एण गरबाणन 
पं&/॥8)--प्रत्येक मनुष्य के कूछ ऐसे अधिकार हैं जो जन्मजात हैं, उसे उसी 
प्रकार प्रकृति से प्राप्त हुए हैं जिस प्रकार से कि उसकी त्वचा का रग। वे उसके लिए 
वैसे ही कुदरती है जिस प्रकार उसके लिए चलना-फिरना, सोना तथा जागना। ये 
झ्धिकार समाज की रचना नही कहे जा सकते, ये तो मनुष्य जीवन के प्राकृतिक अ्रंग 
हैं। यह अ्रधिकारों की एक वडी सरल तथा सीधी व्याख्या है। राजनीतिशास्त्र के 
इतिहास मे इसका विशेष महत्त्व रहा है। यू तो पुराने ग्रीक विचारको ने भी इस 
सिद्धान्त पर विचार किया है श्ौर वेयक्तिक अश्रधिकारो को प्रकृति की देन माना है 
तथापि इसकी समुचित तथा लोकप्रिय. व्याख्या १७वी त्तथा १८वी सदी मे श्रनुबन्ध- 
वादी विचारको द्वारा की गई है । 


सविदावादी विचारको के मतानुसार राज्य के उदय से पूर्व एक राज्य-विहीच 
स्थिति थी जिन्हे वे प्राकृतिक अवस्था ( 8(86 ० '२४४एपा७ ) कहते हैं। इसा 
अवस्था मे मनुष्य प्राकृतिक अधिकारों का उपभोग करता था। दूसरे शब्दों मे इन 
विचारको का कथन है कि प्राकृतिक अधिकारी की अ्रवस्थिति राज्य त्था समाज के 
जन्म से भी पहले विद्यमान थी, वे प्रकृति की रचना ये । परन्तु प्राकृतिक भ्रधिकारो 
की व्याख्या के विषय मे सविदावादी एकमत नही है । हॉन्स मनुष्य की अ्रपनी इच्छाओो 
को सन्तुष्ट करते की शक्ति को प्राकृतिक अधिकार मानतः है, परन्तु लॉक का एतदू- 
विषयक दृष्टिकोण पर्याप्त स्पष्ट है। उसका कथन है कि जीवन का अधिकार वैयक्तिक 
स्वतन्त्रता का श्रधिकार, विवेक का अ्रधिकार तथा सम्पत्ति का अधिकार इत्यादि 
प्राकृतिक अधिकार हैं। ये मनुप्य' के जन्मसिद्ध अधिकार हैं। सामाजिक अनुवन्ध के 
समय प्राकृतिक श्रधिकारों मे से कुछेक भ्रधिकारो को ही मनुष्य ने राज्य को या समाज 
को सौंपा, शेष अधिकारों को उसने अपने पास रखा। ये अधिकार राज्य की शक्ति 
पर पावन्दियो का काम करते हैं । 

प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धान्त का बडा व्यापक प्रभाव पडा, फ्रेंच तथा 
अमेरिकन क्रान्तियो का आधार थे प्राकृतिक भ्रधिकारों के सिद्धान्त ही थे। अमेरिका 
तथा फ्रास दोनो राज्यों के संविधानों मे प्राकृतिक अधिकारो की एक विस्तृत घोषणा 
की गई और उन्हे मनुष्य मात्र के मौलिक भ्रधिकारो मे स्वीकार किया गया। इसी 
अक़ार सयुक्त राज्य अ्रमेरिका मे भी यह माना गया कि सभी मनुष्य जन्म से ही 
समान हैं। मनुष्य मात्र को विधाता ने कुछ ऐसे अ्रधिकार दिये हैं, जिन्हे किसी भी 
अवस्था मे मनुष्य के व्यक्तित्व से श्रलग नही किया जा संकता। वे मनुष्य के व्यक्तित्व 
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के पमिन्‍्त प्ंग हैं। ऐसे ग्रधिकारों मे जीवन, स्वतन्त्रता तथा सुख-प्राप्ति के 
अधिकार सुख्य हैं । 


जेफरसन (ती०४०४) फा कथन है कि राज्य तथा सरकार का उदय इन 
भ्रधिकारो की सुरक्षा के लिए ही हुआ है। सरकार का इन श्रधिकारो की सुरक्षा के 
श्रतिरिक्त भ्रन्‍्य' कोई मकसद नही । फ्रेंच विचारक वाल्तेयर (५४०॥ध॥४७) के विचार 
के अनुसार सभी मनुष्यो को स्वतन्त्रता, समानता, सम्पत्ति तथा कानूनी सुरक्षा के 
समान श्रधिकार प्राप्त हैं। स्पैन्सर दृत्यांदि व्यक्तिवादी यद्यपि प्राकृतिक अ्रधिकारो 
की धारणा के विरुद्ध थे, तथापि उनका कथन था कि कुछेक श्रधिकार श्राघारभूत 
अधिकार हैं, क्योंकि वे मानव प्रकृति पर आ्राघारित हैं, उनके विना सामाजिक जीवन 
का विकास ही सम्भव नहीं । भ्राज भी अधिकारो का यह सिद्धान्त किसी-त-किसी रूप 
मे जीवित है । 


श्रालोचना--प्राकृतिक श्रधिकारो के सिद्धान्त को श्रवैज्ञानिक तथा श्रवौद्धिक 
भाना जाता है। प्राकृतिक अ्धिकारो के समर्थक मानवीय जीवन मे एक ऐसी स्थित्ति 
की कल्पना करते हैं जब कोई राज्य नही था, जब कोई कानून या व्यवस्था 
नहीं थी। हम पीछे अ्रनुबन्ध सिद्धान्त की श्रालोचना करते हुए यह दिखा चुके हैं कि 
मानवीय समाज की ऐसी भ्रवस्था नहीं रही जिसे कि इस सिद्धान्त के समर्थक 
प्राकृतिक श्रवस्था (80808 ० 'पा०) कहते हैं। ऐतिहासिक रूप से त्तो यह 
असत्य है ही, मनोवैज्ञानिक भ्राधघार पर भी इसे श्रसत्य सिद्ध किया जाता है। मनुष्य 
स्वभाव से ही सामाजिक प्राणी है। समाज के भीतर रहने से ही वह भ्रपने व्यक्तित्व 
का विकास कर सकता है। मनुष्य जन्म से तो श्रघिकार लेकर नही श्राता बल्कि 
उसे कुछ शक्तियाँ ही प्राप्त होती हैं। देखने की, बोलने की, चलने-फिरने इत्यादि 
की कुछ विद्येष दशक्तियों को हम प्रकृति की देन मान सकते हैं परन्तु प्रकृति किसी 
विशेष भ्रा कार को नही देती । शेर के पास मनुष्य को मारकर खाने की प्राकृतिक 
शक्ति है, श्रधिकार नही । श्रधिकार तो सामाजिक जीवन मे ही सम्भव है । उनकी 
सबसे वडी विशेषता सामाजिक मान्यता (800४) 7०००१४णाा०7) है। सामाजिक 
मान्यता के श्रभाव से ग्रधिकारों और कत्तेंव्यो की व्याख्या की कल्पना ही श्रर्थहीन है । 
वह हमारी वुद्धि तथा तकंसगत माँग के रूप मे समाज के सम्मुख श्ाते हैं भौर सामा- 
जिक स्वीकृति को प्राप्त कर भ्रधिकार कहलाने लगते हैं । 


(ख) दूसरा, अगर हम थोडी देर के लिए मान ही लें कि स्वतन्त्रता, समानता 
सुरक्षा इत्यादि के श्रधिकार प्राकृतिक अ्रधिकार हैं तो स्वाभाविक रूप से प्रदन उठता 
है कि उन्हे लागू कोन करता है। या उनके भग किए जाने पर प्रपराधी व्यक्ति को 
सजा कौन देता है ? प्राकृतिक श्रवस्था मे न तो समाज ही है शौर न राजनीतिक 
सत्ता ही। दोनो की अनुपस्थिति मे अधिकारो का उपभोग सम्भव नही। हॉब्स मनुष्य 
की इच्छा-पूति की शक्ति का नाम अधिकार मानता है ? इसका श्र॒र्थ तो यह है कि 

___ “जिसकी लाठी उसकी भैंस ।* पर्ण स्वतन्तत्ता तो समाज में सम्भव नहीं । अगर पर्सा 
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स्वतन्त्रता के श्रधिकार की अ्वस्थिति मानी जाय तो इसका मतलव है कि समाज मे 
सर्वथा श्रराजकता फैल जायगी, शान्ति तथा व्यवस्था खत्म हो जायगी । कमजोर 
तथा शवितविहीन लोगो को बलशाली झ्ादमियों की दया पर जीवित रहना पड़ेगा । 

(ग) हम पीछे लिख चुके हैं कि भ्रनुवन्ध सिद्धान्त के मानने का अर्थ है कि 
सम्पूर्ण सामाजिक तथा उससे सम्बन्धित सस्थाएं वनावटी हैं, वे अप्राकृतिक है, मनुष्य 
स्वभाव तथा प्रकृति के विपरीत हैं। समाज-निर्माण से पूर्व तो मनुष्य अवाध स्वतन्वता 
सम्पन्न था, वह शभ्रनेक अ्रधिकारो का उपभोग करता था, परन्तु समाज ने उसके बहुमूल्य 
तथा प्राकृतिक अधिकारो को छीन लिया । इसी प्रकार समाज शोपण तथा श्रत्याचार 
पर श्राघारित है, परन्तु यह घारणा विलकुल गलत है । सामाजिक सस्थाएँ हमारी 
सामाजिक प्रकृति की स्वाभाविक अभिव्यक्ति हैं, वे बनावटी नहीं कही जा सकती । 

(घ) प्राकृतिक अ्रधिकारो की व्याख्या के विषय भे एक और बडी मुश्किल 
यह है कि 'प्रकृति' शब्द की कोई सर्व॑सम्मत व्याख्या सम्भव नही। प्रत्येक लेखक ने 
इस शब्द की व्याख्या मनमाने ढग से की है। वस्तुतः 'प्रकृति' 'प्रगति' 'उन्नति” इत्यादि 
अनेक ऐसे शब्द हैं जिनकी वैज्ञानिक व्याख्या सम्भव नही, वे व्यक्तिगत (809]००- 
पं४०) घारणाएँ हैं। अनेक मनुष्य वनावटी चीज को भी प्राकृतिक मान सकते हैं । 
स्वय श्रनुवन्ध सिद्धान्त के समर्थकी में 'प्राकृतिक' शब्द की कोई सर्वेमान्य व्याख्या 
नहीं मिलती । वे सभी अपने-अपने सामाजिक वातावरण के अनुकूल तथा वौद्धिक : 
तथा शिक्षा सम्बन्धी दृष्टिकोश के मुताबिक 'प्राकृतिक' शब्द की व्याख्या करते है । 
मनुष्य प्रकृति के विषय में ही मतभेद है। हॉन्स का कथन है कि मनुष्य स्वभाव से 
'ऋंगडालू तथा स्वार्थी है, जव कि लॉक तथा झूसो उसे शान्तिश्रिय मानते हैं। ऐसी कोई 
भी सामान्य सूची नही जिस पर कि सभी सहमत हो । समाज के अन्य क्षेत्रों मे भी 
ऐसी कोई सर्वेसम्मत घारणा नही मिल पाती । हिन्दू सामाजिक ऊँच-नीच तथा जाति 
व्याख्या को प्राकृतिक मानते हैं मुसलमान वहुपत्नीत्व प्रथा को सर्वथा प्राकृतिक तथा 
स्वाभाविक समभते हैं। अनेक मनुष्य स्त्री-पुरुप की सामानता प्राकृतिक मानते हैं श्रनेक 
श्रप्नाऊतिक । इसी प्रकार श्रनेक व्यक्ति दासत-प्रथा को प्राकृतिक मानते हैं और श्रनेक 
श्रप्राकृतिक । कुछ लोग वर्तमान उद्योगप्रधान सस्कृति को प्राकृतिक मानते हैं भौर कुछ 
'पुराने समय की जगली अवस्था को । ऐसे मतभेदो के होते हुए प्राकृतिक अधिकारों की 
श्रभी स्पष्ट तथा तक-सगत व्याख्या की उम्मीद नही की जा सकती । है 

(ड) प्राकृतिक अधिकार परस्पर विरोधी भी हैं। पुरण स्वतन्त्रता तथा पूर्ण 
समानता की धारणाएँ परस्पर विरोधी हैं। पूर्ण स्वतन्त्रता का अर्थ श्रसमानता 
है। सभी सामाजिक सदस्यों को यदि पूरी-पूरी स्वतन्त्रता दे दी जाय तो समाज में 
असन्तुलन उत्पन्न हो तायगा भौर सभी जयह असमानता' उत्पन्न हो जायगी। 

(१) प्राकृतिक भ्रधिकारों फे नये रूप--के भी आज दर्शन हो जाते हैं । इन्हे कभी- 
कभी श्रधिकारों की आदशंवादी या दार्शनिक व्याख्या भी कहा जाता है। वस्तुत- ये 
आकृतिक अधिका रो का नंतिक तथा समाजवादी रूप है। अगर प्राकृतिक श्रधिकारी से 
ऋमारा मतलब ऐसे भ्रधिकारों से है जिनके बिना व्यवित के व्यवितत्व का विकास 
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ही सम्भव नही और जिनकी उपस्यिति सामाजिक जीवन की पूर्णाता के लिए लाजमी 
है तो प्राकृतिक अ्रधिकारों की धारणा को कतई बुरा नहीं कहा जा सकता । इस 
भ्रवस्था से प्राकृतिक श्रधिकारों से हमारा मतलब प्रो० लॉस्की के मतानुसार उन 
परिस्थितियों से नही जो हमे मानव-जाती का वाल्यावस्था में प्राप्त थी भ्रौर जिन्हें 
श्राज हम खो चुके हैं बल्कि प्राकृतिक श्रधिकार वे श्रादर्श श्रधिकार हैं जिनसे कि हम 
मौजूदा समाज की नाप-जोख कर सकते हैं भर भविष्य मे समाज का जिन्हें श्राधार मान 
सकते हैं । प्राकृतिक प्रधिकार तो जो कुछ समाज से होना चाहिए, उसे निर्देशित 
करते हैं । प्रो० लॉस्की ने इसी आधार पर प्राकृतिक श्रधिकारों का समर्थन किया है, 
उसका कथन है कि मनुष्य वास्तविक स्वाघीनता को तभी अनुभव कर पाता है जब 
वह अन्याय: तथा शोषरा से भिडने के लिए तंयार हो जाता है। मनुष्य को श्रपने 
व्यक्तित्व के पूर्ण विकास से ही ऐसी स्वतन्त्रता की भ्नूभृति हो सकती है। मनुष्य का 
व्यक्तित्व सम्पूर्ण सामाजिक सम्बन्धों के समूह मे ही श्रभिव्यक्त हो पाता है, केवल 
राजनीतिक सम्बन्धों के हारा नहीं। इसलिए समाज के भीसर रहते हुए मनुष्य को सघ 
या समुदाय निर्माण की पूरी-पूरी स्वतन्त्रता प्राप्त होनी चाहिए। प्रो० लॉस्की 
विचारो के प्रकट करने की स्वतन्त्रता, ठीक-ठीक मजदूरी, शिक्षा तथा विश्राम और सघ 
बनाने इत्यादि के भ्रधिकारो को भ्रकृत अभ्रधिकार स्वीकार करता है। इसके विना 
नागरिक जीवन पूरा नहीं हो पाता हावहाउस भी प्रो० लॉस्‍्की का ही समर्थन 
करता है श्रौर कहता है कि धर्म, शिक्षा तथा देश भक्ति इत्यादि की पूर्ण भ्रनुभूति भ्रौर 
विकास के लिए उचित सामाजिक वातावररा की सृष्टि राज्य का सप्रमुख कत्तंव्य 
हैं । टी० एच० ग्रीन का कथन है कि राज्य को ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करनी चाहिए 
कि जिनके श्रन्तर्गत रहता हुआ व्यक्ति भ्रपने श्रेष्ठतम ग्रुणो का समुचित विकास कर 
सके । इस प्रकार वर्तमान युग के इन लेखको ने प्राकृतिक अ्रधिकारो को श्रादर्श श्रधि- 
कारो मे बदल दिया और उन्हें राज्य के उद्देश्य से सम्बन्धित कर दिया है | जसा कि 
ऊपर लिखी गई पक्तियो से स्पष्ट है कि ये सभी लेखक राज्य का एक नैतिक रूप 
मानते हैं श्रौर व्यक्ति के जीवन की सभी प्रकार की पूर्णंता फी प्राप्ति के लिए उचित 
परिस्थितियों की रचना को राज्य का परम उद्देश्य समभते हैं । 
प्राकृतिक अ्रधिकारों की यह भादश्शवादी व्याख्या सबसे भ्रच्छी है, परन्तु इनका 
ऐसा प्रयोग हाल ही मे शुरू हुआ है । 
' (२) कानूनी अश्रधिकारों का सिद्धान्त ( ००५ ० [68५ गा) 
बेन्यम तथा भास्टिन ने अधिकारों की वंघानिक व्याख्या की है। सार रूप से इस 
सिद्धान्त के अ्रनुसार मनुष्य के अधिकार राज्य के कानून की रचना मात्र हैं, 
वह राज्य की इच्छा पर शआाधारित हैं, व्यक्ति उन्हे प्राकृतिक शअ्रवस्था से प्राप्त नही 
करता या उन्हे जन्म से ही अपने साथ लेकर नही श्राता । वेन्यम तथा आस्टिन दोनो 
ही प्राकृतिक श्रधिकारों के सिद्धान्त को स्वीकार नहीं करते, वेन्यम तो उन्हें 
... वकवास मात्र मानता है। प्राकृतिक श्रधिकार तो इसलिए अ्रधिकार कहलाने के 
+»4 नहीं है, क्योकि उन्हें कोई लागू नहीं कर सकता, सभी व्यवितत श्रपनी मर्जी के 


है 
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अनुसार उन्हे भग कर सकते हैं। इस सिद्धान्त का मूल रूप हमे हॉव्स के विचारो मे मिल 
जाता है। जेसा कि हम पीछे देख भ्राये हैं हॉन्स प्रभुता को ही व्यक्ति के सभी प्रकार 
के अधिकारों का स्रोत मानता है । वह कहता है कि हमारे अधिकार राज्य की रचना 
मात्र है, और राज्य जब चाहे उन्हे खत्म कर सकता है, वढा सकता है, घटा सकता है 
उन्हे पूरी तरह नष्ट कर सकता है । इन सबसे स्पष्ट है कि राज्य के भीतर रहते हुए 
व्यक्ति के पास राज्य के विरुद्ध कोई भ्रधिकार नही। क्योकि सभी भ्रधिकार कानून की 
रचना है और कानून किसी भी व्यक्ति को राज्य के विरोध का भ्रधिकार नही दे सकता। 

प्रजातन्‍्त्र के भ्रन्तर्गत भी व्यक्ति उन्ही भ्रधिकारों का उपभोग कर पाता है 
जिनकी रचना राज्य द्वारा हुई हो । हमारे तथाकधित मौलिक अ्रधिकार तब तक 
सारहीन तथा सत्ताविहीत शब्द मात्र हैं जब तक कि उन्हें सवैधानिक मान्यना प्रदान 
नही की जाती । 

आलोचना--इसमे सन्देह नहीं कि कानून व्यक्ति के भ्रधिकारों को मान्यता 
प्रदान करता हैं झौर राज्य उन अधिकारो की रक्षा करता है तथा उनकी ठीक-ठीक 
शनुभूति के लिए उचित परिस्थितियो का निर्माण करता है। परन्तु यह कहना 
बिलकुल गलत है कि राज्य व्यक्ति के श्रधिकारों को बनाने वाला या उनकी रचना 
करने वाला है । वह अ्रधिकारों की परिभाषा कर सकता है परन्तु कानून द्वारा उनकी 
रचना नही कर सकता । 

(क) हम पीछे देख आये हैं कि कानून राज्य का श्रादेश मात्र नही है, बल्कि उस 
के अन्य आधार भी हैँ । प्राचीन समाजो मे, जहाँ कोई निश्चित विधानपालिका नही 
होती थी और न ही कानून की रचना का कोई निश्चित स्रोत होता था, लोगो के 
आचरण का नियन्त्रण कुछेक विशेष रस्मो-रिवाज तथा समाज द्वारा स्वीकृत 
परम्पराओं द्वारा होता था । ठीक इसी तरह प्रत्येक समाज मे अधिकारो का इस्तेमाल 
नागरिको ने परम्परागत रस्मो-रिवाज के श्राघार पर किया ऐ, भर श्रव भी कर रहे 
है। हिन्दू स्त्री का पति के साथ सती हो जाने का अधिकार, परम्परा पर आधारित 
था। मुसलमानों के यहाँ चार विवाह करने का भ्रधिकार भी परम्परा पर ही आवा- 
रित है । हमारे यहाँ की अ्रद्ृत व्यवस्था का भ्राधार भी पुराने समय से चले श्रा रहे 
रस्मो-रिवाज ही हैं । श्रधिकार व कानून दोनो ही रस्मो-रिवाज पर श्राघारित होते 
हैं । एन० वाइल्ड ने कहा है कि “राज्य हमारे भ्रधिकारों की रचना नहीं करता, 
वह तो फेवल उन्हें स्वीकृति मात्र प्रदान करता है, और उनकी रक्षा करता 
है। भ्रधिकारो का श्रस्तित्व अपने श्राप रहता है, चाहे उन्हे कानूनी रूप मिले 
या न मिले। कानून हारा उन्हें लागू इसलिए किया जाता है कि वे अधिकार 
हैं, वे केवल इसीलिए भ्रधिकार नहीं वन जाते कि कानून उन्हे लाग फरता है ॥7२ 
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वैयक्तिक सम्पत्ति का अ्रधिकार परम्परागत अधिकार है, जिसे वाद में राज्य 
द्वारा मान्यता प्रदान की गयी । प्रो लॉस्की सी इस मत का समर्थन करता है ।* 
(ख़) प्रो० लॉस्की का कथन है कि अधिकारों की राज्य से स्वतन्त्र श्रव- 
“स्थिति होती है, ऐसी अ्रवस्था मे वे राज्य की रचना कसे कहे जा सकते है ? प्रत्येक 
युग तथा समाज की उचित तथा श्रनुचित की नैतिक धारणाएं होती हैं, वे ही भ्रधि- 
कारो का अ्रन्तिम स्वरूप निर्धारित करती है । अ्धिकारो की ऐतिहासिक व्याख्या भी 
अपूर्णा है श्रौर कानूनी भी। हम पीछे देख चुके हैं कि क्रव के मतानुसार कानून 
हमारी उचित तथा अनुचित की धारणा पर तथा न्याय-भावना पर श्राघारित है । 
ठीक इसी तरह हमारे भ्रधिकार भी हमारी नेतिक घारणाओ के श्रनुकूल होते हैं । 
जो बात हमारे नंतिक दृष्टिकोण के प्रतिकूल है वह कानून द्वारा स्वीकृति प्राप्त करने पर 
भी अ्रधिकार नहीं बन पाती । भ्राज के युग में छुझ्लाछृत तथा ऊँच-नीच और सती- 
अथा को भ्रधिकार रूप मे स्वीकार नहीं किया जा सकता । वया कानून की स्वीकृति 
प्राप्त करने पर व्यभिचार अधिकार बन सकता है ”? वया रिद्वतखोरी चोरी तथा 
घूंसलोरी कानून की मान्यता प्राप्त कर नेतिक दृष्टि से उचित कहला सकते हैं ? 
कानून सामाजिक उदाहरण की दृष्टि से श्रनुचित कहलाने वाली वस्तु को उचित नहीं 
बना सकता | 


कानून बदलते रहते हैं, वे सदा एकरूप नही रहते । उनके परिवत्तंन का 
जहाँ एक वडा कारण समाज की ञ्राथिक परिस्थितियाँ हैं, वहाँ हमारी सदाचरण 
सम्बन्धी घारणाएँ भी हैं। किसी समय ब्राह्मरा लोगो का यह भ्रधिकार था कि श्रद्धृत 
उनके नजदीक न लगे। इसी प्रकार हिन्दू स्त्रियो का यह अभ्रधिकार था कि वे यदि 
अपने पति के साथ जल मरना चाहे तो उन्हे कोई न रोके । परल्तु वर्तमान युग मे 
हमारी ऐतद्विषयक नैतिक घारणाएँ बदल गई हैं, भौर हम इन्हे अधिकार रूप मे 
मानने को तैयार नही हैं । इसलिए अ्रधिकारों के उचित रूप का निर्माण हमारी नैतिक 
तथा सामाजिक सदाचरण सम्बन्धी घारणाओ द्वारा ही होता है ! 

(ग) प्रो० लॉस्‍्की इत्यादि वहुसमुदायवादी श्रधिकारों की कानूनी धारणा 
का विरोध इसलिए भी करते हैं कि यह राज्य को असीम तथा भ्रवाघ शवित सम्पन्न 
वना देता है । राज्य की श्रसीम प्रभुता कानूनी सत्य चाहे हो परन्तु व्यावहारिक 
रूप मे उसका कोई विशेष मूल्य नहीं | यह कहना गलत है कि हमारे अ्रधिकारों का 
एकमात्र स्रोत हमारी राज्य की सदस्यता है। राज्य तो हमारे सामाजिक जीवन मे 
प्राप्य श्रतेक समुदायों में से एक समुदाय मात्र है। हमारे व्यवितित्व का पूर्ण विकास 
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तभी सम्भव है जब हमारे समुदाय सम्बन्धी अधिकारों की सत्ता भी ह्वीकार की 
जाय । केवल राज्य को ही मतुप्य के सामाजिक जीवन का श्रन्तिम लक्ष्य मान 
लेने से हम मनुप्य को उसके व्यक्तित्व निर्माण के भ्रधिकार से वचित कर देंगे। 
प्रो० टी० एच० ग्रीन तथा लास्की दोनों ही राज्य के विरोध के भश्रधिकार को 
मानते हैं। महात्मा गाधी भी कहते थे कि व्यक्ति को राज्य के विरोध का नैतिक 
अधिकार प्राप्त है ॥ 

उपयु कत विवेचन के अनन्‍्तर भी हमे यह नही भूलता चाहिए कि इस सिद्धान्त 
मे पर्याप्त सत्याश है । अधिकारो को वास्तविक रूप देने की एक आवश्यक शत राज्य 
की उपस्थिति है, उसके बिना अधिकारो की अनुभूति की कल्पना नही की जा सकती। 
चयोकि राज्य ही ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करता है जिसके श्रधीन हम अपनी नैतिक 
माँगों को अ्रधिकार रूप मे मनवा उनका समुचित उपभोग कर सकते हैं। हमारी 
नैतिक घारणाएँ कानून का रूप निर्धारित करती है और कोई भी कानून सामाजिक 
सदाचरण के नियमो के विरोध में श्रधिक देर तक नही चल सकता, परन्तु कोई भी 
नैतिक श्रधिकार तव तक वास्तविक नही बन पाता जब तक कि उसे कानूनी मान्यता 
प्राप्त न हो जाय । वस्तुत प्रत्येक श्रधिकार के कानूनी तथा नैतिक दोनो ही पहलु 
होते हैं, दोतों की मौजूदगी मे ही वे अधिकार वन पाते है। प्रत्येक समाज में मानव- 
समुदायों की कुछ न कुछ ऐसी नैतिक माँगें ्रवश्य होती है जिन्हे कानूनी रूप नहीं 
मिल पाता, पर लगातार आन्‍्दोलनो के फलस्वरूप किसी न किसी समय उन्हे राज- 
कीय मान्यता अभ्रवश्य मिल जाती है, तभी वे श्रधिकार बन पाते है । 

(३) अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धान्त (प्रशरल्णाए णी पाशणात्यों 
ग्रष्टा5) अधिकारों के इस सिद्धान्त का थोडा-बहुत सकेत हम ऊपर कर आये 
है। कानून के अध्याय मे हम देख चुके हैं कि कानून का ऐतिहासिक रूप भी है, वे 
परम्परागत रस्मो-रिवाज पर आधारित होते हैं। ठीक उसी तरह हमारे श्रधिकार 
भी परम्परागत रस्मो-रिवाज पर श्राधारित माने जाते हैं। धीरे धीरे ऐसे रस्मो- 
रिवाजी का जन्म हो जाता है, जिनका लोग स्वेच्छापृवंक अनुसरण करने लगते है । 
कालान्तर मे लोग उन्हें ही अपना अधिकार कहने लग जाते हैं। भ्रम्यास कानून-पालन 
का भुख्य श्राधार है। यही श्रधिकार-पालन का भी आधार माना जाता है। दास- 
प्रथा, छुआहछूत प्रथा तथा सम्पत्ति-व्यवस्था का श्राघार ऐतिहासिक है, पुराने समाजों 
में पुरोहितो तथा जागीरदारो को विज्येष श्रघिकार प्राप्त होते थे, उनका श्राघार 
ऐतिहासिक परम्पराएं मानी जाती हैं । इग्लेण्ड मे नागरिकों के स्वतन्त्रता इत्यादि के 
अधिकार परम्परागत रस्मो-रिवाज पर आ्राधारित है । 

आशालोचना--इस सिद्धान्त मे पर्याप्त॑ सत्याश है । हम पीछे देख घुके हैं कि 
हमारे अनेक अधिकार पहले रस्मो-रिवाज पर आधारित थे, वाद मे उन्हे कानूनी रूप 
मिल पाया । परन्तु हमे यह सही भूलना चाहिए कि सामाजिक रस्मो-रिवाज बदलते 
रहते हैं, उतके परिवर्तत का कारण हमारी नेतिक घारणाएँ होती हैं। भतः अधि- 
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वैयक्तिक सम्पत्ति का अधिकार परम्परागत श्रधिकार है, जिसे बाद मे राज्य 
द्वारा मान्यता प्रदान की गयी । प्रो लॉस्की भी इस मत का समर्थन करता है ।* 


(ख) प्रो० लॉस्की का कथन है कि अ्रधिकारों की राज्य से स्वतन्त्र अव- 
“स्थिति होती है, ऐसी अवस्था में वे राज्य की रचना कैसे कहे जा सकते है ? प्रत्येक 
युग तथा समाज की उचित तथा श्नुचित की नैतिक घारणाएं होती हैं, वे ही अधि- 
कारो का अन्तिम स्वरूप निर्धारित करती है। श्रधिकारों की ऐतिहासिक व्याख्या भी 
श्रपूर्ण है भौर कानूनी भी। हम पीछे देख चुके हैं कि क्रव के मतानुसार कानून 
हमारी उचित तथा भ्रनुचित की घारणा पर तथा न्याय-भावना पर श्राधारित है। 
ठीक इसी तरह हमारे भ्रधिकार भी हमारी नैतिक घारणाओ के अनुकूल होते हैं। 
जो बात हमारे नंतिक दृष्टिकोण के प्रतिकूल है वह कानून द्वारा स्वीकृति प्राप्त करने पर 
भी श्रधिकार नही वन पाती । आज के युग में छुप्राछृूत तथा ऊँच-नीच और सती- 
अथा को भ्रधिकार रूप मे स्वीकार नही किया जा सकता । वया कानून की स्वीकृति 
प्राप्त करने पर व्यभिचार अधिकार बन सकता है ? वया रिश्वतखोरी चोरी तथा 
धृंसखोरी कानून की मान्यता प्राप्त कर नैतिक दृष्टि से उचित कहला सकते हैं ? 
कानून सामाजिक उदाहरण की दृष्टि से श्रनुचित कहलाने वाली वस्तु को उचित नहीं 
बना सकता । 

कानून बदलते रहते हैं, वे सदा एकरूप नही रहते । उनके परिवत्तेन का 
जहाँ एक वंडा कारण समाज की श्राथिक परिस्थितियाँ है, वहाँ हमारी सदाचरण 
सम्बन्धी धारणाएँ भी हैं। किसी समय ब्राह्मण लोगो का यह अश्रधिकार था कि अदछूत 
उनके नजदीक न लगे। इसी प्रकार हिन्दू स्त्रियों का यह श्रधिकार था कि वे यदि 
अपने पति के साथ जल मरना चाहे तो उन्हे कोई न रोके | परन्तु वर्तमान युग मे 
हमारी ऐतद्विषयक नैतिक घारणाएं बदल गई हैं, और हम इन्हे श्रधिकार रूप में 
मानने को तेयार नही हैं। इसलिए अ्धिकारो के उचित रूप का निर्माण हमारी नेतिक 
तथा सामाजिक सदाचररणा सम्बन्धी घारणाश्ो द्वारा ही होता है । 

(ग) प्रो० लॉस्‍्की इत्यादि बहुसमुदायवादी अभ्रधिकारों की कानूनी घारणा 
का विरोध इसलिए भी करते है कि यह राज्य को भ्रसीम तथा श्रबाध शवित सम्पन्न 
बना देता है। राज्य की श्रसीम भ्रभुता कानूनी सत्य चाहे हो परन्तु व्यावह्यरिक 
रूप से उसका कोई विशेष मूल्य नही । यह कहना गलत है कि हमारे अ्रधिकारों का 
एकमात्र स्नोत हमारी राज्य की सदस्यता है । राज्य तो हमारे सामाजिक जीवन में 
प्राप्य भ्रनेक समुदायों में से एक समुदाय मात्र है। हमारे व्यक्तित्व का पूर्ण विकास 
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कारो के घिपय मे भी कही जा सकती है । 

सामाजिक उपयोगिता' या (सामाजिक कल्याण इत्यादि से सम्बन्धित कुछेक' 
ऐसी धारणाएँ हैं जो कि सामाजिक अत्याचार का कारण बन जाती है। जर्मनी मे 
हिटलर ने सामाजिक कल्याण के नाम पर ही श्रनेक यहूदी तथा नाजी-विरोधी 
व्यक्तियी को मौत के घाट उतार दिया। सामाजिक कल्याण के नाम पर ही 
मुसलमान पाकिस्तान में हिन्दुओं के या भारत के विरुद्ध जिहाद का नारा बुलन्द कर रहे 
है । सामाजिक कल्याण के नाम पर ही सुकरात को जहर दिया गया और मंसूर को 
सूली पर लटका दिया गया था । इस प्रकार सामाजिक कल्याण के नाम पर अना- 
वश्यक रूप से राज्य व्यवितगत जीवन में दखल दे सकता है और अनेक आवश्यक 
तथा मृल्यवान व्यक्तिगत श्रधिकारों को खत्म कर सकता है। 

(५) श्रधिकारों का श्रादर्शवादी सिद्धान्त (पृश९ण+ ० [0649० 
702808)--यह सिद्धान्त श्रधिकारों के नेतिक पक्ष को अ्रधिक महत्त्व देता है। 
ग्रादशवादी सिद्धान्त के श्रनुसार श्रधिकार मनुष्य के झ्रान्तरिक विकास केनलिए बाह्य 
परिस्थितियाँ जरूरी हैं। विना भ्रधिकारो की श्रवस्थिति के कोई भी व्यवित अपनी 
सर्वोच्चपूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता। उन्तका मूल मनुष्य का मस्तिष्क 
है। वे हमारी तकंसम्मत माँगे हैं जिनका सम्बन्ध केवल वेयक्तिक कल्याण से ही 
नहीं बल्कि सामाजिक कल्याण से भी है । हमारा एक मूलभूत श्रधिकार 
व्यक्तित्व के विकास का अधिकार है । शेष सभी शभ्रधिकार इसके सहायक 
अ्रधिकार हैं। जीवन का. अधिकार, स्वतन्त्रता का श्रधिकार, सम्पत्ति इत्यादि का 
झधिकार अपने श्राप मे पूर्ण नही, उतकी उपयोगिता इन बातो से देखी जाती है कि वह 
व्यक्तित्व के विकास के लिए कितने महत्त्वपूर्ण तथा आवश्यक है। चस्तुत' प्रत्येक 
झभ्धिकार के दो पक्ष हैं--एक व्यक्तिपरक दूसरा समाजपरक | एक ओर तो वह 
अ्रधिकार है शौर दूसरी ओर कत्तंव्य। अधिकार रूप में वह व्यक्तित्तत के विकास 
के लिए आवश्यक है कर्तव्य रूप मे उसका उद्देश्य सामाजिक हित या कल्यारा 
है । आदशंवादियो की दृष्टि मे दोनों एक दूसरे से जुडे हुए हैं। श्रधिकार तकंसगत 
तथा विवेकपूर्ण माँग के रूप मे ही स्वीकृति प्राप्त कर सकते हैं। 

इस प्रकार हम कह सकते है कि (१) पअ्रधिकार व्यवित के व्यक्तित्व के 
विकास के लिए आवहयक परिस्थितियों फी प्राप्ति की एक तर्कंसंगत तथा विवेकपुरां 
माँग है। (२) वह समाज से सम्बन्धित है, क्योंकि समाज से बाहर उसकी अनुभूति 
सम्मव नहीं । (३) वह करत्तं व्य रूप भी है। 

आलोचना --आदशंवादी पिद्धान्त यह बतलाने मे असमर्थ है कि व्यक्तित्व 
क्या है ? फिर पअगर व्यक्तित्व की परिभाषा दी भी जा सके तो यह कह सकता कठिन 
है कि प्रत्येक व्यवित के व्यक्तित्व के विकास के लिए किन-किन परिस्थितियों की 
आवश्यकता है ? राज्य के पास ऐसा कोई मानदण्ड नही कि जिसके आधार पर वह 
यह निर्शंय कर सके कि वया-क्या परिस्थितियाँ किस-किस व्यवित के व्यवितत्त्व के 
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झ्राधार सम्भव नही है । दूसरा अ्रधिकारों के केवल ऐतिहासिक रूप को मान्यता 
देने का श्र है कि सामाजिक परिस्थितियों का सुधार ही नही हो सकता । छूग्राछृत, 
ऊँच-नीच, सती-प्रया तथा दास-प्रया इत्यादि का ऐतिहासिक भाधार है, वे आज उचित 
नही समझे जाते । परम्परा के श्राधार पर तो उनको अ्रधिकार मानना ही पड़ेगा, 
परन्तु नैतिक दृष्टि से उनका सुधार श्रावध्यक है। ऐसा न मानने से भ्रनेक 
परम्परागत सामाजिक वुराइयो को दूर करना सवंथा भ्रसम्भव हो जायगा। 

(४) भ्रधिकारो फा सामाजिक उपयोगिता सम्बन्धी सिद्धान्त (7॥6०५ 
0०4 900०र्श ९० 78॥5) भ्रधिकारों के उपयोगिता सम्बन्धी सिद्धान्त का 
विकास इस्लेण्ड के उपयोगितावादी विचारक वेन्यम तथा मिल द्वारा किया गया 
है । इस सिद्धान्त का मतलब यह है कि जो माँगे समाज फे हित में हो या 
जो समाज के लिए उपयोगी हों, उन्हें हो श्रधिकार रूप मे स्वीकार करना चाहिए । 
उपयोगितावाद का आ्राधारभूत सिद्धान्त “प्रधिकतम व्यक्तियों का श्रधिकतम कल्याण 
है ।” जो श्रधिकार इस मानदण्ड पर ठीक उतरें उन्हें ही अधिकार रूप मे स्वीकार 
करना चाहिए | दूसरे शब्दों मे प्रत्येक अधिकार 'भ्रधिकतम व्यक्तियो के श्रधिकतम 
हित भे होना चाहिए ।” उपयोगितावादी भ्रधिकारो के श्रन्य सिद्धान्तो को स्वीकार नही 
करते । वत्तमान युग के राजनीतिक विचारको मे प्रो० लॉस्फो इस सिद्धान्त को 
मानते हैं । परन्तु प्रो० लॉस्की ने उसे सशोधित रूप मे ही माना है । उसके सतानुसार 
चही अधिकार ठीक हैं जो कि राज्य के सम्पुर्ण सदस्यो के लिए मूल्यवान या महत्त्वपूर्ण 
हैं ।/ इस प्रकार केवल उन्ही श्रधिकारों को मान्यता दी जानी चाहिए जिनसे कि 
सामूहिक हित की सम्भावना हो | 

अ्रधिकार की सत्ता का भ्राधघार सामाजिकता है, श्रत सामाजिक कल्याण की 
भावना का रहता लाजमी है। श्रत श्रधिकारो का निरणेय सामाजिक कल्याण के 
श्राधार पर ही होता वाहिए। सामाज मे नए-तए अधिकार पैदा होते रहते हैं उनका 
मकसद भी भधिकतम सामाजिक कल्याण ही है। मनुष्य मात्र की वे सभी मागें 
अधिकार रूप में स्वीकार कर लेनी चाहिए जिनके श्रस्वीकृत रहने पर व्यापक सामा- 
जिक भ्रहित की सम्भावना रहती हो । 

भालोचना--अ्धिकारो को सामाजिक दृष्टि से कल्याणकारी होना चाहिए 
इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता। सामाजिक कल्याण का सिद्धान्त 
श्रधिकारो के रूप निर्धारण के लिए उपयुक्त मानदण्ड के रूप मे इस्तेमाल किया 
जा सकता है। परन्तु इस सिद्धान्त की कुछ कमियाँ भी हैं। इस सिद्धान्त की सबसे 
बडी कमी यह है कि यह श्रस्पष्ट तया अनिद्िचित है । सामाजिक वल्यारप या 'भधि- 
कतम व्यवितयों के श्रधिकतम हित' से क्या मतलब है ? इन प्रइनो का कोई निश्चित 
तथा सर्वमान्य उत्तर प्राप्त कही होता । हम पीछे देख आये हैं कि सामाजिक कल्याण 
सम्बन्धी सभी घारणाएं व्यक्तिगत (879॥८८४४९) होती हैं, वे व्यवित के भ्रपने नैतिक 
तथा सामाजिक वातावरण का परिणाम होती हैं। महात्मा गाघी तथा काल माक्‍से: 

-.. की सामाजिक कल्याण सम्बन्धी धारणाएँ एक-सी नहीं हैं। ठीक यही बात भ्रधि- 
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जाने वाली प्राथिक, राजनीतिक तथा सामाजिक परिस्थितियों की भिन्‍नता है। 
तयापि कुछेक ऐसे अधिकार है जिन्हे सभी राज्यों मे मान्यता दी जाती है और कुछ 
ऐसे हैं जिन्हे कि सभी राज्य भ्रमी नही स्वीकार करते तो भी यह यकीन किया जाता 
हैं कि उन्हे प्रवश्य स्वीकार करना चाहिए। नीचे हम इन दोनो प्रकार के साम/जिक 
श्रधिकारो को दे रहे हैं । 

(१) जीवन का अ्रधिकार (२8॥ 60 /6) हमारी सम्पूर्ण सामाजिक तथा 
राजनीतिक व्यवस्था का मूल आराघार व्यक्ति के जीवन का अ्रधिफार है । बिना जीवन 
की सुरक्षा के किसी भी राजनीतिक तथा सामाजिक व्यवस्था की कल्पना ही श्रसम्भव 
है । राज्य की अवस्थिति इसी अधिकार की सुरक्षा के लिए है, अन्य सभी श्रधिकारों 
का यही स्रोत है, यही उनका आ्राधघार है। जीवन के श्रत्रिकार के श्रन्तगंत न्यक््तित्व॑ 
निर्माण का अ्रधिकार भी आ जाता है। इस प्रकार यह अधिकार इतना व्यापक है कि 
उसके श्रन्तर्गत सामाजिक जीवन के सम्पूर्ण नंतिक पक्षो को झामिल किया जा सकता 
है। राज्य का प्रमुख कत्त व्य व्यक्ति के जीवन की रक्षा करना है। व्यक्ति के जीवन 
की रक्षा अन्दरुनी तथा बाहर के दोनो प्रकार के हमलो से की जाती है। राज्य के 
भीतर कोई भी व्यवित मुझ पर श्राक़्मणा नही कर सकता, भेरे प्राण नहीं ले सकता, 
अगर कोई ऐसा करता है तो उसे राज्य सजा देता है। इसी अश्रधिकार की थुरक्षा के 
लिए राज्य कानुन बनाता है, न्यायालय स्थापित करता है और पुलिस की व्यवस्था 
करता है । जब कभी कोई व्यक्ति मेरे प्राण लेने के लिए मुझ पर श्राक्रमण करता है 
तो उस समय मुझे भ्रपनी प्राण-रक्षा का श्रपषिकार है। जीवन-रक्षा के अ्रधिकार के 
अन्तगगंत हम कह सकते हैं कि प्रत्येक मनुष्य का जीवन इतना सुरक्षित होना चाहिए कि 
उसे किसी भी हमले का खतरा न हो। उसे सभी सार्वजनिक स्थानों के इस्तेमाल 
का भ्रधिकार हो, उसे कोई डरा या धमका न सके, और उसका जीवन सरकार की 
दया पर भी आश्रित न हो। प्रत्येक व्यक्ति का श्रपने जीवन पर पूर्ण अश्रधिकार है, 
परन्तु इसका श्रर्थ यह नही कि वह अपने जीवन का दुरुपयोग कर सकता है या उसे 
आत्महत्या का अश्रधिकार है। जीवन के श्रधिकार का सामाजिक रूप भी है, जीवन 
केवल मात्र वेयक्तिक सम्पत्ति नहीं, श्रतः कोई भी व्यक्ति आत्महत्या नहीं कर सकता । 
जीवन का श्रधिकार जीवन-रक्षा के कत्त व्य रूप मे भी मौजूद रहता है। यही कारण 
हैं कि भ्गर कोई व्यवित श्रात्म-हत्या की कोशिश करता है तो राज्य उसे सजा देता 
है । आत्महत्या समाज के प्रति भी श्रपराघ है । 

जीवन का अधिकार थून्य मे श्रवस्थित नहीं रहता। वह तव तक व्यर्थ 
है जब तक कि जीवन की प्रारम्भिक आवश्यकताशओो की पूर्ति सम्भव नहीं। क्‍या 
कम खान-पान तथा उचित विश्लाम के विना भी जीवन की सुरक्षा सम्भव है ? 
यदि राज्य का करत्तंव्य व्यवित को चोर, डाकू तथा हत्यारों के आक्रमण से बचाना है 
तो क्या राज्य का कत्तंब्य उसे भूख तथा बीमारी से बचाना नही है? अ्रत. आ्राज जीवन 
के अधिकार की व्यापक व्याख्या की जाती है, ओर यह माना जाता है कि जीवन के 
श्रविकार की चास्तविक तथा पूर्ण अनुभूति के लिए आजीविका तथा फाम करने के 
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स्थितियाँ एक सी नहीं हो सकती । दूसरा यह सिद्धान्त व्यक्ति-कल्याण तथा सामा- 
जिक कल्याण मे उचित तालमेल विठाने में श्रसमर्थे है| 

इन सब दोषो के बावजूद श्रधिकारों का यह सिद्धान्त पर्याप्त तकंसगत 
है, यह उन के नैतिक तथा सामाजिक दोनों ही पक्षो को स्वीकार करता है । 

निष्कर्ष--ऊपर हमने अधिकारों के विविध सिद्धान्तो का उल्लेख किया है । 
झगर हम कहें कि इन सभी सिद्धान्तो में पर्याप्त सत्याश हैं तो कोई गलत चात न 
होगी | प्रत्येक सिद्धान्त अधिकारों के विभिन्‍न पक्षो पर वल देता है। अगर हम 
प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धानत्त को उसके पुराने रूप मे न मान उसकी श्राज की नई 
समाजश्ञास्त्रीयः व्याख्या को स्वीकार कर लें तो वह अधिकारों का एक प्रकार का 
श्रादशंवादी सिद्धान्त बन जायगा | प्रत्येक समाज मे व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के 
लिए कुछेक ऐसी परिस्थितियों की उपस्थिति होनी ही चाहिए जिनके विना हमारे 
लिए जीवन की सर्वश्रेष्ठता की अनुभूति असम्भव हो जाती है। राज्य श्रधिकारों का 
स्रष्टा नही हे।तो भी जब तक कानुन हमारी नैतिक घारए।ग्रो को स्वीकृति नहीं देता 
उनका व्यावहारिक रूप नही बन पाता । कानून की मान्यत को प्राप्त करने पर ही 
हमारी नैतिक धारणाएँ शक्तिसम्पन्न बन पाती हैं| राज्य द्वारा स्वीकृत किए जाने 
पर हो उन्हे लागू किया जा सकता है। प्रत्येक अधिकार का समाज-कल्याणकारी रूप 
भी होता है। श्रधिकार समाज की सृष्टि हैं, वे हमारे सामाजिक जीवन के परिणाम 
हैं, अतएव उनका पालन समाज-हित में होना ही चाहिए। हमे यह भी देखना होता 
है कि कौन-सा अधिकार अधिक से श्रधिक लोगो के लिए भ्रधिक से भ्रधिक कल्याण- 
कारी है। हमारी नंतिक घारणाएँ ऐतिहासिक परम्पराशो का रूप भी धारण करती 
हैं श्लौर इस प्रकार समाज के अन्तर्गत अनेक रस्मो-रिवाजो की रचना हो जाती है, 
हमारे कुछेक भधिकार इन रस्मो-रिवाज पर भी आधारित होते हैं। परल्तु रस्मो- 
रिवाज श्रपने श्राप मे भ्रन्तिम चीज नही, वे हमारी झाधिक तथा सामाजिक झाव- 
इयकताओ के श्रतिरिवत हमारी नेतिक घारणाओं से भी प्रभावित हो बदलते रहते 
हैं। उचित तथा अनुचित की धारणा सामाजिक नियमो की विधायक होती है । इस 
प्रकार भ्रधिकारी की समुचित व्याख्या के लिए इन सभी सिद्धान्तो की उपयोगिता को 
स्वीकार करना पडता है। 


१५३. नागरिकों के विशिष्ट श्रघिकार (फध्ञाप्रटप्रत्रा गरड्रा&$ ० ।6 
07 2805) 


हम पीछे लिख चुके है कि नागरिको के अ्रधिकारो के दो रूप हैं---(१) सामा- 

जिक श्रधिकार (श] ग़ड्ठा/8 ), तथा (२) राजनीतिक प्रधिकार (एगाएव्थवं 
गा85) । यहाँ हम इन दोनो प्रकार के अधिकारों का विवरण देंगे। हमे एक बात 

नही भूलनी चाहिए कि प्राचीन काल मे ही नही, वर्तमान युग मे भी सभी राज्यों 

में एक जैसे भ्रधिकारो की व्यवस्था नही थी, सभी राज्यों में श्रघिकारो के भिन्‍न-भिन्‍न 

.... रूपों की व्यवस्था मिल जाती है। इसका वडा कारण अलग्र-प्रलग राज्यो में पाई 
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का भ्रधिकार दे दिया जाय परन्तु चलने-फिरने, रहने-वसने -की तथा देश-विदेश के 
भावागमन की स्वतन्त्रता के अधिकार को स्वीकार न किया जाय तो जीवन के 
अधिकार का मूल्य नही रह पाता। तव तो जीवन एक जेलखाने की तरह हो जायगा । 
विना स्वतन्त्रता के जीवन का कोई मूल्य नही । स्वतन्त्रता के श्रभाव में मनुष्य की 
स्थिति गुलामो से भी बुरी हो जायगी । गुलामी को पशुता की अवस्था कहां जाता है, 
झौर उसकी सभी जगह निन्‍्दा की जाती है । 

वेयक्तिक स्वतन्त्रता से ही हमारी छुपी हुई शक्तियों का विकास सम्भव है । 
स्वातन्त्र्य का श्रर्थ ही है कि प्रत्येक व्यक्ति को श्पने व्यक्तित्व के विकास का पूर्ण 
अवसर प्राप्त हो। 

राज्य को भी बिना किसी कारण किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का 
भ्रधिकार नही । जब कभी किसी व्यक्ति को बन्दी बनाया जाता है तो यह श्रावश्यक 
है कि उसे शीघ्र से शीघ्र न्यायालय के सम्मुख पेश किया जाय और उसके बन्दी बनाने 
के कारणों पर प्रकाश डाला जाय | यदि किसी व्यक्ति को बिना कारण के ही वन्दी 
बनाया जाय तो सरकार को उसका हर्जाना भुगतना पडता है। वैयक्तिक स्वतन्त्रता 
के लिए बन्दी प्रत्यक्षीकरण ([990९४५ (०7००७) की व्यवस्था भी श्रनेक देशो 
मे प्रचलित है । इस व्यवस्था के अधीन यदि किसी व्यक्ति को बन्दी बनाने के अनन्तर 
भ्रदालत के सामने वही लाया जाता तो उस समय या तो वह स्वय या कोई अन्य 
नागरिक उसे न्यायालय के सम्मुख पेश करने की माँग कर सकता है । ऐसी श्रवस्था मे 
न्यायालय बन्दी प्रत्यक्षीकरण के झ्रादेश (जाए: ० 89688 0079४५) की 
जारी करते है। उस समय सरकारी अ्रधिकारियो को बन्दी व्यक्ति को श्रदालत के 
सामने पेश करना ही पडता है, श्रदालत मे उस पर मुकदमा चलाया जाता है और 
अगर वह अपराधी सावित हो तो उसे उचित सजा मिलती है ग्रन्यथा उसे छोड दिया 
जाता है । ह$ 

भ्राज के श्रधिकाश प्रजातन्वात्मक राज्यो में देश भर में आाने-जाने की 
स्वतन्त्रता के श्रतिरिक्त विचार प्रकट करने तथा इच्छानुसार व्यवसाय चुनने की 
स्वतन्त्रता भी नागरिको को प्राप्त होती है । 

परन्तु यह श्रधिकार भी निर्वाघ (077८0 ) नही है । राज्य सामाजिक हित 
से इस अधिकार पर अनेक पावन्दियाँ लगा सकता है। सबंप्रथम तो कोई भी मनुष्य पूर्ण 
रूप से स्वृतन्त्र नही, उसे श्रपनी वेयक्तिक स्वतन्त्रता का प्रयोग इस ढग से करना होता 
है कि उससे किसी भ्रन्य व्यक्ति की स्वतन्त्रता खत्म न हो। युद्धकाल मे या सकट-काल 
में वेयक्तिक स्वतन्त्रता सम्बन्धी अधिकाश अधिकारों के उपभोग को पर्याप्त सीमित 
कर दिया जाता है। हे 

(३) मत भ्रकट करने तथा भाषण की स्वतन्त्रता का श्रधिकार (76००० 
रण 0ज़ाणा थात॑ छाण्ा८5आ०7) अपने विचारों को दूसरे तक पहुँचाने से 
मनुष्य की आत्मा को एक विशेष प्रकार का सन्तोष होता है । विचारों के प्रकटीकरण 
से उसके व्यवितत्व का स्वाभाविक विकास होता है। अगर उसे अ्रपने विचारों के 
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झ्धिकारों फो भी स्वोकार किया जाना चाहिए। भ्राजीविका के प्रभाव में वह निर्धमता 
में जीवन बिता सकता है, भूख तथा सर्दी से मर सकता है या निर्घनता के कारण 
गुलामी को मानव सकता है। निधंनता में जीवन के श्रधिकार की कोई सुरक्षा नही 
होती । प्रत्येक मनुष्य, जो काम करने योग्य है, सरकार को उसे श्राजीविका कमाने के 
लिए काम मुहैया करना चाहिए। परन्तु काम करने (एरापष्टा( (० छझणा:) तथा 
भ्राजीबिकोपाजं न (र980 (0 ०॥ग00जा67) के श्रधिकार के साय-प्ताय विश्वाम 
के अधिकार (80६ (0 7०5६ 6 [७5णा८) को भी स्वीकार किया जाना चाहिए । 
सनुष्य केवल मशीन मात्र नही, काम करने के श्रनन्तर उसे विश्वाम की भी श्रावश्यकता 
होती है । यदि उससे श्रधिक काम लिया जाय तो उससे उसके स्वास्थ्य के खराब होने 
की झाशका रहती है। किसी से भी श्रधिक काम करवाना उसी प्रकार उसके जीवन 
पर हमला करना है जिस प्रकार धीरे-धीरे विष देकर उसके प्राण लेना | श्रत राज्य 
फो सभी जगह काम करने के घण्टे निश्चित कर देने चाहिए और सरकार को मजदूरों 
के लिए विश्वाम की व्यवस्था भी करनी चाहिए । 

राज्य को व्यक्ति के शोषण से भी बचाना चाहिए, यात्ती उसे यह देखना 
चाहिए कि मनुष्य को श्रपने कार्य के मूल्य के परिणाम के श्रमुसार ही वेतन भी प्राप्त 
हो । दूसरे शब्दों में प्रत्येक मनुष्य को अ्रपनी मेहनत का इतना फल प्रवर्य मिलना 
चाहिए कि जिससे वह झपने जीवन की साधारण श्रावश्यकताओ्रो की पूत्ति कर सके 
ओर मानपूर्वक अपना जीवन बिता सके । 

जो लोग काम करने में शारीरिक रूप से भ्रसमर्थ हैं राज्य को उनके जीवन के 
अधिकार की रक्षा भी करनी चाहिए । वृद्ध स्त्री-पुरुष तथा विकलागो के लिए सरकार 
को पैन्शन देने की व्यवस्था करनी चाहिए तथा वेकारी की हालत मे लोगो की झ्राधिक 
सहायता करनी चाहिए । 

जीवन के मूलभूत श्रधिकार के अन्तगंत भ्राने वाले इन सभी भ्राथिक स्वतन्त्रता 
के श्रधिकारो को प्रभी तक रूस को छोड श्रन्यत्र मान्यता नही प्रदान की गई है। हाँ, 
कुछेक राज्यो मे वृद्धों तथा लूले-लगड़े लोगो की सहायता के लिए राजकीय, प्रयत्न 
श्रवदय किए जा रहे हैं, परन्तु मावनीय जीवन मे इन अधिकारों का विशेषण महत्त्व 
है । वस्तुत यह कहना अधिक ठीक होगा कि इन अ्रधिकारो की पूर्ति के बिना जीवन 
का अधिकार सर्वथा श्रपूर्ण है। श्रत इन अधिकारो की, जीवन के मूलभूत अधिकार 
को पूर्ण करने के लिए, अवश्य मान्यता प्रदान करनी चाहिए । 

जीवन का अ्रधिकार सभी प्रकार से निरपेक्ष (95०४०) नही, भ्रपराधी 
व्यक्ित को भृत्युदण्ड भी दिया जाता है और प्रत्येक देश मे नागरिको का सेना में शामिल 
हो, युद्ध-क्षेत्र मे देश की रक्षा के लिए प्रपने जीवन के वलिदान के पवित्र कत्तंव्य को 
भी मानता है। देशद्रोही व्यक्ति को प्रारादण्ड की सजा दी जाती है। युद्ध काल से 
नागरिको का यह मूलभूत श्रधिकार बहुत सीमित कर दिया जाता है | 

(२) स्वतन्त्रता का भ्रधिकार (छोाष्टा।/ (0 ॥0७७7५) जीवन के श्रधिकार 

>--.... में ही सम्बन्धित दूसरा महत्त्वपूर्ण श्रधिकार स्वतन्त्रता का अधिकार है। श्गर जीवन 
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का भ्रधिकार - दे दिया जाय परन्तु चलने-फिरने, रहने-वसने -की तथा देश-विदेश के 
आ्रावागमत की -स्वतन्त्रता के श्रधिकार को स्वीकार न किया जाय तो जीवन के 
अधिकार का मूल्य नहीं रह पाता। तव तो जीवन एक जेलखाने की तरह हो जायगा । 
बिना स्वतन्त्रता के जीवन का कोई मूल्य नही । स्वतन्त्रता के श्रभाव मे मनुष्य की 
स्थिति गुलामों से भी वुरी हो जायगी । ग्रुलामी को पशुता की अवस्था कहा जाता है, 
और उसकी सभी जगह निन्‍्दा की जाती है । 

वेयक्तिक स्वतन्त्रता से ही हमारी छुपी हुई शक्तियो का विकास सम्भव है । 
स्वातन्त््य का श्रर्थ ही है कि प्रत्येक व्यक्ति को अ्रपने व्यक्तित्व के विकास का पूरों 
अवसर प्राप्त हो। 

राज्य को भी बिना किसी कारण किसी भी व्यवित को गिरफ्तार करने का 
भधिकार नहीं । जब कभी किसी व्यक्ति को बन्दी बनाया जाता है तो यह श्रावश्यक 
है कि उसे शीघ्र से शीघ्र न्यायालय के सम्मुख पेश किया जाय और उसके वन्दी बनाने 
के कारणो पर प्रकाश डाला जाय । यदि किसी व्यक्ति को विना कारण के ही वन्दी 
वनाया जाय तो सरकार को उसका हर्जाना भुगतना पडता है। वैयक्तिक स्वतन्त्रता 
के लिए बन्‍्दी प्रत्यक्षीकरण (]90०85 (079४७) की व्यवस्था भी श्रनेक देशो 
में प्रचलित है । इस व्यवस्था के अधीन यदि किसी व्यक्ति को वन्दी बनाने के अनन्तर 
अदालत के सामने नहीं लाया जाता तो उस समय या तो वह स्वय या कोई अन्य 
नागरिक उसे न्यायालय' के सम्मुख पेश करने की माँग कर सकता है । ऐसी श्रवस्था मे 
न्यायालय बन्दी प्रत्यक्षीकरण के आ्रादेश (क्रत्रा। ० पछ४88४४ (07फ$) को 
जारी करते हैं। उस समय सरकारी अधिकारियो को बन्दी व्यक्ति को भ्रदालत के 
सामने पेश करना ही पडता है, अदालत मे उस पर मुकदमा चलाया जाता है और 
अगर वह भ्रपराधी साबित हो तो उसे उचित सजा मिलती है अन्यथा उसे छोड दिया 
जाता है । हे 

ग्राज के अधिकाश प्रजातन्त्रात्मक राज्यों में देश भर में आाने-जाने की 
स्वतन्त्रता के अतिरिक्त विचार प्रकट करने तथा इच्छानुसार व्यवसाय चुनने की 
स्वतन्त्रता भी चागरिको को प्राप्त होती है । 

परन्तु यह अधिकार भी निर्वाध (97760 ) नही है । राज्य सामाजिक हित 
में इस अधिकार पर श्रनेक पावन्दियाँ लगा सकता है । सवंप्रथम तो कोई भी मनुष्य पूर्ण 
रूप से स्वतन्त्र नही, उसे अपनी वयक्तिक स्वतस्त्रता का प्रयोग इस ढग से करना होता 
है कि उससे किसी भश्रन्य व्यक्ति की स्वतन्त्रता खत्म न हो। युद्ध-कनाल मे या सकट-काल 
में वेयक्तिक स्वतन्त्रता सम्बन्धी अधिकाश अधिकारों के उपभोग को पर्याप्त सीमित 
कर दिया जाता है। हर 

(३) मत प्रकट करने तथा भाषरा को स्वतन्त्रता का भ्रधिकार (छा९९१णा 
णए 0छ्राणा धात॑ छण्ा०आ0ण) अपने विचारों को दूसरे तक पहुँचाने से 
भनुष्य की श्रांत्मा को एक विज्ञेप प्रकार का सन्तोष होता है | विचारो के प्रकटीकरण 
से उसके व्यवितत्व का स्वाभाविक विकास होता है । झगर उसे गआपते जिक्ाय) 2- 
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प्रकट करने की स्वतन्त्रता न हो तो उसके व्यक्तित्व का स्वस्थ विकास हो ही नहीं 
सकता, वह सर्वेया| कुण्ठित हो जायगा । विचारो की स्वतन्त्रता का महत्त्व प्राचीन 
काल से ही चला आ रहा है। ग्रीस के सुप्रसिद्ध विवारक सुकरात का कथन है कि 
विचारों की स्वतन्त्रता के त्याग की अपेक्षा जोवन का त्याग श्रधिक उपयुक्त है। 
झ्रौर सुकरात ने क्रिया भी ऐसा ही । लॉक, मिल्टन तथा जे० एस० मिल इत्यादि सभी 
ने विचारो की स्वतन्त्रता तथा उनके प्रगट करने के अधिकारो को विशेष महत्त्व दिया 
है। मिल्टन ने तो भाषण की स्वतन्त्रता को सभी प्रकार की स्वतन्त्रताओ्रो का आधार 
माना है। मिल के लेखों मे भी विचा-स्वातन्डय का वडा जोरदार समर्थन मिलता 
है। सत्य की खोज विचारो की स्वतन्त्रता तथा वाद-विवाद से ही सम्भव है । कोई 
भी व्यक्ति या एक्र दल सत्य के प्रन्बेषण पर अ्रपनी आखिरी मोहर नहीं लगा 
सकता । सत्य पर किसी भी एक वर्ग की वषोौती नही हो सकता । उसका श्रन्वेषण 
नित्य नये ढग से किया जा सकता है । 
जनतन्‍्त्र के श्रन्तग्गंत तो इस अधिकार का और भी श्रधिक महत्त्व है। जनतन्त्र 
का आधार जनमत है, यदि लोगो को अ्रपने विचार प्रकट करने की स्वतन्त्रता नही 
होगी तो स्वस्थ जनमत का निर्माण कैसे हो सकेगा ? बिना विचार प्रकट करने की 
तथा श्रालोचना करने की स्वतन्त्रता के जनतन्त्र का स्वस्थ विक्रास ही सम्भव नही । 
वह राज्य जो अपने नागरिको को विचार प्रकट करने की स्वतन्त्रता नही देता चह 
अपनी मौत स्वय बुलाता है। प्रत्येक व्यक्ति को सरकार की नीति, कार्य एवं कानून 
की श्रालोचना का अधिकार होना चाहिए । क्योकि सरकार तो राज्य का एक श्रग 
हैं, वह कुछ व्यक्तियों से मिलकर बनती है, उसके कार्यो में पूर्णता नही हो सकती । 
इसलिए अगर कोई नागरिक उसके परिवर्तत की जरूरत महसूस करता है तो उसे 
झपने इस तरह के विचार प्रकट करने का अधिकार होना चाहिए । यही नहीं प्रो० 
लास्की का तो यह विचार है कि व्यवित या व्यक्ति-समृह समाज के प्राथिक तथा 
राजनीतिक ढाँचे के पूर्ण परिवर्तत की भी माँग कर सकता है। बह सशस्त्र क्रान्ति 
की भी साँग कर सक्कता है ।” प्रो० लास्क्री का कथन है कि सशस्त्र क्रान्ति की माँग 
तभी की जाती है, जब कि रणज्य की व्यवस्था मे मौलिक सुधार की ही झावश्यक्ता 
हो । साधारण रूप से जनता हिंसात्मक साधनों के प्रयोग के विरुद्ध होती है । 
विचार प्रकट करने की स्वतन्त्रता के अ्न्तगंत भापण की स्वतन्त्रता, प्रकाशन' 
तथा लेखन की स्वतन्त्रता सभाएँ करने को स्वतन्त्रता, फिल्म-निर्माण की स्वत्तन्त्रता, 
प्रचार की स्वतन्त्रता इत्यादि स्वतन्त्रता के श्रनेक प्रकार श्रा जाते है। सभ्यता तथा 
सस्कृति का विकास इन सभी प्रकार की स्वतन्त्रताओ्ो का अवस्थिति में ही सम्भव है। 
परन्तु स्वतन्त्रता का यह भ्रधिकार स्वेथा निर्वाध नही | युद्ध तथा सकटकालीन 
स्थित्ति मे तो इसका नियमन होता ही है। शान्ति काल में भी इस पर अनेक प्रकार 
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की पावन्दियाँ लगाई जाती हैं । 
भाषण की स्वतन्त्रता का प्रर्थ जनता को गर कानूनी कार्य करने के लिए 


भडकाना नही है, न ही भाषण द्वारा समाज के विभिन्‍न वर्गों मे पारस्परिक कलह तथा 
देष ही पंदा करना है। जो भी व्यक्ति भाषण द्वारा या लेखो द्वारा श्रथवा प्रचार के 
श्रन्य साधनो द्वारा समाज मे अ्रश्ञान्ति तथा लडाई-झंगडा उत्पन्न करता है वह राज्य 
द्वारा दण्ड्तीय समभा जाता' है। राज्य के विरुद्ध प्रचार करना भी दण्डनीय है । इस 
प्रकार किसी को गाली-गलौज द्वारा श्रपमानित करता या किसी पर क्ूठे श्रथवा गलत 
लाछन लगाना अथवा किसी की घामिक भावना को ठेस पहुँचाना या अ्रइलील वातें 
कहना या लिखना, सभी श्रपराध माने जाते हैं। इन सभी पावन्दियों से हमारी 
स्वतन्त्रता का किसी प्रकार का अ्रहित नही होता, हमारी स्वतन्त्रता की सामाजिक 
अनुभूति कुछ पाबन्दियों के श्रन्तर्गत ही सम्भव है । | 

(४) संघ-निर्माण करने को स्वतन्त्रता का श्रधिकार (रिहा 0 88800- 
धा०॥)--मानवीय प्रकृति के सामाजिक रूप की श्रभिव्यवित संघ-निर्माण में होती 
है । हम पीछे देख चुके है कि समाज में अ्रनेक प्रकार के समुदाय या संघ होते हैं । ये 
संघ धामिक, सास्क्ृतिक, व्यावसायिक, राजनीतिक तथा श्रार्थिक इत्यादि अनेक प्रकार के 
आधारो पर सगठित किए जा सकते हैं। ये सभी समुदाय हमारी अनेक प्रकार की 
आवश्यक्ताओ की पूर्ति करते हैं। इन्हीं के भीतर रहकर हमारे व्यक्तित्व का पुरा- 
पूरा विकास सम्भव है । राज्य भी एक प्रकार का सघ है परन्तु वह हमारे जीवन के 
केवल नागरिक या राजनीतिक पक्ष की ही अभिव्यक्ति है, वह हमारे सम्पुर्ो सामाजिक 
जीवन की अभिव्यवित नही । यही कारण है कि झ्राज वहुसमुदायवादी व्यक्ति के सघ- 
निर्माण के श्रधिकार को भ्रत्यन्त महत्त्व देते है। सघ ह्वारा ही मनुष्य मिलकर अनेक 
प्रकार के उद्देश्यो को प्राप्त करते है। सघ बनाकर ही मनुष्य शोषण तथा अत्याचार 
के विरुद्ध लड सकते है और प्रगने वेयक्तिक श्रधिकारों की रक्षा कर सकते हैं | हम 
अपनी प्रारम्भिक श्रावश्यकताओ की पूर्ति के लिए भी अनेक सघो का निर्माण करते है। 

सघ-निर्माण का भी निर्वाध अधिकार नहीं, इस पर भी श्रनेक पावन्दियाँ 
सामाजिक हित को सामने रखकर लगाई जाती हैं । चोर और डाकू सघो का निर्माण 
नहीं कर सकते, न ही सामाजिक लोग अन्य लोगो की स्वतन्त्रता तथा सम्पत्ति छीनने 
के लिए सघो का निर्माण कर सकते हैं। राज्य के विरुद्ध भी सघो के निर्माण की 
स्वतन्त्रता नही दी जाती । इस प्रकार राज्य व्यक्ति के सघ-निर्माण के अधिकार का 

अनेक प्रकार से नियन्त्रण करता है। 

(५) धर्म, विश्वास तथा पझात्म-चिन्तन का श्रधिकार (शाष्टरा। 0 
मिल्थ्तत्या रण क्‍शाह्डाणा.. था. ०णाउइणशा०8)--वर्तेमान' युग में घामिक 
स्वतन्त्रता का अधिकार लगभग सभी राज्यों में स्वीकार कर लिया गया है | घामिक 
स्वृतन्त्रता-प्राप्ति के लिए मानवीय समाज को बहुत संघर्ष करना पडा है । कोई समय 
था जब धर्म विश्वास, धामिक मतो के प्रचार की तथा पूजा की स्वतन्त्रता नागरिकों 
को नही प्राप्त थी। राज्य विशेष प्रकार के धर्मावलम्बियो की विशेष सहायता करता 
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-था | वह एक विशेष धर्मं के प्रचार तथा प्रसार मे भी भाग लेता था। झनेक वार राज्य 
जव रदस्ती अपने द्वारा समथित धर्म को दूसरो पर लादने की कोशिश करता था । कई 
बार एक घामिक बहुमत ने घामिक अ्रल्पमत पर अनेक श्रत्याचार किये | यूरोप का 
इतिहास इस प्रकार के धामिक सघर्षों के उदाहरणो से भरा पडा है। यूरोप में ही 
नही हमारे यहाँ भी धर्म के नाम पर पनेक प्रत्याचार किए गए । परन्तु अ्रव नये युग 
में घामिक सहिष्णुता का जन्म हुआ है । धर्म एक व्यक्तिगत कार्य समझा जाता है 
औ्रौर यह माना जाता है कि राज्य को उसमे दखल देने का कोई श्रधिकार नही । न 
ही राज्य किसी धर्म विशेष को कोई विशेष सुविधाएँ ही प्रदान करता है। प्रत्येक 
नागरिक चाहे वह किसी भी घर का श्रनुगामी क्यो न हो, राज्य की दृष्टि मे वरावर 
है । ऐसा राज्य घमंनिरपेक्ष (४८८प०/०) राज्य कहलाता है। साथ ही आधुनिक 
युग की राजनीति मे भी धर्म को कोई महत्त्वपूर्ण स्थान नहीं दिया जाता। 
धामिक स्वतन्त्रता के श्रन्तर्मंत विश्वास, पूजा तथा धर्म-प्रचार की स्वतन्त्रता 
को शामिल किया जाता है । प्रत्येक व्यक्ति को श्रपनी इच्छा तथा विश्वास के अनुसार 
धर्म-पालन की तथा श्रपने धर्म से सम्बन्धित पूजा-पाठ इत्यादि कार्यो के पुूर्णो करने की 
स्वतन्त्रता प्राप्त होती है । प्रत्येक व्यवित्त को श्रात्मचिन्तन की भी स्वतन्त्रता है । 
परन्तु धर्मं केवल वेयक्तिक श्रद्धा तथा विश्वास से ही सम्बन्धित नही, उसका 
सामाजिक रूप भी है। श्रत जब कभी कोई भी धर्म-मत अरनतिक तथा दोषपूरां 
कार्य करता है तो उस समय राज्य को धारमिक स्वतन्त्रता पर रोक लगानी पडती 
है । ऐसी भी धामिक प्रथाएँ चल सकती हैं जिनसे जनता के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव 
पड़े या जिनसे सामाजिक सदाचरण की भावना को धवका लगे या जिससे लोगों मे 
भ्रशान्ति तथा पारस्परिक घिद्देष फैले । ऐसे समय मे राज्य घामिक मामलो मे दखल दे 
सकता है और सामाजिक हृष्टि से हानिकारक धाभिक प्रथाझ्रो पर रोक लगा सकता 
है । जब कुछ घामिक सस्थाएँ अपने श्राथिक साधनो का दुरुपयोग करने लग जाती है, 
तब भी राज्य को घामिक मामलो मे दखल देने का श्रघिकार होता है । भारत का नया 
सविधान पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता की गारण्टी देता है । हमारे देश मे इधर घामिक 
झसहिष्णुता का वहुत प्रसार हुआ है, परन्तु श्रब राज्य ने धार्मिक स्वतन्त्रता की 
गारुण्टी दे सभी प्रकार के घारमिक अल्पमतो की स्वतन्त्रता को सुरक्षित कर दिया है। 
(६) शिक्षा तथा सस्कृति सम्बन्धी ग्रघिकार (सिट्ठा। ॥0 ल्वाएश्का०ा 
806 ०006० "एणॉणयआ गष्ठो7ल्‍)--वर्तमान थरुग में शिक्षा इत्यादि सास्कृतिक 
अधिकारों की मान्यता पर विशेष बल दिया जाता है। प्रजातन्त्रात्मक राज्यो मे शिक्षा 
के भ्रधिकार का विशेष महत्त्व है। प्रत्येक मनृप्य मे ग्नेक बौद्धिक तथा चारित्रिक 
शक्तियों की श्रवस्थिति होती है, उनका पूर्ण तथा ठीक-ठीक विकास शिक्षा के बिना 
असम्भव है । वस्तुत व्यक्तित्व के मूल में निहित झादर्श, विचार तथा भावनाएँ 
शिक्षा द्वारा विकसित तथा परिमाजित होती हैं। शिक्षा मनुष्य के दृष्टिकोण को विस्तृत्त 
“करती है, उसकी स्वार्थ-भावना का परिष्कार करती है, उसे सामाजिक हित के चिन्तन 
के योग्य वनाती है । प्रजातन्त्रात्मक राज्यों मे नागरिको का राजनीतिक हृष्टि से चेतना 
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सम्पन्न और सावधान होता शौर भी श्रावश्यक है। उन्हे भ्रपने अधिकारों तथा करत्त॑ व्यो 
के सम्बन्ध में समुचित शिक्षा मिलनी चाहिए। श्रत' प्रत्येक व्यक्ति को प्रारम्सिक तथा 
उच्च दिक्षा प्राप्ति का अधिकार होना चाहिए। यही नही राज्य को अपने नागरिको के 
लिए व्यावसायिक तथा वैज्ञानिक और टेविनकल शिक्षा की व्यवस्था भी करनी 
चाहिए । 
सांस्कृतिक अ्धिका रो के अन्तर्गत ज्ञान-प्रसार के साघन---यथा वाचनालय व 
'पुस्तककालय की स्थापना, भन्वेषण सस्थाओं तथा शिक्षा-केन्द्रो की स्थापना इत्यादि--के 
अतिरिक्त साहित्य, कला तथा सस्क्ृति के विकास तथा प्रसार के लिए श्रावश्यक 
सुविधाओं को भी शामिल किया जाता है। राज्य को भ्रपने नागरिको के लिए मनोरजन 
सम्बन्धी सुविधाओं की भी ठीक-ठीक व्यवस्था करनी चाहिए। आजकल के प्राय सभी 
“राज्य नागरिको के इन महत्त्ववूर्ण सास्कृतिक भ्रधिकारो को मान्यता प्रदान करते हैं । 
(७) सम्पत्ति का अश्रधिकार ([श्2ट॥/ (0 9079०|५)--यह कहा जाता है 
कि मनुष्य के व्यक्तित्व के समुचित विकास के लिए सम्पत्ति के भ्रधिकार को मान्यता 
दी जानी चाहिए । प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य की कल्पना के अन्तर्गत चिजा सम्पत्ति 
व्यवस्था को खत्म कर दिया था । परन्तु अरस्तू ने प्लेटो की इस व्यवस्था की कडी 
आलोचना की और कहा कि ऐसी व्यवस्था मानव-प्रकृति के विपरीत है । अरस्तु 
सम्पत्ति को मनुष्य के नैतिक तथा बौद्धिक विकास के लिए झ्ावश्यक मानता है । 
प्रत्येक मनृष्यः में स्वामित्व की भावना होती है, वह नित्य परिश्रम कर अ्रपनी आव- 
इ्यकताग्ो की पूर्ति के लिए कई प्रकार की सम्पत्ति का निर्माण करता है। रहने के 
लिए मकान तथा देनिक व्यवहार मे आने वाली अन्य वस्तुएँ वह अपनी ही बनाना 
चाहता है। सम्पत्ति के कारण मनुष्य को विश्वाम के क्षण मिल जाते है, जिनका 
उपयोग वह अपने बौद्धिक तथा सास्क्ृतिक विकास के लिए कर सकता है। भ्ररस्तु का 
कथन है कि राजनीतिक ककत्त ब्यों के पालन के लिए प्रत्येक नागरिक के पास पर्याप्त 
खाली सम्रय होना चाहिए, ताकि वह प्रत्येक राजनीतिक समस्या पर अच्छी तरह 
सोच-विचार कर सके । 
आजकल सम्पत्ति के अधिकार की कडी आलोचना की जाने लगी है। कम्यु- 
'निस्ट तथा समाजवादी सम्पत्ति व्यवस्था को शोषण तथा चोरी पर श्राधारित मानते 
हैं । मार्क्स इत्यादि विचारको का कथन है कि सम्पत्ति-व्यवस्था अन्याय पर आधारित 
है और वह समाज से अन्याय को ही जन्म देती है। 
श्राज के लगभग सभी राज्यो पर इन विचारो का प्रभाव पडा है, फलस्वरूप 
सभी जगह राज्य' निजी सम्पत्ति पर किसी न किसी रूप में नियन्त्रण करने लग गया 
है। उत्पादन के साधन तो राज्य के पूर्ण नियन्त्रण मे लाए जा रहे है, विषेश रूप से 
सोवियत रूस इत्यादि समाजवादी देशो मे । पंजीवादी देशो मे फैक्टरी एक्ट इत्यादी 
चनाकर सरकार उत्पादन के साधनों पर नियन्त्रण करने लग गई है । सरकार कर 
भी लगाती है श्रौर सम्पत्ति के उत्तराधिकार सम्बन्धी कानूनी वनाती है। कोई 
भी व्यक्ति अपनी सम्पत्ति का दुरुपयोग न करे, राज्य इसकी भी देखभाल करता है। 
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सकटकाल में तो राज्य का निजी सम्पत्ति पर नियन्त्रण बहुत वढ जाता है। इस 
प्रकार सम्पत्ति का अधिकार सर्वथा निर्वाध नही होता, उस पर भी सामाजिक हित मे 
प्रनेक पावन्दियाँ लगाई जाती हैं । 

(5) पारिवारिक जीवन का श्रधिकार (हशाषटा। ० शिणप ॥6)-- 
परिवार सामाजिक जीवन का श्राधार है, अत प्रत्येक राज्य परिवार को स्वतन्त्र 
मान्यता देता है श्लोर परिवार से सम्बन्धित श्रनेक प्रकार के श्रधिकारों के उपभोग की 
व्यवस्था करता है। व्यक्ति को विवाह का अधिकार है, वह अपने जीवन-साथी के 
चुनाव की पूर्ण स्वतन्त्रता रखता है। स्त्री-पुर्ष वालिग श्रवस्था को प्राप्त कर 
स्वतन्त्रतापूर्वक विवाह करने के अ्रधिकारी हैं॥। पारिवारिक जीवन की सुखद भ्रनुभूति 
तभी सम्भव है, जब स्त्री-पुरुष के हादिक सम्बन्ध हो, उनमे परस्पर स्नेह हो, एक दूसरे 
के प्रति श्रादर की तथा श्रद्धा की भावना हो । पारिवारिक जीवन प्रत्येक व्यक्ति का 
अपना क्षेत्र है श्रत हरेक को उसे सुखपूवंक बनाने के लिए मनपसन्‍द जीवन-साथी 
चुनने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए । 

पत्ति-पत्नि के सम्बन्ध अत्यन्त घनिष्ठ, स्नेहपुर्ण तथा पुनीत समझे जाते हैं, 
उनमे किसी भी बाहरी व्यक्ति को दखल देने का प्रधिकार नही । 

पारिवारिक जीवन के श्रधिकारो के श्रन्तर्गत तलाक का भ्रधिकार, पारिवारिक 
जीवन की पवित्नता तया स्वतन्त्रता का अधिकार तथा बच्चों के पालन-पोषण के 
प्रघिकार भी शामिल किये जाते हैं। सन्‍्तानोत्यत्ति तथा सन्‍्तान के पालन के भ्रधिकार 
तो सामाजिक ह॒ष्टि से श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण श्रधिकार हैं । 

राज्य पारिवारिक जीवन की पवित्रता को कायम रखने के लिए भ्रनेक कानून 
वनाता है । परिवार के सगठन, सम्पत्ति सम्बन्धी उत्तराधिकार, सन्तान के प्रति कत्त व्य, 
तलाक, विवाह इत्यादि से सम्बन्धित विषयो पर भी राज्य कानून का निर्माण करता 


हैं, और बदली हुई सामाजिक तथा श्लाथिक परिस्थितियो के अ्रनुसार उनमे परिवतेन 
भी करता है । 


१५४ राजनीतिक श्रधिकार 


राजनीतिक अधिकारों के आधार पर नागरिक राज्य-शासन के सचालन मे 
भाग ले सकते हैं। नागरिकता वस्तुत राज्य के राजनीतिक जीवन से सक्रिय (2०४७) 
भाग लेने फा ही नाम है। बिना राजनीतिक भ्रधिकारो के सामाजिक श्रधिकारो की उप-- 
योगिता खत्म हो जाती है, न ही वे किसी तरह सुरक्षित समझे जा सकते हैं । 

राजनीतिक भ्रधिकार लोकतन्‍्त की देन है । लोकतन्‍्त्र की स्थापना से पूवे 
नागरिक अपने शासकों की दया पर ही जीवित रहते थे। पुराने यूनान मे 
राजनीतिक अधिकार राज्य के वहुसर्पक लोगो को नहीं प्राप्त थे, केवल सम्पत्तिशाली 
लोग ही राज्य-शासन में हिस्सा ले सकते थे। यही भ्रवस्था मध्य युग में भी रही, 
राजनीतिक अधिकार वहाँ कुछेक लोगो के विशेषाधिकार ही रहे । राजनीतिक 
अधिकार व्यक्ति मे झात्मविद्वास तथा आत्मसम्मान भावनाएँ भर देते हैं ॥ श्राजकलः 


| 


राजनीतिक अधिकार ड्४भू 


'प्रजातन्त्रात्मक राज्यों मे नागरिक जन निम्नलिखित राजनीतिक भ्रधिकारो का इस्तेमाल 
करते हैं ॥ 

(१) मताधिकार ([श९86 (0 ४०४०) 

(२) विधानपालिकाओों के लिए चुनाव लडने का श्रघिकार (शशांट्रा। ० 
6०० (0 (6 [6ष_टञाश8ए7८) 

(३) पद प्राप्त करने तथा सरकारी नौकरी करने का भ्रधिकार [[रांष्टा। 
४0 ॥00 ०ी०6 शत क्ंथ (00एशफप्रक्ता इधाश०6) 

अब हम इन सभी अ्रधिकारो पर विस्तारपूर्वक विचार करेंगे । 

(१) मताधिकार (२8॥60 ए००)--प्रजातन्त्र मे शासन-व्यवस्था के अन्तर्गत 
नागरिक राज्य-शासन के सचालन में या तो प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते है या परोक्ष 
रूप से। वर्तमान युग में प्रतिनिधि शासन-व्यवस्था का ही अ्रधिक प्रचलन है। प्रत्येक 
नागरिक वोट के अधिकार हारा ही राज्य-शासन सचालन मे हिस्सा ले सकता है । 
हरेक राज्य में प्रतिनिधि सस्थाओ की व्यवस्था रहती है, यही सामान्य जनता की 
ओर से कानून बनाती हैं और राज्य-शासन सचालन की व्यवस्था करती है । नागरिको 
को अपने वोट द्वारा प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होता है। आज के प्रजातन्त्रात्मक 
खुग में इस भ्रधिकार का वहुत महत्त्व है, क्योंकि इसी अभ्रधिद्वार के बल पर ही नाग- 
रिक राज्य-शासन के सचालन में भाग ले सकता है। वोट का भ्रधिकार धर्म, जाति, 
'रंग तथा लिग-भेंद के बिता सभी वालिग नागरिको को प्राप्त होना चाहिए । यह ठीक 
है कि सभी राज्यो मे पागलो, दिवालियो, नावालिगो, विदेश्षियो तथा अपराधियों 
को वोट का अधिकार नही दिया जाता, तथापि शिक्षा, सम्पत्ति इत्यादि को मताधि- 
कार का आधघार नही मानना चाहिए । 

वोट के श्रधिकार का महत्त्व इसलिए भी है कि पालियामेण्टी व्यवस्था के 
अन्तगंत कार्यपालिका विधानपालिका के प्रति जिम्मेदार होती हैं। इसी प्रकार अनेक 
राज्यो मे कार्यपालिका के वेघानिक या वास्तविक मुखिया का निर्वाचन जनता द्वारा 
होता है। राज्य के सभी वालिग नागरिकों को इस प्रकार के चुनाव मे हिस्सा लेना 
चाहिए । 

(२) विधानपालिकाओं के सदस्य चुने जाने का प्रधिकार (र.्टात। जी 6९०- 
चधं0) 40 ६06 [6|7/8०४0ए०)--कैवल वोट का ही अ्रधिकार पर्याप्त नहीं, प्रत्येक 
नागरिक को स्वय भी प्रतिनिधि चुने जाने का भ्रधिकार होना चाहिए | प्रजातन्त्र सभी 
नागरिको को विधानपालिकाओ के सदस्य वनने का श्रधिकार देता है। सभी जगह 
कुछ न कुछ आवश्यक शर्ते जरूर लगा दी जाती हैं, परन्तु ये शर्तें सभी नागरिकों पर 
समान रूप से लागू होती हैं। श्रगर विधानपालिका के सदस्य चुने जाने का श्रधिकार 


चन्द लोगो को ही सौंपा जाय तो वह अधिकार न रहकर विभेषधिकार हो जायगा, 
ऐसी व्यवस्था प्रजातन्त्र के श्राधारभूत अ्रसूलो के विपरीत होती है । 


(३) पद प्राप्त करने तथा सरकारी नौकरी प्राप्त करने का श्रधिकार 
(शाप [0 हरणाव 56766 ४8४7 छाथः (उ6एलगाताला। इच्तशतल्छ).. प्रत्येक 


४४६ राजनीति शास्त्र के मूल सिद्धान्त 


तागरिक को ऊँचे से ऊंचे सरकारी पद तथा वडी से बडी सरकारी नौकरी प्राप्त 
करने का अधिकार होना चाहिए। प्रत्येक स्थान पर सरकार इन पदो की या इन 
सरकारी नौकरियों की प्राप्ति के लिए योग्यता सम्बन्धी कुछेक विशेष छा्ते लगा देती 
है, इन शर्तों को पूरा करना सभी के लिए लाजमी है। परन्तु सरकार को सरकारी 
नौकरियों के मामले मे वर्ण, जाति, रंग तथा लिंग श्रथवा सामाजिक हैसियत के 
आधार पर अपने तागरिको मे किसी प्रकार भेदभाव नही करना चाहिए। 

इन महत्त्वपूर्ण राजनीतिक भ्रधिकारों के श्रतिरित्रत नागरिको को आवेदन का 
अधिकार (800 700 9८0०7), राज्य के श्रन्तर्गत स्थायी निवास (काटा 
एथग्रशा्या 7९90 ०॥०९) तथा विदेश में सुरक्षा (रिष्रा। (0 एछाणलाणा 
५श॥॥० ४०7030) इत्यादि के भ्रधिकार भी कभी-करी राजनीतिक श्रधिकारों के 
ध्न्तर्गत ही गिने जांते है 

आजकल प्रजातन्त्रात्मक राज्यो में इन श्रधिकारो को सविधान के श्रन्तर्गत 
नागरिको के मूल भ्रधिकारो के रूप मे शामिल करने का एक रिवाज ही चल पडा 
है। सविधान के श्रन्त्गंत इस प्रकार के मूल श्रधिकारों (#फरातेशाशाशें 
7805) की व्यवस्था कई तरह से प्रशसनीय है। प्रथम तो यह व्यवस्था नागरिक 
के लिए वुछेक ऐसे श्रधिकार सुरक्षित कर देती है, जिन्हें सरकारें जल्दी मे 
बदल नही सकती । दर असल हमे यह कहना चाहिए कि सरकार के स्वेच्छाचारी 
(#877४श५) शासन से सुरक्षित रखने के लिए ही इन श्रधिकारों को सविधान में 
शामिल किया जाता है। ये सरकार की शक्ति पर एक प्रकार की पावन्दी का कार्य 
करते हैं। जब कभी विधघानपालिका या कार्यंपालिका व्यक्ति के इन भ्रधिका रो को खत्म करने 
की कोशिश करती है उस समय न्यायालय सविघान की व्याख्या करते हुए व्यवित के मूल 
भूत श्रधिकारो को लागू करते हैं श्रोर सरकारी कर्मचारियो को अपने भ्रधिकार क्षेत्र का 
उल्लंघन करने पर दण्डित करते हैं। इन सर्वधानिक भ्रधिकारो की सुरक्षा की जिम्मे- 
वारी न्यायालय पर होती है, श्रत न्यायालय का निष्पक्ष तथा स्वतन्त्र होना 
अ्रावश्यक है । 

प्रन्तु नागरिको के अधिकारो की सर्वेधानिक सुरक्षा की यह व्यवस्था ही सब 
कुछ नही है | जर्मनी मे वीयमर सविधान (फ्ल्यागट' ००75६४८00॥) के श्रघीन 
नागरिको के मूलभूत भ्रधिकारों की सुरक्षा की व्यवस्था की गई थी, तो भी जनता 
की असावधानी के कारण लोगो को श्रपने मुलभूत राजनीतिक तथा सामाजिक श्रधि- 
कारो से हाथ धोने पडे । इसके विपरीत, इस्लेण्ड भे नागरिको के श्रधिकारों की कोई 
भी लिखित व्यवस्था नहीं, तथापि जनमत की सावधानी के कारण सरकार जनता 
के श्रधिकारो को खत्म करने का साहस नहों करती । स्वतन्त्रता तथा श्रधिकारों की 
सुरक्षा की सर्वधेष्ठ व्यवस्था जनता कौ सावधानी तथा जागरूकता है ॥ 


१५५ नागरिको के कत्तंव्य (2प ९5 ण 6 लााटशा$) 
$ 
अधिकार तथा कर्तव्य के घनिष्ठ सम्बन्ध का उल्लेख तो हम ऊंपर कर ही” 


हि 


नचागरिको के कत्तंव्य डंडे 


आंए है, यहाँ हम नागरिकों के कुछ आधारभूत कत्तंव्यो की विवेचना करेगे | हमे एक 
बात अवश्य समझ लेनी चाहिए कि प्रत्येक श्रधिकोर के साथ कत्तव्य-भावना जुडी 
रहती है। यह आवश्यक नही कि अधिकारों के साथ नागरिकों के कत्तेब्यो की भी 
अलग गणना करायी जाय । भारतीय सविधान में नागरिकों के अ्रधिकारों का विवेचन 
मिल जाता है, परन्तु कर्तव्यों का तही । सिवा रूस के अन्यत्र कही भी अश्रधिकारों के 
साथ कत्तंव्यों का भी विवेचन नही मिलता, इसका कारण यही है कि भ्रत्येक श्रधि- 
कार एक कत्त व्य भी है । 

मौजूदा समाज में हम लोग कत्तेग्यों की बजाय अ्रधिकारों पर श्रधिक वल 
देते हैं, इस कारण समाज मे एक प्रकार का श्रसन्तुलन पंदा हो जाता है। कत्तेव्य' 
पालन के न होने से सामाजिक व्यवस्था भे भ्रनेक दोष उत्पन्न ही जाते हैं, व्यक्ति- 
तथा समाज में सघर्ष उत्पन्त हो सकता है। अनेक सामाजिक बुराइयो का कारण 
हमारी कर्तव्य पालन की भावना की कमी है। कत्त व्यो का पालन तो स्वेच्छापूर्वक 
होना चाहिए, तभी समाज मे प्रत्येक नागरिक वेखटके झअपने श्रधिकारों का इस्तेमाल 
कर सकता है। 

हमारे कत्त व्य--अ्रधिकारो की तरह कत्त व्यों के भी अ्रनेक प्रकार है| मुख्य 

रूप से कत्त व्य दो प्रकार के है (१) नंतिक (](०7४) कत्त व्य तथा (२) कानूनी 
कत्त व्य (7,082 0०॥65) । नैतिक कर्त्तव्य तो बहुत व्यापक है, वे हमारे आन्तरिकः 
तथा वाह्य दोनो प्रकार के जीवन से सम्बन्धित हैं । श्रपने माता-पिता का आदर करता, 
गरीबो की सहायता करना, सत्य' बोलना, अपने व्यवहार मे ईमानदार रहना इत्यादि 
नेतिक कत्तंव्यो के कुछ प्रकार हैं। परन्तु इन कत्तंव्यो का क्षेत्र हमारा श्रान्तरिक जीवन 
है । राज्य हसे अ्रपने विचारों से सच्चा तथा ईमावदार नही बना सकता, वह तो हमारे 
बाहरी कामो से ही सम्बन्ध रखता है । श्रत नैतिक कत्तंव्यो के न पालन का प्रर्थ राज- 
दण्ड नही होता | प्रत्येक व्यक्ति भ्रपनी नैतिक धारणा के भ्राधार पर तथा सामाजिक 
श्रालोचना के भय से नैतिक कत्तंव्यो का पालन करता है। 

कानूनी कत्त व्य (7.०2०! 0०४०७) वे हैं जिन्हें राज्य निश्चित करता है. 
श्रौर जिनके उल्लंघन पर राज्य सजा भी देता है। चोरी न करता, आय कर 
(770076 (४5) देना, किसी को चोट न पहुँचावा इत्यादि कानूनी कत्तेव्य हैं। 
जब कभी कोई व्यक्ति इन कर्तव्यों का पालन नही कर पाता तो उस समय' उसे राज्य 
दण्ड देता है । नीचे हम सभी राज्यो मे स्वीकार किए जाने वाले कुछेक प्रमुख कत्तंव्यो 
का विवरण देंगे । 

(१) राज-भकति (2/]०टाशा००. (0 (४० $8/8०)--प्रत्येक नागरिक 
का प्रथम कत्तंव्य राज-भवित है, उसे अपने राज्य के प्रति वफादार ([.092) होना 
चाहिए। इसका अर्थ यह है कि शासन-व्यवस्था बनाये रखने मे तथा विदेशी हमले. 
का मुकावला करने में नागरिक राज्य को पूरी-पुरी सहायता करे । श्रावश्यकता पडने' 
पर सेना मे भर्ती हो राज्य की रक्षा के लिए अपने जीवन का भी वलिदान कर दे 

राज-भवित नागरिंक का सबसे बड़ा कत्तव्य समभा जाता है। 


४ड४ंप राजनीति शास्त्र फे मूल सिद्धान्त 


- राज्य के पन्तंगत शासन-व्यवस्था चनाए रखने मे उसे पुलिस की सहायता करनी 
चाहिए । गेरकानूनी कार्यवाही करने वाले, समाज विरोधी तत््वो--चोर व डाकू 
इत्यादि -- के दवाने मे भी वह पुलिस की सहायता कर सकता है । 

नागरिकों को सरकारी पद ग्रहण करने, अपने वच्चो को शिक्षित करने 
सफाई रखने तथा राज्य के मान की रक्षा सम्वन्धी कत्तंव्यो के पालन में भी सदा 
तेयार रहना चाहिए । 

(२) कानुन पालन (0960807०७ ॥0 99)--राज्य सामाजिक शान्ति 
तथा व्यवस्था वनाये रखने के लिए झनेक कानून बनाता है । प्रत्येक नागरिक का यह 
कत्तंव्य है कि वह इन कानूनों का पालन करे, जो इन कानुनों का पालन नहीं करता 
राज्य उसे सजा देता है। कानून अ्धिकाश मे जन-साधारण के हित मे होते हैं, वे जन- 
सहमति पर श्राघारित होते हैं। कानून-पालन का ककत्तंव्य नेतिक तथा कानूनी दोनो 
ही है। परल्तु बुरे कानूनो का शान्तिपूर्णा ढग से विरोध किया जा सकता है। 

(३) वोट फा उचित प्रयोग (7009 ॥0 ४०४८)--वोट का श्रधिकार तो 
अधिकाद नागरिको को प्राप्त होता है, परन्तु अनेक नागरिक या तो अपने इस श्रधि- 
कार का प्रयोग ही नही करते या फिर उसका अनुचित ढग से प्रयोग करते हैं। दोनो 
हो चीजें बुरी हैं। प्रजातन्त्र जतता का राज्य है, वह हमारी सहमति पर आधारित 
है, उसे वास्तविक रूप से प्रजातन्त्र बनाने के लिए नागरिको का बुद्धिमत्तापूर्वक वोट 
देना लाजमी है। प्रजातन्त्र के श्रधीन सरकार की बुराई शौर श्रच्छाई की जिम्मेदारी 
नागरिक पर होती है। श्रगर वे अपने वोट का अनुचित प्रयोग करते हैं। किसी 
झ्राथिक लालच मे श्राकर वोट देते हैं, तो अपने इस महान्‌ तथा पविन्न कत्त व्य का 
ठीक-ठीक पालन नही करते । वोट के श्रधिकार का श्रत्यन्त पवित्र ढंग से और सोच- 
समभ कर इस्तेमाल करना चाहिए | वोट का उचित प्रयोग हमारा नेतिक तथा कानूनी 
दोनों ही प्रकार का कत्त व्य है । 

वोट के इस्तेमाल के प्रति उदासीन भी नही होना चाहिए। लोगो को वोट का 
झधिकार मिल भी जाए तो भी वे इसके इस्तेमाल मे उदासीनता प्रदर्शित करते हैं । 
ऐसा करना सर्वेथा भ्रनुचित है । 

। (४) कर देना (28एशा०0 ० ६85८5)--राज्य-शासन का सचालन 
बिना घन के अ्रसम्भव है। प्रत्येक सरकार केवलमात्र शासन-व्यवस्था की स्थापना 
पर ही करोडों रुपया खर्च करती है | यह सारा रुपया लोगो से करो के रूप से वसूल 
किया जाता है। झाजकल राज्य सार्वजनिक हित के लिए तथा श्राथिक विकास के 
लिए प्रनेक विकास-योजनाप्रो को पूर्रा करने का उत्तरदायित्व झपने ऊपर लेता है। 
झत सरकार भ्रव श्रोर भी श्रधिक कर लगाती है। देश की सुरक्षा तथा शान्ति भौर 
व्यवस्था की स्थापना के लिए और देश की शझौद्योगिक तथा आर्थिक उन्नति के लिए 
लगाए गए करो को हरेक नागरिक को वडी ईमानदारी से देना चाहिए | जो नागरिक 
राज्य द्वारा लगाए गए करो को देने मे हेर-फेर करते हैं वहु कानून की हृष्ठि मे तो 
“अपराधी हैं ही नेतिक दृष्टि से भी निन्‍्दनीय हैं। कर न देना चोरी के समान है, वह 


किलयान्एममनक 


नागरिकों के कत्तंव्य 


एक प्रकार का देशद्रोह है । 


थ४डह 


उपसंहार--नागरिक के कर्तव्यों की एक लम्वी-चौड़ी लिस्ट दी जा सकती है, 
परन्तु उसका यहाँ कोई विशेष लाभ नही । प्रत्येक नागरिक को श्रपने कानूनी तथा 
नैतिक, सभी प्रकार के कर्तव्यों का पालन करना' चाहिए। सर्वश्रेष्ठ नागरिक वही है 
जो सामाजिक हित के लिए श्रपने हितो का बलिदान करता है, जो लोक-कल्याण से 


ही भ्रपना कल्याण समभता है । 
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१५६. स्वतन्त्रता को महत्ता 


स्वतन्त्रता मानवीय जीवन का सर्वश्रेष्ठ तथा पुनीत अधिकार है । सदियों 

तक मानव-जाति स्वतन्त्रता की प्राप्ति के लिए संघर्ष करती रही है । सामाजिक जीवन 
के प्रारम्भिक चरण में दासता का वोलवाला रहा। कही मनुष्य मनुष्य का दास रहा, 
कहीं वह बाह्य परिस्थितियो---सामाजिक रस्मो-रिवाज का -भ्ौर कहीं अज्ञात तथा 
ग्रन्ध-विद्वास का । पुराने यूनान तथा रोम में सम्पत्तिशाली वे ने अपने हाथो में 
सम्पूर्ण राजनीतिक सत्ता का केन्द्रीकरण किया हुआ था। अनेक बार जन-साधारण 
ने अ्रपने प्रधिकारो के लिए संघर्ष किए | मध्य युग में चर्च, सामन्तवर्गं तथा विरादरी 
ने मनुष्य के अधिकारों को सीमित कर रखा था । चर्च ने मनुप्य के बाह्य तथा आन्त- 
रिक जीवन दोनो के नियन्त्रण का प्रयत्त किया, और विचार-स्वातन्त्रय तथा श्रात्म- 
चिन्तन को भ्ननेक प्रकार से दवाने की फोशिश की । धीरे-धीरे राजनीतिक चेतना के 
विकास के फलस्वरूप जन-साधारण शअ्रपने समान स्वार्थों की रक्षा के लिए सधषं 
करने लगा । विचार प्रकट करने तथा वाद-विवाद की स्वततन्वता के भ्रतिरिवत वैयक्तिक 
स्वतन्त्रता की सामान्य स्वीकृति के लिए प्रयत्त किए जाने लगे । सर्वप्रथम नागरिक 
स्वतन्त्रता की प्राज्ति के लिए प्रयत्न किए गए तदनन्तर राजनी तिक स्वतन्त्रता के लिए । 
स्वतन्त्रता के प्रान्दोलन का प्रारम्भ इग्लेण्ड में हुआ । मेगताकार्टा द्वारा नागरिक 
झ्रधिकारो को मान्यता प्रदान की गई, ग्लोरियस रिवोल्यूशन के अनन्तर राजनीतिक 

स्वतन्त्रता के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया गया। यूरोप के श्रन्य देशो मे स्वतन्त्रता” 

शब्द का प्रचलन फ्रास से हुआ। फ्रेच क्रान्ति के झ्ननन्‍्तर सभी जगह प्रजातन्त्रात्मक 

सिद्धान्तो का प्रचलन हुत्ना, स्वतन्त्रता तथा समानता के सिद्धान्त को सवप्रियता प्राप्त 

हुई भर यूरोप के प्राय सभी देशों मे नागरिक तथा राजनीतिक स्वतन्वता-प्राप्ति के 

लिए प्रयत्न किये जाने लगे । 

स्वतन्त्रता की परिभाषा--स्व॒तन्त्रता” शब्द का प्रयोग एक निश्चित श्र मे 

नही किया जाता । इसी कारण उसकी एक निद्िचत परिभाषा देना भी कठिन है। 

कुछ लोग स्वतन्व्रता शब्द का भ्र्थ यह मानते है कि प्रत्येक मनुष्य को यह अधिवार 

हो कि वह जो चाहे करे | श्रग्नेजी के लिवर्टी! ([70०५४) घब्द का मूल लेटिन का 
'लिवर' (0&) शब्द है, जिसका श्र्थ पूर्ण स्वतन्त्रता है। हिन्दी का 'स्वतन्त्रता' शब्द 

अग्रेजी के 0०६५४ शब्द का हिन्दी रूपान्तर है। इस रूप मे स्वतन्त्रता का प्र्थ 


3] 


मानवीय क्राचरण पर सभी प्रकार की पावन्दियो का अ्रभाव है । परन्तु स्वतन्त्रता 
की ऐसी घारणा असामाजिक है। सामाजिक जीवन की पहली श्ञत्तं तकंपूर्ण पावन्दियों 
की उपस्थिति है । सामाजिक सगठन का निर्माण मनुष्य का स्वभाव है, वह आपसी 
मेल-मिलाप तथा सहयोग के बिना जीवित ही नहीं रह सकता । इस सामाजिक 
सहयोग का परिणाम ही कुछ निश्चित पाबन्दियाँ हैं। पावन्दियो के अभाव मे मनुष्य 
मनुष्य नही रह जाता, तव उसके भीतर का पश्चु जाग उठता है, उसमे उच्छुखलता 
उत्पन्न हो जाती है, वह सामाजिकता का ही झात्रु वन जाता है । भरत. अवाघ स्वत्तस्वता 
सामाजिक जीवन में भ्रकल्पतीय हे । 

स्वतन्त्रता अधिकारों पर आधारित होती है, और अधिकार सामाजिक जीवन 
की देन हैं। यही कारण है कि स्वतन्त्रता की अनुभूति समाज में ही सम्भव है, 
ग्रराजक था समाज-विहीन दछ्या मे नही। स्वतन्त्रता की परिभाषा करते हुए प्रो० 
लॉस्की ने कहा है कि “वर्तमान सम्यता में सनुष्य को वैयद्तिक प्रसन्नता की गारण्टी 
के लिए जिन सामाजिक परिस्थिप्यो की श्रावश्यकता है, उन पर पाबन्दियों के श्रमाव 
का नाम ही स्वतन्त्रता है (!7 जी० डी० एच० कोल के मत्तानुसार “बिना किसी बाघा 
के झपने व्यपितत्व को प्रगट करने के श्रधिकार का नाम स्वतन्त्रता है ।? ”इसी प्रकार 
मैक्श्नी (॥४' ॥९८८॥॥॥८) के विचारानुसार “स्वतन्द्रता सभी प्रकार की पावन्दियो के 
श्रमाव का नाम नहीं बल्कि श्रवौद्धिक पावन्दियों के स्थान पर चुद्धितगत पावन्दियों 
की स्थापना है ।* प्रो० लॉस्को ने अन्यत्र स्वतन्त्रता की अधिक उदार व्याख्या-की 
है और उसके सक्रिय रूप पर बल देते हुए कहा है कि “स्वतन्त्रता का श्र्थ उस वाता- 
वरण की उत्साहपूर्ण रक्षा से है जो मनुष्य को श्रपने श्रे ष्ठतम रूप की पनुशुति का 
झ्वसर प्रदाव करता है”* 

उपयु कत लक्षणों से स्पष्ट है कि स्वतन्त्रता वेयवितिक जीवन के विकास के लिए 
आवश्यक परिस्थितियों की उपस्थिति है। बन्चनों की उपस्थिति मे ही इस प्रकार की 
सक्रिय (8०॥५७) स्वतन्त्रता की अनुभूति की सम्भावना है। प्रत्येक मनुष्य' में कुछ विशेष 
शक्तियाँ होती हैं जिनका विकास समुचित वातावरण मे ही सम्भव है। भ्रत प्रत्येक राज्य 
का क॒र्त्त व्य इस प्रकार की शक्तियों के विकास के लिए उचित परिस्थितियो का निर्माण 
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कड़ा 


श्र राजनीति शास्त्र के मृल सिद्धान्त 


करना है। राज्य इत परिस्थितियों की रचना झ्रनेक प्रकार के भ्रधिकारों को भान्यता 
देकर करता है । *ः । 
वैयक्तिक स्वतन्त्रता जहाँ मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है, 
वहाँ उसके बौद्धिक तथा नैतिक विकास के लिए विचार तथा वाद-विवाद की स्वतन्त्रता 
परम शझावश्यक है । विचार की स्वतन्त्रता ज्ञान प्रसार तथा सत्य की खोज के लिए 
भी लाजमी है | ज्ञान-विज्ञान की इतनी उन्नति प्रसम्भव हो जाती यदि मनुष्य को 
विचारों के प्रकट करने की स्वतन्त्रता प्राप्त न होती । मनृष्य के मस्तिष्क की सक्रियता 
किसी भी देश की सम्यता तथा सस्क्ृति सम्बन्धी विकास के लिए लाजमी है। राज्य 
झव कभी भी इसके अनुचित नियन्त्रण का प्रयत्त करता है, तभी वह अपनी सीमा से 
याहर चला जाता है भौर भ्रशान्ति तथा श्रव्यवस्था का वीज वोता है। वैयक्तिक 
स्वतन्त्रता पर राज्य द्वारा आरोपित वन्धन रचनात्मक होने चाहिए, वे व्यक्ति के चरित्र 
मठन तथा उसके आरात्मिक विकास में बाघक न हो । 
| राज्य तथा स्वतन्त्रता (886 आप ॥9थए)-+राज्य, प्रम्नुता तथा 
कानून का स्वतन्त्रता से विरोध माना जाता है। राज्य तथा कानून इत्यादि स्वतन्व्तत्ता 
के विरोधी हैं, यह विश्वास बहुत पुराना है। वर्तमान युग मे इस विचार का समर्थन 
व्यक्तिवादी, भ्रराजकतावादी तथा सिण्डीकेलिस्ट विचारको ने किया है । व्यक्तिवाद्वियो 
का कथन है कि राज्य द्वारा निर्धारित कानून वैयक्तिक स्वतन्त्रता का विरोध करता है, 
उन पर पाबन्दियाँ लगाता है। उनका कथन है कि वही राज्य स्वतन्त्रता का पोषक 
हो सकता है जो कम से कम शासन करे । राज्य को तो एक आवश्यक बुराई के रूप 
में ही स्वीकार करना पडता हैं। पुराने व्यक्तिवादियों से मिलता-जुलता दृष्टिकोण 
मूतन व्यक्तिवादियों का भी है। नूतन व्यक्तिवादों बहुसमुदायवाद के समर्थक हैं। वे 
समाज की सामूहिक जिन्दगी पर राज्य के नियन्त्रण को बुरा मानते हैं। परन्तु वर्तमान 
युय के व्यक्तिवादी राज्य-सत्ता के केन्द्रीकरण के विरोधी हैँ, वह राज्यसत्ता की मौजु- 
देगी के झावश्यक लाभो से इनकार नहीं करते, वे राज्य की श्रवाध सत्ता के प्रवृद्य 
विरोधी हैं । 
भराजकतावादी तथा सिण्डीकेलिस्टो का दृष्टिकोण अत्यन्त ऋान्तिकारी है । 
ये राज्यसत्ता तथा स्वतन्त्रता का स्वाभाविक विरोध स्वीकार करते हैं । उनका कथन 
है कि स्वतन्त्रता की वास्तविक भ्रनुभूति राज्य की अनुपस्थिति मे ही सम्भव है, भ्रत 
“वे राज्य तथा कानून को खत्म कर देने का समर्थन करते हैं। राज्य का * प्रत्येक कार्य 
- बेयक्तिक स्वतन्त्रता का विरोधी है, यह सर्वथा श्रप्राकंतिक है । भ्रत”ः उसका विरोध 
« संदंथा स्वाभाविक है । कम्युनिस्ट मी एक प्रकार से राज्य तथा वास्तविक स्वतन्त्रता 
में विरोध को स्वीकार करते हैं। उनका विचार है कि राज्य शोषरा-यन्त्र है, वह 
शारीरिक शक्ति की उच्चता पर आधारित है भौर वर्ग सघर्ष मे वह सदा ही कमजोर 
कथा गरीब लोगो के विपक्ष मे होता है। वास्तविक स्वतस्त्रता की श्रनुभूति वर्गविहीन 
गया राज्यविहीन समाज मे ही सम्भव है । 
डायसी (700०४) के मतानुसार कानून की जितनी अ्रधिक मात्रा होगी 
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स्वतन्त्रता की उत्तनी ही कमी हो जायगी । विलियम ग्राड़विन ने भी- कानून की निन्दा 
की है । स्पैन्सर तो कानुन को स्वतन्त्रता के शत्रु के रूप मे स्वीकार करता है। 

ऊपर से देखने से इन तकों मे सत्याश की अनुभूति अवदय होती है । राज्य 
प्रभुता सम्पन्त है। प्रम्ुता की अवस्थिति के कारण वह असीम तथा अवाघशक्ति 
का इस्तेमाल कर सकता है । अगर राज्य के भीतर मनुष्य स्वतन्त्र है, वह राज्य के 
पूर्ण रूप से अघीन नही है, तो प्रज्ुता की उपस्थित्ति को ही स्वीकार नही कियाजा 
सकता। राज्य से प्रभुता का केन्द्र एक ही हो सकता है, भिन्न-भिन्न नही । अतः 
वैयक्तिक स्वत्तन्त्रता तथा प्रभ्नुता दोनो परस्पर विरोधी हैं, एक ही समाज मे दोनो 
की साथ-साथ मौजूदगी नही हो सकती । 

परन्तु राज्य तथा स्वतन्त्रता के पारस्परिक सम्बन्ध के विषय मे उपयुक्त सभी 
दृष्टिकोण गलत हैं। स्वतन्त्रता का अथे पाबन्दियों का पूर्ण अभाव नही। सामाजिक 
जीवन के श्रन्तगंत श्रुवाघ स्वतन्त्रता का उपभोग एक श्रकल्पनीय वात है । सभी नाग- 
रिक समान रूप से.स्वतन्त्रता का उपभोग कर सकें, इसके लिए राज्य-सत्ता की अव- 
स्थिति लाजमी है । राज्य-शविति स्वतन्त्रता का विरोध नही करती, वह इसकी समान 
श्रनुभूति के लिए उपयुक्त वातावरण की रचना करती है। सामाजिक जीवन के 
सगठन का आघार राज्य-शवित का संगठन है। राज्य-शवक्ति के अभाव मे समाज में 
वही स्थिति उत्पन्न हो जायगी जैसी कि हॉन्स द्वारा वर्णित प्राकृतिक श्रवस्था 
(846० ० गे॥णा०) मे मौजूद थी । अबाघ स्वतन्त्रता का श्रर्थ केवल दाक्ति- 
झालिियो की स्वतन्त्रता ही है, क्योकि ऐसी स्थिति मे प्रत्येक शक्तिशाली व्यक्ति 
अपनी स्वार्थ-पूर्ति के लिए कमजोर लोगो पर हाथ साफ करेगा, और उनके स्वार्थों 
को श्रपत्ती इच्छा-पूति के लिए खत्म कर देगा। राज्य-शक्ति के श्रभाव में समाज में 
“मत्स्य न्याय” की ही उपस्थिति होगी । «'ेकॉक के सारपूर्णा शब्दों मे “पूर्ण व श्रबाघ 
स्वतन्त्रता सिर्फ एक हो व्यक्ति को मिल सकती है। सब के लिए उपभोग्य स्वतन्त्रता 
का पालन कुछ निश्चित पावन्दियों के अन्तर्गत ही सम्भव है । यह राज्य ससस्‍्था का 
ही कार्य है क्रि वह इन पाबन्दियों को निर्धारित करे और इस प्रकार स्वतन्त्रता फो 
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कानून तथा स्वतन्त्रता के पारस्परिक सम्बन्धो का विवेचन करते हुए लॉक ने 
कहा है कि “अपने सही श्रर्थों मे कानुत व्यक्ति के सही स्वार्थों को ठोक मार्ग पर 
निर्दिष्ट करने का स्व॒तन्त्र तथा बु द्धिसंगत साधन है, श्रधिकारों का सोमितकररा नहीं*** 
हट ४ चाहे इसे कितना ही गलत क्यो न लिया जाय, फानुन का उद्देश्य स्वतन्त्रता 
का नियमन व समाप्ति नहों, बल्कि उसका सरक्षण तथा संवर्धन है।7 कानून 
व्यक्ति की स्वतन्त्रता की अनेक प्रकार से रक्षा करता है। कानून भी दो प्रकार के हैं 
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करना है। राज्य हरा 
देकर करता है । 
वैयक्तिक र 
वहाँ उसके बौद्धिक 
परम भावश्यक है । 
भी लाजमी हैं। ज्ञाः 
विचारों के प्रकट का 
किसी भी देश की - 
यब कभी भी इसके 
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! राज्य तद 
कानून का स्वतन्त्रत 
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व्यक्तिवादी, भराजः 
का कथन है कि राज 
उन पर पावन्दियाँ ६ 
हो सकता है जो क 
में ही स्वीकार करन 
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समाज की सामूहिक 
युय के व्यक्तिवादी 
-दगी के आवश्यक 
“विरोधी हैं । 
अराजकता 
वे राज्यसत्ता तथा 
है कि स्वतन्त्रता र 
ये राज्य तथा का 
बेयक्तिक स्वतन्त 
सर्वंधा स्वामा। 
में विरोध को 
शारीरिक शक्ति 
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५), । १ एग व्यवित के श्रधिकारों की 

, थी ' "मित्त वा मर्यादित करता है। 
,- ॥ ६४77 पर तैयार हो जाती है उस 
__ कहे रोती है। प्राय श्रमी स्वतन्त्र 
“0 है तिए न्यायालयों की स्थापना की 
_ » भीउसी प्रकार परीक्षा करते हैं जैसे 
_ >नवी खतत्थता की गारण्टी के रूप मे 


हु 


> को दूसरो के आ्राक्तरणा से बचाता 
_>-मक शक्ति न हो तो व्यवित अपने 

> छा >क्ञेरी, डाका तथा हत्या की मनाही 
४“ __-- हही करता, ऐसा करने से वस्तुतत 
_”  ,.-“परिस्थितियो की रचना करता 
हक “*थी नहीं बल्कि एक दुसरे के 
. “ करता है, कारखानो मे काम- 

८“ » निवास स्थानों की सफाई का 
>>. है। इस रूप मे कानून व्यक्ति 
रचना करता है । ऐसे 


् ) इस रूप में कानून 
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राज्य तथा स्वतन्त्रता ड्श्र्पर 


पस्थिति नही । अब हम उसके सक्रिय रूप को स्वीकार करते हैं श्रीर यह समभते हैं 
कि स्वतन्त्रता का अ्रथे व्यक्तित के नेत्तिण तथा भौतिक विकास के लिए श्रावश्यक, समान 
श्रवसरो की उपस्थिति है । इसी कारण समाजवादी विचारक आर्थिक तथा सामाजिक 
जीवन के राजकीय नियन्त्रण का समर्थन करते हैं। उनका कथन है कि राज्य को 
प्रत्येक नागरिक के लिए, उसके व्यक्तित्व-विकास के लिए, आवश्यक परिस्थितियों की 
रचना करनी चाहिए । ऐसी अवस्था मे राज्य के कार्यो की श्रभिवृद्धि हो गई है भर 
इसके साथ ही व्यक्ति-स्वातन्त्य पर लगाई गयी जाति-पाति, लिंग, रग तथा धर्म से 
सम्बन्धित पावन्दियाँ खत्म हो गई है। समाजवाद के विकास के फलस्वरूप शिक्षा, 
स्वास्थ्य तथा सास्कृतिक विकास सम्बन्धी जरूरी भ्रवसरों की उपस्थिति भी आगे से 
अधिक विस्तृत परिमाण मे प्राप्त होने लगी है । 

परन्तु भ्राधुनिक राज्यो मे वैयक्तिक स्वतन्त्रता के लिए एक श्रन्य' खतरा उत्पन्न 
हो गया है। भाघुनिक काल मे श्राथिक जीवन कुछ इतना जटिल हो गया कि राज्य मे 
इसके द्वारा उसका नियन्त्रण परमावश्यक समझा जाने लगा है । फलस्वरूप सरकार 
के कार्यो की वृद्धि हो गई भ्रौर राजकीय शक्ति का केन्द्रीकरण हो रहा है । 
राज्य न केवल आर्थिक श्रपितु हमारे सामाजिक जीवन के श्रन्य' क्षेत्रों का भी व्यापक 
नियन्त्रण करने लग गया है। इधर राजकीय शासनतन्त्र की मशीनरी के कार्य को 
समभ सकना साधारण नागरिक के लिए सम्भव नहीं । राज्य शासन का सचालन 
एक विशेष दक्षतापूर्ण कार्य समझा जाने लगा है। साधारण लोगो के पास न तो इतना 
समय ही है भर न वे इतने शिक्षित ही है कि वे राजनीति जीवन की समस्याओं को 
समझ सके । ऐसी श्रवस्था मे राज्य' शासन के सचलन मे उनका सक्रिय' भाग नही रह 
पाता। प्रजातन्त्रात्मक राज्यो मे भी राज्य-शक्ति का नियन्त्रण राजनीतिक दलो तथा 
पेशेवर राजनीतिज्ञों के हाथ मे श्रा गया है। जन-साधारण एक विवश्ञ प्रेक्षक 
(005७7९७7/) मात्र बन गया है। वह श्रपनी राजनीतिक स्वतन्त्रता के प्रति उदा- 
सीन हो गया है, राज्य-शासन सचालन मे उसकी उपयोगिता घट गई है । 

इधर बार-बार के युद्धों के फलस्वरूप सरकारो मे तानाशाही प्रवृत्ति का 
विकास हो रहा है। दिन-प्रतिदिन ऐसे लानून बन रहे है जिनसे वैयक्तिक स्वतन्त्रता का 
क्षेत्र सीमित होता जा रहा है। सीली के इस कथन मे पर्याप्त सत्याश् है कि “स्वतन्त्रता 
अ्रतिशासन का विपर्यायवाची है । 7 

अत आज वैयक्तिक स्वतन्त्रता की सुरक्षा के लिए और व्यक्तियों को राज- 
नीतिक जीवन मे सक्रिय हिस्सेदार बनाने के लिए कुछ विज्ञेष सुझाव दिये जाते है। इन 
सुकावो का विस्तृत विवेचन ती हम आगे चलकर करेगे, यहाँ हमे एक बात का 
विशेष ध्यान रखना चाहिए, वह यह है कि राजनीत्तिक शवित का केन्द्रीकरण 
वेयक्तिक स्वतन्त्रता के लिए घातक है । क्योकि इसका केनच्द्रीकरण सदा ही 
तानाशाही प्रवृत्ति को जन्म देता हे । फिर राजनीतिक शक्ति के विकेन्द्रीकरण के 
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सर्वधानिक कानून तथा साधारण कानून | सर्वधानिक कानून व्यक्ति के श्रधिकारों की 
घोषणा करता है भौर सरकार की शक्तियो को सीमित वा मर्यादित करता है । 
सरकार अनेक बार व्यवित के अ्धिकारो को कुचलने पर तेयार हो जाती है उस 
समय सर्वेधानिक पावन्दियाँ ही उसे ऐसा करने से रोकतो हैं। प्राय श्रमी स्वतन्त्र 
तथा प्रजातन्त्रात्मक देशो मे संविधान की सुरक्षा के लिए न्यायालयों की स्थापना की 
जाती है। ये न्यायालय सरकार के कार्यो की भी उसी प्रकार परीक्षा करते हैं जंसे 
साधारण नागरिको के । यही न्यायालय व्यक्ति की स्वतस्त्रता की गारण्टी के रूप में 
कार्य करते हैं। 
साधारण कानून नागरिको की स्वतन्त्रता को दूसरो के श्राक़्मणा से बचाता 
है । जब तक समाज मे साधारण कानून की सुरक्षात्मक शक्ति न हो तो व्यक्ति अपने 
आपको सुरक्षित नही समझ सकता । राज्य यदि चोरी, डाका तथा हत्या की मनाही 
करता है, तो वह हमारी स्वतन्त्रता का श्रपहरण नही करता, ऐसा करने से वस्तुत 
राज्य व्यक्ति की स्वतन्त्रत भ्ननुभूति के लिए उचित परिस्थितियो की रचना करता 
है । इस रुप में कानून तथा स्वतन्त्रता परस्पर विरोधी नहीं वल्कि एक दूसरे के 
पूरक है। 
इसी प्रकार साधारण कानून शिक्षा की व्यवस्था करता है, कारखानो मे काम- 
काज के घण्टे वान्धता है, मजदूरों तथा नागरिकों के निवास-स्थानों की सफाई का 
प्रवन्ध करता है, दवा-दारू- की व्यवस्था भी की जाती है। इस रूप में कानून व्यक्ति 
के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवद्यक परिस्थितियो की रचना करता है। ऐसे 
नियम उसके नेतिक तथा मानसिक विकास के लिए लाजमी हैं। इस रूप में कानून 
व्यकित की स्वतन्त्रता के रूप को विकसित करता हुआ उसके पोषशणा की व्यवस्था 
करता है । क्या प्रारम्भिक छ्षिक्षा की भ्रनिवायं व्यवस्था व्यवित की स्व॒तन्त्रता के लिए 
घातक है " इसी प्रकार कया श्रम-नियस्त्रण सम्बन्धी कालून व्यक्ति की स्वतन्त्रता का 
अपहरण करते हैं ? प्रो० लॉस्की के दाब्दों मे हम कह सकते हैं कि “जहाँ कहाँ आ्राच- 
रण के लिए कुछ विज्ञाओ्रों का मिषेध सामान्य हित के लिए आवश्यक हो, यहाँ उन्हें 
प्रनियन्त्रित अस्चरण के क्षेत्र से हटा देना स्वतन्त्रता पर आक्रमण नहीं माना 
जाएगा ४ 
राज्य कानून के पालन करवाता है। राज्य की अ्रवस्थिति इस बात की 
गारण्टी है कि कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ मे न ले और भ्रापसी कगडो का 
वैधानिक साधनो को छोड हिसात्मक साधनों से निपटारा न करे। प्रजातन्त के 
अन्तर्गत तो कानून व्यक्ति की सहमति पर आधारित होते हैं, उनका निपेघात्मक रूप 
श्रध्ििक दु खकर हो ही नहीं सकता । 
आधुनिक राज्य मे स्वतन्त्रता की बया स्थिति है ? कृभी-कभी यह प्रदन भी 
पूछा जाता है। इसमे कोई सन्देह नहीं कि आज वंयक्तिक स्वतन्त्रता के उसी 
नकारात्मक स्वरूप को स्वीकार नही किया जाता जिसे कि १८वीं तथा १९वीं सदी में 
माना जाता था। आज वेयक्तिक स्वतन्त्रता का श्र्थ सव प्रकार के हस्तक्षेप की भ्रनु- 


राज्य तथा स्वतन्त्रता डश््भ 


पस्थिति नही । अब हम उसके सक्रिय रूप को स्वीकार करते हैं श्रौर यह समभते हैं 
कि स्वतन्त्रता का अर्थ व्यक्ति के नैतिक तथा भौतिक विकास के लिए आवश्यक, समान 
भ्रवसरो की उपस्थिति है । इसी कारण समाजवादी विचारक श्राथिक तथा सामाजिक 
जीवन के राजकीय नियन्त्रण का समर्थन करते हैं। उनका कथन है कि राज्य को 
प्रत्येक नागरिक के लिए, उसके व्यवितत्व-विकास के लिए, श्रावश्यक परिस्थितियों की 
रचना करनी चाहिए । ऐसी अवस्था मे राज्य के कार्यो की भ्रभिवृद्धि हो गई है और 
इसके साथ ही व्यक्ति-स्वातन्त्य' पर लगाई गयी जाति-पाति, लिंग, रग तथा धर्म से 
सम्बन्धित पावन्दियाँ खत्म हो गई है। समाजवाद के विकास के फलस्वरूप शिक्षा, 
स्वास्थ्य तथा सास्कृतिक विकास सम्बन्धी जरूरी श्रवसरों की उपस्थिति भी झागे से 
अधिक विस्तृत परिमाण मे प्राप्त होने लगी है । 

परन्तु भ्राधुनिक राज्यो मे वेयक्तिक स्वतन्त्रता के लिए एक श्रन्य' खतरा उत्पन्त 
हो गया है। श्राधुनिक काल मे झाथिक जीवन कुछ इतना जटिल हो गया कि राज्य में 
इसके द्वारा उसका नियन्त्रण परमावश्यक समझा जाने लगा है । फलस्वरूप सरकार 
के कार्यों की वृद्धि हो गई श्रौर राजकीय' शक्ति का केन्द्रीकरण हो रहा है । 
राज्य न केवल आधिक श्रपितु हमारे सामाजिक जीवन के अ्रन्य क्षेत्रों का भी व्यापक 
नियन्त्रण करने लग गया है। इधर राजकीय शासनतस्त्र की मशीनरी के का्ये को 
समभा सकना साधारण नागरिक के लिए सम्भव नही । राज्य शासन का सचालन 
एक विशेष दक्षतापूर्णो कार्य समझा जाने लगा है। साधारण लोगो के पास न तो इतना 
समय ही है और न वे इतने शिक्षित ही हैं कि वे राजनीति जीवन की समस्याओं को 
समझ सके । ऐसी शअ्रवस्था भें राज्य शासन के संचलन मे उनका सक्रिय' भाग नही रह 
पाता। प्रजातन्व्रात्मक राज्यों मे भी राज्य-शक्ति का नियन्त्रण) राजनीतिक दलो तथा 
पेशेवर राजनीतिज्ञो के हाथ में श्रा गया है। जन-साधारण एक विवश्ञ प्रेक्षक 
(095०२००) मात्र बन गया है। वह अपनी राजनीतिक स्वतन्त्रता के प्रति उदा- 
सीन हो गया है, राज्य-शासन सचालन मे उसकी उपयोगिता घट गई है । 

इधर बार-बार के युद्धों के फलस्वरूप सरकारों में तानाशाही प्रवृत्ति का 
विकास हो रहा है। दिन-प्रतिदिन ऐसे लानून बन रहे है जिनसे चैयक्तिक स्वतन्त्रता का 
क्षेत्र सीमित होता जा रहा है। सीली के इस कथन मे पर्याप्त सत्याश है कि “स्वतस्त्रता 
भ्रतिशासन का विपर्यायवाची है (”? 

अत' आज वेयक्तिक स्वतन्त्रता की सुरक्षा के लिए और व्यक्तियों को राज- 
नीतिक जीवन मे सक्रिय हिस्सेदार बनाने के लिए कुछ विशेष सुझाव दिये जाते है। इन 
सुझावों का विस्तृत विवेचन तो हम झागे चलकर करेंगे, यहाँ हमे एक बात का 
विशेष ध्यान रखना चाहिए, वह यह है कि राजनीतिक शवित का केन्द्रीकरण 
वैयक्तिक स्वतन्त्रता के लिए घातक है | क्योकि इसका केख्द्रीकरण सदा ही 
तानाशाही प्रवृत्ति को जन्म देता हे । फिर राजनीतिक शक्ति के विकेन्द्रीकरण के 
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फलस्वरूप ही साधारण नागरिक राज्य-शासन के सचालन मे भाग ले सकता है । 

श्रन्त मे हमे एक वात भ्ौर स्पष्ट कर देनी चाहिए कि राज्य द्वारा निर्धारित 
सभी कानून वेयक्तिक स्वतन्त्रता के हित मे नही होते । वस्तुत प्रत्येक ऐसे प्रदन की 
गुण-दोष परक समीक्षा होनी चाहिए। साथ ही हमे उनकी स्वतन्त्रताजनक तत्कालीन 
राजनीतिक तथा झाथिक परिस्थितियो का भी घ्यान रखना चाहिए । अनेक ऐसे कानून 
बनाए जा सकते हैं जो वेयक्तिक स्वतन्त्रता के लिए ठीक नही रहते | उनकी उपस्थिति 
व्यक्ति के नेतिक तथा श्राध्यात्मिक जीवन के विकास में वाघक होती है। ऐसे कानूनों 
का शान्तिपूर्ण साधनों से विरोध किया जा सकता है, और उन्हे बदलवाया जा सकता 
है। इसमे सन्देह नहीं कि प्रत्येक नागरिक का यह एक पुनीत कत्तेंव्य है कि वह 
कानून का पालन करे, परन्तु इसके साथ ही उसका यह एक उच्चतर नैतिक कर्तव्य भी 
हैं कि वह उन 'सभी कानूनो का शान्तिपूर्ण ढग से विरोध करे जो उसकी स्वतन्त्रता 
मे घातक हैं श्रौर जो उसके नैतिक तथा भ्राध्यात्मिक विकास के विरोधी हैं । भ्ाज के 
युग मे व्यवित की राजनीतिक सजगता ही उसे शासनतन्‍्त्र की तानाशाही से बचा 
सकती है । 

स्वतन्त्रता के स्वरूप को समझने के लिए हमे नीचे लिखी बातें याद रखनी 
चाहिए-- 

(१) स्वतन्त्रता का श्र्थ पाबन्दियो की अनुपस्थिति नहीं । स्वतन्त्रता के 
इस्तेमाल की पहली छतं कानून की उपस्थिति है। इनकी भ्रनुपस्थिति मे स्वतन्त्रता 
उच्छु खलता वन जाती है । 

(२) स्वतन्त्रता का स्वरूप रचनात्मक है। इसका उद्देश्य ऐसे अवसरों की 
उपस्थिति है जो कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए परम झावश्यक हैं । 

(३) राज्य-सत्ता तथा व्यवित-स्वातन्त्य मे विरोध नही, राज्य ही हमारे 
व्यक्तित्व के विकास के लिए श्रावदयक परिस्थितियों का रचयिता है । 


१५७ स्वतन्त्रता के विभिन्‍न प्रकार (४०४7005 4078 ० 75७7५) 

राजनीतिक शास्त्र मे स्वतन्त्रता छाब्द का प्रयोग विभिन्‍न श्रर्थों मे किया जाता 
है, इन्हे ही हम स्वतन्त्रता के विभिन्‍न प्रकार कहते हैं। विभिन्‍न विचारको 
ने स्वतन्त्रता के प्रकार निम्नलिखित रूप से रखे हैं । 

(१) प्राकृतिक स्वतन्त्रता (र४णार्भ ॥9श|५9) , (२) नागरिक स्वतन्त्रता 
(एशा पाए ) , (३) राजनीतिक स्वतन्त्रता ( एगाध्वव्ण ]ऐश७ ) , 
(४) भाथिक स्वतन्त्रता (86णाण्गरा० परथा9) , (५) राष्ट्रीय स्वतन्त्रता 
(ए४४०७॥ प०५) , (६) वैयक्तिक स्वतन्त्रता (प्राताशताथ। ॥0छ9) , 
नीचे हम इन सभी का विवेचन करंगे । 

(१) प्राकृतिक स्वतन्त्रता (एगरा०। प्राण) राजनीति शास्त्र मे 
प्राकृतिक स्वतन्त्रता की घारणा प्राकृतिक श्रधिकार तथा प्राकृतिक विधान से सम्बन्धित 
है। ये सभी धारणाएँ किसी न किसी रूप मे राजनीति शास्त्र के इतिहास मे मिल 
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जाती हैं। परन्तु इन धारणाओ का गम्भीर विश्लेषण सविदावाद के समर्थकों ने किया 
है, सविदावाद के समर्थकों का कथन है कि राज्य या समाज के जन्म से पहले जिस 
ग्रवस्था की स्थिति थी वह प्राकृतिक अवस्था (846 ० 'पिएा७) थी और 
उसमे व्यक्ति जिस स्वतस्त्रता का उपभोग करता था वह प्राकृतिक स्वतन्त्रता थी । 
हॉन्स, लॉक तथा रूसो, इन तीनो ने प्राकृतिक स्वतन्त्रता विषयक विभिन्‍न धारणाओं 
का विवेचन किया है । परन्तु इन तीनो की घारणाओञो मे मेल नही । रूसो का कथन है 
कि मनुष्य वास्तविक स्वतन्त्रता का उपभोग तो प्राकृतिक अवस्था मे ही करता रहा 
है, समाज के श्रन्तर्गत उसकी स्वतन्त्रता सीमित हो गई भौर उस पर अनेक प्रकार की 
पावन्दियाँ लग गईं। वह शुरू-शुरू मे समाज को वैयक्तिक स्वतन्त्रता का शत्रु समझता 
रहा है, तभी तो उसने कहा था कि “पंदा होने पर तो मनुष्य सर्वंथा स्वतन्त्र होता 
है, परन्तु बाद में वह सवंत्र ही वन्चनो मे जकडा हुआ पाया जाता है ।” इसी प्रकार 
कुछ भ्रन्य विचारकों ने भी सामाजिक स्वतन्त्रता के विपरीत प्राकृतिक स्वतन्त्रता को 
रखा है और सामाजकि स्वतन्त्रता को अप्राकृतिक तथा बनावटी (#।प्रीट॥) 
माना। प्राकृतिक अ्रवस्था (8886 ० 'पि्वणा७) में मनुष्य को श्रवाघध स्वतन्त्रता 
प्राप्त थी। 

आ्राज प्राकृतिक स्वतन्त्रता की इस प्रकार की धारणा को ठीक नही समझा 
जाता। स्वतस्त्रत" समाज की देन है। झ्रवाघ स्वतन्त्रता तो जगल में ही प्राप्त हो 
सकती है। सामाजिक जीवन मे तो पावन्दियो का होना लाजमी है। इन पावन्दियों 
की अ्रनुपस्थिति मे कमजोर लोगो के अधिकार और उनकी स्वतन्त्रता सदा बलवानों 
की दया पर आश्रित होंगे । न 

यह कहना भी गलत है कि समाज मे पाई जाने वाली स्वतन्त्रता बनावटी 
तथा भ्रप्राकृतिक है। समाज तो मनुष्य की सामाजिक प्रवृत्ति का फल है । संमाज से 
बाहर स्वतन्त्रता नही, उच्छु खलता ही प्राप्त हो सकती है। स्वतन्त्रता का झ्राघार 
अधिकार हैं। श्रधिकार सामाजिक जीवन के फल हैं। इन श्रधिकारों की प्राप्ति भी 
राज्य की सहायता से ही सम्भव है, भ्रत. जब तक स्वतन्त्रता की सुरक्षा के लिए राज्य 
की सत्ता न हो तब तक स्वतन्त्रता का उपभोग ही किस प्रकार सम्भव है । 

यदि प्राकृतिक स्वतन्त्रता से हमारा मतलव आदर्श स्वतन्त्रता से है, जो कि 
मानवीय जीवन के विकास के लिए आवश्यक है और उस स्वतन्त्रता से नही जिसका 
उपभोग मनुष्य ने किसी कल्पित प्राकृतिक अ्रवस्था मे किया है, तो यह घारणा स्वंधा 
निर्दोष कही जा सकती है । 

(२) नागरिक स्वतन्त्रता (0ज्ा ॥9०॥9)--समाज मे प्राप्य राज्य 
द्वारा संरक्षित स्वतन्त्रता का नाम ही नागरिक स्वतन्त्रता है। यह सामाजिक जीवन 
का फल है, इसकी रचना कानून द्वारा होती है और इसका श्राधार नागरिक या 
सामाजिक भ्रधिकार हैं । हम ऊपर लिख आए हैं कि श्रमर्यादित स्वतन्त्रता का श्र्थ 
उच्छु खलता है श्रोर उसका उपभोग समाज में सम्भव नहीं। राज्य कानुन बनाकर 
प्रत्येक व्यक्ति के श्रधिकार क्षेत्र की सीमा वान्ध देता है, इसी सीमा के प्न्तर्गंत ही 
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प्रत्येक नागरिक अपने प्रधिकारों का उपमोग करता हुग्रा स्वत्तन्त्रता की श्रनुश्नत्ति करता 
है। प्राय सभी प्रजातस्व्रात्मक राज्यों में नागरिकों के अधिकारों को सविधान द्वारा 
सुरक्षित कर दिया जाता है और सरकार की शक्तियों पर पावन्दियाँ लगा दी जाती 
हैं। जब कभी सरकार इन श्रधिकारों को कुचलने का यत्त करती है तमी न्यायालय 
उनके कार्यो को गर-कानूनी करार दे देते हैं । 

नागरिक स्वतन्त्रता वेयवितिक स्वतन्त्रता का श्राधार है भौर सामाजिक जीवन 
के स्वस्थ विकास की प्रावश्यक शर्त है। इसके अमाव में सरकार अपनी शक्ति का 
दुरुपयोग कर सकती है और उसका शासन सचालन श्रत्याचार पूर्ण बन जाता है। 
नागरिक स्वतन्त्रता के भ्राधार निम्नलिखित भ्रधिकार है--वेयक्तिक जीवन की सुरक्षा 
का अधिकार, सम्पत्ति का श्रघिकार, वेयवितिक स्वतन्तवता का अधिकार, भाषण तथा 
लेखन की स्वतस्तृता का भ्रधिकार, कानून के सम्मुख समता का अझ्रधिकार, आधथिक 
स्वतन्त्रता का अधिकार, व्यवसाय चुनने की स्वतन्त्रता तथा शिक्षा इत्यादि के 
अभ्रधिकार | 

फ्रास, सथुकत राज्य श्रमेरिका तथा भारत इत्यादि राज्यों में इन अधिकारों 
की सर्वधानिक घोपषणाएँ की गई हैं श्रौर इनका पालन न्यायालय द्वारा करवाया 
जाता है । 

सरकार साधारण कानून बनाकर वेयक्तिक भ्रधिकारो को अन्य नागरिको तथा 
नागरिक सघो के झ्राक्तरण से भी बचाती है । साधारण कानून के वल पर ही प्रत्येक 
नागरिक जब कभी कोई उसके अ्रधिकार पर श्राक्रमण करता है तो उसे राज्य द्वारा 
सजा दिलवा सकता है । 

(३) राजनीतिक स्वतन्त्रता (?०॥ध८०४ ॥09०:५)--राजवीतिक सस्‍्व- 
तन्दता के अभाव मे नागरिक स्वतन्त्रता सदा असुरक्षित रहती है, क्योंकि राजनीतिक 
स्वतन्त्रता व्यक्ति को राज्य-शासन के सचालन मे सक्रिय हिस्सेदार बनाती है । जब 
कभी राज्य शासन के चलाने की जिम्मेदारी किसी अन्य वर्ग के हाथ मे होती है तो 
वह अपनी इच्छानुसार कानून वना सकता है और उनका पालच करवा सकता है। 
ब्रिटिश शासन के दिनो मे भारत में नागरिक स्वतन्त्रता की सत्ता सदा ही खत्तरे में 
रहती थी । 

राज्य झसन के संचालन में नागरिक के सक्रिय भाग को ही राजनीतिक 
स्वतन्त्रता कहा जाता है, राजनीतिक स्वतन्त्रता का आधार भी राजनीतिक भ्रधिकारो 
का उपभोग है। राजनीत्तिक अधिकारों के श्रन्तगंत वोट देने का अधिकार, विधान- 
भण्डलो के सदस्य बनने का अधिकार, चुनाव लडने का अभ्रधिका र, सरकारी पदो पर 
काम करने का अधिकार तथा राज्य का सरक्षण प्राप्त करने के अधिकार इत्यादि 
श्रा जाते हैं । 

राजनीतिक स्वतन्त्रता सभी को प्राप्त नही होती, क्योकि राजनीतिक श्रधिकारो 
के उपभोग से पागल, वच्चे, अपराधी तथा विदेशी इत्यादि वचित रखे जाते हैं 

राजनीतिक स्वतन्त्रता का आज के युग में विशेष महत्त्व है। प्रो० हॉव हाऊस 
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के इन शब्दों मे पर्याप्त सत्य है कि शासकों तथा विधान पालिका के जनता' के प्रति 
जिम्मेवार होने से ही सभी प्रकार के श्रधिकार सुरक्षित रह सकते हैं। राजनीतिक 
स्वतन्त्रता का अर्थ राज्य शासन का प्रजातन्त्रात्मक रूप है । प्रजातन्त्र ही सभी वागरिको 
को राज्य-शासन के सचालन मे समान हिस्सेदार के रूप मे स्वीकार करता है। 

मानवीय समाज को राजनीतिक स्वतन्त्रता की प्राप्ति के लिए बहुत से सघर्षो 
में से गुजरना पड़ा है और श्रनेक वलिदान करने पडे हैं । पुराने समय मे राज्य-शासन 
सचालन का अधिकार कही भी जनसमान्य को प्राप्त नही था। ग्रीस मे प्रजातन्जात्मक 
व्यवस्था थी परन्तु वोट देते का अधिकार एक निश्चित वर्ग के लोगो को ही था । रोम 
में भी यही स्थिति थी । मध्ययूग मे तो राजनीतिक शक्ति सामनन्‍्तो तथा' सरदारों के 
हाथ मे केन्द्रित हो गई । राष्ट्रीय राज्यों के विकास के भ्रनन्तर जिन राजतत्त्रों का 
विकास हुआ उनमे जनता को शासन सचालन में हिस्सेदार बनाने का सवाल ही नही 
उठता था । राजनीतिक स्वतन्त्रता की श्रावाज वाल्तेयर, लॉक तथा रूसो ने उठाई । 
फ्रेंच क्रान्ति के श्रनन्तर तो राजनीतिक स्वतन्त्रता की माँग सभी जगह की जाने लगी। 
ग्राज सभी प्रजातन्त्रात्मक राज्यों मे जनसामान्य को वोट देने, शासन नीति की 
आलोचना करने विघानपालिकाञो के सदस्य बनने तथा सरकारी पदो पर काम करने 
के ग्रधिकार प्राप्त हैं । प्रो० लॉस्की का कथन है कि राजनीतिक स्वतन्त्रता की वास्तविक 
अनुभूति कुछ विशेष शर्त्तों के श्रधीन ही सम्भव है। प्रथम तो जन-साधारण को एक 
इसरे के विचारों को समभने और एक दूसरे तक अपने विचारों को पहुँचाने के लिए 
पर्याप्त शिक्षित होना चाहिए । परन्तु वर्तमान काल की शिक्षा पद्धति साधारण 
तागरिको में ऊँच-नीच की भावना को उत्पन्न करती है । दूसरी शर्ते सच्चाई तथा 
ईमानदारी के साथ समाचार पत्री के प्रकाशन की व्यवस्था है, क्योकि राजनीतिक 
स्वतन्त्रता का आधार तो विचार स्वातन्त्य है । 

राजनीतिक स्वतन्त्रता को एक साघन के रूप मे ही इस्तेमाल मे लाना चाहिए 
उसे अपने आप से साध्य नही मानना चाहिए । उनका उद्देश्य मानवीय' जीवन की 
नेतिक पूर्णता की प्राप्ति है। श्रतः राजनीतिक स्वतन्त्रता की पूर्ति के लिए आधिक 
तथा नैतिक स्वतन्बता की उपस्थिति लाजमी है। 

(४) झाथिक स्वतन्त्रता (860०70ग्रांण ॥0009)--इन दिनो यह 
अनुभव किया जाने लगा है कि केवल राजनीतिक स्वतन्त्रता, किसी समस्या का समा- 
धान उपस्थित नही करती, यह एक पश्षीय हल है । वोट देने का अधिकार नागरिक 
को पूर्ण रूप से स्वतत्त्र नही बना देता । १६वीं सदी में राजनीतिक विचारकों का यह 
विचार था कि राजनीतिक स्वतन्त्रता की स्थापना के श्रतन्तर सभी ऋूपडे खत्म हो 
जायेंगे । परन्तु शीघ्र ही यह श्रनुभव किया जाने लगा कि राजनीतिक शक्ति से भी 
वडी शक्ति घन की शक्ति है। सभी जगह घनी मानी लोग जन-साधारण के वोट 
खरीद विधानपालिकाओं मे पहुँच श्रपनी मर्जी के मुताबिक कानून बनाने लगे । जहाँ 
कही अन्य पूजीपति वर्ग विधानपालिकाओ्रों मे अ्रपने प्रतिनिधि न भेज सका वहाँ श्रन्य 
अप्रत्यक्ष साधनों से कातून निर्माताओं को प्रभावित किया गया । माकसे के इस कथन 
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मे पर्याप्त सत्य है कि जिन लोगों के हाथ से श्राथिक शक्ति होती है वे ही राजनीतिक 
शक्ति का नियन्तणु करते है। राजनीतिक स्वतन्त्रता जो श्रधिकार देती है, श्राथिक 
स्वृतन्बता के श्रभाव मे उन्हें व्यर्थ वनाया जा सकता है, और वनाया जाता है। यही 
कारण है कि आधुनिक युग के प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक कोल (00७) ने कहा 
है कि श्राथिक स्वतन्त्रता के बिना राजनीतिक स्वतन्त्रता स्वप्न मात्र है । 

आाधिक स्वतन्त्रता से हमारा मतलब सभी नागरिकों को पब्रार्थिक क्षेत्र में 
समान उन्नति करने के समान अवसर की प्राप्ति से है। समाज का भ्राथिक सगठन 
इस प्रकार का हो कि जिसमे शोषण की सम्भावना ही न रहे भौर प्रत्येक व्यक्ति की 
प्रारम्भिक श्रावश्यकताओो की पूर्ति हो। श्राथिक स्वतन्त्रता से हमारा मतलव १६वी 
सदी के,व्यक्तिवादियो द्वारा समर्थित व्यापारिक स्वतन्त्रता से नही । झाधिक स्वतस्त्रता 
को अनुभूत्ति तभी सम्भव है जब कि या त्तो हम कुछ विज्वेष प्लाथिक अधिकारो को 
स्वीकार करें या फिर जीवन के श्रधिकार की विस्तृत तथा व्यापक व्याख्या करें । 
जीवन के अधिकार से हमारा मतलव केवल चोर डाकुप्नो तथा हत्यारो से जीवन रक्षा 
ही नहीं । जीवन के श्रधिकार का भ्र्थ है---मानपूर्वक जीवन यापन ) वह तभी सम्भव 
है जब कि मनुष्य को काम करने, उचित पारिश्रमिक मिलने तथा विश्राम इत्मादि के 
श्रिकारो की प्राप्ति हो। जो मनुष्य हर समय भूख, बेकारी या श्राथिक कठिनाइयो 
से परेशान रहे वह न तो भ्पनी राजनीतिक स्वतन्त्रता का ही उपभोग कर सकता है 
और त्ञ॒ श्रपने जीवन के भ्रधिकार का ही । वेकारी तथा झ्राथिक तगी का भय मनुष्य 
की सभी शक्तियों को कुण्ठित कर देता है । श्रत राज्य का यह कत्तंव्य है कि वह 
व्यवित्र के काम करने तथा जीविकोपाजेन के अ्रधिकार को स्वीकार करे और उनकी 
'पूर्णुता के लिए यथोचित व्यवस्था करे । प्रत्येक व्यक्ति को प्पने परिश्रम का उचित 
फल भी मिलना चाहिए । 

अत" समाज में श्राथिक शक्ति के असन्तुलित बंटवारे के फलस्वरूप राजनीतिक 
स्वतन्त्रता का जो श्रपहरण किया जा सकता था वह झाथिक श्नसमानता के खत्म किए 
जाने से भ्रसम्भव हो जायगा। राज्य की पूजी के उत्पादन तथा वितरण के साधनों 
पर अपना नियन्त्रण स्थापित करना चाहिए, ऐसी अ्रवस्था मे ही जन-साधारण के 
आधारभूत भ्रधिकारों का इस्तेमाल किसी एक व्यक्ति की दया पर श्राश्चित नहीं रहेगा 
ओर प्रत्येक व्यक्ति वास्तविक स्वतस्त्रता का अनुभव कर सकेगा । दूसरे बाब्दों से 
संमाजवाद की स्थापना ही राजनीतिक स्वत्तन्व्तता को वास्तविकता का रूप दे 
सकती है । 

(५) राष्ट्रीय स्वतन्त्रता (]्धा०ा४। ॥0६/५)-हम पीछे लिश्व चुके है 
कि राष्ट्रीयता श्राज के राज्यों के सगठन का आधार है। श्राज हम राष्ट्रीय स्वतस्त्रता 
का श्र्थ यह करते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र का श्रपना राज्य हो, दूसरे शब्दों में किसी भी 
राष्ट्र पर भ्रन्य राज्य का नियन््रण न हो, वह पूर्स प्रश्नुत्व सम्पन्न स्वतन्त्र राज्य हो । 
राष्ट्रीय स्वत्त॒ता पर ही राजनीतिक स्वतन्त्रता तथा, नागरिक स्वत्तन्त्रता आश्रित्त है। 

राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के श्रान्दोलन का जोरदार प्रचलन फ्रेंच क्रान्ति के अनन्तर 
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हुआ । प्रायः सभी छोटी-छोटी राष्ट्रीय इकाइयो ने अपने आपको राज्य रूप मे संगठित 
करने के प्रयत्न किए। प्रथम विश्व-युद्ध के भ्रतन्तर यूरोप का पुनंगठन राष्ट्रीय झात्म 
निर्णय (क्यांणाश इज तताध्यरााक्रांणाी) के आधार पर किया गया था। 
दितीय विश्व युद्ध के अनन्तर राष्ट्रीय आत्मनिणंय के सिद्धान्त को एशिया के पराघीन 
देशो पर भी लागू करना पडा, फलत भारत, पाकिस्तान,लका वर्मा तथा इण्डोनेशिया 
इत्यादि नवीन राज्यों का उदय हुआ । कभी-कभी राष्रोयता की भावनाएं सीमा का 
भ्रतिक़मण कर जाती हैं जिसका परिणाम साम्राज्यवादी युद्ध होते हैं। 

- (६) वेषक्तिक स्वतन्त्रता (प्रातांशंतप0 ॥98७/॥9)--वैसे तो वेयवितक 
स्वतस्त्रता को नागरिक स्वतन्त्रता का ही हिस्सा माना जाता है, परन्तु सामाजिक 
जीवन मे इसका विशेष महत्त्व है भ्रत. यहाँ हम इसका पृथक्‌ विवेचन भी कर रहे हैं। 
वेयक्तिक स्वतन्त्रता से हमारा अ्रभिप्रायः यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा- 
नुसार अपने जीवन के सहज विकास का अश्रधिकार होना च'हिए । प्रो० लॉस्‍्की के 
मतानुसार वेयक्तिक स्वतन्त्रता का यह मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन के 
उन क्षेत्रों मे श्रपती इच्छानुसार चलने का यत्न करे जिसका प्रभाव उसी तक सीमित 
रहे । वस्तुत व्यक्तिगत विषय, खान-पान, रहन-सहन, पूजा-पाठ इत्यादि में मनुष्य 
का आचरण राज्य के नियन्त्रण मे नहीं रहना चाहिए। मनुष्य क्या पहने क्या खाए, 
कब सोए और कव जागे, किस प्रकार से पूजा-पाठ करे, किन वस्तुओं से आमोद-प्रमोद 
करे, यह सभी विषय व्यक्तिगत रुचि के हैं, इससे सरकार का कोई सम्बन्ध नही । 
वर्तमान युग मे धर्म की स्वतन्त्रता को वेयक्तिक स्वतन्त्रता का ही भाग माना जाता 
है | घ॒र्मे व्यक्तिगत विषय है, प्रत्येक व्यक्ति को स्वतन्त्रता होनी चाहिए कि वह अपनी 
इच्छानुसार अपने धर्म का अनुसरण कर सके । जब कभी राज्य किसी विशेष घर्म के 
अनुयायी को विशेष सुविवाएं देता है तो वस्तुत व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का दमन करता 
है । धामिक श्राधार पर किया गया विभेद पक्षपात पूर्ण है तथा सरासर शन्याय' है । 

वैयक्तिक स्वतन्त्रता का भ्र्थ शासन तथा कानून की अनुपस्थिति नहीं। कानून 

व्यक्ति की स्वतन्त्रता का भले ही नियन्त्रण करते हो परन्तु वे उसे सभी के लिए 
समान रूप से सुलभ बना देते हैं। मिल (|(॥[) व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का प्रवल 
समर्थक थां। उसका कथन है कि व्यक्ति को व्यवहार क्षेत्र के दो भागो में विभाजित 
किया जा सकता है (१) व्यक्तिपरक तथा (२) समाजपरक । जहाँ तक व्यक्तिपरक 
र का क्षेत्र है, राज्य को उसमे किसी प्रकार का भी दखल नही देना ,चाहिए, 

उस ग्रवस्या मे भी नहीं जब की उससे व्यक्ति को स्वयं नुक्सान पहुँचता हो । हाँ, 
समाज से सम्बन्धित व्यवहार क्षेत्र मे तो राज्य को दखल देने का अधिकार है । “परन्तु 
: मिल के वैयक्तिक व्यवहार के इस विभाजन का व्यवहारिक प्रयोग अत्यन्त कठिन है। 
वैयक्तिक व्यवहार का कौन-सा ऐसा क्षेत्र हे जोकि केवल उसी से सम्बन्धित है ? खान- 
पार्ने का सम्बन्ध व्यक्ति से ही है, परन्तु फिर भी उसका नियन्त्रण राज्य द्वारा कभी- 
कभी जरूरी हो जाता है। घामिक मेलो मे जब चहुत से लोग इकट्ठे होते हैं-उस 
समय बीमारियाँ न फले इस डर से बहुत से खाद्य पदार्थों का निषेघ कर दिया जाता 
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है । वस्त्र पहनने का भी एक वैयक्तिक विपय है, कुछ व्यक्ति नगा ही रहना पसन्द कर 
सकते हैं, भोर वुछ स्त्री-पुरुष ऐसे वस्त्र पहनने पर उतारू हो सकते हैं जिससे उनके 
अग-प्रत्यग नगे होने लगे। ऐसी बातें सामाजिक नंतिकता के विरुद्ध होती हैं और 
राज्य को उनका नियन्त्रण करना ही पडता है। साहित्य पढना-पढाना व्यक्तिगत 
विषय' है, परन्तु सभी जगह गन्दे तथा अश्लील साहित्य के प्रकाशन तथा प्रचार की 
रोक-थाम सरकार द्वारा की जाती है। आज के जीवन में यह कह सकता श्त्यन्त कठिन 
है कि कौत-सा विशेष कार्य वेयक्तिक जीवन से ही सम्बन्धित है ? 

मिल ने जव वैयक्तिक व्यवहार क्षेत्रों को दो हिस्सो मे बाँठा था तो निवचय 
ही उसका यह मतलब कभी नहीं था कि इस विभाजन का व्यवहार रूप मे कठोर 
पालन क्या जाय । उसका उद्देहय अति-शासन (05७ [8०एथणशश्या) की 
निन्‍दा था। वह वयक्तिक स्वातन्थ्य के एक ऐसे क्षेत्र की ओर सकेघ करता है जिस 
में राज्यों को अनुचित रूप से दखल नही देना चाहिए । 

वेयक्तिक स्वतन्त्रता के भ्रन्तगंत ही हम नैतिक स्वतन्त्रता को भी द्ामिल कर 
सकते हैं । नेतिक स्वतन्त्रता मनुष्य जीवन के समुचित विकास के लिए परम आवश्यक 
है। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य की रचना मे एक ऐसे ज्ञान सम्पन शासक वर्ग की 
कल्पना की थी जो कि नंतिक दृष्टि से स्वतन्त्र तथा उच्च हो। ज्ञान का आधार 
नेतिक है। प्लेटो यह मानता था कि जब तक शासक वर्ग साधारण जीवन के लोम- 
लालच से ऊपर नही उठते, जब तक वह अपनी वासनाओ पर नियन्त्रण नही स्थापित कर 
पाते, तब तक कोई भी शासनतन्त्र बुराईयो से पूरी तरह से छुटकारा नही पा सकता । 
श्राज के प्रजातन्त्रात्मक युग मे राज्य का स्वरूप उनके भीतर रहने वाले नागरिको के 
चरित्र का ही प्रतिपालक होता है | एक श्रेष्ठ राजनीतिक सगठन की स्थापना के लिए 
नागरिको का चारित्रिक तथा नेतिक दृष्टि से उच्च होना लाजमी है । नैतिक स्वतन्त्रता 
से हमारा मतलब यही है कि नागरिकों को स्वतन्त्र विचारों वाले निडर, साहसी, 
निर्लोॉमी, समाज-सेवक तथा चरित्रवान होना चाहिए । हम पहले कह चुके हैं कि राज्यो 
का एक नैतिक उद्देश्य है, उसे यह प्रयत्न करना है कि वह ऐसे वातावरण का 
निर्माण करे कि जिसमे नागरिक चरित्र के उच्च नेतिक गुणो को पूरी तरह से 
विकसित कर सकें । 


१५८- स्वतन्त्रता के श्रावश्यक सरक्षण (92०४2प५703 ० [0८7५) 


राज्य हमारी स्वतन्त्रता का पोषक तथा सरक्षक है, इस बात से हम इनकार 
नहीं कर सकते । परन्तु राज्य के अन्तगंत रहते हुए भी कुछेक झ्रावश्यक परिस्थितियों 
की उपस्थिति स्वतन्त्रता के सरक्षक के लिए लाजमी है। नीचे हम उन्ही का जिक्र 
करेंगे--- 

(१) प्रजातत्व॒ तथा स्वतन्त्रता का विशेष जोड है। शासन के अन्य सभी 
भ्रकारो के अधीन स्वतन्त्रता श्रसुरक्षित रहती है | प्रजातन्त्र में नागरिक स्वतन्त्रता तथा 
अधिकारों का जल्दी ही अ्रशहरुण नहीं किया जा सकता। परन्तु प्रजातन्त्र भी 


स्वतन्त्रता के आवश्यक संरक्षण ६३ 


स्वतन्त्रता की सुरक्षा मे श्रसफल हो सकता है, अगर राज्य में ऊँच-नीच, तथा विशेष 
झधिकार सम्पन्न वर्ग की उपस्थिति हो। जहाँ कह्दी सभी नागरिक समान रूप से 
झधिकारों का उपभोग नहीं करते श्रौर धर्म, जाति या रग के आधार पर राजनीति 
शक्ति का वितरण किया जाता है, वहाँ स्वतन्त्रता की अवस्थिति असम्भव हो जाती 
है, जन-साधारण मे आत्मविश्वास नही रह पाता, वे अपने आपको शासन चलाने 
के श्र में श्रनुपयुक्त समझने लग जाते हैं । इस तरह की भावना का व्यापक प्रसार 
जनता मे अ्मत्तोष को जन्म देता है । 

(२) स्वतन्त्रता की उपस्थिति के लिए राजनीतिक शक्ति के विकेन्द्रीकररणा 
'की आवश्यकता है । हम पहले लिख चुके हैं कि शक्ति का केन्द्रीकरण सदा ही जाना- 
शाही और उत्तरदायित्व विहीन शासन को जन्म देता है। अ्रत प्रत्येक राज्य मे स्वा- 
यत्त शासन की सस्थात्रो ([.,0८७/ इण-ह०शथणाह ग्राश्ाएाणा8) को विक- 
सित किया जाना चाहिए। वे न केवल राज्य-शक्ति के विकेद्रीकरण मे ही सहायक 
होगी बल्कि जन-सावारण को राजनीतिक दृष्टि से अश्रधिक-से-प्रधिक शिक्षित भी 
करेंगी । 

(३) जेसा कि हम ऊपर कह चुके हैं कि कानून हमारी स्वतन्त्रता का शन्नु नही, 
अपितु सरक्षक है। कानून की उपस्थिति स्वतन्त्रता की समान श्रनुभूति के लिए जरूरी 
है। परन्तु यह कहना भी गलत होगा कि सभी कानून स्वतन्त्रता के पोषक तथा 
सवद्धक होते हैं। श्राजकल कानूनों को वर्गंगत स्वार्थ रक्षा के लिए भी बताया जा 
सकता है, भौर ऐसे कानून भी वनाए जा सकते हैं कि जो कि व्यक्ति के व्यक्तित्व 
के विकास में बाघक हो । वस्तुत स्वतन्त्रता का मूल्य जन-स,मान्य की निरन्तर 
सजगता तथा जागरूकता ही है। जन-सामान्य को सदा अपने अधिकारो की 
सुरक्षा के लिए सजग तथा सावधान रहना चाहिए। प्रत्येक राज्य में स्वतन्त्रता की 
समान श्रनुभूति के लिए अ्रधिकारों की व्यवस्था रहनी चाहिए । प्रधिकारो से स्वतन्त्रता 
का जन्म होता है । 

(४) स्वतन्त्रता की अनुमूति के लिए गम्भीर श्राथिक भेद-भाव की समाप्ति 
की जानी चाहिए । जहाँ समाज में वहुउख्यक लोगो को भूख-वीमारी त्तथा अशिक्षा 
इत्यादि को शिकार होना पडे या जहाँ उनकी जीविका का अधिकार कुछ लोगो की 
मर्जी पर भ्राश्वित हो वहाँ स्वतन्त्रता की भ्रनुभूति की कल्पना भी नही की जा सकती । 
स्वतन्त्रा की वास्तविक झनुभूति के लिए राज्य को आर्थिक समानता की स्थापना का 
प्रयत्त करना चाहिए । 

(५) स्वतन्त्रता की सुरक्षा की एक बडी गर्त न्यायालयों की स्वत्तन्त्रता तथा 
निष्पक्षता भी है । हम पीछे देख चुके है कि न्यायालयों को स्वतन्त्रता के लिए न्याया- 
घीशो के वेतन, उनके कार्यकाल तथा उनकी अन्य सुविधाओ्ो वी रक्षा की पूरी-पूरी 
देख-भाल को जानी चाहिए । उन्हें विधानपालिका तथा कार्यपालिका के नियन्त्रण 
से यथासम्भव मुवत रखने की कोशिश व जानी चाहिए । न्यायालयों की स्वतन्त्रता 
तथा निष्पक्षता को उपस्थिति मे स्वतन्त्रता के अपहरण के बहुत कम भ्रवसर श्ाते है । 


प्ड्द्ड रण्जनीति शास्त्र के मुल सिद्धान्त 


(६) न्यायालयो की स्वतन्त्रता की एक वडी शर्तें शक्तियों का विभाजन भी 
है । जब कभी न्यायपालिका शक्ति को कार्मेपालिका या विधानपालिका के भ्रवीन कर 
दिया जाता है तभी स्वतस्त्रता के खत्म होने का डर रहता है । इसी तरह इन तीनो 
शक्तियों के एक ही व्यक्ति के हाथ मे केन्द्रीकरण का फल तानाशाही की स्थापना 
में होता है । 

(७) आजकल प्रगतिशील राज्यो मे व्यक्ति के भ्रधिकारों की सर्वधानिक 
घोषणा की जाती है शोर इस तरह यह कोशिश की जाती है कि नागरिको को स्व- 

तन्त्रता का एक ऐसा श्रधिकार दे दिया जाए जिसमे सरकार भ्रासानी से दखल न 
दे सके । अभ्रधिकारो की ऐसी घोषणा हाल ही मे प्रजातन्व्रात्मक युग मे की जाने लगी 
है । यह व्यवस्था पर्याप्त सन्‍्तोषजनक है, क्योकि इसके द्वारा नागरिक अपने कुछ मूल- 
भूत भ्रघिकारो का बिना किसी भय के उपभोग कर सकते हैं । हमारे यहाँ सविघान में 
सामिक विचार प्रकट करने की तथा श्रन्य प्रकार की स्वतन्त्रताओ की सर्वधानिक 
घोषशा की गयी है । इस व्यवस्था का पालन सयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत 
रूस में भी किया गया है। इन अ्रधिकारों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व नन्‍्याय- 
पालिका पर होता है । 

(८) स्वतन्त्रता के सरक्षण के लिए स्वतन्त्र जनमत, स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष 
प्रेस और जनता का राजनीतिक शिक्षण आवद्यक है। इगलंण्ड मे व्यक्ति के मूलभूत 
अधिकारो की घोषणा नही की गयी, तो भी जागरूक जनमत की पवस्थिति के फल- 
स्वरूप इग्लैण्ड के नागरिक श्रन्य देशो के नागरिकों से कही अधिक स्वतन्त्रता का 
उपभोग करते हैं । 


१५६ समानता (>क्‍प्रशा५) 

प्रजातन्‍्त्रात्मक युग की सर्वप्रिय धारणाओ मे स्वतन्त्रता के साथ समानता भी 
प्राती है। समानता के सिद्धान्त का प्रचलन प्राचीनकाल के समाज मे व्याप्त भश्रतताव 
भ्रसमानता के विरोध मे हुआ । प्राचीन समाज मे बहुसख्यक लोग जीवन की साधा- 
रण सुविधाओरो से वचित थे, उन्हें भ्रपती प्रारम्भिक तथा मूलभूत आवश्यकताश्रों तक 
की पूर्ति की भी सुविधा प्राप्त नही थी, जब कि दूसरी शोर भ्रल्पसख्यक लोग घन- 
सम्पन्न थे भौर वे सभी प्रकार जीवन की सुख-सुविधाझ्ो का उपभोग करते थे। 
प्रारम्भ से, समाज मे नागरिको तथा गुलामो मे, कुलीनो तथा साधारण लोगों मे भौर 
उच्चवर्ग तथा नीचवर्ग वाले लोगो में भेद-भाव उपस्थित रहा है। पुराने प्रीस के 
नगर राज्यों मे जहाँ एक ओर दासो की बडी सख्या थी वहाँ दूसरी भ्रोर सम्पत्तिशाली 
नागरिक लोगो का भी वर्ग था जो कि राजनीतिक सत्ता का सचालन करता था। यही 
झवस्था रोम तथा मध्यकालीन यूरोप में भी थी। वतंमान युग के प्रारम्भ से भी 
झमीर-उमरा तथा जन-साधारण की साम्राजिक तथा झाथिक स्थिति में बडा श्रन्तर 
रहा है। समानता के सिद्धान्त का जन्म विश्येपाधिकार सम्पन्न वर्ग के विरुद्ध प्रति- 
क्या स्वरूप हुआ । ६ 


समानता ड््श 


शुरू-शुरू मे प्राकृतिक समानता” (क्षणव्।। ८वृए७॥९) का सिद्धान्त 
सवंप्रिय हुआ । यह माना गया कि प्रकृति या ईश्वर सभी को समान बनाते है, जन्म 
के समय सभी वरावर होते हैं। श्राज हम मानव समाज मे जिन भेदों को पाते है, वे 
ईश्वर की रचना नही वल्कि मनुष्य-रचित है। समाज मे सभी को उन्नति के समान 
अवसर प्राप्त होने चाहिए यदि ऐसा हो ती समाज से न कोई नि्घेन रहे और न कोई 
विवेक-विहीन । वर्तमान समाज में पाया जाने वाला धनी तथा निर्धन का भेद मनुष्य' 
रचित है, ईश्वर रचित नही । बहुत से लोग समानता का अर्थ सभी प्रकार की बरा- 
बरी मानते है। उनका कथन है कि समानता का झ्र्थ एक सा व्यवहार तथा एक 
समान झाय का श्रुधिकार है। इसी भावना से प्रेरित हो फ्रेच क्रान्तिकारियो ने स्व- 
तस्ब्रता (009) के साथ-साथ 'समानता' (एवणथा/) का वारा भी 
बुलन्द किया था । फ्रेंच क्रान्ति का प्रभाव यूरोप मे बहुत व्यापक रूप से पडा। 
फ्रास के क्रान्तिकालीन सविधानों मे जब मनुष्य के मूलभूत भ्रधिकारों को मान्यता 
प्रदान की गई तो उस समय समानता के सिद्धान्त को भी स्वीकार किया गया। 
उस समय यह माना गया कि सभी व्यक्ति जन्म से ही स्वतन्च हैं, श्रौर सभी को 
समान अधिकार प्राप्त है। इसी प्रकार सयुकत राज्य अमेरिका के स्वाधीनता के 
घोषणापत्र मे इस बात को एक श्रटल सत्य के रूप में स्वीकार किया गया कि इस 
विश्व के कर्ता ने सभी मनुष्यो को एक समान बनाया है । 

हम ऊपर लिख शआ्राए हैं कि पूर्ण समानता का सिद्धान्त पुराने समय के विश्ञेपा- 
धिकार सम्पन्न वर्ग के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप रचा गया। पूर्ण समानता (&050- 
]96 ८वृणथ)॥५) सामाजिक जीवन में भ्रकल्पनीय है। यह कहना भी गलत 
कि सभी मनुष्य जन्म से ही समान होते है श्रोर सभी की एक प्रकार की ही क्षमताएँ 
हैं । प्राकृतिक दृष्टि से हम मनुप्यो में समानता की श्रपेक्षा भेद ही श्रधिक पायेगे। 
प्रकृति तो भनुष्यो मे व्यापक श्रसमानता के वीज बो देती है। हम देखते है कि कुछ 
प्रकृत्या सुन्दर होते है भौर कुछ असुन्दर, कुछ वलवान होते है और कुछ निर्बल, वुछ 
प्रतिभावान तो कुछ ग्खे । यह कहना गलत है क्रि प्रकृति सभी को समान प्रतिभा 
बल ठथा क्षवित प्रदान करती है, कही भो दो ऐसे मनुप्य नहीं मिल रुकंगे जो सभी 
प्रकार से समान हो । 

इस प्रकार असमानता तो प्रकृति की ही देन है, उसे दूर कैसे (, या जा सत्ता 
है ? परन्तु समानता वी ऐसी कोई भी धारणा जो घक्तिक असमानताश्रों को रवीकार 
न करती हो, क्सी प्रकार भी पूर्ण तथा तक॑-समग्रत नही कही जा सबती । इस प्रकार 
क्री समानता का श्रर्थ तो मनुष्य में सब प्रकार को एकता होगा जिस-] पप्ति मानवीय 
समाज मे असम्भव है । झत समानता का यह अर्थ नटी क्रि रभी मनप्य रूभी 
प्रकार से वरावर है या वरावर बनाए जा सकते है। हम प्रकृति द्वारा रचित 
असमानता को कभी भुला नहीं सकते, परन्तु इसके साथ समाज में उपध्यित 

मनुष्य मनुष्य में किए ला रहे भेदभाव की भी उपेक्षा नहीं कर सबते। दइस्च्तः 

समानता का श्रथ उपयुक्त श्रवसरों की पाप्ति है। मानवीय समाज में क्‍ग्रवसरो 
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की प्राप्ति विषयक भेदभाव विवेक या बल की भिन्‍नता पर झाघारित नही । विशज्लेपा- 
घिकार सम्पन्त वर्गो की उपस्थिति रहती है, भौर धर्म, जाति, वर्णं, रय तथा सम्पत्ति 
के आधार पर विभिन्‍न सामाजिको मे भेदभाव किया जाता है, श्रौर सभी सामाजिको 
को बिना भेदमाव के भात्मविकास के अवसर प्राप्त नहीं होते । इस प्रकार का भेदमाव 
तकं-सगत नही और न वह ईश्वर की देन है। यदि पाकिस्तान मे हिन्दू नागरिक 
राष्ट्रपति नही बन सकता इसका श्र्थे यह नही कि भगवान्‌ ने हिन्दुओ को राष्ट्रपति 
पद सम्मालने के भ्रयोग्य वनाया है। इसी प्रकार यदि रग, जाति या सम्पत्ति के 
झाघार पर राजनीतिक तथा सामाजिक अधिकारो का बटवारा किया जाय और काले 
रग के, छोटी जाति वाले तथा निर्घंधम लोगो को उन अ्रधिकारो से वचिन किया जाय 
तो इसका भर्थ यह वही कि ऐसा भेदभाव देवीय' रचना है, यह तो मनुष्य रचित है । 
हमारे यहाँ सदियों तक हरिजनों पर अत्याचार किए गए झौर उन्हें शिक्षा प्राप्ति तक 
के भ्रधिकारो से वचित रखा गया । इस प्रकार श्रनेक प्रतिभावान गरीब लडके केवल 
अपनी निर्घनता के कारण ही उच्चश्षिक्षा से वचित रह जाते हैं, और घनियो के पुत्र 
मू्खे होते हुए भी थोडे बहुत शिक्षित हो भ्रपार धन राशि के स्वामी वन जाते हैं। इस 
प्रकार उपयुक्त भ्रवसरो की भश्रप्नाप्ति बहुसरूयक लोगो को श्रात्मोन्नति का मौका ही 
नही देती । समाज में इस प्रकार की अभ्रसमानता को खत्म करने का नाम ही समानता 
है, न कि प्रकृति या ईश्वर द्वारा पैदा की गई मनुष्य से पाई जाने वाली अ्रसमान- 
ताझो को । 

प्रत' समानता से हमारा मतलब यही है कि एक समाज में उत्पन्न होने पाले 
अमीर-गरीव सभी को आस्मोन्‍्नति के उपयुक्त शअ्र॒वसरों की प्राप्ति हो । इस रूप में 
समानता का श्र यह है कि समाज में विशेषाधिकारो की व्यवस्था खत्म हो, लोगों में 
जाति-पाति, रग, लिंग तथा घममे इत्यादि के श्ाघार पर किसी प्रकार का भेद-भाव न 
किया जाय, राजदीतिक सत्ता प्राप्ति मे सभी को समान अधिकार हो, कानून के सम्मुख 
सभी वराबर हो भौर समाज के विभिन्‍न वर्गो मे गहरा झाथिक भेदभाव न हो । 

समानता के प्रकार (799०७ ० ८्पृण्था9)--समाज में रहने वाले 
नागरिको को झात्मोननति के लिए विभिन्‍न प्रकार के अवसरों की भ्रावश्यकवा होती है, 
इन्हे ही समानता के अनेक प्रकार कहते हैं। वर्तमान युग में समानता के निम्नलिखित 
प्रमुख प्रकार माने जाते हैं--- 

१. नागरिक समानता ((श €५४४४०)--हम पीछे देख चुके हैं कि 
नागरिको को प्नेक प्रकार के सामाजिक श्रधिकार प्राप्त हैं, इन्हीं श्रधिकारों के समान 
उपभोग का नाम ही नागरिक समानता है । सामाजिक भ्रधिकारो के श्रन्तगंत जीवन 
का अधिकार, वैयक्तिक स्वतन्त्रता का भ्रधिकार, सम्पत्ति का झ्रधिकार, शिक्षा तथा 
सस्कृति सम्बन्धी अधिकार भौर भाषण की स्वतन्त्रता सम्बन्धी भ्नेक अधिकार भरा 
जाते हैं। ये समी अधिकार सभी नागरिको को समान रूप से प्राप्त होने चाहिए । 

नागरिक समानता के अन्तगंत वेधानिक समानता भी आजाती है। वैधानिक 
समानता का अथे है कि कानून की दृष्टि से सभी नागरिक एक समान हो | न्यायालय 
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कानून के आधार पर घनी-निर्घन, शिक्षित-अशिक्षित राजकर्मंचारी या साधारण नाग्र- 
रिक में किसी प्रकार का भी भेदभाव न करें । वे ससी कानुन की निगाह मे एक समान 
माने जाए । 

भारत, सयुकत राज्य अमेरिका तथा ग्रेट ब्रिटेन में कानून के राज्य' (]२प० 
७ 39) की व्यवस्था है । इन सभी राज्यो मे सभी नागरिक, चाहे उनकी राज- 
सीतिक या सामाजिक स्थिति कुछ भी क्यो न हो, कानून की दृष्टि मे समान होते हैं । 

नागरिक समानता के श्रन्तगंत हम धाभिक समानता को भी ग्रहण करते हैं । 
जहाँ कही घर्म के नाम पर राज्य अपने नागरिको मे भेदभाव करता है, वहाँ नागरिक 
समानता खत्म हो जाती है । मध्ययुग में प्राय” सभी जगह धर्म के नाम पर अनेक भेद- 
भाव किए जाते थे झौर भन्य' धर्म के पालनकर्त्ताओं को राज्य किसी प्रकार की सुविधा 
नही देता था, बल्कि उन्हें श्रनेक नागरिक श्रधिकारों से वचित रखता था। इंग्लैण्ड, 
फ्रास, स्पेन, रूस तथा भारत इत्यादि सभी राज्यो में राज्य अ्रपने नागरिकों मे घर्म के 
श्राधार पर अभ्रधिकारों को बॉटता था। श्राज अवश्य ही घर्म-निरपेक्ष राज्यो का विकास 
हो रहा है, भोर उन राज्यो को पिछडे हुए तथा श्रप्रगतिशील माना जाता है जहाँ 
धर्म के आधार पर लोगो में भेदभाव किया जाता है । 

(२) सामाजिक समानता ($80लंश €पृष्शाह५)--सामाजिक समावता 
के आदर्श की प्राप्ति बहुत कठिन है क्योकि सामाजिक समानता का अश्रथ्थ है धर्म 
सम्पत्ति, वर्ग, वर्ण तथा रग और लिंग इत्यादि के श्राधार पर किए जाने वाले भेदभाव 
की अनुपस्थिति । भ्राज के प्रजातन्वात्मक राज्यो में भी इस प्रकार का भेदभाव किया 
जाता है । 

संयुक्त राज्य अमेरिका विष्व के पुराने प्रजातन्त्रवादी राज्यों मे से है, तो भी 
वहाँ रंग के झाधार पर समाज के विभिन्‍न वर्गों मे भेदसाव किया जाता है। काली 
चमड़ी वाले नीग्रों लोग अ्रमेरिकी समाज से गोरे लोगो के समान नही समझे जाते । 
हमारे यहाँ जाति व्यवस्था के फलस्वरूप कऊँच-नीच की व्यवस्था मौजुद है। हमारे 
समाज मे बहुत श्से से पर्याप्त संख्या घाले लोगो को भ्रछ्ृत समझा जाता रहा है। 
नए सविधान के भ्रन्तर्गत इस व्यवस्था की समाप्ति की घोषणा की गई है और छुआ- 
छूत को गैरकानूनी करार दे दिया गया है, तो भी समाज में किसी-न-किसी रूप मे 
भ्रभी भी इसका प्रचलन है। हिन्दुओं के यहाँ अनेक जातियाँ तथा उपणातियाँ है जिनमे 
ऊँच-तीच की व्यवस्था मिलती है, उनमे आपस मे लेन-देन तथा शादी-विवाह का कोई 
रिवाज नही । 

मध्यकालीन यूरोप में पादरी तथा सामान्त वर्य से सम्बन्धित लोगो की समाज 
मे विशेष स्थिति होती थी, श्रव वहाँ घन के श्राघार पर सामाजिक पोजीशन को 
आँका जाता है । हु 

सामाजिक समानता को केवल भाज्र कानून से ही प्राप्त नहीं किया जा सकता 
उसके लिए शिक्षा व्यवस्था, नेतिक मानदण्ड तया श्रारथिक व्यवस्था में परिवतंन कौ 


आवश्यकता है। सोवियत रूस ही द्ायद एक मात्र ऐसा राज्य है, जहाँ समाज में 
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की प्राप्ति विषयक भेदभाव विवेक या बल की भिन्‍नता पर आधारित नही । विज्षेषा- 
घिकार सम्पन्त वर्गों की उपस्थिति रहती है, भौर धर्म, जाति, वर्ण, रप तथा सम्पत्ति 
के झाधार पर विभिन्‍न सामाजिको मे भेदभाव किया जाता है, और सभी सामाजिको 
को बिना भेदभाव के आझ्ात्मविकास के भ्रवसर प्राप्त नही होते । इस प्रकार का भेदभाव 
तके-सगत नहीं झौर न वह ईश्वर की देन है। यदि पाकिस्तान में हिन्दू नागरिक 
राष्ट्रपति नहीं वन सकता इसका श्रर्थ यह नही कि भगवान्‌ ने हिन्दुओं को राष्ट्रपति 
पद सम्भालने के श्रयोग्य बनाया है । इसी प्रकार यदि रग, जाति या सम्पत्ति के 
आधार पर राजनीतिक तथा सामाजिक अधिकारो का बटवारा किया जाय भौर काले 
रग के, छोटी जाति वाले तथा निर्घम लोगो को उन श्रधिकारों से वचिन किया जाय 
तो इसका श्र्थ यह नही कि ऐसा भेदभाव देवीय रचना है, यह तो मनुष्य रचित है । 
हमारे यहाँ सदियों तक हरिजनो पर शत्याचार किए गए भौर उन्हे शिक्षा प्राप्ति तक 
के भ्रधिकारों से वचित रखा गया | इस प्रकार श्रनेक प्रतिभावान गरीब लडके केवल 
अपनी निर्घतता के कारण ही उच्चशिक्षा से वचित रह जाते हैं, और घनियो के पुन्र 
भूखे होते हुए भी थोडे बहुत शिक्षित हो भ्रपार घन राशि के स्वामी वन जाते हैं। इस 
प्रकार उपयुक्त श्रवसरो की श्रप्नाप्ति बहुस॒ख्यक लोगो को शआरात्मोनन्‍नति का मौका ही 
नही देती । समाज में इस प्रकार की अ्समानता को खत्म करने का नाम ही समानता 
है, न कि प्रकृति या ईश्वर द्वारा पंदा की गई मनुष्य से पाई जाने वाली भ्रसमान- 
ताझ्ो को । 

झत' समानता से हमारा मतलब यही है कि एक समाज में उत्पन्त होने पाले 
झ्रमीर-गरोब सभी को श्रात्मोन्तति के उपयुक्त श्रवसरो की प्राप्ति हो। इस रूप में 
समानता का प्र यह है कि समाज में विशेषाघिकारो की व्यवस्था खत्म हो, लोगों मे 
जाति-पाति, रग, लिंग तथा धर्म इत्यादि के झाघार पर किसी प्रकार का भेद-भांव न 
किया जाय, राजनीतिक सत्ता प्राप्ति मे सभी को समान अधिकार हो, कानून के सम्मुख 
सभी वराबर हो श्रोर समाज के विभिन्‍न वर्गो मे गहरा झ्राथिक भेदभाव न हो ) 

समानता के प्रकार (797०४ ० ८५०४॥८७०)--समाज में रहने वासे 
नागरिकों की आात्मोन्‍नति के लिए विभिन्‍न प्रकार के अ्रवसरों की भ्रावदयकता होती है, 
इन्हें ही समानता के अनेक प्रकार कहते हूँ । वर्तमान युग में समानता के निम्नलिखित 
प्रमुख प्रकार माने जाते हैं--- 

१. नागरिक ससानता ((ा €पृण्भधा५) “हम पीछे देख चुके हैं कि 
नागरिको को अनेक प्रकार के सामाजिक अ्रधिकार प्राप्त हैं, इन्ही अधिकारों के समान 
उपभोग का नाम ही नागरिक समानता है । सामाजिक भ्रधिकारो के अन्तर्गत जीवन 
का अ्रधिकार, वेयक्तिक स्वतन्त्रता का श्रधिकार, सम्पत्ति का श्रधिकार, शिक्षा तथा 
सस्कृति सम्बन्धी अधिकार भौर भाषण की स्वतस्त्रता सम्बन्धी अनेक अधिकार आ 
जाते हैं। ये समी अधिकार सभी नागरिको को समान खझूप से प्राप्त होने चाहिए । 

नागरिक समानता के शअन्तर्गत वैधानिक समानता भी भ्राजाती है। वेघानिक 
समानता का प्रर्थ है कि कानून की दृष्टि में समी तागरिक एक समान हो। न्यायालय 
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चाहिए और उसे विश्वाम का अधिकार प्राप्त होना चाहिए । सरकार प्रत्येक् नागरिक 
के लिए काम-काज की व्यवस्था करे श्रौर वेकार तथा श्रक्षम और वृद्ध लोगों की 
ग्राथिक सहायता करे। झ्राथिक समानता का यह भी श्रर्थ है कि राज्य समाज मे 
पूँजी की तथा उत्पादन के साधनों के नियन्त्रण को कुछेक व्यक्तियों के ह।थ में केन्द्रित 
से होने दे। ऐने केन्द्रीकरण का फल बहुत बुरा होता है क्योंकि ऐसी अवस्था में ही 
मनुष्य' द्वारा मनृप्य का ओपरा सम्भव है। श्रत राज्य को यह देखना चाहिए कि 
समाज मे प्राप्य उत्पादन के वितरण की असमान तथा दोष पूर्ण व्यवस्था पृतप ले 
सके । इसका एक मात्र हल समाजवादी अ्र्थ व्यवस्था को स्थापना है । 
सोवियत रूस में उपयुक्त अर्थ मे आथिक समानता की स्थापना हो चुकी है। 
वहाँ नागरिकों के लिए काम-काज को व्यवस्था का उत्तरदायित्व सरकार पर है, पूंजी 
का केन्द्रीकरण भी नहीं और मनुष्य द्वारा मनृष्य के घोपण की व्यवस्या का भी 
प्रभाव है । इसके विपरीत ग्रेट ज्िटेन, सयुक्त राज्य अमेरिका तथा भारत इत्यादि देथो 
में गम्भीर श्राथिक अ्रसमानता मौजूद है । 
१६० समानता तथा स्वतन्त्रता (<वृएथशाए 70 70८9) 
अनेक राजनीतिक विचारक समानता तथा स्वतन्त्रता में विरोध मानते है। 
उनका कथन हैं कि समानता की उपस्थिति में स्वतन्त्रता खत्म हो जाती हे और 
स्वतन्त्रता का अर्थ तो असमानता है ही । डी टाकविल तथा लाई एक्टन दोनों का 
यही विचार है फि समानता स्वतन्त्रता की झत्रु है। लार्ड एक्टल का कथन है कि 
' समानता की इच्छा ने स्वतन्त्रता की उम्मीद को खत्म कर दिया है ।” 
ऊपर से देखन मे समानता तथा स्वतन्त्रता में भ्रवश्य ही विरोध नजर श्राता 
है, क्योकि भगवान्‌ सभी व्यक्तियों को समान क्षमताग्रों तथा एक जेसे धारीरिक 
तथा मानसिक गुरों से सम्पन्त नहीं करता । वुद्धिमान, परिश्रमी तथा शक्र्ति-सम्पन्न 
लोगो को यह स्वतन्त्रता होनी चाहिए कि वे अपनी प्रकृति द्वारा दी गई योग्यताओं का 
पूरा-पुरा लाभ उठाएँ और घन एकजित करें, राज्य सत्ता प्राप्त कर दूसरों पर 
शासन करें इस प्रकार स्वतन्त्रता की उपस्थिति में विभिन्‍न वर्गों में असमानता उत्पन्न 
हो जायगी । आलसी अयोग्य तथा श्रक्षम व्यक्तित जीवन की दौड़ में पीछे रह जाएँगे, 
और उन्हें रहना भी चाहिए, बयोकि वे प्रकृति से हो कमजोर है और प्रतिभावान 
लोगो के वरावर नही । 
स्पेन्सर ने भी कुछ इसी ढय पर स्वतन्त्रता के अपहरण के विरुद्ध दलीले दी 
हैं। वे स्वतन्त्रता तथा सामाजिक नियन्त्रण में विरोध को अवस्थित देखते हैं। 
स्वतन्त्रता के सिद्धान्त पर आधारित समाज में समानता वी भावना व्यर्थ है । 
परन्तु स्वतन्त्रता तथा समावता को परर्पर विरोधी धारणाएँ समकता गलत 
है, शिसी भी समाज में पूर्ण या अवाध स्वतन्त्रता की उपस्यिति सम्भव नहीं | हम 
पीछे देख आए हूँ कि स्वतन्त्रता त्ामाजिक जीवन में ही सम्भव है, समाज से वाहर 
तो वह उच्छु खलता है। सामाजिक जीवन मे स्वतन्त्रता का उपभोग कुछेक पावन्दियो 
के श्रन्तर्मत ही सम्भव है। इसी प्रकार समानता स्वतन्त्रता की विरोधी नहीं वल्कि 
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जाति-पाति, धर्म रग तथा लिंग इत्यादि के आधार पर समाज के विभिन्‍न वर्गों में 
किसी प्रकार का भेद नही किया जाता । 

(३) राजनीतिक समानता (एणाप््श ध्वणघाह४)--राज्य छासन के 
सचालन भें सभी नागरिकों के समान अभ्रविकार को राजनीतिक समानता कहा जाता 
है । पीछे हम राजनीतिक झधिका रो की चर्चा कर आए है श्र देख चुके है क्रि प्रत्येक 
नागरिक को वोट देने, सरक्षारी पद प्राप्प करने तथा विधानपालिका के सदस्य 
चुने जाने के श्रधिकार होने चाहिए। इस विपय में कसी भी ग्राधार पर नागरिकों 
में भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। अवध्य ही नावालिग, पागल, अपराधी 
तथा दिवालिए को यह अधिकार प्राप्त नहीं होने चाहिए। पहले वर्म, शिक्षा तथा 
सम्पत्ति, इत्यादि के आधार पर इन अविकारों के उपभोग की भेदभाव पूर्ण व्यवस्था 
रहती थी, अनेक स्थानों पर स्त्रियों को भी राजनीतिक अधिकार प्राप्त नही थे। 
परन्तु अ्रव तो प्राय सभी लोकतस्त्रात्मक देशों मे राजनीतिक समानता की व्यवस्था 
की गई है । स्विट्ज़रलेण्ड मे अभी भी स्त्रियो को राजनीतिक अधिकार प्राप्त नद्दी । 

राजनीतिक ममानता के सरक्षण के लिए राज्य-भक्ति के विकेन्द्रीक रण, स्वायत्त 
शासन पूर्ण सस्थाओं के विकास, उच्च शिक्षा तथा जागरूक जनमत की झावश्यकता 
रहती है । 

(४) आ्रभधिक समानता (£८०णाणा० ९१०७शा५७) -- राजनीतिक तथा 
सामाजिक समानता का आधार आशिक समानता है, वयोकि श्राधिक समानता के 
अभाव मे राजनीतिक शक्ति समाज के उसी वर्ग के हाथ में केन्द्रित हो जाएगी जोकि 
आर्थिक दृष्टि मे शक्तिशाली होगा | भ्राज के प्रजातन्त्रात्मक राज्यों में सभी जगह 
विधानपालिकातओ में आथिक दुष्टि से जक्तिणाली वर्ग ने कब्जा जमा रखा है। मास 
के कथन मे पर्याप्त सत्यता है कि अर्व॑-तन्त्र पर अधिकार जमाने वाला वर्न राजनीतिक 
झक्षित को भ्रपने नियन्त्रण मे रख सकता है। 

आज के प्रजातन्त्रात्मक राज्यों में, जहाँ कि राजनीतिक समानता मौजूद है, 
आधिक दृष्टि से कमजोर लोग अपने राजनीतिक भ्रविकारों का समुचित प्रयोग नहीं 
कर पाते । समाज स्पष्ट रूप से तीन प्रमुख वर्गों में वँटा हुम्ना है-- (१) पूजीपति वश, 

(२) मध्यवित्त वर्ग, और (३) मजदूर वर्ग । उत्पादतों के साध्नो पर पुजीपति वर्भ 
का कब्जा है इनो कारण राजनीतिक शक्ति भी उन्ही के हाथ में है । 

शआ्राथिक समानता से हमारा क्या मतलव है ? आर्थिक समानता से हमारा यह 
मतलब नही कि सभी नागरिकों की एक समान आय हो या सभी नागरिको के 
आथिक साधन एकजेसे हो । समाज के सभी सदस्यों मे धन का एक सा बेंटवारा 
असम्भव है। प्रत्येक मनुप्य को कुछ आ्ावग्यकताएं होती हैं जिनकी पूति के बिना 
व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास ही अ्सम्भव नही बल्कि जिन्दा रहना ही मुदिकल है । 
इन आवश्यक ताओ्रो की पूर्ति के लिए समुचित आर्थिक सावनो की उपस्थिति लाजमी 
है । अत प्रत्येक व्यक्ति को जीवकोपाजंन का अ्रधिकार होना चाहिए, उसे अपने 
परिश्रम का उचित पुरम्कार प्राप्त होना चाहिए, उसके काम करने के घण्टे निश्चित होने 
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चाहिए और उसे विश्वाम का श्रधिकार प्राप्त होना चाहिए। सरकार प्रत्येक तागरिक 
के लिए काम-काज की व्यवस्था करे श्रौर बेकार तथा श्रक्षम और वृद्ध लोगों की 
आ्राथिक सहायता करें। आर्थिक समानता का यह भी श्रर्थ है कि राज्य समाज में 
पूंजी वी तथा उत्पादन के सावनों के नियन्त्रण को कुछेक व्यक्तियों के हाथ मे केन्द्रित 
त होने दे। ऐसे केन्द्रीक रण का फल वहुत बुरा होता है क्योकि ऐसी श्रवस्था में ही 
मनुष्य द्वारा मनप्य का गोपणश सम्भव है। श्रत राज्य को यह देखता चाहिए कि 
समाज मे प्राप्य उत्पादन के वितरण की श्रसमान तथा दोप पूर्ण व्यवस्था पत्रप ने 
सके । इसका एक मात्र हल समाजवादी अर्थ व्यवस्था को स्थापना है। 
सोवियत रूस में उपयुक्त श्र्थ मे आर्थिक समानता की स्थापना हो चुकी है । 
वहाँ नागरिकों के लिए काम-काज को व्यवस्था का उत्तरदायित्व सरकार पर है, पजी 
का केन्द्रीकरण भी नही और मनुप्य द्वारा मनष्य के शोपणा की व्यवस्था का भी 
प्रभाव है । इसके विपरीत ग्रेट त्िटेन, सयुक्त राज्य अमेरिका तया भारत इत्यादि देनो 
में गम्भीर आर्थिक असमानता मौजूद है । 
१६० समानता तथा स्वतन्त्रता (:दृषधाए शातं 7॥0श07[9) 
ग्रनेक राजनीतिक विचारक समानता तथा स्वतन्त्रता मे विरोध मानते है। 
उनका कथन है कि समानता की उपस्थिति में स्वतन्त्रता खत्म हो जाती है और 
स्वतन्त्रता का अर्थ तो असमानता हे ही । डी दाकविल तथा लाई एक्टन दोनो का 
यही विचार है कि समानता स्वतन्त्रता की झत्रु है। लार्ड एक्टन का कथन है कि 
नमानता की इच्छा ने स्वतन्त्रता की उम्मीद को खत्म कर दिया 
ऊपर से देखने में समानता तथा स्वतन्त्रता में अवश्य ही विरोध नजर गाता 
है, क्योकि भगवान्‌ सभी व्यक्तियों को समान क्षमताग्रों तथा एक जैसे चारीरिक 
तथा मानसिक ग्रुणणों से सम्पन्त नही करता । बुद्धिमान, परिश्षमी तथा झतजित-सम्पन्त 
लोगो को यह स्वतन्त्रता होनी चाहिए कि वे अपनी प्रकृति द्वारा दी गई योग्यताओं का 
पूरा-पूरा लाभ उठाएँ श्रौर धन एकत्रित करे, राज्य सत्ता प्राप्त कर दूसरों पर 
शासन करे इस प्रकार स्वतस्त्रता की उपस्यिति में विभिन्‍न वर्गो में श्रममानता उत्पन्त 
हो जायगी। बअ्ालसी श्रयोग्य तथा श्रक्षम व्यक्षित जीवन की दीड में पीछे रह जाएंगे, 
और उन्हे रहना भी चाहिए, वयोकि वे प्रकृति से है कमजोर है और प्रतिभावान 
लोगो के वरावर नही । 
स्पेन्सर ने भी कुछ इसी ढंग पर स्वतन्त्रता के श्रपहटण के विरुद्ध दलीने दी 
हैं। वे स्वतन्त्रता तथा सामाजिक नियन्त्रण में विरोध को अवस्थित देखते है। 
स्वतन्त्रता के सिद्धान्त पर ब्राधारित समाज में समानता वी भावना व्यर्थ है । 
परन्तु स्वतन्त्रता तथा समानता को परस्पर विरोधी धारणाएँं समझना गलत 
कसी भी समाज में पूर्ण या अवाध स्वतन्त्रता को उपस्थिति सम्भव नहीं । हम 
छे देख आ्राए हँकि स्वतत्तता सामाजिक जीवन में ही सम्भव है, समाज से बाहर 
वह उच्छु खलता है। सामाजिक जीवन मे स्वतन्चता का उपभोग कुछेक पावन्दियों 
के अन्तर्गत ही सम्भव है। इसी प्रकार समानता स्वतन्त्ता की विरोधी नहीं वल्कि 
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उसकी पोषक है। समानता का अर्थ ईदवर द्वारा रचित भ्रसमानताझो की अस्वीकृति 
नही अपितु मनुष्य रचित सामाजिक जीवन की अ्रसमानताओं को दूर करना है। 
समानता का श्रर्थ तो इतना ही है कि सभी नागरिकों को श्रात्मोन्‍नति के लिए समान 
अवसर प्राप्त हो । अगर राज्य पूजी के केन्द्रीकरण पर पावन्दी लगाता है तो वह 
एक व्यक्ति की स्वतन्त्रता का भले ही श्रपहरण करता हो परन्तु अन्य हजारो नागरिको 
की स्वतन्त्रता की व्यवस्था करता है। पूजीवादी देशो मे राजतीतिक समानता प्राप्त 
है, परन्तु उसका उपभोग श्रारथिक श्रसमानता के कारण नही हो पाता । प्रो० लॉस्की 
ने ठीक ही कहा है कि श्राथिक श्रसमानता स्वतन्त्रता के लिए घातक है। श्राथिक दृष्टि 
सम्पन्त व्यक्ति के भ्रन्य नागरिकों की श्रपेक्षा स्वतन्त्रता का अधिक उपभोग करते है । 
इसी प्रकार कानून की दृष्टि मे तो सभी नागरिक वरावर हैं, परन्तु गरीव 9।दमी आ्राथिक 
साधनो के अभाव में श्रमीर झ्रादमी के विरुद्ध मुकदमे जीत नही पाता। चुनाव में अगर 
एक शोर एक पूजीपति खडा हो और दूसरी ओर एक गरीब नागरिक, बहुत सम्भव 
है, श्रपती योग्यता तथा कार्यकुशलता के बावजूद वह एक अयोग्य घनपति द्वारा 
हरा दिया जाय । अत समानता तो अ्रधिक-से-प्रधिक लोगो की अ्रधिक-से-प्रघिक 
स्वतन्त्रता प्राप्ति मे सहायक होती है । जहाँ स्वतन्त्रता का श्रर्थ यह नही कि मनुष्य जो 
चाहे करे वहाँ समानता का झर्थ यह भी नहीं कि सभी व्यक्ति एक ही प्रकार के काम करें 
तथा एक ही प्रकार की उनकी झ्ामदनी हो । समानता की उपस्थिति मे भ्रधिक से 
झधिक सख्या मे लोग समुचित स्वतन्त्रता उपमोग कर सकते हैं। स्वतन्त्रता का शर्थे 
कुछेक लोगो द्वारा विशेषाधिकार का उपभोग नहीं, इस रूप मे स्वतन्त्रता समानता 
की ही नही वल्कि सामाजिकता की भी शत्रु है। 

प्रजातन्त्र के व्यावहारिक प्रयोग ने स्वतन्त्रता तथा समानता दोनो की पार- 
स्परिक घनिष्ठता को सिद्ध कर दिया है, साथ ही यह भी साबित हो गया है कि प्रजा- 
तन्त्र के विकास के साथ-साथ वास्तविक स्वतन्त्रता की श्रतृभ्ूति के लिए सामाजिक 
तथा आथिक विषमता का विलोप भी लाजमी है । 
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स्थानीय स्वश्ञासन 


१६१५ स्थानीय स्वश्ञासन की झ्ावश्यकता 


पिछले श्रष्यायो मे हम देख आए है कि वर्तमान युग में राज्य के भ्रधिकार 
क्षेत्र व कत्तेव्यो में भ्रसाघारण वृद्धि हुई है। एक समय था जब कि राज्य केवल 
कानून व व्यवस्था बनाए रखते के लिए ही जिम्मेदार था । आज तो यह विश्वास 
किया जाता है कि राज्य ही अपने नागरिकों के आध्यात्मिक व भौतिक कल्याण के 
लिए जिम्मेदार है। अपने इन कत्तंव्यो को पूरा करने के लिए राज्य को अनेक क्षेत्रों 
में काम करना पड रहा है। राज्य की शक्तियो की इस प्रकार की असाधारण 
अभिवृद्धि के फलस्वरूप प्रशासकीय कुशलता व व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक 
सम्बन्धो विषयक अनेक प्रकार की नयी समस्याएँ उत्पन्त हो गई हैं। प्रशासन के 
केन्द्रीकरण का यह नतीजा हुआ है कि प्रशासन की मशीनरी वहुत जटिल हो गई 
है। प्रजातन्त्रात्मक व्यवस्था के होते हुए भी नागरिकों का उस पर कोई प्रत्यक्ष तियत्रण 
नहीं, वे उसकी दैनिक कार्यवाही मे हिस्सा नही ले पाते। श्राज का नागरिक राज्य 
की कार्यवाहियो का एक अ्रसहाय पर्यवेक्षक (85&7४० 09४श४ए७) ही वनकर रह 
गया हैं। राज्य की भारी भरकम मशीनरी में उसकी स्थिति एक वेजान पूुर्जे की सी 
वन गई है। राज्य की कार्यवाही मे व्यवित के उत्साह को पुनर्जागृत करने के लिए 
यह आवश्यक समझा जाता है कि प्रशासन की मशीनरी का सगठन इस ढग से किया 
जाय कि वह सरकार के सचालन मे श्रधिक से भ्रधिक प्रत्यक्ष हिस्सा ले सके | स्थानीय 
स्वद्वासन सस्थाएँ इस उद्देश्य की प्राप्ति मे बहुत सहायक होती हैं । 

प्रशासन शक्ति का केन्द्रीकरण वैयक्तिक स्वतन्त्रता को खत्म करता है भौर 
तानाणाही को जन्म देता है! शासन शक्ति के केन्द्रीकरण के फलस्वरूप नौकरशाहो 
का विकास हो जाता है। सरकारी मशीनरी हृदयहीन वन जाती है। जन-साधारण 
के श्रधिकारो की उपेक्षा की जाती है, व्यवित की महत्ता घट जाती है । प्रजातन्त्रात्मक 
संस्थाओं का ठीक-ठीक इस्तेमाल तभी सम्भव है जब कि उनका स्थानीय व केच्रीय 
दोनो ही आधार पर सगठन किया जाए। महात्मा गावी ने भी विकेन्द्रीकत शासन 
संगठन का समर्थन किया है। उनका विश्वास था कि न केवल राजनीतिक बल्कि आशथिक 
शर्तिक्यो का भी विकेन्द्रीकरण किया जाना चाहिए । तानाशाही का विकास अक्सर य्न्ही 
राज्यो मे होता है जहाँ शासन शक्ति का श्त्यधिक केन्ीकरण किया गया हो। प्रशासकीय 
कुशलता के लिए भी स्थानीय सस्थाओ का संगठन आवश्यक है, क्योंकि ग्रत्यधिक 
केन्द्रीकरण के फलस्वरूप शासन संचालन मे शिथिलता आ जाती है । सरकारें जब 
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उसकी पोषक है । समानता का अर्थ ईइवर द्वारा रचित भ्रसमानताझो की अस्वीकृति 
नही अपितु मनुष्य रचित सामाजिक जीवन कौ अ्समानताओो को दूर करना है । 
समानता का श्रर्थं तो इतना ही है कि सभी नागरिकों को श्रात्मोन्‍्नति के लिए समान 
अवसर प्राप्त हो । भ्रगर राज्य पूजी के केन्द्रीकरण पर पावन्दी लगाता है तो वह 
एक व्यक्ति की स्वतन्त्रता का भले ही भ्रपहरण करता हो परन्तु अन्य हजारो नागरिकों 
की स्वतन्त्रता की व्यवस्था करता है । पूजीवादी देशों मे राजनीतिक समानता प्राप्त 
है, परन्तु उसका उपभोग झाथिक श्रसमानता के कारण नही हो पाता । भ्रो० लॉस्‍्की 
ने ठीक ही कहा है कि श्राथिक भ्रसमानता स्वतन्त्रता के लिए घातक है। झ्राथिक दृष्टि 
सम्पन्न व्यक्ति के श्रन्य नागरिको की श्रपेक्षा स्वतन्त्रता का भ्रधिक उपभोग करते है । 
इसी प्रकार कानून की दृष्टि मे तो सभी नागरिक वरावर हैं, परन्तु गरीव »।दमी आशथिक 
साधनों के अभाव में अमीर श्रादमी के विरुद्ध मुकदमे जीत नही पाता। चुनाव में श्रगर 
एक शोर एक पूजीपति खडा हो और दूसरी ओर एक गरीब नागरिक, बहुत सम्भव 
है, श्रपती योग्यता तथा कार्यकुशलता के चावजुद वह एक अयोग्य घनपति द्वारा 
हरा दिया जाय । अत समानता तो अधिक-से-अधिक लोगो की श्रधिक-से-श्रधिक 
स्वतन्त्रता प्राप्ति मे सहायक होती है । जहाँ स्वतन्त्रता का अर्थ यह नही कि मनुष्य जो 
चाहे करे वहाँ समानता का भझ्थे यह भी नहीं कि सभी व्यक्ति एक ही प्रकार के काम करें 
तथा एक ही प्रकार की उवकी आमदनी हो । समानता की उपस्थिति मे अ्रधिक से 
भ्रधिक सख्या मे लोग समुचित स्वतन्त्रता उपभोग कर सकते हैं। स्वतन्त्रता का प्र 
कुछेक लोगो द्वारा धिशेषाधिकार का उपभोग नही, इस रूप में स्वतन्त्रता समानता 
की ही नही बल्कि सामाजिकता की भी शत्रु है। 

प्रजातन्त्र के व्यावहारिक प्रयोग ने स्वतन्त्रता तथा समानता दोनो की पार- 
स्परिक घनिष्ठता को सिद्ध कर दिया है, साथ ही यह भी साबित हो गया है कि प्रजा- 
तन्‍्त्र के विकास के साथ-साथ वास्तविक स्वतन्त्रता की अनुभूति के लिए सामाजिक 
तथा आर्थिक विषमता का विलोप भी लाजमी है । 
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स्थानीय स्वशासन की झ्रावश्यकत्ता ४७३ 


सविधान से प्राप्त होती है जबकि स्थानीय सरकारे केन्द्रीय सरकार द्वारा कानूत बना 
कर रची जाती हैं। इस प्रकार स्थानीय सम्धाएँ केन्द्रोय सरकार की ही रचता 
मात्र है। लेकिन स्थानीय सरकारों को स्वायतना (&एाणाणा) प्राप्त होती है, 
“कानून हारा उनके श्रधिकार व कत्तंव्य निश्चित कर किए जाते है जिनमे केन्द्रीय या 
प्रान्तीय सरकारे वहत कम दखल देती हैं । स्थानीय स्वश्नासन संस्थाओं को भी अपने 
कानुन बनाने व उन्हे लागू करने के सीमित अधिकार प्राप्त होते हैं । हमारे यहाँ 
पर स्थानीय सरकार (.0०४/ (50एश7॥॥0॥) ठब्द का इस्तेमाल एक ग्रन्य अर्थ 
मे भी किया जाता है। १६३४ के ऐक्ट के लागू होन से पूर्व भारत में एकात्मक सरकार 
(एग्ञाक्ष४ 000५७7॥7०॥) मौजूद थी। उन दिनो प्रशासकीय शवितयों का मीमिन 
“आधार पर विकेन्द्रीकरणु किया गया था और प्रान्तीय सरकार को स्थानीय सरकार 
के नाम से भी पुकारा जाता था। झाज भी कभी-कभी राज्य सखार को स्थानीय 
सरकार कहा जाता है । लेकिन श्रसल मे प्रान्तीय या राज्य सरकार प्रादेशिक सरकार 
है, स्थानीय सरकार के अन्चर्गंत स्युनिस्पल कमेटी, पचायत व कारपोरेशस इत्यादि 
को ही शामिल किया जाता है । 
हमारे यहाँ स्थानीय स्वशासन सस्याएँ बहुत पुराने समय से ही मौजूद थी । 
ग्राचीनवाल में गाँवों व लगरो की स्थानीय समस्याग्रो के सुलकाव के लिए पचायनों 
व नगर-समितिप्रो का सगठन किया गया था। गाँवों में स्थिव पचायतों को पर्याप्त 
स्वायत्त शासन प्राप्त होता था, पचों की वडी मान्यता थी ओर स्थानीय मामलो में 
केन्द्रीय सरकार दखल नही देती थी । ये पचापते छोटे-छोटे गशवत्नाी की तरह थी । 
सर चाल्स मेटकाफ ने भारत की पचायती व्यवस्था की वडो तारीफ की है। ये 
' पंचायते भारत में वंदिक व ौ्न्दु-काल से लेकर मुगल घामन के अन्तिम दिनो तक 
कायम रही । वडे-वडे साम्राज्य बने व टूट गए, कई राजवण उदय हुए और मिट गए लेकिन 
गाँवों का पंचायती सिस्टम ज्यो का त्यो काम करता रहा, उसकी कार्य प्रणाली व शक्ति मे 
कोई अन्तर न श्राया । अवश्य ही जब हमारे देश मे अग्नेजी साम्राज्य की स्थापना हो गई 
तो उस समय शासन शक्ति का वहुत ही केन्द्रीकरण कर पचायतो को खत्म कर दिया 
गया अग्रेजी शासन मे केन्द्रीय सरकार ही सभी मामलों का नियत्रण करने लगी श्लौर 
वही दूर-दूर स्थित प्रदेशों की समस्याओं को अ्रपने श्राप सुलभाने लगी। लेकिन जीघ्र 
ही यह अनुभव किया गया कि यह व्यवस्था असन्तोप जनक है, इससे शासन सचालन 
में शिथलता आ गई। कुछेक उदार व दूरदर्णी श्रग्नेंज जासकों ने भारत मे स्थानीय 
स्वशासन सस्थाओं के पुनर्गठन के प्रयत्न शुरू किए। सर्वप्रथम कलकत्ता, मद्रास, वम्बई 
में अग्नेजी स्थानीय शासन प्रणाली के आधार पर कारपोरेशन कायम किए गए। 
इन कारपोरेशनो को सफाई, सार्वजनिक स्वास्थ्य, प्रारम्भिक लिक्षा, उपयोगिता मूलक 
सेवाओं के सगठन इत्यादि विषय सौपे गए। घीरे-बीरे देग के अन्य बड़े-वडे घहरो 
* मे नगरपालिकाएँ, म्युनिस्पल कमेटियाँ कायम की गई। एक समय ऐसा भी आया 


जव ब्रिटियि सरकार ने भारत में पचायती स्वराज्य के पुनर्गठन के प्रयत्न भी प्रारम्भ 
- क्लित ।+ लकितत पिश्यि हमसनक्काल मे स्यानीय स्वायतल सआडपलायणो क्री >अक्ला- -एक- 
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सभी त्तरह के कार्य स्वय पुर्णा करने लगें तो वे किसी भी कार्य को सफलतापृर्दब नही 
कर सकेंगी। प्रशासन की कुशलता के लिए श्रम विभाजन ()श५०ा ० [.8900७7) 
जरूरी है | 
स्थानीय स्वश्ञासन का प्र्थ--अव तक हमने स्थानीय स्वज्ञासन छब्दो के अर्थ 
की व्याख्या नहो की । स्थानीय स्वज्ञासन के अन्तर्गत म्युनिस्पल बोर्ड, जिला बोडें, 
ग्राम पचायत, कैण्ट बोड, इम्प्रूवमेण्ट टुस्ट व पोर्ट टुम्ट इत्यादि ऐसी सस्थाएँ शामिल की 
जाती हैं, जो किसी विशेष हल्के के स्थानीय हिनो वी देख-माल करती है। स्थानीय 
स्वशासन सस्थाएँ प्रवसर शिक्षा, सर्व जनिक स्व्रास्थ्य व सफाई प।न्ती रोशनी, नातजियों 
सडको व पुलो का निर्मारस इत्यादि विषयों का प्रवन्ध करती हैँ । वंयवितक जीवन में 
इन विपयो का बहुत महत्त्व है, लेकिन इनका सगठन राष्ट्रीय पैमाने पर भ्रावश्यक नहीं 
है । इन विपयो का प्रवन्ध उन्ही लोगों द्वारा किया जाना चाहिए जिनके जीवन 
से इनका घतिप्ठ सम्बन्ध है । 
स्थानीय स्वशासन के श्र्थों को ठीक-ठीक रूप से समभने के लिए यहाँ हमे 
केन्द्रीय व स्थानीय सरकारो मे क्‍या अन्तर है। यह भी देख लेना चाहिए। प्रा> 
मेकभ्राइवर के मतानूसार केन्श्रोय व स्थानीय सरकारो के कत्तब्य भिन्‍न-भिन्‍्तर हैं, और 
इसी आधार पर दोनो मे अन्तर किया जाता है । मेकआइवर के मतानुमार राज्य के 
कर्तव्य तीन प्रकार के है । प्रथम प्रकार के कत्तंव्यो के अन्तर्गत वे सभी कर्त्तव्य ञश्रा जाते 
हुँ जो राष्ट्रीय दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं और जिनका सम्बन्ध सम्पूर्ण राष्ट्रीय जीवन 
से होता है। ऐसे विषयो मे युद्ध व शान्ति स्थापन, विदेशी-सम्बन्धों का नियन्रण, 
सिक्के व नोट, बैंकिंग, उद्योग-धन्धो की उन्‍्तत्ति, यातायात व परिवहन के साधन, 
नागरिको के श्रधिकार व कर्तव्य इत्यादि शामिल किए जाते हैं। इन विपयो का 
प्रवन्ध केन्द्रीय सरकार करती है । 
दूसरे प्रकार के वे कत्तव्य हैं जिसका सम्व घ॒ श्रवश्य ही सम्पूर्ण समाज से 
होता है लेकिन जिनके कुशल शासन के लिए विकेन्द्रीकृत शासन व्यवस्था की आाव- 
इयकता होती है । न्याय प्रशासन, पुलिस सगठन, सावंजनिक स्वास्थ्य, कूपि, सिचाई, 
दस्तकारी, जेल, कानून व व्यवस्था, सहकारी आन्दोलन, सार्वजनिक सेवाएं इत्यादि 
ऐसे विपय हैं जिनके प्रशासन की जिम्मेदारी प्रादेशिक सरकारो को सौंपी जाती है । 
तीसरे प्रकार के वे विषय हैं जिनका स्थानीय महत्त्व है भौर जिनके कुशल 
प्रशासन के लिए स्थानीय अनुभव तथा बुद्धि की आवश्यकता है। ऐसे विपयो मे गलियों, 
संडको व रावंजनिक स्थानों पर रोशनी व सफाई का प्रवन्ध, विजली, गैस व पीने 
योग्य पानी की सप्लाई, द्वाम्वे या बस चलाना, दूध, फल व सब्जी की सप्लाई, पार्क 
व मनोरजन स्थल बनाना इत्यादि शामिल किए जाते हैं। इन्ही विपयो का प्रवन्ध 
म्युनिस्पल कमेटियो, जिला बोर्डो व पचायतो द्वारा किया जाता है| 
केन्द्रीय व स्थानीय सरकारो मे किए जाने वाले श्रन्तर का एक श्रन्य आधार 
दोनों की स्वेधानिक पोजीशन का है । स्थानीय सरकारें केन्द्रीय या प्रान्तोय सरकारो के 
वरावर नहीं होती, वे उनके भ्रधीन होती हैं। वस्तुत केन्द्रीय सरकारो को तो भ्रपनी गक्तियाँ 
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नसविधान से प्राप्त होती हैं जबकि स्थानीय सरकारे-केन्द्रीय सरकार द्वारा कातूत बता 
कर रची जाती हैं। इस प्रकार स्थानीय मसस्थाएँ केन्द्रीय सरकार की ही रचना 
मात्र हैं। लेकिन स्थानीय सरकारों को स्वायतता (#एा070779) प्राप्स होती है, 
कानून द्वारा उनके श्रधिकार व कर्त्तव्य निश्चित कर किए जाते है जिनमे केन्द्रीय या 
प्रान्तीय सरकारे वहुत कम दखल देती हैं। स्यानीय स्वश्ञायसन सस्थाओं को भी अपने 
कानून बनाने व उन्हें लागू करने के सीमित श्रधिकार प्राप्त होते है । हमारे यहाँ 
“पर स्थानीय सरकार (7.0८थ। (00एक्षगरारथा।) शब्द का इस्तेमाल एक अन्य श्रर्थ 
में भी किया जाता हैं। १६३४ के ऐक्ट के लागू होते से पूर्व भारत में एकात्मक सरकार 
(एज़ाक्षा४ 50ए27्रगराथा) मौजूद थी। उन दिनो प्रशासकीय शक्तियों का सीमित 
आधार पर विकेन्द्रीकरण किया गया था श्रौर प्रार्न)य सरकार को स्थानीय सरकार 
के नाम से भी पुकारा जाता था। आज भी कभी-कभी राज्य सखार को स्थानीय 
सरकार कहा जाता है । लेकिन असल मे प्रान्तीय या राज्य सरकार प्रादेशिक सरकार 
हैं, स्थानीय सरकार के अन्‍्तर्गत म्युनिस्पल कमेटी, पचायत व कारपोरेजन इत्यादि 
को ही शामिल किया जाता है । 
हमारे यहाँ स्थानीय स्वशासन सस्याएँ बहुन पुराने समय से ही मोजूद थी। 
प्राचीनकाल में गाँवों व तगरो की स्थानीय समस्याद्रों के सुनकाव के लिए पचायतों 
व नगर-समितिषो का सगठन किया गया था। गाँवों में स्थित पचायतो को पर्चाप्ल 
स्वायत्त शासन प्राप्त होता था, पद्यो की वडी मान्यता थी और स्थावीय मामलों में 
केन्द्रीय सरकार दखल नही देती थी। ये प्रचायते छोटे-छोटे गगनत्रों को तरह थी। 
सर चार्ल्स मेटकाफ ने भारत की पचायती व्यवस्था की बडी तारीफ की है । ये 
पचायते भारत में वेदिक व हिन्दु-काल से लेकर मुगल गासन के अन्तिम दितो तक 
कायम रही । वडे-बडे साम्राज्य बने व टूट गए, कई राजवध उदय हुए शौर मिट गए लेकिन 
गाँवों का पचायती सिस्टम ज्यो का त्यो काम करता रहा, उसकी कार्य प्रणाली व शक्ति मे 
' कोई अन्तर न आया । अ्वचब्य ही जब हमारे देश मेअग्रेजी साम्राज्य की स्थापना हो गई 
तो उस समय शासन शक्ति का बहुत ही केन्द्रीकरण कर पचायतों को खत्म कर दिया 
गया । अग्रेजी शासन मे केन्द्रीय सरकार ही सभी मामलो का नियत्रण करने लगी और 
वही दूर-दूर स्थित प्रदेशों की समस्याओं को अपने झ्राप सुलभाने लगी । लेकिन भीक्र 
ही यह अनुभव किया गया कि यह व्यवस्था श्रसन्‍्तोप जनक है, इससे जासन सचालन 
में शियलता झा गई। कुछेक उदार व दूरदर्भी श्रग्नेज घासको ने भारत में स्थानीय 
स्वशासच सस्थाओं के पुनर्गठन के प्रयत्त शुरू किए। सर्वप्रथम कलकत्ता, मद्रास, वम्बई 
में अग्रेजी स्थानीय शासन प्रणाली के आधार पर कारपोरेशन कायम किए गए। 
इन कारपोरेशनो को सफाई, सार्वजनिक स्वास्थ्य, प्रारम्मिक चिक्षा, उपयोगिता मूलक 
सेवाओं के सगठन इत्यादि विषय सौपे गए। घीरे-बीरे देग के अन्य बडे-बढ़े बहरो 
में नगरपालिकाएँ, म्युनिस्पल कमेटियाँ कायम की गई। एक समय ऐसा भी झाया 
जव ब्रिदिम सरकार ने भारत में पचायती स्वराज्य के पुनर्य ठन के प्रयत्त भी प्रारम्त 
किए ! लेकिन ब्रिटिय शासनकाल मे स्थानीय स्व्ासन संस्थाओं को बहत कम 
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अधिकार प्राप्त थे, उनकी शक्तियाँ बहुत सीमित थी और सरकारी श्रप 
को उनमें दखल देने के अनेक अधिकार प्राप्त थे । इसलिए श्राम जनता ने स्थ 
स्वशासन सस्थाओ के काम-काज में कोई विशेष दिलचस्पी न दिखायी। 

से हमारा देश स्वाघीन हुआ है, स्वशासन-सस्थाओं के विकास की ओर 
च्यान दिया जा रहा है। स्थानीय स्वद्यासन ([.0०८४ 8 06एथशाय। 
राज्य सरकारो के अभ्रधीन है। लगभग सभी राज्यो में कानून बनाकर पचार 
स्युनिस्पल कमेटियाँ कायम की गई हैं, उनके अधिकारों में वृद्धि की गई है 
उन्हें स्वत्तन्त्र वित्तीय स्रोत प्रदान किए गए हैं। श्रव उनके अ्रधिकार क्षेत्र के बढ़ 
के फलस्वरूप व उनमे सरकारों दखल की कमी के कारण, झाम-लोग उनके काम 
में काफी दिलचस्पी लेने लगे हैं। हमारे यहाँ स्थानीय स्वायत्त शासन व्यवस्थ 
भविष्य पर्याप्त उज्जवल है । 

इग्लैण्ड, फ्रास, सयुक्त राज्य अमेरिका व स्विट्जरलैण्ड इत्यादि प्रजा 
वादी देशों मे भी वडे पैमाने पर स्थानीय स्वशासन सस्थाग्रों का विकास 
है। जहाँ फ्रास मे स्थानीय स्वशासन सस्थाझो पर केन्द्रीय सरकार का बड़ा 
नियत्रण है वहाँ इग्लैण्ड और स्विट्जरलंण्ड मे उन्हे विशाल अधिकार व शा 
प्राप्त हैं। औद्योगिक दृष्टि से समुन्‍्नत होने के कारण इन देशो की स्वायत्त ! 
ससथाएँ श्रत्यन्त उपयोगी व महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पन्न करती हैं। इन देई 
स्थानीय सरकारें जनसाधारण के नामरिक जीवन को सुविधापूर्ण बनाने में 
सफल हुई हैं । 

स्थानीय सरकारों के कार्य (#णाला०फड ण॑ (6 .0०४ (00एशप्र 
स्थानीय स्वशासन सस्णाओ को भनेक प्रकार के कार्य सम्पन्न करने पडते हैं । 
नीचे लिखे वर्गों मे बाँठा जाता है। 

(१) सार्वजनिक स्वास्थ्य (?००॥० पस८४।09)--स्थानीय सरफारें साव॑ 
स्वास्थ्य की देख-भाल करती हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य के दो पक्ष हैं। प्रथ 
बीमारियो की रोकथाम करना और दूसरा उनके फंलने पर वीमारों की दव 
ये इलाज का प्रवन्ध करना । स्थानीय स्वशासन सस्थाएँ बीमारियों को पैदा हू 
व उनके फंलने से रोकने के लिए सडको, गलियो व नालियो की सफाई का 
करती हैं । बीमारियाँ, पीने के लिए स्वच्छ पानी के न मिलने से या खाद्य पदा' 
मिलावट से भी फैल जाती हैं। इसलिए स्थानीय सरकारें पीने के लिए स्वच्छ पा 
सप्लाई का प्रवन्ध भी करती हैं और यह भी देखती हैं कि दुध व दही इत्यादि 
पदार्थों में किसी किसम की मिलावट न की जाय । गन्दी, सडी-गली वस्तुझों के बेच 
पावन्दियाँ लगाती हैं। प्लेग, हैजा, चेचक इत्यादि महामारियों के फैलने से 
के लिए इनके टीके लगाने की व्यवस्था की जाती है। इसी प्रकार पुरा 
के बन्द, सील वाले व गन्दे मकान भी बीमारी का धर होते है। म्युनिस्पल का 
नए मकानो को बनवाने के लिए नियम बनाती हैं आर उनके मुताबिक नवओं 
करती हैं। पुराने ब सील वाले मकानों को तुडवाकर उनके स्थान पर स्व 


स्थानीय स्वशासन को आवश्यकता डेप 


हवादार मकानो के बनाने का प्रवन्ध करती है। ग्रनेक स्थानों पर स्थुनिस्पल कमेटियाँ 
डेरी फार्म खोलकर नागरिकों के लिए विशुद्ध दूध व घी की सप्लाई का प्रवन्ध 
करती हैं। मुर्गीखाना खोल अण्डो की विक्री करती हैं। बीमारो की दवा-दारू व 
इलाज के प्रबन्ध के लिए औषघालय व हस्पताल भी म्युनिस्पल कमेटियों द्वारा खोले 
जाते हैं। 

(२) सार्वजनिक कार्य (?79॥० छर०7८)--नगरपालिकाएँ शहर को 
सुन्दर व स्वच्छ रखते के लिए भी जिम्मेदार होती है। इसलिए वे सडकें, पुल,. 
सार्वजनिक स्थान, ग्रह और शौचनालय वबनवाती हैं। सडको के दोनो ओर पेड 
लगवाना उनकी मरम्मत का प्रबन्ध करना, सराए वनवाना, रोशनी का प्रवन्ध करना, 
सैरगाह और पार्क वनवाना भी स्युनिस्पल कमेटियो और स्थानीय' स्वशासन सस्थांओो 
का ही कत्तेव्य होता है ॥ 

अनेक स्थानों पर जनसाघारण के मनोरंजन के लिए म्युनिस्पल कमेटियाँ 
सिनेमागृह, नास्यघर, कलर, रेस्तरां, तैरने के लिए तालाव व क्रीडा-स्थल भी 
बनवाती है । 


उपयोगितामूलक सेवाओं का प्रनन्ध--म्युनिस्पल कमेटियाँ वड़े-बडे नगरो मे 
यातायात की सुविधा के लिए मोटरें, बसें व ट्रामें भी चलाती हैं । कई स्थानों पर 
स्थानीय सरकारें ही बिजली का प्रवन्ध भी करती हैं, और रसोई घरो मे इस्तेमाल 
की जाने वाली गैस की सप्लाई भी करती हैं। इंग्लैण्ड मे म्युनिस्पल कमेटियाँ इसी 
तरह के अनेक काम करती हैं। डेयरी फार्म या मुर्गीखाना खोलना भी उपयोगिता-- 
मूलक सेवाश्रो में ही शामिल किया जाता है । म्थुनिस्पल कमेटियाँ भाग बुझाने के 
लिए फायरविग्रेड का प्रबन्ध भी करती है । 

प्रारस्सिक शिक्षा का प्रबन्ध--स्युनिस्पल कमेटियाँ अ्रपने नागरिकों के 
बौद्धिक व मानसिक विकास के लिए भी अनेक प्रयत्न करती है। स्थानीय स्वशासन 
संस्थाएँ ही वच्चो की प्रारम्भिक शिक्षा के लिए प्रारम्भिक स्कूल, माडल स्कूल व 
नरसरियाँ खोलती है। म्युनिस्पल कमेटियाँ प्रोढ शिक्षा व सामाजिक विक्षा केन्द्र 
भी स्थापित करती है। जहाँ म्युनिस्पल कमेटियो के वित्तीय-स्रोत पर्याप्त विस्तृत 
होते हैं बहाँ वे उच्च शिक्षा की व्यवस्था के लिए साध्यमिक-स्कूल व कालिज भी 
खोलती हैं । 

साधारण नागरिको के बौद्धिक व मानसिक विकास के लिए म्युनिस्पल 
कमेटियाँ वाचनालय व पुस्तकालय भी स्थापित करती हैं। हमारे यहाँ वडे-बड़े 
शहरो की म्युनिस्पल कमेटियो ने अनेक स्थानों पर काफी ऊँचे पुस्तकालय खोल रखे” 
हैं। इग्लेण्ड तथा सथुकत राज्य श्रमेरिका इत्यादि देशो मे म्युनिस्पल कमेटियाँ टेकनीकल, 
कामसे व साधारण कालिज भी चलाती हैं । 

मिले-जुले कार्य--उपयुक्त कार्यो के श्रतिरिवत्त हरेक स्थान पर म्युनिस्पल 
कमेटियाँ अपनी-श्रपनी वित्तीय शक्तियो के अनुसार व वेघानिक अधिकार क्षेत्र के 
आधार पर अनेक मिले-जुले कार्य भी सम्पन्त करती हैं। उदाहरण के लिए कई” 


४७६ राजनीति ज्ञास्त्र के मूल सिद्धान्त 


जहरो मे म्युनिस्पल कमेटियाँ अ्रपनी मार्कीट बनाती हैँ जिन में दुकानों को किराये 
पर चढाया जाता है, वे कोश्नापरेटिव स्टोर खोलती हैं या छोटे-छोटे उद्योग-बन्धे भा 
चलाती हैं। पद्दिचमी देशो की म्शुनिस्पल कमेटियाँ बड़े-बड़े उद्योग-धन्धो पा 
सचालन कर श्रपनी बनाई हुई वस्तुओं का विदेशो मे निर्यात भी करती है। 

इनके अलावा स्थानीय स्वशासन सस्थामग्रो के कुछ ऐसे कार्य भी है जिनका 
प्रत्यक्ष सम्बन्ध लोक कल्याण से नही होता । ये कार्य म्युनिस्पल कमेटियों के प्रणासन 
से सम्बद्ध हैं। हरेक म्युनिस्यल कमेटी श्रपने सदस्थो का चुनाव करती है उन मे से 
पदाधिकारियों का चुनाव किया जाता है। म्यूनिस्पल कमेटियाँ अपने स्क्र टियेट का सगठन 
भी करती हैं। इसी तरह से स्थानीय वित्त के नियत्रण व अपने हिसाव-क्ताद के 
परीक्षण के लिए भी म्युनिस्पल कमेटियों को प्रवन्ध करना पडता है। म्थुनिन्पल 
कमेटियाँ टैक्स लगाती हैं और उनके इकट्ठा करने का प्रवन्ध भी करनी है । 

स्थानीय स्वद्ञासन सस्थात्रो के श्लामदनी के साथन (500॥0८४ 06 ॥॥00॥8 
० [.0०४| 50०6 60ए८०॥ए७८७०)-स्थानीय सरफारो की स्वतन्त्रत्ता उनके प्राविक 
साधनों पर आधारित होती है। प्रगर म्युनिस्पल कमेटियो को स्वतन्त्र वित्तीय स्रोत 
न दिए जाएँ तो उनकी स्वायत्तता खत्म हो जायगी। विना पर्याप्त वित्तीय साथनों 
के स्थानीय स्वशासन सस्थाएँ अपना कार्य कुशलतापूर्वक नही कर पायेंगी । स्थानीय 
सरकार के सभी कार्य राप्टू-निर्माण के काय है उनका हमारे देनिक जीवन से 
घनिष्ठ सम्बन्ध होता है । श्रत उन पर सर्चा ही अधिक होता है, उनसे श्रामदनी 
की भादा नही की जा सकती । स्थानीय सरकारो के श्रामदनी के मुरुय-मुख्य स्रोत 
निम्नलिखित हैं-- 

(१) चुगी - जो शहर मे वाहर से आने वाले माल पर लगायी जाती है, 
(२) हाऊस टेक्‍्स (छ००६४ 78४), (३) व्यवसाय टेक्‍्स (?70०5५0०॥9। 78%), 
(४) उपयोगिता मुलक सेवाओं यथा टुगम्वे, चस, विजली, पानी की सप्लाई इत्यादि 
से होने वाली श्रामदनी, (५) म्युनिस्पल सम्पत्ति यथा मकान, दुकानों व सिनेमाघरों 
से होने वाली श्रामदती, (६) सिनेमा शो पर लगाए गए टैक्‍स, (७) स्कूलो, कालिजों 
व हस्पतालो मे इक्डठी की गई फीस, (८) मेले व मण्डियों में विके पशुओो पर 
लगाया गया टैक्‍स, (६) साईकिल, वेलगाडी, ताँगा व रिवशा इत्यादि वाहनों पर 
लगाया गया टेक्स, (१०) लाइसेन्स फीस, (११) और केन्द्रीय व राज्य सरकारों से 
प्राप्त आथिक सहायता। 

परिचिमी देशो मे म्युनिस्पल कमेटियाँ अपनी श्रामदनी को बढाने के लिए अनेक 
प्रकार के उद्योग-धन्घे भी चलाती है। हमारे यहाँ स्थानीय सरकार की श्रामदनी वहुत्त 
सीमित है, इस कारण वे बहुत से लोकोपयोगी कत्तंव्य पूर्ण नही कर पाती । यहाँ तक कि 
आमदनी की कमी की वजह से हमारे देश की म्युनिस्पल कमेटियाँ अपने श्रावश्यक व मूल- 
भूत कर्तव्य भी सन्‍्तोषजनक रूप से पूरे नही कर पाती । सरकार से प्राप्त होने वाली 
सहायता भी अ्रत्वन्त सीमित होती है। परदिचमी देशो की नगरपालिकाश्रों के मुका- 
विजे में हमारी स्युनिस्पल कमेटियाँ बहुत ही अकुशल व निक्रम्मी होती हैं। हमारे 


स्थानीय स्वशासन के लाभ ४७७, 


यहाँ म्थुनिस्पल वित्त का बटवारा भी ठीक नही किया जाता म्युनिस्पल वित्त का 
बडा सिस्सा म्युनिस्पल कमेटी के कर्मचारियों की तनख्वाहों व उनकी इमारतों पर 
खर्च हो जाता है, सार्वजनिक उपयोग की चोर्जे उपेक्षित रहती हैं । 
म्थनिस्पल कमेटियो की आमदनी को बढाने के लिए व उनके कुशल शासन 
प्रबन्ध के लिए अनेक सुझाव दिए गए हैं ।. यह कहा जाता है कि नगरपालिकाग्रो के 
आमदनी के साधनों में वृद्धि हो जानी चाहिए और उन्हें कुछ नए टैक्‍स लगाने का 
ग्रध्िकार दिया जाना चाहिए। इसी तरह उन्हें श्रपनी आमदनी के वढाने के लिए 
सिनेमा-ग़ृह या नाच-घर बनाने चाहिए। छोटे-छोटे उद्योग-धन्धे चलाने चाहिए और 
बस व ट्राम्वे सविस जारी करनी चाहिए। सरकार को भी उनकी पर्याप्त झ्राथिक 
सहायता करनी चाहिए और सार्वजनिक उपयोगो की योजनाएँ पूरी करने के लिए 
विना व्याज कर्ज देता चाहिए। हमारा देश निर्धन देश है, यहाँ के नागरिक श्रधिक टेक्स 
नही दे सकते इसलिए सरकार को स्थानीय सरकारो की अ्रधिक से अधिक आर्थिक 
सहायता करनी चाहिए | 


१६२ स्थानीय स्वशासन के लाभ 


शासल प्रवन्ध की कुशालता--स्थातीय स्वशासन सस्थाएँ शासन मे सुचारुता 
व सरलता उत्पन्न करती हैं। ञ्राज के राज्य' बहुत बड़े-बड़े राज्य है, उनका प्रदेश 
हजारो वर्ग मील होता है। उसमे विविध भाषा-भाषी व धर्मो के मानने वाले लोग 
रहते है। राज्यों की अनेक प्रकार की श्राथिक व राजनीतिक समस्याएं होती है 
जिनका प्रवन्ध केन्द्रीय सरकार को करना पडता है। इन प्रदेशों के प्रशासन की 
कुशलता के लिए सधीयणासन प्रणाली व स्थानीय स्वायत्त शासन व्यवस्था को 
अपनाया जाता है। केनल्‍्श्रोय सरकार को दूर-दूर प्रदेशों मे स्थित नगरो व गाँवो की 
समस्याओं का ज्ञान नही होता । नई दिल्‍ली या चण्डीगढ मे स्थित सरकार धर्मशाला 
या अमृतसर की स्थानीय समस्याश्रों से विस प्रकार अवगत हो सकती है ? केन्द्रीय 
सरकारों के पास इतना समय हो नही होता कि वह देहरादुन घर्मशाला या झतमूंसर 
की गलियों व सडको को सफाई का प्रबन्ध करे प्रत्येक नगर या गाँव की समस्याओ 
वा ज्ञान उन स्थानों पर रहने वाले लोगो वने होता है। अत इनके कुशल प्रवन्ब के 
लिए इनके प्रशासन की जिम्मेदारी इन्हीं स्थानों के रहने वाले लोगों की होनी 
चाहिए । 

अ्रम-विभाजन व केन्द्रीय सरकार के वोऋ में कमी--- एक सुचारू व होशियार शासन 
व्यवस्था का आधार श्रम-विभाजन का नियम है) हम पीछे ही कह झाए हैं कि जहाँ जासन 
की सम्पूर्ण शवितयाँ एक ही स्थान पर केन्द्रित कर दी जाएं या जहाँ पर एक ही सरकार 
को सभी काम करने पड़ें तो वह सरकार कसी भी काम को सन्तोपषजनक ढंग से नहीं 
कर पाएगी । आ्राजकल सरवार के कर्त्तव्यों मे असाधारण अ्रभिवृद्धि हो गई है । और 
वह शासन भार के वोक से दव जातो है | ऐसी झवस्था मे सरकारी शवितयों के बटवारे 
से केन्द्रीय सरकार का बोझ कम हो जाता और वह अपना ध्यान विदेशी मामले, 
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प्रतिरक्षा, यातायात व परिवहन के साधन देश का श्रौद्योगिक व श्राथिक विकास व 
केन्द्रीय वित्त इत्यादि महत्त्वपूर्ण मामलो पर केन्द्रित कर सकती है 
स्थानीय स्वशासन सस्थाओ्रो की स्थापना से सरकारी ख्चें मे मी कमी हो जाती 
है । श्रगर स्थानीय महत्त्व के विषयों के प्रवन्ध की जिम्मेदारी भी केन्द्रीय सरकार की 
ही हो तो उसे इत विषयो के प्रशासन के लिए सरकारी कर्मचारियों की एक वरी 
लम्बी-चौडी सेना ही रखनी पढे और इल्हे वडी तनख्वाहे देती पड । स्थानीय स्वराज्य 
की स्थापना से भव म्युनिस्पल कमेटियो व पचायतो के प्रमुख भ्रधिकारी बिना वेतन 
लिए ही काम करते हैं। 
विकेसद्रीकृत शासन व्यवस्था--हम पीछे देख चुके हैं कि प्रजातत्रात्मक प्रवृत्तियो 
की रक्षा' के लिए विकेन्द्रीकृत शासन व्यवस्था अत्यन्त श्रावश्यक है । हम भ्रक्सर देखते 
हैं जिन देशो मे शासन शक्ति का श्रत्यधिक केन्द्रीकरण किया जाता है वहाँ ताना- 
शाही का विकास आसानी से हो जाता है। विकेन्द्रीकृत शासन प्रणाली के फलस्वकप 
शासन शक्ति भ्रनेक स्थानों पर बटी रहती है श्रत वह किसी एक तानाशाह के हाथ 
में केन्द्रित नही हो सकती । 
शासन शक्ति का विकेन्द्रीकरण्प वेयक्तिक स्वतत्नता का पोषक व अतिशासन 
(0ए०: 0०ए०:४77०:५) को रोकने वाला होता है । शासन दाक्ति के केन्द्रीकरण के 
फलस्वरूप व्यवित की महत्ता घट जाती है, वह शासन की मद्षीनरी के नियन्रण मे 
कोई हिस्सा नही बेटा पाता । इस कारण वह शासन संचालन मे कोई दिलचस्पी नही 
लेता । ऐसी श्रवस्था मे प्रजातत्र का मूलभूत भ्राघार ही खत्म हो जाता है। शासन 
से नागरिको की दिलचस्पी पैदा करने के लिए श्र प्रजातन्न को एक वास्तविकता 
बनाने के लिए यह झावश्यक है कि राजनीतिक व आर्थिक शक्तियो का अधिक 
से अधिक विकेन्द्रीकरएा किया जाए। स्वशासन सस्थाश्नो की स्थापना से कुछ सीमा 
तक इस उह श्य की प्राप्ति सम्भव हो जाती है। 
स्थानीय स्वद्ासन सस्थाश्रो की स्थापना से नौकरशाही की महत्ता भी घटती 
है। ज्यों-ज्यो राज्य के कर्तव्यों में प्रभिवृद्धि हुई---त्यो-त्यो नौकरशाही की, महत्ता' भी 
चढ़ती गई है। नौकरशाही हृदय-हीन व श्रकुशल होती है, जनसामान्य से उसे किसी 
प्रकार की सहानुभूति नही होती । प्रजातत्र की वास्तविक श्रनुभृति के लिए नौकरशाही 
की दावितयो में कमी भ्त्यन्त झावष्यक है । 
दिक्षात्मक सहत्ता--स्थानीय शासन की महत्ता केवल इसी वात मे नहीं है 
कि यह नागरिक व शासन सत्ता मे सहयोग को बढाता है--वह शासन की मशीनरी पर 
नागरिक के प्रत्यक्ष नियनरा में भ्रभिवृद्धि करता है। वल्कि उसकी इस वात के लिए 
भी प्रशसा की जाती है कि पह प्रजातन्न की ट्रेनिंग देता है, लोगो मे उत्तरदायित्त्व की 
भावना व राजनीतिक चेतना उत्पन्न करता है। जनसाघारण राष्ट्रीय या भ््तर्राष्ट्रीय 
भमलो में इतनी दिलचस्पी नहीं लेते, उनकी रुचि स्थानीय मामलों मे श्रधिक होती 
है। म्युनिशस्तिपल कमेटियो के चुनाव मे वोटरो को श्रच्छी ट्रेनिंग मिलती है। 
नागरिक अपने त्तग वातावरण से निकल राजनीतिक व झ्राथिक मामलो में दिलचस्पी 


स्थानीय स्वशासन के लाभ ४७९६ 


लेता है। इसी प्रकार स्थानीय सरकारें देश के भावी शासको को भी उत्पन्न करती 
हैँ । हम देखते हैं कि विभिन्‍न राज्यो के सफल शासक पहले म्यूनिस्पल कमेटियों के 
अध्यक्ष या किसी कारपोरेशन के मेयर रह चुकते हैं श्ौर तत्परचात देश के ऊँचे-ऊँचे पदो 
'पर पहुँचते हैं। हमारे यहाँ पण्डित नेहरू व सरदार पटेल इत्यादि ने प्रशासन के 
उत्तरदायित्व सम्भालने की प्रारम्भिक ट्रेनिंग म्थुनिस्पल कमेटियो मे ही प्राप्त की है। 
सुप्रसिद्ध फ्रव विचारक डी ताकविल ने ठीक ही कहा है कि 'नागरिको की इव 
स्थानीय सस्थाओ्रो मे राष्ट्री की शक्ति निहित रहती है । जिस तरह विज्ञान के लिए 
प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य है । उसी तरह स्वाधीनता के लिए नागरिक सभाएं अ्रत्ति- 
वायं हैं। एक राष्ट्र स्वतन्त्र सरकार का सगठन तो कर! सकता है लेकिन स्थानीय- 
स्वशासन की भावना के विना इन में नागरिक स्वतत्रता की भावना का जन्म सम्भव 
नही।। इस तरह से स्थानीय स्वशासन सस्थाएँ प्रजातत्रात्मक ज्ञासन प्रणाली के 
लिए शिक्षण केन्द्रो का काम करती हैं । 

स्थानीय स्वव्ञासत की सफलता की कुछ श्रावश्यक जझतें--हमारे यहाँ पर्याप्त 
लम्बे अर्से से स्थानीय स्वशासन सस्थाएं मौजूद हैं लेकिन उनका काम-काज सनन्‍्तोषजनक 
सही । श्रधिकतर हमारे यहाँ की पचायतें व म्युनिस्पल कमेटियाँ पार्टीवाजी व जाति- 
चाद का गढ बन जाती हैं। स्थानीय सस्थाओ के चुनाव में जाति-पाति धर्म और 
विरादरी की दुहाई दी जाती है | ऐसे लोग नगरपालिकाओ के करणंधार बन जाते हैं 
जो स्वंथा अश्रशिक्षित और प्रतिक्रियावादी होते हैं । ऐसे लोगो को प्रशासन का कतई 
कोई अनुभव नही होता और वे प्रशासन मे भ्रष्टाचार व पक्षपात पैदा कर देते है । 
ऐसी अवस्था में स्थानीय स्वशासन सस्थाएं प्रजातत्र की छिक्षा नहीं दे पाती और 
उनकी झसली उपयोगिता खत्म हो जाती है। 

प्रजातन्‍्त्र की तरह स्थानीय स्वशासन की सफनता के लिए भी कुछेक शर्तों 
का पुरा करना श्रावश्यक होता है। सर्वप्रथम तो स्थानीय' स्वशासन की सफलता के 
लिए लोगो के भ्ाचरण का स्तर बहुत ऊँचा होना चाहिए। जन घक नागरिक ईमान- 
दार व कत्तेव्य परायण नहीं हैं; स्थानीय स्वशासन सस्थाएँ सफलतापूर्वक कार्य 
नही फर सकती । जनसाघारण मे लोक सेवा की भावना होनी चाहिए। उनमे 
राजनीतिक व श्राथिक समस्याञ्रो के समझने की शक्ति होनी चाहिए । श्रगर जन- 
साघारण अपने व्यक्तिगत या जातिगत स्वार्थों के लिए सामाजिक हितो की उपेक्षा 
करें तो स्वशासन सस्याएँ प्रपने उद्देश्य को प्राप्त नही कर पायेंगी। 

स्थानीय स्वशासन की सफलता के लिए नागरिको का बौद्धिक स्तर भी काफी 
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ऊचा होना चाहिए। उनमे पर्याप्त राजनीतिक चेतना होनी चाहिए और सार्वजनिक 
विपयो पर स्वतन्त्रतापूर्वक विचार करने व उनपर फंसले करने की क्षमता होनी 
चाहिए । उन्हें स्थानीय मामलों मे दिलचस्पी लेती चाहिए और स्थानीय सस्थाओओ के 
प्रशासन बी निष्पक्ष व रचनात्मक आलोचना करनी चाहिए । प्रवुद्ध जनमत प्रजा- 
तनन्‍्त्र की सफलता की सबसे बडी णर्त है । 

स्थादीय स्वशासन क्षेत्र मे पार्टीवाजी को दूर रखना चाहिए। वोटरों को 
भी चाहिए कि वे जब अपने प्रतिनिधि चुने तो वे उम्मीदवारों की बौद्धिक व 
मानसिक योग्यता, उनका समाजसेवा भाव और उनके चरित्र का ख्याल रखे। 
वे अपने प्रतिनिधियों का चनाव जाति-पाति, धम या बिरादरी के झ्राघार पर न करे । 

स्थानीय स्वज्ञासन वी सफलता उनके स्वनन्त्र वित्तीय स्रोतों पर भी झाधित 
होती है। स्थानीय सरकारों को कुछ महत्त्व पूर्ण टेक्स लगाने व उद्योग-घन्धे जारी 
करने का अधिकार होना चाहिए । सरकार को भी उनकी पर्याप्त आर्थिक सहाण्ता 
करनी चाहिए और सार्वजनिक हित के काय सम्पन्त करने के लिए अनुभव के 
अलावा विना व्याज के कर्ज भी देना चाहिए । 

स्थानीय सरकारो को असली श्रर्थों मे स्वायत्तता या स्वराज्य प्राप्त होना 
चाहिए। केन्द्रीय सरकार को उनके प्रान्तरिक म,मलो में या नित्य प्रति के शासन 
सच।लन में कम-से-कम दखल देना चाहिए। साधारणत केन्द्रीय सरकार को 
स्थानीय सस्थाझ्रो की कार्यवाही के निरीक्षण व तियत्रगा का अधिकार होता है 
लेक्नि केन्द्रीय सरकार को झपने इस अधिकार का इस्तेमाल इस तरह से करता 
चाहिए की जिस से स्थानीय प्रेरग्गा व उत्तरादायित्व भावना सत्म न हो जाए। शिक्षा 
सावजनिक स्वास्थ्य और सफाई इत्यादि कुछ ऐसे महत्त्वपृण विषय है जिनके लिए 
सभी स्थानीय स्वज्ञासन संस्याएँ अपनो-श्रपनी स्वतन्त्र नीति का अनुसरण नही कर 
सकती ह । ऐसे विपयो में स्थानोग्र सरकारे केन्द्रीय सरकार के नियत्रश व देख-रेख 
में काप बरती है। अक्सर इन विपयो मे केन्द्र य सरकार नीति विर्धारित करती है 
जिनवा पालन स्थानीय स्वशासन सस्थाझ्ो द्वारा करवाया जाता है। इसी तरह से 
केन्द्रीय सरकार को स्थानीय स्वशासन सस्थाओ के नित्त का भी थोडा-बहुत नियत्रण 
करना चाहिए। उन्हे यह देखना चाहिए कि स्थानीय स्वशासन सस्थाएँ फज्ञल- 
खर्ची न करें वे अपने वित्त क्ा उचित वटवारा करे। केन्ट्रोय सरकार स्थानीय 

सरकारों के वित्त की देख-भाल के लिए लेखा-परीक्षफऊ वतियुक्तत करती है। लेकिन 
अन्य मामलो की तरह से आथिफ मामलो ने भी स्थ,नीय सरकारों को पर्याप्त 

स्वावत्तता प्राप्त होनी चाहिए। 

स्थानीय स्वश्ञामन मसम्थाग्रो वी सफलता के लिए जनसा|धारण का शिक्षित 
होना भी जरूरी है। शिक्षित होन पर ही जनसाधारण श्रपनी राजनीतिक सुकबवृक 
का ठीक इस्तेमाल कर सगे । शिक्षित नागरिक अपने अधिकारों के प्रति सजग व 
जागरूक होता है। वे कूठे वायदो के मांसि मे नदी श्राते और न ही वह जाति-पाति 
और धर्म या विरादरी के विचारो से श्रनुप्रारित होता है। शिक्षा से मनुष्य में झात्म- 


स्थानोय स्वशासन के लाभ डंघ१ 


विश्वास व स्वतन्त्रतापूर्वक निर्णय करने की शक्ति उत्पन्न होती है । 
स्थानीय सरकार की सफलता की ये शर्ते केवल हमारे देश पर ही लागू 
नही होती, ये सभी जगह आवश्यक हैं । 


व्राफ्रणांशां (ए९४णा5 


औिट्िशिशाटर, 
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राज्य स्द्वं अर ट्‌ 
ज्य के उद्दं श्थ और कत्त व्य 
(घ्मछ एमए &प्0 एएम्रटया0प्र5 09 "'्र5 54879) 


१६३ राज्य साधन है श्रथवा साध्य ? 


राज्य का उद्देश्य क्या है ”? राज्य साधन है भ्रथवा साध्य ? यह श्रत्यन्त 
महत्त्वपूर्णों प्रइन है। राज्य की प्रकृति, उसका भ्रधिकार-क्षेत्र तथा उसकी उपयोगिता 
इत्यादि का समुचित ज्ञान इन प्रइनों के ठीक-ठीक उत्तर पर ही निर्भर है। प्राचीन 
समय के अ्रधिकाश विचारको ने राज्य को साध्य (870) रूप मे स्वीकार किया है, साधन 
रूप में नहीं । प्लेटो और भ्ररस्तु दोनो ही राज्य' को साध्य रूप मे स्वीकार करते हैं । 
दोनो ही राज्य तथा समाज को एक रूप समभते हैं | झरस्तु का कथन है कि राज्य का 
उदय वैेयक्तिक जीवन को सुरक्षा फे लिए हुआ परन्तु वह मनुष्य जीवन को सर्वेप्रकार 
से सम्पन्न बनाने के लिए फायस रहता है । मनुष्य जीवन का वास्तविक मूल्य राज्य 
फे भीतर है राज्य से बाहर नहीं। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नही जो राज्य 
की पहुँच से परे हो | राज्य मनुष्य जीवन को सम्पूर्ण रूप से नियन्त्रित कर सकता है, 
अत राज्य ही सव कुछ है, राज्य ही साध्य है। प्राचीन यूनानी विचारको के ऐसे 
विचार का एक बडा कारण यह भी था कि वे राज्य को सावयव (078भ॥०) 
मानते थे । 

भ्ररस्तू के बाद इस प्रइन पर अन्य दृष्टिकोण से विचार किया गया। भ्रधि- 
काश विचारको ने राज्य को श्रप्नाकृतिक तथा बनावटी (#0ग०४)) माना, 
उन्होंने राज्य की उपस्थिति को मनुष्य के आत्मज्ञान मे वाघारूप स्वीकार किया । 
रोमन विचारको ने तो इस भ्रदन पर बहुत्त ध्यान नही ही दिया । रोमन साम्राज्य के 
श्नन्तर जो भ्राजकतापूर्ण हालत पैदा हो गई थी उसमे राज्य, चर्च तथा सामन्तवर्गं 
में सघर्ष चलता रहा | नैतिक रूप से चर्च को उच्च तथा राज्य को हीन सस्था माना 
गया । राज्य को सेण्ट आगस्टाइन पाप का परिणाम मानता है। निद्चय हो उसका 
दृष्टिकोण पुराने दाशंनिकों से भिन्‍न था। वह श्रस्तू की तरह राज्य को एक प्राकृतिक 
तथा नैतिक सस्था नहीं मानता, श्रत वह उसे केवल मात्र नकारात्मक (८४०२७) 
कत्तंज्य ही सौंपता है। उसके मतांनुसार राज्य एक साधन मात्र है, भौर साधन भी 
घटिया दर्ज का जिसे कि किसी प्रकार से भी श्र ष्ठ तथा उच्च नही कहा जा सकता। सेण्ट 
आरागस्टाइन के भ्रनन्‍्तर लगभग सभी विचारको ने चर्च की श्र ष्ठता तथा राज्य की हीनता 
को स्वीकार करते हुए राज्य को साधन मात्र माना है। सामन्ती व्यवस्था के समाप्त होने 
पर झौर नये राष्ट्रीय. राज्यो के विकास के फलस्वरूप श्रवाधणक्ति सम्पन्त निरंकश 
राज्यो का विकास हुआ । राष्ट्रीय राज्यो की निरकृश शक्ति के समर्थंत्र मे राज्यो की 





राज्य साधन है श्रयवा साध्य ४ंघ३ 


द्ेवीय उत्पत्ति (0ए76 007 ० 7॥6 888०) और राजा के देवीय श्रधिकारो 
के सिद्धान्त (0णा6 7२8॥65 ० 085) का विकास हुआ । इन सिद्धान्तों द्वारा 
राज्य की नैतिक श्र ष्ठता तो मानी गई, परन्तु उन्होंने राज्य तथा सम्राट्‌ का एकी- 
करणा कर राज्य को असीम तथा शअ्रवाघश्शक्ति देने का समर्थेन किया । राज्य के कत्तेव्य 
क्या हो ”? वह स्वय साध्य है या वह केवल साधन मात्र ? इन प्रदनों का सन्‍्तोषजनक 
उत्तर नहीं दिया । देवीय गुण सम्पन्त होने के कारण राज्य व्यक्ति की अपेक्षा ऊँचा 
है, ऐसा परिणाम हम उपयु क्‍त सिद्धान्त से अवश्य निकाल सकते हैं | परन्तु राज्य की 
इस श्रेष्ठता का यह आधार वैज्ञानिक नही था और न ही वैसा तकंसम्मत जैसा कि 
प्लेटो और अरस्तू का था। राज्य देवीय गुण सम्पन्न है, राजा देवीय शक्ति का 
प्रतिनिधि है, इस कारण वह उच्च तथा श्रष्ठ है| 

भारतवषे मे भी राज्य की देवीय उत्पत्ति के सिद्धान्त का प्रचलन था, परन्तु 
यहाँ राजा को असीम और अवाधशक्ति सम्पन्न नहीं माना जाता था । वे राज्य की 
तथा राज धर्म की अ्ष्ठता को अवदय स्वीकार करते थे, परन्तु उसे साधनरूप मे 
स्वीकार करते थे, साध्यरूप मे नही । वस्तुत. हमारे यहाँ तो व्यक्ति ही सम्पूर्ण ब्य- 
वस्था का केन्द्र माना जाता है। व्यक्ति का परम उद्देद्यः श्राध्यात्मिक है--आ्रात्म- 
ज्ञान की प्राप्ति है। 'श्रात्मनस्तु कामाय सर्वे प्रियं भवति” इसी उद्देश्य को सामने रख 
सम्पूर्ण सामाजिक व्यवस्था का संगठन श्रावश्यक माना जाता है। राज्य का उद्देश्य 
चैयक्तिक जीवन की पूर्णाता है, उसके लिए घ॒र्म अर्थ, काम तथा मोक्ष की प्राप्ति के 
लिए उचित परिस्थितियो का हमारे यहाँ निर्माण है। सेद्धान्तिक रूप से राजा को प्रजा 
के नेता के रूप मे स्वीकार करते हुए भारतीय नागरिक उससे उच्च नेतिक आचरण की 
उम्मीद करता था | महाभारत मे राज्य-धर्म की श्रेष्ठता पर श्रपने विचार प्रगट करते 
हुए भीष्म ने कहा है कि अन्य सभी धर्म राज-धर्म के अधीन हैं, क्योकि एक श्रेष्ठ राज्य 
भे ही सभी धर्मों का समुचित पालन हो सकता है । यदि राजा, घ॒र्मं का पालन करेगा 
तो समस्त प्रजा धर्म का अ्रनुसरण करेगी और यदि राजा ही अ्रधर्मी होगा तो समस्त 
अजा तो श्रधर्मो होगी ही, साथ ही राजा सहित प्रजा का नाश भी होगा । इस लोक की 
सब प्रकार की उन्‍नति तथा प्रजा का कल्यारए राजघर्म के अन्तर्गेत ही सम्भव है ॥7 
प्राचीन विचारको के मतानुसार राजा का सयमी, व़्ती, परोपकारी तथा निस्वार्थी होना 
उाजमी है। इस प्रकार हमारे यहाँ राज्य को साधनरूप स्वीकार करते हुए उसका 
उद्देश्य नतिक तथा आध्यात्मिक स्वीकार किया गया है । 

परद्चिम मे राज्य के देवीय उत्पत्ति के सिद्धान्त के पत्तन के अ्नन्तर राज-घर्म 
(कत्तंव्य) की एक नये दृष्टिकोण से व्याख्या की जाने लगी । लॉक, हॉब्स तथा रूसो 





सर्वे धर्मा राज ध॒र्मा प्रधाना. सर्वे वर्णा पाल्यमाना भवन्ति | 
सर्वस्त्यागो राजा घर्मेंपु राजस्त्यागधर्म चाहुरग्नयं पुराणाम्‌ ॥ 
सर्वेत्यागा राजघर्मेषु द्रष्टा. सर्वादीक्षा राज पर्मेपु यो. । 
सर्वा विद्या राज घधर्मेपु युक्ता: सर्वेलोका राजघर्मे प्रविष्टा ॥ 


श्प् 
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१६३ राज्य साधन है श्रथवा साध्य 


राज्य का उद्देश्य क्या है ? राज्य साधन है अथवा साध्य ? यह श्र 
महत्त्वपूर्ण प्रश्न है। राज्य की प्रकृति, उसका भ्रधिकार-क्षेत्र तथ। उसकी उपयोगि 
इत्यादि का समुचित ज्ञान इन प्रश्नों के ठीक-ठीक उत्तर पर ही निर्भर है। प्रार 
समय के भ्रधिकाश विचारको ने राज्य को साध्य (870) रूप मे स्वीकार किया है, सा 
रूप में नहीं । प्लेटो और अरस्तू दोनो ही राज्य को साध्य रूप मे स्वीकार करते 
दोनो ही राज्य तथा समाज को एक रूप समभते हैं | भ्ररस्तू का कथन है कि राज्य 
उदय वेयक्तिक जीवन की सुरक्षा के लिए हुआ परन्तु वह मनुष्य जीवन को सर्वप्रः 
से सस्पन्त बनाने के लिए कायम रहता है। मनुष्य जीवन का वास्तविक सुल्य र 
के भीतर है राज्य से बाहर नहों। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नही जो र 
की पहुँच से परे हो | राज्य मनुष्य जीवन को सम्पूर्ण रूप से नियन्त्रित कर सकता 
शत. राज्य ही सब कुछ है, राज्य ही साध्य है। प्राचीन यूनानी विचारको के 
विचार का एक बडा कारण यह भी था कि वे राज्य को सावयव (07880 
मानते थे 
श्ररस्तू के वाद इस प्रश्न पर भन्य दृष्टिकोण से विचार किया गया । भ्न 
काश विचारको ने राज्य को श्रप्माकृतिक तथा बनावटी (पाक) मा 
उन्होंने राज्य की उपस्थित्ति को मनुष्य के भ्रात्मश्ञान में बाघारूप स्वीकार किय 
रोमन विचारकों ने तो इस प्रश्न पर बहुत ध्यान नही ही दिया । रोमन साम्राज्य 
झनन्‍्तर जो अराजकतापूर्ण हालत पैदा हो गई थी उसमे राज्य, च्चे तथा सामन्त 
में सघर्ष चलता रहा | नैतिक रूप से चर्च को उच्च तथा राज्य को हीन सस्था म 
गया । राज्य को सेण्ट आगस्टाइन पाप का परिणाम मानता है। निश्चय ही उस 
दृष्टिकोण पुराने दाश्निकों से भिन्‍न था । वह भरस्तू की तरह राज्य को एक प्रार्का 
तथा नेतिक सस्या नही मानता, भ्रत वह उसे केवल मात्र नकारात्मक (२८४७६ 
कत्तेंव्य ही सौंपता हैं) उसके मतांनुसार राज्य एक साधन मात्र है, और साधन 
घटिया दर्जे का जिसे कि किसी प्रकार से भी श्रे षठ त्तथा उच्च नही कहा जा सकता। २ 
झागस्टाइन के झननन्‍्तर लगभग सभी विचारकों ने चर्च की श्र ष्ठता त्था राज्य की ही 
को स्वीकार करते हुए राज्य को साधन मात्र माना है। सामन्ती व्यवस्था के समाप्त । 
पर और नये राष्ट्रीय राज्यों के विकास के फलस्वरूप ब्रवाघदाक्ति सम्पन्त निर॑ 
राज्यो का विकास हुआ राष्ट्रीय राज्यो की निरकृश दाक्ति के समर्थन मे राज्यों 


राज्य साधन है श्रथवा साध्य है 


दार्शनिक पहलुओं को प्रस्तुत किया है। उनका कथन है कि-राज्य की श्रेष्ठता और 
उच्चता उसकी सैनिक-शक्ति की उच्चता पर निर्भर है। राज्य के इस उद्देश्य की 
प्राप्ति के लिए व्यवित्त को वेखटके साधनरूप में इस्तेमाल किया जा सकता हैं। वे 
राज्य को साधन न मान साध्य मानते हैं। 

परन्तु राज्य की वास्तविक प्रकृति का तथा उसके कत्तंव्य का ज्ञान उपयु कत 
विचारको द्वारा ठीक-ठीक ढंग से पेश नही किया गया है। राज्य को साध्य मानने का 
कारण राज्य तथा समाज को एकता का भ्रामक सिद्धान्त है। पुराने प्रीक विचारको 
ने राज्य तथा समाज मे कोई भेद नहीं किया और यही कारण है कि वे राज्य को 
चैयक्तिक जीवन के सभी पक्षो के नियमन का श्रघ्विकार दे देते हैं, इसी कारण वे 
*राज्य को साधन नही अपितु साध्य रूप मे स्वीकार करते हैं । आज का समाजश्ञास्त्री 
राज्य तथा समाज में भेद करता है। वह सामाजिक जिन्दगी की स्वतन्त्र स्थिति स्वीकार 
करता है। वह राज्य को समाज का एक भाग ही मानता है। राज्य हमारे सम्पूर्ण 
सामाजिक जीवन को झपने भीतर नही समेट सकता | वहुसमुदायवादियों (?]एा७- 
]88) ने इसी वात पर वल दिया है । उत्तके कथन मे पर्याप्त सत्यता है। हमारे 
जीवन की जितनी स्वाभाविक अभिव्यक्ति सामाजिक समुदायों मे सम्भव है, वैसी 
राज्य मे नही है। राज्य जेसा कि मेकआइवर का विश्वास है हमारे गौण सम्वन्धों 
($८८०7०श५9 #८४४०॥$) का प्रतिनिधित्व करता है। श्रादर्शवादी विचारको 
की अन्त धारणाओ का आधार भी राज्य तथा समाज की मिथ्या एकरूपता ही है। 
राज्य की नेतिक सत्ता को तो हम श्रवइ्य स्वीकार कर सकते है परन्तु उसकी नैतिक 
ओणष्ठता एक विवादास्पद प्रश्न है । आज के बहुसमुदायवादी राज्य की नैतिक श्रेष्ठता 
को किसी भी रूप में स्वीकार नही करते । 

व्यक्तिवादी विचारकों की घारणाएँ भी अ्रान्त तथा एक पक्षीय हैं। श्राज 
तेन्थम, स्पैन्सर तथा मिल के इस सिद्धान्त को कि राज्य एक आवश्यक बुराई है स्वी- 
कार नही किया जाता । राज्य भी उसी प्रकार प्रकृत है जैसे समाज मे प्राप्य अन्य 
समुदाय । मिल इत्यादि ने राज्य को व्यक्ति-स्वतन्त्रता के शत्रु के रूप मे प्रस्तुत किया 
है, जो बिलकुल गलत है। यह कहना भी ठीक नही कि राज्य के कार्यों में अ्भिवृद्धि 
हो जाने के फलस्वरूप व यक्तिक स्वतन्त्रता के खत्म होने की सम्मावना रहती है । 
निश्चिय ही राज्य अपने श्राप मे ही साध्य नही, वह साधनस्वरूप है, परन्तु वह इतना 
निम्न कोटि का साधन नहीं जितना कि व्यक्तिवादियों ने उसे चित्रित किया है | 
दूसरा व्यवितवादी राज्य के उद्देश्य को भी श्रत्यन्त सकुचित बना देते हैं, वे उसे कोई 
नैतिक तथा सामाजिक कल्याण का कार्य नही सौपत्ते । 

राज्य को पाशविक-शक्ति का प्रतिनिधि मान उसे शवित सग्रह का ही कार्य 
सौंपना भी सर्वधा गलत है। शक्ति (707००) राज्य का एक आवश्यक श्रग है, 
परन्तु वह राज्य का साध्य (70 ) नही है । ऐसा राज्य वैयक्तिक स्वतन्त्रता का और 
उसके विकास का सबसे वडा झन्रु होगा | जमंनती तथा इटली के फासिस्ट राज्यों का 
ऐसा ही रूप था| यहाँ व्यक्ति को और उसकी स्वतन्त्रता को तिरस्कार की हृष्टि से 


डदोई राजनीति शास्त्र के मूल सिद्धान्त 


तीनो ने राज्य के श्रनुवन्ध सिद्धान्त (वाणाए ण 3860० ८०णाए४०) द्वार 
राज्य प्रकृति की व्याख्या करते हुए उसे अरप्राकृतिक (8700८) माना है। हॉव्स 
का राज-धर्म बहुत सकुचित है, उसका कथन है कि राज्य का कत्तंव्य केवल नकारा- 
त्मक है, उसका उद्देश्य व्यवित सुरक्षा के लिए राज्य-शक्ति का उपयोग करना मात्र 
है। लॉक के विचारों मे हमे प्राधुनिक व्यवितवाद के बीज मिल जाते है। उसका 
कथन है कि राज्य का उद्देश्य मानवीय कल्याण तथा वेयक्तिक सम्पत्ति को 
सुरक्षा है। राज्य की शक्ति भ्रसीमित नहीं, उसके कत्तव्यों का आधार व्यक्ति के 
प्राकृतिक अधिकार ('पक्वाप्ता परष्टा/9) है। इन अ्रधिकारों की स्रक्षा तथा 
उनकी ठीक-ठीक श्रनुभूति (२८४॥६४४०07) के लिए राज्य की रचना की जाती है। 
अत लॉक के अनुसार राज्य केवल साधनामात्र है, साध्य नहीं। झुूसो के विचारों मे 
पर्याप्त आत्मविरोध है । प्रारम्भ मे रूसो ने जो कुछ कहा उसके भ्राधार पर तो हम 
उसे व्यक्तिवादी ही कह सकते है, परन्तु वाद मे उसके विचारों में समूहवाद (20- 
]९०४शथा०)) के दर्शन हो जाते है । वह राज्य को नैतिक सस्था मानता है और उसे 
साधनरूप मे स्वीकार करता है। परन्तु रूसो के विचारों का अनुसरण करते हुए 
जमंनी के आदशंवादी विचारको ने राज्य को साधन न मान साध्य स्वरूप माना है । 
काट, हीगल, नीत्शे तथा व्लशली के मतानुसार राज्य साधन नही साध्य है । वह स्व- 
श्रेष्ठ भर सर्वोच्च नतिक सस्‍्था है । हीगल तो उसे दँवीय स्वरूप प्रदान कर पथ्वी 
पर ब्रह्म के साक्षात्‌ रूप (शाला 0 0506 ०॥ ८४४॥) में स्वीकार करता 
है । राज्य का अपना व्यवितत्व है, उसकी अपनी इच्छा है वह समाज के सभी सदस्यों 
से ऊपर भौर स्वतन्त्र है। राज्य की इस उच्चता तथा श्रेष्ठता का समर्थन इस्लेण्ड 
के आदर्शवादी विचारक वोसांके तथा ब्रैडले ने भी किया है। 

श्राद्शवादियो की राज्य सम्बन्धी उपयुक्त घारणा के विपरीत ऐडम स्मिथ, 
वेन्थम, मिल तथा स्पेन्सर इत्यादि ने राज्य को एक श्रावश्यक बुराई के रूप मे स्वी- 
कार करते हुए उसे व्यक्तिहित की प्राप्ति के लिए एक साधन के रूप मे स्वीकार किया 
है | उनके मतानुसार व्यक्षित साध्य हे और राज्य साधन । उनका कथन है कि राज्य 
को हमारे वेयक्तिक जीवन मे कम-से-कम दखल देना चाहिए । अत्येक व्यक्ति यह 
जानता है कि उसका हित किस में है, उसकी स्वार्थसिद्धि का सर्वश्रेष्ठ साधन क्‍या 
है? वह इतना वुद्धिसम्पल्त तथा परोपकार-भावना-सम्पन्न भी है कि अपने स्वार्थ 
साधन के हित अन्य सामाजिक सदस्यों का अहित नही करेगा। स्पैन्सर ने प्राणी- 
विज्ञान के आधार पर वेयवितक जीवन में राज्य के दखल का जोरदार विरोध किया 
है । मिल ने नतिक उद्देश्यों को सामने रख राज्य से ऊपर व्यक्ति की सत्ता को स्वी- 
कार किया है ।वेन्यम का कथन है कि राज्य का उद्देश्य अधिक-से-पअधिक व्यक्तियों के 
जीवन को भ्रघिक-से-प्रक्षिफ आनन्दपुर्ण बनाना है। 

कुछ अन्य विचारको ने राज्य को शक्ति का स्वरूप मान उसका उद्देश्य 
अधिक-से अधिक शव्ति सग्रह करना बतलाया है। जमंन दाशंनिक नीत्शे, ट्रीटुइके 


राज्य साधन है श्रथवा साध्य ध्नप्‌ 


दाशंनिक पहलुओ को प्रस्तुत किया है। उनका कथन है कि राज्य की श्रेप्ठता और 
उच्चता उसकी सैनिक-शक्ति की उच्चता पर निर्भर है। राज्य के इस उद्देश्य की 
प्राप्ति के लिए व्यवित को वेखटके साधघनरूप मे इस्तेमाल किया जा सकता है। वे 
राज्य को साधन न मान साध्य मानते हैं । 

परन्तु राज्य की वास्तविक प्रकृति का तथा उसके कत्तंव्य का ज्ञान उपय कत 
विचारको द्वारा ठीक-ठीक ढग से पेश नही किया गया है। राज्य को साध्य मानने का 
कारण राज्य तथा समाज को एकता का भ्रामक सिद्धान्त है। पुराने ग्रीक विचारकों 
मे राज्य तथा समाज मे कोई भेद नही किया और यही कारण है कि वे राज्य को 
चैयक्तिक जीवन के सभी पक्षो के नियमन का श्रधिकार दे देते है, इसी कारगा वे 
राज्य को साधन नही अपितु साध्य रूप मे स्वीकार करते हैं । आ्राज का समाजणास्त्री 
राज्य तथा समाज मे भेद करता है। वह सामाजिक जिन्दगी की स्वतन्त्र स्थिति स्वीकार 
करता है। वह राज्य को समाज़ का एक भाग ही मानता है। राज्य हमारे सम्पूर्ण 
सामाजिक जीवन को अ्रपने भीतर नहीं समेट सकता | बहुसमुदायवादियों (?|प:४- 
॥४$) ने इसी वात पर बल दिया है। उनके कथन मे पर्याप्त सत्यता है। हमारे 
जीवन की जितनी स्वाभाविक अभिव्यक्ति सामाजिक समुदायों मे सम्भव है, बैसी 
राज्य मे नही है। राज्य जेसा कि मेकश्राइवर का विश्वास है हमारे गौरा सस्वस्थीं 
($८८णातथाए ॥८)४४०४७) का प्रतिनिधित्व करता है। श्रादर्णवादी विचारफो 
की आतन्त घारणाओ का श्राधार भी राज्य तथा समाज की मिथ्या एकरुपता ही $। 
राज्य की नेतिक सत्ता को तो हम अवद्य स्वीकार कर सकते है परन्तु उसकी नैतिक 
स्रेष्ठता एक विवादास्पद प्रइन है । श्राज के वहुसमुदायवादी राज्य की नैतिक श्रेप्ठता 
को किसी भी रूप मे स्वीकार नही करते । 

व्यक्तिवादी विचारकों की धारणाएँ भी श्रान्त तथा एक पक्षीय' है। आराज 
चेन्थम, स्पैन्सर तथा मिल के इस सिद्धान्त को कि राज्य एक आवश्यक बुराई है स्वी- 
कार नही किया जाता । राज्य भी उसी प्रकार प्रकृत है जैसे समाज मे प्राप्य अन्य 
समुदाय । मिल इत्यादि ने राज्य को व्यक्ति-स्वतन्त्रता के शत्रु के रूप मे प्रस्तुत किया 
है, जो बिलकुल गलत है। यह कहना भी ठीक नही कि राज्य के कार्यों मे अ्रभिवृद्ध 
हो जाने के फलस्वरूप वैयक्तिक स्वतन्त्रता के खत्म होने की सम्भावना रहती है । 
निश्चिय ही राज्य श्रपने आप मे ही साध्य नहीं, वह साथनस्वरूप है, परन्तु वह इतना 
निम्न कोटि का साधन नही जितना कि व्यक्तिवादियों ने उसे चित्रित किया है | 
दूसरा व्यवितवादी राज्य के उद्देश्य को भी भ्रत्यन्त सकुचित्त बना देते हैं, वे उसे कोई 
नैतिक तथा सामाजिक कल्यारा का कार्य नही सौपते । 

राज्य को पाशविक-शवित का प्रतिनिधि मान उसे शवित सग्रह का ही कारये 
सौंपना भी सर्वथा गलत है । शक्ति (07८०) राज्य का एक झावश्यक अग है 
परन्तु वह राज्य का साध्य (छग0 ) नही है । ऐसा राज्य वेयक्तिक स्वतन्त्रता का और 
उसके विकास का सबसे बडा शत्रु होगा । जमंनी तथा इटली के फासिस्ट राज्यों का 
ऐसा ही रूप था। यहाँ व्यक्ति को और उसकी स्वतन्त्रता को त्तिरस्कार की हृष्टि से 
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देखा जाता रहा। ऐसा सिद्धान्त हमारे उन सभी उद्देशयों के विपरीत है जिनको 
वास्तविक सानन्‍्यता दिलवाने के लिए श्राज तक मानव-समाज लडता चला शभ्ाया है। 
राज्य को पाशविक-शक्ति का केन्द्र बनाना नैतिक दृष्टि से सर्वथा बुरा है श्लौर राज- 
नीतिक दृष्टि से सर्वेधा गलत । राज्य-शक्ति का प्रयोग मानव हित मे किया जाना 
चाहिए, वह स्वय साध्य नही । कोई भी राज्य कभी भी व्यावहारिक रूप से श्रसीम 
तथा अ्वाघशक्ति सम्पन्त नही हो सकता। उसे कुछ-न-कुछ निश्चित पावन्दियो के 
अधीन ही काय॑ करना होता है । 

वत्तेमान युग मे राज्य का न तो नकारात्मक (]२८४४६८) रूप ही स्वीकार किया 
जाता है श्जौर त आादश्ंवादी, जिसके प्रनुसार राज्य को शआआ्राध्यात्मिक गुण सम्पन्न मान 
उसे सर्वश्रेष्ठ नैतिक सस्यथा कहा जाता है । राज्य तथा सरकार का उद्देश्य प्रो० टी० 
एच० प्रीन के सारपूर्ण शब्दो मे वेयक्तिक आत्मज्ञान (3७०७॥६४४०४७) के लिए 
आवश्यक परिस्थितियों का निर्माण है) वेगक्तिक जीवन की पूर्णता समाज में ही 
सम्भव है, उसके नैतिक उद्देश्यो की प्राप्ति मे समाज की नेतिक उच्चता सहायक 
होती है। दूसरे शब्दो मे व्यक्ति तथा राज्य की भ्रन्योन्याश्रियता (9(७0८एशा- 
9०7०७) को समभने से ही हम राज्य के वास्तविक रूप को समझ सकते हैं। झाज 
का राज्य सामाजिक कल्याण (50८र्श झष्ध्वा&) का प्रमुख साधन है। उसे 
वेयक्तिक जीवन के भौतिक तथा नैतिक कल्याण के लिए आवश्यक स्थितियो का 
निर्माण करना होता है। प्राय प्रत्येक देश में राज्य के समाजवादी तथा कल्याणकारी 
रूप का विकाप्त हो रहा है, प्रत्येक राज्य अपने नागरिकों की अशिक्षा, श्रज्ञान तथा 
निर्घनता इत्यादि को दूर करने का भरसक प्रयत्त कर रहा है । 
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उपयु कत विवेचन से स्पष्ट है कि राज्य अपने आप में साध्य नही है। परन्तु 
उसका उह्ं श्य क्या है, इस विषय मे पर्याप्त मतभेद है । जहाँ पुराने जमाने में प्लेटो 
और अरस्तू ने राज्य का उद्देश्य पूर्ण तथा श्रेष्ठ नेतिक जीवन की प्राप्ति माना वहाँ 
सॉफिस्टो ने उसका मकसद कमजोर लोगो पर शासन करना स्वीकार किया 
वर्तमान युग मे माक्स, नीत्शे, स्पेन्सर इत्यादि भी राज्य को पाशविक-शक्ति का चिह्न 
स्वीकार करते हुए उसका उद्देश्य शोषण (5:7]0080णा) मानते हैं । 

इस्लैग्ड के उपयोगितावादियो ने राज्य का उद्देश्य भ्रमन तथा कानून की 
स्थापना करना, व्यक्ति की बाहरी श्र श्रन्दरूनी शजश्रुओ से रक्षा करना तथा सम- 
भौते को लागू करना माना है। परन्तु यह उद्देश्य तो बहुत सकुचित है। इसका 
अर्थ तो यह है कि राज्य के लिए जन-कल्याण तथा सामाजिक प्रगति के लिए आव- 
इयक कत्तेंव्यों का पालन किसी भी प्रकार सही नही माना जाएगा। यह सिद्धान्त तो 
राज्य को एक उपयोगिता-मूलक कम्पनी मात्र बना देता है। हमे भूलना नही चाहिए 
कि राज्य के कुछ नैतिक तथा श्राध्यात्मिक कत्तंव्य भी हैं। उपयोगितावादी राज्य के 
कस्पाणकारी रूप को विशेष महत्त्व नही देते, वे तो केवल उसे नकारात्मक 
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()४८४०५॥४०८) कत्तंव्य ही सौपते हैं । 

बेन्चम का विचार था कि श्रधिक से श्रधिक लोगों की श्रधिक से श्रधिक सुख 
सुविधा का निर्माण ही राज्य का परम उद्देश्य है। परन्तु यह उद्देश्य भी अ्रनिदिचत 
है। 'सुख-सुविधा से क्या तात्पर्य हो सकता है, क्योकि सुख-सुविधा की परिभाषा 
प्रत्येक व्यक्ति तथा समुदाय के साथ बदलती रहती है, इसके स्वरूप का वैज्ञानिक 
निरुपणु असम्भव है, ये तो एक वयवितक ($00००४४०) घारणा है। इसी प्रकार 
यह धारणा कि राज्य का उद्देश्य न्याय की स्थापना है, या राज्य को मानवीय समाज 
की प्रगति के लिए प्रयत्त करना है इत्यादि भी अस्पष्ट तथा भ्रामक धारणाएं हैं। 
क्योकि न्याय” इत्यादी शब्दों के भी वैयक्तिक (500]००॥९५७) प्रयोग ही होते हैं 
निर्वेषक्तिक (097८०४०) नहीं। उनकी व्याख्या पर सब का सहमत हो सकना 
असम्भव है। प्रत्येक विचारक तथा जनसमाज अपने समाज के वातावरण तथा श्रौद्यो- 
ग्रिक और भ्राथिक विकास के आधार पर ही राज्य के उद्देश्य को निश्चित करता 
है । अतः यह घारणा निष्पक्ष तथा वेज्ञानिक नही हो सकती । 

राज्य के उद्देश्य की भ्रभिव्यक्ति बहुत कुछ उसके कार्यों द्वारा हो जाती है, 
ऐसे कार्य जिन्हे या तो वे पूर्ण करते हैं या कि जिन्हे उन्हे पूर्ण करना चाहिए। भ्रतः 
यहाँ हम राज्य के उद्देश्यो की बजाय उसके कार्यो का ही वर्णन करेंगे । 

राज्य के करेंव्य---राज्य के कत्त॑व्य क्या हो ? उसका कोई निश्चित उत्तर सम्भव 
नहीं। परल्तु राज्य के उद्देश्यो की प्रकृति का ज्ञान उसके द्वारा पूर्ण किए जाने वाले कत्तंव्यो 
से ही सम्भव है। प्रत्येक राज्य श्रपनी परिस्थितियों के अनुसार ही अपने कत्तंव्यो का पालन 
करता है। सभी राज्य एक जेसे कत्तंव्यो का पालन नही करते, नई परिस्थितियों के प्रनुसार 
राज्य के कत्तंव्यो मे १रिवत्तेत होना सर्वथा स्वाभाविक है। पुराने समय में राज्यो के 
लिए यह सम्भव था कि वे व्यापार, उद्योग तथा राज्य की नेतिक तथा श्राध्यात्मिक 
उन्नति की भ्रवहेलना कर सनिक सुरक्षा के लिए केवल कर-सग्रह मात्र ही करें, परन्तु 
श्राज ऐसा सम्मव नहीं । १८वी तथा १६वीं सदी में व्यक्तिवादियो ने राज्य द्वारा 
श्रौद्योगिक तथा व्यापारिक जीवन के नियन्त्रण का तीत्र विरोध किया था। उन्होंने राज्य 
को समाज के लिए कल्याणकारी कत्तंव्यो के पालन की छूट नही दी थी। परन्तु आज की 
परिस्थितियाँ सर्वंथा बदल गई है, आज राज्य के कत्तंव्य के स्वरूप भी वदल गये है। 
परन्तु आज भी सभी जगह राज्य एक जैसे कत्तंव्यो का पालन नहीं करते। फ्रास 
अमेरिका तथा इस्लेण्ड मे आथिक जीवन पर राज्य का उतना विस्तृत तथा कड़ा 
नियस्त्रण नही जितना कि सोवियत रूस में है। न ही इन राज्यों मे सामाजिक 
कल्याण के निमित्त राज्य वही कार्य करता है जैसा कि सोवियत रूस मे किया जाता 
है । यह विभिन्‍नता राजनीतिक तथा आशिक परिस्थितियो की और बहुत कुछ आ्रादर्शो 
की विभिन्‍ता का ही फल है। आज के युग मे राज्य समूहवादी (एजा०्णंशआ) 
हो गया है, वह हमारे जावन के श्रनेक महत्त्वपूर्ण क्षेत्रो का नियन्त्रण करता है। हाल 
ही मे राज्य इतने शक्ति सम्पन्न हो गए हैं कि भ्रनेक विचारक इस प्रवृत्ति को रोकने का 
जोरदार समर्थन करने लगे हैं। वहुसमुदायवादी तथा गिल्‍्ड समाजवादी राज्य 
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शक्ति तथा कत्तंग्यो के विकेन्द्रीकरण के हक में है। उनका कथन हैं कि राज्य को 
सम्पूर्ण सामाजिक जीवन के नियन्त्रण का श्रधिकार नही दिया जा सकता । राज्य को 
शक्तियों की वृद्धि न केवल व्यक्ति स्वातन्त्य तथा उसके व्यक्तित्व विकास की ही 
घत्रु हैं भपित तानाशाही की भी जनक है। हमारे यहाँ महात्मा गाघी ने भी राज्य- 
शक्ति तथा श्राथिक जीवन के विकेन्द्रीकरण का सुझाव दिया था, बहुममुदायवादियों 
ने तो राज्य तथा समुदायों के बीच राजनीतिक शक्ति के बेंटवारे का समर्थन किया 
है । चाहे हम उनके दृष्टिकोण से सहमत हो श्रथवा न हो एक वात तो आज हमे झवश्य 
सासनी ही पडेगी कि राज्य को वहुत अश्रधिक शक्ति सम्पन्न नही किया जा सकता 
ओर न ही उसे सम्पूर्ण सामाजिक जीवन के नियन्त्रण का अ्रधिकार ही दिया जा 
सकता है । क्योकि वहुत से ऐसे कार्य है जिन्हें राज्य कर ही नही सकता भौर कुछेक 
कार्यो को बह कर तो लेगा परन्तु भहे तरीके से ही । अनेक प्रकार से छोटे-वडे का्यें 
करने से उनमे सुचारुता भी नही रहती । 
राज्य व्यवित के श्रान्तरिक जीवन का नियमन तथा नियन्त्रण नही कर सकता । 
यही कारण है कि यह कहा जाता है कि विचार, धर्म, साहित्य भौर सस्क्ृति राज्य के 
नियन्त्रण से वाहर रहने चाहिए | इसमे मानवात्मा की अभिव्यक्ति होती है । जहाँ 
कही भी जीवन के इस महत्त्वपूर्ण पक्ष के नियन्त्रण का प्रयत्त किया गया है, वही 
राज्य प्रसफल रहा है या इस नियन्त्रण का परिणाम सास्कृतिक विकास के लिए घातक 
सिद्ध हुआ है । हाँ, राज्य भ्रगलील साहित्य तथा समाजविरोधी तथा अनैतिक घाभिक 
प्रथाप्रो पर भ्रवश्य रोक लगा सकता है। राज्य को जनमत का नियन्त्रण भी नही 
करना चाहिए, सव को विचार प्रकट करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए। परन्तु 
राज्य सामाजिक व्यवस्था को मग॒ करने के प्र्थ तथा गैरकानूनी कार्यवाहियो को 
उकसाने वाले विचारो पर रोक लगा सकता है । सामाजिक रीति-रिवाज भी राज्य 
के साधारण नियन्त्रणे से बाहर रहते हैं ॥ राज्य सामाजिक रीत्ति-रिवाज को बदल 
सकता है, परन्तु उचित अवसर पर ही यानि जनमत का समर्थन प्राप्त करके ही 
जनता द्वारा समर्थित रस्मो-रिवाज को खत्म करने से राज्य-व्यवस्था के मग होने की 
सम्भावना वनी रहती है। राज्य को वह कार्य भी नही करने चाहिए जिन्हें व्यक्ति 
स्वय भ्रच्छी तरह से कर सकता हो, क्योकि ऐसा करने पर राज्य-व्यक्ति के आत्म- 
विश्वास, स्वाघीनता तथा काय॑ प्रारम्भ करने की क्षमता को ही नष्ट कर देगा । 
झाज राज्य के कत्तंव्यो का स्वस्थ सिद्धान्त तो व्यक्तिवाद तथा समाजवाद के 
भेल से ही बन सकता है । न तो न्तिरा समाजवाद ही अपने झाप मे पूर्ण है और न 
निरा व्यक्तिवाद । समाज मे श्रर्थ के उत्पादत तथा वितरण पर राज्य का तियसन्‍्च्रण 
जन-कल्याण के लिए आवश्यक है, परन्तु इसका अर्थ यह नही कि राज्य वेयक्तिक 
जीवन के प्रत्येक पक्ष का ही नियन्त्रण करे और बहुत शक्तिशाली बन जाये | व्यक्ति 
को अपने स्वस्थ व्यक्तित्व के विकास के सभी अवसर प्राप्त होने चाहिए | उसे शिक्षा 
सम्बन्धी तथा दवा-दारु सम्बन्धी सभी सुविधाएँ राज्य द्वारा मिलनी चाहिएँ । वेयक्तिक 
स्वतन्त्रता का ठीक-ठीक इस्तेमाल भी तभी सम्भव है जब कि श्राथिक सुरक्षा हो। मिल 


राज्य के उद्देश्य तथा उसके कार्य डंघ8 


सथा स्पेन्सर का व्यक्तिवाद जाने-अनजाने में व्यक्ति तथा राज्य में एक प्रकार की 
बआन्रुता की मौजूदगी स्वीकार करता है, इस कारण वे विचारक राज्य को लोक- 
कल्याणकारी कर्तव्यों को सौंपना ठीक नहीं समझते । परन्तु श्राज ऐसा नहीं माना 
जाता । श्रत ग्राज सभी देशो में राज्य किसी न किसी रूप में लोक-कल्याणकारी 
'कत्तेब्यों का पालन करते हैं। 

डा० गार्नर ने राज्य के कत्तेब्यो को तीन भागो मे वॉँटा है-- (१) आवश्यक 
कर्तव्य (555ल्रापंग धिला०णा5) के अन्तर्गत वे सभी कायें श्रा जाते हैं जो कि 
वैयक्तिक सरक्षा तथा देश में आन्तरिक शान्ति बनाये रखने के लिए श्रौर उसकी 
बाह्य भ्राक़मणो से रक्षा के लिए आवश्यक हैं । 

(२) प्राकृतिक परन्तु श्रनावद््यक कर्ततव्यो के श्न्तर्गत वे सभी कार्य आ जाते 
हैं जिनका सम्वन्ध उपयु कत श्राग्य्यक कर्त्तव्यों से तो नही, परन्तु जिनका पालन राज्य 
के लिए प्राकृतिक है, क्योकि यह कार्य व्यक्तियों द्वारा पूरे नही किये जा सकते । डाक- 
व्यवस्था, सिंचाई-व्यवस्था, सडको तथा पुलो का निर्माण इत्यादि । 

(३) वे कार्य जो न तो प्राकृतिक हैं और न श्रावश्यक परन्तु जिनका उपयुवत 
पालन व्यक्ति ध्वारा ही सम्भव है। इस वर्ग के प्रन्तर्गत डा० गानेर रेल, तार, ठेलीफोन 
इत्यादि की व्यवस्था तथा वैज्ञानिक शिक्षा तथा मस्क्रति सम्बन्धी कार्यो को रखता है । 

परन्तु डा० गान र का उपयुक्त मत वैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता । वह 
केवल सुरक्षा व श्रमन तथा कानून स्थापना सम्बन्धी नकारात्मक कार्यो को ही राज्य 
के आवश्यक कत्तंव्यो के श्रन्तगंत रखता है, जब कि वह समाज कल्यारा के कत्तंव्यो को 
अनावदयक मानता है। अन्यत्र गाने र स्‍्वय स्वीकार करता है कि ”“एक बात को सब लोग 
सानते हैं कि राज्य का कार्य व्यक्तियों से शान्ति कानुन तथा श्रमन बनाये रखने के 
पुलिस कार्यों से कहीं उच्चतर है, उसे मनुष्यों की एक-दूसरे से रक्षा करने के कार्ये 
से बढकर अपने नागरिकों के लिए कुछ झौर भी करना चाहिए ।7 वह स्वय मानता 
है कि राज्य का कत्तंव्य राष्ट्रीय जीवन को सभी प्रकार से पूर्ण तथा सम्पन्त बनाना 
है । प्रारम्भिक दिनो मे समाज के सरल संगठन तथा राजनीतिक चेतना के अविकसित 
अवस्था के फलस्वरूप राज्य के कत्तंव्यो की एक निश्चित सीमा सम्भव थी, परन्तु 
आज उसका कत्तंव्य नैतिक तथा बौद्धिक के श्रतिरिक्त सामाजिको की शारीरिक 
उन्नति भी है । टी० एच० ग्रीन ने इसी बात का समर्थन करते हुए कहा है कि, “राज्य 
का काम पुलिस का कार्य सम्पन्न करना, अपराधियों को पकडना और समभौते पर 
लिर्देयतापूर्वक प्रमल करवाना ही नहीं, परन्तु उसका काम यजाद्ञक्ति व्यक्तियों के 
लिए उनकी बौद्धिक तथा नैतिक प्रवृत्तियों मे जो फुछ सर्वश्रेष्ठ है उसे प्राप्त करने का 
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डंघद राजनीति शास्त्र के मूल सिद्धान्त 


शक्ति तथा कत्तेंब्यो के विकेस्द्रीकरण के हक मे है। उनका कथन हैं कि राज्य को 
सम्पूर्ण सामाजिक जीवन के नियन्त्रण का अ्रधिकार नही दिया जा सकता । राज्य की 
शक्तियों की वृद्धि न केवल व्यक्ति स्वातन्तश्य तथा उसके व्यक्तित्व विकास की ही 
शत्रु है श्रपित तानाशाही की भी जनक है। हमारे यहाँ महात्मा गाघी ने भी राज्य- 
शवित तथा श्राथिक जीवन के विकेन्द्रीकरण का सुझाव दिया था, वहुममुदायवादियों 
ने तो राज्य तथा समुदायों के बीच राजनीतिक शक्ति के बेंटवारे का समर्थन किया 
है। चाहे हम उनके दृष्टिकोण से सहमत हो भ्रथवा न हो एक बात तो आज हमे अवश्य 
माननी ही पडेगी कि राज्य को वहुत अभ्रधिक शक्ति सम्पल्त नही किया जा सकता 
और न ही उसे सम्पूर्ण सामाजिक जीवन के नियन्त्रण का श्रधिकार ही दिया जा 
सकता है । क्योकि वहुत से ऐसे कार्य हैं जिन्हें राज्य कर ही नहीं सकता और कुछेक 
कार्यो को वह कर तो लेगा परन्तु भद्दे तरीके से ही । अनेक प्रकार से छोटे-बडे कार्य 
करने से उनमे सुचारुता भी नही रहती । 
राज्य व्यवित के प्रान्तरिक जीवन का नियमन तथा नियन्त्रण नही कर सकता। 
यही कारण है कि यह कहा जाता है कि विचार, धर्म, साहित्य झौर सस्कृति राज्य के 
नियन्त्रण से वाहर रहने चाहिएँ | इनमे मानवात्मा की अ्रभिव्यक्ति होती है । जहाँ 
कही भी जीवन के इस महल्त्वपूर्ण पक्ष के नियन्त्रण का प्रयत्व किया गया है, वहीं 
राज्य असफल रहा है या इस नियन्त्रण का परिणाम सास्क्ृतिक दिकास के लिए घातक 
सिद्ध हुआ है | हाँ, राज्य भअइलील साहित्य तथा समाजविरोधी तथा अनैतिक घामिक 
प्रथाओ पर श्रवश्य रोक लगा सकता है। राज्य को जनमत का नियन्त्रण भी नहीं 
करता चाहिए, सब को विचार प्रकट करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए। परन्तु 
राज्य सामाजिक व्यवस्था को मग करने के श्रर्थ तथा गैरकानूनी कार्यवाहियों को 
उकसाने वाले विचारों पर रोक लगा सकता है। सामाजिक रीति-रिवाज भी राज्य 
के साधारण नियन्त्रणो से वाहर रहते हैं। राज्य सामाजिक रीति-रिवाज को बदल 
सकता है, परन्तु उचित झवसर पर ही यानि जनमत का समर्थन प्राप्त करके ही । 
जनता द्वारा समर्थित रस्मों-रिवाज को खत्म करने से राज्य-व्यवस्था के भग होने की 
सम्भावना बनी रहती है । राज्य को वह काये भी नही करने चाहिए जिन्हें व्यक्ति 
स्वय भ्रज्छी तरह से कर सकता हो, क्योकि ऐसा करने पर राज्य-व्यक्ति के आत्म- 
विश्वास, स्वाधीनता तथा कार्य प्रारम्भ करने की क्षमता को ही नष्ठ फर देगा । 
श्राज राज्य के कत्तंव्यो का स्वस्थ सिद्धान्त तो व्यक्तिवाद तथा समाजवाद के 
मेल से ही वन सकता है। न तो मनिरा समाजवाद ही भ्रपने श्राप मे पूर्ण है और न 
निरा व्यक्तिवाद | समाज में भ्रर्थ के उत्पादन तथा वितरण पर राज्य का नियन्त्रण 
जन-कल्याण के लिए श्रावश्यक है, परन्तु इसका अर्थ यह नही कि राज्य वेयक्तिक 
जीवन के प्रत्येक पक्ष का ही नियन्त्रण करे और बहुत शक्तिशाली बन जाये । व्यक्ति 
को श्रपने स्वस्थ व्यक्तित्व के विकास के सभी अ्रव॒सर प्राप्त होने चाहिएँ। उसे छिक्षा 
सम्बन्धी तथा दवा-दारु सम्बन्धी सभी सुविधाएँ राज्य द्वारा मिलनी चाहिएँ । वेयक्तिक 
स्वतन्त्रता का ठीक-ठीक इस्तेमाल भी तस्ली सम्भव है जब कि श्राथिक सुरक्षा हो। मिल 


“ऋ 


राज्य के उद्देदय तथा उसके कार्य डंपह 


सथा स्पैन्सर का व्यक्तिवाद जाने-अनजाने मे व्यक्ति तथा राज्य में एक प्रकार की 
अतन्रुता की मौजूदगी स्वीकार करता है, इस कारण वे विचारक राज्य को लोक- 
"कल्याणकारी कत्तेंब्यों को सौंपना ठीक नही समझते । परन्तु आज ऐसा नहीं माना 
जाता । श्रत आ्राज सभी देशो मे राज्य किसी न किसी रूप में लोक-कल्याण॒कारी 
'कत्तेंव्यों का पालन करते हैं। 

डा० गारनेर ने राज्य के कत्तंव्यो को तीन भागो में वाँटा है-- (१) आवश्यक 
'कत्तेव्य (छ55७॥79 ि।टा0०75) के अन्तर्गत वे सभी कार श्रा जाते हैं जो कि 
वैयक्तिक सरक्षा तथा देश मे आन्तरिक शान्ति बनाये रखने के लिए और उसकी 
बाह्य श्राक्ररणो से रक्षा के लिए आवश्यक हैं । 

(२) प्राकृतिक परन्तु श्रनावश्यक फत्तेव्यो के भ्रन्तगंत वे सभी कार्य झा जाते 
हैं जिनका सम्बन्ध उपयु क्‍त श्राग्इमक कत्तंव्यो से तो नही, परन्तु जिनका पालन राज्य 
के लिए प्राकृतिक है, क्योकि यह कार्य व्यक्तियो द्वारा पूरे नही किये जा सकते । डाक- 
व्यवस्था, सिंचाई-व्यवस्था, सडको तथा पुलो का निर्माण इत्यादि । 

(३) थे कार्य जो न तो प्राकृतिक हैं और न श्रावद्रयक परन्तु जिनका उपयुक्त 
पालन व्यक्ति द्वारा ही सम्भव है । इस वर्ग के भ्रन्तर्गत डा० गारनर रेल, तार, टेलीफोन 
इत्यादि की व्यवस्था तथा वेज्ञानिक शिक्षा तथा सस्क्ृति सम्बन्धी कार्यो को रखता है | 

परन्तु डा० गानंर का उपयु कक्‍त मत वैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता । वह 
केवल सुरक्षा व भ्रमन तथा कानून स्थापना सम्बन्धी नकारात्मक कार्यो को ही राज्य 
के आ्रावश्यक कत्तंव्यो के श्रन्तगंत रखता है, जब कि वह समाज कल्याण के कर्त्तव्यो को 
अनावद्यक मानता है। अन्यत्र गान र स्‍्वय स्वीकार करता है कि “एक बात को सब लोग 
मानते हैं कि राज्य का कार्य व्यक्तियों मे शान्ति कानून तथा प्रमन बनाये रखने के 
पुलिस कार्यों से कहीं उच्चतर है, उसे सनुष्यो की एक-दूसरे से रक्षा करने के कार्ये 
से बढ़कर पश्रपने नागरिकों के लिए कुछ झौर भी करना चाहिए ॥”* वह स्वय मानता 
है कि राज्य का कत्तंव्य राष्ट्रीय जीवन को सभी प्रकार से पूर्ण तथा सम्पन्न बनाना 
है । प्रारम्भिक दिनो से समाज के सरल संगठन तथा राजनीतिक चेतना के अ्रविकसित 
अवस्था के फलस्वरूप राज्य के कत्तंब्यो की एक निश्चित सीमा सम्भव थी, परन्तु 
आज उसका कत्तंव्य नैतिक तथा बौद्धिक के अतिरिक्त सामाजिको की शारीरिक 
उन्नति भी है। टी० एच्० ग्रीन ने इसी बात का समर्थन करते हुए कहा है कि, “राज्य 
का काम पुलिस का कार्य सम्पन्न करना, अपराधियों को पकडना और समभोौते पर 
निर्देबतापूर्वक श्रमल करवाना ही नहीं, परन्तु उसका काम यथाशक्ति व्यक्षितयों के 
लिए उनकी बौद्धिक तथा नंतिक प्रव॒ त्तियों मे जो कुछ सर्वश्रेष्ठ है उसे प्राप्त करने का 
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समान झवसर प्रदान करना है 7 

गेटली, विसोब तथा वुडरो विल्सन राज्य के कर्तव्यों का विभाजन (१) 
अ्रावश्यक कत्तंव्य (855९॥ावं पि०075) तथा (२) ऐच्छिक कत्तंव्य (0900- 
78 #ए॥०॥०75) के रूप में करते हैं। आवश्यक कत्तंव्यो के अन्तर्गत तो वे सभी 
कार्य आ जाते हैं जिनके पालन के लिए राज्य का उदय हुआ है । इन कत्तंव्यो के 
न पालन करने का भ्र्थं है राज्य तथा राज्य व्यवस्था का विलोप | ऐच्छिक्र कत्तंव्यो 
(090णाभश धिाला०॥$) के झन्तगगंत वे कार्य श्राते है जिन्हे राज्य चाहे तो 
न करे, क्योकि उनके पालन न किए जाने से राज्य व्यवस्था के खत्म होने की कोई 
सम्भावना नही रहती । 

राज्य के श्रावश्यक कत्तंव्यो के प्रन्तगंत हम नीचे लिखे कार्य णगरामिल कर 
कर सकते हैं --- 

(क) वेयक्तिक जीवन की सुरक्षा की समुचित व्यवस्था करना राज्य का 
सर्वे प्रमुख करत्तेज्य है। वेयक्‍्सिक जीवन को भ्रान्तरिक तथा बाह्य दो प्रकार के खतरे 
हो सकते हैं | श्राम्तरिक सुरक्षा के लिए सरकार पुलिस सथा न्यायालयों की व्यवस्था 
करती है। नागरिकों मे ध्रापस मे कंगडे हो सकते हैं। चोरी डाके वगरा से बचाव की 
व्यवस्था की जाती है, घोर कत्ल बगेरा की रोक-थाम के लिए कानून इत्यादि का 
प्रवन्ध किया जाता है। भ्रपराधियो को सजा देना राज्य के लिए भावश्यक है, ऐसी 
व्यवस्था की श्रनुपस्थिति मे राज्य मे श्रराजफता तथा श्रव्यवस्था फेल जायगी । राज्य 
को नागरिको के जीबन तथा उनकी सम्पत्ति को बाहरी भाक़मणो से भी बचाना होता 
है। इस कार्य को सम्पन्न करने के लिए राज्य नो सेना, वायु सेना तथा स्थल सेना की 
व्यवस्था करता है 

(ख) वेयक्तिक स्वतन्त्रता की सुरक्षा के लिए राज्य कानून बनाता है। कानून 
तथा शासन की भश्रनुपस्थिति मे स्वतन्त्रता की अ्रनुभूति भ्रसम्भव है । प्रत्येक राज्य का 
कत्तंव्य होता है कि वह व्यक्ति को चलने-फिरने, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने 
ओऔर बसने की स्वतन्त्रता की व्यवस्था करे। प्रत्येक व्यक्ति शअपने क्षेत्र मे रह अपने 
अधिकारों का उपभोग करे और मर्यादाश्रो के भतिक्रमण करने वालो को सजा दी 
जाय । 

गेटल (5४6) के मतानुसार राज्य के श्रावश्यक कत्तंव्यो के. दो भाग हैं--- 
श्राथिक तथा सैनिक । आधिक कत्तंव्यो के भ्रस्तगंत मुद्रा तथा मुद्राकन (0प्रापशा०ए 
धाते ८०ण7४४०) का नियन्त्रण करना, कर लगाना शझ्ञायात तथा निर्यातकर 
(शव) का नियमन, शराब का नियन्त्रण, जगल, सार्वजनिक इमारतें, युद्ध 
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ज२' शा एाएशा.. 


राज्य के उद्देश्य तथा उसके कार्ये ४६१ 


सामग्री तथा डाक, रेल, तार इत्यादि की व्यवस्था है । 

सैनिक कत्तेव्यो के अन्तर्गत स्थल सेना, नौ सेना तथा वायु सेना की व्यवस्था 
आती है। प्रत्येक राज्य श्रपने वजट का वहुत बडा भाग सेना पर खर्च करता है। 

वुडरो विल्सन राज्य के आवश्यक कार्यों के भ्रन्त्गंत नागरिकों के जाव-माल 
की रक्षा, पति-पत्नी और माता-पिता तथा सनन्‍्तान के पारस्परिक सम्बन्धों की व्यवस्था, 
जायदाद के बेचने, तबादले तथा दूसरो को देने की व्यवस्था, भ्रपराधों की परिभाषा, 
दण्ड की व्यवस्था, दीवानी न्यायालयों की स्थापना, नागरिको के भ्रधिकार तथा कत्तंव्योः 
का निर्वारेण, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध तथा बाह्य हमलो से राज्य की सुरक्षा इत्यादि को 
रखता है । 

राज्य के ऐच्छिक कर्तव्य (09002 पिलांणा$ ० 6 88०)-- 
राज्य के जिन कर्त्तव्यों का जिक्र हमने ऊपर किया है, वे राज्य के आवश्यक कत्तंव्योः 
के अन्तर्गत आते हैं । राज्य के ऐच्छिक कत्तंब्य वे हैं जिन्हे यदि राज्य न भी पालन 
करे तो वे खत्म नही हो जाते । परन्तु इस प्रवस्था मे राज्य का स्वरूप बहुत कुछ 
ग्रवाछनीय होगा। ऐसा स्वरूप होगा जिसे कि लोग  भ्रधिकतर पसन्द नही करेंगे । राज्य 
का उद्देश्य, भरस्तू के शब्दो मे, उच्च नैतिक जीवन की प्राप्ति है। ऐसा तभी सम्भव 
है जब कि राज्य केवल-मात्र पुलिस-मंन के ही कार्यों को न करे अ्रपितु समाज के 
नैतिक तथा आर्थिक कल्याण के लिए भी प्रयत्न करे। राज्य के उपयुक्त कत्तेव्य 
नकारात्मक (]९४०४४४८) कर्तव्य हैं। आज सभी जगह ये यकीन किया जाने लगा 
है कि राज्य को जनता के सामान्य कल्याण के लिए श्रधिक-से-अ्रधिक ऐच्छिक कत्तंव्यो 
का पालन करना चाहिए। ऐच्छिक कर्ततव्यो के श्रन्तर्गत वे सभी काये श्रा जाते हैं जिन्हे 
कुछ व्यवित मिलकर नही कर सकते या अभ्रमर कर भी सकते हैं तो अ्रच्छी तरह से 
नही कर पाते । डाक-व्यवस्था, रेल, तार, सडको तथा पुलो का निर्माण यदि सरकार 
द्वारा न किया जाय तो उन कार्यो का व्यवस्थित रूप से हो सकना ही मुश्किल है । 
सडकें, पुल, बाँध तथा नहरें इत्यादि बनाने का कार्य तो इतना विस्तृत होता है कि 
वह साधारणतया सरकार के शअ्रतिरिक्‍त पन्य सस्यथाओ द्वारा कभी पूर्णो नही किया 
जा सकता | व्यापार, वारिज्य, वे किंग इत्यादि का नियन्त्रण सरकारा द्वारा इसलिएः 
लाजमी है क्योकि उस्तका सम्बन्ध सम्पूर्ण सामाजिक जीवन से है। श्रगर इन कार्यो 
पर सरकार का नियन्त्रण न हो तो पू जीपति इनका प्रयोग भ्रपती स्वार्थसिद्धि 
के लिए करेंगे, सामाजिक हित के लिए नहीं। धन के उत्पादन तथा उसके वितरण का 
सम्बन्ध सम्पूर्ण सामाजिक जीवन से है, अत* समाजहित को सामने रखते हुए सरकार 
को उसका नियमन तथा नियन्त्रण करना ही चाहिए । 

इसी प्रकार राज्य को निर्धन तथा कमजोर व्यक्तियो की सहायता तथा रक्षा 
भी करनी चाहिए। चोर तथा डाकुओ से वेयवितक अधिकार तथा सम्पत्ति की रक्षा 
राज्य के श्रावश्यक कत्तंव्यो में है । परन्तु इन कत्तंव्यो का पालन व्यर्थ है, श्रगर निर्धन 
तथा वेकार मजदूरों का धनपतियों द्वारा शोपण हो या वेकारी के कारण वे भूले मरः 
जाये। श्रगर राज्य का कार्य वेयक्तिक अधिकारो की चोर तथा डाकुओ से रक्षा करना 


डर राजनीति शास्त्र के मूल सिद्धान्त 


है तो उसका कार्य निर्धंध तथा बेकार मजदूरो को पूजीपतियों के शोपण से बचाना 
-भी है। जनसाधारण के मानसिक विकास तथा उनकी बौद्धिक तथा सास्क्ृत्तिक प्रगति 
के लिए राज्य को शिक्षा के प्रसार तथा कला की श्रभिवृद्धि कां प्रयत्त भी करना 
चाहिए। इन सभी जन कल्याणकारी कत्तंव्यो को निभाने वाले राज्यों की लोक- 
हितकारी राज्य कहा जाता है । श्राजकल विभिन्‍न राज्य निम्नलिखित ऐच्छिक परल्तु 
जन-कल्पाणकारी कर्तव्यो का पएलन करते हैं-- 

(१) शिक्षा का प्रचार--झ्राज के लोक-हितकारी कत्तव्यों मे से एक है। राज्य 
का उद्देश्य श्रगर व्यक्ति के लिए पूर्ण तथा सर्वश्र प्ठ नेतिक जीवन की प्राप्ति के लिए 
सामान्य परिस्थितियों का निर्माण है तो शिक्षा उन परिस्थितियो मे स्व प्रमुख है । 
शिक्षा व्यक्ति की वौद्धिक तथा नैतिक शक्तियों के विकास का बहुत महत्त्वपूर्ण साधन 
है । पुराने समय में शिक्षा कुछेक लोगो के लिए ही प्राप्य होती थी। अक्सर श्रमीर- 
'उमरा लोग या उनके बच्चे ही शिक्षा प्राप्त कर सकते थे । शिक्षा का प्रवन्ध घाभिक 
स्थानों मे किया जाता था। श्रवः परिस्थितियो के बदल जाने के कारण शिक्षा की 
व्यवस्था धीरे-धीरे राज्य अपने हाथ मे ले रहा है, प्राय सभी प्रगतिशील राज्यों में 
प्रारम्भिक शिक्षा राज्य द्वारा ही दी जाती है । सोवियत रूस जैसे समाजवादी राज्य 
मे तो उच्च शिक्षा की व्यवस्था भी राज्य के हाथ मे है । 

सरकार को श्रौद्योगिक शिक्षा की व्यवस्था भी करनी चाहिए। पुस्तकालय 
तथा कला मन्दिरो की व्यवस्था भी राज्य करते हैं । 

(२) जन-स्वास्थ्य वी देखभाल भी राज्य को करनी चाहिए । प्राज स्पैन्सर 
के इस विचार मे कोई यकीन नही करता कि राज्य को रोगी तथा निराश्चित व्यक्तियो 
को मरने देना चाहिए ताकि केवल स्वस्थ श्रौर उपयुकततम लोग ही बच सकें । राज्य 
हस्पतालो की व्यवस्था करता है, महामारियो की रोकथाम के लिए दवा-दारू का भी 
प्रबन्ध करता है । नगरो तथा गाँवों में सफाई का प्रवन्ध किया जाता है। खाने-पीने के 
पदार्थों में मिलावट न हो, कारखानो मे मजदूरों को श्रधिक समय तक काम न करना 
पडे, उनके स्वास्थ्य इत्यादि की ठीक-ठीक देखभाल-हो सके, इन सभी की व्यवस्था 
राज्य करता है १ 

(३) निर्घन, वृद्ध तथा फमजोर व्यक्षिययों फी सहायता करना भी आज राज्य 
'का एक प्रमुख कर्तव्य माना जाता है। पुराने समय मे ऐसी कोई व्यवस्था नही रहती 
थी । झाजकल लग्रभग सभी राज्य गरीब, वृद्ध तथा कमजोर व्यक्तियों को सहारा देते 
हैं। उन्हें काम-काज देते हैं और उपयुक्त श्राथिक सहायता भी प्रदान करते हैं । 

(डे) उद्योग-घन्धो का नियन्त्रण भी सरकार को करना पडता है। प्राय 
सभी राज्यो मे रेलवे, डाक-तार, बिजली तथा यातायात के साधनों का नियन्त्रण तथा 
विकास सरकार द्वारा किया जाता है। इन कांमो को जन-साधारण, सीमित आ्थिक 
साधनो के कारण तथा मुनाफा कमाने की प्रवृत्ति के कारण भ्रच्छी तरह नही कर पाते 
है | सरकार ही इन कार्यो को भ्रपने हाथ मे ले लेती है । 

(५) कृषि तथा व्यापार का नियमन करते हुए सरकार नहर बनाती है, 


राज्य के उद्देश्य तथर उसके कारें डर 


बीज बाठती है, गोदाम खोलती है, किसानों की सहायता करती है, उनकी फसलें 
खरीदती है । इसी प्रकार व्यापार के नियमन के लिए प्रमाणिक मानदण्डो का निरचय 
करती है, मुद्रा निर्माण करती-है तथा व्यापारिक सुविधा के लिए यातायात के साधनों 
का विकास करती है । कभी-करमी राज्य स्वय वडे-वडे उद्योग-धन्धो को अपने हाथ मे 
ले व्यापार मे भागीदार होता है। विदेशी व्यापार का नियन्त्रण तो सरकार द्वारा ही 
किया जाता है । 

(६) श्रम का नियमन (॥२८४०४४०॥ ०६ ]80007) करतो हुई सरकार 
मजदूरों के वेतत, उनके काम करने का समय, उनके स्वास्थ्य इत्यादि की व्यवस्था 
करती है । आज की उननतिशील सरकारें मजदूरो के रोग, बुढापे तथा वेकारी के वीमे 
का प्रवन्ध भी करती हैं। उनके रहन-सहन तथा उनकी वस्तियों की सफाई की व्यवस्था 
भी सरकारी कानून द्वारा की जाती है । 

(७) समाज-सुघार तथा निर्घनता निवारण के लिए राज्य न केवल कानून 
ही बनाता है श्रपितु साधारण जनो में शिक्षा का प्रसार तथा सामाजिक बुराइयो के 
प्रति जनमत भी तेयार करता है। राज्य का कत्तंव्य नागरिको की नैतिक तथा बौद्धिक 
उन्नति करना है । वुरी समाज व्यवस्थाओ तथा बुरे रस्मोरिवाजो की उपस्थिति मे ऐसाः 
हो सकना सम्मव नहीं, इसलिए राज्य बुरे रिवाजों को तथा सामाजिक बुराइयो को 
कानून द्वारा खत्म करने का प्रयत्त करता है। राज्य का कार्य जन-साधारण मे फैली 
गरीबी को दूर करना भी है। गरीब जन-साधारण मे आत्मविश्वास की कमी रहती 
है। वह स्वतन्त्रता का उपभोग भी नहीं कर सकता। उसे श्रवनी जीविका के लिए. 
सदा दूसरों पर आाअत रहना पड़ता है, ऐस्ती अवस्था से वे अपना नेतिक मान दण्ड 
ऊँचा नहीं बना पाते । राज्य को सभी नागरिकों के जीवनयापन के मानदण्ड को उठाने 
का प्रयत्त करना चाहिए। 

(८) आमोद-प्रमोद की सुविधाश्रो का विकास भी झाज के राज्य के लिए 
एक आवश्यक कत्तेंव्य के रूप मे स्वीकार किया जाता है | इस कार्य की पूति के लिए 
राज्य सिनेमागृह, नाटकघर, रेडियो, सावंजनिक उद्यान, क्रीडास्थल तथा कला-केन्द्रो 
की व्यवस्था करते है । सगीत, नाटक तथा साहित्य के विकास के लिए कलाकारो को 
पुरस्कार देकर उन्हे प्रोत्साहित करते है । 

(६) उपसहार ((०7०ए४०॥)--ऊंपर हमने राज्य के श्रावश्यक तथा 
ऐच्छिक कत्तेव्यो का विवरण दिया है । उस विवरण को किसी प्रकार से पूर्ण नही 
कहा जा सकता। राज्य के ऐच्छिक कत्तंव्यों की सख्या निर्धारित नही की जा सकती | 
उसका कायं-क्षेत्र दिन प्रति दिन विस्तृत होता चला जा रहा है। उसका रूप अध्यापक, 

चिकित्सक, नर्स तथा मनोरजनकर्ता के अतिरिक्त रक्षक तथा पालक का भी है। 
आज यह कहना कि राज्य का कार्य केवल सुरक्षा सम्बन्धी है, उसका उद्देश्य जन- 
साधारण का नेतिक तथा आध्यात्मिक विकास नही, एक अन्यविश्वास मात्र समझा 


जाता है। उनका उद्देष्य बहुत व्यापक है, वह व्यक्ति की सभी प्रकार की प्रगति के: 
सवा उच्चतस्छायी 5 । 


डहड राजनीति शास्त्र के मूल सिद्धान्त 
एफ्णाशिा( 0प९४मणाड 


3 एछ8६ 806 7००० 70688 07 घा6 8प09]80 04 50008 उरपॉ॑धए- 
ई879709, ४786 78, 080 #ए7067070 0 60ए87एशामठ7ा 2 

2 80758 6 ईप्ाठतग0708 6 08 9089 फाएजी, 9 ए0ए7 
0०एप्णा 6 700७9 580७ छो000 एछए०फा. (७69 795४) 

3 ज्शक ० क_ा० +ए०0 ०0०70७०08 07 790०ए9७७ छत 80ए708 
7697880798 06 ६706 एुपए.086 04 06 80809 ? ॥898090789%6 


(20 72955) 
0 
एफऋ86, ॥0 ए0एए शा०्ज़, 876 006 ग्र्याप3 $0 50808 8०007 ? 
(ए8 78880798 07 ए0०फ7 शाएप्रढ7 (29 2953) 
0 


जछ+&४ पएर्रा।४प078, मर 889, ए०पघ0 700 8 ६0 छा0०० 07 
8680७ 8०४पात्र ? (॥ए6 ए9880708 ई07ए ए0ए/ एल 

(29 7952 ७९४/ ) 

4 जिहंप्राएप्राश >ै०फछ९छक 8 68७0परादे &0त 0ए0णा४थोी 

ईएग्र0/व078 0 (+0एशश970 (व 72943, 200 7936, 70 7939) 

8 “पूष्ठे०6 ईप्रर००फ ०0 शा० 80809 78 69 क्रशात7७7008 07 व0- 
एश068 ?” ॥8 दाह 9 800980]6 ढरवॉका0ता 0 50806 8०एएाए ? 

(4874 2943, 7939, 7934) 

6 ए७ग76, छाप प्रा ०७-४७) ६७०08 €डछोकाता 060 6708 0 

क6 58876. (270 7942, 2007 7947, ८' ४ 7952) 


02/०0/2022 
5 64 


7. 64 


&7(5 463 
गगात 464 


ख 464 


#य5 63 
870 64 


475 463 
20 64 


२६ न 





राज्य क॑ कार्यक्षेत्र सम्बन्धी सिद्धान्त (१) 


(पफ्ड0फ्ाए5 67 5747४ आएफ्लप0छ5) 


राज्य का कार्य क्षेत्र क्या हो ? राजनीति शास्त्र का यह एक प्रमुख प्रदन है। 
'इस पर सदियों से विचार होता चला श्रा रहा है । विभिन्‍न युगो मे विभिन्‍न प्रकार से 
अस प्रइन के उत्तर दिए गए हैं। ये सभी उत्तर राजनीति-शास्त्र मे राज्य के कार्य 
क्षेत्र विषयक सिद्धान्त कहे जाते हैं । ये सभी सिद्धान्त राजनीति श्षास्त्र के श्राधारभूत 
सिद्धान्तो मे रखे जाते हैं। ये न केवल राज्य के कत्तंव्यो की ही विवेचना करते हैं 
बल्कि राज्य के स्वरूप उसकी प्रकृति, उसके नेतिक भ्राधारो का भी विवेचन करते हैं। 
आगे हम राजनीतिशास्त्र के इन महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तों का क्रमश विवेचन करेगे । 


१६५. झादर्शवाद (7%6 68 &॥9870 ४6079 ० (6 5086) 


राज्य के अधिकार क्षेत्र की विवेचना करने वाले सिद्धान्तो में झ्रादर्शवाद सर्व 
भ्रमुख है। हिन्दी का झादशंवाद' शब्द श्रग्नेजी के ([06&|87) शब्द का पर्याय 
है। राज्य का भ्रादशंवादी सिद्धान्त, दार्शनिक सिद्धान्त (?॥050फधाए॥ (००7५) 
या भ्राष्यात्मिक सिद्धान्त ((०(७०॥४श०७। ४॥6०79) भी कहलाता है। सुप्रसिद् 
अमेरिकन समाजशास्त्री मेकाइवर (४४०४०) तो इसे रहस्यात्मक सिद्धान्त 
()/५४४7०७४ +76079) कहता है। राज्य के श्रादर्शवादी सिद्धान्त के श्राष्यात्मिक तथा 
भैतिक श्राधार भ्वश्य हैं, क्योकि इस सिद्धान्त के समर्थकों ने भौतिक जगत 
(४४०7० क्र070) तथा भाव्यात्मिक जगत (फ०70 ०/0645) मे भेद किया 
है भ्रौर विचार (0०9) को भौतिक जगत से स्वतन्त्र तथा उच्च माना है। उन्होंने 
राज्य को मानव मस्तिष्क की सृष्टि कहा है।” उतका आधार विचार है। इस सिद्धान्त 
ने राज्य की उच्चतम नेतिक सत्ता को भी स्वीकार किया है, झोर मनुष्य जीवन के 
नैतिक विकास के लिए उसे झ्रावश्यक माना है । 

परल्तु इसे श्रादर्शवादी सिद्धान्त” इसलिए फहा जात्ता है कि 'यह राज्य के 
आदर्ांख्प फो विवेचना करता है, वास्तविक की नहां'। श्रादर्श राज्य क्या है? उसका 
स्वरूप क्या है ? आदर्शवादी विचारक इन प्रदनों का उत्तर भौजूदा राज्यो के रूप को 
देखकर नही देता, अपितु भ्रपनी कल्पनाशक्ति के वल पर उसके रूप के चित्रण का 
अयत्ल करता है । 
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राज्य के कार्यक्षेत्र सम्बन्धी सिद्धान्त (१) 


(एप्न50शाएड 67 जि&7४8 आऊएस्रटाप0श७५) 


राज्य का कार्य क्षेत्र क्या हो ? राजनीति शास्त्र का यह एक प्रमुख प्रदइन है । 
इस पर सदियो से विचार होता चला शञ्रा रहा है। विभिन्‍न युगो मे विभिन्‍न प्रकार से 
इस प्रशइन के उत्तर दिए गए हैं। ये सभी उत्तर राजनीति-शास्त्र में राज्य के कार्य 
क्षेत्र विषयक सिद्धान्त कहे जाते हैं । ये सभी सिद्धान्त राजनीति शास्त्र के श्राधारभूत 
सिद्धान्तो मे रखे जाते हैं। ये न केवल राज्य के कत्तंव्यो की ही विवेचना करते हैं 
चअल्कि राज्य के स्वरूप उसकी प्रकृति, उसके नैतिक भ्राघारो का भी विवेचन करते हैं। 
भागे हम राजनीतिशास्त्र के इन महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तों का क्रमश विवेचन करेगे । 


२६५. श्रादर्शवाद (7॥6 ॥06&॥906 609 ० ६॥6 5086) 


राज्य के अधिकार क्षेत्र की विवेचना करने वाले सिद्धान्तो में श्रादर्शवाद सर्च 
प्रमुख है । हिन्दी का “श्ादर्शवाद' शब्द अ्रग्रेजी के (06७॥7॥) शब्द का पर्याय 
है। राज्य का आदरशंवादी सिद्धान्त, दार्शनिक सिद्धान्त (?॥050ाट४& (6079) 
या भ्राध्यात्मिक सिद्धान्त ((०४ए॥एश८०४) धा००7५७) भी कहलाता है। सुप्रसिद्ध 
अमेरिकन समाजशास्त्री मेकाइवर (४४०९०) तो इसे रहस्यात्मक सिद्धान्त 
(]/५४7०४) (४००7४) कहता है। राज्य के श्रादर्शवादी सिद्धान्त के श्राष्यात्मिक तथा 
सचैतिक आधार शअ्रवश्य हैं, क्योकि इस सिद्धान्त के समर्थवों ने भौतिक जगत 
(]४४०४ क्०70) तथा श्राध्यात्मिक जगत (फ़ठ०7रत 06 0638) में भेद किया 
है गौर विचार (0०9) को भौतिक जगत से स्व॒तन्त्र तथा उच्च माना है। उन्होने 
राज्य को मानव मस्तिष्क की सृष्टि कहा है। उनका श्राधार विचार है । इस सिद्धान्त 
ने राज्य की उच्चतम नैतिक सत्ता को भी स्वीकार किया है, और मनुष्य जीवन के 
सैतिक विकास के लिए उसे झ्रावश्यक माना है । 

परल्तु इसे ध्ादरंवादी सिद्ध्त' इसलिए फहा जाता है कि 'यह राज्य के 
आरददांखू्प फी घिवेचना करता है, वास्तविक को नहों'। श्रादर्श राज्य क्या है? उसका 
स्वरूप क्या है ? आदशंवादी विचारक इन प्रश्नो का उत्तर मौजूदा राज्यो के रूप को 
देखकर नही देता, अपितु अपनी कल्पताशक्ति के वल पर उसके रूप के चित्रण का 
अयत्न करता है। 
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४६६ राजनोति शास्त्र के मूल सिद्धान्त 


ब्रावशंवादी सिद्धान्त का विकास--राज्य के आदश्शवादी सिद्धान्त का एक 
लम्बा इतिहास है। इसका स्वरूप निर्धारण प्राचीन ग्रीक विचारकों के मन्तव्यों में 
मिलता है। पुराने यूनान के सुप्रसिद्ध विचारक प्लेटो तथा भअ्रस्तु दोनो ने ही वत्तेमान 
युग की भ्रादर्शवादी विचारधारा के श्राधारभूत तथ्यों का विवेचन किया है। प्लेटो 
तथा अरसस्‍्तू दोनो ही राज्य को सर्वंथा प्रकृत (४४४ए४)) मानते है। वे यह नही मानते 
कि राज्य एक झावश्यक बुराई है या राज्य की रचना पारस्परिक समभौते द्वारा हुई है। 
उनके मतानूसार मनुष्य का स्वभाव ही उसे समाज निर्माण की ओर प्रवृत्त करता है, 
जिस प्रकार मनुष्य स्वभाव से ही घटता-वढता है ठीक वैसे ही स्वभाव से ही समाज 
की रचना करता है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य नेतिक उच्चता की प्राप्ति है जो समाज 
मे रहकर ही सम्भव है, समाज से बाहर नही । मनुष्य जीवन मे पुर्णता सामाजिक सहयोग 
द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। राज्य नेतिक सत्त। है। वह साध्य है, साधन नही | वह 
अपने आप मे पूर्ण है, किसी पर आश्रित नही ।सक्षेप में भ्रस्तू तथा प्लेटो के मतानुसारः 
राज्य एक जीवित प्राणी को त्तरह है, उसका अपना व्यवितत्व है और अपनी नंतिक 
इच्छा है । व्यक्ति का कत्तंव्य राज्य. की उच्चता तया श्रष्ठता की प्राप्ति मे सहयोग 
देता है। उसके भ्रधिकार तथा कत्तंव्य सभी सामाजिक जीवन की देन हैं और उसी मे 
खत्म हो जाते हैं । प्लेटो तथा अरस्तू समाज तथा राज्य में भेद नहीं करते । 

प्लेटो तथा अरस्तू के अनन्तर यूनान को राजनेतिक विचार-घारा मे आदश्श- 
वाद को अस्वीकार कर दिया गया है। राज्य को भ्रप्राकृतिक रचना समभा जाने लगा । 
व्यवित को ही साध्य माना गया श्रौर राज्य को साधन । साथ ही प्लेटो तथा श्ररस्तु के 
सकुचित राष्ट्रवाद का स्थान विश्व बन्धुत्व ने ले लिया | नैतिक तथा सामाजिक श्रधि- 
कारो के स्थान पर प्राकृतिक विधान तथा प्राकृतिक श्रघिकारो के सिद्धान्त की रचना 
की गई। 

मध्य-युग में प्लेटो तथा शरस्तू के विचार प्रकाश मे नही आए, न ही उन्हे 
राजनीति-शास्त्र के सिद्धान्तो के विवेचन में ही अपनाया गया । इधर-उघर हम उनसे 
प्रभावित कुछ राजनैतिक रचनाओ्ो को श्रवश्य देख पाते हैं परन्तु यूनान के इन भदरां- 
वादी विचारको का वत्तंमान राजनेतिक विचारों पर अट्ूट प्रभाव तो रूसो से प्रारम्भ 
होता है । वत्तंमान युग मे रूसो ने ही, सर्व प्रथम राज्य के नतिक स्वरूप को स्वीकार 
कर उसे मनुष्य के उच्चतम नेतिक विकास का सावन माना । रूसो से पूर्व लगभग सभी 
राजनीतिक विचारको ने राज्य को एक वनावटी रचना माना है। वे उसे नैतिक 
कत्तंव्य भी नही सौंपते ।। उनके विचारों मे व्यवित ही राज्य के रूप का अन्तिम 
विवायक है। रूसो ने श्रपने सिद्धान्त का आधार 'सामान्य इच्छा' (ठशाव्यव जशा।) 
की कल्पना को रखा है । ज॑ंसा कि हम पीछे ही लिख आए हैं कि राज्य अपनी प्रकृति 
में एकजीवित प्राणी की तरह है, उसका अपना व्यक्तित्व है श्रौर श्रपनी इच्छा है 
इसी इच्छा को वह 'सामान्य इच्छा' (0८० छा) का नाम देता है) सामान्य 
इच्छा समाज के सभी सदस्यों की उच्च तथा नैतिक इच्छा से मिलकर वनी है | राज्य 
के नियम इसी नैतिक इच्छा के प्रतिनिधि हैं। व्यक्ति की वास्तविक स्वतन्त्रता की 
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अ्रनुभूति इन्ही नियमो के पालन मे मौजुद है | 

रूसो के 'सामान्य इच्छा' के सिद्धान्त के श्राधार पर ही हीगल ने राज्य के 
गआ्रादर्शवादी सिद्धान्त की रचना की । काप्ट तथा बोसांके भी इसी से प्रभावित थे । 
जमंनी मे आदर्शवाद के विकास का श्रेय काण्ट, हीगल, तथा ट्रीट्डके को है। इस्लेण्ड 
में इस सिद्धान्त की सर्वप्रियता का श्रेय टी० एच० ग्रीन को दिया जा सकता है, परन्तु 
इस सिद्धान्त की विजशद विवेचना बोसांके की रचना 7फ् एफराठ्ण्फञाल्श 
पृ८००५ ० (४८ 50७8७' में मिलती है। हीगल द्वीट्‌शके, बोसाके तथा ब्ैंडले ने 
आरादर्शवाद के अतिरजित रूप की विवेचना की है। काण्ट तथा टी० एच० ग्रीन के 
विचारों में सयम है । हीगल ने व्यक्ति की श्रपेक्षा राज्य को अ्रधिक महत्त्व दिया है 
झौर व्यवित को राज्य का दास वना दिया है। टी० एच*० ग्रीन इत्यादि व्यक्ति के श्रघि- 
कारो की, उसकी वैयवितक स्वतन्त्रता की अवहेलना नहीं करते, न ही वे राज्य को 
उसी प्रकार देवगुण सम्पन्न मानते हैं, जिस प्रकार हीगल स्वीकार करता है । 

आादर्शावादी सिद्धान्त के मुख्य ग्राघार तो हम प्लेटो तथा भ्ररस्तू के विचारों 
में ही पाते है-- 

(१) सर्व प्रथम तो ग्रीक राजनीति शास्त्रियो ने राज्य को स्वतः पूर्ण माना 
है। वे राज्य के अन्तर्गत ही मनुष्य के सामाजिक जीवन के सभी पक्षो को समेट 
लेते है । उनका विश्वास है कि मनुष्य का सम्पूर्ण सामाजिक जीवन राज्य के भ्रन्तर्गत 
भरा जाता है। इस प्रकार वे समाज तथा राज्य मे भ्रन्तर नही,मानते। राज्य को स्वतः 
पूर्ण मानने का एक परिणाम यह भी होता है कि राज्य भ्रपने श्राप मे एक पूर्ण मानवीय 
समाज है जिसे अ्रन्य किसी समाज की भ्रावश्यकता ही नही । व्यक्ति की नगर राज्य 
की सदस्यता तथा मानव समाज की सदस्यता एक समान हैं, वस्तुत* वह राज्य की 
सदस्यता के अतिरिक्त कुछ नही । इस प्रकार एक शोर तो राज्य के अतिरिक्त श्रन्य 
प्रकार की सभी सामाजिक सस्थाओ्रो की प्रोर से झ्राख ही मूद ली गई, दूसरी श्रोर 
राज्य को व्यवित जीवन के नियन्त्रण की श्रवाघ स्वतन्त्रता प्रदान की गई । इसका 
कारण भी स्पष्ट है, व्यक्ति राज्य के भ्रन्तगेत रहता हुआ ही भ्पनी सम्पूर्ण कामनाओ 
सथा आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, राज्य के वाहर उसके जीवन का कोई मूल्य नही। 
भ्रत निश्चय ही राज्य को उसके जीवन के नियन्त्रण का श्रवाघ श्रधिकार होना चाहिए । 

(२) ग्रीक विचारको ने दूसरी ओर राज्य के मनोवेज्ञानिक भ्राघार का सूक्ष्म 
विवेचन किया है । जहाँ सॉफिस्ट दाशंनिको का विचार था कि राज्य एक श्रप्नाकृतिक 
ठथा बनावटी रचना है, वहाँ प्लेटो तथा ग्ररस्तू उसे प्राकृतिक मानते हैं। भ्रनुवन्ध 

सिद्धान्त के समर्थकों ने मानव प्रकृति के वास्तविक रूप की श्रभिव्यक्ति प्राकृतिक 
अ्रवस्था (840० ०६ पपणा८) में ही मानी है। उनका कथन है कि भनुष्य 
वास्तविक स्वतन्त्रता तथा अधिकार का उपभोग प्राकृतिक श्रवस्था मे ही करता रहा 
है। परन्तु प्लेटो तथा भ्रस्तू इस बात मे यकीन नही करते। उनका कथन है कि राज्य 
से बाहर व्यवित का जीवन कभी भी स्वाभाविक नहीं माना जा सकता। समाज से 
* बाहर व्य तो पौद्मु रह सकता है या फिर देवता, मनुष्य मात्र के लिए ऐसा सम्भव 
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नही । मनुष्य अपने व्यक्तित्व का विकास समाज में ही रहकर कर सकता है । उसकी 
नेतिक स्वतन्त्रता की श्रनुभूति भी समाज में ही सम्भव है। प्राचीन ग्रीक विचारको ने 
राज्य के साववव (072070) रूप को स्वीकार किया है । 


१६६: वत्तमान युग का श्रादशंवाद (१(०6७॥ 062॥9॥) 


उपयु वतत भाधारभूत तथ्यों को स्वीकार करते हुए हीगल के नेतृत्व मे राज्य के 
देवीय स्वरूप के विकास और उसकी अ्रवाधशक्ति की धारणा का समर्थन किया गया 
है। हीगल के मतानुसार राज्य के भीतर रहते हुए ही व्यक्ति वास्तविक स्वतन्त्रता को 
अनुभव कर सकता है । राज्य के कानून पालन मे ही व्यक्ति की स्वतन्त्रता का सार 
निहित है । हीगल यह नहीं स्वीकार करता कि मनुप्य प्राकृतिक स्थिति में स्वतन्त्रता 
का उपभोग कर सकता है या उसे कुछ अ्रधिकार प्राप्त हैं जो कि उसे राज्य से नही 
अपितु प्रकृति से प्राप्त हुए हैं। व्यक्ति के हित तथा अ्रधिकार की प्राप्ति राज्य मे ही 
सम्भव है, उससे वाहर नही । 

राज्य की श्राज्ञा का पालन मनुष्य का पवित्र कत्तंब्य है। राजकीय शक्ति चाहे 
किसी 'पी व्यक्ति के हांथ में क्यो न हो, वह दैवीय है। वह कभी गलत नही हो सकती। 
वह हमेशा न्‍्यायपथ का अ्रनुसरण करती है | राज्य तथा व्यक्ति के हितो भे कभी भी 
कोई विरोध नही होता । कभी कोई विरोध उत्पन्न हो भी तो भी राज्य सदा न्याय- 
पथ पर होता है, भौर व्यक्ति गलत होता है। क्योकि राज्य सामूहिक हित का प्रति- 
निधि है, वह व्यक्ति की नहीं समाज की बुद्धि को प्रतिविम्बित करता है। व्यक्ति तो 
स्वार्थी भी हो सकता है, परन्तु राज्य नही । 

हीगल के ऐसा मानने का कारण रूसो का 'सामान्य इच्छा' (600 जञ) 
का सिद्धान्त है। सामान्य इच्छा' के भ्राधार पर यह यकीन किया जाता है कि मनुष्य 
की नेतिक तथा श्रेष्ठ इच्छा का प्रतिनिधित्व राज्य द्वारा होता है। "सामान्य इच्छा' 
सदा ही तकंसगत होती है। वह सदा ही समाजहित का ध्यान रखती है श्रौर वह सदा 
ही ठीक होती है । हीगल की स्वतन्त्रता की परिभाषा नकारात्मक नहीं । वह यह नही 
मानता कि मनुष्य की स्वततस्त्रता का झ्थथे पाबन्दियो की श्रनुपस्थिति है । स्वतन्त्रता की 
ऐसी परिभाषा सकुचित तथा नकारात्मक होती है । स्वतन्त्रता का प्रभिप्राय यह भी नहीं 
कि मनुष्य जो चाहे करे। दरअसल स्वतन्त्रता का श्र है बुद्धिपुर्वक कार्य फरना । हीगल 
वैयक्तिक बुद्धि की बजाए सामाजिक या सामूहिक बुद्धि पर श्रधिक यकीन करता है । 
वह यह नहीं मानता कि व्यक्ति श्रपने कार्यो में सदा ही बुद्धिपूर्वक प्रवृत्त होता है । 
झनेक बार वैयक्तिक चुद्धि गलत रास्ता चुन सकती है श्रौर इस प्रकार वह अपने ही 
हित के विरुद्ध जा सकती है । समाज के कार्य सामू हिंक बुद्धि के परिणाम होते हैं । 
कानून इसी सामूहिक बुद्धि पर आधारित होते हैं, श्रत व्यक्ति का कल्याण इन 
कानूनों के अनुसरण मे है, उसकी स्वतन्त्रता की सच्ची अनुभूति सामान्य इच्छा द्वारा 
प्रेरित राजकीय नियर्मों के पालन से ही सम्मव है। राज्य के वे सभी कार्य जो 
सामान्य इच्छा के परिणाम हैं श्रौर जो सामूहिक प्रतिभा पर प्राधारित हैं, सदा ही 

पर 
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न्यायपुर्णा और व्यक्ति के सामान्य हित के पोषक होते हैं। दूसरे शब्दों मे राज्य का 
कोई भी कार्य अनेतिक नही होता, क्योंकि उसके कार्य उस सामान्य इच्छा के परिणाम 
होते हैं जो व्यक्ति की उच्चतम नेतिक घारणाओं पर श्राधारित होते हैं । 

हीगल इत्यादि श्रादर्शवादियो का विचार है कि राज्य का अपना व्यक्तित्व होता 
है, और इसी कारण वह साधन स्वरूप नही बल्कि साध्य है। राज्य के भ्रपने श्रधिकार 
हैं श्र ये अधिकार व्यक्ति के अधिकारों से भ्रधिक यथार्थ हैँ। व्यक्ति के श्रधिकार तो 
राज्य की रचना मात्र है, राज्य जब चाहे उन्हे समाप्त कर सकता है। वेयक्तिक अधिकार 
राज्य की देन हैं इसलिए राज्य तथा व्यक्ति मे कभी कोई विरोध नही हो सकता । 

हीगल का राज्य वेदान्तियों के ब्रह्म की भान्ति पूर्ण (809$00/6) है। 

उपयु क्त विवेचन के भ्राधार पर आादशं वाद के अनुसार राज्य के स्वरूप तथा 
व्यक्ति तथा राज्य के पारस्परिक सम्बन्धो के विषय मे निम्नलिखित तथ्य विवेष 
विचारणीय हैं-- 

(क) राज्य के कार्य सामान्य इच्छा' द्वारा प्रेरित होते हैं, और सामान्य इच्छा 
में प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा मौजूद होती है, अत राज्य सदा ही समाज के नागरिकों 
की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। वह कभी भी अप्रतिनिधिक नही होता । राज्य 
द्वारा निर्धारित नियमों मे तथा व्यक्ति स्वातन्त्य मे कोई विरोध नही है । 

(ख) व्यक्तियों के पारस्परिक तथा व्यक्ति श्रौर राज्य के सम्बन्ध प्रत्येक 
मनुष्य के व्यक्तित्व के महत्त्वपूर्ण श्रग है। प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व राज्य के 
व्यक्तित्व का ही भाग है। जिस प्रकार शरीर मे भिन्‍न अग हैँ परन्तु वे अ्रग भ्रन्तिम रूप 
से शरीर के अभिन्न भाग हैं, उनसे पृथक्‌ उनका कोई जीवन सम्भव नही । राज्य से 
पृथक मनुष्य भी कुछ नही सोच सकता । 

(ग) व यक्तिक नतिकता का सरक्षक तथा नियामक राज्य है। जिस प्रकार 
प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व राज्य मे विलीन हो जाता है। उसी प्रकार व्यक्ति की 
नैतिकता भी राज्य के नीति-धर्म मे विलीन हो जाती है । राज्य इस नैतिकता का जनक 
होते हुए भी इसके बन्धन से स्वतन्त्र है । उसके कार्यो पर नेतिक नियम लागू नही हो 
सकते । दूसरे शब्दों मे राज्य के कार्यो को बुरा-मला नही कहा जा सकता। श्रगर राज्य 
पर नैतिक नियम लागू हो तो इसका अर्थ है कि राज्य की प्रभुसत्ता ही खत्म हो जाएगी। 
राज्य की प्रभुता, उसकी सर्वोपरिता तथा उच्चता उसकी अवाध शक्ति के ही कारण है। 
यही कारण है कि आदर वादी अन्तर्राप्ट्रीय कानून को कानून मानने के लिए तैयार नही। 


५६७. टी० एच० ग्रीन के श्रादशंवादी विचार 


“आदर्शवाद के उपयुक्त विवेचन के अननन्‍्तर हमे टी० एच० ग्रीन हारा किए गए 
एतद्विषग्रक विचारो से अवगत हो लेना चाहिए | ग्रीन पर इस्लैण्ड के व्यक्तिवाद 
का विज्ञेप प्रभाव था। आदशंवादी विचारकों मे वह प्लेटो ठथा हीगल की श्रपेल्ना 
अरस्तू और काण्ट के राजनतिक विचारो के अधिक निकट था। उसने आदशर्शवाद के 
मंयमित रूप को प्रस्तुत किया है । प्लेटो व अ्रस्तू इत्यादि की भाति वहे मनृप्य रो 


भू०० राजनीति शास्त्र के मूल सिद्धान्त 


सामाजिक प्राणी समझता है और राज्य को कुदरती तथा नतिक सस्था स्वीकार करता 
है, परन्तु वह राज्य को न तो परम पूर्ण ही मानता है श्रौर न सर्वशक्तिमान 
(0779०७॥) । उसका विचार है कि राज्य की शक्ति श्रान्तरिक तथा बाह्य दोनो ही 
हृष्टियो से सीमित है। (१) श्रान्तरिक दृष्टि से राज्य गक्ति के सीमित होने का कारण तो 
स्पष्ठ है । ग्रीन कहता है कि राज्य-विधान केवल मात्र हमारे वाह्य जीवन का ही नियमन 
कर सकता है, आन्तरिक का नही । आच्तरिक जीवन उसकी पहुँच से वाहर है । 
व्यक्ति का उद्देश्य आत्म-ज्ञान ($७६९४७६४७०॥) हैं। यह नतिक तथा आध्यात्मिक 
उद्देद्य हैं। राज्य इस उद्देश्य की प्राप्ति मे सहायक ही हो सकता है। इस रूप मे राज्य 
इस उद्देश्य की प्राप्ति के मार्ग मे आने वाली सम्पूर्ण वाधाओ को दूर करता है। ग्रीन 
यह नही मानता कि व्यक्ति को राज्य के विरोध करने का कोई अधिकार ही नही । 
वह मानता है कि ऐसी परिस्थितियाँ भी उत्पन्न हो सकती है, जब कि नागरिक राज्य 
को अनैतिक कार्य करता देख उसका विरोध करे । परन्तु यह केवल नैत्तिक अधिकार 
है । इसी प्रकार ग्रीन यह भी महों स्वीकार करता कि राज्य के अन्तर्गत हो सम्पूर्ण 
सामाजिफ सम्बन्धो को समेटा जा सकता है । राज्य के भअन्तर्गंत मौजूद रहने वाले 
विविध समुदायों तथा मधो की स्वतत्र स्थिति है, परन्तु उनके सम्बन्धो का नियन्त्रण 
सज्य द्वारा होता है । 

ग्रोन, प्लेटो, प्ररस्तु तथा हीगल की तरह राज्य को स्वत पूर्ण नहीं मानता । 
यह यह नहीं स्वीकार करता कि विभिन्‍न राज्यो में मौजूद सम्बन्ध शजश्नुतापूर्ण ही 
होते हैं। राज्य एक दूसरे पर भ्राश्रित है। वर्तमान काल मे वैज्ञानिक साधनो के विकास के 
फलस्वरूप यह अन्योन्याश्रिता और भी बढ गई है। अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से राज्यों 
का पूर्ण स्वतन्त्र तथा स्वेच्छाचारी हो सकना असम्भव है, उनके पारस्परिक सम्बन्धो 
का नियन्त्रण अन्तर्राष्ट्रीय कानून द्वारा होता है। होगल श्रन्तर्रा्टीय कानून की अ्रव- 
स्थिति फो स्वीकार नहीं करता। ग्रीन विश्व-बन्घुत्व की भावना मे यकीन करता है । 
भ्रीन राज्य के स्वत्तन्त्र व्यक्तित्व के सिद्धान्त की सत्ता को भी स्वीकार नही करता। 
राज्य का व्यक्तित्व तथा जीवन उसके विधायक तत्त्व-व्यक्तियो से स्वतन्त्र तथा पृथक्‌ 
नही होता । हु 

ग्रीन स्वतन्‍्त्रता के निषेघात्मक (]२८४४४४७) रूप को स्वीकार नहीं करता । 
वह यह नही मानता कि स्वतन्त्रता का अ्र्थ नियमों की पाबन्दियों की अनुपस्थिति है। 
स्वतन्त्रता फा श्रथ॑ तो आत्मज्ञान हैं। यह स्वतन्त्रता की आध्यात्मिक या नैतिक परिभाषा 
है और इनका केन्द्र व्यक्ति है। राज्य का कत्तंव्य इस प्रकार की स्वतन्त्रता प्राप्ति के 
लिए उचित परिस्थितियो का निर्माण है। दूसरे शब्दों मे राज्य को भ्रधिकारो की सृष्टि 
करनी चाहिए, क्योंकि भ्रधिकार ही मनुष्य के भ्रान्तरिक विकास की बाह्य परिश्यितियो 
का निर्माण करते हैं। भ्रधिकारो के लिए कासूनी मान्यता ही झावव्यक नही, उनका 
नेतिक आधार भी होना चाहिए । 

राज्य के कार्यो के सम्बन्ध मे ग्रीन वेयक्तिक श्रादर्णो की प्राप्ति पर अधिक जोर 
देता है, यानी उसका विज्वास है कि राज्य को सामान्यतथा वही कार्य करने चाहिए 


कप 
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जिनसे व्यक्ति के प्रात्मज्ञान की प्राप्ति के लिए श्रावश्यक परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकें । 
राज्य को इस उद्देश्य की प्राप्ति मे आने वाली सभी वाधाओं को दूर करने का प्रयत्त 
करना चाहिए । श्ज्ञान, अशिक्षा, नशेवाजी इत्यादि आत्मज्ञान की प्राप्ति मे कुछेक 
ऐसी रुकावटे हैं, जिन्हे राज्य को अवश्य दूर करना चाहिए । इस प्रकार ग्रीद राज्य 
को तसत्माजिक कल्याण के लिए श्रावदयक कार्यो के फरने की छुट देता है १ 

राज्य शक्ति का प्रयोग करता है, परन्तु इस प्रकार का शक्ति प्रयोग अनैतिक 
नही है क्योकि राज्य व्यक्ति की सहमति या इच्छा पर आधारित है | राज्य के कानुन 
इत्यादि सामान्य इच्छा' (5#ल्ा क्र) का प्रतिनिधित्व करते है, परन्तु गक्ति 
का प्रयोग जनहित के लिए ही किया जाता चाहिए । 

शआालोचना--अ्रादह् वादी सिद्धान्त की कडी आलोचना की जाती है । प्रो० 
हावहाऊस, लास्की, युग्वी, मेकआइचर तथा जोड इत्यादि आदर्शवाद के प्रमुख आलोचको 
में हैं। इस सिद्धान्त की आलोचना निम्नलिखित आधार पर की जाती है-- 

(१) आदर्शवाद का सिद्धान्त अनेक अआरान्त घारणाओं पर आधारित है। 
उन्होने राज्य तथा समाज को एक समझा है और यही कारण है कि वे राज्य को 
अबाध शक्ति सम्पन्त बना देते हैँ । राज्य समाज का एक भाग है वह्‌ सम्पूर्ण समाज 
नहीं। राज्य भी उसी प्रकार हमारी सामाजिक प्रकृति का परिणाम है जैसे अन्य- 
समुदाय । समाज बहुत विस्तृत है, राज्य सकुचित । समाज व्यक्ति के सम्पूर्ण जीवन को 
अपने भीतर समेठट सकता है, परन्तु राज्य नही । समाज प्रमुख है, वह हमारी सामाजिक 
प्रवृत्ति का प्रथम तथा प्रमुख परिणाम हैं, ममाज के भीतर अनेक अन्य समुदाय हूँ । 
वे सभी हमारे जीवन के समुचित विकास के लिए मूल्यवान है। राज्य भी उन्ही अनेक 
आशिक, घामिक, साहित्यिक तथा कलात्मक और राजनीतिक समुदायों में से एक है, 
उनसे नैतिक दृष्टि से या प्रकृति की दृष्टि से किसी भी प्रकार श्रेष्ठ या ऊँचा नहीं। 
बहुसमुदायवाद की विवेचना करते हुए हम पीछे स्पष्ठ कर आए है कि व्यक्ति के 
प्रमुख (ग्रातध9) तथा गौण (8९००0) स्वार्थों की सल्लुष्टि क्रमण समुदार्यों 
तथा राज्य में होती है । आज के हमारे जीवन मे हम राज्य की अपेक्षा समुदायों के 
अधिक निकट हैं । राज्य तो एक प्रशासकीय मणीनरी मात्र है जिसे सुविधानुसार भग 
भी किया जा सकता है। 

(२) राज्य की सदस्या में ही सभी प्रकार के मानवीय नम्बन्धों का श्रन्त नहीं 
माना जा सकता । एक राज्य अपने भीतर रहने वाले नागरिको का प्रतिनिधित्व चाहे 
कर भी ले परन्तु वह अन्य राज्यों मे रहने वाले लोगो का प्रतिनिधित्व नही कर सकता । 
दूसरे शब्दों में एक ही राज्य सम्पूर्ण मानवीय समाज का प्रतिनिधि नहीं हो सकता । 
राज्य की सर्वव्यापकता का समर्थन नैतिक नियमो से स्वतन्त्र होने के लिए किया जाता 
है | परन्तु जब राज्य नवव्यापी नही और उन जंसे अन्य राज्य भी है और उससे भी 
विस्तृत एक अन्य समाज है, जिसका कि वह एक हिस्सा मात्र हे, तो वह सभी प्रकार 
के नैतिक नियमों से स्वतन्त्र नही हो सकता। राज्यो के पारन्परिक व्यवहार में नैतिक 
नियमों का पालन जरूरी है। राज्य सम्पूर्ण विश्व का सरक्षक नहीं बह तो मंतिक 
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नियमों के ससार का एफ तथ्य मात्र है। राज्य का झ्रादश्शवादी सिद्धान्त इस दृष्टि से 
अत्यन्त खतरनाक है। वह अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों मे अराजकता तथा युद्ध को प्रोत्साहित 
करता हैं । 

(३) आदक्षवादी यथार्थ से दूर है, उनके सिद्धान्त मे कल्पना की प्रधानता 
है। प्लेटो का कथन है कि आदर्श राज्य का निर्माण इस विश्व में सम्भव नही, 
यह स्वप्न-लोक की रचना मात्र है | उसमे व्यावहारिकता का अभाव है । 

यही नहीं आ्राद्शवादियों का उद्देश्य तो श्रादर्श राज्य का चित्रण है। ऐसे 
राज्य का विवरण देना है जो सचमुच आदर्श हो, जिसमे व्यक्ति तथा राज्य के उद्देश्यों 
मे किसो भी प्रकार का विरोध न हो, जिसमे व्यक्ति की इच्छाएँ राज्य की इच्छा में 
ही समा जाएँ, ऐसा राज्य भ्रभी भौजूद नही रहा। परन्तु भ्रादर्शवादी मौजूदा राज्य को 
ही आदर्श मानते है । उनका कथन हैं कि राज्य के श्रादेश का पालन हमारा पवित्र 
कत्तंन्य है, क्योकि वह शअ्रादेश हमारी ही नेतिक तथा सर्व श्रेष्ठ इच्छा पर आधारित 
है । राज्य का विरोध अनुचित तथा अनैतिक है। परन्तु वर्तमान राज्य तो श्पूर्ण है, 
उसमे भ्रनेक कमियाँ हैं, जिनका ध्यान आदर्शवादी नहीं रखते । वे वर्तमान राज्य को 
ही प्राद्शरूप मे स्वीकार कर लेते है। परिस्ामस्वरूप आदर्ंवाद सुधारवाद बनने 
के बजाय रूढिवाद तथा प्रतिक्रियावाद बन जाता है। वह यथापूर्व स्थिति का 
समर्थन करता है। अरस्तू ने दासप्रथा का, हीगल ने युद्ध का और ग्रीन ने वैयक्तिक 
सम्पत्ति व्यवस्था का इसी भ्राधार पर समरथन किया है । 

(४) आादशंवाद वेयक्तिक स्वतन्त्रता का शत्रु है, वह राज्य की झ्रबाघ तथा 
असीम शक्ति का समर्थन करता है। राज्य के लिए स्व॑स्व का त्याग व्यक्ति का पवित्र 
कर्तव्य है । व्यक्ति राज्य की बडी मशीन मे एक साधारण पुर्जा मात्र है,,जिसे राज्य 
जैसा चाहे इस्तेमाल कर सकता है। राज्य की सम्पूर्ण प्राज्ञाएँ व्यज्ति के लिए णिरो- 
धार्य होनी चाहिएँ, ऐसा मानने का भ्रर्थ है नागरिक के व्यवितत्व तथा श्रधिकारो का 
विनाण । 

(५) हीगल इत्यादि आादर्शवादी विचारको के सिद्धान्त का आधार सामान्य 
इच्छा का सिद्धान्त है। सामान्य इच्छा के सिद्धान्त का भ्राधार वास्तविक (8०0७) 
तथा यथार्थ (१९०४।) इच्छा का भेद है, परन्तु ऐसा भेद निरथथंक है। प्रो० हाबहाऊस 
इस भेद को भ्रयथार्थ मानता है । हमारा व्यक्तित्व एक प्रटूट इकाई है । उसका उच्च 
तथा नीच व्यक्तित्व के रूप मे विभाजन नही हो सकता । दोनो प्रकार की इच्छाएँ 
हमारे सामान्य व्यक्तित्व का झभिन्‍त अग है। फिर इस सामान्य इच्छा के जानने का 
कोई उपयुक्त साधन नही है । 'सामान्य इच्छा' सदा जनहित मे होती है। वह तर्क 
सम्मत है। परन्तु 'जनहित' क्‍या है, यह एक पेचीदा प्रशइन है। क्या राज्य' 'जनहिता का 
श्रन्तिम निर्णायक है ? राज्य अपने श्राप में क्‍या है। भअ्रन्तिम रूप से राज्य की इच्छा 
की अभिव्यक्ति सरकार द्वारा होती है, सरकार चार व्यक्तियो से मिलकर वनती है, 
वह जरूरी नही 'सामान्य इच्छा' द्वारा प्रेरित हो । 

राज्य में अनेक परस्पर विरोधी समुदाय तथा वर्ग होते है, उनके स्वार्थों मे 

है 
है 
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मूलभूत विरोध होता है । ऐसी अवस्था मे राज्य के श्रन्तगंत विभिन्‍न वर्गों की वास्त- 
विक तथा यथार्थ इच्छा से सदा ही सघरं रहेगा । 'सामान्य इच्छा' के सिद्धान्त का 
प्रयोग बहुत ही गलत तरीके से किया जाता है। राज्य 'सामान्य इच्छा से प्रेरित 
होता है, अत वह जो कुछ करे ठीक है वह न तो श्रन॑तिक ही है और न भ्रन्यायपूर्ण । 
इस प्रकार राज्य कभी गलती कर ही नही सकता | परन्तु यह धारणा कितनी 
भ्रवेज्ञानिक है, इसी बात से सिद्ध हो जाता है कि राज्य' की इच्छा अपने वास्तविक 
रूप मे सरकार की इच्छा से भिन्‍त नहीं। चन्द व्यक्तियों से मिलकर बनी सरकार 
कभी गलती न कर सके, यह असम्भव है । 

(६) राज्य के व्यक्तित्व की श्रादर्शंवादी धारणा का मेकआइवर, युग्वी तथा 
प्रो० गिन्सब्र्ग ने खण्डन किया है। मेकश्राइवर (]/३०ए००) का कथन है कि जिस 
प्रकार विद्याथियो के समूह से किसी नये विद्यार्थी वी सृष्टि नहीं हो पाती या पशुग्रो 
का रेवड स्वय पशु नही हो जाता ठीक वंसे ही राज्य व्यक्तियों का समूह भ्रवश्य है, 
परन्तु वह स्वय व्यक्तित्व सम्पन्न नही है । गिन्सबग का कथन है कि वेयक्तिक 'उद्देश्यो 
तथा श्रादर्शों की पूर्ति व्यक्तियों मे ही सम्भव है, राज्य के तथाकथित व्यक्तित्व मे 
नही । व्यक्तियों से पृथक्‌ राज्य का कोई व्यक्तित्व नही, व्यक्तियों से पृथक्‌ राज्य का 
कोई स्वार्थ नही । व्यक्ति ही राज्य तथा समाज की श्रन्तिम तथा वास्तविक इकाई है, 
उससे ऊपर या परे किसी श्रन्य' व्यक्तित्त को मानना कोरी कल्पना तथा गप्प 
मात्र है । 

राज्य की इच्छा के श्रन्तगंत सभी मनृष्यो की इच्छा नही भ्रा सकती, क्योकि 
मनुष्य एक जीवित प्राणी है, वह स्वतन्त्र इच्छा शक्ति (ज्रवरा 90) तथा 
व्यक्तित्व से सम्पन्त है। प्राणी-शरीर के जीव-कोषो (८०॥।) की तरह यह मृत 
तथा जड नही । 

(७) हीगल, वोसाके तथा हीगल के जमंन श्रनुयायी ट्रीट्डके और बनंहाड्ी ने 
जिस उम्र राष्ट्रवाद का समर्थन किया है, वह युद्ध का जनक तथा विश्वक्षान्ति का 
परम शजम्रु है। हीगल इत्यादी राज्य को नैतिक नियमो से ऊँचा मानते हैं। वे अन्तर्राष्ट्रीय 
सन्धियो की तथा कानून की कोई कानूनी महत्ता नही समभझते। राष्ट्र या राज्य 
ही मानव समाज की सर्वोच्च नैतिक इकाई है, उसके सवद्धंच के लिए नागरिकों को 
सदा प्रयलशील रहना चाहिए। परन्तु इस प्रकार का भअन्धा राष्ट्रवाद कभी भी श्रच्छा 
नही समझा जा सकता । हिटलर तथा मुसोलिनी ने श्रादर्शवाद द्वारा समर्थित राष्ट्रवाद 
को अपना उसे व्यवहारिक रूप दिया। प्रो० हबहाऊस का कथन है कि राज्य का 
श्राददावादी सिद्धान्त युद्ध का सबसे बडा कारण रहा है । 

। उपयुक्त प्रमुख आधारो के अतिरिक्त श्रादर्शवाद की आलोचना बौद्धिकता के 
और कल्पनात्मकता की अधिकता के आधार पर भी की जाती है। भनुष्य इतना 
विवेक-सम्पन्त नही जितना कि आदर्शवादी विचारक उसे मानते हैं। कल्पनात्मकता 
की अभ्रधिकता के कारण आ्रादर्शंवादी सिद्धान्त रहस्यपूर्ण तथा असलियत से दूर है, 
इसमे राज्य के कत्त व्य भी नकारात्मक है । 
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उपसहार ((०ाणए०४०)--उपयुंक्‍त आलोचना श्रधिकाण में हीगल, 
बोसाके तथा बर्नहार्दी वर्गेरा उग्र आंदशेवादियों पर लागू होती हैं। काण्ट तथा ग्रीन 
इत्यादि पर नही । काण्ट तथा ग्रीन दोनो ने श्रादर्शवाद के सयमित रूप को प्रस्तुत 
किया हैं, उन्होंने राज्य को एक शभ्राध्यात्मिक नतिक सस्था मान शअनुवन्धवाद या उप- 
योगितावाद हारा फैलाए असत्य का खण्डन किया , दोनो ने युद्ध का विरोध किया, 
विद्वद्ञान्ति का समर्थन किया ओर राज्य की निरकुशता की निन्‍्दा की । यही नही 
उन्होने राज्य के कत्तेंब्यो तथा उसकी कार्यवाहियो के जाचने के नैतिक मूल्य रखे । 
राजनीतिशास्त्र का विद्यार्थी केवल राज्य के मौजूदा स्वरूप से ही सम्बन्धित नहीं, 
वह राज्य के विकास या जन्म का ही अध्ययन नही करता, अपितु राज्य के कार्यों की 
उचित जाँच के लिए नैतिक मूल्यो की भी परीक्षा करता है। राज्य का आादर्शवादी 
सिद्धान्त इस विषय मे हमारी बहुत सहायता करता है। नेतिक मूल्यों का हमारे जीवन 


में बहुत महत्त्व हैं, इस बात को हम किसी भी तरह भूल नही सकते, बिना श्राद्शों 
के हमारी प्रगति मुद्दिकल है । 
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राज्य क॑ कार्थक्षेत्र सम्बन्धी सिद्धान्त (२) 
व्यक्तिवाद (!70॥90709॥#श7) 


१६८. व्यक्तिवाद का स्वरूप 


राज्य के कत्तेंव्यो का विवेचन व्यवितवाद के सिद्धान्त के श्रनुसार पृथक्‌ प्रकार 
से किया गया है। पिछले पृष्ठो मे हमने राज्य के श्रादर्शवादी स्वरूप का विवरण 
दिया श्रौर यह दिखाया कि किस प्रकार आदशंवाद राज्य को प्रकृत सस्था स्वीकार 
करता है। किस प्रकार से वह उसे उच्च नैतिक समुदाय के रूप मे मानता हुआ असीम 
तथा अझवाघ शक्ति सम्पन्न बना देता है। व्यक्तिवाद आदशंवाद के विपरीत है । व्य- 
क्तिवाद राज्य को नैतिक संस्था नही मानता न ही उसे कुदरती समभता है । व्यक्तिवाद 
के भ्रनुसार व्यक्ति साध्य है और राज्य साधन, परन्तु वह कोई श्रेष्ठ साघन नही है । 
राज्य एक श्रावश्यक बुराई (]भ८०८५४७४४-८४॥) है । उसकी उपस्थिति हमारे समाज 
में लाजमी है, परन्तु एक लाजमी बुराई के रूप मे ही समाज में श्रपराघ मौजूद 
है इसी कारण राज्य की भ्रावश्यकता हैं। मनुष्य स्वार्थी तथा श्रहकारी होता है अतः 
अपने साथियो तथा सहयोगियो के अधिकारों पर हमला कर सकता है---इन बातो की 
रोक-थाम के लिए किसी न किसी राजनीतिक सगठन की आवश्यकता रहती है। वे 
ग्ञावदयकताएं राज्य द्वारा पूरी की जाती हैं । 
इसी कारण व्यवितवादी विचारको कामत हैं कि राज्य को थोडे से थोडे 
कार्य सौपने चाहिए । राज्य का कार्यक्षेत्र बहुत सकुचित होना चाहिए । फ्रीमैन का 
कथन है कि “शासन का सर्वोत्तम रूप शासन का प्रभाव है, किसी भी रूप में शासन 
की अवस्थिति मानव की श्रपूर्णता की सूचक है । यही कारण है कि अधिकाश 
व्यक्तिवादी राज्य को केवल नकारात्मक कार्य ही सौंपते है। उनका कथन हैं कि राज्य 
को केवल रक्षात्मक कत्तंव्य ही देने चाहिए यानी उसे व्यक्ति को वाह्म आक़मण से 
बचाना चाहिए, उनके पारस्परिक झगड़े निपठाने चाहिए श्रौर एतदर्थ स्याय-ज्यवस्था 
की स्थापना करनी चाहिए । राज्य का कार्य सवर्द्धन तथा पोषण नही । दूसरे घब्दो 
मे राज्य लोक-हितकारी कार्यो को सम्पन्न नहीं कर सकता | उसे थिक्षा, जन स्वा- 
स्थ्य, निर्धनो की रक्षा तथा कला व साहित्य इत्यादि के प्रचार की तथा जन-उपयोगी 
सेवाओं के प्रचलन की व्यवस्था की प्रावश्यकत्ता नही है। राज्य के कार्यक्षेत्र की अभिवृद्धि 
] नुफ़ल्यवद्छो ईणए 0 (0०एश९एशशाफ 728 70 60एछप्शाशाई 8६ 4), ६6 
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भ्रूण राजनीति शास्त्र के मुल सिद्धान्त 


उपसहार ((०॥०ए४४०)--उपयु क्त आलोचना अ्रधिकाश में हीगल, 
बोसाके तथा बनंहार्डी वर्गरा उग्र श्रांदर्शवादियो पर लागू होती हैं | काण्ट तथा ग्रीन 
इत्यादि पर नही । काण्ट तथा ग्रीन दोनो ने श्रादशंवाद के सयमित रूप को प्रस्तुत 
किया हैं, उन्होंने राज्य को एक आध्यात्मिक नैतिक ससस्‍्था मान अनुबन्ववाद या उप- 
योगिताबाद द्वारा फैलाए असत्य का खण्डन किया , दोनो ने यूद्ध का विरोध किया, 
विद्वद्ञान्ति का समर्थन किया और राज्य की निरकुशता की निन्‍दा की। यही नहीं 
उन्होंने राज्य के कत्तंव्यो तथा उसकी कार्यवाहियो के जाचने के नेतिक मूल्य रखे । 
राजनीतिश्ञास्त्र का विधार्थी केवल राज्य के मौजूदा स्वरूप से ही सम्बन्धित नही, 
वह राज्य के विकास या जन्म का ही श्रध्ययन नही करता, श्रपितु राज्य के कार्यों की 
उचित जाँच के लिए नैतिक मूल्यो की भी परीक्षा करता है। राज्य का आदर्शवादी 
सिद्धान्त इस विषय मे हमारी बहुत सहायता करता है। नैतिक मूल्यों का हमारे जीवन 


में बहुत महत्त्व हैं, इस बात को हम किसी भी तरह भूल नही सकते, बिना आद्शों 
के हमारी प्रगति मुष्दिकल है । 


जछफए०्ण॥॥ (00९5005 
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द्वारा नही होना चाहिए। राज्य को इन नियमों मे दखल नही देता चाहिए। उत्पादन 
को स्वतन्त्रतापूवंक चलते रहने देना चाहिए । उत्पादन व्यवस्था को यदि स्व॒तन्त्र छोड 
दिया जाए तो वह स्वय अपना नियन्त्रण कर लेगी | प्रत्येक व्यक्ति को स्वतन्त्रतापूर्वक 
भ्रपनी इच्छानुसार कार्य करने का श्रधिकार होना चाहिए। फिज्योक्केंट्स के उपयुक्त 
विचार का समर्थन एडमस्मिथ ने भी किया । एडमस्मिय प्रत्येक व्यक्ति को इतना 
समभदार मानता है कि वह स्वय अपना हित प्राप्त कर सकता है। स्वय श्रपने श्राथिक 
स्वार्यों की रक्षा कर सकता है। शअ्रगर राज्य इसमे दखल दे तो वह समाज के लिए 
किसी भी तरह हितकारी साबित नही होगा । 
नैतिक रूप मे व्यक्तिवाद का समर्थन इग्लैण्ड के उपयोगितावादियों ने बड़े 
जोर-शोर से किया । उपयोगितावादी दर्शन अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख 
के सिद्धान्त मे यकीन करता है। अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की प्राप्ति 
व्यापार की स्वतन्त्रता तथा राज्य द्वारा वेयक्तिक जीवन में कम-से-कम दखल से ही 
सम्भव है। राज्य का आ्राधार शक्ति है, और शक्ति का प्रयोग कष्ट देने वाला होता है। 
वह व्यक्ति स्वातन्त्रय का भी शत्रु है। राज्यशक्ति का प्रयोग थोडे से थोडा होना चाहिए । 
व्यक्तिवाद के स्वरूप का जितना व्यवस्थित तथा जोरदार समर्थन जे० एस० 
मिल तथा स्पैन्सर के विचारों में मिलता है, उतना अन्यत्र नही | जे० एस० मित्र के 
ष्यक्तिवाद मे नैतिक तर्को की प्रधानता है जब कि स्पैन्सर मे वैज्ञानिक । मिल का 
व्यक्तिवाद उदार है, उसमे कठोरता नही है। वह राज्य के कर्त्तव्यो, व्यक्ति तथा 
राज्य के सम्बन्धी का विवेचन करता हुआ कहता है कि “श्रात्म-रक्षा ही एक सात्र ऐसा 
सकसद है जिसके प्राधार पर मानव-जाति को, व्यक्तिगत भश्रथवा सामूहिक रूप 
से, अपनो संरुया में से किसी एक की स्वतस्त्रता मे दखल देने का श्रधिकार हो सकता 
है । दूसरी की सम्भावित हानि को रोकना हो एक मात्र ऐसा उद्देशय है जिसके लिए 
सभ्य समाज के किसी सदस्य पर उसकी इच्छा के विरुद्ध शर्क्ति का इस्तेमाल किया 
जा सकता है। व्यक्ति का शारीरिक या नैतिक हित कभी भी राज्य के हस्तक्षेप को 
उचित नहीं बना सकता । समाज के प्रति व्यक्ति श्रपने श्राचरण के उसी भाग के 
लिए उत्तरदायी है जिसका दूसरो से सस्वन्ध है। व्यक्षित को पूर्ण स्वतन्त्रता का 
अधिकार है | श्रपने ऊपर, अपने शरोर तथा सन पर उसका पूरा प्रभुत्व है ।/? 
इस प्रकार मिल व्यक्ति के सम्पूर्ण श्राचारण को दो भागो मे वाट देता है । 
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भ्ण्द राजनीति शास्त्र के मूल सिद्धान्त 


का श्र है व्यक्ति स्वतन्त्रता का विनाश। राज्य द्वारा बनाया गया प्रत्येक कानून व्यक्ति 
की स्वतन्त्रता पर एक पावन्दी है, भ्रत राज्य के कार्यक्षेत्र की वृद्धि नहीं होनी 
चाहिए। उसको प्राथिक, सामाजिक, नैतिक तथा राजकीय मामलो मे पूर्ण स्वतन्त्रता 
दी जानी चाहिए । 

व्यक्तिवाद के सिद्धान्त का विकास--राज्य व्यक्ति की स्वतन्त्रता का अन्नु है, 
वह मनुष्य के आत्मविकास मे वाघक है और वह भ्रप्राकृतिक रचना मात्र है । उसका 
कोई नैतिक स्वरूप नही । इस प्रकार के विचार तो हमे सम्पूर्ण राजनीति शास्त्र के 
इतिहास मे मिल जाते हैं। प्राचीन ग्रीस के प्लेटो तथा अरस्तू के विपरीत सॉफिस्टो 
का दृष्टिकोश्स व्यक्तिवादी है। वे राज्य को एक बुराई के रूप मे ही ग्रहण करते हैं । 
इसी प्रकार के विचार का समर्थन एपिक्यूरियन तथा स्टोइक विचारधारा मे भी मिलता 
है। हॉन्स ने सैद्धान्तिक रूप से भ्रवदय ही राज्य को अवाधशक्ति सम्पन्न माना है 
परन्तु उसका राज्य अन्तिम रूप से वेयक्तिक हित तथा सुरक्षा का दास मात्र है। वह 
राज्य की नैतिक सत्ता को ती स्वीकार हो नही करता, उसे केवल मात्र साधन समझता 
है, व्यक्ति ही उसके विचारानुसार साध्य (7770) है । लॉक के विचारो मे प्रथम वार 
व्यक्तिवाद के स्पष्ठ रूप मे दर्णन होते हैं ॥ लॉक राज्य को सीमित कत्तंग्य सौंपता है 
झौर उसके अधिकार क्षेत्र पर जबरदस्त पावन्दियाँ लगा देता है। लॉक के दर्शन मे 
व्यक्ति ही सम्पूर्ण शक्ति का केन्द्र है, वही सम्पूर्ण सामाजिक तथा राजनीतिक व्यवस्था 
का केन्द्र बिन्दु है । निश्चय ही लॉक के व्यक्तिवाद का आधार मनुष्य के प्रकृत भ्रधिकार 
(७४ छष्टा।5) हैं। लॉक तथा रूसो के विचारों के परिणाम स्वरूप जन- 
सन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाओं का विकास हुग्ना, जिसके भ्रन्तगंत मानव के व्यक्तित्व 
तथा उसके भ्रधिकारों को मान्यता प्रदान की गई। इस प्रकार का दर्शन निदचय ही 
क़ान्तिकारी दर्गत था, उसने मानवीय इतिहास मे प्रथम बार मनुष्य का मनुष्य के रूप 
मे मूल्य शौक १ 

परन्तु वत्तंमान युग के व्यक्तिवाद का प्रारम्भ कुछ विभिन्‍न 'रिस्थितियों मे 
हुआ, इसके विकास का क्षेत्र श्रौद्योगिक क्रान्ति (रतंप्छधा ॥२०७ए०ए४०) 
द्वारा तैयार किया गया । श्रौद्योगिक क्रान्ति के फलस्वरूप इग्लैण्ड मे कुछ ऐसे भ्राथिक 
परिवत्तंत हुए जिनके लिए व्यक्तिवादी दर्शन का विकास एक अनिवार्य माँग हो 
गई | औद्योगिक विकास के फलस्वरूप इग्लंण्ड मे स्वतन्त्र तथा बेरोक-टोक व्यापार 
की मांग की गई । १८वीं सदी के शुरू मे इग्लैण्ड भे यह घारणा प्रचलित थी कि 
राष्ट्रीय हित की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा व्यापारिक नियन्त्रण की परम आ्रावश्य- 
कता है। परन्तु बाद मे यह श्रनुभव किया जाने लगा कि व्यापार तथा उद्योग-धन्धो 
के प्रसार तथा विकास पर राज्य का कोई नियन्त्रण नही होना चाहिए | इस मत का 
समर्थन फ्रास के फिज्योक्रैठिक (शाप््आ०्टा0०) अ्रथंशास्त्रियों ने किया है । 
उनका कथन है कि जिस प्रकार हमारे विश्व मे भ्रन्य प्रोकृतिक नियम हैं श्ौर उनके 
संचालन में हम कोई दखल नही देते । इसी प्रकार हमारे आर्थिक जीवन में भी कछ. 
विज्लेष नियम हैं जिन्हें प्राकृतिक नियम कहा जा सकता है और जिनका नियन्त्रण राज्य 


चर 


हा 


व्यक्तिवाद का स्वरूप घभ्र्०७ 


द्वारा नही होना वाहिए। राज्य को इन नियमों मे दखल नही देता चाहिए। उत्पादन 
को स्वतन्त्रतापूर्वक चलते रहने देना चाहिए । उत्पादन व्यवस्था को यदि स्वतन्त्र छोड 
दिया जाए तो वह स्वय अपना नियन्त्रण कर लेगी। प्रत्येक व्यक्ति को स्वतन्त्रतापूर्वक 
भ्रपनी इच्छानुसार कार्य करने का भ्रधिकार होना चाहिए । फिज्योक्केट्स के उपयुक्त 
विचार का समर्थन एडमस्मिथ ने भी किया । एडमस्मिय प्रत्येक व्यक्ति को इतना 
समझदार मानता है कि वह स्वय अपना हित प्राप्त कर सकता है। स्वय अपने श्राथिक 
स्वार्यो की रक्षा कर सकता है। अगर राज्य इसमे दखल दे तो वह समाज के लिए 
किसी भी तरह हितकारी साबित नही होगा । 

नैतिक रूप में व्यक्तिवाद का समर्थन इग्लंण्ड के उपयोगितावादियों ने बड़े 
जोर-शोर से किया । उपयोगितावादी दर्शन अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख 
के सिद्धान्त मे यकीन करता है। अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की प्राप्ति 
व्यापार की स्वतन्त्रता तथा राज्य द्वारा वेयक्तिक जीवन में कम-से-कम दखल से ही 
सम्भव है। राज्य का श्राधार शक्ति है, और शक्ति का प्रयोग कष्ट देने वाला होता हैं। 
वह व्यक्ति स्वातन्त्य का भी शत्रु है। राज्यशक्ति का प्रयोग थोडे से थोडा होना चाहिए 

व्यक्तिवाद के स्वरूप का जितना व्यवस्थित तथा जोरदार समर्थन जे० एस० 
मिल तथा स्पैन्सर के विचारो में मिलता है, उतना अन्यत्र नहीं | जे० एस० मिल के 
ध्यक्तिवाद मे नैतिक तर्को की प्रधानता है जब कि स्पैन्सर मे वैज्ञानिक । मिल का 
व्यक्तिवाद उदार है, उसमे कठोरता नहीं है । वह राज्य के कत्तंव्यो, व्यवितति तथा 
राज्य के सम्बन्धो का विवेचन करता हुआ कहता है कि 'श्रात्म-रक्षा ही एक मात्र ऐसा 
सकसद है जिसके श्राघार पर मानव-जाति को, व्यक्तिगत श्रथवा सामूहिक रूप 
से, अपनी संख्या मे से किसी एक की स्वतन्त्रता में दखल देने का प्रधिकार हो सकता 
है । दूसरों फी सम्भावित हानि फो रोकना हो एक मात्र ऐसा उद्देश्य है जिसके लिए 
सभ्य समाज के फिसी सदस्य पर उसकी इच्छा के विरुद्ध शक्ति का इस्तेमाल किया 
जा सकता है। व्यक्ति का जझ्ारीरिक या नेतिक हित कभी भी राज्य के हस्तक्षेप को 
उचित नही बना सकता । समाज के प्रति व्यक्ति अपने आचररप के उसी भाग के 
लिए उत्तरदायी है जिसका दूसरों से सम्बन्ध है। व्यक्षित को पूर्ण स्वतस्त्रता का 
अधिकरर है । भ्रपते ऊपर, भ्रपने शरीर तथा मन पर उसका पूर्ण प्रभुत्व है 7 

इस प्रकार मिल व्यक्ति के सम्पूर्ण श्राचारण को दो भागों मे वाँट देता है । 
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का अर्थ है व्यक्ति स्वतन्ध्ता का विनाश । राज्य द्वारा बनाया गया प्रत्येक कानून व्यक्ति 
की स्वतन्त्रता पर एक पावन्दी है, भ्रत राज्य के कार्यक्षेत्र की वृद्धि नहीं होनी 
चाहिए । उसको आथिक, सामाजिक, नेतिक तथा राजकीय मामलो मे पूर्ण स्वत्तन्वता 
दी जानी चाहिए । 

व्यक्तिवाद के सिद्धान्त का विकास--राज्य व्यक्ति की स्वतन्त्रता का अत्रु है, 
वह मनुष्य के झ्रात्मविकास में वाधक है और वह श्रप्राकृतिक रचना मात्र है। उसका 
कोई नैतिक स्वरूप नही । इस प्रकार के विचार तो हमे सम्पूर्ण राजनीति शास्त्र के 
इतिहास में मिल जाते है। प्राचीन ग्रीस के प्लेटो तथा अरस्तू के विपरीत सॉफिस्टो 
का दृष्टिकोश व्यक्तिवादी है। वे राज्य को एक बुराई के रूप मे ही ग्रहण करते हैं । 
इसी प्रकार के विचार का समर्थन एपिक्यूरियन तथा स्टोइक विचारधारा मे भी मिलता 
है। हॉन्स ते सैद्धान्तिक रूप से भ्रवश्य ही राज्य को श्रवाधणशक्ति सम्पन्त माता है, 
परन्तु उसका राज्य अन्तिम रूप से वेयक्तिक हित तथा सुरक्षा का दास मात्र है। वह 
राज्य की न॑तिक सत्ता को तो स्वीकार हो नही करता, उसे केवल मात्र साघन समभता 
है, व्यक्ति ही उसके विचारातुसार साध्य (990) है। लॉक के विचारों मे प्रथम बार 
व्यक्तिवाद के स्पष्ठ रूप मे दर्शन होते है। लॉक राज्य को सीमित ककत्तंग्य सौंपता हैं 
भौर उसके अधिकार क्षेत्र पर जबदंस्त पावन्दियाँ लगा देता है। लॉक के दर्शन मे 
व्यक्ति ही सम्पूर्ण शक्ति का केन्द्र है, वही सम्पूर्ण सामाजिक तथा राजनीतिक व्यवस्था 
का केन्द्र बिन्दु हे । निदपचय ही लॉक के व्यक्तिवाद का भ्राघार मनुष्य के प्रकृत श्रधिकार 
(पर४ए४ छष्टा।5) हैं। लॉक तथा रूसो के विचारो के परिणाम स्वरूप जन- 
तल्त्रात्मक शासन व्यवस्थाओ का विकास हुआ, जिसके भ्रन्तर्गत मानव के व्यक्तित्व 
तथा उसके भ्रधिकारों को मान्यता प्रदात की गई । इस प्रकार का दर्शन निशुवय ही 
क्रान्तिकारी दर्शन था, उसने मानवीय इतिहास मे प्रथम बार मनुष्य का मनृष्य के रूप 
में मूल्य ऑँका । 

परन्तु वर्तमान युग के व्यक्तिवाद का प्रारम्भ कुछ विभिन्‍न परिस्थितियों मे 
हुभा, इसके विकास का क्षेत्र औद्योगिक क्रान्ति ([प्रातए50ा४ रि०एणप07) 
द्वारा तैयार किया गया । औद्योगिक क्रान्ति के फलस्वरूप इग्लैण्ड मे कुछ ऐसे भ्राथिक 
परिवत्तंव हुए जिनके लिए व्यक्तिवादी दर्शन का विकास एक अनिवार्य माँग हो 
गई। झ्ौद्योगिक विकास के फलस्वरूप इग्लैण्ड मे स्वतन्त्र तथा बेरोक-ठोक व्यापार 
की मांग की गई। १८वीं सदी के शुरू मे इग्लेण्ड मे यह धारणा प्रचलित थी कि 
राष्ट्रीय हित की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा व्यापारिक नियन्त्रण की परम भावश्य- 
कता है। परन्तु बाद मे यह भ्रनुभव किया जाने लगा कि व्यापार तथा उद्योग-घन्धो 
के प्रसार तथा विकास पर राज्य का कोई नियन्त्रण नहीं होना चाहिए । इस मत का 
समर्थन फ्रास के फिज्योक्रेटिक (शृाज््अ०्टाक्ा०) पश्रर्थशास्त्रियो ने किया है । 
उनका कयन है कि जिस प्रकार हमारे विहव मे भ्रन्‍्य प्राकृतिक नियम हैंभौर उनके 
संचालन में हम कोई दखल नहीं देते | इसी प्रकार हमारे आर्थिक जीवन में भी कुछ: 
विशेष नियम है जिन्हे प्राकृतिक नियम कहा जा सकता है और जिनका नियन्त्रण राज्य 
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द्वारा नही होना चाहिए। राज्य को इन नियमो मे दखल नही देना चाहिए। उत्पादन 
को स्वतन्ञतापूर्वक चलते रहने देना चाहिए । उत्पादन व्यवस्था को यदि स्वतन्त्र छोड 
दिया जाए तो वह स्वयं अपना नियन्त्रण कर लेगी। भ्रत्येक व्यक्ति को स्वतन्त्रतापूर्वक 
प्रपनी इच्छानूसार कार्य करने का अधिकार होना चाहिए । फिज्योक्केंट्स के उपयुक्त 
विचार का समर्थन एडमस्मिथ ने भी किया । एडमस्मिव प्रत्येक व्यक्ति को इतना 
समभदार मानता है कि वह स्वय अपना हित प्राप्त कर सकता है। स्वय अपने श्राथिक 
स्वार्थों की रक्षा कर सकता है। अगर राज्य इसमे दखल दे तो वह समाज के लिए 
किसी भी तरह हितकारी साबित नही होगा । 
नैतिक रूप में व्यक्तिवाद का समर्थन इग्लेण्ड के उपयोगितावादियो ने बड़े 
जोर-शोर से किया। उपयोगितावादी दर्शन अभ्रधिकतम व्यक्तियों के श्रधिकतम सुख 
के सिद्धान्त मे यकीन करता है। अ्रधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की प्राप्ति 
व्यापार की स्वतन्त्रता तथा राज्य द्वारा वैयक्तिक जीवन में कम-से-कम दखल से ही 
सम्भव है। राज्य का प्राधार शक्ति है, और शक्ति का प्रयोग कष्ठ देने वाला होता है। 
वह व्यक्ति स्वातन्त्र्य का भी शत्रु है। राज्यशक्ति का प्रयोग थोडे से थोडा होना चाहिए । 
व्यक्तिवाद के स्वरूप का जितना व्यवस्थित तथा जोरदार समर्थन जे० एस० 
मिल तथा स्पैन्सर के विचारों में मिलता है, उतना अन्यत्र नही । जे० एस० मिल के 
ध्यक्तिवाद में नैतिक तरकों की प्रधानता है जब कि स्पैन्सर में वैज्ञानिक । मिल का 
व्यक्तिवाद उदार है, उसमे कठोरता नही है। वह राज्य के कर्त्तेव्यो, व्यक्ति तथा 
राज्य के सम्बन्धो का विवेचन करता हुआ कहता है कि “श्रात्म-रक्षा ही एक मात्र ऐसा 
मकसद है जिसके श्राघार पर मानव-जाति को, व्यक्तिगत श्रथवा सामूहिक रूप 
से, भ्रपनो संख्या मे से फिसी एक की स्वतन्त्रता में दखल देने का श्रधिकार हो सकता 
है । इसरों को सम्भावित हानि फो रोकना हो एक मात्र ऐसा उद्देश्य है लिसके लिए 
सभ्य समाज के किसी सदस्य पर उसकी इच्छा के विरुद्ध शक्ति का इस्तेसाल किया 
जा सकता है। व्यक्ति का शारीरिक या नैतिक हित कभी भी राज्य के हस्तक्षेप को 
उचित नही बना सकता । समाज के प्रति व्यक्ति श्रपने झाचरस्प के उसी भाग के 
लिए उत्तरदायी है जिसका दूसरों से सस्बन्ध है। व्यक्त को पूर्ण स्वतन्त्रता का 
अधिकार है । अ्रपने ऊपर, भ्रपने शरीर तथा सत पर उसका पूरा प्रभुत्व है ।? 
इस प्रकार मिल व्यक्ति के सम्पूर्ण ग्राचारण को दो भागो मे बाँट देता है । 
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है 


भ्र्ण्ष राजनीत्ति शास्त्र के मूल सिद्धान्त 


वे है--अपने आप से सम्बन्ध रखने वाले कार्य (5७०४श०॥॥९8-8०७) तथा सामा- 
जिक कार्य (8009-४०) राज्य केवल व्यक्ति के सामाजिक कार्यो का ही नियन्त्रण 
कर सकता है, भ्रपने आप से सम्बन्ध रखने वाले कार्यो का नही। अपने आप से सम्बन्ध 
रखने वाले कार्यो के विषय में वह पूर्ण स्वत्तन्त्र है 

स्पैन्सर तो राज्य को एक बहुत वडी बुराई मानता है, उसका कथन है कि 
राज्य का उदय हमारी दृष्ट प्रकृति के फलस्वरूप हुआ है । वह व्यवित के अधिकारों 
का रक्षेक नही, वल्कि उनका भक्षक है। शासन दुराचारी है, यदि पूर्णो नैतिक अवस्था 
की स्थापना हो जाए तो उसकी झावश्यकता ही नही रह सकती ।? स्पैन्सर ने विकास- 
वाद तथा प्राणि-विज्ञान के श्राधार पर यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि राज्य 
की भ्रवस्थिति मानव समाज के विकास क्रम के निचले स्तर पर श्रावश्यक होती है । 
उसका कथन है कि पुराना समाज सैनिक समाज' ([शााशज 5००८७) था । उस 
मे कड़े नियस्त्रण की भले ही श्रावर्यकता रही हो, परन्तु वत्तंान युग के श्रौद्योगिक 
समाज (767/79 5००७५) के लिए उसकी जरूरत नहीं। वन्तंमान युग मे 
ऐच्छिक सहयोग का श्रधिक महत्त्व है। प्रारि-विज्ञान के अनुसार स्प॑न्सर यह स्वीकार 
करता है कि समाज मे उपयुक्ततम की अ्रवस्थिति ($णाशरत्क ०0९ 068) 
का सिद्धान्त कार्य कर रहा है। प्रत्येक व्यक्ति भ्रपनी शक्ति के अनुसार इस समाज में 
अपना स्थान बनाने का प्रयत्न कर रहा है। इस प्रकृत प्रतियोगिता ((०ाफुटा- 
00०॥) में वही लोग बच सकते हैं जो कि शक्तिशाली हैं। राज्य को इस स्वाभा- 
विक प्रक्रिया मे किसी प्रकार का दखल नही देना चाहिए । श्रत स्पैन्सर के मताचु- 
सार राज्य के केवलमात्र नकारात्मक कार्य हैं। वे इस प्रकार हैं--- 

(१) बाह्य आक्रमण से व्यवितयो की रक्षा । 

(२) श्रान्तरिक शज्रुश्रो से व्यक्तियो की रक्षा । 

(३) कानून के अनुसार किए गए समझौते का पालल करवाना । 

राज्य को शिक्षा, जन-स्वास्थ्य तथा जन-हित के अ्रनेक कार्यो की व्यवस्था नहीं 
करनी चाहिए । राज्य को स्कूल नही खोलने चाहिए, हस्पताल नही स्थापित करने 
चाहिए, सडक नही बनानी चाहिए, डाकखानो की व्यवस्था नही करनी चाहिए । 
सक्षेप मे सभी लोक-हित के कार्यो का सम्पादन व्यवितयों के ही हाथ में छोड देना 
चाहिए । इन कार्यो को न कर राज्य व्यवित की वास्तविक उन्नति मे सहयोग देता है 
और समाज के भ्रकृत विकास के प्रवाह को अवाध गति से बहने देता है । 

व्यवितिवाद के इन प्रमुख समर्थंकों के श्रतिरिक्त काण्ट, हमवोल्ड, डी टाकवेल 
तथा फिचे इत्यादि भी इसके समर्थंको मे से हैं । 


१६९ व्यक्तिवाद का समर्थन 
व्यक्तिवाद का समर्थन अनेक प्रकार के त्को के आधार पर किया गया है, 
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व्यक्तिवाद का समर्थन घ्‌ू०६ 


इन तर्को मे निम्नलिखित प्रमुख हैं - 

(१) व्यक्षिववाद का चेतिक आ्राधार पर समर्थव करने वालो मे काण्ट, फिचे, 
मिल तथा हमबोल्ड प्रमुख है । इन के तर्को का झ्राधार न्याय तथा प्राकृतिक नियम 
सम्बन्धी श्रमृूतं घारणाएँ हैं। प्रत्येक व्यक्ति इतना बुद्धि सम्पन्न है कि वह जान सके 
कि उसका हित किस कार्य के करने मे है, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बुद्धि तथा शक्तियों 
के अनसार अपने व्यवितत्व के विकास की स्वतन्त्रता होनी चाहिए। अत. प्रत्येक व्यक्ति 
को अपने चरित्र निर्माण तथा व्यक्तित्व के विकास की अधिक से अ्रधिक स्वतन्त्रता 
होनी चाहिए । अगर राज्य व्यवित के वेयवितक कार्यो मे दखल दे श्रौर उसकी विकास 
की दिशा को निर्दिष्ट करे तो उसमे स्वालम्वन, कार्य प्रारम्भ करने की शक्ति तथा 
स्वाभाविक उत्साह खत्म हो जाता है । राज्य का नियन्त्रण व्यवित के चरित्र मे कम- 
जौरियाँ उत्पन्न करता है, उसकी शवितयो को नष्ट करता है और उसका प्रकृत-विकास 
रोक देता है । 

प्रकृति का नियम है प्रतियोगिता | इस प्रतियोगिता द्वारा ही वह उपय्रुक्ततम 
(0४७) का चुनाव करती हैं शौर उन्हे पुरस्कृत करती है। प्रतियोगिता द्वारा 
मनुष्य की छिपी हुई शक्तियाँ प्रकाश मे श्राती हैं और उनका विकास होता है। प्रति- 
योगिता द्वारा ही समाज मे उच्च या श्रेष्ठ व्यक्तियों का चुनाव किया जा सकता 
है । जब प्रतियोगिता प्रकृति का नियम है तो उस पर किसी प्रकार की भी रोक-ढोक 
नही होनी चाहिए । श्रार्थिक क्षेत्र मे भी राज्य के निवनन्‍्त्रण का भ्रभाव होना चाहिए, 
भ्रौर प्रतियोगिता की भावना के विकास की पूर्ण स्वतन्त्रता दी जानी चाहिए । 

भ्रैत न्याय तथा प्रकृत नियमो का अनुसरण करते हुए प्रत्येक व्यक्ति को श्रपने 
विकास की पूर्ण स्वतन्त्रता देनी चाहिए । उसे श्रपनी रुचि, योग्यता तथा शवित के 
अनुसार जीवन की दौड में भाग लेने की खुली छूट होनी चाहिए 

(२) व्यक्तिवाद फा प्राणि-वेज्ञानिक झ्ाघार पर समर्थन भी किया जाता 
है । स्पैन्सर का कथन है कि व्यक्तिवाद का सिद्धान्त प्राणियों के विकास-सिद्धान्त के 
अनुरूप है। पीछे हम स्पैन्सर के सावयव राज्य के सिद्धान्त का भ्रध्ययन कर श्राए है भौर 
यह देख च॒के हैं कि किस प्रकार स्पन्सर प्रारिश-विज्ञान के आघार पर व्यक्तिवाद का 
समर्थन करता है । स्पैन्सर का कथन है प्रारि-जगत मे अ्रस्तित्व कायम रखने के लिए 
बराबर संघर्ष चलता रहता है । जो कमजोर प्राणी होते हैं या जो इस सघर्ष मे पिछुड 
जाते हैं, प्रकृति उन्हे खत्म होने देती है। जिन प्राणियों मे जीवन की शक्ति अधिक होती 
है, वही बच पाते हैं। प्राणियो के विकास का इतिहास यह सिद्ध करता है कि जो 
प्राणी इस संघर्ष मे पीछे रह गए वह मिट गए । उनका स्थान अधिक शक्ति सम्पन्न 
प्राणियों ने ले लिया। उपयुवततम के बचने मे तथा आगे ग्राने मे उनकी श्रपनी शक्ति 
ने हो उनकी सहायता की, किसी बाहरी एजेन्सी ने नही । जब प्राशि-जगत मे विकास- 
याद का यह सिद्धान्त कार्य करता है तो मानव-समाज मे भला क्यो नही करेगा ? 
मानव-समाज मे निर्धन, श्रयोग्य तथा अक्षम व्यक्ति नष्ट हो जाते हैं और केवल योग्य 
तथा सक्षम व्यक्ति ही बच पाते हैं। प्रकृति का नियम है कि जीवित रहने का प्रधिकार 


हि 


भ्०्घ् राजनीति शास्त्र के मूल सिद्धान्त 


वे है--अपने झाप से सम्बन्ध रखने वाले कार्य (3९-ि०हश०78-8०४5) तथा सामा- 
जिक कार्य (80०४-३०४७) राज्य केवल व्यक्ति के सामाजिक कार्यो का ही नियन्त्रण 
कर सकता है, अपने आप से सम्बन्ध रखने वाले कार्यो का नही अपने श्राप से सम्बन्ध 
रखने वाले कार्यो के विषय में वह पूर्ण स्वतन्त्र है । 

स्पेन्सर तो राज्य को एक बहुत वडी घुराई मानता है, उसका कबन है कि 
राज्य का उदय हमारी दुष्ट प्रकृति के फलस्वरूप हुआ है। वह व्यवित के अधिकारों 
का रक्षक नही, बल्कि उनका भक्षक है । शासन दुराचारी है, यदि पूर्ण नैतिक अवस्था 
की स्थापना हो जाए तो उसकी आवश्यकता ही नही रह सकती ।” स्पैन्सर ने विकास- 
बाद तथा प्राणि-विज्ञान के आधार पर यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि राज्य 
की प्रवस्थिति मानव समाज के विकास क्रम के निचले स्तर पर आवदयक होती है। 
उसका कथन है कि पुराना समाज सैनिक समाज' (](7॥॥99 5०८७७) था। उस 
में कड़े नियन्त्रण की भले ही प्रावश्यकता रही हो, परन्तु वत्तेमान युग के श्रौद्योगिक 
समाज (रताञ्ञा४ 5०००५) के लिए उसकी जरूरत नहीं। वत्तंमान युग मे 
ऐच्छिक सहयोग का अ्रधिक महत्त्व है। प्रारिण-विज्ञान के श्रनुसार स्प॑न्‍्सर यह स्वीकार 
करता है कि समाज में उपयुक्ततम की भ्रवस्थिनि ($एाशरश्श ० 6 9०5) 
का सिद्धान्त काये कर रहा है। प्रत्येक व्यक्ति भ्रपनी शवित्र के अनुसार इस समाज में 
अपना स्थान बनाने का प्रयत्त कर रहा है । इस प्रकृत प्रतियोगिता (2077०॥- 
(00) में वही लोग बच सकते हैं जो कि शक्तिशाली हैं। राज्य को इस स्वाभा- 
विक प्रक्रिया मे किसी प्रकार का दखल नही देना चाहिए भ्रत स्पैन्सर के मतानु- 
सार राज्य के केवलमात्र नकारात्मक कार्य हैं। वे इस प्रकार हैं-- 

(१) बाह्य भ्राक्रमण से व्यवितयो की रक्षा । 

(२) भ्रान्तरिक शब्रुओ से व्यक्तियो की रक्षा । 

(३) कानुन के भ्रनुसार किए गए समझौते का पालन करवाना | 

राज्य को शिक्षा, जन-स्वास्थ्य तथा जन-हित के अनेक कार्यो की व्यवस्था नहीं 
करनी चाहिए । राज्य को स्कूल नही खोलने चाहिए, हस्पताल नही स्थापित करने 
चाहिए, सडक नही वनानी चाहिए, डाकखानो की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए । 
सक्षेप में सभी लोक-हिंत के कार्यो का सम्पादन व्यवितयों के ही हाथ में छोड देना 
चाहिए । इन कार्यो को न कर राज्य व्यवित की वास्तविक उन्नति में सहयोग देता है 
भ्रौर समाज के प्रकत विकास के प्रवाह को अवाघ गति से वहने देता है । 

व्यक्तिवाद के इन प्रमुख समर्थकों के अतिरिक्त काण्ट, हमबोल्ड, डी टाकवेल 
तथा फिचे इत्यादि भी इसके समर्थकों मे से हैं । 


१६६ व्यक्तिवाद का समर्थेन 
व्यक्तिवाद का समर्थन अनेक प्रकार के तर्को के आधार पर किया गया है 
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व्यक्तिवाद का सम्थंतत प्११ 


में उतने उत्साह से भाग नही ले सकते जितने कि साधारण व्यक्ति । राज कम्मचारी 
वेतन पर कार्य करते हैं, उनको किसी व्यापार से कोई झ्ाथिक लाभ की सम्भावना 
नही होती अतः वे जो काम भी करते हैं, आधे दिल से करते हैं। व्यापार तथा 
उद्योग-घन्चों का नियन्त्रण विद्येषज्ञो का कार्य है। राज कर्मचारियों मे ऐसी 
पिशेषज्ञता के दर्शन नहीं होते । राज्य मन्‍्त्री भी साधारण लोग होते हैं उन्हे न 
तो प्रद्ञासकीय भ्रनुभव ही होता है श्रोर न विशेष ज्ञान ही । फिर राज्य को बहुत से 
कार्य सौंप कर उससे सुचारुता की उम्मीद करना व्यर्थ है। जब उसे बहुत से कार्य 
करने होगे तो वह किसी भी कार्य को सावधानी से तथा सुचारुता से नही कर सकेगा। 
भ्रतः ऐसी व्यवस्था राज्य की भयोग्यता का ही प्रदर्शन करेगी । 

व्यक्तिवाद की झालोचना--व्यक्तिवाद सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन का 
जैसा चित्रण करता है वह अ्धिकाश मे असत्य, अ्यथार्थ तथा अतिथयोवित पूर्ण है । 
नीचे हम व्यक्तिवाद की विभिन्‍न आधारो पर आलोचना करेंगे । 

(१) स्पेन्सर इत्यादि व्यक्तिवादियों ने राज्य को आवश्यक बुराई माना है 
और उसके जन्म का कारण मनुष्य की आक्रामक तथा स्वार्थ प्रवृत्ति को स्वीकार किया' 
है। परन्तु यह धारणा सर्वथा निराघार है। राज्य स्वंथा प्रकृत है। वह उसी' प्रकार 
स्वाभाविक है जेसे परिवार । मनुष्य केवल मात्र सवा अवृत्ति से प्रेरित होता हो यह 
गलत है। मनुष्य प्रकृति वहुत जटिल है। उसकी इतनी सरल तथा सहज व्याख्या सम्भव 
नही जितनी कि व्यक्तिवादियों ने की है। मनुष्य मे जहाँ समाज विरोधी (#आवा- 
$00॥]) तत्त्व है वहाँ सहयोग, सद्भाव तथा मेल-जोल इत्यादि उदार भावनाएं भी 
मौजूद हैं। राज्य को श्रावश्यक बुराई कहना सर्वथा गलत है। मनुप्य समुदाय बनाकर 
ही रह सकता है, समुदाय से भिन्‍न नही । व्यक्ति तथा समाज के हितो में इतना 
विरोध नही, न ही उनमे शोधित तथा शोषक का-सा सम्बन्ध है । राज्य का इतिहास 
इस बाते का साक्षी है कि उसने जन कल्याण के लिए श्रनेक प्रयत्न किए हैं । 

(२) व्यक्तिवादी व्यक्ति का एक स्वतन्त्र इकाई के रूप मे चित्रिण करते हैं, 
ये यह समभते हैँ कि व्यक्ति की समाज से या राज्य से एक स्वतन्त्र स्थिति है। उसके 
कुछेक ऐसे स्वार्थ हैं जो समाज के विरुद्ध हैं या समाज से स्वतन्त्र हैं। मिल ने इस बात 
को व्यक्ति के आचरण के दो भाग--अपने झापसे सम्बन्ध रखने वाले कार्य तथा सामा- 
अजिक कार्य माना है। उसका कथन है कि स्वपरक कार्यो(8०-ि८्डक्षवाा8 8०९४४८७) के 
नियमन तथा सचालन में प्रत्येक व्यक्ति स्वतन्त्र है। परन्तु वह यह बतलाने में असमर्थ 
है कि व्यक्ति के कौन-कौन से ऐसे कार्य हैं जो केवल मात्र उसी से सम्बन्धित हैं और 
समाज से नहीं । मिल यह भूल जाता है कि व्यक्ति के जीवन का ऐसा कोई भाग नही 
जिसका प्रभाव उसके पारिवारिक सदस्यो, सम्बन्धियो, पास पडोसियो तथा समाज के 
अन्य सदस्यो पर न पडठ्ा हो । व्यवित का जीवन सामाजिक जीवन का एक अभिन्‍न 
तथा अट्टूट भाग है । मनुष्य के व्यक्तित्व के आधार भूत तत्त्व अ्रह (56॥) का विकास 
समाज मे ही सम्भव है, समाज से वाहर नहीं। व्यक्ति के विचार, कल्पनाएँ, भावनाएँ 
तथा विभिन्‍त दृष्टिकोण सामाजिक वातावरण से ही निर्मित होते है । ऐसी अवस्था में 


५१० राजनीति शास्त्र के मूल सिद्धान्त 


केवल सबल तथा शक्तिशाली व्यवितयों को ही होता है। राज्य की वह तमाम कोशिशों, 
जिनके द्वारा यह निर्धत तथा अ्रशवत व्यक्तियों की सहायता करने का प्रयत्न करता है, 
सफल नही हो सकती श्रतएव स्पैन्सर का कथन है कि राज्य को निर्घनों तथा मजदूरों 
की रक्षा तथा रोगियो की निरोग्यता भर अ्रशिक्षितो की शिक्षा इत्यादि की व्यवस्था 
नहीं करनी चाहिए । 


श्राथिक श्राघार पर व्यक्षिवाद का समर्थन करने वालो में एडमस्मिथ सं्वे- 
प्रथम है । एडमस्मिथ के एतदु विषयक विचारो से वेन्यथम तथा मिल दोनो ही पर्याप्त 
सीमा तक प्रभावित थे। एडमस्मिय का कथन है कि प्रत्येक मनुष्य श्रपनी स्वार्थ 
आवना से कार्य मे प्रवृत्त होता है| प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्वार्थ भावना की पूर्ति के 
लिए अपनी रूचि के अनुसार उपयुक्त मार्ग का चुनाव करता है। अ्रगर हरेक व्यवित 
को अपनी इच्छा के भ्रनुसार श्रपने स्वार्थ को पूति की स्वतन्त्रता हो त्तो, सम्पूर्ण समाज 
का कल्याण सम्भव है । भ्रधिक से श्रधिक लोगो के अधिक से श्रधिक लाभ वी 
व्यवस्था पूर्ण भ्राथिक स्वतन्त्रता मे ही सम्भव है| श्रात्महित की भावना से प्रेरित हो 
प्रत्येक पु जीपति उद्योग-धन्धों मे अधिक से श्रधिक धन लगाएगा और प्रतियोगिता के 
फलस्वरूप कम वेतन पर उसे मजदूरी भी प्राप्त होगी जो कि विभिन्‍न बस्तुझो के उत्पादन 
सुल्य को कम रखने मे सहायक होगी । इस प्रकार कम से कम लागत पर तंयार 
हुई वस्तुओं से समाज के अ्रधिक से अधिक व्यक्ति लाभ उठा सकेंगे | उद्योग-घन्धो का 
समुचित विकास तभी सम्भव है जब कि आ्रा्थिक क्षेत्र में व्यक्तिवाद की स्थापना होगी। 


अनुभव फे आधार पर व्यक्तिवाद का समर्थन भी किया जाता है | यह कहा 
जाता है कि अत्तीत मे जब कभी भी राज्य ने व्यक्ति के कार्य क्षेत्र में दखल दिया है 
तो वह कभी भी सफल नही हुआ । समाज मे वेयक्तिक जीवन के नैतिक प्राथिक/तथा 
पारिवारिक पक्षो के नियन्त्रण के लिए अनेक कानून पास किए गए, परन्तु सभी अपने- 
अपने उ्ं श्य प्राप्ति मे पूर्णतया ग्रसफल सिद्ध हुए। इस्लेण्ड मे व्यापार, यातायात, 
वेषभूषा इत्यादि विषयक अनेक कानूनो को पास किया गया परन्तु उनमें से कोई भी 
सफल नहीं हुआ । यही नही उन्होंने श्रनेक श्रनावश्यक तथा श्रहितकर सामाजिक दोषो 
को भी जन्म दिया । स्पैन्सर ने अपनी पुस्तक "४७ शा।$ ०7 ॥.68भ#ण०' में झतोत 
काल में पास किए गए भ्रनेक दोष पूर्ण कानूनों की श्रालोचना की और उनकी हानियो 
को भी प्रदर्शित किया । उसमे उसने दर्शाया है कि सामाजिक सुरक्षा के लिए अनेक 
कानूनो को पास किया गया परन्तु बाद में या तो उनको खत्म ही करना पडा था फिर 
उन्हे इस प्रकार सशोधित किया गया कि उनका रूप ही बदल गया । व्यापार तथा 
ख्राथिक जीवन में राज्य द्वारा किया गया दखल तो और भी अहितकर होता है। 

राज्य की श्रयोग्यता के झ्राघार पर व्यक्तिवाद का समर्थन इसलिए किया 
जाता है कि राज्य द्वारा हमारे आथिक जीवन का नियन्त्रण दरअसल राज कर्म- 


चारियो का नियन्त्रण है। राज कर्मचारी संज्ञ नही होते, यह श्रावश्यक नहीं कि वह 
सभी प्रकार के यार्यो मे दक्ष हो। राज कम्मंचारी उत्पादन व्यवस्था तथा व्यापार 


# 


भर राजनोति श्ञास्त्र के मूल सिद्धान्त 


उसके जीवन का कौन-सा ऐसा भाग हो सकता है जिसे हम केवल मात्र श्रपने आप से 
ही सम्बन्ध रखने वाला कह दें ? हम पीछे देख चुके हैं कि किस प्रकार पुराने समय मे 
व्यव्ति कः जीवन सामाजिक या सामूहिक जीवन का शभिन्‍न अ्ग था । वर्तमान यूग में 
वैयक्तिक तथा सामाजिक जीवन की भ्रन्योन्याश्रयता श्रौर भी श्रधिक बढ गई है । 
हक्‍्सले का कथन है कि “सम्यता जितनी उच्च होगी, श्रन्य व्यक्षितयों पर एक व्यक्ति 
के कार्यो का प्रभाव उतना ही श्रधिक पडेगा, श्रोर इस बात की सम्भावना उत्तनी ही 
कम होगी कि एक व्यक्ति की भूल का प्रभाव साथी नागरिकों पर न पड़े । श्रत श्रगर 
राज्य के कार्यक्षेत्र का बहुत ही सकुचित स्वरूप भी स्वीकार कर लिया जाए तो भी 
यह मानना पडेंगा कि राज्य के पास उससे श्रधिक शक्षित होनी चाहिए, जो कि उसे 
केवल पुलिस का कार्य फरने वाली सस्था मानकर दो जाती है ।* 

(३) व्यक्तिवादियों की वेयक्तिक स्वतन्त्रता सम्बन्धी धारणा बहुत सकुचित 
है । उनका दृष्टिकोण नकारात्मक है, उनके पास कोई ऐसा स्वस्थ सिद्धान्त नहीं है 
जिसके आधार पर वे वेयवितक श्रधिकारो की वैज्ञानिक व्याख्या कर सकें । स्वतन्त्रता 
का इस्तेमाल अधिकारो के प्राधार प्र ही सम्भव है। व्यक्तिवादियो के भ्रनुसार 
स्वतन्त्रता का श्रर्थ है पावन्दियों की अ्नुपस्थिति । राज्य के कानून घेयवित्तक स्वृतन्त्रता 
के शस्त्रु है । राज्य कार्यो के बढने का भ्रर्थ है व्यक्तियो की स्वतन्त्रता का छीना जाना। 
ज्यो-ज्यो राज्य के भ्रधिकार बढते जाते हैं त्यो-त्यो व्यक्ति की स्वतन्त्रता भी खत्म 
होती जाती है । राजकीय हस्तक्षेप का अर्थ वेयक्तिक स्वतन्त्रता की समाप्ति नही है । 
व्यक्तियों की धारणा एक पक्षीय (096-आ0०0) है। राज्य का काम केवल 
निषेघात्मक नही हे । उसका कार्य वेयक्तिक स्वतन्त्रता की उचित शभ्रनुभूति के लिए 
उपयुक्त साम्राजिक परिस्थितियो का निर्माण भी है । ग्रीन ने स्वंथा ठीक भी कहा है 
कि राज्य को हमारे व्यवितत्व के विकास में आने वाली सम्पूर्ण बाघाो को हटाने का 
प्रयत्त करना चाहिए । जब राज्य की शक्ति का प्रयोग इस श्रर्थ मे किया जाता है तो 
राज्य वेयक्तिक स्वतन्त्रता का पोषक तथा सरक्षक हो जाता है, उसका शज्रु नही 
रहता + अ्रगर राज्य शिक्षा की व्यवस्था करता है श्रथवा हस्पताल बनाता या कामून 
द्वारा मजदूरों के काम करने के घण्टे निश्चित करता है या नगर गाँव ठथा शहर में 
सफाई की व्यवस्था करता है तो क्या वह हमारी स्वतन्त्रता को छीनता है ? 
शिक्षा, मनुष्य के व्यवितत्व की छिपी हुई क्षक्तियो के विकास में सहायक होती है, 
नौकरी की व्यवस्था उसे भाथिक स्वतन्त्रता प्रदान करती है । सामाजिक स्वतन्त्रता 
की त्मतुमृति नेतिक तथा तकंसगत बन्धनों से ही सम्भव है, उनसे बाहर नही ।॥ 
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व्यक्षिवाद का समर्थन घ्१३ 


(४) व्यवितवादी प्रतियोगिता को स्वस्थ सामाजिक व्यवस्था का आधार 
मानते है । परन्तु प्रतियोगिता बराबर के लोगो मे सम्भव है। भूले मरते मजदूरों मे 
तथा कारखानेदार पूंजीपतियो में क्या मुकावला हो सकता है ” मजदूरों की विवश्ता- 
पूर्ण स्थिति से पंजीपति पूरा-पूरा फायदा उठाते है, वे उनका जहाँ तक सम्भव हो 
सकता है जी खोलकर शोपणा करते हैं। ऐसी श्रवस्था मे राज्य को उनके पारस्परिक 
सम्बन्धो का नियमन तथा नियन्त्रण करना चाहिए श्रौर कानून बनाकर मजदूरो को 
पूंजीपतियो के शोषण से बचाना चाहिए । 

(५) व्यवितवादियों का विचार है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने हित तथा भ्रहित को 
समभता है, वह जानता है कि क्या उसके हित मे है और क्या श्रहित मे | साथ 
ही उसमे इतनी शक्ति है कि वह बिना राज्य की सहायता के अ्रपत्ा हित-साथन कर 
सके। परन्तु यह धारणा भी असत्य है। अ्रधिकांश लोगो मे न तो इतनी सुक-वूक या 
समभ ही है न इतनी क्षमता ही कि वे यह जान सकें कि उनका हित क्या है भर 
उसकी प्राप्ति किस तरह सम्भव है। बच्चे और पागल क्या अपना हित समझते है ? 
गरीब-मजदूर, भ्रज्ञान, अ्रशिक्षा तथा निर्धनता के कारण गुलामी को भी स्वीकार कर 
लेता है जो कि स्पष्टत उसके स्वार्थों के विपरीत है । 

(६) स्पेन्सर ने बडे जोरदार शब्दों मे उपयुक्ततम की श्रवस्थिति (8प्रा- 
शएक्ष ०४॥० ॥0680) के सिद्धान्त को सामाजिक जीवन पर लागू किया है। 
जीवन के लिए सघर्ष ($ध088० #० ६हा&०7०७) सामाजिक जीवन का अनि- 
वाय तत्त्व है। प्राणि-जगत का यह सिद्धान्त समाज पर किस प्रकार लागू हो सकता 
है, स्पेन्सर ने यह स्पष्ट नही किया । 'उपयुक्ततम की अ्रवस्थिति' का सिद्धान्त पशु 
जगत के लिए है सुसस्कृत मानव-जगत के लिए नही है। मनुष्य जीवन की सर्वेश्रेष्ठता 
का कारण ही पाशविकता का त्याग है। फिर स्पैन्सर यह सिद्ध नहीं कर पाता कि 
उसके 'उपयुक्ततम”' (॥॥॥650 व्यक्ति कौन है” क्या “'उपयुकततम' से शारोरिक 
शक्ति की उच्चता है या धन का भ्राधिवय ? अगर दोनो को ही स्वीकार कर लिया जाए 
तो इसका भ्रथं है कि मानव समाज में मानवीय मूल्यों की कोई कीमत नही | मनुष्य 
की बुद्धि, शिक्षा तथा सस्कृति सभी का कोई अर्थ नहीं। सामाजिक जीवन ऐसे पाश- 
विक सघर्ष के लिए सगठित नही किया गया । उसका मकसद मनुष्य जीवन की सुरक्षा 
के साथ-साथ उसकी नैतिक तथा आध्यात्मिक पूर्णाता भी है। स्पेन्सर भ्पने इसी 
सिद्धान्त के श्राधार पर कहता है कि गरीबो, असहायो, श्रनाथो तथा निर्वलो की सहाड 
यता करने की कोई आवश्यकता नही । उनका नाश राज्य के हित मे है। उनके विनिप्ट 
होने पर ही उच्च मानवीयता का विकास सम्भव है। इसका अर्थ है राज्य को नाग- 
रिको की चोरो, डाकुओ तथा हत्यारों से भी रक्षा नहीं करनी चाहिए झौर श्रगर 
वह हमारी इनसे रक्षा करता है तो वया उसका कत्त व्य नही कि वह गरीब तथा 
विवण मजदूरों की पूंजीपतियो के शोपण से भी रक्षा करे ” इस व्यवस्था के 
स्वीकार करने का अर्थ होगा कि प्रत्येक मनुप्य पूर्णरूप से स्वार्थी हो जाए श्रौर समाज 
मे 'जिसकी लाठी उसकी जैस” वाला असूल प्रयोग मे लाया जाय । 


है. 


घड़े राजनीति ज्ञास्त्र के मूल सिद्धान्त 


समाज का आधार सहयोग तथा सदभावना है, पाशविक संघर्ष नहीं। हकसने 
मे ठीक कहा है कि “पारस्परिक सहायता, सहयोग झ्ौर हमदर्दों को नेतिक प्रक्रिया 
के हित मे मनुष्य ने सम्य समाज मे जीवन-संधर्ष को वन्द कर दिया है। राज्य को-- 
जो एक मानवीय सस्था है--पशु जबत के नियम पर श्राघारित नहीं होना चाहिए 

(७) राज्य का वेयक्तिक श्राचरण मे हस्तक्षेप वेयक्तिक उत्साह तथा कार्या- 
रम्भ की शक्तियों को नष्ट नही करता, न ही वह व्यक्ति के चरित्र को खोखला तथा 
निकम्मा वना देता है। व्यक्तिवादियो का यह कथन कि राज्य द्वारा व्यक्ति की सहा- 
यता उसमे स्वावलम्बन की भावना को खत्म कर देती है, गलत है। राज्य ने जब 
कभी व्यक्ति की सहायता की है उससे उसकी स्वतन्त्रता के क्षेत्र का विकास ही 
हुआ है भ्लौर उससे उसकी आत्मनिर्भेरता की भावना को बल ही मिला हैं। सोवियत 
रूस में राज्य आर्थिक तथा सामाजिक सस्थाग्रो तथा गति-विधियो पर सख्त नियन्त्रण 
करता है। वह व्यवित की श्राथिक जगत मे सहायता करता है, उसकी शिक्षा की व्यवस्था 
करता है भौर उसे स्वस्थ रखने के लिए हर सम्भव प्रयत्न करता है । इन सबसे पिछड़े 
से पिछड़े प्रदेश मे रहने वाले लोगो मे न केवन आत्मनिर्भरता की भावना का ही 
विकास हुआ है श्रपितु उनको वेयक्तिक स्वतन्त्रता के वास्तविक श्रर्थ का ज्ञान ही भ्रव 
हुआ है । भ्रशिक्षा, दरिद्रता तथा अ्रभाव मे रहकर वेयक्तिक स्वतन्त्रता के उपभोग का 
विचार एक स्वप्न के अतिरिक्त कुछ नही । 

(८) इसमे सन्देह नही कि कभी किसी समय कुछ विशेष मामलो में राज्य 
का दखल हितकर सावित नहीं हुआ, उससे कुछ नुकसान ही हुआ, परन्तु इसका अर्थ 
यह कभी नही कि राज्य ने जिस क्षेत्र मे हाथ वढायः वही वह्‌ श्रसफल हुआ । आज 
यह सिद्ध हो गया है कि राज्य को शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, मजदूरों की स्थिति 
के सुधार इत्यादि विषयो मे वहुत सफलता प्राप्त हुई है। दूसरी तरफ श्रगर राज्य 
कुछ विषयो में असफल रहा है तो वेयक्लिक नियन्त्रण उससे भी अधिक हानिकारक 
तथा झसफले सिद्ध हुआ है । १६वीं सदी के शुरू मे इग्लण्ड इत्यादि देशों मे जहाँ 
झाथिक क्षेत्र मे भ्रवाध स्वतन्त्रता के प्रयोग की छूट दी गई थी, गरीब मजदूर पुरुष, 
स्‍त्री तथा बच्चो का वया हाल हुआ उसका ध्यान कर श्राज भी इस व्यवस्था के 
खोखलेपन तथा निकम्भेपन को सिद्ध किया जाता है। पूंजीवादी झ्राथिक व्यवस्था के 
प्रन्तर्गेत मुनाफा कमाने वी प्रवृत्ति होती है, जन-कल्याण की नही । उत्पादन व्यवस्था 
“विना किसी योजना के चलती है । फल यह होता है कि समय-समय पर समाज मे 
श्राथिक अ्राजकता फंल जाती है । इस प्रकार व्यक्तिगत स्वार्थ को रोकने के लिए 
आर समाज के आथिक साधनों को सामाजिक हित मे इस्तेमाल करने के लिए राज्य 
के दखल तथा नियन्त्रण की परम आवश्यकता रहती है । 
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जन अि 


नृतन व्यक्तिवाद ५१, 


उपसहार--आाज व्यक्तिवाद का सिद्धान्त प्राय सभी जगह अस्वीकृत हो छुक 
है । इग्लैण्ड ही नही फ्रास तथा अमेरिका जेसे पूंजीवादी देशों में राज्य दिन-प्रतिदि- 
सामाजिक हित में आर्थिक जीवन का अधिक से अधिक नियन्त्रण कर रहा है। बस्तुत 
वरतंमान युग मे केवल मात्र राज्य के कल्याणकारी रूप को ही मान्यता दी जाती है 
उसको हमारी अनेक मौजूदा खराबियो का हल माना जाता है । 

व्यक्तिवाद ने राज्य की श्रवाघध शक्ति का विरोध कर, मानव समाज से ब्यत्ति 
के व्यवितत्व की महत्ता को दर्शाया तथा हमारे जीवन मे मानवीय मूल्यों को मान्यत 
प्रदान कर आादर्शवादियो तया निरकुश राज्य सत्ता के समर्थकों द्वारा फंलायी गा 
श्रनेक भ्रान्तियो को दूर किया । व्यक्तिवाद की सबसे वडी देन यही है कि उसने सानः 
के सानवीय रूप की महत्ता को स्थापित किया। 


१७०. नृतन व्यक्तिवाद (४९०-ना॥ताश0प्रक्षाआ॥) 


नूतन व्यक्तिवाद राज्य के आदर्श वादी सिद्धान्त के विरुद्ध महत्त्वपूर्णा प्रतिक्रिय 
है | वस्तुत ऐसा कहना अधिक न्याय सगत तथा वैज्ञानिक होगा कि नृतन व्यक्तिवा 
सभी प्रकार के श्रधिनायक-तन्त्र तथा राज्य के निरक॒श रूप के समर्थंक सिद्धान्तों व 
विरुद्ध विकसित हुआ । १६वीं सदी मे जिस व्यक्तिवाद का विकास हुआ था उसक 
विवेचन हमने ऊपर किया है। उसकी प्रनिक्रिया स्वरूप श्रादर्शवाद तथा समाजवाः 
का विकास हुआ । दोनो ने ही राज्य के कार्यो की वृद्धि का समर्थन किया, यर्था 
दोनों का दृष्टिकोण पर्याप्त भिन्‍नत है। हीगल का झ्ादशेबाद राज्य को न केवल कासूर्न 
दृष्टि से ही असीस शक्ति सम्पन्न मानता है वल्कि नेतिक तथा आध्यात्मिक दृष्टि से भ॑ 
सर्वश्रेष्ठ समझता है । हीगल के सर्वशक्तिमान राज्य तथा उसके वुद्धिवादी दर्शन वें 
विए्द्ध जो प्रतिक्रिया हुई उसको हम नूतन व्यक्तिवार के नाम से पुकारते हैं । 

परन्तु वृतन व्यक्तिवाद केवल मात्र हीगल के बौद्धिक दर्शन की ही प्रतिक्रिय 
नही, इसके विकास मे कुछेक भ्रन्य तत्त्वो ने भी सहयोग दिया। प्रथम युद्ध के दौराः 
मे राज्य की भक्ति का बहुत विकास हुआ। इश्लेण्ड तथा फ्रास जैसे प्रजातन्बरवार्द 
देशो मे राज्य की शक्ति की पर्याप्त अ्रभिवृद्धि हुई और वैयक्तिक स्वतन्त्रता क 
क्षेत्र पर्याप्त सीमित हो गया । यही नही, युद्ध के दौरान में साधारण नागरिकों क 
अपने अनेक हितो का बलिदान करना पडा | युद्ध के कारण प्रत्येक्त स्थान पर अने« 
प्रकार के पदार्थों का भ्रभाव हो गया । सरकार की मशीनरी हृदयहीन होती है, उसक 
सचालन नौकरशाही के हाथ में होता है, जन सामान्य के प्रतिनिधि उनके हाथ + 
कैवल खिलौने मात्र बनकर रह जाते हैं। जनता की आवाज उन तक पहुँच ही नह 
पातो । 

दूसरी श्रोर राप्ट्रीय ससदो में बहुमत की तानाशाही की स्थापना हो जात 
है। अल्पमत को या तो कुचल दिया जाता है या फिर उनकी उपेक्षा की जाती है 
प्रेस, प्लेटफार्म तथा प्रचार के अन्य साधनो द्वारा एक ही प्रकार के विचारों के प्रमा 
का प्रयत्न किया गया तथा विचार स्वातन्त्य की उपेक्षा की गई । राजनीतिक नेत् 


भप्र्१्६ राजनीति शास्त्र के मुल सिद्धान्त 


अ्रपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिए गलत प्रचार कर जन-साधारण को गुमराह करते है, उनमें 
भीड-प्रवृति उत्पन्त कर उनकी सूझ-ब्ृक को खत्म कर देते हैं। इस प्रकार लोगों मे 
केन्द्रीकृत प्रजातन्त्रात्मक शासन के प्रति अविश्वास की भावना उतसन्‍न हो गई। नूतन 
व्यक्तिवाद के विकास मे नवयुग में उत्पन्न नवीन सामाजिक सघो ने भी विशेष 
सहायता की । राज्य की कार्यणक्ति का विस्तार अ्रवश्य हुआ, परन्तु नागरिकों के 
श्रान्तरिक जीवन मे उसकी महत्ता घट गयी । समाज में आथिक नैतिक, तथा धार्मिक 
उद्देश्यो से प्रेरित अनेक समुदायों का विकास हुआ्ना | व्यक्ति का सामाजिक जीवन 
समुदायो से घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित होने लगा, उनके व्यक्तित्व की पूर्ण श्रभिव्यक्ति 
इन समुदायों मे होती है, ऐसा सभी जगह माना जाने लगा । राज्य अपनी प्रकृति मे 
समाज के इन समुदायो से भिन्‍न नहीं । राज्य की तरह समुदायों का भी अपना व्य- 
वितत्व है, नैतिक दृष्ठि से भी राज्य अश्रन्य समुदायों से श्रेष्ठ या ऊँचा नही कहा जा 
सकता। इसी कारण यह महसूस किया जाने लगा कि राज्य को उच्च तथा श्रेष्ठ पद 
देना किसी भी प्रकार उचित नही | इसे समाज के श्रन्य समुदायों की भान्ति ही सम- 
मना चाहिए और राज्यशक्ति का समुदायों तथा राज्य का बटवारा कर देना चाहिए । 
नूतन व्यक्तिवादी आदशेवादियों द्वारा समर्थित राज्य के दैवीय गुणों के या नेतिक 
श्रेष्ठता के सिद्धान्त को स्वीकार नही करते । 

१६वीं सदी मे व्यक्तिवादियों मे राज्य तथा व्यक्ति के पारस्परिक विरोध को 
उपस्थित किया था, उन्होंने व्यक्ति को एक स्वतन्त्र इकाई माना और उसके अ्धि- 
कारो को माच्यता देने की माँग की थी। यह दृष्टिकोण श्रवैज्ञानिक था। नूतन व्यक्ति- 
वादी व्यक्ति को एक स्व॒तन्त्र तथा पूर्णारूप से आत्मनिर्भर इकाई नहीं मानते | वह 
यह मानते हैं कि व्यवित समुदाय रूप से सगठित होते है। ये समुदाय धर्म, व्यवसाय और 
बहाँ तक कि लिंग तथा आयु के भाधार पर भी सगठित हो सकते हैं। वर्तमान समय मे 
राज्य के विरुद्ध इन समुदायों को प्रस्तुत किया जाता है और उनके श्रधिकारो की स्वी- 
कृति के लिए माँग की जाती है। १६वीं सदी का व्यक्तिवाद मनुष्य को पूँजीवादी 
शोषण व्यवस्था का मुकाविला करने के लिए भ्रकेला छोड देता था, परल्तु यहाँ समु- 
दाय' व्यवित के हित तथा स्वार्थों की रक्षा के लिए सगठित किए जाते है । समुदायों 
का सगठन सामान्य स्वार्थों की पूर्ति के लिए तथा व्यवितयों के स्वतन्त्र तथा पूर्ण 
व्यक्तित्व के विकास के लिए किया जाता है। बैयक्तिक स्वतन्वता की सुरक्षा भी 
समुदायों की स्वतन्त्रता के सिद्धान्त पर समगठित समाज में ही सम्भव है । 

नामन एन्जेल तथा ग्राहम वेलेस ने नूतन व्यक्तिवाद के सिद्धान्त के विकास 
में विशेष योग दिया है | 

नामेन एन्जेल (२०0ए॥ #&॥82ी) ने श्रपनी पुस्तक "॥6७ छजध्या 
पए90०7४' में सामाजिक जीवन का विश्लेपण किया है । उनका कथन है कि मनुष्य 
समुदायों मे आर्थिक हितो के श्रावार पर ही एक्ता उत्पन्न होती है। यह एकता की 
भावना जरूरी नही फि राष्ट्रीय सीमाश्नो के अन्तर्गत ही सीमित रहे, यह अन्तर्राट्रीय 
रुप भी धारण कर सकती है। साधारणतया मनुष्य वही करता है जिसमे उसे: 


नूतन व्यक्तिवाद १७ 


आर्थिक लाभ होता है। परन्तु वर्तमान युग मे अक्सर उसे गुमराह किया जाता है, 
उसमे राष्ट्रवाद की भावनाओ्रों को भर युद्ध के लिए तैयार किया जाता है, यह निरचय 
ही उसके हितो के विरुद्ध है। उसके वास्तविक हित की प्राप्ति सकुचित राष्ट्रीयता से 
ऊपर उठने से ही सम्भव है। नार्मन एल्जेल का कथन है कि “विह्व व्यायक्त श्राथिक 
समाज जिसका गुण शान्ति हैं उसकी सदस्यता के नाते व्यवित के स्वार्थों की अधिक 
पूति होती है, ब॒निस्वत एक सीसित राजनीतिक समाज के, जिसका गुण युद्ध है ।* 

राजनीतिक समाज के सदस्य के रूप में व्यक्ति अपनी तक बुद्धि से कार्य नहीं 
लेते, वे भावावेश मे श्राकर कार्य करते है । साधारणतया अपने वैयक्तिक जीवन में 
जिन कामो की वे कभी भी करना पसन्द नही करेंगे और जिन्हे वे वुरा समभते हैं 
उन्हीं को वें एक राज्य के सदस्य के नाते कर डालते हैं। परन्तु उसका विव्वास है 
कि यह स्थिति बहुत समय तक नही रहेगी। राज्य तो केवल एक प्रशासकीय मशीचर 
है जिसे कभी किसी भी श्रन्य यन्त्र के मिल जाने पर छोड़ा जा सकता है। उसका 
ख्याल है कि धीरे-धीरे आथिक समुदायों का विकास होगा और अन्तर्राष्ट्रीय श्राथिक 
समाज के प्रन्तर्गत राष्ट्रीय राज्य विलीन हो जायेगा । 

ग्राहम वेलस भी केन्द्रीकृत राज्य की शक्ति के विरुद्ध है, परन्तु उसे मुख्य 
रूप से प्रजातन्‍्त्रात्मक राज्यो की विधान सभाग्रो के सगठन के प्रति क्षिकायत्त है । 
वर्तमान चुनाव व्यवस्था के भ्रन्तर्गत प्रतिनिधियों का चुनाव भौगोलिक-चुनाव क्षेत्रों के 
शआ्राघार पर होता है। फलत राज्य में मौजुद विभिन्‍न-स्वार्थों (7४०४५) की 
कही भी प्रतिनिधित्व नही मिल पाता । भौगोलिक चूनाव क्षेत्रों के आधार पर निर्वा- 
चित प्रतिनिधिगण किसी भी समुदाय या स्वार्थ का प्रतिनिधित्व नहीं करते । 

अत ग्राहम वेलस चुनाव व्यवस्था तथा विधानपालिकाओ के पुनर्गठन की ही 
भाँग करता हैं। उसका कथन है कि राज्य की विधानपालिका के एक सदन का चुनाव 
तो पेशे तथा उद्योग के आधार पर होना चाहिए, दूमरे सदन का चुनाव प्रादेशिक 
चुनाव व्यवस्था के अ्रन्तर्गत होना चाहिए । प्रादेशिक चुनाव व्यवस्था पर आधारित 
सदन वास्तव मे प्रथम सदन ( पगा% ८०८) होगा । 

कुछ अन्य विचारको ने सघ-व्यवस्था के भ्राधार पर राज्य के पुनर्गठन की 
माँग की है । 

नूतन व्यवितवाद समाज में स्थित ऐच्छिक समुदायों के महत्त्व को दर्शाता है 
ओऔर राज्य की अ्वाघ मत्ता का खण्डन करता है। 
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प्र राजनीति शास्त्र के मूल सिद्धान्त 


अपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिए गलत प्रचार कर जन-साधारण को गुमराह करते है, उनमे 
भीड-प्रवृति उत्पन्न कर उनकी सूक-बूक को खत्म कर देते है। इस प्रकार लोगो में 
केन्द्रीकृत प्रजातन्त्रात्मक घासन के प्रति श्रत्रिब्वास की भावना उत्पन्त हो गई। चूत 
व्यक्तिवाद के विकास में नवयुग में उत्पत्त नवीन सामाजिक सघो ने भी विशेष 
सहायता की | राज्य की कार्यणक्ति का विस्तार श्रवष्य हुआ, परन्तु नागरिकों के 
आतन्तरिक जीवन में उसवी महत्ता घट गयी । समाज मे ग्ाथिक नैतिक, तथा घामिक 
उद्देश्यों से प्रेरित श्रनेक समुदायों का विकास हुआ । व्यक्ति का सामाजिक जीवन 
समुदायों से घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित होने लगा, उनके व्यक्तित्व की पूर्ण अभिव्यक्ति 
इन समुदायों में होती है, ऐसा सभी जगह माना जाने लगा । राज्य अपनी प्रकृति में 
समाज के इन समुदायों से भिन्‍न नहीं। रण्ज्य की तरह समुदायों का भी अपना व्य- 
वितत्व हे, नेतिक हृष्टि से भी राज्य अन्य समुदायों से श्रेष्ठ था ऊँचा नहीं कहा जा 
सकता। इसी कारण यह महसूस किया जाने लगा कि राज्य को उच्च तथा श्रेष्ठ पद 
देना किसी भी प्रकार उचित नहीं। इसे समाज के श्रन्य समुदायों की भान्ति ही सम- 
भता चाहिए और राज्यशक्ति का समुदायों तथा राज्य का बटवारा कर देना चाहिए 
नूतन व्यवितवादी भश्रावर्शवादियो द्वारा समथित राज्य के देवीय गुणों के या नेतिक 
श्रेष्ठता के सिद्धान्त को स्वीकार नही करते । 

१६वीं सदी मे व्यक्तिवादियों ने राज्य तथा व्यक्ति के पारस्परिक विरोध को 
उपस्थित किया था, उन्होने व्यक्ति को एक स्वत्तन्त्र इकाई माना और उसके झधि- 
कारो को मान्यता देने की माँग की थी। यह दृष्टिकोण श्रवैज्ञानिक था। नूतन व्यक्ति- 
वादी व्यक्ति की एक स्वतन्त्र तथा पूर्णाख्प से आत्मनिर्भर इकाई नहीं मानते । वह 
यह मानते है कि व्यक्ति समुदाय रूप से सगठित होते है। ये समुदाय धर्म, व्यवसाय और 
यहाँ तक कि लिंग तथा भ्रायु के भ्राधार पर भी सगठित हो सकते है। वर्तमान समय में 
राज्य के विरुद्ध इन समुदायो को प्रस्तुत किया जाता है और उनके अधिकारों की स्वी- 
कृति के लिए माँग की जाती है। १६वीं सदी का व्यक्तिवाद मनुष्य को पूँजीवादी 
शोपण व्यवस्था का मुकाविला करने के लिए श्रकेला छोड देता था, परन्तु यहाँ समु- 
दाय व्यक्ति के हित तथा स्वार्थों की रक्षा के लिए सगठित किए जाते हैं। समुदायों 
का सगठन सामान्य स्वार्थों की पूर्ति के लिए तथा व्यक्तियों के स्व॒तन्त्र तथा पूर्ण 
व्यक्तित्व के विकास के लिए किया जाता है। वेयक्तिक स्वतन्त्रता की सुरक्षा भी 
समुदायों की स्वतन्त्रता के सिद्धान्त पर सगठित समाज में ही सम्भव है। 

नामंन एन्जेल तथा ग्राहम वेलेस ने नूतन व्यक्तिवाद के सिद्धान्त के विकास 
मे विशेष योग दिया है । 

नार्मम एन्जेल (]४०ागक्षा &आ8०) ने अपनी पुस्तक "ण॒॥७ ठाध्या 
वाप्रज्णणा' से सामाजिक जीवन का विश्लेषण किया है। उनका कथन है कि मनुष्य 
समृदायों में आाथिक हितो के आवबार पर ही एकता उत्पन्न होती है। यह एकता की 
भावना जरूरी नही फ़ि राष्ट्रीय सीमाग्रो के श्रन्तर्गंत ही सीमित रहे, यह अन्तर्राट्रीय 
सर्प भी घारण कर सकती हे। साधारणतया मनुप्य वही करता है जिससे उसे 
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आर्थिक लाभ होता है। परन्तु वतंमान युग मे अक्सर उसे गुमराह किया जाता है, 
उसमे राष्ट्रवाद की भावनाओं को भर युद्ध के लिए तैयार किया जाता है, यह निरचय 
ही उसके हितो के विरुद्ध है। उसके वास्तविक हित की प्राप्ति सकुचित राष्ट्रीयता से 
ऊपर उठने से ही सम्भव है। तार्मन एस्जेल का कथन है कि “विद्वव व्यायक श्राथिक 
समाज जिसका गुण शान्ति है उसकी सदस्यता के नाते व्यक्ति के स्वार्थों की प्रधिक् 
पूति होती है, वनिस्बत एक सोमित राजनीतिक समाज के, जिसका गुर युद्ध है ।* 

राजनीतिक समाज के सदस्य के रूप मे व्यक्ति अ्रपनी तर्क बुद्धि से कार्य नहीं 
लेते, वे भावावेश मे आकर कार्य करते हैं । साधारणतया श्रपने वैयक्तिक जीवन मे 
जिन कामो को वे कभी भी करना पसन्द नही करेंगे और जिन्हे वे बुरा समभते हैं 
उन्ही को वे एक राज्य के सदस्य के नाते कर डालते हैँ। परन्तु उसका विश्वास है 
कि यह स्थिति बहुत समय तक नही रहेगी। राज्य तो केवल एक प्रशासकीय मणीनर 
है जिसे कमी किसी भी श्रन्य यन्त्र के मिल जाने पर छोडा जा सकता है। उसका 
ख्याल है कि घीरे-बीरे आथिक समुदायो का विकास होगा और अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक 
समाज के श्रन्तगंत राष्ट्रीय राज्य विलीन हो जायेगा । 

ग्राहम वेलस भी केन्द्रीकृत राज्य की शक्ति के विरुद्ध है, परन्तु उसे मुख्य 
रूप से प्रजातन्त्रात्मक राज्यों की विधान सभाओ्नो के सगठन के प्रति क्षिकायत है । 
वर्तमान चुनाव व्यवस्था के श्रस्तर्गत प्रतिनिधियों का चुनाव भौगोलिक-चुनाव क्षेत्रो के 
आधार पर होता है। फलत राज्य में मौजूद विभिन्‍्न-स्वार्थों (0०४४५) को 
कही भी प्रतिनिधित्व नही मिल पाता । भौगोलिक चुनाव क्षेत्रों के श्राधार पर निर्वा- 
चित प्रतिनिधिगण किसी भी समुदाय या स्वार्थे का प्रतिनिधित्व नही करते । 

श्रत ग्राहम वेलस चुनाव व्यवस्था तथा विधानपालिकाओं के पुनर्गठन की ही 
माँग करता हैं। उसका कथन है कि राज्य की विधानपालिका के एक सदन का चुनाव 
तो पेशे तथा उद्योग के श्राधार पर होना चाहिए, दूसरे सदन का चुनाव प्रादेशिक 
चुनाव व्यवस्था के भ्रन्तगगंत होना चाहिए । प्रादेशिक चुनाव व्यवस्था पर झाधारित 
सदन वास्तव में प्रथम सदन (छ्गा७ छाक्षा॥0०९) होगा । 

कुछ भ्रन्य बिचारको ने सघ-व्यवस्था के आवार पर राज्य के पुनर्गठन की 
माँग की है । 

नूतन व्यवितवाद समाज में स्थित ऐच्छिक समुदायों के महत्त्व को दर्भाता है 
झौर राज्य की अ्रवाघ सत्ता का खण्डन करता है। 
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समाजवाद (500०॥8॥) 


१७१ समाजवाद का स्वरूप 


समाजवाद का जन्म व्यक्तिवाद को प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ, परन्तु समाजवाद 
एक बहुत व्यापक विचारधारा है, जो केवल राजनीतिक तथा आञाथिक ही नहीं श्रपितु 
समाज-वैज्ञानिक भौर साकृतिक भी है। समाजवाद केवल राज्य के सगठन, उसके 
कर्तव्य, श्रर्थ-व्यवस्था के सुधार तथा राजनीतिक समस्याओं के सुलभाव का ही 
हल पेश नही करता है, वल्कि समाज के प्रारम्भ, उसके स्वरूप तथा उसकी परिवर्तन 
व्यवस्था की व्याख्या भी करता है । वह मानवीय सस्कृृति तथा उसके स्वरूप की भी 
विवेचना करता है । समाजवाद का अपना दर्शन तथा व्यावहारिक प्रोग्राम है । परन्तु 
समाजवाद केवल-मात्र एक सिद्धान्त ही नही वह एक राजनीतिक आन्दोलन तथा 
शासकीय प्रणाली भी है। यही कारण है कि झ्राज का प्रत्येक व्यक्ति समाजवादी है । 
समाजवाद का रूप प्रत्येक व्यक्ति तथा समुदाय के साथ बदलता रहता है | जोड वा 
कथन है कि 'समाजवाद उस टोपी की तरह है जिसका अपना स्वरूप समाप्त हो 
गया है क्योकि सभी लोग उसे पहनते हैं । 
ऊपर हम कह आये हैं कि समाजवाद व्यक्तिवाद का विरोधी है परन्तु इस का 
अर्थ यह नही कि वह व्यक्ति-स्वातन्त्य का झत्रु है। व्यक्ति-स्वातन्त्य की समाजवादी 
अपती व्याल्या करते है जो व्यक्तिवादियो की धारणा से अधिक वैज्ञानिक, यथार्थ 
तथा व्यापक है। समाजवाद राज्य के कत्तंव्यो के विषय मे व्यक्तिवाद का विरोधी है । 
समाजबाद राज्य को अधिक शवित सम्पन्न बनाना चाहता हैं। वह उसे सामाजिक 
कल्यारा के सम्पूर्ण वत्तंव्यों को सौपना चाहता है । बेयवितक स्वतन्त्रता की प्राप्ति 
अवाध वैयवितक प्रतियोगिता वी अपेक्षा सामाजिक नियमन (800०9] ॥8हएेशा०ा ) 
से अधिक उत्तम तरीके से हो सकती है। उत्पादन के साधनो, उद्योग-धन्धों इत्यादि का 
वेयवितिक नियन्त्रण अन्याय तथा शोपण पर झाधारित है। वह समाज मे निर्वनता 
तथा असमानता को उत्पन्न करता है । इसी अन्याय व्यवस्था को खत्म करने के लिए 
समाजवादी विश्वास करते है कि उत्पादन के साधनों का स्वामित्व तथा प्रयोग और 
उत्पादन के वितरण की व्यवस्था का नियमत सगठित समाज द्वारा होना चाहिए, चन्द 
व्यक्तियों द्वारा नही । इस प्रकार राज्य को या समाज को भूमि, पूजी तथा उत्पादन 
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के साधनों का स्वामी व प्रवन्धकर्त्ता बना दिया जायगा । राज्य उत्पादन के बंटवारे 
के लिए भी जिम्मेदार होगा । वह ऐसी योजनावद्ध उत्पादन व्यवस्था का निर्माण 
करेगा कि जिसके फलस्वरूप समाज मे समानता की तथा सामाजिक कल्याण की वृद्धि 
होगी । 

समाजवाद की अनेक परिभाषाएँ की गई हैँ । इनमे से कुछ विचारणौय हैं-- 
सुप्रसिद्ध भारतीय समाजवादी नेता भ्राचार्य नरेन्द्रदेव का कथन है कि 'समाजव(द का 
ध्येय वर्गहीन समाज की स्थापना है । वह वर्तमान समाज फा इस प्रकार फा सगठन 
करना चाहता है कि वर्तमान परस्पर विरोधी स्वार्थों वाले शोधक तथा शोपषित पीडक 
तथा पीडित घर्ग का प्रन्त हो जाय । समाज सहयोग के श्राधार पर सगठित व्यक्तियों 
का ऐसा समृह वन जाए जिसमे एक सदस्य की उन्नति का श्रर्थ स्वभावत दूसरे सद- 
स्प फी उन्‍नति हो झौर सव मिलकर सामूहिक रूप से परस्पर उन्नति फरते हुए जीवन 
गुजार सकें ।' 

इग्लेण्ड के प्रसिद्ध समाजवादी रेम्जे मंकडोनल्ड का कथन है कि “साधारण 
भाषा में समाजवाद फी इससे अ्रष्छी कोई परिभाषा ही नहीं की जा सकतो है कि 
इसका उद्देश्य समाज के भौतिक तथा झारथ्थिक तत्वो का सगठन व भानचीय शक्तियों 
द्वारा इसका नियमन है ।* अग्रेज विचारक बट्रेप्ड रसेल का विचार है कि 'मै समझता 
हैँ कि प्रगर समाजवाद को भुमि तथा सम्पत्ति के सामाजिक स्वामित्व फी एक दलोल 
कहा जाए तो हम समाजवाद के सार-रूप के श्रधिक निकट पहुँच जाते हैं ।? 

समाजवाद की चाहे जितनी परिभाषाएं दी जाएं, सभी इन वातो पर 
सहमत हैं--- 

(क) वेयक्तिक सम्पत्ति का विलोप (8ए90छााणा रण जाएश8 छा0- 
एभ३) 

(ख) सम्पत्ति के उत्पादन के तथा वित्तरण के साधनो पर सामाजिक नियन्त्रण 
($0लक्माइशाणा. 06 गाल्या5$..एणी ए/00)ल्‍ा०7 8०१ 3ष्धयपाणा रण 
८) 

(ग) पूजीपतियो हारा मजदूरो के शोषण की व्यवस्था का श्रन्त । समाजवाद 
के अनेक स्वरूप हैं, उत्त सव में पर्याप्त अन्तर है परन्तु इस विभेद का कारण उद्देश्य 
की भिन्‍नता नही भ्रपितु इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उपयुक्त साधनों के प्रयोग की 
भिन्‍नता है। इसी भेद के श्राधार पर ही समाजवाद के विभिन्‍त स्वरूपो का सगठन 
किया गया है । समाजवाद के निम्नलिश्वित प्रमुख भेद हैं-- 
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समाजवाद का स्वरूप श२१ 


(१) माक्संवाद (]/&फरंजा) 

(२) साम्यवाद ((०शणण5) 

(३) विकासवादी समाजवाद (8एणैप्ाणाध्ाए $0ठशाआ ) 

(४) सिण्डिकलिज्म (899028॥977) 

(५) गिल्ड सोशलिज्म (5प्ञात 80८2॥579) 

(६) भ्रराजकतावाद (&#7श' ०7 ) 

इससे पूर्व कि हम समाजवाद के इन सभी प्रकारों पर विस्तारपूर्वक विचार 
करें हमारे लिए उचित होगा कि हम यहाँ इसके विकास क्रम का अध्ययन कर ले । 

समाजवादी विचारधारा का विकास--समाजवादी विचारधारा का प्रचलन 
राजनीति ज्ञास्त्र के इतिहास में मिल जाता है । भ्रपने आधुनिक रूप मे समाजवाद चाहे 
पुराने समय मे न मिलता हो, परन्तु सम्पत्ति के सामाजिक नियन्त्रण की न केंचल 
धारणा ही श्रपितु व्यवस्था भी पुराने समय मे मिल जाती है। पुराने ममाजों मे 
सम्पत्ति के सामूहिक नियन्त्रण की व्यवस्था मौजुद थी। इस व्यवस्था को भआ्रादिम 
समाजवाद (एपरगशए७ (०7ग्ाए७0) के नाम से पुकारा जाता है। प्राचीन 
स्पोर्टा (8929) में राजकीय समाजवाद के नियमों के आ्राधार पर सामाजिक 
संगठन की व्यवस्था मिल जाती है । प्लेटो ने अपने समय की समाजवादी व्यवस्थाश्री 
से प्रेरित होकर ही साम्यवाद की स्थापना का समर्थन किया था। प्लेटो के साम्यवाद 
के दो आधार थे--(क) व्रेयवितक सम्पत्ति व्यवस्था तथा (ख) व्रैयक्तिक 
परिवार की सम प्ति (#ए0०ाप्णा णी एएर&० शि।॥9) | परन्तु प्लेटो का 
साम्पवाद आदर्शवाद से प्रेरित था उसका आधार आध्यात्मिक तथा नेतिक था, भौतिक 
नहीं । वह समाज मे फंले भ्रनाचार की समाप्ति के लिए एक विशेष शासक वर्ग के 
निर्माण के पक्ष मे था | उसका साम्यवाद उसी शासक वर्ग पर ही लागू होता है, सम्पूर्ण 
समाज पर नही । 

मध्यकालीन यूरोप मे चर्च के भ्रन्तर्गत सामूहिक सम्पत्ति की व्यवस्था विद्यमान 
थी । ऐसी ही व्यवस्था वौद्ध युग मे भी वौद्ध सघो के अन्तर्गत मौजूद थी । 

परन्तु मौजूदा आर्थिक व्यवस्थ। के सुधार तथा परिवर्तन के लिए तैयार किए 
गए, समाजवादी सिद्धान्तो का प्रचलन तो १६वीं सदी के प्रारम्भ में ही मिलता है। 
सर धॉमस मोर ($&7 ४0735 ००), रावर्ट श्रोवन (२०5४६ 0एथा), 
चेट सिमो (80, डाप्मा०7) तया फोरियेर (छ5णााथ) इत्यादि ने समाजवाद के 
सिद्धान्तो का विविध ढग से विकास किया । थॉमस मोर नेतो प्लेटों के सुप्रसिद्ध ग्रन्थ 
+२८७०४७॥०' के आधार पर एक कल्पनात्मक्न आदर्थ राज्य का विवेचन किया। 
रोचर्ट ओवन इत्यादि ने न केवल समाजवादी खिद्धान्तों की ही रचना की अपितु 
समाजवाद के श्राधार पर झ्राधारित समाजो का परीक्षण भी क्या । वस्तुत थे सभी 
समाजवादी सुधारवाद में यकीन करते ये । इनका हृष्टिकोण उदार तथा मानव प्रेमी 
था । इनका विचार था कि यदि वह एक पूर्ण समाजवादी समाज की रचना मे 
सफल होगे तो समाज निश्चय ही उनके उदाहरण का अनुसरण करेगा। इसके 


श्रर्‌ राजनीति शास्त्र के मूल सिद्धान्त 


विचारों में कल्पना का आधिवय तथा यथार्थ की कमी होती थी | इनमे वैज्ञानिक्ता 
का अभाव था । यही वारण है किये सभी स्वप्नदर्शी (00]शक्षा) समाजवादी 
कहलाते थे । इन्होने न तो समाजवाद के वैज्ञ'निक श्राघार ही प्रस्तुत फिए झौर न 
उसभनी प्राप्ति के साधन ही वतलाये । वह तो मावर्स है जिसे वर्तमान युग के समाज- 
बाद का जनक कहा जाता है। उसने समाजवाद को कल्पनात्मक वस्तु नही रहने दिया, 
उसे एक यथार्थ सत्य बना दिया। जोड का कथन है--मार्क्स प्रथम समाजवादी 
विचारक है जिसके विचारो को विज्ञान-सगत कहा जा सकता है । उसने न केवल उस 
समाज का ही चित्रण किया जिसको वह श्रादर्श मानता था, बल्कि विस्तारपूर्वक 
उसके विफास क्रम का भी विवरण दिया।”7 श्राज समाजवाद के सभी सम्प्रदाय मावर्स 
के ही विचारो को अ्रपने विचारों का आदि-स्रोत समभते हैं। माक्स ने अपने सहयोगी 
फ्रेडरिक एन्जेल्स के सहयोग से समाजवाद के सभी रूपो का तर्क सम्मत तथा वैज्ञानिक 
विवेचन किया । 

समाजवाद की आर्थिक समानता की धारणा का विकास फ्रेंच क्रान्ति के अनन्तर 
हुआ । फ्रेंच क्रान्ति के दौरान मे राजनीतिक समानता को महत्त्व दिया गया परच्तु 
बाद मे पूंजीवादी व्यवस्था के प्रचलन के फलस्वरूप राजनीत्तिक समानता श्राथिक 
समानता के विना निरथंक समझी जाने लगी। फलत समाजवाद के सिद्धान्त के 
विकास द्वारा आर्थिक समानता का समर्थन किया गया । 


१७२ माक्संवाद (४ शाह) 


काल॑ माक्स ((४] 'शैश्व5) ने पूंजीवाद के विकास, उसके क्वास तथा 
समाजवाद के जन्म का ऐतिहासिक विवेचन किया । वह अपने हृष्टिकोश को 
निर्वेबक्तिक तथा वैज्ञानिक कहता है, जो सम्भवत ठीक नही | उसने सम्पूर्ण सामाजिक 
विकास-क्रम का चित्रण अपने पूर्व निर्धारित विचारो के श्राधार पर क्या है | माकक्‍्से 
के सिद्धान्तो को मुख्य रूप से हम उसके “कम्यूनिस्ट घोषणा पत्र ((0०णणाए्गाएं 
१४०६४०) तथा 7085 ॥(४ए४* (867) तामक दो भ्रन्यों मे पाते हैं। कार्ल 
मार्क्स के विचारों मे मौलिकता नही, परन्तु उसकी शैली अपनी है भर उसके विचारों 
में प्रभावोत्पादक शवित है। यही कारण है कि यूरोप के ही नही विश्व भर के मजदूर 
आन्दोलन उसके विचारो से प्रभावित हुए है। 

जैसा कि हम ऊपर कह आए हैं माक्स का उद्देश्य यह प्रदर्शित करता था कि 
पूँजीवाद के श्राधार पर किस प्रकार समाजवादी समाज की व्यवस्था का जन्म हो 
सकता है । मास के निम्नलिखित तीन प्रमुख सिद्धान्त हैं--- 

(१) अतिरिक्त मूल्य का सिद्धान्त (प्राढणा॥ ० ध्याफ़ोए5 श्शाए०) । 


] “कााएड प8 6 गए50 80088 ज्ार्पाण' ए086 ए0ए- 0७॥ 08 श7ग60 
8टाशापी०. में6 ग्र७॑ गए हालात शा फजाते री 800०9 शोगणी ॥9 
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माक्संवाद भ्२३ 


(२) इतिहास की भोतिकवादी आशिक व्याख्या । 

(३) श्रेणी युद्ध (0955 छथा) तथा पूजीवाद के पतन का सिद्धान्त । श्रवा 
हम क्रमश इन तीनों पर किचित्‌ विस्तार से विचार करेंगे | 

(१) झतिरिक्त सूल्य का सिद्धान्त (गगाव्णाए ण इणएाएड एशेपट)--- 
माक्से, श्रम ([.89007) को मूल्य का स्रोत मानता है। इस विषय मे मार्क्स डेविड' 
रिकार्डो इत्यादि रूढिवादी अ्रथं शास्त्रियो से प्रभावित था। उनका यही यकीन था कि 
अन्तिम रूप से किसी भी पदार्थ का मूल्य उसके उत्पादन में खर्च हुए समय तथा श्रम 
के अनुसार निर्धारित होता है । परन्तु सभी प्रकार का श्रम ([.8७०७४) किसी वस्तु 
के मूल्य को निर्धारित नही करता । केवल सामाजिक दृष्टि से श्रावइयक (800७०॥९ 
॥९८४४४५ ) श्रम ही मूल्य का उत्पादक होता है । मनुष्य के श्रम का प्रयोग यन्त्रो 
हारा होता है। मजदूर किसी भी वस्तु के उत्पादन मे खचे क्ए गए श्रपने श्रम 
(.99०णा) के लिए रुपये पैसे द्वारा पुरस्कृत किया जाता है। उसे अपने श्रम का 
उचित मूल्य श्रवश्य मिलना चाहिए | परन्तु पूँजीवादी समाज में ऐसा सम्भव नहीं । 
क्योकि उत्पादन के सभी साधनो--यन्त्रो इत्यादि पर थोड़े व्यवितयों का नियन्त्रण 
रहता है । मजदूरों के पास अपनी श्रम-शक्ति (7.,88007 ए०छ७/) को बेचने के 
अतिरिक्त कुछ नही होता । पूजीपति श्रपनी पूंजी के वल पर श्रम-शक्ति को खरीदता 
है थ्रौर उन्हें वेतन देता है । परन्तु उसका वेतन उस मूल्य से बहुत कम होता है जो कि 
उसके श्रम द्वारा तेयार पदार्थों पर पूंजीपति को वाजार मे मिलता है यानी मजदूर 
श्रम तो अधिक करता है परन्तु उसका पारिश्रमिक उसे भ्रनुपात मे बहुत थोडा मिलता 
है। लागत के मूल्य को तथा विक्री के मूल्य के अन्तर को अतिरिक्त मूल्य (80७5 
५8०८) कहा जाता है। श्रतिरिक्त मूल्य का स्रोत वही बची हुई श्रम-शक्ति है 
जिसका उचित मूल्य मजदूर को मिलना चाहिए परन्तु पूँजीपति उसे नहीं देता और 
उसे वह स्वय हडप जाता है, इस प्रकार यह सरासर अन्याय है । 

माव्स का उद्देश्य इसी श्रन्याय तथा शोपर व्यवस्था को खत्म करना है । 
यह तभी सम्भव है जब पूँजीवादी श्रर्थ-व्यवस्था को ख़त्म कर समाजवादी अर्थ- 
व्यवस्था स्थापित की जायगी । समाजवादी व्यवस्था के श्रन्त्गंत मजदूर वर्ग स्वयः 
उत्पादन का मालिक होगा श्रौर सम्पूर्ण समाज उत्पादन के साधनों का नियन्त्रण 
करेगा। जहाँ उत्पादन के साथवो का नियन्त्रण चन्द व्यक्तियों के हाथ मे रहता है, 
वहाँ सदा मजदूर वर्ग का शोषण होता है । 

(२) इतिहास को भ्ोतिकवादी व्यास्या (शक्वलाशाजए गराधञाट- 
(8003 ० ॥9(09)--माक्स पूँजीवादी सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन करता 
हुआ मानवीय इतिहास की भोतिकवादी आर्थिक व्यारया प्रस्तुत करता है । राजनीति- 
शास्त्र को मार्क्य की यह एक विश्लेप देन है। भाव्स से पूर्व साधारणतया मानवीय 
इत्तिहान के विकाम-क्रम का निर्णायक व्यक्तियों श्र्थात्‌ राजा भहाराजाप्रो, सेनापतियो 
या राजनीतिज्ञो श्ौर छूटनीतिज्ञो के गुणो या मन की भावनाओो को ही समझा जाता 
था। परुत्तु मार्क्स इतिहास की व्यक्ति प्रवान व्याख्या को स्वीकार नही करता । 


५र४ राजनीति ज्ञास्त्र फे मूल सिद्धान्त 


मार्क्सवाद इतिहास को गतिमय प्रवाह के रूप में स्वीकार करता है । मा्म 
की इतिहास की व्याख्या हीगल से प्रभावित है । हीगल ने मानव इतिहांस फो परिवर्तन 
जश्ील मान उसकी इन्ह्ात्मक ढंग (0८४८७ ग्राण॥00) से व्याण्या की है। 
परन्तु हीगल के इस हन्द्रवाद की परम द्ाक्ित चिन्तन क्रिया या विचार वह हैं, जोकि 
स्वय पूर्ण (8०5०७(०) है । विद्व का इतिहास इसी विचारमय ब्रह्म (805006) का 
खेल या प्रगटीकरण मात्र है । हीगल अपनी इतिहास की व्याख्या मे धामिक श्रान्दोलनो 
तथा विवादों को विद्येप महत्त्व देता है, परन्तु मावर्म हीगल द्वारा की गई इतिहान 
की इस आझाध्यात्मवादी विचारप्रधान व्याख्या को स्वीकार नही करता | उसने हीगल 
के इन्द्वात्मक प्रकार को तो भ्रवदय ग्रहण किया परन्तु उसके विचारमय ब्रह्म (8050- 
]00७) को नामजूर कर दिया। माक्स का कथन है क्रि “मेरी दन्द्वात्मक प्रसाली 
हीगल से मूलत भिन्‍न ही नहीं वरन्‌ उत्तसे बिलकुल विरोधी दिशा में है। ' हीगल के 
लिए भौतिक जगत विचार तत्त्व का ही वाह्म घटनात्मक रूप है । इसके विपरीत मेरी 
दृष्टि से विचार मानव चित्त मे प्रतिबिम्बित मौतिक ससार फो छोडफर कुछ नहीं है । 
चिन्तन क्रिया मे भौतिक ससार का ही वह रूपान्तर है ।*? 
अत माक्स मानवीय इतिहास के श्रव्ययन में सवेदन, विचार तथा कन्‍पना 
इत्यादि को महत्त्व नही देता, वह पदार्थ (१४४७॥॥८०) की प्रमुखता स्वीकार करता हैं! 
वह विचार को भी भौतिक मानता है । उसके श्तुसतार “मन भी पदार्थ की हो रचना 
है ।!? इस प्रकार मार्क्स के मतानुसार समाज के भौतिक जगत की सत्ता ही महत्त्वपूर्ण 
है, उसका श्राध्यात्मिक जगत भौतिक जगत की ही रचना है, भर मानवीय इतिहास 
की व्याख्या में वह मुख्य नहीं बल्कि गौण है। समाज के राजनीतिक, धामिक, 
कलात्मक तथा दाशंनिक जीवन की व्याख्या समाज के भोतिक जीवन में ही सम्मव 
है, उससे बाहर नही । 
समाज की यह भौतिक परिस्थितियाँ मुख्य रूप से यात्रिक (१४४०॥४7॥८०) 
तथा श्राथिक (_ ४007०ए॥०) हैं। मनुष्य अपने जीवन निर्वाह के लिए प्रकृति के 
ससर्ग मे श्राकर कुछ औजारो--यज्नो को--जिन्हें मार्क्स उत्पादन के साधन (]४००॥8 
० ?7०470700) कहता है--तैयार करता है श्लौर उनके द्वारा भौतिक मूल्यो 
(१/७०८०४४] ५४७०४) को पैदा करता है | दूसरी श्रोर मनुप्य समाज या समुदाय का 
सदस्य' होता है अत वह दूसरे मनुष्यों से सम्बन्ध स्थापित करता है। ये सम्बन्ध उत्पा- 
दन सम्बन्ध (7000०0० 70०४४०॥9) कहलाते हैं। उत्पादन के साधन 





॥ काए वाहनीढकाए 70वें ॥8 प्र 0गेए वारग6०7ा 709 6 सल््शात्षा) 

एण्क 785 तएलल 0970806 70 प्ले - 6 एछ700638 ०4 #गरप्ायागह 

॥8006 (62208 (०ए७७६07) 0 ४76 768] ९०70, छगते 0४९ 768) ए०70 

38 ०गोए ६86७ ०८८लणानों, छीशा०ठ्रराशाद] ई0शा 0 6 4९8. ४४ 706 00 06 

0०77ए87ए, ध6 7069) ॥8 गाए छे४७ ऐश 6 पर/शाकं ए0ण0 7९ी605९0 
89 8 फ्पमाशा ग्राधते ते क॥8]880 3700 07098 ० कि०पट्टए४क 

॥ नी वा। धार 

2 “॥8४६७०१ 38 906 8 ए7007०७६ 04 ०७०७०800787688 ए॥ 0078007877698 

7736]( 8 (06 क्राए96४: एछ/0वप्र्%क ० ग्राईछ' --#द्ाएं ॥46॥5 


मास वाद ५२५ 


(६४5५ ०६ 9700४८७०॥) तथा उत्पादन सम्बन्ध मिलकर अर्थ-तन्त्र (2९000 
शाएएपए्ा०) की स्थापना करते है । 

मास का कथन है कि झ्राथिक ढाचा ही असली चीज है। क्योकि समाज और 
उमकी सारी व्यवस्था अथ-तन्त्र की रचना मात्र है। समाजगत परिवर्तन इस आर्थिक 
व्यवस्था के अन्तर्गत होने वाले परिवर्तन के ही परिणाम होते हैं। सम्पूर्ण सामाजिक, 
राजनीतिक, सास्कृतिक तथा धामिक सम्बन्ध तथा साहित्य, कला, दर्शन व कानून 
इत्यादि सभी आर्थिक व्यवस्था के प्रतिफलन (२७९८०) मात्र हैं। इस प्रकार 
हमारे विचारों का तथा हमारी सामाजिक तथा राजनीतिक व्यवस्थाओ्रो का वास्तविक 
जनक प्रर्थत्तनत्र (#०णा०ण्रा० 570८०) है । 

उत्पादन के भौतिक साधन (७79 ई07068४ | 97007०४००) कभी 
स्थिर नहीं रहते--वे लगातार बदलते रहते है । परन्तु समाज का सम्पूर्ण 
ढाचा ($0ए८ए/९) जो अर्थं-तन्त्र पर आधारित होता है, भ्रपरिवर्तित रहता है । 
उत्पादन के परिवर्तनशील भौत्तिक साधनों में तथा शर्थ-तत्त और सामाजिक संगठन' 
में ताल-मेल रखने के लिए सामाजिक तया आर्थिक सगठन का बदलना जरूरी है 
परन्तु ऐसा सम्भव नहीं होता क्योकि हरेक सामाजिक सगठन अपने अनुकूल कुछ 
निहित स्वार्थों (४८४४० 70००४।५$) और आदशों की रचना कर लेता है, जो 
इस परिवर्तन गति में सबंथा वाघक होते हैं । फलत सामाजिक सगठन तथा उत्पादन 
के भौतिक साधनों में अनुकूलता न होने के कारण सामाजिक सगठन तथा उत्पादन के 
तवीन भौतिक साधनों (]/७४०7७ $07०९७) मे संघर्ष शुरू होता है जिसका फल 
क्रान्ति और पुराने सामाजिक और श्राथिक सगठन के पतन में होता है । नवीन सामा- 
जिक और भझ्राथिक व्यवस्था, यन्त्र-व्यवस्थ्य के अ्रनुकूल होती हैं। इस प्रकार प्रत्येक 
नवीन युग का प्रारम्भ सामाजिक क्रान्ति (802४] 7९४०0]7ए07) से होता है । 

(३) श्रेणी युद्ध तथा पू जीवाद के पत्तन का सिद्धान्त (००७ ० जाएएए० 
80 ए८88008 0 तंशाएढ ० ८४एशा$7)--मानव समाज के प्रारस्भ से 
हो सामाजिक सम्बन्ध गोपण पर आधारित रहे है। शुरू से ही समाज शोषक तथा 
शोपित दो श्रेणियों में बटा रहा है। भोपरा के भ्राधारभूत तत्त्वो मे तो कमी परिवर्तन 
नहीं हा परन्तु विभिन्‍न युगो मे उसने विभिन्‍न रूप प्रवश्य घारण किए हैं। भानव 
के विकास की मास ने चार स्थितियाँ स्वीकार की हैं--- 

(१) आदिम साम्यवाद (एपारतए९ (00णाए्रण्ांडा) । 

(२) गुलामी पर आधारित समाज । 

(३) सामन्तीय समाज । 

(४) पंजीवादी समाज । 

आदिम साम्यवाद को छोड अन्य तीनो प्रकार के समाज मे आधारभूत, जोपक तथा 
गोपित के सम्बन्धों के स्वरूप मे कोई परिवर्तन नही हुआ। उत्पादन की प्रत्येक व्यवस्था 
ने श्रेणी सघर्ष (0[855 ६०४९८) को जन्म दिया है। समाज मे संघर्ष करते हुए इन 
अशियो का स्वरूप अर्थ-व्यवस्था द्वारा निर्धारित होता है। जिस प्रकार विचार क्षेत्र में एक 


जववकमाण 


पभ्र्२द्‌ राजनीति शास्त्र के मूल सिद्धान्त 


विचार दूसरे विरोधी विचार को जन्म देता है, उसी प्रदार समाज में भी एक व्यवस्थ। 
की स्थापना दूसरी विरोधी व्यवस्था को जन्म देती है। उदाहरणार्थ पूजीवाद को 
स्थापना ने साम्यवाद को जन्म दिया । सामाजिक विकास इन परस्पर विरोधी वर्गों 
के सघर्ष हारा होता रहता है। यही कारण है कि साकस मानवीय समाज के इतिहास 
को चर्ग सघर्ष का इतिहास मानता है ।* 

श्राधुनिक युग में श्रौद्योगिक क्रान्ति (60978) १०एणए७णा) के वाद यह 
संघर्ष बहुत स्पष्ट तथा प्रत्यक्ष हो गया है। श्रव यह संघर्ष पूजीपतियों तथा सवंहारा 
(?7ग«८्ा4) वर्ग में है। उत्पादन के भौतिक साधनों तथा पूजी के एक ही वर्म मे 
केन्द्रित होने के कारण सर्वहारा वर्ग दिन प्रतिदिन सगठित हो रहा है झ्ौर मेहनत्तकश 
लोगो की सख्या वढ रही है। वस्तुत मार्क्स का यह यकीन है कि पूजोवादी प्र्थ 
व्यवस्था स्वय अपने विनाश का वीज वो रही है, उसके विनाश के बीज उसकी झाघार 
भूत व्यवस्था में मौजूद हैं क्यो कि--- 

(१) पूजीवाद का आधार मुनाफाखोरी है, यह मुनाफा मेहनतकद् द्वारा 
उत्पन्न श्रतिरिक्त मूल्य ($प707$ श्थए७) का फल है। शअतिरिक्त मूल्य ऐसे 
श्रम (.,80007) से उत्पस्व होता है जिसका वेतन मेहनतकश को नहीं मिलता 
(ए79छभत ]89007) । 

(२) पूजीवादी व्यवस्था मे प्रतियोगिता के फल स्वरूप छोटे-छोटे पूजीपति 
ऋकूचल दिये जाते हैं ओर पूजी का धीरे-धीरे कुछेक हाथो मे केन्द्रीकरण हो जाता है । 
फलस्वरूप मेहनतकशों की तादाद बढ जाती है । 

(३) पूंजीवादी श्र व्यवस्था के अच्तग्गंत श्राथिक सकटो. (86070ग्रा० 
७788) की श्रावृति होती रहती है, जिसका परिणाम मेहनतकशो की वेकारी तथा 
प्रन्‍्य सकटो की वृद्धि में होता है। यातायात की सुविधा और एक साथ मिलकर 
कार्य करने के कारण सर्वहारा वर्ग अपना संगठन न केवल मजबूत ही बनाता है 
बल्कि उसे अन्तर्राष्ट्रीय रूप दे देता है । 

इस संगठन का फल पूजीवाद की हार तथा स्वेहारा वर्ग या मजद्दरो की जीत 
होती है । मार्क्स ने दूसरी ओर यह इन्द्ात्मक प्रक्रिया (/9/0०7०४ ?70०४७५) से यह 
पिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि पूजीवादी अ्य॑-व्यवस्था श्रात्मविरोध (50 ०0०7॥8- 
680707) पर श्राधारित है, इस कारण उसका विनाश लाजमी है। उत्पादव के साधन 
श्राज एक व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल मे नही लाए जाते न ही एक परिवार द्वारा, वल्कि 
वह श्राज सामूहिक ((0]००८४४४) बन चुके हैं, इसी प्रकार उत्पादन भी सामाजिक 
रूप धारण कर चुका है, वह वैयक्तिक या पारिवारिक नही, परन्तु दोनो--उत्पादन 
के साघन (](८४०४ ० ?7060८००४) और उत्पादत के वितरण (ए8॥00- 
प्रणा ० एा०वात्ाणा)- का नियन्त्रण वेयप्रितिक है, सामाजिक नहीं। इस 
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अकार आ्राधुनिक पूजीवाद का आधार ही आात्मविरोध है, श्रत संघर्ष अनिवार्य है। 
भविष्य सवंहारा वर्ग का है, उनकी जीत लाजमी है, उन्हें सगठित होना चाहिए ।॥ 
क्रान्ति के श्रनन्‍्तर जिस समाज की स्थापना होगी उसे सर्वहारा वर्ग मजदूरो की ताना- 
जाही (0409शए ० शण८भ्ाा/) कहा जायगा। भ्रन्तत एक वर्गविहीन तथा 
राज्यविहीत (888/००५$) समाज का उदय होगा । इत्ी समाज मे उत्पादन-व्यवस्था, 
वितरण-व्यवस्था (॥870पाणा 5५४०7) तथा समाज-व्यवस्था में समन्वय 
(पि070॥9५) स्थापित होगा । 

माक्संवाद की श्रालोचना श्रनेक प्रकार से की जाती है। हम इसकी न्रुटियों 
'पर नीचे लिखे ढग से विचार करेंगे-- 

(१) मार्क्स द्वारा की गई इतिहास की भौतिकवादी--भ्ाथ्थिक व्याख्या--की 
इन दिनो कडी आलोचना की जाती है | सुप्रसिद्ध समाजश्ञास्त्री गि्डिग्ज तथा हाव- 
हाऊस ने इसे मानने से इनकार कर दिया है। मेकआइवर का भी यही विचार हैं। मास 
की इतिहास की व्याख्या बहुत सरल तथा निर्णायात्मक (७0707580) है । 
चह सामाजिक जीवन की जटिलता को स्वीकार करने मे असमर्थ है। वह एक ही 
तत्व--आथिक तत्त्व -- को परम तत्त्व मान उसे सामाजिक परिवतंच तथा ऐत्तिह।सिक 
विकास का निर्णायात्मक तत्त्व मान लेता है। श्रर्थततन्त्र के अतिरिक्त मानवीय इतिहास, 
धर्म, विचार, दर्शन, साहित्य, सस्क्ृत्ति, भूगोल तथा राजनीति सभी से प्रभावित है । 
कभी किसी काल मे एक तत्त्व की प्रधानता रही तो दूसरे मे श्रन्य तत्त्व की । अर्थ- 
सन्त्र तो सामाजिक विकास के अनेक तत्त्वो मे से एक है। माद्प की श्राथिक व्याख्या 
एक पक्षीय (079 ४0०0 ) है । 

(२) माक्‍स का मनोवेज्ञानिक दृष्टिकोण भी कमजोर है । मनुष्य केवल श्रर्थ 
प्राप्ति की इच्छा से ही कार्य मे प्रवृत्त नही होता है । मानव के क्रिया-प्रेरक स्रोत सश्लिप्ठ 
((०एए ०४) हैं। काम (5०४), सत्ता प्राप्ति की इच्छा (॥ग्राएपौॉं5० 00 90एछ ) 
जीवन की इच्छा, सहानुभूति, आत्मरक्षा की भावना इत्यादि श्रनेक प्रवृत्तियाँ मानव 
कीं क्रिया-प्रेरक शक्तियाँ (४०8९४ 9०ए४०३५) हैं । सुप्रतिद्ध श्रग्नेज विचारक वर्द्रेण्ड 
रसेल ने भ्रपती पावर (?०ए०) तथा प्रिन्स्िपल्स श्रॉफ सोशल रिकस्टव्शन', 
(एसारए6४ ० 5०ण०थे ि००००४४०००7) नामक पुस्तको मे इस प्रश्न पर 
विशेष विचार किया है। उसका कथत्त है कि मानव की सत्ता प्राप्ति ([99ण56 (0 
90०9८) की इच्छा ही मुख्य इच्छा है श्लौर इसी के आधार पर मानव इतिहास की 
व्याख्या की जानी चाहिए। श्राथिक उद्देश्य अपने शाप मे पूर्ण नही या वे साध्य 
नही, बल्कि सावन (ऐ(६०॥५) हैं ॥ रसेल कहता है मनुष्य या मनुष्य-समाज जब 
झाथिक चिन्ता से मुक्त हो जाता है या वह जब आ्थिक साधन सम्पन्न हो जाता है 
तो वह सत्ता प्राप्ति की इच्छा से कार्य प्रवृत्त होता है, घन प्राप्ति की इच्छा से नही। 
धन उसके लिए सत्ता प्राप्ति का साधन मात्र है । जज-++ 

वह श्रागे लिखता है कि केवल यह श्रनुभव करने पर ही कि सत्ता प्राप्ति 
की इच्छा हो उन कार्यों का कारण है जो सस्ताज मे महत्त्वपूर्ण हैं, हम प्राचोन तथा 
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नवीन इतिहास की ठीक-ठीक व्यास्या कर सकते हैं ।+ यह आझावव्यक नही कि रसेल 
का ही दृष्टिकोश ठीक हो, परन्तु वह इस समस्या की जटिलता तथा सब लिष्टता 
((०एाए००४४५) की ओर अवश्य सकेत करता है 

(३) सामाजिक इतिहास के परिवतंन-क्रम मे मावसे ने व्यक्ति को परिस्थितियों 
का एक विवश प्रेक्षक (285५८ ०95श९ए८०) मात्र ही माना हैं। वह विचार 
तथा पदार्थ ([४४(८) का लेन-देन श्रवश्यः स्वीकार करता, परन्तु अन्तत यह 
ग्रादान-प्रदान एक पक्षीय (0॥०-80660) है क्योंकि मनुष्य के विचार उसकी 
परिस्थितियो की उपज मात्र है। मनुप्य की अपनी सकल्प शक्ति (जता ए90फ८ ) 
भी है, इसे हमे नही भूलना चाहिए | व्यक्ति की इच्छी, वासना, सकलप, विचार, 
विद्वास तथा श्रद्धा इत्यादि का मानवीय इतिहास में विशेष स्थान है । व्यक्ति केवल 
परिस्थितियो का कठपुतला ही नहीं, वह परिस्थितियो का निर्माता भी है। 

(४) माक्स ने श्रेणीगत स्वार्थो (2[855 ॥//७7०५७७) को अ्रन्य प्रकार की 
भावनाओं से कही श्रधिक मजबूत समझता है। राष्ट्र, समाज, घर्म, परिवार, कुल तथा 
बिरादरी के प्रति वफादारी की जो हमारी भावनाएं है मास ने उन्हे श्रेणीगत स्वार्थों के 
अधीन रखा है, परन्तु णहु सीधा तथा सरल निर्णय है | राष्ट्रीय, जातीय तथा वर्गगत 
भावनाएँ वर्गगत भावनाओं से अधिक मजबूत हैं । पिछले दो विदंव युद्धो ने इस बात 
को सावित कर दिया है | दरग्सल मावर्स की सभी भविष्यवारणरियाँ असत्य तथा अर्दे 
सत्य (पथ ४०४७) साबित हुई है । प्रथम तथा द्वितीय विद्व-युद्ध मे सभी देशो 
के मेहनतकशो ने राष्ट्रीयता का भ्रनुस रण किया श्रौर भ्रन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद की श्रपीलो 
को ठुकरा दिया । पूजीवाद के विस्तार के विषय मे माक्से की धारणा गलत सावित 
हुई है । ऐन्जल्स ने भी यह स्वीकार किया था। प्रो० सेवाइन (8897०) का यह 
कथन सवंथा ठीक है कि पूजी का श्राघुनिक युग में केन्द्रीकररा श्रवश्य' हुआ है । 
परन्तु इस केन्द्रीकरण का परिणाम माकक्‍्सेवाद के श्रनुसार मेहनतकशो के दु ख भ्ौर 
सकटो के आधिक्य मे नहीं हुआ । पूजीवाद ने साम्राज्यवाद के रूप मे भ्रन्तर्राष्ट्रीय 
रूप घारण कर लिया परल्तु मेहनतकश राष्ट्रगत तथा देशगत भावनाओं से ऊपर नही 
उठ सके । 

(५) सामाजिक श्रेणियों का माक्संवादी विश्लेपण आज समाजश्ास्त्री स्वीकार 
नहीं करते । सामाजिक श्रेणियाँ (50०४ ०४४६८५) केवल श्रर्थ-तन्त्र की ही उपज 
नही, और भी वहुत से सामाजिक कारण इसके नियामक हैं। न ही सम्पूर्ण मानवीय 
इतिहास श्रेणी-युद्ध का इतिहास कहला सकता है । इतिहास की ऐसी व्याख्या निराशा- 
पूर्ण है, साथ ही नाटकीय भी । राज्य भी केवल आक्रमण प्रवृत्तियो का फल नही, न 
ही वह शोषण की ऐजेन्सी है। राज्य-विहीन तथा वर्गविहीन समाज की कल्पना 
तो केवल कल्पना मात्र ही है । 
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मावर्सवाद की देन---इन सब कमजोरियों के बावजूद माक्मंवाद एक बहुत 
बडी वौद्धिक शक्ति है जिसकी महत्ता को भुलाया नहीं जा सकता । माक्से ने बहुत 
सूक्ष्मता से सामाजिक जीवन की विवेचना कर समाज गत परिवर्तन के एक महत्त्वपूर्ण 
परन्तु उपेक्षित, श्राथिक कारण को उपस्थित किया श्रौर अपनी तीद्र अन्तह प्टि द्वारा 
सामाजिक व्यवस्था और भ्रर्थ-तन्त्र के घनिष्ठ, सम्बन्धो को सिद्ध किया। सेवाइन के 
शब्दों मे “इतिहास की श्राथिक व्याख्या निश्चय ही उनन्‍नोसवीं सदो के समाज झास्त्र 
के लिए अ्रनेक महत्त्वपूर्ण देनो में से एक थी ।!* 

माक्स के कुछ सिद्धान्त भले ही वेज्ञानिक न हो, परन्तु इससे उसकी महत्ता 
कम नही होती । रसेल ([१0४४७)) का यह कथन स्वंथा ठीक है कि “माक्संबादी 
सिद्धान्त मनुष्य के श्रन्य सिद्धान्तों की तरह भ्रशतः सत्य है श्रौर श्रशत: शसत्य । बहुत 
से तत्वों का खण्डन किया जा सकता है, किन्तु उसके सिद्धान्तों मे कुछ ऐसे महत्त्वपर्ण 
तत्व हैं जो कि उसे एक महान्‌ प्रतिभा सम न्‍त व्यक्ति सिद्ध कर सकते हैं ।/? 

मास का उद्देश्य एक नंतिक आदर्श का प्रतिपादन था । चह वर्तमान समाज 
में कुछेक व्यक्तियों द्वारा हेने वाले अन्यायपूर्णा शोषण के प्रति एक विशिष्ट प्रतिरोध 
था। जोड के शब्दों में मास वाद की महत्ता वर्तमाव समाज की श्रन्यायपूर्ण श्राथिक 
व्यवस्था के प्रति एक नंतिक प्रतिरोध में है । 


१७१ साम्यवाद ((:07र्रप्यगरा$7) 
हिन्दी का साम्यवाद शब्द श्रग्नेजी के कम्युनिज्म ((०7राएणगाञ्ञा)) शब्द का 

अनुवाद है । साम्यवाद का भ्राधार मसाक्स के विचार हैं, इनका विवेचल हम पीछे कर 
चुके हैं। हमने पीछे जिक्र किया था कि माक्स के विचारो को हम कम्युनिस्ट घोषणापत्र 
(९०5 पर्चशरिक0) तथा (085 ॥(४॥2)) में पाते हैं। “कम्युनिस्ट 
घोषणापत्र' के आधार पर ही साम्यवाद के सिद्धान्तों की विवेचना की जाती है । 
मारक्स के 'कम्युनिस्ट घोषणापत्र' मे कहा गया है कि “सास्यवाद अपने शाब्दिक श्रर्य 
मे क्रान्तिफारी प्रणाली का सिद्धान्त है। यह उन अ्सूलो को स्थापित करता है जिनके 
हारा पूंजीवाद को सास्यवाद मे बदला जा सकता है। इसके दो श्रावश्यक 
सिद्धान्त हैं--भ णी-युद्ध तथा सर्वेहारा हारा क्रान्ति--जिसका श्रयं है 'हिंसात्नक ढंग 
से सत्ता प्राप्ति ।”” इस भश्र्थ मे प्रयुक्त साम्यवाद एक ऐसे सिद्धान्त के रूप मे स्वीकार 
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किया जाता हे जिसका उद्देश्य--मजदूरो द्वारा वलपूर्वक राज्यनत्ता पर कब्जा करना 
है । इस भर्थ मे साम्यवाद तथा समाजवाद के अन्य प्रकारों में अन्तर है, इस बात को 
हम भागे चलकर स्पएठ करेगे। 

पूजीवादी प्र्थ॑-व्यवस्था के विइनेषण--का सकेत हम ऊपर माव के दर्शन 
का विवेचल करते हुए कर चुके है । यहाँ हम एक बार फिर मार्क्स के एतद्‌ विषयक 
विचारो का विवरण देगे। मार्क्स का कथन हे कि किसी भी पदार्थ के मूल्य का 
निर्धारण उसके उत्पादन से खर्च समय तथा श्रम के आधार पर होता है। श्रम ही 
वास्तविक मूल्य का सोत (5007०४) है। पूजीवति व्यवस्था के अन्तर्गत मजदूर वर्ग 
को अपने श्रम के श्रनुरूप वेतन नहीं मिलता । इसी शेप बचे हुए वेगार श्रम (छए80 
]800०07) के आधार पर ही पुजीपति मुनाफा कमाता है। अतिरिक्त मृल्य ($प7ए0$ 
५४४४९) मजदूर को मिलना चाहिए, परन्तु वह पंजीपति को मिलता है । इस प्रकार 
पूँजीपति की व्यवस्था भ्रन्याय पर आधारित हे । 

परन्तु पूजीवाद व्यवस्था अपने पतन के वीज स्वय बोती है। उसमे अनेक प्रति- 
रोध ((०४72००४००) है जो उसके पतन का कारण बनते है । पूजीवाद के श्रन्त- 
गत उत्पादन व्यवस्था के केन्द्रीकरण के फलस्वरूप हजारो मजदूर एक ही जगह इकट्े 
कर दिये जाते है । इस प्रकार वे अपने सामूहिक गोपरणा को अनुभव कर वर्ग-चेतना 
((]88$ ००॥४८०७७५) सम्पन्न हो जाते है । यातायात के साधनों का विकास मजदूर 
श्रान्दोलन को अन्तर्राष्रीय आधार पर सगठित होने का अवसर देता है। माव्स का 
कथन है कि सभी देशो के मजदूरों के समान स्वार्थ है, उनका समानरूप में शोपरण 
होता हे । राष्ट्रीयता, धर्म कानून, सदाचार तथा स्वदेश प्रेम इत्यादि सभी ढकोसले 
है, जिन्हे पुजीवादी मजदूरों के लूटने के लिए रचते है । 

पूजीवादी व्यवस्था के अन्तर्गत भजदूरो की सब्या बढती रहती है और पूजी 
कुछेक लोगो के हाथ में केन्द्रित हो जाती है। लगातार प्रतियोगिता के फलस्वरूप 
बड़े-बड़े पूजीपति छोटे-छोटे पूजीपतियो का दिवाला निकाल देते है श्र उन्हे मजदूर 
वर्ग मे झामिल होने को विवश्ञ कर देते है | पूजीवाद के अन्तगंत, दूसरे शब्दों मे, छोटे- 
छोटे उत्पादकों को प्रतियोगिता द्वारा खत्म कर दिया जाता है । 

उत्पादन किसी योजना के अनुसार तो होता नही अत अ्रधाधुन्ध माल तैयार 
किया जाता है। घरेलू वाजारो में उसे कोई खरीदने वाला नही होता, क्योकि मजदूर 
वर्ग केवल जीवन-यापन के लिए ही वेतन पाता है, उसके पास इतनी क्रय-शक्ति 
(?एणागड् 909०) ही नही होती कि वह इस माल को खरीद सके ) परिणाम- 
स्वरूप वाजार में तैयार माल के ढेर तो लग जाते हे, परन्तु उन्हे खरीदने वाला कोई 
नहीं होता । पूजीपति कारखानो को या तो बन्द कर देते है या फिर मजदूरों की 
छटनी करते हे । दोनों का यह फल होता हे कि हजारो मजदूर बेकार हो जाते है । 
इस वेकारी में उनके कष्टों की बहुत वृद्धि हो जाती है, ऐसे ही समय मे वे अपने को 
समठित कर राज्य सत्ता के हथियाने का प्रयत्त करते है ) 

लेनिन ने पजीवाद के अन्तरश्ीय पक्ष का भी विश्चेचन्न फितत के + आमदनी 


साम्यवाद ४३९ 


पूजीवाद के इस विकासक्रम को नहीं देख सका था। साम्यवादियों का कथन है कि 
जब पूजीपति लोग अपने माल की अ्रपने देशों मे खपत नहीं कर सकते तो वे अपने 
उत्पादन की खपत के लिए विदेशों मे वाजार खोजते है। अर््ध विकसित या अविकसित 
राष्ट्रे के शोषण के लिए और विदेशी बाजारों पर कब्जा करने के लिए राज्यों में 
झ्रापसत मे होड लग जाती है। पूजीवाद साम्राज्यवाद का रूप घारण कर लेता है, 
फलत पूजीवाद भ्रपने चरम रूप में पहुँच विश्व-युद्ध का कारण वन जाता है। 
२०वी सदी भे लडे गए दोनो विश्व युद्धो की साम्यवादी यही श्राथिक व्याख्या करते हैं । 

माक्स यह मानता है कि पूजीवाद का पतन शझनिवार्य है परन्तु उसका श्रर्थ यह 
नही कि मजदूर वर्ग को हाथ पर हाथ रख कर वेठे रहना है। उन्हें सगठित हो 
पूजीपति वर्ग से वलपूर्वक राज्य-सत्ता को प्राप्त करना है । ऐसा हिसात्मक क्रान्ति 
द्वारा ही सम्भव है । 

साम्यवादी क्रान्ति का नेतृत्व मजदूर वर्ग करता है परन्तु उसका उद्देश्य मानव- 
मात्र का कल्याण है। साम्यवादी क्रान्ति के फल-स्वरूप श्रेणीहीन तथा राज्यविहीन 
समाज की स्थापना होगी । परन्तु ऐसा एकदम नही हो सकता, इस उद्देश्य का प्राप्ति 
काफी समय के अ्रनन्तर होगी । साम्यवादी समाज के निर्माण की दो स्थितियाँ है--- 
(१) अन्तरिम क्रान्तिकालीन अ्रवस्था (परआशआाप070] ४886), (२) श्रेणिविहीन 
साम्यवादी समाज (007रण्प्रा॥580 00855]655 800७५) 

(१) प्रन्तरिम क्रान्तिकारी श्रवस्था (7कषाश्ञा।078) ४७2०)--इस के 
अ्रन्तगंत सम्पूर्ण राजकीय मशीनरी का पुनर्गंठन किया जाएगा। श्रगर मौजूदा राज्य 
को ज्यों का त्यो रखा जाए तो वह किप्ती भी श्रवस्था में साम्यवादी समाज व्यवस्था 
को पनपने नहीं देगा । माक्रवादियों का विचार है कि राज्य एक शोपण-यत्र है । 
इस शोषरण-यत्र का प्रयोग पृजीवादी समाज ने सर्वेहारा वर्ग के हितो के विरुद्ध किया 
है। श्रव स्वहारा वर्ग को राज्य शक्ति का प्रयोग निग्रक होकर पूंजीपतियो के 
विताश के लिए करना चाहिए । पूजीवादी व्यवस्था का विनाश राज्य के शवितशाली 
प्रयोग के विना श्रसम्भव है । पूजीवादी वर्ग वहुत चतुर है, यह किसी न किसी ढग से 
पुन शक्ति प्राप्त करने की कोशिश करेगा। यही कारण है कि श्रन्तरिम क्रान्तिकारी 
अचस्था के लिए मास ने सर्वहारा वर्ग के अधिनायक तत्र (ंलब्ाणाआआए ० 
6 एगलाशांआ) को स्थापना को आवश्यक माना है। इस अवस्या मे विजयी 
मजदूर वर्ग को राज्य शक्ति को पूजीवादियों के हृदय मे भय उत्पन्त करने के लिए 
प्रयोग मे लाना चाहिए। एन्जेल्स (272०५) का कथन है कि "क्रान्ति मे जो पक्ष 
विजयी होता है, उसे अपने शासन को कायम रखने के लिए आंतक का प्रयोग करना पड़ता 
है, और उसके भ्रस्त्र-शस्त्र ही प्रतिक्रियावादियों के हृदय मे भय उत्पन्त करते हैँ ।! 
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भ३२ राजनीति शास्त्र के मूल सिद्धान्त 


एज्जेल्स भ्न्यत्र कहता है कि “राज्य एक प्रस्थायों सस्या है। क्रान्तिकाल मे 
इसका प्रयोग शन्रुश्नों के दबाने के लिए किया जाता है। स्वतन्त्र तथा सर्वप्रिय राज्य 
की बात करना सुर्खता है। जब तक मजदूर वर्ग को राज्य की श्राववयकता है, वह 
एसका प्रयोग स्वतन्त्रता के लिए नहीं फरेंगे वल्कि श्पने झत्रुओं को दवाने के लिए ही 
करेंगे, प्रौर जब॒स्घतन्त्रता की श्रतुभुति सम्मव होगी तब तो राज्य खत्म हो ही 
जाएगा ४१ लेनिन उपयु कत मत का समर्थन करता हुआ कहता है कि “राज्य तो एक 
वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के दवाने के साधन के भ्रतिरिषत फुछ नहीं है ।””* श्रत्त स्वहारा 
वर्ग को राज्य का प्रयोग पूजीवाद को खत्म करने के लिए ही करना चाहिए । 
राज्य का यह स्वरूप प्रजातन्त्रात्मक नही होगा, जैसा कि ऊपर स्पष्ट ही हैं और न ही 
पालियामेण्ट्री शासन व्यवस्था की श्रावश्यकत्ा होगी ) श्रत इस अवस्था में सभी प्रकार 
की प्रजातन्त्रात्मक सस्थाओो को समाप्त कर स्वतन्त्रता को छीतनकर निरकुश श्रधि- 
नायकतन्त्र की स्थापना की जाएगी । सर्वहारा वर्ग अपने विरोधियों को हर सम्मव 
उपायो से दवाने का प्रयत्न करेगा । 

राज्य के इस काल मे दो प्रकार के कत्तंव्य होगे --सहारक ([08890०॥९९) 
तथा रचनात्मक ((0०॥७7ए००7२८) । साम्यवादी राज्य का उद्देश्य पूंजीवाद को खत्म 
करता है, परन्तु पूजीवाद एकदम खत्म नही किया जा सकता, उसको खत्म 
करने के लिए समय लगेगा। 'कम्युनिस्ट घोषणा पत्र' के अनुसार पूंजीवाद की समाप्ति 
के लिए भूमि के व्यवित॒गत स्वामित्व के अश्रन्त, यातायात के साधनो के राष्ट्रीयकरण, 
वैंकिंग व्यवस्था के राष्ट्रीय नियन्त्रण, व्यापार तथा वारिएज्य के नियन्त्रण, सम्पत्ति 
के उत्तराधिकार के उन्मूलन, बाल श्रमनिषेध इत्यादि के लिए राज्य फो विशेष 
कदम उठाने चाहिए। 

श्रेणी विहीन साम्यवादी समाज--की स्थापना पूंजीवादी श्र व्यवस्था के 
समाप्त होने के श्रनन्तर होगी। पूजीवाद के विनाश का अर्थ राज्य का विनाश है । 
राज्य की तभी तक स्थिति रहती है जब तक समाज में परस्पर विरोधी वर्ग हो। 
आाधिक श्रसमानता ही वर्यंवाद की जनक होती है। जब सम्पूर्ण समाज मे समानता 
हो जाएगी, भ्राथिक विभेद खत्म हो जाएगा, ऋगडे मिठ जाएँगे, तब राज्य की 
क्या श्रावश्यकता रहेगी ”? राज्य का स्थान स्वेच्छापू्वक स्थापित समृदाय ले लेंगे 
समुदायों से मिलकर ही समाज की रचना होगी। यह समाज राज्यविहीन तथा 
श्रेर्शीविहीन समाज होगा । 
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साभ्यवाद भ्३्३े 


प्रजातन्त्र पर श्राक्षेप---साम्यवादी प्रजातस्तन शासन प्रणाली में यकीन नही 
करते । मौजूदा प्रजातन्त्र राज्य पूजीवादी व्यवस्था को बनाए रखने का साधन मात्र 
है । पालियामेण्ट्री व्यवस्था के श्रन्तगंत मजदूरों का बहुमत हो जाने पर भी श्राथिक 
प्रवस्वा में कोई अन्तर नही पडेगा क्योकि उत्पादन के साधन पूजीपति वर्ग के हाथ में 
ही रहेगा । यदि समाजवादी दल कानून हारा उत्पादन के साधनों पर नियत्रण करने 
का प्रयत्त करेंगे तो पूजीपति वर्ग उसका हर सम्मव साधन से विरोब करेगा। लेनिन 
ने श्रपनी पुस्तक “राज्य तथा क्रान्ति” मे कहा है कि यदि हम लोग ए्जीवादी शासन 
व्यवस्था का नजदीक से अ्रध्ययन करे तो हमे मालुम हो जाएगा कि प्रजातन्त्र पर किस 
प्रकार की पावन्दियाँ लगाई गई हैं। इन पावन्दियो के कारण निर्धन जनता राजनीति 
से अलग हो जाती है और प्रजातन्त्र मे हिस्सा लेने से वचित रह जाती है। वर्तमान 
राज्यों के श्राधारभूत नियम जिन में शासन का स्वरूप, सभा करने की स्वतन्त्रता, 
समाचारपत्र की स्वतन्त्रता या कानून की दृष्टि मे नागरिको की समानता इत्यादि है, 
इसमें किसी भी नियम को लीजिए, आपको पग-पग पर पूं जीवादी प्रजातन्त्र की दुष्रता 
नजर आयेगी, जिसे प्रत्येक सच्चा तथां श्रेणी चेतना सम्पन्न नागरिक जानता है। ऐसा 
एक भी राज्य नही, चाहे वह कितना भी प्रजातन्त्रवादी क्यो न हो, जिसके संविधान 
के अन्तर्गत कुछ ऐसी छूट या जर्त न हो जिसके द्वारा पूजीपति हमेशा जब मजदूर सिर 
उठाए तो उसको दवाने के लिए अपनी फौजें न भेज सके, या फौजी कानुन न जारी 
कर सके । साम्यवादियों का यकीन है कि राज्य सत्ता वी प्राप्ति शान्तिमय साधनों 
से सम्भव नहीं । टिसात्मक साथनों छारा ही पंजीवाद को समाप्त क्या जा 
सकता है । 

साम्प्रवाद की झ्ालोचना--साम्यवाद के आधारभूत माक्संवादी सिद्धान्तो 
की आलोचना तो हम पीछे कर आ्राए हैं। यहाँ हम मार्क्स के साम्यवादी प्रोग्राम 
तथा उसके द्वारा की गई पूजीवादी व्यवस्था के विश्लेषण की चुटियो का विवेचन 
करेंगे-- 

(१) सर्वप्रथम तो हम साम्यवादियों की राज्य विपयक धारणा का खण्डन 
करेगे। साम्यवादी राज्य को एक शोषण का साधन समभते है. उनका कबन है कि 
राज्य निष्पक्ष नही होता, वह पूजीवादी समाज के हाथ मे एक यत्र की तरह है जिसका 
प्रयोग वे अपने उद्दे्यो की प्राप्ति के लिए करते है, परन्तु यह घारणा गलत समभी 
जाती है। राज्य आक्रमण प्रवृति या शोषण की भावना प्र झ्ावारित नहीं, बह 
हमारी सामाजिक प्रकृति का परिणाम है और उसका आधार जन-नम्मति है । राज्य 
एक नैतिक संगठन है, उसके कर्तव्यों के रूप अवइय बदलते रहे है परन्तु आय तो यह 
यकीन किया जाता है कि उसे हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए उचित परिस्थितियों 
का निर्माण करना चाहिए। 

(२) मास का कथन है कि सर्वहारा वर्ग की क्रान्ति औद्योगिक हृष्टितसे 
विकसित देशो में होगी, परन्तु उसकी यह भविष्यवाणी गलत नावित हुई है। इग्लैण्ड, 
सयुवक्‍तराज्य अमेरिका तथा फ्रास इत्यादि त्रौद्योगिक दृष्टि से विकसित राज्यों में श्रमी 
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भी पूजीवादी व्यवस्था मौजूद है। साम्यवादी क्लान्तियाँ तो रूस तथा चीन ऋत्यादि 
कृषि प्रधान राज्यो मे हुई हैं । 

(३) साम्यवादी अपने उद्देंश्यो की प्राप्ति पर श्रधिक वल देते हैं, साधनों 
की पवित्रता का उन्हे किंचित ध्यान नहीं। परन्तु उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए 
पविन्न तथा उच्च साधनो को भी श्रपनाना चाहिए। साम्यवादी हिंसात्मक साबनों में 
यकीन करते हैं, वे स्वेधानिक तथा शान्तिमय उपायो में यकीन नहीं करते । परन्तु 
हिसात्मक क्ान्तियो के परिणामों के विषय मे कुछ भी निश्चित रूप से नही कहा जा 
सकता । यह जरूरी नही कि हिसात्मक क्रान्ति के भ्रतन्तर उन्ही उद्देश्यो की प्राप्ति हो 
सके जिसके लिए यह सब बलिदान क्रिया जाता है। फ्राम में राज्य-क्रान्ति का उद्देइय 
जनवाद की स्थापना तथा राजतन्त्र का विनाश था परन्तु उसका परिणाम नेपोलियन 
का साम्राज्यवाद हुआ । इस बात की कोई गारण्टी नहीं कि साम्यवादी क्रान्ति के 
अनन्तर राजकीय शक्ति मजदूर वर्ग के हाथ मे ही रहेगी। फिर हिंसात्मक साधन 
सम्पूर्ण सामाजिक व्यवस्था मे उथल-पुथल मचा देते हैं, उससे लाभ की उतनी श्राशा 
नही की जा सकती जितना कि उनसे नुकसान होता है । 

(४) साम्यवादी आर्थिक शक्ति के केन्द्रीकरण के तो विरुद्ध हैं, उनका कथन 
है कि ऐसा केन्द्रीकरण सामाजिक व्यवस्था मे भ्रन्याय तथा शोषण को जन्म देता है ॥ 
परन्तु वे भूल जाते हूँ कि श्राथिक शक्ति की तरह राज्य शवित का केन्द्रीकरण भी 
खतरनाक है । मजदूर वर्ग के भ्रधिनायक तन्त्र की स्थापना द्वारा वह राज्य शक्ति को 
केन्द्रित कर व्यक्ति की स्वतन्त्रता तथा कार्यारम्म की शक्ति को नष्ट कर देते हैं। राज्य 
शक्ति का केन्द्रीकरण आ्राथिक शक्ति के केन्द्रीकरण से भी भ्नधिक खतरनाक है। 

(५) साम्यवादी दल क्रान्ति के श्रनन्तर सबेहारा वर्ग के अधिनायक तम्त्र की 
स्थापना के पक्ष मे है, परन्तु श्रधिनायक ततन्‍्त्र, चाहे वह किसी भी वर्ग या दल का 
क्यो न हो, वॉच्छुनीय नहीं। भ्रधिनायक तन्‍त्र के भ्रन्तर्गत जन साधारण क्यो राजनीतिक 
अधिकारों से वचित कर दिया जाता है झौर राज्य' शक्ति थोडे से लोगो को सौप दी 
जाती है । यह भ्रावश्यक नही कि यह चन्द लोग सदा ही ईमानदारी से शासन कार्य 
चलाएं, हो सकता है वे अ्रपने स्वार्थों के वशीभूत हो जन साधारण के हित के विरुद्ध 
चले जाएँ। इस अधिनायक तन्‍्त्र के श्रन्तर्गत राज्य की आलोचना का अधिकार तो 
जन-साधारण के पास होता ही नही, ऐसी भ्रवस्था मे श्रधिकारी गण शभपने दोषो 
से भी भ्रवगत नही हो सकते । झालोचना सुनने के भ्रादि न होने के कारण जब कभी 
उनके दोषो को प्रदर्शित करने का प्रयत्न किया जाएगा तो वह उसे वर्दाश्त नही कर 
सकेंगे शौर उस स्वतन्त तथा निष्पक्ष आवाज को दवाने का प्रयत्न करेंगे । झधि- 
नायकतन्त्र का सबसे वडा खतरा यह है कि वह श्रपने स्वार्थों को ही जन साधारण के 
स्वार्थ मानने लगता है। दूसरा, एक श्रच्छे अधिनायक का उत्तराधिकारी आवश्यक 
नही वसा ही अश्रच्छा हो | 

(६) साम्यवादियो का कथन है कि सर्वहारा-वर्ग का अधिनायकतन्त्र 
साम्यवाद की स्थापना के श्रनन्तर एक दिन श्पने श्राप ही खत्म हो जाएगा और उसके 
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स्थान पर राज्य-विहीन तथा वर्ग-विहीन समाज का उदय होगा । मानवीय इतिहास में 
ऐसा कोई कही उदाहरण नही मिलता जब कि एक वर्ग राज्य शक्ति को हथिया, 
स्वेच्छापूवंक उसका त्याग कर दे। जब पूजीपति स्वेच्छापूरवंक राज्यशक्ति का 
नियन्त्रण नही छोड सकते तो सर्वहारा वर्ग कंसे छोड देगा ? वस्तुत इस प्रकार का, 
ऐच्छिक-शक्ति-त्याग तो मनुष्य प्रकृति के ही विरुद्ध है। सर्वहारा वर्ग के श्रधिनायक 
तन्त्र के अ्रन्तर्गत तो विचार की, बोलने की तथा श्रन्य प्रकार की नागरिकों की 
स्वतन्त्रताएँ ख़त्म कर दी जाती हैं परन्तु साम्यवादी श्रवस्था को प्राप्त कर समाज 
में श्रनने आप ही सभी स्वतन्त्रताएँ जन सुलभ हो जाएंगी। यह सब श्राश्चर्यजनक 
वाते ही हैं । 

(७) राज्य का पूर्ण परित्याग भनुष्य' प्रकृति के भ्रनुकूल नहीं, सामाजिक 
भेद-भाव का पूर्ण विलोप भी सम्भव नहीं। माक्से तथा उसके अनुयायी राज्य तथा 
मनुप्य प्रकृति को समझने में श्रसमर्थ हैं। राज्य तो मनुष्य की प्रकृति मे रमा हुभा 
है | भ्राज तक कोई भी राज्य-विहीन तथा वरन्‍-विहीन समाज का उदाहरण हमारे 
इतिहास मे नही मिला । राज्य-विहीन समाज में सघपं खत्म हो जाता है। वर्गंगत 
स्वार्यो की भी समाप्ति हो जाती है। रसेल पूछता है कि ऐसे वर्ग-विहीन समाज मे 
इन्द्वात्मक व्यवस्था का क्या बनेगा । इन्द्वात्मक व्यवस्था द्वारा ही समाज का विकास 
माना गया है। दन्द्रवाद यह यकीन करता है कि प्रत्येक समाज व्यवस्था अपने से 
विरोधी एक शअ्रन्य सामाजिक व्यवस्था को जन्म देती है और उन दोनो के पारस्परिक 
सधर्ष द्वारा ही समाज का विकास होता है। परन्तु मार्क्स का कथन है कि राज्य- 
विहीन समाज में यह सधर्ष खत्म हो जायेगा ऐसी श्रवस्था मे हन्द्रवाद क्या होगा 
झौर राज्य का विकास कैसे होगा ? क्या वह खत्म हो जाएगा ? साम्यवादी इस प्रइन 
का कोई ठीक-ठीक उत्तर नही दे पाते । 

(८) साम्यवादी प्रजातन्त्र का विरोध करते हैं, परन्तु श्रव वे अपने श्रापको 
सर्वश्रेष्ठ प्रजातन्‍्त्रवादी कहने लग गए हैं। रूस का स्टालिन संविधान रूस की राज- 
नीतिक व्यचस्था को सैद्धान्तिक रूप से प्रजातन्त्र के आाधार पर ही रखता है । इस 
प्रकार की प्रवृत्ति साम्यवादियो की श्रपनी कमजोरी का ही चिह्न है । 


१७४. विकासवादी समाजवाद (2ए0०[ए०ाक्षाए $02॑थांडा) 


विकासवादी समाजवाद के अनेक नामकरण किए गए हैं। बहुत से लोग इसे 
राज्य समाजवाद (886 $00८ंथाश), सामूहिक समाजवाद ((०ा€८ध२८ 
$00ंथांआ), प्रजातन्‍्त्रवादी समाजवाद ([0070९०७॥० 80०४॥६7॥) इत्यादि नामों 
से पुकारते हैं। वस्वुतः विकासवादी समाजवाद के ये सभी नाम उसकी विभिन्‍न 
विशेषताओं के सूचक हैं। 

विकासवादी समाजवाद का जन्म ग्रेट ब्रिटेन में हुआ, परन्तु इसे जर्मनी के 
राज्य समाजवाद के सिद्धान्त ने भी पर्याप्त प्रभावित किया । 
न्‍ विकासवादी समाजवाद जैसा कि इसके नाम से विदित हो जाता है, समाज- 
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वाद के क्लान्तिकारी या हिसात्मक रूप में नही, भ्रपितु विकासवादी रूप में यकीन 
करता है । विकासवादी समाजवादियो का कथन है कि समाजवादी समाज व्यवस्था 
की स्थापना के लिए शक्ति प्रयोग की आवश्यकता नहीं। वे जनता की बुद्धिमत्ता 
तथा तक शक्ति मे यकीन करते है । जन-साधारण मे प्रचार द्वारा समाजवादी प्रोग्राम 
की उत्कृष्टता को सिद्ध किया जा सकता है, उन्ही की सहायता से बहुमत प्राप्त कर 
पालियामेण्ट मे समाजवादी कानून वनाए जा सकते हैं, उनका साधन सुधारवाद का 
साधन है, क्रन्तिकारी परिवर्तेन का नहीं। सामाजिक जीवन एक जीवित प्राणी के 
जीवन के सदृश है। उसमे श्राकस्मिक परिवतंन खतरनाक होते है, मानवीय शरीर 
की तरह समाज-शरीर में भी धीरे-घीरे परिवर्तत होने चाहिए। इन परिवर्तेतों के 
लिए समुचित प्रचार तथा सगठन की श्रावश्यकता है, शक्ति प्रयोग की नही । समाज 
में परिवर्तत का क्रम तो चल ही रहा है ओऔर विकामवाद के सिद्धात्त के अनुसार 
राज्य स्वय ही समाज की ओ्रोर अग्रसर हो रहा है। विकासवादी समाजवाद की 
परिभाषा इन शब्दों मे की जा सकती है। “विकासवादो सिद्धान्त वह नीति श्रथवा 
सिद्धान्त है, जिसका उद्देदय केद्धीय प्रजातन्‍्त्रात्मक शासन सत्ता की झ्धीनता में श्रौर 
उसके माध्यम से वितरण की एक अ्रधिक उचित व्यवस्था तथा उत्पादन की भश्रच्छी 
प्रणाली की स्थापना हो ४” 

विकासवादी समाजवाद का विकास जेसा कि हम ऊपर कह आए हैं सर्वे- 
प्रथम ग्रेट ब्रिटेन में हुआ । इस विचारधारा के दो प्रधान स्रोत हैं (१) फेवियनिज्म 
तथा (२) सश्योधनवाद । फेवियन सोसायटी की स्थापना इग्लेण्ड मे १८८४ में की 
गई थी। इस के सदस्य व्यक्तिवाद तथा समाजवाद दोनो से ही प्रभावित थे। 
इग्लेण्ड मे व्यक्तिवाद का सदा ही बोल-वाला रहा है। फेवियन सोसायटी के सदस्य 
व्यक्तिवाद से प्रभावित थे परन्तु उनका व्यक्तिवाद सशोधित तथा परिवद्धित व्यक्ति- 
वाद था। इन विचारको ने व्यक्तिवाद का सशोधन माक्संवादी विचारधारा के शनु- 
सार किया । फेवियन सोसायटी के सदस्यो मे श्रीमती एनी बेसण्ट, प्रो० ग्राहम वेलस, 
एच० जी० वेल्स, मिडनी तथा बेट्क्स वेब, जार्ज बर्नाड शा, मेकडानल्ड, हरमन फाइनर 
तथा प्रो० लास्की इत्यादि थे । 

फेवियनिज्म माक्‍्स से प्रभावित तो श्रवश्य है, परन्तु उसके श्ननेक आधा रभूत 
सिद्धान्तो को स्वीकार नही करता। फेबियनिज्म न तो माक्‍्स की इतिहास की आर्थिक 
व्याख्या, अतिरिक्त मूल्य के सिद्धान्त, वर्ग-सघप॑ के भिद्ध।न्त को ही मानता है और 
न ही हिसात्मक क्रान्ति को ही। लोकतन्‍्त्रवाद के विस्तार के फलस्वरूप समाजवाद 
की स्थापना प्रजातन्त्रात्मक ढंग से हो सकती है, अतिरिवतत मुल्य (508 ९४- 
]08) के सिद्धान्त को अस्वीकार करने के भी शअ्रनेक कारण हैं। उन्होंने विभिन्‍न 
वस्तुओं के मूल्य निर्धारण में सामाजिक उपयोगिता (?ए० पाता) के 
सिद्धान्त को श्रधिक महत्त्व दिया है। जो वस्तु समाज के लिए जितनी उपयोगिता 
रखती है उतनी ही वह मूल्यवान होती है । इसी प्रकार स्थिति मूल्य (आ6 ४४- 
]0९) के नियम को भी वे स्वीकार करते है। नगर के मध्य मे या वाजार के वीच मे 
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स्थित जमीन के ट्ुकंड़ो की कीमत ज्यादा होती है, इसका कारण उसकी स्थिति है 
ने कि उसके मालिक का श्रम । जमीदार लोगो की “अनुपाजित श्रामदनी ( एग्रल्शा॥8९0' 
770076) होती है जो कि उसको श्रपनी जमीन की मलकीयत के कारण 
मिलती है। फेवियन उत्पादन के साधनों के सामाजीकरण ($0०थ॥8807) का 
समर्थन करते है, परन्तु एक तो वे मुप्रावजे ((०ग्राएथ०ण४४४०॥) की व्यवस्था 
की स्थापना चाहते है दूसरा वे राज्य की शक्तियों का विकेन्द्रीकरण । राज्य आर्थिक 
जीवन का ठीक-ठीक तरह से तभी नियत्रण कर सकता हैं जब वह लोकतन्‍्त्र पर 
आधारित हो श्र दूसरा जब उसकी शक्ति का व्यापक रूप से केन्द्रीकरण हो । 
फेबियन विचारधारा का व्यावहारिक राजनीति मे प्रयोग इग्लेण्ड का मजदूरदल 
([99007 9०79) कर रहा है । 

सज्ोधनवादियो ने माक्स के राजनीतिक विचारो को अ्रधिकाश रूप में सत्य 
स्वीकार किया है, परन्तु उनका कथन है कि मार्क्स ने कही-कही गलती की है, 
विजवेष रूप से झात्तिपूर्ण साधनों की शक्ति को समझने मे । सशोधनवादियों का कथन 
है कि मावर्स की यह घारणा सर्वंधा गलत है कि मध्य-वर्ग के लोगों की सख्या घट 
रही है । उनका कथन है कि इन लोगो की सख्या वढ जाने से जन-साधारण को 
राज्य के रूप-निरूपण का अधिकार प्राप्त हो गया है | श्रत यदि प्रचार द्वारा जनमत 
को समाजवाद का समर्थक बना लिया जाए तो कोई बडी बात नही कि पालियामेण्ट 
हारा कानून वनाकर ही समाजवाद की स्थापना की जा सके । 

विकासवादी ससाजवाद के श्राधारभृत सिद्धान्त---विकासवादी समाजवाद 
मौजूदा अर्य॑-व्यवस्था तथा समाज-व्यवस्था के सगठन की कडी झलोचता करता है।, 
उसका कथन है कि वर्तमान समाज का संगठन कुछेक व्यक्तियों के हित मे बहुमत के 
शोपण को सम्भव बनाता है। दूसरे शब्दों मे वर्तमान समाज मे थोडे से लोग बहुत से 
लोगो का झोपषण करते है । दूसरा, भ्राधुनिक युग मे राजनीतिक सत्ता तो सर्व-साधारण 
को प्राप्त है, मतदान ने राज्य के नियन्त्रण को तो लोगो के हाथ मे सौप दिया है, परच्तु 

जन-साधा रण के पास झाथिक साधनो का अभाव हैया यूं कह्िए कि वतंमान समाज 

में राजनीतिक स्वतन्त्रता श्रवश्य है परन्तु श्राथिक स्वतन्त्रता नही । भ्रधिकाश जनता" 
भख, महामारी तथा गरीबी का शिकार होती है । श्रत इस श्रन्यायपूर्णं व्यवस्था का 
परिवतंत लाजमी है। प्रारम्भ मे व्यक्तिवादी सिद्धान्त ने जिस स्वतन्त्रता का समर्थन 
किया था, वह गरीबों के कष्टो के वढाने में ही सहायक हुई। वर्तमान व्यवस्था की 
तबदीली तो जरूरी है, परन्तु हिसापुर्ण या क्रान्तिकारी साधनों द्वारा वहीं। जैसा 
कि हम पीछे लिख आए है, इस व्यवस्था का अन्त शाल्तिपूर्ण प्रजातन्त्रात्मक साधनों 
से ही अधिक लाभदायक है । 

विकासवादी समाजवाद के समर्थक इस व्यवस्था की स्थापना राज्य द्वारा ही 
सन्‍भव मानते है। राज्य को न वह व्यक्तिवादियो की तरह एक आवश्यक 
बुराई (]३४०८४४७७ ०५॥) के रूप मे ही स्वीकार करते है और न उसे मावर्स- 
वादियों झी तरह गोपण का साधन ही । राज्य तो समाज-कल्यारा का मृल्यवान 
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साधन है। उसके द्वारा समाज में शोपण को खत्म कर न्याय-व्यवस्था को स्थापित 
किया जा सकता है। राज्य को वह श्रस्थायी व्यवस्था नहीं स्वीकार करते, उसको 
सामाजिक व्यवस्था के लिए आवश्यक समझा जाता है। श्रत मावसंवादियों की भाँति 
वे राज्य के अन्तिम विलोप मे तथा श्रराजक समाज के सगठन में यकीन नही करते । 
विकासवादी समाजवाद के सम्पूर्ण प्रोग्राम का केन्द्र राज्य है। वह उसकी शक्ति का 
विकास चाहता है ताकि सामाजिक शोपरा त्तथा अन्याय को खत्म किया जा सके । 
हमे यह बात ध्यान मे रखनी चाहिए कि माक्संवादियों की भाँति विकासवादी समाज- 
वाद के समर्थक न तो राज्य को गैरजिम्मेदार ही मानते हैं श्रौरन उसकी शक्ति के 
केन्द्रीकरण का समर्थन करते हैं। विकासवादी समाजवाद राज्य सत्ता के विकेन्द्रीकरण 
का पक्षपाती है । इनका कथन है कि राज्य के हाथ मे उतनी ही शक्ति रखनी चाहिए 
जितनी कि उसके कार्य सचालन के लिए शझ्रावदयक है। शेप शक्तियाँ स्थानीय शासन 
(.0०8) 00ए७॥्रा7०7.) को सौंप दी जानी चाहिऐं। राज्य के श्रन्तर्गत उत्पादन 
के न्यायोचित वितरण के लिए नीचे लिखे कदम उठाए जाएँगे -- 

(१) उत्पत्ति के साधनों के चयवितिक स्वामित्व ([तएश00ब 0एशाढा३9) 
की समाप्ति | इसी स्वामित्व के कारण मजदूरों तथा पूजीपतियो के स्वार्थों मे सधर्ष 
उत्पन्न होता है । जितने भी महत्त्वपूर्णा उद्योग है राज्य उन्हे अ्रपने नियन्त्रण में लाने 
का प्रयत्त करेगा। 

(२) राज्य स्वय महत्त्वपूर्ण उद्योग-धन्धो का सचालन करेगा ताकि सामा- 
जिक झावध्यकताओो की ठीक-ठीक पूर्ति हो सके। रेल, जहाज, कोयला, लोह। इत्यादि 
राष्ट्रीय उद्योग वेन्द्र के हाथ मे रहेगे । जल-गंस, विजली, ग्रृहनिर्माण, स्थानीय याता- 
यात (,0८४ 8875007) स्थानीय शासन के अधीन रहेंगे । 

(३) ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण, जिसके श्रन्तगंत मुनाफाखोरी की 
'मावता के स्थान पर समाज-सेवा की भावना का विस्तार हो । 

विकासवादी समाज के समर्थकों के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था को बदलने 
का यही सर्वेश्रेष्ठ साधन है । पूजीवादी व्यवस्था के अन्तर्गत प्रतियोगिता ((.07998- 
+00) के फलस्वरूप विना किसी आयोजन के ही उत्पादन प्रक्रिया चलती रहती 
है । फलस्वरूप जनशवित के श्रतिरिक्त उत्पादन का एक बहुत वडा हिस्सा यूँ ही बिता 
सामाजिक उपयोग के ही नष्ट हो जाता है। राज्य द्वारा उत्पादन के नियन्त्रण के 
'फलस्वरूप ऐसा नहीं हो सकेगा । दूसरा इसी व्यवस्था के श्रन्तगंत ही राज्य अति- 
रिक्त मूल्य श्र सामाजिक परिस्थितियों द्वारा उत्पन्त मूल्य का स्वय नियन्त्रण 

करेगा । वह किसी श्रन्य व्यक्ति के हाथ मे नही जा सकेगा। 

मुनाफाखोरी के स्थान पर सेवाभाव के विकास के फलस्वरूप श्रविक से श्रघिक 
लोगो को अधिक से श्रधिक लाभ प्राप्त होगा । जब समाज मे अन्याय तथा शोषरा 
नहीं होगा तो जनसामान्य उत्पादन की वृद्धि के लिए परिश्रम करेगा । 

फिर समाजवाद ही वतंमान प्रजातन्त्र व्यवस्था को उपयोगी तथा सर्व प्रकार 
से पूर्ण वना सकता है। जन-साधारण को यदि वोट का अधिकार दे दिया जाय 
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और राजनीतिक समानता के सिद्धान्त को भी मान लिया जाय, परन्तु आधथिक समा- 
नता न हो तो प्रजातन्त्र व्यर्थ हो जाता है, वोट का श्रधिकार तथा राजनीतिक समा- 
नता सभी अथंहीन वन जाते हैं। समाजवाद प्रजातन्त्र की सफलता के लिए आवश्यक 
है । मजदूर दल जो इग्लेण्ड मे विकासवादी समाज का प्रतिनिधित्व करता है, सामा- 
जिक उन्नति के लिए चार मुख्य उद्देश्य अपने कार्यक्रम मे रखता है--- 

(१) न्यूनतम (]शा्गाणाय)) राष्ट्रीय आ्राय का निर्धारण, 

(२) मुख्य उद्योगो का सामाजीकरण और उनका राज्य हारा नियन्त्रण, 

(३) राष्ट्रीय राजस्व-व्यवस्था (२८ए७ए७९ 5५5॥) में क्रान्तिकारी परिवर्तन, 

(४) भ्रतिरिकत सम्पत्ति का जन-साधा रण के हित के लिए इस्तेमाल । 

विकासवादी समाजवाद वेयक्तिक स्वातन्श्य का पोपक है, उसका घय्ु नही । 
चैयक्तिक स्वातन्त्य को वह आथिक स्वातन्थ्य के बिना व्यर्थ ममता है। राज्य को 
साधन समक्त उसके कल्याणकारी तथा समाज हितकारी रूप के पूर्णा विक्रास का 
प्रयत्त करता है। इस प्रकार विकासवादी समाजवाद साम्बयवाद को अनेक कमजोरियों 
से बचाने की कोशिश करता है । 

विकासवादी समाजवाद की श्रालोचना--विकासवादी समाजवाद की अनेक 
प्रकार से श्रालोचना की जाती है। माक्संवादी तो इसे साम्यवादी दर्शन की कोई भाखा 
ही नहीं समझते। उनका कथन है कि विकासवादी समाजवाद, समाजवाद के वास्तविक 
दर्शन के प्रति विव्वासघात के अतिरिक्त कुछ नहीं । इस दर्शन का मजदूर वर्ग से कोई 
सम्बन्ध नहीं । इसका विकास अ्रवसरवादी मध्यम वर्ग के वुद्धिजीवियों द्वारा हुआ है। 
थे कभी भी मजदूर वर्ग का समुचित नेतृत्व नही कर सकते । माक्‍्सेवादी मार्क्स की 
इतिहास की झ्राथिक व्याख्या, अतिरिक्त मूल्य के सिद्धान्त तथा वर्ग-सघर्ष के सिद्धान्त 
को अटल सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं और विकासवादी समाजवाद के समर्थ क्षो की 
एतद विषयक आलोचना को छिछली तथा तर्कहीन कहते है । माक्सवादियों का ऋथन 
है कि पूजीवाद की समाप्ति साधारण सवेघानिक साधनों (00800 7079] 7९8॥5 
से सम्भव नही। सवंघानिक साधनों से तो मामूली परिवर्तत किए जा सकते है, आधार 
भूत सामाजिक परिवर्तन नही हो सकते । विकासवादी समाजवाद के समर्यक्र प्‌जी- 
पतियों की शवित का तथा उनकी सहनशीलता का गलत अन्‍न्दाज लगाते है। पूजीपति 
अपने अधिकारो के लिए अन्तिम दम तक लडेंगे, वे अपनी श्राथिक थक्ति से न केवल 
जन-सामान्य को अपितु अनेक नेताश्नरी को भी खरीद सकते हैं। ममाजवादी समाज 
व्यवस्था के निर्माण का यह सावन बहुत लम्बा, श्रनिश्चित और अस्थायी है । इसके 
द्वारा समाजवादी व्यवस्थां की स्थापना कठिन ही नहीं, असम्भव समझी जाती है । 

समाजवाद के श्रन्तर्गत राज्य की जो स्थिति होगी, वह श्राधिक जीवन का 
जिस प्रकार नियन्त्रण करेगा और उसके श्रन्तगंन व्यक्तियों की जो सामान्य स्थिति 
होगी, उन सबकी कडी श्रालोचना की जाती है । विकासवादी समाजवाद हर अन्तर्गत 
सम्पूर्ण शक्तियों का केन्द्र राज्य होगा, वह अनियन्बरित तथा अ्रवाध सब्चि का 
प्रयोग करेगा। उसका कार्य-ल्षेत्र बहंत बह थाएगा। इन सबके परिश्याम- 
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स्वरूप व्यक्ति स्वातन्त्य का विनाश हो जाएगा । समाजवाद की सभी व्यवस्थाएँ 
व्यक्ति के उत्साह, परिश्रम करने की इच्छा तथा कार्यारम्भ करने की वक्तियो को 
कुण्ठित कर देती है । उद्योगो के शासन के नियन्त्रण के श्रधीन हो जाने के कारण 
उत्पादन की कमी हो जाएगी और शासन प्रवन्ध मे कुशलता खत्म हो जाएगी । जिन 
व्यक्तियों के हाथ में जासन सूत्र होता है, यह आवश्यक नही, वे व्यापारिक मामलो 
तथा उद्योग-बन्धों के नियन्त्रण में भी कुशल हो । श्रक्सर समाजवादी राज्यो के श्रन्त- 
गंत इन व्यवसायों का नियन्त्रण श्रनुभव-विहीन नौसिखियो के हाथ मे चला जाता है । 

समाजवादी व्यवस्था पूजीपति तथा जन-साधारएण दोनो की विश्वासपात्र 
नही होती । पूजीपति तो उत्पादन मे इस लिए उत्साह प्रदर्शित नही करते कि उनको 
उससे कोई लाभ नहीं होता । मजदूरो को केवल मात्र वेतन से मतलब है उत्पा- 
दन से नही । इस प्रकार वे भी परिश्रम करने से कतराते हैं। फिर राज्य समाजवाद 
के अधीन हजारो अवेतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी । इस प्रकार राज्य- 
व्यवस्था तथा उत्पादन व्यवस्था दोनो ही नौकरशाही (छेए680८7४००७) में परि- 
वर्तित हो जाएँगी । नौकरशाही प्रजातन्त्र के स्वस्थ विकास के लिए किसी भी प्रकार 
उपयोगी नही हो सकती । 

विकासवादी समाजवाद कभी भी कसी भी झ्राघारभूत आशिक परिवर्तन को 
शीघ्रता से सम्पन्न नही कर सकता क्योकि उन सभी उद्योगों के लिए उसे मुआवजे 
की व्यवस्था करनी पडती है जिसका वह राष्ट्रीयकरण करता है । दूसरा यह जरूरी 
नही कि समाजवाद का समर्थंक दल सदा ही सत्तारूढ़ रहे । इस्लेण्ड मे मजदृरदल 
अभी अपने प्रोग्राम को पूरी तरह लागू भी नहीं कर पाया था कि उसे चुनाव मे हार 
अनुदारदल की सरकार के लिए स्थान बनाना पडा | समाजवादी समाज के हित को 
सामने रखते हुए भी व्यक्तिवादियो की तरह व्यक्ति के ही श्रधिकारों को अधिक महत्त्व 
देते हैं । इग्लैण्ड के ममाजवादी दल का इतिहास सफलताशो का इतिहास नही है । 
१७५ सिस्डिकलिज्म (597008[श॥) 

सिण्डिकलिज्म फ्रास के मजदूर वर्ग का समाजवादी सिद्धान्त हैं। जोड के 
शब्दों मे “सिण्डिकलिज्न वह सामाजिक सिद्धान्त हे जो ट्ड यूनियन संगठनों को नये 
समाज का श्राधार तथा उसके जन्म का साधन सानत्तता है ४/7 वहाँ समाज निर्माण के 
सिद्धान्त के साथ उसकी कार्य नीति की योजना भी है । समाजवाद के सभी सिद्धान्तो 
की तरह सिण्डिकलिज्म भी समाज के पू जीवादी आ्राघार की समाप्ति के पक्ष मे है । 

वह उतंमान समाज का श्राघार शोपण तथा वर्ग-सघर्ष को मानता है। साम्यवादियों 

तथा राज्य समाजवादियों के विपरीत सिण्डिकलिस्टो का कथन है कि पूजीवाद की 
समाप्ति के अनन्तर राज्य को एकदम खत्म कर दिया जायगा, मजदूरों के सघ उत्पादन 
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के साधनों पर कब्जा कर लेंगे और वही सभी उद्योग-वन्धो का नियमन तथा 
नियन्त्रण करेंगे । 

सिण्डिकलिज्म श्रग्नेजी का शब्द हैं। इसकी उत्पत्ति फ्रंच शब्द सिण्डिकेट 
(5५70८&८) से हुई है, जिसका श्रर्थ है मजदूर सघ । मजदूर सघ ही राज्य वे रूप 
परिवरतत का साधन है और उसी के आधार पर ही नवीन समाज का सगठन होता है, 
यही कारण है कि इसे सिण्डिकलिज्म या मजदूर सघवाद कहा जाता है। सिण्टिकलिज्म 
का जन्म फ्रास मे १९वी सदी के अन्त मे और २०वी सदी के प्रारम्भिक चरण में 
हुआ । यह शत प्रतिशत मजदूर वर्ग का श्रान्दोलन कहा जाता है। फ्रास की विजेष 
प्रकार की झ्राथिक तथा सामाजिक परिस्थितियाँ इसकी उत्पत्ति का कारण है। फ्रास 
में पूंजीवाद मजदूर वर्ग के भाग्य सुघार मे श्रसफल रहा, प्रजातन्त्र शासन व्यवस्था 
का भी दुरुपयोग किया गया, शासनतन्त्र मे श्रष्टाचार के फैल जाने से मजदूरों को 
न तो राज्य में ही यकीन रहा भौर न प्रजातन्त्र शासन प्रणाली मे ही । मजदूर वर्ग 
ने अपने स्वतन्त्र सगठन के अनेक प्रयत्न किये, प्रारम्भ में तो इन्हे बुरी तरह दवाया 
गया, परन्तु बाद मे इन्होने अपने आपको 'कान्फेडरेशन जनरल डृट्रेवल'---जिसे नक्षेप 
मे सी० जी० टी० (0 0७ १.) कहा जाता है--के रूप मे संगठित कर लिया । 
सिण्डिकलिज्म के प्रचार का यही प्रमुख केन्द्र रहा है। 

सिण्डिकलिज्म' के दर्शन में स्पष्टता नहीं । इसका कारण यह है कि सण्डि 
कलिस्ट विचारको ने अपने दर्शन का निर्माण किसी एक स्रोत से नहीं किया । उनके 
विचारों के स्नोत विभिन्‍न तथा परस्पर विरोघी हैं। माक्संवाद की अपेल्ा सिण्डि- 
कलिस्टो पर प्रोधा के श्रराजकतावाद का श्रधिक प्रभाव है। भ्राइचयें की दात तो यह्‌ 
है कि सिण्डिकलिस्ट अ्रन्त. प्रेरणावादी (प्राप्त7008) बर्गंसा के दर्शन से भी 
प्रभावित हैं । वर्गसा अन्त-प्रेरणा (77४07) को वास्तविक ज्ञान का त्लोत समझता 
है, वह विश्व की समस्याश्रो के बौद्धिक सुलझाव मे यकीन नही करता । उत्तका कथन 
है कि उनका सुलझाव तो श्रन्त' प्रेरणा से ही सम्भव है । वर्गसां का अ्रवुद्धिवाद 
(780072॥9॥ ) सिण्डिकलिज्म को रहस्यात्मक रूप दे देता है। जन विद्वान्‌ 
नीत्शे का प्रभाव भी सिण्टिकलिज्म पर हृष्टिगोचर होता है । सोरेल (502) 
सिण्डिकलिज्म का मूल दार्शनिक माना जाता हैं। सोरेल ने उपयुक्त विचारधारा के 
अभाव के भ्रन्तर्गत अपने दर्शन की रचना की है) सोरेल के श्रतिरिक्त एडमण्ट वर्थ 
(807्रण्राए छा), पॉल लुई (० 7.घा5$) तथा फर्डीनिण्ट पलों 
(फश्तथ्ाध0 ?ए९]०ए४४ण) सिण्डिकलिज्म के विशेष उल्लेखनीय दार्शनिक हैं । 

सिण्डिकलिज्स के प्राधारभूत सिद्धान्त -- सिण्डिकलिज्म ने राज्य, मध्यमवर्ण 
तथा पार्लियामेण्टी व्यवस्था का दीजन्न विरोध किया है। सिण्डिकलिस्ट विचारकों का 
कथन है कि कऋान्ति के अ्रनस्तर राज्य व्यवस्था को एवदम खत्म कर दिया जाएगा । 
इस हृष्टि से सिण्डिकलिज्म अराजयतावाद वा समर्थक है, वह छम्युनिस्टों से इस वात 
मे सहमत नहीं कि क्रान्ति के अनन्तर शासन व्यवस्था की स्थापना के लिए तया 
पूँ जीवाद की समाप्ति के लिए राज्य की आवदयक्ता है । 'राज्य' नाम की नस्था तो 
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अपने आधारभूत तत्त्वों के कारण ही सर्वथा अस्वीकार्य है । राज्य तो शोपरा का यन्त्र 
है और इसका उपयोग पू जीपति लोग अपने स्वार्थ साचन के लिए करते हैं। समाज- 
वादी व्यवस्था के अन्तर्गत राज्य श्रपना स्वरूप परिवत्तित नही कर पाता, राज्य-शासन 
नौक्रशाही के सहारे चलता है । नौकरणाही जन-साधारण की श्रावश्यकताओं को 
नहीं समभ पाती, जनता की माँगो के प्रति उसका दृष्टिकोण सदा ही सहानुभूति- 
विहीन होता है । राज्य की शक्ति एक केन्द्र पर सगठित होती है, वह सम्पूर्ण राष्ट्र 
के लिए एकरूप नीति का अनुस रण करता है । फलत समाज के विभिन्‍न वर्गों के हितो 
की वह समान रूप से देखभाल नही कर सकता, सब को एक ही लाठी से हाँकने के 
कारण सभी के स्वार्थों तथा हितो का पूर्ण प्रकाशन नही हो पाता | राज्य पूजीवाद 
की देन है अत नये समाज में उसे उखाड़ फंकक्‍ना चाहिए । 
सिण्डिकलिज्म मध्य वर्ग पर विलकुल यकीन नही करता | सिण्डिकलिज्म के 
समर्थकों का कयत है कि मजदूर श्रान्दोलन का नेतृत्व मजदूर वर्ग को ही करना 
चाहिए । मजदूर वर्ग के आदर्ण तथा सिद्धान्तो की रचता भी मजदूर नेताओरो को ही 
करनी चाहिए । मध्यवर्ग (१(606 ०४४६5) के लोग कभी भी सच्चे हृदय से पृ जी- 
वाद के विरोधी नही होते। पू जीवाद से उनका गहरा सम्बन्ध होता है। वे सदा इस 
३३३० रहते हैं कि वे स्वय पू जीपति हो जाएं। मध्यमवर्ग के वुद्धिजीवी समाजवाद 
केवल यश्ोपाजन के लिए बने रहते है । उनमे क्रान्ति की भावना नही होती, 
वे क्रान्ति का यू ही दम भरते है । समाजवाद के अ्रन्य' सभी रूप इन्हीं चालक मध्य- 
वर्गीय बुद्धिजीवियो की देन हैं, इस कारण वे मजदूरों के हित मे नही। मजदूरों का 
सच्चा दर्शन सिण्डिकलिज्म है, क्यो कि वह मजदूर-नेताशो द्वारा विकसित किया गया 
है जो मजदूरों की वास्तविक आवश्यकताओं को समझता है। 
जैसा कि हम ऊपर लिख आए हैं सिण्डिकलिज्म पालियामेण्ट्री व्यवस्था तथा 
उसके श्रग भूत राजनेतिक पाटियो का भी विरोधी है | राजनीतिक पाटियो का सगठन 
चगेहित के आवार पर नही होता । उनसे सभी वर्गो से सम्बन्धित भ्रवसरवादी घुसा 
झात्ते हैं, जिनका मकंसद भजदूर वर्ग का या किसी अन्य वर्ग का हित नही अपितु, 
स्वाय सिद्धि मात्र है। राजनेत्तिक दल सदा ही मजदूर वर्ग को घोखा देते हैं। वे 
विभिन्‍न नारे लगा और प्रोग्राम द्वारा लोगो की अपनी शोर शझ्ाकृष्ठ कर वोट तो प्राप्त 
कर लेते ह परन्तु चुनाव खत्म होने पर जन साधारण की श्रावश्यकताओ को ही भूल 
जाते है । राजनंतिक पाटियो की व्यवस्था राज्य के भन्तगंत मूठ, दम्म तथा अनाचार 
का आधार बन जाती है। मजदूर यदि इनमे भाग लें तो एक तो उनमे वर्ग चेतना 
खत्म हो जायगी, दूसरे उनमे फूट पड जाएगी । मजदूरों का हित उसी भ्रान्दोलन मे 
है जिसका नेतृत्व सच्चे श्र्थों मे मजदूर नेता करते है। मजदूर भ्रान्दोलन को राजनेतिक 
पारियों से दूर रहना चाहिए। पालियामेण्ट्री व्यवस्था समभौतावाद की प्रवत्ति पर 
ग्रावारित है उसमे सभी वर्गो के प्रतिनिधि होते है अत उनसे किसी ऐसे कानून की 
आगा नहीं की जा सकती जो मजदरो की हित्त रक्षा के लिए ही तैयार किए गए हो । 
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सदस्यों को पूजीपति अपने धन से खरीद लेते हैं । वैसे ही पालियामेण्ट मे मजदूरों को 
नेतृत्व नही मिल पाता, उसमे मध्य वर्ग और पूजीवादी वर्ग के लोग हांते है । 
सिण्डिकलिस्टो के अनुसार मजदूरों का कोई श्रपना देश नही, कोई श्रपनी मातृ-भूमि' 
नहीं । मजदूरों के लिए तो वही स्वदेण है जहाँ उन्हे पेट भरने को नौकरी मिल जाए । 
संसार भर के मजदूरो के समान स्वार्थ है, सभी शोषित है। देश अथवा राष्ट्र के 
आ्राधार पर उनकी कोई बन्रुता नही हो सकती। उनका एक सामान्य शत्रु है, वह है-- 
पंजीवाद । यही कारण है कि सिण्डिकलिस्ट स्वदेश प्रेम, राष्ट्रवाद, युद्धधाद तथा 
सेन्यवाद के प्रवल विरोधी हैं। ये सभी चीजें पूंजीपति श्रपने स्वार्थ के लिए तैयार 
करते हैं। स्वदेश प्रेम तथा राष्ट्रवाद की भावना द्वारा वे मजदूर वर्ग को ग्रुमराह 
करने का प्रयत्न करते है । मजदूरो को अन्तर्राष्ट्रीय हृष्टिकोण का विकास करना चाहिए। 

सिण्डिकलिज्म की कार्यपद्धति (४८४०१६४ ० इशातवत्थाशा) का 
विवेचन सोरेल इत्यादि विचारको ने पर्याप्त गम्भीरता से किया है। सिण्डिकलिस्ट: 
मार्क्सवादियों से इस बात मे सहमत हैं कि राज्य शक्ति की प्राप्ति तथा पूजीवाद का 

अन्त शान्ति पूर्ण तथा सर्वेधानिक साधनों ((०्रषप्गाणराक् प्रा॥॥00$) से 

सम्भव नही । मास के श्रेणी युद्ध के सिद्धान्त को भी वे स्वीकार करते हैं। वे यह 
मानते हैं कि यह वर्ग-सघर्ष श्रादि काल से चला आया है झौर इसका श्रन्त तव तक 
तम्भव नही जब तक कि पूजीवाद को ही समाप्त नही कर दिया जाए । परन्तु प्‌ जीवादी 
लोग बहुत चतुर हैं वे मजदूरो की श्रपेक्षा श्रधिक गक्ति सम्पन्न हैं, उनके पास सेना 
है, आधुनिक शस्त्र है। श्रत उनके श्रन्त के लिए सभी मजदूरों का सगठित होना 
लाजमी है। समय-समय पर मजदूरो को हडताल वर्गरा कर अपनी स्थिति सुधारनी 
चाहिए भोर साथ ही हडताल इत्यादि द्वारा मजदूरों में वर्ग-चेतना ((855 
९०78०7008॥655 ) को उत्पन्त करने का प्रयत्न करना चाहिए । सोरेल का कहना है 
कि मजदूर वर्ग को सदा ही पू जीपतियो को श्रातकित रखना चाहिए । 

सिण्डिकलिस्ट अपने उद्दं श्य प्राप्ति के लिए दो प्रकार की कार्य पद्धतियों के 
अपनाने पर जोर देते है, वे हैं-- 

(१) विध्वसात्मक कार्यवाही (?णाठए ० (४ ०शाएरए थात 5400व६०) । 

(२) हडताल (807:०) । | 

(१) विध्वंसात्मक कार्यवाही का प्रयोग तो सामान्य रूप से मजदूर पूंजी- 
पतियों को डराने श्रमकाने के लिए हमेशा ही करते रहेगे | हडताल तो एक जबरदस्त 
शस्त्र है जिसका प्रयोग हमेशा सम्भव नही । विध्वसात्मक साधनों का प्रयोग तो तब 
तक हो सकता है जब तक कि मजदूर अपने उद्देश्य को प्राप्त नही कर लेते । 

विध्वसात्मक कार्यवाहियो का उद्देश्य उद्योगपतियो द्वारा प्राप्त किए जाने वाले 
लाभ में जान वूक कर अडचरनें उत्पन्न करना है। यह अडचनें कई प्रकार से पैदा 
की जा सकती हैं--वे जान बूक कर कम काम करें, काम अच्छा न करें, उत्पादन को कम 
करने का प्रयत्न करें, मशीन चलाकर विना काम किए वेठ जाएं, मशीनों को तोट 
डाले, माल खराब कर दें, कारखानों मे आग लगा दे, ट्रेन देरी से चलाएँ माल को 
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गलत जगह भेज दें, जनता को माल के दोप बता दें इत्यादि । सोरेल विध्वासत्मक 
कार्मवाही को अनैतिक समभता है, परन्तु श्रन्य सिण्डिकलिस्ट इसे ठीक समभते हैं । 
(२) हडताल जैसा कि हम कह श्राए हैं एक महत्त्वपूर्ण शास्त्र है। सोरेल 
इसे ही नैतिक श्रस्त्र समझता है । हडताल का प्रयोग हर सम्भव छोटे-बढे कार्य के 
लिए किया जा सकता है। वेतन वढवाने के लिए, काम के घण्टे कम करवाने के लिए, 
कारखानो पर अंधिक नियन्त्रण के लिए, छंटनी मे आये मजदूरों को काम दिलवाने 
के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। हडताल, चाहे वह सफल हो चाहे भ्रसफल 
अजदूरो को नैतिक शक्ति प्रदान करती है। हडताल द्वारा मजदूरों मे एकता, आत्म 
'सयम, अ्रनुशासन तथा आात्म-निर्भरता इत्यादि गुण उत्पन्न होते हैं । हडताल के दर्णन 
को सोरेल ने वहुत कुछ रहस्यमय वना दिया है। हडतालो का वया उचित समय है 
और उन्हें किस प्रकार सगठित किया जाना चाहिए, सोरेल इन प्रइनो का उत्तर नहीं 
देत। । क्योकि वह मानता है कि हडताल मजदूरों की श्रन्त प्रेरणा का परिणाम होनी 
चाहिए | यह मजदूर ही फैसला करेंगे कि कब किस समय हडताल की जाएगी । 
सोरेल ने हडत्ताल के एक भ्रन्य प्रकार को भी बतलाया है, जिसे वह “सामान्य 
हदताल (5था०८8। ४07८०) कहता है। 'सामान्य हडताल! का दर्शन भी विचित्र 
है। उसका कहना है कि छोटी-बडो सभी हडतालें 'सामान्य हडताल' की तैयारी मात्र 
है । सामान्य हडताल” कब होगी या किस तरह होगी, सोरेल इस प्रइन का भी उत्तर 
नही देता । सामान्य हडताल” के प्रति मजदूरो के मन में श्रद्धा की भावना होनी 
चाहिए। उन्हें इसे एक प्रकार का देवीय श्रस्त्र समझना चाहिए | एक दिन जब यह 
सामान्य हडताल होगी त्तो दुनिया भर के सभी मजदूर उस समय अपना काम-काज 
छोड इसमे शामिल हो जाएंगे । बाद मे इसका कुछ सशोधन किया गया भौर यह 
यकीन किया जाने लगा कि 'सामान्य हडताल” में यह आावद्यक नही कि सभी मजदूर 
हिस्सा लें और उसका क्षेत्र भी इतना विस्तृत हो । भ्रत सामान्य हडताल के भ्न्तगेत 
राष्ट्र के प्रमुख उद्योगो के मजदूर भाग लेंगे। क्योकि वर्तमान यग मे सभी उद्योग-घन्घे 
एक दूसरे के सहारे चलते हैं भ्रत मुख्य उद्योग-धन्धो मे हडताल होने के फलस्वरूप-- 
पूजीवादी व्यवस्था शिथिल पड जायगी। 'सामान्य हडताल' के आरम्भ होते हो 
मजदूर वर्ग खाद्य पदार्थों तथा भ्रन्य झ्रावश्यक तथा जीवनोपयोगी वस्सुओ पर अपना 
कब्जा कर लेंगे | तदनन्तर वे कारखानों पर भी भ्रधिकार जमा सकते हैं । 
सिण्डिकलिस्ट समाज का संगठन क्‍या होगा ? कऋन्ति के अनन्तर किस 
प्रकार की सामाजिक व्यवस्था का जन्म होगा ? सोरेल इस प्रइन का उत्तर नहीं देता। 
उनका कथन है कि भविष्य की समाज व्यवस्था का चित्र विवेक के श्राधार पर नहीं 
दिया जा सकता, उसका श्राधार मजदूरो की 'पझ्रन्त प्रेरणा' होगी । सिप्डिकलिज्म का 
मुख्य उद्दृश्य वर्ग-चेतना को उत्पन्त करना है, और नए समाज की स्थापना के लिए 
विभिन्‍न साधनों का निर्देश करना है। इसके बावजुद कुछेक सिण्डिकलिस्ट विचारको 
ने भविष्य के समाज के रूप का चित्रण किया है, परच्तु यह चित्रण बहुत घुन्धला 
उसमे स्पष्टता नही हैं । क्रान्ति के भ्रनन्‍्तर सगठित समाज मे राज्य का प्रभाव 
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होगा । सिण्डकलिस्ट राज्य को मजदूरो का प्रतिनिधि नहीं मानते । उनके विचार मे 
राज्य श्रम उपभोकताओो (0णाइप्त्राष5) का प्रतिनिधित्व करता है। सिण्डिक- 
लिस्ट सम्गज मे मूल्य के उत्पादको यानी मजदूरों का शासन होगा । राज्य के रहते 
ऐसा सम्भव नही, अत राज्य' को समाप्त कर दिया जायगा। इस प्रकार सिण्डिक- 
लिस्ट इस विषय में अराजकतावादियो के पथ का अनुमरणा करते है, अराजकतावादी 
भी क़ान्ति के एकदम वाद राज्य के उखाड फेंकने के पक्ष मे है। राज्य की समाप्ति के 
श्रनन्तर समाज के संगठन का क्या आधार होगा ? सिण्डिकलिज्म के समर्थक इस दशा 
मे मजदूर सघो को राष्ट्रीय जीवन की वागडोर सौप देने के पक्ष मे है । प्रत्येक व्यवसाय 
या उद्योग मे काम करने वाले मजदूर भ्रपना-अपना सग्ठन करेंगे और उस उद्योग का 
नियन्त्रण करेंगे। प्रत्येक उद्योग तथा व्यवसाय उन्ही लोगो के श्रधीन होगा जो कि 
उनके सचालन मे भाग लेते हैं। मजदूरों का एक केन्द्रीय सघ भी होगा, जिसका 
संगठन मौजूदा सी० जी० टी० (2. 6 7) के आधार पर होगा । 

राज्य के सम्पूर्ण कत्तंव्यों को दो भागो मे वाँट दिया गया है--(१) स्थानीय 
तथा (२) केन्द्रीय | सिण्डिकलिस्ट उद्योगो के नियन्त्ररा के विकेन्द्रीकरण के पक्ष मे हैं । 
इस कारण थोडे से उद्योगो तथा व्यवसायों को छोड शेष सभी का नियन्त्रण स्थानीय 
आधार पर सगठित होगा । स्थानीय ट्रेड यूनियन कारखानो की चल तथा भ्रचल सम्पत्ति 
के मालिक होगे और वह उत्पादन की मात्रा तथा प्रकृति का निश्चय करेंगे । डाक, तार 
रेलवे तथा श्रन्य यातायात के साधनो का नियन्त्रण राष्ट्रीय मजदूर सघ करेंगे । राष्ट्रीय 
मजदूर सघ विशेष ज्ञान के भी सोत होगे। मजदूरों का वेतन, काम करने के घण्टे, 
बच्चो तथा बृढो की देख-भाल इत्यादि विषयक प्रशइनो का निपटारा भी राष्ट्रीय प्र 
हैं, भर उनका निर्णय केन्द्रीय मजदूर सघ करेंगे । सिण्डिकलिस्ट शासन व्यवस्था के 
अन्तर्गत विकेन्द्रीकरण तथा स्थानीय' संगठन पर श्रधिक जोर दिया गया है। १६१६ 
मे इस स्थिति का कुछ समोधन किया गया श्रोर राष्ट्रीय महत्त्व के विपयो के लिए 
राष्ट्रीकरण की नीति का समर्थन किया गया । राष्ट्रीयकरण की भी व्यास्या की गई 
ओर तदनुसार “राष्ट्रीयकरण का अरथ॑ सम्पत्ति का उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं द्वारा 
सम्मिलित नियन्त्रण है ।' 

सिण्डिकलिस्ट समाज में पुलिस तथा सैनिक संगठन की व्यवस्था खत्म कर 
दी जाएगी । वैयवितक सम्पत्ति का भ्रधिकार ही सभी प्रकार के भ्रपराधों का कारण है, 
जब यह व्यवस्था ही खत्म हो जायगी तो अपराध कहाँ रहेगे ? इसलिए सिण्डिकलिस्ट 
समाज में न तो जेलो की ही श्रावश्यकता होगी और न न्यायालयों की ही | देश की 
रक्षा का उत्तरदायित्व रक्षक सेना (पवार) पर होगा जो प्रत्येक संघ स्वय 
सगठित करेगा । श्रपराधियो को सजा तो अवश्य दी जायगी, परन्तु वह पूजीवादी 
राज्य के भ्रन्तर्गत दी गई सजा से स्ंया भिन्‍न होगी। पहले तो अपराधी व्यक्ति को 
चेतावनी दी जायगी, फिर उसका वहिप्कार किया जा सकता है, अन्त भे उसे समाज 
से निकाला जा सकता है। 

इस प्रकार सिण्डिकलिस्ट समाज में न राज्य होगा न राज्य के साधन श्रौर न 
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वैयक्तिक सम्पत्ति । 

सिण्डिकलिज्य तथा सम्माजवाद--दोनो मे पर्याप्त अन्तर है । 

(१) समाजवाद राज्य को खत्म नही करता, न ही उसे वह शोषण का साघन 
मानता है । वह राज्य को जन-कल्या!ण की वृद्धि के लिए साधन रूप में इस्तेमाल करना 
चाहता है। परन्तु सिण्डिकलिस्ट राज्य को क्रान्ति के एकदम वाद ख़त्म कर देंगे, 
क्योंकि उनका विचार है कि समाजवाद के अधीन भी राज्य अपनी प्रकृति नही बदल 
सकता । 

(२) समाजवाद उत्पादन के साधनों तथा वितरण का नियन्त्रण किसी एक 
वर्ग को नही सौंपता वल्कि वह॒ राज्य के हाथ मे उसके सचालन का उत्तरदायित्व 
सौंपता है। राज्य समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधि है किसी एक का नही । परन्तु 
सिण्डिकलिस्ट वयक्तिक सम्पत्ति को नष्ट करने के प्रनन्‍्तर उसका नियन्त्रण मृूल्यो के 
उत्पादक--मजदूरो--के हाथ मे देता है, सम्पूर्ण समाज के नहीं । यही कारगा है कि 
यह कहां जाता है कि समाजवाद सम्पूर्ण समाज का कल्याण चाहता है, जब कि 
सिण्डिकलिज्म केवल एक वर्ग के हित की वात सोचता है । 

(३) समाजवाद जन-साधारण का दर्शन है, इसी कारण यह जन-साधारण 
मे स्वंप्रिय भी हैँ परन्तु सिण्डिकलिज्म तो केवल एक वर्ग का ही दर्शन है जन-साघा- 
रण तक उसकी पहुँच नही । 

सिण्डिकनिज्म की श्रालोचता--भ्र/ज तो सिण्डिकलिज्म का कोई व्यावहारिक 
मूल्य नहीं, वर्योंकि सिण्डिकलिज्म इस समय राजनीतिक दर्शन की कोई जीवित विचार 
घारा नही । प्रथम युद्ध के भ्रतन्तर कुछ ही वर्षो वाद यह फ्रास त्तथा इटली इत्यादि 
देशो मे राजनीतिक विचारधारा के रूप मे खत्म हो गया | इस्लैण्ड इत्यादि राज्यो मे 
तो इसका भ्रधिक प्रचार नहीं हो पाया । हाँ, इग्लैण्ड मे सिण्डिकलिज्म के प्रभाव के 
झ्रधीन गिल्ड सोशलिज्म (प्रात 800थ्ाघ्मा) का जन्म हुआ । सिण्डिकलिज्म 
की सबसे बडी कमजोरी उसको श्रस्पष्टता है | सोरेल इत्यादि विचारक सिण्डिकलिस्ट 
समाज के स्वरूप की रूप रेखा ही नही दे पाते । यह एक व्यावहारिक कमी भी है ! 
व्यावहारिक रूप से हमारे सामने आने वाले समाज का चित्रण किसी न किसी रूप मे 
अवश्य होना चाहिए । 

सिण्डिकलिज्म का हृष्टिकोश केवल मजदूरों के हितों तक ही सीमित है । 
उनका कथन है उत्पादन का नियन्त्रण मजदूर-सघो के हाथ मे होना चाहिए क्योकि 
भजदूर ही मूल्यों के उत्पादक हैं। सिण्डिकलिस्ट समाज में उपभोक्‍ताओ्रो ((णरशा- 

एा८7$) का वया बनेगा ? क्‍या उनके अपने स्वार्थ तथा हित नही हैं ?* 

सिण्डिकलिज्म में व्यावहारिकता का सबंथा अ्रभाव है। राज्य की श्रवस्थिति 

सभी स्थितियों मे लाजमी है। राज्य किसी एक वर्ग का प्रतिनिधि नही, साधाररप 
मानव समुदायो के मुकाविले मे उसकी ऊंची स्थिति है । वह सभी समुदायों के काय- 
क्षेत्र का नि्णेय करता है उनके पारस्परिक झंगडो का निपटारा करता है और जन- 
साधारण के सामान्य हितो की रक्षा करता है। व्यावहारिक रूप से भी क्रान्ति के 
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अनन्तर राज्य की समाप्ति किसी भी प्रकार लाभदायक नहीं हो सकती क्रान्ति के 
एकदम बाद पूजीवादी वर्ग अपने नियन्त्रण की पुन्न स्थापना का प्रयत्न नही करेगा ? 
सेना तथा पुलिस व्यवस्था की समाप्ति भी ठीक नही जचती, क्योंकि अ्पराछठ की 
अवस्थिति समाज मे किसी भी हालत में खत्म नहीं हो सकती । श्रपराघ की रोक- 
थाम के लिए केवल सुधारवादी सजा ही नहीं सरूत सजा भी देनी पडती है । 

सिण्डिकलिज्म जब राष्ट्र-प्रेंम तथा देश-प्रेम इत्यादि की भावनाओं को मजदूर 
वर्ग के लिए महत््वहीन सिद्ध करने का प्रयत्त करता है तो वह मानवीय प्रकृति 
सम्बन्धी श्रपनी श्रज्ञानता का ही परिचय देता है। केवल मात्र श्राथिक हितो की 
समानता के आधार पर ही इन भावनाओं को नही कुचला जा सकता । जर्मनी, रूस, 
फक्रास तथा इग्लैण्ड इत्यादि सभी राज्यों में प्रथम तथा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान में 
राष्ट्रवादी भावनाओं से प्रनुप्रारित मजदूर लोग अपने-अपने देश की स्वतन्त्रता के 
लिए लडे । स्वदेशानुराग की भावना बहुत गहरी है । 

सिण्डिकलिज्म के उद्देश्यः प्राप्ति के साधन सर्वथा श्रनेतिक तथा विनागकारी 
हैं । एक वार विनाथ की लहर चल पडने पर उसका रुकना मुद्दिकल हो जाता है। 
विध्वस से पूजीपतियों को इतना नुकसान नही पहुँचता जितना सम्पूर्ण समाज को होता 
है | सदियों के परिश्रम से वनी मशीनरी को खत्म कर देना क्‍या बुद्धिमत्ता है ? फिर 
जब यह श्राशा की जाती है कि वही मशीनरी जन-साधारण के हाथ में एक ने एक 
दिन श्रवद्य ही श्रा जानी है । कल कारखाने सम्पूर्ण समाज की सम्पत्ति हैं, किसी एक 
खास वर्ग की नही) पीछे हम हिंसात्मक साधनों की कमियों का जिक्र कर आए हैं, 
हम देख चुके हैं कि हिसात्मक साधनों से लाभ की बजाय हानि की अ्रधिक सम्भावना 
रहती है । 

सभी तरह की हडताल का समर्थन करना श्रौर हडताल को पूंजीवाद के विरुद्ध 
लडने का सर्वाधिक शक्तिशाली जस्त्र बतलाना भी विवेक-हीनता का ही परिचय देना 
है। असफल हडतालें, मजदूरों में अनुशासन तथा झात्म-सयम के गुणों को उत्पन्न 
नहीं करती, वल्कि वे उनकी शक्ति को कम करती हैं श्रौर उनमें निराशा को भर 
देती हैं। हडताल से पूजीवाद को खत्म करना असम्भव है, फिर ऐसी हडतालों से 
जिनका रुप ही स्पष्ट नहीं, जिनके सगठन की कोई योजना ही नहीं । हडताल त्तथा 
तोड-फोड के अन्य प्रकार जन-साधारण में स्तामाजिक व्यवस्था के लिए अनावद्यक श्रनु- 
शासन को सर्वेथा खत्म कर देंगे | ट्रेड यूनियन तो एक मजदूरों का सगठन है जिसका 
उद्देश्य मिल मालिकों से मजदूरों के लिए श्रावश्यक कुछ सुविधाओों के लिए लइ्ना 
है । वह भविष्य के समाज के सगठन का श्राधार कैसे वन सकता है ? राजनीतिक दलो 
का सगठन भ्रनिवार्य है। वे मजदूर, किसान तथा मध्यवित्त वर्ग (3/00॥£ ८॥४55) 
सभी का प्रतिनिधित्व करते हैं । उतवा उद्देश्य राजनीतिक जत्ता प्राप्ति के लिए लब्ना 
है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वे प्रोग्राम बनाते हैं और उन्हें जनता के सम्मुख 
रखते है । राजनीतिक चेत्तवा का विस्तार राजनीतिक पादियों द्वारा ही सम्भव है । 
फिर ज़ान्ति के एक दम बाद राजनीतिक पार्टियाँ ही एक संगठित झासन व्यवस्था के 


प्डंय राजनीति शास्त्र के मूल सिद्धान्त 


निर्माण में सबसे अधिक सहायक होती है, ट्रेंट यूनियन नही । 

सिध्डिकलिज्म का श्रवुद्धिवाद तथा सिद्धान्त के प्रति तिरस्कार भावना किसी 
भी स्वस्थ राजनीतिक समाज मे सगठन के लिए लाभदायक नही हो सकता । सिद्धान्त 
पहले विकसित होता है, कार्य वाद में सम्पन्न किए जाते है । 

सर्वधानिक तथा जान्ति पूर्ण उपायों की तुच्छता की वात भी जल्दवाजी 
तथा अनावश्यक उग्रता का ही परिणाम है। वह समाज व्यवस्था सदा ही टिकाउ 
होती है जिसका आधार जोर जबरदस्ती न हो जनता की सक्रिय सहमति (2 लाए 
००ा5थ॥) होती है ! 

अ्वौद्धिकता, अ्रव्यावहारिकता तथा सकुचितता इत्यादि दोपो से दूषित होने 
के कारण यह सिद्धान्त जन सामान्य में कभी भी सर्वप्रिय न हो सका । 


१७६. गिल्ड सोशलिज्म (5णांत 805) 


गिल्ड सोशलिज्म ग्रेट ब्रिटेन की राजनीति आस्त्र को एक विद्येप देन है। इस 
वाद के विकास स््रोतो मे सिण्डिकलिज्म, विकासवादी समाजवाद तथा माक्संवाद है । 
परन्तु जहाँ विकासवादी समाजवाद से यह नकारात्मक रूप से प्रभावित हुआ है, वहा 
सिण्डिकलिज्म से अधिकाश रूप में स्वीकारात्मक रूप से | ये दोनो के मिश्रित प्रभावों 
का परिणाम है। गेटल के शब्दों मे “यह श्रान्दोलच सिण्डिकलिज्म तथा विकासवादी 
समाजवाद के बीच समभोते का प्रतिनिधित्व करता है ॥/!? 

सिण्डिकलिज्म की उग्रता भश्रराजकता तथा क्रान्तिकारी भावना ग्रेट ब्रिटेन के 
नागरिको के लिए किसी प्रकार भी श्राकर्षक नहीं । उनकी मानसिक स्थिति किसी 
भी ऐसे सिद्धान्त को स्वीकार नही कर सकती जो राज्य व्यवस्था में मूलभूत परिवततेन 
लाना चाहता हो या जो अराजकता तथा श्रव्यवस्था का समर्थक हो । दूसरी ओर 
विकासवादी समाजवाद मे भी कुछ विज्लेष दोपो की उपस्थिति को स्वीकार किया 
गया । यह माना गया कि विकासवादी समाज पूंजीवाद की वबुराइयो को दूर नही 
करता । वह राज्य को अधिक से अधिक शक्ति सम्पन्त बनाता है और उद्योग-धन्घो का 
नियन्त्रण राज्य कर्मचारी वर्ग के हाथ मे सौप देता है जिसके अ्रधीन मजदूरो को 
उत्पादन के गुण तथा सात्रा से किसी प्रकार का भी ममत्व नही रहता । मजदूर 
उत्पादक हैं, उन्ही के श्रम से पदार्थों का मूल्य निर्धारित होता है, अत मजदूरों को 
उत्पादन तथा उद्योग-धन्धो के नियन्त्रण का अधिकार होना चाहिए। गिल्ड सोशलिज्म 
के विचारक आयिक तथा राजनीतिक सत्ता मे विभेद चाहते हैं। उनका विचार है कि 
श्राथिक जीवन का नियमन तथा नियन्त्रण मजदूर सघो (05ए709) द्वारा होना 
चाहिए। प्रत्येक कारखाने या मिल का नियन्त्रण उन व्यक्तियों द्वारा होना चाहिए 
जो उनमे काम करते हो । कारखाने के प्रत्येक अधिकारी का चुनाव उसमे काम करने 
वाले मजदूरों द्वारा हो, इस विषय मे गिल्ड समाजवादी सिण्डिकलिज्म से प्रभावित है। 
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गिल्ड सोशलिज्म घ४ड8 


मिल्ड सोशलिज्म का विकास जैसा कि हम ऊपर कह चुके है इग्लैण्ड मे 
हुआ । गिल्ड समाजवाद का आधार मध्य-युगीन गिल्ड व्यवस्था थी । राष्ट्रीय राज्यो के 
विकास तथा श्रौद्योगिक क्रान्ति के पूर्व सामन्तयुग में यूरोप मे कारीगरों के छोटे-छोटे 
संघ मौजूद थे । मोचियो के, जुलाहों तथा दर्जियो के और श्रनन्‍्य प्रकार के उद्योग-बन्चों 
में भाग लेने वाले सजदूरों के अपने-अपने सघ होते थे ) ये सघ न केवल अपने पेम्ेवाले 
लोगों की कार्यवाहियों का ही नियन्त्रण करते थे वल्कि उतकी श्राथिक सहायता भी 
करते थे । उन को कच्चा माल तथा यत्रादि दे उनके कार्य को व्यवस्थित करने की 
कोशिश करते तथा उनके तेयार माल को खरीदने-वेचने का भी प्रवन्ध करते थे। 
भारत मे भी पुराने समय मे अलग-श्रलग पेशो वाले लोगो की विरादरियाँ होती थी 
जिनका काम यूरोप में पाये जाने वाले मजदूर सघो (60765) की तरह होता था । 
इस गिल्ड व्यवस्था ने वर्तेमान युग के गिल्ड समाजवादियों को नई प्रेरणा दी । 
वर्तमान युग के वडे-वड़े उद्योग-घन्धों के विस्तार के कारण मजदूरों की स्थिति वहुत 
खराब हो गई है। उनका न तो उद्योग-घन्धो पर कोई नियन्त्रण ही है और न वह 
अपने काम-काज पर कोई उत्साह ही दिखाते हैं । उनके कार्यो का कलात्मक मूल्य भी 
कोई नही । वर्तमान पूजीवादी व्यवस्था ने उन्हे सर्वतनिक दासो की स्थिति में पहुँचा 
दिया है। १९०५ में ए० जे० पेण्टी (8 | एथा४) ने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक 
पुफल ह्ह्डाताबाता णी 5ग्रंत 5एडाथा8' में मध्य युग की गिल्ड व्यवस्था की 
उद्योग-घन्धों के क्षेत्र मे पुन स्थापना की माँग की । परन्तु पेण्टी के विचारों मे 
चैजशञानिकता का श्रभाव तथा भावुकता का आधिक्य था । उसने गिल्ड व्यवस्था की 
स्थापना का समर्थन कलात्मकता के श्राधार पर किया । व्यावहारिकता के श्रभाव में 
ही उसके विचारों को सर्वप्रियता प्राप्त व हो सकी | पेण्टी के अ्रनन्तर ए० आर० झोरेज 
(#४. हर 0/88०) तथा एस० जी० हावसन (8 0. पर00507) ने इग्लेण्ड में 
मजदूर श्रशान्ति के दिनो में गिल्ड व्यवस्था की स्थापना पर जोर दिया श्रौर यह 
स्वीकार किया कि उद्योग-धन्धो मे स्वशासन ($5९०[-8०एशथगराशशया) के श्रपनाने से 
ही मौजूदा श्रशान्ति खत्म हो सकती है। उन्होंने कारखानों तथा मिलो के प्रवन्ध को 
मजदूरों को सौपे जाने की जोरदार अ्रपील की । वर्तमान युग मे जी० डी० एच० कोल 
(5 9 फछ. ०८०४) ही एक ऐसे विचारक हैं जिसे कि गिल्ट सोशलिज्म का एफ 
मात्र प्रतिनिधि माना जाता है । जी० डी० एच० कोल ने ही ग्रिल्ड मोशलिज्म को एक 
व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक रूप प्रदान किया है । उसने गिल्ड समाजवाद की राजन॑तिक, 
झाथिक तथा सामाजिक सभी तरह की व्याख्या की है। कोल ने अपने मत के समर्थन 
में तीन पुस्तकें लिखी हैं--() $था ठ60एथ्यागाशा। 70 वरा0४४575, (2) 
छ्तांत 8009 रच्डा0ाध्त और (3) 30०व्॑ ९०५ ये पुस्तकें गिल्ड 
सोशलिज्म का मुख्य आधार हैं। कोल ने पेण्टी के विचारों का पूर्ण संभोधन किया है। 
मिल्ड व्यवस्था की स्थापना का उद्देश्य केवल कलात्मक मूल्यों की पुत्र स्थापना ही नहीं 
वल्कि वर्तमान समाज में मौजूद वेतन व्यवस्था (१४०४९ 5४४८४०), पूजीपतियों हारा 
मजदूर वर्ग का झोपण तथा भ्रत्य सामाजिक तथा झआधिक श्रन्यायो को दर करना भी है। 


भ्डंद राजनीति शास्त्र के मूल सिद्धान्त 


निर्माण में सबसे अधिक महायक होती है, ट्रेट यूनियन नही। 

सिप्डिकलिज्म का श्रवुद्धिवाद तथा सिद्धान्त के प्रति तिरस्कार भावना किसी 
भी स्वस्थ राजनीतिक समाज में सगठन के लिए लाभदायक नही हो सकता | सिद्धान्त 
पहले विकसित होता है, कार्य बाद में सम्पन्न किए जाते है । 

सवैधानिक तथा जान्ति पूर्ण उपायो की तुच्छता की व्रात भी जल्दवाजी 
तथा अनावश्यक उग्रता का ही परिणाम है । वह समाज व्यवस्था सदा ही टिकाउ 
होती है जिसका भ्राधार जोर जबरदस्ती न हो जनता की मक्रिय सहमति (#णाए८ 
००॥१५४९॥५) होती है । 

अवौद्धिकता, अव्यावहारिकता तथा सकुचितता इत्यादि दोपो से दूषित होने 
के कारण यह सिद्धान्त जन सामान्य मे कभी भी सर्वप्रिय न हो सका | 


१७६. गिलल्‍्ड सोदलिज्म (5076 800थ्याशा)) 


गिल्ड सोशलिज्म ग्रेट ब्रिटेन की राजनीति शास्त्र को एक विशेष देन है। इस 
वाद के विकास स्रोतो में सिण्डिकलिज्म, विकासवादी समाजवाद तथा माक्सवाद है । 
परन्तु जहाँ विकासवादी समाजवाद से यह नकारात्मक रूप से प्रभावित हुआ है, वहा 
सिण्डिकलिज्म से अधिकाश रूप में स्वीकारात्मक रूप से । ये दोनो के मिश्रित प्रभावों 
का परिणाम है। गेटल के शब्दों में “यह श्रान्दोलन सिण्डिकलिज्म तथा विकासवादी 
समाजवाद के बीच समझते का प्रतिनिधित्व करता है ॥/7 

सिण्डिकलिज्म की उमग्रता अश्रराजकता तथा क्रान्तिकारी भावना ग्रेट ब्रिटेन के 
नागरिकों के लिए किसी प्रकार भी झ्ाकषंक नहीं । उनकी मानसिक स्थिति किसी 
भी ऐसे सिद्धान्त को स्वीकार नही कर सकती जो राज्य व्यवस्था मे मूलभूत परिवतेन 
लाना चाहता हो या जो श्रराजकता तथा अव्यवस्था का समर्थक हो । दूसरी शोर 
विकासवादी समाजवाद भे भी कुछ विज्वेष दोधो की उपस्थिति को स्वीकार किया 
गया । यह माना गया कि विकासवादी समाज पूंजीवाद की बुराइयो को दूर नहीं 
करता । वह राज्य को अधिक से भ्रधिक शक्ति सम्पन्त वनाता है और उद्योग-धन्धो का 
नियन्त्रण राज्य कर्मचारी वर्ग के हाथ मे सौंप देता है जिसके अधीन मजदूरों को 
उत्पादन के गुण तथा मात्रा से किसी प्रकार का भी ममत्व नहीं रहता । मजदूर 
उत्पादक हैं, उन्ही के श्रम से पदार्थों का मूल्य निर्धारित होता है, श्रत मजदूरों को 
उत्पादन तथा उद्योग-धन्धो के नियन्त्रण का श्रधिकार होना चाहिए । गिल्ड सोशलिज्म 
के विचारक आर्थिक तथा राजनीत्तिक सत्ता मे विभेद चाहते हैं। उनका विचार है कि 
आ्राथिक जीवन का नियमन तथा नियन्त्रण मजदूर सघो (59705) द्वारा होना 
चाहिए। प्रत्येक कारखाने या मिल का नियन्त्रण उन व्यक्तियों द्वारा होना चाहिए 
जो उनमे काम करते हो । कारखाने के प्रत्येक श्रधिकारी का चुनाव उसमे काम करने 
वाले मजदूरो द्वारा हो, इस विषय मे गिल्ड समाजवादी सिण्डिकुलिज्म से प्रभावित है। 


व # छणांत 80ण"छशीा5हा 7९ए768छगॉ5 8 ए०४ए70रा868 >2#फए€९९॥ 
एएवएशाशओ घापे एजीरलाराउग्र 7--.ठवारा 


गिल्ड सोशलिज्म प४ड8 


गिल्ड सोशलिज्स का विकास जैसा कि हम ऊपर कह चुके है इग्लेण्ड मे 
हुआ । गिल्ड समाजवाद का आ्राघार मध्य-युगीन गिल्ड व्यवस्था थी । राष्ट्रीय राज्यो के 
विकास तथा श्रौद्योगिक क्रान्ति के पूर्व सामन्तयुग में यूरोप मे कारीगरो के छोटे-छोटे 
सघ मौजूद थे मोचियों के, जुलाहो तथा दजियो के और अन्य प्रकार के उद्योग-धन्बों 
में भाग लेने वाले मजदूरी के अपने-अपने सघ होते थे । ये सघ न केवल अपने पेमेवाले 
लोगो की कार्यवाहियों का ही नियन्त्रण करते थे बत्कि उनकी आर्थिक सहायता भी 
करते थे । उन को कच्चा माल तथा यत्रादि दे उनके कार्य को व्यवस्थित करने की 
कोशिश करते तथा उनके तैयार माल को खरीदने-बेचने का भी प्रवन्ध करते थे। 
भारत में भी पुराने समय मे अश्रलग-भ्रलग पेणो वाले लोगों की विरादरियाँ होती थी 
जिनका काम यूरोप में पाये जाने वाले मजदूर सघो (060॥05) की तरह होता था । 
इस गिल्ड व्यवस्था ने वर्तमान युग के गिल्ड समाजवादियो को नई प्रेरणा दी । 
चर्तमान युग के बड़े-बड़े उद्योग-पन्धो के विस्तार के कारण मजदूरों की स्थिति बहुत 
खराव हो गई है। उनका न तो उद्योग-धन्धों पर कोई नियन्त्रण ही है और न वह 
अपने काम-काज पर कोई उत्साह हो दिखाते हैं । उनके कार्यो का कलात्मक मूल्य भी 
कोई नही । वर्तमान पूजीवादी व्यवस्था ने उन्हे सर्वतनिक दासो की स्थिति मे पहुँचा 
दिया है। १६०५ मे ए० जे० पेण्टी (#& 7 शथ्या9) ने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक 
गुफ्ल ए680ब्रा0ठ7 0 0णरीत 5ए४था&' में मध्य युग की गिल्ड व्यवस्था की 
उद्योग-धन्धो के क्षेत्र मे पुन स्थापना की माँग की । परन्तु पेण्टी के विचारों मे 
वैज्ञानितता का अभाव तथा भावुकता का श्राधिवय था । उसने गिल्ड व्यवस्था की 
स्थापना का समर्थन कलात्मकता के आधार पर किया । व्यावहारिकता के अभाव में 
ही उसके विचारों की सर्वग्रियता प्राप्त न हो सकी पेण्टी के श्रनन्तर ए० शार० झ्रोरेज 
(४. 7, 0798०) तथा एस० जी० हावसन ($ 06. प्ञ०9507) ने इस्लेण्ड मे 
मजदूर भ्रश्ान्ति के दिनो में गिल्ड व्यवस्था की स्थापना पर जोर दिया और यह 
स्वीकार किया कि उद्योग-घन्धो मे स्वशासन ($०॥-80ए277०7) के अपनाने से 
ही मौजूदा भ्रशान्ति खत्म हो सकती है। उन्होने कारखानों तथा मिलो के प्रबन्ध को 
भजदूरों को सौपे जाने की जोरदार भ्रपील की । वर्तमान युग में जी० डी० एच० कोल 
(05 9 प्र. ८06०) ही एक ऐसे विचारक है जिसे कि गिल्ड सोशलिज्म का एक 
मात्र प्रतिनिधि माना जाता है । जी० डी० एच० कोल ने ही ग्रिल्ड सोशलिज्म को एक 
व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक रूप प्रदान किया है । उसने गिल्ड समाजवाद की राजनैतिक, 
आश्िक तथा तामाजिक सभी तरह की व्याख्या की है। कोल ने अपने मत के समर्थ 
में त्तीन पुस्तक लिखी है--() $0॥# 00एथाएला। 70 |ातएा9, (2) 
"णांत $00०गग्गाञ्ा रिक्त औौर (3) 80००) ४००७ ये पुस्तकें गरिल्ड 
सोशलिज्म का मुख्य श्राधार हैं। कोल ने पेण्टी के विचारों का पूर्ण सघ्योधन किया है। 
गिल्ड व्यवस्था की स्थापना का उद्देश्य केवल कलात्मक मूल्यों की पुन स्थापना ही नहीं 
चल्कि वर्तमाव समाज में मौजूद वेतन व्यवस्था (४४४४८ ५५५८७), पूजीपत्तियों द्वारा 
मजदूर वर्ग का शोषण तथा श्र्य सामाजिक तथा धाथिक अन्यायो को दर करता भी है। 


५५० राजनीति शास्त्र के मूल सिद्धान्त 


गिल्‍्ड सोशलिज्म का सेद्धान्तिक आधार---गिल्ड सोशलिस्ट वर्तमान समाज 
के अन्याय पूर्ण आधार को स्वीकार करते हैं | वे प्रन्य समाजवादियों की तरह यह भी 
मानते हैं कि मजदूरों की मौजूदा बुरी हालत की जिम्मेदारी पूंजीवादी व्यवस्था पर है, 
जिसका आधार मजदूरो का शोषण है । इस व्यवस्था के सुधार के लिए वे दो उपाय 
वतलाते हैँ, सर्वप्रथम तो वेतन व्यवस्था (०७९०४ ५5४४८) की समाप्ति, दूसरा 
व्यायसायिक जनतन्त्र (पता॥०0०॥» 0०700०798०५) की स्थापना । 
मौजूदा हालत में श्रमिको की स्थिति मजदूरी कमाने वालो की है। उनके द्वारा 
पंदा किया गया 'अ्रतिरिकत मूल्य! (8एफ्ञए5 एशें०ए०) मजदूरों की जेब मे न जा 
पूंजीपतियो द्वारा हुडप लिया जाता है। यही नही सम्पूर्ण उत्पादन तथा उत्पादन 
व्यवस्था पर उनका किसी प्रकार का भी नियन्त्रण नही होता । इस भ्रवस्था में मजदूरों 
की स्थिति श्रत्यन्त शोचनीय वन जाती है । समाज में उनका कोई आदर-सत्कार नही 
होता, उनको यन्त्र-व्यवस्था के प्राणविहीन भाग की दरह समझा जाता है। सक्षेप 
में पूंजीवाद के अन्तर्गत श्रमिकों को मानव नही समझा जाता, मशीन समझा जाता है। 
इसका कारण यही है कि उनका श्राथिक शक्ति पर किसी प्रकार का भी नियन्त्रण नही 
होता। वे मार्कस के साथ इस बात को मानते हैं कि श्राथिक शक्ति ही सभी 
दक्तियो का स्रोत है। इस व्यवस्था की समाप्ति के लिए ही गिल्ड सोशलिस्ट 
व्यावसायिक जनतन्‍्त्र की व्यवस्था की स्थापना पर बल देते हैं । 
व्यावसाथिक प्रजातन्‍त्र. (प्ाशत्राणा॥ं... 00700०४०५)--गिल्ड 
सोशलिस्ट विचारधारा के अन्तर्गत व्यावसायिक प्रजातन्त्र का विशेष महत्त्व है। जी० 
डी० एच० कोल ने इस सिद्धान्त का वडा विद्यद्‌ विवेचन किया है | कोल, रूसो के इस 
कथन को स्वीकार करता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी भ्न्य व्यक्ति का प्रतिनिधित्व 
नहीं कर सकता, परन्तु एक व्यक्ति कुछ व्यक्तियों के सामान्य हितो (000शाणा 
प्रा/४४55) का थोडा बहुत प्रतिनिधित्व कर सकता है। वर्तमान राज्यों मे जिस 
प्रतिनिधि निर्वाचन व्यवस्था का प्रचलन है उसका श्राघार प्रादेशिक है। प्रादेशिक 
आधार (प्रधाा/070| 9885) पर चुने गए प्रतिनिधि भ्रपने सम्पूर्ण चुनाव प्रदेश 
मे रहने वाले सभी प्रकार के स्वार्थों के प्रतिनिधि होने का दावा करते है, परन्तु यह्‌ 
दावा बिलकुल गलत है ) एक अध्यापक या एक वकील जुलाहो, मोचियो, मजदूरों तथा 
क्लर्को इत्यादि के सामान्य स्वार्थों का कभी भी प्रतिनिधित्व नही कर सकता । मौजूदा 
समय मे सामान्य स्वार्थों के भ्राघार पर चुनाव नही होते बल्कि भौगोलिक या प्रादेशिक 
प्राघार (ए7्राणाव ४४४७) पर होते हैं। ऐसी श्रवस्था मे निर्वाचित प्रतिनिधि 
अपने हितो के अतिरिक्त श्रन्य किसी के हित का प्रतिनिधित्व नही करता । एक विशेष 
व्यवसाय के आधार पर चुना गया प्रतिनिधि अवश्य ही अपने व्यवसाय मे काम करते 
वाले लोगो के कुछ सामान्य स्वार्थों का प्रतिनिधित्व नही कर सकता है| अध्यापक 
अध्यापको की कठिनाईयो को जानते हैं, वह उनके हितो से परिचित होते हैं भ्रत उन्हे 
पपने प्रतिनिधि चुतने का अधिकार होना चाहिए। इस प्रकार कपडा उद्योग मे काम 
रने वाले मजदूर यह जानते हैं कि उतके सामान्य स्वार्थ क्या हैं भ्रत उन्हे प्रादेशिक 
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चुनाव के स्थान पर व्यावसायिक ग्राघार पर अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होना 
चाहिए । वही उनके सामान्य स्वार्यों का ठीक-ठीक प्रतिनिधित्व कर सकेंगे। मौजूदा 
विधानपालिकाएं प्रादेशिक चुनाव व्यवस्था के श्राधार पर चुनी जाती है, वे समाज में 
पाए जाने वाले विभिन्‍न हितो या स्वार्थो का प्रतिनिधित्व नही करती । अत मौजूदा 
विधानपालिकाओो के चुनाव की व्यवस्था बदल देनी चाहिए श्रीर प्रत्येक व्यवसाय 
को अपने सामान्य स्वार्थों की रक्षा के लिए प्रतिनिधि चुनने क्षा अविकार होता 
चाहिए । 

परन्तु गिल्ड सोशलिस्ट प्रादेशिक चुनाव व्यवस्था को एकदम समाप्त कर देने 
के पक्ष में नही । उन का कथन है कि प्रत्येक समाज में कुछेक ऐसे सामान्य ल्वार्थ होते 
है जिनका सम्बन्ध सम्पूर्ण समाज से होता है किसी व्यवसाय विशेष से नहीं। ऐसे 
स्वार्थों के अन्तर्गत देश की बाहरी हमलो से रक्षा तथा झान्तरिक शान्ति, वेदेशिक 
सम्बन्ध, यातायात तथा परिवहन के साधन, न्याय व्यवस्था तथा सामान्य सामाजिक 
सेवा इत्यादि आ जाते है । इनका सम्बन्ध सम्पूर्ण समाज से होता है, इन विषयो 
का नियमन एक ऐसी विधान सभा द्वारा होना चाहिए जिसके सदस्य भौगोलिक या 
प्रादेशिक चुनाव क्षेत्रों के आधार पर चुने गए हो । कुछ ऐसे भी हित या स्वार्थ हो 
सकते है जिनका सम्बन्ध विशेष आवादियों से ही हो, ये विषय स्थानीय (.0०8) 
विषय कहलाते है। गलियों तथा सडकों का निर्माण तथा मरम्मत, पानी, रोशनी 
तथा सफाई का इस्तजाम, नागरिको की प्रारम्भिक शिक्षा तथा दवा-दारू की व्यवस्था 
इत्यादि का नियमन तथा नियन्त्रण स्थानीय सस्थाओ को सौपा गया है । स्थानीय 
सस्थाओ की रचना श्राजकल की सी म्यूनिसिपल कमेटियों के अ्रनुसार होगी । 

आयधिक प्रजातन्‍त्र (70णाण्ग्राट 9थ00००४८५) की व्यवस्था भी उसी 
प्रकार महत्त्वपूर्ण है जिस प्रकार कि व्यावसायिक प्रजातन्त्र की, वस्तुत व्यावसायिक 
प्रजातन्‍्त्र की पूर्णंता श्राथिक प्रजातन्त्र द्वारा ही सम्भव है । आधिक प्रजातन्त्र के विभिन्‍न 
अर्थ हो सवते है परन्तु गिल्ड सोशलिस्टो के मतानुसार आशिक प्रजातन्त्र का श्र्थ है 
उद्योग-धन्धो के उत्पादन का उनसे काम करने वाले मजदूरे द्वारा नियन्त्रण । इस व्यवस्था 
के अन्तर्गत उत्पादन सम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्था का नियन्त्रण मजदूरों के हाथ मे रहेगा। 
जैसा कि हम पीछे लिख आए हैं कि प्रत्येक कारखाने मे काम करने वाले गिल्ड बना 
लेंगे, यही गिल्ड इस बात का फंसला करेगा कि उत्पादन की मात्रा क्या हो, मजदूरों 
के कार्य करने के कितने घटे हो, उन्हे किस तरह की मजदूरी दी जाए इत्यादि । 
उत्पादको के सघो के अतिरिक्त उपभोक्ताशों ((00ग्रष्ण्गाथ5) के भी सघ होगे, 
उत्पादको तथा उपभोक्ताओं दोनों का ही सहयोग परम आवश्यक है। दोनो ही 
मिलकर विभिन्‍न पदार्थों की कीमतों का, उन की उत्पादन मात्रा तथा प्रकृति का 
फैसला करेंगे । 

इस प्रकार दोनो के संघों के स्थानीय तथा केन्द्रीय संगठन होगे । चद्यपि 
क्रेद्धीय सगठन के श्रान्तरिक मामलों मे बम से कम दखल देंगे तो भी अनेक नीति 
सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण प्रश्नों का फैसला इन्ही केन्द्रीय सघो द्वारा किया जाएगा । गिल्ड 
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मोशलिस्ट राज्य की शवित के केन्द्रीकरण के विरुद्ध हू । उनका विचार है कि राज्य 
शक्ति तथा आ्राथिक नियन्त्रण का अधिक से ग्रधिक विकेन्द्रीकरण होना चाहिए । 
गिल्ड सोशलिस्टो के समाज मे तीन प्रकार की श्रविकार सस्थाएँ है--( १) राजनंतिक 
सत्ता जिसका इस्तेमाल एक केन्द्रीय पालियामेण्ट करेगी और जिसका चुनाव प्रादेशिक 
चुनाव-ध्यवस्था के आधार पर होगा , (२) स्थानीय सस्थाएँ (३) गिल्ड--जो आ्िक 
सत्ता का नियन्त्रण करेंगे । गिल्ड व्यवस्था भी स्थानीय तथा केन्द्रीय विभागों में 
विभाजित होगी । कभी-कभी यह भी कहा जाता हूँ कि गिल्ड व्यवस्था के भ्रन्तर्गत 
एक तो राजन तिक प्रभु होगा, जिसका प्रतिनिधित्व राज्य करेगा, दूसरा आर्थिक प्रश्न 
जिसका प्रतिनिधित्व गिल्ड करेंगे। गिल्ड समाज के श्रन्तर्गत राज्य की क्‍या स्थिति 
होगी, इस पर हम झागे चलकर विचार करेंगे । 

गिल्ड समाजवाद के अन्तगंत शारीरिक मानसिक या दौद्धिक सभी प्रकार के 
श्रम करने वालो के स्वार्थों तथा हितो की रक्षा का प्रयत्न किया जाएगा । 

गिल्ड समाजवाद के साधन (](८४॥005 06 66 80057 )--ये अन्य 
प्रकार के समाजवादो से भिन्न हैं। वे हिमात्मक साधनो के उपयोग की थोडी-बहुत 
ग्रावश्यकता अवश्य ही स्वीकार करते है, अन्यथा उनका यकीन हैं कि गिल्ड सोशलिस्ट 
समाज की स्थापना वैधानिक तथा शाल्तिपुर्ण साधनों से भी सम्भव है। उनका कथन 
है कि यह बिलकुल असम्भव नही कि पूजीपति समाजवाद के प्रचार द्वारा पराजित न 
किए जा सकें । समाजवादी प्रचार द्वारा जन-साधारण मे समाजवादी चेतना के उत्पन्न 
हो जाने पर पूजीपति स्वय डर कर कारखानों का नियन्त्रण मजदूरों के हाथ में 
सौंप दें । परन्तु श्रधिक व्यावहारिक तथा उपयोगी व्यवस्था तो वह है कि मजदूरो का 
शक्तिशाली सगठन किया जाए, इस संगठन का शभ्राघार मौजूदा ट्रेड यूनियन हो 
सकती हैं । परल्तु ट्रेड यूनियनों का संगठन वेज्ञानिक नही । इनका सगठन इस प्रकार 
से किया जाना चएहिए कि कल गिल्ड समाजवादी व्यवस्था के स्थएपित होने पर इन्हें 
गिल्ड मे बदला जा सके । इस समय ट्रेड युनियन के सदस्यों मे सभी प्रकार के उद्योग- 
घन्धो के काम करने वाले व्यक्ति शामिल होते हैं, इस व्यवस्था को बदल देना चाहिए। 
एक ट्रेड यूनियन मे एक ही उद्योग के सभी कर्मचारी शामिल होने चाहिएँ। कल 
समाजवादी व्यवस्था के अच्तगंत यही ट्रेड यूनियन उस उद्योग का नियन्त्रण श्रपने 
हाथ मे ले लेगी । 

मौजूदा हालत में मजदूरो को ट्रेड यूनियनो द्वारा मिल मालिकों के सम्मुख 
अ्रपनी मार्गें पेश करनी चाहिए और धीरे-धीरे श्रपता नियन्त्रण उत्पादन व्यवस्था पर. 
बढाकर पूंजीपतियो को उनकी मौजूदा स्थिति से हटाने की कोशिश करनी चाहिए। 
पहले-पहल तो मजदूर-सघ यह माग करे कि फोरमेन के चुनाव तथा उसको हटाने 
का अभ्रधिकार मजदूरों को होना चाहिए। इसी तरह धीरे-धीरे उन्हे कारखाने 
में काम करने वाले ओवरसीयर तथा मंनेजर इत्यादि के चुनाव तथा उनको उनके 
पद से हटाने के श्रधिकार की माग भी करनी चाहिए । श्रन्त में एक दिन कारखाने 
के सभी पदाधिकारियों की नियुक्ति का तथा उनको उनके पद से हटाने का श्रधिकार 
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मजदूर वर्ग को मिल जाएगा । 

इस साधन के भ्रतिरिक्त दूसरा साधन “सामूहिक समभौता! (06०४७ 
0073८) का है। इस साधन के श्रन्तर्गत मजदूर-सघ मिल मालिक से समझौता 
कर लेता है और एक निश्चित रकम को प्राप्त कर सम्पूर्ण उत्पादन की जिम्मेदारी 
श्रपने ऊपर ले लेता है। तदनन्तर मजदूर सघ ही उत्पादन की प्रकृति वेतन तया अन्य 
विषयो का निर्णय करता है । 

गिल्ड समाज मे राज्य का स्थान--वया होगा ? इस विपय मे मतभेद है। 
राज्य की प्रकृति तथा श्रन्य॒ समुदायो की प्रकृति तो एक समान समझी जाती है और 
इस कारण उसे नेतिक तथा कानूनी रूप से उच्च सत्ता का अधिकारी नहीं माना 
जाता । दरअसल यह कदहना अधिक सत्य होगा कि गिल्ड सोशलिस्ट प्रभु सत्ता सम्पन्न 
राज्य के विरोधी है। वे राज्य समाजवाद के इसलिए भी विरोधी हैं कि वह राज्य 
को पर्याप्त सत्ता सम्पन्न बना देता है । राज्य की शक्ति को कम रखना श्रधिक उचित 
समझा जाता हैं। परन्तु वे राज्य को पूरी तरह खत्म नही कर देना चाहते, इस 
विषय में वे सिण्डिकलिस्टो से सहमत नही । 

यह तो हम पहले देख श्राए हैं कि गिल्ड सोशलिस्ट राज्य को थोडे से राज- 
नीतिक कत्तंव्य ही सौपते हैं। इस प्रकार गरिल्ड सोशलिस्ट समाज के भ्रन्तर्गत राज्य, 
देश की अन्दरूमी तथा बाहर की रक्षा, विदेश नीति, कर तथा कानून इत्यदि से 
सम्बन्धित कुछ विशेष कत्तंव्य ही पालन करता है। 

गिल्ड सोशलिस्ट विचारको मे स्वय ही राज्य के स्वरूप तथा कर्तव्यों के विषय 
में एक मत नहीं । हावसन का कंथन है कि राज्य प्रभ्मुता सम्पन्त है यद्यपि उसका 
उद्देश्य सामाजिक सेवा है। कोल ऐसा नही मानता । हावसन राज्य का कल्याणकारी 
स्वरूप पेश करता है उसका कथन है कि राज्य व्यक्ति की न॑ंतिक तथा श्राध्यात्मिक उन्नति 
का प्रमुख साधन है । वह व्यवित के नागरिक सम्बन्धो की सामूहिक अ्रभिव्यक्ति है । 
इस स्थिति में राज्य का कत्तेव्य विभिन्‍न मजदूर-सघो के पारस्परिक रगडो को सुल- 
माना है । हावसन इसके अ्रतिरिकत राज्य के प्रथासन, न्याय, रक्षा तथा उत्पत्ति और 
वितरण इत्यादि का नियन्त्रण प्रमुख कर्तव्य मानता है । श्रौद्योगिक-सघो के ऊपर भी 
श्रन्तिम रूप से राज्य की श्रवस्थिति रहेगी । परन्तु राज्य का स्वरूप प्रजातन्त्रात्मक 
होगा, राज कर्मचारी नागरिको के सेवक होगे, उनके स्वामी नही । 

हावसन के विपरीत कोल की राज्य विपयक कल्पना विभिन्‍न है | कोल राज्य 
की प्रश्वुता का कडा समालोचक है। उसका कथन है कि राज्य को थोड़े से थोड़े 
कार्य सौंपने चाहिए श्रौर राज्य सत्ता का व्यापक विकेन्द्रीकरण किया जाना चाहिए। 
उत्पादन का कार्य मजदूर सघो को करना चाहिए और उनकी कार्यवाहियो का नियमन 
केन्द्रीय सघ द्वारा होना चाहिए, किसी भी हालत में उद्योगों का नियन्धचण राज्य को 
नही सौंपना चाहिए। कोल तथा उसके समर्थक उद्योगों के राष्ट्रीयकरर्ग के विरुद्ध 
हैं। गिल्ड समाज व्यवस्था के भ्न्तर्यत उत्पादको (7007८९८४५) तथा उपभोकक्‍षताशो 
((०४४॥॥०७) के बीच भेद-भाव या कगहय उत्पन्त हो सकता हैं। उसका फैसला 
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मोशलिस्ट राज्य की शक्ति के केन्द्रीकरण के विरुद्ध ' 
शक्ति तथा श्राथिक नियन्त्रण का श्रधिक से अधि” 
गिल्ड सोशलिस्टो के समाज मे तीन प्रकार की शभ्रविः 
सत्ता जिसका इस्तेमाल एक केन्द्रीय पालियामेण्ट करें 
चुनाव-व्यवस्था के श्राधार पर होगा , (२) स्थानीय 
सत्ता का निमन्त्रण करेंगे । गिल्ड व्यवस्था भी स८ 
विभाजित होगी । कभी-क््ती यह भी कहा जाता ६ 
एक तो राजनतिक प्रभु होगा, जिसका प्रतिनिधित्व 
जिसका प्रतिनिधित्व गिल्ड करेंगे । गिल्ड समाज * 
होगी, इस पर हम झागे चलकर विचार करेंगे । 

गिल्ड समाजवाद के ग्रन्तगंत शारीरिक मा 
श्रम करने वालो के स्वार्थों तथा हितो वी रक्षा का 

गिल्ड समाजवाद के साघन ([]/९॥॥005$ ० 
प्रकार के समाजवादो से भिन्‍न हैं । वे हिसात्मक * 
प्रावश्यकता अभ्रवश्य ही स्वीकार करते हैं, भ्रन्यथा उ 
समाज की स्थापना वैधानिक तथा शान्तिपूर्ण साधन 
है कि यह बिलकुल अ्सम्भव नहीं कि पूजीपति समः 
किए जा सके । समाजवादी प्रचार द्वारा जन-साधार 
हो जाने पर पूनीपति स्वय डर कर कारखानो कः 
सौंप दें | परन्तु अधिक व्यावहारिक तथा उपयोगी ू 
शक्तिशाली सगठन किया जाए, इस संगठन का 
सकती हैं । परल्तु ढ्ेड यूनियनों का सगठन वेज्ञालिव 
से किया जाना चाहिए कि कल गिल्ड समाजवादी 
गिल्ड मे बदला जा सके । इस समय ट्रेड यूनियन वे 
धन्धो के काम करने वाले व्यक्ति शामिल होते हैं, ६ 
एक द्वेड यूनियन मे एक ही उद्योग के सभी कर्मचः 
समाजवादी व्यवस्था के भ्रन्तगंत यही ट्रेंड यूनियन 
हाथ में ले लेगी | 

मौजूदा हालत मे मजदूरो को ट्रेड यूनियन 
क्रपनी मार्गे पेश करनी चाहिए झौर धीरे-घीरे झप 
बढ़ाकर पूंजीपतियो को उनकी मौजूदा स्थिति से ६ 
पहले-पहल तो मजदूर-सघ यह माग करे कि फो 
का भ्रधिकार मजदूरों को होता चाहिए । इसी 
पं काम करते वाले झ्रीवरसीयर तथा मैनेजर हट 
पद से हटाने के श्रधिकार की माग भी करनी चा 


के सभी पदाधिकारियों की नियुक्ति का तथा उनव 
है. 


गिल्ड सोशलिज्म प्ररप्‌ः 


एक तो राजनीतिक और दूसरा आ्थिक। परन्तु दोनो का विभेद व्यावहारिक 
रूप से सर्वथा अ्रसम्भव है । राजनीतिक तथा आझ्राथिक सम्बन्ध इतने ब्रुले-मिले है कि 
उन्हे एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता । राज्य केवल राजनीतिक सम्वन्धों के 
नियमन के लिए है, उसका कत्तंव्य अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धी की देखभाल, सन्धि तथा युद्ध 
घोषणा इत्यांदि है । परन्तु भ्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध व्यापार इत्यादि श्रनेक श्रार्थिक तत्त्वो 
से भी प्रभावित होते है। युद्धकालीन स्थिति मे राज्य को आर्थिक विपयो का नियन्त्रण 
करना होता है, विदेशी नीति की सफलता भी राज्य की श्रर्थ-व्यवस्था के गक्तिपूर्स 
संगठन पर आश्रित है। गिल्ड सोशलिस्ट दो पालियामेण्ट स्थापित करते हैं --एक 
राजनीतिक मामलो के लिए, दूसरी आथिक मासलो के लिए। दोनो के मतभेद दूर 
करने की क्या व्यवस्था होगी ? यह स्पष्ट नही। 


(६) गिल्ड सोशलिज्म द्वारा समथित व्यावसायिक प्रजातन्त्र प्रशाली की भी 
तीव आलोचना को जाती है। यह समभा जाता है कि यह व्यवस्था राष्ट्रीय एकता 
के वित्द्ध है। फिर राष्ट्र की पालियामेण्ट मे किन-किन हितो को प्रतिनिधित्व दिया 
जाना है और किस आधार पर, यह विलकुल भी स्पष्ट नही । 


(७) मजदूरों द्वारा यदि उद्योगो का नियन्त्रण किया जायगा तो उसके फल- 
स्वरूप उत्पादव मे शिथिलता, अराजकता तथा अनुशासन विहीनता इत्यादि अनेक 
कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाएँगी । 


(5) श्रन्त मे हमे यह स्वीकार करना पडेगा कि गिल्ड समाजवाद एक व्याव- 
हारिक सिद्धान्त नहीं । इसका परिणाम विभिन्‍न मजदूर सघो मे पारस्परिक ईपप्यो- 
हेप तथा कलह होगा । सभी उद्योग एक दूसरे पर निर्भर है, यदि उन में झ्रापस में सह- 
योग नही होगा तो राष्ट्रीय उद्योग-व्यवस्था का चल सकना भी भअ्रसम्भव हो झाएगा । 


गिल्ड व्यवस्था की श्रव्यावहारिकता का एक प्रमुख कारण यह भी है कि वह 
मजदूर वर्ग का श्रान्दोलन नही, वल्कि थोडे से वुद्धिजीवियो के मस्तिप्क की उपज मात्र 
है। श्राज इस सिद्धान्त की कोई सर्वंप्रियता नही और नहीं इसे एक जीवित तथा 
शक्तिति सम्पन्न सिद्दौन्त समझा जाता है। 


गिल्ड सोशलिस्टो ने राज्य हारा श्रौद्योगिक तथा आशिक जीवन के नियन्त्रण 
के बुरे परिणामों की ओर से सचेत कर उनको दूर करने के लिए कुछ उपयोगी सुझाव 
अवद्य दिए, परन्तु गिल्ड सोशलिज्म को सफलता निपेधात्मक रूप मे श्रधिक हुई, 
यानि उसके हारा की गई मौजूदा समाज की श्रालोचना पर्याप्त सन्तुलित तथा यथार्थ 
है। उसके इस सुकाव में भी पर्याप्त सत्य है कि मजदूरों को समाज में झ्रादर तथा 
सत्कार की स्थिति दी जानी चाहिए, उन्हें केवल मात्र वेतन भोगी ही नहीं समझना 
चाहिए । उद्योगो के नियन्त्रण मे उनको कुछ न कुछ श्रधिकार प्राप्त होने चाहिए । 
झ्सली लोकतन्‍्त्र की स्थापना आथिक लोकतन्त्र पर आ्राघारित है, हमे इस प्राधारभूत 
सत्य को भी नही मूलना चाहिए । | 
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यायालय द्वारा करवाया जा सकता है, राज्य द्वारा नही | विभिन्‍न सघो की नीतियों के 
ग्रस्परिक मेल-मिलाप के लिए कोन, एक “कम्यून!ं की मौजूदगी पर जोर देता है । 
उह 'कम्यून' ही स्थानीस तथा केन्द्रीय सस्थाओं के सम्बन्धो में ताल-मेल पैदा करेगा। 

कुछेक गिल्ड सोशलिस्ट सिण्डिकलिस्टो की भान्ति राज्य के भावी स्वरूप के 
वबपय में अभी कुछ कहने को तैयार नहीं । उनका कथन है कि परिस्थितियों के झअनु- 
पार श्रपने श्राप सभी कुछ स्पष्ट हो जाएगा । 

गिल्ड सोशलिज्म की श्रालोचना -(१) गिल्ड समाजवाद गलत मनोविज्ञान 
तथा श्ञान्त घारणाओं पर प्राधारित है । यह समभा जाता है कि मनुष्य स्वभावत ही 
समाज सेवा भावना सम्पन्त है और उत्पादन पद्धति पर नियन्नण के भ्रधिकार को 
प्राप्त कर वह एकचित्त से समाज-कल्याण के लिए ही सम्पूर्ण उत्पादन पद्धति का 
संचालन करेगा। परन्तु यह्‌ धारणा गलत है, मनुष्य मे स्वार्थ भावना है श्रौर आधिक 
मामलो मे यह भ्रौर भी अधिक स्पष्ठ तथा तीब्र है। इस प्रकार ग्रि्ड सोशलिज्म की 
सफलता मे सन्देह है । 

(२) गिल्ड सोशलिस्ट उत्पादन की व्यवस्था का नियन्त्रण उत्पादकों को 
सौप देता है । परन्तु क्या मजदूर सदा ही उपभोक्ताओ के हितों का ध्यान रख सकेंगे ?' 
बहुत सम्भव है मजदूर वर्ग अपने स्वार्थंवश उपभोक्‍ताओो से सहयोग ही न करे ? 

(३) गिल्ड सोशलिस्टो में आपस मे बडा तीज मतभेद है, विशेष रूप से गिल्ड 
सोशलिस्ट समाज मे राज्य की स्थिति पर। हम ऊपर देख श्राए हैं कि हावसन तो 
राज्य की प्रमुता को स्वीकार करता है, परन्तु कोल उसे सामान्य सामाजिक समु- 
दायो के प्रनुरूप समभता है । फिर वे राज्य की श्रन्तिम नियन्त्रण तथा नियमन करने 
की शक्ति को स्वीकार नही करते । विभिन्‍न सघो मे मनमुटाव पैदा हो जाने पर उन 
के कगडो का फैसला कौन करेगा ? सघवाद के श्राधार पर श्राघारित समाज मे राज्य 
का महत्त्वपूर्ण स्थान होता है। विभिन्‍न समुदाय विभिन्‍न स्वार्थों तथा हितो का प्रति- 
निधित्व करते हैं, वे सामान्य जनता के हित की बात नही सोच सकते। सामान्य जनता 
के हितो की रक्षा राज्य द्वारा ही सम्भव है। 

(४) गिल्ड समाजवादियो का एक बडा दोष उनकी भश्रस्पष्टता तथा प्रन्तर- 
विरोध है। अस्पष्टता की ही वजह है कि राज्य के स्वरूप को भी स्पष्ट रूप से हमारे 
सामने नही रख पाते । यही नही, गिल्ड समाज की स्थापना मे किन साधनों को इस्ते- 
माल में लाना चाहिए, इस विपय मे भी मतभेद तथा पर्याप्त अ्रस्पष्टता है । वे स्पष्ट 
रूप से न तो क्रान्तिकारी साधनों का ही समर्थन करते है और न स्वेघानिक साधनों 
का। उनकी कार्य पद्धति भी पर्याप्त दोष पूर्णो है। उत्पादन पर नियन्त्रण स्थापित करने 
के जिन साधनों का उन्होंने जिक्र किया है वें बच्चो के से हैं। क्या ऐसे तरीको से 
वस्तुत उत्पादन के साधनों पर नियन्त्रण स्थापित कर पूंजीपतियो को पदच्युत किया 
जा सकता है ? कभी नही, पंजीपति वर्ग बहुत चतुर तथा साधन सम्पन्न है। उसकी 
शवित का कभी भी गलत अनुमान नही लगाना चाहिए | 

(५) गिल्ड सोदालिस्ट एक राज्य में दो प्रमुप्ो की स्थापना करते है । 


थ 


गिल्ड सोशलिज्म प्रधपा 


एक तो राजनीतिक और दूसरा आ्थिक । परन्तु दोनो का विभेद व्यावहारिक 
रूप से सर्वथा भ्रसम्भव है । राजनीतिक तथा श्राथिक सम्बन्ध इतने घुले-मिले है कि 
उन्हे एक दूसरे से पृथक नही किया जा सकता । राज्य केवल राजनीतिक स्म्वन्चो के 
नियमन के लिए है, उसका कर्तव्य अन्तर्राष्ट्रीय सम्वन्धो की देखभाल, सन्धि तथा युद्ध 
घोषणा इत्यांदि है। परन्तु श्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध व्यापार इत्यादि अनेक श्राथिक तत्त्वो 
से भी प्रभावित होते है । युद्धकालीन स्थिति मे राज्य को आर्थिक विपयो का नियन्त्रण 
करना होता है, विदेशी नीति की सफलता भी राज्य की श्रर्थ-व्यवस्था के शक्तिपूर्स 
सगठन पर आश्रित है। गिल्ड सोशलिस्ट दो पालियामेण्ट स्थापित करते हैं--एक 
राजनीतिक मामलो के लिए, दूसरी आथिक मामलो के लिए। दोनो के मतभेद दूर 
करने की क्या व्यवस्था होगी ” यह स्पष्ट नही। 


(६) गिल्ड सोशलिज्म द्वारा समथित व्यावसायिक प्रजातन्त्र प्रणाली की भी 
तीव आलोचना की जाती है । यह समझा जाता है कि यह व्यवस्था राष्ट्रीय एकता 
के वित्द्ध है। फिर राष्ट्र की पालियामेण्ट मे किन-किन हितो को प्रतिनिधित्व दिया 
जाना है और किस आधार पर, यह बिलकुल भी स्पष्ट नही । 


(७) मजदूरों द्वारा यदि उद्योगो का नियस्त्रण किया जायगा तो उसके फल-- 
स्वरूप उत्पादन मे शिथिलता, अराजकता तथा श्रनुशासन विद्दीनता इत्यादि अनैक 
कठियाइयाँ उत्पन्न हो जाएँगी । 


(८) अन्त मे हमे यह स्वीकार करना पडेगा कि गिल्ड समाजवाद एक व्याव- 
हारिक सिद्धान्त नही । इसका परिणाम विभिन्‍न मजदूर सघो में पारस्परिक ईप््या- 
हेप तथा कलह होगा । सभी उद्योग एक दूसरे पर निर्भेर है, यदि उतर में आपस में सह- 
योग नहीं होगा तो राष्ट्रीय उद्योग-व्यवस्था का चल सकना भी असम्भव हो जाएगा । 


गिल्ड व्यवस्था की अव्यावहारिकता का एक प्रमुख कारण यह भी है कि बह 
मजदूर वर्ग का भ्रान्दोलन नही, बल्कि थोडे से वुद्धिजीवियो के मस्तिष्क की उपज मात्र 
है । आ्रज इस सिद्धान्त की कोई सर्वेप्रियता नहो और नही इसे एक जीवित तथा 
शक्ति सम्पन्न सिद्धान्त समझा जाता है । 


गिल्ड सोशलिस्टो ने राज्य द्वारा औद्योगिक तथा शझ्राथिक जीवन के नियन्त्रण 
के बुरे परिस्णामो की ओर से सचेत कर उनको दूर करने के लिए कुछ उपयोगी सुझाव 
अ्वद्य दिए, परन्तु गिल्ड सोशलिज्म की सफलता निपेधात्मक रूप में श्रधिक हुई, 
यानि उसके द्वारा की गई मौजूदा समाज की आलोचना पर्याप्त सन्तुलित तथा यथार्थ 
है। उसके इस सुझाव मे भी पर्याप्त सत्य है कि मजदूरों को समाज में आदर तथा 
सत्कार की स्थिति दो जानी चाहिए, उन्हे केवल मात्र वेतन भोगी ही नहीं समभना 
चाहिए । उद्योगों के नियन्त्रण मे उनको कुछ न कुछ अधिकार प्राप्त होने चाहिएँ। 
अ्रमली लोकतन्‍्त्र की स्थापना श्राथिक लोकतन्त्र पर आधारित है, हमे इस प्राधारभूत 
सत्य को भी नहीं भूलना चाहिए । 


५५६ राजनीति शास्त्र के मूल सिद्धान्त 


१७७ प्रराजकतावाद (/थ०)०श॥)) 


राज्य के कार्य क्षेत्र से सम्बन्धित सिद्धान्तों में अराजवतावाद भी एक प्रमुख 
सिद्धान्त है। अराजकतावाद के दो रूप मिल जाते हैं, एक तो व्यक्तिवादी है श्ौर 
दूसरा साम्यवादी । दोनो ही राज्य को समाप्ति के पक्ष मे हूँ, परन्तु व्यक्तिवादी निजी 
सम्पत्ति की व्यवस्था को वनाए रखना चाहते हैं, | साम्यवाद मे विष्वास करने वाले 
गराजकतावादी निजी सम्पत्ति की व्यवस्था के खत्म करने के हुक में है) वर्तमान युग 
के श्रराजकतावादी अ्धिकाश मे साम्यवादी हैं, यही कारण है कि हमने श्रराजकतावाद 
को भी समाजवाद के अन्तगंत रखा है । 
साम्यवाद श्रौर प्रराजकतावाद मे पर्याप्त साम्य है। माक्स का कथन है कि 
पूंजीवादी व्यवस्था के खत्म होने पर अन्तरिम काल []ा।। एश700) 
के लिए तो भ्रवश्य ही राज्य मौजूद रहेगा परन्तु भ्रन्त मे राज्य खत्म हो जाएगा और 
एक वर्ग-विहीन तथा राज्य-विहीन समाज उत्पन्न हो जाएगा । मावसंवाद वा अन्तिम 
उद्देश्य एक अराजक समाज है। अराजकत्तावाद तथा साम्यवाद दोनों ही अपनी 
उद्देश्य सिद्धि के लिए विभिन्‍न साधनो को अपनाते हैं। साधन के आ्राधार पर और 
राज्य के स्वरूप के विषय में दोनो मे काफी मतभेद है । 
अराजकतावाद क्या है ” अराजकतावाद समाज के उस सगठने का सिद्धान्त 
है जो राज्यविहीन होगा | श्रराजकतावाद के प्रमुख आचाय॑ प्रिस क्रोपाटकिन (६70- 
००॥५॥) के शब्दों मे “अ्रराजकतावाद जीवन तथा श्ाचरण के उस सिद्धान्त या 
चाद फो कहते हैं, जिसके श्रघीन राज्यविहीन समाज की फल्पना की जाती है । इस 
समाज से व्यवस्था बनाये रखने के लिए किसी कानुन श्रथवा सत्ता के श्रादेशो का 
पालन लाजमी नहीं होगा। घह स'्नजस्प उत्पादन तथा खपत तथा एफ समय प्रारणी 
को अनेक प्रकार की श्रनन्त आ्रावद्यकताओों तथा झ्ाफाक्षाओ्रों की सन्तुष्टि के लिए 
स्वतन्त्र रूप से सगठित विभिन्‍न प्रादेशिक तथा व्यावसायिक समुदायों के ऐच्छिक तथा 
स्थतन्त्र समझौते से उत्पन्त होगा 7! हक्‍सले (प्तप्णा८५) के मतानुसार “भ्ररा- 
जकतावाद समाज फी वह स्थिति है जिसमे प्रत्येक व्यकित स्वय भश्रपता शासक होगा ।॥/* 
इस प्रकार भ्रराजकतावाद की स्थिति मे समाज मे न कानून होगा और न शासन । 
अ्राजकतावाद का मुख्य उदेश्य व्यक्िति के लिए वास्तविक स्वतन्त्रता 
प्राप्ति की परिस्थितियों को उत्पन्न करना है। उनका कथन है कि व्यवित की 
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अराजकतावाद भर 


वास्तविक स्वतन्त्रता की मौजूदगी इस समाज में सम्भव नही, क्योकि मौजूदा समाज 
प्र राज्य अनेक ऐसी पावन्दियो को लगाता है जो कि व्यक्ति स्वातन्श्य' के वास्तविक 
हित में नही हो सकती । व्यक्तिवादियों तथा अराजकतावादियो के व्यक्ति स्वातन्त््य' 
सम्बन्धी विचारों मे पर्याप्त साम्य है। परन्तु भ्रराजकतावादियो का दृष्टिकोण 
साम्यवादी है, जिसमे व्यक्ति को एक ग्रुप या समुदाय का अनिवार्य सदस्य समझा जाता 
है । अराजकतावादियों का उद्देश्य व्यक्ति को पूंजीवादी श्राथिक तथा सामाजिक 
व्यवस्था के बन्धनों से मुक्त करने के श्रतिरिक्त उसे परम्परागत अ्रन्धविश्वास पूर्ण 
धाभिक तथा नतिक आचररा सम्वन्धी वन्धनो से स्वतस्त्र करवाना भी है। “उनके 
लिए राज्य तथा पूंजीवाद के भ्रतिरिक्त घामिक अन्ध-परम्परा भी व्यक्ति स्वतन्त्रता 
के लिए बाघक है ।” 

अ्राजकतावाद का विकास--अराजक्तावादी विचारधारा का प्रचलन नया 
नही, काफी पुराना है। यूनानी तथा चीनी दाशंनिको के विचारो मे भी अराजकतावाद 
के दर्शन हो जाते है । यूनान के स्टोइक दाशेनिको का मत है कि राज्य की उपस्थिति 
आत्मानुभूति ($शनि६४58007) के लिए घातक है। सब प्रकार से सुखी तथा 
सदगुणी जीवन की अनुभूति राज्य में रहते हुए सम्भव नही। इस प्रकार चीनी विचारक 
/स्वांग जू का विचार था कि एक व्यक्ति का दूसरे पर शासन मानव प्रक्ृति के सर्वथा विप- 
रीत है ।” इसी प्रकार के विचार हमे पुराने क्रिश्चियन विचारको मे भी मिल जाते है। 

परन्तु आधुनिक युग मे अराजकत्तावादी दर्शन का प्रारम्भ श्रौद्योगिक उन्नति 
के अनन्तर हुआ । उद्योगवाद के प्रचलन के अनन्तर सभी जगह मजदूरो की स्थिति 
बहुत खराब थी । उनकी स्थिति का विभिन्‍न प्रकार से अ्रव्ययन॒ किया गया। फ्रेच 
विचारक प्रोधा ने वेयक्तिक सम्पत्ति की व्यवस्था का अन्वेपण करते हुए उसे चोरी 
माना । उसके मतानुसार राज्य इस चोरी का सरक्षक है, राज्य के अन्तगंत ही श्रन्याय, 
भ्रत्याचार तथा शोषण सम्भव है। राज्य के खत्म करने पर यह सब श्रत्याचार पूर्ण 
व्यवस्थाएँ खत्म हो सकती हैं। अगर आवश्यकतावश राज्य को रखना भी पढ़े तो 
भी उसे थोडी-से थोडी मात्रा भे रहना चाहिए । 

प्रोधा के श्रतिरिक्त बाकुनिन तथा भ्रिंस क्रोपाटकिन अभ्रराजकतावाद के प्रमुख' 
विचारक हैं। वाकुनिन (8८0०7) तथा क्रोपाटकिन ([(70790/0॥) दोनो ही 
रूस के साम्यवादी श्रान्दोलन से सम्बन्धित थे । वाकुनिन प्रारम्भ मे मास से मिलकर 
कार्य करता रहा, उसके वाद भावी साम्यवादी समाज मे राज्य की स्थिति के विपय मे 
मतभेद उत्पन्न होने पर दोनो एक दूसरे से श्रलग होगए। वाकुनिन के विचारों मे 
स्पप्टता नही, उनमे शिथिलता भी मिल जाती है, कही-कही गझ्रात्म विरोध भी । प्रिस 
क्रोपाटकिन ही अराजकतावाद का सब से अधिक कुशल तथा प्रवल समर्थक है, उसने 
अराजकतावाद के रूप की सविस्तार बुद्धितयत विवेचना की है। महात्मा गाधी तथा 
टालस्टाय अराजकतावादी समझे जाते है, परन्तु दोनों ही समाज में अहिसा तथा 
शान्ति पूर्ण साधनों से परिवर्तन के समर्थक हैं । गाडविन, मेक्‍्स टर्नर, वेंजामिन टकर 
इत्यादि अन्य विचारको ने भी श्रराजकतावाद का समर्थन किया है। परन्तु प्रिस 
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क्रोपटकिन की सी स्पष्टता उनके विचारों मे नहीं मिलती। प्रिस क्रोप्राटकित ने 
“भावी अराजकतावादी समाज की रूप-रेखा का भी स्पष्ट विवरण दिया है । 

प्रराजकतावाद के मूल सिद्धान्त--श्रराजकतावाद का विवेचन करते हुए प्रिस 
क्रोपाटकिन उसे ऐतिहासिक तथा विकासवादी स्वरूप प्रदान करने का प्रयत्त करता 
है। उसके मतानुसार विकासबाद के दो रूप हैं-- ( १) एक तो प्राकृतिक तथा सहज 
विकास , (२) दूसरा झाकस्मिक विकास | दोनो की मौजुदगी मानव समाज तथा 
आनव शरीर मे मिल जाती है। चेयक्तिक जीवन में यू तो विकास की लहर अपने 
प्रकृत रूप में धीरे-धीरे से चलती रहती है, परन्तु जब कभी उसका स्वाभाविक विकास 
कुछ विशेष वाधा्ो के कारण रुक जाता है तो उस समय भ्रवानक परिवर्तन हो 
जाते हैं। मानवीय दारीर के विकास का यही क्रम समाज पर भी लागू होता है । 
समाज मे जब कभी नये विचारों तथा भ्रादर्शो का निहित्त स्वार्थों द्वारा विरोध होता 
है तो उस समय क्रान्तिकारी परिवर्तन होते हैं। समाज में विकासवादी तथा क्रान्ति- 
कारी दोनो ही प्रकार के परिवर्तन लाजमी है। क्रान्तिकारी परिचर्तत भी दरझमसल 
“विंकासवादी परिवर्तन का एक प्रकार ही है | 

सामाजिक विकास मे क्रोपाटकिन के अ्रनुसार पारस्परिक सहयोग (८०- 
0५:०४४00 ) का विद्येष महत्त्व है। सहयोग मानवीय जीवन का ही नही अपितु 
पाशविक जीवन का भी एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है । क्रोपाटकिन स्पैन्सर के इस मत को 
नही मानता कि सघए्ं ही सामाजिक जीवन का प्रमुख तत्त्व है और प्रतियोगिता द्वारा 
ही स्वस्थ्‌ सामाजिक तत्वों का विकास सम्भव है । स्पेन्सर का कथन है कि सधषं हारा 
उपयुवततम का चुनाव होता है। क्रोपाटकिन इन बातो को नहीं मानता । क्रोपाटकिन 
का यकीन है कि मानव जीवन का विकास ही नही श्रपितु उसका पृथ्वी पर जिन्दा 
रह सकना भी पारस्परिक सहयोग से ही सरभव है। अपनी पुस्तक 'शए/एथ) 70 
3. फचढता 6 #0पन्‍क्ाणा' में क्रोपाटकिन ने बड़े विस्तारपृ्वंक इस बात 
को साबित करने का प्रयत्न किया है कि पारस्परिक सहयोग का असूल मानवीय जीवन 
से ही नही श्रपितु पशु जीवन मे भी काम कर रहा है भौर उसी से ऊँचे उद्देश्यों 
की प्राप्ति सम्भव है। सहयोग की भावना सामाजिक न्याय, सामाजिक सगठन तथा 
सामाजिक एकत्ता इत्यादि उद्देश्यों के रूप में अगट होती है । 

अराजकतावाद का मुख्य आधार आपस का सहयोग है। इस सहयोग की 
भावना के विस्तार मे प्रिस क्रोपाटकिन के विचार के भ्रनुसार तीन मुख्य बाधाएँ हैं-- 

(१) राज्य (86) 

(२) निजी सम्पत्ति का अधिकार (ए7एक० ए707थ(५) 

(३) घर्म (१०7०7) 

श्रराजफताबादियों ६ारा राज्य का घिरोध--सभी प्राजकतावादी एक बात 
पर सहमत हैँ, वह है राज्य का विरोध। वे सभी राज्य को न केवल भ्रनावश्यक 
समभते हैं भ्रपितु श्रप्राकृतिक भी । प्रिस क्रोपाटकिन ने राज्य की अप्रा- 
कृतिकता तथा अ्रनावश्यकता का बडा विज्य॒ विवेचन किया है। उसका क्रथन 
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है कि राज्य मनुष्य की स्वाभाविक सहयोग भावना के विरुद्ध है। राज्य के सगठन, 
कार्य तथा प्रकृति का श्राधार मानव मन की गलत मनोव॑ज्ञानिक व्याख्या है, राज्य 
समभता है कि मनुप्य परस्पर कंगडने तथा लडने वाला प्राणी है, यह विलकुल गलत 
है । राज्य दवाव तथा हिंसापूर्ण साधनों में यकीन करता है परन्तु मनुष्य व्यवितत्व का 
स्वाभाविक विकास स्वैच्छिक कार्यो द्वारा ही सम्भव है, दण्ड के डर से करिए कार्यो 
द्वारा सम्भव नही । 
ऐतिहासिक हृष्टि से भी राज्य का उदय बहुत पहले नहीं हुआ । राज्य के 
बिना भी मनुष्य रहते श्राए है और अच्छी तरह रहते श्राए हैं। सदियों तक मानत्रीय 
समाज मे उनके आपस के सम्बन्धो के नियमन के लिए राजनीतिक कानूनों की 
मौजूदगी नहीं थी । लोगों के श्रापती सम्बन्धी का नियमन परम्परागत रीति-रिवाजो 
से होता था । इस दशा मे लोग मौजूदा हालत से अधिक सुखी, समृद्ध तथा सतुष्ट 
थे । राज्य तथा राज्य के वनाए हुए कानूनों का उदय तो वर्तेमान युग मे हुआ जबकि 
समाज का दो विभिन्‍न वर्गो मे बंटवारा हो चुका था। राज-नियम तथा राज्य-शासन 
व्यवस्था का प्रयोग भ्राथिक ह्टि से ऊँचे वग ने भ्पने हित मे किया । उसने राज्य 
शविति द्वारा शोषण-व्यवस्था को बनाए रखा श्र गरीबो को दवाने का हर सम्भव 
अयत्न जिया, ऐसे कानुन वनाएं गए जिनकी या तो आवश्यकता ही नहीं थी या फिर 
पिन द्वारा शोषको के अ्रधिकारो की ही रक्षा की जा सकती थी, यानि जो निजी 
सम्पत्ति व्यवस्था की रक्षा करते थे । 
राज्य का कोई भी रूप अराजकतावांदियो को पसन्द नहीं। राज्य का प्रत्येक 
कार्य व्यक्ति की स्वतन्त्रता को नप्ट करता है। राज्य का कोई भी स्वरूप हो, वह 
, राजतन्त्र हो, कुलीनतन्त्र हो, प्रजातन्त्र हो, घनियो का ही हितेपी होता है । 
लोकतन्‍्न्र की व्यवस्था भ्रसत्तोषजनक है, इसके श्रनेक कारण हैं, प्रथम तो कोई 
किसी का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता । वर्तमान काल की निर्वाचन व्यवस्था बहुत 
ही दोष पूर्ण है, वह मजदूरों को किसी भी हालत मे प्रतिनिधित्व नही देती । चुनाव 
व्यवस्था के कारण राजनीति कुछ लोगो का पेशा ही बन जाता है, वे लोग तरह- 
तरह की राजनंतिक पार्थियाँ ववा लोगो को गुमराह करते है उनमे फ़ूट डालते हैं श्रौर 
राजनीतिक जीवन मे क्ूठ, दम्भ तथा अनेतिकता को भरते हैँ। प्रतिनिधि सस्थाओं की 
आवध्यकता ही नही, प्रत्येक प्रन्‍व्ष पर जनता के मत को जानने का प्रयत्त किया 
जाना चाहिए। 
इतिहास यह बात सावित करता है कि राज्य कभी भी क्सी महान 
मकसद को प्राप्त नही कर सका। इसके विपरीत इसके द्वारा मानव समाज के लिए 
अ्रनेक वष्टो की ही वृद्धि हुई है । क्रोपाटकिन का कहना हैं कि क्या राज्य मजदूरो को 
'पूंजीपतियो के शोषण से वचा सका है ? क्‍या राज्य बेकार, श्रक्षम तथ्य वृद्ध लोगों 
की भूख तथा महामारियो से रक्षा कर सका है ? राज्य व्यवित दी स्वतन्त्रता, भा पण 
तथा प्रेस को स्वतन्त्रता वी तभी तक गारण्टी देता है जब तक कि उनका इस्तेमाल 
ओपक वर्ग के विरुद्ध नही किया जाता। श्रराजकताव।दियों का विश्वास है कि राज्य 
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किसी भी रूप में शोपितों के लिए इन्साफ प्राप्त नही कर सकता । समाजवादी राज्य 
भी इसी प्रकार दूषित है जिस प्रकार पूंजीवादी राज्य । राज्य की आवश्यकता तभी 
तक होती है जब तक कि निजी सम्मत्ति की व्यवस्था रहती है। निजी सम्पत्ति की 
व्यवस्था को खत्म करते ही राज्य की आवश्यकता भी खत्म हो जाती है। प्रिय 
क्रोपाटकिन का कथन है कि राज्य लोगो की आन्तरिक तथा बाह्य खतरों से रक्षा भी 
नही कर सकता। अनेक वार राज्य द्वारा सगठित सेनाएँ तो हार गई परन्तु स्वेच्छा पर 
झाषारित जन-सेना ने वाहर के शत्रुओं को हरा दिया । इसी प्रकार आन्तरिक मामलो 
मे राज्य सेना की मौजूदगी मे भी जन-क्रान्तियां हुई और श्रन्यायथ तथा शोपरण 
के आधार पर खडी व्यवस्थाओ को उखाड दिया गया । राज्म तो केवल मात्र शोपण 
का साधन है। जनता की इच्छा पर आधारित ग्रुपो या समुदायों मे ही व्यक्ति के 
व्यक्तित्व का वास्तविक विकास सम्भव है । 

राज-प्त्ता का दूषित प्रभाव--एक मनुष्य का भ्रन्य मनुष्य पर शासन दोप- 
है | शक्ति या सत्ता को पा कर मनुष्य का दिमाग विगड जाता है। शासन शक्ति अनेक 
अच्छे-भले मनुष्यों को भो दूषित कर देती है और उनमे श्रधिकार का मद उत्पन्न 
कर देती है। प्रिस क्रीपाठकिन कहता है यह या वह मन्‍्जी भाज लोगो को पसन्द 
नही । वह एक अत्यन्त उत्तम मनुष्य हो सकता था अगर उसके हाथ में राज्य सत्ता 
न होती । प्रजातन्त्र के भ्रन्तर्गंत भी एक बार निर्वाचित हो जाने पर और मस्ती वन 
जाने पर वे यह सब भूल जाते है कि वे जनता के सेवक हैं, वे श्रपने श्रापको स्वामी 
ही समभने लग जाते है । राज्य सत्ता पाकर वे दूषित हो जाते है । 

निजी सम्पत्ति व्यवस्था (5ए80॥ ०0 97ए४6 9707ए./५४) की प्रिंस 
ऋ्रोपाटकिन ने बैयक्तिक स्वतन्त्रता की भी अनुभूति मे दूसरी बडी वाघा माना है। 
दरअसल तो इसी अधिकार की रक्षा के लिए ही सम्पूर्ण शासक व्यवस्था की रचना 
की जाती है । 

निजी सम्पत्ति व्यवस्था श्रन्याय पर आधारित है। इस के श्रन्तगंत श्रल्ममत 
बहुमत द्वारा सदियों के परिश्रम से त॑यार किए गए मूल्यों को हडप जाता है। क्रोपट- 
किन फेवियन सोसाइटी की तरह सामाजिक मूल्य के सिद्धान्त में यकीन करता है । 
उसका कथन है कि प्रत्येक वस्तु का मूल्य सदियों के सामाजिक परिश्रम द्वारा उत्पन्न 
किया जाता है। सदियों के परिश्रम का फल इस तरह होता कि प्रत्येक पदार्थ के 
उत्पादन मे जिन मशीनों तथा साधनों को इस्तेमाल में लाभा जाता है, वे किसी एक 
मनुष्य द्वारा एक ही काल या युग मे तेयार नही किए जाते, वे सामूहिक प्रतिभा तथा 
सामूहिक परिश्रम के ही फल होते है । 

जन साधारण मे वैयक्तिक सम्पत्ति व्यवस्था के फलस्वरूप गरीबी, बीमारी, 
अभाव, शशिक्षा, वेकारी इत्यादि अनेक दोषो का प्रादुर्भाव हुआ है। श्रत निजी सम्पत्ति 


व्यवस्था को जन-हित में खत्म करना चाहिए। दूसरे शब्दों मे भ्रराजकतावाद पूजी- 
वाद की समाप्ति चाहता है । 
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समभते हैं, वे राज्य तथा निजी सम्पत्ति व्यवस्था के साथ-साथ धर्म के वहिष्कार के 
पक्ष में भी है। घर्मं का इस्तेमाल शासक तथा शोपक वर्ग ने अपनी उच्चता तथा शासन 
शक्ति को कायम रखने के लिए किया है। वे धर्म द्वारा जन-स्ताधारण को वेवकूफ 
बनाते है। वह मनुष्य की तके अक्ति को कुण्ठित करता है और सत्य पर पर्दा डाल 
देता है । प्रिस क्रोपाटकिन का कथन है कि घ॒र्मं जन-साधारण मे शअज्ञान, मूढता तथा 
अन्धविश्वास फैलाता है। इसी मूढता तया अ्न्धविश्वास के कारण जन-साधारण 
दूषित तथा भ्रष्ट व्यवस्थाओं को भी ईश्वरीय देन समझकर वर्दाव्त कर लेते है । घनी 
तथा निर्धन का भेद ईश्वर ने बनाया है, गरीब लोगो को अपने भाग्य से ही सन्तुष्ट 
रहना चाहिए, अपने अ्रधिकारो को प्राप्त करने के लिए सघर्ष वही करना चाहिए, 
इत्यादि शिक्षाएँ धर्म द्वारा दी जाती है । जब तक ऐसा अन्चविश्वास जन-साधारण में 
फैला रहेगा, न तो शोषण व श्रन्याय ही खत्म होगा और न ही भ्रष्ट सामाजिक तथा 
आ्राथिक व्यवस्था ही खत्म होगी । 

ग्रराजकतावादी समाज की व्यवस्था--प्रिस क्रोपाटकिन ने श्रराजकतावादी 
समाज की व्यवस्था का पर्याप्त विस्तृत विवरण दिया है। क्रोपटकिन तथा वाकुनिन 
दोनो ने अराजकतावादी समाज का लगभग एक जैसा चित्र प्रस्तुत किया है। भ्रराजकता- 
वादी समाज की क्या रूप-रेखा होगी ? प्रिंस क्रोपाटकिन का कथन है कि लोग सदा 
की तरह एक दूसरे के साथ मिलकर रहेगे, परन्तु उतका नियमन तथा नियन्त्रण सरकार 
द्वारा नही होगा। प्रो० जोड ने इस स्थिति को और भी श्रधिक्त स्पष्ट करते हुए कहा है 
कि इस समाज की विशेषता व्यवस्था का श्रभाव नहीं बल्कि बल प्रयोग का श्रभाव 
होगा । अराजकतावादी समाज का सगठन ऐच्छिक (५०प्राक्षा/) समुदायों के श्राधार 
पर होगा। क्रोपाटकिन का कथन है कि ऐच्छिक समुदाओ का निर्माण मनुण्य की प्रवृति 
है । मौजूदा हालत मे भी हर जगह अनेक ऐच्छिक समुदाय होते है, इनका सम्बन्ध 
हमारे कलात्मक, सास्क्ृतिक तथा श्राधिक जीवन से होता है। ये राज्य के नियमन के 
बिना ही पर्याप्त स्वतन्त्रता का उपभोग करते हुए अपना कार्य करते है | इसी प्रकार 
राज्यविहीन (888/0०५5) समाज में भी ऐसे अनेक समुदायों का संगठन रहेगा। 
ये समुदाय दो प्रकार के होते है---व्यवसायिक तथा प्रादेभिक्र । प्रत्येक व्यक्ति दिसी न 
किसी समुदाय का सदस्य होगा । इन समुदायों के अधिकारियों का चुताव पमुदायों के 
सदस्य स्वय करेंगे, ये समुदाय अ्पते सघ बना सकते हैं। जो सदस्य समुदायों के नियमी 
को भग करेंगे उवका वहिष्कार किया जा सकता है। समुदायों के पारस्परिक कगडो 
का निपटारा पचायती अदालतो हारा हो जाएगा । 

अराजकतावादी समाज में भश्रपराधो की सख्या वहुत घट जाएगी, क्योकि 
समाज का निर्माण न्याय तथा वरावरी के श्राधार पर होगा। अपराधों का कारण 
पूंजीवादी व्यवस्था है। इस व्यवस्था की अनुपस्थिति मे अपराधों वी सक््या का घट 
जाना लाजमी है। यहाँ कही ऐसे भ्रपराव हो, वहाँ प्रारम्भ मे नैतिक उपायो को इस्तेमाल 
में लाना चाहिए। वाद में अपराधी व्यवित को समाज से निक्नाला जा सकता है । 
सामाजिक व्यवस्था की स्थापना के लिए सामूहिक हस्तक्षेप न किया णी सकता है । 


श६२ राजनोति शास्त्र के मूल सिद्धान्त 


झराजकतावादी समाज की सम्पूर्ण व्यवस्था का श्राघार विकेन्द्रीकरण (7080७79- 
ए८ाणा) है। भ्राथिक तथा राजनीतिक जीवन के सभी क्षेत्रो मे विकेन्द्रीकरण के 
इस नियम का भ्रनुसरण किया जायगा। शभ्रराजकतावादी समाज का भ्राथिक सगठन 
साम्यवाद के श्राधार पर होगा। उत्पादन के सभी साधनों पर समाज का अधिकार होगा, 
प्रत्येक व्यक्ति उत्पादन मे भाग लेगा | प्रत्येक व्यक्ति को समाज की प्रत्येक वस्तु पर 
अधिकार होगा । उत्पादत मे भी सभी हिस्सेदार होगे । प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता 
तथा शक्ति के श्रनुसार उत्पादन क्रिया में हिस्सा बढाना चाहिए, परन्तु सामाजिक 
उत्पादन का वटवारा श्रावश्यकता के भ्रनुरूप होगा। भावश्यकता को कार्य से भी ऊपर 
रखना चाहिए श्रौर जीवित रहने के श्रधिकार को सर्वोच्च समझना चाहिए, तदनन्तर 
उन सभी लोगो के लिए जो काम करते हैं सुविधाजनक जीवन के श्रधिकार को स्वी- 
कार करना चाहिए। प्रथम तो जीवन की भ्रावश्यकता है उसके बाद दूसरी कोई चीज] 

साम्यवादी श्रर्थ-व्यवस्था के श्रन्तर्गंत उत्पादन बढ़ेगा शौर मजदूरों के काम 
करने के घण्टे घट जाएँगे। वतंमान समय में भी उत्पादन तो जन-सख्या से अभ्रधिक 
होता है परत्तु पूजीवाद व्यवस्था के कारण उसका ठीक-ठीक बटवारा नही हो पाता । 
विज्ञान की सहायता से सबकी भ्रावश्यकताओं को पूर्ण करने के निमित्त प्रचुर मात्रा मे 
उत्पादन हो सकता है । वर्गविहीन ((]85५-।०५५) समाज मे प्रत्येक व्यक्ति को इतना 
घन श्रवर्य मिल जाएगा कि जिससे वह भ्रपता जीवन सुख पूर्वक बिता सके । सन्तुष्ट 
जीवन मे विज्ञान तथा सस्क्ृति का पूर्ण विकास हो सकेगा । 

श्रराजकताबादियों के साधन क्या होंगे ” इस विषय में मतभेद है। कुछ 
अराजकत्तावादी तो शान्तिपुर्ण साधनों के हक मे हैं। जोड का कथन है कि शभ्रराजकता- 
वादी यह नही स्पष्ट कर पाते कि वे अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किन साधनों को 


इस्तेमाल में लाएंगे । 


प्रिस क्रोपाटकिन का कथन है कि समाज विकासवाद के सिद्धान्त के प्रनुसार 
ही भराजकतावाद की झोर बढ रहा है । दिन प्रतिदिन समाज मे हजारो ऐसे ऐच्छिक 
समुदायों का विकास हो रहा है जो राज्य कै श्रनेक कार्यो को अपने हाथ मे ले रहे हैं । 
ऐसे समुदायो के कार्य, व्यवहार तथा सगठन मे राज्य किसी प्रकार का भी दखल नही 
देता । यही समुदाय अपने झाप राज्य की भ्रावश्यकता को खत्म कर सकते हैं । परच्तु 
क्रोपादक्नि यह यकीन नही करता कि विकासवाद की इस प्रक्षिया (270०७) का नतीजा 
राज्य के स्वाभाविक अन्त मे होगा । विकासवाद की प्रक्रिया का अन्तिम नतीजा 
क्रान्ति हीगा। यह क्लान्ति युरोप के किसी भी राज्य मे शुरू होकर सम्पूर्ण यूरोपीय महा- 
द्वीप मे फेल सकती है। इस प्रकार की क्रान्ति प्रारम्भ मे भ्रत्यस्त विष्वसक होगी, इसका 
फल मौजूदा समाज की सम्पूर्ण व्यवस्था की समाप्ति मे होगा । परन्तु इस क्रान्ति 
का अग्रदूत कौन होगा २? क्रोपाटकिन, यह स्पष्ट नही कर पाता । प्रिस क्रोपाटकिन ने 
श्रराजक्तावाद के विषय में फैली भ्रनेक भ्रान्तियो को दूर करने का प्रयत्त भी किया 
है । उसका कथन है अ्राजकतावाद का श्रर्थ अव्यवस्था नही, इसका मुख्य उद्देश्य 
राज्य की समाप्ति है। राज्य तथा शासन की समाप्ति का श्रर्थ यह नही कि राज्य में 


शराजशतावाद श्६३ 


श्रव्यवस्था फैल जाएगी। राज्य में व्यवस्था की स्थापना अनेक ऐच्छिक समुदायों द्वारा 
हो जाएगी। वह यह नही स्वीकार करता कि राजनीतिक श्रधिकारियो की श्रनुपस्थिति 
में लोग समाज-विरोघी कार्य करेंगे, श्रपने समझौते तोड देंगे और किसी नियम का 
पालन नहीं करेंगे । क्रोपाटकिन माक्सवादियो की अ्रन्तरिम सरकार की बात नही 
मानता । सर्वहारा वर्ग के अधिनायकतन्त्र की स्थापना का श्रर्थ होगा क्रान्ति के सम्पूर्ण 
गुणो का अन्त । 

क्रोपाटकिन अराजकतावाद के विरोधियों की इस वात को भी नही स्वीकार 
करता कि मनुष्य श्राम तौर पर काम चोर है, वह काम करना पसन्द नहीं करता। वह 
तो यह मानता है कि मनुष्य. बेकार रहने के वजाय' काम करना अ्रधिक पसन्द करता 
है । आज लोगो के मन मे काम करने के प्रति उत्साह की भावना नही, परन्तु इसका 
कारण यह है कि लोगो को काम तो वहुत देर तक करना पडता है, मेहनत बहुत 
करनी पड़ती है परन्तु उसकी प्राप्ति कुछ नही होती । उसके श्रम का उपभोग पंजी- 
पति करते हैं । अराजक समाज मे तो यह हालत नहीं रहेगी । भ्रत स्वाभाविक रूप से 
ही लोगो मे काम करने की आदत होगी । श्रराजकतावादी यह भी नही मानते कि मनुष्य 
मे अपराध करने की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है या वह जान-वृभकर सामाजिक 
व्यवस्था को भग करने का प्रयत्न करता है । चस्तुत ये सव खरावियाँ मौजूदा समाज 
की शोपरण तथा श्रत्याय व्यवस्था का ही फल है। मौजूदा समाज की समाप्ति के 
अनन्तर मनुष्य मे श्रपराध करने की प्रवृत्ति भी खत्म हो जाएगी । क्रोपाटकिन मनुष्य 
की स्वाभाविक उत्तरदायित्व भावना ($6756 07 7०७59०॥आशं।9) तथां सहयोग 
को बहुत महत्त्व देता है । 

श्राजकतावाद की श्लालोचना--( १) अराजकतावाद की कडी आलोचना 
की जाती है श्रौर यह कहा जाता है कि यह सिद्धान्त सर्वथा अव्यावहारिक तथा 
कल्पनावादी है। इतना ही नही खतरनाक भी है। राज्य को शोषण तथा अन्याय का 
अ्रस्त्र मानना स्वंधा गलत है! हम पीछे भी देख चूके हूँ कि राज्य द्वारा अनेक 
समाजोपयोगी कत्तेंव्य पूर्ण किये जाते हैं। राज्य केवल मात्र आारीरिक शक्ति की 
उच्चता पर शभ्राधारित नही, उसका नंतिक श्राघार भी है। वह हमारी इच्छा तथा 
सहमति पर कायम है । श्रगर ऐसा न हो तो वह श्राज तक कब का खत्म हो गया होता । 
यह कहना भी गलत है कि राज्य का प्रत्येक कार्य मनुष्य की स्वतन्त्रता पर एक पावन्दी 
है । मनुष्य की स्वतन्त्रता की ऐसी परिभाषा वहुत संकुचित है, साथ ही वह भ्रम पूर्ण 
भी। स्वत्तन्त्रता का श्रर्थ जो कुछ हमारे मन में श्राए उसको करना नहीं। सच्ची 
स्वतन्तब्रा थोडे-वहुत वन्धनों के श्रघीन ही सम्भव हैँ । राज्य नियमो की उपस्थिति के 
बिना किसी भी सामाजिक व्यवस्था का कायम रह सकना असम्भव है। 

(२) श्रराजकतावादी मनुष्य प्रकृति की भ्रम पूर्ण व्यास्या करते हैं। वे 
उनकी सहयोग भावना को अधिक महत्त्व देते हैं, परन्तु उसको अ्सामाजिकता को 
भूल जाते हैं । हमे भूलना नही चाहिए कि सामाजिक मनुष्य में उसका पश्ु भी छिपा 
हुआ है जो सामाजिक नियन्त्रण के भ्रभाव में उस पर हावी हो जाता है । हम हाव्स 


श्द्ड राजनीति झास्त्र के मूल सिद्धान्त 


की मनुष्य प्रकृति की एक वक्षीय व्याख्या के लिए उसकी चाहे कितनी निनन्‍्दा कर ले 
परन्तु हम यह अस्वीकार नही कर नकते कि उसमे कुछ न कुछ सत्याश अवच्य है । 
सच्चाई तो दरअसल यही है कि मरुष्य प्रकृति मे विरोधात्मकता है। उसके दँवीय 
तथा श्रासुरी दोनो ही पक्ष हैं। दोनो के नियमन तथा नियन्त्रण के लिए राज्य को 
परम प्रावश्यकत्ता हैं। समाज मे अ्रसामाजिक तत्वों की कमी नहीं रहती उनकी 
उपस्थिति अनिवार्य सी है। उनके बिना तो प्ृथ्वी-लोक देव-लोक ही बन जाएगा, 
अत राज्य की उपस्थिति सुसम्य, शील-सम्पन्त तथा गान्तिप्रिय सामाजिको की रक्षा 
के लिए आवश्यक है। 

(३) भ्रराजकतावादियो की सम्पूर्ण योजना अव्यावहारिक है । मनुष्य मे 
स्वाभाविक रूप से कार्य करने की प्रेरणा नही होती । वह झानस्य प्रिय है, काम काज 
किए विना ही वह अपना जीवन विताना चाहता है) काम करने वाले लोगो की 
सस्‍्या थोडी और ग्रालस्य पूर्ण जीवन बिताने वालो की सख्या अधिक होगी । 

यह कहना भी गलत है कि मनृष्य सभी कार्यो को अपने विवेक के श्रनुसार 
करेगा और इस तरह नैतिक नियमो के भ्रनुसार अपने व्यक्तित्व का विकास करेगा । 
नेतिकता आान्तरिक है, वाह्य नही। इस कारण राज्य की नेतिक कत्तंव्यो की पालना 
के लिए आवश्यकता ही नहीं । कुछ श्रण तक तो यह बात ठीक है परन्तु हम 
यह कैसे कह सकते है कि प्रत्येक मनुष्य अपने कल्याण के विपय मे स्वय ज्ञान 
सम्पन्न है । 

(४) अभ्राजक समाज वर्तमान युग के समाज के लिए ठीक नहीं। वतंमान 
समाज अपने सगठन में बहुत जटिल हैं, उसकी श्रनेक समस्याएँ है जिन का 
सुलभाव राज्यविहीन समाज द्वारा सम्भव नहीं । आज के झ्ौद्योगिक युग मे उत्पादन 
व्यवस्था भी सरल नही रही, उसका नियन्त्रण राज्य को सहायता से ही सम्भव है, 
उनके बिना नहीं । राज्य में श्रपराध इत्यादि भ्रनेक असामाजिक कार्यों के होने की 
सम्भावना रहती है, उनका निवारण कौन करेगा ? 

अराजकतावाद ने राज्य तथा शासन के अनेक दोषो की श्रोर हमारा ध्यान 
खैचा है, उनको दूर करने से ही राज्य के कल्याणकारी रूप का पूर्ण विकास सम्भव 
है । साथ ही हमे यह नहीं भूलना चाहिए कि राज्य बल का प्रयोग केवल कुछ विशेष 

अवस्थाश्री मे ही कर सकता है, सर्वत्र नही । 
वाजाणरक्ञा। 0ए९चराणा5 
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राज्य के कार्यक्षेत्र सम्बन्धी सिद्धान्त (8) 


फासिज्म (#950०॥आ7) 
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१७८ फासिस्ट-दशन का परिचय 

राज्य के कत्तेब्यो की व्याख्या करने वाले अनेक झाधुनिक सिद्धान्तों मे 
फामिज्म प्रमुख है । फासिज्म क्या है श्र उसके स्वरूप को किस प्रकार निर्वारित 
किया जा सकता है, इसका उत्तर कापी कठिन है। क्योकि फासिस्ट दर्शन का श्राधार 
एक और तो व्यावहारिक राजनीति है, दूसरी ओर अनेक दार्शनिक मतवाद। फासिज्म 
का उदय एक ओर तो प्राचीनकाल से चले आ रहे राजनंतिक मतवाद के फलस्वरूल 
हुआ, दूसरी ओर मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप । फासिज्म 
एक प्रकार के राजनीतिक आन्दोलन के रूप मे पहले श्राया तत्पहचात्‌ उसके समर्थन 
के लिए सिद्धान्त की रचना की गई। यही कारण है कि यह कहा जाता है कि फासिज्म 
का कोई दर्शन नहीं । इस वात का समर्थन फासिस्ट आन्दोलन के प्रवत्तंक मुसोलिनी 
के इस कथन द्वारा भी किया जाता है कि “फासिज्म कोई ऐसा सिद्धान्त नहीं है 
जिसकी प्रत्येक बात को विस्तार पूर्वक पहले ही स्थिर कर लिया गया हो । फासिज्स 
का उदय कार्य के ओचित्य फो साबित करते की श्रावद्यकता के कारण हुआा--इसी 
लिए फासिज्म संद्धान्तिक होने की बजाए व्यावहारिक है ।” फासिस्ट नेता सिद्धान्त में 
यकीन भी नहीं करते । मुसोलिनी सेड्धान्तिक वादविवाद से नफरत करता था। उसका 
कथन था कि “मेरा प्रोग्राम काम करना है वाद-विवाद नही ।” दूसरी जगह वह कहता 
है कि “फासिज्म वास्तविकता पर श्याघारित है, बोल्शविज्म सिद्धान्त पर * हम 
स्पष्ट तथा यथार्थ होना चाहते हैं। हम वाद-विवाद तथा सिद्धान्त के बादलो से बाहर 
सतिकलना चाहते हैं !!* 

यह ठीक है कि फासिज्म का कोई दर्शन नही जैसा कि कनयुनिज्म का है । 
साम्यवादी विचारधारा तक पर आधारित है, अनेक वर्षो तक उस पर वादविवाद 
होता रहा झौर उसके विभिन्‍न रूपो को स्पष्ट किया गया। फासिज्म की ऐसी कोई 
भी निखरी हुई विचारघारा नहीं। इस अस्पष्टता का एक कारण फासिज्म 
को अवौद्धिकता ([॥77णाधाश) भी है। परन्तु इन सब के वावजुद भी फासिज्म 
का एक दार्शनिक आधार है । भारत के सुप्रसिद्ध राजनीति विचारक एम० एन० राय 
व्‌ व्कृचछणआग 8 988९० 09 ए९॥४9, उ०व०साछ्य प8 988९त. णा एि७०एए 
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फासिज्म को परिभाषा, उत्पत्ति तथा विकास भ्६७ 


का कथन है कि फासिज्म यूरोप की अनेक ऐसी दार्शनिक पद्धतियों का विकसित तथा 
व्यावह्ा रिक रूप है कि जिसका विकास पिछली श्रनेक सदियों से वहाँ होता रहा है । 
हीगल का आदर्णवाद; वर्गसा का अन्त प्रेरणावाद (]ग्राणगर0ण्रआआ) तथा अ्रबुद्धि- 
वाद ([वा्वाणाक्ात), नीत्शे का शक्ति सिद्धान्त (जा व।0 7००) तथा 
ग्रतिमानववाद का सिद्धान्त ([#लणाए ० ह४ए्थाा॥9) और सोरेल, परेटो 
तथा जेम्स का व्यवहारवाद सभी फासिज्म के शब्राधार बनते हैं। सेवाइन तथा 
जार्ज काटलिन दोनो ही फासिज्म के दाशनिक श्राघार को स्वीकार करते है ।? यह 
बात श्रवइ्य है कि फासिज्म के सिद्धान्त में श्रात्मविरोध भरे पडे है, उसमे अ्रवसर- 
वादिता के दर्शन हो जाते है । 

नकारात्मेक रूप से फासिज्म, व्यक्तिवाद, समाजवाद, उदारतावाद, पूजीवाद 
तथा प्रजातान्निक विचारघाराश्रो का विरोधी है | वह न तो व्यवितवाद तथा प्रजातन्त्र 
के आधार भूत सिद्धान्तों को ही स्वीकार करता है श्रौर न समाजवाद के । वह दोनो 
का विरोधी है। श्रपने व्यावहारिक रूप मे वह एक प्रकार के राज्य के नए रूप का 
समर्थन करता है । 
१७६ फासिज्म की परिभाषा, उत्पत्ति तथा विकास 

गग्रेजी के फासिज्म शब्द का विकास इटालियन भाषा में 'फासियों! 
(725००) शब्द से हुआ जिसका श्रर्थ है लकडियों का समूह। इस प्रकार का 
संगठन एकता, अनुशासन तथा शक्ति का प्रतीक है । पुराने रोम मे लकडियो के समूह 
के साथ कुल्हाडी भी रहती थी, इस प्रकार प्राचीन रोमन भी इसे श्रनुशासन तथा 
शक्ति का प्रतीक मानते थे । 

फासिज्म की एक निश्चित परिभाषा कर सकना अत्यन्त कठिन है, क्योकि ये 
एक राजनीतिक श्रान्दोलन के साथ-साथ एक राजनीतिकवाद भी वन गया है इसका रूप 
अस्पष्ट है और विचारों में श्रात्म विरोध। जे० एस० बर्नसे (3 8 ऊफ्रण्मा78) ने 
इसका रूप विवेचन इन शब्दों में किया है “फासिज्म की परिभाषा करते हुए उसकी 
एक ऐसे राजनीतिक तथा सामाजिक श्रान्दोलन के रूप मे व्याख्या की जा सकती है 
कि झित्तका मकसद एक नवोन राजनीतिक तथा सामाजिक व्यवस्था की स्थापना 
करना है । इस व्यवस्था का श्राघार वे परम्पराएं हैँ जो हमारो यूरोपीयन सभ्यता का 
निर्माण करतो है ! इन परम्पराश्रो की रचना सर्वप्रथम तो रोमन साम्राज्य द्वारा हुई 
झौर तदनन्दर रोसन फैथोलिक चर्चे द्वारा ! इसके विपरीत फासिज्म उस व्यक्तिवादी 
विचारधारा का खण्डन भी है जिततका प्रारम्भ सर्वश्रथम मतिवादी आन्दोलन मे हुआ, 
तदनन्तर घामिक सुधारवाद और फिर फ्रास की राज्यक्रान्ति मे |”* 
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भ्द्८ राजनीति शास्त्र के मुल सिद्धान्त 


परन्तु फासिज्म के वास्तविक रूप का विवेचन तब तक मम्मव नहीं जब तक 
कि हम उन परिस्थितियों का विवरण न दे दें जिनके फलस्वरूप उसका उदय हुमा 
है। फासिज्म मुख्य रूप से एक राजनीतिक आन्दोलन है, उसका एक व्यवशारिक रुप है, 
श्रत उसकी आधारभूत मान्यता के विवेचन से पूर्व उसके जन्म के लिए उत्तरदायी 
परिस्थितियों का विब्लेषण झावश्यक है । 

फासिस्ट विचारधारा का उदय इटली मे हुआ्ना । विचारधारा के रूप मे इसके 
जन्म स्रोत भले ही प्रलग-भ्रलग राज्यों मे मिल जाएँ, परन्तु एक विशुद्ध राजनीत्तिक 
श्रान्दोलन के रूप में इसका जन्म इटली में हुआ | तत्पदचात्‌ वही इसकी विद्वारात्मक 
व्याख्या के प्रयत्न भी किये गये । 

प्रथम विश्वयुद्ध के श्रनन्तर इटली की राजनीतिक तथा भ्राथिक परिस्थधितियाँ 
झत्यन्त निराश्ापूर्णा थी। इटली ने साम्राज्य निर्माण की श्राशा से प्रथम युद्ध में 
ब्रिटेन तथा फ्रास का साथ दिया, परन्तु वर्साई सन्धिवार्ता के दौरान में उसमे भामिल 
होने वाले इटेलियन प्रतिनिधियों को बहुत ही श्रपमानजनक परिस्थितियों का सामना 
करना पडा। उसके साम्राज्य निर्माण के स्वप्न टूट गये और युद्ध समाप्ति के प्रनन्तर 
मित्र राज्यों ने उससे भ्रच्छा व्यवहार भी न किया । 

इटली की भध्रान्तरिक श्रवस्था तो महायुद्ध में हारे राष्ट्री से भ्रधिक खराब थी । 
लोगो मे वर्साई की सन्धि के प्रत्ति गहरा अ्रसन्‍्तोष था। इधर युद्ध से लौटे मैनिको 
के लिए सरकार किसी काम काज की व्यवस्था न कर सकी, देश में बेकारी फंली हुई 
थी। राजनीतिक दलो मे विद्वेप था, पारलियामेण्ट्री ज्ासन व्यवस्था श्रसफल हो गई 
थी मुद्रा प्रसार (["4॥00) से महंगाई वढ गई थी, मजदूरों तथा किसानों मे 
श्रशान्ति तथा असस्तोष था। ऐसा कोई धन्धा नहीं था जहाँ की हडताल न हुई हो 
और जहाँ मालिको तथा मजदूरों मे संघर्ष न चल रहा हो। उत्पादन व्यवस्था 
सर्वंथा टूट गई थी । इस अवस्था मे समाजवादी दल की “सर्व प्रियता बढ चली, उसी के 
नेतृत्व मे जगह-जगह हडतालें भी करवाई गईं। पालियामेण्ट मे भी उन्हें पर्याप्त 
बहुमत प्राप्त हुआ, परल्तु वे इस हालत मे न थे कि सम्पूर्ण देश को अपने साथ ले 
चल सके श्लौर शासन को चला सकें । समाजवादियों के साथ-साथ सिण्डिकलिस्ट 
भी मजदूर आन्दोलनो मे शरीक होते थे । इस कारण मजदूर श्रान्दोलन अक्सर 
विध्वसात्मक होते । 

ऐसे समय में मुसोलिनी के नेतृत्व मे एक नये झान्दोलन का प्रारम्भ हुआ जिसे 
फासिज्म कहा गया। मुसोलिनी के सामने प्रारम्भ मे कोई विशेष रचनात्मक प्रोग्राम 


बनी 
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फासिज्म की परिभाषा, उत्पत्ति तथा विकास पर 


नही था। परल्तु वह शन्तर्राष््रय समाजवाद का विरोधी था, साथ ही राष्ट्रीयता का 
प्रबल समर्थक । इटली में फैलते हुए समाजवादी व्चिारों के विरोध भें उसने अपने 
'फासिस्ट दल का संगठन किया। श्षीत्र ही देश का श्सनन्‍्तुष्ठ तथा उम्रवर्ग फासिस्टो 
के भाण्डे के तले एकत्रित हो गया, मुसोलिनी की थक्ति बढने लगी, देश भर में उसके 
दल की शाखाएँ खुल गईं । जगह-जगह फासिस्ट दल के स्वयसेवक काली वर्दियों से 
“सेलिक सगठन के रूप मे सगठित होकर परेड करते हुए नजर थाने लगे | मुमोलिनी 
के दल में सिण्डिकलिस्टो की भी एक वडी सख्या शामिल हो गई। मसोलिनी स्वयं 
सोरेल से पर्याप्त प्रभावित था। सन्‌ १६२२ में मसोलिनी ने अपने “काली कुति! 
(8]80/: 8॥7) वाले स्वय-सेवको सहित रोम मे प्रदेश किया श्रौर बरासनमत्ता 
को अपने हाथ से ले लिया । शीघ्र ही राजा विक्टर एमेन्युश्रत की स्वीकृति पा 
मुसोलिनी ने अपने मन्त्रिमण्डल का निर्माण कर लिया । तदनन्तर इटली में पालिया- 
मेण्ट्री शासन व्यवस्था खत्म हो गई, राजतन्त्र भी समाप्त कर दिया गया, मुसोलिनी 
स्वय इटली का डिक्टेटर हो गया। मुसोलिनी ने इटली को प्राचीन रोमन साम्राज्य 
के गौरव की याद दिलायी और यह वायदा किया कि इटली को पुराने गौरव पूर्ण 
'पपद पर एक वार फिर स्थापित कर देगा । फासिस्ट शासन में इटली की श्ौद्योगिक 
तथा कृषि सम्बन्धी पर्याप्त उन्नति हुई। जनता में एक नया उत्साह तथा जो भर 
गया देश में प्रवेक रचनात्मक योजनाएँ जारी की गई । 
प्रारम्भ में मुसोलिनी की कुछ विरोधी दलो ने कडी आलोचना की, परन्चु 
शीध्र ही उसने उन्हें अपने फासिस्ट दल की सहायता से दवा दिया। बाद में सभी 
'विरोधी दल गैर-कानूनी घोषित कर दिये गये, उनके अनेक नेता या तो इ्ली से 
भाग खडे हुए या फिर वे वन्दी बना लिए गये। एक्र वार सत्तारूढ होने पर मुसोनिनी 
ने श्रपती स्थिति को सभी प्रकार से मजबूत बनाने की कोशिय की । 
फासिज्म का जर्मन रूप नाजिज्म या नाजीवाद कहलाता है। फासिज्म एक 
अकार का राष्ट्रीय भ्रान्दोलन है, श्रत इसके विभिन्‍न रूपो मे थोडा वहुत अन्तर होना 
लाजमी है परन्तु यह अन्तर इतना महत्त्वपूर्ण नही कि हम दोनो को दो स्वतन्ध विचार 
घाराएँ मानें। फासिज्म और नाजिज्म में कोई आधारभूत भेद नहीं। जर्मनी में 
भी फासिज्म का उदय लगभग उन्ही हालतों में हुआ जिनमे कि इटली में हुआ 
था। जम॑नी थुद्ध मे हारा हुआ था, इसके साथ ही वर्साई की गान्ति सन्धि में उसे 
अनेक अपमानजनक शर्तें मानने को मजबूर किया गया । इघर जमेंनी मे जबरदस्त 
आ्थिक सकट उपस्थित हुआ था, तिस पर उसे युद्ध का हर्जाना पुरा करने को 
कहा जा रहा था । खाद्य पदार्थों की जबरदस्त कमी थी, मुद्रा प्रसार के कारण मजदर 
चर्ग तथा मध्यवर्ग दोनो की ही अ्रवस्था खराब हो गई थी । देश में व्यापक अनन्तोप 
-आला हुआ था। ऐसी झ्वस्था में राज्य के कुछ भागों में, विज्येष रूप से पूर्वी जमंनी 
में साम्यवादी विचारधारा कीसर्व-प्रियता बढ़ने लगी । युद्ध के अनन्तर प्रजातस्त्रात्मक 
चायमर सविधान (शेक्ष॑णश ८०॥ल्‍/णा०07) के भ्रधीन जिस ससदीय शासन 
अणाली को स्थापना की गई थी, वह झ्राथिक मामलो के हल करने में नाकामयातर रही। 


्द्द राजनीति शास्त्र के मुल सिद्धान्त 


परन्तु फासिज्म के वास्तविक रूप का विवेचन तब तक मम्भव नहीं ज़व तक 
कि हम उन परिस्थितियों का विवरण न दे दें जिनके फलस्वरूप उसका उदय हुआ 
है। फासिज्म मुख्य रूप से एक राजनीतिक आन्दोलन है, उसका एक व्यवहारित्र नप है, 
अत उसकी भाधारभूत मान्यताग्ो के विवेचन से पूर्व उसके जन्म के लिए उत्तरदायी 
परिस्थितियों का विश्लेषण आवश्यक है । 

फासिस्ट विचारधारा का उदय इटली मे हझ्मा | विचारधारा के रूप में इसके 

जन्म स्लीत भले ही प्रलग-प्रलग राज्यों मे मिल जाएँ, परन्तु एक विशुद्ध राजनीतिक 

श्रान्दोलन के रूप मे इसका जन्म इटली में हुआ । तत्पश्चात्‌ वही इसकी विचारात्मक 
व्याख्या के प्रयत्न भी किये गये । 

प्रथम विश्वयुद्ध के भ्रनन्तर इटली की राजनीतिक तथा भ्राथिक परिस्थितियाँ 
भ्रत्यन्त निराशापूर्ण थी। इटली ने साम्राज्य निर्माण की भाशा से प्रथम युद्ध मे 
ब्रिटेल तथा फ्रास का साथ दिया, परन्तु वर्साई सन्विवार्ता के दौरान मे उसमे शामिल 
होने वाले इटेलियन प्रतिनिधियो को बहुत ही भ्रपमानजनक परिस्थितियों का सामना 
करना पडा। उसके साम्राज्य निर्माण के स्वप्न हूट गये और युद्ध समाप्ति के झ्ननन्तर 
मिश्र राज्यो ने उससे श्रच्छा ज्यवहार भी न किया । 

इटली की भ्रान्तरिक श्रवस्था तो महायुद्ध मे हारे राष्ट्री से श्रधिक खणब थी । 
लोगो में वर्साई की सन्धि के प्रति गहरा असन्तोप था। इघर युद्ध से लौटे सैनिकों 
के लिए सरकार किसी काम काज की व्यवस्था न कर सकी, देश में वेकारी फंली हुई 
थी। राजनीतिक दलो में विद्वेष था, पालियामेण्ट्री शासव व्यवस्था अ्रसफल हो गई 
थी मुद्रा प्रसार (प्रीधाणा) से महंगाई बढ गई थी, मजदूरों तथा किसानों मे 
श्रशाल्ति तथा भ्रसस्तोष था। ऐसा कोई धन्धा नही था जहाँ की हडताल न हुई हो 
और जहाँ सालिको तथा भजदूरों मे संघर्ष न चल रहा हो। उत्पादन व्यवस्था 
सर्वेथा हूट गई थी । इस अवस्था मे समाजवादी दल की -सर्वृप्रियता बढ चली, उसी के 
नेतृत्व मे जगह-जगह हडतालें सी करवाई गई | पालियामेण्ट मे भी उन्हे पर्याप्त 
बहुमत प्राप्त हुआ, परन्तु वे इस हालत में न थे कि सम्पूर्णा देश को अपने साथ ले 
चल सके श्र शासन को चला सकें । समाजवादियों के साथ-साथ सिपण्डिकलिस्ट 
भी मजदूर आन्दोलनों मे शरीक होते थे। इस कारण मजदूर शानदोलन झक्सर 
विध्वसात्मक होते । 

ऐसे समय में मुस्तोलिनी के नेतृत्व मे एक नये झान्दोलन का प्रारम्भ हुआ जिसे 
फासिज्म कहा गया । मुसोलिनी के सामने प्रारम्भ मे कोई विक्षेष रचनात्मक प्रोग्राम 
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फासिज्म के आधारभूत सिद्धान्त ४७ 


१८० फासिज्स के ग्राधारभूत सिद्धान्त 


हम ऊपर लिख आये हैं फासिज्म की कोई सुनिश्चित विचारधारा नही थी । 
मुसोलिनी के शासनसत्ता हथियाने पर अ्रनेक बुद्धिवादियों की सहायता द्वारा इस' 
अबुद्धिवादी देन की व्याख्या के प्रयत्न किये गये । ऐल्फ्रेडो राको (80260 १०००० ) 
तथा जेण्टाइल (6०ए४6) दोनो ने मिलकर मुसोलिनी के नेतृत्व मे फासिस्ट 
विचारधारा के दर्शन का विवेचन किया। फासिज्म के आ्राधारभूत विचारात्मक 
मन्तव्यों को हम नीचे लिखे प्रकार से रख सकते है । 

फासिज्म द्वारा व्यक्तिवाद तथा प्रजातन्त्रवाद का विरोध--व्यवितवाद तथा 
प्रजातन्त्रवाद राज्य के जिस रूप की व्याख्या करते हैं , फासिस्ट दाश निक उसमे यकीन 
नही करते । व्यवितवादी दर्शन राज्य को साधन रूप मे स्वीकार करता हुआ व्यक्ति 
को साध्य मानता है । राज्य का मकसद समाज के सदस्य-व्यक्तियो-का कल्यारा है । 
वह अधिक से अ्रधिक व्यक्तियों के श्रधिक से अधिक कल्यार। के लिए मौजूद है । परल्तु, 
फासिज्म व्यक्तियों के जीवन का यथार्थ मूल्य राज्य या राष्ट्र की सेवा मे समभता है। 
उनका कथन है कि समाज या राष्ट्र ही पूर्सा है, वह व्यक्तित्व सम्पन्न है, भ्रौर वह 
साध्य है। व्यक्ति साधन स्वरूप हैं। राको का कथन है कि “समाज साध्य है, व्यक्ति 
साधन और राज्य का सस्पुर्ण जोवन व्यक्तियों को साधन रूप में इस्तेमाल करने में 
निहित है ।”? हीगल के आदर्श मे यकीन करते हुए फासिस्ट कहते हैं कि मनुष्य 
के वास्तविक व्यक्तित्व का विकास एक बडी इकाई जैसे राज्य इत्यादि में अपने 
श्रापको मिटा देने में होता है। उसकी स्वतन्त्रता का असली मूल्य श्रपनी 
इच्छाओं के अनुसरण करने मे नही। व्यक्ति और राज्य के सम्वन्धों की अ्रभिव्यक्ति 
राज्य के इस आधारभूत सिद्धान्त मे हो जाती है कि “सभी (व्यक्ति) राज्य के भीतर 
है, राज्य के बाहर कोई नहीं, श्रौर राज्य के विरुद्ध कोई नहीं ॥''? 

फासिस्ट विचारक व्यक्ति की महत्ता से इनकार करते हैं और यही कारण है 
कि वे उसे झासनतन्त्र मे किसी भी प्रकार का भाग देने के हक मे नही। जनतन्त्र 
सर्वथा भूठी धारणाओ्ो पर झ्राधारित है। जनतनत्र का श्रावार स्वतन्त्रता, समानता 
तथा अातृत्व भावना की धारणाएं हैं, परन्तु ये घारणाएं तो श्रथंहीन हैं। वैयवित्तक 
स्वतन्त्रता तो वही हैं जो राज्य निश्चिय करे । समाज में सभी की समानता भ्रसम्भव 
है। प्रकृति से सभी विभिन्‍न प्रकार के मानसिक तथा शारीरिक झवितियो से युक्त होते 
है । राज्य-शासन तो कुछ विशेष शासको का कार्य है, सभी लोगो का नही । जन- 
सावारण के पास न तो इतनी बुद्धि है और न इतना अवसर कि वमे सभी 
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प७२ राजनीति शास्त्र के मूल सिद्धान्त 


जनता में प्रजातन्त्र शासन के प्रति न तो उत्साह ही था और न विशेष प्रेम ही # 
इस हालत में हिटलर ने नाजीदल की स्थापना की । देखते ही देखते जमंनी में इस दल 
वी लोक-प्रियता बढ गई, बहुमत प्र।प्त करने पर हिटलर ने मन्त्रिमण्डल का निर्माण 
किया, तदनन्तर वह स्वय जर्मनी का प्रधान वन गया और सम्पूर्ण शासन व्यवस्था 
उसके नेतृत्व मे समगणछित नाजीदल के हाथ में झा गई | मुसोलिनी की तरह हिटलर ने 
भी अपने दल की सहायता से सभी विरोधी दलो को «दवाने का प्रयत्त किया। अ्रपने 
देश, जमनी को साम्यवाद से बचाने का श्रेय हिटलर ने नाजीपार्टी को दिया | हिटलर 
ने जमन राष्ट्र की उच्चता का नारा लगाया श्रौर कहा कि युद्ध में जर्मनी कभी हार 
नही सकता, इस हार का कारण यहूदियो का देशद्रोह था। जमेन राष्ट्र अ्जेय है, 
उसने वायदा किया कि वह जमं॑नी को वर्साई की शान्ति सन्धि की अपमानजनक शर्तों 
से स्वतन्य करायेगा। 

इस प्रकार इटली शौर जमंनी मे भ्रधिकाश में भ्रन्दरनी परिस्थितियाँ हीं 
फासिज्म के विकास का कारण वनी । तथापि हमे वाह्य शक्तियों के प्रभाव को भी 
नही भूलना चाहिए । जर्मनी मे यह वाह्म प्रभाव श्रौर भी अ्रधिक स्पष्ट है। प्रथम 
विश्वयुद्ध के दौरान मे यूरोप के पूर्वी भाग भे एक महान्‌ ऐतिहासिक घटना घटित हो 
गई थी, वह थी रूस में साम्यवादी क्रान्ति | प्रारम्भ में रूस के साम्यवादी दल ने 
भ्रन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद को स्थापना की घोषणा की थी, जिससे पश्चिम में सभी पू जी- 
वादी राज्य भयभीत हो उठे थे। प्रारम्भ में तो उन्होंने नवजात कम्युनिस्ट राष्ट्र को 
चारो ओर से सेनिक घेरा डाल खत्म ही करने का प्रयत्न किया था, परन्तु उसमे वे 
सफल न हो सके । शभ्रपनी इस असफलता के बावजूद भी वे सदा इस कोशिश मे थे कि 
रूसी साम्यवाद को खत्म किया जाये । हिटलर तथा उसका नाजीदल साम्यवाद को 
अपना प्रवल शत्रु समझते थे । ब्रिटेन तथा फ्रास दोनों ही हिटलर के सभी शअ्पराधो 
को केवल यही समककर माफ करने लगे कि वह रूसी साम्यवाद के विरुद्ध एक 
रक्षात्मक दीवार के रूप मे काम कर सकेगा । साम्यवाद के विरुद्ध खडा करने के लिए 
उन्होने न केवल हिटलर के भ्पराधों को माफ ही किया बल्कि उसे सक्रिय रूप से 
प्रोत्साहित भी किया । वर्साई की सन्धि को भी कुछ ह॒द तक फासिज्म के प्रादुर्माव के 
बाह्य कारणो मे ग्िना जा सकता है । 

इटली तथा जरमंनी के अतिरिक्त स्पेन, पुतंगाल, पोलेण्ड तथा झ्रास्ट्रिया इत्यादि 
में भी फासिज्म का प्रसार हुआ । जापान भे फासिस्ट विचारधारा अपने स्वदेशी रूप 
में पर्याप्त लोकप्रिय थी । इग्लेण्ड तथा फ्रास इत्यादि पुराने प्रजातन्त्रात्मक देशो में 
फासिस्ट आन्दोलनो का भी प्रचलन हुआ था । फासिस्ट राष्ट्रो का उद्देदय प्रपनी सैनिक 
शक्ति को बढाकर साम्राज्यवाद का प्रसार करना था । उनका बडा मकसद राजनीतिक 
तथा आशिक दृष्टि से पिछुडे हुए राज्यो को उपनिवेश ((0॥078) वनाकर साम्राज्य- 
वाद की स्थापना करना था । 


फासिज्म के आधारभूत सिद्धान्त भ्७९' 


१८० फासिज्म के श्राधारभूत सिद्धान्त 


हम ऊपर लिख आये है फासिज्म की कोई सुनिश्चित विचारधारा नही थी । 
मुसोलिनी के शासनसत्ता हथियाने पर अनेक वुद्धिवादियों की सहायता हारा इस 
अबुद्धिवादी दर्शन की व्याख्या के प्रयत्न किये गये । ऐल्फेडो राको (8]9९00 7२०००० ) 
तथा जेण्टाइल (05०706) दोनों ने मिलकर मुसोलिनी के नेतृत्व में फासिस्ट 
विचारधारा के दर्शन का विवेचन किया। फासिज्म के श्राधारभूत विचारात्मक 
मन्तव्यों को हम नीचे लिखे प्रकार से रख सकते हैं । 

फासिज्म द्वारा व्यक्तिवाद तथा प्रजातन्त्रवाद का विरोध--व्यवितवाद तथा 
प्रजातन्त्रवाद राज्य के जिस रूप की व्याख्या करते हैं, फासिस्ट दाशनिक उसमे यकीन 
नही करते । व्यवितवादी दर्शन राज्य को साधन रूप मे स्वीकार करता हुआ व्यक्ति 
को नाध्य मानता है। राज्य का मकसद समाज के सदस्य-व्यक्तियो-का कल्याण है । 
वह अधिक से अधिक व्यक्तियों के श्रधिक से अधिक कल्यारण। के लिए मौजूद है । परन्तु 
फासिज्म व्यक्तियों के जीवन का यथार्थ मूल्य राज्य या राष्ट्र की सेवा मे समभता है। 
उनका कथन है कि समाज या राष्ट्र ही पूर्ण है, वह व्यक्तित्व सम्पन्त है, भ्ौर वह 
साध्य है । व्यक्षि साधन स्वरूप हैं । राफो का कथन है कि “समाज साध्य है, व्यक्ति 
साधन और राज्य का सम्पूर्ण जीवन व्यक्तियों को साधन रूप से इस्तेमाल करने मे 
निहित है!” हीगल के आदर्श मे यकीन करते हुए फासिस्ट कहते हैं कि मनुप्य 
& वास्तविक व्यक्तित्त का विकास एक बडी इकाई जैसे राज्य इत्यादि में श्रपने 
ग्रापको मिटा देने मे होता है। उसकी स्वतन्त्रता का असली मूल्य श्रपनी 
इच्छाओं के अनुसरण करने मे नहीं। व्यक्ति श्ौर राज्य के सम्बन्धों की अ्रभिव्यक्ति 
राज्य के इस आधारभूत सिद्धान्त मे हो जाती है कि “सभी (व्यक्ति) राज्य के भीतरः 
हैं, राज्य के बाहर कोई नहीं, और राज्य के विरुद्ध कोई नहों ॥/* 

फासिस्ट विचारक व्यक्ति की महत्ता से इनकार करते है और यही कारण हैं 
कि वे उसे शासनतन्त्र मे किसी भी प्रकार का भाग देने के हक मे नही। जनतन्‍त्र 
सर्वथा भूठी घारणाओ पर श्राघारित है । जनतन्त्र का आझ्राधार स्वतन्त्रता, समानता 
तथा आतृत्व भावना की धारणाएं हैं, परन्तु ये घारणाएं तो श्रथंहीन हैं । वैयक्तिक 
स्वतन्त्रता तो वही है जो राज्य निदिचय करे । समाज में सभी की समानता श्रसम्भव 
है । प्रकृति से सभी विभिन्‍न प्रकार के मानसिक तथा शारीरिक शक्तियों से युक्त होते 
है । राज्य-शासन तो कुछ विशेष झासको का कार्य है, सभी लोगो का नही । जनब- 
स्ावारण के पास न तो इतनी बुद्धि है और न इतना अवसर कि वे मभी 
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७२ राजनीति श्ञास्त्र के घूत्त सिद्धान्त 


अकार के राजनीतिक मामलो को समक सके ।! फासिस्ट जन-सम्मत हउुन्ससा 
(?०एणक्षा 50एशहध्ट्टा॥9) के घिद्धान्त मे यकीन नही करते न ही वह सासान्य 
इच्छा (ठक्ाध॥ं शा) के सिद्धान्त को मानते है। किसी भी विषय पर जननत 
सग्रह करा जनता की सामान्य इच्छा को जान लेना स्वथा श्रव्यावहारिक है। 
मतदात्ताश्रो का भ्रपना कोई मत नही होता, वे तो विभिन्‍न राजनीतिक दलों के हाथ 
में खेलते हैं । प्रजातन्त्र राष्ट्रीय हितो के विरुद्ध होता है, चह ज-नसाधारण में फूट डाल 
देता है। लोगो में गरीब तथा अमीर के भेद-भाव को पैदा कर वर्ग संघर्ष (0]855- 
9778886) की भावना को उत्पन्न कर देता है । 

फासिस्ट विचारको का कथन है कि राज्य एक नैतिक इकाई (](०78] पा) 
है । उसकी नैतिक तथा आध्यात्मिक पवित्रता को कायम रखने के लिए राज्यथक्त्दि कुछ 
एक विशेष व्यक्तियों के हाथ मे रहनी चाहिए । ये कुछ विश्येप व्यक्ति जन-साघारणा की 
झावश्यकताशो को समझ सकते हैँ। जन-साधारण की श्षपेक्षा अधिक बुद्धिमान होने 
के कारण उन्हें राज-काज चलाने का उत्तरदायित्व सौंपना चाहिए। प्लेटो के मासक्तो 
(२ए७४७) की तरह यह वर्ग समाज में एक विशेष महत्ता रखता है । 

फासिस्ट भरबुद्धिवादी हैं। वे विभिन्‍न राजनीतिक समस्याझो के सुलभाव मे 
त्तकंपूर्ण विवेचन को महत्ता नही देते। यही कारण है कि उनका ससदीय झासन 
व्यवस्था मे यकीन नहीं। विचार-विमर्श तथा बहस द्वारा किसी भो राजनीतिक 
समस्या को हल नहीं किया जा सकता । राजनीतिक सत्ता का सगठन वैयक्तिव आधार 
पर होना चाहिए, सस्थात्मक आधार पर नही | दूसरे शब्दो मे वेयक्तिक प्रतिभा तथा 
श्रत्त* प्रेरणा पर यकीन करते हुए राज्य शासन का सचालन कुछ एक विद्योप व्यक्तियों 
के हाथ मे भौप देना चाहिए। फासिज्म कुलीन वर्ग के शासन को ही श्रेष्ठ शाइन 
व्यवस्था समभता है | 

यह कहना भी गलत है कि सभी व्यक्ति एक समान हैं, प्रजातन्त्र का समानता 
का सिद्धान्त अन्त धारणा पर भांघारित है। वह समाज में यान्त्रिक एकता को न्‍्था- 
पित्त करने का प्रयत्त करता है। फासिज्म बालिग मतांधिकार का भी विरोधी है। 
वह उपयुक्ततम की अ्रवस्थिति ($प्रशरक्क ० (6 469) के नियम मे यकीन 
करता है। जीवन संघर्ष में फेवल शक्तिशाली ध्यक्ति ही बच रहते हैं । फासिज्म 
जातीय उच्चता (४०७) 57७७7०79) के सिद्धान्त मे भी यकीन करता हैं। 

फासिज्म द्वारा समाजवाद का विरोध--मार्क्स द्वारा स्थापित इतिहास को 
'मौतिकवादी व्याख्या तथा वर्ग संघर्ष के सिद्धान्त को फासिस्ट लोग बिलकुल नहीं 
मानते | उनका कथन है कि सामाजिक परिवतंन में आध्यात्मिक तथा नैसिक तत्वों 
का भी महत्त्वपूर्णोी स्थान है। राज्य मे मौजूद विभिन्‍न वर्ग पारस्परिक सहयोग के लिए 
हैं, सघं॑ के लिए नही । दोनो राज्य के झभिन्‍्न तथा श्रद्वट भाग हैं। दोनों के सहयोग 
से ही समाज का कल्याण सम्भव है । वस्तुत फासिस्ट विचारकों के श्रनुसार दोनों 
चर्गो भे सघर्ष पैदा ही नही होता, यह सघर्प भावना तो साम्यवादियों तथा पूंजीदादियो 
के द्वारा पैदा की गई हैं। फासिस्ट विचारक वैयक्तिक सम्पत्ति व्यवस्था के विरोधी नहीं, 
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वे इसे नंतिक मानते है, और ये स्वीकार करते है कि इसी द्वारा'राज्य के अन्तर्गत 
उत्पादन की वृद्धि हो सकती है। परन्तु वे पूर्ण आाथिक स्वतन्त्रता के पक्ष में भी नही 
है । वह राष्ट्रीय हित को सामने रखते हुए राज्य उत्पादन का नियल्तण तथा नियमन 
कर सकता है । 

राष्ट्र की नैतिक उच्चता तथा उसकी सर्वशक्तिमत्ता--फासिस्ट विचारको ने 
राज्य, राष्ट्र तथा समाज का एकीकरण कर दिया है । नैतिक हृष्टि से राज्य व्यक्ति 
के जीवन का चरम लक्ष्य है। व्यक्ति अपनी सम्पूर्ण विशेपताओं को अपनी सम्यता 
तथा सस्क्ृति को, आर्थिक तथा राजनीतिक सस्थाओ को राज्य से हासिल करता है। 
राग्ट अपने आप में साथ्य है, साधघत नही । यही कारण है कि फासिस्ट व्यक्ति को 
सावन लप स्वीकार करते हुए राष्ट्‌ हित के लिए उसके सम्पूर्ण हितों के वलिदान कर 
देने के हक मे है। राष्ट्रीय-राज्यः (]२४४०7-४:४8०) एक सामान्य संगठन नही, 
उसका अपना व्यक्तित्व है और अपनी इच्छा है वह केवल व्यवितयों का समुदाय मात्र 
ही नही है, जैसा कि व्यक्तिवादी यकीन करते हैं। फासिस्ट विचारको के श्रतुसार “राज्य 
मौजूदा पीढी के सम्पूर्ण व्यक्तियों का केवल समूह मात्र ही नहीं है, श्रपितु उसका 
ग्रपना एक व्यक्तित्व है जिसका अस्तित्व भूत, भविष्य तथा चतंमान तीनो पर आघा- 
रित है ।”! फासिस्ट राज्य के सावयव (082770) सिद्धान्त मे यकीन करते है । जिस 
प्रकार प्राणी शरीर मे हाथ, पेर, मुख इत्यादि केवल मात्र सम्पूर्ण शरीर के लिए 
मौजूद होते है, वैसे ही व्यवित भी सम्पुरों समाज के लिए जीवित रहता है। राष्ट्र 
से पृथक्‌ इसका कोई जीवन नही, कोई हित नही, कोई स्वार्थ नही । 

ऐसी स्थिति में राज्य को व्यक्ति के जीवन के सभी पक्षों के नियन्त्रण का 
श्रधिकार है । राज्य अपने कर्तव्यपालन के निर्मित किसी व्यक्ति या व्यक्ति समुदाय 
के प्रति जिम्मेवार नही । वह जो चाहे कर सकता है, जो कुछ करता है वह सर्वथा 
उचित है । राज्य के कार्यक्षेत्र को किसी प्रकार भी सीमित नही किया जा सकता, वह 
सर्वव्यापी और स्व शक्ति सम्पन्न है। व्यक्ति के अधिकारों का उदय राज्य में ही 
होता है । श्रत. कोई भी व्यवित राज्य के विरुद्ध अपने भ्रधिकार नहीं 
रख सकता | 

फासिस्ट राज्य अपरिमित तथा अ्वाधअक्ति सम्पन्त राज्य था, उसको सम्पूर्ण 
सामाजिक जीवन के नियन्त्रण का अधिकार था । 

फासिस्द राज्य का श्राथिक संगठन--हम ऊपर ही सबेत कर झाए है कि 
फानिज्म का झ्राथिक सिद्धान्त व्यवितवाद तथा समाजवाद दोनो से भिन्‍न है। उन्होने 
कुछ तथ्यो के आधार पर जहाँ पूंजीवाद का विरोघ किया है, वहाँ दूसरी ओर श्रन्य 
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तत्वों वे श्राधार पर समाजवाद का भी । उनका कथन है कि प्रत्येक आर्थिक प्रदन का 
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निपदारा राष्ट्रीय उपयोगिता को सामने रखकर किया जाना चाहिए। राष्ट्र मे 
राजनीतिक तथा श्राथिक शक्तियों का वरावर सहयोग होना चाहिए। इसी मकसद 
को सामने रखते हुए एक ओर तो उन्होने सम्पत्ति पर व्यक्तिगत श्रधिकार का समर्थन 
किया श्रौर दूसरी ओर पूर्ण श्राथिक स्वतन्त्रता का विरोध किया है। फासिस्ट पूजी- 
वाद को एक गिरती हुई श्रथ॑ं-व्यवस्था मानते हैँ, वे पूंजीवाद विषयक समाजवादी 
आ्रालोचना से सहमत हैं । परन्तु वह व्यक्तिगत सम्पत्ति की समाप्ति भौर उसके स्थान 
'पर भ्रथतन्त्र पर पूर्ण राष्ट्रीय नियन्त्रण की नीति को स्वीकार नहीं करते | वैयव्तिक 
सम्पत्ति व्यवस्था का फासिज्म समर्थक हैं, क्योकि उससे उत्पादन कार्य को बहुत बढावा 
मिलता है । वेयक्तिक सम्पत्ति का भ्रधिकार प्राकृतिक भी माना गया है, वह 
पारिवारिक सगठन तथा शक्ति का स्रोत है। परन्तु राष्ट्रीय हित को दृष्टि मे रखते 
हुए राज्य देयक्तिक सम्पत्ति का नियन्त्रित कर सकता है। राष्ट्रोपपोगी व्यवसायों 
को फासिस्ट राष्ट्रो ने सभी जगह अ्रपने नियन्त्रण में ले लिया था। पूजीपतियो के 
लिए भी यह शआ्रावश्यक था कि वे अपने कार्य सचालन में मजदूरों का सहयोग प्राप्त 
करे । भनेक महत्त्वपूर्ण आथिक मसलो का फैसला पूजीपति तथा मजदूरो के सिण्डिकेट 
मिलकर करते थे । उत्पादन के क्षेत्र मे फासिज्म पूंजीपतियो तया मजदूरो के सक्रिय 
सहयोग (8८४९९ (0-6थभक्षाण)) में यकीन करता है, परस्तु यह नहीं मानता 
कि मजदूरों को मिलो के नियस्तण का अधिकार है। वह मजदूरो के सगठनो का भी 
नियन्त्रण करता है भर उन्हे हडताल करने का अधिकार नही देता । मजदूरों का मुख्य 
कर्तव्य है--राष्ट्रीय उत्पादन में पू जीपतियो का सहयोग करना | पुजीपतियो को भी 
झपने उद्चोगो को मनमाने ढग से चल।ने का अ्रधिकार नही । जिस प्रकार मजदूरों को 
हडताल करने का भ्रविकार नहीं ठीक वेसे ही पूं जीपतियों को भी मिलो की तालावन्दी 
का भ्रधिकार नही । फासिज्म राष्ट्र हित में प्‌ जी तथा श्रम दोनो के नियन्त्रण के पक्ष 
है, इस प्रकार फासिज्म पूजीवाद तथा समाजवाद दोनो के वीच की चीज है । 
राज्य का निगसात्मक रूप--[]॥५ 0079०४॥५७ 8886) फासिस्ट 
विचारको ने राज्य के निगमात्मक रूप पर काफी गहराई से विचार किया है। 
उनका कथत है कि राज्य का भ्राघार वैयक्तिक नही, जैसा कि व्यक्तिवादी मानते हैं। 
भत्येक राज्य में श्रनेक समुदाय होते हैं श्लौर राज्य के नागरिक इन्ही समुदायों के सदस्य 
होते हूँ । व्यवित कमी भी स्वतन्त्र, स्वय पूर्ण तथा श्रकेला नही होता । उनका स गठन 
अनेक आधिक, भ्ौद्योगिक तथा सास्कृतिक समुदायों से हुआ होता है । यही समुदाय 
राज्य के शआआधार हैं। प्रत्येक राज्य का आधार ये निगम ((०79०:४४०7७) होने 
चाहिए जो कि सामाजिक जीवन की स्वाभाविक अभिव्यवित हैं। इस प्रकार सैद्धान्तिक 
दृष्टि से ऐसा लगता है कि फासिस्ट बहुसमुदायवाद (शफ्रक्ाक्ा) तथा सिण्डिक- 
लिज्म के समर्थक हैं शोर ऐसा समभते हैं कि राज्य का संगठन निगमात्मक (एण- 
7०४५५) आधार पर होना चाहिए। परन्तु ऐसा सोचना गलत है। यह ठीक है 
कि फासिस्ट विचारक विभिन्‍न समुदायों को राज्य के जीवन का एक स्वाभाविक भाग 
समभते हैं, तथापि उन्हें स्वायत्त शासन (&प६०॥०॥५) का श्रधिकार नहीं सौंपते । 
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सभी निगम राज्य द्वारा नियन्त्रित किये जायेंगे, क्योकि राज्य अपने संगठन में सावयव 
(४४7०) हैं, निगम इसके हिस्से हैं । परन्तु स्वतन्त्र हिस्से नही, वे अपने जीवन के 
लिए राज्य पर अश्रित हैं। अतः राज्य को उतके नियन्त्रण तथा नियमन का पूरा 
अधिकार है । निगमो का सगठन स्थानीय, प्रादेशिक तया राष्ट्रीय आवार पर होगा । 
व्यावसायिक समुदायों का भी ऐसा ही सगठन होगा । इनके कार्यो का नियन्त्रण राज्य 
करेगा उनके झ्धिकारियो का चुनाव नही होगा, वल्कि राज्य द्वारा नियुक्त किए जायेंगे। 
इनकी सदस्यता पर भी कुछ पावन्दियाँ है, सभी इनके सदस्य नही हो सकते । ये समुदाय 
'फासिस्ट राज्य के सगठन के मूलभूत आधार हैं, और राज्य की नीति के पालन तथा 
प्रनुसरण करवाने के प्रमुख साधन हैं। इनका मुख्य कत्तेव्य पारस्परिक संघर्ष नही 
अपितु आपसी सहयोग है । इन्हे राज्य मे मौजूद मिल-मालिको तथा मजदूरो दोनो 
के बीच कडी का काम करना होता है शभ्ौर उत्पादन मे राज्य की नीति का पालन 
करवाना होता है जैसा कि हम ऊपर लिख श्राये हैं। इन निगमो की कोई स्वतन्त्र स्थिति 
नही, वे राज्य द्वारा ही सगठित किये जाते हैं उसी द्वारा भग किये जाते हैं श्रौर उसी 
के नियन्त्रण मे कार्य करते हैं। 
फासिज्म श्रन्तर्राष्ट्रीया तथा शान्तिवाद का विरोधी हैं--हीगल तथा नीत्गे 
का अनुसरण करते हुए फासिस्ट राज्य को अपने झ्ाप मे पूर्ण मानते हैं, वे भ्न्तर्रा- 
फ्ट्रीयता मे यकीन नहीं करते। राज्य एक जीवित आणी की तरह वृद्धि को प्राप्त 
करता है, भ्रत साम्राज्यवाद राज्यों का स्वाभाविक उद्देश्य है। एक राज्य का दूसरे 
राज्यो के प्रति कोई विज्ञेप कत्तंव्य नही । इसका उद्देश्य अपने आपका विकास तथा 
विस्तार करना है, राज्य से वाहर या परे कुछ नहीं। श्रन्तर्राष्ट्रीय नियम ब्यर्थ हैं, 
उनका कोई शझ्राधार नहीं । हिंटलर तथा मुसोलिनी दोनो ही अपने देश की बढती हुई 
जनसंख्या के लिए उपनिवेश माँगते थे, दोनो का हप्टिकोण साम्राज्यवादी था। 
अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र मे राष्ट्रो मे कभी समानता नहीं हो सकती, क्योकि आर्य जाति के 
लोग ही ससार पर शासन करने के श्रधिकारी हैं। जर्मन जाति ससार पर घासन 
करने के लिए उत्पन्न हुई है क्योकि वह श्रार्य है । 
यही कारण टै कि फासिज्म सैनिकवाद तथा युद्ध मे यकीन करता है, युद्ध 
राष्ट्रो के लिए उसी प्रकार भ्रावश्यक है जेसे स्त्रियों के लिए मातृत्व। ऊँचे मान- 
चीय गुणो के विकास के लिए युद्ध लाजमी हैँ। झान्ति की बातें करना तो मूर्खता 
है, युद्ध द्वारा ही राप्ट्रो का विकास सम्भव हैं। प्रत्येक समठन का आधार णक्ित है । 
राज्य को अ्रधिक से अधिक शक्ति का सगठन करना चाहिए। शविति के सगठन दारा 
ही राज्य उच्चता को प्राप्त कर सकता है। शक्ति का सगठन केवल मात्र अन्तर्राष्ट्रीय 
केत्र मे हो नही होना चाहिए। राज्य ग्रान्तरिक नगठन के लिए प्रधिक से अधिक थक्ति 
का प्रयोग कर सकता है | जो व्यक्ति शक्ति प्रयोग करने में श्रसमर्थ हैं उसे राज्य के 
सबसे ऊँचे पद पर झ्रासीन होने का कोई अधिकार नहीं। राज्य में विरोधियों का दमन 
किया जाना चाहिए, विचार-विमर्श या वाद-विवाद हारा उन्हें अपनी ओर नहीं 
मिलाया जा सकता । इस प्रकार फासिज्म युद्ध का तथा बद प्रयोग का छुल्नमखुला 


प्७६ राजनीति शास्त्र के मूल सिद्धान्त 


समर्थन तथा प्रचार करता है। अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति ढकोसला मात्र हो है। युद्ध ही से 
मनुष्य का विकास होता है, शान्ति तो उसे कबरिस्तान में ही मिल सकती है, जीवन 
सम्पन्त मानव समाज में नहीं । पधर्य जीवन का लक्षण है, शान्ति मृत्यु का 

अन्धश्नद्धावाद तथा एकतन्त्रवाद--फामिज्म अ्रवुद्धिवाद मे यकीन करता है । 
उसका आधार श्रद्धावाद है, ग्रन्ध्दद्धावाद कहना भ्रधिक ठीफ होगा । तक, वाव- 
विवाद इत्यादि किसी प्रकार भी राष्ट्रीय समस्याओं के सुलकाव में सहायक नहीं हो 
सकते । राज्यों का भाग्व-निपटारा एक या दो व्यत्रित हो कर सकते है, वहुमत था 
प्रजातनन्‍्त्रात्मक समद नही, क्योकि नेता भ्रन्त प्रेरणा से काम करते हैं। जन सामान्य 
पशुओ की तरह बिना मोचे समझे एक दूसरे के पीछे चलते हैं। नेता में या श्रधिनायक 
से लोगो को पूर्ण विश्वास होना चाहिए । फासिज्म एक प्रकार के धार्मिक विद्वास को 
उत्पन्त करना चाहत्ता है | जेसा कि जार्ज काटलिन ने कहा है “फासिज्म एक प्रकार 
का सथा धर्म था, तलवार में यश्नीन करने वाला राजनीतिक धर्म, एक प्रकार का नया 
इस्लाम, जिसमें हिंटलर स्वय मुहम्मद भा 7 नेता को सदा ही ठीक समझा जाता 
है । मुसोलिनी के लिए उसके देशवासी कहते थे कि 'मुसोलिनी हमेशा ठीक सोचता 
है और ठीक कहता है । अ्रद्धावाद पर चल देते हुए हिटलर ने कहा था कि हम रोमन 
कंथोलिक चर्च से (इस विषय में) बहुत कुछ सीख सकते हैं । 

उसके सहायक गोयरिंग (00778) ने इसी अ्रन्धविश्वास को इस प्रकार 
प्रकट किया हैं “हम नाजी यकीन करते है कि राजनीतिक मामलों में हिटलर कभी' 
गलती नहीं कर सकता, ठोक इसी तरह जिस प्रकार रोमन कैथोलिक यह यकीन 
ऋरता है कि धार्मिक सामलों में पोपष कभी गलती नहीं कर सकता +*£ हिटलर य्लेटो 
के दार्गनिक शासक (९/7080.0०7 ४78) की तरह एक पूरों शासक मान लिया 
जाता है । उसके झादेशों का पालन घामिक कर्तव्य से भी ऊँचा है। वह देश सेवा 
के परम पुनीत तथा उच्च नैतिक उद्देश्यों से प्रेरित होता है, वही जनता का सच्चा 
पथ प्रदर्शन कर सकता है। फासिज्म एक ऐसे एकतनन्‍्त्रवाद का समर्थन करता है जो 
सरसरी तौर पर तो एक राजनेंतिक दल का एकतन्‍्त्रावाद दिखता है, परत्तु श्रच्छी 
तरह देखने पर एक पार्टी के कुछ व्यक्तियों का और श्रन्तत एक व्यक्ति का अधि- 
नायकतनन्‍्त्र होता है । यह श्रधिनायक सम्पूर्ण राजकीय शक्ति का अन्तिम ज्ोत है । प्पने 
कार्य सचालन में उसका सहयोग एक विश्ञेष प्रकार का कुलीन वर्ग करता है जो उसी 
की रचना द्वोता है । 

फासिज्म के उद्देश्य प्राप्ति के सश्घन--फासिज्म लोकतन्त्र मे यकीन नही 
करता, विचार विमर्श तथा वाद-विवाद द्वारा मत परिवर्तन सम्भव नहीं, वैधानिक 
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कम्युनिज्म तथा फासिज्म प्७७ 


सांवनों का अपनाना व्यर्थ है। अभ्रत फासिज्म खुललमखुला बल-प्रयोग का प्रचार 
करता है, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में निघडक झवित प्रयोग की जा सकती 
है । सरकार का कार्य जनता में भय तथा श्रातक उत्पन्न करना है। जनता यदि 
राज्य को चाहती नही तो उससे डरती अवश्य हो । इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए 
फासिज्म हर नरह के शक्ति-प्रयोग के साधनो की खुली छुट्टी देता है। संक्षेप मे 
फासिज्म अ्रच्छे तथा उच्च उद्देश्यो की प्राप्ति के लिए उच्च साधनो के प्रयोग मे यकीन 
नही करता । सफलता ही साधनो की उच्चता को सिद्ध करती है । 


फासिज्म जनता की भावात्मक प्रक्रिया का बडा सुन्दर प्रयोग करता है। 
प्रोपेगण्डा या प्रचार के साधनों द्वारा फासिस्ट जनता को ग्रुमराह करते हैं, उनके 
विचारो का पूर्ण नियन्त्रण करते हैं॥ फासिज्म प्रचार के साधनों द्वारा वड़े-से-बड़े 
भूठ को भी सत्य सिद्ध करने की कोशिश करता है । 

फासिज्म दिक्षा-साहित्य तथा अन्य' प्रकार के सास्क्ृतिक साधनों का नियन्त्रण 
करता है श्रौर बचपन मे ही बच्चो मे फासिस्ट विचारो के भरने का प्रयत्त करता है। 

फासिज्म के श्रन्य पक्ष--फासिज्म तो एक व्यावहारिक दर्शन है, वह 
विचारात्मकता पर अधिक बल नही देता । प्रजातन्त्र की स्वतन्त्रता, समता तथा अातृत्व 
की धारणा के स्थान पर वह व्यवस्था, अनुशासन तथा श्रद्धा को रखता है। राष्ट्र की 
श्रान्तरिक नीति के अ्रनुसरण मे वह मध्यवित्त वर्ग का प्रवल समर्थक है श्लौर मजदूर 
वर्ग का दुश्मन | समाजवाद, साम्यवाद तथा प्रजातन्त्रवाद इत्यादि सभी उदार तथा 
प्रगतिशील झ्ानदोलनो का विरोधी है और बल-प्रयोग मे यकीन करता हुआ विरोधी 
दलो को कुचलना कोई बुरा नही समझता । फासिस्ट देशो के अन्तर्गत ग्रधिनायकतन्त्र 
(0/08#०णञआं०) की श्रालोचना का श्र्थ है कैद या मृत्यु-दण्ड | 

जर्मनी मे हिटलर ने जन-सामान्य को गुमराह करने के लिए एक नयी अआान्ति 
का विकास किया था, वह अ्रान्ति थी--जर्मन राष्ट्र की जातीय उच्चता | (रब्नठावं 
500०7०79 ० 06 0०7॥थ7५) | हिटलर ने वार-बार यह बात कही कि जर्मन जाति 
विश्व के शासन के लिए उत्पन्न हुई है, वह स्वभावत उच्च है, उसका उद्देश्य विश्व 
मे श्रार्य-सस्कृति का प्रचार है। जमंनी मे यहूदियो के प्रति अत्यन्त उग्र जातीय 
विद्वेष फैलाया गया और उन पर भ्रनेक अमानवीय अत्याचार किए गए । 

फासिज्म ने इटली तथा जर्मनी दोनो में ही पर्याप्त सफलता प्राप्त की और 
दोनो देशो मे उसी हारा पर्याप्त आर्थिक तथा श्रौद्योगिक उन्नति सम्भव हो सकी । 
परन्तु फासिस्ट शासन-प्र णाली तथा उसका दर्शन कितना खतरनाक सिद्ध हुआ, इस 
पर हम आगे चलकर विचार करेंगे। 


१८१५ कम्युनिज्म तथा फासिज्स 


कम्युनिज्म तथा फास्ज्मि मे अनेक वार तुलना की जाती है श्रौर यह सिद्ध 
ऋरने का प्रयत्त किया जाता है कि दोनो में पर्याप्त समानताएं हैं। सरमरी तौर से 


५७६८ राजनीति-झास्त्र के मूल सिद्धान्त 


देखने पर हमे दोनो में नि सन्देह पर्याप्त समानताएँ नजर श्रायेंगी । 

फासिज्म तथा कम्युनिज्म दोनो ही प्रजातन्त्र, व्यक्तिवाद तथा ससदीय शासन 
व्यवस्था के विरोधी हैं। दोनो ही राज्य के भ्रन्तर्गत एक पार्टी व्यवस्था के समर्थक हैं 
प्रौर भय राजनीतिक पार्टियो का दमन करते हैं। फाधिस्ट देश भी भाषण की 
स्वतन्त्रता, प्रेस तथा वैयक्तिक स्वतन्त्रता के प्रवल विरोधी हैं, ठीक वसे ही कम्युनिस्ट 
देश भी राजनीतिक स्वतन्त्रता को भ्रच्छा नही समभते । 

कम्युनिज्म श्रहिसक तथा वैधानिक साधनों मे यकीन नही करता, वह सामाजिक 
जीवन के सगठन के लिए पूंजीवाद को खत्म करने के लिए भौर मजदूर वर्ग के हित 
की रक्षा के लिए शक्ति के इस्तेमाल का समर्थन करता है। फासिज्म भी शक्ति पर 
आधारित है। दोनो ही श्रधिनायक तन्त्र मे यकीन करते है भ्रौर श्रघिनायक को 
श्रवाघ शक्ति-सम्पन्न बना देते हैँ । देखने मे तो यह भ्रधिनायकतन्त्र एक पार्टी का 
अधिनायकतन्त्र होता है, परन्तु वास्तव मे वह कुछ व्यवितियों का श्रौर श्रन्तत एक 
व्यक्ति का भ्रधिनायकतन्त्र होता है। फासिल्‍्ट तथा कम्युनिस्ट दोनों प्रकार के राज्यो 
मे पार्टी-सगठन का एक ही आधार है, दोनो मे पार्टी के सदस्यों से बहुत त्याग और 
श्रात्म-सयम की भ्राश्या की जाती है। फासिस्ट तथा कम्युनिस्ट राज़्यो के श्रच्तगेत 
सेनिकवाद का प्रचार बढता है, गुप्तचरो तथा गुप्त पुलिस की व्यवस्था रहती है । 
दोनो ही प्रकार के देशो में भातक का राज्य होता है। जनता के मन मे विविध साधनों 
द्वारा भय को बढाया जाता है। दोनो के श्रन्तगंत राज्य भ्रपार शव्ति-मम्पन्त होता 
है, भर सामाजिक जीवन के सभी पक्षों का नियन्त्रण करता है। दोनो के भ्रन्तर्गत 
शिक्षा इत्यादि विचार-प्रसारण के साधनों का सरकार कडा नियन्त्रण करती हैं और 
उन द्वारा आबाल-वृद्धों के विचारों को बनाती है। फासिस्ट तथा कम्यूनिस्ट विचार- 
धारायें सघर्ष मे विदवास करती हैं--एक राष्ट्रीय सघर्ष मे, दूसरा वर्ग संघर्ष मे । 

प्रन्तर--इन समानताओ्रो के बावजूद भी दोनों मे श्राधारभूत भेद है जैसा 
कि हम पीछे कह आये है कम्युनिस्ट विचारधारा परिपक्व विचारधारा है, उसका 
श्राघार तक तथा बुद्धिवाद है । उसका विकास अनेक वर्षों के विचार-विमश के अनन्तर 
हुआ। परन्तु फासिस्ट विचारधारा का निर्माण उसके व्यावहारिक सप को, उचित 
ठहराने के लिए हुआ । ० 

फासिज्म तथा कम्युनिज्म के उद्देश्यों मे भाधारभूत भ्रन्तर है। कम्युनिज्म 
का मकसद एक वर्ग-विहीन तथा राज्य-विहीन समाज का निर्माण है, उसका उद्देश्य 
वर्तमान समाज में मौजूद मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण की व्यवस्था को खत्म करना 
है। ऐसे समाज में पूजीपतियो, जमीदारों तथा भ्रन्य प्रकार के शोषकों का कोई 
स्थान नही होगा । 

परन्तु फासिज्म वर्गंवाद मे यकीन नही करता, न ही वह राज्य-विहीन तमाजे 
की स्थापना को ही सम्भव मानता है । वह राज्य को ही अन्तिम वस्तु सममता है । 
उसके मतानुसार राज्य तो स्वय साध्य है, वह किसी उद्देश्य की प्राप्ति मे साधन नही। 


ग्रालोचना प्र७& 


फासिज्म पूजीवाद की समाप्ति के हक में नही। वस्तुत. वह पूजीवाद का पोषक है । 
वह वर्ग-विभेद को खत्म नही करना चाहता, वल्कि उसे बनाये रखना चाहता है। 

कम्युनिज्म भ्रन्तर्राष्ट्रीयवा मे यकीन करता है, वह सभी जातियो तथा राष्ट्रो 
की समानता को स्वीकार करता है । वह उपनिवेशवाद (00॥०7क्वाशा) के विरोधी 
है भ्रौर साम्राज्यवाद को समाप्त करना चाहता है, परन्तु फासिज्म का जन्म ही गोपरण 
व्यवस्था तथा जातीय श्रसमानता को बनाये रखने के लिए हुआ । फासिज्म' का 
उद्देश्य उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद की स्थापना है, वह राष्ट्र की समानता के 
सिद्धान्त को भी नही मानता । 


कम्युनिज्म द्वारा समथित अधिनायकतन्त्र तो श्रन्तरिमकाल के लिए है, वह तो 
वर्ग-विहीन, राज्य-विहीन समाज की स्थापना के लिए एक पडाव मात्र है। उसका भ्रन्तिम 
उद्देश्य एक शोपण-विहीन समाज की स्थापना है। कम्युनिज्म राज्य को भ्रपने उद्देश्य 
की प्राप्ति का एक साधन मात्र समभता है, वह स्वय साध्य नही। न ही कम्युनिज्म राज्य 
को देवीय गुण सम्पन्न कोई आध्यात्मिक तथा नेतिक ईकाई मानता है । फासिस्ट 
झधिनायकतन्त्र मजदूर वर्ग का भ्रघिनायकतन्त्र नही, न ही मजदूर वर्ग का समर्थक 
है। वह तो पूजीवादी वर्ग का पोषक है। फासिस्ट राज्य को बहुत उच्च स्थान 
देते है, फासिज्म बहुत संकुचित राष्ट्रवाद पर भ्राधारित है । 

कम्युनिज्म वर्गम-संघर्ष के सिद्धान्त मे भले ही यकीन करता हो परन्तु वह न 
तो युद्धवाद का ही समर्थक है भौर न अन्तर्राष्ट्रीय श्रराजकता का। वर्मे-सधर्ष भी 
तभी तक है जब तक कि पूंजीवाद है। पूंजीवाद की समाप्ति के श्रनन्तर वर्ग-संघर्ष 
खत्म हो जाता है, दरअसल तो कम्युनिज्म का मकसद स्थायी शान्ति की स्थापना है। 
फासिज्म युद्धों को अनिवार्य मानता है । 

कम्युनिज्म धर्म तथा ईएवर मे विद्वास नहीं करता । वह समभता है धर्म के 
शझाघार पर तथा ईइवर के नाम से गरीब जनता का शोपण किया जाता है। धर्म जन- 
सावारण मे अ्ज्ञान और उसके फलस्वस्प विवशता की भावना को भर देता है। वह 
घर्म को राज्य मे विशेष स्थान नही देता, वह उसका उन्मूलन चाहता है। परन्तु 
फासिज्म धर्म तथा राजनीति का मेल करता है। कम्यूनिज्म वास्तविक प्रजातन्त्र 
तथा वास्तविक स्वतन्त्रता का समर्थक है। वह मानव-मात्र की वरावरी भे यकीन 
करता हुआ, सभी को आर्थिक स्वतन्त्रता की गारण्टी देना चाहता है। वह भ्रसली 
प्रजातन्‍्त्र का विरोधी नही यद्यपि वह पूजीवादी प्रजातन्त्र व्यवस्था को स्वीकार नही 
करता । १६३५ के अनन्तर स्टालिन विधान के श्रधीन सोवियत रूस में एक प्रजातन्त 
शासन-प्रणाली की स्थापना की गई थी । 

कम्युनिज्म मानवीय मूल्यों का त्याग नही करता, वह राज्य को मानवता से 
उच्च नहीं समझता वह मानवता को सर्वश्रेष्ठ तथा सर्वोच्च सममझता है। राज्य तो 
एक साथन-मात्र है। फासिज्म मानवता में यकीन ही नहीं करता, वह राष्ट्रीय हितो 
के लिए मानवता तथा उनसे सम्बन्धित सभी मूल्यों की बलि दे देता है । 


भ्रूध० राजनीति-आास्त्र के मूल सिद्धान्त 


१८२- श्रालोचना 

फासिज्म का जन्म निराशा की परिस्थितियों मे हुआ, उसका मकसद बदला लेने 
की सावना था । जर्मनी तथा इटली में उसने भले ही पर्याप्त श्रौद्योगिक तथा श्राथिक 
उन्तति को प्राप्त किया हो, परन्तु उसका श्राघार स्वस्थ तथा सघल भावनाएँ नही थी। 
उसके दर्शन में आत्म-विरोध है, उसमे गहराई का श्रभाव है भौर श्रस्पष्टता है । यही 
नहीं फासिज्म उन सभी मानवीय मूल्यों को स्वीकार करने से इन्कार करता है। 
जिनकी प्राप्ति के लिए श्राज तक मानव-समाज लडता चला झाया है। वह प्रजा- 
तस्त्र का झन्रु है, स्वतन्त्रता पर यकीन नही करता, व्यवित को कोई महत्त्व नही देता, 
उसे केवल साधन-मान्न मानता है, युद्ध को मानवीय जीवन का लाजमी भाग मानता 
है, शान्ति को कायरों का स्वप्न समझता है, मानवीब एकता को गप्पन्मात्र और 
भन्तर्राष्ट्रीयता को वकवास-मौन्र | द्वितीय युद्ध के भले ही अन्य कारण भी हों, परन्तु 
उनका सर्वप्रमुख कारण फासिज्म था। फिर युद्ध के दौरान में फासिस्टो ने जिस 
बबेरता, निरीहता तथा पशुता का परिचय दिया उसके फलस्वरूप वह मानव-मान्न 
का झन्ु ही वन गया। युद्ध में फासिज्म की हार हुई, परन्तु फासिस्ट विचारधारा 
अभी खत्म नही हो पायी । अनेक श्रन्‍्य प्रजातन्त्रवादी देशो मे भी श्रसहिष्णुता द्रत्यादि 
फासिस्ट प्रवृत्तियो का जन्म हो रहा है। मानवीय कल्याण के लिए इन प्रवृत्तियो का 
त्याग आ्रावदथक है । 

27 कासिज्म अधितायकतन्त्र का समर्थक है और प्रजातन्त्र का विरोधी है । प्रजा- 
लनन्‍्त्र के विरोध में पेश की गई फासिज्म की सभी दलीलें निराघार हैं। एकतन्त्रवाद 
के दोषो पर हम पीछे विचार कर चूके हैं भौर देख चुके हैं कि स्वशासन प्रणाली 
(8० 50५ ) के सामने अन्य कोई भी शासन-व्यवस्था नही टिक सकती । श्रधिनायक- 
तन्त्र व्यर्थ मे निरकुशता तथा झातक का प्रसार करता है । फासिज्म की भ्रबुद्धिवादिता 
गलत घोरणाझो पर झाषारित है। कोई भी नेता पूरी तरह से ठीक नही हो सकता, 
श्वुटियाँ स्वाभाविक हैं । इस प्रकार का धामिक कंट्टरपन तर्क के विरुद्ध है। मनृष्य तर्क 
तथा विवेक से भी काम लेता है और शासन-सचालन मे ऐसा होना ही चाहिए, वहाँ 
श्रद्धावाद से काम नहीं चलता । राज्य, समाज तथा राष्ट्र का एकीकरण सर्वेधा गलत 
है । हम पीछे ही यह देख चुके हैं कि यह तीनो श्लग-झलग हैं। राज्य तो समाज का 
एक भाग-मात्र है। राज्य भनुष्य के सम्पूर्ण जीवन को अपने श्रधीन नही कर सकता । 
ऐसे एकीकरण का भर्थ समग्रतावादी राज्य (प०छध्रांध्राका। 8/86) की स्थापना 
होगा, जिसमे श्रालोचना तथा मतभेद को राजद्रोह समझा जायेया । राज्य मनुष्य के 
सामाजिक जीवन की सर्वोच्च तथा सर्वश्रेष्ठ श्रभिव्यक्ति नही है। फासिज्म का जातीय 

न्वता का सिद्धान्त भी सारहीन है, श्राज की कोई भी जाति अपने भ्रापको विशुद्ध 
हीं कह सकती । जातीय उच्चता की बात करना पागलपन है । सभी जातियों मे 
पपक रूप में रक्त-मिश्रण हो चुका है । 

फासिज्म शक्ति का उपासक है, वह राज्य के बाह्य तथा आन्तरिक दोनों ही 
श्रो में पशु-शव्ति के प्रयोग का समर्थक है। शदित का प्रमोग राज्य में लाजमी है, 


आलोचना प्रघर 


इससे इन्कार नहीं किया जा सकता, परन्तु केवल मात्र शवित को ही राज्य का 
आधार मानता सर्वथा गलत है। शक्ति की उपासना का श्रथ्थ है ह्यारीरिक या 
पादविक शक्ति की पूजा। राज्य का आघार सहमति भी है, उसका एक नैतिक रूप 
भी है जो पशु-शक्ति पर झाधारित नही। शक्ति-सचय का परिणाम यह होता है कि 
नागरिक सरकार के हाथ में कठपुतली-मात्र बन जाते हैं, उतका अ्रपता कोई 
व्यक्तित्व नही रहता । नागरिको का स्वाभाविक विकांस रुक जाता है | 

भ्रन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र मे शक्ति का प्रयोग युद्धों का जनक है, युद्ध मानवता के 
लिए श्ननिवार्य नही, उन्ही द्वारा राष्ट्र का विकास नहीं होता । श्राज के युग मे युद्ध 
इतने सहारक बन चुके है कि उन्हे मानवीय विकास का का रण मानना पागलपन के 
अतिरिक्त कुछ नही । जब राष्ट्रीय क्षेत्र मे पारस्परिक सहयोग की झावश्यकता है 
तो अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उसका ऐसा हो सकना क्यों सम्भव नही ? 

फासिज्म' साहित्य, कला तथा सस्कृति पर भी नियन्त्रण करता है भर उन्हें 
राज्य के हाथ मे केवल प्रचार का साधन-मात्र बना देता है। उसका मकसद मानवता 
की स्वस्थ श्रभिव्यक्ति तथा मनुष्य-चरित्र का विकांस नहीं रह जाता बल्कि एक 
विशेष प्रकार के राजनीतिक उद्देश्य का प्रचार हो जाता है । ऐसी श्रवस्था में साहित्य, 
कला तथा संस्कृति सर्वथा शक्ति-विहीत तथा निर्घन हो जाते हैं । 

फासिज्म एक प्रकार का प्रतिक्रियावादी सिद्धान्त है, वह उन सभी प्रगति- 
शील विचारो का विरोधी है जिवका जन्म १७वीं तथा २०वीं सदी में हुआ । वह 
पूंजीवाद का उग्रतम तथा निकृष्टतम रूप है, वह पूजीवाद को सांम्राज्यवाद के रूप 
में बदल देना चाहता है। साम्राज्यवाद द्वारा अविकसित तथा श्रौद्योगिक हृष्ठि से 
पिछड़े हुए राज्यो पर, उनके श्राथिक शोषण के लिए, नियन्त्रण स्थापित करने के 
प्रयत्न किए जाते है । इस सवका परिणाम युद्ध, शोपण तथा उपनिवेशवाद की 
स्थापना होगा । 

फासिज्म मे राज्य-शक्ति का केन्द्रीकरण हो जाता है। स्वशासव का भ्रभाव 
रहता है, परन्तु पीछे हम देख चुके है कि राज्यशक्ति का केन्द्रीकरण सदा ही स्वस्थ 
राजनीतिक सस्थाओ के विकास के लिए घातक होता हैं। आज के युग की वडी 
झावश्यकता राज्य-शक्तियों का विकेन्रीकरण तथा स्वशासन-व्यवस्था का विकास है। 
उसी द्वारा जन-सामान्य की रचनात्मक शक्तियों का विकास होता है । 

इस प्रकार फासिज्म मानवीय हितो के लिए घातक तथा सामाजिक जीवन 
का विरोधी होने के कारण त्याज्य है । 
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रांज्य के कार्यक्षेत्र सम्बन्धी सिद्धान्त (४) 


गाधीवाद ((0970॥798॥) 


१८३. राजनीति तथा गांधी जी 


भारतीय राजनीति मे महात्मा गाधी का विशेष महत्त्व रहा है। उन्होंने 
न केवल भारत के राष्ट्रीय श्रान्दोलन का नेतृत्व किया और उसे स्वतन्त्र कराया बल्कि 
भारत के भविष्य के राजनीतिक सगठन के विषय में भी अभ्रपने विचार प्रगट किए । 
जन-साधारण महात्मा गाधी को एक राजनीतिक नेता या महान्‌ राष्ट्रनायक के रूप 
में ही जानता है, वह उनके राजनीतिक विचारो से परिचित नही । महात्मा ग्राधी 
के राज्य तथा समाज के सगठन सम्बन्धी इन्ही विचारों को 'गाघीवाद' का नाम दिया 
जाता है। परन्तु गाधी जी के राजनीतिक विचार उनके व्यावहारिक राजनीतिक 
जीवन का ही फल हैं। व्यावहारिक राजनीतिक जीवन भी उन्होंने एक श्रावश्यक 
चुराई के रूप मे ही स्वीकार किया था। वह मुख्य रुप से श्रध्यात्म तथा धर्म-प्रधान 
जीवन को पसन्द्र करते थे, परन्तु उनका यह विश्वास था कि राजनीतिक ग्रुलामी 
की हालत में आध्यात्मिक उन्नति की श्राशा व्यर्थ है। उनके विचारों के अ्रनुसार 
व्यक्ति के चारित्रिक विकास के लिए राजनीतिक स्वाघीनता की उपस्थिति जरूरी है । 
व्यावहारिक राजनीतिक जीवन को स्वीकार कर उन्होंने उसमे श्रनेक सुधार करने के 
प्रयत्न किए और राज्य के संगठन तया कत्तंव्य के विषय में अपने विचारों को प्रकट 
किया । उन्होंने अरस्तू, मेकियावली या हाव्स की तरह किन्‍्ही विज्लेप प्रकार के 
राजनीतिक सिद्धान्तो की रचना का प्रयत्न नही किया था, न ही ऐसा करना उनका 
सकसद था । 

महात्मा गाथी के विचारों को किसी वार्दा का नाम देना भी गलत है। 
वाद' के श्रन्तर्गत बेबी विचारधारा मे कठोरता (रा््रातए) तथा अप्रगतिशीलता 
आ जाती हे, उसमे प्रवाह नही रह पाता । परन्तु महात्मा गाघी ने ऐसी किसी भी 
विचारधारा का विकास नहीं किया जिसमे कि परिवर्तनशीलता का श्रभाव हो या 
जिसमें कठोरता या श्रग्गरगतिशीलता का समावेश हो सके । वह स्वयं अपने विचारों को 
किसी भी वाद विशेष के अन्तर्गत बाँघे जाने के विरुद्ध थे। गाघी जी का सम्पूर्ण 
जीवन प्रयोग्शीलता (9फ्रल्यगराधा&#छण0) तथा सत्य की खोज में बीता। 
सत्य का कोई भी सच्चा उपासक कमी भी अ्रपने विचारों को अ्रपरिवर्ततनगील तथा 
कठोर नही वना सकता। वह सदा ही सीखने की कोक्षिश करता है, हमेशा जिज्ञास्‌ 
ही-रहता हैं । भद्दात्मा गाघी ने भी अपने विचारों के लिए कभी पूर्णता का दावा 
नही किया, न ही गाधीजी ने अपने विचारों को सर्वेवा मौलिक ही कहा। महात्मा 


पड राजनीति-शास्त्र के मूल सिद्धान्त 


बुद्ध की तरह महात्मा गाघी भी समन्वयवादी थे, उन्होने भारत की विभिन्‍न परम्पृथओं 
तथा विचारधाराओ्ो में ही नहीं वल्कि पूर्वी तथा परिचमी विचारों के समच्चय 
($970685) का भी प्रयत्न किया | उनके जीवन की सफलता का बडा रहस्य उनकी 
यह समन्वयवादी अ्रवृत्ति ही है। भारतीय जन-जीवन मे सफलता-प्राप्ति का इसे मूल मन्त्र 
ही कहा जा सकता है | यही कारण है कि हम गाघी जी के विचारों को 'वाद' न कह 
जीवन के प्रति एक प्रकार का दृष्टिकोण ' कह सम्ते हैं। परन्तु गाघी जी के भक्त 
तथा अनुयायी इस स्थिति से सन्तुष्ट नही, वे उसे 'बाद' का रूप देना चाहते हैं । श्राज 
का गाधीवाद' महात्मा जी के इन्ही श्रद्धावान भवतो की रचना है। गाघीवाद' के 
विवेचको में स्वश्री पटुदाभि सीतारमैया, आचाय॑ कृपलानी, काका साहब कालेलकर 
श्ौर मशरूवाला विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । 

ग्राज की भारतीय राजनीति मे महात्मा गाधी के विचारों का व्यावहारिक 
प्रयोग अनेक प्रकार से ही रहा है। श्रन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र मे प० नेहरू की शान्ति-नीति, 
पचशील तथा सह-जीवन (0०-४७४४०००९) के सिद्धान्तो का आधार गाधी जी के 
व्यावहारिक राजनीति के सिद्धान्त ही हैं। विदेशी मामलों में भारत साम्यवाद तथा 
प्रजातन्त्र दोनो के प्रति उदारता का दृष्टिकोश रखता है, वह दोनो के समन्वय तथा 
मेल-जोल के पक्ष मे है । 

इंघर हमारे सामाजिक तथा श्राथिक जीवन मे परिवतंन लाने के लिए आचार 
विनोवा भावे तथा श्री जयग्रकाश नारायण जिन श्रहिंसात्मक साधनों का' प्रयोग कर रहे 
हैं, वे भी महात्मा गाधी की ही देन हैं। गाधी जी सामाजिक त्तथा श्राथिक' अन्याय 
के विरोधी थे, परन्तु वह इन सभी का विरोध अहिसात्मक साधनों (ए०४-श०णला 
767005) द्वारा ही करना उचित समभते थे । बडी-से-बदडी सामाजिक क्रान्ति के 
लिए भी उन्होंने 'हृदय-परिवर्तन' ((आध्ा.्ट७ ० ॥रद्धा।) के साधन को श्रपनाने 
के लिए ही कहा, भ्रनेतिक साधनों को नहीं। भू-दान का श्रानदोलन भेतिक अधिक 
और आाथिक कम है । 


१८४ महात्मा गाधी के विचारो का श्राधार 


जेसा कि हम पीछे ही कह आये हैं कि गाधी जी समन्वयवादी है, उन्होने 

परस्पर विरोधी विचारों तथा परम्पराओ्रो मे मेल स्थापित करने कौ प्रयत्न कियां । 

उनके जीवन मे श्रष्यात्म, चेतिकता तथा घामिकता की प्रधानता है। इस प्रकार के 

उनके विचारो के निर्माण में भारतीय तथा पाइचात्य विचारधाराशो का विशेष हाथ 

रहा है। गीता से गाघी जी ने कर्मयोग का पाठ पढा, गीता से हीं गाँधी जी ने 

आत्म-सयम तथा निष्काम-कर्म के महत्व को समका। गाघी जी नें स्पैंय स्वीकार 

किया है कि उनके जीवन के निर्माण मे गीता का महत््वपूर्णा हाथ रहा हैं । गीता में 
भोग तथा त्याग, तप तथा कर्म के समन्वय का उपदेश दिया गया है। * 

घरेलू वातावरण से जिस घामिकता को उन्होने सीखा था उपतमे जैन-घर्म हरि 

' भस्तुत और वंप्णववाद द्वारा समाथत अहिंसा का प्रमुख स्थान था। परन्तु गाधी जी 


महात्मा गांधी के राजनीतिक विचार श्षश्‌ 


की अ्रहिसा जैन-धर्म की निष्क्रिय अहिसा नही, न ही उसमे जैनियो का अतिवाद था। 
उसका शभ्राधार तक और विवेक है, साथ ही उसमे गीता के कर्मंयोग का समन्वय किया 
गया है। गाघी जी से पूर्व भी भहिसा का समर्थन अ्रमेक प्रकार से किया गया था । 
पातजलि के 'योग-दर्शन' में तथा जैन-धर्म के श्रतिरिकत बुद्ध-धर्म मे भी अहिला का 
प्रमुख स्थान है । परन्तु इन सभी मे “अहिसा” को एक वेयक्तिक गुण के रूप में ही 
अपनाया गया था। गाघी जी ने ही उसे सामाजिक रूप दिया । उनका कथन था कि 
प्रत्येक संगाज तथा देश को सत्य तथा भ्रहिसा के सनातन नियमो को व्यावहारिक रूप 
में अपनाना चाहिए । 

विदेशी महापुरुषो मे जॉन रस्किन (उ0॥7 पाता ), अमेरिकन अराजकता- 
वादी फक्कड दाशं निक डेविड थोरो (70896 क्ण८27) तथा रूस के विचारक 
तथा साहित्यकार ठाल्सटाय' (7090०५) ने भी महात्मा गाधी को विश्लेष प्रभावित 
किया । टाल्सटाय एक घामिक प्रवृत्ति का विचारक था, वह राज्य' का विरोधी तथा 
अहिंसा का कट्टर समर्थक था। महात्मा गाधी के सत्याग्रह सम्बन्धी विचारों का 
टाल्पटाय' ने भी समर्थन किया । 


१८५ महात्सा गांधी के राजनीतिक विचार 


गाधी जी के राजनीतिक विचारों की एक वडी विश्वेपत्ा उनकी नीतिमत्ता 
है। गाघी जी के उद्देश्य श्राध्यात्मिक तथा नैतिक थे। उन्होंने राजनीति मे और 
श्राचार-झास्त्र मे विशेष अन्तर नही माना, न ही वह श्रध्यात्म श्रौर धर्म को ही 
राजनीति से पृथक्‌ समभते थे । उन्होने धर्म तथा राजनीति में श्रात्मा तथा शरीर के- 
से सम्बन्धी की उपस्थिति को स्वीकार किया है। श्रत सामाजिक तथा राजनीतिक 
उद्देश्यों की प्राप्ति धामिक तथा नेतिक मन्तव्यों के श्रनतुतार होनी चाहिए । परल्तु 
गाघी जी के धर्म ठथा श्रध्यात्म की परिभाषा वहुत विस्तृत हैं। वह सभी धर्मों के उच्च 
तथा, श्रेष्ठ सिद्धान्तों से मिलकर बनी है। उसमे अन्धविश्वास, कट्टस्ता तथा सकुचितत्ता 
का श्रभाव है । उनका धर्म विश्व-वर्म है। उसका सभी अनुसरण तथा पालन कर 
सकते है । उसका भ्राधार सत्य, श्रहिसा तथा मानवता-प्रेस हैं । 

- गाधी जी के श्रध्यात्मवाद के वैयक्तिक तथा सामाजिक दोनों ही पहलू है + 
उसमे प्लेटो के न्याय भाव ((ण०८०/०ा ०ा उ0970०) तथा प्राचीन हिन्दू-समाज 
का धर्म-भाव, दोनो का समान रूप से समावेश हो जाता है । उसमे व्यवित के नैतिक 
तथा श्माजिक दोनो प्रकार के कत्तंव्य दामिल है । यही कारण है कि गावी जी के 
राजनीतिक मिशन का उद्देश्य सम्पूर्ण सामाजिक जीवन का नेतिक तथा भ्राध्यात्मिक 
सुधार है। राजनीतिक जीवन का ऐसा उद्देश्य निश्चय ही महान्‌ तथा अभूतपूर्व है । 

, -,. राज्य का स्वरूप तथा कत्तव्य--गाघी जी का मिशन भारत की स्वतस्वता 
था, अविष्य के समाज-संगठन के प्रति उन्होंने विरले ही भपने विचार प्रकट किए । 
राज्य फी प्रकृति विषयक अपने विचारों मे उन्होने रूस के अराजक्तावादी विचारंक 
टाल्मटाय का झनुसरण किया । टाल्सटाय की' तरह ही उन्होंने राज्य-मस्था 
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का विरोध किया । गाघी जी के मतानुसार राज्य के कार्यो में नैतिकता का अभाव 
होता है। एक नैतिक कायें वही है, जो स्वाभाविक हो तथा जिसे स्वतन्त्रतायुवंक 
किया जाए। वह कार्य, जिसे व्यक्ति किसी भी दवाव में विवश्ञतापूर्वक करता है, 
नेतिक नही कहला सकता । राज्य व्यक्ति को कुछ कार्य करने के लिए विवश करता 
है, श्रत वह नैतिकता को प्रोत्साहित नहीं करता वल्कि उसे खत्म करता है । 

इस तरह राज्य किसी भी रूप मे वाछनीय नही, क्योंकि उसका आधार हिंसा 
तथा बल-प्रयोग है । यहाँ गाधी जी के विचार श्रराजकतावादियो से बहुत मिलते 
हैं। भ्रहिसा तथा बल-प्रयोग के श्राधार पर कायम होने के कारण राज्य श्रन्याय 
तथा शोपरा करने वाली सस्था है। वर्तमान सम्यता का सम्पुर्ण ढाँचा राज्य के 
आधार पर खडा है, इसी कारण वह बदल दिया जाना चाहिए | गाघी जी राज्य के 
विषय मे श्रपने विचार प्रकट करते हुए कहते हैं कि “राज्य हिंसा के मूर्त तथा सगठित 
रूप का प्रतिनिधित्व करता है। भनुष्य मे श्ात्मा होती है, परन्तु राज्य एक ऐसी 
मशीन फी तरह है जिसमें श्रात्मा फा निवास नहीं । राज्य फो हिसा से श्ललग नहीं 
किया जा सकता, क्योंकि उसका प्राधार ही हिंसा है | आजकल सर्वत्र राज्य के 
कत्तेव्य बढ रहे हैं, भौर इन कत्तंव्यो को पूरा करने के लिए राज्य को झधिक से अधिक 
शक्तिशाली बनाया जा रहा है। गाधी जी राज्य के शक्तिशाली रूप के कडे विरोधी ये। 

श्रराजकतावादियो की तरह गाधी जी एक राज्यविहीन तथा वर्गेविहीत 
((॥७६$८०४५) समाज के सगठन के पक्ष मे थे। ऐसे श्रादर्श राज्य के चित्र का 
आ्राभास उन्होंने थोडा-बहुत इधर-उघर अ्रवश्य दिया है । इम झादर्श समाज के सग्रठन 
का झाघार ऐच्छिक समुदाय है । प्रत्येक मनुष्य स्वतन्त्रतापू्वक अपने श्रापको विभिन्‍न 
समुदायों मे सगठित करेगा। प्रत्येक व्यक्ति को स्वश्वासन का अधिकार होगा। 
गाघी जी मनृष्य-स्वभाव की उच्चता तथा उदारता मे यकीन करते थे। उनका 
विद्वास था कि प्रत्येक मनुष्य सभी झ्ावर्यक मानवीय गुणो से युक्त होता है, स्वभाव 
से वह अहिसा-प्रेमी तथा परोपकारी होता है । अगर ठीक-ठीक परिस्थितियों मे 
वह रहे तो उसके चरित्र मे कोई खराबी नहीं आ सकती । राज्य-शवित द्वारा मनुष्यो 
को सत्यपथ का श्रनुगामी नहीं बचाया जा सकता। गाघी जी का विश्वास था कि 
शअराजक समाज मे प्रत्येक व्यक्ति पारस्परिक सहयोग द्वारा सामाजिक जीवन को 
पूर्ण बनाने का प्रयत्न करेगा । इस आदर्श समाज मे सामाजिक सहयोग प्रत्येक व्यक्ति 
का पुनीत कर्तव्य समझा जाएगा । 

गाघी जी का आदर्श समाज अहिंसा पर शाघारित ग्राम-समाज हैं। इस ग्राम- 
समाज के संगठन का झ्रााधार शारीरिक शक्ति तथा बल-प्रयोग नही होगा। सेना, पुलिस 
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तथा न्यायालय इत्यादि मौजूदा राज्य के भहत्त्वपूर्णो भग, इस समाज में नही होगे । 
बडे-बडे कल-कारखातो का श्रभाव होगा । ग्रामीण-समाज आत्म-निर्भर होया, उसमे 
छोटे-मोटे घरेलू उद्योग-धन्धे तो श्रवश्य' होगे; परन्तु बडे-बडे कल-कारखाने दासता के 
जनक होते हैं। गाघी जी आथिक तथा राजनीतिक सत्ता के पूर्ण विकेन्द्रीकरण 
के पक्ष में थे। तभी सच्चे अर्थों मे मनृष्य राजनीतिक तथा आर्थिक हृष्टि से स्वतन्त 
हो सकेगा । 

परन्तु गाधी जी भ्पने विचारों तथा आद्शों मे पर्याप्त व्यावहारिक थे। 
उन्होंने यह श्रनुभव किया कि एक पूर्ण हिसात्मक समाज का सग्रठन अ्रसम्भवन्सा है । 
वह स्वीकार करते हैं कि “कोई भी सरकार पूर्ण रूप से अहिसात्मक बनने में सफल 
नहीं हो सकती, क्योंकि उसका श्राधार सस्पुर्ण जन-समाज होता है, श्राज ऐसे स्वर्ण- 
युग की कल्पना मैं नहीं कर सकता । परन्तु में एक ऐसे राज्य की कल्पना अवद्य 
करता हूँ जो मुझ्य रूप से अहिसात्मक हो ॥/7 

राज्य के कत्तंउ्य--इस प्रकार स्पष्ट है कि गाधी जी व्यक्तिवादियों की तरह 
राज्य को एक श्रावश्यक बुराई के रूप मे ही स्वीकार करते हैं। गाधी जी की दृष्टि 
में राज्य की कोई नैतिक उपयोगिता नहीं । यही कारण है कि गाघी जी राज्य को 
थोडे-से-थोडे कार्य सौंपने के पक्ष मे हैं। गाघी जी का कथन है कि “स्वश्ञासन का 
भ्र्थ सरकार-- विदेशी या राष्ट्रीय दोनो- के नियन्त्रण से श्रधिक-से-प्रघिक सुक्ति 
है । वह स्वशासन-व्यवस्था अत्यन्त शोचनीय होगी जिसमें कि लोग श्रपने वेयक्तिक 
जीवन के प्रत्येक पहलू पर सरकारी नियन्त्रण फो झाशा रखें।” अधिकाश राजनीतिक 
कत्तेव्यो का पालव ऐच्छिक समुदायों (85४0०७॥0॥$) हारा होना चाहिए। गाघी 
जी यह स्वीकार करते हैं कि'अनेक कार्यों की प्रकृति'ही ऐसी होती है कि जिनका 
पालन राज्य द्वारा ही सम्भव होता है, परन्तु ऐसे कार्यो की सख्या को घटावा चाहिए। 
राजनीतिक शक्ति का श्रत्यधिक मग्रह हमारी वैयक्तिक स्वतन्त्रता के लिए घातक 
है । वास्तविक लोकतन्त्र के विकास की सम्भावना तमी है जबकि राज्य हमारे कार्यों 
में कम-से-कम हस्तक्षेप करे। 

राज्य का मुख्य कर्त्तव्य शासन-व्यवस्था को बनाए रखना है। उनका विचार 
है कि जव राज्य-सस्था भ्रहिसा तथा सत्य पर भ्रावारित होगी तो अ्रपराघो की संख्या 
अपने-आप कम हो जाएगी । हाँ, हिसात्मक प्रवृत्तियों वाले लोगो के लिए समुचित 
दण्ड-व्यवस्था होनी चाहिए । 

महात्मा गांधी वर्तमान न्याय-व्यवस्था और जघासन-व्यवस्था के विरोधी थे । 
उनका विचार था कि मौजूदा कानून-व्यवस्था बहुत जटिल है, उसे जन-साधारण 
समझ ही नही पाता । उस द्वारा वकील लोग ही पैसा कमा सकते हैं। कानूनों फो 
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सुगम तथा सरल बनाना चाहिए। अ्दालतो को खत्म कर पच-न्याय-व्यवस्था कायम 
की जानी चाहिए । इससे एक तो खर्च की कमी होगी, दूसरे, लोगो में आत्म-विश्वास 
तथां आ्ात्म-निर्णंय की भावतता बढ़ेगी। पुलिस के भ्रधिकारियों मे केवल उन्हें ही शामिल 
किया जाना चाहिए जो भ्रहिसा मे यकीन करते हो और जो अपने श्रापको जनता का 
सेवक समभते हो । 

महात्मा गाघी मौजूदा प्रतिनिधि व्यवस्था को भी अच्छा नही सम भते, उन्होंने 
अनेक स्थानों पर श्रग्नेजी पालियामेण्ट व्यवस्था की कडी झालोचना की है। वह 
प्रजातत्त व्यवस्था के समर्थक हैं, परन्तु वोट का श्रधिकार केवल उन्ही लोगो को देने के 
हक मे हैं जो मेहनत द्वारा अपनी रोटी कमाते हैं। गाघी जी का मत है कि चूनाव के 
लिए उस्मीदवार बनने का श्रधिकार भी उन्ही लोगो को होना चाहिए जो सच्चे भ्र्थो 
मे निस्वार्थी तथा जनसेवक हो । 

श्राथिक व्यवस्था--महात्मा गाधी मौजूदा अर्थ-व्यवस्था के भी विरोधी हैं। 
उन्होने मौजूदा समाज मे पाये जाने वाली श्राथिक श्रसमानता की कडी श्रालोचना की 
है । उनका 'कथन है कि एक प्रहिसात्मक समाज का निर्माण तव तक असम्भव है जब तक 
कि गरीब तथा प्रमीर मे भारी आिक श्रन्तर मौजूद रहता है। मौजूदा श्र्थ-व्यवस्था 
का बडा दोष पूंजी का केन्द्रीकरण तथा कल-कारखानो की स्थापना है । उनके 
विचारानुसार मशीन पर आधारित श्रथं-व्यवस्था मनुष्य को निकम्मा बना देती है, 
समाज में आर्थिक भेद-भाव को उत्पन्न करती है भ्रौर मजदूरों की स्वतन्त्रता का 
अपहरण करती है । 

महात्मा गाघी भ्रात्मनिर्भर ग्रामीण-समाज के सगठन के हक मे हैं। उनका 
कथन है कि देश के विस्तृत औद्योगीकरण ([.,878० ४०8॥७ ॥00४धक्‍क्का5४07) 
के स्थान पर छोटे-छोटे उद्योग-घन्धो, विशेष रूप से घरेलू उद्योगों (008९९ 
00४४१८४) के विकास को प्रोत्साहित करना चाहिए । प्रत्येक गाँव को 
भोजन, वस्त्र तथा रहने के मकानो के मामले में श्रात्मनिर्भर होना चाहिए। घरेलू 
उद्योग-धन्धो के विकास के फलस्वरूप वेकारी की सम्भावना खत्म हो जाएगी, साथ 
ही पूंजी का केन्द्रीकरएा भी नही होगा । मौजुदा समाज की इन दो बडी कमियो को 
इर्स'ढग से दूर किया जा सकता है। उत्पादन की वृद्धि के लिए गाघी जी बिजली 
इत्यादि मौजूदा आविष्कारो के प्रयोग के विरोधी नही थे, न ही उन्होने सावंजनिक 
प्रयोग मे भ्राने वाली श्रावश्यक वस्तुप्रो के निर्माण के लिए कल-कारखानो के इस्तेमाल 
का ही विरोध किया है। 

“' ” गाँवी जी ने मौजूदा अर्थ व्यवस्था के अ्रन्तगंत पाये जाने वाले आञथिक भेद- 
भाव की दूरी के लिए 'ट्रस्टीशिप' (प४०७/९८४७॥७) की व्यवस्था तथा हृदय-परिवत्तेन' 
के साधन को अपनाने का समर्थव किया है। गाधी जी वैयक्तिक सम्पत्ति व्यवस्था 
को स्वीकार नही करते, परन्तु मौजूदा व्यवस्था के हिसात्मक साघुनों द्वारा परिवर्तन 
केशमी बिरोघधी'हैं।॥ गाघी जी का कथन है कि जमींदारो तथा कारखानेदासे को 
अपने आपको अ्रपनी सम्पत्ति का स्वामी नही समझना चाहिए , सम्पत्ति तो भगवान 
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की है, सम्पत्तिशाली लोग तो उस सम्पत्ति के केवल सरक्षक या टूस्टी हैं, और उन्हें 
उसका प्रयोग अपनी स्वाथं-सिद्धि के लिए नही, बल्कि जन-साधारख के कब्याण के 
लिए करना चांहिए। इस प्रकार की भावना का विकास हृदय-परिवर्तंन द्वारा हो 
सम्भव है, जोर-जवर्दस्ती से नही । श्रगर मनुष्य के हृदय मे परिवर्तन न हो और 
सम्पत्ति का जर्ददस्ती राष्ट्रीयकरण हो जाए तो भी समाज मे न्याय तथा शान्तिपूर्ां 
स्थिति को उत्पन्त नही किया जा सकता | परन्तु जमीदार तथा पू'जीपति की प्रवृत्ति 
को बदलने के लिए गाघी जी ने नैतिक बल के प्रयोग का विरोध नही किया। शोपण 
की समाप्ति के लिए जन-साधारण असहयोग (]र०-00-0:क्षा०ा) के 
साधन का प्रयोग कर सकते हैं । 

,गाघी जी का विश्वास है कि 'टूस्टीशिप' की व्यवस्था द्वारा मौजूदा पूँजी- 
वादी समाज को एक ऐसे समाज में बदला जा सकता है, जहाँ श्राथिक स्वतन्त्रता 
तथा समानता हो और जहाँ मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोपरणा का सर्वथा श्रभाव हो । 
टरस्टीशिप' का साधन शान्तिपूर्णा व सुधारवादी है। यह वैयक्तिक सम्पत्ति के 
अ्रधिकार को उसी रूप मे मान्यता प्रदान करता है जहाँ तक कि वह समाज के हित में 
है। उत्पादन के प्रकार तथा मात्रा का निर्णशयः समाज स्वय करेगा, और कोई भी 
व्यक्ति सम्पत्ति का प्रयोग भ्रपने ही हित के लिए नहीं कर सकेगा । 'ट्रस्टीशिप” की 
व्यवस्था के श्रन्त्गंत समाज स्वय सम्पत्ति के सरक्षकों तथा मजदूरो श्रौर किसानों की 
आमदनी निश्चित करेगा। जैसा कि हम पीछे देख चुके हैं गाधी जी विकेन्द्रीकृत 
(70८८७779॥560) श्रर्थ-व्यवस्था को ही आदर्श श्रर्थ-व्यवस्था मानते हैं, उद्योग- 
धन्धो के राज्य द्वारा या पंजीपतियो द्वारा नियन्त्रण मे वह कोई विशेष अन्तर नहीं 
मानते । 


१८६० सामाजिक परिवर्तन के साधन 


गाधी जी ने सामाजिक तथा राजनीतिक उद्देश्यो की प्राप्ति के लिए उपयुक्त 
साधनों की महत्ता पर विशेष विस्तार से विचार किया है । हम पीछे देख चुके हैं कि 
गाघी जी सुख्य रूप से आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यवित थे, इसी कारण उन्होने जीवन 
मे नैतिक मूल्यों को विशेष महत्त्व प्रदान किया है। उन्होंने साध्य (790) तथा 
साधन (१(८४॥५) मे मतभेद नही किया। नैतिक उद्देश्यों की प्राप्ति अनैतिक साधनों 
द्वारा सम्भव नही । जैसा वोगोगे वैसा ही काटोग्रे'। भारतीय स्वतन्त्रता-सग्राम के 
दौरान मे भी उन्होने अनेतिक तथा हिसात्मक साधनों के श्रपनाने का तीज्र विरोध 
किया श्रौर साधनो की पवित्रता पर विशेष जोर दिया। भ्रच्छे उद्देश्यो यो हासिल 
करने के लिए श्रच्छे साधनों को श्रपताना लाजमी है । यही कारण है कि उन्होंने स॒च्य 
तथा अहिंसा के आधार पर सत्याग्रह के दर्शत का विकास किया । सत्य तथा गअ्रहिसा 
का घनिष्ठ सम्बन्ध है, दोनो एक दूसरे पर ब्राश्चित हैं । जहाँ श्रहिता है, वहीं सत्य 
भी है। जो कुछ सत्य है उसकी प्राप्ति के लिए आग्रहपूर्वक अ्रहिसात्मक साधनों 
द्वारा प्रयत्त करना ही 'तत्याग्रह' है। महात्मा जी के विचार के श्नुसार सत्याग्रही 
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की अ्रहिसा कायर या डरपोक की अ्रहिसा नही | एक वीर पुछ्ठप युद्ध मे विना प्राण - 
भय से. लडता है । सत्याग्रही भी प्राणों का भय गँवाकर अपने उहेष्य के लिए लडता 
है, वह केवल दूसरे के प्राण लेने की बजाए श्रपने प्राणो की श्राहुति देने के लिए त्तयार 
रहता है। सत्याग्रही श्रन्याय, श्रसत्य, शोपण तथा दुराचार का विरोधी है, भ्रौर 
उनको दूर करने के लिए बडे-से-बडे कष्ट सहने के लिए रादा तैयार रहता है। इस 
प्रकार गाधी जी की भ्रहिसा को श्रपनाने के लिए विशाल हृदय तथा साहस की 
आवश्यकता है। सत्याग्रही के लिए मन तथा कर्म से श्रहिसक होना लाजमी है। 
ऐसा कर गाघधी जी ने सत्याग्रह का एक उच्च नंतिक श्राधार दे दिया है । 

सत्याग्रह के विभिन्‍न स्वरूप--सत्याग्रह के साधन का वेयक्तिक तथा 
सामूहिक ₹प से भ्रनेक प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है, इनमे से निम्नलिखित 
प्रमुख हैं--- 

१. असहयोग. (]ं४०॥-०० ०9४४॥0॥)--सामाजिक तथा राजनीतिक 
जीवन में श्रसहयोग का विशेष महत्त्व है। गाघी जी का यह विचार सर्वंधा ठीक है 
कि फकिसी भी राष्ट्र या समाज का छोपण तभी सम्भव है जब कि उसी समाज के 
सदस्य पोषक के साथ सहयोग करें | अगर किसी भी शोषक को चाहे वह व्यक्ति हो 
या संरकार--जनता का सहयोग प्राप्त न हो सके तो उसे स्वय जनता के सम्मुख 
घुटने टेकने पढ़ गे । श्रसहयोग का शस्त्र बहुत महत्त्वपूर्ण है श्रौर वह बहुत कारगर 
भी सिद्ध होता है। अ्रसहयोग श्रान्दोलन को शक्तिशाली बनाने के लिए गाघी जी ने 
निम्न साधत्तो के अपनाए जाते का समर्थन किया है-- 

(क) हडताल। 

(ख) सांम्राजिक बहिष्कार--यह साधन उन लोगो के प्रति पभ्रपनाथा जा 
सकता है जो राष्ट्र या समाजद्रोही हो । इस साधन को बहुत सोच-समभकर इस्तेमाल 
में लाना चाहिए। अनेक बार इस सावन द्वारा अनुचित तथा अनंतिक दबाव भी 
डाला जा सकता है। 

(ग) घरना देना (एश०ण८०ाह) । 

२ भद्र श्रवज्ञा आन्दोलन (शा 707500९06706)--इसका अश्र्थे है 
अनंतिक भ्रष्ट तथा भ्रन्यायपूर्णा कानूनो का शान्तिपूर्ण साधनों से भग करना | गाघी 
जी इस साधन को सशस्त्र क़ान्ति से किसी तरह भी कम प्रभावपुरं नही मानते । 
गाधी”जी का कथन है कि इस साधन द्वारा गन्दे-से-गन्दे कानुत को निकम्मा बचाया 
जा सकता है और कठोर-से-कठोर शासन-व्यवस्था को प्रभावहीन किया जा सकता 
है । परन्तु भद्र श्रवज्ञा का यह श्ान्दोलन किसी भी झ्वस्था में अ्रशान्तिपुर्ण तथा 
हिंसात्मक नही होना चाहिए । 

(३) भूल-हडताल तथा हिजरत--ये सत्याग्रह के दो अन्य रूप हैं। भूख-हडताल 
को सत्याग्रह-पद्धति का एटम बम कहा जा सकता है । इसको सामूहिक तथा वेयवितक 
दोनो ही रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, परन्तु गाधी जो इसके वेयक्तिक 

$ प्रयोग के ही पक्ष मे हैं। गाघी जी का कथन है कि अनश्षन ब्रत या भुख-हडताल उसी 
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व्यक्ति को करना चाहिए जो मन, वचन तथा कर्म से श्रहिसक हो, जिसके मन मे अपने 
शत्रु के प्रति भी हेप न हो। श्रनशन ग्त्मशुद्धि तथा सामाजिक छुद्धि, दोनो के लिए 
ही किया जा सकता है । भूख-हडताल के अस्त्र का दुरुपयोग हो सकता है, इसलिए 
गाधी जी ने इसके विचारपूर्वक प्रयोग का ही समर्थन किया है । 

हिजरत का अर्थ है स्वेच्छापूर्वक किसी स्थान विशेष का छोड देना । गाघी जी 
का कथन है कि जब कभी कोई व्यक्ति या व्यक्ति-समुदाय किसी विशेष प्रदेश मे , 
आत्म-सम्मानपूर्ण जीवन व्यतीत नहीं कर सकता या अन्याय तथा श्रत्याचार का 
विरोध नही कर सकता तो उस समय उसे श्रात्म-सम्मान की रक्षा के लिए स्वेच्छा से 
उस स्थान को छोड देना चाहिए । 

: गाधी ली ने मजदूरों को भी अपने हितो की रक्षा के लिए सत्याग्रह के साधन 

के प्रयोग की सलाह दी है । 

सामाजिक तथा राष्ट्रीय क्षेत्र में ही नही बल्कि भ्रन्तर्राप्ट्रीय क्षेत्र मे भी गाधी 
जी ने सत्णग्रह तथा अ्रहिसात्मक साधनों के प्रयोग का सुझाव दिया है। उनका 
विश्वास था कि अगर कोई देश विश्वासपूर्वक अहिसात्मक साधनो का इस्तेमाल करे तो 
उस पर कोई विदेशी झ्राक़मण सम्भव नही हो सकता। साम्नाज्यवादी देशो के श्राक्रमण 
का मुकाबला भी असहयोग इत्यादि सत्याग्रह के भ्रहिसात्मक साधनो द्वारा किया जा सकता 
है । गाधी जी मनुष्य-स्वभाव की श्रच्छाई मे यकीन करते है, उन्तका विश्वास है कि 
कोई भी हमलावर किसी भी भ्रहिसक सेना का व्यर्थ खून नही वहायेगा, उनका हृदय 
अवश्य/पिघल जाएगा । हिंसा तो हिंसा को ही वढाती है। उन्होंने द्वितीय युद्ध के 
दौरान मे चीन को जापान का मृकावला करने के लिए भ्रहिसात्मक साधनों के प्रयोग 
की सलाह दी थी । 


१८७. गांधीवाद तथा साम्यवाद 


साम्यवाद श्राज विश्व की आथिक तथा राजनीतिक बुराइयो को दूर करने का 
प्रमुख साधन माना जाता है । गाधीवाद भी हमारे श्राथिक और राजनीतिक जीवन की 
बराइयो को दूर करने के श्रनेक सुझाव देता है, यहाँ दोनो की तुलना कर लेना श्रसगत 
न होगा । गाघीवाद तथा साम्यवाद दोनो ही समानता के समर्थक हैं, दोनो ही वर्गंगत, 
जातिगत तथा वर्शागत भेदों को खत्म करना चाहते है । गाघीवाद तथा साम्यवाद 
आधथिक समानता के पोषक हैं। गाघीवाद सम्पत्ति को भगवान्‌ की देन मानता है और 
उसका प्रयोग सामाजिक हित मे होना चाहिए--इस वात का प्रवल समर्यन करता है | 
साम्यवाद सम्पत्ति को सामूहिक श्रम का फल मान उसका सामूहिक हित में प्रयोग 
करना उचित समभता है। 

गांधीवाद तथा साम्यवाद दोनो ही 'एक राज्य-विहीन समाज के सगठन के 
समर्थक है । दोनों ही ऐसे समाज मे सम्पूर्ण राजनीतिक जीवन का नियन्नण स्वेच्छा 
से सगठित समुदायों के हाथ सौप देना चाहते हैं, परन्तु दोनों ही मौजूदा हालत में 
राज्य की आवश्यकता स्वीकार करते है । 
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गाधीवाद तथा साम्यवाद दोनो मानवता-प्रेमी है श्र दोनों का उद्देश्य एसी 
परिस्थितियों की रचना करना है जिनमे यह मनुष्य मौतिक तथा श्राध्यात्मिक उन्‍नति 
कर सके, ओर जीवन के सर्वोच्च उद्देव्यों को पा सके। साम्यवाद तथा गाधीवाद 
दोनो के ही भ्रन्तगंत मानवीय श्रम को श्रेष्ठ समझा जाता है । 

धन समानताओं के बावज़ुद भी गाधीवाद तथा साम्यवाद में अनेक श्राधारभूत 
भेद हैं। कम्युनिज्म का श्राधार भौतिकवाद है, उसमे श्रथ॑त्तन्त्र (2८०॥०ए॥ताआ० 
5एपथाए०) तथा यन्त्र-व्यवस्था (॥७णा॥००४५) को अत्त्यधिक महत्त्व दिया 
गया है। इसके विपरीत गाघधीवाद श्राध्यात्मिक तथा नैतिक है | इसमें मन 
(फताशतंप्र्श ग्रा70) तथा आ्रात्मा का विशेष स्थान है । यही कारण है कि मावर्स तथा 
उसके झनुयायी साधन (]/(०७॥७) को महत्त्व नही देते भर साध्य (£70) को ही सब- 
कुछ समभते हैं। वे अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सभी प्रकार के साधनों का प्रयोग 
उचित समभते हैं। इसके विपरीत, गाधी जी, ऊँचे उद्देष्यो की प्राप्ति के लिए विशुद्ध 
साधनो को श्रपनाना भावश्यक मानते हैं। वह साधन (१४९६७४॥५) तथा साध्य (0) को 
समान रूप से महत्त्वपूर्ण मानते हैं। गाधी जी श्रहिंसा का समर्थन करते हैं जबकि 
कम्युनिस्ट सणास्त्र क्नान्ति का। वर्तेमान समाज दोनो की दृष्टि मे न्रुटिपुर्ण है, दोनो ही 
इसके परिवतेन के समर्थक हैं, परन्तु जहाँ कम्युनिस्ट इसके लिए बल-प्रयोग का समर्थन 
करते हैं, वहाँ गाधी जी श्रहिसा तथा हृदय-परिवर्तन (८486 ० #८व:५) का । 

महात्मा गाधी सामाजिक सुधार के लिए व्यवित के चरित्र का सुधार 
क्रावद्यक समभते हैं। उनका विचार है कि तव तक कोई भी सामाजिक सुघार की 
योजना पूर्ण नही हो सकती जब तक कि मनुष्य की मनोचृत्ति में परिवर्तन न हो जाए । 
झगर सामाजिक सदस्य स्वार्थी हैं, वे सामाजिक सेवा को श्रधिक महत्त्व नही देते तो 
साम्यवादी सामाजिक व्यवस्था भी शोषण तथा भ्रत्याचार का साघन वन जाएगी । 
सावंजनिक हित के लिए मनुष्य तभी प्रेरित हो सकता है जब उसकी मनोवृत्तियो का 
भी सुधार हो । 

मसाव्स तथा उसके कम्युनिस्ट भ्नुयायी वर्ग-सघर्ष ((॥३४४-छ) के सिद्धान्त 
में यकीन करते हैं । उनका विद्वास है कि सामाजिक प्रगति विभिन्‍न आथिक वर्गो के 
पारस्परिक सघर्ष से ही होती है। इसके विपरीत महात्मा गराधी विभिन्‍न वर्गो के 
पारस्परिक सहयोग में यकीन' करते हैं। उनका विचार है कि प्रगर समाज का प्रत्येक 
समुदाय अपने-अपने कत्तंव्यो का पालन करे, तो किसी भी भ्रकार के झगड़े तथा 
परिवर्तन की भ्रावश्यकता ही नहीं । 

कम्युनिस्ट पूँजी के वैयक्तिक नियन्त्रण के स्थान पर राजकीय नियन्त्रण की 
स्थापना के पक्ष में हैं। महात्मा गाधी उत्पादन के साधनो के राजकीय नियन्त्रण के 
विशेष पक्ष में नही । ग्राधी जी घरेलू उद्योग-बन्धो को प्रोत्साहित करने के हक मे हैं, 
वह देश के विस्तृत औद्योगिकरण के पक्ष में नही, न ही गाघी जी यन्त्र-व्यवस्था 
के विकास को ही वहुत अच्छा समभते हैं। महात्मा गाधी का दृष्टिकोण सयम तथा 
प्रात्म-निग्नह को विशेष महत्त्व देता है। उत्तका विचार है कि मनुष्य को श्रपनी 


गांधीवाद तथा साध्यवाद ५६३ 


सच 


श्रावश्यकताओो को घठाना चाहिए और जीवन में सरलता व सादगी पर अधिक बल 
देना चाहिए । परन्तु कम्युनिस्ट महात्मा गाधी से इन बातो पर सहमत नही । 

महात्मा गाधी राजनीतिक तथा शभ्राथिक सत्ता के विकेन्द्रीकरण के पक्ष मे है। 
परन्तु कम्युनिस्ट जिस श्रन्तरिम सरकार की स्थापना करते है, उसे समाज के भ्राथिक 
तथा राजनीतिक जीवन के नियन्त्रण का पूर्ण श्रधिकार दे देते है। कम्युनिस्टो का 

सक्रान्तिकालीन ([#/गगगा 586) राज्य श्रत्यन्त खतरनाक है। वह मनुष्य के जीवन 

“ के विभिन्‍न पक्षों के नियन्त्रण की असीम सत्ता से सम्पन्त है। ऐसा राज्य व्यक्ति के 
आत्मिक विकास के लिए आ्रावशयक स्वतन्त्रता को खत्म कर देता है, गाधी जी इस 
प्रकार के राज्य की स्थापना का कभी समर्थन नही करते । 

निष्कर्ष --ऊपर लिखे तथ्यो से स्पष्ट है कि गाधीवाद तथा साम्यवाद एक 
ही चीज नही, दोनो मे पर्याप्त श्रन्तर है । 

गाघीवाद की सबसे बडी देन उसकी नैतिक अपील है। राजनीति केवल आधिक 
तथा राजनीतिक तथ्यो का संग्रह ही नही होनी चाहिए और न ही राष्ट्रो का जीवन 
केवल इन तथ्यों से प्रभावित होना चाहिए। नैतिक नियमों की उपस्थिति जिस प्रकार 
वेयक्तिक जीवन में श्रावत्यक है उसी प्रकार सामूहिक जीवन मे भी उन्हें लागू करना 
चाहिए। सदाच रण के सिद्धान्त केवल व्यवित के आचरण के लिए ही नही, सरकारों 
तथा राज्यो को भी उनके अनुसार चलना चाहिए। श्राज के युद्ध के भय से भयभीत 
विश्व भे केवल नैतिक नियम ही हमे वचा सकते है, श्रन्यथा राष्ट्रों का श्रापस का 
अविश्वास किसी भी क्षण विश्व को युद्ध की श्राग मे कोक सकता है। 

गाधी जी के अनेक आदर्श अव्यावहारिक हो सकते हैँ । उन्होने मनुप्य के 
स्वभाव के उज्ज्वल रुप को ही झ्रधिक देखा श्र उसी को अ्रधिक महत्त्व दिया । 
उन्होंने भ्रहिसा-प्रधान जिस आदर्श राज्य की कल्पना की है, वह बहुत-कुछ अयथार्थ 
है । परन्तु उनका कथन कि राजनीतिक वुराइयो का, अ्रन्याय तथा शोपण का, शान्ति 
पूर्ण नैतिक साधनों से भी विरोध हो सकता है, काफी हृद तक सही है । उनका यह- 
विश्वास भी विलकुल ठीक है कि साध्य तथा साधन भे समानता होनी चाहिए । उच्च 
उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उच्च साधनों का प्रयोग आ्रावध्यक है। व्यावहारिक 
राजनीति में हमे सदाचरण के नियमो को ग्रपनाना ही होगा, तभी मानव-समाज से 
घान्तिपूर्ण परिस्थितियाँ पैदा हो सकती है । 
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अन्तर्राष्ट्रीय संगठन 


(प्राफ़ारफ4770पघ887 0708#0758770705) 


१८८ राज्यों का पारस्परिक सम्बन्ध 

राज्यों की प्रवाघ प्रमुता (एग्राण्ञाध्त 50एश०९89(9) कानुन की दृष्टि मे 
चाहे एक परम सत्य हो परन्तु व्यावहारिक हष्टि से वह अरद्धं सत्य ही है। कोई भी 
राज्य अपने श्राप में पूर्ण नही, राज्य मनुष्यों का सगठन है, और कोई भी मानवीय 
संगठन प्रपने आप मे पूर्ण नही हो सकता । उनके पारस्परिक सम्बन्ध स्वाभाविक हैं। 
प्राचीन यूनानी विचारको का अथवा हीगल इत्यादि आदर्शवादी विचारकों का यह 
मन्तव्य कि प्रत्येक राज्य अपने आप में एक 'पूर्ण समाज' है विलकुल गलत है । उस 
जमाने में भी जबकि यातायात के साधनों (]श6३5 ० ००ग्रणप्रशाप्शाणा) का 
विकास नहीं हो पाया था श्रौर राज्यो के आकार भी छोटे थे तब भी राज्यों मे 
पारस्परिक सम्बन्ध थे, और वे एक दूसरे पर आश्रित रहते थे। वतंमान युग की वेश्ञानिक 
उन्नति ने विश्व के राज्यों को एक दूसरे के बहुत निकट ला दिया है। रेल, तार, 
रेडियो तथा हवाई जहाज इत्यादि क्रान्तिकारी श्राविष्कारो ने विश्व की भ्राथिक तथा 
राजनीतिक परिस्थितियों मे मौलिक परिवर्तेत कर दिए हैं। कोई राज्य ग्राथिक तथा 
राजनीतिक दृष्टि से पूर्ण रूप से भात्म-निर्भर नही हो सकता । 

वर्तमान युग में विज्ञान का प्रयोग युद्धकला के विकास के लिए भी किया 
गया है। फलत ऐसे-ऐसे खत्तरवाक तथा विनाशकारी णस्त्रो का विकास किया गया 
है कि जो सम्पूर्ण मानवता के लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं। पिछले दो विश्व-युद्धो 
से यह साबित हो गया है कि एक तो कोई भी राज्य युद्धों के प्रभाव से श्रछूता नही 
रहता गौर दूसरा, इनसे श्रपार सस्पत्ति तथा जीवन का विनाश होता है । 

राज्यों के पारस्परिक सम्बन्धो भें तनाव उत्पन्त हो जाना या उनमे ऋगडो 
का पैष्त हो जाना बिलकुल स्वाभाविक है। प्रारभ्भ से ही यह महसूस किया जाता 
रहा है कि कगडो का निपटारा आपस के विचार-विनिमय इत्यादि शान्तिपूर्ण साधनों 
से होना चाहिए | शुरू शुरू मे तो भ्रन्तर्राट्रीय क्षेत्र म 'जिसकी लाठी उसकी भैस' वाला 
हिसाब चलता रहा झौर निवल राज्यो को सदा ही पराजित होना पडा । उननीसवी 
सदी की समाप्ति के अनन्तर अन्तर्राक्रीय क्षेत्र में इस श्सुल के प्रचलत का मतलब था--- 
विश्व युद्ध का छिडना । 

इस प्रकार मौझुदा जमाने मे राज्यो के पारस्परिक ऋगडों के सलकाव के 
लिए और वमजोर राज्यो दो रक्षा तथा उन्नति के लिए राज्यो के प्रन्तर्सट्रीय संगठन 
के निर्माण की झ्लायह्यर्ता को अनुभव किया । 

त थम विश्व-युद्ध के दौराग मे जब संयुक्त राज्य श्रमेरिका ने जमनी के विस्द्ध 


राष्र-संघ प्रध्ध्र्‌ 


युद्ध-्घोषणा की तो उस समय अमेरिका के श्रादशवादी राष्ट्रपति विल्सन ने प्रजातन्त्र 
की सुरक्षा तथा विश्व-शान्ति की स्थापना के लिए एक शभन्तर्राष्ट्रीय सगठन के निर्माण 
की योजना रखी। राष्ट्रपति विल्सन का विचार था कि विद्व को युद्धो के भय से 
छुटकारा दिलाने के लिए युद्ध की तमाध्ति के अश्रनन्तर एक शक्तिशाली भ्रन्तर्रट्रीय 
सगठन का निर्माण किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति विल्सन की इस श्ान्ति-योजना का 
सभी जगह स्वागत किया गया। 

अमेरिकन राष्ट्रपति विल्सन के इस प्रयत्न से पूर्व भी लगमग २०० ऐसे 
असफल प्रयास किए गए कि जिनका उद्देश्य श्रन्तर्राष्ट्रीय शान्ति की स्थापना के लिए 
अन्तर्राष्ट्रीय सगठन कायम करना था। समय-समय पर अनेक राजनीतिक विचारको ने 
विश्व शान्ति के उद्देष्य को अपने सामने रख अ्रन्तर्राष्रीय सगठन की योजनाएँ पेश 
की । इस प्रकार हेग कॉन्फ्रेन्स (9० ॥9880८ (00॥7४०7०४) तथा 'हॉली श्नलायन्स' 
(छण9 &!0970०) इत्यादि अन्तर्राष्ट्रीय सगठन भी कायम किए गए, इन्हे भ्रपने- 
अपने क्षेत्र मे थोडी-बहुत सफलता भी प्राप्त हुई, परन्तु भ्रनेक कारणों से ये सगठन 
भ्रधिक सफलता प्राप्त न कर सके। हॉली अ्रलायन्स' के सदस्य तो यूरोप के 
पतिक्रियावदी राज्य थे जिनका उद्देश्य राष्ट्रीय भावनाश्रो तथा प्रजातन्त्रवादी 
आ्रान्दोलनों को दवाता था। हैग भ्रन्तर्राद्रीय कास्फ्रेन्स”/ का परिणाम पंच न्यायालय 
(एशाआ्षा४0॥ (07 ० 98007 ) की स्थापना था। 


१८९. राष्ट्र-सघ (]6 ,282806 0 ७६४07) 


ऊपर हमने सक्षेप से धन्तर्राष््रीयता के विकास को प्रदर्शित किया है। हमने 
ऊपर लिखा है कि किस प्रकार प्रथम विश्व-युद्ध के दौरान मे राज्यों के श्रापसी झगड़ो 
के निपटारे के लिए अन्तर्राट्रोय सस्था के सगठन की माँग जोर पकड़ रही थी। 
अमेरिकन राष्ट्रपति विल्सन ने इस माँग को मूर्त रूप देने का निश्चय किया । अतः 
प्रथम विश्व-युद्ध की समाप्ति पर वर्धाई की जान्ति-सन्वि के साथ ही राष्ट्र-सघ 
(7१6 .69876 ० 'र७0075) के सगठन के झ्राघारभूत नियमों ((0एक॥०४) 
पर भी हस्ताक्षर किए गए। राष्र-सघ की स्थापना को अन्तर्राट्रीयतां के इतिहास में 
एक महान्‌ घटना के रूप में याद किया जाता है। यह संगठन वास्तविक श्र्थ मे 
श्रत्तर्रष्ट्रीय था। इससे पूर्व के संगठनों मे न तो विदव के सभी महाद्वीपो को और न 
दिरव की सभी जातियो को प्रतिनिधित्व प्राप्त हुप्रा था। राष्ट्र-न्न॑ंघ मे पाँचों महाद्वीपो 
को तथा संसार की गोरी तथा रगीन सभी जातियों को प्रतिनिधित्व दिया गया । 

संघ के सविधान में इसके श्राघारभूत उद्देष्यो को इस प्रकार रखा गया -- 

(१) छन्तर्राष्ट्रीयता के क्षेत्र में झापसी सहयोग को प्रोत्साहित करना तथा 
शान्ति व सुरक्षा की स्थापना करना । 

(२) हथियारों में कम्मी करना । 

:;5., (३) युढों को रोकना तथा राज्यों फे श्रापसी ऋगड़ों का शान्तिपूर्ण साथनों 


, से निपटारा करना । थ्र 
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इन प्रमुख उद्देश्यों के अतिरिक्त राष्ट्र-मघ ने अन्तर्राष्ट्रीय कानून के विकास, 
राज्यों मे पारस्परिक सम्बन्धों मे न्याय तथा श्रन्तर्राष्ट्रीय समभौतो के प्रति आदर- 
भावना का तथा राज्यों मे खुने सम्बन्धो के विकास को भी अपना उद्देश्य माना । 

प्रारम्म मे राष्ट्रसघ के सदस्यों की सख्या २७ थी, वाद में धीरे-धीरे यह 
सख्या ५६ तक जा पहुँची । जर्मनी तथा रूस को प्रारम्भ मे राष्ट्रसघ की सदस्यता 
प्राप्त नही थी, परन्तु बाद में इन दोनो राज्यों को भी सदस्य वना लिया गया । समुक्त 
राज्य अमेरिका भश्रवश्य ही राष्ट्रस घ से वाहर रहा। 

राए-सघ का सगठन (॥॥6 0789गा507 0] (०,69200 0 ]१४॥075 ) 
राष्ट्रसध का सगठन एक सरकार के सगठन की तरह था । सरकार के तीन श्रगो की 
तरह राष्ट्रसघ के भी तीन ञ्रग थे । इनके ताम इस प्रकार हैं-- 

(१) असेम्वली ([॥6 /8$$७॥09), 

(२) कौंसिल (7४९ (00ण्ाठा।), 

(३) स्थायी कार्यालय (7॥6 86०र्णक्षा।क्ष) । 

इन प्रमुख अगो के अ्रतिरिक्‍त राष्ट्रटसघ का अपना न्यायालय भी था जिसका 
संगठन स्थायी शभत्तर्राष्ट्रीय न्‍्यायालय' (एव ऐलशाशशशाला (०पा ० 
पत/षाक्ष7णा4 30580००४) के रूप मे किया गया था। नीचे हम इसके सगठत का 
विवरण देंगे । 

श्रसेम्बली (/॥6 858०७779)--श्रसेम्बली एक प्रकार के संघ की विधान- 
पालिका थी, और वह लगभग वही कार्य पूर्ण करती थी जो कि एक प्रजातत्वात्मक 
राज्य मे विधानपालिका करती है । प्रसेम्बली कानूनी हृष्टि से सघ का सर्वोच्च भाग 
थी । सभी सदस्य राज्यों को एक प्रतिनिधि-मण्डल भेजने का श्रघिकार था। यह प्रतिनिधि 
मण्डल भ्रधिक-से-प्रधिक तीन सदस्यो का हो सकता था । प्रत्येक सदस्य राज्य को एक 
से श्रधिक बोट देने का अधिकार नहीं था। असेम्बली का कोई भी निश्चय तब तक 
वेघानिक नहीं माना जाता था जव तक कि सभी राज्य उस पर सहमत न हो । राज्यो 
की वैधानिक प्रश्नता को सम्मुख रखते हुए यह श्रावश्यक समझा गया कि बहुमत द्वारा 
समथित कोई भी निश्चय श्रन्य राज्यो पर लागू न किया जाय | 

दो-तिहाई सदस्यों की भ्रनुमति से नये राज्यो को सदस्य बनाया जा सकता 
था। सभी राज्य श्रपनी इच्छानुसार सघ वी सदस्यता का त्याग कर सकते थे । 

असेम्बली का एक साल में एक ही भ्रधिवेश्षन बुलाने की व्यवस्था थी, परन्तु 
पावश्यकता पडने पर शौर कुछ निश्चित सदस्यों की प्रार्थना पर असेम्बली के विशेष 
श्रधिवेशन की व्यवस्था की जा सकती थी । 

(२) कॉसिल (706 ८०ए॥०/)-कौसिल राष्ट्र-घ की कार्यकारिणी थी। 
असेम्वली मे सदस्यों की काफी वडी सख्या थी, किसी भी सकटकालीन स्थिति का 
सामना करने के लिए असेम्वली का अ्रधिवेशन बुलाना कठित था । साथ ही इतनी 
बडी सख्या वाली सस्था का भ्रत्येक स्थिति मे काम कर सकना और श्षीघ्र ही किसी 
निश्चय पर पहेँच सकना म्‌श्किल था। श्रत एक निद्िचत सख्या वाली इस छोटी सल्या 
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की रचना की गई। शुरू-शुरू मे कौंसिल के सदस्यों की कुल सख्या श्राठ थी । इन श्रा& 
मे से चार तो स्प्ायी सदस्य - (एशथपरक्षाण एरथा८३) थे श्र चार भ्रस्थायी 
चार स्थायी सदस्यो मे इंग्लैण्ड, फ्रास, इटली तथा जापान थे। अस्थायी सदस्यो का 
चुनाव प्रत्येक वर्ष अ्सेस्वली द्वारा किया जाता था। कौंसिल उन सभी मामलों पर 
विचार करती थी जो भन्तर्राष्ट्रीयः दृष्टि से महत्त्वपूर्ण होते थे भ्रोर जिनका सम्बन्ध 
अन्तर्राष्ट्रीय शाम्ति तथा सुरक्षा से होता था । 

प्रारम्भ मे कॉंसिल ने अनेक महत्त्वपूर्ण मामलो मे श्रन्तर्राष््रीय कानून को 
लागू किया और विश्व मे शान्ति कायम रखने मे सहायता की + 

सन्‌ १६२६ मे कॉसिल के सदस्यो की सख्या वढा दी गई, स्थायी सदस्यों 
की सख्या चार से वढाकर पाँच कर दी गई, पाँचवा स्थायी सदस्य जर्मनी बना । 

कौंसिल का प्रत्येक सप्ताह एक श्रधिवेशन होता था, परन्तु सकटकालीन स्थिति 
पर विचार करने के लिए कौंसिल का अधिवेशन किसी भी समय बुलाया जा सकता था। 

(३) स्थायी कार्यालय (706 86०८क्ा&)--राष्ट्रसघ के प्रशासकीय 
कारोबार की देखभाल के लिए सेक्रेटरी जनरल के श्रघीन एक स्थायी कार्यालय की 
व्यवस्था की गई थी। राष्ट्रसघ का प्रमुख कार्यालय जिनेवा मे था। महामन्त्री 
($९०८ाशए 0७7८४)) का चुनाव असेम्बली करती थी, वही प्रधान कार्यालय की 
देखभाल करता था । प्रधान कार्यालय की व्यवस्था पर जो खर्च श्राता था उसे राष्ट्र- 
सघ के सभी सदस्य-राज्य आपस मे बाँट लेते थे । 

प्रधान कार्यालय मे प्रत्येक राज्य के नागरिक कर्मचारी भर्ती किए जाते थे । 
वस्तुत, इस भ्रन्तर्राष्रीय संगठन का प्रधान कार्यालय सभी नसलो, धर्मो, भाषाश्रो भ्रौर 
सस्कृतियो का प्रतिनिधित्व करता था । 

स्थायी कार्यालय, कौंसिल तथा असेम्वबली की कार्यवाही का रिकार्ड रखता 
और विभिन्‍न राज्यो मे की गईं पारस्परिक सन्धियो को प्रकाशित करता । स्थायी 
कार्यालय ही सूचना-केन्द्र था भौर अन्य राज्यों से एतद्विषयक पत्र-व्यवहार भी इसी 
कार्यालय द्वारा किया जाता था । 

सघ के इन प्रधान सगठनो के अ्रतिरिक्त दो भ्रन्य' प्रमुख झ्ग भी थे। ये थे, 
(१) स्थायी भ्रन्तर्राट्रीय न्‍्यायालय (॥॥6 एशरक्षाया। 0077 ० पाशियक्षाणारों 
उप्ाए००),. (२) भन्तर्राष्ट्रीय मजदूर-सघ (76 ्रांटािशोणाश रण 
0ाएश्४ा58007 ) । 

अन्तर्राष्ट्रीय न्‍्यायालय तथा मजदूर-सघ दोनो का सगठन सघ से स्वतन्त्र था 
और दोनो को ही स्वायत्त शासन प्राप्त था। अन्तर्राष्ट्रीय न्‍्यायालय की स्थापना संघ 
के शान्तिपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही की गई थी। राज्यों के पारस्परिक 
मंगड़ो का निपटारा पहले पंचायत-पदालतें करती थी, परन्तु उनके निश्चय की 
मान्यता राज्यों की स्वतन्त्र इच्छा पर आधारित होती थी। सथ ने इस स्थिति में कुछ 
परिवर्तन लाने का प्रयत्वत किया। संघ के समर्थंको की इच्छा थी कि भन्तर्राप्ट्रीय 
न्येंयालय के निव्वय सभी: राज्यों को मान्य हों और सघ इसके निव्चयों को लाग 
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करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले । सघ के सदस्य तथा श्रन्य राज्य श्रापसी कगडो 
के फैसले के लिए उन्हें न्यायालय के सम्मुख पेश करते थे । अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियों की 
तथा कानून की श्रधिकारपूर्ण व्याख्या भी यही सस्या करती थी | कर्भ'-क्ी सघ की 
असेम्वली तथा कौंसिल भी किसी कानूनी झंगडे के निपटारे के लिए न्यायालय की 
सम्मति ले लेती थी । 

न्यायालय के नौ न्यायाधीश तथा चार उपन्यायाधीश थे । इनका चुनाव 
प्रसेम्बली तथा कौंसिल दोनो ही करती थी। इस न्यायालय का प्रधान कार्यालय हेग 
(प्बष्ठए०) में था । 

मजदूरों के हितो तथा स्वार्थों की रक्षा के लिए भ्रन्तर्राष्ट्रीय मजदूर सघ की 
स्थापना की गई । इस सघ से लगभग सभा राज्यो के प्रतिनिधि मण्डल भाग लेते थे, 
ये प्रतिनिधि मण्डल मजदूर, मिल-मालिक तथा राज्य-सरकार तीनों के प्रतिनिधियों 
से मिलकर बनते थे । मजदूर सघ ने मजदूरों की स्थिति सुधारने में तथा बच्चों और 
औरतो के हित-साघन मे विज्ञेप प्रयत्व किए । 


१६० राष्टू-संघ के कार्य का मूल्यांकन 


राष्ट्र-सघ का निर्माण निवचय हो मानवीय इतिहास में एक महान्‌ घटना थी। 
प्रथम बार विद्व के राज्यो ने मिलकर भन्तर्राष्ट्रीय शान्ति की स्थापना के लिए और 
श्रापसी कगडो के निपटारे के लिए एक ऐसे शक्तिशाली सगठन को स्थापना की । 
नि सन्देह राष्ट्-सघ अपने गेर-राजनीतिक कार्यो मे पर्याप्त सफल रहा । राष्ट्ू-सघ के 
भ्रघीन मजदूरों की स्थिति के सुधार के लिए जिस सजदूर सध की स्थापना की गई 
थी उसके सन्तोषणनक कार्य की सराहना सभी जगह की गई । यह संघ न केवल 
मजदूरों की स्थिति के विषय' में सूचना-कैन्द्र ही था वल्कि इसने अनेक स्थानों पर 
मजदूरो के काम करने के घण्टो की सख्या भी घटवायी भौर उनके लिए दवा-दारू की 
व्यवस्था के प्रयत्व भी किए। इसी प्रकार सघ ने महामारियों तथा वाढ एत्यादि 
प्राकृतिक सकटो से ग्रस्त लोगो की सहायता के भी प्रशसनीय प्रयत्न किए । तभी 
सदस्य राज्यों के सहयोग से सघ ने श्रफीम के निषिद्ध व्यापार की भी रोक-थाम की । 

प्रारम्भ मे सघ ने हगरी, श्रास्ट्या तथा ग्रीस की शाथिक सहायता की और इन 
देशो की अर्थे-व्यवस्था की पुनर्स्थापना के भ्रनेक प्रशसनीय प्रयत्न किए । युद्ध के दौरान 
में निराश्चित हुए विभिन्‍न राज्यों के नागरिकों की सहायता के लिए भी सघ ने 
काफी प्रयत्त किए । 

राजनीतिक क्षेत्र में राष्ट्रलघ अधिक सफलता प्राप्त न कर सका । श्रवह्य ही 
राष्ट्रगसघ ने आलेण्ड द्वीपो (&&|0॥0 7४क005) तथा भ्रपरसिलेशिया (0फ7०- 
6०७) के मामलों के निपठाने मे सफलता प्राप्त की। ग्रीस तथा बल्गारिया के 
भगडे का निपटारा कर दोनो मे युद्ध छिडने की सम्भावना को खत्म किया । परन्तु 
बडे राजनीतिक मामलो मे राष्ट्-सघ कुछ न कर सका । 


राष्ट-सघ का मुख्य कत्तेंव्य विश्व मे शान्ति-व्यवस्था बनाए रखना और युद्ध 
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की सभी सम्भावताओं को खत्म करना था। एतदर्थ राष्ट्रसघ निशस्त्रीकरण 
(705भ्रश्ााथा) की योजनाएँ पेश कर सकता था और राज्यो को इन योजनाओो पर 
बहस करने के लिए झामन्त्रित कर सकता था। राष्ट्-सघ ने ऐसा किया भी, परन्तु वह 
सफल न हो सका । वही राज्य जो सघ के अ्रधिवेशन मे निञ्वस्त्रीकरण की योजनाझो 
का समर्थन करते, गुप्त रूप से युद्ध की तैयारियाँ कर रहे थे। राष्ट्र-संघ की निशस्त्री- 
करण की नीति मे उनका विलकुल यवीन नही था। वे कहते कुछ और करते कुछ 
थे। बडे राष्ट्र, जिनके कन्यो पर राष्ट्र-सघ के संविधान को लागू करने का उत्तर- 
दायित्व था, वे साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण कर उपनिवेद्-स्थापना के लिए गुप्त 
सन्धियो को करने मे और गुटवन्दियाँ बनाने मे सलग्न थे । 

जब कभी युद्ध की बुराई की गई भौर युद्ध को गेर-कानूनी करार दिया गया 
तो वह सघ मे नही वल्कि सघ से बाहर ही हुआ । केलोग-ब्नायण्ड समझौता ((०७॥०४- 
फ़णक्रात 7४०) तथा लोकॉरनों सन्धियाँ  (प्रशर७ पपरध्शा०5 ० 7.0०४70) 
इसका उदाहरण है । इन दोनो सन्धियों द्वारा कुछ राज्यों ने मिलकर पारस्परिक 
सम्बन्धों मे शान्ति-स्थापना के निश्चय की तथा युद्ध को गैर-कानूनी करार देने की 
घोषणाएं की थी । इनसे राष्ट्र-लघ की महत्ता वढी नही, बल्कि घट गई । 

राष्ट्रसघ से यह श्राशा की जाती थी कि वह युद्धो को रोकने का एक शविति- 
शाली यन्त्र होगा, परन्तु शुरू मे ही सघ ने इस विषय में श्रपनी कमजोरी का परिचय 
दे दिया । १६२० मे पौलेण्ड ने विलना (शा7४) पर कब्जा कर लिया और इस 
प्रकार भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया, परन्तु राष्ट्-संघ कुछ न कर सका । 
१६२३ में इटली ने यूनान के कोफ्यू. (078०0) द्वीप पर कब्जा कर लिया श्रौर 
इस बार भी राष्ट्-संघ कूछ न कर सका । 

जापान राष्ट-सघ के स्थायी तथा प्रमुख सदस्यो में से था, परन्तु संघ के नियमों 
को भग कर जब १६३१ भे उसने मचूरिया पर आक्रमण किया तो राष्ट्-सघ जापान 
के इस कार्य के लिए उसकी निन्‍्दा का एक प्रस्ताव भी पास न कर सका। १९३७ में 
जापान ने चीन पर भ्राक्रमण कर दिया, इस बार चीन ने राष्ट्सघ की सहायता माँगी 
झौर जोरदार शब्दो में जापाव के विरुद्ध कार्यवाही करने की माँग की, परन्तु कुछ भी 
परिणाम न हुआ । 

इघर जमेनी मे हिटलर के उदय के अ्नन्तर धीरे-धीरे वर्साई की सधि शर्तों 
का उल्‍लघन किया जाने लगा, परन्तु राष्ट्-सघ यह सब हैरानी से देखता रह गया । 

राष्ट्र-संघ के दिवालियेपन का प्रदर्शन तो तव हुआ जब मुसोलिनी के इटली ने 
सभी श्रन्तर्राष्टय नियमो को एक ओर रख, गरीब श्रवीसीनिया पर श्राक्रमण कर 
दिया । अवीसीनिया का वादशाह अपने आप सघ के दरवार मे उपस्थित हुआ, उससे 
पश्चिमी राज्यों से सघ की णक्तति के प्रयोग की माँग की । प्रारम्भ में कुछ हलचल 
हुई, यह कोशिश की गई कि इटली को दण्ड दिया जाय । इग्लेण्ड तथा फ्रांत की 
जनता अ्रवीसीनिया के पक्ष मे थी और उसको इस प्रकार दिन-दहाडे लुटता हुआ नहीं 
देख सकती थी | सघ का अ्रधिवेशन हुआ शौर इटली की श्राथिक नाकावन्दी की योजना 
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बनायी गई) परल्तु फ़रास तथा इस्लेण्ड की सरकारों ने मुसोलिनी से ग्रुप्त समझौता 
कर श्रवीसीनिया की स्वतन्त्रता को वेच दियां और इस प्रकार सघ की रही-सही साख 
पर भी पाची फेर दिया | इसके वाद तो सघ का इतिहास असफलताओों का इतिहास ही 
है। हिटलर ने मुसोलिनी की देखा-देखी पहले आस्ट्रिया और वाद मे चेकोस्लोचाकिया 
को जीत जर्मनी मे मिला लिया । 
हाँ, जब रूस ने फिनजैण्ड पर आक़मर किया तो उस समय सघ ने श्रवश्य 
कुछ सरगर्मी दिखायी, परन्तु स्पेनिश गृह-युद्ध े सघ हाथ पर हाथ रखकर हो 
बैठा रहा | 
१६३१ में जब जमंनी ने पोलेण्ड पर आक्रमण किया तव तक संघ समाप्त 
हो छुका था | द्वितीय विश्व-युद्ध के तूफान में सघ कव खत्म हो गया, किसी को मालुम 
ही नहीं पडा । 
संघ को असफलता के फारण--राष्ट्र-सघ के सगठन के आन्दोलन के प्रारम्भ 
में जो प्रेरणा थी वह उसकी स्थापना का आधार न वन सकी । राष्ट्रसघ की 
स्थापना वर्साई की सन्धि का ही परिणाम थी, शौर वर्साई की सन्धि का झ्राघार 
राजनीतिक द्वेष के भ्रतिरिक्त बदले की भावना थी । वर्साई की सन्धि द्वारा विजित 
राष्ट्रों ने जमेनी को पग्रु बनाने का प्रयत्न किया था, वे राष्ट्रससघ को भी इसी 
व्यवस्था के बनाए रखने के लिए एक साधन के रूप में इस्तेमाल करना चाहते थे ॥ 
फ्रास तथा इस्लेण्ड का यही भन्तव्य रहा । परन्तु फ्रास तथा इग्लैण्ड दोनो ही इस 
विषय में विभिन्‍न नीतियो का अनुसरण कर रहे थे । फ्रास वर्साई-सन्धि के परिणाम- 
स्वरूप स्थापित स्थिति को कायम रखना चाहता था और यूरोपीय महाद्वीप पर 
अपनी शक्ति को स्थापित करने के लिए वह राष्ट्रगलघ का एक सामूहिक सैनिक-शक्ति 
के रूप में इस्तेमाल करना चाहता या । ग्रेट ब्रिटेन यूरोपीय महाद्वीप पर शक्ति-सन्तुलन 
(888008 ० 90फ़७) के लिए जर्मनी के पुनर्गठन का समर्थक था । 
पूर्व में सोवियत सघ की स्थापना ने फ्रास तथा इग्लैण्ड दोनो की विदेश- 
नीतियों को वदल दिया। साम्यवाद के भय ने फ्रास तथा ग्रेट ब्रिटेन दोनो कौ उस 
जमंनी का पोषक श्रौर समर्थक बना दिया जो कि राष्ट्रसघ का जन्मजात 
शत्रु था। 
राष्ट्सघ की सबसे बडी कमजोरी उसकी अपनी स्थिति ही थी। राष्ट्र-सघ 
कोई नई तरह की सरकार नही थी, न ही इसे हम 'विश्व-सघ-राज्य' (श०ारं0 
#€0थाथा०0) ही कह सकते ये। यह तो राज्यो का एक ऐसा ढीला सगठन था 
जिसमें प्रत्येक राज्य श्रपन्ती अमुता तथा स्वतन्त्रता का मालिक था। यह सच चस्तुत 
राज्यों की वाद-विवाद सभा ही थी, क्योंकि इसे अपने निश्चयो को लागू करने का 
कोई झ्धिकार नही था, न ही इसके पास अपनी सैनिक-शब्ति और पुलिस-सगठन 
था। प्रत्येक राज्य अपने भान्तरिक तथा बाह्य सामलो मे पुर्णा स्वत्तनत्र था । 
संघ के सभी निदवयों के लिए सभी सदस्यों की सहमति जरूरी थी । इसका 
अथ स्पष्ट है कि छोटे से छोटा राज्य भी बहुमत के निश्चय को खत्म कर सकता 
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था। साथ ही सघ की त्ीतियो का नियन्त्रण यूरोपीय शक्तियाँ कर रही थी, परन्तु 
इन यूरोपीय शक्तियों का प्रभाव विश्व-राजनीति मे घट चुका था। विद्दव के दो बडे 
राष्ट्र, सथुकत राज्य अमेरिका तथा सोवियत रूस प्रारम्भ में राष्ट्रसघ से सम्बन्धित 
नहीं थे। इन दोनो राज्यो की अ्नुपस्थिति मे राष्ट्रसघ को विद्व के राज्यो की 
प्रतिनिधि सस्था कैसे कहा जा सकता था ? 

बडे राष्ट्रो की नीयत राष्ट्र-सघ के साथ नहीं थी, वे कहते कुछ और करते 
कुछ थे । वे एक ऐसी कूटनीति का अनुसरण कर रहे थे जोकि नये जमाने के 
लिए स्वंथा अनुपयुकत थी । ग्रेट ब्रिटेन तथा फ्रास के अपने स्वार्थ ठकराते थे, उन 
के उद्दे इय साम्राज्यवादी थे | वे अपने साम्राज्य को कायम रखने के लिए श्रौर श्रपने 
आधिक हितो को पूर्ण करने के लिए राष्ट्रसघ के नियमो को एक ओर रख सकते 
थे, और ऐसा करते भी रहे । 

प्रथम विद्व-युद्ध के अनन्तर जिस आर्थिक राष्ट्रवाद तथा आशिक आत्म- 
निर्भरता का प्रचलन हुआ, उसने विश्व के राज्यों में श्रविश्वास तथा विद्वेप को 
उत्पन्न किया । 

इन सभी कारणो से यह महान्‌ सस्था अपने उद्देश्यों की प्राप्ति मे असफल 


रही । 
१६१. संयुक्त राष्ट्र-संच (॥॥6 ए77/80 'चिक्षाण75 08थ7528007) 


द्वितीय विशव-युद्ध के दौरान मे एक वार फिर स्थायी गान्ति की स्थापना के लिए 
एक सुदृढ भ्रन्तर्राष्ट्रीय संगठन की झ्रावश्यकता को स्वीकार किया गया। प्राय. सभी 
मित्र देशों मे जनता ने युद्ध के उद्देश्यों का स्पष्टीकरण माँगा ओर सर्वत्र यह माँग 
की गई कि यह युद्ध श्रन्तिम युद्ध होना चाहिए और भविष्य में अन्तर्राष्ट्रीय 
भागडो को निपटाने के लिए राष्ट्र-सघ से मजबूत किसी अन्य सस्था का सगठन किया 
जाना चाहिए। 

द्वितीय विश्व-युद्ध ने यह और भी अधिक जोरदार तरीके से सावित कर दिया 
कि युद्ध किसी भी समस्‍या का सुलकाव नहीं कर पाते श्र उससे पराजित तथा 
विजयी दोनो ही दलो का लगभग वरावर नुकसान होता है। युद्ध की भयकरता एटम 
वम इत्यादि सहारक शस्त्रो के तेयार हो जाने से और भी अधिक बढ गई। यही 
कारण था कि शअ्रमेरिवन प्रेजीडेण्ट रूजवेल्ट ने श्रनेक वार राष्ट्र के नाम अपने 
सन्देशो मे युद्ध पर रोक लगाने तथा स्थायी जान्ति की स्थापना की माँग को 
दोहराया । 

१६४३ को मास्कों कॉन्फ्रेन्स में सवंप्रथम सयुक्त-राप्ट्र के सगठन पर सरकारी 
तौर पर बातचीत की गई। इस कॉन्फ्रेन्स मे उपस्थित चारो राप्ट्रो ने सयुकत-राष्ट्र 
की स्थापना के लिए प्रयत्त करने का निश्चय किया 

सित्तम्वर, १६४० मे ग्रेट ब्रिटेन, संयुबत राज्य तथा सोवियत रूस के प्रतिनिधि 
अमेरिका के डम्बा्टन ओक्स (0प्राएशाणा 025) नामक स्थान पर 
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एकत्रित हुए और यहाँ उन्होंने सयुक्त राष्ट्र के संगठन की धूर्ण योजना तैयार की । 
यही उन्होने सुरक्षा परिषद्‌ (॥6 86०७॥७ (०णा०।) के सगठन का श्रायोजन 
किया और साथ ही यह स्वीकार किया कि सुरक्षा-परिपद्‌ की माँग पर सभी राज्यों 
को श्रपनी सेनाएँ उसके अघीन कर देनी होंगी । यह उनका सुरक्षा परिपद्‌ के प्रति 
एक श्रावरयक कत्तंव्य होगा । 

डम्बाटंन भ्रोवस योजना पर सभी मित्र राष्ट्रो मे पर्याप्त वहस हुई । सभी जगह 
उस पर वाद-विवाद किए गए । रेडियो तथा समाचार-पत्रो द्वारा उनका प्रचार तथा 
प्रकाशन किया गया । इधर क्रीमिया में स्थित याल्टा नगर मे स्टालिन, रूजवेल्ट तथा 
चचिल ने मिलकर सुरक्षा-परिषद्‌ की मतदान-व्यचस्था का निर्णय कर श्रमेरिकन 
नगर सान-फरॉन्सिस्को ($क्षानग्रक्षाटाइ००) में संयुक्त-राष्ट्र के अ्रधिवेक्षन की व्यवस्था 
की। प्रप्रैल, १९४५ मे उपयुक्त योजनाओं के आधार पर शन्तर्राष्ट्रीय सगठन की 
स्थापना के लिए सयुक्‍त राष्ट्रों का भ्रभिवेशन प्रारम्भ हुआ । पचास राज्यों के प्रति- 
निधियों ने लगभग दो मास तक इस अन्तर्राष्ट्रीय ससथा के सगठन पर विचार 
विनिमय किया । भ्रन्त मे २६ जून को सयुकत राष्ट्र-सघ के चार्टर को श्रन्तिम रूप से 
स्वीकार कर लिया गया । तदनन्तर ग्रेट ब्रिटेन, फ्रास, सयुक्त राज्य श्रमेरिका, चीन, 
सोवियत रूस तथा श्रन्य राज्य-सरकारो द्वारा औपचारिक रूप से चार्टर के स्वीकार 
किए जाने पर सयुक्‍कत राष्ट्र-घ की स्थापना कर दी गई । 

प्रारम्भ मे सयुकत राष्ट्रसघ के सदस्यो की सख्या ५१ थी। अच तक वह 
लगभग ६० से ऊपर पहुँच गई है । सयुकत राष्ट्र के नियमों का भ्नुसरण करने के 
इच्छुक सभी शान्तिप्रिय राज्य इसके सदस्य बन सकते हैं । सदस्यता के लिए की गई 
प्रार्थना पर सुरक्षा परिषद्‌ विचार करती है श्र उसी की सिफारिश पर जनरल 
असेम्बली सदस्यता की स्वीक्ृत्ति देती है । 

सयुकत राष्टू-सघ के उद्देधय--सयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों की व्याख्या इसके 
चार्टर की प्रथम घारा मे ही की गई है, वह इस प्रकार है--- 

(१) शान्ति तथा सुरक्षा को कायम रखना । एतदर्थ श्राक़नामक कार्यवाही की 
रोक-थाम के लिए 'सामूहिक सुरक्षा (00॥0०ए०७ 56८०५) के साधन का 
प्रयोग सम्भव है। रूगडे के निपटाने के लिए शान्तिपूर्ण साधनों को इस्तेमाल किया 
जाएगा । 

(२) ऐसे मित्रतापूर्ण सम्बन्धी का विकास करना जिनका श्राघार राष्ट्रो के 
समान भ्रधिकार तथा श्रात्म-निर्शय का अधिकार हो ) 

(३) भ्राथिक, सामाजिक, सास्कृतिक तथा मानवीय समस्याझ्रो के सुलफाव 
मे अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग-सावना का विकास करना, तथा मानवीय भ्रधिकार 
(प्रणाका एह्ा5) और मौलिक स्वत्तन्त्रताओ (क्गाात॑व्राशध्या॥। सयि००तणा5) 
की प्राप्ति का प्रयत्त करना | 

(४) एतद्विषयक सामान्य उद्देश्यो की प्राप्ति के लिए किए जा रहे 
विभिन्‍न राणज्यो के प्रयत्नो मे ताल-मेल उत्पन्त करने के लिए सयुक्तराष्ट्र से एक 


सयुकत राष्ट्रसघ ६०३ 
न 
प्रमुख केन्द्र के रूप मे कार्य करना । 

सयुक्‍त राष्ट्र-संघ के चार्टर की दूसरी धारा द्वारा कभी सदस्य राज्य-प्रतिज्ञा 
करते है कि वे पारस्परिक झंगडो के सुलकाव के लिए शान्तिपू ए॑साधनो का प्रयोग 
करेगे औौर श्रन्य राज्यो के प्रति शक्ति का प्रयोग नही करेगे और सयुक्‍त राष्ट्र के 
निदचयो को लागू करने के लिए उसकी प्रत्येक प्रकार से सहायता करेंगे। इसके साथ 
हो सभी सदस्य राज्यो की कानूनी समता तथा असीम प्रभ्ुता के सिद्धान्त को भी 
स्वीकार किया गया है। यह भी स्वीकार किया गया कि सयुक्‍त राष्ट्र-सघ राज्यो के 
श्रान्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नही करेगा | 

संयुक्त राष्ट-सघ के विभिन्‍न अ्रग--राष्ट्रसंध की तरह सयुकक्‍त राष्ट्र-सघ 
का संगठन भी एक सरकार की तरह किया ग्रया है। इसके प्रमुख अंगों में 
(१) जनरल श्रसेम्बली (प॥८० 0क्षाशवव 859४770)9), (२) सुरक्षा परिषद्‌ 
(पाल 86० ए०ए्ग्टी), (३) कार्यालय (3०ट००थ्वाए४) श्रा जाते है । 

इनके श्रतिरिक्त सथुक्‍त राष्ट्रलघ के झनेक साधारण शअ्रग भी है जिनका 
विवेचन हम यथास्थान करेंगे । यहाँ हम सर्वप्रथम संघ के प्रमुख अगो के संगठन का 
विवरण देंगे । 

(१) जनरल श्रसेम्बली ([06 60थ्यर्श 855८००५)--जनरल सयुकत राष्ट्र- 
संघ का सर्वप्रमुख भाग है। जनरल श्रसेम्बली (साधारण सभा) का निर्माण उन सभी 
राज्यो से मिलकर हुआ है जो सथुकत राष्ट्रसघ के सदस्य हैं। सभी संदस्य-राज्यो 
को पाँच प्रतिनिधियों का एक प्रतिनिधि-मण्डल भेजने का श्रधिकार है, परन्तु हरेक 
राज्य एक ही वोट देने का श्रधिकारी है, एक से श्रधिक नहीं। परिणामस्वरूप 
सथुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य एक समान है और छोटे-बडे सभी राज्यो को जनरल 
असेम्बली मे एक समान श्रपिकार प्राप्त है । 

जनरल असेम्बली के कार्य चलाने के नियम असेम्बली स्वय वनातो है, परल्तु 
महत्वपूर्ण मामलो पर निश्चय करने की व्यवस्था का विवरण सयुक्‍त राष्ट्र के चार्टर 
(सविधान) में मिल जाता है। सयुक्‍त राष्ट्र-पघ ने राष्ट्र-सघ की उस व्यवस्था का 
अनुसरण नही किया जिसके श्रनुसार असेम्बली मे किए जाने वाले सभी निश्चयों के 
लिए सभी सदस्यो की सहमति झनिवार्य थी । सयुवत राष्ट्ररसघ की जनरल असेम्बली 
में अधिकाश निःष्चय सदस्यो के बहुमत से होते हैं। हाँ, तयुक्त राष्ट्सघ में ऐसी 
व्यवस्था अश्रवश्य की गई है कि जिसके अधीन कुछ महत्त्वपूर्ण विषयो पर केवल दो 
तिहाई बहुमत से ही फैसले हो सकते हैं । ऐसे महत्त्वपूर्ण विषयों की परिगणना 
चार्टर मे कर दी गई है । इन महत्त्वपूर्ण विषयो की सख्या जनरल श्रसेम्बली स्वय 
भी बढा सकती है । 

जनरल श्रसेम्वली का श्रधिवेशन प्रति वर्ष सितम्बर में होता है। प्रत्येक वर्ष इस 
के सदस्य-राज्य एक प्रधान का निर्वाचन करते हैं जो अ्रसेम्बली के श्रधिवेशनों का 
समापतित्व करता है । वापिक श्रधिवेशन के अतिरिक्त असेम्बली के सकटकालीन 
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ग्रधिवेशन भी हो सकते हैं। सकटकालीन प्रधिवेशन की माँग कोई भी राज्य सेक्र ठरी 
जनरल से भावेदन-पत्र द्वारा कर सकता है। सेक्रेटरी जनरल इस श्रावेदन-पत्र को 
अन्य राज्यों के पास भेजता है, वहुमत की स्वीकृति से अधिवेशन बुलाया जा 
सकता है। 

जनरल भप्रसेम्वली के अनेक प्रकार के कर्तव्य हैं। इसमें सन्देह नही कि 
असेम्बली मुख्य रूप से एक विवेचनात्मक सभा है तथापि अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति की 
स्थापना के लिए यह सुरक्षा परिपद््‌ को किसी भी प्रकार की विशेष कार्यवाही करने 
का श्रादेश दे सकती है | असेम्वली सुरक्षा परिपद्‌ के छ अस्थायी सदस्यों का दी साल 
के लिए निर्वाचन करती है । आधिक व सामाजिक परिपद्‌ (800॥07र6 धात॑ 50९०4 
(०णा०/!), ट्रस्टीशिप कौंसिल, श्रन्तर्राट्रीय न्यायालय इत्यादि के सदस्यो के चुनाव 
से भी अ्रसेम्बली विशेष हिस्सा लेती है। सदूक्‍त राष्ट्रसघ के जनरल सेक्रेटरी का 
चुनाव भी श्रसेम्वली द्वारा ही होता है । 

सयुकत राष्ट्रसध के विशिष्ट कत्तंव्यो की पूर्ति के लिए असेम्वली श्रवेक नवीन 
अन्तर्रट्रीय. सस्थाझ्रो की स्थापना करती है, उनके श्रधिकार निद्चिचतत करती है और 
उनके काये की देखभाल करती है। शभ्रन्तर्राष्टीय विधान के विकास तथा सग्रहकरण 
((८००॥०४००॥) के लिए झौर मौलिक मातवीय अधिकारों की अनुभूति के लिए 
अ्रसेम्बली विशेष प्रयत्न करती है । 

(२) सुरक्षा परिषद्‌ (प%6 5००ायाए 0०ए्राथ)--संघ का सब से शवित- 
घशाली भाग सुरक्षा परिषद्‌ है। सुरक्षा' परिषद्‌ सयुकत राष्ट्र की कार्यपालिका समझी 
जा सकती है, क्योकि जनरल अ्सेम्वली के निश्चयो को लागू करने की जिम्मेदारी 
इसी पर है। प्रत्येक सदस्य-राज्य का यह कतेंब्य है कि वह सुरक्षा परिषद्‌ के निश्चयों 
तथा श्रादेशों का पालन करे । 

जनरल श्रस़ेम्बली की अपेक्षा सुरक्षा परिषद्‌ के सदस्यो की संख्या थोडी है 
गौर वह निश्चित तथा मर्यादित है । सुरक्षा परिषद्‌ के कुल ११ सदस्य हैं, इनमे से 
पाँच स्थायी सदस्य हैं भौर शेष छ अस्थायी सदस्य, जिनका चुनाव सयुक्‍त राष्ट्र की 
जनरल भ्रसेम्बली करती है । स्थायी सदस्यो मे ग्रेट ब्रिटेन, फ्रास, सथुक्त राज्य अमेरिका 
चीन तथा सोवियत छझूस हैं। श्रस्थायी सदस्यो का निर्वाचन दो साल के लिए किया 
जाता है । दो साल की श्रववि समाप्त होने पर जब नए चुनाव होते हैं तो अवकाश- 
प्राप्त सदस्य-राज्य १ वर्ष के लिए दुबारा चुनाव नहीं लड सकते । 

विद्व में शास्ति तथा व्यवस्था बनाए रखने की मुख्य जिम्मेदारी सुरक्षा 
परिषद्‌ पर है। यही कारण है कि सुरक्षा परिषद्‌ का श्रधिवेशन किसी सी समय बुलाया 
जा सकता है। सुरक्षा परिषद्‌ के सदस्य-राज्यो को अपना एक प्रतिनिधि स्थायी रूप 
से परिषद के प्रधाव कार्यालय पर रखना पडता है । 

सुरक्षा परिषद्‌ अपने निश्चय कैसे करे ” काफी समय त्क यह प्रइन विवाद- 
ग्रस्त बना रहा है भर श्राज भी जो व्यवस्था प्रचलित है वह सन्तोषजनक नही समझी 
जाती । यह कहा जाता है कि विश्व में शान्ति-सुरक्षा स्थापित करने की जिम्मेदारी 
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मुख्य रूप से बडे रा७्ट्रो पर है, श्रत सुरक्षा परिषद्‌ हरा किए जाने वाले निर्णायो पर 
उनकी स्वीकृति की मोहर अवश्य लगनी चाहिए। सभी राज्यो की स्वीकृति वाली 
पुरानी व्यवस्था श्रव्यावहारिक समझी गईं। परिषद्‌ के तिश्चयो को लागू करने के 
लिए वल-प्रयोग की सम्भावना भी मानी गई, ऐसी हालत में सम्भव है परियद्‌ के 
सभी सदस्य सहमत न हो सके, भरत किसी श्रन्य व्यवस्था की खोज की गई। 'याल्ठा 
कॉन्फ्रेस्स' के निक्चय के अनुसार पाँच बडे राज्यों (06४ ?0७०७:$) को वीटो 
(५८०) का भ्रधिकार दिया गया। इस व्यवस्था के श्रनुतार ससार में भ्रमन तथा 
कानून कायम रखने तया श्रन्य महत्त्वपूर्ण विषयो पर निरचय करने के लिए पाँच 
बडो का सहमत होना अ्रनिवायं है। दूसरे शब्दों मे इन मामलो पर सुरक्षा परिषद्‌ तब 
तक कोई फैसला नहीं कर सकती जब तक कि सभी बडे राज्य--रूस, चीन, ब्रिटेन, 
फ्रास तथा सयुकत राज्य श्रमेरिका--सहमत न हो । अगर एक भी राज्य असहमत हो 
तो बहुमत द्वारा किया गया फैसला भी रह हो सकता है। हाँ, जब कभी कोई स्थायी 
सदस्य उस भगड़े से सम्बन्धित होता है जिस पर कि सुरक्षा परिपद्‌ विचार कर रही 
होती है तो उस समय वह राज्य अपने वोट का प्रयोग नहीं करता । 

सुरक्षा परिषद्‌ की इस मतदान व्यवस्था (५०0०४ $ए%४०7॥) की कडी 
आलोचना की जाती है, क्योंकि इस हारा कोई भी वडा राज्य किसी भी ऐसे छोटे 
राज्य के श्रतेतिक तथा गेर कानूनी कार्य को क्षमा कर सकता है जिससे कि उसको 
लाभ पहुँचता हो । अनेक वार छोटे राज्य बडे राज्यो के उकसाने पर ऐसे कार कर 
सकते हैं जो कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून के विरुद्ध हो। ऐसी श्रवस्था में सुरक्षा परिषद्‌ 
प्रगर उनके विरुद्ध कोई निर्णय करे तो बडे राज्य उसको वीटो द्वारा रह कर सकते हैं। 

सुरक्षा परिषद्‌ के निग्चयों के लिए सात सदस्यों की स्वीकृति श्रावध्यक है, 
इनमे पाँच बडे राज्य भी शामिल होने चाहिएँ । 

जैसा कि हम पीछे ही लिख आए हैं कि शन्तर्राप्ट्रीय भोन्ति तथा व्यवस्था 
बनाए रखने की जिम्मेदारी सुरक्षा परिपद्‌ पर है, अत एतद्विपयक सम्पूर्ण कार्यवाही 
सुरक्षा परिपद्‌ द्वारा की जाती हैँ। सयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुसार सभी सदस्य- 
राज्यो का यह कतंव्य है कि वे आपस के भझगटो का निपटारा सुरक्षा परिपद्‌ तथा 
जनरल भअसेम्बली की सहायता से करवाएँ। सुरक्षा परिपद्‌ इन भंगडो के निपटारे के 
लिए मध्यस्थ नियुक्त कर सकती है और प्रन्य प्रकार के श्ास्तिपूर्ण साधन भी सुझा 
सकती है । जब कभी कोई राज्य किसी अन्य राज्य पर श्ाक़मण करता है तो सुरक्षा 
परिषद्‌ यदि उचित समझे तो उसके विरुद्ध सैनिक कार्यवाही भी कर सकती है और 
इस विषय में सदस्य राज्यों से सैनिक सहायता माँग सकती है । परिपद्‌ नये सदस्यों 
की सहायता के लिए जनरल असेम्वली से सिफारिश करती है, झाक्रमक राज्य के 
विरुद्ध सामूहिक कार्यवाही की व्यवस्था करने का श्रधिकार रखती है, किसी सदस्य 
राज्य को सयुक्त राप्ट्र की सदस्यता से वचित करने की सिफारिश कर सकती है, 
जनरल शअसेम्बली के विशेष भ्रधिवेशन की व्यवस्या करती है तथा स्थायी अन्तर्राष्ट्रीय 
न्यायालय के सदस्यो के निर्वाचन में भाग लेती है। इन महत्त्वपूर्ण कार्यों के श्रततिरिक्त 
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श्रणु-शवित के नियन्त्रण तथा ट्स्टीशिप के मताहत प्रदेशों के राज-काज के देखे-न्गल 
की जिम्मेदारी भी सुरक्षा परिपद्‌ पर है । 

(३) कार्यालय (६८८८७१०४८)--सयुक्‍त राष्ट्र के प्रशासवीय कार्यो की 
देख-माल कार्यालय द्वारा की जाती है । कायलिय का श्रध्यक्ष सेक्रे टटी जनरल होता 
है। सेर्क़ टरी जनरल का चुनाव सुरक्षा परिषद्‌ की सिफारिश पर जनरल असेम्बली 
करती है। कार्यालय ही सुरक्षा परिषद्‌, जनरल श्रसेम्बली तथा श्राथिक तथा सामाजिक 
कौंसिल इत्यादि की कार्यवाही का रिकार्ड रखता है। सेक्रेटरी जनरल इन सभी 
सस्थाझ्ो के महामम्त्री के रूप मे कार्य करता है, वह इनके भ्रधिवेशन बुलाता है झौर 
किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से महत्त्वपूर्ण मामले की भोर सुरक्षा परिषद्‌ का व्यान 
खीच सकता है। जनरल सेक्रेटरी ही प्रसेम्ब॒ली द्वारा निर्धारित नियमो के आधार 
पर कार्यालय के श्रन्य कर्मचारियों की नियुविति करता है । 

कार्यालय के श्राठ विभाग हैं जिनके झ्ाठ उपाध्यक्ष हैं। इनमे प्रमुख विभाग 
इस प्रकार हैं-- (१) सुरक्षा परिषद्‌ विभाग (४० $6८णा३ (०णाता शीक्षा$), 
(२) ग्राथिक विभाग (22070णा6 धरशि5), (३) सामाजिक विभाग (50०० 
शरश्च75), (४) टस्टीशिप के मताहत प्रदेश के शासन की देखभाल करने वाला विभाग 
(पप्रछठ०:काए 3॥0 ॥0णिप्राभा07 ]0्रानाणा-5थीं 809श7908 #ा॥0१९७ ), 
(५) सावंजनिक सुचचा विभाग (0७00 7/0779900), (६) वह विभाग जो 
सघ के श्रधीन सस्थाग्ो के श्रधिवेशन की व्यवस्था करता है. (007रशिा०6 था 
हथ्ाधाशे 5९ए००), (७) कानून विभाग (7.684 शरक्षा/5), (5) वित्तीय तथा 
प्रशासकीय विभाग (8 4फ्राएधधनक्षाए० 8०१ गिक्षातशे 5७श०८५) । 

सयुक्‍त राष्ट्रगसघ के देनिक कार्य की सुचारुता बहुत कुछ कार्यालय के संगठन 
तथा सेक़ टरी जनरल की प्रशासकीय योग्यता पर झाश्निन है । 

सथुक्त राष्ट्र सघ का चार्टर उपयुक्त सस्याओ्रो के भतिरिक्त नीचे लिखी 
सस्थाग्रों की स्थापना की भी व्यवस्था करता है-- 

(१) गन्तर्राष्टीय न्यायालय (॥6 [म्रद्णाक्षाणातं (0प्रा६ 06 ॥08806 औै- 
हम पीछे देख चुके है कि राष्ट्र-स्घ (76 7,68806 0 १७४075) का विधान भी 

राज्यो के पारस्परिक भंगडो के शान्तिपूर्ण सुलकाव के लिए एक न्यायालय की 
व्यवस्था करता था। सयुक्त राष्ट्र मी यह महसूस करते थे कि अच्तर्राप्टीय कायून 
को लागू करने के लिए तथा राज्यों के श्रापसी ऋडो के झान्तिपूर्ण निर्णय के लिए 
बसी ही एक न्याय व्यवस्था होनी चाहिए। वे पुराने स्थायी शअम्तर्राप्ट्रीय न्यायालय 
को जारी रखने के विरुद्ध थे । अ्रत सयुनत राष्ट्रसच (ए ]४ 0) के चार्टर के 
अधीन एक नए प्रन्तर्राष्ट्रीय न्‍्यायालय की स्थापना की गई। 

अन्तर्राष्ट्रीय न्‍्यययालय के कुल १५ न्यायाघीश्ञ हैं| इन्हे सुरक्षा परिपद्‌ तया 
जनरल भसेम्वली दोनो अलग-अलग बैठकर चुनती हैं । केवल वही व्यक्ति न्यायादीच 
चुने जाते हैं जो भन्तर्राप्ट्रीय कानून के विद्वान हो और जो राव प्रकार से निष्पक्षता 
तथा न्याय-भावना-पुर्णो हो । एक राज्य मे से एक से अधिक न्यायाधीश नही चुना जा 
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सकता । न्यायालय का मुख्य कार्यालय हेग मे है। न्यायालय का कोरम नी न्यायाधीशों 
की उपस्थिति है, समी निर्णय बहुमत से किए जाते हैं ।' न्यायालय का एक प्रधान 
होता है जिसे न्यायावीश स्वयं चुनते हैं और जिसका कार्यकाल तीन वर्ष है। 

सथुकत राष्ट्र के सदस्यों का यह कत्तंव्य है कि वे श्रापपी रूगडो के निपटारे 
के लिए भत्तर्राष्ट्रीय न्यायालय की सहायता' प्राप्त करें, परन्तु यह आवश्यक नही कि 
सभी भगडे अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के सामने ही पेश किए जाएँ । सभी राज्य प्रश्नु-सत्ता 
सम्पन्न (80ए८थंष7) हैं, श्रतः अत्तर्राष्ट्रीय न्यायालय अपने निरचयो को लागू 
करने के लिए वल-प्रयोग नही कर सकता । वह दोनो दलो की सहमति से ही किसी 
फऋगडे पर विचार कर सकता है। न्यायालय के सम्मुख तीन प्रकार के मामले पेश 
किए जा सकते हैं--* 

(१) सभी राज्यों का यह अधिकार है कि वे श्रापसी भंगडो के लिए उन्हें 
न्यायालय के सम्मूख ले आएँ । 

(२) अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियो, समझौतो ।तथा परम्परागत रीति-रिवाजो के 
विषय में श्रगर कोई कंगडा हो तो फैसले के लिए उन्हे व्यायालय' के सम्मुख पेश किया 
जा सकता है । 

(३) कुछ राज्य श्रगर यह मान ले कि उनके एक विद्येष प्रकार के 
मामले कुछ समय के लिए न्यायालय के सम्मुख पेश हो सकते हैं तो वे पेश होते 
रहेगे । 

इनके श्रतिरिक्त जनरल श्रसेम्बली तथा सुरक्षा परिपद्र दोनों ही किसी भी 
कानूनी मामले पर श्रन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय का मत जान सकती हैं । 

(२) श्राथिक तथा सामाजिक कौंसिल (॥6 ए०ण7०फाए ज्ञात $50णव] 
(०णाण)--प्रयुक्‍त राष्ट्र के गैर राजनीतिक ककत्तेव्यों को पूरा करने के लिए इस 
सस्था का जन्म हुआ है । यह ससस्‍्या निम्नलिखित उद्देष्यी की प्राप्ति के लिए स्थापित 
की गई है-- 

(१) जन-सासान्य के रहन-सहन को ऊँचा उठाना, वेकारी दूर करना त्तथा 
झ्राथिक व सामाजिक उन्नति के लिए प्रयत्न करना । 

(२) राज्यो की आर्थिक, सामाजिक तथा स्वास्थ्य और इनसे सम्बन्धित 
अन्य समस्याशों के सुलक्ाव का प्रयत्त करना । अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र मे सास्कृतिक तथा 
शिक्षा सम्बन्धी सहयोग की प्राप्ति । 

(३) बिना जाति, लिय, भाषा तया धर्म इत्यादि के भेदभाव के मनुप्य-माःन 
की मौतिक़ स्वतन्नताओो (फ्रातशाध्यांत क्य००१०ए्ा5) के एति सामान्य आदर- 
भाव को उत्पन्त करना । 

एस प्रकार सयुक्त राष्ट्र की इस सस्‍्या का कार्य सास्कृतिक है, इसकी रणपना 
मानव-समाज के सासान्य हित की फ्रप्लि के लिए की गई हें श्लौर एसक, उर्ेश्य 
युद्ध के आाथिक तथा सारकझृतिक कारणों को टूर करना है । 

कौसिल ने अपने कार्य की सुविधा के लिए अपने झाप छो घतस-प्रवय 
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कमेटियों मे वॉट रखा है। ये कमेटियाँ विभिन्‍न विपयो पर श्रत्यन्त उपयोगी काय 
कर रही है । 

कौसिल के कुल १७ सदस्य है, इतका चुनाव असेम्बली करती है । साल में 
तीन श्रधिवेशनो की व्यवस्था है, परन्तु विशेप भ्रधिवेशन किसी भी समय किया 
जा सकता है ! 

इन सस्थाओ्रो के श्रतिरिकत, अन्तर्राष्ट्रीय मजदुर संघ (का।शिा]भाणाओं 
६७500 0एथयाध्800॥) भी संयुक्त राष्ट्रसघ का एक स्वायत-सत्ता प्राप्त 
भाग है । हम पीछे देख चुके है कि मजदूर सध राष्ट्-सघ का भी एक प्रमुख भाग 
था । राष्ट-सध तो द्वित्तीयः युद्ध के दौरान मे खत्म हो गया परन्तु मजदूर सघ वचा 
रहा । १६३६-४४ के श्रर्से के दौरान मे यह एक स्वतन्त्र सस्था के रूप में कार्य करता 
रहा । १६४५ मे सयुकत राष्टू-सघ के अधीन इसका पुन संगठन किया गया। इसका 
प्रधान कर्तव्य मजदूरों की श्राथिक तथा नैतिक स्थिति का सुधार है । 

टुस्टीशिप कौसिल (प््"८९४४०७ (0०णाण!।) की स्थापना उन प्रदेशों 
के प्रशासन के लिए की गई है जो कि श्रभी तक स्व-शासन के योग्यः नही समझे 
जाते। इनमे से श्रनेक ऐसे प्रदेश है जिन्हे द्वितीय विश्व-युद्ध के दौरान मे झात्रु राज्यों 
से छीना गया है, कुछ प्रदेश स्वेच्छा से टुस्टीशिप के मताहत झा गए है । 

सयुवत राष्ट्र-सघ की शिक्षा, विज्ञान तथा सस्क्ृति परिषद्‌ (छंग्राह6 
रिश्ञा075, जित0९॥ा।0गारव, $लध्गाीर जात (जाए) 0एथ॥5श्ञाणा ), विश्व- 
स्वास्थ्य-सघ (जणा6 सत्य 0ाइक्ाा5४४०१) और भोजन तथा कृषि-परिपद्‌ 
(00०१ & 8387०णशया० 0780॥5४५७०॥१) इत्यादि अनेक सस्थाएँ है, जो सयुकत 
राष्ट-सघ के अ्रधीन गेर-राजनीतिक कार्य कर रही है । 


१६२- सयदत राष्ट्र-सघ का भविष्य 


हमने पीछे देखा हे कि किस प्रकार प्रथम चिश्व-युद्ध के अनन्तर स्थापित 
राष्ट्रसघ भ्रपने कार्यकाल मे अनेक कारणो से कमजार हो श्रन्त मे नष्ट हो गया और 
अपने महान्‌ उद्देश्यों को प्राप्ति मे असफल रहा । सयुवत राष्टू-सघ अपनी प्रकृति 
में राष्ट्र सघ से भिन्‍त नही, दोनों में समानताएँ है। इसलिए यह प्रश्न स्वामाविक 
है कि सयुकत राष्ट्-सघ का भविष्य क्या है ? सयूक्‍त राष्ट्-सघ के हम इतने 
नजदीक हैं कि उसके कार्य का ठीक-ठीक मूल्याकव हमारे लिए सम्मव नही। 
निशचय ही सयुक्‍त राष्ट्र अपने संगठन में उन श्रनेक दोषों से मुवत है जो कि राष्ट्‌ 
सघ में मौजूद थे। सयुकत राष्ट्र-सघ के विधान में वास्तविकता है। यह स्पष्ट 
रूप से स्वीकार किया गया है कि विद्व मे शान्ति-स्थापना की जिम्मेदारी बडे 
राष्ट्रो पर है, श्रत उन्हें विशेष स्थिति मे रखा जाना चाहिए। राष्ट्र-सघ मे ऐसा 
नहीं था। 

सयुकत राष्ट्-सघ के भ्रन्तर्गत सुरक्षा-परिषद्‌ की विज्ेष स्थिति है । सुरक्षा-परिषद्‌ 
एक शक्तिशाली भ्रन्तर्राप्ट्रीय सस्था के रूप मे कार्य कर सकती है। भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून 
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की दृष्टि में श्रपराधी राज्य को दण्ड देने के लिए सुरक्षा-परिषद्‌ अनेक उपाय कर 
सकती है । 
इन सवके वावज़ूद भी सयुकत राष्टू सघ मे लगभग वें सभी दोष उपस्थित 
हैं जो राष्ट्र संघ मे भी थे भौर जो उसके पतन का कारण बने । सयुकत राष्ट्र सघ- 
राष्ट्र सूघ (7,०8४7९ ० ]रथा075) की ही तरह प्रभ्ुता सम्पन्न राज्यो का एक 
समुदाय मात्र है। सभी अपनी आन्तरिक तथा विदेशी नीतियों के निर्माग्ग मे पूर्ण 
स्वतन्त्र हैं। उनके लिए यह जरूरी नही कि वे सयुकत राष्ट्‌ के सभी निर्णेयों को माने । 
उनकी सदस्यता भी स्वेच्छा पर भ्राधारित है, वे जब चाहे उसे छोड सकते हैं। 
संयुक्त राष्ट्‌ के पास श्रपने निर्णयों को लागू करवाने के लिए कोई सेना या पुलिस नही। 
वह अगर बल प्रयोग करना चाहे तो उसे अपने सदस्य-राज्यो की सैनिक शवित पर 
ही आभम्िित रहना पडता है। इस गक्ति का प्रयोग बडे राज्य छोटे राज्यों के विरुद्ग 
इस्तेमाल कर सकते है, किसी वडे राज्य के विरुद्ध नहीं। ऐसा करने पर युद्ध छिड 
जाने की सम्भावना रहती है। 
सयुकत राष्ट्र के प्रमुख सदस्यो मे गहरा मतभेद है, वे दो बडो में बटे हुए है। 
सयुक्त राज्य अमेरिका पंजीवादी श्रोर साम्नाज्यवादी राज्यो का प्रतिनिधित्व करता है, 
रूस साम्यवादी राज्यों का । दोनो दलो मे पर्याप्त द्वेप तथा मनपुटाव है और दोनों 
दल एक दूसरे को पराजित करने तथा श्रपमानित करने की चिन्ता में रहने है। श्रमे- 
रिका अ्रपने हितो की सुरक्षा के लिए रूस के चारो श्रोर युद्ध-स्थलो की रचना कर 
रहा है और श्रपने सैनिक शक्ति के केद्ध बना रहा है । सथुक्त राज्य सम्पूर्ण विच्व मे 
युद्ध जैसी स्थिति को कायम किए हुए है, उसकी विदेशी नीति ऐसे राज्यों को संनिक्र 
गुट-बन्दियाँ करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है जो कि सभी तरह से पिछड़े हुए है 
जो प्रतिक्रियावादी शासन व्यवस्थाओ के अधीन है । 
यही कारण है कि सयुक्त राष्ट्र के सभी निश्चय दलगत भावनाओो से किए 
जाते है। न्याय तथा सच्चाई को एक श्रोर रख दिया जाता है। राज्यो के पारस्परिक 
व्यवहार भें नतिकता का झ्रभाव है । काश्मीर कोरिया इण्डोचायना से सम्बन्धित तथा 
दक्षिण भ्रफ्रीका मे भारतीयों की स्थिति इत्यादि के विपय में किए गए निदचय इस 
वात के प्रमाण हैं । 
सयुकत राप्ट्‌ की सुरक्षा-परिपद्‌ का निर्माण सर्वंधा अ्रस्वाभाविक है, वह 
मौजूदा अन्तर्राप्ट्रीय स्थिति का प्रतिनिधित्व नही करता | उसके स्थायी सदस्यों मे 
साम्राज्यवादी नया प्रतिक्रियावादी राज्यों का बहुमत है। इग्लेण्ड तथा फ्रास दोनो 
साम्राज्यवादी राज्य है श्र द्वितीय विश्व-युद्ध के श्रनन्तर तो वे अमेरिका के पिछल्गु 
बन गए हैं, उनकी पश्रपनी कोई स्वतन्त्र नीति नहीं रही । सुरक्षा-परिपद्‌ में चीन को 
जिस सरकार को प्रतिनिधित्व दिया गया है, उसका अस्तित्व इस समय फारमोसा के 
ग्रेटे से हीप तक ही सीमित है, वह न त्तो चीन राज्य के प्रदेश पर ही प्रधिकार 
रखती है सौर न चीनी जनता ही उसे स्वीकार करती है । केवल सयवत राज्य अमे- 
ई>न वी #्ठधर्मी के कारता चीन की साम्यतवादी सरकार वी लय सार २::5७+-१०७ 


६१० राजनीति शास्त्र के मूल सिद्धान्त 


सस्‍या में स्थान नही मिल रहा । इससे सघ की स्थिति वमजोर ही हुई है, उसकी 
शक्ति बढी नही | साथ ही हमें यह भी याद रखना चाहिए कि सघ विश्व के सभी 
बड़े राज्यो को प्रतिनिधित्व नही देता । भ्रभी बहुत से ऐसे राज्य हैं जिन्हें युक्त राष्ट्र 
संघ मे शामिल ही नहीं किया गया। न ही सघ एशिया के नवजाग्रत महान्‌ राज्य, जैसे--- 
भारत, इण्डोनेशिया, वर्मा, मिश्र, लका इत्यादि को ही सुरक्षाब्परिपद्‌ में कोई स्थान 
देता है । एशिया की जनता का प्रतिनिधित्व सयुकत राष्ट्र की शक्तिशाली सभा सुरक्षा- 
परिषद्‌ में च्याग की फार्मोसा सरकार द्वारा ही क्षिया जा रहा है। इस प्रकार की 
स्थिति सघ के लिए बहुत खत्तरनाक है | 

सुरक्षान्परिषद्‌ के सम्पूर्ण नियमो के लिए पांच वड़ो की सहमति आवद्यक है. 
इस सहमति के बिना कोई भी निणंय मान्य नहीं समझा जाता। परन्तु रूस तथा 
श्रमेरिका मे जो भेदभाव है उस वजह से दोनो थ छिसी मह्तत्त्वपूरं विषय पर एकमत 
हो सकना झअसम्भव है । 

झनेक वार बडे राज्यो ने जान-वूककर सयुकत राष्ट्र की उपेक्षा की है। कोरिया 
तथा हिन्द चीन के सवाल पर हुई जिनेवा कॉन्फेन्स, सयुकत र/ष्ट्र के तत्वविधान में 
नहीं हुई, इससे सयुवत राष्ट्र को पर्याप्त हानि पहुँची । यही नही हाल ही मे स्वेज 
नहर के मामले पर हो रही लन्दन कॉन्‍्फ्रेन्स भी सयुबत राष्ट्र से वाहर हो रही है भ्रौर 
इससे भी सयुक्तराष्ट्र की प्रतिष्ठा को बडा धवका लगा है। इस प्रकार से जान-बू ककर 
की गई उपेक्षा सयुकत राष्ट्र को कमजोर करती है। 

बड़े राज्य पारस्परिक देमनस्य के कारण किसी भी भरन्तर्राष्ट्रीय सवाल पर 
एकमत नही हो पाते, न ही वे अपने स्वार्थों का त्याग करने को तंयार हैं। विश्व में 
नयी राष्ट्रीय शक्तियो का जागरण हो रहा है, परन्तु वे अभी तक उन्हें मान्यता 
प्रदान नही कर सके । उनका हृष्टिकोश पुराना प्रतिन्नियावादी दृष्टिकोण है, उसमे 
श्रभ्मी परिवर्तन नहीं हो पाया । 

फिर भी हम सयुक्‍त राष्ट्र की उपयोगिता से इनकार नही कर सकते। सयुकक्‍त- 
राष्ट्र के मच से लोकमत का निर्माण किया जा सकता है। सयुकतराष्ट्र को एक महान्‌ 
नेतिक शक्ति के रूप मे भगर बडे राज्य नही तो छोटे राज्य अवध्य प्रयुवत कर सकते 
हैं । सयुवत राष्ट्र ही छोटे राज्यो को इकट्ठा होकर सोच-विचार का मौका देता है 
श्रौर उसी द्वारा वे भ्रपनी शर्कित का प्रदर्शन कर सकते हैं श्राज के विश्व में सयुक्त- 
राष्ट्र ही मानव समाज की श्राशाश्रो का केन्द्र है । 

ग्राएणाशा। (0९४॥0०॥५ 
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